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उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, 
लखनऊ 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार 
की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रन्थ योजना के अंतर्गत 
हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्रभाग, उत्तर हिन्दी संस्थान 
द्वारा प्रकाशित । 


७ उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 


3 पुनरीक्षक- 
स्वामी कातिकेय पाण्डेय 
|. 58, खुशेदबाग, 
लखनऊ 


प्रथम संस्करण : 1988 


प्रस्तावना 


we कोठारी जी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग ने जो संस्तुतियां की 
थी, उतकेआधार पर भारत सरकार ने शिक्षा-संबंधी अपनी नीति घोषित 
की थी, और 18 जनवरी, सन 1966 $o को भारतीय संसद ने उस संबन्ध 
में एक संकल्प भी पारित किया था। उस संकल्प के अनुपालन में भारत सरकार 
के शिक्षा एवं युवा सेवा मंत्रालय ने (जिसे कुछ समय पहले मानव संसाधन 
विकास मंत्रालय के नाम से पुर्नरठित किया गया है) भारतीय भाषाओं के 
माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये विश्‍वविद्यालय-स्तर की पाठ्य 
पुस्तकों के निर्माण का एक व्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित किया ari उस 
कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से भारत के 
प्रत्येक राज्य में एक ग्रन्य अकादमी की स्थापना की गयी थी । उसी क्रम में 
उत्तर प्रदेश में भी विश्‍वविद्यालय-स्तर की पाठ्य पुस्तकें तैयार करा के 
प्रकाशित करने के लिए एक हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की स्थापना 7 जनवरी, 
सन 1970 ई० को लखनऊ में की गयी थी । 

तब से लेकर सन 1976 £o के अन्त तक वह अकादमी विश्वविद्यालय 
स्तर की पाठ्य पुस्तकों को विदेशी भाषाओं से हिन्दी में अनूदित कराती रही 
are कतिपय मौलिक ग्रंथों की रचना भी उसके द्वारा कराई TE ग्रंथों में 
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पारिभाषिक शब्दावली का ही प्रयोगे किया गया 
था । पर 1 जनवरी, सन 1977 $o को वह हिन्दी ग्रन्थ अकादमी इस 
हिन्दी संस्थान में विलीन कर दी गयी, ओर तब से यह संस्थान ही उस 
उत्तरदायित्व का निवंहन कर रहा है। 

उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत वे पाण्डुलिपियां भी मुद्रित करायी जाती 
रही हैं, जो भारत सरकार की मानक-ऱग्रन्थ योजना के अन्तगंत इस राज्य में 
स्थापित विभिन्न अभिकरणों द्वारा तेयार की गई थीं । 

यह पुस्तक-“'एशिया : उद्भव एवं विकास -भो उपरोक्त योजना के 
अन्तर्गत ही इस संस्थान के द्वारा प्रकाशित को जा रही है । इस पुस्तक के 
लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय में पाश्चात्य इतिहास के प्राध्यापक 
Slo Fo Fo कौल हैं । उन्होंने अपने विस्तृत अध्ययन और परिश्रम के 
फलस्वरूप इस ग्रन्थ को तेयार किया है, अतः इस कार्यं के लिये यह संस्थान 
उनका आभारी है। विश्‍वास है कि यह ग्रंथ खूब लोकप्रिय सिद्ध होगा । 

भक्त दशन 

लखनऊ कार्यकारी उपाध्यक्ष 
4 नवम्बर, सन 1987 ई० उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ 
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आमुख 


आधुनिक विशव राजनीति के विश्लेषणात्मक, क्रमबद्ध एवं तैथ्यिक 
इतिहास के मानस दर्शन हारा स्पष्ट हो जाता हैँ कि अन्तर्राष्ट्रीय परिधि में 
एशिया का सदैव एक विशिष्ट, महत्त्वपूर्ण तथा अन्यतम स्थान रहा है । 
एशिया के इतिहास अध्ययन पर अनेक पाश्‍चात्य, एशियाई तथा भारतीय 
इतिहासक्रारों एवं "एशियाई दृष्टाओं' (Asia Watchers) ने लेखन रचना 
कार्यं किये हैं, किन्तु राष्ट्रभाषा में एशिया पर कोई ऐसी पुस्तक 
उपलब्ध नहीं है, जिसके अन्तर्गत एशियाई राष्ट्रवाद एबं इस महाद्वीप के 
विभिन्न Gal के इतिहास का समीक्षात्मक निरूपण एक स्थान पर संग्रहीत 
करने की चेष्टा की गई हो। पुस्तक की उपयोगिता में वृद्धि हेतु प्रत्येक 
अध्याय के अन्त में ज्ञानप्रद ग्रन्थ निदेश सूची तथा प्रत्येक क्षेत्रीय भाग के 
अन्त में fafaga संलग्न किया गया हे जिससे विद्यार्थियों, इतिहास के शोध 
छात्रों तथा अन्य सामान्य जिज्ञासुओं को, जो एशिया के इतिहास में रुचि 
रखते हैं, सम्भावित पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो सके । 


इस संदर्भ में यह कहना आवश्यक हे कि एशिया के इतिहास के 
मविकल स्वरूप को लेखन बद्ध करना सरल कार्य नहीं है, परन्तु उत्तर प्रदेश 
हिन्दी संस्थान के सहयोग से इस कार्य को साकार रूप देना संभव हो 
सका । लेखक के इस प्रयास में जो त्रुटि रह गई हो, उसे सुझाव के रूप में 
प्रेषित कर प्रोत्साहित करने का आग्रह d! 


अन्त में लेखक उन शुभचिन्तकों के प्रति कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने किसी 
न किसी रूप में पुस्तक लेखन के मध्य अपना सहयोग प्रदान किया da C 
लेखक अपने मुद्रक श्री गग के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने पुस्तक को संवारने 
में लेखक को पुणं सहयोग दिया है। 


-लेखक 


गुरू, विद्वान एवं विद्यानुरागी 


प्रो० कृष्णचत्द्र श्रोवास्तव 
(भेय्या जी) 
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विषय-प्रवेश 


यूनान के कवि “पिन्दार”! ने दो हजार पाँच सौ वर्ष qd “एशिया? 
एवं 'योरोपा” नामक दो महिलाओं का उल्लेख किया है । 'हेरोडोटस'2 को 
स्वयं आश्चर्यं था कि किस प्रकार इन दोनों महिलाओं के नाम महाद्वीपों में 
सम्मिलित हो गये । निस्संदेह प्रचीन समय से ही एशिया का अपना महत्व 
रहा है यह विडम्बना ही है, कि समकालीन विशवे ने एशिया को राजनेतिक 
आशिक, एवं सामरिक नीतियों की प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करने की सदेव 
चेष्टा की है । इससे पूर्व एशिया बीसवीं शताब्दी के अधं तक उपनिवेशवाद 
का अहेर रहा है, और स्वतन्त्रता पश्चात विकासशील प्रगति की ओर मग्रसर 
भी हुआ. तो पारस्परिक संघर्षो एवं आथिक अनुबद्धता के कारण नव 
उपनिवेशवाद की परिधि में अवगुण्ठित हुआ । 


इसके उपरान्त भी विशव के इस महत्वपूर्ण महाद्वीप एशिया के क्षेत्रों 
का अपना प्राचीन इतिहास रहा है। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्धोपरान्त एशिया 
को सुविधानुसार चार भागों : पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया 
में विभक्त कर दिया गया, परन्तु क्षेत्रीय इतिहास का परिचय आवश्यक है। 


चीनी दन्तकथाओं के अनुसार पहला मानव पान-कू था, जो 18 हजार 
वर्षो तक जीवित रहा और उसने अपना जीवन धरती और आकाश बनाने 
में लगा दिया । तत्पश्चात चीन में शासक सञ्राटों की वंशावलि प्रारम्भ हो 
गई । सर्वेप्रथम gat राजवंश (2205-1766 B. C.) ने उत्तरी चीन 
पर अपना शासन आरम्भ किया, तत्पश्चात येलो नदी संस्कृति के अन्तर्गत 
शाङ्ग राजवंश (1766-1122 B C.) काल में चीनी लिपि का विकास 


हुआ । चाऊ राजवंश (1122-256 BC.) के काल में चोंनो सामाजिक, . 


प्रशासनिक, दाशंनिक एवं धार्मिक विचारों में नये अध्याय का समन्वय 


1. यूनान के कवि 522-443 B. ७. 
2. यूनानी इतिहासकार एवं इतिहास के जनक 481—425 B.C. ' 
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हुआ। इसी युग में कन्प्युश्नवाद! एवं ताओवाद? ने जन्म लिया । तत्पश्चात 
सम्राट चित शी garg ति ने चिन राजवंश (221-206 B.C.) की नीव 
wu चीन के इतिहास में एक नवीन युग का सूत्रपात किया । चीन की दीवार 
का निर्माण भी चिन द्वारा ही हुआ | gia राजवंश (206 8.C.-220 A D.) 
के समय सस्कृति, साहित्य एवं इतिहास लेखन का विकास हुआ और इसी 
युग में बोद्धवाद का भी प्रवेश हुआ | हान राजवंश के पतन के पश्चात 
लगभग तीनः शताब्दियों से afas राजनेतिक रक्तपात एव अस्थिरता का 
वातावरण रहा । छहः राजवंशों के wu शासन काल (222—581 A.D.) 
के | पश्चात सुई राजवंश (589-618 A. D.) तथा तंग 'राजवश 
(618-890 A.D.) में पुनः चीन की संस्कृति की पुनरावृत्ति हुई । 
तत्पश्चात YT राजवंश (960-1279:A.D.) में आथिक, साहित्यिक, धामिक 
एवं कला का विकास हुआ। कुबलई खा 1224 में देहान्त के पश्चात मंगोल 
शक्ति का ह्लास होने लगा और fag राजवंश (1368-1644) «T आरम्भ 
हुआ । इसके शासक याङ्ग-लो के शासन (1403-1424) में मंगोलों पर 
"चीन ने विजय प्राप्त की । ga fag युग में साहित्य का विकास हुआ और 
योरोप के साथ चीन के व्यापार का आरम्भ हुआ । 


पूर्वी एशिया में जापान ऐसा देश है जिसका पूर्व इतिहास काफी स्पष्ट 
है । जापान का प्रथम लिखित इतिहास विवरण 57 A.D. Ñ 'उत्तर कालीन 
wit इतिहास” से प्राप्त होता g I तत्पश्चात (265-269) में यामाटो क्षेत्र 
में एक संगठित राज्य स्थापित gari जापान में विदेशी प्रभाव (552-570 
AD..) में ‘agate’ द्वारा हुआ , जापान में सातवीं शताब्दी के पूर्वार्धं से 
12बी शताब्दी तक (645-1100) तक 'फूजीवारा काल” रहा । इस काल 
में (794 A.D.) क्योटो. को जापान की राजधानी बनाया गया जो मेइजी 
पुनेस्थापन तक रही । तत्पश्चात 1156-1185 तायरा रीजेन्सी' का युंग रहा 
ओर 1185-1333 तंक कामाकूरा शोगनेट त॑था हो जो रीजेन्सी का युग रहा। 
शोगनेट का संस्थापना मिनामोटो योरीटोमो ने किया। यद्यपि 1603 से 1868 


1. चाऊयुग के महानतम दार्शनिक कन्फ्यूश्स (551-479 B. C.) ने 
मानवीय मूल्यों को धार्मिक नियमों से अधिक महत्व दिया। | 

2 इस युग के एक अन्य महान दाशुंनिक लाओ दुजू (605—) ने मानसिक 
शान्ति. एवं एक अच्छे जीवन का पाठ दिया । 


कन्फ्यूशियस (551-479 ई०पू० ) 
महान चीनी दार्शनिक 
चाऊ राजवंश (1122-256 ई०पू० ) 
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हँग त्स्यु-युआँ (ताइपिंग नेता) 
17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में चीन में चिङ्ग राजवंश (1644-1911) 
का उदय हुआ और इस युग को 'माँचू काल” भी कहा जाता है । 
इस युग में ताइपिंग विद्रोह, (1850-1864) बॉक्सर विद्रोह (1899) 
तथा डा०सुनयात सेन के राष्ट्रवादी आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ। 
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एकीकरण किया। _ 
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मिनामोटो योरीटोमो शोगुनेट के संस्थापक थे । 
इसी मध्य 1274 और 1281 में मंगोलों ने जापान पर आक्रमण करने 
की चेष्टा की, परन्तु दोनों वार श्रेष्ठ युद्ध अस्तों द्वारा नहीं, अपितु 
देवीय तफ़ानों के द्वारा मंगोलों को वापस जाना पड़ा । जापान में 
सामन्तवाद का युग 1353-1868 तक रहा | इसी सध्य 1336 से 1568 
आशीकागा शोगुनेट का युग तथा 1568 से 1603 तक नोब्यूभाङ्गा 
हिदायोशी तथा आयासू का युग रहा | 
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जिसने माँचओं का उत्तरी 


कुबलई खाँ (1216 -1294) (चंगेज खाँ का पौत्र) तथा 
युआन राजवंश का संस्थापक 
कुबलई खाँ के अभूतपूर्व धन-वेभव ने विदेशी साहसी यात्रियों. को 
आकेषित किया, उनमें प्रमुख मार्कोपोलो था। 
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यांग-लो (1403-1424) 
जिसने मिंग राज्य परिधि को मंगोलिया से अनाम तक विस्तृत किया t 


[. aad का युद्ध 1895.4 Rene 1H 
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तक TRENT शोगुनेट का.काल रहा, इस युय-में बासवथ के युद्ध की भाँति 
सेकीगहारी युद्ध से गृह युद्धं का अन्त कर एंक नये युग का quum हुआ | 
इसी युग में 1853-1860 तक कामोडोर पेरी का आगमन, ब्यापारिक समझौते 
और उनकी प्रतिक्रिया तथा सुधारों का प्रयास किया way. C 


आधुनिक जापान का: युगे मेइजी पुने इथापन्‌+1868 से प्रारम्भ हुआ और 
शताब्दी के अन्त तक जापान rg, आधिक, प्रशासनिक, afta एवं 
अन्य क्षेत्रों को नवरूप प्रदान किया ग्या म प्रश्चिमी- एशिया: अंचल के 
विचाराधीन नाम उतने ही विवादास्पद हैं जितनी इस क्षेत्र को समस्‍यायें एवं 
संघर्ष | प्रथमः विश्वयुद्धे के. oF लक इसके अत्यधिक प्रदेश: आटोमन साम्राज्य 
के अन्तर्गत थे एवं उनको 'निकट पूर्व” एशिया के नाम से जाना जाता था!) 
इस संज्ञा द्वारा लेवान्त अर्थात्‌ वतमानः राष्ट्र लेबनान, सीरिया, इसराएल, 
जोडन, ईराक, सऊदी अरब, कुर्वत, कातार, ओमान, मस्कत, अदने; यमन, 
faa, सूडान एवं तुर्की के सम्मिलित क्षेत्रों का बोध होता था। ईरान; 
अफ़गानिस्तान और कभी भारत को भी 'मध्य-पूर्वे' एशिया के नाम से एवं 
एशिया के शेष प्रदेशों को 'सुदूर-पुर्व' एशिया के नाम से जाना जाता था । 
प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चातर.नये स्वतन्त्र राष्ट्रों की उत्पत्ति के साथ ही 'निकट- 
पूर्व ' का प्रयोग समाप्त हो गया. तथा. इसके स्थान पर 'मध्य-पुव' का प्रयोग 
किया जाने लगा । आधुनिक काल में विशेषकर द्वितीय विश्व युद्धो परान्त 
इतिहासकारों ने: उपर्युक्त, ata को पश्चिमी. एशिया की.संज्ञा प्रदान की है। 
विस्तृत विवरण के लिये देखें लेखक की? पुस्तक. “पश्चिमी एशिया! । 
onma के पुवं से महान हिमालय उत्तर की: ओर दो हज़ार मील व 
लम्बी श्रद्धुलाओं में सागर में जज po eela a 
में चीन को ate. 5,400 मील तक .विस्तृत है। यह ber ग 

MA को लेकर दस हजार से अधिक द्वीपों की अंद्धे लाओं ee 
यह है दक्षिण ae a या में बर्मा, किया, सलोल, 

हयमा, en e roce Ee मा 

गापुर्‌, क्ष त्र आते हैं | एकि 
pue एशिया में भारत, पाकिस्तान, बंगला देत, same इत्या 

बाते हैं पावरत विवरंण के eei o 
a i भर TE SAIL मध्य 


8 IAA 


५! -हुमा । 
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अध्याय 1 
नव चेतना 


चीन में राष्ट्रवाद 


एशिया के समस्त राष्टों में चीन बाह्य लोगों के लिये एक कठिन समस्या 
है जिसको समझना सरल नहीं है । वर्तमान चीन एक पारम्परिक हृदय, आधु- 
निक राष्ट्रवादी मस्तिष्क एवं साम्यवादी मुखोटे का स्वामी है । अतः इसको 
तीनों स्तरों पर समझने की आवश्यकता है । 

चीन का इतिहास 'चेलो नदी' के डेल्टा से प्रारम्भ होकर आस पास तक 
विस्तृत है। 'हान' जाति इसका मुख्य अंग है । पूर्व की ओर सागरीय अवरोध 
ने चीन के विस्तार को सीमित कर दिया है, और पश्चिमी ओर पवत a- 
लाओं तथा मरूस्थल ने सीमित किया है । 

चार सौ वर्ष व इससे अधिक पूर्वे जब युरोपियन व्यपारियों एवं धर्म 
प्रचारकों (मिश्नरियों) ने चीन के द्वार भेदन की चेष्टा की तो चीन ने स्वयं 
को आधुनिक सभ्यता का प्रतीक एवं संरक्षक समझा | 

चीन की सभ्यता की मुख्य विशेषता यह रही है कि यद्यपि इसका विकास 
पश्चिमी जगत की ही तुलना में रहा है, परन्तु चीन ने स्वयं को पार्थकयता में 
निहित रखा है । चीन का नामकरण लगभग ईसा से तीन शताब्दी पूर्व 
(221 बी. सी.) ‘faa राज्यवंश' के द्वारा हुआ, जिसने 'चाऊ राजवंश' को 
सिंहासनाविमुख किया । 

वस्तुतः चीन में राष्ट्रवाद के विषय पर कुछ कहना इतना सरल नहीं 
हैं । लगभग बीस शताब्दियों तक चीन एक अखण्ड राज्य के रूप में स्थापित रहा | 
इस तथ्य को राष्ट्रवाद के आधार रूप में स्वीकार किया जा सकता है, परन्तु 
इसी के साथ इस तथ्य को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता, कि चीनने 
राष्ट्रत्व की धारणा को विकसित होने के अवसर प्रदान नहीं किया । सामान्यत: 
इतिहासवेत्ता चीनी-सा म्राज्य, “चीनी विश्व संघ' 'अथवा चीनी कन्फूयूशियन' 
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राज्य का ही उल्लेख करते रहे है यद्यपि राज्य निर्माण की प्रक्रिया के साथ- 
साथ एक जन-संस्क्रति, एक इतिहास तथा एक भौगोलिक-सीमा चीन में रही 


- है, परन्तु इसने राष्ट्रत्व की धारणा को प्रतिपादित नहीं किया । इसके विपरीत 


नागरिकों के भौतिक एकात्मकता की अमूते भावना तथा चीनी सभ्यता की 
समाविष्टकारी प्रकृति को उन्होंने स्वीकार किया। कन्फूयूशियनवादके रूपांतरित 
स्वरूप में इसे विस्तृत रूप से स्वीकार किया गया । इसके अनुसार प्रत्येक 
मानव में भ्रातृत्व निहित था तथा यह विशव विभिन्न प्रकार के मानवों द्वारा 
निर्मित था, परन्तु सभी व्यक्ति समान प्रकार के प्राकृतिक, अखिल, सामाजिक 
तथा नैतिक नियमों के अन्तर्गत थे । चीन में यह बात स्पष्ट नहीं थी कि यह 
विश्व कितना बड़ा है, Ged उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि उनकी सभ्यता 
सम्पूर्णं विश्व की केन्द्रीभूत सभ्यता थी तथा सर्वाधिक उच्चतम थी । शताब्दियों 
तक उनमें इस विषय पर adaa रहा और उन्नीसवीं सदी तक इस विचार को 
गम्भीरता से चुनौती नहीं दी जा सकी थी । यही कारण है कि उन्होंने निकट- 
भूत तक इस बात को स्वीकार नहीं किया कि चीन केवल एक राष्ट्र है, तथा 
अन्य लोग दूसरे परन्तु समान राष्ट्रों के निवासी हैं। उन्नीसवीं सदी में उनकी 
इस भावना में, परिवर्तन स्पष्टतया लक्षित होने लगा । इसका मुख्य कारण 
चीन का पश्चिमी शक्तियों के सम्पर्क में आना था। विभिन्न पश्चिमी देशों 
वारा चीन से स्वतन्त्र तथा समान सम्बन्धों के विकास ने चीन को अपने राज- 
नेतिक धारणाओं तथा संस्थाओं पर पुर्नविचार करने पर विवश कर दिया । 
प्रारम्भ में यह एक बहुत ही साधारण सी बात थी क्योंकि केवल कुछ 
यूरोपीय व्यापारियों ने व्यापार में छूट की माँग की थी । परन्तु धीरे-धीरे जब 
विभिन्न यूरोपीय राज्यों के व्यापारियों ने यह माँग रखनी शुरू कर दी, तो 
समस्या गम्भीर होने लगी। व्यापार के इच्छुक राज्यों में अधिकाधिक लाभ प्राप्त 
करने की प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो गई जिसके कारण चिंग अथवा मा्चू साम्राज्य 
का मान-मदन अवश्यम्भावी हो गया | 1842 की नानकिंग की संधि, 1856 से 
1860 तक के विदेशी आक्रमणों तथा असामान्य afad, 1884-85 में 
फ्रांसिसीयों द्वारा प्राप्त छूटों, तथा 1895 में जापान द्वारा पराजय एवं 
अन्ततोगत्वा चीन द्वारा 1900 में बाक्सर विद्रोह के साथ विदेशियों के निष्का- 
सन के लिये किमे गये असफल प्रयासों ने उन्हें विदेशियों के सामने आत्मसमर्पण 
पर विवश कर दिया । विदेशियों के विरुद्ध उत्पन्न यह क्रोध अन्त में मान्चू 
साम्राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीयवाद के रूप में विकसित होने लगा क्योंकि PenT 
वंशावली के मान्चू शासक विदेशियों के निष्कासन में पूर्णतया असफल सिद्ध 


हुये थे । 


o 
B 


मंगोल शासक कुबलई खाँ जिसने आधुनिक बेजिंग को राजधानी बनाया | 
चीन में एक नये अध्याय का आरम्भ मंगोल विजय ओर मंगोल 
साम्राज्य (1269-1368) से प्रारम्भ हुआ । 
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पूर्वी एशिया : चीन|5 


वास्तव में विदेशियों के विरुद्ध चीन की इस असफलता का समस्त 
उत्तरदायित्व 'खान्चू शासकों पर नहीं जाता है । इसके मुख्य कारणों में मान्चू 
की असथमंता के साथ चीन की प्राचीन सामाजिक तथा राजनैतिक तथा शासक 
वर्ग की रूढ़िवादिता का भी पर्याप्त योगदान था । परन्तु चीन के निवासियों 
ने समस्त दोष मान्चू शासकों को ही दिया । यह अपेक्षाकृत आसान था क्योंकि 
मान्चूओं की उत्पत्ति चीनी नहीं थी । अतएव सर्वप्रथम पश्चिम के विरुद्ध उत्पन्न 
विद्रोह ने विदेशी विरोध का स्वरूप प्राप्त कर लिया | चीन में इसी भावना 
ने राष्ट्रीयता के स्वरूप को प्राप्त किया । यह एक प्रकार से राष्ट्रवाद का 
नकारात्मक रूप था । इसका आधार किसी भी स्पष्ट राष्ट्रीय लक्ष्यों पर आधा- 
रित न होकर विदेशी आक्रमणों तथा मान्चू साम्राज्य की असफलताओं के 
विरुद्ध उत्पन्न प्रतिक्रिया पर विकसित हुआ था । a 


चीन के निवासियों को नवीन चेतना से ओत-प्रोत करने में बहुत से 
उन शिक्षित चीनी युवकों का भी हाथ था, जिन्होंने पश्चिम में शिक्षा प्राप्त 
की थी । उन्होंने जन साधारण को इस तथ्य से अवगत कराया कि उनका विदे- 
शियों तथा मान्चू शासकों से विरोध वस्तुतः राष्ट्रवादी तथ्य के विकास की 
प्रारम्भिक घटना थी । इसका प्रमुख श्रेय 'सुन यात-सेन' को जाता है, जिन्होंने 
राष्ट्र-राज्य तथा राष्ट्रवाद के पश्चिमी अवधारणाओं को चीन तक पहुंचाया d 
सुन यात-सेन ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रवाद केवल एक नकारात्मक: 
अवधारणा नहीं है, अपितु यह देशवासियों को सकारात्मक मूल्यों के लिये संग- 
ठित करनेवाली शक्ति भी बन सकती है । सुन यात-सेन ने यह भी स्पष्ट किया, 
कि चीन की पारस्परिक सामाजिक व्यवस्था मुख्यतः ग्रामीण कृषक समुदायों 
qx आधारित थी । इन समुदायों के मध्य किसी भी प्रकार के संचार का 
अभाव था । जिन वर्गो को संचार की सुविधा प्राप्त थी, वे सभी अधिकारी 
अथवा व्यापारी वर्ग के लोग थे । अतएव जब भी उन्होंने चीन के सम्बन्ध में 
बात की तो वास्तव में वे एक बड़े स्वछन्द-व्यवस्थित ग्रामीण समुदायों का ही 
प्रतिनिधित्व करते थे, जो एक छोटे विशिष्ट वर्ग द्वारा शासित थे । अन्त में 
सुन यात-सेन ने यह स्पष्ट किया, कि चीन की एकता के लिये, जनता में 
भ्रातुत्व की भावना के लिये तथा उनके समान लक्ष्य के लिये, राष्ट्वाद एक 
आवश्यक तत्व था | इस प्रकार शनैः शनेः राष्टीयता की भावना ने चीन की 
जनता में नवीन चेतना को जागृत करना प्रारम्भ कर दिया । इस जागृति के 
फलस्वरूप उनकी स्थानीय ग्रामीण केन्द्रित निष्ठा, वृहद्‌ राष्ट्रीय निष्ठा में 
परिवर्तित होने लगी 1 


| 
| 
| 
| 
| 
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गणतंत्र काल में राष्ट्रवाद 

1894 से 1911 तक का चीनी इतिहास घटनाओं कौर्शनरन्तरता से 
परिपूर्ण रहा है | इस काल में विभिन्न नवीन क्रान्तिकारियों ने चीन की 
तत्कालिक परिस्थितियों को प्रभावित किया । इन क्रान्तिकारियों में प्रमुखतः 
विद्यार्थी, अधिकारी तथा व्यापारी रहे जो चीन में अपेक्षाकृत आधुनिक वर्ग 
का प्रतिनिधित्व करते थे । इनके साथ-साथ जापान तथा अन्य देशों में रहने 
वाले अप्रवासियों ने भी तत्कालीन घटनाओं को पर्याप्त प्रभावित किया । 
जापान में ही सुन यात-सेन ने 1905 में 'तुग मेंग हुई' (क्रान्तिकारी मैत्री) 
नामक संस्था की स्थापना कर तत्पश्चात्‌ क्वोमिनताँग (कुओमिनताँग) को 
जन्म दिया । टोकियो में ही मिन-पाओ, (जनता) नामक पत्निका ने गणतंत्र 
तथा क्रान्ति के सिद्धान्तों का पक्ष उजागर किया | मान्चू अधिनायकवाद के 
विरोधियों के लिये जापान सर्वश्रेष्ठ शरणस्थल था । इन सबके अतिरिक्‍त 
जापान ने चीन के क्रान्तिकारियों को धन, अस्तर तथा परामर्शों से भी 
सहायता की । 

अक्टूबर, 1911 को विभिन्न प्रयासों की असफलताओं के पश्चात मान्चू 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रवादी गणतन्त्रवाद की विजय हो गयी । उस 
समय सुक्त यात-सेन डेनवर (कोलराडो) में थे और उन्होंने जनवरी 1, 1912 
को नानकिंग में चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति का कार्यभार सम्भाला। 


- यद्यपि 1911 की क्रान्ति ने साम्राज्यवाद पर विजय पायी, परन्तु वास्तव में चीन 


की सामाजिक व्यवस्था में कोई भी मौलिक परिवर्तन नहीं हो सका । वस्तुतः 
कान्ति की सफलता के समय साम्राज्यवाद के विरुद्ध, शासक वर्ग, उच्च वर्ग 
तथा परम्पराचादियों ने क्रान्तिकारियों को सहयोग देना प्रारम्भ कर दिया था । 
तथा इसी वर्ग ने सत्ता पर अपना अधिकार भी तदनुसार वरकरार रखा | 
फलस्वरूप क्रान्ति का पथ खुला ही रहा | इस प्रकार चीन का राष्ट्रवाद पूर्ण- 
तया नकारात्मक था तथा वह केवल विदेशी शक्तियों से विरोध का स्वरूप 
ही प्राप्त कर सका । इसका अन्तिम लक्ष्य केवल 'साम्राज्यवाद से संघर्षे' 
ही रह गया । यह चीन में राष्ट्रवाद के विकास का प्रथम चरण था। 
क्रान्ति के पश्चात भी सामाजिक सुधार की अनुपस्थिति के कारण चीन के 
राष्ट्रवादियों के लिये यह आवश्यक हो गया था, कि वे राष्ट्रीय समस्याओं से 
संघर्ष प्रारम्भ करें परन्तु यह निर्विरोध सत्य है कि 1911 की क्रान्ति के केन्द्र 
ls राष्ट्रवाद की भावना ने प्रमुख भूमिका sega की । इसी राष्ट्रवाद की 
भावता ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध चीन के विभिन्न वर्गों में एकता का दीप 


जलाया था । 


(1867-1925) 


महान चीनी राष्ट्रवादी 


STo सुनयात सेन 


पूर्वी एशिया : चीन|7 


चीन में राष्ट्रवाद के इस प्रथम चरण का काल अत्यन्त छोटा था । 1911 
के पश्चात sia का इतिहास आन्तरिक अन्तविरोधों से परिपूर्ण है। लगभग 
तीन दशकों तक विभिन्न सँनिक-दलों ने आपसी संघषं से राष्ट्रवाद की 
धारणाओं के विपरीत उदाहरण प्रस्तुत किया । साम्यवादियों, समाजवादियों, 
संविधान वादियों, अराजकतावादियों, फाशीवादियों तथा सँन्यवादियों में इस 
बात पर dus होता रहा कि aig का भविष्य कसा होगा ? इन संघर्षो ने यह 
सिद्ध कर दिया कि सुन यात-सेन को चीन की आवश्यकताओं का आंशिक ज्ञान 
था, तथा इसके राष्ट्रीय एकता की धारणा असामायिक थी d 

कुछ ही वर्षो में परम्परावादी युग के एक उच्चाधिकारी ने क्रान्ति कीं 
बागडोर स्वयं संभाल ली तथा साम्राज्यवाद को पुर्नस्थापित कर राष्ट्रवाद की 
सम्भावनाओं पर एक प्रश्‍नचिन्ह लगा दिया | चीन के शक्तिशाली पुरुष के रूप 
में प्रतिस्थापित gaa शीह-काई' नामक यह अधिकारी किंचित भी क्रान्ति- 
कारी नहीं था । सम्भवतया 1898 के सुधार आन्दोलन को सर्वाधिक हानि 
पहुँचाने वाला युआन ही था । युआन ने सुधारवादी शक्तियों तथा युवा 
सम्राट के विरुद्ध साम्रागी डोआगर के पक्ष में अपनी तथा अपने सँनिकों की 
सेवायें अमित कर दी थीं 1911 में युआन ने अपनी आधुनिक सेता की सहा- 
यता से मान्चू साम्राज्य को पदस्थ कर गणतंत्र के राष्ट्रपति पद शाक स्वयं जा 
पहुँचा । उसके इस अभियान में चीन के सँनिक-अधिकारियों ने पूर्णं समर्थन 
प्रदान किया । चीन के तात्कालिक कान्तिकारियों ने भी युआन का समर्थन 
किया, क्योंकि उन्हें यह अच्छी तरह ज्ञात था, कि वे अल्पमत में थे और उनके 
पास पर्याप्त आथिक स्रोत नहीं है । परिणामस्वरूप सुन यात-सेन ने फरवशी 
13, 1912 को युआन के समर्थन में त्यागपत्र दे दिया । 

1913, में पुनः गणतंत्रवादियों ने द्वितीय क्रान्ति का प्रयास किया | परन्तु 
तब तक युआन ने अपनी शक्तियों को पर्याप्त ठोस बना लिया था । गणतंत्न- 
वादियों के असन्तोष का मुख्य कारण युआन द्वारा क्वोमिनताँग के एक प्रमुख 
नेता की हत्या कराना था । परन्तु युआन ने गणतंत्रवादियों को तथा उनके 
प्रयास को सेना की सहायता से असफल कर दिया । क्वोमिनंतांग का संसदीय 
विरोध 1913 के पश्चात समाप्त हो गया | युआन का अधिनायकतत्व सम्भव- 
तया अधिक काल तक प्रभावी रहता, यदि उसने 1815 में एक नवीन वंशा- 
बली की स्थापना का प्रयास नहीं किया होता । इस बार 1913 कौ लुलना में 
अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली विरोध उभर कर सामने आया । दक्षिण तथा 
पश्चिम चीन के आठ प्रान्तों ने विरोध की घोषणा कर दी । परन्तु जून 6, 
1916 को युआन के निधन के साथ ही यह चरण भी समाप्त हो गया । युआन 
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का यह प्रयास भी लगभग dar ही था, ज॑सा मान्चू साम्राज्य का | 
युआन यद्यपि चीनी परम्परा का प्रतिनिधि नहीं था, परन्तु उर्सक्ती आधुनिक 
विचारधारा भी पर्याप्त संकीर्ण थी । मुख्यतया वह एक शक्तिशाली प्रशासक 
था, जो उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जिसके विरुद्ध गणतंत्रवादियों 
ने संघर्ष प्रारम्भ किया था । उच्च वर्ग तथा शासक वरग ने व्यक्तिगत शक्तियों 
के स्थायित्व के लिये युआन के साथ मिलकूर साम्राज्य के विघटन में सहयोग 
दिया था परन्तु युआन के विरुद्ध भी उठ खड़े हुये संघषों ने पुनः यह सिद्ध 
कर दिया क्रि feat भी प्रकार के साम्राज्य के विरुद्ध राष्ट्रवाद की जड़े 
सशक्त होने लगी थीं । 

युआन के पश्चात चीन में नेतृत्व की समस्या उठ खड़ी हुई | उस समय 
चीन में कोई भी ऐसा राजनेतिक व्यक्तित्व नहीं था जिसे जनता तथा सेना 
दोनों में पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो | गणतंत्र का अस्तित्व केवल नाम मात्र 
रह गया था । चुनाव पैसों द्वारा क्रय किये गये संसदीय मतों पर आधा- 
रित हो गया । इसके पश्चात भी शासन के अधिकार पर्याप्त सीमित हो गये 
थे । चीन की राजनीति में प्रान्तीयवाद पर आधारित नवीन शासन पद्धति 
प्रारम्भ हो गयी थी । केन्द्रीय सरकार के अधिकार की सीमायें उसके कुछ 
पड़ोसी प्राद्तो तक सीमित होकर रह गयी थी । इस प्रान्तीयवाद ने विभिन्न 
संघर्षो, सर्धियों तथा ध्रुवीकरण को जन्म दिया । दस वर्षो से कम समय में 
भी चीन का गणतंत्र असफल हो गया । गणतंत्र तथा साम्राज्य में मुख्यतः राजनीति 
के इस क्षेत्रीयवाद का ही अन्तर AT | वास्तव में यह केन्द्रीय सरकार का ही 
नहीं बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र की असफलता थी । कुछ मतों के अनुसार चीन को 
संघों में विभाजित कर प्रान्तीय स्वतंत्रता के आधार पर राष्ट्रीय एकता को 
नियमित्त करना आवश्यक समझा गया, यद्यपि संघवाद से प्रभावित चीन का 
यह at अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक था परन्तु इसका कोई अक्षुण्ण प्रभाव शेष 
नहीं रहा, परन्तु इसने आधुनिक चीन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 

चीन के इस संकटकालीन युग में यद्यपि राष्ट्र को आन्तरिक अन्तविरोधों 
से पूर्णतया ग्रस्त कर लिया था परन्तु इसी युग ने आधुनिक चीन को जन्म भी 
दिया, नया चीन कन्फ्यूशियन साम्राज्य से उत्पन्न हुआ | युआन की मृत्यु के 
पश्चात दो प्रमुख प्रभावी क्रान्तिकारी विचारधारायें उत्पन्न हुई, पहली चीन 
की वह सांस्कृतिक क्रान्ति थी जो “4 मई आन्दोलन” के नाम से प्रसिद्ध हुई तथा 
पीकिंग में 4मई, 1919 को छात्र प्रदर्शन से प्रारम्भ हुई । द्वितीय, प्रथम विचार 
धारा की ही एक भिन्न शाखा थी जिसने राजनेतिक जीवन में अत्यधिक उग्र- 


वाद को जन्म दिया । इसी धारा के अन्तरगत चीन ने राष्ट्रवादी राजनेतिक 
कान्ति के स्थान पर सामाजिक क्रान्ति को प्राथमिकता दी । 
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अध्याय 2 
क्रान्ति युग 


क्रान्तिवाद का जन्म 


'युआन शीह काई' की मृत्यु के पश्चात, राष्ट्रवाद ने क्रान्तिवाद में 
रूपांतरण किया । युआन की मृत्यु से यदि एक युग का अन्त होता है, तो मई 4 
के आन्दोलन से नये युग का सूत्रपात होता है । चीन के साम्यवादी इतिहास- 
कार भी 1911 के स्थान पर 1919 को ही आधुनिक चीन का प्रारम्भ 
मानते हैं | 

वास्तव में 4 मई का आन्दोलन चीन में पुर्नजागरण का द्योतक था, इस 
आन्दोलन ने चीन के सर्वाधिक परम्परावादी कन्फ्‌ यूशियनवाद को चुनौती दी । 
फलस्वरूप 1911, से अधिक महत्वपूर्ण 1919 हो गया, क्योंकि इसने न केवल 
साम्राज्य को बल्कि सम्पूर्ण वेचारिक धारणाओं, सिद्धान्तों एवं सामाजिक मान्य- 
ताओं को भी चेतना भूत किया जो शताब्दियों से चीन में वंशानुगत परिवतंनों 
के पश्चात भी स्थापित थी। 4 मई के आन्दोलन ने सम्पूर्ण चीनी समाज को सचे5 
तता दी अर्थात्‌ ag पश्चिमी सभ्यता द्वारा चीन के सांस्कृतिक मूल्यों को 
चुनौती देने के समान था । 4 मई का यह आन्दोलन वस्तुतः बुद्धिजीवियों का 
आन्दोलन था जो पूर्णतया शिक्षित अल्पमतों द्वारा संचालित था | इसने समस्त 
शक्ति विद्यार्थियों तथा अध्यापकों द्वारा प्राप्त की थी । 

4 मई, 1919 को पीकिग (बेजिग ) के विद्यार्थियों ने पेरिस शांति सम्मेलन 
के निणंयों के विरोध में एक प्रदर्शन किया । यद्यपि संकीणं दृष्टिकोण से यह 
प्रदर्शन “शान्तूंग प्रान्त पर जापान के नवीन अधिकारों के विरुद्ध था | परन्तु 
बृहद अर्थो में इस आन्दोलन ने एक सांस्कृतिक, नवचेतना तथा ऋान्तिकारी 
अभियान को जन्म दिया जो वास्तव में 1919 के काफी qd प्रारम्भ हो चुका 
था और 1919 के पर्याप्त समय पश्चात्‌ समाप्त हुआ था | इस आन्दोलन का 
महत्वपूर्ण पक्ष लेखकों और युवकों द्वारा की गई साहित्यिक क्रान्ति थी, इस 
आन्दोलन की सफलता के लिये अपनाये गये दो मुख्य कार्यों में, एक बुद्धिजीवियों 
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के हेतु पत्रिका का प्रकाशन था, और दूसरा पीकिंग विश्वविद्यालय का पुर्नगठन 
जनवरी, 1917 में हु शीह नामक एक 26 वर्षीय युवक ने अपनेन्शोध कार्य को 
पूर्ण करने के तत्काल पश्चात चीन के लेखकों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि 
वे साहित्यिक भाषा वेन मेन' के स्थान पर जन भाषा 'पाई-हुआ' का प्रयोग 
करें | यह साहित्यिक क्रान्ति की मूल आत्मा थी । 

यद्यपि इस प्रस्ताव में क्रान्ति की कोई भी धारणा स्पष्ट नहीं थी परन्तु 
अपरोक्ष रूप में इसमें एक महत्वपूर्ण भावनां छिपी हुई थी । अब तक के लेखकों 
द्वारा प्रयुक्त भाषा केवल चुने हुये वर्ग द्वारा समझी जाती थी जब कि जन 
भाषा से सामान्य जनता तक अपनी बात पहुंचाने की सम्भावनाये बढ़ गयी हू 
शीह ने इस तथ्य पर भी जोर दिया, कि साहित्य सामान्य जनता के निकट 
पहुँचना चाहिये | 1920 त्रक लगभग सभी लेखक 'पाई-हुआ' का प्रयोग प्रारम्भ 
कर चुके थे । 4 मई युग की सर्वाधिक महत्वपुण पत्रिका 'शिन चिंग-नाई' थी । 
इसी पत्तिका में हु शीह का क्रान्तिकारी प्रस्ताव प्रकाशित हुआ। इस पत्तिका का 
सम्पादक चेन दू-श्यु आधुनिक चीनी इतिहास का एक महत्वपुर्ण व्यक्ति था। वह्‌ 
उग्रवाद का प्रबल समर्थक था । अपनी विचारधाराओं के कारण ही उन्होंने 
न तो सुन यात-सेन को ही समर्थन दिया और न हीं 'युआन शीह-काई' को | उनके 
अनुसार एक अत्याधिक राष्ट्रवादी था, तथा दूसरा घोर साम्राज्यवादी | 1913 
की दूसरी असफलता के पश्चात वह जापान चले गये, और सितम्बर, 1915 
में वापस आते के पश्चात उन्होंने पत्रिका का सम्पादन प्रारम्भ किया । यद्यपि 
प्रेस की date स्वतंत्रता, अधिकारियों के हस्तक्षेप तथा अर्थाभाव के कारण 
पत्रिका का प्रकाशन बार-बार अवरुद्ध हुआ परन्तु सेन में युवकों तथा विद्या- 
faai के विश्वास एवं आस्था पर यह आन्दोलन तदनुसार गतिमय रहा | इस 
युग का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष पीकिंग विश्वविद्यालय का सुधार था । इस कायं 
का सम्पूर्ण श्रेय त्साई युआन पे को है। वह चीनी एवं पश्चिमी दोनों सभ्य- 
ताओं की उपज तथा चीन के पुर्नजागरण का जन्मदाता AT | 

त्साई युआन पे दो सभ्यताओं का सम्मिश्रण था । उन्होंने पश्चिमी शिक्षा 
का ज्ञान फ्रांस तथा जमती में प्राप्त किया और इससे साथ वह चीनी भाषा 
एवं साहित्य के भी विद्वान थे। उन्हें 'क्याँगनांन (अवर यांगत्से के तीन Wii) 
को प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति घोषित किया गया था। 4 मई आन्दोलन ने 
युवकों का आह्वान किया तथा परम्पराओं पर चोट करना प्रारम्भ 
किया । चेन ने प्राचीन रूढ़िवादी एवं परम्परागत मान्यताओं को त्याग कर 
नवीन स्वच्छ तथा उपयोगी अवधारणाओं को स्वीकार करने की वकालत की। 
उन्होंने युवकों को स्वतंत्र, प्रगतिशील, बहिमुखी, सर्वभौम व्यवहारिक तथा 
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वैज्ञानिक होने की प्रेरणा दी । इसके साथ-साथ उन्होंने आधीनता, रूढिवादिता 
अन्तंमुखि्री, संकीर्णता, औपचारिकता तथा कल्पनाशीलता को त्यागने का 
आग्रह किया । चेन के इन सिद्धान्तो ने 'कन्फूयूशियन नेतिकता' को पूर्णतया 
अस्वीकार कर दिया । कन्फ्यूशियनवाद प्राचीन संस्कृति, परम्पराओं, विशवासों 
आस्थाओं एवं आज्ञाकारिता में विश्वास रखता था । कन्फ्यूशियनवाद की तीन 
प्रमुख मान्यतायें, सम्राट में जनता की, पिता में पुत्र की तथा पति में पत्नी की 
आस्था को सामाजिक संगठन को प्रमुख आधार मानती थी । 4 मई आन्दोलन 
ने इनको परिवार तथा राज्य के अधिनायकवाद के आधार पर अस्वीकार कर 
दिया । इस आन्दोलन की प्रमुख माँग स्त्री की स्वतंत्रता, योन की समानता, 
प्रेम का अधिकार, पीढ़ी संघष में निहित थी । 

4 मई के पश्चात्‌ का युग इन मूल्यों पर क्षाधारित साहित्य से भरा हुआ 
था । परम्पराओं तथा कन्फ्यूशियनवाद के विरोध के रूप में यह आन्दोलन - 
परिवर्तन का एक नकारात्मक स्वरूप था, परन्तु प्रगति, लोकतंत्र, विज्ञान 
तथा विवेक में विशवास के रूप में इसने एक सकारात्मक स्वरूप भी प्राप्त 
किया । चीनी मूल्यों की अस्वीकृति तथा पाश्चात्य मूल्यों की स्वीकृति इस 
आन्दोलन के मूलभूत आधार थे । "TW SAT ने अपने लेखन में कन्फ्यूशियन- 
वाद के विरोध तथा पश्चिमी विचारधारा के समर्थन के आपङ्गी सम्बन्ध को 
अपनी पत्रिका के जनवरी, 1919 के अंक में स्पष्ट किया । उन्होंने कहा कि 
“श्रीमान लोकतंत्र तथा श्रीमान्‌ विज्ञान! को यदि समर्थन देना है तो कन्फ्यू- 
शियनवाद पवित्र अनुष्ठानों, स्त्री का संयत अनुशासन, परम्परावादी नैतिकता, 
कला, धर्म, प्राचीन साहित्य तथा रूढ़िवादी राजनीति को त्यागना होगा । फल- 
स्वरूप चीन की संस्कृति के विरुद्ध ४ मई के आन्दोलन की क्रान्ति' आधुनिक 
चीन के बौद्धिक विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है | 

1911 की क्रान्ति के कुछ ही वर्षो के पश्‍चात चीन संस्कृतिवाद से राष्ट्रवाद 
के नवीन चरण में प्रविष्ट हो गया । मान्चू साम्राज्य तथा विदेशियों के विरुद्ध 
प्रारम्भ हुआ विदेश विरोधी राष्ट्रवाद इस चरण में पाश्चात्यवादी संस्कृति- 
वाद में परिवर्तित होने के पश्चात भी मूलभूत रूप में राष्ट्रीय था । क्योंकि 
इस आन्दोलन ने चीन के विभिन्न सामाजिक वर्गों को एक मंच पर ला दिया 
था | इस आन्दोलन को राष्ट्रवादी दल क्वोमिनतांग तथा साम्यवादी 
चीन दोनों का वेधानिक जन्मदाता भी कहा जा सकता हैं, क्योंकि इसमें एक 
राष्ट्र के जीने की लालसा स्पष्ट परिलक्षित थी । 

इस आन्दोलन की सफलता तीव्रगामी, सम्पूर्ण तथा प्रभावी सिद्ध हुई । 
मई 4, आन्दोलन ने चीन के समस्त बुद्धिजीवियों को एक नवीन दिशा प्रदान 
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की। उन्होंने प्रजातन्त्र, वैज्ञानिकता, उदारवाद, मानवता तथा विवेक को 
मान्यता प्रदान की 1 विभिन्न साहित्कार संस्थाओं, पत्रिकाओं तथा क््वारधाराओं 
के जन्म का श्रेय मई चार आन्दोलन को जाता है । इस आन्दोलन की तीक्रता के 
कारण विचारों में मतभेद अवश्यम्भावी था | हृ शीह ने वाद आस्था का विरोध 
किया परन्तु चेन दू-श्यू ने साम्यवाद को समर्थन प्रदान किया । फलस्वरूप 1920 में 
चीन की मुख्य विचारधारा दो भागों में विभाजित हो गयी । चेन दू-श्यू 
ने 1921 में चीनी साम्यवादी दल की स्थापना की । इस दल की स्थापना के मात्र 
28 वर्षो पश्चात ही साम्यवादियों ने चीन पर अपना प्रभूत्व स्थापित कर लिया । 


1921-1927 : 


अपती स्थापना के प्रारम्भिक छह वर्षों तक साम्यवादी दल प्रमुखतया 
श्रमिक दल रहा । इस दल ने सर्वहारा वर्ग को अपना आधार FAT- 
कर चीन में क्रान्ति का प्रयास किया । हड़तालों तथा नागरिक विद्रोहों को 
अस्त्र का स्वरूप दिया । प्रारम्भ में दल के क्रान्तिकारी बुद्धिजीवियों में पर्याप्त 
मतभेद रहा । उनके विचारों में प्रोता का भी अभाव था। दल में क्रान्ति- 
कारी अराजूकतावादियों की संख्या भी माक्‍संवादियों से कम नहीं थी । शंघाई 
में उपस्थिति 12 सदस्यों वाली केन्द्रीय समिति का अध्यक्ष चेन दू-श्यु को 
बनाया गया । दल की स्थापना के वर्ष कुछ सदस्यों की संख्या केवल 57 थीं, 
तथा इसे किसी भी प्रकार का महत्व प्राप्त नहीं था । यहाँ तक कि जब 1923 में 
सुन यात-सेन ने सोवियत संघ की सहायता प्राप्त करने के लिये उसके प्रतिनिधि 
एडॉल्फ जोफ से सन्धि की तो उसने इस दल से किसी भी प्रकार की सहायता 
प्राप्त करने हेतु ध्यान नहीं दिया । परन्तु जनवरी, 1924 में क्वोमिनतांग 
के साथ व्रिलय के पश्चात, साम्यवादियों ने अपनी शक्ति अभूतपूर्व रूप से बढ़ायी | 
क्वोमिनताँग की सदस्यया के साथ-साथ हड़तालों, विद्रोहों की नीति ने इस दल 
की सदस्यता 1925 में 10,000 तक बढ़ा दी । इस लोकप्रियता का मुख्य कारण 
साम्य-वादियों द्वारा आयोजित 1925 की 30 मई का आन्दोलन था । वास्तव 
में 30 मई का आन्दोलन ही चीन में क्रान्तिकारी युग का सूत्रपात था । 1925 से 
1927 के वर्षों में चीन ने प्रथम साम्यवादी क्रान्ति के दर्शन किये । 1927 तक 
उनकी सदस्यता 58,000 तक पहुंच गयी थी i 

साम्यवादी दल की सदस्यता शक्ति जनता को प्रभावित करने वाली 
थी । 1926 में च्याँग की क्रान्तिकारी सेना ने जब आह्वान किया तो अकेले 
साम्यवादियों ने 1,200,000 मजदूरों तथा 8,00,000 किसानों को एकत्रित 
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किया था ,जवकि वास्तव में कुओंमिनतांग ( क्वोमिनताँग ) श्रमिकों 
तथा किसानों का प्रतिनिधित्व करती थी । 21 मार्च, 1927 को साम्य- 
वादियों ने शंघाई में मजदूरों का प्रदर्शन तथा विद्रोह कराकर शहर को स्वतंत्र 
करा लिया था । यह साम्यवादियों की दूसरी सफलता थी । दूसरे ही दिन 
च्यांग काई-शेक ने क्रान्तिकारी सेना के सर्वोच्च सेनापति के रूप में शंघाई 
पर अधिक्रार कर लिया । 1927 की इसी सफलता के पश्चात चीन के क्रान्ति- 
कारी इतिहास ने दूसरे चरण में प्रवेश किया । यद्यपि मार्च के जन-हड़ताल 
में क्रान्तिकारी सेना को किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ा, परन्तु 
इसके तत्काल पश्चात्‌ हुई बृहद हिसा ने चीन के इतिहास को एक नया मोड़ दे 
दिया । साम्यवादियों की शक्ति तथा जनता पर प्रभाव की सीमायें स्पष्ट हो 
जाने के पश्चात च्याँग ने 1927 की सफलता का समस्त श्रेय तत्काल साम्य- 
वादियों को दमन कर स्वयं ले लेने का प्रयास किया । 12 अप्रैल, 1927 को 
च्याँग की सेना ने शंघाई के मजदूर संगठनों पर आक्रमण कर उनके हथि- 
यारों को छीन लिया । हजारों की संख्या में मजदूरों की हत्या की गयी तथा 
महीनों तक आतंक का साम्राज्य व्याप्त रहा । साम्यवादी दल को भूमिगत 
होता पड़ा और इस प्रकार चीन की यह प्रथम क्रान्ति समाप्त हो गई । 
अप्रैल, 1927 में समाप्त हुये इस प्रथम चरण का मुख्य चरित्र इसकी 
रूढ़िवादिता थी । साम्यबादियों ने केवल सर्वहारावरग को आधार बनाकर क्रान्ति 
का प्रयास किया, जिसकी असफलता माक्‍संवाद के रूढ़िवादी अवधारणा की 
पराजय थी । यद्यपि साम्यवादियों ने बुर्जुआ कुओमिनतांग (क्वोमिनताँग) से 
सहयोग कर रूढिवाद से थोड़ा अलग हुये थे, परन्तु इस असफलता का सैद्धांतिक 
पक्ष फिर भी दुविघाजनक रहा । क्योंकि इस सहयोग का परामर्श स्वयं सोवियत 
संघ ने दिया था । यह मार्क्सवाद के रूढ़िवाींदता के साथ-साथ सोवियत संघ की 
भी असफलता थी । चीन के साम्यवादी दल को कुओमिनतांग के साथ सहयोग 
करने के लिये सोवियत संघ ने न केवल परामश ही दिया, वरन्‌ उन पर दबाव 
भी डाला था । परोक्ष रूप से इस प्रकार का सहयोग असंद्धांतिक नहीं था । स्वयं 
लेनिन की उपस्थिति में 1920 की द्वितीय कोमिनर्टन कांग्रेस ने यह 
विचार प्रतिपादित किया था, कि कन्ति के प्रथम साम्राज्य विरोधी चरण में, 
राष्ट्रीय बुर्जुआ किसी भी उपनिवेश अथवा अध॑-उपनिवेश में स्वयं क्रान्तिकारी 
होती A । इसी आधार पर जून, 1922 में साम्यवादियों ने अपने प्रथम घोषणा- 
पत्र में लोकतांत्रिक दल अथवा कुओमिनतांग से सहयोग का आह्वान किया 
था, परन्तु सोवियत संघ के मत में कुओमिनतांग केवल एक बुजुर्भा दल नहीं 
था । उसके अनुसार कुओमिनतांग चार प्रमुख वर्गों, agai, पेटि-बुजुर्जा, 
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मजदूरों तथा किसानों का दल था । इस आधार पर साम्यवादियों को न केवल 
उसके कार्यक्रमों में सहयोग देना था, वरन्‌ उसे कुओमिनतांग के साथ विलय 
भी कर लेना था क्योंकि वह भी सर्वहारा की प्रतिनिधि संगठन था । जून, 1923 
में साम्यवादियों के तृतीय कांग्रेस ने इस विचार को स्वीकार कर लिया और यह 
मान भी लिया, कि राष्ट्रीय क्रान्ति की केन्द्रीय-शक्ति कुओमिनतांग थी । 

प्रथम क्रान्ति के इस युग में दो आत्मघाती पक्ष थे । च्यांग काई-शेक से 
सम्भावित संकट तथा किसानों की सम्मिलित शक्ति दोनों का geai- 
कत उचित प्रकार से नहीं किया जा सका था । अप्रैल, 1927 में साम्यवादियों 
पर यह आक्रमण करने के एक वषं qd ही च्यांग ने इसकी सम्भावनाये 
स्पष्ट कर दी थी । 20 माचे, 1926 को च्यांग ने केन्टन में “क्रान्तिकारी नौ- 

, सैनिक टुकड़ी' पर आक्रमण कर अपने विरोधियों को समाप्त कर दिया d 

इस टुकड़ी का नेतृत्व साम्यवादियों के हाथ में था । इससे सम्बन्धित सभी 
परामशंदाताओं को गिरफ्तार कर लिया गया । यहाँ तक की सोवियत राज- 
नेतिक परामर्शंदाताओं को भी नहीं छोड़ा गया । चीन के क्रान्तिकारी केन्द्र 
केन्टन को च्यांग ने पूर्ण अधिकार में ले लिया d 

यद्यपि च्यांग ने कुओमिनतांग पर अपने अधिनायकवाद को पूर्णतया 
स्पष्ट कर दिया था, फिर भी सोवियत संघ के प्रतिनिधियों ने साम्यवादी दल 
को च्यांग से अलग होने का परामर्श नहीं दिया । इसके विपरीत कोमिनटंन 
ने च्यांग के निर्देशानुसार सोवियत परामशंदाताओं को भी वापिस बुला लिया। 
सोवियत संघ की यह नीति तब तक परिवतित नहीं हुई, जव तक कुओमिनतांग 
के एक वामपन्थी वांग चिंग-वी ने वूहान में एक क्रान्तिकारी सरकार गठित 
कर ली । परन्तु वूहान शासन में भी किसानों के विद्रोह को समर्थन नहीं दिया 
गया । क्रान्तिकारी सेना के सामन्तवादी अधिकारियों द्वारा किसानों के सामन्त- 
विरोधी गतिविधियों, faqat तथा विद्रोहों को समर्थन नहीं मिलना था । इस 
नीलि के कारण किसानों द्वारा प्राप्त होने वाली आथिक सहायता भी बन्द हो 
गयी, जिसने वूहान युग के आथिक आधार को पर्याप्त अशक्त कर दिया । 
वास्तव में चीन की क्रान्ति कौ दिशा-निर्देश सोवियत संघ की दूरी से सम्भव भी 
नहीं था । सोवियत संघ को चीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं थी, और वह 
केवल माक्संबाद के रूढ़िवादी पद्धति पर क्रान्ति को निर्देशित कर रहा था | 
इसके अतिरिक्त कोमिनर्टन की आन्तरिक स्थित भी पर्याप्त अस्पष्ट थी। 
स्टालिन द्वारा इस प्रकार अदूरदर्शी निणंयों के पीछे यह कारण भी था 
कि उनका विरोधी ट्राटस्की उन नीतियाँ का कड़ा विरोध कर रहा था। 
स्टालिन के लिये ट्राटस्की को आलोजनाओं का प्रत्युत्तर चीन की क्रान्ति से था। 
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1927 में चीन के साम्यवादियों ने एक नवीन प्रयोग किया जो प्रत्येक 
दृष्टिकोण से अभूतपूर्वं था । इस दल ने शहरी-मजदूरों, सर्वहारा तथा शहरों 
को त्याग कर पर्वतीय गांवों में शरण ले ली। चीन के दक्षिणी क्यॉगसी (ज्यॉगसी ) 
क्षेत्र को मुख्यालय वनाकर साम्यवादिक्रों ने अपनी कार्यवाहियों को प्रारम्भ किया । 
इन अविकसित, दुर्गम तथा पहाड़ी क्षेत्रों में साम्यवादियों ने किसानों तथा 
बुद्धिजीवियों की सहायता से क्रान्ति का प्रयास प्रारम्भ किया । हड़तालों तथा 
बिद्रोहों के स्थान पर गुरिल्ला-संघषों को क्रान्ति का अस्त्र बनाया TAT | 
ताईपिंग विद्रोहों के समय भी 'नीयत विद्रोहियों ने यही नीति अपनाई थी । 
इस प्रकार चीन की क्रान्ति का केन्द्रस्थल नगरों से हटकर दूरगामी ales 
ग्रामों तक जा पहुंचा | 

साम्यवादियों द्वारा इस नीति परिवर्तत के पीछे दो तथ्यों नें मुख्य कायं 
किया । माओं के क्रान्तिकारी चित्रपटल पर उभरने के पूर्व ही 'पेंग पाई 
नामक एक अमीर सामन्त के पुत्र ने 'क्वांग तुंग' (रवानडुंग) प्रान्त में कृषक संस्था 
स्थापित कर हिसक-कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दीं थीं । 1927-28 में ही उन्होंने 
हाईफेंग तथा quer में सोवियत प्रभाव स्थापित कर लिया था । तैर्तसि वर्षों की 
अल्पायु में ही वह कुओंमिनतांग द्वारा गिरफ्तार कर मार डाला गया | दूसरी 
महत्वपूर्णं प्रेरणा 1926-27 के हूनान आन्दोलन से प्राप्त हुई । यह आन्दोलन 'हैल 
फेंग' (हाईफेंग तथा लूफेंग) आन्दोलनों' से अधिक प्रभावशाली तथा विस्तृत थी । 
इसके सदस्यों की संख्या भी 1926 के अन्त तक 20 लाख पहुंच चुकी थी । 
विशेषतया यह आन्दोलन पेंग पाई जैसे सामन्त द्वारा संचालित न होने से अधिक 
लोकप्रिय हुआ । हुनान का यह आन्दोलन पूर्णतया एक कृषक विद्रोह था । इस 
आन्दोलन की हिंसक प्रवृति तथा उग्रवादिता ने समस्त प्रान्त के सामन्तों को 
भयभीत कर दिया i 

साम्यवादी दल के कृषक समिति का सदस्य माओ rap (माओ दजु- 
डंग) इन आन्दोलनों से प्रभावित था । वह साम्यवादी दल के निर्देश पर इस 
आन्दोलन का अध्ययन करने के लिये हूनान गये । उन्होंने मार्च 1927 में एक 
रिपोर्ट भी बनाई । माओ की यह रिपोर्ट चीन के इतिहास का एक क्रान्तिकारी 
प्रलेख है । सम्भवतया यह माओ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था, जो उन्होंने 
अपने क्रान्तिकारी जीवन के प्रारम्भ में लिखा । इस दस्तावेज में उन्होंने ग्रामीण 
क्रान्ति के महत्व को स्पष्ट किया और यह भी कहा, कि चीन की क्रान्ति का 
अर्थं ही है--एक ग्रामीण क्रान्ति | उनके अनुसार क्रान्तिकारी आन्दोलन की 
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सर्वाधिक वास्तविक शक्ति वहाँ के गरीब किसानों में निहित थी.। माओ की 
इस परिकल्पना ने साम्यवाद के रूढिवादी सिद्धान्तों को चीन के लिये अयोग्य 
सिद्ध कर दिया । इस आधार पर जिसने भी ग्रामीणों के महत्व को चुनौती 
देने का प्रयास किया, उसे प्रति क्रान्तिकारी समझा गया । चीन के साम्यवादी 
दल ने इस रिपोर्ट के प्रस्तावों को मान्यता नहीं दी, परन्तु इस रिपोर्ट के लेखक 
ने उनके निणंयों का इन्तजार नहीं किया । उन्होंने सितम्बर, 1927 में ga: 
वापस लौटकर कृषकों, खनिज मजदूरों तथा सैनिकों की सहायता से चाँग्सा 
नगर में एक विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया । इस विद्रोह को एक सप्ताह में 
ही दमन कर माओ को बन्दी बना लिया गया । उनको मृत्युदण्ड दिया गया 
परन्तु किसी प्रकार उन्होंने क्षमा, क्रय कर ली । च्याँग काई-शेक के आतंक 
काल के इस पत्र में क्रान्ति की समस्त सम्भावनाये समाप्त हो गई थी । विशेष- 
तया हुनान में तो किसानों का नरसंहार ही हुआ था d 

अक्टूबर, 1927 में माओ ने हुनान तथा क्यांग्सी प्रान्तों की सीमा पर 
“चिगकाँगशान पर्वत” श्रेणियों में प्रथम 'ग्रामीण क्रान्तिकारी केन्द्र' की स्थापना 
की । कुछ महीनों के पश्चात हजारों पराजित सैनिक कुओमिनतांग के विद्रोही 
सैनिक, तथा अन्य क्रान्तिकारियों ने, माओ के साथ मिलकर लाल सेना का गठन 
किया । ये सभी साम्यवादी विचारधाराओं के प्रति समपित थे, भौर कुछ ही 
वर्षो में विश्व की सबसे ast जनसंख्या को साम्यवाद से प्रभावित करने वाले थे । 
माओ द्वारा स्थापित यह क्रान्तिकारी केन्द्र चीन में कृषक क्रान्ति का प्रारम्भ 
था । इस क्रान्ति को नेतृत्व देने वाले साम्यवादियों ने कृषकों, ग्रामीण प्रशासकों 
तथा ग्रामीण-सैनिकों का कायं करते हुये किसानों का विशवास प्राप्त किया । 
धीरे-धीरे इन साम्यवादियों ने एक वृहद क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित कर 
लिया । 1929 तक दक्षिण से उत्तर तक साम्यवादियों, लाल सैनिकों तथा माओ 


का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होने लगा | 


अध्याय 3 
ata युग का द्वितीय चरण 


दीर्घ प्रयाण 


चीन के क्रान्तिकारी इतिहास ने नवम्बर, 1931 में एक नवीन अध्याय 
में प्रवेश किया । माओ ने दक्षिणी क्यांग्सी के 'जूचिन' नगर को अपने नव- 
स्थापित “चीनी सोवियत गणतन्त्र' की राजधानी घोषित कर दिया । वह स्वयं 
इस गणतन्त्र का संस्थापक अध्यक्ष था | इस समय साम्यवादी यांत्त्से प्रान्त में 
लगभग पन्द्रह अन्य कान्तिकारी केन्द्रों की स्थापना कर चुके थे । इस क्रान्ति- 
कारी केन्द्रों के मुख्यालयों पर राष्ट्रवादियों ने पांच आक्रमण किये । प्रथम 
चार आक्रमणों को साम्यवादियों ने असफल कर दिया, परन्तु पांचुवा आक्रमण 
अपेक्षाकृत अधिक सुनियोजित तथा शक्तिशाली था। इस आक्रमण ने राष्ट्र- 
वादियों की सेना तथा शस्त्रास्त्र दोनों साम्यवादियों से कहीं बहुत अधिक थे । इस 
बार राष्ट्रवादियों ने अपनी नीतियाँ बदल दी थी । पूरे क्षेत्र को राष्ट्रवादी सेना 
ने चारों तरफ से घेर लिया था । उन्होंने साम्यवादियों की गतिशीलता तथा 
आथिक सहायता के सभी श्रोतों को बन्द कर दिया । इसी आक्रमण के फल- 
स्वरूप चीन के “इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 'दीघं प्रयाण' का 
सूत्रपात हुआ । अक्टूबर 1933 के इस आक्रमण के ठीक एक वर्ष बाद 15 
अक्टूबर 1934 को यह लम्बी यात्रा प्रारम्भ हुई जो 20 अक्टूबर 1935 को 
ठीक एक वर्ष पश्चात्‌ समाप्त हुई । 

वास्तव में साम्यवादियों के पास केवल दो रास्ते शेष रह गये थे । प्रथम, 
वहीं रुक कर राष्ट्रवादियों का सामना करना अथवा वहाँ से किसी प्रकार बच- 
कर भाग निकलना । साम्यवादियों ने पहले सामना किया फिर भाग निकलने 
की नीति अपनायी | इस प्रकार यह दीघं प्रयाण एक प्रकार से पराजय तथा 
वापस लौटने की यात्रा थी । जब यह स्पष्ट हो गया कि वहीं रुककर राष्ट्र- 
वादियों का सामना करने का अर्थं आत्महुति देना होगा-उन्होंने 15 अक्टूबर 
1934 को अपनी सेना को दों भागों में विभक्त कर दिया । एक छोटे दल ने 
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राष्ट्रवादियों का सामना करना प्रारम्भ किया तथा उसी मध्य मुख्य दल ने 
अपेक्षाकृत कमजोर घेरे वाले क्षेत्र से निकलना प्रारम्भ कर fear यह यात्रा 
दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों से प्रारम्भ होकर पश्चिम उत्तरी क्षेत्रों में समाप्त हुई । जूचिन 
से प्रारम्भ यह यात्रा 10,000 feo म० की यात्रा के पश्चात क्वेचाऊ-यूनान 
में समाप्त हुई । इस मध्य साम्यवादियों ने बड़ी-बड़ी नदियों को पार किया, 
पवंत-श्रेणियों को विजित किया । हजारों की संख्या में लोग बीमारी, ठण्ड, 
भूख प्यास तथा संघर्षो में मारे गये । उन्हें भ केवल कुओमिनतांग की सेना से 
संघर्ष करना पड़ा अपितु उन्हें स्थान-स्थान पर स्थानीय सामन्तों तथा >य- 
जनित कबीलों से भी लड़ना पड़ा । कुछ कबीलों ने इन्हें आक्रमणकारी समझ 
विषयुक्त तीरों का आहेर बनाया । प्रत्येक दूसरे दिन इन्हें कोई न कोई संघर्ष 
करना ही पड़ता था । इन 370 दिनों में 90,000 और 100,000 में से केवल 
7,000-8,000 लोगों ने इस दीर्घ प्रयाण को पूर्ण किया । उत्तरी शेन्सी के 
अविकसित क्षेत्रों तक पहुंचने के तत्काल पश्चात नवीन सोवियत की स्थापना 
के साथ क्रान्तिकारी इतिहास का नया अध्याय प्रारम्भ हो गया d 

इस पुरे said) काल का महत्व केवल साम्यवादी कृषक सामरिक 
नीति में निहित नहीं था, परन्तु वास्तव में जो सामरिक अनुभव चीन के साम्य- 
वादियों ने इस युग से प्राप्त किया, वहीं भविष्य में न केवल चीन बल्कि पूरे 
सास्यवादी विशव के क्रान्तिकारी इतिहास का नीति निर्देशक तत्व बन गया d 
इसके अतिरिक्त साम्यवादियों का नितान्त व्यक्तिगत तथा स्वेच्छाचारी अनु- 
भव भी उनके साथ था । उन्होंने न तो कोमिनर्टन से न ही साम्यवादी दल से 
निदेश प्राप्त किये थे, वास्तव में माओ नवम्बर 1927 के हुनान विद्रोह के तत्काल 
पश्चात साम्यवादी दल के केन्ट्रीय-समिंति से निष्कासिल्न किये जा चुके थे । 
इस मध्य साम्यवादी दल की शक्ति पर्याप्त क्षीण हो चुकी थी । 1927 की 
घटना के लिये चेन gag को उत्तरदायी समझा गया | अगस्त 1, 1927 में 
कुओमिनतांग के वामभन्थियों ने नॉन-चाँग में एक असफल विद्रोह का प्रयास 
भी किया । दिसम्बर, 1927 में भी सोवियत संघ के निदेश पर कॅन्टन में एक 
विद्रोह का प्रयास भी किया गया, Teg वह भी असफल सिद्ध हुआ। इसी प्रकार 
1930 में वामपन्थियों ने चाँग-शा ( हुनान) नगर पर आक्रमण किया, परन्तु उनका 
यह प्रयास भौ असफल सिद्ध हुआ था | फलस्वरूप 1932 तक केन्द्रीय समिति के 
लगभग सभी सदस्य जूचिन में चीनी सोवियत गणतन्त्र में सम्मिलित हो गये थे। 
सोवियत संघ की लगभग सभी नीतियां चीन में असफल सिद्ध हो गयी थीं । इसके 
विपरीत माओ ने अपनी सफलता सिद्ध कर, ग्रामीण क्रान्ति के अपने सिद्धान्त 
को, स्थापित कर लिया था । लम्बी यात्रा की समाप्ति के पश्चात माओ का 


७४६ Ik 129फो> BIB ke 1010 Bl? * Bp Bip 


पूर्वी एशिया : चीन/19 

साम्यवादी दल, सोवियत संघ के पश्चात्‌ विश्व का द्वितीय वृहद साम्यवादी दल 
बन गया। इसके साथ ही साथ माओ न केवल चीन वरन्‌ विश्व के एक सर्वा- 
धिक महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा साम्यवादी नेता वन गये । यद्यपि चीत के साम्य- 
वादी दल की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो चुकी थी, इसका भविष्य माओ की 
सफलता व असफलता पर निर्भर करने लगा था । सफलता पर ही यह निर्भर 
था कि वह केवल कृषकों के नेता थे अथवा नागरिक श्रमिकों तथा संहारा 
वर्ग का सहयोग भी उनको प्राप्त था ? अपनी दीर्घ प्रयाण को प्रारम्भ करने 
तक माओ ने दोहरी स्थिति बनाये रखी । उन्होंने चाऊ इन-लाई (जो इन-लाई) 
तथा मार्को से लोटे युवा क्रान्तिकारी साम्यवादियों के विरोध को स्पष्ट चुनौती 
नहीं दी, परन्तु दीर्घ प्रयाण की समाप्ति के पश्‍चात यह स्थिति पूर्णतया स्पष्ट 

हो गयी । अतः माओ चीन के साम्यवादियों के एक मात्र नेता हो गये । 

क्याँग्सी काल के पश्चात भी चीन का साम्यवादी दल पर्याप्त प्रभाव- 

शाली रहा इसका मुख्य कारण यही रहा कि क्याँग्सी के पश्चात द्वितीय faua- 
युद्ध में साम्यवादियों ने महत्वपुर्ण उपलब्धियां प्राप्त की । इन उपलब्धियों के 
साथ भी साम्यवादियों ने ग्रामीण जनता का शोषण तदनुसार निरन्तर बनाये 
रखा । साथ ही उन्होंने सामाजिक क्रान्ति के स्थान पर राष्ट्वाद को प्रमुखता 
प्रदान की | 1927 में राष्ट्रवादियों तथा साम्यवादियों में विभाजनश्के पश्चात 
राष्ट्रवादी साम्राज्य विरोधियों तथा साम्यवादी साम्राज्य विरोधियों में जनता के 
नेतृत्व के लिये Mag प्रारम्भ हो गया था । दोनों दल साम्राज्यवाद के विरोध 
में जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे, परन्तु दोनों के लक्ष्य पूर्णतया 
विरोधी थे । च्याँग काई-शेक के नेतृत्व में, राष्ट्रवादियों में पश्चिमी-शक्तियों के 
विरुद्ध चीन की ऐतिहासिक महानता, निरन्तरता तथा एकता के आधार 
पर, चीन की जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया । वाह्य संकटों 
सें चीन को सर्वाधिक भय जापान से ari 1920-1930 तथा 1931 क्रे 
जापानी आक्रमणों की दृष्टि से राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण उचित था, किन्तु 
फिर भी राष्ट्रवादी असफल रहे | इसका मुख्य कारण उनके नेतृत्व की भसमर्थता 
तथा श्रमिकों एवं सवंहारा वर्ग पर राष्ट्रवाद निमित करने की चेष्टा थी । 
इसके विपरीत माओ की सफलता का मुख्य कारण उनका ग्रामीण जनआधार 
पर आश्रित होना था | माओ ने कृषकों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित कराया, 
ग्रामीण भूमि सुधार की दिशा में प्रयत्न किया तथा किसानों के कल्याण के लिये 
योजनायें बनाई । इस प्रकार के सम्मिलित प्रयासों के कारण जापानी आक्रमण- 
कारियों को माओ के समर्थकों से अधिक हानि हुई, तथा चीन की जनता में माओ 
के प्रति निरन्तर आस्था में वृद्धि हुई। माओ ने सोवियत संघ के निर्देशन पर तथा 
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माक्सं के सिद्धान्त दोनों से अलग ge कर अपनी नीतियां बनायी, तथा उन्हें 
कार्यरूप में परिणित कर एशिया में नये मार्क्सवाद की नींव vdd 

माओ के नेतृत्व में कृषकों की यह क्रान्ति “तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय” द्वारा 
सम्पादित की गई । इसके द्वारा चीन के दुर्गम तथा अपरिचित सोवियत क्षेत्रों में 
सामन्तवाद तथा भू-स्वामियों की समस्या का समाधान प्राप्त हुआ | सोवियत के 
नाम पर ही यह प्रक्रिया उत्तर तथा पश्चिमी क्षेत्रों में हजारों मील तक जारी 
रही । माक्सं, एन्जेलस, ट्राट्स्की तथा स्टालिन के अनुसार मार्क्सवाद, सिद्धान्त 
तथा प्रक्रिया दोनों में किसानों का विरोधी था । माक्‍संवाद उनके अनुसार, 
औद्योगीकरण तथा नागरीयकरण की सँद्धान्तिक अभिव्यक्ति था । इसके साथ 
यह भी स्पष्ट हो गया था कि क्रान्ति रूढ़िवादी मार्क्सवाद से नेतृत्व प्राप्त 
करें अथवा न करें। परन्तु क्रांति निर्धन कृषक वर्ग पर अवश्य आश्रित थी । 
पूंजीवादी देशों में भी मजदूरों की स्थिति, मार्क्सवाद के सिद्धांतों का, निरूपण 
नहीं कर रही थी । वहाँ के मजदूर सवेहारा वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे 
थे । उनका मागं भौ क्रान्ति न होकर सुधार हो गया था. जबकि औद्योगिक पूर्व 
देशों में कृषकों की मनोवृति पूरी तरह क्रान्तिमय थी । चीनी क्रान्ति में कृषकों 
की आवश्यकता पर माओ की टिप्पणी तथा eq शाओ-ची की यह टिप्पणी 
कि. माओ ने माक्सँवादको राष्ट्रीयकृत कर दिया था, इससे भी यही परिलक्षित 
था 1 युवा चीनी साम्यवादी इतिहासकारों ने ऐतिहासिक चीनी कृषक 
क्रांतियों की महिमा का वर्णन प्रारम्भ कर, सामन्तवादी चीन में कृषकों 
के एकतावद्ध प्रयास का अन्वेषण भी कर लिया था । नवीन विश्लेषण 
के आधार पर यह कहा गया, कि कृषक ऐतिहासिक आवश्यकताओं के आधार 
पर सामन्तवादी अथवा क्रान्तिकारी दोनों चरित्र अपना सकते हैं। अतएव 
मार्क्स का यह सिद्धान्त कि क्रान्ति के पूर्वं कृषक वर्ग का समापन आवश्यक 
है, चीन में धीरे धीरे गलत सिद्ध होता गया । 


राष्ट्रवाद और क्रान्ति 


चीन की साम्यवादी क्रान्ति के लिये राष्ट्रवाद अर्थ शून्य हो चुका 
था । यद्यपि चीन का सम्पूर्ण आधुनिक इतिहास साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
संघर्षं का इतिहास रहा है, परन्तु 1949 की क्रान्ति के पश्चात राष्ट्रवाद की 
अर्थं शून्यता को बार-बार उद्घोषित किया गया । चीन का आधुनिक इतिहास 
विभिन्न वृहद्‌ संघर्षो के पश्चात एक राष्ट्र निर्माण का इतिहास रहा है। इस 
प्रक्रिया में चीन-जापान संघर्ष 1937-45 के आठ वर्षों का अपना एक अलग ही 
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महत्व है । 1937 में जापानी आक्रमण साम्राज्यवाद के बहुत पहले से ही चीन 
पश्चिमी साम्राज्यवाद का शिकार बन चुका था । साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
राष्ट्रवाद संघर्ष का वास्तविक युग 1930 के जापानी आक्रमणों के पश्चात ही 
स्पष्ट हुआ । वास्तव में निर्णायक अवसर पर चीन के अस्तित्व को पश्चिमी 
साम्राज्यवाद से नहीं, अपितु एशियाई साम्राज्यवाद से ही मुख्य संकट उत्पन्न 
हुआ । जापान ने सर्वप्रथम TAT, 1915 में युआन शीह-काई के सम्मुख एक 
इक्कीस सूत्रीय माँग Ta रखा था । 

इसका ध्येय चीन को जापान का अधीनस्थ राज्य बनाना था । इन 
माँगों के तत्काल पश्चात प्रथम विश्व-युद्ध के अवसर पर, जापान ने चेतावनी 
भी दी । 1915 के पश्चात जापानी साम्राज्यवादू विभिन्न प्रकारों से प्रकट 
हुआ । 1919 में शानतुंग पर अधिकार इसी का उदाहरण था । 1921-22 कै 
'बाशिग्टन सम्मेलन” के पश्चात जापान के साम्राज्यवादी प्रवृति में थोड़ा परि- 
वर्तन आया, परन्तु 1928 के तदुपरांत जापान में पुनः नवीन उत्साह का संचार 
हुआ । जापानी आक्रमण का भय धीरे-धीरे बढ़ने लगा था | 1931 के पश्चात 
लगभग प्रत्येक वर्षो में चीन को जापानी आक्रमणों का सामना करता पड़ा | 
सितम्बर, 18, 1931 में जापान ने मुकदेन पर अधिकार कर जापान अधीनस्थ 
राज्य माँचूक्वों को स्थापित कर लिया | जनवरी-माचं, 1932 के मध्य शंघाई 
में एक अघोषित युद्ध भी हुआ तथा 1933 से 1935 के मध्य जापान ने माँचूक्वों 
को केन्द्र बनाकर पश्चिम तथा दक्षिण की तरफ बढ़ना प्रारम्भ कर दिया। यद्यपि 
जापान की साम्राज्यवादी सेनायें चीन पर अपना प्रभुत्व बढ़ा रही थी, परन्तु 
च्यांग-काई-शेक सदैव इस समस्या को स्थगित करता रहा | उसने सीधे संघष 
करने की अपेक्षा पीछे हटने की नीति को अपनाया । यह वही समय था जिस 
समय क्यॉग्सी सोवियत उन्मूलन अभियान चल रहा था | उसकी नीति थी कि 
सर्वप्रथम चीन को एकता के सूत्र में बाँध कर तदुपरान्त विदेशी आक्रमणों का 
सामना किया जाय | च्यॉग काई-शेक के इस प्रकार की उपेक्षा पूर्ण नीति का जनता 
ने पूर्णतया विरोध प्रारम्भ किया | जुलाई 1937 तक जनमत पूरी तरह निमित 
हो चुका था, तथा चीनी राष्ट्र के निर्माण की भावना स्वामित्व प्राप्त कर 
चुकी थी । यह दोनों प्रक्रियायें एक दूसरे के समानान्तर तथा सापेक्ष विकसित 
हुई थी । चीनी जनमत का यह रूप मई चार आन्दोलन में स्पष्ट नहीं हुआ 
था । सैद्धान्तिक धारणाओं ने 1937 में राजनैतिक स्वरूप प्राप्त कर 
लिया था । चीन की जनता के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्‍न जापान से चीन 
की राष्ट्रीयता की सुरक्षा करना हो चुका था । 

मई चार आन्दोलन के पश्‍चात जापान का विरोध जापानी वस्तुओं के 


22/एशिया : उद्भव एवं विकास 


बहिष्कार से प्रारम्भ हुआ था । चीन के व्यापारियों ने भी जापानी व्यापार 
का तिरस्कार किया, यद्यपि यह कार्य उन्होंने छात्रों के भयवश' ही किया । 
जहाँ तक ग्रामीण अंचलों का प्रश्न था, यह भावना अभी वहाँ तक नहीं पहुँच 
पाई थी । चीनी-छात्रों का आन्दोलन एक राष्ट्रवादी आन्दोलन का रूप ले 
चुका था | 1931 के उत्त्यद्ध में छात्रों ने नानकिंग जाने वाली ट्रेनों को रोकना, 
जापान विरोधी प्रदर्शन करना, राजधानी «में सामरिक तेयारियाँ करना तथा 
जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना प्रारम्भ कर दिया था। 1934 तक 
छात्र प्रदर्शनों की शक्ति संचित हो चुकी थी । 1936 के मई महीने में छात्रों 
ने एक "राष्ट्रीय मुक्ति संगठन” का निर्माण कर शासन विरोधी तथा 
राष्ट्र प्रेमी आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था। इस संस्था की अध्यक्षता सुन यात- 
सेन की पुत्री के हाथों में थी । चीन के प्रसिद्ध अधिवक्ता, पत्रकार तथा अध्या- 
पक इस संस्था के सदस्य थे । उन्होंने गृह युद्ध बन्द कर जापान का सामना 
करने की मांग प्रारम्भ कर दी । गृह-युद्ध को बन्द करने का AT था, साम्य- 
वादियों तथा लालसेना के विरुद्ध, संघषं को समाप्त करना । इसी संस्था की 
माँगों के कारण तथा दीर्घ प्रयाण के पश्चात, साम्यवादी दल ने भी राष्ट्र 
बिरोधी शत्रुओं का सामना करने के लिये सम्मिलित प्रयास की अपील की । 
चीन के राष्ट्रवाद निर्माण की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपुर्ण घटना भी 
इसी काल में हुई । दिसम्बर 12, 1936 में च्याँग काई-शेक के ही एक सेना 
अधिकारी ने च्याँग का अपहरण कर लिया । च्याँग उस समय शेन्सी (शेन्शी) 
प्रान्त के सियान नामक स्थान की यात्रा पर जा रहे थे । इस घटना के महत्व- 
पूर्ण होने का कारण केवल इतना था, कि जनरल च्याँग शवे-ल्यांग नाम के इस 
सेनाधिकारी को शेन्सी प्रदेश से लाल सेना के प्रभाव को समाप्त करने के लिये 
भेजा गया था । च्याँग मंचूरिया का निवासी था, जहाँ जापान ने अधिकार कर 
रखा था । उसके विचार में जापान से संघर्ष अधिक महत्वपूर्ण था और एक 
चीनी का gut चीनी से संघर्ष न्यायसंगत नहीं था, चाहे वे साम्यवादी ही 
क्यों न हो । च्याँग ने आठ माँगें रखी थी, उनमें सात वही थी, जो साम्यवादी 
दल ने घोषित की थी । अन्त में चाऊ एन-लाई के प्रयासों से च्याँग काई-शेक 
जब स्वतंत्र हुये, यह स्वीकार कर लिया गया था कि जापान का सम्मिलित सामना 
किया जायेगा । सियान की इस घटना के पश्चात गृह-युद्ध समाप्त हो गया 
तथा सितम्बर 1937 से चीनी प्रतिरोधी युद्ध प्रारम्भ हो गया । इस युद्ध के 
प्रारम्भ हो जाने के पश्चात च्याँग चीन के एक मात्र प्रमुख नेता बन 
ग्रये । वह चीन के राष्ट्रीय आधार के जीवित प्रतीक के रूप में स्थापित 


हो गये । 
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1937 के इस युद्ध में जापान ने चीन के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर 
अधिकार कर लिया । परन्तु रूस में नेपोलियन की सेना की भांति जापान ने 
चीन के किसी भी विजित भाग पर अपना स्थायित्व स्थापित नहीं किया 1938 
तक लगभग सभी बड़े बन्दरगाह, "व्यापारिक केन्द्र तथा औद्यौगिक नगरों पर 
जापान ने अधिकार कर लिया था परन्तु चीन के पास दो महत्वपुर्ण निधियाँ 
शेष थी | एक उसकी महान जनसंख्या एवं देश प्रेम की भावना, तथा दूसरी 
जापान के विरुद्ध विदेशी सहायता । उपरोक्त सहायता के पहुँचने के पूर्व तक 
चीन को प्रत्येक रूप में आत्मरक्षार्थ युद्धरत रहना अतिआवश्यक था। च्याँग 
काई-शेक ने इस अन्तराल के महत्व को समझ लिया था । इसी कारण उसने 
युद्धोमध्य 'समय अर्जन' नीति अपनाई। चीन ने दुर्गम स्थानों पर छिपकर युद्ध 
जारी रखने की घोषणा कर, अपनी नीति को कार्यरूप देने का प्रयास किया 
परन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूल “गुरिल्ला युद्ध नीति' 'का परित्याग था ।' वास्तव 
गुरिल्ला युद्ध का अर्थ ग्रामीणों के समर्थन के बिना असम्भव था । यह समर्थन 
सामन्तों तथा जमीदारों को नाराज किये बिना नहीं प्राप्त हो सुकता था । 
इसी लिये च्याँग काई-शेक ने गुरिल्ला नीति को नहीं अपनाया । इसी आधार 
पर साम्यवादियों की नीति को भी समझा जा सकता हे । उन्होंने गुरिल्ला युद्ध 
नीति को अपनाकर शेन्सी, होपी तथा शान्तुंग प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। 
साम्यवादियों की इस नीति ने उनको सर्वाधिक लाभ, WEIST । जनवरी, 
1938 में साम्यवादियों ने 'सीमा क्षेत्र शासन' की स्थापना कर ली । यही 
कारण था कि जब 1945 में जापानियों ने आत्मसमर्पण किया, तब साम्य- 
वादियों के पास उत्तरी चीन में लगभग (19 केन्द्रीय साम्यवादी आधार स्थल' 
थे । 1937 में लाल सेना की संख्या 80,000 थी जबकि 1945 में 9,00,000 
सेना तथा 22 लाख सहायक सैनिक हो गये थे । 1937 में साम्यवादी दल को 
शेन्सी के केवल 15 लाख किसानों का समर्थन प्राप्त था और 1945 Ñ 900 
लाख कृषक वर्ग साम्यवादी शासन के अन्तर्गत थे। अत; साम्यवादियों ने 
सेद्धान्तिक रूप से गृह युद्ध तो जीत ही लिया था। 

वास्तव में इस विजय का मुख्य कारण साम्यवादियों की नीतियों में 
निहित था । सर्वप्रथम, साम्यवादी दल को मान्यता प्राप्त हो चुकी थी, 
अतएव सम्मिलित प्रयास के आधार पर वह युद्ध जारी रख सकते थे । दूसरे 
उन्होने सामाजिक क्रान्ति के अपने ध्येय को भविष्य के लिये छोड़ दिया । तीसरे 
उन्होंने कृषकों का समर्थन प्राप्त करने के लिये भूमि दर तथा ब्याज की दरों 
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को न्यून किया । अंत में, उत्तरी चीन में सामन्त वर्ग की संख्या.कम होने से 
भी उनकी नीतियाँ सफल रहीं । कुछ प्रेक्षकों के अनुसार यह क्रांतवादी नहीं, 
अपितु एक सुधारवादी नीति थी जिसने कृषकों को आकर्षित किया । माओ ने 
स्वयं को सुन थात-सेन का उत्तराधिकारी घोषित कर उनकी नीतियों में आस्था 
व्यक्त की, एवं कृषि क्रान्ति से अधिक “राष्ट्र प्रेम प्रचार' ने कृषकों को आक- 
षित किया । जापानियों की नृशंसता तथा अत्याचार से भी त्रस्त होकर किसानों 
ने लाल सेना की शरण में जाना अपेक्षाकृत अधिक उचित समझा । गुरिल्ला 
टुकड़ियों के चले जाने से किसानों के सुरक्षा की सम्भावनाये बढ़ जाती थी । 
जापानियों के प्रति घृणा ने राष्ट्रीय भावनाओं को आत्यधिक बल प्रदान किया । 
कुछ इतिहासकारों के अनुसार साम्यवादी क्रान्ति की सफलता का मुख्य कारण 
केवल किप्षानों की दुर्दशा ही नहीं थी, अपितु द्वितीय विश्वयुद्ध ने भी उन्हें सफल 
बनाने में यथासम्भव योगदान प्रदान किया । उनके अनुसार वह क्रान्ति 
सामाजिक अथवा आथिक क्रान्ति न होकर एक राजनेतिक क्रान्ति थी 1 विश्व 
युद्ध के कारण राष्ट्रीयता की भावना ने जन्म लिया, ओर साम्यवादियों ने 
स्वयं को राष्ट्रवादियों के रूप में प्रस्तुत किया । अतएव युद्ध के समय, साम्य- 
वाद तथा राष्ट्रवाद में, विशेष भिन्नता नहीं रह गयी थी । इसके कारण भी 
किसानों ने साम्यवादियों का समर्थन किया । 
यद्यपि च्याँग काई-शेक जापान के विरुद्ध साम्यवादियों के साथ सहयोग 
कर रहे थे, परन्तु वास्तव में वह साम्यचादियों के कटु विरोधी थे । इस युद्ध 
के मध्य ही यह स्पष्ट हो गया था, कि राष्ट्रवादियों तथा साम्यवादियों, में गृह 
युद्ध अवश्यसम्भावी था । राष्ट्रवादियों के साम्यवादी विरोधी प्रचार ने भी 


इस कटुता को द्विगुणित किया । जनवरी 1941 की नव चतुर्थ सँनिक दस्ते की 


घटना ने यह विभाजन पूर्णतया स्पष्ट कर दिया । इस घटना में कुओमिनतांग 
ने साम्यवादियों के 9000 उन सँतिकों को नष्ट कर दिया जो जापानियों के वि रुद्ध 
लड़ने जा रहे थे 1 साम्यवादियों तथा राष्ट्रवादियों के इस पारस्पारिक संघर्ष 
के कारण जापानियों का विरोध अशक्त रहा । इसी कारण जापान ने उत्तरी 
चीन तथा चीन के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सरलता से अधिकार भी कर 
लिया । जापान के विरुद्ध विदेशी सहायता भी नहीं प्राप्त हो रही थी । 
ब्रिटेन तथा फ्रांस जर्मनी के साथ युद्ध में व्यस्त 41 अमरीका स्वयं 
की स्थिति के प्रति निश्चित नहीं कर पाया था, परन्तु 7 दिसम्बर 1941 में जब 
जापान ने प्रलंहार्बर पर आक्रमण कर दिया, अमरीका ने चीन-जापान युद्ध को 
सहायता प्रदान करना त्वरित कर दिया। अमरीका ने राष्ट्रवादियों को समर्थन 
प्रदान कर च्याँग की स्थिति को सशक्त कर दिया । अमरीका के समक्ष एक 
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ag भी प्रश्न उन्पन्न हो गया कि क्या वह चीनी साम्यवादियों को भी समर्थन 
तथा सहायताश्रदान करें ? जनरल स्टिलवेल ने च्यांग सरकार की तीव्र आलो- 
चना की तथा इस बात की वकालत की, कि साम्यवादियों को भी समर्थन 
तथा सहयोग प्रदान किया जायं । परन्तु अमरीका की सरकार ने केवल च्याँग 
के राष्ट्रवादियों को ही अपना सहयोग प्रदान किया । यद्यपि पश्चिमी राष्ट्रों 
तश्रा विशेषतया अमरीका की सरक्धर ने च्याँग को समर्थन प्रदान किया परन्तु 
चीन की जनता में राष्ट्रवाद का प्रतीक माओ तथा साम्यवादी ही बन सके । 
इसका मुख्य कारण था, कि साम्यवादियों ने जनता का पूर्णं समर्थन एवं सहयोग 
लेकर, राष्ट्रीय संघर्ष किया था । इसके विपरीत राष्ट्रवादियों ने जनमानस को 
जोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया । राष्ट्रवादियों के विपरीत साम्यवादियों 
का अनुशासन, त्याग तथा बलिदान कहीं बहुत अधिक महान था । यद्यपि इस 
विश्व-युद्ध में साम्यवादियों ने गृह-युद्धको लगभग जीत लिया, परन्तु माओ को 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में नहीं आमंत्रित किया गया । 1943 के केरो सम्मेलन 
में च्याँग ही राष्ट्रपति रुजवेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री चर्चिल से मिले d 
1945 में जापान के आत्म समर्पण के पश्चात स्थिति और भी जटिल हो गयी । 
जापान के आत्मसमपंण के पूर्व से ही साम्यवादियों तथा राष्ट्रवादियों 
में जापानी अधिकृत भूमि तथा हथियारों पर अधिकार के लिये प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ 
हो गयी थी । जिस दिन जापान ने आत्मसमर्पण किया, उसी दिन मित्र राष्ट्रों 
के सर्वोच्च सेनाधिकारी डगलस मैकार्थर ने च्यांग काई-शेक को जापानी 
आत्मसमर्पण का अधिकार प्रदान कर दिया। साथ ही साथ “चीन सोवियत संघ 
संधि” ने भी राष्ट्रवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर दी । आत्मसमर्पण के 
तीन arg पश्चात चीन के महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेषतया पीकिंग से केन्टन 
के मध्य सभी तटीय क्षेत्रों पर राष्ट्वादियों का अधिकार हो गया था परन्तु 
चीन की दीवार के दूसरी शोर जापानियों ने सोवियत संघ की सेनाओं के 
सामने आत्मसमर्षण कर दिया था p समस्त मंचूरिया पर सोवियत संघ का 
अधिकार हो चुका था । सोवियत संघ ने लिन पियाओं के गुरिल्लाओं को 
मंचूरिया पर अधिकार करने से नहीं रोका । मंचूरिया में साम्यवादियों के लग- 
भग 13,000 सँनिकों की उपस्थिति के कारण भी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में साम्य- 
वादियों की स्थित अधिक सुदृढ़ थी । 
माओ ने तत्कालीन परिस्थतियों में च्याँग के सम्मुख “प्रजातांतिक- 
सम्मिलित सरकार” बनाने का प्रस्ताव रक्खा | वास्तव में माओ के सम्मुख 
कोई और मार्ग शेष भी नहीं था। वह जानते थे, कि चीन की जनता तत्काल 
इस शक्ति के विरुद्ध हो जायेगी, जो शान्ति के विरोधी सिद्ध होंगे । कुओमिन- 
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तांग के नेताओं के सामने भी यही स्थिति थी। उन्हें भी चीन के शान्तिप्रिय 
जनमत का आभास,था | साथ ही अमरीका ने भी च्याँग को यही परामर्श दिया। 
क्योंकि शीत युद्ध के प्रारम्भ हो जाने के कारण अमरीका को यह भय हो जाना 
स्वाभाविक था, कि यदि राष्ट्रवादी, साम्यवादियों के प्रस्ताव को नहीं मानेंगे, 
तो हो सकता था कि सोवियत संघ साम्यवादियों को खुला समथंन देने लगता । 
अतएव माओ-च्याँग वार्ता 11 अक्टूबर 1945 को एक सम्मिलित विज्ञप्ति 
से हो गयी । परन्तु अमरींका गम्भीर विषयों को केवल चीनी निर्णय पर छोड़ने 
के पक्ष में नहीं था । अतएव दिसम्बर 1945 में जनरल SD सी मार्शल को 
चीन की समस्या के समाधान हेतु भेजा गया । जनवरी 1946 में परिणाम- 
स्वरूप एक विराम संधि की घोषणा हो गयी, तथा राष्ट्वादी, साम्यवादी और 
अमरीकत प्रतिनिधियों की दो समितियां समस्त समस्याओं के शान्तिपूर्वक निर्धा- 
रण के लिये बना दी गयी । परन्तु 1947 तक मार्शल योजना असफल हो गयी । 
| इसका मुख्य कारण अमरीका द्वारा राष्ट्वादियों को विशेष सहायता प्रदान 
| करना था । साम्यवादियों ने इस अन्तविरोध को स्पष्ट करते हुये अमरीकियों 
i से चीन के आन्तरिक समस्याओं में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया । इसके साथ 
| ही अमरीका च्याँग काई-शेक को सुधारवादी योजनाओं के लिये प्रेरित कर रहा 
i था, जबकि साम्यवादियों के अनुसार क्रान्तिकारी परिवर्तन आवश्यक थे इस 
n] मतभेद के पीछे दूसरा महत्वपूर्ण कारण राष्ट्वादियों तथा साम्यवादियों की 
i} आपसी कटुता भी उत्तरदायी थी । गृह-युद्ध की सम्भावनायें स्पष्ट हो चुकी 
थी, और दोनों दल इस बात को जानते थे । तत्कालीन परिस्थितियों में विदेशी 
साम्राज्यवाद का भय समाप्त हो चुका था । इसके विपरीत राजनेतिक सत्ता 
का संघर्ष ही मुख्य ध्येय बन गया था | एक दल अपनी सत्ता को बनाये रखना 
चाहता था, दुसरा सत्ता प्राप्त करना चाहता था । एक दल सुधार का पक्ष- 
पाती था, दूसरा क्रान्ति का | एक ग्रामों तथा दुर्गम चीनी क्षेत्रों में सामाजिक 
क्रान्ति का स्वप्न देख रहा था, तो दूसरा इस क्रान्ति से भी चीन को दूर रखना 
चाहता था | 
समझौते की समस्त सम्भावनाओं के समाप्त हो जाने के पश्चात जुलाई, 
1946 में साम्यवादियों ने 'पीपूल्स लिबरेशन आर्मी' का संगठन कर, गृह युद्ध 
को प्रारम्भ कर दिया । प्रारम्भ में राष्ट्वादियों ने सैद्धांतिक आधार पर प्रार- 
म्भिक विजय प्राप्त कर ली थी, परन्तु वास्तव में यह साम्यवादियों की एक 
सामरिक नीति थी । साम्यवादियों ने रुक करयुद्धकरने की नीति नहीं अपनायी । 
उन्होंने धीरे-धीरे नगरों पर अपना अधिकार छोड़कर, दुर्गम ग्रामों में मोर्चा 
बना लिया । राष्ट्रवादी सेनायें आगे बढ़ते बढ़ते बिखरने लगी, तथा सहायता 
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केन्द्रों से टूर आ गयी । तत्पश्चात साम्यवादियों ने मध्य 1947 में वास्तविक 
युद्ध प्रारम्भ किया । साम्यवादियों ने राष्ट्वादियों के आपसी सामरिक सम्बन्धो 
को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया | इसके लिये उन्होंने रेल लाइनों तथा अन्य यातायात 
के साधनों तथा मार्गो पर अधिकार कर लिया । 1947 के अन्त तक 
साम्यवादियों ने होपीं तथा शेन्सी के प्रान्तों पर पूर्ण अधिकार कर लिया 
था । माओ के अनुसार चीनी जनता का क्रांतिकारी संघर्ष अपने इतिहास के 
AA मोड़ तक पहुंच चुका था । गृह युद्ध का अन्तिम महत्वपूर्ण युद्ध 1948 
में हुआ । गाँवों में बनाये गये युद्ध क्षेत्रों से साम्यवादी सीधे लाभान्वित हुये | 
अप्रैल में लालसेना ने येनान तथा तत्काल पश्चात होनान, लोयांग तथा काई- 
फंग पर अधिकार कर लिया । सितम्बर में शातूंग की राजधानी जीनान पर 
भी अधिकार हो गया । जून के काईफंग युद्ध से यह स्पष्ट हो गया कि साम्य- 
वादी अन्तिम संघर्ष लड़ने को उत्सुक थे, जिसके कारण उन्होंने बड़े शहरों पर 
भी आक्रमण प्रारम्भ कर दिया । सितम्बर 1948 में लिनपियाओ ने मंचूरिया 
पर आक्रमण कर दो माह में ही पूरे मंचूरिया पर अधिकार कर लिया । इन 
dagi में लालसेना ने पर्याप्त सैनिकों तथा अस्त्रों पर अधिकार कर लिया था, 
फिर भी राष्टूबादियों की शक्ति अभी कम नहीं हुई थी । 
नवम्बर 1948 से जनवरी 1949 के मध्य साम्यवादियों के हवाई 
अभियान ने राष्ट्वादियों की अन्तिम आशाओं पर भी तुषारापात कर fear । 
यह्‌ युद्ध enm का अन्तिम प्रयास था । नानकिग से 100 मील उत्तर स्थित 
सूचाऊ नगर के वाह्य मैदान में लड़े गये इस युद्ध में च्याँग ने इक्यावन सैनिक 
डिविजनों का प्रयोग किया, पर चेन आई-तथा 'एक नेत्नीय ड्रैगन' eq पो-चेन ने 
राष्ट्रवादियों को पराजित कर दिया । बाद में च्याँग ने 4,60,000 राष्ट्रवादियों 
तथा अमरीकी शस्त्रो की सहायता से साम्यवादियों को घेरने का प्रयास किया पर 
राष्ट्रवादी सेनाधिकारी तू यू-मिंग ने आत्मसमर्पण कर दिया। च्याँग ने 1 जनवरी 
1949 को ब्रिटेन, फ्रांस, अमरीका लथा सोवियत संघ से सहायता की मांग की, 
परन्तु चारों ओर से निराश होकर, उन्हें जनवरी 21, 1949 को चीनी गणतन्त्र 
के राष्ट्रपति पद से त्याग-पत्न देना पडा । इस मध्य लालसेना ने 15 जनवरी को 
टिनस्टिन (त्येनजिन) तथा 23 जनवरी,को पीकिंग (त्रेजिग) पर अधिकार कर 
लिया था । अन्त में लालसेना ने 23 अप्रेल को नानकिंग पर भी अधिकार कर 
लिया । च्याँग ने ताईवॉन में शरण प्राप्त की, तथा माओ ने पीकिंग (वेजिंग) 
में 1 अक्टूबर 1949 को चीन के जनगणतन्त्र की घोषणा कर दी। 


* 


| 
| 
| 
f 


अध्याय 4 
+ चीन में साध्यवाद 


चीन में साम्यवाद 


1. अक्तूबर 1949 को माओ त्से-तुंग (माओ दुजे-डूंग) ने पीकिग (वेजिंग) 
में 'मेनलेण्ड चायना! की स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी । यद्यपि अमरीका च्याँग 
काई-शेक की ताईवॉन (वह द्वीप जिसको पुतंगाली फारमुसां कहते थे । स्थित 
शरणार्थी सरकार को स्वीकृति प्रदान करता रहा, साम्यवादी सरकार ने 
सशक्त “चीनी जन गणतन्त्र' का संगठन आरम्भ कर दिया | 

अक्टूबर, 1949 तक माओ त्से-तुंग के सत्ता में आने तक साम्यवादियों ने 
चीन के विस्तृत क्षेत्रों तथा वृहद जनसंख्या पर प्रशासन का पुरा अनुभव प्राप्त 
कर लिया था। लेनिन तथा बॉल्शेविक दल को भी रूस की क्रान्ति के पुर्व 
यह अनुभव नहीं प्राप्त हुआ था । यद्यपि 1917 की क्रान्ति के कुछ ही वर्षो में 
सोवियत संघ ने विकान्मुख योजनाओं का क्रियान्वयन कर लिया था । सोवियत 
संघ की इस उपलब्धि का लाभ भी साम्यवादी चीन ने उठाया । चीन में इस 
बात की सम्भावनाये भी पर्याप्त शेष थी कि वह सोवियत संघ की असफल 
नीतियों को प्रयोग में न लाये । कृषि के क्षेत्र में सोवियत संघ की असफलताओं 
से शिक्षा ग्रहण करने के लिये चीन के पास पर्याप्त समय था प्रारम्भ में चीन 
की योजनाय रूसी नीतियों से प्रभावित रहीं, पर बाद में चीन के साम्यवादियों 
ने चीन की आवश्यकतानुसार नयी नीतियों का प्रयोग तथा विकास किया। 
माज भी चीन में यह प्रयास जारी है। 

क्रान्ति के पश्चात चीन की तत्कालिक समस्या उसके विकास की नहीं 
वरन्‌ सम्पूर्णं चीन के अस्तित्व की सुरक्षा का प्रश्‍न था । अठारह वर्षों के 
संघर्ष, Tega, भ्रष्ट प्रशासन तथा नैतिक मूल्यों के अवमूल्यन ने चीन 
की स्थिति को दयनीय बना दिया था । सोवियत संघ ने उसके उद्योगों को जड़ 
मुल से उखाड़ फेका था, वहाँ का आथिक जनजीवन नष्ट हो गया था और 
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महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी । सर्वप्रथम साम्यवादियों ने महंगाई पर 
प्रतिवन्ध लगाते का प्रयास किया । इसके लिये उन्होंने तत्कालीन मुद्रा के 
स्थान पर नवीन मुद्रा का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया । धीरे-धीरे साम्यवादियों 
ने gå निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी d 

1953 में चीन की पंचवर्षीय योजनाओं से चीन में नवयुग का प्रारम्भ 
हुआ । इसी मध्य सरकार ने देशी तथा विदेशी वैधता प्राप्त करने के लिये 
भी प्रयास किये । माओ ने चीन के जन-लोकतांतरिक अधिनायकवाद को नवीन 
लोकतंत्र के विस्तार की सज्ञा दी । यद्यपि इस नव लोकतन्त्र का नेतृत्व तथा 
निर्देशन साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित था, वास्तविक सरकार तथा मन्त्रालय 
में जनता के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व निहित था । क्रान्ति का समर्थन करने 
वालों के साथ-साथ राष्ट्रीय पूंजीपतियों का सहयोग-भी लिया गया । प्रारम्भ 
में चीन के उन पूंजीपतियों का सहयोग भी लिया गया, जिन्होंने जापान के 
साम्राज्यवाद तथा कुओमिनतांग का विरोध किया था । क्योंकि उनके पास 
साम्यवादी प्रशासकों की तुलना में आर्थिक प्रशासन का अधिक अनुभव AT | 
यह तथ्य स्पष्ट था कि अन्तिम आथिक स्वरूप समाजवादी ही होगा, परन्तु 
यह लक्ष्य जापान तथा कुओमिनतांग के विरुद्ध संगठित होने वाले पूंजीपति 
वर्ग के सहयोग से धीरे-धीरे तथा शांति पूर्ण रूप से प्राप्त किया, जाने की 
संभावना व्यक्त की गई । प्रारम्भिक प्रशासन जन-मुक्ति सेना के हाथों में ही 
था । चीनी जनता के राजनेतिक परामशंदात्नी सभाओं ने, जिनमें साम्यवादी 
दल की संख्या अल्पमत में थी, उसने भी छोटी-छोटी योजनायें बनायी । 
परिणामस्वरूप सरकार ने जनता में वधता प्राप्त की । वधता के लिये चीन 
की सरकार ने विदेशों की मान्यतायें तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त 
करने का प्रयास भीं किया । 

चीन का साम्यवादी दल चीन के सामाजिक-स्वरूप में मौलिक 
परिवतंन के लिये वचनबद्ध था । 1949 की क्रान्ति और 1911 की क्रान्ति में 
यही मूलभूत अंतर था । परम्परावादी चीन ने कन्फ्यूशियनवाद, के आधार पर 
परिवार को केन्द्रीय राजनैतिकसत्ता को मान्यता दी | पारम्परिक मूल्यों के अनुसार 
परिवार का मुखिया महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था, क्योंकि वह विवाह, विरासत, 
शिक्षा, भूमि तथा फसलों की देखरेख के लिये उत्तरदायी होता था । इस कारण 
वह परिवार के सभी अन्य सदस्यों को प्रभावित करता था । फलस्वरूप मुखिया 
गाँव, कुल, बंश तथा परिवार deg के आपसी संबंध के कारण सामाजिक 
अवर स्तर पर महत्वपूर्ण राजनतिक शक्ति का द्योतक होता था । यद्यपि 
गणतंत्रकालीन शासत्त में विवाह, प्रथाओं, तथा परिवारिक संरचनाओं में 
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परिवर्तन आया था, परन्तु क्रान्ति तथा गृह युद्ध की अराजक स्थिति से पुनः 
जनता में परिवार, कुल तथा गाँवों के परम्परावादी स्वरूप के एति आस्था बढ़ 
गयी थी 1 

भूमि सुधार की व्यवस्था ने चीन के परम्परावादी परिवार तन्त्र पर 
आधारित आथिकरूप को छिन्न-भिन्न कर दिया । परिवार के मुखिया को अपनी 
भुमि अपने परिवार के सदस्यों में विरासत के रूप में बांटने से रोक दिया गया । 
भूमिविहीन कृषकों के gat को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह सामन्तों तथा 
जमीदारों की भूमि को पाने के लिये आवेदन कर सके । इस प्रकार भूमिविहीन 
कृषक भी स्वतंत्र रूप से खेती कर सके | उत पर पेतृक अधिकार पूर्णतया 
समाप्त हो गया । इसी प्रकार विवाह अधिनियम भी पर्याप्त क्रान्तिकारी था । 
विवाह का अधिकार दो परिवारों के पैतृक सीमाओं से निकालकर वयक्तिक 
अधिकारों के अन्तगंत कर दिया गया । विवाह करने के इच्छुक युवक-युवती 
पारिवारिक तथा कुलजनित बन्धनों से मुक्त होकर स्वंय निर्णय ले सकते थे । 
सरकार उनका पंजीकरण कर विवाह को मान्यता प्रदान करने लगी । माओं 
स्वंय इस प्रकार के व्यवस्थित विवाह परम्परा का शिकार हो चुका था | 
इसी लिये वह विवाह संस्था में सुधारों के लिये कटिबद्ध ari जिस प्रकार भूमि- 
सुधार अधिनियम ने भुमिहीन कृषकों के भूमि की भूख को समाप्त किया, 
विवाह अधिनियम ने युवकों तथा युवतियों को व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय लेने 
का अधिकार देकर समाज में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन का सुत्रपात किया । 

चीन की भूमि समस्या के लिये साम्यवादी दल केवल भूमि सुधार 
अधिनियम तक ही सीमित नहीं रहा । साम्यवादियों ने गरीब कृषकों का 
समर्थन भी प्राप्त किया । इसके साथ ही साथ सामाजिक न्याय की दिशा में भी 
साम्यवादियों ने यथोचित कदम उठाये । परन्तु समस्या की जटिलता कहीं 
अधिक गम्भीर थी। वास्तव में जो भूमि, किसानों में बाँटी गयी थी, वह उनकी 
आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त नहीं थी । भूमि सुधार अधिनियम के पश्चात्‌ 
भी छोटे और बड़े कृषकों में अन्तर पुरी तरह समाप्त नहीं हो पाया था | 
केवल वही बड़े किसान अपनी आवश्यकता की पूति तथा शहरों की आवश्यकता 
के लिये उत्पादन की क्षमता रखते थे, जिनके पास पर्याप्त भूमि थी । इसके 
विपरीत नयी जमीनों के मालिक लघु कृषक स्वंय अपनी ही आवश्यकता 
पुणं करने में असमर्थं थे। सोवियत संघ ने इस समस्या के समाधान के लिये 
निजी सम्पत्ति की व्यवस्था समाप्त कर ऐसे भूमि सुधार अधिनियमों को लागू 
किया था, जिसके कारण भूस्वामियों ने प्रतिक्रान्तिकारी शक्तियों का साथ 
देना प्रारम्भ कर दिया था । अतएव माओ ने सोवियत नीति को अपनाना 
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उचित नहीं समझा । फलस्वरूप छोटे किसानों ने, अपनी भूमि बड़े कृषकों 
को वेचनी प्रारमुंभ कर दी । जिसका परिणाम यह हुआ भूस्वामियों तथा लघु 
कृषकों में अन्तर बुद्धि होती गयी । लघु कृषक पुन: कृषक मजदूर होने लगे । 
इस प्रकार के परिणाम क्रान्ति के लिये पराजय के समान थे । परन्तु इसके 
qd ही चीन में लघु कृषकों की सम्पत्ति पर आधारित, चीनी कृषक समाज 
को, परिवर्तन कर सामाजिक स्वामित्व पर आधारित सामुहिक प्रणाली में परि- 
वर्तन कर दिया गया | y 

भूमि सुधार की इस दूसरी प्रणाली ने चीन में कृषक क्रान्ति का सूत्रपात 
किया । इस प्रणाली के अन्तर्गत सहयोगी समुदायों का विकास हुआ i 
यह प्रणाली संघर्ष काल में येनान तथा अन्य स्वतंत्र क्षेत्रों में साम्यवादियों 
द्वारा विकसित सहकारी प्रणाली पर आधारित थी । यथपि यह प्रणाली 
नितान्त नवीन प्रयोग के समान थी परन्तु वास्तव में परम्परावादी चीन में 
ग्रामीण सहयोग प्रणाली से इसमें काफी सादुश्यता थी । प्रत्येक परिवार के 
हष्ट-पुष्ट योग्य कर्मियों को अपने खेतों में काम समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ 
दल बनाकर विभिन्न उत्पादनों तथा रचनात्मक कार्यों के लिये प्रेरित किया 
गया | उनमें दलीय भावना को विकसित कर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, उत्पा- 
दन तथा पैदावार के लिये प्रोत्साहित किया गया । इन कार्यों को श्रमिकों के 
रूप में न समझकर सामूहिक रूप से करने के लिये कहा गया । चीन के ग्रामीण 
समाज में परिवर्तन के लिये स्वंय सेवा की भावना ही मुख्य नियम बन गयी । 
क्योकि चीन की वृहद जनसंख्या किसी भी अन्य तरीकों तथा आथिक प्रणालियों 
के द्वारा विकसित नहीं हो सकती थी i माओ ने किसी भी सामाजिक 
परिवर्तन को करने के पूवं, सर्वप्रथम परिवर्तेन को हूदय-मस्तिष्क से स्वीकार 
करने पर, अधिक जोर दिया । परन्तु यह कायं उतना आसान नहीं था। चीन 
की उस वृहद जनसंख्या को स्वंय सेवा, सहकारिता तथा अनुशासन की शिक्षा 
देने के लिये एक बहुत बड़े संगठन की आवश्यकता थी। इन साम्यवादी दल के 
सदस्यों में भी अशिक्षित सैनिक कृषकों की बहुलता थी, जो स्वंय राजनैतिक 
शिक्षा से वंचित थे। 1954 तक प्रयासों के पश्चात्‌ साम्यवादी दल की सदस्यता 
में सदस्यों की ओर वृद्धि होने से, इस सामाजिक कान्तिकारी परिवतंत की ax 
तीब्र होने लगी । सामूहीकरण की इस नीति से शने:-णन: चीन का परम्परागत 
समाज विकास की दिशा में अग्रसारित होने लगा । भूमि, पशुधन तथा अन्य 
निजी सम्पत्ति स्व स्वामित्व के स्थान पर सामुहिक सम्पत्ति बनते गये । प्रारम्भ 
में यह सामूहिक सम्पत्ति की सीमा चालीस-चालीस परिवारों की सीमा तक ही 
सीमित थी । 
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इन कृषि उत्पादक सहकारिताओं ने धीरे-धीरे चीन की सम्पूर्ण ग्रामीण 
समाज को समाविष्ट कर लिया । कृषि जनित भूमि में सहकारी सार पर सामूहिक 
खेती प्रारम्भ हो गयी । एक 'समिति उपज तथा फसलों के सम्बन्ध में 
निर्णय लेती थी । इस प्रकार की प्रणाली से उत्पादन, आमदनी तथा टॅक्स 
निर्धारण एवं वसूली में भी आसानी होने लगी-। व्यक्तिगत स्तर पर किये गये 
श्रम से उत्पादन का विभाजन करने की व्यवस्था की गयी । इस प्रकार की 
प्रणाली एक aia नवीन प्रणालीं थी। सोवियत संघ में भी इस प्रकार की 
सामूहिक खेती का प्रयास नहीं किया गया था। चीन की इस सामूहिक खेती 
प्रणाली से खेती के तकनीकीकरण में आसानी हुई, जबकि सोवियतसंघ में 
तकनीकीकरण, सामूहिकीकरण से पहले प्रयुक्त की गयी थी । चीन में egi 
तथा तकनीक की आपूर्त्ति सम्भव भी नहीं थी, न ही निकट भविष्य में इसकी 
कोई सम्भावना ही थी। माओ के अनुसार, केवल सामूहिक श्रम से उत्पन्न 
अनुशासन तथा जीवन पद्धति से ही, वास्तविक समाजवाद का निकट आगमन 
सम्भव था | 

1958 में कृषि उत्पादक सहकारिताओं ने बड़े-बड़े ग्रामीण जनसमुदायों 
का रूप ग्रहण कर लिया । ये जन समुदाय स्वयं में पूर्ण स्वावलम्बी बन गये । इन 
समुदायों ने उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय सुरक्षा दलों 
को विंकसित कर किसानों में साम्यवादी समाज के निर्माण की सम्भाव- 
ताओं को बढ़ा दिया । यह आशा कि जाने लगी कि ये जन समुदाय भविष्य 
में साम्यवादी समाज के मूलभूत आधार रहेंगे | तदुपरान्त समाजवादी समाज 
का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के क्षमतानुसार एवं प्रत्येक व्यक्ति को उसके 
कार्यानुसार और आवश्यकतानुसार होगा | 


सो वियत संघ, शीत-युद्ध एवं चीन की राजनैतिक अर्थ व्यवस्था 


सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के प्रश्‍न पर साम्यवादी दल के पास अपने अनुभवों 
की पर्याप्त न्यूनता थी । चीन के पास सोवियत संघ की नीतियों तथा प्रणा- 
लियों को मानने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था । स्टालिन स्वयं 
भी यही चाहता था कि, विश्व में सभी समाजवादी देश, सोवियत संघ की नीतियों 
को ही अपनायें । यद्यपि सोवियत संघ का प्रभाव चीन पर इतना स्पष्ट नहीं 
था, जितना पूर्वी यूरोप के देशों पर, फिर भी चीन की आथिक व्यवस्था में 
सोवियत संघ की आथिक व्यवस्था से काफी सादृश्यता थी | सोवियत संघ की 
तकनीकी तथा आर्थिक सहायताओं से भी चीन की आथिक व्यवस्था प्रभावित 
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थी साथ ही साथ चीन के योजना आयोग के सदस्य भी सोवियत प्रणाली से 
sata प्र भाविती थे। काओ-कांग उनमें प्रमुख था । प्रारम्भिक योजनाओं में, 
लघु उद्योगों तथा क्रषि के स्थान पर, बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीतियां 
बनायी गयीं । परन्तु यह योजना 1956 तक केवल एक ag ही साम्यवादी 
दल में माओ के विरोध तथा आलोचना के उपरान्त कार्यान्वित रह सकी | 
साम्यवादी दल में माओ के विरोधश्तथा आलोचना के उपरान्त भी उनकी 
नीतियों के प्रति साम्यवादियों में पर्याप्त निष्ठा थी । जहाँ तक काओ-कांग का 
प्रश्‍न था, वह अपने परामर्शदाता सोवियत पुलिस प्रमुख बेरिया के पतन के 
पश्चात निष्कासित कर दिया गया । 

सोवियत तथा देशी नीतियों के समिश्नण से. चीन में समाजवाद 
के विकास की सम्भावनाये अपेक्षाकृत बहुत कम थी। क्योंकि चीन को 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में अपने अस्तित्व को भी बनाये रखना AT I 
अन्तर्राण्दीय राजनीति तथा शीत युद्ध ने चीन की आन्तरिक नीतियों 
को पर्याप्त प्रभावित किया । माओ के अनुसार चीन को केवल एक ही शक्ति 
पर विशवास करना होगा । इसका अर्थं था केवल सोवियत संघ पर विश्वास 
करना होगा । फलस्वरूप 'चींन ने पश्चिमी राष्ट्रों तथा “तृतीय विश्वयुद्ध' के राष्ट्रों 
से सहयोग का कोई प्रयास नहीं किया । 1950 में कोरिया के युद्ध से यह स्थिति 
और अधिक स्पष्ट हो गयी । इस युद्ध में चीन की भागीदारी, संयुक्त राष्ट्‌ 
में उसकी सदस्यता को चुनौती तथा संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा आथिक अव- 
रोध, से चीन अधिक से अधिक रूस पर अवलम्बित होता गया। पश्चिमी राष्ट्रों 
तथा उसको तकनीकी ज्ञान न देने के कारण भी वह तकनीक के क्षेत्र में अधिक 
स्वालम्बन की दिशा में अग्रसरित हुआ | 


शीत युद्ध तथा कोरिया संघर्ष ने चीन की आन्तरिक नीतियों को भी प्रभा- 
वित किया । चीन के वह व्यापारी जो चीन से भाग जाने को उत्सुक थे, वहीं 
रुक कर अपने व्यापार करते रहे । 1949 की क्रान्ति के पश्‍चात भी चीन 
की नयी सरकार ने उद्योगों के निजी क्षेत्र को समाप्त करने की दिशा में कोई 
कार्यवाही नहीं की। इसके विपरीत बिदेशी उद्योगों पर अधिकार प्राप्त करने 
के पश्चात साम्यवादी उनके पुने निर्माण में व्यस्त हो गये । इसके साथ ही साथ 
बुद्धिजीवियों के अनुसार चीन को उन उद्योगपतियों के अनुभवों की आवश्यकता 
थी । अतएव नयी सरकार तथा मन्त्रालयों में भी उनको कुछ स्थान प्राप्त 
हो गये । परन्तु संयुक्त राज्य अमरीका तथा राष्ट्रवादियों के आक्रमणों के सम्भा- 
बित संकटों, तथा जापान, फिलीपाइन्स, ताईवॉन, थाईलैंड तथा पूर्वीपा किस्तान 
(अब बांगला देश) के सामरिक केन्द्रों की स्थापना पर साम्यवादियों ने गैर 
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दलीय लोगों की निष्ठा पर प्रश्‍न चिन्ह लगा दिया । फलस्वरूप साम्यवादियों 
ने भ्रष्टाचार, प्रतिक्रान्तिकारियों, प्रशासकों तथा राष्ट्रीय पूँजीपातियों के विरुद्ध 
एक ata अभियान प्रारम्भ कर दिया | 

कोरिया संघर्ष के पश्चात साम्यवादियों ने आन्तरिक तथा विदेशी 
दोनों मामलों में अपेक्षाकृत अधिक उग्रवादी दृष्टिकोण अपनाना प्रारम्भ कर 
दिया । सितम्बर 1954 में क्रान्तिकारी प्रशासन, सैनिक तथा -असँनिक 
दोनों ने, नागरिक सरकार तथा संवेधानिक अधिकारों की दिशा में 
प्रगति प्रारम्भ कर दी । सर्वोच्च लोकप्रिय समिति, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के 
चुनाव सम्पादित किये गये । कांग्रेस ने राज्य कार्यकारिणी समिति का संगठन 
प्रधानमन्त्री चाऊ एन-लाई (जो-एन-लाई)के नेतृत्व में प्रारम्भ कर दिया । प्रान्तीय, 
नगर तथा जिले स्तर पर भी लोकप्रिय समितियों के चुनाव सम्पन्न कराये गये । 
सितम्बर 1956 में साम्यवादियों ने स्वयं को पूर्णरूपेण गठित कर लिया | 

अव पुनः समाजवाद की दिशा में प्रगति का प्रश्‍न सम्मुख था। प्रथम पंच 
वर्षीय योजना अपने लक्ष्यों को लगभग प्राप्त कर चूकी थी । साम्यवादियों के 
समक्ष फिर एक बार नियन्त्रित सामाजिक परिवतंन की दिशा में नया पग उठाने 
लेने का समय आ गया था । साम्यवादियों में आन्तरिक विरोध की समस्या 
विशेष चिन्तनीय नहीं थी । प्रमुख साम्यवादी नेताओं के अनुसार परनियन्त्रित, 
योजनाबद्ध विकास के वर्गों के मध्य पारस्परिक वेमनस्य को समाप्त किया जा 
सकता था । पुनः एक बार सोवियत संघ के विकासोन्मुख प्रणालियों पर ध्यान 
दिया गया |» 

परन्तु माओ त्से-तूंग ने पचासवें दशक के मध्य में सोवियत संघ पर अंध 
विशवास करना बन्द कर दिया । उसे स्तालिन के उत्तराधिकारियों की क्षम- 
ताओं में विश्‍वास नहीं था। साथ ही साथ वह सोवियत संघ की नीतियों, 
प्रणालियों, को चीन के लिये उपयुक्त नहीं समझता था बिदेश नीति में मतभेद 
तथा 1956 के सोवियत संघ साम्यवादी दल के कांग्रेस में स्तालिन की कटु आलो 
चनाओं के कारण माओ परोक्ष रूप से खू श्चेव का कटु विरोधी हो गया था। 
उसने कहा कि यद्यपि चीन स्तालित की गलत नीतियों से परिचित हैं एवं 
उसको चीन ने स्वयं भुगता भी है, फिर भी चीन, स्तालिन के ऐतिहासिक 
योगदानों, योग्यताओं तथा उसकी समाजवादी नीतियों को पूर्णतया अस्वीकार 
नहीं कर सकता ag एकाएक स्तालित के शक्तिशाली प्रबन्ध व्यवस्था को 
नमं करने के पक्ष में नहीं था। हंगरी की क्रान्ति ने भी माओ के सिद्धांतों को 
दृढ़ किया ara ही साथ माओं सोवियत संघ में विकसित होने वाली qot- 
पति प्रवृत्तियों के भी विरुद्ध था ag चीन में इस प्रकार के समाज की संरचना 
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नहीं करना चाहता था सोविग्रत संघ तथा चीन की आन्तरिक स्थितियों में 
भी पर्याप्त अन्तर था । सोवियत संघ एक ओद्यौगिक राष्ट्र के रूप में प्रति- 
स्थापित था, चीन में उद्योगीकरण अभी प्रारम्भ भी नहीं हुआ था। दोनों 
की जनसंख्याओं में भी जमीन आसमान का अंतर था । इन सभी तथ्यों को 
ध्यान में रखते हुये माओ ने अप्रैल 1956 में “दस महान सम्बन्धों” पर एक 
भाषण दिया, जो निम्नलिखित हुँ:- ° 

1. बड़े उद्योगों की तुलना में कृषि को वरीयता प्रदान करना । 

2. देशीय उद्योगों की अपेक्षा तटीय उद्योगों को विकसित करना । 

3. सुरक्षा साधनों की तुलना में रचनात्मक अर्थ व्यवस्था को वरीयता देना | 
4. राज्य साधनों की अपेक्षा उत्पादन इकाइयों को अधिक महत्व देना । 

5. योजना तंत्र को विकेन्द्रित करना | 

6. जातीयताओं तथा eredi को प्रोत्साहन देना | 

7. दलीय प्रशासन को दो तिहाई से न्यून कर देना । 

8. प्रति क्रांतिकारियों को पुर्नेशिक्षण देने के लिये कृषि सहकारिताओं में 

प्रेषिण करना । 
9. जनता को क्रान्ति के लिये अनुमति देना, विद्रोह का अधिकार देना । 
10. चीन की जनता में आत्म विश्वास का वर्धन करना तथा सामन्तवाद की 
उपेक्षा करना | 
माओ ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय पूँजी को महत्व प्रदान करते हुये लघु उद्योगों 

को प्रोत्साहन देना आवश्यक समझा | क्योंकि ये उद्योग कृषि पर निर्भर होते थे। 
उन्होंने स्थानीय-निकायों, स्थानीय इकाईयों तथा स्थानीय प्रशासन पर भी बल 
दिया । इन सभी नीतियों ने 1958 में “महान anadi प्लुति (ग्रेट लीप फार- 
वर्ड)” की आर्थिक नीतियों का निर्माण किया 1 1958-62 की द्वितीय TT- 
बर्षीय योजनाओं के लिये चीन को पूर्ण आशा थी कि सोवियत संघ अपनी 
सहायता जारी रखेगा परन्तु सोवियत संघ की नयी aaar की नीति ने चीन 
को यथोचित सहायता से वंचित कर दिया । सोवियत संघ ने भारत, मिस्र 
तथा हिन्देशिया को आथिक सहायता प्रारम्भ कर चीन की आवश्यकता को 
न्यूनतम महत्व प्रदान किया । फलस्वरूप चीन में एक नवीन आर्थिक नीति 
की आवश्यकता प्रबल हो गई | 
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अध्याय 5 
महान anadi प्लुति (ग्रेट लीप फारवडं) 


महान प्लुति (ग्रेट लीप) 


बीसवीं शताब्दी के मध्य में हुई कृषि सफलता ने साम्यवादियों को 
“समुदाय-संगठन' की ध्वनि से सचेत किया। समुदायों की स्थापना 
समूहीकरण की अन्योनतम उपलब्धि के समान थी । फलस्वरूप चीन के 
निवासियों को अधिक श्रम तथा अधिक समय तक कार्य करने के लिये 
प्रेरित किया गया । इस प्रेरणा का चर्मोत्कषे “महान प्लुति' (ग्रेट लीप) 
में निहित था एक आधुनिक चीन के निर्माण की दिशा में प्रगति के लिये ही 
माओ ने यह निर्देश दिया था । माओ ने साम्राज्यवाद, निर्धनता तथा 
रुग्णता से सुरक्षा के लिये ही इस दूरदर्शी नीति को अपनाया। लाखों 
की संख्या में नगरों से श्रमिक, सुदूर ग्रामों में समुदायों के संगठन के 
लिये प्रेषित किये गये । महान्‌ प्लुति की इस नीति हारा माओ ने चीन में 
उपलब्ध श्रम की अधिकता पर बल दिया । माओ के अनुसार क्रांतियुग में 
चीन को जनता द्वारा दिया गया योगदान, यदि पुनः प्राप्त किया जा सकता, 
तो इस बात की पूरी सम्भावना थी, कि आने वाले पन्द्रह वर्षो में चीन की 
आंथिक स्थित ब्रिटेन से भी अधिक सुदृढ़ हो सकती थी । इसी आधार पर 
1958-59 में माओ ने “महान प्लुति (ग्रेट लीप)'' की आधार शिला रखी । 
यह एक प्रकार से औद्योगीकरण के शास्त्रीय अवधारणाओं, तथा प्रशासनी- 
करण के विरुद्धं वामवादी क्रांति की दिशा में प्रथम प्रयास था । 

माओ की इस नीति का मुख्य ध्येय उत्पादन में तीव्रता लाना था, परन्तु 
इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उन्होंने गम्भीर वैचारिकता की प्रेरक शक्ति 
का आश्रय लिया | विकेन्द्रित प्रशासनिक तन्त्र तथा समुदायों की उच्च स्तरीय 
स्वावलम्बन को माओ ने यन्त्र सद्श प्रयोग किया । मूलरूप से उत्पादन के 
असीमित वृद्धि को जनता की भागीदारी में व्यापक वृद्धि कर, प्राप्त 
करने का प्रयास किया गया । इन समस्त नीतियों के लिये आवश्यक था कि 
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श्रमिकों के आह्वान के साथ-साथ, समुदायों तथा कृषि जनित सहकारिताओं में, 
बचत को at अपना लक्ष्य बनाया जाय । इस महान प्लुति (ग्रेटलीप)का सर्वा- 
धिक महत्वपूर्ण पक्ष जन-समुदायों की स्थापना करना था। यद्यपि चीन की 
अधिकतम भूमि का समूहीकरण प्रारम्भ में ही हो चूका था, परन्तु ये समुदाय 
प्रारम्भिक सहकारिताओं से भिन्न थे । वास्तव में इन समुदायों में सर्वेतोन्मुखी 
विकास की योजना निहित थी । केवल कृषि में विकास के अतिरिक्त, सामा- 
जिक तथा आथिक जीवन को विकसित करने की, योजना, ही मुख्यतः महान 
प्लुति की अन्तिम उपलब्धि मानी गयी । ये समुदाय तत्कालीन सह- 
कारिताओं की अपेक्षा बड़े थे लगभग 2,40,000 सहकारिताओं को मिलाकर 
केवल 24,000 समुदायों की स्थापना की गयी । यद्यपि प्रारम्भ में समुदाय 
बहुत अधिक न थे परन्तु बाद में समुदाय छोटे होते गये क्योंकि आरम्भ में 
इन समुदायों की संख्या लगभग 74,000 तक पहुंच गयी थी, तत्पश्चात्‌ ये 
केवल 50,000 तक ही सीमित रह गये । 

इसके साथ ही साथ महान प्लुतिको सफल बनाने के लिये यह 
आवश्यक था कि श्रम, त्याग तथा कृषि में लागत को महत्व प्रदान किया जाये। 
यह भी आवश्यक था, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में लागु तकनीयता के 
विरुद्ध, साम्यवादिता को प्राथमिकता दी जाये । यद्यपि अन्ततोगत्वा महान 
प्लुति को पश्चिमी राष्ट्रों ने एक असफल नीति घोषित कर दिया, तथापि बिना 
qe विश्लेषण किये, इस प्रकार की आलोचना अर्थहीन है । यह आवश्यक है 
कि इस नीति की उपलब्धियों को निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाये । 

अक्टूबर, 1957 से सितम्बर 1958 के मध्य ही सिंचाई तथा बाढ़ 
नियन्त्रण के क्षेत्र में चीन ने महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त कर लौ थीं । एक वर्ष 
में ही भूमि का एक बृहत भाग सिंचाई की सुविधाओं के कारण खेती के 
योग्य हो गया। भूमिहीन कृषक श्रमिकों को राज्य ने प्रेरित कर, स्थानीय क्षेत्रों 
में श्रम करने के योग्य बना दिया । इन समुदायों ने कृषि तथा लघु उद्योगों में 
अन्यनतम सम्बन्ध स्थापित कर दिया । लघु उद्योगों में कृषि योग्य आवश्यक 
उपकरणों, खाद, कीटनाशक दवाओं तथा मशीनों के द्वारा कृषि जनित उत्पादन 
में भी वृद्धि ati इस प्रकार कृषि ने भोज्य फ्दाथं तथा कच्चे माल की पूर्ति की । 
जिन क्षेत्रों में लोहे तथा कोयले की खाने उपलब्ध थी, उन सभी क्षेत्रों ने क्षेत्रीय 
स्वावलम्बन को प्राप्त कंर लिया। इस प्रकार के क्षेत्रीय स्वावलम्बन से याता- 
यात के व्यय में भारी कमी हुई p तदनुसार चीन की आथिक प्रगंति को एक 
तीब्र त्वरण मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को अत्यधिक राहत प्राप्त gi । 
इसके कारण नगरों की जनसंख्या में भी उस गति से वृद्धि नहीं हुई जिसं गति 
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से सम्भवतया ग्रामीण जनता के नगरों की ओर पलायन से, हो जाती हैं। लघु 
उद्योगों के विकास के कारण राज्य का निर्माण व्यय भी tere कम हुआ, 
क्योंकि लघु उद्योगों में कम लागत आती थी । परन्तु इसके विपरीत उत्पादन 
में कई गुना वृद्धि होने लगी । 

यद्यपि इन लाभों से चीन की ग्रामीण जनता अत्यन्त लाभान्वित हुई, 
परन्तु इन नीतियों में कुछ मूलभूत qfest भी थी । सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्रुटि 
इस सीमा तक श्रमिकों को प्रेरित करना था। दूसरी त्रुटि बिना चीन की 
भोगोलिकता को ध्यान में रखते हुये, अधिक से अधिक नहरों का निर्माण 
किया जाना था । 1958 में कोयले तथा लोहे का उत्पादन अत्यधिक था, 
परन्तु 1959 में ही इस उत्पादन क्षमता में अवरोध उत्पन्न हो गया । 1960 तक 
उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि पदार्थों तथा पूँजीगत वस्तुओं के विकास की दर 
न्यून हो गयी । 1960 तथा 1961 में प्रतिकूल मौसम के कारण भी कृषि 
उत्पादन में पर्याप्त कमी आ गयी । धीरे-धीरे यह आथिक संकट समस्त 
नीतियों के संकट का कारण बनती गयी । फलस्वरूप माओ तथा सोवियत 
समथंक नेतृत्व वर्ग, के मध्य मतभेद बढ़ने लगे । चीन के तत्कालीन रक्षामन्त्री 
पेंगते-हुआई और माओ के मध्य मतभेद सर्वाधिक चचित मतभेद रहे हैं । इस 
प्रकार माओ की यह आथिक नीति एक पूर्ण असफल नीति सिद्ध हो गयी । 
यद्यपि इस महान cafe के लक्ष्यों को नहीं प्राप्त किया जा सका, परन्तु 
किसी भी प्रकार से यह नीति पूर्ण असफल नींति नहीं थी वास्तव में इसकी 
असफलता का मुख्य कारण नीतियों के निर्माण तथा कार्यान्वयन में अधीरता 
थी। इसके अतिरिक्‍त इसकी असफलता में प्रतिकूल मौसम का भी मुख्य योगदान 
था । बाढ़ एवं दुर्भिक्षों के प्रकोप ने चीन की तत्कालीन अंकुरित होती हुई कृषक 
क्रान्ति को पूर्णतया नष्ट कर दिया । इसके अतिरिक्‍त यह बात भी ध्यान में 
रखने योग्य है, कि कोरिया के युद्ध तथा भोज्य पदार्थों की पूर्ति में अभाव के 
कारण, SS दशक का प्रारम्भ ही नेतिक अवमुल्यन से हुआ | साथ ही जहाँ 
दल तथा पी. एल. ए. (प्यूपिल्स लिबरेशन आर्मी) के उच्चाधिकारियों को 
महान प्लुति की सफलता व असफलता से विशेष अन्तर नहीं था । इसके विप- 
रीत अवर स्तर के कार्यकर्ताओं के लिये, महान प्लुति के द्वारा अधिक लाभ व 
सुरक्षा की आशा थी। फलस्वरूप उन कार्यकर्ताओं ने इस नीति की सफलता के 
लिये जनता पर अनावश्यक बल प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया, क्योंकि भय था 
कि केन्द्रीय सत्ता उन्हीं को कृषि क्रान्ति की असफलता का उत्तरदायी समझेगी। 
परिणामस्वरूप साम्यवादी दल से लोगों ने पृथक होना प्रारम्भ कर दिया । कृषक 
बहुल पी.एल.ए. ने इस समस्या का समस्त उत्तरदायित्व केन्द्रीय समिति पर डाल 
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दिया । समुदाय बिखंडित होने लगे, और लोग. पुनः व्यक्तिगत कृषि की ओर 
आकर्षित होने$लगे । 

माओ ने अगस्त 1959 में पेंगते-हुआई को पी. एल. ए. की अध्यक्षता 
से हटाकर लिन पियाओ को अध्यक्ष बना दिया । वास्तव में चीन की तत्कालीन 
सामाजिक व्यवस्था में वह एकता नहीं उत्पन्न हो पायी थी, जिसकी आशा 
1956 में सम्भावित थी । 1957 में माओ ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि 
वर्ग-संघषं अभी समाप्त नहीं हुआ है । उनके अनुसार वर्ग संघर्ष का चरित्र 
विरोधात्मक नहीं रह गया था, एवं उसका समाधान शान्तिपूर्वक रूप से भीं 
सम्भव था । इसी आधार पर माओ ने “शत पुष्प अभियान” के अन्तर्गत, दल 
तथा आम जनता के मध्य की दूरी को समाप्त करने के लिये, उन सभी को 
आथिक, प्रशासनिक एवं राजनैतिक सत्ताधारियों'"की आलोचना करने हेतु 
स्वतन्त्रता प्रदान कर दी । परिणामस्वरूप बुद्धिजीवियों कीं आलोचना की 
विषाक्तता ने सामाजिक दन्द को स्पष्ट करना प्रारम्भ कर दिया । माओ ने 
दल के दक्षिणपन्थी तत्वों, तथा विरोधी मतानुयायिओं के उन्मूलन के लिये, एक 
अभियान प्रारम्भ कर दिया । अतएव सैद्धान्तिक पक्ष की वृद्धि के साथ-साथ 
“महान प्लुति” (ग्रेट लीप) का मार्ग प्रशस्त हो सका था । परन्तु जैसा कि 
हम अवलोकन कर चुके हैं कि बिना बल प्रयोग के “महान प्लुति” की 
सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन क्षमता अनुपयुवत सिद्ध हो गयी थी । बुद्धि- 
जीवियों ने इसे नाटकों, कहानियों तथा लेखों के माध्यम से आलोचित किया । 
फलस्वरूप माओ ने कुछ राजनैतिक wet के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में “आंशिक 
मुक्त बाजार अर्थ व्यवस्था' की आज्ञा पुनः प्रदान कर दी। उत्पादन तथा 
कृषक सहकारिताओं के लिये इतना करना आवश्यक हो चुका था । चीन पुनः 
प्रशासकों के हस्तगत हो गया, तथा महान प्लूति की अवधारणायें धूमिल 
पड़ने लगी । सितम्बर 1962 के केन्द्रिय समिति में माओ ने दल को पुनः 
सचेत किया, कि वे at संघर्षं को न भूले । एक समाजवादी शिक्षा अभियान 
का प्रारम्भ किया गया, जिसका लक्ष्य सोवियत रूस के समान, चीन में भी 
'पूँजीवाद afa को चुनौती देना था । 

चीन के सामाजिक दन्द का परावतेन साम्यवादी दल में स्पष्ट परि- 
लक्षित होने लगा था । महान प्लुति की नीतियों से चीनी साम्यवादी दल का 
प्रशासनिक वर्ग अत्यधिक चिंतित था, परन्तु माओ को अपनी नीतियों में 
अपार विश्वास था । वह इसकी असफलता के लिये “उपक्रम (तैयारी) 
क्षीणता” को उत्तरदायी समझते थे । प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की नीति के 
कारण केन्द्रीय प्रशासकों का स्थानान्तरण सम्भव नहीं हो सका था। Sat सभी 


| 
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ने वर्षों एक ही पद पर कार्य करते हुये असीमित राजकीय अधिकार, तथा नवीन 
आस्थाओं को प्राप्त कर लिया था | उदाहरण स्वरूप जब एकः प्रान्त जखवान 
के दल अध्यक्ष ली चुंग-युआन को केन्द्र ने एक राजनैतिक अभियान प्रारम्भ 
करने का निर्देश दिया । इस पर ली ने आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए कहा 
कि खाद एकत्रित करने का अभियान, राजनेतिक अभियान से अधिक आवश्यक 
था, तथा फसले खाद की सहायता से उत्पन्न होंगी न कि राजनीति के द्वारा d 
माओ को यह विश्वास हो गया था कि दल की उत्तरादायिता पूर्णतया समाप्त 
हो गयी थी । माओ ने दल के प्रशासनिक वर्ग के विकल्प रूप में पी. एल. ए. 
पर अधिक ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया । माओ युद्ध के समथ ध्वज के मूल्यों 
का महत्व समझते थे। उनके निर्देशानुसार लिन पियाओ पी. एल. ए. के 
मनोबल उत्साह वर्धन में लगे गये | 

“महान प्लुति” की असफलता के पश्चात 1961 से 1965 के मध्य चीन 
की आथिक नीति को “नवीन आथिक नीति” के रूप में जाना जाता है इस 
नीति के अन्तर्गत चीन की अर्थ ब्यवस्था, स्थाईकरण की नीति के प्रभाव में 
रही । कृषि को प्राथमिकता प्रदान की गई, श्रमिक प्रेरक तथा लाभ की नीति 
ओद्यौगिक योजना में पुनः प्रारम्भ की गयी । इस नीति को सम्बद्ध करने का 
मुख्य लक्ष्य आथिक स्वावलम्बन को प्राप्त करना था । वास्तव में यह नीति, 
1960 में सोवियत संघ की सहायता बन्द हो जाने के कारण, निरन्तर सूखा 
पड़ने के कारण तथा लागत पूंजी की कमी के कारण अपनायी गयी । इस नीति 
का तत्कालीन प्रभाव खाद्य उत्पादन में वृद्धि, कृषि के लिये आवश्यक आधुनिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति, तेल तथा पेट्रोल के उद्योगों में पूणं आत्म निर्भरता 
तथा संतुलित ओद्योगिक विकास के रूप में सम्मुख आया । 1963 में कृषि 
उत्पादन पुनः 1957 के स्तर तक पहुँच गया । 1965 में चीन की राष्ट्रीय 
आय वृद्धि पुनः 1958 के उच्चतम शिखर तक पहुँच गई । श्रमिक आह्वान 
तथा ओद्योगिक स्वरूप को नवीनीकृत किया गया । लोहे तथा इस्पात के 
उद्योगों के स्थान पर लघु उद्योगों तथा रासायनिक उवंरों के उत्पादन पर 
अधिक ध्यान दिया गया ) यद्यपि पूर्ति के लक्ष्यों को तो प्राप्त कर लिया गया, 
परन्तु नवीन आथिक नीति द्वारा प्राप्त की गयी इस उपलब्धि की कीमत 
वामपन्थ से संद्धांतिक मतभेद के रूप में प्रदात करती पड़ी । उद्योगों के क्षेत्र 
में, अध्यक्ष ल्युशाओ-ची एक 70 (सत्तर) सूत्रीय घोषणा पत्न को लागू करने 
में प्रयासरत थे । फलस्वरूप प्रबन्धको की शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि हुई, उद्योगों 
में लाभ अधिक प्राप्त होने लगा तथा श्रमिकों की मजदूरी, बोनस तथा अन्य 
लाभों में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी थी। समुदायों में निजी-भूमि पर 
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स्वामित्व बढ़ने लगा तथा कृषि मूल्यों तथा अन्य मण्डी शक्तियों के कारण 
कृषि seared में भी वृद्धि दृष्टिगोचर होने लगी । इस नीति की स्थानीय 
तथा केन्द्रीय दोनों स्तरों पर आलोचनायें हुई । मनोबल प्रेरणा की प्राथमिकता 
को अस्थाई रूप से वर्तमान समय के लिये स्थगित कर दिया गया AT I 

1964 तक इस नवीन नीति पर राजनेतिक मतभेद स्पष्ट होने लगा । 
1962 में माओ ने वैसे भी “वर्ग-सुंघषं को कभी न भूलों” का आह्वान किया । 
माओने गांवों में समाजवाद शिक्षण अभियान को प्रारम्भ कर दिया । इसके 
साथ ही साथ माओ ने 1964 में “उदाहरणों से सीखने”, तथा प्रेरणा लेने का 
आह्वान किया । उनका मुख्य उद्देश्य care ब्रिगेड के कृपकों (समुदाय का 
एक उप विभाजन) तथा उत्तर पूर्वी चीन के एक तेलकूप के ओद्योगिक 
श्रमिकों की उत्पादन क्षमता से प्रेरणा लेने की ओषर था । वास्तव में 1960 से 
1965 के मध्य प्रबन्धकीय तकनीकों के विरुद्ध सिद्धांतों के विस्तार के महत्व 
के प्रश्‍न का समाधान हो सका था | इन दो अवधारणाओं पर वैचारिक संघर्ष 
चलता रहा । चीन के प्रमुख राजनतिक चिन्तकों तथा नीति-निर्धारकों ने 
भौतिक प्रेरणाओं पर अत्यधिक ध्यान देने का विरोध करना प्रारम्भ कर 
दिया | उनके मतानुसार अस्थाई आर्थिक स्थायित्व को पुनः प्राप्त कर लेने के 
पश्चात निजी उपभोग के आधार पर चीनी जनता को बेहतर जीवन प्रदान 
करने का कोई औचित्य नहीं था । उन्होंने तकनीकियों, प्रशासकों तथा सँद्धां- 
तिकों एवं नीति-निदशकों के हाथ में, एक औद्योगिक समाज के विकास की 
नीति का कड़ा विरोध किया । फलतः नवीन आथिक नीति संक्रमणकाल में 
ही समाप्त कर दी गयी । इस नीति को समाप्त कर किसी समाजवादी 
आर्थिक व्यवस्था को भी प्रारम्भ नहीं किया गया। 1965 में माओ ने 
“सांस्कृतिक क्रांति की आधारशिला रखकर सिद्धांतों के अतिक्रमण को विक- 
सित होने के qd ही समाप्त कर दिया । एक वार पुनः आर्थिक विकास में 
मानव तत्व को प्रधानता प्रदान की गयी । तथा आर्थिक नीति-निर्धारण में 
“भौतिक प्रेरणा” के स्थान पर “मनोबल प्रेरणा” को प्राथमिकता 
दी गई । 


सांस्कृतिक क्रान्ति (1966-69) 


1949 में चीन के जनगणतन्त्न की स्थापना के कुछ ही वर्षों पश्‍चात चीन 
में एक दूसरी क्रान्ति हुई जिसका महत्व 1949 की क्रान्ति से कुछ भी कम न था d 
इस क्रान्ति को 'सांस्क्ृतिक क्रान्ति' कहते हैं। चीन की यह सांस्कृतिक क्रान्ति 
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माओ rap (माओ दुजे-डंग) तथा उनके एक अभिन्न मित्र eq शाओ-ची के 
सेद्धांतिक मतभेदों का परिणाम थी । सक्रीयता का द्योतक पाओ चीन के 
प्रशासकीय शासन का कटु आलोचक था । माओ ने प्रशासकों की तुलना उस 
वर्ग से की जो अपना अधिकाँश समय अध्ययन में लगाते थे, जबकि चीन का 
निर्धन कृषक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में श्रम कर रहा होता था । यद्यपि 
माओ ने 1949 के “मुक्ति संघर्ष” के पश्चात अवकाश प्राप्त कर लिया था, 
परन्तु वह चीन के राजनेतिक पटल के निरन्तर गम्भीर दर्शक बने रहे । 
उन्होंने ल्यू शाओ-ची की तथा उनके मतानुयायियों द्वारा साम्यवाद की प्राप्ति 
के लिये प्रशासकीय मार्ग अपताने की पद्धति को अपनी दृष्टि तथा वेचारिकता 
से कभी ओझल नहीं होने दिया 1959 से 1962 के मध्य साम्यवादी सरकार 
को खाद्य पदार्थों के आपूर्ति की समस्याओं तथा संगठनात्मक समस्याओं के 
संकट से आंशिकत रहना पड़ा । नवीन भाथिक नीति के अन्तर्गत चीन की 
सरकार ने स्थायित्व हेतु बोनस तथा विशेष श्रमिक पुरस्कारों का प्रारम्भ 
कर दिया था । माओ ने प्रशासकों की इस नीति को 'पूँजीवाद के पुर्नस्थापन' 
तथा पश्चगामी पग की संज्ञा दी । धीरे-धीरे माओ GT eu के मध्य एक स्पष्ट 
राजनेतिक मतभेद उभरने लगा | 

1965 में अमरीका द्वारा उत्तरी वियतनाम की बम बारी ने चीन को 
अपनी सीमाओं के प्रति सर्तक किया । परिणाम स्वरूप चीन के साम्यवादी दल 
में भी आन्तरिक मतभेद और अधिक मुखर एवं तीक्ष्ण हो गया । गांव-गांव में 
संनिको की गतिविधियाँ बढ़ने लगी । चीन के उच्चाधिकारियों ने पारस्परिक 
“पश्चिमी संकटों से एशिया की सुरक्षा” का नारा एक बार पुनः उद्घोषित 
किया । उन्होंने उत्तरी वियतनाम को तत्काल सहायता देने की मांग प्रेषित 
की । उपरोक्त उद्घोषितकर्ताओं में माओ का पुराना सहयोगी एवं मित्र लिन 
पियाओ भी था, जिसे माओ ने “महान प्लुति” की असफलता के पश्चात चीन 
का सुरक्षा मन्त्रालय सौप दिया था । माओ ने लिन पियाओ की नियुक्ति 
अपने एक कटु आलोचक को पदच्युत करने के पश्चात की थी । लिन पियाओ 
ने “जनसंघषं की विजय दीर्घायु हो” का नारा दिया । उन्होंने बताया कि एक 
दिन विश्व ग्रामीण ata (चीन) नागरिक क्षेत्रों (अमरीका) नष्ट कर देंगे । 

वियतनामी युद्ध विवाद ने चीन के नेताओं को एक बार पुनः मतभेदों 
का अहेर बना दिया । उनमें से अधिकांश का मतथा कि चीन अभी युद्ध के 
के लिये पूर्णतया तैयार नहीं है । परम्परावादी नेतृत्व को विशेषतया यह भय 
था, कि युद्ध के कारण क्रान्ति की प्रगति रुक सकती थी और चीन पुनः प्राचीन 
युग में पश्चगामी हो सकता था अतः उन्होंने (अन्तरिक नीति का इस हेतु परीक्षण 
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प्रारम्भ कर दिया कि जन साधारण साम्यवादी दृष्टिकोण रखते थे अथवा 
“सशोधक्रीय& पूंजीवाद' की ओर अग्रसर थे । उत्तरी वियतनाम से वार्तालाप _ 
के पश्चात चीन ने अपनी सुरक्षात्मक गतिविधियों में वृद्धि कर, युद्ध के परि- 
णामों का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया ag नीति माओ के उन विचारों का 
समर्थन करती थी, जिनके अनुसार कोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा विदेशी 
सहायता पर निर्भर होने की अपेक्षा, स्वयं अपने स्रोतों पर आधारित होकर 
अधिक क्षमता से कर सकता था । चीन में साम्यवाद को किस प्रकार से 
सफलार्वित किया जाय, इसका विवाद अभी शांत नहीं हुआ था । 

नवम्बर 1965 में एक लेखमें 'हाई जुई का पदच्युत होना', नामक 
नाटक के लेखक TEM की कटु आलोचना की गई। इस नाटक में राष्ट्रध्यक्ष 
माओ की आलोचना करते हुये सरकार की समस्याओं को उभारा गया AT | 

इस लेख के कारण माओ का ध्यान नाटक की ओर आकर्षित हुआ | 
इस नाटक में वंश के एक प्रशासन की कहानी थी, जिसे सम्राट की आलोचना 
के कारण पदच्युत कर दिया गया था । माओ को इस नाटक में स्वयं का एक 
उदाहरण स्पष्ट हुआ जब स्वयं माओ ने 1959 में अपने एक आलोचक पेंग ते- 
हुआई को रक्षा मन्त्री के पद से पदच्युत किया था । माओ ने पीकिंग के मेयर 
पेंग चेन को इस नाटक की जांच का उत्तरदायित्व सौंपा । पेंग ने इस नाटक 
को हानि रहित घोषित कर दिया । फलस्वरूप माओ को यह पूर्णतया स्पष्ट 
हो गया कि प्रतिक्रियावादी तत्व उनके विरुद्ध षडयंत्र रचने लगे थे । उन्होंने 
शंघाई में इस तथ्य की घोषणा भी कर दी । अतः इसके तत्काल पश्चात चीन 
की महान सांस्कृतिक क्रान्ति प्रारम्भ हो गयी । 

माओ ने एक बार पुनः चीन के युवकों तथा विद्यार्थियों का आह्वान 
करते हुये लिखा कि सवंहारा क्रान्तिकारियों को एकताबद्ध होकर दल के उन 
अल्पसख्यक सदस्यों से सत्ता हस्तगत कर लेनी चाहिए जो पूंजीबादी मार्ग पर 
अग्रसरित हैं । चीन के oral में सदेव प्रेरणा खोत के रूप में. स्थापित माओ 
का आह्वान एक क्रान्ति सन्देश था, जिसने अपार संख्या में छात्रों को विद्यालयों 
तथा कालेजों को त्याग कर, माओ के दिशा निदेश पर प्रशस्त किया । माओ 
ने प्रशासकीय व्यवस्था को समूल नष्ट करने की घोषणा कर दी। 
माओ द्वारा प्रेरित यह छात्र आंदोलन 'लाल सेना' (रेड गाडंस) के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । इस सेना ने चीन में परम्परावाद पर चतुर्म्‌ंखी प्रहार आरम्भ- 
कर दिया। उनके प्रहार का लक्ष्य थे, रूढीवादी विचार, संस्कृति, प्रथा एवं प्रकृति 
छात्रों ने इन रूढ़िवादी परम्पराओं के प्रत्येक fret को ध्वस्त करने हेतु 
मन्दिरों, कलाकृतियों पौराणिक पुस्तकों तथा परम्परावादी विचारों, प्रथाओं 
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के प्रतिपादक चिन्हों को नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया । पुरानी इमारतों, 
पीकिंग की दीवार, विवाह समारोहों, अन्तिम संस्कारो, पुराने deat, मन्दिरों, 
मस्जिदो, wat तथा अन्य सभी पुरातन परम्परा वादी संस्कृति के अवशेषों 
पर छात्रों की लालसेना ने आक्रमण प्रारम्भ कर दिया। प्राचीनत्व के एकमात्र 
अवशेष के रूप में माओ की तस्वीरों तथा पोस्टरों एवं मूर्तियों को हर नगर 
तथा शहर में निमित, कर स्थापित तथा प्रदर्शित किया गया । पूजीपूर्ति संशो- 
धनवाद का मार्ग अवरुद्ध करने के इस उत्साह में, लाल सैनिकों के रूप में छात्रों 
ने माओ की लाल किताब (रेडबुक) तथा उसके उद्धरणो को स्थान-स्थान पर 
safia किया। यहाँ तक कि विदेशी आगन्तुकों को रात-रात में जगाकर लाल 
किताब पढ़ने पर बाध्य किया गया । इस सांस्कृतिक क्रान्ति का नायक माओ, 
तथा खलनायक प्रशासक बन गये थे । छात्रों की इस लाल सेना का विरोध 
लगभग असम्भव हो गया था, छात्रों ने यह बार-वार दोहराया कि रूसियों ने 
क्रान्ति से समझौता कर लिया है। सोवियत संघ के परामंदाताओ के लिये 
चीन में कार्यं करना असम्भव हो गया । लाल सेना ने शंघाई पर अपना afèr- 
कार कर उसे सोवियत प्रभाव से मुक्त करा दिया । इसी प्रकार अन्य नगरों 
पर भी छान्नों की लालसेना ने अधिकार कर लिया d 

लाल सेना ने बुद्धिजीवियों तथा श्रमिक दोनों के प्रति सामाजिक 
समानता की माँग प्रेषित की । छात्रों तथा प्रशासकों को अपने कार्यो के अति- 
रिक्त शारीरिक श्रम करना आवश्यक हो गया । सांस्कृतिक क्रान्ति का मूल 
आधार श्रम द्वारा सुधार” घोषित किया गया । हजारों की संख्या में छात्रों 
ने विद्यालयों को त्याग कर, सुदूर ग्रामों में किसानों के साथ श्रम करने तथा 
समुदायों को परामर्श देने का कार्य प्रारम्भ कर दिया d “नंगे पाँव चिकित्सकों 
(वेयर फुट sized) का कर्तव्य भी विद्यर्थियों ने निभाना प्रारम्भ कर दिया । 
विशिष्ट तथा विशेष अधिकारियों को पद-मुक्त कर दिया गया, जिससे वे 
चावल तथा गेहूं के उत्पादन के बारे में प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त कर सकं | अधि- 
कारियों तथा छात्रों को कृषकों के समान प्रात: उठकर नित्य कर्म तथा पाठ्यक्रमों 
के पश्चात 1 बजे तक खेतों में कार्य करना पड़ता था । सायंकाल समु- 
दायों(कम्यून) के मनोरंजन, ज्ञान बद्धेन, तथा अध्ययन के पश्चात्‌ सोने का 


प्राविधान था । अधिकारियों को कृषकों के साथ कार्य के करने के पूवं संशोधनवाद 


के अपराध को जनता में स्वीकार करना पडता था प्रत्येक भात्म स्वीकृति 
का ध्येय यही सिद्ध करना था, कि उन्होंने अपने अपराधों को समझ लिया था 
अतः उन्हें अधिक कार्य करना था । यह आत्म स्वीकृति चाऊ-एन-लाई (जो 
एन-लाई) को भी करनी पड़ी थी। | 
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यद्यपि पदच्युत अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, परन्तु कुछ 
अधिकारियों झी हत्यायें, लाल सेना के उग्रवादी प्रहार के कारण अवश्य हो 
गई थी । फलस्वरूप माओं को वाध्य होकर छात्रों से अपने हिंसक प्रवृतियों 
तथा पद्धतियों को त्याग देने का अनुरोध करना पड़ा । कहा जाता है कि माओ 
छात्नों के इन कृत्यों पर रूदनमय हो गये थे, और छात्रों ने तत्काल उनके अनुरोध 
का पालन किया । पुनः उन्होंने अमनी कक्षाओं तथा कार्यो में जाना प्रारम्भ 
कर दिया । 

अन्ततोगत्वा माओं ने शांति स्थापना तथा प्रभावशाली सरकार के gi- 
स्थापन का प्रयास प्रारम्भ कर दिया । यह सिद्ध हो चुका था कि अपेक्षाकृत 
न्यून प्रशिक्षित लाल सैनिक उपयोगी प्रशासक नहीं सिद्ध हो पाये थे | साथ ही 
लाल सेना में भी वंचारिक मतभेद अधिक हो गये थे। माओ ने पी. एल. ए. 
को हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया । धीरे-धीरे पी.एल.ए. सरकारी 
मामलों में पूरी तरह शामिल हो गयी । संभवतया यह स्पष्ट होने लगा था कि 
भविष्य में चीन की आंतरिक समस्याओं में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी । 
माओ को इसका भान था, कि जनता में सेना लोकप्रिय नहीं है । अत्तः जन- 
समर्थन प्राप्त करने के लिये उसने सेना से “जल में मछली” के समान कार्य 
करने का निर्देश दिया p इसका अर्थ यह था कृषकों से सामंजस्य स्थापित होना 
चाहिये । माओ के प्रचलित इस विनियमनों के अन्तंगत तीन मुख्य नियमों 
तथा आठ सून्नों का प्रचार सम्पूर्ण चीन में वर्षों तक प्रचारित रहा | 
तीन प्रमुख नियम : 

1. प्रत्येक कार्य में आज्ञाओंका पालन अर्थात दल के अनुशासन में रहना; 

2. किसी भी किसान से एक सुई अथवा धागे का एक टुकड़ा भी 

न लेना अर्थात कृषकों को किसी भी प्रकार का कष्ट म अनुभव होने 
देना ; 

3. अधिकृत वस्तुओं को वापिस सौंप देना । 
अन्य आठ सूत्र: 

1. TH वचन | 
. प्रत्येक क्रय की हुई वस्तु का उचित मूल्य चकाना | 
. प्रत्येक प्राप्त उधार को वापिस करना | 
. प्रत्येक वस्तु का क्षति मूल्य देना | 
. जनसाधारण पर आघात न करना AIT न हीं जनता से अभद्र व्यव- 

हार करना | 

6. उपज को हानि न पहुंचाना | 
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7. स्त्रियों से घुष्टता न करना d 

8. बन्दियों से बुरे बर्ताव न करना | 

गृह युद्ध काल में विकसित, इन नियमों तथा सूत्रों ने सेना तथा कृषकों 
के एक मध्य मानवीय सम्बन्धों को विकसित किया । यहां तक fe बच्चे 
भी सँतिकों से भयभीत होने की अपेक्षा, उनका अनुकरण करते थे । तदोपरांत 
पी. एल. ए. में साम्यवादी दल के समान ही आन्तरिक मतभेद भी थे । कुछ 
साम्यवादियों का विचार था कि इसका निर्माण सोवियत संघ के अनुसार हुआ 
था, तथा कुछ अधिकारी बहुत अधिक शक्ति सम्पन्न हो गये थे । 1965 में लिन 
पियाओ के नेतृत्व में अधिकारियों के मध्य सभी स्तरों, श्रेणियों अथवा रैकों को 
समाप्त कर दिया गया । सामान्यतः स॑निक अपनी वदियाँ नहीं पहनते थे परन्तु 
माओ की आशानुकुल वे 'सांगर में मीन” सदृश रहते थे । यही कारण था कि 
माओं ने सांस्कृतिक क्रांति के समय पी. एल. ए. पर आधारित होना अधिक 


उचित समझा | 
इस काल में एक उग्रवादी नवीन प्रशासनिक सरकार का जन्म हुआ | 


इन “क्रन्तिकारी समितियों” में किसी प्रकार का दल, अभियान अथवा वर्ग 
नहीं था । इत “क्रांतिकारी समितियों” को सभी राष्ट्रीय नीतियों पर आधरित 
कार्यक्रमों को संचालित करना पड़ता था । एकात्मकता से कार्य करने की 
परम्परा के कारण मत देने की परम्परा लगभग समाप्त हो गयी थी । अपने- 
अपने नेताओं के नेतृत्व में, इन्हें मजदूरी, ओद्योगिक लक्ष्यों, उत्पादन क्षमता, 
श्रम के नियमों, तथा समुदाय की समस्याओं को सुलझाना पड़ता था । इन 
समितियों में सामान्यतः साम्यवादी दल तथा मजदूरों एवं विद्याथियों के सम्मि- 
लित प्रतिनिधित्व के कारण इनको “एक में तीन का संगठन” कहा गया । 
निश्चय ही सांस्कृतिक क्रांति ने नवीन आथिक नीतियो को पूरी तरह 
परिवर्तित कर दिया । इस त्रांति के युग में माओं की आथिक नीतियाँ क्रांति- 
कारी अवधारणाओं तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि के पारस्परिक सम्बन्धों पर- 
पुनः स्थापित हो गयी । सांस्कृतिक क्रांति के समर्थकों के अनुसार eq शाओ-ची 
की नीतियाँ, तथा उनके 70 सूत्रीय घोषणाओं से पूंजीवादी मार्ग की सम्भावनायें 
बढ़ रही थी, तथा एक समाजवादी मानव निर्माण की प्रक्रिया की गति में 
मन्दता आ गयी थी । चीनी समाज के मूल्यों तथा क्रांतिकारी युग के विरुद्ध 
संकट बढ़ने लगा था | वास्तव में सांस्कृतिक क्रान्ति, तकनीकीकरण, व्यावसायि 
करण, वर्ग विभाजन तथा सामन्तीकरण के विरुद्ध एक संगठित प्रयास के 
रूप में सामने आयी | उत्पादन के क्षेत्र में कल्याणकारी श्रमिक नीतियों को 
अपना कर, बोनस तथा वेतन में विभिन्नताओं को समाप्त कर दिया गया । 


f 
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सैद्धांतिक नारों पर आधारित गतिविधियों में तीब्रता आ गयी । सांस्कृतिक 
क्रान्तिने यातायात तथा विदेशी व्यापार को पर्याप्त मात्रा में कम कर दिया 
था | 1967 तथा 1968 में फसलों के उत्पादन में पुनः अत्यधिक वृद्धि हो जाने 
से अर्थ व्यवस्था पुनः सुदृढ़ हो गई । इस समय तक लगभग पर्याप्त सामाजिक 
तथा राजनंतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो चुकी थी। शिक्षिति वर्ग ने माओं की 
अवधारणाओं के आधार पर साम्यंधादी समाज निर्माण की प्रक्रिया में पूरी 
तरह सहयोग करना प्रारम्भ कर दिया । 

माओ चीन की नीतियों को संघष, आलोचना तथा रूपान्तरण के चक्रीय 
गति पर आधारित मानते थे । इस आधार पर 1969 से 1971 तक का काल 
रूपान्तरण का काल था । 1969 में माओ ने चीत की कृषि का तकतीकीकरण 
प्रारम्भ कर दिया । जन स्वास्थ्य के लिये माओ ने कृषकों को आवश्यक 
शिक्षा प्राप्त कर सुदूर गाँवों में कार्य करने के लिये प्रेरित किया । कुछ क्षेत्रों 
में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये । धीरे-धीरे सांस्कृतिक क्रान्ति के समय निष्कासित 
वैज्ञानिक, प्रबन्धक्र, वापिस अपने कार्यों पर आने लगे p उद्योगों में लाभ की 
दरः पुनः विकसित होने लगी । इस नवीन युग में भी यह बात स्पष्ट थी, कि 
चीन माओ के सिद्धांतों पर ही अग्रसरित होगा | 


चीन-माओ और सामाजिक परिवर्तन :- 


इस शताब्दी के gala में चीन ने उन्नति-अवनति के जिस युग का अनु- 
भव किया है, वह इसके समस्त इतिहास में उपलब्ध नहीं है । क्रान्तियों, युद्ध, 
विदेशी शासनों तथा आन्तरिक संघर्षो ने चीन की जनता को अपने परम्परा- 
वादी मूल्यों के पुर्नमूल्यांकन के लिये विवश कर दिया । साम्राज्यवादी चीन 
एक परिवार केन्द्रित समाज था । कन्फयूशियन सिद्धांतों के अनुसार यह पाँच 
प्रकार के सम्बन्धों पर आधारित था । शासक-शासित, पिता, पुत्र, वड़ा भाई 
तथा छोटा भाई, पति-पत्नी, तथा मित्र-मित्र के सम्बन्ध ही समाज के केन्ट्री- 
भूत थे। इसी क्रम में इन सम्बन्धों का महत्व भी निहित था । पति-पत्नी के 
सम्बन्धों में पिता-पुत्र के सम्बन्ध यदि अधिक महत्वपूर्ण थे, तो पिता-पुत्र से 
शासक-शासितों का महत्व अधिक था । चीन के इस सामाजिक स्वरूप में 
श्रेणी क्रमता का विशेष महत्व था । पति-पत्नी के सम्बन्धों के ऊपर पिता-पुत्र 
के सम्बन्धों को स्थान देने में कन्फूयूशनवाद की पितृ-भक्ति का महत्व दृष्टि- 
गोचर होता है । परिवार के मुखिया के रूप में पिता का स्थान सर्वोच्च तथा 
निरंकुश था । वह अपने परिवार के किसी सदस्य को शारीरिक दंड दे सकता 
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था । यहाँ तक कि बह उन्हें दास के रूप में बेंच भी सकता था ।' 
इसके विपरीत स्त्री का स्थान चीन के परम्परावादी सर्माज में अत्यन्त 
दयनीय था । स्त्री शिशु हत्या चीन में अत्यन्त ब्यापक थी । यद्यपि पितृ-भवित 
को अनन्यतम महत्व प्राप्त था, परन्तु पुत्री का स्थान परिवार में नगण्य था । 
पिता के पश्चात्‌ ga ही परिवार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य होता था। 
चीन के तत्कालीन समाज में स्त्री तथा पुत्रों के औचित्य का उदाहरण, वहाँ 
प्रचलित रखेल अथवा उपपत्नी रखने की मान्यता से और भी स्पष्ट हो जाता 
है । अमीर व्यक्तियों में तो उपपत्नी रखने कीं प्रथा प्रचलित थी । इस प्रथा 
के अन्तगंत उपपत्नी को वह सुविधा नहीं प्राप्त होती थी, जो मुख्य पत्नी को 
प्राप्त थी, परन्तु मुख्य पत्नी को पति के दर्शन भी दुलर्भ होते थे। पत्नी के 
लिये कोई भी अन्य मागं शेष नहीं था । तलाक लेने का अधिकारी केवल पति 
ही था । सम्भवतया स्त्री की सर्वाधिक दुर्दशा की सीमा उसके otal के बाँधने 
में थी | पाँच ag की उत्र से ही चीन की स्त्रियों के पैरों को कपड़ों से बाँध 
देने की प्रथा थी । इस प्रकार पैरों के बाँधने का अर्थ छोटे पैरों की सुन्दरता 
को मान्यता देना था। वास्तव में पाँवों को बांधने में स्त्री की यौन आकांक्षाओं 
को बढ़ाने की मानसिकता छिपी हुई थी । स्त्री समाज के प्रति इस प्रकार की 
अभ्राकृतिक प्रवृति के प्रति पुरुष प्रधान समाज नितांत चिन्ता मुक्त था। 
पुरुष प्रधान समाज के इस स्वरूप में केवल व्यवस्थित विवाह ही सम्बद्ध थे । 
दो परिवारों के मुखिया किसी मध्यस्थ की सहायता से विवाह निश्‍चित कर 
लेते थे। लड़के अथवा लड़की की रुचि का ध्यान देने की आवशयकता नहीं 
समझी जाती थी । 
परिवार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति होता था । उसे 
सभी प्रकार की सुविधा तथा सर्वाधिक मान सम्मान प्राप्त था परन्तु चीन में 
सम्भवतया सर्वाधिक समस्या qai की ही थी, क्योंकि वहाँ औसत आयु 25 
वर्ष होने से बहुत ही कम व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त होते थे इसका कदापि 
अर्थ यह्‌ नहीं था, कि चीन में सभी परिवार सुख से वंचित ही थे, परन्तु यह 
सत्य है कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था अत्यन्त ही कठोर विषाद जनक तथा 
असह्य थी । 
जहाँ तक धामिक मान्यताओं का प्रश्‍न है, चीन का लगभग सम्पूर्ण इति- 
'हास कन्फयूशियनवाद से प्रभावित रहा है । कन्फ्यूशियनवाद नैतिक मान्यताओं 
पर अधारित धम था । ये नेतिकतांए पितू-भक्ति तथा मानवीय-शासन मूल्यों 
पर आधारित थीं । परन्तु इसके साथ ही साथ उपासना पद्धति भी पर्याप्त 
प्रचलित रही थी । पूर्वजों के नाम पर जन सामान्य द्वारा दी जाने वाली बलि, 
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तथा स्तरे के नाम पर सम्राट द्वारा दी जाने वाली बलि आदि खूब प्रचलित 
थी । शिक्षित aa कन्फ्यूणनवाद तथा अन्य आस्थाओं में विश्वास रखते थे । 
धार्मिक जीवन व्यतीत करने के पश्चात ताओवाद अथवा बोद्ध घमं के विहारों 
में जीवन समपित करते थे । चीन की समान्य जनता में घमं की स्थिति अत्यन्त 
रूढ़वादी थी । 'कन्फूयूशनवाद,' 'ताओवाद' तथा “बौद्ध घर्म' की सम्मिलित 
आस्थाओं में विश्वास रखने का प्रचलुन था । वास्तव में चीन के जन साधारण 
धमं को “बीमा cafa’ के रूप में स्वीकार करते थे। ईश्वर अथवा अनेक 
ईश्वर में आस्थाओं का अर्थ "भाग्य ara’ के रूप में लिया जाता था। चीन का 
परम्परावादी समाज भाग्यवाद का प्रबल समर्थक तथा इससे अत्यन्त 
प्रभावित था i 

भाग्यवाद के इस प्रबल समर्थन का मुख्य कारण चीन के निम्नवगींय 
जनता की निर्धनता थी । नगरों तथा ग्रामों के निवासी समान रूप से निर्धनता 
ग्रस्त एवं पीडित थे । औद्योगीककरण के न्यूनतम विकास के कारण ही वास्तव 
में ग्रामीण जनता की कठिनाइयाँ प्रमुखतया वर्णातीत थीं । नगरों में श्रमिकों 
की संख्या यद्यपि न्यून थी, परन्तु उनकी दशा किसी भी प्रकार 
संतोषप्रद नहीं थी । श्रमिकों के कायं करने का समय बहुत अधिक था । उन 
पर किसी भी प्रकार की कार्य सीमा निश्चित नहीं थी । स्त्रियों का श्रमिक 
वेतन पुरुषों की अपेक्षा अत्यन्त कम था तथा श्रमिकों के कार्य हेतु किसी प्रकार 
का आयु बन्धन नहीं था । फलस्वरूप निर्धन श्रमिक अपने छोटे-छोटे बच्चों को 
भी मिल में कार्य करने हेतु भेज देते थे । श्रमिकों का जीवन स्तर अमानवीय 
रूप से निम्न स्तरीय था । श्रमिक क्षय रोग के अतिरिक्त अन्य बहुत रोगों से 
पीडित रहते थे । ऋण युक्त होने के कारण बेगार मजदूरी करने वाले श्रमिकों 
की संख्या में अपार वृद्धि होने लगी । नगरों से अलग ग्रामीण क्षेत्रों की दशा 
अत्यन्त शोचनीय थी । पश्चिमी चीन के कृषकों की निर्धनता का ag उदाहरण 
अवलोकनीय है [कि यदि वहाँ किसी परिवार में पिता अथवा मुखिया की मृत्यु 
हो जाय और पतनी मृत्यु के सन्निकट हो तो तब तक gadi शव को रखा 
रहने दिया जाता था, जब तक किपत्नी की भी मृत्यु न हो जाय। 
धनाभाव की इस स्थिति में शवों की दुर्दशा अत्यन्त दयनीय एवं हूदय-विदारक 
थी । दास के रूप में gat को वेच देना, पुत्नियो को मार डालना तथा दुर्भिक्ष 
के समयों पर मनुष्यों की बलि देना अत्यन्त प्रचलित था । 

यदि २०वीं शताब्दी का Gala कन्‍्फ्यूशनवाद, परम्परावाद गरीबी 
अस्थिरता तथा अत्याचारों का इतिहास रहा है, तो उत्तराधं माओ वाद 
क्रान्तिकारिता, परिवतंन अथवा सामाजिक चंतन्यता का युग कहा जायेगा । 
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यद्यपि माओ के पूर्व ही सामाजिक परिवतंन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी थी, 
परन्तु आधुनिक चीन के निर्माता के-रूप में माओ aay को ही जाना 
जायगा । माओ के पुर्व 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 20वीं शत्ताब्दी के gare 
में कांग यू.-वी. (1858-1927) तथा ल्यांग ची-चाओ (1873-1929) ने परि- 
वार के स्वरूप में परिवतंन का प्रयास प्रारम्भ कर दिया था । सुनयात-सेन 
(1866-1925), चेन दू-श्यू (1879-1942) तथा g शीह (1891-1962) में 
बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में नव संस्कृति आन्दोलन के रूप में साहि- 
त्यिक तथा सामाजिक परिवतंनों को प्रारम्भ कर दिया । इस आन्दोलन ने 
सर्वप्रथम चीन के युवा वर्ग को सामाजिक परिवर्तत का आधार माना । 4 मई 
के आन्दोलन से प्रारम्भ इस नव सांस्कृतिक आन्दोलन ने चीन के परम्परावादी 
पारिवारिक स्वरूप में परिवर्तन के लिये, 1931 के परिवार अधिनियम तथा 
1935 के अपराध-संहिता का मागं प्रशस्त किया। इन अधिनियमों ने बाल- 
विवाह पर प्रतिबन्ध लगाकर प्रेम-विवाह को मान्यता प्रदान कर दी । स्त्रियों 
के लिये भी तलाक की व्यवस्था कर दी गई । बहु विवाहं, उपपत्ती प्रथा पर 
प्रतिवन्ध लगा दिया गया । परन्तु राष्ट्रवादियों द्वारा प्रदत्त इन अधिनियमों 
का चीन के समस्त समाज पर कोई स्थाई प्रभाव नहीं पडा । समस्त सामाजिक 
भधित्तियमों की अवहेलना एक सामान्य प्रक्रिया थी । स्त्री की स्थिति के विप- 
रीत सम्पूर्ण परम्परावादी समाज एकमत से अनुबन्धित था । 


अध्याय D 


à युग पटाक्षेप 


माओ त्से-तुङ्ग (माओ दुजे xu) परिचय 


चीन के सम्पूणं सामाजिक, राजनेतिक, आधिक तथा सांस्कृतिक परि+ 
वर्तन का पूर्ण श्रेय माओ त्ते-त्‌ङ्ग (माओ दुजे-डंग) को ही है। उनका जन्म 
शाओशन (हुनान) में 1893 में हुआ था । उनके पिता का नाम माओ शुन-चेंग 
(माओ शुन-चेङ्ग) तथा माता का नाम वेन ची-मेई था । उनका पिता एक 
निर्धन कृषक था, जिसने ऋणमुक्त होने के लिये सेना की नौकरी स्वीकार 
कर ली थी | सेता में नौकरी करने के पश्चात धीरे-धीरे उनकी आथिक स्थिति 
सुदृढ़ होने लगी । आर्थिक सचेतता के उपरान्त उन्होंने सेना से त्यागपत्र दे 
दिया । गाँव वापस आकर उन्होंने स्वयं को आथिक साधनों से युक्त कर लिया । 

माओ की प्रवृति आरम्भ से ही विद्रोही थी, और वह अपने पिता के 
कठोर स्त्रभाव के कारण स्वावलम्बी तथा स्वतंत्र जीवन के इच्छक हो गये थे। 
इसके विपरीत अपी माता के नम्र स्वभाव के प्रति उनके हृदय में अपार श्रद्धा 
थी । माओ वाल्यकाल से ही शिक्षा अर्जन के साथ प्रातः तथा सांय चावल की 
खेती में कार्य करते थे, और शेष दिन वह श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करते थे । 
उन्होंने 'द वॉटर मार्जिन”, 'द मंकी', 'द रोमांस ऑफ द श्री किग्डम्स, इत्यादि 
पुस्तकों का अध्ययन भी किया । 

प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर चाडः शा (चॉगशा) में एक स्कूल में प्रविष्ट 
हुए । चाङ शा में उन्होंने 1911 की क्रान्ति की घटनाओं का अवलोकन किया । 
इसी समय में उन्होंने पश्चिमी साहित्य, इतिहास राजनीति तथा दर्शन का 
अध्ययन भी किया । माओ ने 'ग्रेट हीरोज ऑफ द aes’ नामक पुस्तक में 
नेपोलियन, कॅथरीन, लिकन, रूसो, मॉन्तेस्क्यू आदि के विषय में ज्ञान अर्जन 
किया । माओ एक अतृप्त, उत्सुक, अध्ययनशील व्यक्तित्व के स्वामी थे । 
उनकी यह जिज्ञासा जीवन पर्यन्त बनी रही | ATS MT आवास का समय माओ 
के बौद्धिक विकास की जिज्ञासुता का समय था । 
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1917 में माओ ने च्याँग-ला (हुनान) में ल्यूशाओ-ची से भेंट की । थी 

चीनी लोक गणतन्त्र के अध्यक्ष भी रहे, और सांस्कृतिक क्रान्ति में अपमान- 
जनक रूप से पद्च्युत किये गये । माओ ने 1918 में पीकिंग विश्वविद्यालय में 
लाइब्रेरी असिस्टेंट के रूप में कार्य किया । इससे पूर्व उन्होंने गंभीर युवकों की 
एक ‘aa नागरिक समिति' निमित की । इस समिति का उद्देश्य युवकों में नव 
विचारधारा का समावेश करना था । माओ और उनके सहयोगियों ने शारीरिक 
विकास को भी प्राथमिकता प्रदान की क्योंकि उनके विचार में मानसिक तथा 
शारीरिक विकास का पारस्परिक समन्वय था । 1919 में शंघाई में माओ ने 
क्रान्तिकारी “छात्र कार्यकर्ता दल” बनाया । इसी वर्ष उन्होंने यांग काई-होई से 
विवाह किया । यह माओ की द्वितीय पत्नी थी और विश्वविद्यालय के प्राध्यापक 
की पुत्री थीं । 1, जुलाई, 1921 में शंघाई में माओ ने अन्य 11 सहयोगियों 
के साथ मिलकर प्रथम चीनी साम्यवादी दल की स्थापना की। माओ स्वयं 
हुनान प्रान्त के साम्यवादी दल के सचिव बनाये गये । 1924 Ñ माओ साम्य- 
वादी केन्द्रीय समिति तथा पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य बनाये गये । इसी वर्ष 
उन्होंने राष्ट्रवादी कवोमिनतांग दल में प्रवेश किया और 1927 में मत भेद 
उत्पन्न होने तक उसके सदस्य रहे । 1927 में ही एक लोकप्रिय 
विद्रोह की असफलता के कारण माओ और उनके सहयोगी गुरिल्लाओं 
ने सिनक्याँग पवंतो में शरण ली । इसी समय उन्होंने साम्यवादी दल को 
अपना प्रसिद्ध प्रतिवेदन 'हुनान में कृषक आन्दोलन प्रेषित किया । इस प्रतिवेदन 
में उन्होंने चीनी क्रान्ति के कृषक तथा सैनिक दोनों पक्षों की आवश्यकता पर 
बल दिया । यही वह समय था, जब माओ को अपने भविष्य के संघर्ष के लिये 
जीवन पर्यन्त सहयोगी कॉमरेड प्राप्त हुआ । उनका नाम था-चाओ एन-लाई 
(जो एन-लाई) जो 1949 में माओ की “पीपुल्स चाइना" के प्रधानमन्त्री बने । 


1928 में माओ चतुर्थ लाल सेना के पॉलिटिकल क्रमिसार बनाये गये 
भौर यही सेना भविष्य में 'चीनी जन सेना” अर्थात चाइनीज पीपुल्स आर्मी' 
के नाम से प्रसिद्ध हुई 1930 में माओने ह्य त्स्यू-शेन से विवाह किया । 
उनकी दूसरी पत्ती को राष्ट्रवादियों ने मृत्युदण्ड दे दिया । माओ 1931 में 
क्याँगसी स्थित केन्द्रीय चीन सोवियत स्थाई सरकार, के प्रधानमंत्री नामांकित 
किये गये । यहाँ मिशनरी के छद्म वेश में शंघाई से पलायन कर चाओ एन- 
लाई ने माओ से भेंट की । चाओ को माओ ने स्वयं अपना पॉलटिकल कमिसार 
नियुक्त किया । 1934 में च्याँग काई-शेक के द्वारा निर्देशित राष्ट्रवादियों ने 
साम्यबादियों को पराजित किया । तत्पश्चात 1935 3 माओ को केन्द्रीय समिति 
का सचिव तथा सेनाओं का सर्वोच्च कमान्डर नियुक्त किया गया । 1937- 
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1945 के मध्य माओ जापान के विरुद्ध संघर्षरत रहे । इसी समय में उन्होने 
अपने सुप्रसिद्ध सिखन कार्य जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध ‘aad पद्धति’, 
'चीनी कान्तिकारी (विकासकारी) संघर्ष में सामरिक समस्यायें', 'चीन का 
नवलोकतन्त्र' की संरचना की । माओ ने इसी समय में ही अपना अन्तिम 
बिवाह सिने तारिका satn fan से किया । 

जापान के 1945 में समपंण के, पश्चात माओ की सेना ने मंचूरिया पर 
अधिकार कर लिया । उन्होंने sata काई-शेक से चाओ एन-लाई के साथ भेंट 
की, और दो समझोतों पर हस्ताक्षर किये । 1946 में माओ ने इन उपरोक्त 
समझोतों तथा जोजफ स्टालिन के परामशं के उपरान्त भी च्यांग काई-शेक के 
विरुद्ध गृह-युद्ध का आह्वान किया | 


माओ राष्ट्राध्यक्ष 

1949 में राष्ट्रवादियों का उन्मूलन करने के पश्चात “चीनी जनगणतन्त्र' 
की स्थापना की । माओ इस गणतन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए और चाओ एन- 
लाई? प्रथम प्रधानमन्त्री । 1949-50 में माओ त्से-तुंग ने स्टालिन की 70वीं 
बषंगाँठ के उत्सव में मॉस्को यात्रा की । यहाँ फरबरी 1950 में उन्होंने स्टालिन 
के साथ एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किये । जून 1950 में जब कोरिया युद्ध 
आरम्भ हो गया, तो अक्टूबर में चीन ने अपने स्वयंसेवकों द्वारा हस्तक्षेप 
किया । 1951 में माओ ने 'त्रि-विरोधी' (भ्रष्टाचार विरोधी, अपव्यय 
विरोधी तथा अधिकारीतंत्र विरोधी) अभियान प्रारम्भ किया । प्रथम पंच- 
वर्षीय योजना जिसने उद्योगी सामुहिकीकरण की आधारशिला रखी, 1953 में 
आरम्भ हुई । जुलाई, 1953 में पान मुन-जॉम में कोरिया का युद्ध विराम 
हस्ताक्षरित हुआ । 

चीन की प्रथम जनराष्ट्रीय कांग्रेस ने 1954 में नव संविधान घोषित 
किया । इसके अन्तर्गत माओ त्से-तुंग चीनी गणतन्त्न के राष्ट्रपति निर्वाचित किये 
मये, और साम्यवाद दल के अध्यक्ष भी बने रहे । इसी वर्ष सोवियत साम्य- 
वादी दल के सचिव ,निखिता ख्यश्चेव तथा प्रधानमन्त्री निकोलाई बुल्गॉनिन, 
ने पीकिग यात्रा की और चीन को आथिक सहायता देने का वचन दिया । 
पोटं आर्थर से रूसी सेनाओं के निष्क्रमण के लिये भी समझौता किया गया d 

1955 में प्रथम राजनेतिक शुद्धिकरण आंदोलन के पश्चात 1956 में 
माओ ने उदारवादी ‘mages पुष्पित अभियान' आरम्भ किया, जिसमें छात्रों 
और ब्रुद्धिजीविों को प्रथम शासन आलोचना के लिये आह्वानित किया गया, 
मोर फिर उनका उसी उत्साह से दमन किया गया । 1957 में माओ ने मॉस्को 
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में साम्यवादी दलों के सम्मेलन में अपने देश का नेतृत्व किया । यह माओ त्से- 
तुंग की सोवियत रूस की द्वितीय एवं अन्तिम यात्रा थी ।£ 1958 में माओ 
ने 'महान अग्नवर्ती प्लुति' (ग्रेट लीप फारवर्ड) को आरम्भित किया । इसका 
ध्येय आथिक उत्पादकता की आशातीत वृद्धि करना था, परन्तु अंतिम रूप में 
इस नीति का अपसरण ही हुआ । इसीं वर्ष लिनपियाओ ने साम्यवादी दल के 
उपाध्यक्ष का कार्य-भार सँभाला । माक्षो ने चीन-रूस के सैनिक संधि के 
प्राप को अस्वीकृत कर दिया । दिसम्बर 1958 में माओ ने मैनडेट की 
समाप्ति पर गणतन्त्र के राष्ट्रपति पद त्यागने का निर्णय लिया । 

ल्यू शाओ-ची अप्रैल 1959 में गणतन्त्र के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, और 
माओ साम्यवादी दल के अध्यक्ष बने रहे । अगस्त 1959 में मार्शल पेंग ते 
garg ने महान प्लुति की आलोचना आरम्भ की । केवल चाओ एन-लाई ने 
माओ का समर्थन किया । सितम्बर में मार्शल पेंग के स्थान पर लिन पियाओ 
रक्षा मंत्री बने । 1960 में 'लेनिनवाद दीर्घायु हो' का प्रकाशन पीर्किग में हुआ। 
इसी वषं अगस्त में रूस ने चीन से अपने विशेषज्ञों को वापस बुला लिया, 
और चीन को 'एटम बम' देना भी अस्वीकार कर दिया । 1961 में चाओ एन- 
लाई ने सोवियत साम्यवादी दल की 22वीं कांग्रेस के मध्य अल्वेनिया के प्रश्‍न 
पर सदन त्याग कर दिया । 1962 में भारत चीन युद्ध के पश्चात जून 1963 
में चीन में समाजवादी शिक्षा आंदोलन आरम्भ हुआ । इसका ध्येय बुद्धिजीवियों 
और ग्रामीण जनता में क्रान्तिकारी विचारों का प्रोत्साहन प्रदान करना था । 
चीन ने अक्टूबर 1964 में अपने "प्रथम एटमबम' का प्रस्फोट किया | 

1965 में सैनिक सुधार किये गये जिसमें सैनिक निस्तरीकरण किया 
गया । इस वर्ष तथा आगामी वर्षों में सांस्कृतिक क्रान्ति का प्रबाह हुआ । 
1971 में मार्शल लिनपियाओ की वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो गयी । माओ 
ने जुलाई 1972 में लिनपियाओ को दुर्घटना को प्रमाणित किया । 197! में 
चीन संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य हुआ तथा 1972 में माओ और अमरीकी 
राष्ट्रपति निक्सन की पीकिंग में भेंट वार्ता हुई । 1973 में माओ त्से-तुद्ध दल 
की 10वीं बैठक में पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए । दिसम्बर 4, 1974 को 'लाल 
पताका' (रेड फ्लैग) ने सांस्कृतिक क्रान्ति की समाप्ति की घोषणा की। 
जनवरी 8, 1976 में चाओ एन-लाई का देहान्त हो गया, और उनके स्थान 
पर ‘gal को-फेंग' प्रधानमन्त्री gui 10 सितम्बर, 1976 को आधुनिक चीन 
के कर्णधार माओ त्से-तुद्धु का देहावसान हो गया । इस असाधारण गुणों से 
सम्पन्न व्यक्ति के देहान्त के साथ ही आधुनिक चीन के महान युग का पटाक्षेप 
हुआ | 1965 में माओ स्पे-तुज्ज ने एडगर स्नो को संभवतः उचित ही कहा था, 
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'f आज से aga वर्ष पश्चात हम सभी-माक्सं, एंजिल्स तथा लेनिन हास्या- 
स्पद ही प्रतीत छोंगे । इस शताब्दी में गाँधी और लेनिन के अतिरिक्‍त कोई 
भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं है, जिसने माओ-त्से-तुज्ू की भाँति अपना नाम इतिहास 
में अंकित किया हो, ara सफल क्रान्ति ही उनकी उपलब्धि नहीं थी, अपितु 
चीन को महान शक्ति के रूप में परिवर्तित कर देना, और सोवियत रूस से 
हटकर विश्व शकित के संतुलन में एक नवीन स्थान उत्पन्न करना उनकी महान 
उपलब्धियों में था । 

क्रान्तिकारी जगत में लेनिन के पश्चात उनका द्वितीय स्थान है, परन्तु 
माओ की पद्धति साहसी एवं मौलिक थी । माओ से पूर्व किसी मार्क्सवादी 
नेता व क्रान्तिकारी में कृषक सेना निर्माण का विचार नहीं उत्पन्न हुआ था, 
और न ही किसी अन्य साम्यवादी नेता ने कार्यरत gg हुए अधिकारीतंत्र 
तथा दलीय afeat को प्रहारित किया । संभवतः माओ के व्यवितत्व का 
समाहार उनकी 1965 में लिखित एक कविता में निहित है, जिसका संक्षिप्त 
सार था, “A मेघों तक पहुँचने का सदेव अभिलापी रहा हूँ, फिर मै बहुत दूर 
से आया हूँ oc इस विश्व में कुछ भी कठिन नहीं है यदि ऊंचाई पे 
चढ़ने का साहस किया जाय ।' 

अतः चेयरमैन AAT VAT (माओ दुजे-डुंग) समकालीन इतिहास के 
सूजेकों में एक थे, और नेपोलियन को भांति वह यह कह सकते थे, *कि जब 
देश मृत्युशय्या पर था, बह उत्पन्न हुए ।' भविष्य में चीनी साम्यवाद किसी भी 
ada बिन्दु पर विश्राम करें किन्तु माओ का स्थान इतिहास में चीन के 
निर्माता एवं साम्यवाद नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने स्थान पर निर्विवाद रूप में 
सुरक्षित है । 


युग प्रवर्तन 


माओ-त्स-तूंग के निधन के पश्चात यद्यपि साम्यवादी दल में उतना 
संघर्ष नहीं हुआ जितना आपेक्षक था । फिर भी चीन कुछ समय तक अपनी 
आंतरिक समस्याओं में ग्रस्त रहा । माओ के चीन में “वर्ग उत्पत्ति' राजनैतिक 
सम्मानता का परिचायक थी are 1978 में पाँचवी राष्ट्रीय जनकांग्रेस ने 
एक नवीन निर्णय लिया, जो 'पीपुल्स Ser ने घोषित किया । इसके अनुसार 
कऋन्तिकारीं युवकों का परिचय उनके पारिवारिक मूल से न होकर राजनैतिक 
कार्य चरित्र से निश्‍चित किया गया । माओ के निधन के अट्ठारह माह पश्चात 
चीन में माओ के विशाल चित्रों के स्थान 'हुआ-कुआ-फेङ्क' के चित्रों ने ले 
लिये । माओ की 'स्थाई क्रान्ति' के स्थान पर 74 वर्षीय तेंग-श्याओ-पिङ्क की 


ais 
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“समाजवादी लोकतन्त्र' की रूपरेखा को मान्यता दी गई । कुछ 'चीनी दृष्टाओं' 
के विचारानुसार तेंग चीन के प्रधानमन्त्री होने चाहिये थे, १९न्तु हुआ ने दल 
और प्रशासन दोनों पद संभाल लिये । 

मई 1982 में चीन में व्यापक रूप से प्रशासनिक एवं संवैधानिक परि- 
वर्तन हुए, जिन्हें जनराज्य की स्थापना के पश्चात महत्वपूर्ण स्थान दिया 
गया। संविधान के संशोधित प्रारूप में मुलभुत सिद्धान्त निर्धारित किये गये जिनके 
आधार पर चीन का प्रशासकीय मार्ग प्रशस्त करना निश्चित किया गया । 
इसके अन्तर्गत माक्स, लेनिन और माओ के सिद्धान्त चीन के मागंदृष्टा माने 


` गये और विभिन्न जातियों द्वारा स्थापित चीन को एक बहुजातीय राष्ट्र 


कहा गया | 
उपरोक्त संशोधित प्रारूप में प्रशासनिक परिवतंनों का उल्लेख करते 
gu चीन की सरकारी समाचार एजेंसी ने घोषणा की कि प्रधानमन्त्री चाओ 
च्याङ्ग के परामर्श पर यह महत्वपूरण परिवर्तन किये गये। इस परिवर्तन के 
अन्तर्गत उपप्रधानमंत्नियों, मंत्रियों की संख्या में कमी की गई और संगठन के 
नवीन पदों पर अन्य सदस्यों को नियुक्त किया गया । सर्वोच्च परिषद में 
विदेश मंत्री हुआङ्ग-हुआ तथा आथिक विशेषज्ञ ग्यूम्यू को भी स्थान दिया गया । 
चीत में इस व्यापक परिवर्तत का अनुमान अपेक्षित था । “चीनी 
दृष्टाओं' के अनुसार कि चीन में सत्ता संघर्ष की राजनीति को एक नया मोड़ 
देने हेतु "प्रशासन Gare का नारा दिया गया। यद्यपि चीन के साम्यवादी 
दल के दो गुटों के मध्य संघष वृद्धि की भाशा की जाती है, परन्तु नीतियों में 
परिवर्तत में वैदेशिक सम्यकर्ता का द्वारभेदन किया है । सितम्बर 1982 Ñ 
हुआङ्ग-हुआ को केन्द्रीय समिति से हटाया जाना एक आश्चर्यजनक घटना थी। 
परन्तु यह देश भौर विदेश में चीन के युग परिवर्तन का संकेत भी है । मूलतः 
साम्यवादी दल की 12वीं कांग्रेस से चीन में माओ युग के समापन का आभास 
इसमें निहित है भौर नये युग के आरम्भ होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं । 
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बॉक्सर विद्रोह 

चीन की क्रांति 

माँचू राजवंश के पतन के पश्चात्‌ चीनी गणतंत्र कौ स्थापना तथा 
सुतयात-सेन का निर्वाचन । 

सुनयात-सेन के स्थान पर युआन शीह-काई का अधिनायकत्व 
जापान में चीन को एक 21 सुत्रीय माँगपत्न प्रेषित किया 
जिसके फलस्वरूप चीन मूल रूप से जापान के प्रभावाधीन हो 
जाय | नानकिंग में राष्ट्रवादी | 

युआन शीह-काई का स्वयं को सम्राट घोषित करने उपरान्त 
निधन । राजनेतिक संघर्ष का प्रारम्भ । 

चीन का मित्र राष्ट्रो के गुट में प्रवेश । 

वर्साई शान्ति सम्मेलन में चीन और मित्र राष्ट्रों में मतभेद । 
सुनयात-सेत का क्वागंतूंग में शासकीय नेतृत्व । चीन के साम्य- 
वादी दल की स्थापना | 

सुनयात सेन द्वारा क्बोमिनतांग (faasi) का पुनंगठन 
परन्तु क्वागंतूंग को पलायन करने हेतु बाध्य होना पड़ा | 


सुनयात सेन की वापसी और क्वोमिन्तांग-कोमिन्द्रन संधि-युग का 
प्रारम्भ । साम्यवादी दल की तृतीय कांग्रेस ने भौ क्वो मिन्तांग 


को सहयोग का वचन दिया | 
सुनयात सेन के तीन सिद्धान्त 


सुनयात सेन का निधन । च्यांङ्ग काई-शैक ने कवीमिन्तांग का 
नेतृत्व संभाला । चीनी साम्यवादी दल ने सदस्यता विस्तार 
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1935 


1936 
1937 


1938 


1940 
1941 
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may दुजे-डूंज़ तथा पेंग पाई ने क्वांगतुंग में कृषक संगठन 
आरम्भ किया । sang काई-शैक ने उत्तरी अभियान का नेतृत्व 
किया 1 

शंगाई में च्यांद्भ के विप्लव द्वारा साम्यवादी आन्दोलन का 
हनन । माओ के नेतृत्व में हुनान और क्याँगंसी शरत उपज 
आन्दोलन की असफलता । कॅन्टन में कम्यून की समाप्ति । साम्य- 
वादी दल का भूमिगत हो जाना d 

sarg काई-शेक के उत्तरी अभियान की चीन संगठन में सफलता 
“चू ते' (जू दू) तथा माओं का क्याँगसी में गुरिल्ला अवस्थान की 
स्थापना । ° 

जू दू और माओं का ग्रामीण कार्य विस्तार । 

च्याङ्क का चीनी साम्यवादी दल के विरुद्ध प्रथम दस्यु उन्मूलन 
अभियान | 

मंचूरिया में जापानी आक्रमण । माओ द्वारा चीनी रूसी गणतंत्र 
की क्याँगसी में स्थापना । 

क्वोमिन्ताँग द्वारा ब्लू शर्ट्स का निर्माण । क्याँगसी सोवियत की 
जापान के प्रति युद्ध घोषणा । 

क्तोमिन्तांग हारा 'नवजीवन आन्दोलन! का आरम्भ। दीर्घ 
प्रयाण (sti ard) 

दीर्घ प्रयाण के जीवित बचे सदस्यों द्वारा उत्तरी रोन्सी में 
भास्थान स्थापना | 

सियान (शियान) घटना i 

मार्कोप्रोलो सेतु घटता द्वारा चीन-जापान युद्ध का प्रारम्भ । 
क्‍्वोमिन्तांग और साम्प्रवादी दल का द्वितीय संयुक्त मोर्चा । 
माओ द्वारा जापान विरोधी युद्ध के प्रति सामरिक नीति का 
विश्लेषण । 

माओं का “नव लोकतंत्र” पर लेख । 

क्वोमिन्तांग (के. एम. टी.) का चीनी साम्यवादी चतुर्थ रूट सेना 
पर आक्रमण | पलं हार्बर के आक्रमण द्वारा अमरीका का जापान 
के. विरुद्ध युद्ध प्रवेश | 
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1942 


1943 


1944 


1945 


1946 


1947 


1948 


1949 


1950 


1951 


1952 
1953 


1954 


1955 


चीनी साम्यवादी दल (सी. सी. पी.) द्वारा संशोधन अभियान । 
faa राष्ट्रों द्वारा चीन को सहायता । 

च्याङ्ग काई-शेक ने 'चायनीज डेस्टनी' का लेखन किया । अमरीका 
रूस तथा ब्रिटेन ने चीन को मुख्य शक्ति स्वीकार किया। करो 
घोषणा द्वारा चीन को ताईवांन पर पुनः अधिकार सौंप दिया 
गया । 

के. एम. टी. ओर सी. सी. पी. की एकता का अमरीका द्वारा 
प्रयास | 

जापान का आत्मसमंपण | रूस और चीन में मैत्री गठबन्धन की 
संधि । सी. सौ. पी. की सदस्यता दस लाख पहुंच गई । 

सोवियत सेना द्वारा मंचूरिया त्याग । के. एम. टी. और सी. सी. 
पी. के मध्य गृह युद्ध । जनरल माशंल का शिष्टमण्डल | 

के. एम. टी. द्वारा ताईवान विद्रोह का दमन। अमरीका द्वारा के. 
एम. टी. शासन की आलोचना और सहायता में कटोती । 

सी. सी. पी. सेना का उत्तरी चीन विजय और भूमि सुधार sti- 
क्रम आरम्भ करना | अमरीका का के. एम. टी. को सहायता 
पुनः आरम्भ । 

चीनी लोक गणतंण की स्थापना (सी. पी. आर.) । माओ की 
संधि एवं सहायता हेतु मासको यात्रा । 

चीन -सोवियत संधि । भूमि सुधार न्याय पद्धति का संकलन d 
चीन का कोरिया युद्ध में प्रवेश । 

चीन का तिब्बत पर अधिकार । भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान | 
निजी ब्यवसाय पर राष्ट्र नियंत्रण | 

सी. सी. पी. सदस्यता 65 लाख तक पहुंच गई तथा कृषि उत्पादक 
सहकारी कार्यक्रम का आरम्भ । प्रथम पंचवर्षीय योजना का 
आरम्भ-परन्तु घोषणा 1955 तक हुई । 

सीः पी. आर. के संविधान की घोषणा । दक्षिण पूर्ण एशिया संधि 
संघ (सीटों) पर हस्ताक्षर । खुर्‌श्चेव की पीकिग(वेजिंग) यात्रा । 
चाऊ एन-लाई (जो एन-लाई) के पांच सिंद्धान्तों का विकासमय 
स्वरूप | aren सम्मेलन में शान्तिमय सहचारिता को नीति। 
माओ द्वारा कृषि सहकारिता का द्रुतगामी कार्यरूप । 


1956 


1957 


1958 


1959 


1960 
1961 
1962 


1963 
1964 


1965 


1966 
1967 


एशियाई fafa-va : चीन/79 


साम्यवादों दल की सोवियत 20 वीं कांग्रेस द्वारा स्तालिनवाद 
कौ भत्संना । चौन द्वारा स्तालिन आलोचना की अस्वीकृति । 
माओ का “शतपुष्प पुष्पित हो (लेट हन्ड्रेड फूलावरस्‌ ब्लूम)' 
का भाषण । 

चीन की द्वितीय पंचवर्षीय योजना à 

1956 के हंगरी विद्रोह की भत्संना । 


माओ की आथिक विकास की योजना । 
माओ की मास्को यात्रा | 


माओ द्वारा “महान anadi प्लुति' (ग्रेट लीप फारवर्ड) का 
आरम्भ । , 

आथिक नियंत्रण का विकेन्द्रीकरण à 

काम्यून आन्दोलन का आरम्भ । 

खुर्‌श्चेव की अमरीका यात्रा । 

भारत-चीन सीमा घटनायें । 

दलाई-लामा का भारत पलायन | 


काम्थून का विकेन्द्रीकरण । 
चाऊ एन-लाई का रूस से मत भेद ।_ 


समाजवादी शिक्षा आन्दोलन का प्रारम्भ । 
भारत-चीन युद्ध । 
क्यूबा का संकट | 


चीन सोवियत मतभेद में वृद्धि । 

साम्यवादी युवा लीग के द्वारा क्रान्तिकारी प्रशिक्षण प्रारम्भ । 
जनता को पी. एल. ए. शिक्षा ग्रहण करने का आदेश । 

चीन और फ्रांस के राजदूतिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु 
स्टीकृति । 

चीन का एटम-बम विस्फोट | 


पी. एल. ए. ने सेना पद समाप्त कर दिये । 


- वेन-युवा ने पेकिंग बुद्धिजीवियों को आक्षेपित किया i 


कल्चरल क्रान्ति और लालसेना का क्रियाशील होना । 
कल्चरल क्रान्ति का उपशमन | 
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1968 


1969 


1970 


1971 


1972 


1973 


1974 


1975 


1976 


1978 
1982 


माओ की पार्टी एकता पर बल देना । 

चैकोस्लोवाकिया पर रूसी अधिकार । 

रूस के साथ चीन का सीमा संघषं । 

संघर्षोपरान्त सीमा वार्ता का आरम्भ । 

चाउएन-लाई के नेतृत्व में केन्द्रीय प्रशासन में सुधार । 

हैनरी किसिजर की पेकिंग (बेजिंग) यात्रा । 

निक्सन की चीन यात्रा की घोषणा । 

लिन carat की विमान दुर्घटना में सूचित मृत्यु । 

राष्ट्रपति निक्सन की वेजिंग यात्रा । 

जापान के प्रधानमंत्री टनाका की चीन यात्रा | 

चाउएत-लाई का और अधिक राजनेतिक महत्व | 

लिन carat और कन्फयूशियस के प्रति आलोचनात्मक अभियान 
आरम्भ | 

लिन प्याओं और कन्फूयूशियस के अभियान का जन-आन्दोलन 
स्वरूप | 

चतुर्थं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस का वेजिंग में अधिवेशन ! 

चांग काई-शेक का निधन । 

8 जनवरी को चाओ-एन-लाई का देहान्त । 

10 सितम्बर माओत्से-तुङ्क का देहावसान | 

पाँचवीं राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा एक नवीन निर्णयं लिया जाना । 
हुआङ्ग हुआ को केन्द्रीय समिति से हटाया जाना । 


अध्याय 6 
जापान : राष्ट्रीयता की ओर (1890-1905) 


अभिलिखित इतिहास में जापान कभी भी विदेशी आक्रमणकारी विजे- 
ताओं द्वारा विजित नहीं हुआ । चीन के मगोल सम्राट कुबलई खान (1266- 
94) जो चंगेज खान (Sira खान 1162-1227) का पौत्र था, 13वीं शताब्दी 
में उसने आक्रमण की चेष्टा करनी चाही परन्तु ‘al पवन” (कामाकाजी) ने 
सुरक्षा प्रदान को । तत्पश्वात जब व्यापारी व याजक वर्गे ने जापान में प्रवेश 
प्रारम्भ किया तो 1638 से लेकर 19त्रीं शताब्दी के मध्य तक जापान ने 
'स्वगृहीत पार्थक्य' में रहना स्वीकार किया । यह पार्थक्य 1853 में अमरीका 
के कमोडोर पेरी के ‘Hoy पोतो' (ब्लैक fue) ने भंग किया । इसके कुछ 
ही समय पश्चात आगामी वर्षो में एक नव शासन ने मेइजी सुधार युग का 
सूत्रपात किया । 

इस विलक्षण इतिहास का एक प्रतिफल जापान कीं सशक्त संमागता 
एवं निरन्तरता थी । यद्यपि जापान ने कन्फ्यूशियस चीन की अनेक राजनैतिक 
एवं सामाजिक मान्यताओं को स्वयं में निहित किया, परन्तु जापानियों का 
सवंप्रमुख लक्ष्य एवं निष्ठा अपने देश को एक "qua परिवार' के रूप में देखने 
में निहित रही है । 

चीन मौर जापान में वैषम्य केवल आथिक क्षेत्र में ही नहीं, अपितु 
राजनीति में भी द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त अमरीकी सुधारों के द्वारा 
जापान ने लोकतांत्रिक पद्धति को जन्म दिया है । 

185+ में अमरीका के साथ जापान की प्रथम संधि ने जापान के वैदे- 
शिक सम्बन्धों का एक नव अध्याम प्रारम्भ किया । जापान में इस समय 
आन्तरिक उग्रता ने प्राचीन पद्धति के प्रति प्रतिवाद प्रारम्भ कर दिया । 
जापानी लोग 'टोकूगावा' (1603-1867 तक का राजवंश) व्यवस्था से 
असन्तुष्ट थे । विद्धतापूण ऐतिहासिक अध्ययन के द्वारा जापानियों का ध्यान 
नवीन शासन पद्धति की ओर आकृष्ट हो रहा था। टोकूगावा परिवार के 
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शासन के विरुद्ध जिन सामन्तों ने संघर्ष आरम्भ किया था, उन्हें भी आरम्भ 
में शासन के अतिरिक्त किसी अन्य व्यवस्था का बोध नहीं था । wad: शनः 
उनके उत्तराधिकारियों ने जिनको समय ज्ञान का वैचारिक बोध था, वे 
पश्चिमी देशों की ओर ज्ञान लाभ हेतु आकृष्ट हुए । पश्चिमी देशों से समपकं 
स्थापित का तकनीकी ज्ञान व अन्य विद्याओं का उपयोग करने में ये लोग 
उतने ही इच्छुक थे जितना कि इनके पूवंजों ने लगभग aga ad पूर्व इस 
प्रकार का ज्ञानोपाजंन चीन से किया था। इस अयत्न का लक्ष्य 'टोकूगावा' 
शोगुनेट' को 'केन्द्रित राज्यकीय सरकार” में परिवर्तित करना था । 


19वीं शताब्दी के उत्तराधं के अन्तिम दशकों में जापान में बिदेशी 
आक्रमण के भय ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता व एकता की भावना को जन्म दिया । 
युरोपीय शक्तियों के उपनिवेशवाद ने जब जापान के are पर दस्तक दी तो 
जापान दासता के भय से भयभीत हो गया । राजनेतिक, सामाजिक और 
भाथिक सुधार जो मेइजी पुनरुस्यान के आरम्भ में हुए वह सामन्तवाद, 
विरोधी, सामाजिक तथा समानता के प्रतीक थे। 1877 में 'सातसूमा 
विद्रोह' के पश्चात जापान में परिवर्तनशील गतिविधियाँ स्पश्ट दृष्टिगोचर 
होने लगीं । 


पुर्नेस्थापन के पश्चात 20 वर्षो में जापान के सामाजिक राजर्नेतिक तथा 
आथिक सुधारों ने जापानी रूढ़िवादी दुष्टिकोगों में वाहय विश्व के लिए 
पर्याप्त परिवर्तत ला दिया था । पश्चिमी नवीन ज्ञान, विज्ञान तथा तकनी- 
feat के सम्पक में आने से एक ओर जापान ने स्वयं को मौलिकता की नवीन 
दृष्टियों से देखना तथा प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया एवं दूसरी ओर उन्हें 
aqi अशक्तता, त्रुटियों तथा पारम्परिक आचार-विचारों का ज्ञान होना 
प्रारम्भ हो गया था । यही कारण था कि उन्नीसवीं शताव्दी के अन्तिम दशकों 
में राष्ट्रवाद तथा सैन्य शक्ति के प्रति एक विशेष आंकर्षण जापान में विक- 
सित होने लगा | अतः जापान उस स्तर समानता की प्राप्ति की ओर अग्रसर 
हुआ जिस साम्राज्यीय स्तर को प्राप्त करने हेतु जापान लालायित था । इस 
प्रकार जापान ने अपनी आधुनिक प्रगति के मार्ग को प्रशस्त किया । जापान 
में राष्ट्रवाद के विकास के लिए अन्य बहुत से कारकों ने भी अपना प्रभाव 
डाला । सरकार द्वारा राजनेतिक एकीकरण के प्रयास में जन-समर्थन प्राप्त 
करते के लिए स्थानीय निर्वाचित समितियों तथा सभाओं की स्थापना की 
गई | उसके अतिरिक्त प्रचार, प्रसार एवं जन-सम्पकं के लिए नवीन साधनों 
के प्रयोग के प्रयासों से सवंताधारण में एक राब्ट्रीय चेतना उद्वेलित होने 
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लगी । साथ ही gra अनिवार्य शिक्षा, समाचार cal, पत्निकाओं, राजनेतिक 
उपन्यासों तथा जनप्रिय भाषा के प्रयोग से सामान्य जनता राजनेतिक-विषयों 
वाद-विवादों, तथा समस्याओं में रुचि लेने लगी । 
इजी (gagi शान्ति) सरकार ने इस प्रक्रिया पर प्रतिबन्ध 
नहीं लगाया, परन्तु समाचार Tal की स्वतन्त्रता पर सरकारी प्रतिबन्ध 
था । राष्ट्रीय शिक्षा को जन मत में समावेश करने का उद्देश्य मात्र सम्राट को 
राष्ट्रीय एकता के आधार पर स्वरूप प्रतिस्थापित करने में ही निहित था। 
इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा शिन्तों (शिन्टो) धर्म को मान्यता देना 
था । वास्तव में शिन्तों धर्म ने ही सम्राट की वैधानिकता को पुर्नस्थापित 
किया था । यही कारण था कि शिन्तों को 1868-69 के संवैधानिक स्वरूप में 
एक विशेष सम्मानित स्थान प्रदान किया गया था, जिसके कारण वह एक 
प्रकार से राज्य संरक्षित धर्म हो गया था । धमं के साथ ही साथ सेना की 
भूमिका भी कम प्रभावशाली नहीं थी । शासक के साथ-साथ मुख्य सेनाधि- 
कारी के रूप में सम्राट की प्रतिष्ठा ने भी सम्राट को राष्ट्रीय एकता का 
प्रतीक बना दिया । विद्यालयों में नंतिकता की शिक्षा, कन्फ्यूशनवाद की 
पुत्नोचित निष्ठा तथा राष्ट्रभक्त की दोनों आस्थाओं के मिश्रित प्रभाव तथा 
सँन्य शिक्षा ने नागरिक कतंव्यो के प्रति भावी स्वरूप स्पष्ट किया । फरवरी 
1889 के संविधान ने सवंसाधारण का अपने सम्राट के प्रति कतंब्य को faat- 
रित कर रुढिवादी सिद्धान्तों को आधुनिक परिवेश धारण करा दिया । इसी 
प्रकार अक्टूबर 1890 में शिक्षा पर प्रवृत्त साम्राज्जिक राज्यघोषणा ने शिक्षा 
तथा देशप्रेम को एक दूसरे का पूरक बना दिया । 
वास्तव में देश प्रेम सम्राट के प्रति आस्थाओं का ही दूसरा नाम हो 
गया था । परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य दूसरे अथो तथा मान्यताओं ने भी 
जन्म लेकर देशप्रेम का अर्थ पर्याप्त विस्तृत कर दिया । मेइजी काल के प्रथम 
दशक में पश्चिमी वेशभूषा, were तथा जीवन शैली ने जापानी जन जीवन 
को पर्याप्त प्रभावित किया था । राष्ट्रीयता तथा देशप्रेम के नवीन अथों के 
अनुसार पश्चिमी पदचिन्हों का अनुसरण करना राष्ट्रीय मान्यतायें समझी जाने 
लगीं । परिणामस्वरूप 1881 में स्थापित एक संस्था ने जापान की परम्परा- 
वादी वास्तुकला, चित्रकला, पारम्परिक नाटकों तथा पश्चिमी संगीत में शास्त्रीय 
faari को विकसित करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार की समस्त 
भावनाओं ने जन साधारण की रुचि को जापान की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
की ओर आकृष्ट किया । यूरोप के साथ area असमान सन्धियों के 
तत्काल पुननिरीक्षण तथा एशिया में सेनिक कार्यंवाहियों की माँग में वृद्धि होने 
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लगी | स्वयं सरकार में भी इशी प्रकार की भावना किसी = किसी रूप में उप- 
स्थिति थी । परन्तु यह आवश्यक था कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सावधानी 
पूर्वक नीतियाँ बनायी जाये i 

सर्वप्रथम सन्धिणों के पुनंनिरीक्षण हेतु प्रयास प्रारम्भ किए गए । इसके 
लिए दो मुख्य ध्येयों पर विशेष ध्यान दिया गया । प्रथम अतिसीमान्तवाद को 
समाप्त कर अथवा पुनंपरिवर्तित कर जापान में उपस्थित विदेशी नागरिकों 
को जापान के वंधानिक क्षेत्रों में लाना, तथा द्वितीय जापान में आयांतित 
विदेशी सामग्री पर सीमा शुल्क निर्धारण का अधिकार प्राप्त करना । अधिक- 
तर वस्तुओं पर इस शुल्क की दर पाँच प्रतिशत निर्धारित कर दी गई। इन 
दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 1871 में 'इउवाकुरा शिष्ट मण्डल” (मिशन) ने 
प्रथम प्रयास किये । आगामी वर्षो में कुछ अन्य अनुभव भी प्राप्त हुये । 1878- 
79 में सर्वप्रथम अमरीका ने जांपान को सीमा शुल्क स्वायत्तता प्रदान की; 
परन्तु ब्रिटेन ने इस प्रकार की सुविधा प्रदत्त करना अस्वीकार कर दिया | 
पुनः 1882 में ब्रिटेन सीमान्तवाद के प्रश्‍न पर अडिग रहा । 

1886 में जापानी तथा बिदेशी न्यायाधीशों के एक मिश्रित न्यायालय 
को स्थापित करने का प्रयास भी सर्वसाधारण की आलोचनाओं के साथ असफल 
हो गया । 1888 में विरेश मंत्री ओकूमा ने पुनः वार्तालाप प्रारम्भ किया तथा 
अतिसीमान्तवाद (अपर देशीय) की समाप्ति के लिये वह सामान्य agaa 
निर्मित करने में सफल रहे। इसके लिये यह आवश्यक समझा गया कि मिश्रित 
न्यायालयों में अपील की व्यवस्था की जाय । उपरोक्त समाचार समयपूर्वं जन 
प्रसारित हो गया । फलतः टोकियो में विरोध प्रदर्शन आरम्भ हो गये। 
राष्ट्रीय एकता तथा भखण्डता के प्रश्‍न फर एक तीव्र प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई । 
फलस्वरूप एक अतिराष्ट्रवादी ने ओकूमा पर बम फेंककर उनको घायल कर 
दिया | इस घटना ने वार्तालाप पुनः भंग कर दिये तथा कुरूडा सरकार ने 
त्यागपत्र दे दिया i 

1890 में डाईट (संसद) के प्रारम्भ होते ही उपरोक्त प्रश्‍न आंतरिक 
गृह नीति का मुख्य प्रश्‍त बन गया । विरोधी दलों ने संस्थापित अल्पतंत्रीय 
वर्ग की महत्ता को समाप्त करने हेतु विदेशी समस्याओं पर सर्वसाधारण की 
रुत्रियों को आन्दोलित करना प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार की स्थिति ने 
जापान के वेदेशिक सम्बन्धों को स्थायित्व प्रदान किया | संसद में हुए वक्तव्यों 
ने ग्रेट fata को प्रतिवाद के अवसर प्रदात कर संधि वार्ताओं में बाधा उत्पन्न 
कर दी । 1893 के ग्रीष्म काल में जापानी विदेश मंत्री ने जब पुनः लंदन में 
वार्तालाप आरम्भ किया तो यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया, कि अपरदेशीय 
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सीमान्तवाद के उन्मूलन द्वारा ही संधि वार्ता संभव हो सकती थी । 

अन्ततोगत्वा वह निश्चित हो गया कि जापान के नवीन नागरिक 
संहिता के साथ ही अपरदेशीय समस्या का समाधान हो सकेगा | जुलाई 1894 
में इस आशय की सहमति पर एक संधि सम्पन्न की गई । इसके तत्पश्चात 
अन्य विदेशी शक्तियों ने भी ब्रिटेन के उदाहरण को निर्णायक मानकर संघियाँ 
करने का निश्चय किया i 


चीन, मंचूरिया तथा कोरिया 

उपरोक्त संधियों तथा उपलब्धियों का प्रभाव सर्वसाधारण पर विशेष 
रूप से प्रभावी नहीं हुआ। इसका एक मुख्य कारण ag था कि यह उपलब्धियाँ 
उस समय प्राप्त हुई जब जापान अपने पड़ोसी राज्यों की समस्याओं में ग्रस्त 
था। जापान बहुत पहले से ही अपने पड़ोसी राज्यों में विशेष रुचि प्रदर्शित कर 
रहा था, क्योंकि इस पूरी शताब्दी में जापानी लेखकों ने चीन, मंचूरिया तथा 
कोरिया में जापान के अधिकारों की महत्वाकाँक्षा को महत्व दिया था। 
योशीदा शोईन जैसे लेखकों ने जापान की उत्तरजीविता हेतु महाद्वीपीय 
आधार को आवश्यक बताया । योशीदा के जापान अस्तित्व रक्षा अधिकारों 
का समर्थन उनके छात्रों तथा मेइजी नेताओं ने भी किया । 

उपर्युक्त कार्यकर्ताओं को साइगोताकामोरी के कार्यों से समथंन प्राप्त 
हुआ । 1881 में साइगोताकामोरी के निधनोंपरांत उनके समर्थकों एवं 
भनुयायियों ने 'जेनयोशा' नामक एक राष्ट्रभक्त संस्था की स्थापना की । इस 
संस्था का ध्येय विस्तारवादी विचारों तथा राष्ट्रीयता की भावना का संचार 
करना था । इन विचारकों एवं देश के प्रतिनिष्ठाधारियों का ध्यान कोरिया 
में केन्द्रित हो गया । इसमें राजनीतिज्ञों तथा प्रचारकों ने भी सहयोग दिया । 
परिणामस्वरूप कोरिया एक विवादग्रस्त क्षेत्र बन गया और शनः शन: कोरिया 
में हस्तक्षेप करने की भावना विकसित होने लगी । इस हस्तक्षेप में ag विश्वास 
निहित था, कि कोरिया को जापानी सुधार तथा आधुनिकीकरण का मागं 
अपनाना चाहिये जिससे कि वह पश्चिमी प्रभाव के विरुद्ध जापान का सहयोगी 
बन सके । साथ ही साथ एक नवीन भावना का भी प्रदुर्भाव हो रहा था 
जिसका अभिप्राय था जापान द्वारा पश्‍चिम विरोधी संघ की स्थापना करना 
तथा चीन एवं कोरिया को इस संघ में सहायक एवं भागीदार बनाना । इस 
संघ का उद्देश्य स्वयं अपने तथा पड़ोसी राज्यों की पश्चिमी देशों की 'शोषण 
नीति’ से सुरक्षा करना था। 

1876 में कोरिया के प्रति शक्ति-तर्जन का प्रयोग कर जापान ने दो 
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बंदरगाहों (पत्तनों) के साथ व्यापार स्थापित किया । चीन ने तुरंत चुनौती 
देकर समस्या को जटिल बना दिया । चीन के अनुसार कोरिया चीन का 
आधीतस्थ राज्य था एवं उसे स्वतन्त्र रूप से इस प्रकार भी किसी भी संधि का 
अधिकार नहीं था । इस प्रकार के मतभेद ने चीन तथा जापान के मध्य संघर्ष 
का रूप धारण कर युद्ध को आमंत्रित किया । 1884 में सोल (साउल) में 
चीन और जापान में युद्ध आरम्भ हुआ । 

यद्यपि हीरोबोमी ईटो तथा लीहुंग-चाँग के सन्धि वार्तालापों के कारण 
यथास्थिति पर समझोता हो गया, परन्तु कोरिया के स्थानीय विद्रोहों के 
कारण स्थिति 1894 में और अधिक शोचनीय हो गई । यह विद्रोह कोरिया 
के एक पाश्चात्य विरोधी स्थानीय संस्था 'ताँङ्ग-हाक' के नेतृत्व में हो रहे थे । 
परिणामस्वरूप सम्राट ने” चीन की सहायता मांगी जो तत्काल प्रदान की गई । 
परन्तु जापान ने 1885 के सम्मेलन के आधार पर इसका विरोध किया तथा 
जापानी सैनिकों को कोरिया प्रेषित कर दिया । इसके साथ ही साथ विभिन्न 
अन्य कारकों ने भी स्थिति को geg बना दिया । चीन में फ्रांसीसी तथा 
ब्रिटिश हस्तक्षेपों के कारण चीन अपनी सीमाओं के प्रति अधिक चिन्तित हो 
गया था और जापान अपनी सेना के आकार में विकास तथा उसकी बढ़ती 
क्षमताओं के कारण निश्चिन्त था । इसके साथ ही साथ कोरिया में किसी भी 
विदेशी हस्तक्षेप के कारण जापानी व्यापार को क्षति पहुँचा सकती थी, क्योकि 
कोरिया के मागं से ही जापान एशिया में प्रवेश कर सकता था । अतएव 
जापान को किसी भी आक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर देनी थी । 
जापान को चीन तथा रूस दोनों से ही इस प्रकार का संकट उत्पन्न हो सकता 
था। फलतः जून के अन्त में जापानी सेनाओं को वापस बुलाने के स्थान 
पर ईटो ने यह घोषणा कर दी, कि जापानी सेनायें कोरिया में तब तक रहेगी 
जब तक कि कोरिया में बृहद्‌ स्तर पर सुधार न प्रारम्भ हो जाएं । साथ ही 
साथ इसका ध्येय चीन के प्रभाव के स्थान पर पर जापानी प्रभाव की स्थापना 
करना था | जुलाई में ईटो ने इसी चीन को यह चेतावनी दी कि वह और अधिक 
सेना न प्रेषित करे । इसके विपरीत जापानी सेनाओं ने स्वयं कोरिया के 
राजसी महल पर अधिकार कर लिया । चीन के सामने केवल दो, ही मागं 
शेष थे । प्रथम कि वह जापान के सम्मुख आत्मसमपंण कर दे अथवा द्वितीय 
कि वह युद्ध करे । चीन ने बिना सुरक्षात्मक कार्यवाही किये हुए आत्मसमर्पण 
करना उचित नही समझा, अतएव युद्ध अवश्यम्भावी था । 
चीन-जापान युद्ध (1894-95) 

चीन जापान युद्ध की घोषणा अगस्त में हुई, जिसके पश्चात जापान की 
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विजग्रों का सिलसिला प्रारम्भ हो गया । वास्तव में चीन का प्रतिरोध 
अत्यन्त असक्षम तथा निर्वल था । यामागाटा के अनुसार जापान के अधि- 
कारियों को किसी विशेष समस्या का समाधान नहीं करना पड़ा । सितम्बर 
के अन्त तक जापानी सेनायें लगभग समस्त कोरिया पर तथा जापानी नौसेना 
सम्पूर्ण 'पीतसागर' (येलो सी) पर अधिकार कर चुकी थी। अक्टूबर में 
यामागाटा के नेतृत्व में दो विजित सेनायें दक्षिणी मंचूरिया में प्रवेश कर चुकी 
थीं। उसी समय ओयामा ने ल्याओतुद्ध के विरुद्ध अभियान प्रारम्भ कर 
पोटंआर्थर पर अधिकार कर लिया, तथा फरवरी 1895 में वेहाईवे (उत्तर 
पूर्वी शान्तुंग बंदरगाह) पर भीं जापानी सेनाओं ने प्रभुत्व स्थापित कर 
लिया। इस प्रकार अब पीकिंग (वेजिंग) का मागं प्रशस्त हो गया, और 
चीन को अन्त में सन्धि करने पर विवश होना पड़ा। चीन से ली हुगं-च्याङ्ग को 
ईटो से वार्तालाप करने के लिये जापान प्रेषित किया गया । अप्रैल 1895 में 
शिमोनोसेकी से सम्पादित सन्धि ने कोरिया की स्वतन्त्रता को मान्यता देते 
हुए चीन के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया । फारमोसा (ताईवान) तथा 
ल्याओतुङ्ग (exe ) प्रायद्वीप तथा पोर्ट-आर्थर पर जापानी अधिकार मान्य हो 
गया । चीन के चार अन्य नगरों को विदेशी व्यापार के लिये खोल दिया गया, 
तथा साथ ही साथ चीन को क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ी । जापान, जापानी शासन 
तथा जापानी जनता के लिये यह विजय निश्चय ही अत्यन्त मधुर एवं महत्वपूर्ण 
a 

चींन पर जापानी विजय के प्रभाव, जापान तथा अन्तरराष्टीय क्षेत्र दोनों 
पर स्पष्टतया परिलक्षित gu | यह स्पष्ट हो गया कि चीन अत्यन्त ही 
अशक्त हो चुका था । इस विजय से जापान के आधुनिकीकरण की भी पुष्टि 
हो गई । उसको विजय की प्रतिष्ठा के साथ साथ कोरिया में प्रभुत्व, चीन 
में ब्यापारिक सुविधा तथा फारमोसा में उपनिवेश की प्राप्ति हुई । परन्तु 
इन उपलब्धियों के साथ ही साथ कुछ नवीन समस्याओं का भी प्रादुर्भाव हो 
गया जो 'शिमोनोसेकी की सन्धि” के एक सप्ताह के मध्य ही समक्ष आई . 
23 अप्रैल को रूस, फ्रांस तथा जमंनी के प्रतिनिधियों ने टोकियो को सूचित 
feat कि लियाओंतुङ्ग पर जापानी शासन अवेध था, एवं जापान को चाहिये 
कि वह तत्काल इसे चीन को वापस लोटा दे । वास्तव में लियाओतुंङ्क पर 
जापानी अधिकार चीन के साथ साथ सम्पूणं क्षेत्र को अशक्त बना गया था। 
इसके साथ ही रूस स्वयं साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओ 
से प्रभावित था, एवं इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था । 
फ्रांस दक्षिण में अपने मन्तव्यो की पूर्ति हेतु रूस के समर्थन का इच्छुक था 
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तया AAA युरोप से रूप की सन्धिप्रों को स्थानान्तरित करना चाहता था। 
यद्यपि इन मन्तव्यों से जापान कहीं भी प्रभावित नहीं होता था परन्तु जापान 
द्वारा चीन के साथ नवीन सम्बन्धों के विकास से तीनों शक्तियों को हस्तक्षेप 
करने का अवसर मिल गया। 
ईटो की सरकार को अधिकृत सूचना प्राप्त थी, कि रूस बिना शक्ति 
प्रयोग के, अपने क्षेत्र को वापस नहीं करेगा | इसके साथ ही साथ जापान को 
कहीं से भी स्थाई सहायता प्राप्त होने की आशा नही थी। चीन के साथ 
युद्ध ने जापान को आथिक दृष्टि से भी जर्जर बना दिया था। इन परिस्थि- 
तियो में जापानी सरकार को तीनों यूरोपीय राष्ट्रों के हस्तक्षेप के फलस्वरूप 
आत्मसमपंण के लिये बाध्य कर दिया गया । मई Sat ही जापान को 
लियाओतृज् पर से अपने अधिकारों को वापस लेना पडा । इसके एवज में 
जापान को अधिक मात्रा में क्षतिपूति प्राप्ति हुई । 
यद्यपि लियाओत्‌ङ्ग की हानि से जापान 'शिमोनोसेकी' की समस्त 
उपलब्धियों से वंचित नहीं हुआ था, परन्तु उसकी गरिमा को आघात अवश्य 
ही पहुंचा था। युद्ध ने जापान में एक उत्साह की भावना की लहर प्रेषित 
कर संसद में सरकार के आलोचकों को मौन कर दिया | तत्पश्चात 
बिना चेतावनी के जापान को अवमानिता का बोध हुआ, कि आधे 
शताब्दी की उपलब्धियां अभी इतनी पर्याप्त नहीं थी, कि जापान 
किसी शक्तिशाली राष्ट्र की मागों की उपेक्षा कर सके । फलतः जापानी 
जनता में 'उग्रवादी राष्ट्वाद' का प्रसार होने लगा | यह माँग होने लगी कि 
शासन की नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्‌ की गरिमा तथा प्रतिष्ठा में 
वृद्धि कर सके । 
फलस्वरूप जापान की सरकार की तत्कालिक प्रक्रिया सँग्यशबित को 
सशक्त करने की थी । अतः शासन में सँनिकीय उपलब्धियों तथा क्षमताओं 
की वृद्धि को प्रोत्साहन देना प्रारम्भ कर दिया गया । 1896 में छः नये डिवी- 
जनों का निर्माण कर सेना की शक्ति को लगभग द्विगुणित कर लिया गया । 
1893 में अश्वारोही सेना एवं तोपखाने की स्वतन्त्र ब्रिगेंडों को संगठित किया 
गया । इसी मध्य युद्ध सामग्री को अधिकाधिक समकालिक बनाने की चेष्टा 
की गई | इसके साथ ही साथ सेना के आधुनिकीकरण का प्रयास भो प्रारम्भ 
हो गया । आधुनिक राइफलों, तीब्र चलित तोपों तथा अन्य इसी प्रकार के 
meai का उत्पादन जापान में ही करने के प्रयास प्रारम्भ हो गये जापान 1904 
तक अपने प्रयासों में सफल हो गया। इसके साथ ही साथ नोसेना तथा नोसँनिकों 
के aedi केक्षत्र में भी जापान स्वावलम्बी हो गया | 1896-97 में एक नो- 
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सेना निर्माणु योजना प्रारम्भ की गई, जिसके अन्तर्गत चार युद्धपोत, सोलह 
क्र, तेइस विध्वंसक तथा छः सो अन्य यानों का निर्माण हुआ । इस प्रकार 
1903 तक जापान की नौसेना अत्यन्त शक्तिशाली हो चुकी थी । जापान के 
उपरोक्त dem fasta में अपार व्यय हुआ | 1893 में सैन्य व्यय 15 मिलियन 
येन था, और 1896 में यह ब्यय 53 मिलियन येन हो गया | नवसेना का व्यय 
1895 में 13 मिलियन येन था, 1898 में 50 मिलियन येन हो गया और 1903 में 
यह घटकर फिर 28 मिलियन येन हो गया | इस व्यय का मुख्य भाग सरकार 
ने ब्यापारिक कर द्वारा, चावल की शराब तथा तम्बाकू ओर कपूर पर कर 
योजना द्वारा प्राप्त किया । इसके अतिरिक्त सरकार को विदेशी और आंतरिक 
ऋण भी लेने पड़े जिसके कारण राष्ट्रीय ऋण भागामी दशक में द्विगुणित हो गया । 
जापान की सरकार ने युद्ध सामग्री संग्रह के साथ ही भारी उद्योग, कोयले की 
उत्पत्ति युद्वपोत निर्माण इत्यादि में महत्वपूर्ण प्रगति की । इसके साथ ही 
जापान ने वेदेशिक एवं आंतरिक नीति का आत्मविश्वास से परिपालन करना 
आरम्भ क्रिया । 20 वीं शताब्दी के आरम्भ तक जापान अत्यन्त कठिन एवं 
gia परिस्थितयों के कारण आत्मजनित एवं निष्ठायुक्त राष्ट्रीयता की चेतना 
से बोधित होने amar जापान एक ओर चीन और यूरोप के सम्बन्धों की 
परिवतेनशीलता के संकट से भी gie से सचेतथा। दूसरी ओर चीन कौ 
सीमाओं पर उत्तर में रूस तथा दक्षिण में फ्रांस और fata, अपना अपना 
प्रभाव क्षेत्र स्थापित कर, चीन जापान की समस्या को जटिलता प्रदान कर 
रहे थे । 
चीन पर जापानी विजय के कारण चीन की निर्वलता स्पष्ट हो गई थी। 
इसके साथ ही यह भय भी उत्पन्न हो गया था कि चीन विदेशी लागतों की 
सुरक्षा करने में असमर्थ था । अतएव यह आवश्यक था कि पश्चिमी राष्ट्र 
अपने लागतों की सुरक्षा के लिये स्वयं प्रयास करें । रूस, फ्राँस तथा जमंनी ने 
अपने हस्तक्षेपों के कारण अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास प्रारम्भ कर 
दिया | सर्वप्रथम 1896 में रूस ने पूर्वी चीन में रेल पथ के निर्माण का कार्ये 
प्रारम्भ कर व्लादिवोस्तक को पश्चिम से जोड़ने का निर्णय कर लिया। 1897 
में जमंनी ने दो रोमन कॅथोलिक पादरियों की हत्या के कारण माच, 1898 
की सन्धि में केयूचाओ (जेयूजो) में एक नोसेनिक केन्द्र तथा sp में 
आथिक ब्यापारिक सुविधा प्राप्त कर ली | कुछ ही दिनों पश्चात्‌ रूस ने पुनः 
पोटं आर्थर के लिये अनुबन्धित अधिकार तथा मंचूरिया में विशेष सुविधा 
प्राप्त कर ली | एक माह पश्चात फ्रांस ने क्तांगचाओ-वान में एक सँतिक केन्द्र 
यूनान में रेल-पथ निर्माण की सुविधा, यूनान क्वाँगतुङ्ग (bg eq) तथा 
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wate (ग्वांग्सी) पर किसी अन्य शक्ति के अधिकार के विपरीत सुविधाएँ 
प्राप्त कर ली। इन कारणों से ब्रिटेन अपने सैन्य तथा आथिक रुचियों की 
सुरक्षा के प्रति सजग हो गया p अतएव जुलाई में उसने याग्सी (यांगत्से) 
खाड़ी, हाँगकांग के पास सीमाओं में वृद्धि तथा वेहाईवे में सैनिक केन्द्र निर्माण 
की सुविधाएं प्राप्त कर लीं । 

इन सभी घटनाओं ने जापान को उद्वेलित कर दिया | विशेषतया इसका 
मुख्य कारण जापान की महत्वाकांक्षाओं पर प्रतिबन्ध लगाकर स्वयं अपने प्रभावों 
में वृद्धि करना ही था । पश्चिमी देश स्वयं वही कार्य कर रहे थे, जिसको जापान 
द्वारा किये जाने पर शान्ति भंग की आशंका की गयी थी । जापान के लिये 
ag चिन्ता का विषय था"क्योंकि न तो वह पश्चिमी देशों पर अंकुश लगा 
सकता था, और न ही वह स्वयं इस साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों में भागीदारी ही 
कर सकता था । जापान ऐसी दशा में केवल परिस्थितियों पर दृष्टि रखते हुये 
प्रतीक्षा ही कर सकता था और यह आशा ही कर सकता था कि ब्रिठेन और 
अमरीका ही संभवतया चीन के विघटन को रोकने में समर्थ होंगे । 


1898 के अन्त में यामागाटा की सरकार ने कुछ विशेष उपलब्धियाँ 
प्राप्त की । आगामी वर्ष 1899 में चीन की आन्तरिक स्थिति विस्फोटक रूप 
धारण कर रही थी क्योंकि विदेशी प्रभावों तथा हस्तक्षेपों के विरुद्ध वहाँ 
आन्दोलन प्रारम्भ हो गये थे। जापान की सरकार ने इन परिस्थितियों में अत्यन्त 
aasar तथा बुद्धिमता से निर्णय लिये, एवं उन पर कार्य किया । इन विद्रोहों 
का नेतृत्व शान्तूंग एवं उत्तर में 'बावससं नामक संस्था ने किया । उत्तर में यह 
विद्रोह बहुत अधिक सीमा तक बढ़ गया था । 1900 में aaa विद्रोहियों ने 
पीकिग की ओर जाने वाले समस्त मार्गो को बन्द कर दिया, तथा सभी विदेशियों 
पर प्रतिबन्ध लगा दिया । ऐसी स्थिति में सन्धिवद्ध राष्ट्रों के लिये सैनिक 
कार्यवाही करना आवश्यक हो गया । परन्तु उन प्रभी राष्ट्रों में केवल जापान 
ही ऐसी स्थिति में था, जो सैन्य सहायता प्रदान कर सकता था। जापान ने 
इस घटना में अपनी भूमिका अत्यन्त ही सफलतापूर्वक निभायौ तथा विदेशियों 
को मुक्त कराने में अकेंले उसने ही आधी सेना प्रषित की । परन्तु इन कार्य- 
वाहियों को करते समय वह अत्यन्त सावधान था तथा उसे सन्धिबद्ध राष्ट्रों 
पर विशवास नहीं था । इस प्रकार जापान ने अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी 
प्रतिष्ठा बना ली एवं 1901 के सन्धि वार्तालापों में उसको भी सम्मिलित किया 
किया । जापान एक quu क्षतिपूति की धनराशि भी चीन से प्राप्त करने में 
सफल हो गया । 
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इसी der जापान एवं रूस के सम्बन्ध तनावपूणं होते जा रहे थे । 
यद्यपि 1895 के पश्चात उनके सम्बन्धों में वृद्धि हुई थी, क्योंकि रूस चीन तथा 
मन्चूरिया में व्यस्त था, एवं जापान अपनी स्थिति सुदुढ़ बना रहा था । 1896 
में दोनों देश कोरिया में सहयोग करने के विषय पर सहमत हो गये । 1898 में रूस 
ने कोरिया में जापान को आथिक व्यापारिक सुविधा भी प्रदान कर दी थी। 
इन कारणों से दोनों के मध्य ततावों में कमी आई थी परन्तु मंचूरिया के 
कारण तनाव पुनः बढ़ गये थे । रूस ने पीकिंग में विदेशियों की सहायता के लिये 
सेना प्रेषित करने के स्थान पर “बाक्ससं विद्रोहियों' को सहायता प्रदान करना 
प्रारम्भ कर दिया क्योंकि वह मंचूरिया पर अपना पूर्ण प्रभुत्व चाहता था। 
रूस ने 1901 में चीन से मंचूरिया एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में प्राप्त कर 
लिया । इसके विरोध में सन्धिबद्ध शक्तियों ने विरोध प्रदर्शन किया, परन्तु 
जापान का विरोध अपेक्षाकृत अधिक मुखर था । 

रूस का खुला विरोध करने के कारण जापान ब्रिटेन के अधिक निकट 
हो गथा क्योंकि दोनों की सन्धियाँ समान थी, दोनों रूप की विस्तारवादी प्रवृतियों 
के विरुद्ध थे | मंचूरिया पर स्थाई रूसी अधिकार से ब्रिटेन का प्रभाव चीन पर 
न्यून हो जाता तथा जापान चीत की भूमि एवं कोरिया से पूर्णतया दूर हो 
जाता । परन्तु ब्रिटेन तथा जापान के मध्य किसी प्रकार का औपचारिक सम- 
झौता आसान नहीं था, क्योंकि इससे ब्रिटेत के निरपेक्ष नीति (भव्य पार्थेक्य) 
पर प्रभाव पड़ता, एवं जापान को अपने पड़ोसी देश रूस से स्थाई विरोध का 
सामना करना पड़ता । यद्यपि 1895 के पश्चात ही दोनों राष्ट्रों में मित्रता के 
प्रयासों के लिये विचार विमशं प्रारम्भ हो गये थे, जब ब्रिटेन ने 'त्रिदेशीय 
हस्तक्षेप! को अस्वीकार कर दिया ari इसका मुख्य कारण ब्रिटेन द्वारा 
'शिमोनोसेकी की संघि' के ब्यापारिक प्राविधानों को महत्व प्रदान करना था । 
जापान तथा ब्रिटेन के मध्य सम्बन्धों में बृद्धि का एक कारण यह भी था, कि 
जापान के आधुनिकीकरण तथा सैन्‍्यीकरण में ब्रिटेन ने सहयोग प्रदान किया 
था । ब्रिटेन स्वयं को जापान के आधुनिकीकरण का शिक्षक समझता था। 
ब्रिटेन ने जापान के नौसैँमिक अधिकारियों के प्रशिक्षण, छात्रों की शिक्षा तथा 
अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञों द्वारा सुविधा प्रदान करने के कारण टोकियो में एक 
ऐसा वर्ग उत्पन्न कर लिया था, जो जापान तया ब्रिटेन के घनिष्ठ सम्बन्धों का 
प्रचारक था । सार्वजनिक रूप से इन प्रचारकों में "जापान मेल” के केप्टन फ्रेंक 
fama “द टाइम्स” के टोकियो स्थित संवाददाता थे । दूसरी ओर लंदन में “द 
टेलीग्राफ' के एडविन wales जंदन में प्रचार प्रभाव को प्रोत्साहन दे रहे I 
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1901 में मंचूरिया के कारण दोनों देशों में अधिकारिक सभा में वार्तालाप 
प्रारम्भ हुआ। ब्रिटेन के विदेश सचिव लैसंडाउन तथा जापान के मन्त्री हायाशी 
ने लन्दन में वार्तालाप प्रारम्भ किया । इस वार्तालाप के परिणामों से पुर्व दो 
कठनाईयाँ समक्ष आई--एक जापान और ब्रिटेन चीन में यथापूर्वक स्थिति के 
इच्छुक थे तथा दूसरी रूस द्वारा मंचूरिया के प्रदेशों के समामेलन की योजना 
को निष्क्रिय करना था । इस प्रकार दोनों देशों के व्यक्तिगत स्वार्थो ने स्थिति 
को जटिल बना दिया । इसके अतिरिक्त ब्रिटेन कोरिया में जापानी सहयोग कर 
का रूस-जापान AAT में सोधी भागीदारी नहीं चाहता था । इसके विपरीत 
जापान भारत की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन की सहायता करने के प्रश्‍न पर सहमत 
नहीं था । उपरोक्त घटनाचक् में ईटो के स्थान पर कत्सूरातारो के प्रधानमंत्री 
बन जाने के कारण क्षणिक विलम्ब हुआ । तारो के प्रधानमंत्री हो जाने के 
पश्चात भी ईटो अत्यन्त प्रभावशाली थे और रूस से वार्तालाप के अधिक 
इच्छुक थे । नवम्बर दिसम्बर में ईटो ने रूस के साथ वार्तालाप प्रारम्भ किये, 
जिसके फलस्वरूप fata चिन्तित होने लगा | रूस जापान वार्तालापों का परि- 
णाम अधिक इच्छानुकूल न होने से भी ब्रिटेन ने तत्काल Rel के स्थान पर 
हायाशी पर आगे वार्तालाप के लिए दबाव डालना प्रारम्भ कर दिया और 
कत्सुरा तारो को हायाशी के समर्थन के लिये आग्रह किया गया । अन्त में 
जापान तथा ब्रिटेन के मध्य सन्धि सम्भव हो गई । ब्रिटेन ने भारत की सुरक्षा 
का प्रश्‍न वापस ले लिया तथा नौसेनिक सन्धि को बाद के लिये छोड़ दिया 
गया | जनवरी 30, 1902 के समझोते के अनुसार ब्रिटेन में जापान चीन 
तथा कोरिया की सन्धियों को मान्यता प्रदान की गई । परन्तु इसका अर्थ यह 
नहीं था कि यदि जापान रूस के साथ युद्ध प्रारम्भ करता है तो ब्रिटेन जापान 
की सहायता करेगा । साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि इनमें 
से कोई भी एक यदि एक से अधिक शक्तियों द्वारा आक्रमण किया जाता है तो 
दुसरा उसकी सहायता करेगा तथा सग्धि का सैन्य अनुच्छेद प्रभावी हो जायगा 
इस सन्धि के कारण ब्रिटेन सीधे रूस का विरोधी नहीं सिद्ध होता था । और 
जापान पर भविष्य में तीन राष्ट्रों जेते हस्तक्षेप की सम्भावनाएंँ समाप्त हो 
गई | इस सन्धि के तत्काल पश्चात जापान का उग्रवादी तत्व भाक्रमण प्रवृत्तियों 
के प्रति निष्ठावान हो गया । 

इम समझौते का आशानुकूल परिणाम हुआ । अप्रैल में रूस मंचूरिया से 
अपनी सेनाएँ वापस बुलाने के लिये तयार हो गया छः अंतरालों में यह वापसी 
सम्पन्न होती थी। प्रथम चरण में रूस ने अक्टूबर में सेनाये वापस बुलाई, यद्यपि 
वास्तव में उसने केवल सेनाओं का स्थानान्तरण उसी क्षेत्र के एक अन्य स्थान 
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पर कर दिया था । दूसरा चरण अप्रेल 1903 में सम्पन्न होना था जिसके विपरीत 
रूस ने पुनः प्रसार की संभावनाएँ प्रदर्शित कर दी । फलस्वरूप जून में जापान 
ने एक साम्राज्यवादी सम्मेलन बुलाकर रूस के साथ समझौता करने का प्रस्ताव 
रखा । इस प्रस्ताव में चीन तथा कोरिया की सीमाओं को सम्मिलित रूप से 
सुरक्षित रखने का प्राविधान था, जिसके बदले में रूस के मंचूरिया रेल पथ को 
मान्यता प्राप्त होती तथा जापान को कोरिया में आथिक तथा राजनेतिक 
सुविधा प्राप्त होती । इसके प्रत्युत्तर में रूस ने अक्टूबर में प्रति प्रस्ताव प्रेषित 
कर दिया । इस प्रस्ताव में रूस ने केवल कोरिया के सीमाओं की सुरक्षा के 
प्रति प्राविधान प्रस्तुत किया । चीन तथा मंचूरिया को इस प्रस्ताव की 
सीमाओं से बाहर ही रखा गया । यह भी प्रस्तावित किया गया कि जापान 
कोरिया में किसी भी प्रकार की घेराबंदी नहीं करेगा तथा मंचूरिया जापानी 
प्रभाव क्षेत्र से बाहर होगा । इस प्रकार के प्रति प्रस्ताव से यह स्पष्ट था कि 
रूस 1902 के आंग्ल-जापानी समझौते को मान्यता नहीं दे रहा था कत्सूरा ने 
आम जनता की मांगों के अनुरूप इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया | उनके 
विचार में युद्ध संकट उपरोक्त समझौतों की हानि से अधिक व्यवहारिक 
था। फलस्वरूप जनवरी 1904 में जापान ने अल्प प्रस्तावों के रूप में एक 
चेतावनी qa प्रेषित कर दिया । इस प्रस्ताव के अस्वीकृति के तत्काल पश्चात 
जापान ने युद्ध की घोषणा कर दी । 

यद्यपि यह घोषणा फरवरी 10, 1904 को की गई, परन्तु संघर्ष चार 
दिन पहले ही प्रारम्भ हो गया था । रूसी सेनाओं ने कोरिया की सीमाओं में 
प्रवेश कर लिया था तथा जापान ने रूस की एक सेना पर आक्रमण कर दिया 
था । जापान के लिए आवश्यक था कि az जलडमरूमध्य पर अपता अधिकार 
स्थापित रखकर कोरिया में प्रवेश कर सके । यह समस्या अप्रेल 13, को 
जापान ने पोटं आर्थर पर एक रूसी नौप्तिनिक बेड़े को पराजित कर हल कर 
ली । तत्पश्चात जापानी सेना के एक दल ने “यालू नदी' के समानान्तर दक्षिणी 
मंचूरिया पर तथा दूसरे ने ल्याओकुङ्ग MART पर आक्रमण कर दिया । कुछ 
ही दिनों पश्चात जनरल नोगी के तीसरे सँन्यदल ने पोर्ट आर्थर को घेर 
लिया । दोनों शक्तियों के अन्तिम संबर्ष मार्च 1905 में निर्णायक युद्ध सिद्ध हुये, 
जिसमें जापान के सोलह डिवीजनों ने मुकडेत नगर को अधिकृत करने के लिए 
प्रवेश क्रिया रूस की आशाओं पर अन्तिम तुषारापात हेतु उसके बाल्टिक 
ataea बेड़े को भी मई 27, को एडमिरल टोगों ने त्सुशीमा-जलडमरूमध्य में 
विनष्ट कर दिया 1 

इन घटनाओं के कारण शक्ति समझौते की सम्भावनाएँ बढ़ गई, यद्यपि 
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दोनों शक्तियों के समझौतों के कारण भिन्न थे । रूस यद्यपि यह स्वीकार नहीं 
कर रहा था कि उसके सैनिक श्रोत समाप्त हो चुके थे परन्तु वह आन्तरिक 
समस्याओं से भी कठिनाई में पड़ गया था। जापान ने यद्यपि युद्ध में विजय 
प्राप्त कर ली थी परन्तु वह आथिक रूप से निःशेष हो गया था । अगस्त 1905 
में जापान द्वारा अमरीका की मध्यस्थता के परामर्श को समुचित रूप देने हेतु 
न्यूहैम्पशायर में एक शांति सम्मेलन संयोजित किया गया। जापान की मांगे 
अत्यन्त जटिल थीं क्योंकि वह अपरोक्ष युद्ध में विजयी हुआ था । वह कोरिया 
में अपनी सर्वोच्चता को मान्यता, मंचूरियो में रूसी रुचियों को जापान के प्रति 
स्थानान्तरण, रेलमार्ग तथा बल्याओतुङ्ग पर अधिकार, सखालिन का विलय, एवं 
युद्ध के क्षतिपूर्ति की मांग कर रहा था । रूस ने अन्तिम दोनों मांगों को एक- 
दम अस्वीकार कर दिया । भविष्य में पुनः युद्ध का भार न वहन कर पाने के 
भयस्तरूप जापान ने सितम्बर 5 को अन्त में समझौते की स्वीकृत प्रदान कर 
दी । सितम्बर 5, की 'पोर्टस्माउथ' की यह सन्धि यद्यपि जापान की आम जनता 
को सन्तुष्ट कर सकी थी, फिर भी यह जापान की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी । 
आधुनिक इतिहास में पहली बार किसी एशिया के राष्ट्र ने यूरोपीय शक्ति को 
पराजित किया था । इस कारण अन्तंराष्ट्रीय क्षेत्र में जापान की प्रतिष्ठा में 
अत्यन्त वृद्धि हुई, कोरिया दक्षिणी मंचूरिया तथा फारमोसा एवं चीनी ब्यापार 
में हिस्सेदारी का प्राप्त हो जाना कोई छोटी सफलता नहीं थीं । आंग्ल-जापानी 
सन्धि के कारण जापान ने यदि समानता के स्तर को प्राप्त किया था तो रूस 
जापान युद्ध से उसकी साम्राज्यवादी-प्रवृत्तियों में वृद्धि प्रारम्भ हो गई थी, 
जिसके फलस्वरूप वह स्वयं अपता साम्राज्य विस्तार की दिशा में योजनाएँ 
बताने लगा d 


अध्याय 7 


जापान : आधुनिकता कौ ओर 
(1905-1914) 


पेतालिस' वर्षो के परिवर्तनशील जापान का मेइजी शासक जूलाई 30 
1912 को दिवंगत हो गया । इस काल में जापान तथा मेइजी शासक दोनों की 
प्रतिष्ठाओं में अपार परिवतंन आया । स्वयं सम्राट की स्थिति एक प्रभाव- 
शाली पद से एक उत्साहवर्धक राष्ट्र के अर्ध दैविक सम्राट तक जा पहुंची थी। 
शताब्दियों से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्बल जापान ने, इस युग में दो महत्वपूर्ण 
संघर्षो में विजय प्राप्त कर, एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा स्थापित कर ली थी । 
जापान में साम्राज्यवाद को प्रवृत्ति तथा साम्राज्यवाद की दिशा में प्रयास 
इसी काल में प्रारम्भ हुए । सामान्य जापानी जनता ने पूंजी एकत्रित करने की 
नवीन विधियों को अविष्कृत कर उच्चस्तरीय जीवन शेली में प्रवेश किया d 
उन्हें प्रथमतः सक्षम शासन, शिक्षा तया राष्ट्रीय जीवन में सहभागिता का 
अवसर मिला । 

वास्तव में आधुनिकीकरण का प्रथम चरण सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुका 
था। औद्योगीकरण से राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अन्य कई प्रभाव परि- 
लक्षित gu । नगरों तथा ग्रामों, sarani तथा श्रमिकों, रूढ़िवादियों तथा 
प्रगतिशीलों के मध्य रुचियों का मतभेद प्रारम्भ हो गया । रूढ़िवादी परिवार 
तथा कुटुम्बत्राद में विश्‍वास कम हुआ | वास्तव में देशी विदेशी तथा परम्परा- 
वादी एवं आधुनिक विचारों के पारस्परिक मतभेदों ने राजनीति, सिद्धान्त, 
तथा सामाजिक प्रथाओं को प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया था । फलस्वरूप 
आगामी दो सञ्राटों के शासनकाल में एक नवीन प्रकार के संघषं ने जन्म 
लिया जिसने मेइजी शासन काल से भी अधिक सामाजिक परिवतंन को 
आमत्रित किया । 


कोरिया का समामेलन 
सितम्बर 1905 में 'पोटंसुमाऊथ की सन्धि के साथ रूस-जापान युद्ध 
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समाप्त हो गया । नवम्बर में जापान ने एक समझौते में कोरिया के विदेशी 
मामलों का उत्तरदायित्व प्राप्त कर, उसे एक संरक्षित राज्य घोषित कर दिया। 
एक सप्ताह पश्चात चीन ने सभी afara व्यवस्थाओं को स्वीकृत प्रदान कर 
दी | फलस्वरूप इस वर्ष के अन्त तक, अर्न्तराष्ट्रीय हस्तक्षेप के अधिक 
भय न रहने .के कारण, जापान अपने सभी अजित लाभो को प्रयोग 
करने की स्थिति में आ गया था । सर्वप्रथम 'ईटो' को फरवरी 1906 में कोरिया 
का रेजीडेन्ट-जनरल नियुक्त कर दिया गया। उनके पास यद्यपि पर्याप्त 
अधिकार थे, परन्तु वह इतने अधिक नहीं थे कि वह कोरिया को हेग के जून 
1907 के सम्मेलन में विरोध करने व कोरिया को अपना पुनरावेदन प्रेषित 
करने से रोक सकते । फलस्वरूप जुलाई 1907 में राजा को पदच्युत कर 
जापान ने वेदेशिक नीति के साथ साथ गृह नीतियों पर भी अधिकार कर 
लिया | अक्टूबर 1909 को हाबित में एक कोरियाई उग्रवादी द्वारा ईटो की 
हृत्या के पश्चात जापान ने अगस्त 22, 1910 को कोरिया को समामेलन संधि 
के लिये बाध्य कर दिया । 


इस मध्य मंचूरिया में घटनाक्रम अपेक्षाकृत अधिक सामान्य थे । जून 
1906 में जापान ने दक्षिणी मंचूरिया रेल सेवा में आधी से अधिक लागत 
लगाकर रेल कम्पनी में अपने दो अधिकारियों के नियुक्ति का अधिकार प्राप्त 
कर लिया। रेल निर्माण के साथ खनिजों के उत्खनन, जापानी वस्तुओं 
को बिक्री तथा कर प्राप्ति के कार्यों को भी प्रारम्भ कर दिया गया । इसके साथ 
ही साथ रेल क्षेत्रों के प्रशातत का उत्तरदायित्य भी जापान ने संभाल लिया d 
इन सभी प्रयासों को आय का श्रोत न घोषित कर जापानी नीतियों के रूप 
में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार जापानी लागतों में तीब्रता से वृद्धि होने लगी। 
इन समस्त प्रयतनों को सम्भावित मान्यताओं के रूप में विश्व शक्तियों ने स्वीकार 
कर लिया | 1907 के फ्रांस तथा रूसी समझौते, 1905 की afer को अमरीका 
द्वारा प्राप्त मान्यताओं तथा 1908 के 'रूटताकाहीरा प्रस्तावों' द्वारा भी मंचूरिया 
में जापाती-रुचियों के प्रति अन्तराष्ट्रीय मौन सम्मति प्रदान की गई | यद्यपि 
ब्रिटेन की जनता ने विरोध व्यक्त किया, परन्तु इससे 1911 के आंग्ल- 
जापानी सन्धि समाप्त होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । इस काल में जापान 
ने चीन में भी पर्याप्त आथिक सुविधाएँ प्राप्त की । इसी समय में चीन में 
जापान के आथिक प्रभाव में वृद्धि होने लगी । चीन जापान युद्ध के समय 
जापान की समस्त निर्यात 62 मिलियन डालर थी, जिसका 8.4 प्रतिशत चीन 
के साथ dri saa aaga तक समस्त निर्वात 355 मिलियन डॉलर थी, 
जिसका 13.6 प्रतिशत चीन के साथ थी | 


जापान राष्ट्रीयता को भोर/99 


राजनैतिक सामाजिक संस्थायें 

उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रीय लाभांशों की सुरक्षा तथा उसमें विकास के लिये 
जापान में सामाजिक तथा राजनेतिक स्थिरता आवश्यक थी। जापान ने 
बीसवीं सदी के प्रारम्भिक दर्शक में इस दिशा में भी सफलतापूर्वक प्रयास 
किया । इस चालीस वर्षों अन्तराल में निर्मित संस्थाओं का उद्देश्य एक 
शासक वर्ग को समाप्त कर अन्य वर्ग को प्रतिष्ठित करना नहीं था। इसके 
बिपरीत राजनेतिक शक्तियों को इसी वर्ग में तथा नवीन तत्त्वों को विभाजित 
करने की चेष्टा की गयी । अतएव अभिजात्य वर्ग तथा सामन्त वर्ग के प्रतिनि- 
feat में इस व्यवस्था के प्रति अपेक्षित आक्रोश नहीं उत्पन्न हुआ aud कि उन्होंने 
घन तथा प्रतिष्ठा पर सन्तोष करना प्रारम्भ कर दिया था । इसी प्रकार 'समुराई 
qup को भी इस व्यवस्था में सन्तोषजनक स्थान प्राप्त हो गया था । उनमें से कुछ 
सैनिक तथा कुछ प्रशासक बन गये, शेष आयोगों तथा व्यापारों में संलग्न हो 
गये । इस प्रकार इस नवीन व्यवस्था में भी अभिजात्य वर्ग तथा समुराई वर्ग 
को पर्याप्त सुविधाएँ तथा प्रतिष्ठा प्राप्त रही । राज्य सेवा तथा प्रशासकीय 
सेवा मागं से भी जापानी जनता प्रगति तथा प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकती थी । 
अनुशासन व्यवसायिक क्षमता, व्यक्तिगत व्यवहार तथा योग्यता के आधार 
पर सभी को आवश्यक प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के पश्चात्‌ आगे 
बढ़ने का अधिकार था । शिक्षा में समानता होने के कारण कोई भी परिवार 
अपने ga को उच्च शिक्षा प्रदान कर उसे राज्य सेवाओं में प्रषित कर सकता 
था । निम्न वर्ग को छोड़कर भूमिधरों, बड़े किसानों तथा छोटे व्यापारियों 
एवं उद्योगपतियों सभी को समान अवसर प्राप्त थे । इससे पूर्व ये पहले किसी 
भी प्रकार से शासक वगं में नहीं पहुंच सकते थे। फलस्वरूप शिक्षा के प्रति 
जागरूकता में अपार वृद्धि हुई और अनेक शिक्षा संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, तथा 
माध्यमिक विद्यालयों एव प्राथमिक विद्यालयों को खोला गया । 1907 में प्राथमिक 
पाठशालाओं में सात मिलियन शिक्षणयुकत आयु के छात्रों में 97 प्रतिशत 
शिक्षा अजित कर रहे थे । माध्यमिक पाठशालाओं में भी oral को संख्या में 
अपार वृद्धि हुई । उच्च शिक्षा में टोकियो में स्थित 3 विश्वविद्यालयों, के afa- 
रिक्त क्योटो (कीयोटो) विश्वविद्यालय 1903 में, सन्दाई 1907 में, तथा 
1910 3 फूकूवोका में विश्वविद्यालय स्थापित किये गये । आधुनिक जापान 
में जन्म के स्थान पर योग्यता प्रगति का द्योतक बन गयी । यद्यपि इसके लिये 
शिक्षित होना आवश्यक था जिसके लिये थोड़े धन को अवश्यकता अवश्य 
थी परन्तु सभी इस व्यवस्था से लाभान्वित नहीं हो सकते थे । फलस्वरूप 
असन्तुष्ट भूमिधरों, किसानों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, तथा समुराइयों ने 
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इस शासन नीति का विरोध भी किया । जापान राजनैतिक दलों के जन्म तथा 
बिकास के पीछे यहीं मुख्य कारण था । इस असन्तुष्ट वर्ग को समाज परि- 
ada अथवा प्रगति में विश्वास होने की अपेक्षा, धन, प्रतिष्ठा तथा राजनेतिक 
शक्ति में भागीदारों के प्रति अधिक आस्था थी । 

इसके साथ ही साथ यह भी वास्तविकता थी कि मात्र योग्यता के 
आधार पर पदोन्नति सम्भव नहीं थी । सर्वोच्च न्यायालय (प्रीवीं काउन्सिल), 
भभिजात वर्ग सदन (हाउस आफ पीस), सेना के उच्च पदों, तथा केन्द्रीय 
प्रशासनिक सेवा के सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति का अधिकार सम्राट को ही था। 
सम्राट इत परों पर fagia के लिए उच्च परों पर आसीन व्यक्तियों सेपरा- 
मर्श लेता था | अतएव्‌ इन परों पर नियुक्ति के लिए क्षमताओं तथा योग्यताओं 
के साथ साथ यह भी आवश्यक था, कि उनका सम्बन्ध उच्च घरानों तथा प्रभाव- 
शाली व्यक्तियों से हो । इस प्रकार के एकाधिकार के विरुद्ध मेइजी शासन के 
विरोधियों के पास दो उपाय थे-एक, दैनिक पत्रों तथा जन सभाओं द्वारा जनमत 
उत्पन्न करना तथा दूसरा, अवर सदन में निर्वाचित सदस्य तथा राजनेतिक दलों 
के द्वारा सरकार की समीक्षा करना । चीन से युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्वं तक 
राजनेतिक दलों के आपसी मतभेदों ने संघर्ष का स्वरूप ले लिया था । परन्तु 
चीन-जापान युद्ध के कारण आपसी मतभेदों का स्थान राष्ट्रप्रेम ने ले लिया । 
इसके विपरीत कुलीनतंत्र इस बात से पूर्णतया विज्ञ था कि इस प्रकार राजने- 
तिक मतभेदों तथा संघर्ष से संवैधानिक शासन सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर 
सकता । राजनैतिक दलों तथा उच्चवगं दोनों क्रान्ति विरोधी सिद्धान्तों के 


प्रतिपादक थे । फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता के नाम पर दलों में भी पारस्परिक 
सहिष्णुता की भावना का प्रादुर्भाव होने लगा । 

इस प्रकार के परिवर्तन का प्रथम उदाहरण 1895 में उस समय सामने 
भाया जब ईटो को उदारवादी दल का समर्थन प्राप्त हो गया । Set कौ 
सरकार गिरने के पश्चात 1896 में saw उतराधिक्रारी माट्सुक्ाटा ने भी 
मोकमा के दल से समान आधारों पर समझौता कर लिया, तथापि उपयुक्त 
कायं व्यवस्था पारस्परिक अमान्यता तथा यामागाटा की असहमति के द्वारा 
विशेषः सफल नहीं हो सकी । यद्यपि ईटो ने 1898 में पुनः प्रधानमन्त्री बनने 
के पश्चात यह नीति नहीं अपनाई परन्तु वह बिना निम्न सदन के समर्थेन के 
सरकार नहीं चला सक्ते थे। फलस्वरूप उन्होंने ओकमा तथा ईटागाको के 
दलों को एक साथ मिलाकर जापान के इतिहास में पहली बार दलगत सरकार 
बनाने की दिशा में कदम उठाया। ओकूमा ने प्रधानमन्त्री, एवं ईटागाकी ने गृह- 
मन्त्री का. पद सम्भाला, तथा उन्हें नव स्थापित संवेधानिक दल का समर्थन 


जापान राष्ट्रीयता की ओर|101 


भी मिला जो सम्राट के प्रति आस्थावान थी । भोकूमा ud इंटागाकी 
का समझौता अल्पकालिक था, और कर नीति के प्रश्न पर मतभेद स्पष्ट हो 
गया । इस सरकार को प्रशासन का समर्थत भी नहीं मिला । इस प्रकार ईटो 
संघर्ष के स्वरूप को बदलने में सफल हो गये ag नहीं चाहते थे कि संघर्ष 
मंत्रीमंडल एवं संसद के मध्य हो । वह (मंत्रिमण्डल कबिनट) का dug संसद की 
अपेक्षा कुलीनतंत्र से चाहते थे । अक्टूबर 31 को सरकार गिरने के पश्चात 
यामागाटा ने सरकार बना ली ओर आगामी दो वर्षो में उन्होंने राजनेतिक 
घूसखोरी के माध्यम से सदन में बहुमत प्राप्त कर लिया । 


ईटो एवं यामागाटा के मध्य व्यक्तिगत विदेश नीति तथा मेइजी 
नेतृत्व के प्रशासनिक एवं सैन्य रुचियों पर मतभेद उत्पन्न हो जाने से समस्या 
पुनः गम्भीर हो गई । सितम्बर 1900 में ईटो ने पुराने उदारवादियों के 
समर्थन से एक दल 'राजनेतिक faa da’ को निर्माण का प्रयास किया । 
उन्होंने इस वात पर जोर दिया कि मंत्रीमंडल स्वतन्त्र होना चाहिये तथा उस 
पर दल का प्रभूत्व नहीं होना चाहिये। इस आधार पर उन्होंने एक अल्प- 
कालीन सरकार भी बनाई । यामागाटा ने इसका विरोध किया । यामागाटा 
को उच्च सदन में तथा प्रशासन में समर्थन प्राप्त होने से ईटो उसके विरोध का 
सामना न कर सका, तथा जून 1901 में एक वषं पूणं होने से qd ही उन्होंने 
पुनः त्यागपत्न दे दिया i 

आगामी बारह वर्षो तक ईटो एवं यामागाटा अपने-अपने राजनेतिक 
आश्नितों 'सँओजी किमोची' तथा 'कत्सुरा तारो' द्वारा राजनेतिक प्रतिनिधित्व 
किये जाते रहे । यह दोनों क्रमशः बारी-बारी से प्रधानमन्त्री को पद पर आरूढ़ 
होते रहे । इसके बाद का काल 'कत्सूरा-संओजी विरामसंधि” के नाम से 
जाना जाता रहा | वास्तव में दोनों के पास बहुमत का समर्थन था, दोनों एव्ह 
दूसरे का प्रतिरोध करने की स्थिति में थे । फलस्वरूप उनके मध्य एक भनचाहा 
agaa बना रहा | इस समझौते का श्रेय 'हाराकेई' (सीयूकाई दल) को प्राप्त 
था । जिसने इस परिस्थिति में नया मार्ग निकाला । हाराकेई ने दल विहीन 
सरकारों को समर्थन प्रदान कर केबिनेट पद प्राप्त करने की नीति अपनाई 
थी । 

1905 से 1915 के मध्य हारा तीन बार गृहमंत्री बने इस आधार 
पर उन्होंने प्रशासन तथा स्थानीय सरकारों का समर्थन भी प्राप्त किया । 
पदोन्नति तथा पदच्युति की शक्तियों का प्रयोग कर उन्होंने केन्द्रीय तथा 
स्थानीय प्रशासक का समर्थन अपने दल के लिये प्राप्त किया । रेल निर्माण तथा 
विकास युक्‍त योजनाओं का भी उन्होंने अपने दल के समर्थन के सिये प्रयोग 
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किया । अतएव मेइजी सम्राट के निधन तक उनका दल जापान का एक सशक्त 
राजनेतिक तंत्र के रूप में परिणित हो चुका था | हारा संसद के अवर सदन 
तथा कुलीन तंत्र दोनों से समथंन प्राप्त करने में सफल रहे । 


सांस्कृतिक आधुनिकीकरण 

अतः जापान राजनैतिक परिवतंन परिचक्र के साथ आथिक परिवतंन 
की ओर भी प्रयत्नशील था । जापान न तो उतना विविक्त एवं पार्थक्यपूर्ण ही 
रहा था जितना कि एक पीढ़ी पूर्व था, न ही उसके मुख्य नगरों का स्वरूप 
उतना प्राची रह गया था । ओसाका और टोकियो इस परिवतंन गति के मुख्य 
उदाहरण थे । इन नगरों में पश्चिमी देशों के नगरों की भांति जलकल (वाटर 
aqi विद्युत रेलवे, विद्युत ट्राम, तथा बैंक, इत्यादि की सुविधायें प्राप्त हो रही 
थी । इस के साथ ही टेलीफोन, टेलीग्राफ एवं विद्युत प्रकाश का भी विकास 
हो रहा था । टोकियो तथा ओकासा के अतिरिक्‍त क्योटो, योकोहामा, कोवे 
इत्यादि नगरों में भी पश्चिमी विकास को प्रक्रिप्रा पुणंतया परिलक्षित थी । 
नगरों में ही नहीं वरन प्रामों में भी विकास के लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर होने 
लगे थे । उपरोक्त विकासोन्मुखी योजनाओं का लक्ष्य केवल पश्चिमी अनुकरण 
नहीं था, वरन यह राजनेतिक सामाजिक, आथिक परिवर्तन जापान की 
आन्तरिक उन्नत इच्छा के द्योतक थे । नगरों की आधुनिकता जापान के 
राष्ट्रीय जीवन में आधुनिक आथिक नीति समावेश की स्पष्ट सूचक थी । 
नगरों की जनसंख्या में भी अगामी दशकों में वृद्धि होती गई | उदाहरणस्वरूप 
1893 में 16 प्रतिशत, 1993 में 21 प्रतिशत तथा 1913 में 28 प्रतिशत वृद्धि 
हुई । जनसंख्या वृद्धि ने श्रमिकों की संख्या, आयात निर्यात, तथा व्यापार में 
भी वृद्धि की । 

इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक ने जापान के आधिक इति- 
हास के एक सुनिश्चित चरण की सीमा का निर्धारण किया । यह चरण 
जापान के लिये उतना ही आवश्यक था जितना उपक्रम से उपलब्धि तक होना 
चाहिये | यह वाह्य प्रभाव जो नगरों की स्थिति में परिवर्तेन ला रहे थे, 
इन्होंने जन साधारण के जन जीवन में भी परिवर्तनता का समावेश किया । 
लोगों के खान-पान, रहन-सहन, शिक्षा तथा जीवन के कतिपय प्रत्येक पक्ष को 
आधुनिकता ने प्रभावित किया । 1880 में टोकियो में प्रथम पश्चिमी संगीत की 
ध्वनि “रुक्कुमाईकान भवन” में प्रतिध्वनित हुई । शर्नैः शनेः पश्चिमी संगीत 
ने सुशिष्ट उपलब्धि धारण की । 1903 में 'क्रिस्टोफ ग्लुक' का जापानी अनु- 
बादित ‘after आऑरफीएस” (आरफीयूस) का प्रदर्शन हुआ । नाटकों में 
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जापानी परम्परा का ही प्रचलन रहा । इस युग में जापानी पुस्तकों के प्रकाशन 
ने भी आधुनिकी जापान का वर्णन किया । 
जापान की उपरोक्त आधुनिक धारा ने जापान को राजनेतिक, आथिक 


सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकरूपता फा स्वरूप देने का प्रयास कर विश्व 
शक्ति के रूप में स्थापित किया । 


अध्याय 8 
जापान : एक विश्व शक्ति के रूप में 
(1914-1922) 


जापान की सुदूर qd (पूर्वी एशियाई) नीति 


अगस्त 1914 में जब यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ, जापान 
अपने aa शतकीय प्रगति के आधार पर प्रथम वार इस स्थिति में पहुँच चका 
था कि वह यूरोप की समस्याओं में हस्तक्षेप कर सकता । 1918 में युद्ध 
समाप्त होने पर वह विश्व शक्ति के रूप में परिणित हो चका था । जापानी 
सन्य तथा नौसैनिक शक्तियों ने उसको अपने अधिकारों को प्राप्त करने तु 
सक्षम बता दिया था । फलस्वरूप वर्धाई में जापान के प्रतिनिधि को ब्रिटेन, 
फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमरीका के पश्चात स्थान प्राप्त था । राष्ट्र संघ 
परिषद में भी जापान को स्थाई स्यान प्राप्त हुआ । अतः 1922 के वाशिग्टन 
सम्मेलन में जापान के कार्यो से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं ने भी उसकी बढ़ती शक्ति 
तथा प्रभाव पर अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति सिद्ध कर दी थी । | 

यद्यद्यि जापान की ag स्थिति 'टोकूगावा' व 'मेइजी नेताओं' के युग से 
भिन्न थी और जापान विकास की ओर अग्रसर था, परन्तु जापान पाश्चात्य 
साम्राज्यवाद के विस्तारवाद से अभी भी भयग्रस्त था । इस साम्राज्यवादी 
प्रतार के विरुद्ध जापान जागरूक तथा विकासोन्मुख ari इस परिस्थिति के 
साथ-साथ जापान में दो समानान्तर विचारधाराओं से उत्पादित प्रतिक्रियाएं 
भी कार्यरत थीं । प्रथम, जापान को पश्चिमी व्यापार, पश्चिमी विचारधाराओं 
तथा पश्चिमी सन्धियों के लिए खोलकर विश्व स्तरीय मान्यता प्रदान करना, 
तथा द्वितीय देश से बबंर विदेशियों को निष्क़ाषित करना । इसके अतिरिक्त 
कुछ अन्य विचारधारा के लोग भी थे, जो यद्यपि पश्चिम के विरुद्ध किसी 
स्वतन्त युद्ध की बात तो नहीं करते थे परन्तु पश्चिम से पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद 
कर पूर्वी एशिया में जापान की सर्वोच्चता के प्रति कटिबंद्ध थे 1 उनके विचार 
से पश्चिमी राष्ट्रों पर आलम्बनं को समाप्त करके ही पश्चिमी प्रभुत्व को 


जापान : एक विश्व शक्ति के रूप 4/105 


समाप्त किया» जा सकता था । 1894 के पश्चात दोनों gal की सफलता ने 
जापान की मह॒त्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहित किया था । एक समकालीन विचारक 
के अनुसार यह पूर्वी एशिया का निविवाद-शासक बनने का प्रयास था । 1914 
से 1922 के जापानी शासकों की नीतियों ने भी यह सिद्ध कर दिया ar 
सुदूर पूर्व की जापानी नीतियों को तीन मुख्य भागों में विभक्त किया जा 
सकता है । 

प्रथम कोरिया में सुधारों की माँग का प्रारम्भ होना था । इसका मुख्य 
उद्देश्य जापान के नेतृत्व में एक शक्तिशाली आधुनिक सुरक्षा संघ का निर्माण 
कर पश्चिम के प्रभूत्व से सुरक्षा प्राप्तं करना था; इसी सिद्धान्त के माधार 
पर कोरिया का सम्मेलन किया गया । परन्तु चीन में इन्हीं नीतियों पर अन्तं- 
बिरोध था | इस बात की सम्भावना थी कि चीन में जापानी सैन्य तथा वित्तीय 
सहायता के आधार पर सहयोग प्राप्त किया जा सकता था । परन्तु आधुनिकता 
के लिये क्रान्तिकारियों का सहयोग देने से यही सम्भावना थी कि पश्चिम 
के प्रतिरोध के लिये चीन में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध भी उग्रवाद विकसित हो 
सकता था । 


द्वितीय, इस सुरक्षा संघ के विकल्प रूप में महाद्वीपीय साम्राज्य की 
स्थापना के द्वारा भी जापान पश्‍चिम से सुरक्षा प्राप्त कर सकता था । इसका 
प्रारम्भ कोरिया, मंचूरिया तथा मंगोलिया को रूस के fata सुरक्षात्मक साम 
रिक रूप में प्रस्तुत करना था ।'परन्तु 20वीं शताब्दी में निमित वस्तुओं के लिये 
उपर्युक्त बाजार तथा कच्चा माल के श्रोत के रूप में महत्व प्राप्त कर लेने से 
इस क्षेत्र का एक आर्थिक पक्ष भी समक्ष आया । जिसका परिणाम उत्तरी 

गोरिया तथा दक्षिणी मंचूरिया का औद्योगीकरण था । 

तृतीय, इन्हीं नीतियो का चीन में प्रयोग की सम्भावनाओं से सम्बिन्धित 
था। इसका प्रमुख ध्येय व्यापार तथा निवेश में निहित ati इस बात की 
पूरा आशा थी कि जो सम्भावनाएँ ब्रिटेन को भारत में उपलब्ध थी, वही 
जापान को चीन में उपलब्ध हो जाती, परन्तु इसमें जापान को ब्रिटेन तथा 
अमरीका से विरोध का सामना करना पडता । इस प्रकार आशिक विस्तार 
वाह्य रूप से तो एक शान्त समस्या के रूप में था, परन्तु उसमें आंतरिक रूप 
से कठिनाइयाँ एवं संकट स्पष्ट थे । इन संकटों को वहन करने में जापानी 
नेताओं में अधिकांश लोग तत्पर नहीं थे । 

अतः जापान के नीति निर्धारक चीन और मंचूरिया की समस्या को 
जापान के प्रति अत्याधिक आवश्यक्र समझते थे, किन्तु उत्तेजनाप्रेरक नीति के 
प्रति सावधान भी रहना चाहते थे। इन नेताओ में सर्वाधिक प्रभावशाली 


A rt o 
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“यामागाटा, आरोतोमो' थे । उनके विचार में जापान को चीन और मंच्रिया 
में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहिये था, और साथ ही दा तथ्यों को भी 
उन्होंने स्पष्ट किया । प्रथम यह कि जापान की ओर से इस प्रकार का कोई 
कार्य व नीति न अपनाई जाये, जिसके द्वारा पश्चिमी शक्तियों में, उत्तेजना का 
प्रादुर्भाव gri द्वितीय यामागाटा के अनुसार, चीन को वास्तविक सहयोग के 
द्वारा, अपने सन्निक़ट लाना चाहिये । उनके अनुसार, “यदि जापान और चीन 
युद्धोपरांत राजनेतिक एवं आथिक रूप से सजीवित रहना चाहते हैं, तो उन्हें 
पारस्परिक सहयोगिता पर आश्रित रहना होगा i 


यामागाटा की इस विचारधारा से अनेक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी सहमत 
थे । इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारी व नेता जापान को अपने ही प्रयासों पर 
निर्भर रखने के पक्ष में थे जैसा कि जापान ने उनके विचार में 1904 में रूस 
के विरुद्ध किया था | समाचारपत्न दूसरी भोर राष्ट्रवाद की ध्वनि को गुंजित 
कर रहे थे और जापान की दृढ़ निश्चय नीति के पक्षपाती थे । जापानी नीति 
के इस उतार चढाव के उपरान्त भी एक परिणाम स्पष्ट परिलक्षित था कि 
चीन, मंचूरिया, कोरिया तथा निकटवर्ती द्वीपों पर जापान के प्रभुत्व की धारा 
प्रवाहित थी । 

अतएव 1914 में जब यूरोपीय संघर्ष प्रारम्भ हुआ, जापान ऐसी परि- 
स्थिति का लाभे उठाने के लिये पूर्ण तयार था । मार्च 1914 में 'यामामोटो' 
की सरकार गिर चुकी थी और 'ओक्‌मा' ने सरकार बना ली थी । काटोकोमई 
विदेश मन्त्रालय देख रहे थे । ये दोनों दलीय नेता थे तथा आंग्ल-जापानी 
समझौते के समर्थक थे, परन्तु साथ ही दोनों चीन में यथास्थिति को बनाये 
रखने के विरुद्ध थे । दोनों, वास्तव में चीन में जापान की स्थिति को सशक्त 
बनाने के प्रति कटिबद्ध थे । 


जापान : युद्ध की ओर 

अगस्त के प्रारम्भ में रूस, mia तथा ब्रिटेन ने एक के बाद एक जमंती 
पर आक्रमण कर दिया । इस आक्रमण ने यह प्रश्न प्रस्तुत कर दिया कि क्या 
आंग्ल-जापानी समझौते का जापान पर कोई सँन्य उत्तरदायित्व था ? यद्यपि 
इस समझोते का यूरोप के लिए कोई विशेष ओचित्य नहीं था, परन्तु जब 
ब्रिटेन ने 'वे हाइवे” तथा 'हांगकांग” की सुरक्षा के लिए जापान से सहायता की 
मांग की तथा जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन के द्वारा प्रशान्त महासागर में आरम्भ किये 
गये व्यापारिक आक्रमणों के विरुद्ध जापान से सहायता माँगी गयी तो यह 
प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया । काटो के अनुसार इस प्रकार का सहयोग पूर्णरूपेण 


जापान : एक विश्व शक्ति के रूप 3/107 


लाभरहित तथा सीमित था। इसके विपरीत युद्ध की घोषणा कर देने से 
स्वतन्त्र कार्य केरने का अवसर अर्थात्‌ जापान स्वतन्त्र नीति अपनाकर स्वयं 
भी राजनीतिक एवं सामरिक गतिविधियों एवं नीतियों के परिपालन ^W 
स्वतंत्र न रहता । काटो ने 8 अगस्त को मंत्रिमण्डल तथा ‘TAR (राज्य 
कार्यों में उत्तरजीवी मेइजी नेताओं द्वारा गठित सम्राट की वरिष्ठ परामशं- 
दाता समिति) से समथंन प्राप्त कर लिया । ब्रिटेन ने इसका विरोध किया 
तथा यह परामर्श दिया कि जापान चीन की सीमाओं पर स्थिति जर्मन de 
केन्द्रों पर आक्रमण न करे | परन्तु अगस्त 15 को जापान ने जमंनी से यह 
मांग की कि वह जापान को क्यू चाओ (Sg) Ra प्रदान करदे तथा सुदूर 
पूर्वी सागर से अपने युद्धपोतों को हटा ले। इन माँगों पर कोई ध्यान न देने 
के कारण जापान ने AAA पर अगस्त 23, को आकऋमण कर युद्ध की घोषणा 
कर दी । जापान का आक्रमण तीव्र तथा सफल आक्रमण था । 


सितम्बर 2,1914 को जापानी सेनायें 'शान्तूंग प्रायद्दीप' पर भा पहुंची 
तथा ag चाओ खाड़ी” तथा 'त्सिनताओं' (fag दो) की ओर बढ़ने लगी । 
नवम्बर 7 को 'त्सिनताओं' पर जापानियों ने अधिकार कर लिया । इस प्रकार 
केवल तीन माह में ही जापांनियों ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया और चीन 
की सीमाओं पर स्थिति सभी जर्मन आस्थानों, रेलवे तथा अन्य केन्द्रों पर afa- 
कार कर लिया । फलस्वरूप चीन में जापान को हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त 
हो गया । 


जापान ने 1911 की क्रान्ति 'सुनयात-सेन' तथा 1912 के गणतन्त्र को 
समर्थन देना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु 'युआन-शीह-काई' के राष्ट्रपति बन जाने 
से उनकी योजनायें असफल हो TE | फलस्वरूप 1913 के'युआन' के विरुद्ध विद्रोह 
में जापान ने सुनयात-सेन को पूर्व समर्थन प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया । 
इसी मध्य “च्याँङ्ग-युन” द्वारा नानकिंग में जापानियों की हत्या के कारण 
जापान ने अक्टूबर में मुआवजे तथा चांग के निष्कासन की माँग को p युआन 
के सामने इसको मानने के अतिरिवत अन्य कोई मागं शेष नहीं था । जापान 


ने इसके साथ-साथ चीन में नवीन रेल निर्माण सुविधायें भी प्राप्त कर लीं । 


21 सूत्रीय माँग पत्र 


1914 में ओकूमा की सरकार पर इस वात का दबाव पड़ना प्रारम्भ 
हो गया कि ag जमंनी के विरुद्ध संघर्ष को चीन में युआन की सरकार गिराने 
में प्रयुक्त करे । परन्तु वह ओर विदेश मन्त्री 'काटो” दोनों इस विचार से सह- 
Bh bet थे उन्होंने सरकार गिराने की अपेक्षा वार्तालाप से लाभ उठाने की 
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नीति अपनाई । उन्होंने सर्वप्रथम चीन की सरकार पर इस बात का दबाव 
डाला कि वह शान्तूङ्ग में जापानी अधिकार को मान्यता प्रदान कर दे । साथ 
ही साथ उन्होंने मंचूरिया तथा मंगोलिया में आथिक तथा राजनैतिक सुवि- 
धाओं की माँग की । जापान ने चीन को इस नीति के अन्तर्गत भी सीमित 
करना चाहा कि वह अन्य किसी भी शक्तिको तटीय क्षेत्र पर अधिकार 
प्रदान नकरे। यह व्यवस्था विशेषतया 'फूकियन क्षेत्र के लिए की गई, 
क्योंकि वह जापान का आर्थिक निवेश था । इस व्यवस्था को बनाये रखने के 
लिए जापान ने अपने आर्थिक, राजनंतिक, dem परामशंदाताओं को चीन की 
सरकार के पास प्रेषित करने का चेतावनीग्रस्त अनुमोदन किया । इसके afa- 
रिक्त चीन के प्रमुख etal में चीन-जापान सह प्रशासक्ों की नियुक्ति, जापान 
से संन्य-वस्तुओं के निर्यात तथा कुछ चीनी क्षेत्रों में सह-योजनाओं को प्रारम्भ 
करने की योजना रखी । 


संक्षिप्त में 21 सूत्री माँग पत्त के प्रारूप का उद्देश्य जापान द्वारा चीन 
को राजनेतिक, व्यापारिक, सामरिक, शैक्षिक तथा आथिक रूप से अधीनस्थ 
करना था । युआन शीह-काई ने 1914 में अमरीका के दूत मन्त्री ‘sto पॉल 
रेन्श” से कहा, “कि जापान इस युद्ध से चीन पर नियन्त्रण करने से लाभान्वित 
होना चाहता है 1” 


उपरोक्त मांग पत्र जो पाँच वर्गों में तथा 21 मनुच्छेदों में था, दिसम्बर 
1914 में पीकिग में जापानी दूतमन्त्री को उचित अवसर पर प्रेषित करने हेतु 
दिया गया । जनवरी 1915 में युआन शीह-काई को युद्ध रद्द करने की घोषणा 
ने यह अवसर प्रदान कर दिया । इस घोषणा में युआन ने युद्ध को समाप्त 
करने की मांग कर दी तथा यह निर्देश दिया कि चीन से विदेशी सेनाएँ वापस 
बुला ली जाएँ । जापान ने इस घोषणा को मित्रता के विरुद्ध माना, भौर 
21 gat मांगों को चीन सरकार के सम्मुख रख दिया । विशेष बात यह थी 
कि wg मांग qa सीधे राजनाथिक तरीके से न प्रेषित कर गुप्त रूप से युआन 
के पास इस धमकी के साथ प्रेषित किया गया था कि यदि वह इन मांगों को 
नहीं AAT तो जापान, चीन में उस दल को सहायता देना प्रारम्भ कर देगा 
जो “युआन” के पतन के लिये प्रयत्नशील थे । यद्यपि अमरीका ने इसका विरोध 
किया परन्तु विदेशमत्नी 'काटो' पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । मई 1915 
के आरम्भ में अनेक असफल वार्ताओं का दौर प्रारम्भ हुआ | मई 25, 1915 
को सन्धि सम्पन्न हुई जिसमें जापान को एच्छिक फल की प्राप्ति हुई। इस संधि 
में यह व्यवस्था भी थी कि चीन, जापान और जमनी के मध्य शान्तुङ्ग प्रान्त 
के लिये मान्य सभी शर्तों को मान्यता प्रदान करेगा और 'कियाओ चाओ? क्षेत्रको 
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चीन को वापस, कर दिया जायेगा जिसके एवज में चीन बन्दरगाह को 
विदेशी व्यापार के लिये खोल देगा d 

यद्यपि इस सन्धि से जापान को वह सब कुछ मिला, जिसकी दस वर्ष 
qd वह कल्पना भी नहीं कर सकता था परन्तु टोकियो में यह सन्धि आलोचना 
रहित न रह सकी । कुछ राजनेतिक दुष्टाओं के अनुसार जापान को और भी 
अधिक लाभ प्राप्त हो सकता था । अन्य विचारकों के अनुसार जापानी अधिकृत 
aa पर्याप्त fau हुए थे, तथा शेप के अनुसार यह चीन के उग्रवादियों एवं 


सुधारकों के प्रति विश्‍वासघात था । यह समस्त आलोचनायें अल्पमत वर्ग 
की थीं । 


इस afa का सबसे महत्वपूर्ण विरोध, “यामागाटा, आरिटोमो'” तथा 
'सियूकाई', एवं 'हराकाई' ने किया। इन राजनीतितज्ञों के अनुसार सुविधायें प्राप्त 
करने की जापानी नीति असंगत थी। उनके अनुसार काटो ने चीन तथा 
अन्य विदेशी शक्तियों से वमनस्य पैदा कर लिया था । यामागाटा के अनुसार 
इसका एक मात्र समाधान यही था कि जापान मंचूरिया में अपने साम्राज्य- 
वादी प्रसार के लिये चौन से अपनी बढ़ती जनसंख्या के एक ara विकल्प के 
रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता । इसमें मंचूरिया में रूस के आक्रमण का भय 
भी समाप्त हो जाता, दूसरा चीन को इस बात के लिये सहमत करना आबश्यक 


था कि पश्चिमी देशो के साम्राज्यवाद के विरुद्ध चीन व जापान का पारस्परिक 
सहयोग आवश्यक था । 


यद्यपि यामागाटा की यह योजना सफल न हो सकी, परन्तु इसके परि- 
णामस्वरूप काटो को मंत्रीमण्डल से निष्कासित होना पड़ा । अक्टूबर 1916 में 
जब नवीन सरकार बनायी गई तो चीन के प्रति उनकी नीतियाँ स्पष्ट थी । 
नवगठित सरकार ने जापानी आवश्यकताओं के आधार पर नीति निर्माण करने 
के विपरीत, चीन के नेताओं के सहयोग के आधार पर, सम्बन्धों को विकसित 
करने का प्रयास किया । फलस्वरूप युआन शीह-काई के उत्तराधिकारी 'तुआन' 
को लगातार जापान मे सहयोग मिलता रहा । यद्यपि चीन में 'तुआन” कौ 
शक्तियाँ “युआन” के तत्कालीन समर्थकों तथा स्थानीय सामन्तों के कारण पर्याप्त 
कम हो चूकी थीं, फिर भी जापान ने अधिकारिक शासक तुआन को ही समर्थन 
दिया । परन्तु gata की निर्बल स्थिति के कारण “जो gar ने यूरोपीय समथन 
प्राप्त करने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया । जिसके फलस्वरूप जुलाई 1916 में 
जापान ने रूस के साथ एक गुप्त सन्धि की जिसका ध्येय रूस तथा जापान के 
सुदूरपूर्वी व qd एशियाई प्रभाव की सुरक्षा करना था । तत्पश्चात फरवरी 
1917 में जमनी के विरुद्ध जापान ने ब्रिटेन के साथ एक अन्य गुप्त सन्धि की । 
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कुछ ही सप्ताहों पश्चात फ्रांस और इटली ने भी जापान से समझोता कर लिया । 
Q 


अब केवल अमरीका ही एक ऐसा देश था जो चीन के प्रति सहानुभूति 
रखता था । क्योकि यूरोप के युद्धरत होने के कारण अमरीका ही ऐसी शक्ति 
थी जो सुरूरपूवं व पूर्वी एशिया में कार्यरत हो सकती थी । राष्ट्रपति विल्सन भी 
Git पूर्व में अपनी रुचि व सहयोग चीन के प्रति रखने के इच्छुक थे। अतः 
सितम्बर1917 में जापान ने अपने विशेष राजदूत 'ईशी किकोजीरो' को वाशिंग्टन 
भेजा। Sat ने अमरीका के राज्य सचिव 'लेनसिंग' के साथ स्पष्ट रूप से सावं- 
जनिक ‘ca विनिमय’ किया यद्यपि तत्कालिक प्रत्यारोपों के निदान स्वरूप 
उपर्युक्त चरण राजनेतिक रूप से अपने स्थान पर उचित था, परन्तु वर्साई 
शान्ति सम्मेलन ने जापान को एक अन्य अवसर प्रदान किया । 


वर्साई सम्मेलन में जापान 
वर्साई सम्मेलन में जापान प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व “जापानी जेनरो' 
(ज्येष्ठ राजनीतिज्ञों युक्त जापानी सम्राट की परामर्शदाता सभा) के सबसे 
कम आयु के चोहुतर वर्षीय स्याँजी ने किया । स्यांजी को, उनकी आयु, अनुभव 
एवं सम्बन्धों के कारण FAAA, विल्सन तथा लायड जाजे से समानता का 
व्यवहार प्राप्त हुआ | इसका एक अन्य कारण जापान की "Wem शक्रित' को भी 
माना जाता है, जिसके फलस्वरूप विश्व शक्ति केन्द्र के राष्ट्रों ने जापान को 
यथोचित सम्मान दिया । 
सम्मेलन में जापान ने तीन मांगे प्रेषित की (1) जापान ने भूतपूव 
जमंत AN को जो उत्तरी प्रशान्त महासागर में स्थित थे सत्तान्तरण करने की 
माँग रखी । यह द्वीप थे: मरीना, केरोलीना तथा मार्शल द्वीप समूह, (2) 
शान्तुङ्ग aa में जापान ने अपने अधिकारों की पुष्टि की माँग प्रेषित की । 
(3) जापान ने राज्यों में जातीयता की समानता की घोषणा को प्रस्तावित 
राज्य संघ के प्रति मूल fagia का रूप देने का प्रस्ताव रखा । शान्तुद्ध का 
प्रश्‍न भारम्भ से ही एक मुख्य प्रतिरोधक था और चीन का सशक्त प्रति- 
fafa मण्डल 1915 की संधियों को अमान्य ठहुराने में प्रचारगत था । चीन 
का मत था कि 1915 की «feat शक्ति asia की बोधक थी। चीन का 
यह तक न्याययुक्त एवं कूटनीतिपूणं नहीं था क्योंकि इसके अनुसार चीन की 
अन्य देशों के साथ हुई संधियों को भी अमान्यता प्रदत्त करनी चाहिए थी। 
केवल अमरीका की सहानुभूति के कारण 'समझोता चेष्टा' की जा रही थी। 
जापान दूसरी ओर 1917 की प्रतिश्रुतियों के कारण प्रभावरहित UT । जापान 
ने सर्वप्रथम अमरीका के एक प्रस्ताव को अस्वीकार किया ओर पुनः ब्रिटेन के 
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शान्तुङ्ग afaty व्यवस्था को भी अस्वीकृत कर दिया । arta: 30 ata 
1919 को जापान की ही बात को मान्यता दे दी गई, परन्तु चीन ने संधि पर 
हस्ताक्षर करना स्वीकार नहीं किया । फलस्वरूप जून के अन्त में जब सम्मेलन 
समाप्त हुआ तो MAG पर जापान का नियन्त्रण तो था पर जापानी अधिकार 
को वैध रूप प्राप्त नही था । 

प्रशान्त सागरीय द्वीप समूह के प्रश्‍न पर विशेष वाद विवाद नहीं हुआ। 
जापान को वे द्वीप प्रदत्त कर दिये गये जो राष्ट्र संघ की अधिदेश पद्धति के 
अन्तंगत थे । जापान को जातीयता की समानता के प्रस्ताव पर पराजय का 
मुख देखना पड़ा । यद्यपि जापान का जनमत जनसंख्या प्रकोप के कारण विदेश 
में आप्रवास का इच्छुक था, इस कारणवश अपने हितों की रक्षा हेतु राष्ट्र 
संघ अधिकार qa में जातीयता समानता के अनुबन्ध का समावेश करना चाहता 
था | जापान की इस प्रस्तावित नीति को चीन, चेकोस्लोवाकिया, sata, 
ग्रीक, इटली तथा पोलेण्ड ने समर्थन दिया, परन्तु fata और अमरीका के कटु 


बिरोध ने जापान के प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं होने दिया । जापान अपनी इस 
पराजय से काफी क्षुब्ध हुआ d 


एक अन्य समस्या जो 'वर्साई सम्मेलन” के सूचीपत्न में निहित नहीं थी, 
मुख्य रूप से उत्पन्न हो गई । यह 'साइवेरिया समस्या 1917 की रूसी क्रान्ति से 
उद्भूत हुई थी । रूस कौ क्रान्ति ने रूस के सुदूरपूर्व अधिकार क्षेत्रों में 
अव्यवस्था का प्रादुर्भाव कर दिया । इस प्रकार के वातावरण ने क्रान्तिकारी 
सिद्धान्तों के प्रसार का भय उत्पन्न कर दिया । जापान इस भय से सतक होकर 
चीन के उत्तरी सीमाओं पर सैनिक घेराबंदी करने का इच्छुक था। इसके 
अतिरिक्त साइबेरिया में भी सेना प्रेषित करने का “विचार प्रस्ताव' रखा गया । 
जापानी राजनीतिज्ञों तथा सरकारी परामशंदाताओं में विचारों की भिन्नता के 
कारण गतिरोध उत्पन्न हो गया था । मार्च 1918 में 'यामागाटा' ने साइवेरिया 
हस्तक्षेप का विरोध किया, क्योंकि उनके विचार में यह हस्तक्षेप जर्मनी और 
रूस से पूर्ण संघर्ष का कारण बन सक्ता था तथा यह तभी संभव था, यदि 
जापान अपने faa राष्ट्रों, विशेषकर अमरीका से, समर्थेन प्राप्त कर लेता d 

इसी मध्य जापान में राजनीतिज्ञों तथा सेना के अधिकारियों के विचारों 
में भिन्नता थी। सेना के अधिकारी सुविस्तृत ब्यापक अभियान योजनाओं में 
संलग्न थे । जापान के इस प्रयास में राजवेत्ताओं के प्रयरनों द्वारा अमरीका, 
ब्रिटेन तथा फ्रांस कुछ सीमा तक जापानी योजनाओं का समर्थन करने लगे थे । 
जून और जुलाई 1918 में चे झोप्लोवाकिया की सेनाओं ने 'ब्लादितोस्तक' तथा 
“ट्रांस-साइबेरियन रेलवे" के पूर्वी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया । इस स्थिति में 
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अमरीका ने सीमित हस्तक्षेप का प्रस्ताव रखा । 

जापानी संन्यवाद नीति के समर्थकों ने उपरोक्त स्थिति का लाभ उठा 
कर भारी संख्या में जापानी सेनायें प्रेषित कर दीं । 1918 के अन्त तक पाँच 
जापानी सेता डिवी मनें 'आमूर बेसन' में कार्यरत थीं । जापानी सेना अमरीका 
तथा अन्य मित्र राष्ट्रों की सेना से अधिक थी। जापानी प्रधानमंत्री द्वारा 
सेना पर नियन्त्रण करने तथा सैनिक निष्क्रमण करने में कठिनाई का अनुभव 
किया गया । यद्यपि जापानी नीति स्वदेश और विदेश दोनों में अप्रिय हो रही 
थी क्योंकि जापानी नीति का कोई विशेष योगदान नहीं था । 

जनवरी 1920 में अमरीका की सरकार ने अपनी सेनायें वापस बुलाने 
की घोषणा कर दी । अमरीका का ही अनुसरण ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमरीका 
ने किया । केवल जापानी सेनाओं ने वहाँ रहने का निर्णय लिया परन्तु 1920 
के मध्य तक जापानी योजना की असफलता स्पप्ट हो चुकी थी । 


वाशिग्टन सम्मेलन 

प्रशान्त क्षेत्र में साईबेरिया समस्या अनेक समस्याओं में से एक थी जो 
किसी न feat भांति जापान से संबंधित थीं । एक ओर चीन किसी भी प्रकार 
जापान से शान्तुङ्क पर समझौते का इच्छक नहीं था । दूसरी ओर साईवेरिया 
के प्रश्‍न को लेकर जापान और अमरीका के संवंधरों में तनाव उत्पन्न हो चुका 
था । अनेक देश जापान-अमरीका के राजनेतिक मतोमालिन्य स्थिति से युद्ध 
संकट की कल्पना कर रहे थे । यह त्रिषम परिस्थिति ब्रिटेन को 'आंग्ल-जापान 
संधि’ के aren नेतिक बाध्यता से परिपूर्ण प्रतीत हो रही थी | जून 1921 में 
विशेषकर 'कॅनेडा' की प्रेरणा द्वारा' एक बहुपक्षीय समझौते का प्रस्ताव प्रेषित 
हुआ । इस प्रस्ताव ने प्रशान्तीय समस्या के प्रति उन्मुक्त विचारों के आदान 
प्रदान की सम्भावनाओं में वृद्धि की आशा का मागं प्रशस्त किया । अमरीका 
ने इस प्रस्ताव का केवल स्वागत ही नहीं किया, वरन उपरोक्त प्रस्तावित 
बहुपक्षीय सम्मेलन की व्यवस्था आयोजन का भार भी ग्रहण करना स्वीकार 


कर लिया | 
तदनुसार नवम्बर 1921 वाशिग्टन में ब्रिटेन, जापान,फ्रांस, अमरीका 


चीन इत्यादि के प्रतिनिधि एकत्रित हुये । इस सम्मेलन का ध्येय प्रशान्त एवं 
सुदूरपुर्व की समस्याओं का नवीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अस्तंगत समाधान 
करना था । 


चार देशीय समझौता 
सर्वप्रथम वाशिंग्टन सम्मेलन के अन्तर्गतः दिसम्बर 13, 1921 को एक 
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“चार देशीय Mtr की घोषणा की गई इस समझौते के अन्तर्गत ब्रिटेन, 
जापान, फ्रांस तथा अमरीका ने पारस्परिक अधिकारों को सम्मान प्रदर्शित 
करने तथा संकटकालीन अवस्था में पारस्परिक परामर्श करने का संधि सम- 
झौता किया । इस समझौते ने एक प्रकार से “आंग्ल-जापान संधि” का स्थान 
ग्रहण किया, जिसको अगस्त 1923 में अंततोगत्वा समाप्त होने दिया गया | 
एक महत्वपूर्ण समस्या नौसँनिक युद्ध सामग्री व शस्त्रीकरण को सीमित करने 
की थी । अमरीका ने नौर्सनिक जलपोतों के टन भार तथा आकार को सीमित 
करने तथा 5: 5 : 3 के अनुपात के areata सीमित रहने का प्रस्ताव रखा d 
जापान ने उपरोक्त सीमितता को 10 : 10 : 7 अनुपात में रखने का तके 
प्रस्तुत क्रिया । परन्तु अमरीका और ब्रिटेन ने इसका"विरोध किया । जापान 
ने ब्रिटेन और अमरीका के विरोध के सम्मुख अपना एक उपमार्गीय परामर्श 
प्रस्तुत किया, कि जापानी प्रशान्त घेराबंदी को गतिरुद्ध रहने दिया जाय । इस 
विकल्प को स्वीकार कर लिया गया। 

अत: इस संधि ने केवल मुख्य जल पोतो के टनभार को 5:5:3 के भनु- 
पात तक ही सीमित नहीं किया वरन युद्ध पोतो, वायुयान वाहक पोतों तथा 
नौसनिक तोपों पर भी सीमित प्रतिबन्ध लगा दिया । उदाहरण स्वरूप युद्ध 
पोतों को 35,000 टन भार सीमित रखा गया तथा वायुयान वाहक पोतों का 
टन भार 27,000 निश्चित किया गया । इसके अतिरिक्त नौसँनिक तोपों का 
व्यास सोलह इन्च सीमित कर दिया गया तथा 'गुआम, हाँगकाँग, मनीला' 
तथा जापान के समीपवर्ती क्षेत्रों पर किसी प्रकार की घेराबन्दी न करने का 
निश्चय लिया गया । उपरोक्त निर्णय ने जापान को पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्र में 
नौसँनिक प्रमुखता प्रदान करने का अवसर दिया । 


नौ देशीय संधि 

फरवरी 1922 को चीन की समस्या को ले कर एक नी देशीय समझोता 
किया गया । इस संधि के हस्ताक्षरित देश Afata, अमरीका, mig, जापान 
बेल्जियम, इटली नीदरलंण्डस्‌, पुतंगाल एवं चीन 1 इस बहुदेशीय संधि ने चीन 
को अपने ही सीमा शुल्क राजस्व पर अधिक नियन्त्रण प्रदान किया । संधि 
युक्त देशों ने चीन की स्वतंत्रता एवं अखण्डता को पूर्णं सम्मान देने, एक 
दूसरे को विशेष अधिकार प्रदान न करने, तथा चीन के विकास एवं स्थायित्व 
सरकार स्थापन में हस्तक्षेप न Hea का निर्णय लिया । उपरोक्त प्राविधान 
परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से तो संतोषजनक प्रतीत होते थे, परन्तु इन प्राविधानो 
के बाघ्यकरण व लागू करने हेतु विशेष कारय तन्त्र का कहीं भी प्राविधान 
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नहीं था 1 

अतः दीघेकालीन स्थिति में चीन के प्रति अन्य शक्तियों के व्यवहार 
बन्धन का कोई अन्तर्राष्ट्रीय समाधान वाशिग्टन सम्मेलन में प्रयोजित नहीं 
था । सदूर qd समस्यायों के प्रति निष्ठित देशों को पारस्पारिक सम्बन्ध योजना 
में, साम्राज्यवादी विगत अनुभव के आधार के कारण, विश्वास नहीं रह गया 
था । यद्यपि सञ्राज्यवाद पूर्णतया मृतासन्न नहीं हुआ था क्यों कि अमरीका 
की आर्थिक विकास विस्तार नीति स्वयं नव साम्राज्यवाद के स्वजीवित करने 
में सहायक सिद्ध हो रही थी । इसमें रूस, चीन एवं जापान की नीतियाँ भी 
निहित थी जिनके कारण साम्राज्यवाद का प्रसामान्यीकरण संभव न हो कर 
कर अव्यवस्थित रूप में एदशित होने लगा । 

वस्तुतः वाशिंग्टन सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियाँ यह थीं । अस्थाई रूप 
से अन्तर्राष्ट्रीय तनावपुणं स्थिति में कमी आ जाना, परन्तु स्थाई रूप से नव 
शक्ति संतुलन का प्राविधान न करना । फरवरी 4, 1922 को एक द्विपक्षीय 
समझोते के द्वारा चीत और जापान ने 'शाम्तुङ्ग क्षेत्र की समस्या का समाधान 
करने की चेष्टा की । चीन को इस क्षेत्र में आधिपत्य प्रदत्त किया गया जवकि 
जापान की आर्थिक सुविधायें यथापूर्वं रहीं । अक्टूबर 1922 में जापान ने 
अन्ततः साईवेरिया से सेना के निष्क्रमण का निर्णय लिया । आगामी वर्षो में 
'शीदिहारा कीजूरो' (जापानी विदेश मंत्री) के प्रयत्नों के कारण जापान की 
चीन के प्रति नीति सैन्य नीति न होकर पूर्णतया आथिक नीति रही । परन्तु 
शीदिहारा की समझोता नीति, विशेष सफल न रह सकी | इसका मुख्य कारण 
ag था कि जापान की आंतरिक राजनेतिक संतुलन में अस्थायित्व के कारण 
समस्‍यायें पुनः प्रादुर्भूत होने लगीं थीं । 


अध्याय 9 


जापान सें उदारवाद 


प्रथम विश्व युद्ध जापान के लिये केवल इसलिये महत्वपूर्ण नहीं रहा 
कि इसने जापान को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि का,अवसर प्रदान किया, 
परन्तु महान युद्ध ने जापान की अर्थव्यवस्था को भी समृद्धता की ओर अग्रसर 
किया । युद्ध के पश्चात्‌ जापान एक पूर्णरूपेण ओद्योगिक राष्ट्र बन गया | 
औद्योगिक पूंजी विकास ने एक ओर जापान के राजनेतिक एवं सामाजिक 
जीवन को प्रभावित किया, तथा दूसरी ओर विकासशील नागरिक सर्वहारा 
वगं में आशान्ति एवं असन्तोष ने नव राजनैतिक एवं सामाजिक समस्याओं को 
जन्म दिया । इसके अतिरिक्त जापान के आधुनिकीकरण के नवीन तत्वों ने 
समाज की रुढ़ीवादिता में, वेतन भोगी लोगों में, श्रमिको में तथा सामाजिक जन- 
जीवन की धारा में परिवतंन प्रयत्न कर एक नवीन जन प्रक्रिया को संचारित 
किया । 


औद्योगिक विस्तार 


जापान में औद्योगिकीकरण का विकास मेइजी काल में ही प्रारम्भ हो 
गया था, परन्तु प्रथम विश्वयुद्ध ने इस विकास को त्वरित किया । युद्ध में यूरोप 
के देशों की संलग्नता के कारण जापान को आथिक एवं कूटनीतिक क्षेत्र में 
अवसर प्राप्त हो गया । युद्धोमध्य यूरोप के देश de सामग्रियों के उत्पादन 
की ओर अधिक ध्यान देने से अन्य समाग्नियों की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे; 
और न ही पूणं रूप से माल निर्यात योजना कार्यान्वित हो पा रही 
थी | फलस्वरूप जापान को यह अवसर प्राप्त हो गया कि वह अन्य समाग्नियों 
की ofa के लिये तीव्रता से उत्पादन करे, और नये बाजारों में अपने उत्पादनों 
का विक्रय करे p चीन और अमरीका में तो जापान अपनी वस्तुओं एवं माल 
का "निर्यात शोषण” कर ही रहा था, जापान ने भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया 
में भी अपने उत्पादन विक्रय के लिये स्थान बना लिया । इसी के साथ-साथ इस 
युद्ध में थोड़ी रुचि रखने के कारण जापान को यह अवसर भी प्राप्तं हुआ कि 
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वह अपने मित्र देशों के लिये सैन्य समाग्नियों का भी उत्पादन करे । युद्ध में 
जर्मन “यू बोट” आक्रमण ने समुद्रीय शक्ति का ह्वास क॑र, जापान को 
नौसँनिक युद्ध सामग्री के उत्पादन के विकास को, विस्तारित करने का अवसर 
fear) फलस्वरूप कुछ हो वर्षों में जापान की नौसैनिक शवित, आथिक शक्ति 
एवं निर्यात शक्ति द्विगुणित हो गयी । 


जापान की युद्धोमध्य आय, अन्तर्राष्ट्रीय qu के आधार पर लगभग 
तीन हजार मिलियन येन थी । जापान के निर्यातित उत्पादनों में कच्चा सिल्क 
मौर कपड़ा उद्योग प्रमुख थे। उसके आयातित वस्तुओं में भोज्य पदार्थ, 
कोरियाई चावल, फारमूसा की TAHT और भारत की कपास प्रमुख थीं । 
वास्तव में जापान का विदेशी व्यापार वहाँ के उत्पादकों की आवश्कताओं की 
पूति हेतु ही कार्यरत था । यद्यपि युद्ध के पश्चात एक अस्थायी आथिक अवनति 
जापान में आयी थी, परन्तु इसका काल अधिक दिन नहीं रहा । इसका मुख्य- 
कारण युद्ध के पश्चात योरोपीय देशों का पुनः विदेशी व्यापार में आ जाना था। 
परन्तु इस कारण केवल छोटे उत्पादकों को ही हानि हुयी बड़े उत्पादन कर्त्ताओं 
पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । इसके साथ ही जापान ने भारी उद्योगों 
में भी प्रगति की । जापान वस्त्रोद्योग, विद्युत यन्त्रो, रेलवे यन्त्रों, बाइसिकलों, 
तथा जलपोतों का प्रचुर रूप से उत्पादन कर रहा था । जापान का विद्युत 
उत्पादन 1919 में 1 मिलियन किलोवाट था और 1929 में यह 4 मिलियन 
किलोवाट हो गया । इस उत्पादन की दो तिहाई विद्युत शक्ति खदानों और 
उत्पादन निर्माण में व्यय की जाती थी । इस प्रकार जापान भारी उद्योगों 
के क्षेत्र में भी पीछे न रहा । कोयला और इस्पात के उत्पादन में भो जापान 
ने भारी प्रगति को । 
इस ओद्योगिक विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष दो प्रकार के 
आर्थिक संगठनों का विकास था। पहला लघु उद्योग सामान्यतया जो परिवारों 
द्वारा संचालित थे ओर दूसरा बड़े उद्योग । छोटे-छोटे अभियन्त्रण की वस्तुयें 
परिवारों में व्यक्तिगत स्तर पर निर्मित की जाती थीं। पूंजी के अभाव के faa- 
रीत सस्ती बिजली तथा तकनीकी शिक्षा के प्रचार के ही कारण यह सम्भव 
था । इन उत्पादनों का प्रयोग निर्यात में न करके देशी भारी उद्योगों में प्रयोग 
के लिए किया जाता था । 1930 तक पाँच कमंचारियों तक के लघु उद्योगों 
की संख्या लगभग 10 लाख तक पहुंच गयी थी । इसमें जापान की 25 लाख 
जनता कायरत थी, ओर लगभग जापान की 30 प्रतिशत उत्पादन क्षमता लघु 
उद्योगों द्वारा पूरित की जा रही थी । इसके विपरीत लोहा, इस्पात, सीमेंट, 
रसायन, भारी अभियन्त्रण यन्त्र तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुर्ये भारी उद्योगों 
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à 


द्वारा निमित की जाती थीं । 

जापान के उद्योगों के इस विकास ने जापान में नगरीकरण की प्रक्रिया 
को त्वरित किया । वहाँ के निवासियों के रहन सहन ओर जीवन स्तर में 
पर्याप्त उन्नति हुयी । मूल्यों में यद्यपि दुगनी वृद्धि हुयी, परन्तु इससे वहाँ के 
जीवन स्तर में भी दस वर्षो मे पर्याप्त प्रगति हुई । विभिन्न उद्योगों में मजदूरी 
कीं दरें भिन्‍न-2 थीं परन्तु सामान्यतया उनकी दर तीन गुना बढ़ गयी । 


दलगत राजनीति 


इस प्रकार के आथिक प्रसार का एक महत्वपूर्ण परिणाम औद्योगिक तथा 
व्यापारिक मध्यम वर्ग का विकास था । वास्तव में इसका राजनेतिक महत्व 
ari इस वर्ग के शिक्षित होने तथा सम्पन्न होने के कारण इनमें अपने स्वाथं 
की पूर्ति की भावना बढ़ने लगी। पूंजी की शक्ति द्वारा राजनेतिक महत्वाकांक्षा 
में वृद्धि होने लगी । नयी शिक्षा पद्धति में अपने वच्चों को शिक्षा प्रदान कर 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय प्रशासन में प्रेषित करने का मार्ग खुल गया UT 
व्यापारियों ने भी अपने अपने संगठन बनाकर राजन॑तिक प्रभाव प्राप्त करना 
आरम्भ कर दिया था । 

मध्यम वर्ग द्वारा राजनीति में पदापणं के लिए समय भी पर्याप्त 
उपयुक्त था । जापान इस युग में नेतृत्व के अभाव के दोर से गुजर रहा था 
मेइजी कूटनीतिज्ञों में get 1909 में स्वर्गवासी हो चुके थे । मत्सुकाता 
अपनी मृत्यु के पुवे ही राजनेतिक सन्यास ले चुके थे और यामागाटा प्रर्याप्त वृद्ध 
हो चूके थे। वह युद्ध समाप्ति के समय 80वर्ष के थे। ईटागाकी का भी 
1919 में देहान्त हो चुका था, और ओकूमा 1922 में स्वर्गवासी हो चुके थे । 

इन सभी के उत्तराधिकारियों में वह क्षमता नहीं थी । नयी पीढ़ी के राज- 
नैतिकों में 'शक्ति क्षुधा' की तुलना में राजनेतिक उपलब्धि की भावना नगण्य 
थी | 1914-16 की ओकूमा सरकार ने यह सिद्ध कर दिया था कि एक अनुभवी 
प्रधानमंत्री के समय में भी, प्रशासकों तथा कुलीन वर्गीय सुविधाओं को चुनौती 
देने से, कहीं अधिक आसान sige (संसद) के मतों को प्रभावित करना art 
यही कारण था कि अप्रैल 1917 के चूनाओं में उनके समर्थित उम्मीदवार 
काटोकोमाई, केवल यामागाटा के विरोध के कारण पराजित हो गये । तीराउचो 
मसात्के ने सियूकाई दल के समर्थन से सरकार बनाली, ओर काटो ने केन्सो- 
काई नामक नये दल की स्थापना कर ली d 


यह स्पष्ट था कि 'सियूकाई wer शेष दोनों दलों से अधिक शक्तिशाली 
या | हाराकाई ने पिछले दशक में प्रशासकीय तथा स्थानीय प्रभावशाली 
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ब्यक्तियों का समर्थन प्राप्त कर अधिकारी तंत्र को सहयोग' देने पर बाध्य 
कर दिया था । मूल्यों में वृदिध के कारण जब तीराऊची के सरकार के लोक 
सम्मान का Bla होने लगा, यामागाटा तथा सेओंजी ने 1918 में हाराकाई 
फो सरकार बनाने में सहयोग प्रदान किया । इस प्रकार जापान को प्रथम बार 
एक सामान्य नागरिक वर्ग से प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ। इस घटना को उदारवादी 
तथा लोकतन्त्र की विजय के रूप में सराहा गया, परन्तु आगामी तीन वर्षो 
के लिए यह आशा धूमिल रही । हारा ने अपने समर्थकों को विभिन्न उन पदों 
पर नियुक्ति करना प्रारम्भ कर दिया जो पहले केवल प्रशासकों के लिये सुरक्षित 
थे । इसके साथ ही साथ इसकी स्थिति कुलीन वर्ग तथा 'अभिजात वगं सदन 
पर बहुत कुछ आधारित थी, जिसके कारण उसे संवंधानिक परिवतंनों में रुचि 
नहीं थी । यही कारण था कि जब तक वह प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने मताधिकार 
का क्षेत्र विस्तृत करने का प्रत्येक प्रयास अस्वीकार कर दिया । इसी प्रकार 
जमती एवं रूस की घटनाओं से प्रभावित समाजवादी विचारधारा का भी 
उन्होंने पूर्ण हपेण दमन किया । भ्रष्टाचार के व्यापक प्रसार की भोर भी उन्होने 
कोई ध्यान नहीं दिया । इसी प्रकार साइवेरिया में सेना के हस्तक्षेप के विरुद्ध 
मंत्रीमंडल के निर्देशों को भी मान्यता नहीं दी । वस्तुत: यह नीति संस्थागत 
निबंलताभो की सुचक थी, न कि व्यक्तिगत आत्मशक्तित की परिचायक । 

नवम्बर 4, 1921 को हारा की हत्या से जापान एक सक्षम राजनीतिज्ञ 
से वंचित हो गया । हारा ने अपने समर्थकों को एक सूत्र में संगठित कर 
रखा था | उनके उत्तराधिकारी यह करने में अक्षम रहे । हारा के पश्चात, 
तत्कालीन विदेशमन्त्री 'ताकाहाशी' प्रधान मन्त्री बने, पर उन्होंने मई 1922 में 
त्यागपत्र दे दिया । इसके पश्चात अठारह महीनों तक 'सियूकाई दल” बहुमत 
दल विहीन सरकारों को समर्थन प्रदान करती रहा । 

उपरोक्त स्थिति बहुत अधिक दिनों तक स्थिर न रह सकी । काटो 
द्वारा उत्तरदायी सरकार की मांग को आम जनता का समर्थन प्राप्त हुआ | 
फलस्वरूप 1924 में ag सियूक्राई दल को विभाजित करने में सफल हो 
गये । परन्तु आगामी चुनावों में संविद सरकार के समर्थन से बनी सरकार 
पारस्परिक मतभेद से पुनः विखण्डित हो गई । परिणामतः अगस्त 1925 में 
काटो केवल केन्सीकाई के आधार पर ही सरकार बनाने में सफल हो गये । 
xg सदन पद्धतियों में विशवास रखने वाले एक संद्धान्तिक व्यक्ति थे। 
उन्होंने 1925 में मताधिकार अधिनियम पारित कर 25 वषं से ऊपर सभी 
नागरिकों को मत का अधिकार प्रदान कर दिया । इस प्रकार मत का अधि- 
कार चार गुने से भी अधिक व्यक्तियों को प्राप्त हो गया । काटो ने प्रशासकों 
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की संख्या में 20,000 की कटौती कर राष्ट्रीय व्यय में बचत को । सेना में 
भी चार Maat को कम कर दिया गया । जनवरी 1926 में काटो कौ 
मृत्यु के पश्चात “वाकात्सूकी' प्रधानमंत्री बने, परन्तु 1927 की आथिक मन्दौ 
के अवसर पर आपातकालीन अधिदेश पारित करने के प्रश्‍न पर उन्होंने त्याग 
qa दे दिया । अप्रैल 1927 में सियूकाई दल को सरकार बनाने के लिए 
आमन्त्रित किया गया । अल्पमतीय दल सियूकाई ने अवर सदन को विघटित 
कर 1928 में चुनाव करा दिया । इन चुनावों में सियूकाई दल केवल दो 
स्थानों में ही विजयी हो पाया । परन्तु जून 1928 में ही चीन के च्याँगत्सो-लिन 
की हत्या में जापानी अधिकारियों पर आरोप के कारण टानाका को त्यागपत्र 
देना पड़ा ag इन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियों कौ 
वकालत कर रहे थे, परन्तु दल इसके विरुद्ध था ५ तत्पश्चात जुलाई 1929 
में 'हामागूची' प्रधानमन्त्री बने । 1930 में हामागूची ने चुनाव विजय कर 
अपनी प्रशासकीय पद्धति आरम्भ की । उनकी “लन्दन नौर्सनिक सन्धि' तथा 
“प्रशासकों के वेतन में कटौती करने” के कारण टोकियो रेलवे स्टेशन 
पर उन पर गोली चला कर घायल कर दिया गया। इसके कुछ माह 
पश्चात उनका निधन हो गया | हामागूची के पश्चात वाकात्सूकी पुनः प्रधान- 
मन्त्री बने पर उन्हें भी 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण करने के कारण त्याग 
qa देना पड़ा | तत्पश्चात सियूकाई दल का अध्यक्ष इनूकाई प्रधानमन्त्री 
बना, जिसकी मई 1931 में अपने ही सरकारी निवास स्थान पर युवा सैनिक 
और नौसँनिक अधिकारियों द्वारा हत्या कर दी गयी । 


उग्रबाद 


शर्नेः शनेः जापान की राजनीति उग्रवादियों के प्रहार का आहेर बनती 
गयी । इसका मुख्य कारण बाहरी दबाव के साथ-साथ जापान में राजनंतिक 
दलों के विकास की विशेष प्रक्रिया थी । जापान के तत्कालीन परिवेश में 
परिवर्तित मूल्यों से भूमिधरों, व्यापारियों तथा प्रशासकों की पारम्परिक प्रति- 
ष्ठाओं पर चोट हो रही थी । नीतिगत तथा वचारिक-संघषॉ की अपेक्षा 
व्यक्तिगत tart तथा वर्गीकृत रुचियाँ जापान की तत्कालीन राजनैतिक मंच 
को अधिक प्रभावित कर रही थीं। एक दल दूसरे दल को पराजित करने 
के लिए प्रत्येक प्रणाली को अपनाने हेतु तैयार था । यहाँ तक कि जापान 
की राजनीति को उग्रवादी तत्वों तथा हिंसा के आधार पर चलाने का प्रयास 
प्रारम्भ हो गया । भ्रष्टाचार के बढ़ने का भी यही मुख्य कारण था । राज- 
नेतिक-दलों तथा व्यापारियों के गठबन्धनों के कारण भ्रष्टाचार को राजनीति 
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से दूर रखना असम्भव हो चुका था । मतों को क्रय तथा विक्रय करने को 
प्रवृत्ति के कारण भ्रष्टाचार तथा हिंसा दोनों ने जापानी राजनीति में प्रवेश 
किया । वास्तव में व्यापारी तथा राजनेतिक दलों के स्वार्थ समान थे, जिसके 
कारण दोनों ने आपसी सहयोग से सरकार बनाने का प्रयास प्रारम्भ किया । 
बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने भी सदनात्मक पद्धति पर आक्रमण को उदारवाद पर 
आक्रमण नहीं समझा । इसी प्रकार राजनेतिक दलों ने भी आम जनता में 
विश्वास न प्राप्त कर सकने के कारण व्यापारिक वर्ग पर विश्वास करना 
अधिक उचित समझा । इस प्रकार के सहयोग से राजनैतिक दलों की शक्ति 
तो वृद्धि हुई, पर साथ ही साथ, व्यापारियों की अन्य रुचियों ने जापान के 
राजनेतिक वातावरण को अशक्त बना दिया । जापान में ga: वह कुरीतियाँ 
उत्पन्न हो गई जो समुराई, वर्ग के कारण जापान की विगत शताब्दी में थी। 
आधुनिक शिक्षा तथा भाधुनिकीकरण के कारण संवैधानिक परिवर्तन तथा 
राजनैतिक चेतना में परिवर्तन आया, और शासक वर्ग में भी पर्याप्त परिवर्तन 
हुए । परन्तु व्यापारिक वर्ग, मध्यम wd, कुलीन वर्ग के नये समीकरणों ने 
राजनेतिक-भ्रष्टाचार को भी जन्म दिया । जापान के इस काल का उदारवाद 
सामाजिक परिवर्तन का द्योतक नहीं था । सभी उदारवादी वास्तव में efg- 
बादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे । इन्होंने अर्थव्यवस्था, संसद की शक्ति तथा जन- 
शक्ति के लिए ही प्रयास किये । वास्तव में यह उदारवादी तथा रूढिवादी 
दोनों थे तथा इनको रूढ़िवादियों एवं प्रगतिवादी दोनों वर्गों से चुनौती 
प्राप्त हुई | 

मूल रूप से जापान की इस युग में असफलता का कारण व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता, सामूहिक लक्ष्य, शिक्षा के प्रभाव, ane केन्द्रित राज्यधमं, 
अनिवार्यं भर्ती तथा पारम्परिक सत्तावादी पद्धति में निहित था। अन्ततो- 
गत्वा जापान पुनरुद्धार व पुनंस्थापन के द्वार भेदन के निकट आकर भी 
आगामी वर्षो में युद्धरत हो गया । 


अध्याय 10 


राष्ट्रवाद तथा सेन्यवाद 
(4930-1941) 


अतिराष्ट्रवाद ` 


संसदीय लोकतन्त्र की दिशा में सन्तुलित विकास तथा उग्रवादी तत्वों 
का जन्म ही केवल जापान के दूसरे दशक का चरित्र नहीं था वरन्‌ इस दशक 
में जापान ने रूढ़िवादी तथा राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं को भी जन्म दिया | 
इसका मुख्य स्रोत जापान के परम्परावादी dedi द्वारा आधुनिकता का 
विरोध करने वाली शक्तियाँ थीं । पश्चिमी साम्राज्यवाद, तथा आधुनिक 
विचारधारा के विरोध ने राष्ट्रवादी चरित्र विकसित किया था । इस विचार 
धारा का आरम्भ मेइजी शासन के आरम्भिक काल में 'साईगो ताकामोरी' 
तथा तत्पश्चात 'जेतीओशा' एवं 'कोकुरिऊक्राई' जेसी संस्थाओं ने क्रिया । 
यहीं से एशिया की मुख्य भुमि पर विस्तार विकसित होने, साम्राज्यवादी 
प्रवृत्तियों को जन्म देने, तथा जापान को वाह्य-प्रभावों से मुक्त कराने जसी 
भाबनाओं ने जन्म लिया । इसके लिए ag नितान्त आवश्यक था कि जापान 
स्वयं में एक शक्तिशाली राष्ट्र हो । सँन्य-शक्ति में अपार वृद्धि के अतिरिक्त 
राष्ट्र प्रम, एकता, निष्ठा तथा लक्ष्य बोध की क्षमता में वृद्धि आवश्यक 
थी। यही कारण था कि जापान का राष्ट्रभावना युक्त वर्ग आथिक तथा 
विदेशी समस्याओं के अतिरिबत राजनीति शिक्षा तथा नैतिकता के प्रति 
अधिक aas व चिन्तित था । कोकुरिऊकाई को योजना के अनुसार UU हम 
अपने वतंमान समाज का नवीनीकरण, सागरपार विस्तार पर आधारित 
बिदेश नीति, जनता की समृद्धि के लिए गृह नीतियों का क्रान्तिकरण करेंगे 
तथा मजदूर एवं पूंजी की समस्याओं के लिए एक सामाजिक नौति का 
निर्माण करेंगे cd 

फलस्वरूप 1914-1918 के युद्ध के पश्चात विदेशी समस्याओं की 
तुलनाओं में आन्तरिक समस्याओं पर अधिक जोर दिया गया। जापान में 


122/एशिया : उद्भव एवं विकास 


उद्योगों के विकास से जापान में एक अनुशासित तथा कमंगील भावना का 
जन्म हो रहा था। उद्योगों के विकास से सम्भावित लाभों ने इस भावना 
को विकसित करने में सहयोग दिया । इससे प्राप्त पूंजी को जापानी धनिक 
बगे ने पाश्चात्य आधार पर ही प्रयुवत किया । परन्तु पूंजी के असमान fant- 
जन से उत्पन्न विद्रोहात्मक विचारधाराओं भावनाओं ने भी पश्चिमी faar- 
धाराओं से ही अपना नेतृत्व प्राप्त किया । समाजवाद, शान्तिवाद तथा लोक- 
तन्त्र सब पश्चिम ही की देन थे । जापान में उत्पन्न ग्रामीण-समस्याओं के लिए 
भी यह आधुनिकीकरण उत्तरदायी था। समाज में ग्रामीण वर्ग जो कि जापानी 
पारम्परिक चरित्र का द्योतक था, आधुनिकीकरण तथा भीद्योगीकरण के 
कारण ही अशक्त होते लगा । वास्तव में मनोरंजन के विकृत साधन, WIS 
नेतिक-भ्रष्टाचार, वृहद-व्यापार, श्रमिक-संगठन, हड़ताल, ग्रामीण आक्रोश तथा 
सामाजिक मूल्यों के अवमनन के लिए आयातित-विचारधारा तथा रहन-सहून 
ही उत्तरदायी था । इन सामाजिक परिवतंनों ने जापान के एक वर्ग-विशेष को 
विशेष रूप से आक्रोशित किया । यह वह वर्ग था, जिसकी जापान के परम्परा- 
वादी विचारधाराओं, रहन-सहन तथा मूल्यों में आस्था थी। जब आधुनिक 
विचारधारा, पश्चिमी रहन-सहन तथा औद्योगिक मूल्यों से समाज को 
प्रत्यक्ष लाभ दृष्टिगोचर नहीं हुआ, इस वग विशेष ने आधुनिकता 
का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया, एवं “वर्ग चारित्रीकरण' राष्ट्रवादी 
होता गया | इसी राष्ट्रवाद ने शक्ति-सम्पन्नता तथा साम्राज्यवादी 
महृत्वाकांक्षाओं को भी जन्म दिया । इन सभी भावनाओं तथा विचार दशंनों 
ने परम्परावाद, राष्ट्रप्रेम, अतिदेशभक्ति, ग्रामीण आदशंवाद, राज्य-स्वामित्व, 
सामाजिक क्रान्ति तथा अतिराष्ट्रवाद को जन्म दिया । जापान का तीसरा 
दशक इस प्रकार आदशं ग्रामीण विचारधाराओं, रूढ़िवादी जीवनमूल्यों, व्यव- 
सायिक देशभक्तों, तथा मतिराष्ट्रवादी महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करने वाला 
दशक था । 

इस दशक को प्रमुख नेतृत्व, 'देशभक्त संस्थाओं’ ने ही प्रदान किया । 
इस प्रकार की संस्थाओं में 'प्रमुख कोकुरिऊकाई' (जापान नेशनल एसेन्स 
सोसाइटी-1919) 'कोङुहोन्शा' (नेशनल फाउन्डेशन सोस्ताइटी-1924) 
giar (सोसाइटी फॉर प्रेजंवेशन आफ नेशनल एसेन्स 1921) प्रमुख थे । 
इन संस्थाओं के लक्ष्य तथा रुचियाँ पर्याप्त रूप से भिन्न थीं। यह सम्भावना 
नहीं थी किये किसी भी प्रकार एक दूसरे से सहयोग कर सकेगी । इसके 
अतिरिक्‍त इनको सीमति सदस्यता तथा भाथिक समस्याओं ने भी प्रभावौ 
संस्था नहीं बनने दिया । समाज पूंजी विरोधी, पश्चिम-विरोधी भावनाओं 


जापान में उदारवाद|1 23 


के प्रति जन-सैमर्थन तथा जनसहयोग के कारण इन भावनाओं से अधिक प्रभा- 
faa हुआ । 


नव विचारधारा 


इस समकालीन विचारधारा को प्रभावित करने वाले कुछ लेखक तथा 
संस्थाये थीं । राष्ट्रवादी संस्थाओं के अतिरिक्त उग्रवादी संस्थाओं ने भी मध्यम 
क्रान्तिकारी सैन्य वर्ग को प्रोत्साहित किया । संस्थाओं के कार्यों के साथ लेखकों 
एवं विचारक ने भी अपना योगदान दिया । 

सर्वप्रथम लेखक 'कीटाइकी' ने 1919 में एक पुस्तक “एन भाउटलाइन 
प्लान फॉर द रिकान्सट्रक्शन ऑफ जापान! में अपने उग्रुवादी सामाजिक संशोधन 
सिद्धान्त को प्रतिपादित किया । यद्यपि जापानी सरकार ने कीटा की पुस्तक के 
वितरण पर पुलिस प्रतिबन्ध लगाया; परन्तु कीटाइकी के श्रमिक एवं serm 
विचारों ने पूंजीपतियों तथा सम्राट विरोधी धारणा ने स्वयं में एक नवीन 
विचारधारा को प्रवाहित किया । कीटा के सैनिक विप्लव द्वारा राजनंतिक, 
आर्थिक एवं अधिकारी तंत्विक संस्थाओं के शुद्धिकरण ने युवा वगं का आकषित 
किया । 

कौटाइकी से भिन्न विचार 'गोंदो सीको' के थे । गोंदो ने भूमिकेन्द्रित 
राष्ट्रवाद की व्याख्या कर ग्राम को ही राज नेतिक एवं आथिक जीवन के केन्द्र 
की मान्यता दी । गोंदो के विचारों का उद्देश्य साधारण ग्रामीण वगं के gedi 
का समर्थन करना था। उनके विचार में केन्द्रीकरण, अधिकारीतन्व तथा 
पश्चिमीकरण जापानी पारम्परिक मूल्यों के प्रति अभिशाप था । एक अन्य 
विवारक 'ताशीबाना' कोशाबूरों,ने पंचायती ग्राम की स्थापना की । इसके अति- 
रिक्त कोशाबूरो ने मीतो के निकट पंचायती ग्राम में एक स्कूल आरम्भ कर 
थोड़े से छात्रों को कृषि एवं राष्ट्रभक्ति की शिक्षा देना आरम्भ किया । 


सँन्य जागरुकता 


उपरोक्त भावना का प्रादुर्भाव सेना के युवा अधिकारियों में मुख्यतः 
हुआ । यह युवा वर्ग, 1924-25 के सुधारों के पश्चात, लघु व्यापारियों, लघु 
भूमिधरों तथा लघु अधिकारियों के परिवारों से आया था । इस वग में कुलीन 
वर्ग वाली उस निष्ठा की कमी थी, जो परम्परावादी समाज की विशेषता थी । 
ag नवीन वर्ग साम्यवाद अथवा fad ग्रामीणों के प्रति भी निष्ठावान नही 
था । फलस्वरूप अपने पूर्वाधिकारियों के विपरीत यह अधिकारी दक्षिणपन्थी, 
sua को भी समर्थन देने में अधिक क्रियाशील थे। अपनी व्यक्तिगत 
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समस्याओं के कारण भी इन्होंने प्रत्येक आथिक-समस्या के aha स्वयं को 
विशेष रूप से प्रभावित प्रतीत किया । जन-अधिकारों तथा राजनैतिक दलों 
की adfan प्रशासन की माँग ने भी सैनिक प्रतिष्ठा को आघातित किया। 
धनिक तथा सुविधा प्राप्त वर्ग जो नागरिक जीवन-स्तर से स्वयं को कुलीन 
मानता था, उसने इनकी भावनाओं को आथिक हीनता का परिचय दिया। 
उच्च वर्गीय सम्पन्नता तथा सुविधा ने एक तुलनात्मक-दृण्टिकोण को जन्म देकर 
“वर्गीय उग्रवादी चरित्र को विकसित किया । 

परिणामस्वरूप अनेक सँनिक-अधिकारियों ने राष्ट्रवादी आन्दोलनों में 
रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया । इन्होंने 'कीटाईकी,' 'ओकावा-शुमाई' तथा अन्य 
इसी प्रकार के लोगों की प्रेरणा से संन्य-नागरिक अर्थात सेना और जनता से 
सहयोजित मिश्रित संस्थाओं को जन्म दिया । इनका विचार सेना तथा जनता 
के सहयोग से सुधार की सम्भावनाओं को विकसित करना था। कुछ ऐसी 
संस्थाओं का भी निर्माण हुआ जो पूर्णतया सेना तथा नौसेना के सदस्यों द्वारा 
निर्मित थीं । इस प्रकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था लेफ्टिनेन्ट-कनंल हाशी- 
मोटो किंगोरो की साकुराकाई (चेरी सोसाइटी) थीं । इस संस्था की समस्त 
सदस्यता सेना के अधिकारियों, ara मंत्रालय के लोगों तथा सैनिक प्रशिक्षण 
स्कूलों द्वारा संचारित थी । 


इन अधिकारियों को अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य के प्रति यह स्पष्ट नहीं था 
कि वास्तव में इनको क्या करना था ? मुख्यतया अपने Weg में यह लोग 
दो वाक्याशों साम्राज्यवादी मार्ग (केडो) तथा “शोवा पुनंस्यापन' का प्रयोग करते 
थे । शोवा तत्कालीन सम्राट का वंश नाम था जिसका प्रारम्भ 1926 में gar I 
इन दोनों का अर्थ योजनाओं में सम्राट के विशेषाधिकारों से सम्बन्धित था । 
परन्तु वास्तव में इस योजना का स्वरूप स्वयं इन लोगों को अधिक स्पष्ट नहीं 
था। नैतिक पुनरुद्धार तथा संनिक-अधिनायकंवाद पर अधिक बल दिया जा 
रहा था, जिसमें सम्राट मात्र एक 'पवित्र कठपुतली” के समान होता । यद्यपि 
कोई रचनात्मक नीति का परिपालन स्पष्ट विदित नहीं हो रहा था, परन्तु 
इतना अवश्य स्पष्ट था कि राजनैतिक दलों एवं age व्यापारियों पर ही 
प्रथम प्रहार होगा । परिणामस्वरूप उन्होंने जापान को संद्धान्तिक तथा 
आथिक रूप से युद्ध के लिये तयार रखने को कहा । यूरोप में इसी समन्वयन 
का नाम फासीवाद (फाशिज्म) था । 

इस प्रकार छोटे अधिकारियों का योगदान महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि 
इससे उग्रवादियों को हथियार प्रयुक्त करने तथा हिंसक मार्गं अपनाने की 
दिशा प्राप्त हो गई । इनका प्रयोग हिंसक क्रान्ति में नहीं किया गया, और न 
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ही किया जा gear था क्योंकि ag स्पष्ट था कि उन्हें जनमत नहीं प्राप्त हो 
सकता था । वास्तव में इस प्रकार से यह अशान्ति का वातावरण उत्पन्न कर बड़े 
अधिकारियों द्वारा आपातकालीन स्थिति, तथा सैन्य शासन की घोषणा कर- 
वाने के इच्छुक थे । इस प्रकार के वातावरण निर्मित करने हेतु जापान में भातंक- 
वाद, हिसात्मक प्रवृत्तियों, हत्या तथा भय के वातावरण का उद्भव हुआ । कभी- 
कभी अपरोक्ष रूप में यह विद्रोह की सम्भावनायें उत्पन्न कर देता था और 
कभी यह उन व्यक्तिगत लोगों का विरोध स्पष्ट करता था जो उग्रवाद के 
विरुद्ध थे 1 इन प्रयासों को जापान में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई । इसके साथ 
ही साथ जापान में पैम्फलेटों, समाचारपत्नों, विरोधजनक सम्मेलनों तथा 
प्रदर्शनों द्वारा देशभक्ति की भावना का प्रचार होने लगा । परिणामस्वरूप 
आन्तरिक समस्याओं में राष्ट्रवादियों के राजर्नंतिक-स्वार्थो तथा विदेशी नीतियों 
में साम्राज्यवादी नीतियों का आगमन इस प्रकार हुआ, कि उनका विरोध 
असम्भव हो गया । 1931 और प्रशान्त युद्ध के मध्य 'कोकुताई' (कोकुताई का 
aq कुछ कुछ “राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था' ati यह शब्द अतिराष्ट्रवादियों 
को सर्वाधिक प्रिय था) के प्रति अनास्था किसी भी जापानी उच्चाधिकारी के 
आत्म विश्वास को हानि पहुंचाने के लिये प्रर्याप्त थी । नतिक साहस का यद्यपि 
प्रदर्शन हुआ परन्तु सिद्धान्तों के प्रति त्याग तथा विवेकपूर्ण विचारधाराओं एवं 
स्वीकृत व्यक्तिगत विचारों का पर्याप्त अभाव था । 
राष्ट्रवाद तथा राजर्नेतिक हृत्या जापान की राजनीति में कोई नव 
परिधान नहीं था । 1890 के पश्चात राष्ट्रवाद से प्रभावित जनमत ने कई 
बार हिंसक विद्रोहों को जन्म दिया था । ईटो तथा ओकूबो, दोनों की हत्यायें 
टोकुगावा तथा मेइजी नेताओं के ही समान को गई थी । इस प्रकार प्रधानमंत्री 
'हारा' तथा 'जायवात्सु' के अध्यक्ष यशुदा की हत्या की गयी p परन्तु 1930 के 
पश्चात अति राष्ट्रवाद केवल भूतकालीन घटनाओं का ही निरन्तर विकास नहीं 
था । तत्कालीन परिस्थितियों तथा ग्रामीण आक्रोश ने नवीन परिस्थितियों तथा 
कारणों को जन्म दिया । कृषि तथा उद्योग के सहअस्तित्व एवं समन्वय ने भी 
नवीन समस्याओं को जन्म दिया, जिन्होंने आथिक तथा वंचारिक रूप से 
असंतोष का प्रादुर्भाव किया 1927 में चाबल की अत्यधिक उपज एवं उसके 
मूल्यों में कमी के कारण भी रोष की भावना का संचार हुआ। इस का एक 
अन्य कारण 1929-30 की विश्व आर्थिक मन्दी में भी निहित था जिसने अम- 
रीका की क्रम शक्ति को न्यून कर सिल्क के मूल्यों को कम कर दिया था। 
1929 के 151% मूल्य 1931 में केबल 67% xg गये तथा इसी काज में 
चावल का मूल्य 257% से केवल 114% xg गया । वस्त्रोद्योगके निर्यात- 
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शक्ति के कम होने से बेरोजगार श्रमिक लड़कियों को {वापस अपने 
गांवों में जाना पड़ गया था । फलस्वरूप गाँवों में व्यापक निर्धनता व्याप्त हो 
गयी | यह कहा जाता है कि केवल यामानाशी प्रान्त में 22,000 सिल्क ater 
वाली लड़कियों को महीनों मजदूरी नहीं प्राप्त हुई थी। केवल भोजन तथा 
निवास की ही सुविधा किसी प्रकार प्राप्त हो पाती थी । मियागी में त्रिजली का 
अभाव हो गया था, विभिन्‍न प्रान्तों में asana तथा स्थानीय अधिकारियों 
को वेतन नहीं प्राप्त हो रहा था । छोटे बच्चों को शिक्षण शुल्क के अभाव में 
विद्यालय नहीं भेजा जाता था । उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में परिस्थितियाँ 
अधिक शोचनीय थीं । क्योंकि अधिकतर सैनिक लघु अधिकारी इसी क्षेत्र के 
थे, इसलिये असंतोष की भावना का प्रसार इम क्षेत्र में अधिक था । 

सैन्य अधिकारियों की नौसँनिक शक्ति सीमित कर देने के फलस्वरूप भी 
असंतोष की भावना उत्पन्न हुई । 1930 की 'लन्दन नौप्तेनिक afa’ (1922 
के वाशिंग्टन सन्धि का विस्तार) को यद्यपि रक्षामंत्री का पर्याप्त समर्थन प्राप्त 
था, परन्तु नौमेनाध्यक्ष इसके विरोध में थे । 21 अप्रैल को इस पर हस्ताक्षर 
होने के पश्चात 'प्रीवीं-काउन्सिल” में इस सन्धि को पारित होने में कठिनाइयों 
का सामना क रना पड़ा । इस Aker ने दो भ्रकार से सेताधिक्रारियों में असंतोष 
की भावना उत्पन्न की । प्रथम, अधिकारी वर्ग सुदूर qd क्षेत्र एवं प्रशान्त सागर 
में जापान को शक्ति परिसीमित होने के विरुद्ध थे उनका विचार था, कि 
अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के द्वारा जापान की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना उचित 
नहीं था । 5: 5 : 3 के अनुपात से जापान अपनी सुरक्षा करने में भी असमर्थं 
था ओर अमरीका तथा जापान में मतभेद बढ़ते ही जा रहे थे । द्वितीय, इस 
पक्ष में जिस प्रकार से निर्णय लिया गया उसने भी संवेधानिक प्रश्‍न उत्पन्न कर 
दिया | नौसेना की आवश्यकता तथा पूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व नौमेनाध्यक्षों पर 
था । ऐसी परिस्थिति में उसके मन्तब्यों नीतियों तथा योजनाओं के एकदम 
विपरीत मंत्रालय द्वारा निर्णय ferar जाना प्रायोगिक रूप में अप्रांसगिक था । अतः 
असंतोष का मुख्य कारण यह भी था कि नीसेनाध्यक्ष के विरुद्ध न मांत्र सन्धि 
की गई, अपितु उसे त्यागपत्र देने के लिये भी बाध्य किया गया | 

इसका परिणाम “प्रधानमंत्री हामागुची” पर प्राणघातक प्रहार था, जिसमें 
उनकी एक वर्ष पश्चात मृत्यु हो गई | परन्तु इसका कोई दूरदर्शी परिणाम नहीं 
हुआ । क्योंकि यह हत्या किसी बड़ी योजना का भाग नहीं थी ओर यह केवल 
एक गुप्त राष्ट्रभक्त संस्था के युवा सदस्य का कार्य था । हामागुची के पश्चात्‌ 
“वाकात्सुकी रिजीरो' का आगमन अप्रैल 1931 में हो गया | उनकी नीतियाँ 
तथा राजर्नतिक पृष्ठभूमि भी हामागुची के समान थीं। उस समय में पहले 
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विद्रोह का arag 1931 में हुआ । इस विद्रोह की योजना लेफ्टिनेंट कर्नल 
हाशीमोटो के साथियों ने नागरिक उग्रवादियों के साथ जिनका नेतृत्व 'ओकावा 
WATS’ कर रहे थे, बनाई गई । इसने विद्रोहों, बम-विस्फोटों, तथा हिंसक std- 
वाहियों द्वारा अपने असंतोष का प्रदर्शन किया । यह विद्रोह असँनिक जनता 
तथा सैनिकों द्वारा प्रदत्त asai द्वारा किया गया । इसके परिणामस्वरूप 
सेनिक शासन की घोषणा तथा जनरल ऊगाकी' के नेतृत्व में सरकार का 
गठन हुआ। ag निश्चियपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ऊगाकी तथा अन्य 
सेनाधिकारियों को इसकी पूर्वं सूचना थी, अथवा नहीं, क्योंकि उनके सहयोग 
के बिना यह सम्भव नहीं था । परन्तु मार्च 1931 में उनके द्वारा सँन्य-षडयन्त् 
को विफल कर देने से यह अवश्य स्पष्ट हो जाता है, कि उन्हें Gera के कुछ 
ही समय पूर्वे सूचना मिली और उन्होंने अपना सहयोग वापस ल लिया । परन्तु 
उनकी सहापराधिता के कारण शेष के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा 
सकी । इससे यह स्पष्ट हो गया कि भविष्य में किसी भी षडयन्त्र में सेना के 
नेतृत्व को स्वीकार करने से ही सरकार को गिराया जा सकता था । एक बार 
पुनः हाशीमोटो तथा ओकावा ने षडयन्त्र की भूमिका बनाई, परन्तु उन्होंने इस 
बार जनरल 'अराकी सदावा' को पदासीन करना पूर्वं निश्चित कर दिया । 
परन्तु इस पडपन्त्र का ज्ञान भी अक्टूबर में हो गया, ओर यह प्रयास भो 
असफल रहा । इस घटना के अभियुक्तों को भी सरकार अधिक दण्डित न कर 
सकी । इससे स्पष्ट हो गया कि उच्चाधिकारी अनुशासन के प्रति अधिक 
चिन्तित नहीं थे । 


मंचूरिया 

इसका मुख्य कारण यह्‌ था कि सेना के कुछ बड़े अधिकारी स्वयं इस 
प्रकार के विद्रोहात्मक स्वरूप के प्रति निष्ठावान थे 1 विशेषतया क्वांगतुंज्ध 
में नियुक्त, सेनाधिकारी मंचूरिया में जापानी प्रवेश के प्रति अधिक 
उत्सुक थे, परन्तु सरकार की नीतियां इसमें बाधक थी। साथ ही साथ 
चयाँग-काई-शेक चीन में तेजी से अपनी शक्ति बढ़ा रहा था जिससे मंचूरिया 
में जापान की उपस्थिति तथा अस्तित्व को खतरा बढ़ता जा रहा था । 1928 
में मंचूरिया के च्यांग त्सो-लिन की हत्या के पीछे भी यही उद्देश्य था, 
सरकार के निरुत्साह से सेना में असंतोष की भावना तीव्र हुई । सेनाधिकारी 
इस प्रकार की सरकारी नोति के पश्चात भी अपनी महत्वाकाँक्षा को संजोय 
हुए थे । 

1931 में उन्हें पुनः अपने मन्तब्यों को सफलीभूत करने का अवसर प्राप्त 
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हुआ। इस अवसर के प्राप्त होने में भी अनेक कारण थे । x याँग्त्से घाटी 
में बाढ़ के कारण व्यस्त था । fata तथा अमरीका अपनी आर्थिक समस्याओं 
में उजझे थे जापान स्वयं ऐसी परिस्थिति को प्रतीक्षा में था जिसके द्वारा 
सेना को राजनेतिक-नेताओं के विरुद्ध जनता का समर्थेन प्राप्त हो सकता । 
इसके लिये मंचूरिया पर आधिपत्य सर्वाधिक उचित मार्ग था क्योंकि यही एक 
tar प्रश्‍न था जिस पर आन्तरिक राजनीति में मतभेद के उपरान्त भी अधि- 
कांश सेनिक अधिकारियों का मरतेक्य था। परिणामस्वरूप दिसम्बर 1931 Ñ 
टोक्रियो तथा मंचूरिया के अधिकारी वर्ग ने संघर्ष रत होने के लिए तेयारी आरंभ 
कर दी और जनता में भाषणों तथा पैम्फलेटों द्वारा भायी संघर्ष का प्रचार 
किया । अतः 15 सितम्बर तक सेनिक तेयारी पुरी कर ली गयी । 18 सितम्बर 
1931 को जापान की एक गशती सैन्य टुकड़ी को विस्फोटजनित ध्वनि सुनाई 
पड़ी और तत्काल सेनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो गई। दो दिन में ही सेना ने 
मुक्ुदेन तया किरिन पर अधिकार कर लिया । सितम्बर 21 से कोरिया से dea 
सहायता पहुँचनी प्रारम्भ हो गयी । जिसके द्वारा अगले तीन माह में सम्पूर्ण 
मंचूरिया क्षेत्रों पर सैनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी । 

टोकियो में, उपसेनाधिकारी ने यद्यपि प्रत्यक्ष सहयोग नहीं दिया परन्तु 
उन्हें इस योजना से पूरी सहानुभूति थी । यद्यपि सरकार को इस योजना की 
सूचना मिल गई थी, और उसने इस आक्रमण को रोकने के लिए एक सन्देश 
वाहक भी भेजा गया; परन्तु उसने स्वयं इस षड्यन्त्र का एक भागीदार होने के 
कारण यह सूचना तब तक के लिए गुप्त weal जव तक कि पर्याप्त विलम्ब 
नहो चुका हो। रक्षा मंत्रालय ने उपरोक्त dea योजना के विरुद्ध निर्देश 
पारित किये, परन्तु युद्धक्षेव के सेनाधिकारियों ने प्रसारित निर्देशों के प्रति 
किंचित ध्यान नहीं दिया । इसके लिए यह तक प्रस्तुत किया गया कि सैनिक 
कार्यवाही की नीतियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार सेना पर नियन्त्रण 
करना अभी उचित नहीं था । जनवरी 1932 के अन्त तक चीन-जापान के इस 
संघर्ष ने एक पूर्ण युद्ध का रूप ग्रहण कर लिया । शंघाई तथा नानकिंग में चीन 
ने कड़ा प्रतिरोध उत्पन्न किया, परन्तु जापानी सेनाओं ने तब तक सम्पूर्ण 
मंचूरिया पर अधिकार कर लिया था । जापानियों ने इस क्षेत्र से अपने 
निष्क्रम्रण न करने के अपने निर्णय पर मंचूरिया की स्वतन्त्रता की घोषणा 
कर दी | माँयूक्ुओं नामक इस नवीन राज्य को चीन से स्वतन्त्र घोषित कर 
“पूयी नामक एक भूतपूर्वे मान्चू सम्राट को वहाँ शासक बना दिया गया । 
इस प्रकार वहाँ एक कठपुतली सरकार की स्थापना कर जापानी-सेनाधिका- 
feat ने तत्कालीन साम्राज्यवादी विचारधाराओं को प्रयोगात्मक स्वरूप 
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प्रदान कर Feary 

सेना की इस निरंकुश कार्यवाही के परिणामस्वरूप वाकात्सुकी की 
सरकार दिसम्बर 1931 में स्वयं गिर गई । देशभवत संस्थाओं ने सेना के 
कार्यों की मुक्‍त कण्ठ से सराहना प्रारम्भ कर दी । उनके अनुसार जापान को 
एक नये सँनिक युग की आवश्यकता थी । तत्कालीन “प्रधानमंत्री इनुकाई' 
के लिए कार्यं करना असम्भव हो गया । विरोधी दलों के नेताओं ने सेना की 
आलोचना के विपरीत उनको समर्थन प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया । इस 
प्रकार मंत्रालय तथा aranga के सदस्यों को स्वयं अपने जीवन के प्रति संकट 
का आभास होने लगा। फरवरी तथा माचे में मंचूरिया अभियान से सम्बन्धित 
दो विशिष्ट विरोधियों की हत्या से यह और भी स्पष्ट हो गया । 

उपरोवत gear के लिए उत्तरदायी अभियुक्तों को दण्डित करने के 
पश्चात उनका कार्य एक ऐसे दल द्वारा ले लिया गया जो गोन्दो साइकियो 
के 'ग्रामीण सिद्धान्तों' से प्रभावित था । मई 15, 1932 को टोकियो के एक 
विद्युत संचार गृह, एक बैंक तथा सियूकाई दल के मुख्यालय पर आक्रमण से 
इस प्रवृति के विरोध की असफलता स्पष्ट हो गई। अर्थात्‌ यह सारे प्रयास 
असफल हो गये, परन्तु उन्होंने प्रधानमन्त्री इनुकाई की हत्या कर दलगत 
सरकार के अस्तित्व को अन्तिम चुनौती प्रदान कर दी । इन अभियुक्तों पर 
चलाये जाने वाले मुकदमों ने वातावरण को भौर अधिक संघर्षपूण बना 
दिया । अभियुक्तों ने अपने सभी कार्यों को देशभवित का कार्य बताया d 
ताचीबाना नामक अभियुक्‍त ने अपने कटु भाषणों के द्वारा इस प्रसंग में विशेष 
ख्याति अजित की । 

जन न्यायालयों ने इन मुकदमों में अभियुक्तों को विशेष कठोर दण्ड 
नहीं दिया, जिसका परिणाम अन्य देशभक्त संगठनों को उत्साहित करने के 
लिए पर्याप्त था । इसका परिणाम स्वयं 'सियुकाई दल” के सदस्यों का आत्म- 
विश्वास गिराने में प्रयुक्त हुआ । फलस्वरूप इस दल के ही सदस्य विघटित 
होकर अतिराष्ट्रवादियों के सम्पकं में आने लगे । अन्य सदस्यों ने दल में 
रहते हुए भी सेना को समर्थन देना प्रारम्भ कर दिया । इसका एकमात्र 
अपवाद एक नवीन वामपंथी संगठन 'शाकाई dur (जन समाजवादी दल) 
था, जिसकी स्थापना जुलाई 1932 में हुई । यह दल अपने अन्तंविरोधों के 
उपरान्त भी पूंजी-विरोधी, साम्यवाद विरोधी, तथा फासीवाद विरोधी वैचा- 
रिकता का 1937 के चीन-जापान युद्ध तक एकमात्र पोषक दल ati 1932 
के पुलिस-शोधन के पश्चात इस दल को प्राप्त होने वाले समर्थन में वृद्धि 
हुई । फलतः 1936 के चुनाव में इसको संसद (डाईट) में 18 स्थान तथा 
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लगभग 5 लाख मत प्राप्त हुए । वामपन्थ के लिए यह agaga विजय थी 
अर्थात इससे पूर्व वामपन्थियों को इतने अधिक मत कभी प्राप्त नहीं हुए थे । 
परन्तु जापान के घटनाक्रम को परिवर्तित करने अथवा नवीन दिशा प्रदान 
करने के लिए यह विजय अपर्याप्त थी । 

इस प्रकार संविधान की सुरक्षा का एकमात्र दायित्व सम्राटकीय परिधि 
के समर्थक राजनीतिज्ञों के पास रह गया था । इनमें अनेक उदारवादी भी थे 
जो सेना में अनुशासन एवं दलगत मन्त्रिमण्डल के इच्छुक थे । परन्तु उन्हें ag 
भी अच्छी प्रकार ज्ञात था कि सेना के उग्रवादी तथा अन्य अधिकारी तत्वों 
को यह नीति स्वीकार नहीं होगी । जापान के अनुशासन, कानून व्यवस्था 
तथा शान्ति बनाये रखने के किसी भी प्रयास को सेना के उग्रवादी तत्व 
समर्थन नहीं दे रहे A r इस प्रकार यह भी सम्भावित था कि सरकार द्वारा 
किया गया सैन्य इच्छा विरोधी प्रयास सम्राट तथा सरकार विरोधी विद्रोह का 
कारण बन सकता था । अन्य किसी भी प्रत्यावतंन की अनुपस्थिति में सम- 
झोतापरक नीति ही एकमात्र विकल्प xg गयी थी । 


सन्य संगठन 


तत्कालीन जापान एक वार पुनः अपनी पूर्ववत पद्धति पर अग्रसर 
हुआ । इसके अन्तगंत बहुमतीय दलों के समन्वय से सरकार के निर्माण तथा 
दल रहित व्यक्ति के नेतृत्व को प्राथमिकता दी गई। इस आधार पर 'इनुकाई? 
के पश्चात मई 1932 में 'एडमिरल संतो? प्रधानमन्त्री बने । तत्पश्चात जुलाई 
1934 में 'एडमिरल भोंकाडा feast’ प्रधानमंत्री हुए । नौसेना के उच्चा- 
धिकारियो के चयन का मुख्य कारण यह था, कि इन पर नियन्दण अपेक्षाकृत 
अधिक सहज था । तत्कालीन मुख्य समस्या सेना के उग्रवादी दलों में ag- 
शासन बनाये रखने की थी । इसके लिए आवश्यक था कि सेना में अधिकारियों 
का सहयोग प्राप्त किया जाता । परिणामस्वरूप उनको सुविधायें प्रदान करना 
मवश्यम्भावी हो गया p इस सुविधा के अन्तर्गत मंचूरिया का विस्तार, तथा 
अनुशासनिक कार्यवाहियों का स्थगन मुख्य था । मंचूरिया में जापानी प्रवेश 
के प्रति सहमति तथा आन्तरिक मामलों में अनुशासनिक कार्यवाहियों के स्थगन 
के पीछे यही नीति कार्यरत थी । परन्तु 'सुविधा द्वारा नियन्त्रण” की यह नीति 
अन्ततोगत्वा आत्मघाती ही सिद्ध हई i 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कठिनाई यह थी कि सेनाधिकारी स्वयं अपनी 
विचारधाराओं के प्रति एकमत नहीं थे। यद्यपि कोडो संगठन (साम्राज्य- 
कीय मार्ग में किटाईकी के सिंद्धान्तों के प्रति उत्साह था, परन्तु उनका मुख्य 
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सुझाव Afasy तथा निष्ठा के प्रति ari इस दल के मुख्य नेता जनरल 
आराकी तथा मजाकी थे । इसके विपरीत “तोसाई संगठन” (नियन्त्रण) आथिक 
एवं राजनेतिक संस्थाओं से अधिक जुड़ा था । ये जापान को पूणं युद्ध के प्रति 
तत्पर रखने के इच्छुक थे। इन्होंने पूंजीवाद तथा लोकतन्त्र पर आक्रमण 
करने की अपेक्षा तत्कालीन सामाजिक परिवेश में पूंजीवादियों तथा प्रशासकों 
के सहयोग से कार्य करना आधिक उपयुक्त GET» उनको अन्य बहुत से 
वर्गो के समर्थन प्राप्त हुए। इस संगठन का नेतृत्व 'नागाता तेत्सुजान' तथा 
“इणिहारा कांजी' के हाथ में रहा परन्तु 'जंबात्सु' (आर्थिक पूज) नेताओं ने जसे 
“इकिडा शीहिन' ने उद्योग तथा व्यापार पर अधिकार को प्राथमिकतादी । इसी 
प्रकार अन्य बहुत से वरिष्ठ प्रशासकों ने नवीन प्रशासक संगठन का निर्माण कर 
जापान की तत्कालीन आवश्यकता की पूर्ति की । 


आन्तरिक नीतियों के अतिरिक्‍त अन्तविरोधों का दूसरा मुख्य कारण 
विदेशी नीतियाँ भी थीं। मंचूरिया में जापानी कार्यवाही के कारण पर्याप्त 
मतभेद थे । 'कोडो संगठन” के अनुसार सोवियत संघ तथा साम्यवाद से सुरक्षा 
जापान की प्राथमिक आवश्यकता थी p साम्यवाद के विकास के कारण चीन 
से भी सुरक्षा का प्रश्‍न उपस्थित था । इसके विपरीत 'तोशी संगठन” अपेक्षाकृत 
अधिक उग्र था । उनके विचार में विश्व युद्ध में जापान की सैन्य आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिये मंचूरिया तथा उत्तरी चीन श्रोतों का प्रयोग आवश्यक था d 
अतः वहाँ पर जापान का अतिक्रमण न्यायसंगत था p अन्य सेनाधिकारियों के 
अनुसार मंचृरिया में जापान की उपस्थिति जापान की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिये 
आवश्यक थी । अतः इन सबने विदेश मंत्रालय की भर्त्सना की । क्योंकि विदेश 
मंत्रालय चीन को जापान का आकर्षण केन्द्र समझकर महाशक्तियों द्वारा 
समझौते का इच्छुक था | 


उपरोक्त मतभेदों के कारण जापान में “शक्ति संतुलन” तथा “शक्ति परीक्षा' 
के dad में अराकी तथा उप मुख्य सेनाधिकारी के रूप में मजाकी के कारण 
कोडो संगठत अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली हो गया, परन्तु मंचूरिया में उनके 
विरोधियों का प्रभाव ही अधिक था । जनवरी 1934 में आराकी के त्याग-पत्न 
के पश्चात 'हायाशी सेनजूरों' सत्ता में आये और वह 'नगाता तेत्सुजान' के 
प्रभाव में थे। इस समय मजाको सँन्य-शिक्षा के मुख्य निर्देशक थे, परन्तु 
JT 1935 में मजाको के निष्कासन के पश्चात समस्या जटिल हो गयी। 
अगस्त 12 को स्वयं नगाता की हत्या कर दी गई । यह हत्या मजाकी के एक 
समर्थक लेफ्रिनेंट कर्नेल 'अएजावा साबुरो” ने की थी । तोसाई नेताओं ने 
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अएजावा पर मुकदमा चलाना प्रारम्भ कर दिया तथा शेषउग्रवादिदींको मंचूरिया 
ले जाया गया फलस्वरूप कोडो को एक बार पुन: शक्ति प्रयोग की आवश्यकता 
महसूस हुई । 


कोडो संगठन द्वारा सत्ता पर अधिकार करने का प्रारम्भ फरवरी 26, 
1936 को हुआ । लगभग एक हजार 'कोडो' के लघु अधिकारियों ने राजधानी 
पर अधिकार कर लिया । कुछ ने प्रधानमंत्री का आवास घेर लिया, परन्तु 
भोकाडा की हत्या नहीं की जा सकी क्योंकि उन्हें पहचाना नहीं जा सका था । 
परन्तु वित्तमंत्री, der शिक्षा के महाअधीक्षक (इन्सपेक्टर जनरल) तथा लाड 
प्रीवीसील की हत्या कर दी गई । इसके साथ ही साथ अन्य अधिकारियों पर 
भी प्रहार किये गये । इस आशय के पर्चे भी बाटे गए कि 'मजाकी' के नेतृत्व 
में नवीन व्यवस्था की स्थापना की जाये, परन्तु 'मजाकी' तथा “अराकी' दोनों 
में से किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की । इन उग्रवादियों एवं 
हिसक तत्त्वों के दमन हेतु सम्राट ने नौसेना तथा साम्राज्यिक-सेना की सहायता 
से विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिये विवश कर दिया | 


इस आत्मसमपंण को अधिक लोकप्रियता नहीं प्राप्त हो सकी क्योंकि 
अधिकतर मुकदमें तथा सजाओं की कार्यवाही गुप्त रूप से की गई । आईजावा, 
कीटाईकी तथा अन्य असँनिक विद्रोहियों को मृत्यु दण्ड दे दिया गया । युद्ध 
मन्त्री के लिए यह आवश्यक हो गया कि ag सेना का उच्चाधिकारी हो । 
इसका कारण ऐसे पद पर एक अराजनैतिक safer की नियुक्ति था । इसमें 
साथ ही साथ विभिन्न प्रान्तों तथा विदेशों में सक्रिय युवा उग्रवादी अधिकारियों 
के संगठन की मांग करने के लिये व्यवस्थाएँ कर ली गई । इस प्रकार परोक्ष 
रूप में पुनः भनुशासन स्थापित कर लिया गया । 


इन घटनाओं के कारण तोशी (तोसाई) दल 1936 के पश्चात सेना 
पर प्रभाव बनाने में सफल हो गया । फलस्वरूप राष्ट्रीय नीतियों में हस्तक्षेप 
करने में उन्हें सरलता हो गई । सेना द्वारा पुनः एकता की स्थापना तथा उग्र 
बादियों से राष्ट्र की रक्षा ने सेना को एक विशेष अवसर प्रदान किया । अब 
सेना भपनी सैनिक समस्याओं की स्वतन्त्रता में अधिक रुचि लेने लगी । शांति 
तथा युद्ध में चुनाव, मन्त्रिमण्डल के गठन, तथा संविधानिक स्वतन्त्रता के क्षेत्र 
में सेना का निर्णय महत्वपूर्ण हो गया। बिना सेना अथवा नौसेनाध्यक्ष के 
सहयोग के बिना किसी सरकार का गठन सम्भव नहीं था । इस प्रकार सेना 
के सहयोग के बिना शासन असम्भव हो गया । यही कारण था कि माचे 1936 
में जब 'हिरोता कोकी' प्रधानमंत्री बने उनके द्वारा नियुक्त विदेश मंत्ली के 
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चुनाव पर सेक्षा ने निषेधाधिकार का प्रयोग कर दिया । स्वयं हिरोता को 
1937 में सेना का विश्वास न प्राप्त होने के कारण पद त्याग करना पड़ा | 
हरोता के पश्चात “जनरल उगाकी' भी सरकार बनाने में इसी लिये असफल 
हो गये कि ag ga मन्त्री की नियुक्त के लिये मतेक्य न प्राप्त कर सके । 
जनरल हयाशी को भी मई में ही त्याग-पत्न देना पड़ा तत्पश्चात 'कोनो 
फूमीमारो' को प्रधानमंत्री चुना गया । वह एक परम्परावादी कुलीन वर्ग के 
प्रतिनिधि थे az आशा भी थी कि वह सेना को बिना अधिक अधिकार दिये 
उनका सहयोग भी प्राप्त कर THT । कोनो के पद त्याग के पश्चात जनवरी 
1939 में राष्ट्रवादी 'हिरानुमा' प्रधानमन्त्री बने । इस समय तक सेना, प्रर्याप्त 
प्रभावशाली हो चुकी थी । वह मंत्रिमण्डल के चयन तथा निषेधाधिकारों को 
प्रयोग करने की स्थिति में पहुँच चुके थे । 


इस समय तक जापान के नागरिक राजनीतिज्ञों को यह भी स्पष्ट हो 
गया था कि उन्होंने एक संकट के स्थान पर दूसरा संकट आमन्त्रित कर लिया 
था । सम्भवतया कोडो संगठन तथा उग्रवादियों पर अंकुश आसान था | जिससे 
संविधान तथा समाज दोनों की सुरक्षा सम्भव थी । परन्तु उन्हें इसकें लिए 
भारी कीमत चुकानी पड़ी । इसका परिणाम यह हुआ कि सेना ने शक्ति 
संगठित कर राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी । अन्त में अपनी यह क्रांति से 
कम हानिकारक नहीं सिद्ध हुआ । जापान युद्ध निर्माण तथा विदेशों में प्रसार 
के आधार पर स्वयं को संगठित करने लगा | 


युद्ध की तैयारी:- 


यद्यपि शाब्दिक रूप से “युद्ध शब्द' को टालने का प्रयास किया जाता रहा, 
परन्तु यह स्पष्ट हो चुका था कि युद्ध अवश्यम्भावी था। सर्वप्रथम जापान 
तथा चीन के मध्य जुलाई 1937 में पीकिंग (वेजिंग) के पास संघर्ष हुआ । इस 
संघर्ष के विस्तार ने वषं के अन्त तक युद्ध का स्वरूप ग्रहण कर लिया । यद्यपि 
इस युद्ध की कोई सम्भावना नही थी और यह अप्रत्याशित ही था । परन्तु इस 
युद्ध का जापान की गृह नीतियों पर भो पर्याप्त प्रभाव पड़ा । एक ओर इस 
युद्धके कारण अधिकांश सैन्‍्याधिकार राजनीति के स्थान पर den मामलों में रुचि 
रखने के लिये विवश हो गये, दूसरी तरफ उच्चाधिकारियों ने देश को भविष्य 
के संकट से सुरक्षा हेतु तेयार रहने की तैयारियाँ प्रारम्भ कर दी । qui 
संन्यीकरण, भारी उद्योगों के विकास, राज्य-अधिकृत अथेव्यवस्था, उदारवाद का 
समापन तथा शिक्षा में सुधार के प्रयास प्रारम्भ हो गये । 
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1936 में उपरोक्त नीतियाँ हिरोंता के मंत्रिमण्डल में स्वीकृत हुई पर 
उनको कार्यान्वित जून 1937 में कोनों के प्रधानमत्री हो जाने के पश्चात ही 
किया जा सका । कोंनों ने सरकार गठन करने के तत्काल पश्चात | भसँनिक 
उड़ानों तथा तेल के वितरण पर सरकारी नियन्त्रण प्रारम्भ कर दिया इसी 
वर्ष अक्टूबर-नवम्बर में एक 'मंत्रिमडल योजना qid" की स्थापना की गई। 
इसका ध्येय आर्थिक नीतियों पर नियन्त्रण रखना था । सेना तथा नीमेना में 
सहयोग की स्थापना के लिये एक साम्राज्यिक मुख्यालय की भी स्थापना की 
गई । प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री एवं सँन्याधिकारियों के मध्य सहयोग 
से ही लेने की नीति बनाई गई । अन्तिम निर्णय सम्राट की उपस्थिति में ही 
लिया जा सकता था । मंत्रविमण्डल के अन्य मंत्रियों को आवश्यकता पड़ने पर 
faafaa frat जा सकता था फलस्वरूप 1940 के योजना निर्माण के अवसर 
पर मंत्रिमण्डल उत्तरदायित्व मात्र एक संबंधानिक आवश्यकता ही रह गई। 
इसी मध्य 1938 में 'एशिप्रा विकास ais’ की स्थापना कर चीन जापान के 
सम्बन्धो का उत्तरदायित्व उस पर सौंप दिया गया । नवम्बर 1912 में एक 
‘qaq पूर्वी एशिया मंत्रालय” को स्थापना कर अन्य क्षेत्रीय देशों के सम्बन्धो 
का उत्तरदायित्व उसपर डाल दिया गया । इन सभी नवनिमित संस्थाओं में 
सैनिक अधिकारी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। सेनाद्वार' नीति निर्धारण का 
उत्तरदायित्व संभालने के कारण सरकार आर्थिक नीतियों के मामले में स्वतन्त्र 
हो गई । 2 

1938 के एक अधिनियम के द्वारा सरकार को आपातकालीन अधिकार 
प्राप्त हो गये । श्रमिकों, कच्चे माल, “श्रममुल्यो के निर्धारण, मूल्यों पर नियंत्रण, 
राष्ट्रीय बचत पर नियन्त्रण, तथा अन्य समान प्रकार की नीतियों पर सरकार 
का एकाधिक्रार हो गया । इस मध्य 1929-31 के 'महान-आर्थिक dae’ से उत्पन्न 
कठिनाइयों में भी पर्याप्त न्यूनता आ गई थी । वस्त्रों के निर्यात में तीब्रता से 
वृद्धि ने अन्य कमियों को भी पुरा कर दिया था । भारी उद्योगों के क्षेत्र में 
पर्याप्त विकास हुआ था । लोहा, इस्पात, कोयला तथा पोत निर्माण के क्षेत्र 
में जापान को पर्याप्त सफलता प्राप्त होने लगी थी । आयात-निर्यात की नीतियों 
में भी परिवतंन भा चुका था। अमरीका तथा एशिया से आयात कम कर 
दिया गया था प्रारम्भ में यह सब आर्थिक संकट से सुरक्षा के लिये किया गया 
परन्तु बाद में शनेः-शनेः सैनिक आवश्यकताओं के कारण इन नीतियों को 
विकसित किया गया । 1931 में सेना का व्यय पाँच at मिलियनयेन (बजट के 

ata प्रतिशत से) aqfaa होकर 1937-38 में चार हजार मिलियन येन (बजट 
का सत्तर प्रतिशत) हो गया। सैन्य बजट वृद्धि ने उत्पादन में सार्थक रूप से वृद्धि 
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की । उदाहरणे स्वरूप कारों, वायुयानों, तथा युद्धपोतों के उत्पादन ने 
भारी उद्योग में 1942 तक तिहत्तर प्रतिशत वृद्धि की। 1938 में 'मंचूरिया 
भौद्योगिक त्रिक्रास निगम' का स्थापना मांचुकुओ सरकार तथा नवीन पूंजीपतियों 
की सहायता से की गई । इस धन को कोयला, इस्पात, लोहा, मोटर, तथा वायु- 
यानों के उत्पादन पर प्रयुक्त किया गया । इसी प्रकार उत्तरी चीन में “उत्तरी 
चीन विकास निगम' की सहायता से इसी प्रकार के कार्ये प्रारम्भ किये गये। 
नव जैवात्सु (जापान का आथिक पूंज) के प्रयासों द्वारा उच्च श्रेणी का कोयला 
30 प्रतिशत, कच्चा लोहा, सीमेन्ट, रसायन तथा मशीनरी की पूर्ति भी हुई । 
अर्थ व्यवस्था पर नियन्त्रण के साथ-साथ राजनेतिक नियन्त्रण ने भी 
राष्ट्रीय शक्ति में योगदान प्रदान किया । रेडियो, प्रेस,चथा उग्रवादी-आंतक- 
वादी विचारों पर प्रतिबन्ध लग गया । उदारवादियों पर सर्वाधिक आक्षेप 
किये गये । उदारवादियों द्वारा सरकार की किसी भी नीति की आलोचना 
असम्भव कर दी गई । प्रोफेसर मिनोबे जो संवैधानिक विधि के विशेषज्ञ थे तथा 
हाउस आफ dad के सदस्य थे, उन्हें 1934-35 में सम्राट तथा राज्य Ñ 
सम्बन्ध स्थापित करने के विरोध में गिरफ्तार कर लिया गया । उन्होंने अपने 
लेखों में सम्राट को "राज्य अवयव' या अङ्ग बताया | सरकार के अनुसार इससे 
सम्राट की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचा । इस प्रकार के आरोपों से सुरक्षा प्राप्ति 
करना एक असम्भव बात थी । इन समान घटनाओं ने जापानी राष्ट्रवाद को 
एक “मनोवैज्ञानिक रुग्णता' का रूप दे दिया । केलॉग सन्धि की सफल आलो- 
चना तथा विरोध का एकमात्र कारण यह था, कि उसमें हस्ताक्षरित लोगों ने, 
इस संधि को जनता के नाम पर स्वीकार किया था इस प्रकार के शब्दों को 
सरकार के प्रति असम्मान-जनक समझा गया । विदेशी aradi पर 
जासूसी के आरोप लगाये गये । विदेशी शब्दों, भाषा के प्रयोग पर बन्न लगा 
दिया गया | 1935 में विदेश मन्त्रालय ने 'निपन' (नीपॉन) तथा "पूर्वी एशिया” 
शब्दों को जापान तथा 'सुदूर पूर्वं की तुलना में अधिक महत्व प्रदान किया । 
इस प्रकार यूरोप केन्द्रित शब्दावली को परिवर्तित कर “जापान के स्थान पर 


“निपेन' लिखने का प्रयास किया गया । निपन (नीपॉन ) जापान के लिये जापानी 
नाम था। 


विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में. इस अंध देश भक्ति के वातावरण का 
अधिक प्रभाव पड़ा । बहुत सी विदेशी पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । 
यहाँ तक कि पाठ्यक्रमों की।पुस्त कों को राष्ट्रवादी आधार पर पुन: लिखा गया | 
1938 में सन्य प्रशिक्षण को अनिवायं बना दिया गया । सँन्याधिकारियों को 
विद्यालयों से सम्बद्ध कर सैन्य शिक्षा तथा प्रशिक्षण का परिवेक्षण प्रारम्भ कर 
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दिया गया । शिक्षा मंत्रालय ने 1937 में 'कोक्रुताई नो होंगी! (/राष्ट्रीय नीतिगत 
सिद्धांत) नामक पुस्तक प्रकाशित कर 'नैतिकता' का आधार निश्चित कर 
दिया । युवावर्ग को यह शिक्षा दी गई कि क्रान्तिकारी प्रतिपूंजीवादी तथा 
उदारवाद विरोधी रहे हैं। इसके अतिरिक्त देशभक्ति का अर्थ यह बताया 
गया ‘fa जो कुछ भी बुरा है वह विदेशी 2’ । राष्ट्रप्रेम की समस्त शिक्षा 
की केन्द्रीय विचारधारा यही थी, यह कहा गया: 

“वतमान जापान की वैचारिक तथा सामाजिक कुरीतियाँ मौलिकता को 
भूल जाने का फल हैं **** 700 | इसका मुख्य कारण मेइजी काल से ही 
यूरोप तथा अमेरिका की संस्कृतियों का तीव्रता से आयात है! । 

देशभक्त संस्थाओं, सैतिक प्रचार विभाग, प्रेस, रेडियो, विद्यालय तथा 
विश्व विद्यालयों के सहकारी प्रभार से यह शिक्षा घर-घर तक पहुंचने लगी । 

अप्रैल 1937 के चुनावों से यह स्पष्ट हो गया कि जनधारणा सेना द्वारा 
राजनीति में हस्तक्षेप के विरुद्ध हो चुकी थी । लगभग 10 लाख मत एवं 36 
स्थान उदारयादी वामपन्थियों को प्राप्त हो गये थे । परन्तु जुलाई के सघंषों 
के पश्चात राजनैतिक दल एकता की योजना निर्मित करने लगे । शकाई तेशुतो 
तथा अन्य शेष दलों ने भी राजनंतिक एकता के पक्ष में प्रयास प्रारम्भ कर 
दिया । फलस्वरूप 1940 में एक संगठित दल की स्थापना हो गई। जिसका ध्येय 
सेना का विरोध नहीं अपितु सेना के पक्ष में था। इस दल का नाम 'साम्राज्यिक 
शासन सहायक संस्था (ताईसी योकुसानकाई) था । इस दल ने दलगत राज- 
नीति का प्रतिस्थापन कर उनके सदस्यों का समन्वय कर राष्ट्रीय नीतियों की 
धारणा के प्रति जनमत को प्रोत्साहन देना आरम्भ किया । 


इस विकास को जापान के युद्ध पूर्व तथा युद्धकालीन "फासीवादी चरित्र 
के रूप में वणित किया जाता है । वास्तव में इस विषय पर लेखकों एवं विचा- 
रकों का मरतेक्य समान नहीं रहा है । यूरोप के फासीवादी चरित्र के समान 
जापानी फासीवाद ने किसी करिश्माजनक नेतृत्व को जन्म नहीं दिया । यद्यपि 
“तोजो' का नाम लिया जा सकता है परन्तु वह स्वयं 'हिटलर' तथा “मुसोलिनी' 
के समकक्ष नहीं थे उन्हें सेना के समर्थन पर ही निर्भर रहना पड़ा । जनसहयोग 
के लिये तोजो के पास कोई आधार नहीं था । संक्षेप में यह कहा जा सकता है 
कि इस युग में जापान में जो कुछ भी हुआ, उसका कारण सेना के तोशीदल 
(ated) द्वारा ऐसी नीतियों की स्थापना करना था, जिससे रूढ़िवादी प्रशासक, 
संसद (sríz), तथा व्यापारी वरग, एक स्वर में इसका समर्थन प्रारम्भ कर 
सके । वास्तव में उदारवादियों के दमन हेतु प्रतिबन्धों एवं पुलिस द्वारा दमन 
'कारी नीति के परिपालन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी । 


जापान में राष्ट्रवाद तथा सैन्यवाद|137 


aa: ध्जापान का फासीवाद यूरोप के फासीवाद की तुलना में अधिक 
रूढ़िवादी तत्वों का मिश्रण था | उदारवाद, समाजवाद तथा साम्यवाद समाज 
तथा व्यवस्था के लिये हानिकारक तत्व समझे गये । इसके साथ ही साथ 'व्यवित- 
वाद! के विरुद्ध जापान में 'सामूहिकवाद' का चलन था । व्यवितवाद एक प्रकार 
से संद्धांतिक स्वरूप में विदेशी परिवेश में था और सामूहिकवाद तिताग्त स्वदेशी 
होने के कारण अधिक सजीव था । अन्त में जापान की सांस्कृतिक एवं राज- 
नीतिक धारणाओं के मिश्रित रूप ने एक 'नवीन व्यवस्था” को जन्म दिया । 


अध्याय 11 
जापान और हितीय विश्व युद्ध 
1337-1945 


उग्रवादी नीतियाँ 


1931 के पश्चात जापानी साम्राज्यवादियों की उग्रवादी नीतियों को 
पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ | विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के इतिहास की 
शिक्षा ने यह स्पष्ट कर दिया कि उन्नीसवीं शताब्दी से जापान पश्चिमी देशों 
के स्वार्थो का शिकार बना हुआ था । एक दशक पश्चात ही आस्ट्रेलिया तथा 
अमरीका ने रंग-भेद की नीति के भाधार पर अप्रवास पर प्रतिबन्ध लगा 
दिया । अखिल विश्व आधिक मन्दी के अवसर पर यूरोप के राष्ट्रों ने जापानी 
व्यापारिक प्रतियोगिता के विरुद्ध विभिन्न अधिनियमों का निर्माण कर जापान 
को आथिक व्यवस्था पर गहरा आघात किया । अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के 
कारण जापान में पश्चिमी देशों की नीतियों के विरुद्ध वातावरण का निर्माण 
होने लगा था । साकूरकाई दल के हाशीमोटो किंगोरो ने 'युवको को संदेश” 
नामक भाषण में लिखा : 

हमने पहले ही कहा है कि जनसंख्या की वृद्धि से निपटने के लिए 
जापान के पास केवल तीन ही मार्ग शेष हैं: ** ***, अप्रवास, विश्व व्यापार में 
प्रवेग, तथा सीमाओं का विस्तार । प्रथम द्वार व मार्ग अप्रवास है जिस पर विदेशी 
जापानी विरोधी नीतियों के कारण प्रतिवन्ध लगा है । दूसरे दार को जो विश्व 
व्यापार का मार्ग प्रशस्त करता उसको सीमा शुल्क अवरोध तथा ब्यापारिक 
संधियो के निरसन के कारण बन्द कर दिया गया है। अतः तीन में दो मार्ग 
अवरुद्ध हो जाने पर जापान के पास अब कोन सा मार्ग शेष बचता है ? फलतः 
हाशीमोटो अपने देश वासियों के साथ जापान की सीमाओं की महात्वाकाक्षांए 
विशेषतया, कोरिया, चीन तथा मंचूरिया में इन तको से न्यायसंगत सिद्ध कर 
रहे थे। अभी भी इस विचारधारा का प्रवाह था, कि पाश्चात्य देशों के विरुद्ध 
सभी पड़ोसी राष्ट्र एक मत तथा संगठित होकर संघंष कर । ऐसी स्थिति में 
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जापान के अनुसार उससे सहग्रोग अस्वीक्रार करना वास्तव में उसके पड़ोसी 

राष्ट्रों का एक हठ ही था । अन्ततोगत्वा नवम्बर 1938 में “प्रधानमंत्री कोनो' ने 

एक रेडियो प्रसारण में 'नवीन ब्यवस्था” के सिद्धांत को घोषित क्रिया इस घोषणा 

के अनुसार जापान, चीन तथा मान्चूकुओं को सभी राजनंतिक, आथिक, aies- 

तिक तथा dem मामलों में जापान के नेतृत्व में सहयोग करना चाहिए था । 

इस प्रकार अमरीका तथा यूरोप के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता था। 

इसका परिणाम 21 मांगों के ही समान मुख्य qf पर जापान का आधिपत्य, 

जापात द्वारा नियन्त्रित संचार व्यवस्था, एवं जापान के द्वारा चीन की सेना 

तथा पुलिस को नियन्त्रण व्यवस्था थी । कुछ ही वर्षो पश्चात एक अन्य महा- 

त्वाकांक्षी प्रस्ताव भी प्रस्तावित हुआ । इसके अनुसार ‘aaa पूर्वी एशिया सह- 

सम्पन्नता' क्षेत्र को दक्षिण पूर्वी एशिया तक बढ़ा दिया गया । इसके द्वारा यह 
आशा की गईं, कि उपनिवेश के विरोध में एशियाई राष्ट्रों का सहयोग तथा 
आर्थिक क्षेत्र में तेल तथा कच्चे मालों की आवश्यकता की gfe होगीं । जापान 
की इस नीति व आशय को रूढ़िवादी पद्धति युक्‍त साम्राज्यवाद का नाम देना 
तकं संगत नहीं । हाशीमोटो ने स्वयं पाश्‍चात्य उपनिवेशवाद तथा जापानी 
प्रसारात्मक नीतियों के अनुसार जापान की पूंजी, तकनीक तथा श्रम के अन्यत्र 
उपयोग में अन्तर को स्पष्ट किया d 

यद्यपि जापान की नीतियाँ तकंपूर्ण एवं भावना युक्‍त थी, परन्तु जापान 

में “वास्तविक राष्ट्रीय नीति' का विकास एक प्रश्‍न चिन्ह था । जापानी afa- 
मण्डल में सेना, तथा जल सेता और असेनिक मंत्रियों में मतभेद के कारण पार- 
स्परिक सामंजस्य स्थापित न हो सका । आगामी घटनाओं को इस परिप्रेक्ष्य में 
देखना ऐतिहासिक दृष्टि से उचित होगा । 193! में मंचूरिया पर आक्रमण के 
पश्वातं अधिकृत क्षेत्र का प्रसार बढ़ाया जाने लगा । अन्त में फरवरी 1932 Ñ 
'मांचुकुओं' नामक 'कठपुतली राज्य' की स्थापना कर दी गई | माँचुकुओं में 
मंचूरिया तथा आन्तरिक मंगोलिया का कुछ भाग था। इस प्रकार क्वांगतुंग सेना 
ने एक प्रकार से अपना ब्यक्तिगत साम्राज्य स्थापित कर लिया । टोकियो afa- 
मंडन (कैजिनेट) की नीतियों के विपरीत क्वांगतूंग सेना की आज्ञाओं का ही 
मुख्यतया पालन किया जाता था । जापान के राजदूतके रूप में सेना के उच्चा- 
fasid को मांचू कुओं के सैनिक, असंनिक तथा अन्य अधिकार इतने विस्तृत थे 
कि एइमिरल ओकाडा (प्रधानमंत्री 1934-36) ने स्वयं यह कहा कि 'सरकार 
के पाम क्वांगतंग सेनाओं के कार्यकलापों, योजनाओं तथा नीतियों को जानने 
का कोई मार्ग शेष नहीं हे । 


चीन द्वारा राष्ट्रसंघ में विरोध प्रदशित करने पर जापान A स्पष्ट शब्दों 


3T 
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में अस्वीकार कर दिया कि जापान किसी भी प्रकार की सीमा प्रसार में रुचि 
रखता था । जापान ने अपनी सेनाओं की वापसी का भी आश्वासन दे दिया । 
परन्तु यह वापसी तब ही सम्भव थी, जब कवांगतूंग सेनाओं पर मंत्रिमण्डल 
का अधिकार पुनंस्थापित हो जाता । भागामी कई सप्ताह तक स्पष्टीकरण एवं 
प्रतिस्पण्टीकरण के कारण बिलम्ब हुआ । नवम्बर 1931 में, जापान की सहमति 
से राष्ट्र संघ ने लाडं लिटन की अध्यक्षता में एक जाँच आयोग गठित किया d 
लाड़ं लिटन जनवरी 1932 में ही जाँच आयोग के अध्यक्ष मनोनीत हुये । उसी 
समय मांचूकुओं की स्वतन्त्रता की घोषणा से राष्ट्र संघ का यह प्रस्ताव असफल 
सिद्ध हो गया । यद्यपि अन्य राष्ट्रों ने क्वागतुंग के अपरोक्ष नेतृत्व वाले इस 
नये राज्य को मान्यता देना स्वीकार नहीं किया, परन्तु इस क्षेत्र में आगे कुछ 
भी नहीं किया जा सकता था । जापान ने अन्त में इस समस्या को जिनेवा में 
विचारार्थं रखा, जापान ने स्वयं को उपरोक्त समस्या पर विचार विमंश होने 
से पूर्व ही निवतित कर लिया i 


चीन से युद्ध 

1933 के प्रारम्भ में जब जापान ने पुनः चीन के उत्तरी प्रान्तों पर 
अधिकार करना प्रारम्भ कर दिया तब भी पाश्चात्य देशों की राजनेतिक 
सहानुभूति से चीन का कोई लाभ नहीं हुआ। सर्वप्रथम जिहोल (चीनी भाषा में 
इसको जुहोल और र्होल भी कहते हैं ।) को मांचूकुओं में मिलाने का प्रयास 
प्रारम्भ हुआ। मई में 'तांग्क' की विरोधसंधि में एक विसँन्यौकरण क्षेत्र की 
स्थापना कर जापान के दक्षिण प्रसारों को सुरक्षित कर दिया गया, भौर 
जापान के लिये पुनः साम्राज्यवादी मागं खुल गया । जून 1935 में जापान ने 
fay’ (चीनी भाषा में हुवे) तथा, 'चाहार” से चीनी सेनाओं के प्रस्थान की 
मांग कर दी । इस मांग का यह आधार था कि चीन की सेनाओं की उपस्थिति 
से जापान इस क्षेत्र में शान्ति की स्थापना नहीं कर पा रहा था। इसके साथ ही 
साथ जापान ने चीन जापान समर्थित विद्रोहों को समर्थन देना प्रारम्भ कर दिया । 
अब तक जापान के चीन में अधिकृत अधिकार लघु स्तर पर आवेतक एवं 
स्थानीय थे । इस कारण इन अधिकारों के विरुद्ध कोई अन्तर्राष्ट्रीय समस्या 
नहीं उत्पन्न हो सकी थी । अभ्रेल 1934 में जापान ने ag घोषणा कर दी, कि 
जापान भौर चीन के सम्बन्ध संरक्षित राज्यों जसे सम्बन्ध थे ये सम्बन्ध दो 
स्वतन्त्र राज्यों के नहीं थे अतः राष्ट्र-संघ को इन समस्याओं पर हस्तक्षेप करने 
का कोई अधिकार नहीं था | अट्ठारह ASIA के पश्चात जापान ने एक आम 
समाधान के रूप में चीन द्वारा मांचूकुओ को मान्यता, चीन में जापान विरोधी 
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कार्यो के दमत, तथा एक असाम्यवादी चीन-जापान सम्बन्ध का प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया । 
अन्ततः जापान यह समझ गया कि इस विस्तार की समस्या का शान्ति 
पूर्ण हल सम्भव नहीं था । इसी मध्य saig काई-शेक' ने जापान-विरोधी 
साम्यवादी afer 1936 में कर ली । फरवरी 1936 में टोकियो के सैनिक 
विद्रोह की असफलता ने युवा अधिकारियों में एक मनोवैज्ञानिक द्वन्द एवं हतो- 
त्साहन की भावना को भी उत्पन्न कर दिया था । इस प्रकार चीन तथा जापान 
के मध्य संघर्ष अवश्यम्भावी हो चुका था । यह dag जुलाई 7, 1937 की 
रात्रि को पीकिंग के निकट 'मार्कोपोलो fas’ की घटना से आरम्भ हुआ । 
आगामी कुछ सप्ताहों में इस dad का स्वरूप विस्तृत होने लगा । इसका एक 
कारण चीन द्वारा जापानी नीतियों का कड़ा प्रतिरोध था, और दूसरा जापान 
में ऐसे 'सत्ता-प्राधिकार' की अनुपस्थित थी । जिसके द्वारा स्थानीय समझौता 
व कोई अन्य संधि fee जाने की संभावना थी । मंत्रीमंडल तथा सेन्याधिकारियों 
के अनुसार चीन में अधिक der विस्तार उचित नहीं था क्योंकि इससे 
मंगोलिया तथा मंचूरिया पर रूसी आक्रमण के संकट उत्पन्न हो जाने का भय 
था । परन्तु टोकियो के शासक वर्ग के द्वारा सेना के स्थानीय कमान्डरों' उनके 
सहयोगियों तथा सेना के कुछ मुख्य अधिकारियों पर इस प्रकार का सैन्य 
नियन्त्रण व प्रतिबन्ध लगाना संभव नहीं था । 
अतः एक बार युद्ध प्रारम्भ हो जाने पर, टोकियो सरकार के पास, 
सैनिक सहायता भेजने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था । युद्ध की 
निरंतर वृद्धि ने उतो प्रकार की पुनरावृत्ति की थी, जो 6 वपं पूर्व मंचूरिया 
में हुई थो। अगस्त में जापानी सेनाओं ने 'तितसिन' तथा 'पीकिंग' पर अधिकार 
कर लिया । टोकियों के लिये सहायता प्रेषित न करना अब ओर भी संभव 
नहीं xg गया था । सितम्बर तक 150,000 जापानी सेना युद्धरत हो चुकी 
थी। aad का विस्तार दक्षिण में भी हो चुका था, जो शंघाई से लेकर 
यागती तथा नार्नाृग तक विस्तृत था। नानकिग जो कि sarge काई-शेक 
की राजधानी थी, दिसम्बर मध्य तक जापानियों ने उस पर अधिकार कर 
बबंरता पुर्ण नृशंस अत्याचार किये । कुछ इतिहासकारों ने इसी युद्ध को जापानी 
सेता की नृशंसता एवं लिप्सा का ख्याति अर्जन बताया है । 
जापानी विजयों ने युद्ध की निरन्तरता को स्पष्ट कर दिया युद्ध के 
प्रसार ने चीन की सरकार को समझौतावार्ता करने का इच्छुक बना दिया । 
दूसरी ओर जापानी सरकार ने सामरिक एवं कूटनीतिक दृष्टि से 'कवोमिना- 
aia’ को पूर्णतया अप्रभावित करने की योजना बनाई । फलस्वरूप 1937 के 


TE 
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अन्त तक स्थानीय संघर्षो की नीति का त्याग कर एक पूर्ण युद्ध योजना निमित 
कर ली गई। इस योजना के अन्तर्गत चीन के सागरीय तट की नीसँनिक 
नाकेबंदी की गई, चीन के नगरों पर बमबारी आरम्भ हो गई तथा सीमाओं 
पर सेतिक आक्रमण संयोजित रूप में होने लगा। 1938 में युद्ध ने पूर्ण स्वरूप 
ग्रहण कर कुछ ही माह में अधिकांश सम्पन्त एवं बहुजन संख्यक नगरों पर 
जापानी अधिकार स्थापित कर लिया । 

जापान यद्यपि एक aara एवं नीरस उपनिवेशिक युद्ध में संलग्न था, 
परन्तु 1929 में पुर्नविचार हेतु युद्ध की कार्यवाहियाँ स्थगित कर दी गई । इस 
युद्ध स्थगन के दो मुख्य कारण थे प्रथम जापान आथिक रूप से कठिनाई ग्रस्त 
था और द्वितीय भविष्य में सोवियत रूस से संघष की आशंका थी । जापान 
ने उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये “राजर्नंतिक-सामरिक' नीति में 
परिवर्तन किया । फलस्वरूप सैन्य नीतियों के स्थान पर राजनैतिक नीतियों को 
प्रयोग करना ठीक समझा गया। इस योजना के प्रथम चरण में जापान ने 
चीन के समस्त faaui के सम्बन्धों को समाप्त करने हेतु नौसैनिक अव- 
रोध लगा दिया । फरवरी 1939 में 'हेनान' पर अधिकार करके फ्रांस 
से तथा faafaa पर अधिकार कर फ्राँस तथा ब्विटेन की सुविधाओं पर अवरोध 
लगा दिया । इसी मध्य द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो जाने के कारण यूरोप के 
राष्ट्र अन्यत्र व्यस्त हो गये तथा जापानी माँगों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रह 
गया । एक ही वषं में फ्रांस ने हिन्द चीन के द्वारा दक्षिण का मार्ग जापान के 
लिये खुला छोड़ दिया तथा ब्रिटेन ने वर्मा तथा यूनान के मध्य मार्ग को 
अवरूद्ध कर दिया । जापान ने चीन में जापान समर्थक संगठनों को उत्साहित 
किया पर 'वांग चिंग-वी' के ववोमिनतांग से निकलने के पूर्वं तक उसको कोई 
लाभ नहीं हुआ था । मार्च 1940 में वांग नेनानकिंग में एक 'कठपुतली राज्य! 
की घोषणा कर दी । परन्तु चियांग तथा साम्यवादी दोनों जापानी अधिकारों 
के विरुद्ध संघर्ष को बनाये थे । 


साम्यवाद विरोधी समझौता (एन्टी कॉमन्ट्रन dae) 


चीन की घटनाओं ने जापान तथा अन्य शक्तियों के सम्बन्धों को पर्याप्त 
प्रभावित किया । जापान के अधिकारों की वृद्धि से उसके व्यापार को अत्यधिक 
लाभ हुआ, तथा ब्रिटेन एवं अमरीका की रुचियों को हानि पहुँची । इस प्रयास 
में बहुत सी अप्रिय घटनाओं के कारण ब्रिटेन एवं अमरीका के सम्बन्ध चीन 
से सुदृढ़ होते गये । इसके उपरान्त भी दोतों में से कोई भी जापान के विरुद्ध 
कदम उठाने को स्थिति में नहीं था । इस मध्य जापान को सर्वाधिक संकट का 
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आभास सोवियत रूस से था । जापान का मन्चूरिया क्षेत्र पर अधिपत्य हो जाने 
के कारण रूस की पारम्परिक इच्छा को आघात पहुँच रहा था। 1935 में 
जापान के ‘gat चीन रेल मार्ग' को क्रय कर लेने के पश्चात सोवियत संघ और 
जापान के मतभेद बढ़ गये । इस रेल मार्ग के कारण जापान तथा सोवियत संघ 
की सीमाओं की सन्निकटता में भी वृद्धि हुई। फलस्वरूप जुलाई 1938 तथा मई 
1939 में दो बार रूप-जापान संघं हुए । जापान इस संघपं में अपनी अपेक्षिक 
असफलता के कारण भी सोवियत संघ से सर्तक था d 

जापान के भय तथा कूटनीतिक पार्थक्य ने जो कि राष्ट्रसंघ से जापान 
के प्रत्यावर्तन के द्वारा उत्पन्न हुआ, नव मित्र राष्ट्रों की आवश्यकता महसूस 
हुई । जापान ने राष्ट्रसंघ से निकलकर मित्न-राष्ट्रों का विश्वास खो दिया था । 
फलस्वरूप साम्यवादीविरोधी राष्ट्र के रूप में जर्मनी ओर जापान एकदूसरे के 
निकट आये । नवम्बर 1936 में जापान ने हिटलर से “साम्यवादी विरोधी 
समझौता” (एन्टीकाँमन्ट्रन daz) कर लिया । इसका ध्येय अन्तर्राष्ट्रीय साम्य- 
वाद का विरोध करना था । वास्तव में यह एक ओर सोवियत संघ के विरुद्ध 
सुरक्षात्मक व्यवस्था थी । ओर दूसरी ओर जापान पूर्णतया चीन के आत्म- 
FATT का इच्छुक था, इस हेतु जापान के प्रतिनिधि जनरल 'ओशीमा ही रोशी' 
ने बलिन में वार्तालाप प्रारम्भ किया । परन्तु हिटलर न तो सोवियत संघ के 
विरुद्ध खुलकर आना चाहता ar और न ही जापान से व्यापक साविक संधि 
करने के प्रति तत्पर था, अगस्त 1939 में रूम-जर्मनी 'अनाक्रमण wf के 
पश्चात यह सम्भावनाएँ औपचारिक wq से समाप्त हो गई । 


त्रिपक्षीय संधि : विश्व युद्ध की ओर 


द्वितीय 'कोनो सरकार' के जुलाई 1940 में सत्ता धारण करने के साथ 
ही सेना द्वारा जमंनी से संधि करने के लिये दबाव पड़ने लगा । जापान का 
विदेश मंत्री मत्सुओका (मत्सुका योसूक्े) को यह भी विश्वास था कि इस 
संधि का लाभ जापान को ही पहुंचेगा ag अपनी इस विचारधारा से भी 
पूर्णतया आश्वस्त थे, कि जमंनी यूरोप में जीत जाएगा, ओर यूरोप के राष्ट्र 
(ब्रिटेत,फ्राँस तथा aiios) एशिया में अपने उपनिवेशों को असुरक्षित छोड़ 
जाएंगे । फलतः सितम्बर 27,1940 को जापान ने जर्मन तथा इटली के साथ 
त्रिपक्षीय संधि कर ली । परन्तु यह सभी संभावनाएं निर्मूल सिद्ध हुई । ब्रिटेन 
पर जर्मनी का अधिकार न हो सका और जमनी ने बिना जापान को सूचित 
किये सोवियत संघ पर जून 1941 में आक्रमण कर दिया d जबकि इससे पूवं 
जापान सोवियत संघ के साथ अप्रैल 1941 में एक तटस्थ सन्धि कर चुका था 
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इसका परिणाम मत्सुओका के पतन तथा मन्त्रीमण्डल के पुर्नगठन के रूप में 
समक्ष आया | 

अपने कार्यकाल के मध्य ही मत्सुभोका ने जापानी महत्वाकांक्षाओं को 
एक नवीन दिशा प्रदान कर दी थी । उन्होंने दक्षिणपूर्वं एशिया में जापान के 
प्रसार का एक ताकिक पक्ष प्रस्तुत किया था । चीन में अत्यधिक ब्यस्तता के 
कारण जापान तेल, टिन, रबर, बाक्साइट तथा अन्य कच्चे माल की उपल- 
feral की दिशा में कोई कदम नहीं उठा सका था । चीन में असफलता के 
पश्चात ag सब दक्षिण पूर्वं एशिया से प्राप्त करने की दिशा में एक नवीन 
विचारधारा प्रारम्भ हुई । इसका उपयोग सम्पूर्ण युद्ध में रचि रखने वालों को 
आर्कावत करने में भी किया गया d 


जापान युद्ध मंच पर 
जुलाई 27,1940 को मन्त्रीमण्डल तथा अन्य सँन्याधिक्रारियों की बैठक 
में विश्‍व युद्ध के अवसर का लाभ उठाने के विषय पर निर्णय लिया गया । 
यूरोप के राष्ट्रों के युद्ध में व्यस्त होने के कारण वियतनाम, सियाम (थाईलेण्ड) 
बर्मा, मलय तथा हिन्देशिया पर अधिकार करने का अवसर सामने था । 
यह निर्णय लिया गया और निश्‍चित किया गया कि सर्वप्रथम सम्भव हो तो 
कूटनीति से, तत्पश्चात युद्ध द्वारा यह लक्ष्य प्राप्त किया जाए p अपने इस लक्ष्य 

की पूति हेतु जहाँ तक सम्भव हो सके अमरीका से संघर्ष न किया जाए। 

सवंप्रथम इन्डोचाइना (हिन्द चीन) में यह नीति प्रारम्भ की गई। 
सितम्बर 1940 में जापान ने हवाई अड्डों के निर्माण के लिए स्वीकृत प्राप्त 
कर ली | तत्पश्चात जुलाई 1941 में उसने दक्षिण की ओर बढ़ना प्रारम्भ 
कर दिया | उसी के पश्चात नीदरलेण्ड इन्डीज (हिन्देशिया) में विशेष 
आथिक तथा राजनेतिक अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयत्न विफल हो गया। 
जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण ने जापान के लिये पुनः एक भिन्न समस्या 
उत्पन्न कर दी थी । भव जापान के लिए दक्षिण के बजाय उत्तर में तथा दक्षिण 
qd एशिया में प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने का मागं भी खुला था। दक्षिण की 
ओर जापान का AeA संचालन अमरीका की ओर से प्रतिक्रिया उत्पन्न कर 
सकता था यह इस पर भी निर्भर था कि अमरीका युद्ध के लिए तैयार था अथवा 
नहीं । परन्तु राजनैतिक व कूटनीतिक वातावरण से यह निश्चित था कि अमरीका 
की नीति जापान के अनुकूल नहीं थी जापान द्वारा चीन में विस्तार के ही 
विरुद्ध अमरीका ने 1939 में 'जापान-अमरीका व्यापारिक सन्धि! का पुनंनवीनी- 
करण नहीं किया । इस से जापान को आवश्यक वस्तुओं के भायात के होने के 
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कारण कठनाई का सामना करना पड़ा । 1941 में अमरीका ने जापान को एक 
अन्य आघात दिया, जब हिन्दवीन में जापानी विस्तार के विरुद्ध अमरीका ने 
अपने देश में समस्त जापानी सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया । अप्रेल, मई 
तथा जून 1941 में जापान और अमरीका अपने मतभेदों पर वाद विवाद 
करते रहे । अमरीका वाहता था कि जापान अपने पड़ोसी देशों की स्वतन्त्रता 
एवं 'सीमा निष्ठा' को सम्मान दे जिस में चीन और फिलीपीन भी सग्मलित 
थे। अमरीका का अभिप्राय था कि जापान शान्तिपूर्ण रूप से अपनी नीतियों 
को आगे बढ़ाये, तथा अपने अधिकृत क्षेत्रों में सबक्रे लिए आथिक समानता का 
अवसर प्रदान करे । जापान ने इस के प्रत्युत्तर में यह तक प्रस्तुत किया कि 
वह एक शान्ति पूर्ण राष्ट्र था और यदि अमरोका जापान को तेल प्राप्त करने 
तथा चीन को जापानी शर्तों को स्वीकार के लिए बाध्य करे, तो जापान किसी 
रूप में संघर्ष नहीं चाहेगा। अमरीका वास्तव में चाहता था कि जापान भी चीन 
से निष्क्रमण कर दक्षिण पूर्वे एशिया में विस्तार योजना का त्याग करे । जापान 
को यह शर्ते स्वीकार नहीं थीं । प्रधानमन्त्नो कोनो ने राष्ट्रपति रुजवेल्ट से सीधे 
व्यक्तिगत वार्तालाप का प्रयास किया, परन्तु रुजवेल्ट केवल प्राथमिक वार्ता- 
लापों में सफलता के पश्चात ही व्यक्तिगत वार्तालाप के लिये तैयार थे। 
जापान ने एक बार पुतः अपने विशेष दूत 'कुरुसु साबुरो' के द्वारा वाशिग्टन में 
वार्ता की चेष्टा का प्रयत्न किया परन्तु विराम स्थिति में कोई परिवर्तन न 
भा सका I 

इस मध्य जापान के सेनाधिकारी युद्ध की योजनाओं को अन्तिम रूप 
देने की तैयारी कर रहे थे। योजनाओं के सभी पक्षों पर विमर्श किया 
गया और यह freed निकला कि यदि आक्रमण करना था तो दिसम्बर 
सर्वाधिक उपयुक्त मास होगा । अतः अक्टूबर तक शान्ति स्थापना के प्रयास 
तथा युद्ध के अन्तिम facta पर सहमति हो जानी चाहिए । यह निर्णय 'नीति 
निर्धारण आन्तरिक समितिः को प्रेषित कर दिया गया । अन्त में यही निश्चय 
हुआ कि जापान किसी भी परिस्थिति में चीन से निष्क्रमण नहीं करेगा, तथा 
दक्षिण qd एशिया में अपनी प्राथमिकता बनाये रखेगा । 


पलं हार्बर : एशिया अभियान 


अक्टूबर में यह निर्णय हो जाने के पश्चात सैनिक तथा अर्सनिक मत- 
भेद के कारण प्रधान मन्त्री कोनों ने अक्टूबर 16,1941 को त्याग पत्न दे दिया । 
कोनों के पश्‍चात “जनरल तोजो हिडेकी” प्रधानमंत्री बने । अब तक वह युद्धमंत्री 
थे, तथा यह विश्वास किया जाता था कि उनको सेना का विश्वास प्राप्त होगा। 
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तोजों को प्रधानमन्त्री बनाकर असैनिक रांजनीतिशों द्वारा सेना पर 
नियंत्रण करने का प्रयास असफल हो गया ओर जापान में सेना का निरंकुश 
अधिनायकवाद प्रारम्भ हो गया । is का उपनाम RaT स्वयं उनकी 
सैनिक प्रवृत्ति का द्योतक था । 

यह निश्‍चित था कि दक्षिण qd एशिया पर आक्रमण की स्थिति में 
अमरीका शांत नहीं बंठेगा | जापान को अमरीका के प्रशान्त महासागर के 
नौसँतिक-बेड़े का सर्वाधिक भय था । अतएव सर्वप्रथम अमरीका के “हवाई 
द्वीप आस्थान की बंदरगाह' पलंहाबंर पर आक्रमण आवश्यक समझा गया | 
फलस्वरूप रविवार, दिसम्बर 7, 1941 को प्रातःकाल जापान ने पलंहावंर 
पर आक्रमण कर अमरीका के आठ युद्धपोतों को नष्ट कर दिया । अमरीका 
को 90 प्रतिशत नौसनिक तथा सैनिक क्षमता को जापान ने एकदम शिथिल 
एवं समाप्त कर दिया। साथ ही साथ जापान ने वेक, गुआम, मिड वे, 
फिलीपाइन्स तथा हाँगकाँग पर सफलता पूर्वक अभियान आरम्भ किए । इसके 
तत्काल पश्चात ब्रिटेन के एक युद्धपोत तथा एक युद्ध क्रूर को भी जापान ने 
सिगापुर में नष्ट कर दिया । 

यह समस्त अभियान योजनाये सतकंतापूर्ण योजनाबद्ध की गई थी, भौर 
इनको बुद्धि कौशल के द्वारा कार्यान्वित किया गया । क्रिसमस के दिन हाँगकाँग, 
जनवरी 2, 1942 को मनीला तथा सम्पूर्ण फिलीपीन, जनवरी 11 को 
garage, फरवरी 15 को सिंगापूर, ara में हिन्देशिया तथा बर्मा पर 
जापानी आधिपत्य हो गया p इस प्रकार लगभग सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया 
पर जापान ने अधिकार कर लिया । 


जापान विजय मंच पर 


नवम्बर 1941 की युद्ध योजनाओं में ही यह निश्चय कर लिया गया 
था कि सम्पूणं क्षेत्र ‘aga पूर्वी एशिया सह-सम्पन्नता क्षेत्र' में सम्मिलित कर 
लिया जायेगा, और इसमें जापान, उत्तरी चीन तथा मा्चूकुओ को भोद्योगिक 
आधार माना जायेगा । जापान को शेष अन्य अधिकृत राष्ट्रों से कच्चा माल 
प्राप्त करना था, तथा अपने तैयार मालों की वहाँ पर खपत करनी थी । इस 
प्रकार आथिक प्रभुत्व प्राप्त कर पाश्चात्य सम्भावित आक्रमण का सामना 
करना था । यदि यहाँ तक की योजना सफल हो जाती तो भारत, आस्ट्रेलिया 
तथा साइबेरिया को भी इसमें सम्मिलित कर लेना था । इस परिणाम तक 
पहुंचने के लिए यह आवश्यक था कि पश्चिम के प्रभाव को समाप्त कर 
जापानी प्रभाव की स्थापना की जाती । फलस्वरूप एक साँस्कृतिक विस्तारवादी 
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नींति के अन्तगंत जापानी भाषा, शिक्षा में सुधार तथा नवीन राजनेतिक 
चेतना, के विकास का प्रयास प्रारम्भ हो गया । हिन्द चीन, तथा थाइलंण्ड 
एवं चीन के साथ 'सहायक्र सन्धियां' कर जापान के लिये विशेष सुविधा 
प्राप्त कर ली गई। जनवरी 1943 में अधिकृत चीन के वांग विग-वी को 
प्रेरित किया गया कि वह चीन को अमरीका तथा ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में 
सम्मिलित कर ले । फलस्वरूप एक औपचारिक समानता की स्थापना चीन 
तथा जापान के मध्य प्रारम्भ हो गई। मान्चूकुओ अब भी कवाँगतु'ग सेना के 
नियन्त्रण के पश्चात एक स्वतन्त्र राज्य घोषित था । यह परिस्थिति कोरिया 
के उपनिवेशवादी स्वरूप, की ही भाँति अपरिवतंनीय थी । 

अधिकृत क्षेत्रों में बर्मा में एक कठपुतली नेता "बा माओ” के रूप में 
जापान द्वारा सत्तारूढ़ किया गया । बा माओ अगस्त 1, 1942 को जापानी 
faafaa बर्मा का शामक घोषित कर दिया गया । वह मात्र शाब्दिक शासक 
था क्योंकि वास्तविक शक्ति सेनाधिकारियों के हाथों में सुरक्षित थी । जापानी 
समर्थक नेतृत्व में ही फिलीपीन्स को भी अक्टूबर 1943 में स्वतन्त्रता प्रदान 
कर दी गई | परन्तु सितम्बर 1944 तक फिलोपीनी सरकार ने मित्र राष्ट्रों 
के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने में संकोच का प्रदर्शन किया मलय तथा 
हिन्देशिया में जापान अपने नियन्त्रण का परित्याग नही करना चाहता था। 
इसका मुख्य कारण था, कि दोनों आथिक रूप से सम्पन्न राष्ट्‌ थे। दोनों 
क्षेत्रों पर पूर्ववत्ती उपनिवेशक शासन के स्थान पर सेना तथा केन्द्रित 
प्रशाप्को की सहायता से शासन प्रारभ कर दिया गया । किसी भी प्रकार 
के राष्टीय आग्दोलनों को प्रथम दो वर्ष तक प्रोत्साहन नहीं दिया गया । 
यद्यपि दो वर्षों के पश्चात भी कोई विशेष सुविधा प्रदत्त नही की गई, परन्तु 
क्षेत्रीय संस्थाओं के स्थापन तथा स्थानीय लोगों को सरकार में कुछ भागी- 
दारी दी गई। हिन्देशिया में राष्ट्रवादी आन्दोलन विकसित हुआ जिसको 
जापान ने 1945 में पराजय निश्‍चित हो जाने के पश्चात मान्यता प्रदान कर 
दी । जापान के आत्मसमर्पण के तत्काल पश्चात sto कार्णो ने हिन्देशिया 
की स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी । 


जापान पराजय की ओर 


जापान इन अधिकृत राष्ट्रों को अपने अधीनस्थ क्षेत्रों की भांति सम्पो- 
षित करने के अतिरिक्त इनके आथिक श्रोतों तथा पश्चिम विरोधी भावनाओं 
को अपनी सुरक्षा हेतु प्रयोग करना चाहता था । जापान अपने इन दोनों ही 
लक्ष्यों में असफल सिद्ध हुआ । वास्तव में जापान की दमनात्मक नीति के 
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द्वारा जन समर्थन नहीं प्राप्त किया जा सका । सैनिक दमन के कारण 
जापान को इन राष्ट्रों में घृणा, असहयोग, असन्तोष तथा प्रतिरोधों का ही सामना 
करना पड़ा । अन्य प्रशासनिक, तकनीकी तथा भाषाई समस्याओं के कारण 
भी स्थानीय खनिजों तथा कच्चे मालों का उपयुक्त प्रयोग सम्भव नहीं हो 
सका । जापान की क्षेत्रीय मसफलता का कारण 'वृहत पूर्वी एशिया मंत्रालय' 
की स्थापना थी जिसमें नियुवत अधिकारी वग को क्षेत्रीय ज्ञान नहीं था । 
सन्य असफलताओं के कारण भी उपरोक्त कठिनाइयों में पर्याप्त वृद्धि 
हई । युद्ध में अन्य विकासों से जापान अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सका । 
मित्र राष्ट्रों के नौसँतिक भाक्रमणों ने जापान को शिथिल कर दिया । युद्ध के 
प्रसार ने जब मित्र राष्ट्रों के हवाई आाक्रमणों का आरम्भ किया, तो जापान 
का अपने दूरस्थ eal से सम्बन्ध विच्छेद होता गया । जापान की इन अस- 
फलताओं ने जापान की सेना तथा नौसेना के मध्य परम्पराबादी मतभेदों को 
भी स्पष्ट किया । जापान की सुरक्षात्मक पद्धति एवं आक्रमणों की तुलना में 
अमरीका का "Wer भेदन' अधिक तीब्र था । फरवरी 1943 में ही अमरीका 
ने सॉलोमन द्वीपो पर स्थित “ग्वाडालकेनाल' पर अधिकार कर लिया, पर इस 
अभियान ने एक नवीन सामरिक दिशा प्रदान की और युद्ध योजना भी एक 
नई पद्धति पर प्रारम्भ कर दी गई | नवीन युद्ध स्रोतों से दूर से ही आक्रमण 
करने के लिये हवाई सुविधाओं ने जापान को पूर्णतया निस्सहाय तथा अनाक्त 
सिद्ध कर दिया । अर्थात 'एयर क्राफ्ट करियर” से हवाई आक्रमण अमरीका 
के लिये अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुआ । ga अमरीका ने भूमि पर अधिकार 
करने की नीति त्याग कर केवल 'संन्य केन्द्रों' पर अधिकार करने की नीति 
अपनाई | अमरीका की इस नीति को 'द्रीप-प्लुति' (आईलेण्ड हापिग) भी 
कहते हैं । सेना, हवाई सेना तथा नौसेना के अभूवपूर्व सहयोग से भी जापान 
को सेनाओं को प्रत्येक युद्ध अभियान में पराजय का सामना करना पड़ा | 
जनवरी 1943 में मित्र राष्ट्रों ने कासाब्लॉका में एक सम्मेलन कर 
मुद्ध की गति पर विचार fans किया । इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया 
गया कि युद्ध का मुख्य लक्ष्य जापान को ही बनाया जाय। तत्पश्चात अगस्त 
1943 में agas में सामरिक नीति तथा सेनाध्यक्षों के नाम पर निर्णय लिया 
गया | इस निर्णयानुसार एडमिरल च॑स्टर विलियम निमिट्स ने मार्शल द्वीपों 
(मध्य प्रशान्त) पर आक्रमण कर दिया । फरवरी 1944 में 'क्वाजीलेन' को 
भी दस दिवसीय युद्ध के पश्चात अधिकार ग्रस्त कर लिया गया । मर्ध जून 
ढथा जुलाई के आरम्भ में उत्तरी प्रशान्त में “मारीयाना' द्वीपों के एक द्वीप 
श्साईपान' पर अधिकार कर लिया । इन अभियानों ने जापानी नोसँनिक 
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प्रतिरोध को समाप्त कर विजय गति को त्वरित किया। मित्र राष्ट्रों ने अगस्त 
में 'गुभाम' तथा सितम्बर में 'पालू पर अधिकार कर एक वषं के भीतर ही 
दो हजार मील को dem प्रगति की । 

उपरोक्त सैन्य अभियानों के पश्चात faa राष्ट्रों ने दक्षिण पश्चिम 
प्रशान्त की दिशा में अपना ध्यान केन्द्रित किया । इस क्षेत्र का सेन्य संचालन 
जनरल डगलस मैकार्थर के अधीन था। जनरल मैकार्थर की सेनाओं ने 'लेटी', 
'लूजान' तथा 'मनीला' पर अधिकार करने के साथ ही पूणं फिलीपीन को पुनः 
अधीनस्थ किया । मई 1945 में जमंनी फे आत्म समर्पण के पश्चात मित्र राष्ट्रों 
ने अपना पूर्ण प्रयास जापान की ओर आरम्भ किया। 

प्रथम चरण जापान के ओद्योगिक केन्द्रों तथा नगरों पर बमबारी से 
आरम्भ हुआ । मार्च 1945 में 'इवोजीमा AT पर अधिकार करने के पश्चात 
“ओकीनावा द्वीप! से युद्ध प्रसार जापान की ओर अग्रसर हुआ | ग्रीष्म ऋतु 
तक जापान की घेराबंदी हो चुकी थी, और जापान के औद्योगिक केन्द्रों तथा 
नागरिक क्षेत्रों की पर्याप्त हानि पहुंच चुकी थी । लगभग दो लाख को संख्या 
हताहत हो चुकी थी । रेल, यातायात ब्यवस्था, बमबारी तथा अनुरक्षणहीनता 
के कारण भी उत्पादन में भारी कमी आ गई। उपभोज्य वस्तुओं की नितांत 
कमी थी, खाद्य पदार्थं प्राप्त करना कठिन था, मंहगाई बढ़ रही थी ओर 
काला बाजार TAT रहा था । शिक्षा प्रायः समाप्त होकर छात्रों ओर युवकों 
को सेना और फेक्टरियों की अनिवायं भर्ती की ओर बाध्य कर रही थी । 
बच्चों भौर स्त्रियों के श्रमिक नियमों का प्रतिबन्ध ger दिया गया। इस 
प्रकार जापान की आथिक, सामाजिक तथा सैनिक ब्यवस्था छिन्न-भिन्न 
हो गई थी । 

इसके उपरान्त भी जापानी सरकार रेडियो तथा समाचार पत्रों द्वारा 
जापानी जनता को भन्यतम त्याग के लिये तथा युद्ध विजय के प्रति प्रेरित कर 
रही थी । सम्भवतया जापान अपने अन्तिम प्रयास की ओर अग्रसर था । 

इसमें संशय नहीं, कि इस समय तक जापान के अधिकांश नेताओं को 
जापान की पराजय के प्रति अधिक भ्रम नहीं रह गया था । उनमें से कुछ 
जो राजनयिक पृष्ठभूमि के थे, उदाहरण स्वरूप 'योशीदा शीगरू' “शिगेमित्सु 
मामरू' इत्यादि 1943 में ही शान्ति समझौते के इच्छुक थे । परन्तु मानसिक 
रूप से सन्य प्रवृति के राजनीतिज्ञों ने युद्ध को अनिवार्यं समझा । जापान के 
राजनीतिज्ञों की पारस्परिक अस्थिरता ने तथा प्रधान मन्त्री परिवर्तन चक्र ने 
जापानी राजनेतिक एवं der नीति में सामंजस्य नहीं होने दिया । इसी मत- 
भेद के कारण जापान किसी शान्ति समझौते को कार्यान्वित करने में असः 
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आत्म समर्पण 


इसी मध्य जुलाई 26, 1945 को fata, अमरीका तथा चीन की सम्मि- 
लित सहमति से 'पोटं aga सम्मेलन' में जापान को बिना शर्त आत्म समपंण 
के लिये कहा गया । जुलाई 30 को जापान ने अपने प्रत्यात्तृर में 'पोर्ट asa 
सम्मेलन' की घोषणा को अस्त्रीकार कर दिया । जबकि एक ओर अति राष्ट्र- 
बादी जापान को युद्धरत रखने को तत्पर थे, तो दूसरी ओर युद्ध समस्या 
जटिल होती जा रही थी। अंततः अगस्त 6, 1945 को जापानी नगर 
“हिरोशिमा' पर एटम बम गिराया गया। इससे पूर्व जुलाई 13 को जापान की 
सरकार ने सोवियत रूस से मध्यस्थता द्वारा ब्रिटेन और अमरीका से शान्ति 
के लिये कहा । सोवियत रूप्त ने अगस्त 8 तक इसका उत्तर न देकर जापान से 
अपने राजनथिक सम्बन्ध समाप्त करने की घोषणा कर दी । जापान के प्रति 
रूस की इस तत्कालिक नीति का प्रभाव यह हुआ कि अगस्त 9 को 'नागा- 
साकी' पर दूसरा एटम बम गिरा दिया गया। इसी दिवस रूसी सेनाओ ने 
मंचूरिया पर आक्रमण कर कोरिया की दो बन्दरगाहों “राशिन' और "pei 
पर अधिकार कर लिया । अगस्त 12 को इन पत्तनों पर अधिकार करने के 
पश्चात रूसी सेना ने दक्षिण की ओर (सारवालीन द्वीप का जापानी भाग) 
प्रस्थान किया | अगस्त 10, 1945 को जापान की सरकार ने पोर्ट asa शर्तों 
को (जिसमें अब रूप भी सम्मिलित था) स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की, 
यदि जापानी सम्राट के विशेषाधिकारो को हानि रहित रखते हुये शासक मान 
लिया जाय । अमरीका ने अगस्त 11 को इसके प्रत्युत्तर में कहा, कि जापान 
की सरकार ओर सम्राट के राज्य शासन की सत्ता faa राष्ट्रों के सर्वोच्च 
सेनाध्यक्ष (सुप्रीम कमान्डर) के द्वारा निर्धारित होगी । जापान ने अगस्त 
14 को यह निबन्धन स्वीकार कर आत्स समर्पण करना स्वीकार क्रिया यह 
आत्म समर्पण सितम्बर 2, 1945 को अमरीकी युद्धपोत 'मिसूरी' जो उस 
समय टोकियो की खाड़ी (टोकियो बे) में था, सम्पन्न हुआ i 


अध्याय 12 


युद्धोपरान्त जापान 
1945 


जापान के सम्राट ने जिस भाषा में आत्म anin को अपनी जनता के 
समक्ष रखा, वह स्वयं में एक पद लोप सम्बन्धी न्यून पदीय चरम सीमा की 
द्योतक थी । सम्राट ने कहा : “प्रत्येक के सर्वोत्कृष्ट प्रयासों के पश्चात भी'** 
युद्ध की परिस्थितियों का विकास अनिवार्य रूप से जापान के पक्ष में नहीं 
हुआ । अतएव और अधिक रक्तपात तथा सम्पुर्ण मानव संहिता के विनाश 
की रक्षा हेतु जापान को वह सब सहन करना होगा, जो असहनीय है ।' फल- 
स्वरूप जापान ने मित्र राष्ट्रों की शर्तों पर आत्म ससर्पण करने का निर्णय 
लिया i 


अमरीकी आधिपत्य 


आत्म समर्पण की वास्तविकता अत्यन्त शीघ्र स्पष्ट होने लगी । मित्र 
राष्ट्रों की नीतियों में जापान का भविष्य परिलक्षित था । टोकियो में अम- 
रीकी वायुसेना तथा योकोसूका में मित्र राष्ट्रों के नौसेनिक बेड़े के आगमन ने 
समुद्र पार जापानी सेना को शस्त्र समर्पण करने और जापान में सैनिकों को 
अपने गाँवों तथा नगरों की ओर प्रस्थान कर देने की आज्ञाओं ने पराजय की 
साकारता को प्रकट किया i 

पराजयोपरान्त नीतियों ने अत्याचारों तथा दमनकारी चक्रों का मार्ग 
प्रशस्त किया । टोकियो तथा योकोहामा के नागरिक उत्पीड़न के भय तथा 
इससे संलग्न संभावनाओं के कारण अधिकतर अपने घरों के भीतर ही बन्द 
रहते थे । देश का प्रशासन आथिक व्यवस्था के ही समान अप्रभावी तथा 
बेकार हो चुका था। युद्ध की समाप्ति के साथ ही मुक्ति की भावना भी 
उत्पन्न हुई परन्तु इस आकस्मिक परिवतंन ने जापान की जनता को हतप्रभ 
करें दिया । जापान के इतिहास में यह एक नया अध्याय प्रारम्भ हो रहा 
था। युद्ध के काल ओर इसके पूवं के अनुभवों के बिपरीत जापान को मुक्ति, 
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राहत व शान्ति के अनुभव के साथ वैदेशिक सत्ता तथा उसकी प्रयोगात्मक 
नीतियों ने विजेता तथा पराजयी में अन्तर स्पष्ट किया । 

सेनिक शासन की एक ओर यदि जापान में अमरीकी नीतियों ने हीन 
भावना को जन्म दिया, दूपरी ओर युद्धोपरान्त जापान ने अपने सामाजिक, 
आथिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का पुनर्गठन प्रारम्भ किया तो 
तात्कालिक अनुभवों ने उसे पुन: अपनी ऐतिहासिकता से जोड़ दिया i 

पराराष्ट्रवाद से दबी हुई भावनाएं, आदर्श तथा सिद्धान्तों ने पुनः 
जापानी समाज को अपने अनुसार दिशा प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया । 
जापान पुनः आधुनिक-विशव के अधिक निकटस्थ आने लगा । 

जापान का अभिग्रहण प्रत्येक प्रकार से एक अमरीकी उत्तरदायित्व 
«ri यद्यपि यह भी सत्य है कि उसके साथ-साथ ब्रिटिश-राष्ट्र मण्डल तथा 
आष्ट्रेलिया की सेनाओं ने भी सहयोग किया था, इसमें भी संशय नही है कि 
सभी अधिकारिक कार्यवाहियाँ वाशिंगटन में स्थापित 'सुदूर-पूर्व-आयोग” 
नामक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था से संचालित थीं । इस संस्थाओं में सभी उन राष्ट्रों 
का प्रतिनिधित्व था, जिन्होंने जापान के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों को सहयोग प्रदान 
किया था । वास्तव में सारी नीतियाँ faa सेनाओं के सर्वोच्च सेनाधिकारी 
जनरल डगलस मैार्थर के द्वारा कार्याम्वित की जाती थीं। उनकी सहायता के लिए 
जापान के सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार के प्रशासनिक तन्त्र थे । इनमें से 
बहुत ही कम अधिकारियों को जापान के सम्बन्ध में पूणं ज्ञान था । फलस्वरूप 
बहुत से स्थानों पर जापानी संस्थाओं का पृनस्थापन संभव न हो सका। 
इसका यह कारण नहीं था कि जापानी संस्थाएं उपयुक्त नही थीं अपितु 
वास्तव में उन्हें उनके संबन्ध मेंज्ञान ही नहीं ari इसके साथ ही साथ 
अमरीकी अधिकारियों तथा प्रशासकों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, 
जिसकी सहायता से यह ज्ञात हो सके कि सभी fanai का उचित पालन हो 
रहा था । जापानी सरकार दारा कार्य करना तथा faa शक्तियों के प्रशिक्षित 
व्यक्तियों को कमी के कारण लक्ष्य और परिणाम में सामंजस्य नहीं हो सकता 
था । फलस्वरूप लक्ष्यों तथा उनके ऊपर कायंवाईहियों के मध्य पर्याप्त अन्तर 


रहा। 


विसँन्यीकरग 

सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजनाओं में जापान का विसँन्यीकरण था । इस 
ध्येय की पूति के लिए जापानी सेना, तथा सैनिक स्थलों का विध्वंस कर 
लगभग 20 लाख संनिकों को उनके घर भेज दिया गया । dg किंवदंती भी 
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उड़ाई गई, कि मित्र राष्ट्र युद्ध की प्रति पूर्ति हेतु जापानी मिलों, उद्योगों से 
adi को निकलवा लेंगे । परन्तु ऐसा कुछ भी नही किया गया। जापान को 
दण्ड देने के लिये अवश्य कुछ कदम उठाए गए। जापान द्वारा अधिकृत सभी 
क्षेत्रों को उससे छीन लिया गया । मई 1946 तथा नवम्बर 1948 के मध्य 
युद्ध बन्दियों पर टोकियो में अन्तर्राष्ट्रीय अधिकरण न्यायालय में अभियोग 
हुए जिसमें युद्ध के लिए उत्तरदायी पच्चीस स॑निक तथा अर्सनिक अधिकारियों 
अथवा नेताओं पर मुकदमें चलाये गए। तोजों के साथ छः अन्यों को फाँसी 
तथा शेष को कारावास दिया गया । अमानुषिक कार्यवाहियों के लिए प्रशा- 
सकों तथा अधिकारियों को ब्यवितगत आधार पर दण्डित किया गया । इस 
प्रकार के दण्डों में केवल याक्रादमा में 700 लोगों को फाँसी तथा 3000 को 
कारावास का दण्ड दिया गया | R 

निश्चय ही केवल युद्ध अपराधियों को दण्डित करना ही faa राष्ट्रों 
का ध्येय नहीं था । पोट्मडंम घोषणा के अनुमार जापान में लोउतान्त्रिक 
माँगों को अवरुद्ध करने वाली सभी शक्तियों को विस्थापित करना भी एक 
महत्वपूर्ण ध्येय था । इस लक्ष्य की पूति के लिए सर्वप्रथम उन सभी राज- 
नेतिक बन्दियों को जिन्होंने तत्कालोन जापानीं-सरकार की नीतियों का 
विरोध किया था अथवा जो उनसे सहमत नही थे, उनको जेल मुक्त व रिहा 
कर दिया गया । इनमें वे साम्यवादी, समाजवादी तथा उदारवादी नेता भी 
थे जो वषो से जापानी जेलों में थे, उन्हें राज्यक्षमा प्रदान कर मुक्त कर 
दिया गया । “नवीन व्यवस्था' के आगामी चरण में समस्त महत्वपूर्ण स्थानों, 
शिक्षा, प्रेम, रेडियो, राजनीति, प्रशासन तथा व्यापारों से उन व्यवितयों को 
हटा दिया गया जिनसे यह भय था कि वे पुरानी व्यवस्था के पुनंस्थापन के 
लिए नवीन व्यवस्था को हानि पहुंत्रायेगे। इस नीति जिसे 'परिषकरण व 
शुद्धिकरण” (पज) कहा जाता था, के कार्यान्वयन में लगभग दो लाख व्यक्ति 
प्रभावित हुये । परिणामस्वरूप न केवल समाज पर परम्पराओं का नियन्त्रण 
ही कम हुआ अपितु प्रशातनिक क्षमताओं में भी पर्याप्त न्यूनता आ गई । 


राजनीति एवं सुधार 


इसी मध्य अमरीका के प्रोतसाहन से ही राजनेतिक दलों के उद्भव द्वारा 
'साम्राज्यिक शासन सहायक संस्या' के स्थानापन्न का कार्य प्रारम्भ कर दिया 
गया | इनमें से 'उदारवादी तया ध्रगतित्रादी दल' पुराने रूढ़िवादो नेतृत्व द्वारा 
बना था । केन्द्र में समाजवादी, समाजवादी-जनतांत्रिक तथा नमे दलों का 
नेताओं का विषमतापूर्ण संयोजन था । इसके साथ कुछ वाम पक्षीय उग्रवादी 
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दल भी उभर रहे थे। इन सभी में सर्वाधिक लाभ साम्यवादियों को हुआ, 
क्योंकि 1946 में 'नोसाका सँन्जों के वापस आ जाने के कारण साम्यवादियों का 
प्रभाव बढ़ने लगा । नोसाका अब तकसोवियत संघतथा चीन में माओं के साथ 
साम्यवादी कार्य करते हुए ‘faaifaa जीवन” ब्यतीत कर रहे थे। 1949 
तक जापान वापस आने के पश्चात “नोसाका संन्जो' के 'शान्तिपूर्ण क्रान्ति! 
तथा “प्रिय साम्यवादी दल” के नारों ने जापान में 3 मिलियन (तीस लाख) 
मतदाताओं को अपनी ओर आकृष्ट कर लगभग 10% मतदाताओं को अपने 
पक्ष में कर लिया-इसके साथ ही सम्पूर्ण जापान में लगभग 300 अन्य राज- 
नेतिक दलों का भी उदभव हुआ । इनमें से बहुत से स्वतन्त्र उम्मीदवारों ने 
चुनावों में विजय के पश्चात रूढ़िवादी दल (कन्जरवेटिव पार्टी) को समर्थन 
देना प्रारम्भ कर दिया; फलस्वरूप यह दल जापान के दो तिहाई मतों का 
अधिकारी हो गया । अप्रेल 1946 के चुनावों में चौबीस प्रतिशत मत उदार- 
वादियों को, उन्नीस प्रतिशत प्रगतिवादियों को प्राप्त हुये । अर्थात उनको 
140 तया 94 स्थान प्राप्त gui मई 1946 में योशिदा शिगेरू ने दोनों दलों 
के समर्थन से सरकार का गठन कर faari आगामी वष में प्रगतिवादियों 
के राजनेतिक मंच से हट जाने के पश्चात “नमंदलोय दक्षिण पंथी” पुनंगठित 
होकर आशोदा हितोषो के नेतृत्व में सामाजिक लोकतान्त्रिक दल के स्थापक 
हुए । इसको 1947 के चुनावों में उदारवादियों के ही समान मत प्राप्त हुए। 
संसदीय दल के रूप में समाजवादी लोकतान्त्रिक दल को अकेले 143 स्थान 
प्राप्त हुये थे। फलस्वरूप आशीदा ने समाजवादी नेता कातयामा (कातायामा) 
HY के अन्तर्गत संयुक्त सरकार बनाई। पुनः मार्च 1948 में उन्होंने स्वयं अपने 
नेतृत्व में सरकार गठित की, परन्तु उदारवादी तथा समाजवादियों में एकता 
न होने के कारण उन्हें छ: माह पश्चात ही त्याग Ta देना पड़ गया। तत्पश्चात 
योशौदा पुनः सत्ता में आ गये भौर लगभग छः वर्षो तक सत्ताधीन रहे । 
जनवरी 1919 के चुनावों में उन्हें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया । उन्हें ‘aac 
सदन' में 26+ स्थान प्राप्त gu, 69 स्थानों के साथ लोकतान्त्रिक दूसरे 
स्थान पर थे तथा समाजवादी जोकतार्ब्रिकों को केवल 48 स्थान प्राप्त हुए । 
इसका मुख्य कारण उनका लोकतान्त्रिक तथा माक्संवादी आधार पर 
विभाजन था । साम्यवादियों ने 35 स्थानों को प्राप्त कर प्रथम बार जापानी 
राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया । 


नव संविधान 
इस समय तक राजनैतिक दल पुणंतया एक नवीने राजनेतिक ओर 
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सामाजिक व्यवस्था के अन्तगंत सक्रिय थे । प्रथम तीन वर्षों के आधिपत्य ने 
संविधान, स्थानीय शासन, न्यायपालिका, विधि, श्रमिक, भूमि तथा शिक्षा में 
परिवर्तन किया जो जापानी जन जीवन में क्रान्ति के स्वरूप का योतक था। इसके 
प्रारूप व रूपरेखा का प्रारम्भ मैकांथंर के मुख्यालय में रचित संविधान की 
घोषणा 6 arg 1947 से ही हो गया था। इस संविधान की भाषा और 
विषय दोनों ने अपने प्रयोजन से विश्वासघात किया। जापान में एवं 
विदेश में इसका आलोवनात्मक उपहास हुआ । सम्पूर्ण अधिकार शक्ति 
जापानी संसद [डाइट] में केन्द्रित करने के पश्चात भी नवीन व्यवस्था में 
ऐमे परिवर्तन कर दिये गये थे, जिनको जापानी स्वयं करने में कठिनाई का 
अनुभव करते । संसद के दोनों सदनों 'सभामद सदन” तथा 'प्रतिनिधि aaa 
[ हाऊस आफ काउन्सलंस और हाऊस आफ रिप्रेज-टेटिव ] को निर्वाचित 
होकर आना था। सभासद सदन में 250 सदस्य निर्वाचित होते थे जिनमें 
से आधे प्रम तीन वर्षों में निर्वाचित होने थे । इनके निर्वाचन में 60 प्रतिशत 
सदस्य प्रान्तों का प्रतिनिधित्व करते थे तया शेष 40 प्रतिशत एक राष्ट्रीय मत 
आधार पर निर्वाचित होने थे । प्रतिनिधि सभा के 467 सदस्य 118 faai- 
चकीय जिलों से निर्वाचित होने निश्चित हुए। ब्रिटेन की ही भाँति अवर 
सदन व प्रतिनिधि सदन सरकार की चुनाव कराने की इच्छा द्वारा भंग हो 
सकता था, और अमरीका के सीनेट के अनुमार उच्च सदन भंग नही किया 
जा सकता था । तथापि अंतिम निणंय का आधिकार अवर सदन के पास सुरक्षित 
था । किसी भी मतभेद के अवमर पर कोई “वित्तीय प्रस्ताव” प्रतिनिधियों की 
सभा में पारित होने के 30 दित्रस पश्चात तथा अन्य प्रस्ताव सभासद सदन 
की संस्तुति के पश्चात ga: प्रतिनिधि सभा द्वारा दो तिहाई मतों से पारित 
होकर अधिनियम बन सकता ari इसी प्रकार प्रतिनिधि सदन” को ही 
प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार प्राप्त था। प्रधानमंत्री का मंत्रिमण्डल केवल 
नाम मात्र को संसद (डाइट) और वास्तव में प्रतिनिधियों के ही सदन के 
प्रति उत्तरदायी था । अवर सदन पर केवल एक बन्धन था, जो संविधान के 
संशोधन से संबंधित था । किसी भी संगोधन के लिए आवश्यक था कि वह 
प्रत्येक सदन में दो तिहाई मतों से पारित हो तथा राष्ट्रीय जनमत सं ग्रह में 
साधारण बहुमत से पारित हो | 

इस प्रकार की संवेधानिक-व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कायं जापान 
में एक केन्द्रीय सत्ता के पुनंश्थापन से सम्बन्धित ari नवीन संविधान ने 
सम्राट की शक्तियों तथा अधिकारों परं बहुमत का अंकुश लगा दिया। सम्राट 
द्वारा सर्वोच्च सैनिक तंथा असंनिक दोनों शक्तियों के केन्द्रीयकरण को 
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समाप्त कर उसळे निर्णयों के लिए मन्विमण्डल को संस्तुति प्राप्त करना आवश्यक 
कर दिया गया। अतः सम्राट Ala राज्य का प्रतीक रह गया और सत्ता जनमत 
में निहित हो गई। सम्राट की शक्तियों पर aiga लगाकर उसके विस्तार को 
भी सीमाबद्ध कर दिया गया । धीरे-धीरे इस व्यवस्था ने सम्राट के प्रति पुनः 
निष्ठा को जागृत कर उनकी प्रतिष्ठा को पुन॑स्थापित कर दिया । 

आगामी कुछ माह में संवंधानिक परिवतंतों में मुख्य परिवर्तन स्थानीय 
शासनों से सम्बन्धित था । गृह-मंत्रालय को समाप्त कर उसकी शक्तियों को 
विकेन्द्रित कर दिया गया । स्थानीय सरकारों को नगर-प्रशासन तथा प्रशा- 
सकों के अन्तर्गत कर निर्वाचित 'राज्यपालों' तथा “मेयरों? की व्यवस्था प्रारंभ 
कर दी गई । स्थानीय जनसभाओं के चुनाव की व्यवस्था पहले के ही समान 
थी परन्तु उनकी शक्तियों व अधिकारों एवं क्षेत्रों को भी पर्याप्त विस्तृत कर 
दिया गया था । शिक्षा, पुलिस, प्रशासन तथा नागरिक सेवा सभी महत्वपूर्ण 
विभागों को स्थानीय सरकारों के अन्तर्गत कर लोकतान्त्रिक पद्धति को afa- 
काधिक विकसित तथा विस्तृत करने का प्रयास किया गया । परन्तु स्थानीय 
क्ष्रों तथा विस्तारों के अति पूर्ण अथवा सीमित होने के कारण आथिक 
समस्याय पुनः उत्पन्न हो गई । यद्यपि इस प्रकार जन सहयोग तथा आम 
जनता के योगदान में वृद्धि हुई, परन्तु प्रशासन में सुधार की दृष्टि से यह 
व्यवस्था पर्याप्त सफल नहीं सिद्ध हो सकी । 


च्याय व्यवस्था 

न्याय व्यवस्था व न्यायपालिका को भी कार्यपालिका से पृथक कर, 
अमरीका में प्रचिलित विकेन्द्रित प्रशासन द्वारा प्रेरणा प्राप्त की गई। न्याया- 
लयों के प्रशासनिक मामलों को न्याय मन्त्रालय की सीमाओं से अलग कर 
सर्वोच्च न्यायालय के अन्तर्गत कर दिया गया । सर्वोच्च न्यायालय के न्याया- 
धीशों को मनोनीत मन्त्रिमण्डल करता था शेष सभी न्यायाधीशों का चयन 
सर्वोच्च न्यायालय करती थी । सर्वोच्च न्यायालय को विधियों, अधिनियमों 
की संवेधातिकता के पुनंमूल्यांकन का अधिकार प्राप्त था । इस प्रकार संवै- 
धानिक अधिकार के रूप में प्राप्त मानवीधिकारों का अभिभावक तथा संरक्षक 
'सर्वोच्च न्यायालय हो गया । इससे स्त्रियों को भी राजनेतिक तथा वैधानिक 
समानता प्राप्त हो गई p इस प्रकार लाखों नवीन मतदाताओं को संख्या में 
वृद्धि ने नवीन व्यवस्था को अपार समर्थन प्राप्त करा दिया | 


श्रम विधियाँ एवं सुधार 
संमान रूप से मजदूर व श्रमिक अधिनियमों का पूनंमूल्यांकन भी कम 
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महत्वपूर्ण नहीं था । 1945 के “मजदूर संगठन अधिनियम”, 1946 के “मजदूर 
सम्बन्ध अधिनियम” तथा 1917 के “मजदूर स्तर अधिनियम' ने उन्हें संगठित 
होने, हड़ताल करने, वेहतर मजदूर परिस्थितियों के अधिकार प्राप्त होने, 
स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था तथा दुर्घटना क्षति पूर्ति प्राप्त करने का अधिकार 
प्रदत्त कर दिया । 1948 तक 3400) श्रमिक संगठन संगठित किये गए । इनमें 
40 प्रतिशत जापानी मजदूरों का प्रतिनिधित्व था । यद्यपि 55 लाख (5.5 
मिलियन) सदस्यों की संख्या में 1949-51 में कमी आई परन्तु 1971 तक 
पुन: 34 प्रतिशत मजदूर संगठित हो गये । 

मजदूर संगठनों ने जहाँ नगरों में जापानी राजनीति को उद्देलित किया, 
नहीं भूमि सुधार अधिनियमों ने ग्रामीण विद्रोहों तथा आक्रोशों को शान्त 
किया । नवम्बर 1945 में प्रस्तावित यह प्रस्ताव अवट्बर 1946 में अधिनियम 
बन गया । यह अधिनियम संसद (डाइट) में कदापि पारित नहो पाया 
होता, यदि अमरीका के हस्तक्षेप का भय नहीं होता । इस अधिनियम के 
अन्तर्गत सभी वेनामी जमीदारों की भूमि खरीद ली गई तथा भूमिधर किसानों 
की 12 चो (30 एकड़ से कुछ कम) भूमि पर आधिपत्य का अधिकार प्रदान 
कर दिया गया । भूमि सुधारों द्वारा लाये गये परिवतंनों ने जापानी गाँवों में 
ग्रामीण मानव व सामाजिक जीवन में उल्लासमय परिवर्तन ला दिया । 


शिक्षा 


इन सभी सुधारों के साथ-साथ शिक्षा में सुधार ने जापानी विद्याथियों 
को पर्याप्त प्रभावित किया । सन्दिग्ध पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया d 
1946 में आये एक “शैक्षिक मिशन” ने जापानी शिक्षा को अमरीकी प्रणाली 
में प्रारम्भ कर नवीन शिक्षा पद्धति प्रारम्भ की । नौ वर्षों तक की शिक्षा 
अतिवायं शिक्षा के अन्तर्गत थी जिसमें प्रथम 6 वर्ष प्राथमिक, शेष माध्यमिक 
तक wg शिक्षा, जिसमें विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम में रुचिमुसार faqa ले सकते 
थे । तत्पश्चात तीन वर्षों के वेकल्पिक हाईस्कूल जिसके पश्चात विश्वविद्यालय 
की शिक्षा में प्रवेश सम्भव था । 

प्रारम्भ में विद्यालयों के लिये भवन तथा शिक्षकों की समस्याएँ थी । 
इसी प्रकार पुम्तकों, नये विषयों तथा विद्यार्थियों की संख्या की समस्याओं ने 
भी प्रारम्भ में जापानी सरकार को चिन्तित किया । नैतिकता के स्थान पर 
नागरिकता पर अधिक जोर दिया गया और शिक्षा को बंज्ञानिकता पर ध्यान 
देना प्रारम्भ किया गया । प्रत्येक प्रान्त में एक विश्वविद्यालय की योजना के 
कारण जापान में युद्धोपुर्व विश्वविद्यालयों की संख्या जो 70 थी, युद्धोपरान्त 


158|एशिया : उद्भव एवं विकास 


बढ़कर 200 हो गई । 1972 तक शिक्षा एवं आथिक farta योजनाओं के 
aaia 397 चार वर्षीय विश्वविद्यालय, 491 दो वर्षीय जूनियर विद्यालय 
खुल चुके थे । विश्वविद्यालयों में 15 लाख छात्र थे, जिनमें 19 प्रतिशत afg- 
लाएँ तथा विद्यालयों में 288 000 छात्र थे, जिनमें 84 प्रतिशत महिलाएँ 
थी। इस प्रकार कुल जापानी युवकों का 21 प्रतिशत विद्यार्थी समुदाय था । 
यद्यपि इस विकास ने राष्ट्रीय समृद्धि में वृद्धि की, परन्तु यह तकं भी अपने 
स्थान पर उचित है, कि समृद्धि विकास अमरीकी आधिपत्य की नीतियों द्वारा 


ही शुरू हुए । 


शान्ति संधि एवं वेदेशिक नीति 

इसके अतिरिक्‍त दूसरी ओर केवल लोकतन्त्र तथा सुधार ही मैक्राथेर 
के अन्तिम लक्ष्य नहीं थे । 1918 के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कारण 
समस्याओं में भिन्नता आने लगी । इसका मुख्य कारण रूस-अमरीका सम्ब-घों 
में मतभेद तथा साम्यवाद का प्रसार था । फलस्वरूप अमरीका सुदूर पूवं में 
faa रहित हो गया और जापान में सामरिक तथा सैन्य कारण अमरीका के 
आक'षंण के केन्द्र बनने लगे। इस रुचि का राजनैतिक आधार धीरे-धीरे कम 
होने लगा । 1949 में चीन की क्रान्ति तथा 1950 में कोरियाई समस्या ने 
अमरीका को भौर अधिक चिन्तित कर दिया था । इसका कारण अमरीका 
कोरिया के विरुद्ध fan मित री' के गणतन्त्र को समर्थन दे रहा था तथा उत्तर 
में अमरीका चीन की आक्रामक नीति का विरोध कर रहा था । 

परिस्थितियों के परिवतंन चक्र ने शासकीय मनोवृत्तियों तथा नीतिगत 
मामलों को भी परिवतंन की एक नवीन दिशा प्रदान की । इसका सवंप्रथम 
प्रभाव जापान के वामपन्थी आंदोलनों पर पड़ने वाले दबाव से स्पष्ट होना 
प्रारम्भ हुआ । फरवरी 1947 में ही मजदूरों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल पर 
प्रतिबंध लगाकर मजदूरों के अधिकारों को सीमित किया जाने लगा । यद्यपि 
यह प्रतिबंध आथिक कारणों से लगाया गया परन्तु धीरे-धीरे कारणों में भी 
परिवतंन भाने लगा । जुलाई 1948 में मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनाधिकारी 
(सुप्रीम कमांडर फार द एलाइड पावसं-एस०सी०ए०पौ०) के कार्यालय के 
निर्देश द्वारा प्रशासकों को भी हड़ताल के अधिकार से वंचित हो जाना पड़ा d 
1949 में श्रमिक (मजदूर) सगठन अधिनियम का संशोधन कर मजदूरों की 
qatian गतिविधियों पर प्रतिबध लगा दिया गया । ag समस्त अधिनियम 
तथा कार्य साम्यवादियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिये प्रयोग 
किए गए । 1919 तथा 1950 केवल दो वर्षों में लगभग 20,000 safia 
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सरकारी नौकरियों, शिक्षा संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा श्रमिक संग- 
ठनों से निष्कापित कर दिये गये 1949 में ही जनरल मैकार्थर ने जापानी 
सरकार को 1946 और 1947 के 'शुद्धिकरण' (q3) के पुनरीक्षण का afa- 
कार प्रदान कर दिया । यद्यपि आरम्भ में इस दिशा में कामं धीमी गति से 
आरम्भ हुआ, परन्तु जून 1950 के पश्चात गति में त्वरितता em गई | 


qd: सैन्य गठन 

1948 के संविधान में एस० सी० ए० पी० ने यह अनुच्छेद रखा था, कि 
“जापानी नागरिक युद्ध का राष्ट्रीय राज्याधिकार के रूप में सदव के लिये 
तैयार कर देंगे फलस्वरूप जापान को जल, थल तभा वायु सेना रखने से 
वंचित कर दिया गया: यह सत्य है कि युद्ध के तुरन्त पश्चात एक पराजित शत्रु 
के रूप में जापान की सैन्य शक्ति पर प्रतिबंध एक सीमा तक उचित था. 
किन्तु 1950 के पश्चात जापान को 'सम्भावित faa’ होने के नाते सुविधा 
प्राप्त होनी चाहिये थी। फलतः जापान को एक "राष्ट्रीय पुलिस रिजवं' का 
गठन करने तथा 75,000 समसँन्य सेना [पेरा मिलिटरी] रखने की आज्ञा 
मिल गईं इस सेना का eta अमरीका की सेना के पश्चात आन्तरिक सुरक्षा 
का भार ग्रहण करना था । शर्नः शनैः अमरीका के सम्रत तथा दक्षिणपंथी 
सहयोग ने जापानी deu शवित में वृद्धि की 1960 में राष्ट्रीय सुरक्षा war 
के नामकरण के पश्चात जापान की जल, थल तया वायुसेना के विस्तार के 
साथ आधुनिक युद्ध सामग्री भी सैनिक योजना में सम्मिलित की गई । 

1972 तक थल सेना की संख्या 155,000 थी जिसमें 500 टॅक तथा 
360 वायुयान थे । वायुसेना की संख्या 42,000 aga गई थी, ओर इसमें 
930 वायुयान थे । नौसेना में 57,000 Afas, 200 युद्धपोत तथा 266 
वायुयान थे । यद्यपि 1971 में जापान का "de सुरक्षा बजट” 677000 
मिलियन येन तक पहुंच गया था, परंतु यह “कुल राष्ट्रीय उत्पादन? की तुलना 
में कम ही WT d 

तथापि जापान का पुनरस्त्रीकरण [रिआर्मामेंट] प्रारम्भ होते ही 
जापान ने पुनः अपनी स्वतंत्र स्थिति प्राप्त कर ली । तर्कानुप्तार अमरीका 
द्वारा निराकृत विदेशी शासन की अपेक्षा एक स्वतन्त्र जापान, अपनी मैत्रीपूर्ण 
एवं रूढिवादी सरकार के साथ, अमरीका का एक अच्छा सहयोगी सिद्ध हो 
सकता था । अत: एक अधिकृत शक्ति व शासन अपने प्रारम्भिक वर्षो में 
जितना लोकतन्त्रीय प्रणाली को प्रोत्साहन दे सकता था, उतना अमरीकी 
अधिकृत शासन ने दिया । जनरल मैकार्थर ने वस्तुतः 1947 में ही लोकतंत्री- 
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करण नीति के आधार पर जापान से 'शांति संधि) की योजना वाशिग्टन 
प्रेषित की । अमरीका की सरकार ने मैषाथंर की योजना को अधिमूल्यांकन 
तथा अनावश्यक महत्वपूर्ण बताकर अस्वीकार कर दिया। आगामी तीन वर्षों 
के अन्तर्राष्ट्रीय परिवधंन ने जिसमें 'कोरिया युद्ध' विशेष महत्वपूर्ण था, 
अमरीका की सरकार को ASAT का तक सारगभित प्रतीत होने लगा । 

परिणामस्वरूप सितम्बर 1951 में 'सेन फ्राँसिसको” में एक संधि संपन्न 
हुई, जिसमें प्रशांत क्षेत्रीय युद्ध में भाग लेने वाले अनेक देशों ने हस्ताक्षर 
किए। रूस, भारत और मुख्य क्षेत्रीय चीन ने उपरोकत सधि को स्वीकार 
नहीं किया । क्योकि इन तीन देशों ने जापान पर प्रशासन करने हेतु परोक्ष 
रूप से कोई योगदान वहीं दिया था । इसलिए अप्रेल 1952 में संधि स्वीकृति 
हो जाने के पश्चात जापान में सैनिक प्रशासन समाप्त कर दिया गया । परंतु 
इसका अर्थ यह कदापि नहीं था, कि जापान से अमरीकी सेनाओं की निष्क्रमण 
योजना पूणं की जाएगी । उपरोक्त संधि के साथ ही एक सुरक्षा समझौते ने 
जापान में अमरीकी dem आस्थानों की स्वीकृति दे दी । जापान के इस प्रकार 
अमरीकी मैत्री के कारण रूस तथा तटस्थ एशियाई देशों के साथ जापान के 
सबंध तनावपूणं रहे । 


वेदेशिक सम्बन्ध 

रूस ओर जापान के aradi में सुधार की संभावनाएं अत्यंत ही कम 
ati 'कुरील' तथा 'दक्षिणी साखालीन' did] पर अधिकार होन के पश्चात 
रूस ने जापान के उन सभी मार्गो पर नियन्त्रण करना प्रारम्भ कर दिया जो 
“भो कोत्स्क' [ओ wem] सागर में जापान के मत्स्य क्षेत्र के स्रोत तक 
जाते थे । इस प्रकार रूस उपरोक्त मार्गों को समिति व बन्द करने को साम- 
रिक asta के रूप में प्रयोग कर सकता था । रूस को आशा थी, कि जापान 
यदि विनम्रता का उपयोग करेगा तो “हॉक काइडो' के निकटतम didi पर 
अधिकार कर सकता था । इसके अतिरिबत रूस को “संयुक्‍त राष्ट्र संघ में 
निषध्ाधिक़ार [वीटो पावर] प्राप्त होने के कारण जापान को संघ सदस्यता 
ग्रहण करने में रुस अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता रखता था। अपने इस 
अस्त्र को एक ओर रूस 'कूटनीतिक शक्ति! के रूप में प्रयोग करना चाहता 
था, दूसरी ओर आशिक तथा सैन्य क्षेत्रों में अमरीका पर निर्भर होने के 
कारण जापान-रूस सम्बन्धो में सुध्रार की आशा नही की जा सकती थी । 

जून 1955 में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सुविधाजनक हो जाने पर, रूस 
और जापान के राजदुतो के मध्य लंदन में वार्तालाप आरम्भ करने की चेष्टा 
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की गई। परन्तु मार्च 1956 को लंदन में राजदूतों के वार्तालाप के मध्य सीमा 
तथा क्षेत्रीय प्रश्‍नों को लेकर वार्तालाप गतिरुद्ध हो गया । अक्टूबर 1956 को 
अवरोधित वार्ता में पुनः जीवन संचार हुआ, और क्षेत्रीय प्रश्नों को छोड़कर 
सामान्य राजनायिक सम्बन्धी तथा व्यापार सम्बन्धो समझौता किया गया d 
फलतः दिसम्बर में जापान ayaa राष्ट्र संघ का सदस्य हुआ, ओर आगामी 
वषं वह सुरक्षा परिषद का सदस्य भी निर्वाचित हो गया । यद्यपि रूस-जापान 
सम्बन्धो में वाट्य रूप से ‘anata वातावरण” निर्मित करने का प्रयास सदेव 
रहा, किन्तु आंतरिक रूप में रूस-जापान कटुता “मत्स्य क्षेवो' तथा "कुरील 
AT को लेकर अपन स्थान पर बनी रही | 
1960 ओर 1969 में इन्ही प्रश्‍नों को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ। 1972 
में अन्तर्राप्ट्रीय तनाव में सुधार स्वरूप रूस के विदेश मन्त्री ग्रोमिको ने 
टोकियो यात्रा कर रूस-जापान वार्ता को पुनं जीवित किया । ad की समाप्ति 
तक वार्ता में गतिरोघ उत्पन्न होना स्पष्ट हो गया । 
इसका एक स्पष्ट कारण रूस-चीन मतभेद था । 1951-52 में शान्ति 
संधि तथा सुरक्षा समझौते के अन्वगंत जापान को चीन के प्रति अपनी विदेशी 
तथा व्यापार नीति अमरीका के सम्बन्धों पर निर्धारित रखनी थी । यद्यपि 
जापानी व्यापारियों को जापान की चीन के प्रतिप्र faafaa नीति पसन्द नहीं 
थी, किन्तु 1972 में राष्ट्रपति ति।सन की पीकिंग [afa] यात्रा ने चीन- 
अमरीका तनाव शेथिल्य को प्रोत्साहित क्रिया । परिणामस्वरूप सितम्बर 
1972 में जापान के प्रधानमंत्री ‘carat काकूई' ने भी राष्ट्रपति निक्सन के 
उदाहरण का अनुमरण करते हुए चीन यात्रा की | अपनी यावा के मध्य राज- 
नामिक सम्बन्धों को सुदृढ़ता प्रदान करते हुए जापानी प्रधानमन्त्री ने चीन के 
साथ व्यापार का मागं प्रशस्त किया । इसका एक तत्कालिक परिणाम यह 
हुआ कि कुरील द्वीप समूह के प्रति रूस की नीति और कठोर हो गई अर्थात 
रूस का मन्तत्र्य था, कि जापान को चीन के प्रति सोहाद नीति जापान को 
महाशक्तियों को प्रतिद्वन्दिता का केन्द्र बना सकती है । रूस को एक बार पुनः 
यह स्पष्ट हो गया कि जापान अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति का अंग बन चुका है । 
अमरीका की बदलती नीतियो के आधार पर ही जापान की मित्रता अथवा 
aqi परिभाषित होती थी। अमरीका की मित्ता से जापान को अप्रेल 
1968 में बोनिन द्वीप समूह, नवम्बर 1969 में ओकिनावा द्वीप तथा नून 
1965 में कोरिया 3 सम्बन्ध सुधार ggi यह व्यवस्था भी जापान के लिए 
कठिताई रहित नही थी क्योकि अमरीका के संनिक आस्थानों, कोरिया में 
मत्स्य क्षेत्री तथा जापान मे कोरिया के नागरिको से सम्बन्धित समस्याएं 
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अपने स्थान पर थीं । तथापि जापान को अपने पड़ोसी देशों से सम्बन्ध सुदृ- 
ढृता फा अवसर प्राप्त था । 

जापान के शेष राष्ट्रों से सम्बन्धों की व्याख्या का आधार केवल ब्यापार 
ही था। इस कारण इन सम्बन्धों को पून जीवित करने के प्रयासों से पुन: संशय 
का उत्पन्न होना आश्चयंजनक नहीं था । जापान ने युद्ध पूर्व व्यापारिक 
सम्बन्धों के आधार पर ही विस्तार क्रिया था, परन्तु जापान के तत्कालीन 
नेतृत्व नें घीरे धीरे इत सम्बन्धों में gare लाना प्रारम्भ कर दिया । 


आन्तरिक स्थिति 

शान्ति प्रयासों तथा विदेश नीतियों के अतिरिक्‍त जापान की आन्तरिक 
नीतियों में भी परिवतंन आना प्रारम्भ हो गया। जापानी राजनीति में 
रुढ़िवादियों के बहुमत से नीतियों में परिवतंन अवश्यम्भावी हो गया! एक 
बार पुनः परम्पराओं की दिशा में जापान के कदम बढ़ने प्रारम्भ हुये । यद्यपि 
यह परिवतंन पश्चिमी नव-परिवतंन की सीमाओं के अन्तंगत ही थे परन्तु 
जापानी परम्परा इसका केन्द्र थी । इसका सर्वप्रथम प्रयास संविधान के gA- 
मूल्यांकन की दिशा में वैयक्तिक »धार का निर्माण था। जापान की सैनिक 
संस्थाओं का वंधानिकीकरण आवश्यक समझा गया । साथ ही प्रशासन के 
विकेन्द्री करण को भी अप्रभावशाली होने के आधार पर वैचारिक चुनौती 
प्राप्त होने लगी । शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में परिवर्तन की बात उठने लगी थी 
विशेषतया नैतिकता की शिक्षा की आवश्यकता को महत्वपूर्ण समझा गया d 
चूँकि इन सभी नीतियों के परिणाम स्वरूप वामपन्थी आन्दोलन मजदूरों की 
स्वतन्त्रता, तथा ब्यक्तिगत मौलिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध प्राप्त हुआ, तथा 
रूढ़वादियों को वामपथी दलों से चुनौती प्राप्त होनी प्रारम्भ gig 
इनके पास बहुमत न होने के कारण यह चुनौती संसद (डाइट) में सम्भव 
नहीं थी । शाम्ति-सन्धियों के कारण उदारवादी योशिदा को अक्टूबर 1952 के 
चुनावों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया था । साथ ही सुधार दल (Yagi 
लोकतान्त्रिक दल) को भी प्रयाप्त बहुमत प्राप्त हो जाने से रुढ़िवादियों की 
स्थिति संसद के अवर सदन में शक्तिशाली हो चुकी थी। यह स्थिति 
अप्रैल 1953 तथा फरवरी 1955 के चुनावों में तद्नुसार बनी रही । परन्तु 
1953, में योशिदा की स्थिति को स्वयं उनके दल में 'हातोयामा' द्वारा चुनौती 
प्राप्त होने से उन्हें दिसम्बर 1954 में त्यागपत्र देना पड़ गया । हातोयामा ने 
1955 के चुनावों में बहुमत प्राप्त कर लिया, पर उसे पूरी तरह उदारवादियों 
qx ही निभेर रहना था । हातोयामा ने दिसम्बर 1956 में त्याग qq देकर 


युद्धोपरान्त जापान|163 


'इशीबाशी तनजान' के लिये मार्ग-बनाया। पर तनजान स्वयं दो माह से 
अधिक प्रधानमंत्री न रह सके । अन्त में फरवरी 1957 में 'किशी नोवृस्क' ने 
सरकार का गठन किया, जो जुलाई 1960 में 'इकेडा हायातो' के आने तक 
बनी रही। 

योशिदा के पश्चात यह समस्त सरकारें रुढ़िवादी परम्पराओं की 
संविधि सरकार का रूप लिये थी । परन्तु इसके बाद भीं उदारवादी 
aaran मई 1958 qur 1960 के चुनावों में 58 प्रतिशत तथा 290 
स्थान प्राप्त करने में सफल हुये थे। इसके विपरीत 'समाजवादियों' की 
स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय हो चुकी थी। शान्ति-सन्धियों ने समाजवादियों को 
स्वयं दों भागों में विभाजित कर दिया था । 1952 के चुनावों में समाजवादी 
दो स्वतन्त्र दलों के आधार पर चुनावरत हुये, एक दल' (दक्षिण पन्थी समाज 
वाद) सन्धियों को समर्थन दे रहा था, तो दूसरा (वामपंथी समाजवादी) 
उसका विरोध कर रहा था। प्रत्येक को लगभग 50 स्थान प्राप्त हुये यह 
1949 के परिणामों से कुछ अधिक थे । 1953 के चुनावों में दक्षिण पंथियों 
को 66 तथा वामपंथियों को 72 तथा 1955 में 67 तथा 89 प्राप्त हुये । 
अक्टूबर 1955 में यह पुन: संगठित हो गये । फलस्वरूप 'समाज॑वादी लोकतां- 
ferm दल” के रूप में इन्हें किंचित सफलता प्राप्त होनी प्रारम्भ हो गई। 
1958 में इन्हें 166 तथा 1960 में 172 स्थान प्राप्त gui इसके 
विपरीत साम्यवादियों की स्थिति कोरिया युद्ध के कारण शोचनीय हो गयी 
थी । कोरियाई युद्ध के पश्चात इनका प्रतिनिधित्व संसद (डाइट) में नाममात्र 
को रह गया था । 1952 के चुनावों में इन्हें एक भी स्थान प्राप्त नही हुआ d 
1953 में किसी प्रकार साम्यवादी केवल एक स्थान प्राप्त कर सके। इसका 
एक कारण साम्यवादियों के प्रति 'साम्यवाद शुद्धिकरण' की सरकारी नीति 


भी थी। इस नीति के द्वारा अनेकों नेताओं के भूमिगत हो जाने से इस दल 
की सक्रियता को आघात पहुंचा था । s 
यद्यपि संसद (डाइट) में साम्यवादी qur समाजवादियों को स्थिति 


शोचनीय थी, परन्तु रूढिवादी परम्परावादी नीतियों को लागू करने में असमथं 
थे। समाजवादियों परन्तु रुढ़िवादियों की सख्या डाइट में सदंवलगभग एक तिहाई 
होने से, तथा उच्च सदन में बामपन्थियों की स्थिति सुदृढ़ होने से सवंधानिक 
परिवतंन सम्भव नहीं Wa qd संन्यीकरण के लिये सवेधानिक परिवतंत 
आवश्यक था, परन्तु वामपन्थी दबाव से यह सम्भव नहीं था । 1951 में एक 
बार शिक्षा मंत्री ने शिक्षा में नेतिक्ता को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया 
था, परन्तु डाइट में इसके अत्यन्त विरोध होने से प्रस्ताव को वापस करना 
पड़ा । इसी प्रकार पुस्तकों पर लाइसेंस लगाने, पुलिस प्रशासन को पुनंगठित 
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करने तथा बिना कारण बताये बन्दी बनाने के प्रस्तावों को वापस लेना पड़ा UTI 

यद्यपि समाजवादियो को स्थिति संसद में सन्तोषजनक नहीं थी, किन्तु 
उग्रवादी समाजवादी पक्ष जिसे सरकार गठित न कर सकने की अपेक्षा दल के 
सम्बन्धों का स्वार्थं साधन करने लग गया p अर्थात्‌ उग्रवादी पक्ष ने श्रमिक 
संगठनों तथा अन्य इसी प्रकार के संगठनों का सहयोग लेकर हड़ताल प्रदर्शन 
को, तथा निवेदन cal को प्रेषित कर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने 
की चेष्टा की । उदाहरण स्वरूप 1958 के "पुलिस «dem विधेयक" के विरुद्ध 
समाजवादियों ने सार्वजनिक श्रमिक संघ परिषद (Mea) के हारा 40 लाख 
श्रमिकों से सरकार विरोधी प्रदर्शन करवाया । इस प्रकार के प्रदर्शनों ने जनता 
की मनोभावना को आकषित कर इस प्रदर्शन राजनीति' के प्रभाव में वृद्धि 
की । जापानी जनता को अपने मनोभाव तथा सरकार की आलोचना को जन 
समक्ष प्रस्तुत करने की यह पद्धति रुचिकर लगी । 


सरकार के विरुद्ध समाजवादियों ने विदेश नीतियों की आलोचना को 
भी अस्त्र के रूप में प्रयुक्त किया । एक ओर अमरीकी गठबन्धन को जनता 
का एक सक्षम भाग आवश्यक समझता था । इसका कारण अमरीकी प्रशासन 
के द्वारा मानवतावादी तथा रचनात्मक कार्यो की पूर्ति था। दूसरी ओर 
जापान के शोत युद्ध में रत हो जाने से एक जन आशंका व्याप्त थी । इसके 
अतिरिक्त जापान अमरीकी मित्रता से गुट-निरपेक्ष एशिया तथा आन्ध के 
राष्ट्रों के अच्छे सम्बन्ध न विकसित हो पाने, अमरीका द्वारा आणविक 
परीक्षणों को करने से आणविक परीक्षण विरोधी भावना पर चोट पहुंचने 
आदि नीतियों को समाजवादियों साम्यवादित तथा पराराष्ट्रवादियों ने सरकार 
के विरुद्ध प्रयुक्त किया । इसी प्रकार जापान ने अमरीकी-हवाई-केन्द्रों की स्थापना 
के विरुद्ध भी समाजवादिथों, साम्यतवादियों तथा छात्रों ने मिल कर प्रदर्शन 
किये । इन प्रदशंनों के मध्य काफी संख्या में प्रदशंनकारी घायल होते थे । 

इन प्रदशंनों तथा विरोधों की तीव्रता का अन्दाजा इसी से लगाया जा 
सकता है क्रि 1960 में जब जापान अमरीकी सम्बन्धों के आधार पर जापान 
ने अमरीकी केन्द्रो से सम्बन्धित सन्धि पर dif में हस्ताक्षर के पश्चात 
अमरीकी राष्ट्रपति आइजन हादर के जापान-यात्ना को स्थगित करना पड़ 
गया । माइजन हावर इस सन्धि की अन्तिम संस्तुति के लिये टोकियो आ 
रहे थे, परन्तु छात्र विरोधी उपद्रवो, जन निवेदन qui के प्रेषित होने से सर- 
कार को बाध्य होकर उन्हें न आने के लिये याचना करनी पड़ी । यद्यपि यह 
सन्धि अन्ततोगत्वा जून 23.1950 को स्वीकृत हो गई परन्तु प्रधानमन्त्री 
किशी को तुरन्त पश्चात त्यागपत्र देता पड़ गया । 
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जापान में पुनः हिसक् राजनीति ने पदापर्ण कर लिया । समाजवादी 
साम्यवादी, मजदूर संगठन तथा छात्र संगठनों के सम्मिलित विरोध से अन्त में 
सरक्रार को “उपद्रव नियन्त्रण पुलिस' का गठन करना पडा । परन्तु यह 
वामपन्थी सहयोग उत्यन्त अल्प काल तक रहा । पाम्यवादी 1966 तक डाइट 
में प्रतिनिधित्व न कर सके । 1966 में नोसाका ने पीिंगसे गठबन्धन तोड़ 
कर लोकतान्त्रिक कार्य पद्धति को अपना लिया । साम्यवादियों का मुख्य 
“ऊर्जा हनन” समाजवादिये' के विरोध में ही हो जाती थी । समाजवादी भी 
आपस में वैचारिक आधार पर विभाजित थे । वास्तवमें 1960 में महत्वपूर्ण 
दल का उद्भव हुआ । कोमितो नामक यह दल उग्रवादी बोद्ध संगठन 
सोकागाकाई से सम्बन्धित था । यह दल वास्तव में नगडों के निम्न मध्यमव- 
गीय जनता का प्रतिनिधित्व करता था । 1964 में स्थापित होने के पश्चात 
दिसम्बर 1969 में ही डाइट में इसको दूसरी महत्वपुर्ण विरोधी दल की स्थिति 
प्राप्त हो गई । इसके साथ ही साथ साम्यवादियों को 14 स्थान ( 1967 में 
5 थे ) तथा समाजवादियों को केवल 90 ( 1967 में 140 थे । ) प्राप्त 
हुये । इसमे यह स्पष्ट रूप से तकं संगत था कि जापान के विरोधी दल 
संगठित व सशक्त होने के स्थान पर विखण्डित व अशक्त हो रहे थे। इसके 
विपरीत उदारवादी लोक़तान्त्रिकों ने अपनी स्थिति को सुदृढ बनाये रखा । 
किणी के पश्‍चात इकिडा हायातो प्रधानमन्त्री बने । उन्होंने जापान की अर्थ- 
व्यवस्था को सुदृढ़ करने की नीति स्पष्ट की थी । चार वर्षों पश्चात नवम्बर 
1964 में इकिडा ने किशी के भाई 'सातो इसाकु' को सरकार बनाने के लिये 
आमंत्रित किया । सातो आठ वर्षों तक जापान के प्रधानमन्त्री बते रहे। 
तत्पश्चात जुलाई 1972 में 'टनाका काक्रुई', एक युवा नेता आन्तरिक विरोधों 
के फलस्वरूप प्रधानमन्त्री बन गये । टनाका ने पदभार सम्भालने के तुरन्त 
पश्चात उन्होंने पीकिंग के साथ तथा चीन के साथ जापान के सम्बन्ध समान्य 
बनाने की चेष्टा की p तत्पश्चात चुनाव कराकर जन समर्थेन में वे सफल 
रहे । टनाका की पार्टी को दिसम्बर 1972 के चुनाव में कुल 491 स्थानों में 
271 स्थान प्राप्त हुये । 

कुछ सीमा तक इसे राजने तिक स्थायित्व की परिभाषा दी जा सकती 
थी । इसका मुख्य कारण आथिक विकास था, जिसने जनसाधारण की विचार 
धारा को भी एक नव परिवर्तत दिया i 

जापान के इतिहास का पुनरावलोकन 2 तथ्यों को स्पष्ट करता है-- 
ga संगठन करने का मेइजी निर्णय तथा 20वीं शताब्दी में जापान का. 
आथिक विकास । यद्यपि जापान के सँन्यवाद को एकदम विस्मृत नहीं किया 
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जा सकता, किन्तु जापानी 'आधिक चमत्कार' पूर्ण विश्व को अपनी ओर 
आर्कषत किये है । 

जापानी अर्थ ब्यवस्था ने द्वितीय युद्धोपरान्त नितान्त dud किया है। 
अमरीकी शासन के सुधारों, शुद्धिकरण (पर्ज) तथा आथिक पुंज (जइबत्सु) 
को विघटित करने की नीतियों ने जापान के आथिक विकास में अवरोध 
उत्पन्न करने की चेष्टा की । तथापि जापान के संतुलित निश्चय ने जापान के 
उत्पादन एवं ओद्योगौकरण के नये मार्ग को प्रशस्त किया । उदाहरण स्वरूप 
निम्नलिखित तालिका से औयोगीकरण उत्पादन की समीक्षा की जा सकती है। 


औद्योगिक उत्पादन 1955-70 


1955 1960 1965 1970 
कच्चा स्टील 
(मिलियन मिटरिक eu) 9:41 2214 41:16 93.32 
स्टीलपोत मिलियन टन) 0:50 1:76 5:53 12 65 
यात्र कारें (हजार) 20 165 696 3,178 
गंसोलिन (मिलियन किलो) 2-46 6.12 10:9 20.89 
टेलीविजन सेट्स (हजार) 137 3,580 4,190 13,780 


(ala: जापानी विदेश मन्त्रालय, स्टेटिस्टीकल सर्व आफ जापान्स 
इकोनमी, 1972) 

जापान के औद्योगिक fasta ने इसके अतिरिक्‍त कपड़ा, कच्चा सिल्क; 
तकनीकी sega, रसायन पदार्थ तथा धातु इत्यादि प्रमुख थे । जापान के इस 
आर्थिक विकास के अनेक मुख्य कारण थे (i) बचत द्वारा पूंजी निवेश, 
(ii) निम्न कर व्यवस्था, (iii) विश्व व्यापार का साविक विस्तार 
(iv) अमरीका द्वारा आधुनिक औद्योगिक तकनीकी सहायता, (v) सुलभ 
एवं सस्ती श्रमिक व्यवस्था । अन्तिम कारण का स्रोत प्रारम्भिक वर्षों में तो 
युद्धोपरान्त बेरोजगारी तथा सँन्य वियोजन था परन्तु कालान्तर में ग्रामों से 
श्रमिक उपलब्ध होते रहे । 

इस आथिक विकास में कृषि ने भी कोई कम प्रगति नहीं की । युद्ध के 
पश्चात अर्थात 1945 के तदोपरान्त मानव शक्ति की वृद्धि (जो कि सैनिकों के 
वापिस लोट आने तथा युद्ध-क्षत नगरों के कारण हुई) एवं उर्वरक (खाद) 
उत्पादन के पुनः आरम्भ हो जाने ने भो कृषि को अत्याधिक विकसित होने का 
अवसर दिया । इसके अतिरिक्‍त नागरिक जीवन के परिवर्तन एवं आय वृद्धि 


MONS Et 


10182 elhe 
Gindsedeg p 
8०17959809 10९20119१३ E 
Suippegdius Z- 
A ^ pai paz to4] 7t 
\ ४0193४ TWIH.LSNONI NHSNAZ NH3HXHON: 
1 “eyes ‘sgnhoet ~ à 
१००९५०० sye oY :OLOAN 7 
“seo Woy 
-oned ‘soa ‘SuipjinadiyS: 380» 
19038 “GupeousSue 
: 1९०५०५० ‘soulyoew sonat : ४9४50 . 
i "seamos "agnis “१०819 NOIDSY TVIULSNGN! NIHSNVH 
*3u2152—50n320jnucur [euD “6 7 
7४०१३०1 [10 "0120010199 qe2132510 
sos von "urge 


-dius—Bunoourifus Anco ‘Z 
SEHU 'dind 2 390०0 


'sopxei-asjnsnpot १५0 “1 oy, 
१४०9३५ TVIHISNONI NIHIHN gg 


^ 


Fa] nasi inasnpus soun T C DO यण apod] zo 
E ; (५०५००१५७७1 “p . 
[m] ems १ 5 : NOID3H TVIN.ASNGNI AV 35 


| o ] SUMO} ॥ग४॥५७॥ 20५ 


युद्धोपरान्त जापान|167 


ने भी खान-पान की विविधता को जन्म दिया । महगें भोज्य Talat की माँग 
ने कृषि तथा इससे संलग्न अन्य उत्पादनों में वृद्धि की । 

इमी मध्य औद्योगीकरण में श्रम वेतन की वृद्धि के कारण कृषि को 
आघात पहुँचा । 1960 और 70 के मध्य खेतिहरों की संख्या 6 मिलियन से 
5:3 मिलियन रह गई । साथ ही कृषि मजदूरों की कुल संख्या 1955 में 39 
प्रतिशत थी, 1962 में 29 प्रतिशत हों गई तथा 1972 में 19 प्रतिशत हो गई । 
भविष्य में श्रनिकों का स्थान तकनीकी उपकरणों ने ले लिया। 1955 में 
ट्रैक्टर एवं कृषकों (पॉवर कल्टीवेटसं ) की संख्या 38,000 थी, 1900 में आधा 
मिलियन (5 लाख), भौर 1970 में 3:5 मिलियन हो गई 1 19:0 तक जापान 
ने उद्योग, कृषि एवं तकनीकी विकास में agaga प्रगति को । जापान के 
लगभग 98 प्रतिशत लोगों के पास दूरदर्शन उपलब्धं थे ga उपलब्धि ने 
जापान की सामाजिक शिक्षा के लिये महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त किया । 

भौगोलिक रूप से जापान झी आधुनिक ओद्योगिक वस्तुओं के निर्यात 
ने निर्यात व्यापार में क्रांति उत्पन्न को । जापान के निर्यात का विस्तार 
अमरीका, पश्चिमी यूरोप तथा दक्षिण पूर्वं एशिया में मुख्य था । 

उपरोक्त आथिक विकास ने जापान के नागरिक गृह आवास को agar 
यातायात को भीड़ युक्त तथा वातावरण को प्रदूषितता प्रदान की । उत्तम 
आवास-विकास, भोज्य पदार्थ, वस्त्र परिधान, तथा आधुनिक तकनीकी 
उपभोक्ता वस्तुओं के प्रत्यावतंन में सामाजिक जीवन का संघर्षमय हो जाना 
स्वतः आवश्यक था d 

निस्संदेह जापान के आधुनिक जीवन के प्रत्येक पक्ष में जापान 
तथा पश्चिम का सम्मिश्रण स्पष्ट था p यातायात के साधनों, विद्युत फॅक्टरी 
प्रणाली, 'नलकल”, संगीत, खेलकूद तथा खानपान एवं साहित्य सभी क्षेत्रों 
में पश्चिम के आधुनिकीकरण का समन्वय था । 

साहित्यिक क्षेत्र में पश्चिमी साहित्य एवं उपन्यासो की जापान के 
सांस्कृतिक आयात में मुख्य भूमिका थी । इस पश्चिमी साहित्य का जापान 
के साहित्यकारों पर अपना विशेष प्रभाव था । उदाहरण स्वरूप नोबेल 
पुरस्कार विजेता क्वावाता;यासुनारी', "ess ओसामु''मिशीमा युकियों' इत्यादि 
पर फ्रांसीसी एवं रूसी उपन्यासकारों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित था । इसके 
अतिरिक्त आधुनिक जापान के बुद्धिजीवियों में प्रायः चायखानों में व अन्य 
स्थानों पर अपने वाद-विवादों में आर्द्रे पोलगीयोम ae,’ 'आँन्डेमालरों' तथा 
‘at पाल aa ag नाम सुनने में आते थे । इसके साथ ही साहित्य विक्रंतानो 
की खिड़कियों में लियो टॉलस्टाय', "गी डीं मोपासाँ', “ऑन्टन पावलोविक 
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चिरवोंफ', 'टी. एस इलियट' तथा अन्य प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों का जापानी 
संस्करण देखने को मिलता था । जापानी साहित्यक क्षेत्र ने निस्सदेह नव 
विचारधाराओं को उत्पन्न किया । यद्यपि maada समाजवादी तथा 
साम्यवादी विचार धाराओं ने राष्ट्रवादियों तथा अतिराष्ट्रव!दियों को प्रमा- 
वित किया, किन्तु मावसंवाद भी जापान में agada स्थायित्व प्राप्त कर 
सका | 
अतः युद्रोपरान्त जापान के आधुनिक्र परिवेश ने जापान के आर्थिक 
उन्नयन, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक नव विचारधाराओं, 
तथा कुछ सीमा तक राजनेतिक स्थायित्व ने जापान को एक नवीन रूप 
प्रदत्त किया । 
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एशियाई तिथि-पत्र : जापान 


आंग्ल-जापान सन्धि 
पोटंस्‌माउथ-सन्धि 

कोरिया पर संरक्षण 

जर्मनी से युद्ध 
जमंन-उपनिवेशों पर अधिकार 
चावल-विद्रोह 


: ` विद्रोह मौर हड़ताल 


संसद का भंग होना 

-साम्यवादी दल की स्थापना 
वाशिंगटन शान्ति सम्मेलन 
महान भूकम्प 

शान्ति-सुरक्षा अधिनियम 

तनाका प्रधानमन्त्री के रूप में 
man में जापानी सेना का प्रवेश 
लन्दन नौर्सनिक सम्मेलन 
मंचूरिया पर जापानी अधिकार 

- राष्ट्र संघ से जापानी निष्क्रमण 
सैनिक सत्ता का प्रारम्भ 

चीन पर आक्रमण 

केन्द्रिय सन्धि 

वर्मा पर आक्रमण 

दक्षिणी हिन्द चीन पर अधिकार 
-पलंहावंर पर आक्रमण 
फिलीपीन पर अधिकार 
-जापानी सामुद्रिक अधिकारों में न्यूनता प्रारम्भ 


1943 
1944 


` 1945 


1946 
1947 
1948 
1950 
1951 

1952 
1955 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 


1971 
1972 
1973 
1974 


( 184 ) 


खाडल केनाल 

दक्षिणी-पूर्वी एशिया में पराजय 
-प्रधानमन्त्री तोजों का त्यागपत्र 
परमाणु बम का विस्फोट 
-सम्राट द्वारा शान्ति की मांग 
-जापान का आत्मसमर्पण 
सम्राट द्वारा दैनिक राजसत्ता का त्याग 
नवीन संविधान 

भूमि, शिक्षा सुधार 

साम्यवाद्वी प्रभाव का अन्त 
अमरीका-जापान सन्धि 
अधिकारों का अन्त 

नये दलों का प्रार्दुभाव 

उत्पापन में कमी । 

अमरीका विरोधी विद्रोह 
समाजवादी प्रभावों में वृद्धि 
इकिडा का पुर्नेनिर्वाचन 
आशिक-उत्पादन में वृद्धि 
-चीन-जापान व्यापार 

सुरक्षा बजट में वृद्धि 

तनाका की चीन यात्रा 

तनाका की अमरीका यात्रा 
संकटकालीन मुद्रास्फीति 
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दक्षिण पूर्व एशिया 
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दक्षिण-पुवे एशिया" 
(परिचय एवं राष्ट्रवाद) 


परिचय 


दक्षिण पूर्व एशिया का नामकरण द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ हुआ । 
विश्व के इस भाग का क्षेत्रफल 1.5 मिलियन वर्ग मील है । इस क्षेत्र का 
महत्व यहां की उत्पादन वस्तुओं के कारण सदेव WIG इस क्षेत्र ने 
योरोपीय देशों को अपने वस्तु निर्यात तथा आवश्यक उपभोग के कारण 
आकर्षित किया । दक्षिण-पूर्व एशिया में रबर, कोको, चाय, तेल, चीनी, 
मसाले इत्यादि की आथिक सम्पदा ने इस क्षेत्र को शताब्दियों तक विवाद- 
ग्रस्त रखा । दक्षिण-पूवं एशिया में धर्म, रीति-रिवाज और विभिन्न जातियों 
के भवंर तुल्य सम्मिश्रण ने इस रीति को एक पृथक ही रूप प्रदत्त किया है । 
दक्षिण-पूर्व एशिया की प्रमुखता आधुनिक विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण 
स्थान रखती है । इस क्षेत्र के मुख्य देश बर्मा, काम्पूचिया, लाओस, हिन्देशिया, 
मलेशिया, वियतनाम (qaqa उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम), थाईलैण्ड, 
फिलीपीन और सिंगापुर का द्वीप नगर राज्य है । इस क्षेत्र के अध्ययन हेतु 
यहां की घामिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, एवं आथिक स्थितियों 
का अवलोकन करना आवश्यक है । इस अवलोकन में भूत और वतमान पर 


*दक्षिण-पुवे एशिया में समास-चिह्ल अथवा योजक चिह्न के प्रति तनिक 
मतभेद है । अमरीकी लेखक यह चिह्न प्रयोग नहीं करते हैं, परन्तु ब्रिटिश 
जलसेना इसका प्रयोग करती है | द्वितीय विश्‍व युद्ध के समय दक्षिण-पूर्व 
एशिया के मध्य इस fag का प्रयोग नहीं किया गया, किन्तु माउन्टबटेन 
रिपोर्ट ने पुनः योजक चिह्न का प्रयोग किया । अतः ag विद्योचित विषय 
न होकर स्वयं सुविधा पर आधारित है । 
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भी दृष्टिपात करना समीचीन होगा । 


< 


धर्म 

दक्षिण-पूर्व एशिया के आरम्भिक जीवन में वहां के निवासी “'जीववाद' 
में विश्वास रखते थे । जीववाद से उनका तात्पर्यं था कि प्रत्येक का कार्य 
जीवात्माओं द्वारा कार्यन्वित होता है और यह जीवात्मायें वृक्षों, चट्टानों, 
पवंतों, मैदानों, मनुष्यों तथा पशु पक्षियों में निवास करती है । शर्नः-शर्नः 
दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों ने अन्य धर्मो का भी अपने धर्म में सम्मिश्रण 
करना आरम्भ किया । इस धामिक अवलोकन में अत्याधिक रुचिकर तथ्य 
यह है कि विभिन्न धर्मो की मान्यता के उपरान्त भी विभिन्न धर्मो के लोग 
जीववाद में विश्वास रखते हैं। अतः जीववाद के अतिरिक्त वहां प्रचिलित 
धर्मों की व्याख्या आवश्यक है । 


१-वौद्धधमं 

बौद्ध धर्मं की उत्पत्ति सिद्वार्थ की शिक्षाओं द्वारा हुई । लगभग ईसा 
से 483 वषं पूवं गौतम बुद्ध ने रूढ़िवादी हिन्दू, ब्राह्मणों की कट्टरपंथी भावना 
को, कि वह जनसाधारण से सामाजिक और आत्मिक रूप से श्रेष्ठ हैं, हनन 
करते हुये एक नवीन धम बौद्ध धर्मं की स्थापना की । गौतम बुद्ध ने दुःख, 
तृष्णा,काम,क्रोध, लोभ एवं मोह के निवृत्त होने में ही निर्वाण का मार्ग बताया । 
गौतम के विचारों में स्पष्टतः भावनात्मक पुष्टि तथा आत्मिक आकर्षणता के 
सम्मिश्रण ने ही उन्हें बुद्ध का नाम दिया । बुद्ध का अर्थ है “प्रबुद्धता प्रदान 
करने वाला! | 

सामाजिक रूप से महात्मा बुद्ध का अत्यन्त महत्वपूर्ण संदेश था-'विश्व 
प्रेम ga के समक्ष सब प्राणी एक समान थे और ब्राह्मण समाज की भांति 
उनमें वर्गीकरण नहीं था । अपने आकर्षण के कारण ही बौद्ध धर्म भारत और 
तत्पश्चात्‌ अन्य देशों में लोकप्रिय हुआ। बौद्ध धर्म के अहिसावाद से प्रभावित 
होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और अपने बौद्ध भिक्षुओं को 
उन क्षेत्रों में भेजा जो तत्पश्चात्‌ दक्षिण पुवे एशिया कहा जाने लगा ।_., 

प्रथम शताब्दी में सुधारकों के एक वर्ग ने भारतीय सम्राट को बोद्ध 
सम्मेलन करने. हेतु प्रोत्साहित किया । इस सम्मेलन में धर्म को दो सम्प्रदायों 
में विभक्त किया गया-महायान और हीनयान। महायान सम्प्रदाय ने बौद्ध शिक्षा 
की व्याख्या को हीनयान से अधिक व्यक्तिगत कर दिया । महायान शाखा 
अधिक लोकप्रिय होने लगी और इस कारण हीनयानी दक्षिण भारत और 
सीलोन (श्रीलंका) में प्रचार करने लगे । अतः यह दो बीद्ध शाखायें उत्तरी 


lE oo 
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और दक्षिणी कहलाई जाने लगी । महायानी बौद्ध धर्मं चीन, कोरिया और 
जापान में फल गया । चीन के लोगों ने इस धर्म को वियतनाम में प्रविष्ट 
किया और वहां कन्पयूशनवाद और ताओवाद में इसका सम्मिश्रण हो गया | 
वर्मा, काम्पूचिया, थाइलँण्ड और लाओस में हीनयान शाखा विकसित होने 
लगी । इस क्षेत्र में इसकों 'थेरवाद' कहने लगे । थेरवाद का अथे है.पूर्वेजों 
की शिक्षा । दक्षिणी पूर्वं एशिया में ate भिक्षु अन्य जनता की अपेक्षा 
निर्वाण के अधिक निकट समझे जाते है । 


२-इस्लाम 

13वीं शताब्दी में मुस्लिम व्यापारियों के साथ ही हित्देशिया और 
मलेशिया में इस्लाम धर्म का प्रचार होने लगा । दक्षिण-पूर्व एशिया में 
इस्लाम प्रथम मुस्लिम व्यापारियों के प्रोत्साहन से प्रारम्भ हुआ और तदनन्तर 
दक्षिण पूर्वं एशिया के निवासियों ने इस्लाम को हिन्दू ओर बौद्ध घमं में 
समाकलित कर दिया । हिन्दू और बौद्ध मन्दिरों के निकट ही मस्जिदों का 
निर्माण हुआ । दक्षिण पूर्व एशिया में हिन्दू धर्म जो अब केवल “वाली द्वीप! में 
रह गया है, शताब्दियों तक रामायण ओर महाभारत के महाकाव्यों द्वारा 
प्रचिलित था । हिन्दू कहानियों के अनेक चरित्र तथा जीवात्माओं के नाम 
मुस्लिम ad में समाविष्ट हो गये । उदाहरणतया भगवान विष्णु का पवित्र 
fag गरुण आज भी हिन्देशिया के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित है । 

मुस्लिम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद ने छठी शताब्दी में की d 
मुस्लिम धमं के अनुसार “सर्वशक्तिमान अल्लाह है और हजरत मोहम्मद 
अल्लाह के पैगम्बर Fl और उनके द्वारा रचित 'कुरान शरीफ” मुसलमानों 
का एक पाक ग्रन्थ है । दक्षिण पूवं एशिया में अधिकतर इस धर्म के अनुयायी 
मलेशिया और हिन्देशिया में हैं । 
३-कनफ्यूशनवाद 

कनफ्यूशनवाद चीनी दार्शनिक कनफ्यूशस के ठारा चीन से प्रवाहित 
होकर दक्षिण पूर्वं एशिया में आया । - कनफ्यूशस (551-479 ato dto) ने 
अपने अनुयायियों को सम्बन्धों द्वारा अधिकार और सम्मान देने की शिक्षा दी। 
उदाहरणस्वरूप परिवार में कनफ्यूशस के अनुसार पिता को परिवार का 
मुखिया होने के नाते सर्वाधिक सम्मान मिलना चाहिए । इसी पद्धति पर 
इस दार्शनिक ने समाज को आधारित किया। इसी पद्धति का रूपान्तर 
सरकारी संरचना में जब हुआ तो सर्वाधिक शिक्षित वर्ग इसका उत्तरा- 
धिकारी बन गया यह वर्ग मैन्डरिन कहलाता था । धीरे-धीरे शिक्षा और 
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सम्पत्ति का सम्मिश्रण कर उपरोक्त वर्ग ने शासक वर्ग का स्थान ग्रहण 
किया । वियतनाम में कनफ्यूशनवाद का प्रसार हुआ | 


४-ताओवाद 

ताओवाद दक्षिण पूर्व एशिया का लघु धर्म था । इसके प्रवर्तक 'लाओं- 
त्सु (604 बी० सी०) ने अपनी पुस्तक लाओ Afan $ द्वारा किया । उनके 
अनुसार प्राकृतिक घटनाओं में निरहस्तक्षेप की नीति का परिपालन था । 
इस धर्म का संगठन विशेषकर दक्षिणी वियतनाम में है। लाओ-त्खु ने जल 
की उपमा देकर प्रकृति और धर्म की व्याख्या की । कुछ सीमा तक यह 
धर्म प्रकृति और आध्यात्मिक आत्माओं के सम्मिश्रण द्वारा प्राचीन जीवात्मा 
की मान्यताओं के निकट था । 


सामाजिक 

दक्षिण पूर्वं एशिया का सामाजिक जीवन परिवारिक परम्परा पर 
केन्द्रित है । दक्षिण पूर्वं एशिया में दो प्रकार के पारिवारिक स्तर हूँ-एक 
आधुनिक व्येकितिक दूसरा संयुक्त परिवार । व्यैक्तिक परिवार में माता पिता 
अपने बच्चों के साथ पृथक रहते d और इस प्रकार के परिवार अधिकतर 
बर्मा, थाईलंण्ड, काम्पूचिया, लाओस और हिन्देशिया के दो बहुसंख्यक द्वीप 
जावा ओर सुमात्रा में अधिक हैं । संयुक्त परिवार अर्थात्‌ सम्मिलित परिवार 
में जहाँ सव एक साथ रहते हैं अर्थात्‌ एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के साथ 
एक ही घर में निवास करती हे । इस प्रकार के परिवार वियतनाम, मले- 
शिया, फिलीपीन्स तथा हिन्देशिया के अल्प जनसंख्यक stat में हैं । 

दक्षिण पूर्व एशिया के परिवारिक जीवन में स्त्रियों की स्थिति को लेकर 
प्रत्येक क्षेत्र में भिन्नता है । दक्षिण qd एशिया में स्त्रियों की सामाजिक तथा 
आथिक स्थिति अत्यन्त संतोषजनक है । विवाह माता पिता की अनुमति के 
द्वारा अपनी सामाजिक, आथिक स्थिति के अनुसार सम्पन्न होते हैं । वहाँ 
व्यक्ति एक से चार तक विवाह कर सकता है किन्तु केवल धनी वर्ग में ही 
ही एक से अधिक विवाह प्रचिलित है मध्यम वर्ग में अधिकतर एक ही विवाह 
की प्रमुखता है । दक्षिण पूर्व एशिया में 78% लोग ग्रामीण है और ग्रामों की 
जनसंख्या 50 से लेकर 3 हजार तक की हे । 
आथिक 

दक्षिण qd एशिया में द्वितीय विश्‍व युद्ध के पश्चात्‌ कृषि एवं सिचाई 
के साधनों में sift हुई । इस क्षेत्र के अधिकांश लोगों का जीवन यापन 


मार्को पोलो (1254-1324) 
महान अभियान कर्ता 
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नदियों द्वारा होता है और नदियाँ ऋतुओं पर आधारित हैं । धान की खेती 
अधिकांश है क्‍योंकि धान ही उनका मुख्य खाद्य है । यद्यपि दक्षिण पूर्व 
एशिया में कच्चे माल का urged है किन्तु उसके निर्यात हेतु पूर्ण व्यवस्था 
न होने के कारण वास्तविक आधिक लाभ नहीं हो पाता है । आज के युग 
में पश्चिमी देश और जापान दक्षिण पूर्व एशिया के कच्चे माल के अपेक्षी हैं । 
जनसंख्या वृद्धि ने दक्षिण पूर्व एशिया की आथिक स्थिति को असंतोष जनक 
बना दिया है । 

राजनैतिक 

दक्षिण qd एशिया में योरोपीय देशों की अभिरुचि मार्कोपोलो 
(1254-1323) के लेखों से आरम्भ हुई । और 15 वीं शताब्दी के अन्त तक 
इन प्रतिविम्वों ने वास्तविकता का रूप धारण करना आरम्भ किया । 1498 
में वास्कोडिगामा की भारतीय समुद्री यात्रा ने और अल्फांसोडि Sepe 
(1453-1515) की. एशिया में पुतंगली साम्राज्य की स्थापना के द्वारा उप- 
निवेशवाद की नींव रखी गयी । पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया के aat- 
पार में सफल देखकर स्पेन ने भी दक्षिण पूर्व एशिया में पदार्पण करने का 
निश्चय किया । 

16 वीं शताब्दी के gata में स्पेन ने भी दक्षिण पूर्वं एशिया में अपना 
प्रभाव क्षेत्र स्थापित किया । 17वीं शताब्दी में डच लोगों ने दक्षिण पूर्व 
एशिया पर अपना प्रभाव आरम्भ किया, और 18वीं शताब्दी के अन्त में 
ग्रेट ब्रिटेन ने दक्षिण पूर्वं एशिया में पदार्पण किया । 

इस प्रकार योरोपीय देशों के आगमन और शोषण ने दक्षिण पूर्व 
एशियाई देशों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न कर अंततः उपनिवेश के 
निर्गमन का मार्ग प्रशस्त किया । 


राष्ट्रवाद का विकास 

राष्ट्रवाद का सिद्धांत देशवासियों की जागृति में सामविष्ट है । राष्ट्र- 
वाद का अर्थ देश की जनता का राष्ट्र के प्रति अनुराग एवं त्याग की भावना 
में निहित है। sto सुन यात-सेन ने एशियाई राष्ट्रवाद की उचित व्याख्या 
की. है । उन के अनुसार देशवासियों ने gat तक केवल परिवार, जाति एवं 
समुदाय के प्रति निष्ठा व्यक्त की थी क्यों कि “राष्ट्रवाद” की परिचायिकता 
का स्वरूप स्पष्ट ही नहीं था । परन्तु जब परिवार तथा समुदाय का त्याग 
कर देश के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाय, तो देश स्वयं में एक शक्ति बन 
जाता है । 1924 में डा०सुन यात-सेन का यह कथन अपने स्थान पर नितान्त 
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सत्य था । 

युरोपीयों के आगमन से पूर्व 'दक्षिण पूर्व एशिया” का राष्ट्रोचित 
वर्गीकरण न होकर धामिक, जातीयता एवं सांस्कृतिक वर्गीकरण था । शासन 
केवल परिवारों, स्थानीय नेताओं तथा परिषदों तक ही सीमित था । यद्यपि 
राजतन्त ने बृहद जनसंख्याओं को संगठित किया हुआ था, परन्तु यह राज- 
तन्त्र केवल एक जातीय य नृजातीय वर्ग से सम्बन्धित था । दक्षिण qd 
एशिया के शासकों ने मूल रूप से आत्मनिर्भर जनता, पर ही शासन किया 
जो स्वयं को राष्ट्र निवासी न समझकर स्थानीय समुदायों का भाग स्वीकार 
करते रहे । 

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में चीन, जापान और भारत ने एशियाई 
लोगों को नव समाज की कल्पना से उद्बोधित किया । यह उस समाज की 
कल्पना थी, जिसमें एशियाई निवासी युरोपीय दासता से मुक्त होकर स्वयं 
अपने समाज की रचना करने में सफल होते | निस्संदेह रूस-जापान युद्ध 
तथा Sto सुनयात-सेन एवं मोहनदास कर्मचन्द गांधी ने एशिया में राष्ट्रत्व 
की भावना को प्रतिवद्ध किया । उन्होंने आह्वान किया, कि एशिया के लोग 
अपना भाग्य निर्धारण स्वयं करेंगे, अपने शासन का चयन एवं समाज का 
निर्माण उनका अपना अधिकार होगा । इस प्रकार एशिया स्वतन्त्रता, स्वा- 
घीनता तथा स्वशासन के प्रति जागरूक हुआ । दक्षिण पूर्व एशिया में राष्ट्र- 
वाद के उदभव के कारणों को निम्नबद्ध किया जा सकता है: 
1-शिक्षा एवं संस्कृति 

दक्षिण पुर्व एशिया के प्रसार के साथ ही राष्ट्रीयता की भावना विक- 
सित होने लगी । शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बौद्धिक एवं 
नेतिक विकास सम्भव है । बौद्धिक विकास ही मानव की मानसिक चेतना 
में नवीन विचारों के सृजन का द्योतक है । जब भी परम्परावादी और रूढ़ि- 
वादी मान्यताओं तथा परम्पराओं को शिक्षा के द्वारा सिचित किया जाता है 
नवचेतना, नव विचारधारा तथा नवमागं की प्राप्ति होती है। यद्यपि 
पश्चिमी शिक्षा एवं साहित्य ने दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रो में राजनैतिक 
भावना को जन्म देकर एक नव मार्ग प्रशस्त किया परन्तु इन देशों में शिक्षा 
का प्रसार अधिक विकसित नहीं हो पाया । 

इसका मुख्य कारण स्थानीय जनता का विदेशियों के धर्म एवं समाज 
के प्रति विरक्ति तथा उनका स्वयं का पिछड़ापन था । इसके उपरान्त भी 
नगरों में जहां शिक्षा का वातावरण बना वहां ग्रामीण जनता भी शिक्षा के 
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माध्यम से अत्यधिक लाभान्वित न हो सकी । इस प्रकार पश्चिमी शिक्षा 
दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में अपना पूर्ण प्रभाव स्थापित किये बिना केवल 
मध्यमवर्गीय शिक्षित वर्ग को ही प्रेरित कर सकी । इसका एक मुख्य कारण 
दक्षिण पूर्ण एशिया की भौगोलिक स्थिति थी । विभिन्न देशों की भिन्न- 
भिन्न प्रशासनीय पद्धति इसका एक दूसरा कारण थी । विदेशी शासन ने 
अपनी स्व निमित पद्धति द्वारा अपने शासित प्रदेशों में शिक्षा एवं आधु- 
निकता के प्रति कभी कठोर और कभी उदार मापदण्ड रखा । इस प्रकार 
विदेशी शिक्षा एवं संस्कृति के द्वारा जो राजनैतिक एवं सांस्कृतिक नव 
चेतना का उदभव दक्षिण qd एशिया में हुआ वह समानता तथा एकता को 
यथार्थं रूप से धारण न कर सका । तथापि शिक्षा ने स्थानीय नव-युवकों को 
राष्ट्रीय भावना के विकास में सहायता प्रदान की जिसके द्वारा विभिन्न देशों 
में भिन्न-भिन्न समयों पर राजनेतिक भान्दोलनों का सूत्रपात हुआ । इसके 
अतिरिक्त दक्षिण पूर्वं एशिया के पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित परिवारों 
के युवा सदस्य यूरोप में उच्च शिक्षा हेतु गये वे जब स्वदेश आये तो वाल्तेयर 
रूसो, लाक, जैफरसन एवं माक्सं के क्रांतिकारी विचारों से ओत-प्रोत थे । 
अपने इन विचारों को यथार्थ रूप प्रदत्त करने हेतु वे उत्सुक थे । 

शिक्षा के साथ-साथ दक्षिण पूर्व एशिया के इन देशों में विदेशी शासन 
ने स्थानीय लोगों में उनकी पुरातन संस्कृति एवं सभ्यता को पुनर्जीवित करने 
की भावना से प्रेरित किया । प्रत्येक देश अपनी पुरातन सभ्यता एवं संस्कृति 
के प्रति सदैव जागरूक रहा है । ऐसी दशा में दक्षिण पूवं एशियाई देशों में 
विरोधी शासकों ने उनके धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता में हस्तक्षेप करना 
आरम्भ किया तो वहां की जनता अपने देश की खोयी हुयी गौरव गरिमा 
एवं सम्मान को पुनर्जीवित करने का सतत प्रयत्न करने लगी । इन देशों ने 
अपनी विस्मृत प्रतिष्ठित संस्कृति के आधार पर एवं आधुनिक शिक्षा से 
प्रेरणा प्राप्त कर अपनी राष्ट्रीयता की भावना को शिक्षा एवं संस्कृति के 
माध्यम से पल्लवित किया । 


2-संचार साधन 

ag भी एक विडम्बना थी, कि दक्षिण qd एशिया में “राष्ट्रत्व की 
भावना' का बीजारोपण पश्चिमी उपनिवेशवादियों ने किया । इसका अर्थ 
ag हुआ कि पश्चिमी देशों ने अपने-अपने उपनिवेशों में रेल मार्गों, यातायात 
के साधनों एवं संचारण सुविधाओं के द्वारा स्थानीय जनता में सह सम्बन्ध 
की भावना उत्पन्न की । संचार व्यवस्था ने दूरस्थ ग्रामों को भी एक दूसरे से 
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सम्पर्क स्थापित करने का अवसर प्रदान किया । अत: पारस्परिक सम्पर्क 
स्थापना ने भी एकता की भावना को प्रस्फुटित किया । 


३-आ्थिक 

किसी भी देश के शासन कौ सुदृढता, सबलता एवं सम्पन्नता उस देश 
की आधिक स्थिति पर निर्भर हे । इसमें किंचित मात्र भी सन्देह नहीं E कि 
प्रत्येक राष्ट्र को राजनेतिक, सामाजिक, सामरिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक 
नीति की जीवन रेखा उस देश अथवा राष्ट्र की आथिक सम्पन्नता पर निर्भर 
करती है । दक्षिण पूर्वं एशिया में पश्चिमी देशों के प्रशासन ने वहां की जनता 
को आथिक सुविधाओं से वंचित कर वहाँ की अर्थ व्यवस्था का अपनी eard- 
सिद्धि के साधन के रूप में उपयोग किया, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हिन्दे- 
शिया में डच सरकार द्वारा वहाँ के लोगों का प्रशासनिक पद्धति द्वारा 
आधिक शोषण था । इसी प्रकार अंग्रेजों ने वर्मा में तथा फ़ान्स ने हिन्द चीन 
में स्थानीय आथिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर अपने देशों को आथिक लाभ 
पहुंचाया । 

यद्यपि दक्षिण एशिया के देशों के साथ योरोपीय देशों के प्राथमिक 
सम्बन्ध व्यापारिक थे और यह सम्बन्ध पारस्परिक व्यापारिक उन्नति के 
लिए ही स्थापित हुए थे, परन्तु समय के साथ साथ आथिक शोषण और 
व्यापारिक विश्वासघात के द्वारा विदेशियों ने यहां अपना राजनेतिक 
प्रभुत्व स्थापित किया i 

दक्षिण पूर्वं एशिया के देश व्यापारिक उन्नति के लिए अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण थे क्योंकि यह क्षेत्र कच्चे मालों से परिपूर्ण था और यहाँ की उपज की 
विदेशों में अत्यधिक मांग थी । परन्तु इस क्षेत्र में उद्योग, आधुनिक तकनीकी 
शिक्षा का नितान्त अभाव था । पश्चिमी देशों ने उपर्युक्त अभाव का सहारा 
लेकर धीरे-धीरे अपने व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार इस क्षेत्र में आरम्भ 
किया । समय के साथ इस क्षेत्र का पुणं व्यापार हस्तगत कर लिया गया। इस 
प्रकार दक्षिण पुवं एशिया में व्यापारिक प्रभुत्व की स्थापना के पश्चात्‌ विदे- 
शियों ने अपने व्यापारिक सम्वन्धों को राजनैतिक और सामाजिक रूप में 
परिवतित करना प्रारम्भ कर दिया । 

क्षेत्रीय आथिक दशा के अव्यवस्थित हो जाने के फलस्वरूप तथा 
राजनैतिक सत्ता विदेशियों को हस्तान्तरित हो जाने के कारण दक्षिण qd 
एशिया के लोगों ने वर्षों कठोर यातनायें सहन की, परन्तु भाग्यचक्र परिवर्तन 
ने स्वयं इन यातनाओं से मुक्ति पाने हेतु विदेशी शिक्षा द्वारा गठित वर्ग विशेष 
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ने ga: देणवासियों में स्वदेश स्वशासन एवं स्वराज्य की भावना को पुर्जीवित 
किया । निःसन्देह विदेशियों की आथिकशोषण की नीति ने स्थानीय जन 
राष्ट्रीय भावना को स्वनिभंर करने की प्रेरणा दी । 
४-महान आर्थिक मन्दी एवं जनसाख्येक विस्फोट 

1930 की महान आथिक मन्दी (अवनति) नेसुधार की मांग को 
क्रांति की ललकार में परिवर्तित कर दिया । महान आथिक अवनति ने 
दक्षिण पूर्व एशिया के माल की माँग को प्रायः समाप्त कर दिया। रवर, 
टिन, तेल तथा चावल की अकस्मात कीमतों की गिरावट ने कृषकों एवं 
श्रमिकों को महान आघात पहुंचाया । 

आधिक विपत्ति का स्वरूप जनसंख्या की अपार वृद्धि के कारण और 
अधिक प्रकोपिक हो गया था । दक्षिण-पूर्व एशिया की जनसख्या में औपनि- 
वेशिक शासन के मध्य आकस्मिक रूप से वृद्धि हुई थी । 1890 में सम्पूर्ण 
क्षेत्र की संखया 25:8 मिलियन थी, परन्तु 1930 में यह 150 मिलियन हो 
गई । अन्य एशियाई देशों की तुलना में यह कहीं अधिक थी । निम्नलिखित 
तालिका से यह और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है । 


- 


क्षेत्र 1830 से 1930 तक की जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में 
दक्षिण-पूर्व एशिया 570 प्रतिशत 
भारत ओर जापान [s &- 300 प्रतिशत 
चीन 200 प्रतिशत 


अतः इस प्रकार की स्थिति ने बेरोजगारी, गरीवी, भुखमरी तथा 
इससे संलग्न सामाजिक कुरीतियों को विकसित किया । इन परिस्थितयों में 
दक्षिण पुर्व एशिया में शासन परिवर्तन की मांग समयानुकूल थी, परन्तु 
आशिक मन्दी के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं था | परिणाम- 
स्वरूप हड़तालें वहिष्कार, एवं हिंसात्मक उपद्रव होने लगे । वातावरण ने 
राष्ट्रवादियों को क्रान्तिकारी बना दिया और सोवियत रूस ने इसमें सहयोग 
दिया । 1917 की रूस की क्रान्ति ने 'काले माक्स” तथा 'लेनिन” के सिद्धान्तो 
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की ओर जनता को आकेषित किया। लेनिन का कथन था, कि पश्चिमी 
उपनिवेशवाद सर्वहारा वर्ग था और योरोपीय शासक पूंजीवाद के द्योतक 
थे। सोवियत रूस ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्रान्तिकारियों को पूर्ण रूपेण 
प्रशिक्षण देने का आवाहन किया । 
विदेशी प्रभाव 

विश्व के अन्यान्य क्षेत्रों की क्रान्ति का प्रभाव तत्काल अथवा WD: 
wd: सदैव निकट एवं सुदुर क्षेत्रों पर पड़ता रहा है । इस प्रकार विश्व में 
घटित राष्ट्रीय एवं क्रान्तिकारी घटनाओं ने सम्पूर्ण एशिया की राष्ट्रीय 
भावना को सक्रिय रूप से प्रभावित किया । सवंप्रथम भारत में 1885 में 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं 1906 में स्वराज्य की मांग ने 
दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को आत्मबल प्रदान किया । भारत के राष्ट्रीय 
आन्दोलन ने दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रवादियों में नवीन विचारधारा तथा 
कार्यक्रमों का समावेश किया । परन्तु 1904-1905 के रूस जापान युद्ध ने 
सम्पूर्ण एशिया को सुप्त अवस्था से जागृत कर एशियाई लोगों में एक नये 
उत्साह, विशवास और आत्मबल को जन्म दिया। रूस-जापान युद्ध ने 
एशिया की जनता को इस तथ्य से अबगत कराया, कि संगठन एवं स्वदेशी 
एकता के द्वारा किसी भी विदेशी शासन का सामना किया जा सकता था । 
नि:सन्देह रूस-जापान युद्ध ने पूर्ण एशिया में नवीन आत्मबल आत्मशवित और 
नवचेतना के अपूर्वं समन्वय के द्वारा स्थानीय जनता को प्रोत्साहन प्रदान 
किया । 

इसके अतिरिक्त चीन में घटित घटनाओं ने भी दक्षिण पूर्ण एशिया 
के राष्ट्रवादियों एवं जनता को अपने देश के कत्तंव्यों के प्रति सजग किया । 
डा० सुनयात-सेन के क्रान्तिकारी कार्यो एवं विचारधाराओं ने स्थानीय राष्ट्र- 
वाद को प्रोत्साहन दिया । 1911 में हुई चीन की क्रान्ति ने दक्षिण qd एशिया 
में राजनेतिक, सामाजिक तथा आधिक शोषण के विरुद्ध क्रान्ति का सन्देश 
दिया । इसी प्रकार 1917 की रूसी क्रान्ति ने भी एशिया के इस क्षेत्र के लोगों 
में अपने देश के प्रति संजगता तथा विदेशी शासन के विरुद्ध क्रान्ति के मार्गको 
प्रशस्त किया | इन समस्त उपर्युक्त घटनाओं ने दक्षिण पुर्व एशिया के राष्ट्रीय 
आन्दोलनों को नवीन शक्ति प्रदान की तथा आन्दोलनकारियों में देश के प्रति 
नवीन विचारधारा का संचार किया । 
४-राजनेतिक 

दक्षिण पुवे एशिया में शैक्षिक और आधिक विकास ने राष्ट्रोयता की 
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भावना का उदूभव किया परन्तु पश्चिमी शिक्षात्मक राजनैतिक आन्दोलन 
एवं क्रान्तियों ने स्थानीय लोगों की विचारधाराओं को विशेष सहयोग प्रदान 
किया । इसमें ब्रिटेन के संवंधानिक आन्दोलन, अमरीका के स्वतन्त्रता संग्राम 
एवं फ्रान्स की क्रान्ति का महत्वपुर्ण योगदान रहा । उपर्युक्त घटनाओं के 
अध्ययन ने तथा ब्रिटेन, अमरीका एवं फ्रान्स के क्रान्तिकारी एवं उदारवादी 
साहित्य के अध्ययन ने न केवल दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रवादियों में नवीन 
विचारधाराओं को जन्म दिया, अपितु राजनैतिक स्वतन्त्रता की भी नींव 
रखी i 

इस प्रकार यूरोप एवं अमरीका के संवंधानिक तथा उत्तरवादी सर- 
कारी तन्त्र की पद्धति से प्रभावित एवं प्रोत्साहित होकर दक्षिण पूवं एशिया 
के राजनेताओं ने अपने देश में राजनैतिक सुधारों की मांग की आवाज 
उठाई । वे यूरोपीय शासन पद्धति की भांति अपने अपने क्षेत्रों में भी उसी 
प्रकार के उदारवादी शासन के इच्छुक थे । उन्होंने विदेशी शासन से अपने 
aa में सुधार एवं सुविधायें प्रदान करने का आग्रह किया परन्तु उनकी 
मांगो की असफलता के परिणामस्वरूप स्थानीय राष्ट्रवाद एवं क्रान्ति का 
जन्म हुआ । 


५-साहित्य 


दक्षिण पूर्वं एशिया के लोगों ने विदेशी साहित्य से परिचय प्राप्त कर 
अपने राष्ट्रीय आन्दोलन को सक्रिय रूप देकर प्रगति के पथ पर अग्रसरित 
किया । राष्ट्रवादियों ने 'जान स्टुअर्ट मिल” के साहित्य का अध्ययन किया तो 
उन्हें स्वतन्त्रता के महत्व का ज्ञान हुआ । इसके अतिरिक्त रूसो, मांटेस्क्यू, 
बाल्टेयर, टॉलस्टाय, faser ह्यूगो, महात्मा गांधी, अनातोले फ्रान्स, गेटे 
तथा कार्ल माक्स के अध्ययन ने राष्ट्रवादियों को गहन निद्रा से जगाकर 
तथा अज्ञान के तिमिर का नाश कर उनके ज्ञानचक्षु खोल दिये 1 इसके अति- 
रिक्त शेक्सपियर की देशप्रेम की इन भावनात्मक पंक्तियों ने “कि इंगलंण्ड 
कदापि किसी गवित विजेता के पदों पर नहीं झुका है, और न ही कभी 
झुकेगा, स्थानीय लोगों में देशप्रेम की भावना को और अधिक त्वरित किया । 
उपर्युक्त साहित्य ने लोगों का आत्म मन्थन कर राष्ट्रप्रेम की भावना से 
अभिभुत कर दिया | दक्षिण पूर्वं एशिया के निवासियों को प्रथम वार राष्ट्र- 
वाद, स्वतन्त्रता एवं अपने अधिकारों का बोध हुआ । इस प्रकार दक्षिण पूर्व 
एशिया में राष्ट्रप्रेम से ओत-प्रोत नीतियों के द्वारा गठित राष्ट्रवाद अपने 
अपने क्षेत्रों में अपने-अपने स्वरूप में व्यक्‍त हुआ | 
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दक्षिण पूर्वं एशिया में राष्ट्रवाद को उपर्युक्त समस्त तथ्यों ने धवनपथ 
निर्मित करने का अवसर दिया परन्तु वस्तुतः राष्ट्रीय उड़ान का अन्तिम 
चरण द्वितीय विश्व युद्ध ने पूर्णं किया । जापानी अधिपत्य ने दक्षिण qd 
एशिया के राष्ट्रवाद को प्रज्वलित कर अपने निष्क्रमण के साथ ही स्वधीनता 
की दुंदुभि बजा दी । 

पश्चिमी देशों के शासन ने दक्षिण पूर्व एशिया की राष्ट्र भावना के 
विकास में सक्रिय योगदान दिया । पश्चिमी शासन ने इस क्षेत्र में राष्ट्री- 
यता से ओतप्रोत क्रान्ति का वातावरण बनाया | इसका यह तात्पर्य नहीं है, 
कि पश्चिमी शासन ने अपने ही विरुद्ध राष्ट्र कान्ति का ताना वाना बुना । 
परन्तु पश्चिमी शासन के द्वारा लाये गए राजनैतिक आविक, सामाजिक एवं 
शैक्षिक प्रगति ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में राष्ट्रजागरण को उद्वेलित किया । 
इन देशों के लिए केवल पश्चिमी शासन का विरोध ही एक ara ध्येय नहीं 
था, अपितु पुरातनवादी, परम्परावादी तथा रुढिवादी तिमिर का नाश कर 
आधुनिक शिक्षा के प्रसार को प्रभावित करना ही इन देशों का प्रमुख उद्देश्य 
था । दक्षिण पूर्वं एशिया के निवासी और विशेष कर शिक्षित वर्ग इस तथ्य 
से भली भांति परिचित थे कि अशिक्षा के वातावरण में क्रान्ति का उपदेश 
निरर्थक था । निःसन्देह शिक्षा के प्रसार के द्वारा ही वे सुरक्षित, सुसंगठित 
एवं सशक्त होकर अपने wq देशों से प्रचलित विदेशीशासन के विरुद्ध कार्य 
कर सकते थे । यह सत्य है कि किसी भी क्रान्ति के लिए सामाजिक, शैक्षिक 
अथवा राजनैतिक परिपक्वतता अनिवार्य है । 

इस प्रकार दक्षिण qd एशिया के राजनैतिक एवं क्रान्तिकारी नेताओं 
ने सर्वप्रथम अपने देशवासियों को मध्य युग से आधुनिक युग में लाने का 
अथक प्रयास किया । उनके इस कार्य में विदेशी शासन ने अप्रत्यक्ष रूप से 
योगदान दिया । स्थानीय लोगों को एक वार राष्ट्रीयता का मागं प्रदर्शित 
हो जाने के साथ ही दक्षिण पुर्वं एशिया अपनी राष्ट्र क्रान्ति के पथ पर 
अग्रसर हुआ । 
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अध्याय 14 
बर्मा 


बर्मा जिसका पूर्ण क्षेत्र 261,760 वर्ग मील है, भारत और बंगला देश 
के पूर्व में और चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है । वर्मा का सागरीय तट 
बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर की ओर सम्मुखित है । 

दसवीं शताब्दी से वर्मा का इतिहास बहुत महत्वपुर्ण है । पगान राज्य- 
वंश 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक रहा । इस समय वर्मी शासक 
'अनाहवृत' ने वर्मी राज्य को संघटित कर बुद्ध धर्म का समावेश किया । 
पगान शासनकाल को वर्मा का स्वर्ण युग कहा जाता है । इस समय भारतीय 
सभ्यता ने बर्मा को प्रभावित किया। 1287 में मंगोल आक्रमणकारियों ने इस 
राज्यवंश का अन्त कर सैनिक और राजनैतिक शक्ति को ध्वंश कर दिया d 

आगामी दो शताब्दियों में 'शान राजवंश" ने अपना साम्राज्य बनाने 
की चेष्टा की । परन्तु आंतरिक संघर्ष के कारण यह एकता के सूत्र में न बंध 
सके । 16त्रीं शताब्दी में 'टुंगू राज्यवंश” ने बर्मा को पुनः एक शासक के 
अधीन किया । 17वीं शताब्दी में इस राज्यवंश का अन्त हुआ और बर्मा पुनः 
जातीयता का संघर्ष स्थल बन गया । 18वीं शताब्दी में 'औलांगपाया' बर्मा 
का तृतीय शासक था जिसने पुन: राज्य का संगठन किया । 19तीं शताब्दीं 
के आरम्भ में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी और anf भारत और अराकान 
के सीमा विवाद ने तथा असम और मनीपुर में प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने 
हेतु दोनों शक्तियों को युद्ध ग्रस्त कर दिया । अन्ततः 1824 से लेकर तीन 
आंग्ल-बर्मी Jal ने 1885-86 में अंग्रेजी प्रभुत्व को स्यापित किया । अंग्रेजी 
शासन ने शर्ने-शने बर्मा में अपनी उपनिवेशिक नीतियों के द्वारा आक्रोश 
की भावना को जन्म दिया । 


सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन 
बर्मा की सरकार 120 नृजातीय ant को मान्यता देती है। इन वर्गों 
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में प्रत्येक की अपनी भाषा और स्वयं का एक इतिहास है । वर्मी जनसंख्या 
का 75% बर्मा का जातीय वर्ग है । ये लोग तिव्बत के मूल निवासी थे और 
इरावदी नदी के डेल्टा पर दसवीं शताब्दी से qd आवास रत हुये । बर्मा के 
इस वर्ग की सामाजिक संस्था में स्त्रियों का स्थान पुरुषों की अपेक्षा नीचे 
माना जाता था । इसके उपरान्त भी बर्मा में स्त्रियों को भारत और चीन की 
स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त थे । वे विवाह पश्चात्‌ अपना नाम 
भी रखती थी और सम्बन्ध विच्छेद के पश्चात्‌ माता पिता के घर वापिस 
आ सकती थीं । 

बर्मा के 80 प्रतिशत निवासी ग्राम निवासी हैं और ata की परिधि 
से स्वयं की सुरक्षा का प्रवन्ध करते है। वाढ़ आने के भय के कारण मकानों 
में अधिक सामान नहों रहता । बर्मा के मुल निवासी अपने परिवारिक एवं 
कुल नाम को अपने नाम के साथ नहीं जोड़ते । इस के स्थान पर 'ऊ' पुरुषों 
के लिए तथा 'दाओ' स्त्रियों के लिए प्रयोगित सम्मानित शब्द हैं अनौप- 
चारिक रूप से पुरुष स्वयं को ‘aig’ तथा स्त्रियां 'मा' कहलाना पसन्द 
करती हैं | 

वर्मा के नृजातीय एवं जातीय वर्गीकरण में दूसरा स्थान 'करेन' जाति 
का है । यह मूल जनसंख्या के 11 प्रतिशत हैं । करेन लोग पर्वतीय क्षेत्र के लोग 
हैं और केवल पिछली शताब्दी से तनेसरम के क्षेत्र में चावल की खेती करने 
लगे हैं । 19वीं शताब्दी के आरम्भ में meu ने अंग्रेजों को बर्मा पर विजय 
पाने में सहायता दी । अधिकतर करेन 1951 में स्थापित कौथुले प्रदेश 
(राज्य) में रहने लगे थे । 

बर्मा में दूसरी मुख्य अल्पसंख्यक ‘ora’ जाति है । यह लोग जनसंख्या 
के 8 प्रतिशत हैं । 'शान” लोग 13वी शताब्दी में दक्षिण चीन से आये थे 
और यह थाई लोगों से सम्बन्धित हैं । इनकी भाषा थाई है परन्तु लिपि वर्मी 
है । अंग्रेजों के आने से पुवं शान लोग 36 पृथक राज्यों में विभक्त थे । 
उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी । जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने उपनिवेश 
काल में शान लोगों को अपने छोटे 2 राज्य बनाये रखने की अनुमति दी 
थी । शान लोगों ने अपनी पैतृक सरकारें 1959 तक बनाये रखी, तत्पश्चात्‌ 
केन्द्रीय बर्मा सरकार ने उनको भंग कर दिया । 

बर्मा की तृतीय मुख्य अल्पसंख्यक जाति 'अराकान' वर्ग है । ये लोग 
कुल जनसंख्या का तीन प्रतिशत Fi आराकान लोग उत्तरी पश्चिमी बर्मा 
के पर्वतीय क्षेत्र में चौथी शताब्दी से रह रहे थे । इन लोगों के भारत और 
बंगला देश से सशक्त सम्बन्ध थे यद्यपि उनकी भाषा और सस्कृति बर्मी है । 
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19वीं शताब्दी में वर्मी लोगों ने इस जाति का नरसंहार कर 5 लाख 
से एक लाख कर दिया । इस नरहत्या के कारण ही अंग्रेजों ने बर्मा पर अपना 
नियन्त्रण किया था । इन लोगों के आन्तरिक अन्य लघु. नुजातीय वर्ग वर्मा 
में हैं । 

बर्मा में चीनी और भारतीय जन समुदाय बड़ी काफी संख्या में थे । 
द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व भारतीय जनसंख्या दस लाख तक पहुंच गयी, 
परन्तु युद्ध प्रारम्भ होने के साथ ही भारतीय वर्मा से पलायन करने लगे | 
शेष पलायक भारतीयों की संख्या लगभग चार लाख थी । चार लाख लोगों 
को, 1960 में सरकार द्वारा भुमि और व्यापार अधिग्रहण कर निकाल दिया 
गया । इससे पूर्व अवर (लोअर) बर्मा की लगभग 40 प्रतिशत भूमि और 
अधिकांश व्यापार दक्षिण भारत की एक वैश्य उपजाति चैटियार के अघीन 
था । वर्तमान वर्षो में बर्मा ने चीनी मूल वासियों से भो कटुता का व्यवहार 
किया । आज कल बर्मा में चीनी अल्प संख्यक लोगों की संख्या 4 लाख के 
आस-पास है जो पहले वर्षों की अपेक्षा सर्वाधिक हे । बर्मावासियों ने एति- 
हासिक रूप से बाहरी देशों के प्रभाव से अपने आपको बचाये रक्खा है यहां 
के लोग अधिकांश विदेशी लोगों को “काला” नाम से सम्बोधित करते हैं । 


धार्मिक 

लगभग 80 प्रतिशत बर्मी लोग थेरवादी बौद्ध हैं। यद्यपि सभी लोग 
अपने ad का नैमित्तिक रूप से पालन नहीं करते, अधिकांश बर्मी घरों में 
बौद्ध मन्दिर है, और पीत वस्त्रधारी भिक्षुक भी ada देखने को मिलते 
हैं। अधिकांश लोग ईसाइयों के 'सबाथ दिवस” पद्धति की भांति माह में चार 
बार 'कतंव्य निर्वाह दिवस” मनाते हैं । पगोडा मन्दिरो के शिखर ग्रामों एवं 
नगरों में स्पष्ट दिखते हें । 'पगोडा” त्योहार की धूम धाम गाँव और शहरों 
में काफी रहती है। बर्मा में निमित 1753 का सर्वप्रसिद्ध मन्दिर स्वर्ण 
शिखर का है जिसका नाम श्वेदेगन पगोडा है। इस के चारों ओर रंगून नगर 
की स्थापना की गई थी । 

बर्मा के थेरावादी बौद्धों की कोई केन्द्रीय बौद्ध संघ तथा समान न्याय 
व्यवस्था नहीं है। जनता अपने धर्म का पालन 8 लाख बौद्ध भिक्षुकों 
को दान देकर करती थी जो प्रात: काल ही भिक्षाटन करते थे। 
अधिकतर लोग पगोडा मन्दिरों में ही दान कर देते थे। अधिकांश 
सावेजनिक क्रियाओं में बौद्धता का प्रभाव था । अंग्रेजों के आगमन तक, 
बौद्ध धर्म राष्ट्रीय अधिकारिक धमं था । समयानुसार इस में परिवर्तन आने 
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लगा । अंग्रेजी शासन में धमं और शासन को अलग किया गया और बौद्धिक 
मातृवाद संघ की स्थापना व्यक्तिगत योगदान हेतु प्रारम्भ की गई । इस 
क्रिया के कारण उत्तेजित होकर बौद्ध भिक्षुक राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रविष्ट 
हो गये। वर्मा के नव प्रधान मंत्री 'ऊ नु' यह दिखाना चाहते थे कि वर्मा अन्त- 
राष्ट्रीय बोद्धता का केन्द्र था और 1954-56 में उन्होंने रंगून में "षष्ठ महा- 
बुद्ध परिषद” का आयोजन किया । 1961 में ऊ नू ने बौद्ध धर्मे को राष्ट्रीय 
धर्म के रूप में पुर्नस्थापित किया । यही कार्य ऊ नू के पतन का मुख्य कारण 
बना क्योंकि धार्मिक अल्पमतीय लोग इस कदम से क्रोधित हो गये । एक 
वर्ष पश्चात्‌ ही बर्मा सरकार से बौद्ध धर्म को अलग कर दिया गया । 
अघिकांशतया, प्रत्येक युवा बर्मी तीन माह बौद्ध विहार में रहता था । 
वह अपने परम्परागत कपड़ो को पीले वस्त्रों से बदलता था सिर मुड़ाता था 
और “fag प्रथा” में धर्म के प्रति प्रतिज्ञा करते थे । बौद्धओं कन्याओं हेतु भी 
"यह समान प्रथा थी जिसे ''नातविन”'कहते थे । जिसमें कर्ण भेदन और भिक्षुकाओं 
से यह प्रतिज्ञा करायी जाती थी कि वह इसके प्रति आस्था रखेगीं । ईसाई 
धमं वर्मा में बहुत सीमित है और मुख्यतया करेन जाति में है। इनमें से 15 
प्रतिशत लोगों का अमरीकी याजकीय वर्ग ने उन्नीसवें दशक के अन्त में 
घर्म परिवर्तन किया । ईसाई धर्म में भी प्राचीन प्रचलनों (प्रकृति पुजा) 
का व्यापक प्रभाव है। यद्यपि बौद्धवाद शासकीय रूप से इस प्रकृति पुजा का 
विरोध करता है परन्तु बौद्ध साहित्य में इसका कुछ वर्णन है। इसी प्रकार 
अराकान पहाड़ियों में रहने वाले मुसलमानों में भी प्रकृति पूजा का प्रभाव 


है 


शैक्षिक 
लगभग 72 प्रतिशत पुरुष और 22 प्रतिशत बर्मी महिलायें शिक्षित 
* हैं। इस अपेक्षाकृत उन्नव साक्षरता का श्रेय बर्मी wel को हैं । बौद्ध भिक्षुक 
अधिकांश जनसंख्या हेतु 1963 तक शिक्षा का प्रबन्ध करते थे । इसके 
पश्चात्‌ सरकार ने धामिक और व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण 
कर दिया । 
विद्यालयों के राष्ट्रीयकरण के कई कारण थे । इनमें सर्वंप्रमुख कारण 
बर्मा में राष्ट्रवाद के प्रति सचेतता लाना था । नवीन सार्वजनिक विद्यालयों 
के द्वारा सरकार को व्यापक समर्थन भी प्राप्त हुआ । नियमों द्वारा अध्यापकों 
“को faenfaal से राजनैतिक नारे दोहराने और राष्ट्रीय सरकारीय नीतियों 
के समर्थन के लिये जोर दिया गया । इन स्कूलों के द्वारा बर्मा से निष्कासित 
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भारतीय और चीनी तकनी कियों की जगह बर्मा वासियों को रखने का प्रयास 
किया गया । प्रथम वार एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया जिससे 
यह आशा की गई कि नितान्त आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासकीय प्रतिभा 
को प्रोत्साहन मिलेगा । स्कूलों का राष्ट्रीयकरण अनेक कारणों के द्वारा हुआ, 
जिसमें सर्वाधिक मुख्य नवीन बर्मा राष्ट्र के प्रति सचेतनता उत्पन्न करना 
था । नवीन सार्वजनिक स्कूलों के द्वारा शासन को लोकप्रिय सहयोग प्राप्त 
हुआ । शासकीय नियमों ने अध्यापकों को oral पर राजनेतिक अंकुश रखने 
का घ्राविधान किया । इन शिक्षा संस्थानों में भारतीय और चीनी निपुण 
अध्यापकों के स्थान पर वर्मी लोगों को लाने का प्रयत्न किया गया । 


स्कूलों के राष्ट्रीयकरण ने प्रथम बार वर्मी भाषा A प्रयोग का अवसर 
दिया । वर्मी भाषा ने पाठशाला में अंग्रेजी तथा अन्य बौद्ध भिक्षुकों द्वारा 
बोली जाने वाली भाषाओं को भी वर्मी भाषा के द्वारा परिवर्तित किया । 
लगभग 75 प्रतिशत लोग बर्मी भाषा समझते हैं और 25 प्रतिशत लोग 
अपनी भाषा बोलते हैं । नृजातीय वर्गो ने केवल बर्मी भाषा के प्रयोग का 
विरोध किया; परन्तु एक भाषी प्राविधान ने देश में संचारण की सुविधा 
प्रदान की । 1966 में सरकार ने आधारभूत शिक्षा अधिनियम पारित किया 
इसके प्राविधानों हारा नवीन विद्यालय प्रणाली को प्राथमिक, माध्यमिक 
और उच्चतर शिक्षा से विभाजित किया गया 8 वीं श्रेणी तक की शिक्षा को 
अनिर्वाय घोषित किया गया । 1974 तक इस शिक्षा प्रणाली द्वारा 36 लाख erat 
का माध्यमिक कक्षा में प्रवेश किया गया और महाविद्यालयों व विश्व 
विद्यालयों में छात्रों की संख्या 86 हजार तक थी । निः संदेह सरकार ने 
शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की, परन्तु फिर भी वाहय व्यक्तियों के 
लिये इस प्रगति का मापन कठिन कार्यं था। राष्ट्र की कुल आय का दो 
प्रतिशत से कुछ अधिक ही शिक्षा में व्यय किया ज्ञाता था । 1960 में वर्मी 
शिक्षा क्षेत्र में अवनति प्रारम्भ हुई जब इस क्षेत से विदेशियों का बहिष्कार 
किया गया । इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम पुस्तकों तथा अन्य नवीन पुस्तकों 
का अभाव था और पाठ्यक्रमों में सामान्यतया राजनेतिक विचार प्रतिपादित 
होते थे । परन्तु फिर भी राष्ट्र की प्रथम सार्वजनिक विद्यालय प्रथा एक 
बड़ी उपलब्धि थी । 


सरकार को यह आशा थी कि शिक्षा संस्थाओं, प्रेस, रेडियों तथा 
हजारों कमेटियों का नियंत्रण पाकर सरकार जनता को राजनैतिक रूप से 
और अधिक परिपक्व बना देगी । aaa सरकार ने बर्मी रीति-रिवाजों का 
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महत्व प्रतिपादित किया । और अंग्रेजों द्वारा किये गये कार्यों को निम्न 
ठहराया । इस कार्य को सम्पादित करने हेतु बर्मी कलाकारों और लेखकों का 
सहयोग प्राप्त किया गया । 

उपनिवेशवाद के कुप्रभावों ने बर्मी बुद्धिजीवी वर्ग को उत्तेजित 
किया । जैसे अंग्रेजों के आने से पूर्व मान्डले का दरबार चित्रकला, संगीत, 
नृत्य और मूतिकला का मुख्य केन्द्र था । भारतीय सिद्धान्तों को ग्रहण करते 
gu बर्मा ने अपनी धामिक निर्माण कला की स्थापना की । अपनी एक अलग 
और अदभुत शैली प्रतिपादित की । स्थापत्य कला की सर्वोच्च पराकाष्ठा 
पगोडा मन्दिरो द्वारा प्रतिष्ठित हुई, जिसका प्रसार सम्पूर्णं राष्ट्र में हुआ । 
ये कलात्मक कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना थी | इनमें बौद्ध मृतियों की अधिकता 
थी । जिसके अधिकांश अवशेष अभी भी विद्यमान हैं । परन्तु अन्य काष्ठ 
निर्मित प्राचीन भवन लगभग नष्टप्राय है । अंग्रेजों ने लकड़ी के प्रयोग को बन्द 
करवा दिया और रोम की निर्माण शेली को राजकीय भवनों के द्वारा प्रस्तुत 
किया । जब अंग्रेजों ने अपनी राजशाही का अन्त किया तो अप्रत्यक्ष रूप से 
उन्होंने बर्मी कला को भी समाप्त किया । 

सांस्कृतिक पुर्नजागरण के क्षेत्र में बर्मी लोग संगीत और नृत्य के क्षेत्र 
में विशेष रूप से gfe सम्पन्न होते हैं। इस कला का समावेश वर्मी लोगों 
ने थाई लोगों से किया है । वमियों के पास अपने पारम्परिक वाद्य 
यंत्र भी हैं। वर्मी भारतीय महाकाव्य रामायण पर आधारित कठपुतली के 
दृश्यों का भी आनन्द लेते है, जिसमें भगवान राम, उनकी पत्नी तथा उनके 
शत्रु व भक्तों का वर्णन है । 

उप निवेशिक काल से पूवं बर्मा अपने रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था 
जिसका उत्पादन गृह और व्यवसायिक उद्योगों द्वारा किया जाता था । अंग्रेजों 
के अपने वस्त्र उद्योग के आयात से यह उद्योग भी बन्द हो गया अब बर्मा में 
कताई रंगाई तथा काष्ठ शिल्प केन्द्रों की स्थापना की गयी है । एक समय 
वर्मा की काष्ठकला सार्वजनिक भवनों में छाई रहती थी, उपनिवेशिक काल 
में काष्ठ कलाकार उद्योग की सीमितिता के कारण कार्य विहीन हो गये 1 
वे ताबा, सोना, चाँदी का कायं भी करते थे। उनके हारा निर्मित सुति 
कला और आभुषणों की संसार भर में प्रशंसा की जाती थी । 

राज तंत्र के दिनों में बौद्ध भिक्षुको ने ही वर्मा के समस्त साहित्य की 
संरचना की । बर्मी लेखकों ने केवल उन्नीसवी सदी के अन्त में ही आधुनिक 
उपन्यासों की रचना प्रारम्भ की । 1920 में रंगून विश्वविद्यालय की 
स्थापना की गयी और इसके संकायों में अनुवाद तथा नई कृतियों को बनाने 
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हेतु प्रोत्साहन दिया गया । समकालीन लेखकों ने पूर्ववर्ती धामिक लेखकों के 
लेखों को सहज बनाना प्रारम्भ किया तथा अंग्रेजी साहित्य को एक आदशं के 
रूप में लिया गया । द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व वर्मी साहित्य पाश्‍चात्य देशों के 
उग्रवादी प्रभाव के कारण अत्यधिक राजनेतिक हो गया था; वर्तमान समय 
में अधिकांश लोकप्रिय लेखक स्वयं को मार्क्सवादी या साम्यवादी कहते थे । 


बर्मा में ब्रिटिश शासन 

बर्मा में ब्रिटिश (अंग्रेजों) रुचि बंगाल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की 
स्थापना के साथ ही प्रारम्भ हुई । 1784 में जब बर्मा नें अराकान को हस्त- 
गत कर लिया तो अराकान निवासियों ने पूर्वी बंगाल की ओर पलायन किया i 
1785 से 1824 के मध्य बर्मी सैनिक अभियान प्रायः 'अराकान सीमा के 
भीतर होने लगे । ये अभियान कभी अंग्रेजी कम्पनी के द्वारा स्वीकृति प्राप्त 
होते थे और कभी विना स्वीकृति के भी होने लगे । इसके अतिरिक्त 1817 
से 1822 के मध्य बर्मा ने असम से उत्तर पूर्वी बंगाल तक विजय प्राप्त कर 
स्वयं को ब्रिटिश कम्पनी के लिये संकट सूचक बना लिया । अंग्रेजों ने वर्मा 
के सीमा विस्तार को भविष्य के प्रति संकट चेतावनी समझ कर सीमाबद्ध 
करने का प्रयास आरम्भ किया d 

1824 में प्रथम आंग्ल-वर्मा युद्ध प्रारम्भ हुआ । प्रारम्भिक चरण में 
अंग्रेजों ने रंगुन पर अधिकार कर इरावदी नदी तक सीमा प्रवेश किया । 
1826 तक ब्रिटिश भारतीय सेना ने “आवा में वर्मी शासक “बागदो” को 
आतंकित कर 'यान्दवू की afer’ करने पर विवश कर दिया । इस प्रथम 
अँग्ल-बर्मा युद्ध की दो बातें उल्लेखनीय हैं । 

प्रथम बर्मा के सेनापति “महा वेण्डूला' (बन्दूला) का साहस, वीरता, 
त्याग, देश प्रेम एवं बलिदान तथा दूसरा ब्रिटिश भारतीय सेना का अत्यन्त 
दुष्कर परिस्थितियों में युद्धरत होना । 

तथापि aag की संघि' के द्वारा वर्मा को 'अराकान' 'असम' तथा 
'तेनसरिम” के क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हुए । इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति घन- 
राशि, व्यापारिक संधि एवं 'आवा' में अंग्रेज (ब्रिटिश) प्रतिनिधि रखने 
की व्यवस्था निहित थी । 1826 से लेकर 1837 तक बाँग्ल-वर्मा संबंध गति 
परिवर्तन में रहे । 

1837 में थारावादी के सिहासनारूढ़ होने के साथ ही सम्बन्ध हास 
में प्रगति ही होती रही । इसकी पराकाष्ठा का स्वरूप “यान्दबू की संधि” के 
परित्याग तथा 1840 में ब्रिटिश रेजिडेंट के निष्कासन व प्रत्याहार के द्वारा 
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प्रस्तुत हुआ । तत्पश्चात रंगुन में स्थित ब्रिटिश निवासी को संत्रस्त किया 
जाने लगा और इसकी सूचना कम्पनी को कलकत्ता में व्यापक रूप से पहुँचने 
लगी। 1845 में थारावादी के ga 'पगान मिन' ने शासन की वागडोर 
संभाली । पगान के शासन काल में अंग्रेजों के साथ सम्बन्धों की अवनति में 
प्रगति हुई । इसकी चरमसीमा दो कारणों द्वारा हुई । प्रथम 'पगान मिन' 
द्वारा नियुक्त ‘aq’ के राज्यपाल 'माँङ्ग ओक' की शोषणकारी नीति, तथा 
द्वितीय 1851 में दो ब्रिटिश जलपोत कैप्टनों (Mas पोत के कॅप्टन शैप्पर्ड 
तथा चेम्पयिन पोत के कॅप्टन लुईस) से मिथ्या आरोपों द्वारा धन प्राप्त 
करने की अनाधिकार चेष्टा थी । 

अतः 1852 में भारतीय महाराज्यपाल लार्ड डलहौजी ने कमाडोर 
लैम्बटं को 'एच० एंम० एस० फाक्स” में बर्मा की ओर प्रस्थानित किया । 
उनकी सहायतार्थं कम्पनी के दो अन्य युद्ध पोत 'प्रासरपीन' तया 'तेनसरिम' 
को भी भेजा गया | इन युद्ध पोतों के प्रस्थान के साथ ही जो चेतावनी लाड 
डलहौजी ने mg ओक' को निष्कासित करने हेतु दी थी, उसे बर्मा सरकार 
ने तुरन्त स्वीकार कर लिया । इस के उपरान्त भी स्थानीय तनाव में कमी 
नहीं आई | अन्तत: 'दहनशील कमाडोर' जैसा कि लैम्बर्ट के वारे में ars 
डलहोजी ने कहा गोला बारी कर के युद्धोचित स्थिति को उत्पन्न कर दिया । 
लार्ड डलहोजी ने सहज गोली चलाने वाले सेनाध्यक्ष को तो प्रताड़ित किया 
परन्तु युद्ध का परित्याग नहीं किया । लाड डलहौजी ने अपने एक मित्र को 
इस स्थिति की चर्चा करते हुये लिखा, कि अग्नि में इतना घृत पड़ने के पश्चात 
PR qd में किसी द्वार को देख कर वापिस आना संभव नहीं था'। 
तत्पश्चात TS डलहोजी ने एक सशक्त सेना को रंगून की और प्रेषित किया 
और चेतावनी स्वरूप 10 लाख रुपये की मांग की । अप्रेल 1852 
को चेतावनी की अवधि समाप्त हो गई और द्वितीय आग्ल-बर्मा युद्ध का 
प्रारम्भ हुआ | fas काबडन ने अपने प्रसिद्ध पैम्फलेट 'हाऊ वासँ आर गॉट 
अप इन इण्डिया! में लिखा कि भारत सरकार कि नीति गलत थी । उनके अनु- 
सार कॉमाडोर ल॑म्बर्ट को वार्ता सन्धि हेतु भेजना तथा इतनी अधिक धनराशि 
की माँग स्वयं में युद्ध सूचक थी । लार्ड डलहौजी ने अपने 'वार्ता दुत” के 
चयन की लुटि को स्वीकार किया, परन्तु युद्ध को इसका कारण नहीं माना । 
लाड डलहौजी के अनुसार युद्ध अवश्यमभावी था। इस प्रकार 1852 
से 1855 तक अंगरेजों ने लोअर बर्मा को अपने अधीन कर वहाँ एक ओर 


आधिक, सचाँरण, एवं यातायात .को नवीन स्वरूप देकर आधुनिकता का 
परिचय दिया और दुसरी ओर समाजिक, साँस्कृतिक एवं धार्भिक 
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मान्यताओ को विकसित नहीं होने feat: अपर वर्मा व ऊपरी वर्मा 
में शासकों ने ब्रिटिश विस्तार को सीमाबद्ध करने हेतु अन्य युरोपीय देशों 
से गठवन्धन करने का प्रयास किया । बर्मा ने अपनी परम्परावादी 'पार्थक्यता 
की नीति' का त्याग कर सामान्य नीति को स्वीकार करना आरम्भ किया । 
इस नवनीति के अन्तर्गत छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु युरोप भेजा गया, याता- 
यात मार्गो एवं औद्योगीकरण का विस्तार किया गया ओर 1857 में एक महा 
बौद्ध धामिक सभा का आयोजन किया गया जो दो aga वर्षो के अन्तर्गत नव 
सर्वमहान सम्मेलन था । परन्तु बर्मा की विकास योजनायें एवं नीति 
कीशलता किसी भी रूप में ब्रिटिश विस्तार को सीमाबद्ध न कर सकी 
अथवा अंगरेजों के विस्तार प्रभाव को रोकने में नितान्त असमर्थ रही । 

1885 में ब्रिटिश सरकार ने वर्मा के पूर्वी पर्वतीय prea में निर्वासित 
कारेन जाति के विद्रोह का बहाना लेकर ब्रिटिश, भारतीय एवं कारेन सेना 
के द्वारा वर्मा राज्य को भारत स्थिति ब्रिटिश महाराज्यपाल (वाइसराय) 
के अधीन कर दिया । 

वर्मा में ब्रिटिश शासन ने एक नवीन प्रशासकीय अध्याय प्रारम्भ 
किया । ब्रिटिश शासन ने केवल अल्पसंख्यक क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी 
क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन का परिवर्तन कर दिया । ब्रिटिश शासन के 
अन्तर्गत नागरिक सेवाओं को कार्यक्षम बनाने की चेष्टा की गई, करों को 
कम कर दिया गया तथा रेल मार्गो एवं संचारण व्यवस्था का विस्तार किया 
गया | संचारण एवं यातायात के विस्तार के साथ “लोअर बर्मा' तथा nx 
वर्मा! में व्यापार में वृद्धि होने लगी । ब्यापार वृद्धि ने रंगून को एक महत्व- 
qui बन्दरगाह (पत्तन) बना दिया । 

यद्यपि ब्रिटिश शासन ने बर्मा को उन्नत एवं समृद्ध बनाने की चेष्टा 
की, परन्तु इस शासन की त्रुटियों को नकारात्मक स्वरूप नहीं दिया जा 
सकता । सर्वप्रथम बर्मा को भारतीय प्रशासन का एक भाग समझकर 
ब्रिटिश सरकार ने बर्मा की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक भाव- 
नाओं की उपेक्षा की । दूसरे ब्रिटिश प्रशासन ने पारस्परिक ग्राम मुखिया 
के स्थान पर ब्रिटिश प्रशिक्षण प्राप्त नागरिक सेवाओं से युक्त प्रशासन का 
प्रयोग किया । तीसरे ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय और चीनी लोगों को 
नागरिक सेवाओं में सम्मिलित कर बर्मा के निवासियों को अवमानना की 
भावना से युक्‍त किया । चौथे अंगरेजी प्रशासन ने न्याय प्रणाली में आमूल 
परिवर्तन कर वहाँ के मूल निवासियों को नवीन “विधि संहिता' को स्वीकार . 
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करने के लिये बाध्य किया । पाँचवाँ जहाँ एक ओर दक्षिण भारत के 
'चेटियार' (महाजन लोग) लोगों ने धनराशि ऋण के रूप में देकर वर्मा को 
विकास की ओर अग्रसर किया, वहाँ दुसरी ओर चेटियार लोगों के अत्या- 
धिक ऋण ब्याज ने तथा उनके भूस्वामित्व की चेष्टा ने बर्मी लोगों में आक्रोश 
की भावना को समाविष्ट किया । छठे ब्रिटिश शासन ने बर्मा की प्राचीन 
संस्कृति विशेषकर 'बुद्धवाद' के उन्मूलन की चेष्टा की । इसके अतिरिक्त 
नवीन शिक्षा पद्धति ने वर्मा के बौद्ध भिक्षुकों को शिक्षा के कार्य से पृथक 
किया । 

यद्यपि उपरोक्त नकारात्मक ब्रिटिश प्रशासकीय पक्ष में प्रशांसनिक 
afeat सम्मिलित हैं; परन्तु यातायात, संचारण जनसंख्या वृद्धि, खाद्य पदार्थो 
में वृद्धि, स्वास्थ्य एवं सफाई अभियान तथा अन्य जनकल्याण सम्बन्धी 
सुविधाओं के उपरान्त भी राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन के नकारात्मक पक्ष 
को ही अपना ध्येय समझकर संघर्ष किया । संभवतः ब्रिटिश कवि ws याड 
किपलिग के ‘Aa मानव भार' (व्हाइट मैन्स aga) के लिखने का तात्पर्य 
यह था कि पश्चिमी लोग एशिया एवं अफ्रीका के लोगों से श्रेष्ठ थे और 
उनका उत्तरदायित्व था कि वह अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं में कम 
सुविधा प्राप्त लोगों को भागीदार बनाये । इसका प्रयोगात्मक स्वरूप बर्मा में 
अंग्रेजों की नेतिक वरीयता की भावना तथा आथिक लाभ के रूप में स्पष्ट 
हुआ । अंग्रेजों के इस स्वरूप ने तथा वर्मी जनता के विरोध ने बर्मी राष्ट्रवाद 
को जन्म दिया । 


वर्मा में राष्ट्रवाद 

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में बर्मा के राष्ट्रवादियों के हृदय में ब्रिटिश 
शासकों, दक्षिण भारतीय वाणिज्यों तथा चीनी श्रमिकों के प्रति घृणा का 
भाव पोषित होने लगा । उनके हृदय में यह विचारधारा सदैव विकसित 
होती रही कि विदेशियों के आगमन से पुर्वं बर्मा एक शान्तिप्रिय देश था । 
बर्मावासियों को इस सुअवसर की प्रतीक्षा थी जबकि वे विदेशियों की 
दासता के बंधन से मुक्‍त हो सकें | 

बर्मा के राष्ट्रवादियों को प्रथम अवसर तथा प्रेरणा प्रथम विश्वयुद्ध के 
पश्चात्‌ प्राप्त हुई, जब राष्ट्रपति asad विल्सन ने '्स्वानर्णय के. सिद्धान्त” 
को मान्यता दी । भारतवासियों की निरन्तर सफलता ने बर्मा के राष्ट्रवादियों 
को अपने उद्देश्य की ओर प्रेरित कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित 
किया | 1906 में एक अराजर्न॑तिक धामिक वर्ग ने यंग मैन्स बुद्धिस्ट एसोसिये- 
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शन' द्वारा स्वराज्य की माँग प्रारम्भ कर दी । 

1921 में ब्रिटेन ने बर्मा को एक नया संविधान प्रदत्त किया जिसके 
अर्न्तगत भारत को प्रदानित द्विस्तरीय सरकार की भाँति बर्मा में भी ऐसी 
सरकार का प्राविधान किया गया p इस सरकार के अन्तर्गत बमियों को एक 
विधान सभा निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया जो उपनिवेश प्रशासन 
की संचालक हो । वाह्य रूप से यह प्रशासनिक परिवर्तन वर्मा के स्वशासित 
स्वराज्य की ओर एक कदम था, Treg अंतरिम रूप से राष्ट्रवादियों को लगा 
कि नयी सरकार ब्रिटिश साम्राज्य की ओर पहले से अधिक निर्भर हैं क्योंकि 
पूर्ण साम्राज्य ऑग्ल-भारतीय सरकार के अन्तर्गत CHAT गया था । 

ब्रिटिश प्रशासन ने बर्मी राष्ट्रवादियों को अनेक अन्य रूप से भी 
आक्रोशित किया । उन्होंने af और अल्प संख्यकों को ऊँचे सरकारी और 
राज्य पुलिस पदों पर स्वीकृत नहीं किया । वर्मा के लोगों को सामान्य प्रशासनिक 
सेवाओं में भी सम्मिलित नहीं किया गया जो कि भारतीय, चीनी और करेन 
लोगों द्वारा संचालित होती थीं । उपनिवेशिक प्रशासन ने इस महत्वपूर्ण 
` समस्या के समाधान हेतु कुछ भी कार्य नहीं किया, जबकि लगातार पूँजीपति 
at ने afai को अपने कृषि फार्मो से खाली कराया । यह दशा और भी तब 
जटिल हो गयी जब कि प्रथम विश्व युद्ध तक भारतीयों ने अवर बर्मा के चालीस 
प्रतिशत कृषि भूमि पर अपना अधिकार कर लिया । महान मन्दी के समय 
जब कि चावल, टिन, रबर तेल के भावों में व्यापक गिरावट आयी, असन्तुष्ट 
बर्मा वासियों ने अपने भुस्वामियों और ब्रिटेन के विरुद्ध आतंक प्रारम्भ कर 
दिया और उपनिवेशीय सरकार को कार्यवाही करने के लिये बाध्य किया । 

1935 में आंग्ल (ब्रिटेन की) संसद ने भारत तथा बर्मा की सरकार 
को पृथक कर स्थानीय प्रशासन को विस्तृत करने का निर्णय लिया । बर्मी 
एक्ट व अधिनियम के अनुसार उपनिवेशिक शासन ने एक बर्मी सीनेट का 
निर्माण किया तथा बर्मी मण्डलीय मंत्रियों को बर्मा संसद के अधीन 
रक्खा । इन सभी परिवर्तेनों के बाद भी बर्मा के राष्ट्रवादी वास्तविक 
स्वशासन न होने के कारण आन्दोलन करते रहे । राष्ट्रवादियों का कथन था 
कि अंग्रेज राज्यपाल के पास निषेधाधिकार होने के कारण शासन पर 
पूर्णतया उपनिवेशिक नियन्त्रण था । इस के अतिरिक्त राष्ट्रवादियों ने विदेश 
नीति तथा सुरक्षा सम्बन्धी समस्त समस्यायों पर भी अंग्रेजी नियन्त्रण का 
विरोध किया ı 

1930 के दशक में दो महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी ‘sto बा माओ' तथा 'ऊ 
साओ' थे जिन्होंने अगामी वर्षो में बर्मा को राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान किया । 
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डा० माओ के अनुयायियों ने 1939 तक बर्मी संसद को प्रभावित किया जब 
कि ऊ-साओ प्रधान मंत्री के पद पर आरूढ़ हुये अपने दल की पराजय के 
पश्चात्‌ माओ ने जापानी गुप्त कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग करना प्रारम्भ 
किया जो वर्मा को हस्तगत करने की योजना बना रहे थे । ऊ-साओ भी 
जापानियों से मिले थे । उन्होंने 'द सन” नामक समाचार Ga का प्रकाशन 
किया जो ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध था ऊ-साओ को अंग्रेजों ने ब्रिटेन की 
यात्रा के मध्य इस संशय पर बन्दी बना लिया, कि वह पूर्तगाल में जापानी 
एजेन्टो के साथ गुप्त योजना बना रहे थे । ब्रिटेन की सरकार ने विश्व 
युद्ध की समाप्ति तक उन्हें अफ्रीका में बन्दी बनाए रखा । 

विश्व युद्ध के qd एक महत्वपूर्ण जापानी वर्ग “रंगुन विश्वविद्यालय” 
के छात्रों द्वारा संगठित था । इस समुदाय के सदस्य स्वयं को 'थाकिन्स” 
(मास्टर्स) कहते थे । क्यों कि यह सम्बोधन केवल अंग्रेजो के पारस्पारिक 
प्रयोग हेतु ही सुरक्षित था । द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ होने से कुछ ही 
समय qd इस समुदाय के तीस सदस्य “तीस कामरेड” aig सेन के नेतृत्व में 
सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु जापान गये उनका उद्देश्य जापान में 
गुरिल्ला प्रणाली का प्रशिक्षण प्राप्त करना था । तत्पश्चात वे थाइलैण्ड गये 
जहाँ उन्होंने “बर्मा स्वतन्त्रता सेना” का निर्माण किया । यह सेना गुप्त रूप 
से जापानियों द्वारा वर्मा से ब्रितानियों अंगरेजों को निकालने में सहायता 
करती थी । परन्तु 'तीस कामरेड' उतने जापानवादी नहीं थे जितना कि 
स्वयं को समाजवादी या साम्यवादी मानते थे । बर्मा राष्ट्रवाद में एकता 
पाने के उद्देश्य से ऑग्ल नीति विरोधी युवा बौद्ध भिक्षुकों ere इन “तीस 
HAST को मूल्यवान सहायता दी गयी । कुछ भिक्षुक तो गोरिल्ला बने 
और कुछ ब्रिटिश विरोधी हड़तालों में सम्मिलित हुए । एक अभियान में इन 
भिक्षुकों ने अंग्रेजों को पगोडा में प्रवेश करने हेतु जूते उतारने के लिये विवश 
किया । इससे qd इस प्रकार के धामिक विधि विधान को अंग्रेज स्वयं के प्रति 
अपमान समझते थे । 

1930 के अंतराल में बर्मा में पारस्परिक तथा ब्रिटिश विरोधी संघषं 
प्रारम्भ हुआ । इसी समायान्तराल में मुसलमानों, भारतीयों, चीनियों, 
मजदूरों और छात्र समुदायों में उपद्रव (दंगे) हुये इतना अन्तरद्वन्द होते 
gu भी बर्मा में राष्ट्रवादियों ने स्वतंत्रता प्राप्य प्रयत्न को राजनेतिक रूप से 
सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की । एक ओर छात्नों ओर भिक्षुकों ने स्वाधीनता 
संघर्ष का नेतृत्व किया दूसरी ओर स्वतन्वतावादियों ने विभिन्न प्रकार के 
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वर्गो व श्रेणियों को अपनी ओर आकर्षित किया जिसमें विशेषतया sqa- 
सायिक एवं निपुण लोग थे । 

1937 में जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण के पश्चात बर्मा पश्चिमी 
देशों द्वारा चीन को दी जाने वाली सहायता हेतु एक आवश्यक माध्यम बन 
गया | फलस्वरूप ‘ART रोड” पर हजारों टन युद्ध सामग्री और खाद्य सामग्री 
का ढेर लग गया । वर्मा रोड बर्मा से दक्षिण चीन में "pup किंग” तक थी । 
द्वितीय विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया गया। अमरीका और चीन के 
एक संगठन 'फ्लाइंग टाईगर्स' ने बर्मा होते हुए उपरोक्त सामग्री को 
चीन में हवाई मागं से पहुंचाने में सहायता की । विस्तृत हिमालय qddi 
के मध्य इस संकट पूर्ण उड़ान को समस्त विश्‍व Hara (हम्प) के रूप में 
जानता था अंग्रेजों ने भी अपनी अधिकांश सहायता बर्मा के मार्ग से ही 
प्रेषित की । द्वितीय विश्व युद्ध ने वर्मा में अत्यधिक आथिक और सामाजिक 
हानि की । निष्क्रमण करती हुई ब्रिटिश सेना ने उस प्रत्येक वस्तु को नष्ट 
किया जो जापातियों के लिये उपयोगी हो सकती श्री । उन्होंने खाद्यानों, 
तेलकूपों, रेलवे स्टेशनों को या तो जल ग्रस्त कर दिया या डाइनामाइट से 
उड़ा दिया । राष्ट्र का महानतम पोत या बन्दरगाह भी डाइनामाइट द्वारा 
ध्वस्त कर दिया गया । युद्ध से पूर्वं वाणिज्य भौर निम्न वर्ग की राजकीय 
सेवायें लगभग दस लाख भारतीयों द्वारा चलायी जा रही थीं। आधी से 
अधिक भारतीय जनसंख्या जापानी अतिक्रमण से इतना भयभीत हो गई कि 
उन्होंने वर्मा से भारत की ओर पलायन किया । इस प्रकार बर्मा में प्रवंधकीय 
निपुणता का व्यापक ह्लास हुआ । 

युद्ध के प्रारम्भ होते ही छोटे छोटे सामुदायिक झगड़े भी प्रारम्भ हो 
गये । अंग्रेजों के वर्मा छोड़ने पर राष्ट्रवादियों ने अल्प संख्यकों पर आक्रमण 
किया, जो बर्मा में ब्रितानी (ब्रिटेन कौ) उपनिवेशिक सेना के प्रमुख सदस्य 
थे । बर्मा की स्वतंत्र सेना ने काचिन्स, चिन्स, करेन्स एवं यूरेशियन्स से शस्त्र 
समर्पण करने को कहा | परन्तु अल्प संख्यकों ने राष्ट्रवादियों का सामना किया 
और इस युद्ध में हजारों लोग मृत्यु ग्रस्त हुये । 

जापानियों ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री ‘ar माओ' के अधीन एक कठपुतली 
सरकार की स्थापना की । उन्होंने आँग-सान को रक्षा मंत्री बनाया, और 
इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा कि आंग सान का वास्तविक लक्ष्य बर्मा को 
ब्रिटेन और जापान दोनों से मुक्त कराना था । आँग सान ने फासीवाद 
विरोधी संगठन का नेतृत्व किया और 1944 में जापानियों के विरुद्ध अंग्रेजो 
का आह्वान किया । आँग सान के गुरिल्लाओं ने रंगून नगर के युद्ध में 
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अंग्रेजों का साथ दिया । 

युद्ध के उपरान्त आँग सान का संगठन “फासीवाद (फाशिज्म) 
विरोधी जन स्वतन्त्रता लीग” (एन्टी फाशिस्ट पीपुलस फ्रीडम लीग) के नाम 
से जाना गया । इस लीग ने वर्मा की पुणं स्वतन्त्रता की माँग की । समाज- 
वादियों, साम्यवादियों और राष्ट्रवादियों का यह संगठन मूल रूप से 
राजनंतिक और afas आधार पर माक्सवादी विचारों से परिपूर्ण था । 
इसी करण उन्होंने उपनिवेश वादी ब्रिटेन को रोकने का प्रयत्न किया, यद्यपि 
ब्रिटेन युद्ध से पूवं की स्थिति लाने के लिए कटिबद्ध था । 1945-46 में 
इस स्वाधीनता लीग ने एक लाख सँनिकों की सेना आवश्यकता पड़ने पर 
अंग्रेजों से लड़ने हेतु तय्यार की । इस संकट का समाधान तब हो पाता 
जब कि ग्रेटब्रिटेन में 'समाजवादी श्रमिक पार्टी' को सत्ता प्राप्त होती । 
वर्तमान “सोशलिस्ट लेबर पार्टी' की सरकार पूर्ववर्ती (कन्जरवेटिव) सरकार 
की अपेक्षा उपनेवेशिक राज्यों के प्रति अत्यधिक उदार थी । 

1946 में ब्रिटेन के नव प्रधान मंत्री 'क्लीमेन्ट एटली” ने आँग सान 
को लन्दन सभा में वार्ता हेतु बुलाया । तदनन्तर उन्होंने एक महत्वपुर्ण 
घोषणा पत्र जारी किया । इस पत्र में कहा गया कि बर्मा को पुर्ण 
स्वाधीनता और उसके इच्छुक होने पर वर्मा को राष्ट्रमण्डल का सदस्य 
बनाया जायगा । 

आँग सान अत्यधिक महत्वपुर्ण समस्याओं के कारण बर्मा पुनः 
लौट आये । इस समस्याओं में अनाज की कमी, SA दाम और राष्ट्र में 
दस्यु समस्या मुख्य थी । दुसरी और साम्यवादी विरोधी गोरिल्ला दल 
परस्पर संघर्षरत थे । साथ ही करेन्स, शान और अधिकांश भारतीय तथा 
चीनी बर्मा द्वारा शासित नहीं होना चाहते थे । 

इस अनिश्चय और विस्फोटक स्थिति में अप्रैल 1947 में बर्मा में आम 
चुनाव कराये गये । आंग सान तथा उनकी पूर्ण स्वतंत्रता की नीतिको 
विशाल बहुमत ने स्वीकार किया । चुनाव विजय उपरान्त आँग सान ने अल्प 
संख्यकों को संविधान स्वीकार कराने का बहुत प्रयत्न किया । केवल करेन, 
जनजाति ने अपने पृथक स्वतन्त्र राज्य की मांग करते हुए इसका विरोध 
किया । परन्तु आंग सान को करेन लोगों की समस्या का समाधान करने 
का अवसर है प्राप्त नहीं हुआ । जुलाई 19,1947 को दो शस्त्र धारियों ने 
मन्त्रिमण्डल की गोष्ठी में प्रवेश कर आंग सान और सात अन्य सदस्यों की 

हत्या कर दी । इस अपराध हेतु आँग सान के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वन्दी 
“उ साओ को मृत्यु दण्ड faqr गया । तत्पश्चात आँग सान के अभिन्न मित्र 
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और थाकिन 'ऊ न्‌ को प्रधान मन्त्री बनाया गया । 

इसी मध्य बर्मा और ब्रिटेन में वार्ता चलती रही और परिणामस्वरूप 
अक्टूबर 17,1947 को वर्मा को स्वतन्त्र राष्ट्र मान्यता प्रदान करने हेतु 
ब्रिटेन और वर्मा के प्रतिनिधियों के मध्य wen की संधि पर हस्ताक्षर 
हुये । नवीन राष्ट्र ने राष्ट्रमण्डल का सदस्य होना स्वीकार नहीं किया । 
जुलाई 4, 1948 को वर्मा संघ की घोषणा कर दी गई । 


राजनेतिक एबं संवेधानिक विकास 

जनवरी 1948 में बर्मा की स्वतन्त्रता की घोषणा की गई और 6 माह 
पश्चात्‌ वहाँ गृह युद्ध प्रारम्भ हो गया । इस गृह्‌ युद्ध की स्थिति को दस्यु, 
साम्यवादी दल, जनजाति, चीन से पलायित सैनिक इत्यादि ते और 
अधिक जटिल बना दिया à 

1949 में जनरल “नी विन” जो कि 30 कामरेडों में से एक थे, सेनाध्यक्ष 
बनाया गया । स्वयं की सुचारु योजनानुसार नी विन ने दमनकारी नीतियों 
के द्वारा करेन तथा साम्यवादियों के दमनाथं अभियान प्रारम्भ किया । 
1951 में नी बिन ने नृजातीय व जातीय अशांति को कम करने हेतु बर्मी 
राज्य में करेन समुदाय को पृथक प्रदेश प्रदान करने की योजना प्रेषित की । 
नी बिन के समझौते के द्वारा गृह समस्या का पूर्ण रूप से समधान नहीं हो 
सका, क्योंकि कुछ करेन और अन्य अल्पसंख्यक इस समझोते से संतुष्ट नहीं 
थे । एक अन्य मुख्य समुदाय मुसलमान वर्ग का था, जो नवोदित पाकिस्तान 
के पक्षपाती थे । पूर्वी पाकिस्तान के द्वारा शस्त्र प्राप्त होने के कारण यह 
समुदाय 1961 तक वर्मा राज्य से संघर्षरत रहा । 

गृह युद्ध से कुछ मुक्ति प्राप्त होने के उपरान्त वर्मा में प्रथम आम 
चुनाव 1951 में होने निश्चित हुये । इन चुनावों में फाशिस्ट फासीवाद' 
विरोधीजन स्वतन्त्रा लीग” जो कि एक मुख्य राष्ट्रीय संघटन था उसने पूर्ण 
बहुमत प्राप्त किया । इसने ऊ नू के प्रधानमंत्रित्व को सशक्त किया, परन्तु 
बर्मी जनता में बढ़ते हुये असंतोष के कारण स्वाधीनता लीग में मतभेद 
उत्पन्न हो गया । बर्मी समाजवादियों ने सरकार की पूँजीवादी नीति और 
कोरिया युद्ध में उत्तर कोरिया को समर्थन न दिये जाने का विरोध किया । 
अतः समाजवादियों ने स्वतन्त्रता लीग से स्वयं को पृथक कर एक नवीन 
पार्टी का पुनर्गठन किया और पार्टी की एकता को बिघटन से न बचा सकने 
के कारण ऊ नू ने 1958 में त्याग पत्र दे दिया । परन्तु ऊ नू ने अपने त्याग 
qa को अस्थाई बताते हुए दो वर्ष पश्चात्‌ पुनः पद में आने की घोषणा 
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करते हुए "कार्यवाहक सरकार” बनाने का सुझाव (निमंत्रण) दिया । 

नई सरकार का जनरल नी विन के अधीन गठन किया गया । उन्होंने 
संसदीय प्रणाली पर अपना अविश्वास व्यक्त किया । उनके विचारानुसार 
संसदीय प्रणाली अंग्रेजी पद्धति प्रदर्शन था, जो कि वर्मी सिद्धांतों के विरुद्ध 
था । 1947 के संविधान को पूर्णतया स्थागित करने के पश्चात्‌ उन्होंने 
अनेको राजर्नतिक प्रतिद्वन्दियों को बंदी बनाया और सेना को प्रशासन 
नियंत्रण सौंप दिया नी बिन ने सावंजनिक सेवाओं में सुधार किया । 1960 
में नागरिक सरकार को सत्ता सीप देने के पश्चात्‌ नी विन देश के सर्वाधिक 
सम्मानित एवं मान्यता प्राप्त नेताओं में बने रहे । 

पुनः राष्ट्रीय चुनाव हुये ओर ऊ नू को पुनः सरकार की बागडोर 
सौंपी गयी । ऊ नू ने अपने चुनाब प्रचारों में कहा था कि बौद्ध धर्म को 

, राज्य धमं के रूप में पुनस्थापित किया जायेगा । इस उद्देश्य की पूर्ति करना 

अत्यधिक कठिन था । यद्यपि ऊ नू ने एक वर्ष तक इस हेतु कठिन प्रयास 
किया, परन्तु ‘saat इस गतिविधि पर मुस्लिम और इसाई समुदाय ने 
सार्वजनिक धन का बौद्ध धर्म पर व्यय का विरोध किया । इसी समय अल्प 
संख्यक जन समुदायों में व्यापक हिंसा की भावना का प्रसार हुआ । जसे ही 
राजनैतिक और आशिक दशा farsa लगी नी विन ने पुनः 1962 से सेना 
की सहायता से सत्ता में वापसी की घोपणा कर दी । 


, नी विन ने सर्वप्रथम ऊनू को बन्दी बना दिया तत्पश्चात्‌ रिहा कर 
दिया । विद्रोहियों के संकट को समाप्त करने हेतु नी विन ने अल्प 
संख्यकों को पृथक क्षेत्र देने की घोषणा की । इस प्रकार वर्मन, शान, 
काचिन, करनी, कारेन और चिन प्रत्येक जाति को अलग अलग क्षेत्र दिया 
गया जहां वे अपने-अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा कर सके । अल्प 
सख्यकों के समुदायों को बर्मी संसद के साथ संलग्न किया गया जो राष्ट्री- 
कता का सदन कहलाया जाता था | परन्तु बर्मा के वास्तविक सत्नह सैनिक 
शासक अधिकारियों ने एक “क्रान्तिकारी परिषद” नी विन की अध्यक्षता में 
गठित की । इस परिषद ने उपनिवेश प्रणाली तथा पूँजीवाद को समाप्त कर 
“मार्क्सवादी उद्देश्यों” की ओर दिशा निर्देशन को लक्षित किया । 

बर्मा में 1948 से 1962 तक का युग उपद्रव असंतोष एवं प्रयोगवादी 
युग था । इस काल में आथिक मंदी ने तथा जनसंख्या की वृद्धि ने बर्मा के 
सामाजिक एवं राजनैतिक तथा आथिक विकास को सीमाबद्ध बनाये रक्खा | 
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अतः इस काल की अपरिपक्व नीतियों ने वर्मा में सैनिक शासन का मार्ग 
प्रशस्त किया । 


सैनिक शासन १९६२-७२ 


द्वितीय विश्वयुद्ध से कुछ ही समय qd व्यवस्थित की गई सेना अपने 
शैशवकाल में थी । नी विन के नेतृत्व में राष्ट्र की एकता को एक स्थान पर 
सूत्रबद्ध करने वाली प्रमुख शक्ति केवल सेना में ही निहित थी । नी विन की 
सैनिक सरकार ने शीत्र ही स्वास्थ्य कल्याण, शिक्षा, यातायात तथा न्याय 
व्यवस्था के नियंत्रण हेतु विधेयक पारित कर स्थिति में परिवर्तन किया । 
यद्यपि सैनिक शासन के मध्य अनेक क्षेत्रों में प्रगति,हुई परन्तु इस शासन- 
काल का पूर्ण अवलोकन करना अपेक्षित है 1 

बर्मा में सैनिक शासन के प्रथम दशक (1962-72) में नव नेताओं ने 
उदारवादी संवैधानिक पद्धति को समाप्त कर अधिनायक तंत्र को स्थापित 
किया । यह नवीन शासन कुछ एक सैनिक अधिकारियों पर निर्भर था 
जिनका नेतृत्व जनरल नी विन कर रहे थे । इस प्रशासन ने अपने संगठन 
का नाम “क्रान्तिकारी परिषद” दिया । अपने इस संगठन की विचारधारा 
एवं सिद्धान्तों को अप्रैल 1962 3 अपने garas वक्तव्य जिसका शीर्षक 
"aut में समाजवाद की पद्धति” था, दिया । अपने दस वर्षीय काल में इन 
प्रशासकीय नीतियों और क्रान्तिकारी परिषद की योजनाओं पर ही उपरोक्त 
वक्तव्य को आधार माना गया । 

क्रान्तिकारी परिषद ने जनसाधारण को अपने नेतृत्व में समावेश 
करने हेतु एक नवीन राजनैतिक पार्टी 'वर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी' अथवा 
“afaa” जुलाई 1962 में स्थापित की । शर्ने:-शनेः इस दल ने अपनी निष्ठा 
एवं प्रशिक्षण के द्वारा 1971 तक सैनिक शासन के मुख्य संगठन का स्वरूप 
ले लिया था । इस पार्टी में मुख्यतः सेना के सदस्यों की अधिकता थी । 
उदाहरण स्वरूप 73,369 सदस्यों में से 41,921 सदस्य सेना के थे । 1971 
में अपने प्रथम अधिवेशन अथवा कांग्रेंस में जनरल नी विन को औपचारिक 
रूप से अपना नेता चुना, और 150 सदस्यों की एक समिति सहयोग देने के 
लिये बनाई गई । इस सम्मेलन में इस पार्टी के ध्येयों का उल्लेख करते हुए 
कहा गया कि लोकताँत्रिक केन्द्रीयवाद, जनसंगठन तथा समाजवादी 
लोकतंत्रिक राज्य एवं नव संविधान इसके मुख्य लक्ष्य थे । इस दल ने अपने 
कार्यो में ग्रामीण कृषकों, सहकारिता तथा ग्रामीण आथिक नीति में आमूल 
परिवर्तन. करने चाहे । 
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जुलाई 1971 में सैनिक नेताओं ने नवीन संविधान योजना की घोषणा 
की । यह बर्मा की राजनीति एवं प्रशासकीय परिवतंन में नव युग का 
सूत्रपात था । सितम्बर 1971 में 34 सैन्य तथा 63 नागरिक सदस्यों की 
समिति संविधान निमित करने हेतु गठन की गई। संविधान सभा के सदस्यों 
को इस धारणा से अवगत कराया गया कि बर्मा समाजवादी लोकतन्त्र तथा 
अर्थ व्यवस्था के लक्ष्य की और अग्रसर था । संविधान का प्रथम प्रारूप 
(पाण्डुलेख) अप्रैल 1972 में पुणं कर प्रकाशित किया गया । इस प्रारूप का 
ध्येय जनता की आलोचनाओं को आकर्षित करना था । जिससे भविष्य में 
पाण्डुलेखन को सहायता एवं सहयोग प्राप्त हो सके । 1973 तक इस नवीन 
संविधान के लागू होते की आशा की गयो । 


नवीन संविधानवाद के प्रति प्रशासकीय आधार निमित करने हेतु 
अप्रेल 1972 में जनरल नी विन और उसके 20 अन्य वरिष्ठ सेनाधिकारियों 
ने सेना से अवकाश प्राप्त कर असँनिक नागरिकता स्वीकार कर शासन की 
बागडोर संभाली । इसी समय क्रान्तिकारी समिति ने क्रान्तिकारी सरकार 
के स्थान पर बर्मा संघीय (युनियन ऑफ बर्मा) सरकार की घोषणा की । 
इस बर्मा की संघीय सरकार के प्रधानमंत्री 'ऊ नी विन” नियुक्त किये गये 
और ब्रिगेडियर 'सान-यू' सेनाध्यक्ष, रक्षामंत्री तथा उपप्रधानमंत्री नियुक्त 
किया गया । प्रधानमंत्री के पश्चात सान-यू सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति ने 
प्रशासन को जनता के समक्ष लोकप्रिय करने हेतु अनेक प्रशासकीय परिवतेन 
किये गये । इस नवीन प्रशासन ने बर्मा के पड़ोसी देशों की नीति में परिवर्तन 
किया | उदाहरणतः अक्टूबर 1970 में चीन के साथ पुनः सम्बन्ध स्थापित 
किये । 1948 में बर्मा ने अपनी स्वतन्त्रता के पश्चात गुटनिरपेक्ष नीति का 
परिपालन किया था । राष्ट्र संघ की नीतियों का समर्थन वर्मा ने किया 
और राष्ट्र संघ के तीसरे महासचिव 'ऊ थाट” वर्मा के ही थे । बर्मा ने 
अपने पड़ोसी देशों के साथ जिनमें भारत, पाकिस्तान चीन और थाईलैण्ड 
मुख्य थे, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रक्खा | 


बर्मा ने अपनी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात स्वायत्त शासन एवं 
स्वाधीनता के अन्तर्गत अनेक राजनैतिक एवं सामाजिक अनुभव किये । 
अपने इन अनुभवों के द्वारा बर्मा में राजनैतिक, सामाजिक एवं आथिक 
परिपक्वता का आधार अवश्य निमित हुआ, किन्तु वास्तविक रूप से और 
राष्ट्रीय आत्मिकता में मूल परिवर्तन विशेष रूप से न हो सका d 
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आर्थिक सर्वेक्षण- 

वर्मा की आथिक नीति कृषि एवं वन पर निर्धारित थी । 1964 तक 
वर्मा विश्व में चावल का सर्वाधिक निर्यातक देश था । द्वितीय विश्वयुद्ध ने 
वर्मा को भीषण हानि पहुँचाई । बर्मा को द्वितीय विश्व युद्ध के आघात से 
पुनंजीवित होने में वर्पो लग गये । उदाहरणतः 1956 में बर्मा 1938-39 के 
राष्ट्रीय उत्पादन के समतल हो सका था । बर्मा की जनसंख्या अब लगभग 
30 मिलियन है जिसकी बढ़ोत्तरी 2.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष है । 

1962 में क्रान्तिकारी समिति ने बर्मा की राष्ट्रीय नीति में अभुतपूर्व 
परिवर्तन किये। इस नीति के अन्तर्गत उद्योग, आयात-निर्यात, संचारण 
बैक तथा यातायात का राष्ट्रीकैरण कर दिया । वर्मा की आर्थिक जीवन 
का विशेष आधार कृषि उत्पादन है और चावल मुख्य खेती है। बर्मा के 
निर्यात में साठ प्रतिशत चावल का निर्यात है । 

बर्मा की कृषि का क्षेत्रफल वर्मा की समस्त भुमि का 13 प्रतिशत है । 
वर्मा के चावल निर्यात और उत्पादन को देशीय खपत तथा विकासशील देशों 
के निर्यात ने काफी हानि पहुँचाई । बर्मा की 67 प्रतिशत भुमि बन क्षेत्र है 
जिससे लकड़ी (ferax, टीक आदि) का अच्छा उत्पादन होता है। इसके 
अतिरिक्त बर्मा खनिज पदार्थ तथा तेल का भी महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र है । 

बर्मा में स्वतन्त्रता प्राप्त के पश्चात और विशेषकर क्रान्तिकारी 
समिति के शासन के उपरान्त सहकारिता बिजली उत्पादन यातायात के 
साधनों में विशेष उपलब्धि अजित की । 1963 में और उसके पश्चात यातायात 
के मार्यो का निर्माण हुआ तथा विद्युत ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचने लगी । वायुयान 
सेवा में भी बर्मा ने तीव्र वृद्धि की । रंगून बर्मा का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 
है । इस प्रकार युद्धोपरांत बर्मा ने अपनी सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति के 
साथ-साथ आथिक उन्नयन में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की । 


वैदेशिक सम्वन्ध 

बैदेशिक नीति में 'अलगाववाद के सिद्धांत” को प्राथमिकता देना बर्मा 
के इतिहास की एक विशिष्ट प्रवृत्ति रही है। युद्धोपरांत सोवियत रूस, 
संयुक्त राज्य अमरीका तथा चीनी लोक गणतन्त्र के संघर्षो में वर्मा ने 
तटस्थ नीति का ही प्रयोग किया । यद्यपि तत्कालीन समय में किसी भी 
आधुनिक देश के लिये विदेशी समस्याओं से पार्थक्यपुर्णं नीति बनाये रखना 
संभव नही है । कुछ वषं qd बर्मा ने अपने वाहय सम्बन्ध का पुनः अवलोकन 
करना प्रारम्भ कर दिया है, और विशेषकर साम्यवादी चीन के साथ बर्मा 
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ने सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा की है। 

बर्मा से ग्रेट ब्रिटेन के निष्क्रमण के उपरान्त वर्मा ने एशियाई राज्यों 
साथ नवीन सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास आरम्भ किया है। बर्मा के 
पड़ोसी देशों में साम्यवादी चीन एक सशक्त राज्य है, जिसके साथ वर्मा का 
1300 मील लम्बा सीमाक्षेत्र है। चीन ने यह माँग प्रेषित कर बर्मा को 
हतप्रभ किया कि 1886 में ब्रिटेन ने चीन का कुछ क्षेत्र अवध रूप से बर्मा में 
सम्मिलित कर लिया था । चीन की इस माँग का अर्थ वर्मा ने यह लिया 
कि संभवतः चीन वर्मा में असंतुष्ट अल्पसंख्यकों को अपनी ओर आकृष्ट कर 
बर्मा में "पग प्रवेश” स्थान बनाना चाहता है | 

1950 में चीन के तिब्बत हस्तगतः करने के उपरान्त बर्मा को 
विशेष रूप से वंदेशिक भय प्रतीत होने लगा । शीघ्र ही ag ज्ञात 
हो गया, कि «df साम्यवादी तथा विद्रोही नागा जनजाति को चीन 
हर प्रकार की सहायता प्रेषित कर रहा था । 1950 के दशक में बर्मा 
का भय ufa में परिणित होने लगा । जब ant चीनी गृहयुद्ध 
में अनैच्छिक भागीदार हो गया । इसका अर्थ था कि दस हजार राष्ट्रवादी 
चीनी सैनिक साम्यवादी चीन से भागकर वर्मा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 
शरणार्थी बन गये । चीन ने उनका पीछा करने की धमकी देकर युद्ध की 
संभावना को उत्पन्न कर दिया । यह राष्ट्रवादी सैनिकों की समस्या एक 


` प्रश्‍न बनी रही जब तक कि बर्मा ने ताईवान में स्थापित शरणार्थी सरकार 


को ये सैनिक वापिस नहीं कर दिये । 

इस विवाद के समाप्त होने के पश्चात बर्मा की 'क्रान्तिकारी परिषद' 
ने चीन और बर्मा के ara में सुधार लाने की पुणं चेष्टा की । 1960 के 
दशक में दोनों देशों के व्यापार में अपार वृद्धि हुई 1 परन्तु बर्मा और चीन 
का यह मधुमास काल अधिक दिन तक स्थिर न xg सका । 1967 में चीन 
की सांस्कृतिक क्रान्ति ने वर्मा और चीन के सम्वन्धों को संघर्षपुर्ण बना 
दिया । दो वर्षो के पारस्परिक dud युक्त वातावरण के पश्चात 'नी विन! 
ने कटुता ओर वेमनस्य के fagi को धूमिल करने की नीति भपनाई। 
उनकी इस इस नीति ने चीन और बर्मा के सम्बन्धों के लिये एक नया मार्ग 
प्रशस्त किया । 

वर्मा के सम्वन्ध अपने अन्य पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण रहे, परन्तु 
समय-समय पर अपनी मांतरिक नीतियों के कारण 'सम्वन्ध-वाधा उत्पन्न 
होती रही । यद्यपि भारत के साथ वर्मा के सम्बन्ध 1960 के दशक में 
तनावपूर्ण रहे। परन्तु 1970 के दशक से दोनों देशों में पुनः व्यापारिक सम्बन्ध 
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स्थापित हुये । थाईलंण्ड के साथ भी 'ऊ q' के राजनैतिक आश्रय प्राप्त 
करने के कारण सम्बभ्धों में तनाव आ गया था, परन्तु 1973 में 'नी faa’ 
की थाईलेण्ड यात्रा ते सम्बन्धों में सुधार किया । 

रूस और अमरीका के साथ वर्मा के सम्बन्ध तटस्थपूर्ण ही कहे जा 
सकते हैं केवल अमरीका ने तकनीकी एवं आथिक सहायता अवश्य दी है, 
किन्तु रूस के साथ सम्बन्ध अल्पमात्रा में ही रहे । युद्धोपरान्त बर्मा के 
सक्रिय सम्बन्ध जापान के साथ रहे हुँ । जापान ने बर्मा में आथिक तकनीकी 
एवं औद्योगिक सहायता प्रदान कर बर्मा के आधुनिकीकरण में सक्षम योगदान 
दिया i 
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अध्याय 15 


हिन्द-चीन व वियतनाम 
(परिचय एवं नव चेतना) 


वियतनाम अथवा हिन्दचीन का पूर्ण क्षेत्रफल 128,402 वर्ग मील है 
और यह दक्षिण चीन सागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है । हिन्दी-चीन 
के नामकरण के प्रति दो धारणायें हैं-एक भौगोलिक तथा एक ऐतिहासिक 
एवं सांस्कृतिक । भौगोलिक व्याख्या के अनुसार इस क्षेत्र के हिन्द महासागर 
और दक्षिण चीन सागर के मध्य में स्थित होने के कारण इस क्षेत्ञ का नाम- 
करण 'हिन्द चीन' हुआ । दूसरी अर्थं व्याख्या इस पर चम्पा के साम्राज्य के 
समय हिन्दु संस्कृति के प्रभाव का होना तथा Wa: शर्नःचीनी विस्तारवाद 
के साथ चीनी संस्कृति के सम्मिश्रण ने हिन्द चीन का नामकरण किया । 

इस क्षेत्र के वियतनाम नामकरण के प्रति भी दो मान्यतायें हैं-एक 
प्राचीन समय में “नाम-वियत”” नाम के राज्य पर आधारित है और दूसरी 
बींसवी शताब्दी में “वीट fag” संस्था को इसका श्रेय प्राप्त है। उपरोक्त 
दोनों त्याख्याओं के अतिरिक्त एक अन्य ऐतिहासिक पुष्टि ‘frat Wig के 
समय में होती है। यह शासक के नाम से सम्बन्धित है । पिनियो डि बेहन 
नामक एक फ्रांसीसी बिशप ने नैग्विन परिवार के एक सदस्य को शासक 
बनाया । 1802 में इस शासक ने अपना नाम “गिया लॉङ्ग' रखा, जो कि 
'साइगॉन' (गिया fare) तथा 'हनोई (थान लॉङ्ग) इन दोनों क्षेत्रों के 
समामेलन का द्योतक था । इस प्रकार गिया लाँङ्ग ने ही प्रथम बार इन 
सम्मिलित क्षेत्रों को (वियतनाम की संज्ञा दी । 


परिचय 


“वियतनाम के प्रति प्रथम ऐतिहासिक तथ्य ईसा से 214 शताब्दी पूर्व 
प्राप्त होता है जब प्रथम चीनी सम्राट “चिन-शी-हुआंग-टी” जिसने 'ओ-लाख' 
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नामक क्षेत्ञ पर विजय प्राप्त की। इस क्षेत्र की कांस्य युग सभ्यता उस 
समय की चीन की सभ्यता से पूर्णतया भिन्न थी । इसका ज्ञान 'थान हुआ! 
क्षेत्र की खुदाई से प्राप्त होता है। ओ-लाख क्षेत्र पर चिन-शी का 
नियन्त्रण अधिक काल तक नहीं रहा, क्योंकि ईसा से 207 शताब्दी पूर्व 
से लेकर 112 शताब्दी gå तक औ-लाख 'नाम-वीट' राज्य के आधीन 
था। नाम-वीट क्षेत्र पर ईसा से 112 शताब्दी qd सम्राट हान-बू-टी 
ने विजय प्राप्त की और इस प्रकार उत्तरी वियतनाम क्षेत्र पर एक हजार 
साल का चीनी शासन आरम्भ हुआ | उस समय में अनेक विद्रोह वहाँ पर 
हुये, जिनमें मुख्य 41 शताब्दी में 'टृंग-सिर्स्टस और 542 शताब्दी में लाई-बॉन' 
मुख्य थे । इन विद्रोहों ने चीनी शासन के नियन्त्रण को और अधिक सशक्त 
किया । ‘att युग” में (618-907) 'आन-नाम' क्षेत्र पर चीनी अप्रवासी 
अधिकारियों का आधिपत्य था । धीरे-धीरे इन चीन निवासियों के कारण 
चीनी, औ-लाख और नाम-वीट की संस्कृतियों का सम्मिश्रण होने 
लगा । इन क्षेत्रों में चीनी भाषा का प्रयोग आरम्भ किया गया भौर चीनी 
धर्मों 'ताओ-वाद' 'कन्पयूशन वाद” तथा महायान बौद्ध वाद” ने वहाँ पर अपना 
गहरा प्रभाव डाला । 

जब 10 वीं शताब्दी में तांग साम्राज्य समाप्त हुआ तो दक्षिण चीन 
“नान-हान' राज्यवंश के आधीन हुआ जिसने 923 शताब्दी में वियतनाम पर 
अपना नियन्त्रण किया । परन्तु यह नियन्त्रण अधिक समय तक नहीं चला 
ओर 931 और 938 शताब्दी में नान-हान सेना को पराजित कर 'नगो कवाइन” 
शासक बना | इसी समय से वियतनामी लोग स्वयं को चीन से स्वतन्त्र होने 
का काल मानते हैं । 981 शताब्दी में शुंग राजवंश ने पुनः वियतनाम पर 
चीन का शासन स्थापित करने की चेष्टा की, किन्तु सफलता न मिली । 
आगामी 4 शताब्दियों में वियतनाम (दाई-वियत) धीरे-धीरे एक सशक्त और 
केन्द्रीय राज्य में परिवर्तित हो गया । इसकी राजधानी 'हनोई” बनी भौर 
इसकी कार्ये विधि चीनी पद्धति पर आधारित थी; जबकि वहाँ पर महायान 
बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव था और कन्फ्युशन वाद का बहुत अधिक महत्व 
नहीं था । बीसवीं शताब्दी के वियतनामी बुद्धवादी 11वीं और 12वीं शताब्दी 
को ही अपने धर्म का स्वणंयुग मानते हैं । 

इस प्रकार ली राजवंश (1009-1225) तथा त्रान (1225-1400) 
राजवंश के आधीन दाई-वियत ने चीनी आक्रमणों के विरूद्ध स्वयं को 
सशक्त कर लिया था, परन्तु 14 वीं शताब्दी के अन्त भौर 15 वीं शताब्दी 
के आरम्भ में इस राज्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | 1407 Ñ 
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चीन के आक्रमण ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की परन्तु यह अधिक 
समय तक स्थाई न रह सकी । बीस वर्ष पश्चात 'ली-ल्वाय' ने चीनियों को 
पराजित कर “ली” राजवंश (1428-1789) की स्थापना की । 

इसी मध्य केन्द्रीय वियतनाम में चम्पा का वैभवशाली साम्राज्य था 
जो हिन्दू संस्कृति से प्रभावित था । चम्पा के मन्दिरो के अवशेष जो 9 वीं 
शताव्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक भारतीय ad और कला को सूचित 
करते हैं । 10वीं शताब्दी के पश्चात चम्या और वियतनाम के राज्य अधिकतर 
युद्ध ग्रस्त रहे । इन युद्धों में अधिकतर चम्पा के साम्राज्य को ही विजय श्री 
हस्तगत हुई । वियननामी साम्राज्य को अपने प्रसार के साथ एकता रखना कठिन 
हो गया । 15 वीं शताब्दी में ली-थान-टांग के राज्य में (1459-1497) कन्पयू- 
शन संस्कृति अपनी चरम सीमा पर थी और इसलिये वियतनाम का यह स्वर्ण 
युग कहलाता है । 16 वीं शताब्दी के आरम्भ से ही इस राज्य का विघटन 
होना प्रारम्भ हो गया था, और 17वीं शताब्दी में वियतनाम दो सशक्त 
राज्य dat में विभक्त हो गया उत्तरी वियतनाम में ‘aa’ और दक्षिणी 
(केन्द्रीय) वियतनाम में ferr यह दो राज्यवंश थे । नैग्विन राज्यवंश 
ने दक्षिणी विस्तार कर अपने राज्य को विस्तृत किया । यही क्षेत्र वर्तमान 
समय में दक्षिणी वियतनाम कहलाता है । 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में गृह 
युद्ध आरम्भ होकर भयंकर अस्थिरता आ गई । 19त्रीं शताव्दी के आरम्भ 
में (1802) में नेग्विन राजवंश के एक व्यक्ति ने स्वयं को सम्राट घोषित 
किया और उसने स्वयं का नाम 'गिया-जञांग' रखा । यह इतिहास में प्रथम 
समय था जबकि वर्तमान वियतनाम का क्षेत्र एक शासक के आधीन हुआ | 

इस प्रकार इस क्षेत्र पर गिया-लांग (1802-1820) से लेकर तीन 
अन्य शासक हुये-'मिन-मैन्गं, (1820-1841), थ्यु-द्री’ (1841-1847) 
तथा 'टू-डक' (1847-1883) । यद्यपि गिया-लांग ने अपने अभियानों में 
1802 से पुर्व फ़ांसीसी परामशंदाताओं को साथ रखा, किन्तु उसके पश्चात 
आने वाले शासकों ने फ्रांसीसियों को 'पश्चिम का असभ्य' की संज्ञा दी 
और इन शासकों ने ईसाई प्रचारकों के साथ वर्वरता पूर्ण व्यवहार किया । 
19वीं शताब्दी के उत्तरां में फ्रांसीसी हस्तक्षेप आरम्भ हुआ और शताब्दी 
Raed तक फ्रांसीसी शासन स्थापित हो गया । यद्यपि फ्रांस का प्रथम 
प्रशासनिक प्रयास 1893 में 'डी-लान्से' से आरम्भ हुआ, उसने प्रदेशों में 
शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया और राजस्व एवं विशेष 'कर नीति' द्वारा 
आशिक स्थिति को सशक्त करने की चेष्टा की । उसकी चार वर्ष की 
अवघि के मध्य 90 प्रतिशत बढ़ोत्तरी राजस्व में हुई और उसके अवधि 
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काल में ही प्रथम बार हिन्द चीन पर फ़ांसीसी शासन का प्रत्यक्ष अनुभव 
हुआ i 


नवचेतना एवं राष्ट्रीयता का विकास 


हिन्द चीन में राष्ट्रीयता का विकास चीनी शासन एवं उनके स्वतंत्रता 
के लिए संघषं के संग्राम से प्रारम्भ हुआ । यद्यपि उनकी सभ्यता एवं संस्कृति 
चीन से प्रभावित थी परन्तु उन्होंने अपनी संस्कृति का 'कोचीन चायना” तक 
विस्तृत रूप से प्रसार किया । 1907 में हनोई विश्व-विद्यालय मे फ्रांसीसी 
शिक्षा का आरम्भ हुआ । युवा छात्र मान्तेस्क्यू तथा रूसो के विचारों से 
काफी सीमा तक प्रभावित थे । 

1904 में बिरोध का नवीन पक्ष प्रकट हुआ अत्र 'फान बाय चाऊ' 
और “फान चाळ fag ने अन्य सहयोगियों के साथ 'पुनरूद्ार wear की 
स्थापना की । प्रथम इन्होंने जापान से प्रेरणा प्राप्त करने की चेष्टा की 
और तत्पश्चात (1911) से चीन द्वारा प्रभावित हुए i 

1905 में रूस के ऊपर जापान की विजय से प्रभावित होकर वियत- 
नामी क्रान्तिकारी आन्दोलन ने टोकियो से ही अपनी गतिविधियों में तीब्रता 
आरम्भ की p इनके नेता 'फान वाय चाऊ' तथा "प्रिस कुआंग-डी' थे जिन्हें 
1910 में जापान से निष्कासित कर दिया गया था । तदनन्तर चीनी क्रान्ति 
से प्रभावित चाऊ ने 1912 में केन्टेन में वियतनाम की पुर्नस्थापना के लिए 
एक संस्था बनाई | इस संस्था द्वारा किये गये विद्रोहों का फ्रांसीसियों ने 
दमन किया । चाऊ के भूतपूर्व सहयोगी फान चाऊ fag ने वियतनाम में 
क्रान्तिपूर्ण कार्यो के लिये 'अध्ययनदल' स्थापित किया । इस उपलक्ष्य में 
चाऊ तथा fag को सरकार द्वारा बन्दी बना लिया गया और मृत्युदण्ड 
दिया गया i 

प्रथम विश्वयुद्ध के समय हिन्द चीन तटस्थ रहा । परन्तु फ्रांसीसियों 
ara दिये गये आश्वासनों को पूर्ण न किये जाने से वियतनाम के लोग 
अत्यन्त क्रुद्ध हो गये और 1916 में उन्होंने विद्रोह कर दिया, परन्तु यह 


विद्रोह असफल रहा | 
फाय fup नामक पत्रकार द्वारा संचालित टांगकिता दल ने एक “परा 


मशे दात्री विधान सभा” की चुनाव द्वारा संवैधानिक सुधार का प्रयास किया । 
फ्रांसीसियों ने एक सलाह देने वाली विधान सभा की स्थापना कर दी परन्तु 
उसे किसी भी प्रकार का कोई राजनेतिक अधिकार नहीं दिया। इसी 
प्रकार “व्यू qd च्यू' ने 1923 में फ्रांस जाकर प्रयास किया परन्तु उनके 
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प्रयत्न को भी असफल कर दिया गया । तदनन्तर 1925 में “यंग अनाम' 
नामक दल की स्थापना की गई परन्तु पारस्परिक वैमनस्य के कारण यह 
दल 1929 में समाप्त हो गया । 1927 में एक वियतनामो राष्ट्रीय दल 
(ato uao wo Sto Bo) की स्थापना हुई। इसका एक मात्र लक्ष्य 
चीनी कोमिनतांग के सिद्धान्तों पर क्रान्ति कर cada शासन की इच्छा 
करना था । फरवरी 1930 में विभिन्न स्थानों पर हिंसा पूर्णं गतिविधियां . 
आरम्भ हो गई । अतः फ्रांसीसियों ने इनके साथ क्रूरता का व्यवहार प्रारंभ 
कर दिया ओर अन्तत: इस दल के विभिन्न नेताओं को वंदी बना लिया गया 
और दल विसंगठित हो गया । 

इस दल के विसंगठित होते ही हिन्द चीन में साम्यवादियों की स्थिति 
अत्यन्त सुदृढ़ हो गयी । हिन्द-चीनी साम्यवादी दल-के उद्धव के पूर्वं तीन 
साम्यवादी दल वियतनाम में थे। 1930 में हांगकांग में तीन दलों के 
सम्मिलित सम्मेलन के फलस्वरूप हिन्दचीन में साम्यवादी दल की स्थापना 
हुई | इस प्रकार वियतनाम में एक ही साम्यवादी दल हो गया । दक्षिण पूर्व 
एशिया में तीनों साम्यवादी दल के नेता हो-ची-मिह्व थे उन्होंने अपनी 'ली 
प्रासेस डी लो कालोनीकेशन फेन्केस” में स्वतंत्रता प्राप्ति की आवश्यकता 
को महत्व दिया परन्तु कुछ समय पश्चात उनकी गतिविधियों को देखकर 
बन्दी बना लिया गया; किन्तु ब्रिटिश सभा ने उन्हें मुक्त करा दिया और वाद 

वह कुछ समय के लिये भुमिगत हो गये । 

1932 में 'ल्रान-वान-ग्यो' तथा 'ता-थू-थाओ' नामक दो साम्यवादी 
नेताओं ने कोचीन चायना में कार्य करना प्रारम्भ किया । यह दोनों विदेश 
से देश लौट कर आये थे । जिस में त्रान मासको में और थाओ फ्रांस से 
लौटे थे । 

इन दोनों नेताओं ने फ्रांसीसी भाषा में 'ला aa’ नामक पत्रिका का 


सम्पादन किया जिसने जनख्याति प्राप्त की । यद्यपि साम्यवादी दल नें 
ग्रामीण समितियों द्वारा जन जागरण किया । 


e (शेषांश पृष्ठ 311 पर) 


अध्याय 16 
हिन्देशिया (इन्डोनीसिया) 


परिचय 


विश्व के प्रत्येक भाग में इतिहास सदैव से स्थान-विशेष के भुगोल से 
अत्यधिक प्रभावित रहा है, हिन्देशिया का इतिहास भी इस तथ्य से अप्रभावित 
न xg सका । हिन्देशिया को इसके द्रीप-समूह, शांत और विस्तृत सागर, 
पर्वतीय ygi, भूगभं के अंचल में ज्वालामुखियों की बहुलता की 
भौगोलिक विशिष्टता ने इस क्षेत्र की सभ्यता एवं इतिहास को अत्यधिक 
प्रभावित किया है । हिन्देशिया के व्यापारिक महत्व ने aga विदेशियों को 
अपनी ओर आकर्षित किया है और बदले में विभिन्न देशों की सभ्यता एवं 
संस्कृति ने इस क्षेत्र को अत्यधिक प्रभावित किया है । हिन्देशिया की जलवायु 
उष्ण कटिबन्धी है जहाँ भारी वर्षा होती है जिसके कारण यहाँ घने वन पाये 
जाते हैं । 

यदि प्रचलित अनुमानों को सत्य मान लिया जाये तो इंडोनेसिया में 
निवासियों की एक बड़ी संख्या दक्षिण-पूर्व एशिया एवं दक्षिण चीन से, ईसा 
से दो हजार वर्ष qd इन diui पर आकर बस गये थे । ईसा के प्रारम्भ में 
इन्डोनेशिया का समाज नये प्रस्तर युग (स्टोन एज) एवं ताम्र युग के स्तर 
पर पहुंच चूका था ES समय तक लौह का प्रयोग भी आरम्भ हो गया 
था | इन्डोनेशिया में चावल की खेती मुख्य व्यवसाय थी तथा बेल एवं Wü 
की सहायता से कृषि कार्यं किया जाता था । इस काल में ही इन्डोनेशिया 
के वासी समुद्री रास्तों के जानकार होने के कारण अन्तर-एशियाई ब्यापार 
में सक्रिय रूप से लिप्त थे । समुद्री नगरों एवं चावल उत्पादक गांवों में छोटे- 
छोटे राजवंशों को सत्ता प्राप्त थी । 

ईसा के वाद प्रथम शताब्दी में हिन्दू एवं बौद्ध धर्म का प्रभाव इन 
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टापुओं पर स्पष्टतया दृष्टिगोचर होने लगा । इन धमों का प्रभाव 
किस प्रकार यहाँ प्रारम्भ हुआ, इस विषय में इतिहासकारों में मतभेद 
है । यह स्पष्ट है कि भारत से हिन्देशिया में कभी भी बड़ी मात्रा में अप्रवास 
नहीं हुआ, न ही भारत ने कोई राजनैतिक विजय इस द्वीप समूह पर 
प्राप्त की । वास्तव में इन्डोनेशिया में भारतीय हिन्दू धर्म एवं संस्कृति का 
प्रभाव उन भारतीय व्यापारियों के माध्यम से पड़ा जो वहाँ के समुद्री नगरों 
में जाकर बस गये थे । हिन्दू धर्म के प्रभाव-विस्तार में उन भारतीय ब्राह्मणों 
का प्रमुख योगदान था जिन्हें इन्डोनेशिया के राजाओं ने आमंत्रित करके 
प्रभावशाली स्थानों पर नियुक्त किया । उन ब्राह्मणों ने धार्मिक अनुष्ठानों 
की विधि, साहित्य, निर्माणकला, राज्य-संगठन एवं राजकीय शक्तियों के 
निर्धारण के क्षेत्र को अत्यधिक प्रभावित किया । 

हिन्देशिया में राजनैतिक संगठनों की रूपरेखा प्रकटत: सप्तम, अष्टम 
एवं नवम्‌ शताब्दियों में दुष्टिगोचर हुई । इस युग में यदाकदा जावा एवं 
सुमात्रा द्वीपों में प्रभावशाली राज्य स्थापित हुये । ये छोटे-छोटे राज्यों पर 
अपना प्रभुत्व स्थापित कर उनसे कर वसूल करते थे, किन्तु ये राज्य 
स्थायित्व ग्रहण करने में असफल रहे । इन राज्यों में aaa अधिक शक्ति- 
शाली साम्राज्य 18वीं शताब्दी में माजापाहित साम्राज्य था । पूर्वी जावा 
में स्थित यह द्वीप साम्राज्य था । इस साम्राज्य ने अपनी जल एवं थल सैन्य 
शक्ति का अत्यधिक विस्तार किया । 16वीं शताब्दी में इस साम्राज्य के पतन 
के साथ ही हिन्देशिया में इस्लाम का उदय हुआ । यद्यपि अरब देशों एवं 
भारत के मुसलमान एक लम्बे समथ से हिन्देशिया के साथ व्यापाररत थे, 
परन्तु सोलहवीं शताब्दी में इस्लाम के प्रभाव में वृद्धि के फलस्वरूप यहाँ कै 
निवासियों ने वृहत संख्या में इस्लाम धर्म स्वीकार करवा प्रारम्भ किया । 
उत्तरी सुमात्रा के व्यापारिक समुद्री नगरों में प्रथम सफलता प्राप्त कर लेने 
के पश्चात इस्लाम शीघ्र ही qd की ओर विस्तृत होने लगा। यद्यपि अधिकांश 
हिन्देशियाई शासकों ने इस्लाम को राजधर्म की मान्यता प्रदान कर दी थी 
परन्तु जनता ने इस धर्मं को धीरे-धीरे स्वीकार किया । इस्लाम धर्म ने 
इन्डोनेशिया में विधिसंहिता का प्रचलन किया और आगामी चार शताब्दियों 
में इन्डोनेशिया की सांस्कृतिक, धामिक एवं सामाजिक प्रक्रियाओं को अत्य- 
धिक प्रभावित किया । 


16वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही इन्डोनीसिया में योरोपीय शक्तियों 
ने अपना विस्तार आरम्भ कर दिया । हिन्देशिया में योरोपीय शक्तियों के 


284|एशिया : उद्भव एवं विकास 


रूप में सवंप्रथम पुर्तगाली लोगों ने पदार्पण किया । पुतंगालियों ने मलक्का 
द्वीप के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर इन्डोनीसिया में कैथोलिक 
धर्म का प्रसार एवं प्रचार किया और उन्होंने इस्लाम ad का विरोध भी 
आरम्भ कर दिया । यद्यपि प्रमुख इस्लामिक केन्द्र मलक्का पर 1511 में 
अपना अधिकार स्थापित करने के 70 वर्ष उपरान्त तक पुर्त गाली इन्डोनीसिया 
में केवल sia कार्यवाहियों में निमग्न रहे, तथापि उन्होंने क्षेत्रीय व्यापार 
पर एकाधिकार स्थापित करके व्यापार से स्वयं को अत्यधिक लाभान्वित 
भी किया । सोलहवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षो में डच (हालँण्ड के निवासी) 
लोगों ने इण्डोनीसिया में पदार्पण किया। प्रारम्भ में उनका मुख्य ध्येय व्यापार 
ही था। उन्होंने संयुक्त ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की । यह केवल एक 
व्यापारिक संस्थान थी परन्तु समय के साथ कम्पनी को अपने व्यापारिक साधनों 
की सुरक्षा हेतु राजनेतिक एवं सैनिक गतिविधियों को सम्मिलित करने पर 
बाध्य होना पड़ा । परिणामस्वरूप इस संस्था ने पुर्तगालियों के मसाले के 
व्यापार का एकाधिकार नष्ट कर उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया । 
डच व्यापारिक संस्था ने अपना व्यापार ब्रिटिश, स्पेनिश तथा भारतीय 
व्यापारियों तक ही सीमित रखा । उन्होंने समुद्री नगरों में दुर्ग निर्माण किये 
एनं उनमें अपनी सुरक्षा हेतु सैनिक रखे । इसके अतिरिक्त उन्होंने हिन्देशिया 
के छोटे-छोटे gat पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करके agb के उत्पादन 
पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, जिसके द्वारा अधिक भाव पर वस्तुओं 
का विक्रय कर लाभान्वित होने लगे । 17वीं शताब्दी में संचालकों की इच्छा 
के विरुद्ध ag कम्पनी इण्डोनेशिया में राजनीतिक एवं सैनिक गतिविधियों 
में रुचि लेने लगी 18 वीं शताब्दी में डच कम्पनी ने जावा में अपनी 
स्थिति सुदृढ़ कर ली । इसी मध्य काफी एवं चोनी का उत्पादन प्रारम्भ 
होने के कारण जावा में चीनी समुदाय का विकास प्रारम्भ हुआ । यद्यपि 
जावा के वाहर इस कम्पनी का विस्तार नहीं हुआ था, फिर भी सुमात्रा के 
कुछ छोटे-छोटे राज्य इसके अधीन थे । परन्तु यह कम्पनी सुमात्रा द्वीप पर 
अधिक प्रभावशाली नहीं थी । 

नेपोलियन के युद्ध के पश्चात योरोपीय समझौते एवं क्षेत्रीय पुनर्स्थापना 


ने हालैण्ड (डच) के साम्राज्य की अवस्था अत्यधिक गम्भीर कर दी । केप 
कोलोनी एवं श्रीलंका पर ब्रिटिश अधिकार हो जाने के कारण मलक्का जल- 
मागं पर डच आधिपत्य को अत्यधिक संकट उत्पन्न हो गया था D इसके 
कारण भारत में भी डच व्यापार को समाप्त कर दिया गया । डच सरकार 
-अत्यधिक ऋणग्रस्त थी एवं व्यक्तिगत पूँजी उद्योगीकरण में सहायक नहीं थी । 
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अत: डच सरकार की आथिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ । 

इन्डोनीसिया के कुछ बाह्य क्षेत्र आंशिक रूप से डच प्रभुत्व में थे, 
परन्तु वास्तव में इन क्षेत्रों पर स्थानीय चीन वासियों का आधिक नियंत्रण 
स्थापित हो चुका था । इन क्षेत्रों में बकाद्वीप, रियुद्वीप समूह एवं बोनियों के 
कई सागरतटीय पत्तन प्रमुख थे । पालेमबेंग में मुस्लिम अरब कुलीन तंत्र 
का राज्य था जबकि सेलिवस एवं जावा में राजनेतिक अशांति का 
वातावरण था । 

1819 में वान डर केपलान को हिन्देशिया का राज्यपाल (गवर्नर) 
नियुक्त किया गया जो 1825 तक इस पद पर आसीन रहा । उसने अपनी 
शासन व्यवस्था को संगठित करना चाहा परन्तु अपनी संदिग्ध एवं अकुशल 
नीति के कारण वह असफल रहा । उसकी नीति के मुख्य उद्देश्य किसानों 
को. स्वतंत्रता प्रदान करना एवं जनता के कल्याण हेतु कार्य करना था। 
इससे पूर्व सर स्टैमफो्ड रेफल ने एक राजस्व प्रणाली की स्थापना की थी जिसके 
अन्तर्गतभुमि कर मूल्यांकित करके राजस्व प्राप्त किया जाता था । परन्तु डच 
शासकों का सामन्तवादी नियंत्रण, जिसमें योरोपीय अधिकारी स्थानीय 
परम्परावादी शासकों पर अंकुश रखते थे, समाप्त कर दिया गया | इध्डोने- 
सिया के सरकारी कर्मचारियों को व्यापार एवं व्यवसाय में भाग लेने से मना 
कर दिया गया | राज्यपाल क॑पलान इस द्वीप समूह की आथिक स्थिति को 
नियंत्रित करने में असफल रहा । फलस्वरूप कंपलान ने 2 करोड़ गिल्डर 
कलकत्ता के बैंकों से ऋण लिये और निधि सुरक्षा में इन्डोनिसिया के राजस्व 
को रखा । इस आथिक संकट को समाप्त करने हेतु हालैण्ड के राजा विलियम 
ने 1824 में “हालैण्ड व्यापारिक संस्था” की स्थापना की p राजा विलियम ने 
अपनी व्यक्तिगत धनराशि का एक वृहत्‌ भाग इस संस्था में लगाया ओर 
बेल्जियम के औद्योगिक विस्तार एवं जावा के कृषि उत्पादकों के मध्य 
आथिक ata का कार्यक्रम निश्चित किया । परन्तु 1830 में बेल्जियम के 
स्वतंत्र हो जाने के कारण राजा विलियम का यह कार्यक्रम असफल हो गया। 
इसी समय जावा में Tega ने शासक की कठिनाइयों को अत्याधिक बढ़ा 
दिया । बेल्जियम की नई सरकार ने केवल एक चौथाई जनता ऋण की 
जिम्मेदारी पर सहमति प्रगट की । फलस्वरूप डच सरकार ने स्वयं आथिक 
दशा को स्थिरता प्रदान करने का प्रत्येक सम्भव प्रयास आरम्भ किया । 

जावा में 1825 एवं 1830 के मध्य भयंकर गृह-युद्ध हुआ। इसके 
निम्नलिखित मुख्य कारण थे । 

(1) स्थानीय जनता कंपलान के विरुद्ध थी, विशेषकर जकार्ता की 
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जनता कैपलान के भुमि न्याय की विरोधी थी । 

सरकार द्वारा प्रदेशों में लगाई गई राजस्व नीति के प्रति 
जनता में आक्रोश था । 

डच सरकार ने द्वीपों निगोरो के स्थान पर दो वर्ष के बालक 
'अमांगकू बुवानो पंचम' को जावा का राजा बना दिया था । 
इस्लामिक अति संवेदनशीलता । 


युद्ध के प्रारम्भ में कंपलान के स्थान पर 'गिसिगनीज” को हिन्देशिया 
का राज्यपाल बनाकर भेजा गया । इसी समय बेल्जियम ने हार्लण्ड के विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया जिसने स्थिति को और अधिक गम्भीर कर दिया । 1830 
में बेल्जियम की पृथूकता के कुछ माह पूर्व राजा विलियम ने गिसिगनीज के 
स्थान पर “वान डेन बॉश” को गवर्नर नियुक्त किया । उसने आते ही स्थिति 
को सुधारने हेतु वीरोचित उपाय किये । 


सांस्कृतिक पद्धति 


1830 में आते ही वान वॉश ने नई आर्थिक पद्धति का प्रारम्भ किया 
जिसे 'कल्चर पद्धति” के नाम से जाना जाता है । इसके निम्नलिखित सिद्धांत 


थ = 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


कृषकों के साथ इस बात का समझौता किया जाये कि वे 
अपनी धान-उत्पादक भूमि का कुछ भाग ऐसे उत्पादनों के लिए 
सुरक्षित रखें जो योरोपीय बाजारों में अधिक बिकते हों । 
ऐसे छोड़ी हुई भूमि कुल क्षेत्र का पांचवा भाग होनी चाहिये । 
योरोपीय बाजारों हेतु उत्पादित उत्पादनों के श्रमिकों की 
संख्या धान उत्पादन में रत श्रमिकों की संख्या से अधिक नहीं 
होनी चाहिये । 

ऐसी भूमि पर कोई भी भूमि कर नहीं लिया जायेगा । 

यदि उपज क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसका उत्तरदायित्व 
सरकार वहन करेगी । 

स्थानीय जनता अपने मुखिया के नेतृत्व में कार्य करेगी परन्तु 
सम्पूर्ण नियंत्रण योरोपीय अधिकारियों के हाथ में होगा । 
उत्पादनों को जिला मुख्यालय में जमा करना होगा जहाँ 
उसका मूल्यांकन होगा । 

श्रमिकों का उचित विभाजन होगा । 


उपर्युक्त व्यवस्था मत्यन्त अनुकूल वातावरण में प्रारम्भ की गई थी 
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क्योंकि गृह-युद्ध के पश्चात डच सरकार का एक बड़े भू भाग पर प्रभुत्व 
स्थापित हो गया था । प्रारम्भ में वान बाश ने केवल नील एगं शकर का 
ही उत्पादन कराया परन्तु कुछ समय पश्चात इस तालिका में तम्बाकू, चाय 
काफी, कागज एवं कपास भी सम्मिलित हो गये थे । इस प्रकार डच सरकार 
ने जावा द्वीप का सुव्यवस्थित रूप से शोषण आरम्भ किया । सरकार ने 
यद्यपि भुमि के पांचवें भाग पर ही कृषि कराने का निर्णय लिया था, परन्तु 
अशासकीय प्रणाली के द्वारा सरकारी कृषि दो तिहाई भाग पर होनी 
प्रारम्भ हो गई । इस पद्धति को प्रयोगात्मक बनाने का प्रयास किया जाता 
रहा । इसी मध्य वेल्जियम भी हालँण्ड से पृथक्‌ हो गया और हालेण्ड को 
विशेष आथिक संकट का सामना करना पड़ा । इस कारण इस विशिष्ट 
पद्धति का मुख्य ध्येय परिवर्तित हो गया । वान बॉश कामुख्य ध्येय हालैण्ड 
सरकार को दिवालिया होने से बचाना था । इस पद्धति के द्वारा शासकों को 
अत्यन्त लाभ हुआ परन्तु स्वदेशी जनता की दशा शोचनीय हो गई । फलतः 
जावा वासियों ने इस पद्धति का प्रत्यक्ष रूप से विरोध प्रारम्भ कर दिया । 
सरकार ने उपर्युक्त व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने हेतु वान-वॉश 
को अधिनायकीय शक्तियाँ प्रदान at | 1832 के पश्चात जनता कल्चर 
पद्धति के बोझ से दवती ही चली गई । उर्वर भुमि पर सरकार ने अधिकार 
कर लिया एवं बंजर भुमि पर किसानों से खेती करने को कहा । फलस्वरूप 
जावा में खाद्य पदार्थो की कमी हो गई | इसका एक अन्य कारण यह भी था 
कि सरकार ने चाय, काफी, तम्बाकू, रूई. मिर्च, शक्कर आदि के उत्पादन 
पर अत्यधिक ध्यान देना प्रारम्भ किया था तथा इस प्रकार स्थानीय जनता 
को खाद्य पदार्थों कीं खेती करने से वंचित रखा गया । फलतः कृषक वर्ग 
की आथिक दशा अत्यन्त दयनीय हो गयी । 


उपर्युक्त व्यवस्था को प्रयोगात्मक रूप देने के कुछ राजनेतिक परिणाम 
भी हुए । सरकार ग्रामीण क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने को बाध्य हो 
गयी तथा इस व्यवस्था में उत्पादन एवं बसूली हेतु बड़ी संख्या में योरोपीय 
अधिकारी नियुक्त किये गये ) गाँव के पारम्परिक सुखियों को पुनः उनके अधि- 
कार प्रदत्त किये गये, उनके लिए भुमि उत्पादन में एक भाग आरक्षित रखा 
गया | 

इसी समय 1843-1848 में दुभिक्ष (अकाल) फैल गया जिसके फलस्वरूप 
जावा वासियों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी । ऐसी अवनत परिस्थिति 
में सुधार लाने हेतु 1848 में हालँण्ड के संविधान को उदार बनाया गया 
जिसमें उपनिवेश से संबन्धित मामलों को हालँण्ड की संसद के अधीन कर 
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दिया गया । उदारवादी कार्यक्रम के अन्तर्गत सुधार कार्यक्रम ने जावा के 
लोगों को कुछ सीमा तक प्रभावित किया । इस योजना के अन्तंगत स्थानीय 
समिति को काफी अधिकार प्रदान किये गये । महाराज्यपाल को क्षेत्रीय नी ति- 
निर्धारण के प्रशासकीय अधिकार दिये गये । इसके अतिरिक्त स्थानीय जनता पर 
अत्याचार न करने तथा उन्हें धान उत्पादन करने हेतु आवश्यक भुमि देने का 
परामर्श दिया गया | हलैण्ड व्यापार संस्थान का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त 
कर दिया गया, तो भी यह संस्थान 1899 तक कार्य करता रहा । 

इस संविधान की धारा 59 के अनुसार हालँण्ड के राजा को उपनिवेशों 
के शासक के रूप में मान्यता देने के साथ यह प्राविधान रखा गया कि 
उपनिवेशों को संवैधानिक विधि द्वारा स्थापित किया जाय । डच संसद को 
उपनिवेशों की मुद्रा एवं अर्थ-व्यवस्था को विधि-संगत बनाने का अधिकार 
दिया गया | धारा 60 के अनुसार हालैण्ड के राजा को प्रति वर्ष उपनिवेशों के 
सम्बन्ध में एक विवरण प्रस्तुत करने का प्राविधान भी बनाया गया परन्तु 
इससे उपनिवेशों पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ा । 1854 में संवैधानिक नियम 
पारित किये गये जिन्हें 1856 में लागू किया गया । उपनिवेशों से सम्बन्धित 
मुख्य अधिकार गवर्नर जनरल तथा समिति को att गये । इस प्रकार 1836 
में संस्थापित शासन पद्धति का अन्त हो गया तथा समिति केवल परामशंदाता 
के रूप में कार्यं करने लगी । इसके अतिरिक्त इसने उपनिवेशों में 'कल्चर 
पद्धति’ को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया | 

1860 में हालंण्ड में उदारवादियों ने हिन्देशिया के प्रति सुधारवादी कायं- 
क्रमों की अभियाचना की । इन उदारवादी सुधार-समर्थंक लोगों में डच संसद के 
सदस्य भी थे । हालैंड की सरकार ने विचारशील और चिंतनशील लोगों के 
अभिप्राय को समझ कर सर्वप्रथम दास प्रथा को समाप्त कर दिया । कल्चर 
पद्धति के विरुद्ध भी पत्र, पत्रिकाएँ तथा पुस्तके प्रकाशित होने लगीं । दो 
पुस्तकं, जिन्होंने विशेष रूप से लोगों को प्रभावित किया वे थीं एडवडं Sanz 
की “मैक्स हैवलार और आइजक पुटी की “दि रेगुलेशन आफ शुगर कान्द्रैक्ट 
इन जावा' । इन पुस्तकों ने हिन्देशिया और हालेण्ड की जनता को प्रचलित 
डच नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए बाध्य किया d 

चान डर पुटी के शासन काल (1863-1866) में आथिक अत्याचार 
को समाप्त करने की दशा में कदम उठाये गये । उसके अनुसार बलपूर्वक 
कल्चर व्यवस्था से प्रत्यक्ष कर व्यवस्था की नीति अधिक उपयुक्त थी और 
व्यक्तिगत व्यवसाय की कानून तक सीधी एवं सरल पहुँच आवश्यक थी । 
1866 में सरकार ने चाय, कॉफी, नील, मसाले पर एकाधिकार ta कल्चर 
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व्यवस्था को समाप्त कर दिया | इससे पूर्व 1864 में एक एकाउन्ट अधिनियम 
के पारित हो जाने से इस दिशा में विशेष प्रगति हुई क्योंकि उपर्युक्त अधि- 
नियम के एक प्राविधान के अनुसार 1867 के पश्चात्‌ इन्डोनेशिया का वाषिक 
बजट प्रति वर्ष गृह संसद से पारित किया जाना चाहिए था। 1865 में 
वनरक्षक जिलों में बेगारी का अन्त कर दिया गया 1870 में 'चीनी कानून 
(शुगर लाँ) के पारित हो जाने के फलस्वरूप इस दिशा में अत्यधिक प्रगति 
की गई | इसके अनुसार 1878 के पश्चात चीनी उत्पादन व्यवस्था का धीरे- 
धीरे अन्त होना था । इसका मुख्य ध्येय व्यक्तिगत उद्योगपतियों को स्वतंत्रता 
और सुरक्षा प्रदान करनी थी । 


इस कार्यक्रम के प्रभावशाली परिणाम हुए । व्यक्तिगत उद्योगों को 
1870-75 के मध्य 660 लाख हालँण्ड मुद्रा का लाभ हुआ । 1869 में स्वेज 
नहर का खुल जाना औद्योगिक लाभ का एक विशेष कारण था। खाद्य सामग्री 
के उत्पादन की सुरक्षा हेतु इन्डोनेशिया के वासियों द्वारा गेर-हिन्देशियाई लोगों 
को भूमि विक्रय करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया । 1870 एवं 1900 

मध्य स्थानीय निर्यात में दोगुने और आयात में चार गुने की वृद्धि हुई । 

इन्डोनी सिया के अन्य द्वीपों में उपनिवेश शासन की स्थापना जावा में 
उपनिवेश शासन की स्थापना के काफी समय उपरान्त हुई । 1870 तक डच 
सरकार को यह स्पष्ट हो गया था कि यदि ag हिन्देशिया के अन्य भागों पर 
अपना प्रभाव स्थापित नहीं करेगी तो अन्य योरोपीय शक्तियां उसपर 
अधिकार कर लेंगी । इसके अतिरिक्त डच उद्योग नवीन मंडियों की खोज कर 
रहे थे जिसके हेतु उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता थी जो क्रि इन द्वीपों से 
पूर्ण हो सकती थी । अगले दशक में डच सरकार ने सुमात्रा के लिमात्रा, 
सुलेवेसी एवं gear द्वीपों के राजाओं को सन्धि पर हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य 
किया जिसने उन्हें डच सरकार के नियंत्रण में रहने पर विवश कर दिया। 
1909 तक सम्पूर्ण हिन्देशिया पर डच शासन की स्थापना हो चुकी थी । 


नैतिक नीति (इथिकल पालिसी) 


उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में आथिक प्रस्फूति ने यहु स्पष्ट 
कर दिया कि हिम्देशिया में डच आथिक विकास हेतु डच सरकार को नयी 
दिशा में व्यवसाय प्रदात करने होंगे । इसी समय हालैण्ड में मानवीय 
आधारों पर हिन्देशिया में जन कल्याण हेतु एक माँग हुई जिसके फल- 
स्वरूप नयी उपनिवेश,नीति का जन्म हुआ । इस प्रकार 1901 X नंतिक नीति 
का प्रादुर्भाव हुआ | इसका मुख्य ध्येय सरकार को सीधे एवं सक्रिय कार्यों 
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से नये व्यवसायों की उत्पत्ति करना, जनता के लिये कल्याण कार्यक्रमों की 
रचना करना तथा स्कूलों की स्थापना करना था। इस नीति को अपनानें का 
एक कारण यह भी था कि इन्डोनेशिया में बड़ी व्यवसायी संस्थायें काफी शक्ति- 
शाली हो गयी थी जिसके फलस्वरूप जन कल्याण संभव नही था । हालँण्ड 
वासियों का यह विचार था कि dadi शताब्दी की सुधार भावना से सभी 
सम्बन्धित जनता को लाभ होना चाहिये । यह आशा व्यक्त की गई कि यदि 
एक बार इस द्वीप समूह की जनता को स्वयं उत्थान का अवसर प्रदान किया 
गया तो वह अपनी स्थिति को सुधारने में सफल हो जायेगी । 

इस नीति के अन्तर्गत, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के कार्यक्रम को त्वरित 
किया गया, रेलवे मार्ग तथा स्थल मार्ग का निर्माण किया गया, पोत-परिवहन 
(जहाजरानी) का विकास किया गया, वनों की रक्षा एवं भूमि-विकास के 
कार्यक्रम बनाये गये, पशुचिकित्सा में उत्थान का विकास हुआ, कृषि एवं 
मछली उत्पादन में वृद्धि की गई। इस नीति के अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र में 
महत्वपूर्ण कार्य किये गये । इस शिक्षा-विकास के अन्तगंत 1900 में 1615 
विद्यार्थी डच भाषा के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । 
ग्राम प्रशासन एवं डच संस्थाओं में स्थानीय निवासियों की नियुक्ति 
के लिये सरकारने गांवों में स्कूलों की स्थापना पर से प्रतिबन्ध हटा 
लिया । इस प्रकार हिन्देशिया में शीघ्र ही पश्चिमी शिक्षा-प्राप्त वर्ग का 
उदय हुआ | 

सरकार द्वारा नेतिक नीति के अन्तर्गत प्रदत्त जन-कल्याण सेवाओं एवं 
विश्व के वाजारों में हिन्देशिया के उत्पादनों की बढ़ती हुई माँग ने अमेरिका, 
ब्रिटेन एवं डच व्यापारियों को इस ओर आकर्षित किया । इन उत्पादनों में 
शक्कर, काफी, चाय, तम्बाकू, रबर, टिन और तेल मुख्य थे । जावा के 
बाहर तथा मुख्यतया सुमात्रा के पूवं एवं दक्षिण भागों में कृषि एवं खदानों 
का तीव्रता से विकास हुआ । इसके परिणामस्वरूप निर्यात में वृद्धि हुई 
जिससे उपऽनिवेश शासन को अत्यधिक लाभ हुआ | 3 

1901 11924 तक हिन्देशिया का इतिहास नेतिक नीति के विरोधा- 
भासों का इतिहास है । इस नीति ने हिन्देशिया में एक आधुनिक शासन- 
व्यवस्था का प्रारम्भ किया तथा यहां के निवासियों की सुविधा के लिए कई 
कल्याण-कार्यक्रम क्रियान्वित किये । इस नीति ने जनसंख्या-वृद्धि के बावजूद 
प्रति व्यक्ति की आय को घटने नहीं feat) डच सरकार ने अपनी इस नीति 
के अंतर्गत ग्राम समाज का विघटन नहीं होने दिया और बड़े भुस्वामी समुदाय 
को हतोत्साहित किया । इसकी रूढ़िवादिता ने जावा में आथिक विकास का 
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मागं प्रशस्त किया अर्थात्‌ सामाजिक, आथिक और राजनीतिक प्रगति का 
केन्द्र नगरों से स्यानान्तरित होकर ग्रामो में आ गया । 

नतिक नीति का विधिवत्‌ प्रारम्भ 1901 में हालेंड की सरकार ने 
किया जिसमें ईसाई दलों ने सहायता प्रदान की । पुनः विकेन्द्रीकरण एवं 
स्थानीय जनता के कल्याण हेतु कार्यक्रम आरम्भ किये गये । इसके अन्तर्गत 
शक्तियों एवं अधिकारों का बृहत्‌ रूप से विकेन्द्रीकरण किया गया! 
वैधानिक सुधार मुख्यतः श्रमिक एवं कृषि तक ही सीमिति रहे । 1899 के 
अधिनियम ने स्थानीय उद्योगों को सुरक्षा प्रदान थी । 1903 में इसके अन्तर्गत 
कृषि का उपमिवेशीकरण हुआ तथा 1904 में श्रमिकों की दशा सुधारने का 
प्रयत्न किया गया । 1906 में 'ग्राम रेगुलेटिग अधिनियम” तथा 1901 में 
“श्रमिक भर्ती नियन्त्रण अधिनियम पारित हुआ । तीस वषं के अन्दर 14 लाख 
हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने हेतु सिचाई परियोजनाओं का 
निर्माण किया गया । 1901 एवं 1906 में जनता को ऋण देने के कार्यक्रम 
चलाये गये, जिसके परिणामस्वरूप जनता की चीनी महाजनों से रक्षा की 
गई । इसके अतिरिक्त खाद्य भण्डार, बीज, ऋण-मुक्ति एवं मकानों के 
निर्माण के कार्यक्रम निर्मित किये गये । 

हिन्देशिया में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की प्रत्येक स्तर पर आलोचना एवं 
विरोध किया गया । वास्तव में डच सरकार ने सीमिति स्वतंत्रता प्रदान की 
थी जिसका अर्थं स्थानीय अधिकारियों को भी सीमित सुविधाएं देना था । 
यूरोपीय अधिकारियों द्वारा प्रदत्त विरोध के कारण यह स्थानीय स्वतंत्रता 
नष्ट हो गयी थी । डच सरकार हारा जनता के कल्याण का यह प्रयास पूर्ण- 
रूपेण व्यर्थं नहीं हुआ क्योंकि जावा एवं सुमात्रा के दो राज्यों में सामाजिक 
उन्नति लगभग शुन्य थी जहाँ कि डच अधिकारियों का कोई नियंत्रण नहीं 
था | 

इस नीति के अन्तर्गत डच अधिकारियों को हिन्देशिया के सम्वन्ध Ñ 
अवगत कराया गया । स्थानीय छात्तों का योरोप के वारे में भी ज्ञानवर्धन 
किया गया p यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सका क्योंकि इस कार्यक्रम में धन 
का अभाव था तथा स्थानीय ग्रामवासियों ने भी इसमें उत्साहपूर्वंक भाग नहीं 
लिया | 

हालैण्ड में इस नीति के मुख्य समर्थक sro अब्राहम केपर थे जो 1901 
में हालंण्ड के प्रधान मंत्री बने । उन्होंने अपने लेख “हमारा कार्यक्रम” 
(आनस प्रोग्राम) में सुझाव दिया कि सरकार को स्थानीय जनता के कल्याण 
हेतु नैतिक उत्तरदायित्व ग्रहण करना चाहिये एवं इस विचार के साथ ही 


242|एशिया : sana एवं विकास 


उन्होंने 'इथिकल नीति” को साकार रूप किया । इथिकल नीति के एक अन्य 
समर्थक हालँण्ड के इस्लाम धर्म के विद्वान cara guía थे । इनका विचार 
था कि हिन्देशिया में डच संस्थाओं में इस्लाम धर्म में शिक्षित व्यक्तियों के 
सम्मिलित करने की आवश्यकता थी जिससे इस्लाम धर्म के पुनर्जागरण के 
राजनेतिक पहलू को पृथक रखा जा सके । वे इस तथ्य से सहमत थे कि 
हिन्देशिया के सामाजिक निर्माण हेतु इस्लाम धर्म आवश्यक स्थायित्व नहीं 
दे सकता । उन्होंने इस बात का सुझाव दिया कि आथिक एवं राजर्नंतिक 
सुधार आधुनिक हालेण्ड के प्रशासन द्वारा लाने का प्रयास करना चाहिये | 

नैतिक नीति का इन्डोनीसिया के यूरोपीय व्यापारी वर्ग ने अत्यधिक 
विरोध किया । इस समुदाय की संख्या वीसवीं शताव्दी के आरम्भ में डच 
सरकारी कर्मचारियों से अधिक थी । इसके अतिरिक्त इन्डोनेशिया के डच 
निवासी हालैण्ड की सरकार के अधिकारों को कम करना चाहते ये तथा 
नीति निर्धारण एवं स्थानीय प्रशासन पर अपना अधिकार जमाना चाहते 
थे । उन्होंने सामाजिक उत्थान नीति की घोर आलोचना की तथा इसे afe- 
पूर्ण एवं व्यर्थं बताया, विशेषकर उन्होंने हिन्देशियाई लोगों को प्रशासन में 
डच अधिकारी पद देने का सुझाव दिया । 

इथिकल नीति ने इन्डोनेसिया में दो नये एवं सक्रिय सामाजिक समुदायों 
समूहों को जन्म दिया । प्रथम समुदाय पश्चिमी शिक्षा-प्राप्त हिन्देशिया वासियों 
का था और द्वितीय सुमात्रा तथा सुलाबेसी के अल्प भु-स्वामियों 
का । इस प्रकार इस नीति ने हिन्देशिया वासियों द्वारा उपनिवेशवाद को 
स्वीकृति प्रदान करना समाप्त कर दिया a आथिक रूप से हालँण्ड 
अन्य किसी पश्चिमी साम्राज्यवादी देश की अपेक्षा अपने उप-निवेश 
पर अधिक आधारित था । अतः दोनों समुदायों के मध्य एक तीब्र विरोध 
आरम्भ हो गया । पश्चिमी शिक्षा में शिक्षित समुदाय ज्यादा शक्तिशाली हो 
गया था क्योंकि यह जनता में वर्गों के विरुद्ध था जिसके अन्तर्गत यूरोपीय 
लोग इन्डोनेशियावासियों को स्थायी रूप से तथा उनके प्रशिक्षण के 
अनुरूप स्तर देने हेतु तैयार नहीं थे । 


राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 


हिन्देशिया में राष्ट्रीय आन्दोलन ने भी अन्य देशों की भांति ही मागं 
अपनाया जो कि विदेशी सत्ता के विरोध में था । इस समय इन्डोनेशिया के 
समाज की कुछ विशेषताएँ थीं जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन के स्वरूप को 
परिवतित कर उसे एक विशेष स्थान प्रदान किया । इन्डोनेशिया की जनता 
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जातिगत भेद-भाव के बंधनों से मुक्त थी तथा लगभग सभी निवासियों का 
धर्मे भी एक ही था । सांस्कृतिक दृष्टि से वे सब एक समान थे । इस समाज 
में महिलाएँ अन्य एशियाई महिलाओं से अधिक स्वतंत्र थीं। इन्हीं सव 
कारणों ने इस आंदोलन को बहुत प्रभावपूर्ण बनाया | 

इन्डोनेशिया में राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ होने का मुख्य कारण हालेंड 
की साम्राज्यवादी नीति थी । 19वीं शताब्दी में grios सरकार ने जावा 
एवं अन्य द्वीपों का बड़े पैमाने पर शोषण करना प्रारम्भ कर दिया था जिसके 
फलस्वरूप वहाँ हिसात्मक विरोध का जन्म हुआ । इन्डोनेशिया में राष्ट्रीय 
आंदोलन को प्रारम्भ करने में जितना योगदान इन्डोनेशिया की gres के 
साथ दीर्घकालीन शोषणकारी नीति ने किया, उतना ही हालैण्ड में इन्डोनेसिया 
की स्वतंत्रता स्थापना हेतु निमित संस्थाओं एवं हालैण्ड सरकार द्वारा 
त्रुटियों को सुधारने के प्रयास ने किया । यदि इन्डोनेशिया में हालैण्ड सरकार 
की साम्राज्यवादी नीति की तुलना अन्य यूरोपीय देशों की नीति से की जाय 
तो हालँण्ड का अनुपात नैतिक आधार पर भारी रहेगा । हालैण्ड सरकार 
की उपनिवेशी नैतिकता का एक उदाहरण उसकी इथिकल नीति थी। इस 
नीति के अन्तर्गत इन्डोनेशिया की संचार व्यवस्था अत्यधिक सफल हो जाने 
के कारण हालेण्ड के सरकारी अधिकारियों का नियंत्रण उन पर बढ़ गया 
था फलस्वरूप जनता में रोष व्याप्त हो गया । इसके अतिरिक्‍त इस नीति 
के अन्तर्गत हालैण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त शिक्षा सुविधाओं ने इन्डोनेशिया में 
एक ऐसे वर्ग को उत्पन्न किया जिसने राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में 
सक्रिय कार्य किया । प्रत्येक उपनिवेश में उपनिवेशी शासन द्वारा प्रदत्त 
सुधार इस शक्ति के विरुद्ध भी जाते है । इन्डोनेशिया भी इससे पृथक न रह 
सका | वास्तव में इन्डोनेशिया में राष्ट्रीय आन्दोलन का मुख्य कारण हालेण्ड 
सरकार की त्रुटिपूर्ण नीति न होकर, उसकी सुधारात्मक एवं उदारवादी 
नीति थी । 

इसके अतिरिक्त हालैण्ड सरकार ने हिन्देशिया की जनता पर किसी 
प्रकार की रंगभेद नीति का पालन नहीं किया, न ही शिक्षित स्थानीय 
वासियों को डच संस्था से पृथक रखा । इसके उपरान्त भी डच शिक्षित 
जनता को इन्डोनेशिया की शिक्षित जनता से उत्तम समझा जाता था । इसके 
अतिरिक्‍त डच उद्योगों के विकास हेतु उन्हें स्थानीय उद्योगों से प्रतियोगिता 
से बचाने हेतु कुछ कदम उठाये गये थे । इसके कारण वहाँ के निवासियों में 
रोष उत्पन्न हुआ । 

इस प्रकार इन्डोनेशिया में राष्ट्रवाद डच सरकार के अत्याचारी 
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शासन का परिणाम नहीं था परन्तु इन्डोनेशिया में सामाजिक परिवर्तन की 
शबितयों एवं इसी समय हुए आथिक विकास का परिणाम था जो कि डच 
सरकार की संरक्षण की नीति द्वारा न तो रोका ही जा सकता था, न ही 
जनकल्याण कार्यक्रमों द्वारा इच्छित दिशा में मोडा ही जा सकता था | गाँवों 
में सामजिक व्यवस्था के छिन्न-भिन्न हो जाने के कारण, परम्परावादी मूल्यों 
की अवहेलना से इन्डोनेसिया की जनता में एक जागरूकता की भावना का 
विकास हुआ । इसके अतिरिक्त इन्डोनेशिया की जनता को नये आथिक 
विकास के क्षेत्रों से अवगत कराया गया जो कि उसमें राष्ट्रवाद की भावना 
को जगाने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुए । 

द्वितीय विश्वयुद्ध से पुर्व के दशक का राजर्नेतिक इतिहास हिन्देशिया 
में राष्ट्रवाद एवं उपनिवेशवाद के मध्य संघर्ष का इतिहास था । हिन्देशिया 
में राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम जागरण एवं पुननिर्माण की माँगों के रूप में 
हुआ । 1908 में सर्वप्रथम एक राष्ट्रवादी बौद्धिक संस्था ‘gat ओटोमो' 
(भव्य प्रयास) की स्थापना की गई। इस संस्था के संस्थापक sto सोदरा 
उसादा थे और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जनता का सामाजिक, सांस्कृतिक 
एवं शैक्षिक उत्थान था | इसके सदस्य जावा के उच्चकुल के लोग, छात्र एवं 
सरकारी कर्मचारी थे परन्तु जनता ने इस संस्था में कम रुचि प्रदर्शित की । 


चार वषं उपरान्त 'सरेकत इस्लाम' (इस्लामिक एसोसियेशन) की 
स्थापना की गई । यद्यपि प्रारम्भ में यह व्यापारियों तथा पश्चिमी शिक्षित 
समुदाए को लेकर स्थापित की गई थी, तथापि इसका मुख्य ध्येय चीनियों के 
afes उद्योग में व्यापारिक हस्तक्षेप को रोकना था | कुछ समय पश्चात 
ही यह जनता के राजनीतिक दल के रूप में उभरकर सामने आयी । इसका 
अध्यक्ष उमर सईद जोक्रोमिनोटो था । इसकी शाखाएँ जावा, सुमात्रा, सुला- 
बेसी में थी । 1916 तक इस दल को सदस्यता लाखों में पहुँच गयी थी । 
1917 में इसमें माक्सवादी वर्ग भी सम्मिलित था जिससे 1920 में इस समूह 
ने अपने को साम्यवादी दल (पी०के०आई०) में परिवर्तित कर लिया । साम्य- 
वादी दल तथा इस्लाम दल के मध्य तनाव हो जाने के कारण 1921 में साम्य- 
वादी दल के सदस्यों को सरेकत इस्लाम दल के सदस्य होने पर रोक लगा दी 
गई । 1926 एवं 1928 में इस साम्यवादी दल के एक समूह ने जावा एवं 
सुमात्रा में विद्रोह करने की चेष्टा की जिसके फलस्वरूप सरकार ने दमनकारी 
कार्यृवाहियाँ कर इस विद्रोह को कुचल दिया फलतः साम्यवादियों की गति- 
विधियाँ समाप्त प्राय हो गयीं एवं सरेकत इस्लाम की क्रियाएं भी धीमी हो 
गयीं । 
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1926 के मध्य में बांडुग विश्वविद्यालय के स्नातकों के समूह ने इन्डो- 
नेशिया राष्ट्रवादी दल की स्थापना की । इसका नेतृत्व एक नवयुवक अभि- 
यन्ता (इंजीनियर) सुकार्णो को सौंपा गया । इस दल ने इन्डोनेशिया की qui 
स्वतन्त्रता की माँग की तथा डच अधिकारियों के साथ असहयोग करने की 
नीति का सुझाव दिया । 1929 में सरकार ने इस संस्था को अवैध घोषित 
कर दिया । सुकार्णो एवं अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया । इस 
दल के सदस्यों ने इन्डोनेशिया पीपुल्स दल (पी.आर.आई) एवं इन्डोने शियन 
दल की सदस्यता स्वीकार कर ली । इन दोनों दलों में स्वतंत्रता प्राप्ति की 
विचारधारा तथा अपनाये गये मार्गों में अन्तर था । इण्डोनेशियन दल ने 
इन्डोनेशियन राष्ट्रवादी दल की उग्र-नी तियों का पालन किया। इन्हीं नीतियों 
को लेकर स्वतंत्रता समूह की स्थापना हुई जिसका नाम बाद में “इन्डोने शियन 
राष्ट्रीय शिक्षा क्लब! पड़ा । इस संस्था का मुख्य उद्देश्य इन्डोनेशिया के राष्ट्र- 
वादियों को राष्ट्रवादी कार्यक्रमों में नेतृत्व हेतु शिक्षित करना था। इसके 
मुख्य नेता सजाहरिरि एवं हाटा थे। इसके विपरीत इन्डोनेशिया पीपुल्स दल 
उदारवादी नीतियों का पक्षपाती तथा डच सरकार के साथ सहयोग से राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता की प्राप्ति का समंथक था । 1935 में 'ग्रेटर इन्डोनेशियन दल” की 
स्थापना हुई जो इन्डोनेशियन पीपुल्स दल की नीतियों का समर्थक था । उग्र- 
वादी नीतियों के समर्थन में 1936 में इन्डोनेशियन पीपुल्स मूबमेन्ट की स्था- 
पना हुई। 1939 में राष्ट्रवादी आन्दोलन के लिये विभिन्न दलों के मध्य एकता 
का प्रयास किया गया जिसके फलस्वरूप 'फेडरेशन आफ इन्डोनेशियन पोलि- 
टिकल पार्टीज” का निर्माण हुआ परन्तु इसी समय द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ 
हो गया तथा जमंनी ने हालेण्ड पर आक्रमण कर दिया जिसके फलस्वरूप 
इस दल का प्रभाब स्पष्ट न हो सका । 

हालेण्ड ने 1981 के प&चात्‌ इन्डोनेशिया को स्वायत्तता प्रदान करना 
प्रारम्भ किया । 1918 में सरकार ने लोक परिषद्‌ (पीपुल्स काउन्सिल) के 
निर्माण पर सहमति प्रकट की । यह एक परामर्शी संस्था थी जिसके कुछ 
सदस्य नामांकित किये जाते थे और कुछ निर्वाचित होते थे । इन निर्वाचित 
सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तथा अल्प मताधिकारों द्वारा किया गया था । 
1926 में इस समिति को सह-विधायिकीय शक्तियाँ प्रदान की गई परन्तु इसकी 
क्रियाओं पर गवर्नर जनरल को निषेधाधिकार प्राप्त था । 1931 में सरकार 
इस बात पर सहमत हो गयी कि इस समिति में एशियन इंडोनेशियन एवं 
विदेशियों का बहुमत होना चाहिये | परन्तु इसके अतिरिक्त इस दिशा में कोई 
विकास नहीं हुआ । इस समिति के कार्यकाल में अधिकांश समय तक राष्ट्र- 
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वादियों ने इसका बहिष्कार किया । 1936 में इस समिति ने एक सम्मेलन 
का आयोजन किया जिसमें उस समय हालैण्ड में प्रचलित संविधान की रूप- 
रेखा के अन्तर्गत आगामी वर्षो में हिन्देशिया में स्व-शासन की दिशा में विकास 
कार्यक्रमों पर विचार विमशं का प्रस्ताव रखा गया | परन्तु हालण्ड की सरकार 
ने इसे अस्वीकार कर दिया । इसी समय जमंनी ने 1939 में हालैण्ड पर 
आक्रमण कर दिया तथा युद्ध के मध्य इन्डोनेशिया में संवैधानिक विकास की 
दिशा अवरुद्ध हो गई 1 

द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ के पश्चात्‌ 4 नवम्बर, 1939 को हालैण्ड 
सरकार ने इन्डोनेशिया की तटस्थता की घोषणा कर दी । इससे सुन्दराखाड़ी 
में मित्र राष्ट्रों के युद्धपोतों को मार्गीय स्वतंत्रता प्राप्त हो गयी । हालैण्ड पर 
शीघ्र ही जमंनी का अधिकार हो गया तथा हालैण्ड की निष्कासित सरकार 
ने इंग्ल॑ण्ड में शरण ली । इन्डोनेशिया में गवर्नेन जनरल को संपूर्ण अधिकार 
प्राप्त हो गये तथा पीपुल्स काउन्सिल ने स्थानीय सरकार के साथ अस्थायी 
पुणं प्रभूसत्ता ग्रहण की p सँकड़ों राष्ट्रवादी नेताओं ने इस समय डच सरकार 
की सहायता की । इस समय गवर्नर जनरल ने हालैण्ड की रानी विल्हेल्मिना 
की ओर से एक घोषणा प्रकाशित की जिसके मुख्य प्रविधान निम्नलिखित 
थे: 

(1) युद्ध के.पश्चात्‌ इन्डोनेशिया को स्वतंत्र कर दिया जायेगा तथा 

वह स्वयं अपने संविधान के निर्माण हेतु स्वतंत्र होगा । 

(2) डच सरकार एवं इन्डोनेशिया सरकार के मध्य सहयोग का 

व्यवहार समानता के आधार पर होगा । 

(3) किसी भी समिति के निर्माण में हालेण्ड एवं इन्डोनेशिया का 

प्रतिनिधित्व समान होगा । 

किन्तु यह घोषणा इन्डोनेशिया की जनता एवं राष्ट्रवादियों को सन्तुष्ट 
करने में असफल रही । 

20 फरवरी, 1942 को इन्डोनेशिया पर जापान ने आक्रमण कर दिया 
तथा शीघ्र ही पूर्ण इन्डोनेशिया पर जापान का अधिपत्य स्थापित हो गया । 
अक्टूबर 1943 में जापान ने केन्द्रीय समिति की स्थापना की जिसमें इन्डोने- 
शिया के राष्ट्रवादी भी सम्मिलित किये गये तथा उन्हें पुणें स्वतंत्रता का 
आश्वासन दिया गया। डा० सुकार्णो को, जो कि जेल में बन्द थे, को मुक्त 
कर इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया | 
जापानी युग (1942-45) 

1942 में जापान ने हालैण्ड को हराकर इन्डोनेशिया पर अधिकार कर 
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लिया जिससे इन्डोनेशिया के इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात gar | 
जापानियों ने अपने शासन काल में हालंण्ड द्वारा संस्थापित राज्यतंत्र एवं 
इन्डनेशिया के समाज में अभूतपूर्व परिवर्तत किये । इसके दुरगामी परिणाम 
हुए I 
जापानी आधिपत्य के शीघ वाद, इन्डोनेशिया के यूरोपीय निवासियों 
को शिविरों में रखा गया तथा इन्डोनेशिया की सरकार में उत्पन्न रिक्त स्थानों 
की पूर्ति हेतु जापानी अधिकारी नियुक्त किये गये । परन्तु संख्या में कम होने 
के कारण वे यूरोपीय अधिकारियों के रिक्त स्थानों की पूति करने में असफल 
रहे । इस कारण जापान सरकार इन्डोनेशिया वासियों की इन स्थानों पर नियुक्ति 
करने को वाध्य हो गयी । इस प्रकार इन्डोनेशिया के निवासियों को उच्च 
पदों पर नियुक्त किया गया । जापान सरकार ने इन्डोनेशिया के राष्ट्रवादी 
नेताओं को अपने प्रचार कार्य हेतु प्रयोग किया । जापान सरकार के इस 
कार्यक्रम में राष्ट्रवादी नेताओं सुकार्णो, हाटा एवं सरेकत इस्लाम के नेताओं 
तथा अन्य राष्ट्रवादी संगठनो के नेताओं ने पूर्ण सहयोग प्रदत्त किया । इसका 
मुख्य कारण यह था कि प्रत्येक संगठन अपनी एवं इन्डोनेशिया की स्वतंत्रता 
हेतु जापान सरकार का समर्थन प्राप्त करना चाहता था d 
इन राष्ट्रवादी एवं मुसलमान नेताओं की सहायता से जापान ने 
इन्डोनेशिया में 4 जन संगठनों की स्थापना की एवं इस्लाम के माध्यम से 
एकता लाने का प्रयास किया तथा मुहम्मद शाह Ud agaga उलेमाओं को 
संगठित करके एक संगठन बनाया | राष्ट्रवाद एगं इस्लाम के आधार पर 
अर्ध सैनिक संगठन बनाये गये जो कि पश्चिमी देशों के विरुद्ध राष्ट्रवाद एवं 
saata की भावना से प्रेरित थे । इसके साथ ही साथ उन्हें अधिनायक तंत्र 
की शिक्षा दी गई । 1943 में जापानी सैनिक अधिकारियों ने जावा, qatar, 
एवं अभ्य प्रदेशों में एक सेना की स्थापना की जिसका नेतृत्व इन्डोनेशिया के 
एक अधिकारी को सौंपा गया । इस प्रकार इन्डोनेशिया के युवा वर्ग को सैनिक 
सेवाओं में स्थान देकर सैनिक क्षेत्र में अवसर प्रदान किया गया । उन्होंने 
हिन्देशिया की भाषा के विकास को प्रोत्साहन दिया जिससे राष्ट्रवाद की 
भावना और दृढ़ हुई । 
जापानी शासन केवल अत्याचार पुणं ही नहीं अपितु अयोग्य एवं 
बर्वरतापूर्णं था जिससे हिन्देशिया की जनता जापानियों से अत्यधिक घृणा 
करने लगी | इसकी अभिव्यक्ति कई स्थानोय विद्रोह के रूप में हुई । परन्तु 
राष्ट्रवादी नेताओं के माध्यम से जो कि जापानी सरकार को सहयोग दे रहे 
थे, हिन्देशिया की राष्ट्रवादी भावना में तीव्रता से वृद्धि हुई । जापानी अधि- 
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कारियों ने नागरिक राष्ट्रवादी नेताओं एवं ग्रामीण जनता के मध्य प्रथम 
बार संबंध स्थापित किया । 1944 में जापानियों की पराजय प्रारम्भ हो 
गयी तथा उन्हें दक्षिण प्रशान्त महासागर से पीछे हटने के लिए बाध्य होना 
पड़ा था | इस समय जापानी अधिकारियों ने हिन्देशिया में राष्ट्रवादी 
विचारों के प्रचार पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया । मार्च, 1945 में उन्होंने 
इन्डोनेशिया की स्वतंत्रता हेतु जांच आयोग का गठन किया । अगस्त में 
इन्डोनेशियन स्वाधीनता प्रारम्भिक समिति ने अपना कार्य आरम्भ क्रिया । 
इस संस्थान के नेता सुकार्णो एवं हाटा थे । उन्होंने हिन्देशिया को स्वतंत्रता- 
प्राप्ति के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था 
16 अगस्त को जापान ने मित्नराष्ट्रों के समक्ष आत्मसर्पण कर दिया । 
दो दिन पश्चात्‌ डा० सुकार्णो ने हिन्देशिया में गणतंण की स्थापना की 
घोषणा कर दी sto सुकार्णो इस गणतन्त्र के राष्ट्रपति एवं हाटा 
उपराष्ट्रपति बनाये गये । एक अर्ध सैनिक पुलिस शक्ति को, जिसका नाम 
शान्ति रक्षण सेना रखा गया, इस द्वीप समूह की सुरक्षा का भार सौंपा 
गया । हालेण्ड, अभी इन्डोनेशिया को स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में नहीं 
था, फलस्वरूप उसने मित्र राष्ट्र सैनिकों को हिब्देशिया में भेजने का उपक्रम 
किया । fra राष्ट्र के सैनिकों में ब्रिटिश सैनिक सर्वप्रथम जावा पहुंचे जहाँ 
उन्होंने हिन्देशियाई प्रशासन को व्यवस्थित होते पाया । grog 
की सरकार ने इसे मान्यता देने में असहमति व्यक्त की। मित्र राष्ट्रों 
के क्षेत्रीय सैनिक कमांडर ने sto gamit को आश्वासन दिया कि 
ब्रिटिश सरकार इन्डोनेशिया के प्रति तटस्थता की नीति बनाये 
रखेगी । डा० सुकार्णो ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को मान्यता 
प्रदान करने की माँग की परन्तु हालेण्ड की सरकार ने इससे इंकार कर 
दिया सुकार्णो को देशद्रोही की संज्ञा दी गयी । उनके अदम्य निश्चय के कारण 
अनेक स्थानों पर युद्ध प्रारम्भ हो गया । हिन्देशिया की गणतांत्रिक सरकार 
ने संयुक्त राष्ट्रसंघ से मान्यता की माँग कौ । इसी मध्य संपूर्ण देश में 
असंतोष की भावना का तीब्रता से विकास हुआ । 18 अक्टूबर 1945 को 
हिन्देशिया गणतंत्र का प्रथम सम्मेलन बुलाया गया | एक नये संविधान का 
प्रख्यापन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही आम चुनाव 
कराये जायें | इसके पश्चात्‌ Sto हाटा ने ब्रिटिश सरकार को एक अभिया- 
चना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें निम्नलिखित माँगों का समावेश किया गया 
था :— 
(1) जावा से सभी जापानी सैनिकों का निष्क्रमण a 
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(2) हिन्देशिया से सभी डच सैनिकों का निष्क्रमण तथा डच सैनिकों के 
आगमन पर प्रतिवन्ध लगाना । 
(3) हिन्देशिया के जन प्रशासन को परिवर्तित न करना । 
(4) राजकीय संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा सुकार्णो सरकार को वस्तुतः 
मान्यता प्रदान करना । 
डच सरकार ने उपर्युक्त सभी माँगों को अस्वीकार कर दिया । फल- 
स्वरूप द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया जिसकी सभा 25 नवम्बर, 
1945 को हुई तथा इसके समक्ष परिवर्तित स्थिति पर विचार विमर्श का 
प्रस्ताव रखा गया । 


इसी मध्य 1945 के अंतिम तीन महीनों में इन्डोनेशिया में कई 
परिवर्तन हुए । 14 नवम्बर को डा० सुकर्णो के स्थान पर सुतान सजाहरिर 
(1945-47) को गणतंत्र का नया प्रधानमंत्री बनाया गया । 14 दिसम्बर 
को सजाहरिर ने एक घोषणा में कहा कि उनकी सरकार का मुख्य घ्येय डज 
सरकार से मान्यता प्राप्त करना है। 10 फरवरी को डच सरकार ने 
स्वनीति की एवं इन्डोनेशिया गणतंत्र ने अपनी नीति की घोषणा कर दी 
तत्पश्चात इभ्डोनेशिया गणतंत्र ने वध प्रतिनिधि से विचार विमर्श का 
प्रस्ताव रखा । यह योजना प्रस्तुत की गई कि हिन्देशिया के विभिन्न क्षेत्रों 
से संयुक्त संघीय आधार पर सरकार का गठन किया जायेगा, इन्डोनेशिया 
में राष्ट्रमण्डल (कामनवेल्थ) की स्थापना की जायेगी जो कि डच राज्य में 
भागीदार होगी | सजाहरिर ने फिर से स्पष्ट किया कि डच सरकार से 
समझौते की बातचीत तभी संभव है जबकि डच सरकार हिन्देशिया गणतंत्र 
को मान्यता प्रदान कर दे । डच सरकार ने समझौता करने का प्रयास किया 
परन्तु इन्डोनेशिया ने इसे अस्वीकार कर दिया । 

1946 में जून मास में इन्डोनेशिया के साम्यंवादियों ने सजाहरिर को 
बन्दी बनाकर सरकार को पराभूत कर देने का प्रयास किया परन्तु सुकार्णो 
ने इस साम्यवादी प्रयास को विफल कर दिया । 

जुलाई, 1946 में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की एक सभा Sto वान 
मूक की अध्यक्षता में सेलिबस में हुई जिसने समस्त हिन्देशिया को चार संघों 
में संगठित करने का सुझाव दिया-(1) जावा, (2) सुमात्रा, (3) बोनियों 
एवं (4) बृहद qd । इसके पश्चात्‌ डच सरकार एवं गणतंत्र के प्रतिनिधियों 
के मध्य लिग्यातजती में एक सभा हुई जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश सैनिक 
कमाण्डर ने की । इस सभा में एक समझौते पर स्वीकुति व्यक्त की गई जिसके 
अनुसार डच सरकार ने जावा, सुमात्रा एवं मदुरा के क्षेत्रों पर हिन्देशिया सर- 


250/एशिया : उद्भव एवं विकास 


कार को संप्रभुता को वास्तविक मान्यता प्रदान करने की स्वीकृति दे दी । 
उन्होंने हिन्देशिया में संघीय गणतंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया 
जिसका नाम संयुक्त राज्य इन्डोनेशिया रखा गया । इस बात पर भी समझोता 
हुआ कि हिन्देशिया संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत 
करेगा | इस समझौते का अत्यधिक विरोध किया गया, परन्तु दिसम्बर, 1946 
में दोनों देशों की संसद द्वारा समझौते को भनुमोदित कर दिया गया तथा 25 
माचे, 1946 को इस पर हस्ताक्षर किये गये । 


1947 के मध्य डच सरकार ने हिन्देशिया की सरकार पर लिंग्यातजती 
समझौते के पालन में असफलता का आरोप लगाकर पुलिस के माध्यम से 
शांति एवं सुव्यवस्था का प्रयास किया । फलस्वरूप पूर्ण हिन्देशिया में युद्ध 
की आग धधक sat इसी मध्य संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने 
भारत एवं आस्ट्रेलिया के प्रस्ताव पर 1 अगस्त, 1946 को इन्डोनेशिया में 
युद्ध विराम का आदेश दिया एवं तीन सदस्यों की समिति का निर्माण fears 
इस समिति के अमरीकी अध्यक्ष ने एक समझौते के प्रस्ताव की रूप-रेखा 
प्रस्तुत की जिसके फलस्वरूप अमरीकी युद्धपोत 'रेनविल' पर दोनों देशों के 
प्रतिनिधियों की एक सभा हुई जिसमें 17 जनवरी, 1948 को एक समझौते 
पर दोनों देशों ने स्वीकृति प्रदान की । इसी मध्य सजाहरिर ने प्रधान मत्री 
के पद से amga दे दिया तथा उनके स्थान पर साम्यवादी सर्जाफुद्दीन 
(1947-48) ने 'रेनविल समझौते” पर हस्ताक्षर किये परन्तु शीघ्र ही सर्जा- 
फुद्दीन के मन्त्रिमण्डल का पतन हो गया तथा उनके स्यान पर हाटा ने मास- 
जूमी व हिन्देशिया राष्ट्रवादी दल” की सहायता से मन्त्िमंडल की स्थापना 
की । सितम्बर, 1948 में साम्पवादियों ने सुकार्णो एवं हाटा की सरकार के 
विरुद्ध पूर्वी जावा में विद्रोह कर दिया । 

दिसम्बर 1948 में डच सरकार ने हिन्देशिया के गणतंत्र को समाप्त 
करने का एक अन्य प्रयास किया । इसके अन्तर्गत राष्ट्रपति सुकार्णो एवं 
प्रधान मंत्री हाटा को वन्दी बना लिया गया तथा राजधानी पर अधिकार कर 
लिया गया । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने डच सरकार के इस कृत्य का 
विरोध किया । फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमरीका भी हालंण्ड के विरुद्ध हो 
गया तथा इन्डोनेशिया में गोरिल्ला युद्ध प्रारम्भ हो गया । युद्ध की गति- 

शीलता के कारण डच सरकार प्रशासन कर सकने में लगभग असमर्थं थी । 
इसी समय अमरीका ने हालैण्ड को 'मार्शल सहायता” बन्द कर देने की धमकी 
दी; अतः हार्लण्ड को अपनी नीति बदलने हेतु बाध्य होना पड़ा । इस प्रकार 
1949 में इच सरकार ने हिन्देशिया को पूर्ण सत्ता हस्तांतरित करने पर 
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विचार प्रारम्भ किया । अगस्त तथा नवम्बर, 1949 के मध्य हालेण्ड सरकार, 
हिन्देशिया गणतंत्र एवं डच सरकार द्वारा प्रस्तावित संघीय प्रदेशों के मध्य 
गोलमेज सभा 'हेग' में हुई । इस सम्मेलन में यह व्यवस्था की गई कि हिन्दे- 
शिया में संघीय गणतंत्र की स्थापना हो तथा इस संघ को डच सरकार पूर्ण 
प्रभुसत्ता हस्तांतरित कर दे | 

राजनैतिक विकास 

उवार प्रजातंत्र युग (1949-1958) 

27 दिसम्बर, 1949 को हिन्देशिया में संघीय गणतंत्र की स्थापना 
हुई ! डा० सुकार्णो इसके राष्ट्रपति हुए तथा मुहम्मद हाटा को प्रधान 
मंत्री चुना गया। हाटा ने अपने मंत्रिमंडल में मासजूनी एवं हिन्देशिया 
राष्ट्रवादी दल के सदस्यों के अतिरिक्त कुछ निर्दलीय सदस्यों एवं 
संघीय राज्यों के पांच सदस्यों को सम्मिलित किया । दिसम्बर 1949 
के काल को उदार AAA का युग कहा गया । इस काल 
में शासन शक्ति राजनीतिक दलों के हाथ में रही । संसद को सीमित 
शक्तियाँ ही प्रदांन की गई थीं तथा इस गणतंत्र के राष्ट्रपति एवं सेना के 
अधिकारों को प्रभावी ढंग से सीमित रखा गया था । यह कहना अतिश- 
योक्ति होगा कि इस काल में राजनैतिक नेतृत्व पूर्णतः संवैधानिक प्रजातंत्र 
के सिद्धान्तों के अन्तर्गत था । यह अवश्य कहा जा सकता है कि इस 
काल में राजनैतिक जीवन को संविधान में प्रदत्त नियमों के अन्तर्गत ही 
नियंत्रित करने का प्रयास किया गया । 

1949 के पश्चात्‌ हिन्देशिया में राजनेतिक शक्ति मासजूमी एवं राष्ट्र- 
बादी दल के हाथों में निहित रही क्योंकि संसद में ये ही दोनों दल सबसे 
बड़े थे । प्रथम दो मंत्तिमण्डलों का नेतृत्व मासजूमी दल ने तथा तत्पश्चात्‌ 
दो मंत्रिमंडलों का नेतृत्व राष्ट्रवादी दल ने किया । इन दलों के अतिरिक्त 
सजाहरिर के नेतृत्व में हिन्देशिया समाजवादी दल का भी अच्छा प्रभाव AT I 
1951 में साम्यवादी दल के विभिन्न नेताओं एवं इसके हजारों सदस्यों एवं 
समथेकों को सरकार द्वारा चुन लिये जाने के पश्चात्‌ यह दल अत्यधिक कम- 


जोर हो गया था । 1952 में नदातुलउल्मा दल की स्थापना हुई तथा 1955 
तक यह दल तीसरे बड़े दल के रूप में प्रगट हुआ। 


दिसम्बर, 1949 से माचे, 1957 तक हिन्देशिया में सात मंतिमण्डलों 
का निर्माण हुआ जिनमें से कोई भी मंत्रिमण्डल दो वर्षो से अधिक स्थिर न 
xg सका | ger एवं उसके तीन उत्तराधिकारियों के मंत्रिमण्डलों ने सरकार 
परिवर्तन के उपरान्त भी एक ही नीति का अनुसरण किया । इन मंत्रिमण्डलों 
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का मुख्य उद्देश्य पुर्ण क्रांति संगठन एवं आथिक विकास की दिशा में afa- 
काधिक कार्य करना था । उपर्युक्त सभी प्रधान मंत्रियों ने मुद्रास्फीति को 
रोकने का यथासंभव प्रयास किया तथा दूरदर्शिता के साथ हिन्देशियाईकरण 
का कार्यक्रम प्रारम्भ किया । इसके अत्तर्गंत स्वदेशी, चीनी एवं डच व्यापारियों 
की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ,से रक्षा की गई । अर्थात्‌ उन्होंने विदेशी संबंधों 
में मध्य मागं अपनाया । एक ओर उन्होंने अमेरिका के साथ गुटबन्दी को 
अस्वीकार कर दिया, दूसरी ओर देश में पश्‍्चिम-विरोधी भावना का उदय 
न होने का प्रयास किया । इन उद्देश्यों में वर्तमान मंत्रिमण्डल अन्य मन्ति- 
मण्डलों की अपेक्षा अत्यन्त सफल रहा | 

1953 में मंत्रिमण्डल के भंग होने के साथ ही उपरोक्त नीतियों के परि- 
पालन एवं प्रशासनिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन लगभग असम्भव हो गया 
था । 7 अक्टूबर 1952 को सैनिक अधिकारियों के एक दल ने राष्ट्रपति सुकार्णो 
को तत्कालीन मन्त्रिमण्डल को भंग करने पर बाध्य करने का प्रयास किया 
जिसने देश में गृह-युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी । इसी समय राजनैतिक 
दलों ने चुनाव हेतु दलबन्दी प्रारम्भ की । इसमें मासजूमी समाजवादी एवं 
दो लघु क्रिस्तीन दलों ने एक गुट बनाया तथा राष्ट्रबादी दल, साम्मवादियों 
एवं नए छोटे-छोटे दलों ने द्वितीय गुट बनाया । 

विलोपो के मंत्रिमण्डल के पतन के पश्चात अली सास्रोमिदजोजो का 
मंत्रिमण्डल गठित हुआ अली के मंत्रिमण्डल ने हिन्देशियाईकरण की 
नीति को पूर्णं रूप से प्रारम्भ क्रिया । इस नीतिका विशेष प्रभाव 
आयात, बैंकिंग तथा जहाजरानी के क्षेत्र में हुआ । फलस्वरूप देश में 
मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला तथा मुद्रा विनिमय की 
दर निर्यात करने वाले उत्पादकों के पक्ष में हो गयी । पश्चिमी देशों 
के विरुद्ध विचारों के प्रसार पर सेंसर के स्थान पर अली dfa- 
मण्डल ने इसको एक नव दिशा प्रदान की एवं पश्चिमी एशिया पर अपना 
प्रभाव स्थापित करने हेतु आन्दोलन प्रारम्भ करने पर बल दिया । शीत युद्ध 
में हिन्देशिया सैनिक रूप से तटस्थ था तथा विदेशी, संबंधों में इसकी एक 
महत्वपूर्ण उपलब्धि 'बांडूंग एशियन-अफ्रीकन सम्मेलन” का अप्रैल 1955 में 
आयोजन था । अली मत्रिमण्डल ने राजनैतिक दलों को सरकारी सेवाओं में 
अपनी शक्ति संगठित करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जिससे कि वे 
आगामी चुनावों में भली भांति चुनाव लड़ सकें । 

जून 1955 में सैनिक अधिकारियों ने अली द्वारा नियुक्त सेनाध्यक्ष को 
मान्यता देने में असहमति व्यक्त की । परिणामस्वरूप अली मंत्रिमण्डल का 


कशा 
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पतन हुआ । दो मास पश्चात “मासजूमी-समाजवादी-नाहदतुलउल्मा” दलों 
की संयुक्त सरकार बुरहानुद्दीन हाराहप के नेतृत्व में स्थापित हुई जिसके 
फलस्वरूप कई क्षेत्रों में नीतियों को पूर्णतया परिवर्तित कर देना पड़ा 1 
विदेशी व्यापार पर अली मंत्रिमण्डल द्वारा लगाये गये प्रतिवन्ध वापस ले 
लिये गये । फलतः वस्तुओं के मूल्यों में तथा मुद्रा-विनिमय की दर में भी कमी 
आई, परन्तु हिन्देशिया के व्यापारियों को पश्चिमी देशों तथा चीन के साथ 
व्यापार प्रतियोगिता में स्थिर रहना मुश्किल हो गया । नये मंत्रिमण्डल ने 
पश्चिमी देशों के साथ मधुर सम्वन्ध बनाने का प्रयत्न किया । सरकारी 
कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण किया गया जिससे कि मासजूमी 
एवं समाजवादी दल की शक्ति को दृढ़ किया जा सके एवं राष्ट्रवादी दलों 
की शक्तियाँ क्षीण की जा सकें । > 


1955 में नवीन चुनाव हुए जिसके पश्चात अली सास्रोमिदजोजो के 
नेतृत्व में राष्ट्रवादी एवं गैर साम्यवादी दल की सरकार का निर्माण हुआ । 
इन चुनावों में मासजूमी एवं उसके समर्थक दलों ने इस्लाम को अपना 
“प्रचार आधार” बनाया तथा राष्ट्रवादी एवं इसके समर्थक दलों ने राष्ट्रपति 
सुकार्णो के पाँच सिद्धान्तों--धामिक संस्कार, राष्ट्रवाद, मानवता, जनता 
की प्रभुसत्ता एवं सामाजिक न्याय--को अपना चुनाव लक्ष्य बताया । अली 
ने अपने इस मंत्रिमण्डल के शासन काल में राष्ट्रवादी एवं अन्य दलों के मध्य 
तनाव कम करने का प्रयास किया परन्तु सरकार अयोग्य एवं भ्रष्टाचारयुक्‍त 
रही । 1956 के उत्तराधं में अली सरकार के प्रभाव को कुछ घटनाओं ने 
गम्भीर चुनौती दी । प्रथम, सुमात्रा एवं सुलावेसी में सैनिक अधिकारियों 
ने बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार प्रारम्भ किया । द्वितीय, भूतपूर्व सेनाष्यक्ष 
ने जर्काता में सैनिक विद्रोह का प्रयास किया तथा तृतीय, राष्ट्रपति सुकार्णो 
द्वारा राजनैतिक दल प्रणाली का अन्त करने में प्रजातन्त्र का विकास लगभग 
असम्भव सा हो गया था क्योंकि हिन्देशिया में अनेक राजनीतिक दल थे 
जिनके स्वार्थ भिन्न-भिन्न थे। इससे आथिक विकास की दिशा भी अवरुद्ध हो 
गई क्योंकि देश में नये उद्योग शुरू करने हेतु धन की कमी थी तथा चीनी 
एवं डच व्यापारियों द्वारा स्थापित उद्योगों की ओर लापरवाही वरती गई थी । 
इसके अतिरिक्त अनुशासित श्रमिकों की न्यूनता के कारण भी उत्पापन अत्य- 
धिक प्रभावित हुआ । 

दिसम्बर, 1956 में सुमात्रा के तीन प्रदेशों में अहिसक क्रान्ति हुई 
जहाँ कि सत्ता, सैनिक अधिकारियों के नेतृत्व में, क्षेत्रीय समितियों के हाथों 
में आ गई । उन्होंने अली के मंत्तिमण्डल की सत्ता को मान्यता देना अस्वीकार 
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कर दिया । मार्च, 1957 में इसी प्रकार की अन्य क्रान्ति ने पूर्वी हिन्देशिया 
की सत्ता भी, सैनिक अधिकारियों के नेतृत्व में, एक समिति को प्रदान कर 
दी । इस स्थिति को समाप्त करने हेतु दो प्रस्ताव रखे गये । एक ओर सैनिक 
क्षेत्रीय समितियों एवं उनके समर्थकों ने यह प्रस्ताव रखा, कि गणतंत्र 
की एकता बनाये रखने हेतु sto सुकार्णों एवं हाटा में सामजस्य स्थापित 
किया जाय अर्थात ऐसी सरकार की स्थापना हो जिसमें सुमात्रा में जन्मे 
हाटा को प्रभावशाली भूमिका हो । दूसरी ओर राष्ट्रपति सुकार्णो ने फरवरी 
1957 में अपने “निर्देशित प्रजातंत्र' के आदर्श को सामने रखते हुए सुझाव 
दिया कि एक “राष्ट्रीय समिति' का निर्माण किया जाय जो कि सलाहकार 
संस्था के रूप में कार्य करे तथा इस समिति में श्रमिकों, किसानों, व्यापा- 
रियों एवं सैनिकों का प्रतिनिधित्व हो ag समिति सभी दलों के संयुक्‍त 
मंत्रिमण्डल के अधीन कार्य करे । राष्ट्रपति के इस कार्यक्रम का राष्ट्रवादी 
दल एवं साम्यवादियों ने समर्थन किया । 
माचे, 1957 में अली के मंत्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया एवं 
राष्ट्रपति सुकार्णो के कार्यक्रम को स्वीकृत प्रदान की गई । 14 मार्च को 
हिन्देशिया में सैनिक शासन की घोषणा की गई तथा सेनाध्यक्ष मेजर जनरल 
Uo एच० नाशुसन को सैनिक प्रशासन का मुख्य प्रशासक नियुक्त किया 
गया । राष्ट्रपति सुकार्णो ने स्वयं एक व्यापारिक मंत्रिमण्डल की स्थापना की 
जिसका अध्यक्ष जुआद को बनाया गया जो कि किसी दल से सम्बन्धित नहीं 
था। परन्तु इस मन्त्रिमण्डल में साम्यवादियों को प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान 
किया गया । नये प्रधानमंत्री ने जर्काता सरकार एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य 
वैचारिक भिन्नता दूर करने हेतु निरथंक प्रयत्न किया । नवम्बर, 1957 में 
मुसलमान युवकों के एक समूह ने राष्ट्रपति सुकार्णो की हत्या का प्रयत्न 
किया जिससे समझौते की आशाएँ धूमिल हो गयी । इसी समय “पश्चिमी 
इरियन' के प्रश्‍न पर संयुक्त राष्ट्रसंघ में इण्डोनेसिया को समर्थन नहीं प्राप्त 
हुआ । इन घटनाओं के परिणामस्वरूप डच अधिकारियों द्वारा शासित 
- संस्थानों में स्वदेशो अधिकार स्थापित किया गया | इस प्रकार डच जहाज- 
रानी कम्पनी, कारखानों, बैंकों, एवं व्यावसायिक संस्थानों पर हिन्देशिया के 
कर्मचारियों ने अधिकार कर लिया । 13 दिसम्बर को सैनिक शासन के 
मुख्य प्रशासक ने एक घोषणा के द्वारा इन संस्थानों पर सैनिक अधिकारियों 
को अधिकार करने का आदेश दिया । इस प्रकार सम्पूर्णे डच सम्पत्ति 
हिन्देशिया की सरकार की सम्पत्ति हो गयी । एक वर्षं पश्चात उपर्युक्त 
सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया | 
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उपर्युक्त राष्ट्रीयकरण के पश्चात जनवरी में क्षेत्रीय समितियों की 
एक सभा केन्द्रीय gatat में हुई । 10 फरवरी को इस सभा ने एक घोषणा 
की कि यदि पाँच दिनों के अन्दर जुआन्दा मंत्रिमण्डल त्यागपत्र नहीं देगा 
और हाटा अथवा जोगजगीता के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल का निर्माण नहीं 
किया जायेगा तो वे एक विरोधी सरकार की स्थापना करेंगे । फलस्वरूप 
15 फरवरी को हिन्देशिया गणतांत्रिक क्रान्तिकारी सरकार की स्थापना की 
घोषणा कर दी गई जिसका अध्यक्ष मासजूमीस जाफरुद्दीन को बनाया गया। 
जर्काता सरकार ने इस सरकार के विरुद्ध सारकारी कार्यवाही प्रारम्भ की 
तथा सुमात्रा के पूर्वी किनारे पर छाताधारी सैनिक उतार क्रान्तिकारी 
सरकार के सैनिकों ने कोई प्रतिरोध _नहीं किया । फलस्वरूप सुमात्रा में 
केन्द्रीय सरकार का आधिपत्य स्थापित हो गया । क्रान्तिकारी सरकार ने 
गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया परन्तु केन्द्रीय सरकार की सेना ने उसे 
शीघ्रता से दबा दिया । 
निर्देशित sada फा gu (1958-1965) 

1958 के मध्य तक हिन्देशिया की राष्ट्रीय अखण्डता स्थापित हो 
चुकी थी और गत दो वर्षो में सैन्य शक्ति में भो अत्याधिक वृद्धि हुई थी । 
1958 के उत्तराधं में ही जन-नियंत्रण स्थापित हो चुका था। राष्ट्रपति 
सुकार्णो का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था क्योंकि राष्ट्रपति सुकाणों ने 'डच 
सम्पत्ति पर अधिकार फे कार्यक्रम में महत्वपुर्ण भूमिका निभाई थी । 1958 
में राष्ट्रपति gau के “निर्देशित प्रजातंत्र' के सिद्धान्त का जनता एवं सेना 
ने जोरदार स्वागत किया । 1958 के अन्त तक 'संसदीय प्रजातंत्र' के विचार 
का लगभग अन्त हो गया था । राष्ट्रपति सुकार्णो द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय 
समिति एवं सैनिक अधिकारियों ने मेजर जनरल नाशुअन के नेतृत्व में सैनिक 
शासन सम्मेलनों में संसद के अधिवेशनों का विरोध किया । फलस्वरूप 
पिछले आठ वर्षो की नीतियों का अन्त कर दिया गया । इसके स्थान पर 
'अधिनायकवाद शांति काल” की स्थापना की गई। इस प्रकार प्रत्यक्ष 
राजनीति काल का समापन हुआ | 

1959 के प्रारम्भ में राष्ट्रपति garit एवं मंत्रिमण्डल ने “निर्देशित 
प्रजातंत्र को एक दृढ़ स्वरूप प्रदान करने का सैनिक प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया । उन्होंने 1945 के संविधान के अनुसार राजनैतिक संस्थाओं के 
पुननिर्माण की घोषणा की । राष्ट्रपति सुकाणों ने उपर्युक्त कार्यक्रम के प्रति 
संविधान सभा की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्‌ 5 जुलाई, 1959 को 
एक घोषणा द्वारा क्रान्तिकारी संविधान का निर्माण किया तथा qaad 
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संविधान सभा को भंग कर दिया । इसके अन्तर्गत इन्डोनेशिया में “राष्ट्रपति 
प्रजातंत्र की स्थापना की गई तथा सुकार्णो इसके प्रथम राष्ट्रपति 
चुने गये | जुआन्दा इसके प्रथम प्रधान मंत्री बने एवं मेजर जनरल नाशुअन 
को सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा मंत्री बनाया गया । इसके अन्तगंत राष्ट्रोय afafa 
का पुनर्गठन हुआ तथा यह समिति 1945 के संविधान के अनुसार 'सर्वोच्च 
सलाहकार समिति' के रूप में स्थापित की गई । हिन्देशिया में समाजवाद 
की स्थापना हेतु “राष्ट्रीय योजना आयोग” का गठन हुआ । 

इसके पश्चात्‌ क्षेत्रीय सरकारों का पुनर्गठन किया गया तथा इन्हें 
ओर अधिक केन्द्रित एवं अधिनायकीय बनाया गया । जून, 1960 में 'पारस्परिक 
सहायता संसद” की नियुक्ति की गई नवम्बर-दिसम्बर, 1960 में “पीपुल्स 
कन्सलटेटिव arf का उद्घाटन किया गया। 1961 में सुमात्रा में 
विद्रोह का अन्त कर दिया गया । 1962 में हालंण्ड के साथ पश्चिमी इरियन 
एवं पश्चिमी गुयाना के सम्बन्ध में समझोते पर हस्ताक्षर किये गये । रूस 
से बड़ी मात्रा में हथियारों की सहायता प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त 
संयुक्त राष्ट्र की सहायता से 1963 में पश्चिमी गुयाना का प्रशासन भी 
हिन्देशिया को प्राप्त हो गया । 

निर्देशित प्रजातंत्र के काल में राष्ट्रपति gamit का देशवासियों पर 
अत्यधिक प्रभाव रहा । इस काल हिन्देशिया की एकता एवं अखण्डता पर 
बल दिया गया । राष्ट्रपति सुकार्णो ने क्षेत्रीय मतभेदों को दूर कर समाज के 
प्रत्येक वर्ग में सहयोग की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया । 

1965 में हिन्देशिया में एक असफल सैनिक क्रान्ति का प्रयत्न हुआ 
गया | तत्पश्चात्‌ हुई घटनाओं के कारण डा०सुकार्णो की राजनैतिक शक्ति में 
कमी आई | साम्यवादियों का बड़े पैमाने पर वध किया गया तथा 1968 में 
डा० सुकार्णो पदच्युत कर दिये गये | 

इस प्रकार उस व्यक्ति के राजनेतिक चरण का अन्त हुआ जो 
20 वर्षो तक हिन्देशिया की राष्ट्रीयता एवं स्वतंत्रता का प्रतीक रहा । 
इसमें संशय नहीं कि सुकार्णो ने अपनी परिष्कृत भाषा एवं जन-सम्मोहक 
भाव भंगिमा के द्वारा भिन्नता पुणं fasg समुदाय को दो दशकों तक 
एकबद्ध रखा । अंततः अपनी अनुचित आस्था, सम्मिलित सत्ता अयोग्यता 
तथा अपनी आर्थिक नीतियों की असफलता के कारण पतनोन्मुख हुये । 

डा० सुकार्णो के स्थान पर sro सुहार्तो राष्ट्रपति बने परन्तु स्थिति 
में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । डा० सुहार्तो के पदासीन होने के पश्चात्‌ 
केवल सरकार ब्रामपक्षी के स्थान पर दक्षिण पंथी हो गयी और देशीय 
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समस्‍यायें यथापूर्व बनी रहीं । देश में क्षेत्रीयवाद, आथिक स्थिति में गिरावट 
एवं समाज में असंतोष की भावना में नितान्त वृद्धि हुई । नयी सरकार 
ने इण्डोनेशिया में विदेशी व्यापारियों को उद्योग धन्धे स्थापित करने हेतु आक- 
धित करने के लिये अधिक सुभवसर एवं सहयोग प्रदान करने की चेष्टा की । 
वर्तमान सरकार ने अपनी विदेश नीति को भी पश्चिमी देशों द्वारा दक्षिण- 
qd एशिया के प्रति निर्धारित नीति के अनुरूप ही रखा । यही कारण था 
कि पश्चिमी इरियन के वासियों पर हिन्देशिया प्रशासन की बलपूर्वक 
स्थापना के पश्चात्‌ भी पश्चिमी देशों में इसके विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं 
हुई । इस नीति के फलस्वरूप 1967 के पश्चात्‌ पश्चिमी देशों ने, जिसमें 
जापान भी शामिल था, अनेक सम्मेलन किए जिसमें हिन्देशिया की 
समस्याओं एवं उनके समाधान के उपायों पर विचार विमर्श हुआ । इस हेतु 
पश्चिमी देशों ने हिन्देशिया को बड़ी मात्रा में आथिक ऋण दिया परन्तु 
इससे केवल हिन्देशिया पर ऋण की मात्रा बढ़ गयी, आथिक विकास संभव 
न हो सका । 1969 में पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गई परन्तु इससे भी 
कोई लाभ नहीं हुआ । पश्चिमी देशों पर आर्थिक रूप से अत्यधिक आधारित 
होने से हिन्देशिया की राजनैतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ गयी । यथा कारण 
नयी सरकार जनता में लोकप्रिय न हो सकी । फलस्वरूप 1970 के मध्य में, 
भूतपूर्व राष्ट्रपति सुकार्णो की मृत्यु के समय, विशाल जन-प्रदर्शन प्रारम्भ 
हुए | नयी सरकार ने लगभग एक लाख राजनैतिक प्रदर्शनकारियों को जेल में 
बन्द कर दिया अथवा यातना शिविरों में भेज दिया । 


जुलाई, 1971 में हिन्देशिया में आम चुनाव कराये गये जिसमें कुछ 
ही राजनैतिक दलों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई p इस आम 
चुनाव में सरकार ने एक नये संगठन 'सेक्रेटेरियेट आव्‌ फंक्शनल ग्रृप्स' का 
समर्थन किया । चुनावों में इसी दल ने भारी विजय प्राप्त की । उपर्युक्त दल 
को संसद में बहुमत प्राप्त हुआ । इस प्रकार सुहार्तो का, अपने प्रशासन को 
दृढ़ करने हेतु, यह प्रयास सफल हुआ । इसी समय हालँण्ड की रानी 
जूलियाना ने हिन्देशिया का भ्रमण किया जिससे सुहार्तो की स्थिति और 
सृदृढ़ हो गयी । 

नवम्बर, 1971 में हिन्देशिया एवं मलेशिया ने एक संयुक्त घोषणा 
की | इसके अनुसार मलक्का की खाड़ी को अन्तरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग मानने 
में असहमति व्यक्त की गई तथा दो लाख टन से अधिक के तेलवाहक जहाजों 
के आने-जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इस निर्णय से जापान एवं 
सोवियत रूस व्यापारिक एवं सामरिक रूप से प्रभावित हुए । जून, 1972 
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में आस्ट्रेलिया ने तीन वर्षो के लिए हिन्देशिया को सुरक्षा एवं आशिक क्षेत्र 
में सहायता देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । 


सामाजिक विकास (1949-1962) 


1949 में युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ गणतन्त्र के नेताओं ने पुरे 
राष्ट्र पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया। समयानुकूल सामाजिक 
एकता एवं अखण्डता हेतु एक नये संविधान की आवश्यकता महसूस की गई । 
इस समय शान्ति एवं व्यवस्था की समस्या अत्यधिक जटिल हो चुकी थीं 
तथा दमनकारी नीतियों के सहारे सामाजिक विकास लगभग असम्भव हो 
गया था | अतः एक. ऐसे संविधान की नींव रखना अवश्यम्भावी हो गया था 
जिसका जनता सम्मान करे एवं जो जनता के प्रत्येक वर्ग को स्वीकृत हो 
जिससे कि राष्ट्र में सामाजिक विकास को एक नव दिशा प्रदान की जा 
सके । सामाजिक एकीकरण में इन्डोनेशिया के राजनैतिक दलों ने भी 

` महत्वपूर्णं योगदान दिया । 1949 के पश्चात्‌ गणतन्त्रीय सरकार के लगभग 
सभी मुख्य नेता पाश्चात्य शिक्षा गृहण किये हुये थे और उनमें डाक्टर, 
इंजीनियर, पत्रकार, अध्यापक एवं कानूनवेत्ता थे । उनके कथनानुसार 
आधुनिक सरकार को व्यवस्था उन्हीं लोगों के हाथ में रहनी चाहिए जो कि इस 
कार्य हेतु प्रशिक्षित हों । इसके अतिरिक्त शिक्षा ने जनता में जन-चेतना का 
विकास किया जिसके परिणामस्वरूप भौतिक एवं सामाजिक विकास की 
दिशा में गतिशीलता आई । अतः निरक्षरता विरोधी अभियान चलाये गये 
तथा रेडियो एवं समाचारपतों का बिस्तार हुना । इसके पश्चात्‌ सत्ता ग्रहण 
करनेवाली सरकारों ने शिक्षा को जनता में लोकप्रिय बनाने एवं उसे जनता 
के हेतु विकसित करने में सफलता प्राप्त की । फलतः निरक्षरता का प्रतिशत 
1940 में 89% से घटकर 1955 में 57% रह गया । इसी काल में 
प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या तीन गुनी हो गयी तथा 
माध्यमिक विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने हेतु विद्याथियों की 
संख्या में भी भारी afz हुई । इस प्रकार इन्डोशिया में शिक्षा एक ‘eax 
faq बन गई। 

सामाजिक एकता की दिशा में प्रयास करने हेतु हिन्देशिया के राजनेतिक 
दलों ने भी महत्वपूर्ण प्रयतन किये । 1953 के पश्चात्‌ इन दलों ने ग्रामो में 

` सक्रिय कार्य करना प्रारम्भ किया क्योंकि वे 1955 के चुनाव में जनता का 
सहयोग अपने दल हेतु प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे। इस समय में 
राजनेतिक संगठनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा संगठनों के 
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सदस्यों को सम्मानित दृष्टि से देखा जाने लगा । 1955 के चुनावों में चार 
दलों ने सफलता प्राप्त की-राष्ट्रवादी दल, मासजूमी, नाहदतुलउल्मा एवं 
साम्पवादी दल । इन दलों ने अपनी दलीय शाखाओं की लगभग सभी ग्रामों 
एबं शहरों में स्थापना की थी । 


शिक्षा विद्यालयों एवं राजनैतिक दलों द्वारा सामाजिक एकता स्थापित 
करने के प्रयास में कई कठिनाइयां सम्मुख आई । आरम्भ से ही जनता 
शिक्षा संस्थानों ने एवं राजनेतिक दलों पर अपनी आशाएं केन्द्रित किये हुये 
थी जो क्रान्ति के द्वारा जनता में उत्पन्न की गई थीं । परन्तु मन्द 
आधिक प्रगति ने इन आशाओं को धूमिल कर दिया । इसके अतिरिक्त 
जनता ने अधिक रोजगार अवसरों को प्रदान किये जाने तथा ऐसी राजनैतिक 
एवं सामाजिक व्यवस्था की माँग की जिसमें व्यक्तिगत अस्तित्व सुरक्षित 
हो । इसका तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि जनता में असन्तोष व्याप्त 
हो गया और विशेषकर माध्यमिक विद्यालयों के स्नातकों के मध्य रोष का 
अधिक विकास हुआ क्योंकि उनकी शिक्षा के अनुकूल उन्हे रोजगार नहीं 
मिला । इसके अतिरिक्त कुछ समय पश्चात्‌ राजर्नेतिक दलों के मध्य 
पारस्परिक फूट एवं dud के फलस्वरूप सामाजिक एकीकरण की क्रिया 
कुप्रभावित हुई । जकार्ता में इस संघर्ष ने राष्ट्रीय fagi एवं संस्थाओं का 
उन्मूलन कर जनता के मध्य सहयोग को विध्वस्त कर दिया । फलस्वरूप 
जनता द्वारा एक ऐसी राजनैतिक व्यवस्था की ऐसी बड़े पैमाने पर माँग 
की गयी जिसमें प्रत्येक नागरिक को “अपना स्तर” प्राप्त हो और संघर्षो का 
अन्त हो । परन्तु यह व्यवस्था देश को क्षेत्रीय अखण्डता के लिए घातक थी 
क्योंकि इसने पारम्परिक भिन्न-भिन्न नेतिक, सामाजिक, एवं धामिक समूहों 
को जन्म दिया । पृथकता के विचारों ने देशवासियों को एक समुदाय की 
तरह संगठित होकर कार्य करने में अवरोध उत्पन्न किया । 

1958 के पश्चात्‌ उपर्युक्त स्थिति में मुलभुत परिवर्तेन हुए । शिक्षा 
की दिशा में तीव्रता से प्रगति हुई । राजर्नतिक दलों के कार्यो को सीमित कर 
दिया गया क्योंकि मुसलमानों एवं समाजवादी दलों पर प्रतिबन्ध लगा दिया 
गया था। उदार युग के मध्य विकसित सभी श्रमिक एवं कृषक संघ 
एवं संस्थाएं सरकार के प्रति आस्था युक्‍त थीं अतः राजनीतिक दलों की aa- 
नति के साथ सरकार ने समाज को भी अत्यधिक प्रभावित किया । राष्ट्रीय 
आदर्शो की रूपरेखा बनाने हेतु समुचित कार्य किया गया छात्रों, सरकारी 
कर्मचारियों, पत्रकारों एवं सरकारी संस्थाओं के प्रशासकों को राष्ट्रपति 
सुकार्णो के 1959 के घोषणापत्र के अर्थो को भली भांति स्पष्ट किया गया । 


a 
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उन्हे राष्ट्र एवं राष्ट्रपति के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई गई । श्रमिक 
संघों की शक्तियों में अत्यन्त कमी आई क्योंकि हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने 
के साथ सैनिक शासन के मुख्य प्रशासक को संघों के कार्यों का नियंत्रक 
बना दिया गया था | 

धामिक संगठनों को भी सरकार के आदर्शो को मान्यता देने हेतु बाध्य 
होना पड़ा । सांस्कृतिक संस्थाओं ने यह घोषणा की कि वे सरकार के नेतृत्व 
में राष्ट्रीय निर्माण हेतु संघर्ष करेंगी । राजनीतिक घोषणा के विरुद्ध 'कला 
कला के fad’, “विज्ञान विज्ञान के लिये! एवं “खेल खेल के लिये, के विचारों की 
तीव्र निन्दा की गई । इस प्रकार सरकार ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति पर 
अत्यधिक बल दिया एवं स्वयं निर्णय लिया कि कौन सी संस्था किस क्षेत्र में 
उपयुक्त रहेगी | 

1958 के पश्चात्‌ ग्रामों पर सरकारी नियंत्रण में अत्यधिक वृद्धि हुई । 
अधिकांश क्षेत्रों में ग्रामीणों को कुछ समय के लिए अनिवार्य सैनिक शिक्षा 
लेने हेतु बाध्य किया गया तथा उनसे विभिन्न सामुदायिक विकास परियोजनाओं 
में निःशुल्क कार्यं लिया गया । इसके अतिरिक्त उन्हें अपने उत्पादनों को 
सरकारी विक्री संगठनों में कम दामों पर बेचने हेतु विवश किया गया । अतः 
पुनः त्रुटिपूणं सरकारी नीतियों के कारण जनता ने इन नीतियों का प्रतिरोध 
किया । 

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि हिन्देशिया 

के आधुनिक परिवर्धन में कृत्रिम राजनैतिक व्यक्तित्व की आवश्यकता नही 
हैं, अपितु हिन्देशियाई समस्याओं को यर्थाथ रूप से निराकरण की आवश्यकता 
है । यह तभी संभव है जब हिन्देशियाई राजनेता एवं समाज स्वयं की fafa- 
धता को विस्मृत कर नव नीति एवं नव चेतना को सारूप्यता प्रदान करें । 


आथिक सर्वेक्षण- 

हिन्देशिया अपने उत्पादन के कारण पुरे विशव में विख्यात था, लेकिन 
1930 की महान मन्दी के कारण लगभग 40 वर्षो तक हिन्देशिया अपने 
आशिक जीवन में स्थायित्व प्राप्त न कर सका p आथिक ह्लास के अन्य कारणों 
में द्वितीय विश्वयुद्ध के मध्य जापानी आधिपत्य (1941-45), स्वतन्त्रता 
संघर्ष (1945-50) तथा साम्यवादी विद्रोहो के कारण हिन्देशिया के सामा- 
जिक आथिक कार्यों में विशेष प्रगति न हो सकी । हिन्देशिया की जनसंख्या 
चीन, भारत, रूस और अमेरिका के पश्चात्‌ पांचवे स्थान पर है । जनसंख्या 
' की सघनता प्रत्येक क्षेत्र में पृथक-पृथक है । और सबसे अधिक जन घनत्व का 
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क्षेत्र जावा है । जहाँ 600 की जनसंख्या प्रत्येक वर्ग मीटर में है जबकि पश्चिमी 
इरियन अत्यन्त अल्पसंख्या में है agt की संख्या प्रत्येक वर्ग मीटर में 10 
है । इस अनियमित जनसंख्या के कारण हिन्देशिया में नियमित रूप से कृषि 
एवं उद्योग सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों की बहुसंख्या होने के 
कारण तथा सशक्त सरकार के अभाव ने राष्ट्रीय उत्पादन एवं आर्थिक 
लाभ में वृद्धि नहीं होने दी । 

हिन्देशिया की कृषि वर्षा ऋतु पर आधारित है और पूरे हिन्देशिया 
की भूमि क्षेत्र का 7.4 प्रतिशत खेती के प्रयोग में लाया जाता है । हिन्देशिया 
में दो प्रकार के कृषि वर्ग है । पहला लघु कृषि तथा दूसरा सम्पदावादी भूमि- 
घर। - 

डच उपनिवेशवाद के काल में यद्यपि हिन्देशिया की कृषि का पूर्णरूपेण 
बाजारीकरण कर दिया गया था परन्तु इसके उपरान्त भी कृषि पारम्परिक 
श्रमिकों पर ही आधारित रही । कृषि क्षेत्र में उत्पादन की पश्चिमी इकाइयों 
की उपस्थिति ने कुछ क्षेत्रों में ग्रामों की आथिक व्यवस्था का विकास किया 
जिसमें जावा के वाह्य क्षेत्र मुख्यतया प्रभावित थे । इन क्षेत्रों के उत्पादकों ने 
धान की खेती को त्याग कर विशव-बाजारों हेतु वस्तुएँ उत्पादित करना 
प्रारम्भ किया जिनमें रवर, कोपरा मुख्य थे । परन्तु जावा में, जहाँ डच 
आशिक प्रभाव अत्याधिक था, कृषि के क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं 
हुआ तथा इसके विरुद्ध पारम्परिक कृषि विधियों का और अधिक तीव्रता से 
विस्तार हुआ । जनसंख्या विकास के साथ ही धान की खेती अधिक विस्तृत 
हो गयी परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ इस विस्तार में कठिनाई महसूस की गई । 
फलस्वरूप इसके स्थान पर ज्वार, सोयाबीन एवं मूंगफली की खेती प्रारम्भ 
की गई । परन्तु इसके कारण श्रमिकों का विकास तीब्रता से हुआ । अतः 
यह तकनीकी, एवं नवीनीकरण के स्थान पर स्थिर विकास एवं निष्क्रियता 
का कार्यक्रम था D इस कार्यक्रम की उपनिवेश काल का अन्त होने से पूर्व ही 
व्यर्थता सिद्ध होनी प्रारम्भ हो गयी क्योंकि जावा में जनसंख्या की वृद्धि के 
कारण प्रति व्यक्ति की आय कम होती जा रही थी । इसके अतिरिक्त जावा में 
कृषकों को, आन्दोलन न प्रारम्भ होने का एक कारण वहाँ की निर्धनता एवं 
जमीदारों का न होना था। 

हिन्देशिया के आथिक विकास में कुछ और कठिनाइयाँ थीं। देश में 
उत्पादनों की संख्या कम होने के कारण आयात एवं निर्यात अनिवार्य थे। 
परन्तु हिन्देशिया का निर्यात का लाभ टिन, तेल, रबर इत्यादि 
तक ही सीमित था तथा इनका मूल्य विश्‍व-बाजारों में घटता एवं 


262|एशिया : उद्भव एवं विकास 


बढ़ता रहता था। इसके अतिरिक्‍त मुख्यतया उपर्युक्त निर्यात के 
माल जावा के बाहर उत्पादित होते थे । खनिज उत्पादन उत्तर एवं दक्षिण 
सुमात्रा तथा पश्चिमी जावा तक ही सीमित था। रबर तथा कोपरा का उत्पा- 
दन सुमात्रा, सुलोवेसी एवं मलक्का में ही होता था । जावा इण्डोनेशिया के 
बाजारों में खाद्य पदार्थे एवं स्थानीय उत्पादित वस्तुओं का सबसे वडा पूरक 
था तथा देश के प्रतिवर्ष निर्यात का एक चौथाई भाग उत्पदित करता था । 
अतः निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार को उच्च विनिभय दर की व्यवस्था 
करनी चाहिए थी जिससे कि निर्यात उत्पादकों को अधिक लाभ हो परन्तु 
दूसरी ओर यह नीति आयात करनेवालों जावा निवासियों के विरुद्ध थी जो 
कपड़ा, मशीनों कच्चे माल, कार, साइकिल, कागज एवं खादों का आयात 
करते थे । f 
स्वतन्त्रता के पश्चात इस दिशा में कुछ ही कठिनाइयों पर ध्यान 
दिया गया । स्वतन्त्रता से पूर्व हिन्देशिया की सम्पत्ति हिन्देशियाइयों की 
संपत्ति थी जिसमें कार्यरत हिन्देशियाइयों ने बड़ी संख्या में उद्योग एवं अन्य 
क्षेत्रों में दीक्षा प्राप्त कर ली थी । परन्तु इस वर्ग ने जनता अथवा व्यक्तिगत 
aa में अधिक उन्नति नहीं की । कुछ आयात की वस्तुओं का उत्पादन 
आरम्भ हुआ जिसमें सीमेंट एवं कपड़ा मुख्य थे परन्तु मुख्यतया यह उद्योग 
विदेशी कच्चे माल एवं विदेशी धन पर आधारित रहे । जनसंख्या वृद्धि के 
कारण चावल का आयात प्रारम्भ करना पड़ा जब कि यह मुख्य निर्यात की 
वस्तु थी । इस प्रकार इन्डोनेशिया में निर्यात उत्पादन तथा निर्यात लाभ में 
भारी कमी आयी क्योंकि तेल और रबर के उत्पादन पर अत्यधिक ध्यान 
दिया जाने लगा | इसके कारण विदेशी मुद्रा कोष को सुरक्षित रखने में 
अत्यधिक कठिनाइयाँ आई जिसके फलस्वरूप बार-बार आयात पर प्रतिबन्ध 
लगाया गया | फलतः मुद्रास्फीति तथा शहरों में बेरोजगारी समस्या में वृद्धि 
हुई । आयात एवं निर्यात स्वार्थो के मध्य संघर्ष के कारण जावा तथा अन्य 
प्रदेशों में राजनेतिक संघषं का वर्चस्व रहा । 
जावा में धान उत्पादन के क्षेत्र में 1949 के पश्चात्‌ विकास किया 
गया तथा 1960 में यहाँ की उपज 1940 की उपज से दस प्रतिशत 
अधिक बढ़ गया तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन एवं हथ-करघा के विकास 
में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इसके उपरान्त भी जावा के 
कृषकों का जीवन-स्तर निम्न ही रहा | परिणामस्वरूप जावा के गाँवों से बड़ी 
संख्या में जनता ने शहरों की ओर रोजगार पाने हेतु प्रस्थान किया । शहरों 
में भी उसे उचित रोजगार प्राप्त नहीं हुआ । कुछ लोगों को ही उद्योगों में 
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काम प्राप्त हो सका | यहाँ यह्‌ स्पष्ट करना आवश्यक है कि जनसंख्या में 
वृद्धि वस्तुओं की माँग बढ़ जाने का एक महत्वपूर्ण कारण थी । हिन्देशिया 
वासियों में आधुनिक ढंग से जीवन यापन की इच्छा कुछ ही लोगों की पूर्ण 
हो सकी क्‍योंकि वहाँ उत्पादक कार्यो हेतु केवल कुछ सुविधाएँ ही उपलब्ध हो 
सकी थीं । 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात्‌ हिन्देशिया की आधिक नीतियों को 
तीन मुख्य चरणों में विभक्त किया जा सकता है। 
प्रथम चरण बीसवीं शताब्दी के पंचम दशक में प्रारम्भ हुआ । इस 
काल में आथिक क्षेत्रों का संगठन विश्‍व मण्डी से पूर्णतया संलग्न था । 1950 
एवं 1954 के मध्य प्रति वर्ष कृषि उत्पादनों के निर्यात से उपाजित विदेशी 
मुद्रा कुल विदेशी मुद्रा उपार्जन की दो तिहाई थी । यद्यपि इस काल में शासन 
निरन्तर परिवर्तित होते रहे परन्तु किसी भी सरकार ने ऐसा नीति परिवर्तन 
नहीं किया जिससे उत्पादन बढ़े, निर्यात को प्रोत्साहन मिले, आथिक स्था- 
fara एवं विकास के कार्यक्रमों में वृद्धि हो । 
द्वितीय चरण का प्रारम्भ 1957 के लगभग आरम्भ हुआ जिसके द्वारा 
पूर्ववर्ती आथिक व्यवस्था में किंचित सुधार किये गये । फलतः “निर्देशित अर्थ 
व्यवस्था” का उदय हुआ । इसके अन्तर्गत समाजवाद के सिद्धान्तों को इन्डो- 
नेशिया के सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास क्रिया गया 
तथा सरकार ने आथिक क्षेत्र में सीधे हस्तक्षेप की नीति अपनायी । इस 
कार्यक्रम में आथिक उदारवाद की व्यवस्था का अन्त कर पश्चिमी सामाजिक 
एवं आथिक संस्थाओं का उन्मूलन किया गया । विकास योजनायें निमित 
की गई जिनका मुख्य उद्देश्य केबल आधिक उन्नति नहीं था । अपितु वे कार्यक्रम 
आथिक विकास के साथ-साथ सामाजिक एवं आध्यात्मिक उत्यान की दिशा में 
भी निर्देशित थे । प्रथम पंचवर्षीय योजना 1956 से 1960 तक लागू की गई । 
यद्यपि यह विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई थी, यह राजनेतिक उद्देश्यों से भी 
प्रभावित थी । इस योजना का कोई परिणाम आने के पूवं ही राजनीति 
भभिमुखित समूह को आठ वर्षीय विकास कार्यक्रम के निर्माण का कायें 
सौंपा गया । राष्ट्रपति डा० सुकार्णो ने इस तथ्य से प्रभावित होकर कहा 
कि राष्ट्रीय विकास एकं सम्पन्नता अधिनायकीय शासन पद्धति के अन्तर्गत 
ही सम्भव हैं तथा उन्होंने 1959 में अधिनायकीय शक्तियाँ प्राप्त कर लीं । 
परन्तु एक वर्ष के अन्दर ही यह स्पष्ट हो गया कि पश्चिमी संस्थाओं का 
उन्मूलन करने के कारण देश के उत्पादन में अत्यधिक कमी हुई है । अत: यह 
चरण किसी सुगठित आथिक नीति का चरण नहीं रहा वरन इससे उत्पादन 


264|एशिया : उद्भव एवं विकास 


में गिरावट आयी; मुद्रा-स्फीति, भ्रष्टाचार, एवं वैधानिक नियन्त्रण की 
असफलता का प्रसार हुआ | 

आथिक व्यवस्था का तृतीय चरण 1966 में सुकार्णो प्रशासन का अन्त 
होने के पश्चात प्रारम्भ हुआ। इस चरण में आथिक नीति को पुनर्व्य॑वस्थित 
किया गया । नयी सरकार ने देश की आथिक समस्या पर सर्वप्रथम ध्यान 
केन्द्रित किया । इस समस्या के समाधान हेतु एक आधिक स्थायित्व समिति 
का निर्माण किया गया । इस दिशा में अनेक कदम उठाये गये । अक्टूबर 
1966 में नियमन के अन्तर्गत कठिन मुद्रा नीति, व्यवस्थित बजट, विदेशी 
ऋषणों का पुनः नियमन तथा विदेशी धन को इन्डोनेशिया में आकर्षित करने 
हेतु नये नियमों का निर्माण हुआ । फरवरी 1967 की ‘ae नियमन नीति! 
के अन्तर्गत मूल्यों का पुनः निर्धारण कर आथिक सहायता की 
नीति का पालन बन्द किया nari जुलाई 1967 की faata नियमन 
नीति” में निर्यातकों को विदेशी मुद्रा के लाभ में अधिक प्रतिशत भाग तथा 
कुछ सहायता देने का निर्णय लिया गया । 1966 एवं 1967 के मध्य ठोस 
मुद्रानीति के परिणामस्वरूप उत्पादन हेतु प्रोत्साहन लगभग बन्द हो 
गया था । फलतः उत्पादन क्षेत्र में गिरावट आयीं तथा बैंकों ने ऋण 
देना वन्द कर दिया । 

1968 में नयी सरकार ने आथिक क्रियाओं में वुद्धि करने हेतु आवश्यक 
कदम उठाया । जमा धनराशि पर ब्याज की मात्रा बढ़ा दी गई जिसके 
परिणामस्वरूप सरकार को अधिक धनराशि प्राप्त हुई । विदेशी व्यापार 
का पुनर्गठन हुआ तथा चीनी, काफी, कोपरा, एवं अन्य वस्तुओं के निर्यात 
हेतु पहले पहल सिन्डीकेट स्थापित किये गये । 148 वस्तुओं पर आयात कर 
घटा दिया गथा जिससे वे जनसाधारण को दी जा सकें । इन आर्थिक कार्यक्रमों 
की सफलता में सबसे बड़ा अवरोध इन्डोनेशिया की जनसंख्या बढ़ने की दर 
थी । 

हिन्देशिया की प्रवर्तनशील सरकारें अपनी नीतियों की विविधता के 
कारण स्वदेशी आथिक नीति से देश को लाभान्वित नहीं कर सकीं । निष्कर्ष 
रूप से हिन्देशिया में शासकीय एवं औद्योगिक व्यवस्था, विद्युतीकरण का 
अभाव तथा जनसंख्या वृद्धि ने देश की उन्नति के विकास में गतिरोध उत्पन्न 
किया । 
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अध्याय 17 
मलय-मलेसिया (मलेशिया) 


परिचय 


मलेशिया राज्य संघ की स्थापना 1963 में पहले से ही cada मलय 
राज्य संघ के भरसक प्रयत्न के कारण हुई । इस प्रकार के राज्य संघ के 
संगठित करने का अभिप्राय भूतपूर्व ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र को एक राजनैतिक 
सूत्र Ñ बांधना था । इस राज्य संघ में पश्चिमी मलेशिया जिसमें भूतपूर्व 
मलय राज्य संघ के ग्यारह राज्य जिनक क्षेत्रफल 50'700 वर्ग मील है और 
पुर्वी मलेशिया जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 77,730 वर्ग मील है । जिसमें भूतपूव 
ब्रिटिश उपनिवेश “arafa” (48,342 बर्ग मील) और ‘aag’ (29,388 
वर्ग मील) सम्मिलित हैं। इन सबको मलेशिया नाम से अभिहित किया 
जाता है । दोनों क्षेत्रों के मध्य एक खुला सागर उपस्थित हे । दोनों मलय 
समान देशान्तर (1° एवं 7° उत्तर भूमध्य रेखा) में स्थित हैं एवं इसकी 
जलवायु भूमध्य सागरीय है जिसके कारण इस क्षेत्र में उष्णता एवं वर्षा का 
मौसम सदव बना रहता है । पश्चिमी मलय में 4 हजार फीट से 7 हजार 
फीट तक की पवंत श्रेणियाँ हैं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ फेली हुई है। 
इसका सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र वह है जो संकीर्ण पश्चिमी क्षेत्रीय मैदान को 
विभाजित कर मलक्का के जलडमरूमध्य तक पहुंचता है और इस पर्वत-श्रेणी 
का सर्वाधिक बृहत्‌ क्षेत्र दक्षिणी चीन सागर तक विस्तृत है । मलय का 
पश्चिमी तटीय कोत्र अपनी भोगोलिकता के कारण अत्यधिक विकसित है । 
इस क्षेत्र में टिन, खनिज की बहुतायत है जो मुख्य समुद्र-तटीय मार्गे पर स्थित 
है। यद्यपि टिन, रबर की अपेक्षा इस कोत्र का द्वितीय महत्वपूर्ण उत्पादन 
है, तथापि रबर सड़कों, रेल मार्गो तथा अन्य प्राकृतिक रूप से विकसित 
सुविधाओं वाले क्षेत्र में उत्पन्न किया जाता है । पश्चिमी तट की जल- 
सुविधाओं की तुलना में पुर्वी कोत्र अक्टूबर से मार्च के मध्य पूर्वोत्तर मानसून 
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से अत्यधिक प्रभावित हे एवं इस परिस्थिति में उत्पन्न कठिनाइयों के 
कारण इस महाद्वीप का पूर्वी क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से निष्क्रिय है । अत्य 
बहुत से विषयों में पूर्वी मलय पूर्वी मलेशिया की आधारभूत भौगोलिकता के 
समान है! अतएव इसका निम्न क्षेत्र अधिकतर बृहत्‌ लम्बी नदियों, भयानक 
बाढ़ों से तथा इसका तटीय क्षेत्र पूर्वोत्तर मानसून से प्रभावित है एवं जलयान 
के लिए और अधिक सुविधाजनक है । इसका भूमध्यसागरीय जंगल अत्यधिक 
सघन है । पश्चिमी मलय के टिन तथा उच्च श्रेणी के लोहे के खनिजों की 
तुलना से पूर्वीय मलय के सार्वाक तथा सबाह क्षेत्र में सोने एवं कोयले के 
खनिज अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपलब्ध हैं । 


द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व सार्वाक के पूर्वोत्तर तटीय क्षेत्र मिटि में 
पेट्रोलियम उपलब्ध था परन्तु अब यह लगभग पूर्णतया समाप्त हो चुका है 
और केवल पूर्वी क्षेत्रों में ही उपलब्ध है । यहाँ के कुछ क्षेत्र ज्वालामुखी की 
उपयोगी मिट्टी द्वारा परिपूर्ण हैं तथापि बृहत्‌ स्तर पर औद्योगिक कृषि का 
विकास ga Aa में नहीं हो सका है। यहा के क्षेत्र रबर भी पैदा करते 
हैं परन्तु पश्चिमी मलय की अपेक्षा इसका महत्व कुछ कम है । पश्चिमी 
मलय का आथिक महत्व पूर्वी मलय की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। 
1970 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी मलय को जनसंख्या 8,820,000 
तथा पूर्वी मलय की केवल 1,632,000 है । पश्चिमी मलय में 53 प्रतिशत 
मुस्लिम, 35 प्रतिशत चीनी एवं 10 प्रतिशत भारतीय है । पूर्वी मलय में 
मलयी, तथा मुस्लिम मुख्यतः तटीय क्षेत्रों पर केन्द्रित हैं एवं ईसाई धमं द्वारा 
प्रभावित हैं । पूर्वी मलय में 47 प्रतिशत nadt, 34 प्रतिशत चीनी, 9 
प्रतिशत भारतीय, 8.5 प्रतिशत बोनियोई तथा 1.2 प्रतिशत अन्य जातियाँ 
निवास करती gl नगरीकरण के विषय में भी दोनों क्षोत्रों में पर्याप्त 
विभिन्नता हे । 


सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन 


मलय निवासी कृषि उत्पादक हुँ जो स्वयं को भूमि पुत्र (भूमि पुटेरा) 
कहते हैं । शाताब्दियों से यह लोग चावल ओर नारियल की खेती में संरत हैं 
मत्स्य (मछली) भी इनका एक मुख्य व्यवसाय हे । मलय निवासी मुख्यतया 
ग्रामीण निवासी हैं और बृहत्‌ पारिवारिक सम्बन्धों में आस्था रखते हैं । 
मलय निवासियों (की देश जनसंख्या में सर्वमुखी नुजातीय वर्ग है जो पूणे 
जनसंख्या का 45 प्रतिशत हे । इनके पश्चात्‌ द्वितीय बृहत्‌ नृजातीय वर्ग 
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(इथिनिक ग्रुप) चीनी लोगों का है जिनकी जनसंख्या लगभग 35 प्रतिशत 
है । अर्थात जो चीन से आकर इस क्षेत्र में प्रवास करने लगे थे। इसका 
प्रमुख कारण था ब्रिटिश लोगों का चीनी श्रमिकों को प्रोत्साहन देना था | 
ब्रिटिश आधिपत्य के मध्य चीनी श्रमिकों को यातायात के मार्ग निर्माण हेतु 
तथा खदानों में कार्य करने हेतु प्रलोभित किया गया था क्योंकि स्थानीय 
लोग इन कार्यों के इच्छुक नहीं थे । चीनी श्रमिकों ने जब अपना नियोजित 
कार्य समाप्त कर लिया तो वे नगरों में आ कर दुकानें स्थापित कर पचास 
प्रतिशत व्यापार लाभ प्राप्त करने लगे। आज भौ मलेशिया के चीनी 
निवासी स्वदेशी व्यवसाय में अग्रणीय हैं और उनके, धन वैभव तथा सांस्कृतिक 
प्रबुद्धता की भावना के कारण मलय लोगों में ईर्ष्या की भावना समाविष्ट 
है । चीनी लोगों ने धन एकत्रित करने के पश्चात्‌ दक्षिण चीन से अपने 
परिवारों को भी मलय में बुला लिया । अपने वर्ग की बाहुल्य संख्या के 
साथ ही कत्पयूशनवाद, बोद्धवाद एवं ताओवाद की भी सांस्कृतिक एवं 
धामिक विचारधाराओं का सम्मिश्रण होने लगा । अपने समुदाय का पोषण 
करने हेतु चीनी लोगों ने अपने स्कूल, शिक्षा संस्थान, स्वयंसेवी संस्थाये 
तथा समीतियां आरम्भ कर अपने वर्ग को सुचारु रूप से पुणं योगदान देना 
प्रारम्भ कर दिया जिससे मलय के मूल निवासियों में अमपं की भावना का 
समावेश हुआ । 

मलेशिया की 10 प्रतिशत जनसंख्या भारत, पाकिस्तान और बंगला- 
देश की है जिनको ब्रिटिश अपने साथ खदानों और उद्यानों में कार्य करने 
हेतु लाये थे । अधिकतर मलेशिया के भारतीय नागरिक तामिलनाडु (दक्षिण 
भारत) से अप्रवास किये हैं । मलेशिया में ये लोग भारतीय संस्कृति का 
पालन जातिवाद से रहित होकर करते हैं। 1975 तक इनकी जनसंख्या 
453,000 थी । अन्ततः मलेशिया की दस प्रतिशत जनसंख्या वहाँ की 
जनजाति, थाईलँण्ड, बर्मा, फिजीपीन और अरब देशों से है । सर्वाधिक 
मुख्य जनजातियाँ सेनोई, जाकुन और इवान हैं । इस प्रकार मलेशिया के 
नृजातियता वर्गों का आधार मिश्रित जातियों और उन के मूल देशों पर 
आधारित है | 
धर्म 

मलय लोग अधिकतर मुस्लिम gl इस धर्मवन्धन के कारण वे एक 
सूत्र में गठित हैं। लगभग 44 प्रतिशत जनसंख्या इस्लाम धर्म को मान्यता 
देती है । इस्लाम धर्म के संरक्षण एवं उससे सलंग्न संस्थाओं के व्यय हेतु 
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सरकार मुस्लिम वर्ग से कर वसूलती है । इस्लाम राज्य धर्म है । राजनेतिक 
और धामिक अध्यक्ष (सुल्तान) राज्य के 13 क्षेत्रीय शासक्रो में से 9 पर 
अपना शासन करते हैं । सुल्तास मलेशिया की शासन सभा के द्वारा चयन 
किये जाते हैं । मलेशिया में नृजातियता में विविधता एवं अल्प संख्यकों के 
कारण धामिक स्वतन्त्रता कुछ सीमा तक प्राप्त है। यद्यपि मुस्लिम विधि 
ga att gat में भेदभाव करता है किन्तु पारम्परिक प्रचलन में माता पिता 
ga से अधिक पुत्री को स्नेह प्रदान करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी वृद्धावस्था 
में qd से अधिक सेवा की आशा रहती है । सम्पत्ति में भी पुत्र-पुत्री में 
कोई भेद-भाव नहीं किया जाता । 


शिक्षा 


शिक्षा के क्षेत्र में जातीय विविधता के कारण अनेक समस्यायें उत्पन्न 
होती हैं । उदाहरणतया चीनी समुदाय अपनी व्यक्तिगत शिक्षा संस्थाओं को 
प्रोत्साहन देने के इच्छुक रहते थे जव कि भारतीय सभ्यता से प्रभावित परि- 
वार अपनी भाषा में रुचि रखते थे । ऐसो परिस्थितियों में शिक्षा के क्षेत में 
समरूपता प्रदान करना किंचित दुष्कर कार्य था । 1950 में प्रथम वार पाठ्य 
पुस्तकों के प्रकाशन में एकरूपता प्रदान कर अधिकृत स्वदेशीय भाषा (भाषा 
मलेसिया) एवं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने की अनुज्ञा दी गई। शने:-णर्न: 
शासन ने भी शिक्षा बजट में वृद्धि कर शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान किया । 
सरकारी शिक्षा बजट 1957 में 2.7 प्रतिशत था और 1967 में 4.6 प्रतिशत 
कर दिया गया । इस प्रकार शिक्षा बजट में भविष्य में भी वृद्धि होती रही । 
शिक्षा संस्थानों के विस्तार ने साक्षरता में भी प्रगति की । 1947 में पश्चिमी 
मलेसिया में 38.7 प्रतिशत और पूर्वी मलेसिया में 17 प्रतिशत जनता साक्षर 
थी । 1975 में 51 प्रतिशत पश्चिमी मलेशिया में और 25 प्रतिशत पूर्वी 
मलेशिया में साक्षरता हो गई। यद्यपि मलेसिया की सरकार इससे अधिक 
साक्षरता का अभ्यर्थन करती है परन्तु इसके आकडे उपलब्ध नहीं हैं । मले- 
सिया के कलाक्षेत्र में स्वदेशी विशेषता न होकर भारत, चीन, अरब और 
पश्चिमी कलाओं का सम्मिश्रण है । 


a 


राष्ट्रवाद 


मलय में राष्ट्रवाद और राष्ट्रत्व को भावना बहुजातीय, बहुभाषी तथा 
बहुधर्मी समुदायों के कारण प्रथम चरण में अधिक सफलीभूत न हो सकी । 
19 वीं शताब्दी में अंग्रेजों के शासन के साथ प्रशासकीय, शैक्षिक तथा आथिक 
नीतियों में भी तीव्र परिवर्तन आया । fafan उपनिवेशवाद ने शिक्षा को 
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विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया, किन्तु चीनी और मुस्लिम समुदायों ने अपने 
निजी शिक्षा संस्थानों के द्वारा शिक्षा का प्रसार किया । 

ब्रिटिश आथिक नीति और शिक्षा ने युवा मुस्लिम वर्ग को पश्चिम से 
प्रभावित किया 1930 में युवा मलय संघ क्रियाशील हुआ । इसके सदस्य 
हिन्देशिया के राष्ट्रवादियों से प्रभावित थे । बुद्धिजीवी वर्ग ने ब्रिटिश उप- 
निवेश के विरुद्ध जनता का ध्यान आकर्षित किया किन्तु हितीय विश्वयुद्ध तक 
कोई विशेष राष्ट्रवादी मान्दोलन सक्रिय न हो सका । केवल 1939 में प्रथम 
अखिल मलय सम्मेलन के द्वारा “युवा मलय संघ” (के०एम०एम०) ने ब्रिटिश 
शासन के विरुद्ध कार्यं आरम्भ किया परन्तु 1940 में शासन की दमनकारी 
नीति के द्वारा नेताओं को वन्दी बना संगठन के कार्यों को निर्मूल कर दिया । 

द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान के दक्षिण पूर्व एशिया के अभियान में फर- 
वरी 1942 में मलय ने शान्तिपूर्वक जापानी आधिपत्य को स्वीकार कर लिया | 
जापान का आधिपत्य मलय पर लगभग 3 वर्ष 6 मास रहा । जापान का ध्येय 
मलय के कच्चे माल का उपयोग करना था । जापानियों का विरोध केवल 
मलय की 'साम्यवादी पार्टी' (एम० सी० पी०) ने किया । इस साम्यवादी 
दल के सदस्यों को युद्धोमध्य अंग्रेजो ने गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया 
था | इन्ही सदस्यों ने जंगल में अपना कार्यस्थल स्थापित कर जापान विरोधी 
अभियान प्रारम्भ किया । ब्रिटिश अधिकारी इस गुरिल्ला सेना को पनडुब्बी 
अथवा पैराशूट के द्वारा युद्ध सामग्री पहुंचाते रहे । अगस्त 1945 में जापानी 
आत्मसमर्पण के साथ ही जापान का सैनिक आतंकवाद समाप्त हो गया | 

सितम्बर 1945 से लेकर मार्च 31, 1946 तक मलय ब्रिटिश सैनिक 
शासन के आधीन रहा | इसी मध्य अक्टूबर 1945 को यह घोषणा की गई 
कि नव मलय राज्यों एवं पेनागं तथा मलक्क़ा को मिलाकर मलय संघ का 
निर्माण किया जायेगा जिसमें सिगापुर को पृथक राज्यपाल के आधीन रखा 
गया । मलय संघ के अन्तर्गत सुल्तानों के अधिकार ब्रिटिश शासन को स्था- 
arafa कर दिये गये । 

1948 में एक संघीय विधान परिषद का निर्माण किया गया जो 1948 
तक संविधान के अन्तर्गत थी । इस संविधान के अन्तगंत 14 सदस्यीय प्रशास- 
निक अधिकारियों की समिति गठित की गई । इसके अतिरिक्‍त इसमें 9 
मलय राज्यों के मुख्यमंत्री और दो व्यवस्थानिक क्षेत्र के प्रतिनिधि भी थे । 
50 गैर सरकारी सदस्य श्रम, व्यापार, खाद्यान्न उद्यान तथा अन्य समुदायों 
आदि को प्रतिनिधित्व करते थे । संघीय कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष 
ब्रिटिश उच्चायुक्त था और इसके 14 सदस्यों में से 7 नागरिक सेवा अधि- 
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कारी और 7 गैर सरकारी सदस्य ये । यद्यपि यह परिषद नीति निर्धारक 
समझी जाती थी परन्तु इसमें मुख्य निर्णय का अधिकार उच्चायुक्त को था । 


मलय के साम्यवादी दल ने इस संघीय शासन को उपनिवेशवाद का 
दूसरा रूप बनाया | इसके साथ ही साम्यवादी पार्टी ने मलय और सिंगापुर 
में हिसावादी एवं क्रान्तिकारी आन्दोलन आरम्भ कर दिये । पश्चिमी इति- 
हासकारों के अनुसार मलय साम्यवादी दल (एम०सी० पी०) रूस की विश्व 


राजनीति से प्रभावित था । उनके अनुसार रूस यूरोपीय उपनिवेशवाद को 
समाप्त करने का इच्छुक AT | 


साम्यवादी विद्रोह का सामना करने हेतु संघीय शासन ने आपातकालीन 
स्थिति की घोषणा कर dpa सशस्त्र साम्यवादियों की सुंख्या 1948 में लग- 
भग 4000 से 5000 थी और 1950 के आरम्भ में 8000 हो गयी । शासन 
ने इस स्थिति का सामना करने हेतु 40 हज़ार सेना का प्रयोग किया । 
सेना की सहायतार्थ वायुसेना, तोपखाना एवं नौ सेना का पूर्ण सहयोग प्राप्त 
था । इसके अतिरिक्त लगभग 70 हज़ार पुलिस और 2 लाख 50 हजार होम- 
गाडे भी इस विद्रोह के दमन हेतु लगा दिये गये । 


मलय साम्यवादी दल को लोकप्रियता एवं लोक सहयोग प्राप्त नहीं था 
इसका कारण साम्प्रदायिकता, हिंसा एवं इस दल का अंतर्राष्ट्रीय 
साम्यवाद की आज्ञाकारिता था । फलस्वरूप 1950 के पश्चात्‌ मलय में तीव्र 
राजनैतिक प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई । सितम्बर 1951 में ‘eat आन बिन 
जाफर' ने एक असाम्भ्रदायिक दल मलय स्वतन्त्रता (आई० umo dro) की 
स्थापना की । इसका ध्येय मलय में वास्तविक रूप से राष्ट्रीय आन्दोलन 
करना था | इसका विरोध अन्तर साम्प्रदायिक गठबन्धन ने किया जो फरवरी 


1949 में स्थापित हो चुका था । इस गठबंधन के नेताओं ने चुनाव के लिये 
जोर दिया । 


चुनाव परीक्षण का प्रथम अवसर 1952 में प्राप्त हुआ जब क्वालालुम्पुर 
की नगरपालिका परिषद का चुनाव हुआ | इसमें गठबंधन ने नो स्थान प्राप्त 
किये भौर दातो आन की पार्टी ने दो । तत्पश्चात 1955 में राज्यसंघ के 
चुनाव में गठबंधन ने जिसका सहयोग मलय भारतीय काँग्रेस कर रही थी 
51 स्थान चुनाव में जीत लिये। एक अन्य स्थान अखिल-मलय इस्लामिक 
पार्टी ने प्राप्त किया । चुनावोपरान्त तुनकू अब्दुल रहमान ने नेतृत्व में मन्ति- 
मण्डल बना जिसमें पांच मलय, तीन चीनी और एक भारतीय मन्त्री या । 

1956 में मलय को ब्रिटिश सरकार से स्वतन्त्रता प्राप्त करने के 


f 
न 
|| 
| 
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वार्तालाप में सफलता प्राप्त हुई । 1957 में ब्रिटेन ने मलय को पुणं स्वतन्त्रता 
प्रदत्त की और प्रारम्भ में “रीड आयोग” के आधार पर नवीन संविधान की 
रचना की गई । इसके अन्तंगत मलय राज्यों को स्वयं एक राज्य संघ का 
सर्वोच्च शासक पाँच वर्षो के लिये निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया । 
राज्य संघीय संसद एक सीनेट तथा एक लोकसभा से युक्‍त थी। 
मलक्का और पेनांग ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त कर संयोजित राज्य 
बना लिये गये । सिगापुर शासित उपनिवेश बना रहा । अपेक्षाकृत 
अधिक चीनी एवं भारतीयों को नागरिकता प्रदान की गयी और उन्हें वोट 
का अधिकार दिया गया । नागरिकता के नियमों में भी नवीनीकरण किया 
गया जिसमें कि और अधिक चीनी तथा भारतीय मत देने के अधिकारी हो 
सके । इसके अतिरिक्त संघीय स्वतन्त्रता पश्चात्‌ उत्पन्न सन्तानों को भी 
नागरिकता प्रदत्त की गई । मलयी को राष्ट्रभाषा तथा अंग्रेजी को द्वितीय 
भाषा का स्थान दस वर्षों तक के लिये दिया गया । इस्लाम को राज्य धर्मे 
स्वीकार कर लिया गया परन्तु धार्मिक स्वतन्त्रता प्रत्येक जाति को प्रदान 
की गई । यह स्वीकार किया गया कि 1955 की विधान परिषद 1959 तक 
मान्य होगी अर्थात जब तक नये चुनाव नवीन संविधान के अन्तगंत नहीं 
होते | इस संविधान के साथ ही 31 अगस्त, 1957 को मलय की स्वतन्त्रता 
घोषित कर दी गई । 

मलय राज्यसंघ बर्मा, थाईलैण्ड, हिन्दोशिया और फिलीपीन की भाति 
- राष्ट्र नहीं था । यह राज्यसंघ नुजातीय वर्गों का गठबंधन था जो उपनिवेश- 
वाद के विरुद्ध संगठित हुये थे । इस राज्य संघ को आधार मुस्लिम धर्म 
तथा मलय की संस्कृति ने प्रदत्त किया । राज्यसंघ को ग्रेट ब्रिटेन ने सैनिक 
सुरक्षा एवं राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्रदान की । 

1960 के मध्य ब्रिटेन को इस बात का आभास होने लगा कि दक्षिण 
qui एशिया में उनके दिवस पुणं हो गये। ब्रिटेन मलय के साथ सँनिक 
गठबन्धन करने का इच्छुक था परन्तु सिंगापुर और उत्तरी बोनियो पर 
अपना आथिक व्यय करना उचित नहीं समझ रहा था । अतः ब्रिटिश सरकार 
ने सिंगापुर ओर उत्तरी बोतियों उपनिवेशों को एक नवीन संघीय रूप देकर 
“मलेसिया” नामकरण करना चाहा | 

सिगांपुर और मलय मलेसिया के बनने में इच्छुक नहीं थे। इसकी 
पृष्ठिभूमि में कई कारण थे । सिगांपुर अपनी आथिक नीति तथा शिक्षा 


पद्धति के कारण सम्मिलित नहीं होना चाहता था | 
मलय स्वंय में सिगांपुर को सम्मिलित कर अपनी चीनी जनसंख्या में 
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बुद्धि नहीं करना चाहता था । उत्तरी बोनियो के लोग नवीन देश के 
गठबंधन के इच्छुक नहीं थे क्योंकि उन्हें हिन्देशिया के आक्रोश का भय था । 
फिलीपीन ने भी मलेसिया के संघ का विरोध किया । faafaa और 
फिलीपीन को मलेसिया से आथिक प्रतिस्पर्धा का भय था । 


इन उपरोक्त परिस्थतियों का समाधान करने हेतु तीनों देशों के 
अध्यक्षों ने 1963 में एक सम्मेलन किया । हिन्देशिया और फिलोपीन ने 
मलेशिया को मान्यता देने का प्रस्ताव मान लिया, परन्तु यह शतं रखी कि 
“सर्वाक'' और aag’ में संयुक्त राष्ट्र का सर्वेक्षण होना चाहिये । यदि इस 
सर्वेक्षण में मलेसिया इससे सहमत हो तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। 
संयुक्‍त राष्ट्र ने सर्वेक्षण कर इस वात की सूचना दी कि सर्वाक और सबाह 
के लोग मलेसिया में सम्मिलित होने के अत्यधिक इच्छुक' थे । अतः सितम्बर 
16,1963 को मलेसिया 'राष्ट्रसंघ' को घोषणा “'क्वालालुम्पुर'' में की गई । 
मियांपुर, सर्वाक और aag में भी समारोह मनाये गये । क्वालालुम्पुर के 
समारोह में फाख्ते छोड़े गये जो शांति के द्योतक थे । परन्तु यह शांति 
चिरस्थाई न रह सकी । हिन्देशिया के राज्याध्यक्ष एशमद सुकार्णो ने 
मलेसिया को समाप्त करने हेतु पूर्ण प्रयत्न किया जिसको 1963-66 का 
“पारस्परिक संघर्ष!” कहा जाता है । सुकार्णो अपने प्रयत्न में असफल रहे 
और मलेसिया अपनी जगह बना रहा । ग्रेट ब्रिटेन इस नये देश को सुरक्षा 
प्रदत्त करने हेतु वचनवद्ध था और आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड ने इसमें ब्रिटेन 
का साथ दिया । 

मलेसिया के लिये सार्वाधिक मुख्य समस्या चीनी नागरिकों की थी 
जो कि मलय निवासियों से अधिक वंभवशाली व प्रभावशाली थे । 1960 के 
दशक में शासन द्वारा दोनों समुद्रायों के सामाजिक और आथिक भेद को 
समाप्त करने की चेष्टा की गई परन्तु यह प्रयत्न सफल न हो सका । अतः 
1969 में मलय निवासियों ने चीनी समुदाय के विरुद्ध हिंसात्मक उपद्रव 
प्रारम्भ कर दिये । इन घटनाओं के कारण सरकार को अपनी नीति में 
परिवर्तन कर आंतरिक स्थिति को शान्त करना नितान्त आवश्यक हो 
गया ' फलतः शासन ने समयानुकूल मलय समुदाय को सामाजिक, आथिक, 
राजनैतिक, शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुविधायें प्रदान कीं । 


कुछ गैर मुस्लिम जातियों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया 
परन्तु सरकार ने चीनियों को सीमित नियन्त्रण में रखने की घोषणा कर 
दी । नवीन संविधान में अल्प संख्यकों को पूर्ण सुरक्षा का वचन दिया गया d 
1965 में सिंगापुर के स्वतन्त्र नगर राज्य बन जाने तथा उसके 
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मलेसिया से पार्थक्य ने राज्य संघ को और अधिक राजनैतिक स्थायित्व 
प्रदत्त किया । इसका मुख्य कारण सिंगापुर के पृथक्‍कीकरण से चीनी जन- 
संख्या का कम हो जाना धा। चीनी जन समुदाय की अल्पता मलेसिया 
राज्य संघ की एक भीषण समस्या का समाधान था । 

sar कि ऊपर व्यक्त किया जा चूका है कि मलेसिया का मुख्य 
राजनेतिक दल 'गठबंधन दल” (aaga पार्टी) था और तुन्कू-अब्दुल 
रहमान मलेसिया के प्रथम प्रधानमंत्री हुये । 'श्री तुन्कू' जो कि 
इसी नाम से लोकप्रिय थे, मलेसिया के इतिहास में सर्वाधिक स्थाई राज- 
नीतिज्ञ थे । वह "arg के सुल्तान और "स्याम' की राजकुमारी के पुन्न 
थे । उन्होंने इंग्लेण्ड में विधि की शिक्षा प्राप्त कर स्वदेश आने पर राजनीति 
में भाग लिया । ^ 

TR अब्दुल रहमान ने मलेसिया में अपनी 'गठबन्धन पार्टी” की नीतियों 
के द्वारा विभिन्न समुद्रायों में शान्ति बनाये रखने की चेष्टा की । 1969 तक 
उनकी नीति सुचारु रूप से स्थाई रही और उनकी ही नौति ने मलेसिया 
को कुछ समय के लिये राजनैतिक स्थायात्वि प्रदान किया । इसी वर्ष 
चुनाव में गठबन्धन दल की अप्रत्याशित पराजय ने पुनः जातीय एवं वर्ग 
संघर्ष को पुर्नजीवित कर दिया । चुनाव के तुरन्त पश्चात्‌ विजय घोष के 
उन्माद में चीनी एवं भारतीय मतदाताओं की मलय लोगों से भिडन्त में 
200 से अधिक व्यक्ति हताहत हुये। सरकार ने आपात्तकालीन स्थिति, 
घोषित कर प्रशासकीय अधिकार “नेशनल आँपरेईन्स काँऊसिल” को सौंप 
दिये । इस परिषद्‌ के सदस्यों में प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री, सैनिक एवं 
व्यापारिक प्रतिनिधि थे। अगामी 21 माह तक “परिषद प्रशासन रहा । अन्ततः 
1970 में तुन्कू अब्दुल रहमान ने त्यागपत्र दे दिया और उनके 15 वर्षो के 
के प्रधानमंत्री काल का समापन हुआ जिस के मध्य उन्होंने राष्ट्र को एक 
नई दिशा दिखाई | उनके पश्चात्‌ ‘ga अब्दुल रज्जाक मिन हुसैन” मलेसिया 
के प्रधानमंत्री बने । वह इससे पुवं तुनकू अब्दुल रहमान के मन्त्रिमण्डल में 
उप प्रधानमन्त्री थे । इसी समय केदाह के सुल्तान तुनकू हलीम मुजज्जम को 
मलेसिया का राष्ट्राध्यक्ष बनाया गया | 

इन चक्रानुक्रमिक परिवतँनों के कारण 'गठबन्धन दल” संसद में अपना 
बहुमत बताए रहा ओर 1974 में तुन अब्दुल रज्जाक को पुनः भारी बहुमत 
प्राप्त हुआ । इस चुनाव में मुख्य बात यह थी कि कोई भी हिसक घटना 
चटित नहीं हुई जो एक समय से चली भा रही जातीय एवं वर्ग संघर्ष की 
धूमिलता की भी द्योतक थी । अतः मलेसिया का भविष्य इसकी नुजातीय 
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सहयोग पर पूर्णतया निर्भर है, क्योंकि यदि मलय वासी देश के खाद्य 
पदार्थो के भागीदार हैं तो चीनी व्यवसायिक एवं व्यापारिक कुशलता के अंश 
हैं और भारतीय बागानों के मुख्य श्रमिक हैं जहाँ से राजस्व प्राप्त होता है । 


आथिक सर्वेक्षण 

मलेसिया में आधुनिक आशिक तन्त्र की नींव ब्रिटिश उपनिवेश के 
समय में रखी गई । इसका मुख्य ध्येय धनोपार्जेन था; न कि एक संतुलित 
आथिक पद्धति का निर्माण करना । इस कारण अंग्रेजों ने टिन की खदानों, 
रबड़ के बागात की ओर विशेष ध्यान दिया, तथा स्वदेशी उद्योग एवं कृषि 
की उपेक्षा की । अंग्रेजों ने वन वस्तुओं की ओर भी उपेक्षा की नीति रखी 
‘safe मलेसिया में 70 प्रतिशत वन थे । इसके उपरान्त भी उपनिवेशिक 
काल में प्रति व्यक्ति आय में प्रचुर वृद्धि हुई । 

आप भी मलेसिया में प्रति व्यक्ति आय 500 डॉलर प्रतिवर्ष है जो कि 
दक्षिण पूर्वे एशिया के सर्वाधिक धनी क्षेत्र सिगापुर और तीसरे धनी क्षेत्र 
फिलीपीन के मध्य में है । 1973 में मलेसिया का निर्यात 1.6 मिलियन 
डॉलर था । मलेसिया लगभग विश्‍व की 40 प्रतिशत रबड़ और टिन का 
उत्पादन करता है एवं 25 प्रतिशत लकड़ी का भी निर्यात मलेसिया के द्वारा 
होता है । 

इसके अतिरिक्त मलेसिया के आथिक पुंज को सशक्त करने वाला 
पदार्थ पेट्रोलियम है | 1973-74 में यहाँ पर दस वृहत तेल और गैस के 
कुर्ये खोजे गये, और आशा की गयी कि 1980 तक मलेसिया तेल निर्यात्‌ 
में एक अग्रगणीय देश होगा । यद्यपि मलेसिया का उद्योग बहुमुखी नहीं है 
क्योंकि अधिकतर कारखाने टिन और रबड़ के ही उत्पादन के लिये हैं । फिर 
भी आधुनिक तकनीकी पद्धति पर आधारित संचारण, यातायात एवं पोत 
निर्माण के द्वारा मलेसिया आधुनिक युग में स्थायित्व प्राप्त कर लेने की 
चेष्टा में है | 
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अध्याय 18 
फिलोपीन 


परिचय 


दक्षिण qd एशिया में फिलीपीन एक ऐसा देश है जो अपते प्राच्य 
गौरव, गरिमा एवं ऐतिहासिक प्रतिष्ठा के प्रति विनम्र और निरहंकारी है i 
इसका मूल कारण इस देश में केन्द्रित सरकार की स्थापना का अभाव तथा 
आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के परिपूर्ण विकास से पहले द्दी पश्चिमी देशों 
के उपनिवेशवाद का शिकार हो जाना था । इस तथ्य के व्यापक परिणाम हुए 
जिसने फिलीपीन को दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों से विमुख कर दिया । 

फिलीपीन के निवासी अधिकतर अप्रवासी हैं जो अन्य देशों से आकर 
यहाँ बस गये हैं । ईसा से कुछ शताब्दियों gd इण्डोनेशिया से आनेवाले 
अप्रवासियों ने फिलीपीन के स्थानीय वासियों को इस द्वीप के सुदूर भागों में 
जाने हेतु विवश कर दिया तथा उत्तरी द्वीप में धान उत्पादन करने वाले कृषकों 
की तरह रहने लगे । ईसा से प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी पूवे मलय से कुछ 
अप्रवासी बोनियो होकर केन्द्रीय विस्थान द्वीप में निवास करने लगे। ये 
अप्रवासी लोहे एवं पत्थर को बर्तनों एवं आयुधों के रूप में प्रयोग करना 
जानते थे । इसके अतिरिक्त उन्हें पोसेलीन बनाने की कला का भी ज्ञान था 
तथा उनका अपना कानून था, एक वर्णमाला थी और कला का भी ज्ञान 
था । फिलीपीन वासियों ने हिन्दू संस्कृति एवं सभ्यता से काफी कुछ सीखा 
था तथा धार्मिक क्षेत्र केवल पौराणिक एवं प्राकृतिक देवताओं की पूजा तक 
ही सीमित था । 14वीं एवं 15 शताब्दी में मलय से आने वाले अप्रवासी समूह 
ने यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचलन प्रारम्भ किया । 

फिलीपीन के चीन के साथ ब्यापारिक सम्बन्ध अनुमानतया नवीं 
शताब्दी के अन्तिम चरण में प्रारम्भ gu थे जिसके फलस्वरूप फिलीपीन 
वासियों को निर्माण कला, बारूद, धातु विज्ञान, चाँदी पर कारीगरी तथा 
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गहने बनाने की कला का ज्ञान हुआ। फिलीपीन के निवासियों पर चीन में 
प्रचलित धर्म का भी प्रभाव पड़ा । फिलीपीन में चीन में प्राचीन काल से 
प्रचलित कुछ देवी देवताओं की पूजा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसका Ag 
परिणाम हुआ कि ईसाई धर्म-प्रचारकों (मिशनरियों) को अपने धर्म का 
प्रचार करने का अवसर प्राप्त हो गया | 

फिलीपीन का सांस्कृतिक विकाम प्रारम्भिक चरण में ही पश्चिमी 
सभ्यता से प्रभावित हो गया था । इसका परिणाम यह हुआ कि फिलीपीन 
में दक्षिणपुर्वे एशिया के किसी अन्य देश की अपेक्षा पश्चिमी आचार-व्यवस्था 
का अधिक प्रचलन प्रारम्भ हुआ । इसके अतिरिक्त पश्चिमी शिक्षा के प्रसार 
ने फिलीपीन निवासियों को दक्षिण-पूर्व एशिया में राष्ट्रवादी विचारधारा 
का समर्थक बना दिया परन्तु शांतिपूर्ण ढंग से स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के 
कारण फिलीपीन वासियों में राष्ट्रवादी भावना का अत्यधिक विकास न हो 
सका । फलस्वरूप फिलीपीन में डच, फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश उपनिवेशों की 
अपेक्षा स्वतंत्नता-प्राप्ति से सम्बन्धित सामाजिक क्रान्ति की भावना सर्वाधिक 
अल्प थी । 

फिलीपीन में स्पेनिश जाति के आगमन के समय Mata जाति के 
लोगों का वास था । इसमें से कुछ अहेरी (शिकारी) थे, कुछ ऊेचे भागों में 
कृषि करते थे तथा नीचे भागों के निवासी धान की खेती किया करते थे । 
इसी समूह के साथ स्पेन वासियों का सबसे अधिक सम्बन्ध रहा । इस समय 
aaa बड़ी एवं स्थिर राजनैतिक इकाई "dumm (Baranga) थी जो कि 
लगभग एक गांव के बरावर होती थी तथा. इसका शासक दातु (Datu) 
कहलाता था । ये दातु अन्य राजाओं के साथ अधिकतर संघों का निर्माण 
करते थे परन्तु वियतनाम एवं घाना की भाँति धान की खेती पर संयुक्त g 
अधिकार नहीं रखते थे । दातु अथवा भुस्वामी अपनी भूमि में काये करवाने 
हेतु दास रखते थे । इसके अतिरिक्त एक वर्ग num! दासों का था जो उपज 
का अर्धभाग अपने स्वामी को दिया करते थे तथा विभिन्न उत्सवो पर अपने 
स्वामी के लिए विभिन्न सेवा कायं करते थे । उपर्युक्त समुदायों में झगडों को 
निपटाने हेतु दण्ड का कोई विधान नहीं था परन्तु क्षतिग्रस्त दल की क्षति- 
पूर्ति हेतु न्यायिक प्राविधान था à 

दक्षिण-पू्वं एशिया में हिन्देशिया के श्रीविजय एवं भजापहित साम्राज्यों 
ने फिलीपीन पर अपना कुछ सांस्कृतिक प्रभाव अंकित किया परन्तु चीन 
एवं भारत की संस्कृति का प्रभाव फिलीपीन पर विशेष महत्वपूर्ण नहीं था । 
इसका मुख्य कारण फिलीपीन वासियों की हिन्दू अथवा बौद्ध धर्म की ओर 
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अरुचि था । वास्तव में फिलीपीन वासियों का धमं ब्रह्मवाद था । 15वीं 
शताब्दी में इस धमं के प्रचलन में परिवर्तन आया जबकि मलक्का से इस्लाम 
धमं का प्रचार एवं प्रसार फिलीपीन में प्रारम्भ हुआ । इस्लाम का सर्वप्रथम 
प्रसार भिण्डानों में हुआ । सोलहवीं शताब्दी तक दो सल्तनतों की वहां 
स्थापना हुई मनीला का सरदार भी मुसलमान हो गया ari इसी समय 
स्पेतवासियों का फिलीपीन में आगमन हुआ । फिलीपीन पर स्पेनी अधिकार 
का मुख्य ध्येय व्यापारिक नहीं प्रत्युत सैनिक था । 


स्पेनिश अधिकार 

फिलीपीन द्वीप पर मैगलान (Aaaa) के अभियान की वापसी के 
पश्चात्‌ सर्वप्रथम 1522 में चाल्स पंचम ने अपने अधिकार की घोषणा की । 
परन्तु 1529 में इस घोषणा को वापस ले लिया गया जवकि अनेक मेहगे 
अभियानों के पश्चात्‌ भी स्पेनवासी इस क्षेत्र में आधिपत्य स्थापित करने 
में असफल रहे । 1542 में सर्वप्रथम इस द्वीप का नाम चाल्सं पंचम के पुत्र 
फिलिप के नाम के कारण 'फिलिपिनास' रखा गया परन्तु फिलिप दवितीय 
के शासन काल के प्रारम्भ तक इस दिशामें कोई प्रगति नहीं हुई । 1559 में 
इस द्वीप पर आधिपत्य के लिए उपक्रम किया जाने लगा । 1564 में पाँच 
युद्धपोतों ने, जिनमें लगभग चार सी सैनिक स्पेनिश थे, इस द्वीप की ओर प्रस्थान 
किया । इस दल के नेता नौसेनापति (एडमिरल) लोपेज़ लेगास्पी थे । इस 
अभियान का ध्येय अन्वेषण करना, स्थानीय जनता को ईसाई धर्म ग्रहण 
करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा क्षेत्रीय व्यापार पर प्रभुत्व स्थापित 
करना था । स्पेन ने 'सीबू Zia qx सर्वप्रथम अपना उपनिवेशिक आवास किया । 
इस क्षेत्र में भिण्डानों से आयात हेतु केवल दालचीनी ही एकमात्र 
वस्तु थी जिसका उत्पादन मोरो जाति के विरोध एवं इस द्वीप वासियों की 
निर्धेनता के कारण लगभग समाप्त हो गया था | परन्तु इस द्वीप से चीन के 
साथ व्यापार के अच्छे अवसर थे। इस द्वीप के वासी लेगास्पी का विरोध 
करने में असफल रहे । फलस्वरूप उसने एक अन्य स्पेनी आस्थान की नींव 
रखी । 1571 में मनीला नगर को स्पेनी राजधानी वनाया गया जिसके 
विरोध स्वरूप मोरो की वाल सेना ने आक्रमण क्रिया । 1574 में चीनी 
जलसेना ने एक अन्य संक्रट उत्पन्न किया परन्तु सेना को सहायता आ जाने 
के कारण सफलता प्राप्त हुई । इसके पश्चात्‌ चीनियों के साथ व्यापार बड़े 
पैमाने पर प्रारम्भ हो गया क्योंकि चीनी व्यापारियों को अपने aiai के 
बदले चाँदी मिलने लगी थी । 1582 तक फिलीपीन के समुद्री किनारों पर 
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स्पेनी अधिकार पूर्ण रूप से हो गया था । 

मेक्सिको में प्रचलित स्पेनी प्रशासनिक पद्धति को फिलीपीन में भी 
कार्यान्वित किया गया । इस प्रशासन की महान सफलता यह थी कि इससे 
सहयोगी द्वीपों का एकीकरण कर दिया गया । प्रशासन के अन्तर्गत गवर्नर 
जनरल, न्यायालय (आडिन्शिया) एवं कोषाधिकारी स्पेन के राजा के 
प्रतिनिधि थे । आडिन्शिया का मुख्य कार्य फिलीपीन प्रदेशों की याजक वर्ग 
के अतिक्रमण से रक्षा करना था । प्रदेश के जिले एवं नगरों का प्रशासन 
स्थानीय अधिकारियों को सौंपा गया जो कि पुलिस एवं सेना के नियंत्रक थे 
तथा सार्वजनिक निर्माण एवं सड़को के निर्माण-सुधार का भी कायं उनके 
आधीन था । वे सीमाओं पर धर्म-प्रचार कार्यक्रमों का समर्थन करते Wd 
जनता पर प्रशासन हेतु सामन्ती वर्ग की स्थापना की गयी जो कि कर एवं 
किरायों की वसूली करते तथा न्यायिक निर्णय लिया करते थे । इनकी 
नियुक्ति स्पेन का राजा करता था | 

प्रथम बीस वर्षो के शासन काल में मुख्यतः खाद्य पदार्थो का अभाव 
बना रहा परन्तु मनीला में व्यापार एवं उत्पादन-वृद्धि के साथ ही उपर्युक्त 
कमी की पूति की गयी । 1591 में फिलीपीन में ईसाइयों को दास बनाना 
अवैध घोषित कर दिया गया परन्तु गर ईसाइयों से इसके उपरान्त भी 
बलपूर्वक कार्यं लिया जाता था। 1595 एवं 1604 के सुधारों में इन 
कुप्रथाओं का भी अन्त कर दिया गया । 17वीं शताब्दी के gata में डच 
लोगों ने,कई वार मनीला पर आक्रमण क्रिया । 1609, 1621 तथा 1648 के 
डच आक्रमणों के समय फिलीपीन वासियों को बलपूर्वक कार्य करने एवं डच 
सैनिकों को खाद्य पदार्थ देने हेतु वाध्य किया गया । 1648 में स्पेन एवं 
हालँण्ड के मध्य 'मन्सटर की afta’ हुई जिसके अन्तर्गत स्पेन ने हालैण्ड की 
स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी । इसके बदले हालेण्ड ने मनीला पर 
अपने आक्रमण स्थगित कर दिये । फलतः मनीला में स्पेनिश सैनिक दबाव 
काफी कम हो गया d 

फिलीपीन में स्पेन वासियों के आगमन के पश्चात भी ग्राम-प्रमुख के 
अधिकारों में ज्यादा कमी नहीं आयी । स्थानीय मुखियाओं को सरकार को 
कर देने से मुक्ति दे दी गयी तथा उन्हें गाँवों एवं कस्बों का उप प्रशासक 
बनाया गया | परन्तु यूरोपीयों ने इन ग्राम-प्रधानों को कुछ राजकीय शक्तियों 
से वंचित कर दिया था | फिर भी गाँववासी अपने ग्राम-प्रमुख की फसल 
काटने, मकान बनाने में सहायता करते थे तथा अपने उत्पादन का एक 
निश्चित भाग भी उसे भेंट स्वरूप प्रदान करते थे। फलतः फिलीपीन में 
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एक सामन्तवादी स्थानीय राजाओं के वर्ग का विकास हुआ जो कि स्पेनिश 
अधिकारियों एवं फिलीपीन की जनता के मध्य सम्पर्क सेतु थे । 

याजक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ने केन्द्र में तथा गाँवों में जन सरकार 
की शक्तियों को अत्यधिक प्रभावित किया । धामिक समुदाय का राजनैतिक 
प्रभाव 1700 के पश्चात अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था p मनीला के 
गवर्नर के पश्चात पादरी ही सर्वशक्तिपूर्ण अधिकारी होता था । 1725 में 
एक घोषणा के द्वारा गवनंर की मृत्यु उपरान्त पादरी को ही अन्तरिम गवर्नेर 
नियुक्‍त किये जाने का प्राविधान बनाया गया । प्रारम्भ से ही याजक वर्ग 
गवर्नर के अधिकारों को कम करने की चेष्टा में रत था तथा अपने इस 
प्रयास में उन्होंने कई बार जनता को उत्तेजित कर सरकारी कर्मचारियों पर 
आक्रमण हेतु उकसाथा जैसा कि 1719 की घटना से स्पष्ट है। स्थानीय अधि- 
कारी भी इस याजक वरग के विरोध के शिकार थे। स्थानीय भाषा से 
परिचित होने के कारण इस याजक वर्ग सरकारी संचार-व्यबस्था में एकाधि- 
कार था Gp अतः फिलीपीन में वास्तव में स्थानीय शासकों एवं याजक वर्ग 
का ही नियंत्रण था । 


विद्रोह एवं ब्रिटिश आधिपत्य 

भाषा में अन्तर होने के कारण एवं भौगोलिक रूप से फिलीपीन की 
कई सो द्वीपीय इकाइयों में विस्तृत होने के फलस्वरूप समय-समय पर जनता 
अपने रोष एवं असंतोष की अभिव्यक्ति स्थानीय विद्रोहों के माध्यम से 
करती रही । परन्तु इन स्थानीय विद्रोहों का तत्कालिक कारण आर्थिक 
कठिनाइयाँ थीं, जिसमें ग्राम-प्रधान को जनता द्वारा कर देना, ग्राम-वासियों 
से बलपूर्वक कार्यं करवाना एवं कर न देने की स्थिति में भुमि से वंचित 
किया जाना, प्रमुख थे । कुछ विद्रोहों का कारण राजनैतिक एवं धार्मिक भी 
था । लगभग सभी विद्रोहों का नेतृत्व चाहे उसका कारण कुछ भी रहा हो, 
धार्मिक आधार पर ही हुआ । 1621 में 'वोहोल' और ‘A’ में इसी प्रकार 
के विद्रोह gu | 1649 में लूजॉन में एक विद्रोह हुआ, इसका कारण मनीला 
पर डच आक्रमण के भय के फलस्वरूप स्पेन सरकार द्वारा, स्थानीय जनता से बल 
पूर्वक कार्यं कराया जाना था । सर्वप्रथम मनीला के बंदरगाह के कर्मचारियों 
ने विद्रोह किया जो कि शीघ्र ही उनके तिवास-द्रीप 'समर' में फेल गया 
जहाँ लड़ाई के मध्य निवासियों ने मकान छोड़ दिये । एक अन्य विद्रोह लूजॉन 
केपम्पंगान क्षेत्र में 1660-1661 में हुआ | इसका कारण डच युद्धों के ढारा उत्पन्न 
कठिनाइयाँ थीं । यह विद्रोह अन्य द्वीपों तक भी फैल गया जहाँ स्थानीय 
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शासकों की घोषणा की गयी, चर्च को लूटकर पादरियों को मार डाला 
यया । परन्तु उपयुक्त सभी विद्रोहों का कर दमन दिया गया । अठारहवीं शता- 
बदी में तीन विद्रोहों का उल्लेख किया जा सकता है । प्रथम 1744 में बोहोल 
द्वीप पर प्रारम्भ हुआ । इस विद्रोह के नेताओं एवं उनके कई हजार अनु- 
यायियों ने पास के पहाड़ों में शरण ली तथा अगले अस्सी वर्षो तक आक्रमणों 
का प्रतिरोध करते रहे । द्वितीय विद्रोह 1745-46 में टेगालाँग में प्रारम्भ 
हुआ । इसका मुख्य कारण साम्प्रदायिक भूमि पर पादरियों द्वारा आधिपत्य 
स्थापित करना था । तीसरा विद्रोह मनीला पर ब्रिटिश भारतीय सैनिकों के 
आधिपत्य के समय 1762-1763 में प्रारम्भ हुआ । यह ब्रिटिश आधिपत्य, 
fata एवं स्पेन के मध्य सप्त-वर्षीय युद्ध के अन्तिम काल में स्पेन विरोधी 
अभियान का परिणाम ura चतुर्थं फिलीपीन विद्रोह asia के इलोकाने 
क्षेत्र तक ही सीमित रहा तथा प्रथम बार विद्रोह ने स्पेन के नियन्त्रण को 
गम्भीर संकट उत्पन्न कर दिया था परन्तु गाँव के राजनैतिक एवं मुखिया 
पम्पंगान एवं पुलिस के सहयोग से इसका दमन कर दिया गया। 

मनीला पर ब्रिटिश भारतीय संनिकों का आधिपत्य बीस मास तक 
रहा | अक्टूबर 1762 में बह आधिपत्य प्रारम्भ हुआ परन्तु एडमिरल कॉनिश 
एवं जनरल ड्रेपर के नेतृत्व में बिजयी सेना फिलीपीन वासियों के विरोध के 
कारण मनीला शहर के बाहर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने में असफल 
रही । फरवरी 1763 में पेरिस की संधि के फलस्वरूप मनीला पर पुनः स्पेन का 
अधिकार स्थापित हो गया । परन्तु ब्रिटिश सैनिक मनीला से वापसी के 
समय सभी मूल्यवान वस्तुओं को अपने साथ ले गये ओर 400 घरों को जला 
कर राख कर गये। स्पेन की प्रतिष्ठा के आघात के फलस्वरूप दस अन्य द्वीपों 
में विद्रोह प्रारम्भ हुए परन्तु गर्वनर डि एन्डा ने उन्हें कुचल दिया । 


सुधारात्मक प्रयास 


इन विद्रोंहों की staat के कारण स्पेनिश अधिकारियों को सुधार 
कार्यक्रम अपनाने पर विवश होना पड़ा । इस समय स्पेन का राजा चाल्सँ 
तृतीय था जो उदारवादी था । तत्कालीन गवर्नर डि ला Att ने मनीला में हुई 
क्षतिपूर्ति का पुणं प्रयास किया तथा स्पेन की सरकार को कुछ व्यापक सुधार 
क्रियान्वित करने का सुझाव दिया । प्रथम सुधार कार्यक्रम स्वतंत्र विचार- 
धारा एवं आथिक रूप से प्रभावशाली धार्मिक वर्ग के लिये निर्देशित था। 
1768 में Sage सभा को देश से निष्कासित कर दिया गया तथा शीघ्र ही 
पोप के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया । 1770 में सायमन डि एन्डा 


Sa set 
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फिलीपीन का गवर्नर बना तथा उसने भिक्षुओं के विरुद्ध अपना अभियान 
प्रारम्भ किया । एन्डा ने भिक्षुओं पर व्यापारिक कार्यो में रुचि लेने, सावं- 
afas मामलों में हस्तक्षेप, आध्यात्मिक कतंव्यों की उपेक्षा, फीलीपीनों पर 
अत्याचार एवं स्पेनी भाषा के फिलीपीन में पढ़ाये जाने के विरुद्ध होने का 
आरोप लगाया । 1774 में भिक्षुओं की सम्पत्ति पर नियंत्रण करने की आज्ञा 
दी गयी परन्तु राजाज्ञा के उपरान्त भी इसे पूर्णरूपेण क्रियान्वित न किया जा 
सका । 1776 में सायमन डि एण्डा की मृत्यु हो गयी और इस कार्यक्रम को 
मध्य में ही समाप्त कर दिया गया । इसके अतिरिक्त red तृतीय ने ara- 
प्रमुखों की वंशानुगत प्रणाली का अन्त करने का असफल प्रयास किया । 
उन्होंने एक राजाज्ञा के द्वारा गाँव के मजिस्ट्रेट का चुनाव कराने की घोषणा 
की तथा कर वसूली को अधिक सफल बनाने का प्रयास किया परन्तु वे 
असफल रहे | 


याजक at संबंधी उक्त अभियान में असफलता के पश्चात्‌ द्वीप को 
आशिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु एक कार्यक्रम निमित किया गया । 
1778 में डान जोज बॉस्को वरगास फिलीपीन के गर्वनर नियुक्त किये गये और 
उन्होने आथिक स्वावलम्बन हेतु कृषि, उद्योग एवं वाणिज्य में विकास हेतु 
प्रस्ताव रखे । डान जोज ने रूई, चीनी, तम्बाकू, नील, भांग, चरस, गाँजा 
तथा शहतुत के उत्पादन वृद्धि को प्रस्तावित किया तथा खदानों से धातु fast- 
लने एवं पोसंलीन के उत्पादन को भी प्रोत्साहन प्रदान किया । 1781 में उसने 
राजकीय सहमति से 'एकोनामिक सोसायटी am फ्रेन्डस आफ द कन्द्री' की 
स्थापना की । यह सभा 1811 तक चलती रही; 1820 में इसका पुननिर्माण 
किया गया । 1861 में इस सभा ने मनीला में एक कृषि विद्यालय की स्थापना 
की तथा इसके प्रयासों से 1881 में मनीला विश्वविद्यालय के कृषि विभाग में 
एक प्रोफेसर की नियुक्ति की गयी । तम्बाकू उत्पादन क्षेत्र इस कार्यक्रम से 
सर्वाधिक प्रभावित हुआ । 1780-1782 में तम्बाकू के उत्पादन एवं विक्रय 
पर सरकारी एकाधिकार की घोषणा की गयी जिससे सरकार को अत्यधिक 
लाभ हुआ | आगामी वषं में फिलीपीन में तम्बाकू का सर्वाधिक उत्पादन 
होने लगा था परन्तु इससे भी उत्पादकों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ 
अन्त में भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के फलस्वरूप 1881-1882 में सरकार को 
एकाधिकार समाप्त करने पर वाध्य होना पड़ा | तम्बाकू, बारूद तथा शराब 
पर सरकार के एकाधिकार का फिलीपीन निवासियों ने अत्यधिक विरोध 
किया । 

बाणिज्य में सुधार हेतु 1769 में नई व्यापार संहिता के अन्तर्गत 
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व्यापारिक निगम की स्थापना की गयी जिसे विभिन्न व्यापारों के निरीक्षण 
का कार्य सौंपा गया 1785 में, “रायल कम्पनी ऑफ फिलीपीन' का संगठन 
किया गया | इस कम्पनी ने कॅन्टन, भारत तथा केप आव, गुड होप के रास्ते 
से स्पेन के साथ व्यापार को प्रोत्साहित करने का'प्रयास किया । 1789 में 
मनीला विश्व के अन्य देशों के जहाजों हेतु तथा एशिया के उत्पादनों को 
लाने और ले जाने के लिए खोल दिया गया । 1810 तक इस कम्पनी के 
व्यापार का पाँचवाँ भाग भारत के साथ था परन्तु भारतीय वस्तुओं के 
बदले उन्हें मेक्सिको को चाँदी देनी पड़ती थी । परन्तु 1806 में स्पेन पर 
नेपोलियन का अधिकार हो जाने के पश्चात्‌ इन सुधारों की श्यृंखला भंग हो 
गयी । 


स्पेन में अमरीकी साम्राज्य के अन्त के फलस्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी 
से चाँदी का आगमन पूर्णरूपेण वन्द हो गया । परिणामस्वरूप फिलीपीन 
को अपना व्यापार यूरोप की दिशा में ASAT पड़ा । इसके उपरान्त मनीला 
के व्यापार में भी, भारी गिरावट आई । 1818 में मनीला के बंदरगाह पर 
27 अमरीकी एवं ब्रिटिश जहाज आये जबकि केवल बाईस चीनी एवं स्पेन के 
जहाजों ने मनीला का भ्रमण किया । 1840 में मनीला में लगभग एक दर्जन 
व्यापारिक संस्थाएं कार्य कर रही थीं परन्तु 1842 में ब्रिटेन एवं चीन के 
मध्य “नानकिंग व्यापारिक dfa के कारण दक्षिण चीनी सागरीय तट पर 
पाँच नये बंदरगाह खोल दिये गये । फलस्वरूप चीनी एवं विदेशी जहाजों का 
मनीला आना जाना स्थगित हो गया । 1850 तक मनीला लगभग दिवालिया 
हो चुका था । मनीला में यद्यपि कृषि के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई थी तथा 
तम्बाकू पर भी एकाधिकार स्थापित रहा था किन्तु 1850 तक आथिक 
दशा में तीव्र अवनति हुई । 


उन्नीसवीं शताब्दी के दूसरे एवं तीसरे दशकों में याजक वर्ग की गति- 
विधियाँ त्वरित हो गयी थीं । जेसुइट सोसायटी की पुनः स्थापना हुई तथा 
यह फिर मिन्डानों d अपने कार्य में लग गयी । 1835 में स्पेन में कई मठों 
का दमन किया गया फलस्वरूप याजक वर्ग फिलीपीन की ओर अधिक 
आकर्षित हुआ | इसका परिणाम यह हुआ कि नवीन याजक at तथा 
परम्परावादी याजक वर्ग के मध्य स्थिति तनाव पूर्ण हो गई । 1843 में 
फिलीपीन में स्थानीय याजक वर्ग ने एक विद्रोह का सूत्रपात किया । इस 
विद्रोह के मुख्य कारण, स्पेनियों द्वारा भेदभाव पूर्णं नीति का परिपालन, 
शिक्षा के प्रसार में कमी एवं फिलीपीन वासियों हेतु नियुक्तियों के अवसर न 
प्राप्त होने में निहित थे । 
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राष्ट्रवाद- 

19सवीं शताब्दी के gate में राजनेतिक एवं सामाजिक अशान्ति का 
वातावरण फिलीपीन के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त होने लगा था । इसके मुख्य 
कारण याजक वगं में परस्पर मतभेद व्यापार की कमी के कारण उत्पन्न 
आथिक कठिनाइयाँ स्पेन के प्रशासकों का असंतुलित व्यवहार तथा स्थानीय 
लोगों को रोजगार न देना मुख्य थे । फिलीपीन में राष्ट्रीय चेतना का 
प्रादुर्भाव विदेश से वापस आये नवयुवा समुदाय ने भी किया । इन वुद्धिजी- 
वियों के प्रचार एवं शिक्षा ने स्थानीय याजक वर्ग तथा जनसाधारण में नव 
चेतना का संदेश प्रवाहित किया । 

1843 में असंतुष्ट याजक वर्ग ने स्पेनी शासकों से अपनी नीति में 
उदारवाद का पूट लाने की माँग की । दो आलोचनात्मक समाचार पत्रों 'एल 
मनीला' और “एल कमशियो' ने क्रमश 1848 और 1850 में स्थानीय विचारों 
को व्यक्त किया । यद्यपि स्थानीय याजक वर्ग धम निरपेक्षता की नीति की 
माँग कर रहा था, स्पेनी प्रशासन दमनकारी नीति के प्रयोग में लगा हुआ 
था । तीन मुख्य धर्म निरपेक्षवाद के प्रचारक “फादर जोज वर्गास” 'मेरियानो 
गोमेज” तथा “फादर जमोरा' की गला घोंट कर हृत्या की गई । अन्य लोगों 
को या तो कारावास दिया गया या देश निकाला दिया गया । जिन स्थानीय 
लोगों ने उपरोक्त पादरियों को मृत्युदंड पाते हुये देखा था, उन्होंने इस 
बलिदान को हर संभव प्रचारित किया । फलतः राष्ट्रवाद की लहर इस 
शहादत के फलस्वरूप जन जागरूकता के स्वरूप में परिणित हो गई । 

फिलीपीन में 1869 के पश्चात राजनैतिक अशान्ति का वातावरण 
ओर स्वरित हो गया 1882 के पश्चात जागृत राष्ट्रवाद तीन मुख्य 
नेताओं ढ्वारा परिलक्षित हुआ । यह थे-्मासीलो डेल पाइलर” ( 1850-96) ' 
'ग्रस्यानो लोपेज जेना' (1856-1896) तथा Sia Fears’ (1861-96) । 
इन राष्ट्रवादियों ने सुधार आन्दोलन आरम्भ किया । यद्यपि लोपेज जेना ने 
एक पाक्षिक 'ला सौलीदारीयात” (एकात्मता) का प्रकाशन आरम्भ किया 
परन्तु डेल पाइलर तथा रिजाल अधिक प्रभावपूर्ण थे । इन्होंने स्पेन के 
याजक वर्ग के अन्यायपुर्णं तथा अनैतिक मूल्यों की तीब्र आलोचना की। 
डेल पाइलट की 'द मंकिश लाइफ इन द फिलीपीन्स' तथा 'मंकिश 
सॉवरिनटि' तथा रिजाल के 'टच मी नॉट (1887) तथा ‘ta ऑफ ats’ 
(1890) ने जनता को सामाजिक कुरीतियों तथा फिलीपीनी इतिहास से 


अवगत कराया । 
एक ओर सुधारवादी बुद्धिजीवी लेखनी के द्वारा स्पेनी प्रशासन से 
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परिवर्तन की मांग कर रहे थे दूसरी ओर 'आंद्रे वोनीफ़ेशियों' (1863-97) 
जैसे जन नेता 'काती Gata’ (धरती के Ga) नामक गुप्त संस्था के संचालन 
में लगे थे । इस संस्था का प्रतिज्ञापत्र सदस्यों के रक्‍त से लिखा गया या । 
1898 में बोनी फेशियो का स्थान 'अमौलियो एग्वीनॉल्डो' ने लिया । एग्वी- 
नाँल्डो ने तुरंत ही हिसावाद को अपना अस्त्र वताते हुये फिलीपीनी स्वतन्त्रता 
की घोषणा कर दी । और 23 जनवरी 1899 को एक लोकतांत्रिक संविधान 
के अन्तर्गत फिलीपीनी गणतन्त्र की उद्घोषणा की गई । 

इससे पूर्व 1898 में क्रान्तिकारी सरकार ने चर्च-भूमि का राष्ट्रीयकरण 
करने की घोषणा की तथा स्पेनी भिक्षुओं को फिलीपीन से चले जाने की 
आज्ञा दी । यह स्पष्ट है कि इस क्रान्ति के राष्ट्रीय तथा सामाजिक दोनों 
ही उद्देश्य थे परन्तु दोनों ही उद्देश्य कुछ घटनाओं के कारण असफल हो 
गये । प्रथम फिलीपीन के अमीर वर्ग ने क्रान्तिकारी गणतंत्र का नेतृत्व अपने 
हाथ में ले लिया तथा द्वितीय, फिलीपीन में अमरीकी आधिपत्य स्थापित 
करने की नीति । स्पेन की पराजय के पश्चात्‌ फिलीपीन पर अमरीकी 
आधिपत्य स्थापित हो गया । यद्यपि फिलीपीन वासियों ने इसका विरोध 
किया परन्तु उनके नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात्‌ यह प्रतिरोध 
समाप्त हो गया । 

इस प्रकार फिलीपीन में गणतंत्र की घोषणा ने दक्षिणपूर्वं एशिया में 
ऐसे प्रथम राष्ट्र का पद प्रदान किया जिसने कि बिदेशी उपनिवेशवाद के 
उन्मूलन का प्रयास किया । राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ-साथ फिलीपीन में 
कुछ राजनेतिक भावनाओं का भी विकास हुआ क्योंकि उन्होंने एक संविधान 
की भी संरचना की थी जिससे कि यह सिद्ध होता है कि अमरीका एवं अन्य 
देशों के संविधानों का उन्हें पूर्ण ज्ञान था । इस संविधान के प्राविधानों के 
अनुसार उन्होंने शासन व्यवस्था की पूर्ण व्यवस्था की थी | 


अमरीकी आधिपत्य 


मई 1898 में फिलीपीन की राजनैतिक समस्याओं में अमरीकी समुद्री 
सेना द्वारा अनुचित हस्तक्षेप करने में तीन व्यक्तियों का प्रमुख योगदान था- 
प्रथम कैप्टन महन, द्वितीय अमरीकी संसद सदस्य हेनरी Fae लाज एवं 
तृतीय जलसेना के सहायक सचिव थियोडोर रूजवेल्ट । इन तीनों के समूह ने 
अमरीका एवं स्पेन के मध्य संघर्ष के सुअवसर का लाभ उठाते gu दक्षिण- 
पूर्वं एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु एक ASS की स्थापना की । 
इस अमरीकी नीति के निर्णय का एक कारण तत्कालीन विश्व के प्रमुख देशों 
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के मध्य उपनिवेशवाद -प्रतियोगिता भी थी । इसके अतिरिक्त अमरीका के 
इस निर्णय के प्रति ब्रिटेन ने अत्यधिक सहानुभूति भ्रदर्शित की क्योंकि ब्रिटेन 
अमरीका का जर्मनों एवं रूस के विरुद्ध प्रयोग करना चाहता था । इस समय 
अमरीका में राष्ट्रभक्तों एवं प्रोटेस्टेन्ट ईसाइयों के मध्य भी उपनिवेश बनाने 
के प्रति अपार साम्राज्यवादी उत्साह था । 

मनीला की खाड़ी में अमरीकी एडमिरल डूई (डयूई)ने 'कातीपुनान' के 
नेता एग्वीनाल्डो को, जिसको स्पेन की सरकार ने फिलीपीन से निष्कासित 
कर दिया था, सिंगापुर से हाँगकांग बुलाया तथा फिलीपीन में स्पेन के अधिकार 
को समाप्त करने हेतु फिलीपीन की जनता का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास 
किया । एग्वीनाल्डो,19 मई को मनीला की खाड़ी पहुंचा तथा एक मास 
के अंदर ही उसे फिलीपीन क्रान्तिकारी सरकार का प्रमुख बना दिया गया । 
13 अगस्त को वाशिगटन एवं स्पेन के मध्य शांति-संघि हुई जिसके अनुसार 
स्पेन ने फिलीपीन द्वीपसमूह अमरीका को सौंप दिया तथा स्पेनने 2 
करोड़ डालर की क्षतिपूर्ति देने का भी वायदा किया । 


इस युद्ध के मध्य फिलीपीन वासियों ने अमरीकियों को सहयोग प्रदान 
किया था तथा उन्हें यह आशा थी कि वे अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता हेतु 
युद्ध कर रहे थे परन्तु जब उन्हें फिलीपीन पर अमरीकी आधिपत्य का 
निर्णय ज्ञात हुआ, उन्होंने अमरीकी सरकार के विरुद्ध विद्रोहात्मक कायं. 
वाहियाँ प्रारम्भ कर दीं। साढ़े तीन वर्ष के सैनिक प्रयासों के पश्चात्‌ 
अमरीकी फिलीपीन में विद्रोही गतिविधियों को रोकने में सफल gui 1900 में 
एग्वीनाल्डो पकड़ा गया तथा उसने अमरीकी सरकार के नि वफादार 
रहने की शपथ खाई। परन्तु उसकी सेना के एक अधिकरी फिलिप 
साल्वाडोर ने लगभग एक दशक तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा । 1907 तक 
फिलीपीन में विद्रोही गतिविधियों का लगभग अन्त हो गया था | एग्वीनाल्डो 
जनप्रिय नेता के रूप में कार्यं करता रहा । 1920 में फिलीपीन विधान सभा 
ने उसे पेंशन प्रदान की तथा इसके पश्चात्‌ भी उसने मैनुअल कुजान के 
राजनैतिक नेतृत्व को कई बार असफल चुनौती दी । एग्वीनाल्डो अपने 
देशवासियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहता था तथा वह स्वतंत्रता 
प्राप्त करने का इच्छुक था | 

अमरीकी सरकार ने फिलीपीनी संघर्ष काल में ही कारनेल विश्व- 
विद्यालय के अध्यक्ष डा० शुमान के नेतृत्व में एक पाँच सदस्यीय तथ्योद्‌घाटक 


शिष्टमण्डल फिलीपीन भेजा था । इसने राष्ट्रपति मैकिन्ले को विवरण 
प्रस्तुत किया जिसमें इस तथ्य का समावेश था कि फिलीपीन वासी अंततः 
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स्वतंत्रता के इच्छुक हैं । परन्तु इस समय तक 1898 की संधि का अमरीकी 
संसद ने अनुमोदन कर दिया था जिसमें फिलीपीन के समामेलन के प्राविधान 
भी सम्मिलित थे । कुछ महीनों के पश्चात्‌ विलियम gras टाफ्ट की 
अध्यक्षता में दूसरा शिष्टमंडल फिलीपीन भेजा गया और इस शिष्टमंडल के 
विवरण के आधार पर 1901 में फिलीपीन में सैनिक सरकार के स्थान पर 
अर्सनिक सरकार की स्थापना की गई । 


भूमि-सुधार 


फिलीपीन में अमरीकी शासन का प्रारूप विलियम gras टाफ्ट ने 
निर्धारित किया । यह प्रारूप उन्होंने 1901 से 1904 तक फिलीपीन के 
कमिश्नर के रूप में, इसके पश्चात्‌ राष्ट्रपति रूजवेल्ट के मंत्रिमण्डल में 
युद्धमंत्री के रूप में, तथा अंतत: 1909 से 1913 तक अमरीका के राष्ट्रपति के 
रूप में निमित किया । टाफ्ट ने सैनिक शासन को समाप्त करके फिलीपीन 
के नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया । उन्होंने चर्च एवं 
राज्य के मध्य पृथक्करण की स्थापना की घोषणा की | टाफ्ट ने समाचारपतों 
एवं पत्रिकाओं तथा स्थानीय विधान सभा को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कौ । 
1902 में कूपर अधिनियम (ऑरगॅनिक एक्ट) के अमरीकी संसद द्वारा 
पारित होने के पश्चात्‌ विलियम टाफ्ट ने 1903 में प्रथम स्वतंत्र चुनाव 
किराये जिससे अमरीकी सरकार को म्युनिसिपल एवं ग्रामीण सरकार से 
संबंधित मामलों में फिलीपीनी जनता के सुझावों से अवगत होने का एक 
अवसर प्राप्त हुआ । इस दिशा में एक अन्य भ्रयास 1907 में किया गया जब 
कि साक्षर मतदाताओं के आधार पर आम चुनाव कराये गये । 1909 में 
गवर्नर जनरल को नियुक्ति की गयी तथा विलियम टाफ्ट ने शिक्षा के ata 
में प्रगति हेतु एक आथिक कोष की स्थापना की । विलियम टाफ्ट ने विजित 
मोरो जनजाति के पारम्परिक नियमों को ध्यान में रखते हुए एक समान 
विधि-संहिता का निर्माण किया तथा फिलीपीन के न्यायाधीश को इसकी 
व्याख्या करने की TAT AAT प्रदान की । 


1901 में सर्वप्रथम फिलीपीन वासियों को स्थापित आयोग की 
सदस्यता प्रदान की गयी थी । 1908 में सर्वप्रथम उन्हें मन्त्रिमण्डल में स्थान 
दिये गये । इसके पश्चात्‌ न्याय, वित्त एवं श्रम विभाग में फिलीपीनों को 
उच्च पदों पर नियुक्त किया गया । 1909 के पश्चात्‌ एक अस्थायी राज्य 
सभा गवरनर जनरल की सलाहकार समिति के रूप में स्थापित की गयी d 
इस राज्य सभा में विधायिका कें दोनों सदनों के अध्यक्ष तथा बहुमत प्राप्त 
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दल के नेताओं को भी सम्मिलित किया गया था । मत्रिमंडल में जन-प्रशिक्षण 
को छोड़कर अन्य सभी पद फिलीपीन वासियों को दिये गये परन्तु यह मन्त्रि- 
मण्डल विधान सभा के स्थान पर गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी था । 

1907 में निर्वाचित फिलीपीन की विधान सभा को प्रारम्भ से ही गृह 
विधान के निर्माण, वित्त एवं भुमि नीतियों के नियमन तथा न्यायिक प्रशा- 
सन में अत्यधिक शक्ति प्रदान की गई । 1907 में विधान सभा के उद्घाटन 
के समय ही विलियम टाफ्ट ने फिलीपीन को अंततः पूर्ण स्वतंत्रता की ओर 
अग्रसर करने का वचन दिया तथा उन्हें सार्वजनिक मामलों को व्यवस्थित 
करने, न्याय एवं शान्ति की स्थापना करने, गरीबों एवं अमीरों की समान 
रूप से रक्षा करने हेतु प्रशिक्षित करने की दिशा में कार्य प्रारम्भ किया । 
1913 में राष्ट्रपति विल्सन के द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल की अधीनता में 
नियोजित फिलीपीन प्रतिनिधि मण्डल उच्च सदन की भांति कार्य करता 
रहा । इस प्रकार फिलीपीन की विधायिक्रा के दोनों सदनों में फिलीपीनों 
का बहुमत था । 1901 और 1913 के मध्य विलियम टाफ्ट द्वारा प्रतिपादित 
नीतियों ने यद्यपि फिलीपीनों को सन्तुष्ट नहीं किया परन्तु वे अमरीकी 
सरकार के साथ सहयोग करने एवं व्यवस्थित प्रगति में संलग्न रहे । 

अमरीकी शासन की स्थापना के प्रारम्भिक वर्षों में ही यह स्पष्ट हो 
गया था कि अमरीकी सरकार को कृषकों का विश्वास प्राप्त करने हेतु 
याजक वर्ग के राजनीतिक प्रभाव को कम करना तथा भिक्षुओं के भूमि- 
स्वामित्व को समाप्त करना होगा । इसके अतिरिक्‍त फिलीपीन निवासी 
स्थानीय सरकार की विभिन्न गतिविधियों में याजक वर्ग के हस्तक्षेप के भी 
विरुद्ध थे । उपर्यक्त गतिविधियों में जेलों एवं स्वास्थ्य सिद्धांतों का नियमन 
तथा पुलिस पर नियंत्रण प्रमुख थे इसके अतिरिक्त वे भिक्षुओं के, 
म्युनिसिपल सरकार के आय एवं व्यय, कर-नीलि जन-शिक्षा एवं राजा की 
भूमि के विभाजन एवं उपयोग पर नियन्त्रण लगाने के विरुद्ध थे । फिलीपीन 
वासी स्थानीय da के पुननिर्माण, भिक्षुओं के भुमि-स्वामित्व की समाप्ति 
एवं जन-प्रशिक्षण का धर्म-निरपैक्ष नियंत्रण के अन्तरगत प्रजातंत्रीय दिशा में 
निर्देशन की मांग कर रहे थे । 

याजक वर्ग (धार्मिक समूह) की शक्तियों को सीमित करने के सर- 
कारी प्रयास में मुख्य पादरी पी० uro चपल (शेपल) ने कठिनाइयाँ उत्पन्न 


-कर दीं । पी०एल० चपल को पोप के विशेष दूत के रूप में 1900 में मनीला 


भेजा गया था । उन्होंने यह घोषणा की कि अमरीकी सैनिक अधिकारियों 
को भिक्षुओं की पारम्परिक भूमि पर नियंत्रण हेतु सहायता करनी चाहिये 
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तथा उनके वैध अधिकारों की रक्षा भी करनी चाहिये । उन्होंने चर्च एवं 
राज्य के पृथक्‍करण की नीति को चुनौती दी । चपल ने राजा की भूमि पर 
याजक वर्ग के अधिकार के साथ साथ स्कूलों, अनाथालयों एवं चर्चो पर 
भी याजकवर्ग के अधिकार की घोषणा की तथा उन्होंने टाफ्ट के उस 
प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया feat भिक्षुओं (याजक वर्ग) की भूमि को 
सरकार द्वारा खरीदकर स्थानीय जनता में विभाजित करने का सुझाव 
दिया गया ati भिक्षुओं की भुमि पर नियंत्रण-स्थापना के प्रयत्न के फल- 
स्वरूप फिलीपीन में कृषकों का आन्दोलन तीब्र रूप से प्रारम्भ हुआ। 
1902 के कूपर अधिनियम ने अमरीकी शिष्टमंडल को उक्त सम्बन्ध में 
अधिकार प्रदान किये, जिसमें ag घोषणा की गई थी कि भिक्षुओं की भूमि 
फिलीपीन सरकार की जन-संपत्ति होगी एवं इसे सरकार द्वारा विक्रय किया 
अथवा किराये पर दिया जा सकेगा । चेपल के पश्चात्‌ उनके इटलीवासी 
उत्तराधिकारी के साथ इस सम्बन्ध में समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत 
भिक्षुओं की भुमि के एक बड़े भाग को क्रय कर लिया गया । 

सरकार को इस भुमि का विक्रय करने में अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। 
एक व्यक्ति को 40 एकड़ एवं एक निगम को 2470 एकड़ भूमि खरीदने के 
अधिकार का प्राविधान रखा गया । 1916 में बची हुई भूमि को फिलीपीन 
की विधान सभा के नियंत्रण में हस्तांतरित कर दिया गया । 
सामाजिक प्रगति 

प्रथम फिलीपीनी आयोग की नियुक्ति के समय ही अमरीकी सरकार 
ने यह घोषणा की थी कि अमरीका फिलीपीन में जनता की समृद्धि, शान्ति 
एवं परम्पराओं की रक्षा हेतु शासन करेगा । इस दिशा में स्वं प्रयम स्वास्थ्य 
के aa में प्रगति की दिशा में कार्य किये गये । 1898 में फिलीपीन के कुछ 
स्थानों पर बच्चों की मृत्यु-दर 80 प्रतिशित तक थी तथा मनीला में geg- 
दर प्रति वर्ष 40 से 50 प्रति हजार थी । संक्रामक रोगों से मरनेवालों की 
संख्या अत्यधिक थी । प्रारम्भ में इस दिशा में ग्रामीणों ने कठिनाइयाँ उत्पन्न 
की क्योंकि वे चेचक, हैजा एवं प्लेग के टीके को सन्देहास्पद नजरों से देखते 
थे । जल-वितरण व्यवस्था एवं मल-निर्यास व्यवस्था की प्रगति पर एक बड़ी 
धनराशि ब्यय की गयीं । 40 अस्पताल एवं कुछ हजार चिकित्सालयों की 
स्थापना की गयी तथा एक दर्जन कोढ़-गृह भी स्थापित हुए । इस प्रकार मृत्यु 
दर में अत्यधिक कमी आई । 

इसी दृढ़ निश्चय के साथ अमरीकी प्रशासन ने निःशुल्क एवं धर्म॑निर- 
पेक्ष शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर विकास किया गया । यद्यपि केन्द्रीय-आय 
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का एक तिहाई भाग शिक्षा के विकास पर आवंटित किया गया तथापि 
स्कूलों की सुविधाएँ फिलीपीनी जनता की माँग को पुर्ण करने में असमर्थ 
रहीं । प्रारम्भ में अमरीकी पाट्य-पुस्तकों की उपयोगिता एवं अंग्रेजी भाषा 
में शिक्षण प्रदान करने में कठिनाई उत्पन्न हुई । बड़ी संख्या में अमरीकी 
शिक्षकों को फिलीपीन भेजा गया । 1915 तक अमरीकी शिक्षक प्राइमरी 
शिक्षकों के कुल योग का दसवाँ भाग थे एवं उच्च शिक्षा में यह अनुपात 
और अधिक था । 1930 तक शिक्षा के क्षेत्रीय नियंत्रक के पद पर अमरीकी 
शिक्षक ही कार्यरत थे । कोष आवंटन एवं प्रशिक्षणात्मक नियंत्रण केन्द्रीय 
प्रशासन के अधीन था । फिलीपीन में 1898 में साक्षरता 20 प्रतिशत थी जो 
1940 में बढ़कर 40 प्रतिशत हो चुकी थी । स्पेनिश विश्वविद्यालयों के अति- 
रिक्त प्रोटेस्टेन्ट सिलिमान विश्वविद्यालय की ओरियेन्टल नेग्रास प्रदेश में स्था- 
पना हुई | इन सबमें प्रमुख मनीला का सरकारी विश्वविद्यालय था जिसमें दस 
से अधिक कालेज थे । ये विद्यालय स्वास्थ्य एवं शिक्षा केन्द्रों के रूप में भी 
कार्य करते थे । 


3. आथिक विकास 
फिलीपीन में अमरीकी शासन की स्थापना के पश्चात प्रथम दशक में 
आथिक क्षेत्र में सीमित विकास हुआ क्योंकि स्पेन के साथ समझौते के 
अनुसार आगामी दस वर्षों तक अमरीका फिलीपीन में अमरीकी जहाजों के 
आवागमन अथवा अमरीकी वस्तुओं के विक्रय के सहायतार्थं कोई भी शुल्क 
नियम नहीं बना सकता था । उपर्युक्त समझौते की अवधि समाप्त हो जाने 
के पश्चात एक अर्ध-व्यापारिक नीति का निर्माण हुआ । इस नीति के अन्तर्गत 
अमरीका एवं फिलीपीन के मध्य वस्तुओं के पारस्परिक आदान-प्रदान हेतु 
स्वतंत्र व्यापार के सिद्धान्त का पालन किया गया, परन्तु फिलीपीन में अन्य 
देशों की आयातित वस्तुओं पर एक नवीन कर लगाया गया । इस प्रकार 
अमरीकी व्यापारियों को फिलीपीन में सुरक्षा प्रदान की गई । फलस्वरूप 
फिलीपीन के व्यापार पर वास्तविक रूप में अमरीकी एकाधिकार की स्थापना 
हुई जिसके कारण अमरीको व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने चीनी, तम्बाकू, सब्जी, 
तेल, जूट एव लकड़ी के उत्पादन में वृद्धि का प्रयास किया । निर्यात को 
प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु 1913 में 'अन्डरवुड सिम्मन्स शुल्क अधिनियम” 
पारित किया गया जिसने निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया । अन्ततः 
1916 में 'जोन्स अधिनियम” के द्वारा फिलीपीन की विधायिका को किसी भी 
देश के साथ सीमा शुल्क सम्बन्ध स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी 
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गई । परन्तु इन सम्बन्धों का राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक था । 

अमरीकी शासक के द्वितीय दशक के अन्त तक फिलीपीन के व्यापार 
पर अमरीकी अधिकार अत्यधिक बढ़ गया था । 1930 तक खदानों का 
विकास तीव्रतम गति से हुआ । इस समय फिलीपीन के निर्यात का लगभग 
तीन चौथाई भाग अमरीका के ही साथ था तथा आयात का 85 प्रतिशत 
अमरीका द्वारा किया जाता था । उत्पादन वृद्धि ने फिलीपीन सरकार के 
राजस्व में भारी वृद्धि की । फलस्वरूप सरकार ने सड़कों के निर्माण, स्वास्थ्य 
सेवाओं एवं शिक्षा के विकास की दिशा में कार्ये किया । परन्तु इस काल में 
कृषि-सुधार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । फलतः क्षपकों की दशा में कोई 
प्रगति नहीं हुई । 1906-1907 में कृषि बैंकों की स्थापना की गई जिससे 
कृषकों को ऋण उचित व्याज दर पर मिल सके । "यह कार्यक्रम भी कुछ 
कारणों से असफल हो गया । किसानों की दशा खराव होने एवं चीनी महा- 
जनों के अत्यधिक ब्याज पर ऋण देने के कारण चावल का उत्पादन 
आवश्यकता की पूति करने में असफल रहा । 

फिलीपीन में व्यापार एवं निर्माण कार्य में चीनी जनता को प्रमुखता 
प्राप्त थी । 1904 में'चायनीज' (चीनी) 'चेम्बर आव कामसँ” की स्थापना 
हुई 11932 तक फिलीपीन के थोक व्यापार पर चीनी व्यापारियों का संपूर्णे 
नियंत्रण स्थापित हो गया तथा तीन चौथाई फुटकर व्यापार ची नियों के हाथ में 
आ गया । फिलीपीन की तीन चौथाई चावल मिलों पर चीनियों का अधिकार 
था । उन्होंने फिलीपीनों में शादी करके भुमि क्रय जो विदेशियों के लिये 
निविद्ध था, स्वयं के लिये नियमानुक्ूल बना लिया । परन्तु समयानुसार 1940 
के पश्चात चीनी आर्थिक साम्राज्य का ह्लास होना आरम्भ हो गया । 


5. फिलीपीनीकरण 


1908 में विलियम टाफ्ट ने फिलीपीन वासियों को स्व-शासन हेतु योग्य 
बनाने के लिये कुछ सुझाव प्रस्तुत किये । टाफ्ट ने कहा कि उपर्युक्त उद्देश्य की 
पुति हेतु अमरीकी नियन्त्रण के अन्तर्गत प्रशासन में स्वस्थ परम्पराओं की 
स्थापना करनी चाहिये, स्थानीय जनता को सरकार एवं राजनीति में अनुभव 
प्राप्त करने के अवसर प्रदान किये जायें तथा शिक्षा के Ra में निर्माणक्रारी 
कार्यं करने चाहिये । उन्होंने कहा कि प्रदेशीय पृथक्करण को समाप्त करने 
हेतु रेलवे, सड़कें, स्टीमर सेवा एवं म्यूनिसिपल सुधार आवश्यक हैं । उन्होंने 
आशा व्यक्त की कि अमरीकी सरकार आंग्ल भाषा को जनभाषा बनाने का 
प्रयत्न करेगी । 
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1902 के प्रायोगिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार विधान 
सभाओं के चुनाव कराये गये ! उपर्युक्त चुनावों में राष्ट्रवादी दल को आशा- 
तीत सफलता प्राप्त हुई । विधानसभा का प्रथम अधिवेशन अक्टूबर 1900 
में प्रारम्भ हुआ । 1907 में ही एक उच्च सदन की भी स्थापना की गई 
जिसमें 8 अमरीकी सदस्यों का बहुमत ary किसी भी विधेयक को अधिनियम 
बनने से qd दोनों सदनों की स्वीकृत आवश्यक थी । इसके अतिरिक्‍त 1913 
तक उच्च सदन के अमरीकी सदस्यों को फिलीपीन की विधान सभा के 
प्रस्तावों पर विशेषाधिकार प्राप्त था । 

1912 में अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव में प्रजातांत्रिक दल की विजय 
के फलस्वरूप फीलीपीनीकरण को दिशा में एक नवीन काल का उदय हुआ । 
राष्ट्रपति विल्सन ने फ्रांसिस aca हैरीसन को फिलीपीन का गवनंर जनरल 
नियुक्त किया । हैरीसन ने फिलीपीन को स्वतंत्रता हेतु योग्य बनाने 
वाले कार्य को तीब्रता से आरम्भ किया । उन्होंने फिलीपीनियों को, सरकारी 
तंत्र में अधिकाधिक स्थान प्रदान किये । 1916 में 'जोन्स अधिनियम' अमरीकी 
संसद द्वारा पारित कर दिया गया जिसमें ag घोषणा की गई कि फिलीपीन 
में स्थायी सरकार की स्थापना के साथ ही अमरीकी कांग्रेस उले स्वतंत्रता 
प्रदान कर देगी । यह भी घोषणा की गई कि स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु 
फिलीपीनी जनता को, अमरीकी प्रभुसत्ता के अन्तर्गत, आन्तरिक मामलों में 
नियंत्रण प्रदान किया जाय । इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्य- 
पालिका समिति पर नियंत्रण एवं विशेषाधिकार पुनः स्थापित किया गया । 
अपने सात वर्षीय कार्यकाल में हैरीसत ने फिलीपीन विधान सभा को 1916 
के प्रशासनिक संहिता के निर्माण में सहायता प्रदान की । हैरीसन अधिनियम 
के मामलों में फिलीपीनों की विचारधारा के समर्थक थे । उनके प्रयत्नों से 
फिलीपीन सरकारी सेवा में 1913 में रत अमरीकी कर्मचारियों की संख्या 
23 प्रतिशत से घटकर 1920 में केवल चार प्रतिशत ही रह गयी । इसके 
अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, मत्स्य एवं तकनीकी क्षेत्रों 
में अमरीकियों की संख्या सीमित हो गयी थी । जोन्स अधिनियम का ngA- 
पूर्ण कार्यं ug था कि उच्च सदन में अमरीकी वहुमत समाप्त करके 54 
सदस्यीय उच्च सदन का गठन किया गया जिसमें से 11 प्रदेशों द्वारा चुने 
हुए बाईस सदस्य थे तथा दो सदस्य नामांकित थे । परन्तु अभी भी फिली- 
पीन की विधान सभा पर अमरीकी राष्ट्रपति एवं संसद का नियंत्रण था 
क्योंकि विधान सभा द्वारा पारित कोई विधेयक अमरीकी राष्ट्रपति की ag- 

मति के बिना अधिनियम नहीं वन सकता था । अमरीकी संसद को फिली- 
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पीन के किसी भी कानून को अवध घोषित करने का अधिकार प्राप्त था । 
यद्यपि हैरीसन के कार्यकाल (1913-1920) में उपर्युक्त अधिकारों का प्रयोग 
नहीं किया गया परन्तु उनके उत्तराधिकारियों ने इन अधिकारों का समय- 
समय पर प्रयोग किया | 

इस प्रकार फिलीपीन विधान सभा विधि-निर्माद्री संस्था से अधिक राज 
नेतिक संस्था के रूप में कार्यं करती रही। इस विधान सभा में 1907 से 1921 
तक राष्ट्रवादी दल का बहुमत रहा । इस दल का प्रमुख नेता सेरजियो 
ओसमाँ था 1922 में उच्च सदन का अध्यक्ष मेनुअल कूजान राष्ट्रवादी दल 
का नेता हुआ | 

1920 में अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव में रिपब्लिकन दल की विजय 
हुई तथा हाडिग अमरीका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । हाडिग प्रशासन ने 
जनरल लियोनार्ड वुड तथा फिलीपीन के भूतपूव गवर्नर जनरल केमरन 
फोव्स इस दो सदस्यीय जाँच आयोग को फिलीपीन भेजा । इस आयोग ने 
अपने विवरण में फिलीपीन में कुप्रशासन, सरकारी अस्थिरता एवं राजनैतिक 
असन्तोष के अस्तित्व की सूचना राष्ट्रपति को dpa उपर्युक्त स्थिति को 
समाप्त करने हेतु लियोनाडं वूड को फिलीपीन का गवर्नर जनरल नियुक्त 
किया गया । वुड का मत यह था कि फिलीपीन को स्वतंत्रता प्रदान करने 
के परिणामस्वरूप अमरीका की प्रतिष्ठा एवं प्रभाव में ह्लास होगा, अतः 
नवीन गवरनर जनरल फिलीपीन के राष्ट्रवादियों का सहयोग एवं सदूभावना 
प्राप्त करने में असफल रहे । 

गवर्नर जनरल वुड एवं फिलीपीन राष्ट्रवादियों के मध्य तनाव का 
मुख्य कारण ug था कि राष्ट्रवादी उसके निषेधाधिकार की व्यापकता को 
सीमित करना चाहते ये तथा वुड उसके विरुद्ध अपने अधिकार को समाप्त 
करने के पक्ष में नहीं थे । भूतपूर्वं गवर्नर जनरल हैरीसन द्वारा पांच बार के 
निषेधाकार की तुलना में वुड ने इस अधिकार का प्रयोग 126 वार किया । 
गर्वनल जनरल वुड एवं राष्ट्रवादियों के मध्य कटिबद्ध संघषं का अवसर 
1923 में आया i 

राजनेतिक उत्तरदायित्व को गवर्नर जनरल के स्थान पर विधान सभा 
में निहित करने के प्रयास में भूतपूर्व गवर्नर जनरल हैरीसन द्वारा संस्था पित 
सलाहकार समिति ने त्याग-पत्न दे दिया । गवर्नर जनरल वुड ने त्यागपत्र 
स्वीकार कर सलाहकार समिति के अधिकारों को विभागीय उपसचिवों Ñ 
निहित कर दिया तथा सैनिक अधिकारियों की एक सलाहकार समिति का 
गठन किया । उपर्युक्त कृत्य में अमरीकी प्रशासन ने वुड का समर्थन 
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किया । इसके अतिरिक्त आथिक मामलों पर भी वुड एवं विधान सभा के 
मध्य तनाव में और वृद्धि हुई, विधान सभा ने मिन्डानो एवं ga के क्षेत्रों को 
अमरीकी रबर उत्पादन के लिए उपलब्ध करने के सुझावों का विरोध किया । 
गवर्नर जनरल ने हैरीसन द्वारा संस्थापित निगमों पर अपने नियंत्रण की 
घोषणा की तथा हैरीसन द्वारा संस्थापित नियंत्रण आयोग को, जिसमें दोनों 
सदनों के अध्यक्ष सदस्य थे, समाप्त कर faari राष्ट्रवादियों ने गवर्नर 
जनरल के कृत्यों के विरुद्ध अमरीकी संसद से हस्तक्षेप का अनुरोध किया । 
अमरीकी संसद में 1924 तक अनेक सुधार कार्यक्रमों पर विचार किया गया 1 
इसी वषं राष्ट्रपति के चुनाव में कॉलेन कूलिज के विजयी होने के पश्चात्‌ 
उपर्युक्त सुधार कार्यक्रमों की Waar का अंत हो गया । 1927 में जनरल 
qs की मृत्यु हो गयी और इसके साथ ही फिलीपीन के इतिहास में एक 
नये अध्याय का प्रारम्भ हुआ । 

हेनरी एल० स्टिमसन को वुड का उत्तराधिकारी बनाया गया । स्टिम- 
सन ने विधान सभा और गवर्नर जनरल क्रे मध्य सहयोग स्थापित किया 
परन्तु इस समय फिलीपीन के राष्ट्रवादी फिलीपीन के आन्तरिक मामलों 
पर अपना नियंत्रण स्थापित करने को दृढ़प्रतिज्ञ हो चुके थे। गवर्नर जनरल 
वुड के द्वारा उत्पन्न राजनैतिक आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि धार्मिक 
नेताओं ने जनप्रिय क्रान्ति का पुनः आरम्भ किया । सन्‌ 1924 के पश्चात्‌ 
कई स्थानों पर कृषकों ने प्रदर्शन किये । दक्षिणी विस्यास में बुकास ग्रैन्ड ने 
एक क्रान्ति को जन्म दिया जो कि प्रभावशाली ढंग से दवा दी गयी परन्तु 
उक्त क्षेत्र में गुप्त संस्थाएं क्रान्ति की दिशा में कार्यं करती रहीं । द्वितीय 
विद्रोह फ्लोरेन्सियो इन्टरेन्चरेडो के नेतृत्व में हुआ जिसने 1924 से 1927 
तक फिलीपीन के स्वघोषित were के रूप में कार्य किया । फ्लोरेन्सियो ने 
अपना राजकीय मुख्यालय स्थापित किया तथा सदस्यों से तीन पीसो (फिली- 
पीनी मुद्रा) का सदस्यता शुल्क ग्रहण किया । 1927 में फ्लोरेन्सियो को 
पकड़ लिया गया तथा पागल घोषित कर दिया गया परन्तु उसके अनुयायी 
सुधारों की माँग करते रहे । 

गवनेर जनरल स्टिमसन ने फिलीपीन विधान सभा के साथ सहयोग 
की नीति का पालन किया । उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का चुनाव वहुमत-प्राप्त 
दल के नेताओं से विचार विमर्श के पश्चात्‌ उक्त दल के सदस्यों में से किया d 
उन्होंने राज्य सभा का पुर्नेगठन किया तथा इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि 
करके दोनों सदनों के सदस्यों को इसकी सदस्यता में सम्मिलित किया । 
तत्पश्चात्‌ स्टिमसन को अमरीका का राज्य सचिव नियुक्त किया गया और 
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स्वशासन की ओर 

1928 एवं 1929 में अमरीका में मंदी के लक्षण उत्पन्न हुए फलस्वरूप 
अमरीका सरकार ने फिलीपीन पर अपनी प्रभूसत्ता समाप्त करने का निर्णय 
लिया à फिलीपीन राष्ट्रवादी फिलीपीन की स्वतंत्रता हेतु एक लंबे समय से 
प्रयत्नशील थे । इसके अतिरिक्त अमरीकी उदारवादियों ने अमरीकी सरकार 
को 'जोन्स अधिनियम” के अन्तर्गत दिये गये वचनों को पूर्ण करने हेतु सुझाव 
दिये । मंदी काल में अमरीकी सरकार ने फिलीपीन से चीनी, सब्जी, तेल 
एवं अन्य पदार्थो के आयात को प्रोत्साहन प्रदान किया, जिसने उपर्युक्त 
वस्तुओं के अमरीकी उत्पादकों को अत्यधिक कष्टमय स्थिति में डाल दिया । 
फलस्वरूप अमरीकी उत्पादकों ने इस नीति के अन्त की माँग की । इस 
प्रकार प्रजातांत्रिक दल के परम्परावादी साम्राज्यवाद-विरोधी सदस्यों को 
रूढ़िवादी क्षेत्रों से भी समर्थन प्राप्त हो गया । इसी मध्य अमरीका में faga- 
शान्ति तथा स्थिरता की स्थापना से सम्त्रन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों में 
पृथकतावादी विचारधारा का प्रसार हुआ । वे अमरीका द्वारा अन्य देशों को 
दिये गये आश्‍वासनों को समाप्त करना चाहते थे । इसके अलावा अमरीकी 
श्रमिकों ने फिलीपीन वासियों के अमरीका में आकर बसने का विरोध किया 
जिसने अमरीका के फिलीपीन को स्वतन्त्रता प्रदान किये जाने का निर्णय 
करने में योगदान किया । 

फलतः अमरीका ने राजनेतिक स्वतंत्रता के स्यान पर फिलीपीन की 
आथिक स्वतंत्रता की घोषणा कर दी । नयी स्थिति ने फिलीपीन की आथिक 
दशा हेतु एक समस्या उत्पन्न कर दी थो । अनेक अमरीकी अधिकारी इस 
तथ्य से सहमत थे कि फिलीपीन के प्रशासन में व्यय फिलीपीन से प्राप्त 
लाभांश से कहीं कम है । 1929 के पश्चात्‌ तीव्रता से घटनाएँ हुई तथा 
1932 में अमरीकी संसद ने 'हेयर-होस-कटिग अधिनियम” पारित कर दिया i 
इस अधिनियम के विरोध में राष्ट्रपति हवर ने निषेधाधिकार का प्रयोग 
` किया जिसे 1933 में अमरीकी संसद ने उपेक्षित कर दिया । फिलीपीन को 
इस अधिनियम की सूचना दे दी गयी तथा इस अधिनियम का फिलीपीन 
विधान-सभा द्वारा अनुमोदन करने का अनुरोध किया गया, परन्तु फिलीपीन 
में मैनुअल कूजान एवं उसके अनुयायियों के प्रयास से इस अधिनियम को 
विधान-सभा ने अक्टूबर, 1933 में अस्वीकृत कर दिया क्योंकि मैनुअल 
कूजन अपने राजनीतिक प्रतिद्वन्द्रियों को फिलीपीन की स्वतन्त्रता का श्रेय 


ll AM 
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नहीं देना चाहते थे । उनके इस कार्य ने अधिनियम को राजनैतिक फुटबाल 
बना दिया। विरोधियों के मुख्य नेता ओसमा, रोक्सास एवं भोसियस Wa 
फिलीपीन विधान-सभा ने इस अधिनियम को व्यापारिक प्राविधानों, आप्र- 
वास पर प्रतिबन्ध एवं फिलीपीन में अमरीकी सैनिक एवं नौसँनिक अड्डों की 
स्थापना के विरोध में अस्वीकृत कर दिया | 

उपर्युक्त प्राविधानों को समाप्त करने हेतु मैनुअल कूजान एक शिष्ट- 
मंडल के अध्यक्ष बनकर अमरीका गये । नौ महीनों के प्रयास के पश्चात्‌ 
अमरीकी सरकार सैनिक प्राविधानों को समाप्त करने पर सहमत हो गयी 
are 1934 में 'टाईडिग्स-मैकडफ अधिनियम” अमरीकी संसद ने पारित कर 
दिया जो पुर्वं अधिनियम के लगभग समान ही था । फिलीपीन विधान-सभा 
ने टाइडिग्स मैकडफ अधिनियम का अनुमोदन मई, 1934 में कर किया । 

टाइडिग्स-मैकडफ अधिनियम ने आगामी दस वर्षो तक फिलीपीन की 
रक्षा-व्यवस्था एवं विदेशी-सम्बन्धों पर अमरीकी नियंत्रण स्थापित कर दिया। 
एक प्रविधान के अन्तर्गत अमरीकी राष्ट्रपति को मुद्रा, आयात एवं निर्यात से 
सम्बन्धित अधिनियमों अथवा संवेधानिक संशोधनों को स्वीकृत करने का 
अधिकार प्रदान किया गया । अमरीकी सरकार को संवंधानिक सरकार की 
स्थापना हेतु फिलीपीन में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी दिया गया । उप- 
युक्त प्रतिबन्धों के उपरान्त भीं फिलीपीन में पूर्ण आंतरिक स्वयात्तता की 
स्थापना की गयी । टाइडिग्स मैकडफ अधिनियम के अनुमोदन के पश्चात्‌ 
फिलीपीन में संविधान सभा हेतु चुनाव हुए । निर्वाचित सभा को संविधान 
निर्माण का उत्तरदायित्व दिया गया । संविधान के जनमत द्वारा स्वीकृत हो 
जाने के उपरांत राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इसे अनुमोदित कर दिया । इस प्रकार 
15 नवम्बर, 1935 को 'फिलीपीन राष्ट्रकुल सरकार” की स्थापना हुई । 
फिलीपीन के अन्तिम गवर्नर जनरल फ्रैक़् मर्फी को प्रथम उच्चायुक्त के रूप 
में नियुक्त किया गया । मैनुअल कूजान को प्रथम राष्ट्रपति तथा ओसर्मा को 
उप-राष्ट्रपति चुना गया । कूज़ान के शासनकाल में कृषि, शिक्षा एवं atd- 
जनिक निर्माण क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई पर इस प्रगति की waa को 1941 
के जापानी आक्रमण ने ध्वस्त कर दिया । 


जापानी आधिपत्य 


जापानी अधिकार के विरुद्ध फिलीपीन वासियों की प्रतिक्रिया दक्षिण- 
पुर्वे एशिया के अन्य देशों की अपेक्षा भिन्न थी। लगभग सम्पूर्ण स्थानीय जनता 


ने जापानी आक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रतिरोध की नीति अपनायी जो कि 
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संपूर्ण आधिपत्य काल में प्रचिलित थी । परन्तु यह निष्क्रिय प्रतिरोध की 
नीति थी । बटाविया के पतन के पश्चात्‌ फिलीपीन राष्ट्रवादियों ने गुरिल्ला 
युद्ध प्रारम्भ किया । केन्द्रीय लुजॉन के मैदानी क्षेत्रों में 'हुकवालाहेप्स' अथवा 
'जापान विरोधी जन-सेना” का निर्माण किया गया, जिसका नेतृत्व साम्य- 
वादियों के हाथ में था जिन्हें स्थानीय जमीदारों एवं कृषकों का WWE प्राप्त 
था | इसके अतिरिक्त मलाया के चीनी साम्यवादी दल के सदस्यों ने भी “हुक! 
विद्रोहियों को समर्थन दिया । हुक सेना का नेतृत्व लुइस तुरुक के हाथों में 
था जो कि 1939 से साम्यवादी था । इन विद्रोहियों ने अमरीकी गुप्तचरों 
एवं निष्कासित व्यक्तियों को शरण दी । 

उपर्युक्त विद्रोहियों का दमन करने हेतु जापानी सैनिक अधिकारियों ने 
भयंकर अत्याचार किये परन्तु इसमें किचित्‌ मात्र सन्देह नहीं है कि जापानी 
सैनिक प्रशासन ने सामाजिक ढाँचे एवं राजनेतिक संगठन को अधिक हानि 
नहीं पहुंचायी क्योंकि राजनैतिक समूह के एक बड़े भाग ने जापानी शासकों 
के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी । इनमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 
जोज लोरेल प्रमुख थे जिन्हें टोकियो विश्वविद्यालय की डिग्री से सम्मानित 
किया गया था । फिलीपीन के सरकारी अधिकारियों ने भी जापानी अधिका- 
रियों के साथ सहयोग किया तथा 1943 में फिलीपीन गणतंत्र की जापानी 
नियन्त्रण में स्थापना की गयी । जोज़ लोरेल को गणतन्त्र का अध्यक्ष बनाया 
गया । राष्ट्रपति की नियुक्ति की गयी, राष्ट्रीय सभा द्वारा पारित अधितियमों 
पर पूर्ण निषेधाधिकार प्रदान किया गया तथा यह भी अधिकार दिया गया कि 
वह राष्ट्रीय सभा की स्वीकृति के बिना किसी भी विदेशी शक्ति के साथ 


समझौता कर सकता हे । प्रत्येक क्षेत्र में ये पदाधिकारी जापानी अधिकारियों 
के निर्देशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य थे । 


1944 में राष्ट्रपति qata की मृत्यु के पश्चात्‌ अमरीका स्थित निष्का- 
सित सरकार के राष्ट्रपति का पद ओसमाँ ने ग्रहण किया । अक्टूबर, 1944 
में अमरीका की फिलीपीन पर विजय के पश्चात्‌ फिलीपीन में पुनः राष्ट्रकुल 
सरकार की स्थापना हुई जिसका राष्ट्रपति ओसमाँ था । 


युद्ध के पश्चात्‌ फिलीपीन की राष्ट्रकुल (कामनवेल्थ) कांग्रेस का 
अधिवेशन प्रारम्भ हुआ । उच्च सदन का अध्यक्ष रोक्सास इसका राजनैतिक 
नेता बनाया गया । 1946 के चुनाव में रोक्सास को राष्ट्रवादी दल के उदार- 
वादी aye ने राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार नामांकित किया । दूसरी ओर 
राष्ट्रवादी दल के राज्य-भक्तों ने ओसमा को अपना उम्मीदवार बनाया । 
ard के चुनाव में रोक्सास राष्ट्रपतिपद हेतु विजयी हुआ तथा संसद में उदार- 
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वादी राष्ट्रवादी दल को बहुमत प्राप्त हुआ 4 जुलाई, 1946 को रोक्सास 
ने फिलीपीन गणतन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में सत्ता ग्रहण की । 

रोक्सास प्रशासन का सर्वप्रथम प्रमुख ध्येय 'बेल ट्रेड अधिनियम” का 
अनुमोदन था । इस अधिनियम के अन्तर्गत अमरीका को 8 वर्ष के लिए स्वतंत्र 
व्यापार की अनुमति एवं फिलीपीन में अमरीकी निवासियों को 1974 तक 
प्राकृतिक खनिजों के उपयोग हेतु समान अधिकार प्रदान किये जाने का प्रावि- 
धान था | उदारवादी दल में चीनी उत्पादकों से सहानुभूति रखनेबाला समूह 
उपर्युक्त अधिनियम के अनुमोदन का समर्थक था क्योंकि अमरीका में स्वतन्त्र 
चीनी व्यापार उनका ध्येय था । फिलीपीन की संसद ने इस अधिनियम को 
स्वीकृति दे दी क्योंकि अमरीकी सरकार ने फिलीपीन पुनःस्थापन अधिनियम 
के अन्तर्गत यह प्राविधाऩ रखा था कि जब तक फिलीपीन संसद हारा Wu 
ट्रेड विधेयक” को स्वीकृति नहीं प्रदान की जाती तब तक 500 डालर से अधिक 
की क्षति-पूति का अमरीकी सरकार भुगतान नहीं करेगी । इस अधिनियम 
को पूर्णतया स्वीकृति प्राप्त होने में अन्तिम अवरोध फिलीपीन सरकार की 
13 वीं धारा थी जिसके अनुसार प्राकृतिक खनिज पदार्थो के उपयोग का 
अधिकार केवल फिलीपीन वासियों को ही था । इस संविधान संशोधन पर 
1947 में जनमत संग्रह कराया गया जिसमें जनता ने बड़े बहुमत से संशोधन 
विधेयक के पक्ष में अपना मत दिया । 

रोक्सास प्रशासन के समक्ष एक अन्य समस्या 'हुक' विद्रोहियों की थी । 
1946 में इन विद्रोहियों के साथ एक समझौते का प्रयास किया गया परस्तु 
यह प्रयास असफल हो गया । फलतः फिलीपीन में ‘ga’ विद्रोहियों एवं सर- 
कारी सैनिकों के मध्य युद्ध प्रारम्भ हो गया तथा मार्चः1948में राष्ट्रपति रोक्सास 
ने ga संगठन को अवध घोषित कर दिया । परन्तु अप्रैल में रोबसास की 
हृदय-गति seq हो जाने के कारण मृत्यु हो गयी । फलस्वरूप यह समस्या 
रोक्सास प्रशासन के रहते समाप्त न न की जा सकी । 1950 में सरकार ने 'हुक' 
विद्रोहियों के दमन के प्रयास में 18 अक्टूबर को “हुक” मुख्यालय पर अधिकार 
कर लिया । 1953 में 'हुक' नेता लुइस JER ने आत्मसमर्पण कर दिया । 
इसके पश्चात्‌ ‘gn’ विद्रोहियों की गतिविधियाँ लगभग समाप्त प्राय: हो 
गयीं और 1964 में उनके नेता जेसस लावा को बन्दी बनाये जाने के पश्चात्‌ 
‘en आन्दोलन नष्ट हो गया | इस हुक दमन में मुख्य योगदान रक्षा सचिव 
रेगन मेगसेसे का था । 

रोक्सास प्रशासन का एक अन्य मुख्य कायं अमरीका के साथ एक 
सैनिक सन्धि पर हस्ताक्षर था । इस सन्धि पर 14 मार्च 1947 को हस्ताक्षर 
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किये गये जिसके अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका को अगामी वर्षों के लिये 
फिलीपीन में कुछ विशेष स्थानों पर सैनिक अड्डों की स्थापना की अनुमति 
प्रदान की गयी | इस सन्धि में यह प्राविधान भी था कि सैनिक आवश्यकता के 


समय अमरीका फिलीपीन के कुछ अन्य सैनिक अड्डों का भी प्रयोग कर 
सकता है । 


बेल व्यापार अधिनियम का 1954 में ga: निरीक्षण किया गया जब 
तत्कालीन राष्ट्रपति एलपिडियो क्यूरिनो ने अमरीकी राष्ट्रपति से उपर्युक्त 
अधिनियम का ga: निरीक्षण करने का अनुरोध किया । इस अधिनियम पर 
15 दिसम्बर 1954 को पुनः हस्ताक्षर किये गये । इस अधिनियम के अन्तगंत 
अमरीकी सरकार ने फिलीपीन मुद्रा पर अपने नियंत्रण को समाप्त करके 
उसपर स्थानीय सरकार के नियन्त्रण की स्थापना की । इसके अतिरिबत 
अमरीकी तथा फिलीपीन की जनता को अमरीका तथा फिलीपीन में व्यापार 
के समान अधिकार प्रदान किये गये तथा फिलीपीन के निर्यात कर पर 


प्रतिवन्ध को समाप्त कर दिया गया । उपर्युक्त प्राविधानों द्वारा फिलीपीनियों 
को आशिक क्षेत्र में अधिक स्वतन्त्रता प्रदान की गई । 


1951 में फिलीपीन के राष्ट्रपति एलपीडियो क्यूरिनो ने अमरीका के 
साथ पारस्परिक समझौते पर हस्ताक्षर किये । उक्त समझौते पर कुछ समय 
बाद आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड ने भी मान्यता दी । इसमें यह घोषणा की 
गई कि सन्धि के सदस्य देशों पर किसी अन्य शक्ति द्वारा आक्रमण का सभी 
राष्ट्र मिलकर मुकाबला करेंगे । यह समझौता कुछ समय पश्चात्‌ 'दक्षिण- 
पूर्वं एशिया after संगठन (सीटो) में परिणत हो गया । 

1956 में अमरीकी विदेश मन्त्री जान फास्टर डलेस ने घोषणा की कि 
फिसीपीन को एशियन आणविक केन्द्र की स्थापना हेतु चुना जा रहा है । 
ug निर्णय कोलम्बो कार्यक्रम की सलाहकार समिति ने सिंगापुर में 1952 Ñ 
किया था । इस केन्द्र का मुख्य ध्येय 'एशिया वासियों के कल्याण हेतु 
आणविक शक्ति के शान्तिपुर्ण प्रयोग पर शोध” घोषित किया गया । इसके 


अतिरिक्त अमरीका ने फिलीपीन में आणविक शक्ति के विकास हेतु एक 
समझौते का प्रस्ताव रखा । 


1954 में रेमन मैगसेसे को फिलीपीन का राष्ट्रपति चुना गया । रेमन 
मैगसेसे के कार्यं काल में 8 जुलाई 1956 को फिलीपीन के गणतन्त्र की 
घोषणा के 10 वषं qui हो जाने के फलस्वरूप अमरीका एवं फिलीपीन के 
मध्य नवीन सम्वन्धों को लेकर राष्ट्रपति एवं सीनेट के सदस्य कार्लो एम० 
रेक्टो के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया । फिलीपीन में अमरीकी सैनिक अड्डों 
के प्रश्‍न पर विवाद प्रारम्भ हुआ | अमरीका के एटार्नी जनरल gd ब्राडवेल 
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ने घोषणा की कि फिलीपीन पर अमरीकी प्रभुसत्ता की समाप्ति के उपरान्त 
भी अमरीका का फिलीपीन के सैनिक अड्डों पर अधिकार है । इसके विरुद्ध 
सीनेट सदस्य aep ने उपर्युक्त अधिकार का खंडन करते हुए कहा कि 
सैनिक अड्डों की भूमि फिलीपीन सरकार की है जिसको 1947 के समक्षोते 
के अन्तर्गत अमरीका को प्रयोग के लिए दिया गया था। फिलीपीन के 
राष्ट्रवादी उपर्युक्त घोषणा से बहुत क्षुब्ध हुये । इसी मध्य कुछ अन्य घटनाओं 
ने स्थिति को गम्भीर कर दिया । 3 जुलाई को राष्ट्रपति मैगसेसे एवं उप- 
राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक संयुक्त विज्ञप्ति द्वारा सैनिक अड्डों पर 
फिलीपीन सरकार की प्रभुसत्ता को मान्यता प्रदान की । इसके पश्चात्‌ 
अमरीकी तम्बाकू के फिलीपीन में आयात के प्रश्न पर भी मतभेद थे जो 
अन्त में फिलीपीन सरकार द्वारा तम्बाकू के आयात को स्वीकृति दिये जाने 
के पश्चात्‌ समाप्त हो गये । 
माचे 1957 में राष्ट्रपति मैगसेसे की मृत्यु पश्चात कार्लोस पी०गासिया 
फिलीपीन के राष्ट्रपति चुने गये । गासिया के प्रशासन की मुख्य विशेषता 
आथिक एवं राजनेतिक राष्ट्रवाद की पुन: उत्पत्ति थी । इसका मुख्य ध्येय 
प्रत्येक राष्ट्रीय कार्यक्रम में फीलीपीनों को उच्च स्थान प्रदान करना था । उक्त 
राष्ट्रवाद ने कार्लो एम०रेक्टो के लेखों से प्रेरणा प्राप्त की थी जिसमें रेकटो ने 
क्यूरिनों प्रशासन के अमरीका के साथ सम्बन्धो की आलोचना की थी। मैगसेसे 
के प्रशासन काल में उपर्युक्त राष्ट्रवाद को अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ क्योंकि 
मैगसेसे प्रशासन पूर्णतया अमरीकी नीतियों के अनुसार ही था । 
राष्ट्रपति गासिया की नीति को राष्ट्रवादियों ने पूर्ण समर्थन एवं 
सहयोग प्रदान किया । फिलीपीन के बुद्धिजीवी एवं व्यापारी-वर्ग ने भी 
उपर्युक्त कार्यक्रम का समर्थन किया परन्तु अन्य प्रशासनों की भाँति ही 
गासिया प्रशासन में भ्रष्टाचार एवं अन्य बुराइयों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। 
यही 1961 में गासिया की पराजय का एकमात्र कारण बना 1961 के 
चुनाव में 'दियोसदादो माकापगाल' राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । माकापगाल 
ने जन-सामान्य के कल्याण एवं आथिक स्थायित्व की स्थापना हेतु एक 
पंचवर्षीय कार्यक्रम का निर्माण किया था । किसानों को शताब्दियों से प्रचलित 
दासता से मुक्‍त कर स्वतन्त्र समाज के स्वतन्त्र नागरिक बनाने हेतु एक भुमि- 
सुधार संहिता का निर्माण किया गया । 8 अगस्त,1963 को माकापगाल ने भुमि- 
सुधार संहिता को स्वीकृति प्रदान कर दी । इसने कृषकों को जमीन पट्टे 
लेने का अधिकार प्रदान कर्‌ दिया । भूमि-सुधार संहिता ने कृषकों की दशा 
में अत्यधिक सुधार किया । माकापगाल ने फिलीपीन स्वतन्त्रता दिवस को 4 
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जुलाई के स्थान पर 12 जून कर दिया जिस दिन एग्वीनाल्डो ने 1898 में 
फिलीपीन स्वतन्त्रता की घोषणा की थी । परन्तु माकापगाल की लोकप्रियता 
उसके 4 वर्षीय कार्यकाल के भन्तिम दो वर्षो में अत्यधिक कम हो गयी थी । 
इसके पाँच मुख्य कारण थे-प्रथम, वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि रोकने 
में सरकार असफल रही; द्वितीय, लाभःप्रद परिणामों हेतु माकापगाल की 
अधीरता की कार्य प्रणाली जिससे उच्चतम न्यायालय ने अनेक बार उनके 
विरुद्ध निर्णय दिये; तृतीय, देश में अशान्ति एवं अव्यवस्था में वृद्धि; चतुर्थ, 
भ्रष्टाचार एवं घूस में वृद्धि रोकने एवं पंचम, उनकी सरकार की तस्करी 
को रोकने में असमर्थता | 
1965 में उच्च सदन के अध्यक्ष फडिनेन्ड मार्कोस को राष्ट्रवादी दल 
ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया ओर मार्कोस राष्ट्रपति चुन लिये 
गये । mata ने किसानों को प्रोत्साहन देकर एवं सिंचाई व्यवस्था में सुधार 
कर फिलीपीन के चावल उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि की । फिलीपीन विश्व- 
विद्यालय में अमरीकी निर्देशित अन्तर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान की 
स्थापना की गयी जिसने चावल की नयी fet खोजकर फिलीपीन 
को चावल निर्यात करने वाले देशों की सूची में सम्मिलित कर दिया । इसके 
अतिरिक्त मार्कोस ने फिलीपीन की सड़कों, gat एवं स्कूलों आदि के निर्माण 
पर भी विशेष ध्यान दिया । यद्यपि मार्कोस ने “वियतनाम सहायता विधेयक” 
का 1965 में अत्यधिक विरोध किया तथापि राष्ट्रपति हो जाने के पश्चात्‌ 
उन्होंने सैनिक, इन्जीनियर बटालियन को दक्षिण वियतनाम भेजने का 
निर्णय किया । फलस्वरूप देश के प्रत्येक भाग में मार्कोस के उपर्युक्त निर्णय 
की तीव्र आलोचना की गयी । अपने पुतनिर्वाचन के पश्चात्‌ मार्कोस ने 
इश्जीनियरिग बटालियन को जन-प्रतिरोध से विवश होकर वापस बुला 
लिया 1969 में मार्कोस राष्ट्रपति पद हेतु पुनः निर्वाचित किये गये । 
पुननिर्वाचन के लगभग 1 मास पश्चात्‌ ही फिलीपीन के छात्रों ने मार्कोस 
प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू कर दिया । यह प्रदर्शन मार्कोस प्रशासन के 
प्रत्येक मनुष्य को न्याय प्रदान करने में असफलता, न्याय, एवं व्यवस्था की 
स्थापना में असमर्थंता, फिलीपीन से अमरीकी सैनिक अडडों के उन्मूलन के 
प्रति लापरवाही तथा साम्राज्यवाद, फ़ासीवाद, सामन्तवाद का सरकार द्वारा 
समर्थन करने के विरोध में था । इन प्रदर्शंनों में कई छात्र मारे गये अथवा 
गम्भीर रूप से घायल हुए । फलस्वरूप बड़ी मात्रा में कृषकों, श्रमिकों एवं 
छात्रों ने प्रदर्शन किये तथा बुद्धिजीवियों ने मार्कोस की नीतियों की भत्सेना 
की । जब मार्कोस ने कम्बोडिया को सैनिक सहायता देने की घोषणा की. 


306/एशिया : उद्भव एवं विकास 


तो प्रदर्शनकारियों ने उग्र रूप धारण कर लिया । परिणामस्वरूप मार्कोस 
को अपना यह निर्णय वापस लेना पड़ा । 

1969 के चुनाव में अत्यधिक व्यय के कारण फरवरी 1970 में मार्कोंस 
को फिलीपीनी मुद्रा का अवमूल्यन करने हेतु वाध्य होना पड़ा । वेतन एवं 
वस्तुओं के मूल्य में तीव्र वृद्धि gig इसके अतिरिक्त देश में अराजकता की 
स्थिति उत्पन्न हो गयी । 22 अगस्त, 1971 को विरोधी उदारवादी दल ने 
उच्च सदन के उम्मीदवार पर हथगोले का प्रयोग किया जब वे एक जनसभा 
में भाषण कर रहे थे । फलतः उनकी मृत्यु हो गयी । 22 अगस्त को राष्ट्र- 
पति मार्कोस ने घोषणा की कि देश में साम्यवादी तत्व अराजकता फैलाना 
चाहते I इसके अन्तर्गत बड़े पैमाने पर लोग बन्दी बनाये गये । इसके 
विरोध में प्रदर्शन हुये और राष्ट्रपति को जनता की इच्छा के समक्ष झुकना 
पड़ा और बन्दियों को रिहा करना पड़ा । 

1971 ने साम्यवादी गुरिल्लों ने, जो न्यू पीपुल्स आर्मी के नाम से 
जाने जाते थे, सरकार के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ किया जिसके फलस्वरूप WIS 
नेतिक स्थिति में बहुत अस्थिरता उत्पन्न हो गयी । जून, 1971 में साम्प्रदायिक 
दंगे प्रारम्भ हुए ओर ईसाइयों के एक समूह ने मिण्डानों में कुछ मुसलमानों 
की हत्या कर दी । फलस्वरूप मुसलमानों एवं शान्ति स्थापना के प्रयासों में 
लगे हुये सरकारी सैनिकों के मध्य संघर्ष प्रारम्भ हो गया और 1972 तक 
यह आग देश के अन्य भागों में भी फैल गयीं । इसी मध्य जुलाई, 1972 में 
लूजान, रिजाल, एवं लेगुना प्रदेशों में बाढ़ के प्रकोप से हजारों आदमी मृत्यु- 
Wer हुये एवं लाखों बेघरवार हो गये । खाद्य पदार्थो की कमी हो जाने के 
कारण साम्यवादी गुरिल्लों ने अपनी कार्यवाहियां तीव्र कर दीं । फिलीपीन 
के रक्षामन्त्री की हत्या के प्रयास के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति मार्कोस ने 21 
सितम्बर, 1972 को सैनिक शासन की घोषणा कर दी । इसके कारणों की 
व्याख्या करते हुये मार्कोस ने कहा कि सैनिक शासन का ध्येय सरकार उलटने 
का प्रयास करने वाले तत्वों का दमन करना एवं देश में सुधारों का प्रारम्भ 
करना था । 

इसके पश्चात सीनेटर रोक्सास विरोधी दल के अध्यक्ष सीनेटर आगुनो 
एवं अन्य राजनीतिज्ञों को बन्दी वना लिया गया। जन-सूचना सचिव 
फ्रान्सिसको ने एक घोषणा में कहा कि सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार तथा 
कार्यो में सुधार किये जायेंगे । इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति मार्कोस ने घोषणा 
की कि सँनिक एवं पुलिस ही आग्नेय seat को धारण करने की अधिकारी है । 
इसके अतिरिक्त लगभग सभी समाचार-पत्र, दूर-दर्शन एवं प्रसारण केन्द्रों 
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को बन्द कर दिया गया । मध्य-रात्रि से सुबह 4 बजे तक “कर्फ्यू आज्ञा' 
दी गयी तथा मुख्य दूरभाष, ब्रिजली, जल, जहाजरानी ए वं हवाई कम्पनियों 
पर सरकार का अधिकार स्थापित किया गया । सितम्बर 1972 में सभी 
शिक्षा संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों को अनिश्‍चित काल के लिये वन्द कर 
दिया गया । राष्ट्रपति ने विशेष सैनिक न्यायालयों की स्थापना की जिसमें 
सैनिक शासन के विरुद्ध कायं करने वाले अभियुक्तों की सुनवाई की गयी । 
बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को त्याग-पत्न देने हेतु विवश किया गया 
अथवा उन्हें सेवा-निवृत कर दिया गया | 

अक्तूबर, 1972 में 6 सूत्रीय आथिक कार्य-क्रम की घोषणा की गयी 
जिसमें राष्ट्रीय आशिक विकास प्राधिकरण की स्थापना, कस्टम एवं सीमा 
शुल्क की दरों का ga: निर्धारण, कर-व्यवस्था में सुधार, आवश्यक वस्तुओं 
के आयात पर सीमान्शुल्क में कमी तथा भोग-विलास की सामग्रियों के 
आयात पर रोक इत्यादि सम्मिलित थे । इसके अतिरिक्त भुमि-सुधार कार्य- 
क्रम, प्रेस सलाहकार समिति का गठन तथा फिलीपीन-वासियों की विदेश 
यात्रा पर प्रतिवन्धों की घोषणा भी कर दी गयी । इस प्रकार मार्कोस ने 
देश को शान्ति, व्यवस्था एवं स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया | 


आथिक सर्वेक्षण 
फिलीपीन की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्‍चात 1946 से 1954 तक फिलीपीन 


और अमरीका के मध्य सीमा शुल्क रहित व्यापार का समझोता हुआ og 
इस युग में अमरीका के व्यापारियों की मोटर और मशीन के कल-पुर्जो के 
आयात में फिलीपीन के कारण आशातीत वृद्धि हुई । इसके अतिरिक्त फल- 
शक्कर, लकड़ी तथा डिव्बे बन्द खाद्य पदार्थो के उद्योग में भी अमरीकी 
व्यापारियों ने लागत लगाई । अतः नव गणतन्त्र राजनैतिक रूप से स्वतन्त्र 
होकर भी आशिक रूप से परतन्त्र था । 

1955 के 'लॉरेल-लैग्ले समझौते” ने फिलीपीन को आयात शुल्क 
लगाने की कुछ सुविधा प्रदान की । यह समझौता 1974 तक कार्यान्वित 
रहा और इस काल में दोनों देशों के व्यापारियों को समान अवसर प्रदान 
किया गया | मुक्त व्यापार की भांति इस समझोते ने भी'अमरीका के व्या- 
पारियों को फिलीपीन के व्यापारियों की अपेक्षा अधिक लाभान्वित किया । 

व्यापार के अतिरिक्त कृषि में भी फिलीपीन ने अधिक उन्नति नहीं 
की । लगभग 70 प्रतिशत द्वीपीय जनता खेतिहर है परन्तु राष्ट्रीय आय का 
केवल 42 प्रतिशत ही इससे पूणं होता था । आज के फिलीपीन में पिछले 
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वर्षों की अपेक्षा कृषि के उत्पादन में और तकनीकी ज्ञान में भी वृद्धि हुई है। 

फिलीपीन की आथिक स्थिति में फिलीपीनी उत्पादनों की विदेश में 
माँग के कारण काफी सुधार आया है । खनिज पदार्थो के उत्पादन में भी इस 
द्वीप समूह ने प्रगति की है। सोने के उत्पादन में फिलीपीन विशव के 10 
देशों में से एक है । 

देश के प्रति व्यक्ति आय में भी काफी बृद्धि हुई है । 1970 में एक 
श्रमिक की सामान्य आय 45 डॉलर थी जबकि अब 135 डॉलर है। यद्यपि 
सामाजिक एवं राजनैतिक विकास ने फिलीपीन के आथिक विकास को 
प्रभावित किया है परन्तु सरकारी तन्त्र एवं जनसंख्या विस्फोट ने फिलीपीन 
को आशायुक्त आथिक उन्नयन प्रदान नहीं किया है । 
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(पृष्ठ 231 का शेप) 

किन्तु 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ होने के साथ ही इस दल 
के नेताओं को बन्दी बना लिया गया । इसके साथ ही चीनी साम्यवादी दल 
ga: वियतनाम के क्रान्तिकारी मंच पर अवतरित हुआ जिसने इसमें महत्व- 
पुर्ण भूमिका निभाई । 1940 में mia की पराजय के बाद वियतनामी लोगों 
ने जापान तथा फ्रांस दोनों के विरुद्ध क्रान्तिकारी गतिविधियाँ प्रारम्भ कर 
दीं, इनका नेतृत्व हो-ची-मिन्ह कर रहे थे । 1941 में हो-ची-मिन्ह ने वियत- 
नाम “डाक लैप डांग-मिन्ह होई' (वियतनामी स्वतन्त्रता संघ) की स्थापना की 
जो बाद में व्हीट-मिन्ह के नाम से प्रचिलित हुआ । 

दवितीय विश्वयुद्ध में अपनी पराजय के निकट समय में जापान ने वियत- 
नाम को फ्रांसीसी प्रशासन के स्थान पर स्वायत्त शासन प्रदात किया । यह 
नया प्रशासन श्रुतपूर्वं अनाम के सम्राट वाओं-दाई के अध्रीन प्रारम्भ किया 
गया । जापान की इच्छा धी कि बाओ-दाई वियतनाम की सेना को संगठित 
कर वापस लौटते मित्र राष्ट्रों की सेना का सामना करें । सम्राट बाओ-दाई 
ने वियतनामी जनता को उत्प्रेरित करने की चेष्टा की, परन्तु भुखमरी, 
कुशासन तथा युद्ध के कारण सम्राट की नीति असफल रही । वियतनाम की 
जनता न तो फ्रांसीसियों को ही चाहती थी और न ही जापात्तियों को। 
उत्तरी वियतनाम में यथापूर्व लोगों ने अपने राष्ट्रीय अधिनायक 'हो-ची-मिन्ह' 
का नेतृत्व स्वीकार कर सिया था । हो का वास्तविक नाम 'नग्विनतात थान” 
था परन्तु इनको नग्विन 'आई-क्बाक' (afaa देश भक्त) भी कहा जाता 
था | तदुपरान्त चीन से वापस लौटने पर हो-ची-मिन्ह भी कहा जाने लगा | 
हो-ची-मिह्व का अथे है NET प्रदान करने वाला । यही नाम शीक्र ही पूरे 
विश्व में प्रतिध्वनित हो गया । 

यद्यपि हो-ची-मिह्ण अपने वैचारिक रूप से साम्यवादी थे, परन्तु अम- 
रीका की सहायता से उन्होंने जापानियों के विरुद्ध dud करने हेतु अपनी 
सेना संगठित की । इस सेना को हो ने “वियतनाम स्वाधीनता लीग” अथवा 
'ब्हीट-मिल्ल' के अन्तर्गत विकसित किया । हो ने इस संस्था के अन्तर्गत 
व्यापक राजनेतिक विचारों का समावेश होने दिया और यह उन्होंने दो 
कारणों वश किया । प्रथम वह जानते थे कि 5000 साम्यवादियों का “विचार 
प्रभाव' 20 मिलियन जनसंख्या पर नहीं हो सकता । दूसरा उन्होंने जापानियों 
के विरुद्ध संघर्ष हेतु संगठन चीन के राष्ट्रवादी दल की सहायता से निमित 
किया था । 1942 में अपनी साम्यवादी कार्यविधियों के कारण हो चीन में 
बन्दी बना लिये गये थे। अगले ही वर्ष चीन की सरकार ने जापान के विरुद्ध 
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संघर्ष करने के लिये सहायता प्रदान की । 

हो-ची-मिक्त ने वाओ-दाई की नव सरकार के साथ सहयोग देने से 
इन्कार कर दिया । बाओ-दाई के शासन में पश्चिमी आथिक सहायता का 
अपव्यय किया जा रहा था और बाओं-दाई 'नाइटक्लब सम्राट” के नाम से 
प्रसिद्ध था। ऐसे वातावरण में हो ने टाँन्किन में अपनी सरकार स्थापित की । 
हो-ची-मिह्ल का जंगल में स्थित मुख्य कार्यालय (जो कि हनोई के पश्चिम 
में था) जापानियों की पहुंच से बाहर था । जापान के आत्मसमपेण के पश्चात्‌ 
हो ने वियतनाम के शासन पर अपना अधिकार कर लिया । बाओ दाई ने 
प्रशासकीय अधित्याग कर राजकीय मोहर हो को प्रदान कर दी । 

सितम्बर 2, 1945 को हो ने फ्रांसीसियों द्वारा बनाये गये तीन भागों 
को (टॉनेकन, अनाम, तथा कोचीन-चाइना) को एक सूत्र में संगठित कर 
“वियतनाम लोकतांत्रिक गणतन्त्र’ घोषित किया । तत्पश्चात्‌ व्हीट-मिन्न ने 
राष्ट्रीय स्वाधीनता सेना (एन० एल० To) स्थापित की । इसका एक मात्र 
ध्येय फ्रांसीसियों की निष्क्रमण चेष्टा को रोकना था । पोट्सडैम (जमंनी) 
में मित्र राष्ट्रों के सम्मेलन के पश्चात्‌ यह निश्चित हो गया कि फ्रांसीसी 
पुनः हिन्द चीन में लौट कर आयेंगे । पोट्सडैम सम्मेलन ने इस बात को 
मान्यता दी कि जापानी आत्मसमर्पण सोलह समानान्तर के दक्षिण में ब्रिटेन 
स्वीकार करेगा । ओर समानान्तर के उत्तर में चीन जापानी आत्मसमर्पण को 
मान्यता देगा । ब्रिटिश सेना के पदार्पण के दस दिन पश्चात्‌ फ्रांस की सेना 
ने हिन्द चींन में प्रवेश किया । वियतनाम के लोगों को मित्र राष्ट्रों के 'स्व 
निर्णय” की घोषणा के कारण उनके प्रति एक आस्था थी, किन्तु युद्धोंपरान्त 
ब्रिटेन ने जापानियों कीं सहायता से वियतनाम की राष्ट्रभावना का दमन 
करना चाहा | 


सोलह समानान्तर के उत्तर में चीनी वियतनाम के राष्ट्रवादियों के 
प्रति सहानुभूति रखते थे । चीन ने हो-ची-मिह्ल के साथ सहयोग देना प्रारम्भ 
किया, जब हो ने साम्यवादी दल को समाप्त कर दिया । हो-ने चीनी अधि- 
कारियों के सहयोग से रिश्वत एवं चाटुकारिता के द्वारा अपने प्रतिद्वन्दियों 
का उन्मूलन किया । तथापि चीन की राष्ट्रवादी सरकार गुप्त रूप से जापान 
के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा में थी। इन सम्बन्धों के कारण 
चीनी सरकार ने फ़ांसीसियों को उत्तर में सेना अवतरण की अनुमति दी । 

फ्रांस ने तत्काल वहां पर अपनी सेना अवतरित नहीं की, अपितु हो के 
अवतरण आपत्ति से समझौता करने हेतु हो को विश्वास दिलाया कि फ्रांस के 
वितयतनामी राज्यसंघ के अन्तर्गत हो के लोकतांत्रिक वियतनामी गणतन्त्र 
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को एक स्वतन्त्र राज्य मान लिया जायगा । फ्रांसीसी सरकार ने दक्षिण में 
राष्ट्रवादियों के विरुद्ध युद्ध प्रसार रोकने का आश्वासन दिया और राष्ट्रीय 
चुनाव कराने का सुझाव प्रेषित किया जिसमें वियतनाम के निवासी दोनों 
वियतनामों के gaisa पर विचार कर सकते थे । 

हो ने फ़ांसीसियों के आश्‍वासनों को स्वीकार किया और आई हाई- 
फांग' बंदरगाह पर सेना प्रवेश की अनुमति दी । परन्तु शीघ्र ही फ्रांसीसियों 
और हो में सम्बन्ध विच्छेद हो गये और हो-ची fag ने पेरिस जाकर फ्रांस 
की सरकार को समझाने की चेष्टा कीं । 1946 में फ्रांस ने कोचीन-चाइना 
के गणतंत्र की घोषणा कर हो-ची-मिह्वं के वियतनामी एकीकरण की आशाओं 
पर तुषारापात कर दिया । 

पेरिस की असफलता ने फ्रांसीसी और व्हीट-मिह्वं की ययुत्सा की भावना 
को प्रेरित किया । फ्रांस और व्हीट-मिह्न का युद्ध जिसे “हिंद चीन का युद्ध 
(इन्डोचाइना वार) कहा जाता है, 20 नवम्बर 1946 को हाई-फांग में 
भयानक हिंसात्मक रूप से प्रारम्भ हो गया । इस युद्ध में लड़ाकू विमानों ने बम- 
बारी कर व्हीट-मिह्ल की सेना को जंगल की ओर पीछे हटने के लिए विवश 
कर दिया । इस युद्ध में फ़रांसीसियों ने 6000 हताहतों की संख्या घोषित की 
परन्तु हो-ची-मिह्व ने हताहतों की संख्या 20 हजार बतायी । 


दिसम्बर 1946 ने फ्रांसीसी सेना में व्हीट-मिह्ल की सेना को आत्म 
समर्पण का आदेश दिया जिसकी प्रतिक्रियास्वरूप 'नग्विन-ग्याप” के निर्देशन 
में गोरिल्ला युद्ध आरम्भ हो गया । ग्याप की सेनाओं ने रातों को जंगलों में 
खंदक खाइयों में युद्ध सामग्री और खाद्य सामग्री छुपाकर फ्रांसीसियों से युद्ध 
करना आरम्भ किया । रात्नि में वह युद्ध करते थे ओर प्रातः कृषकों के रूप 
में खेतों में पहुंच जाते थे । फ्रांसीसियों को इस प्रकार तीन स्तरीय गोरिल्ला 
युद्ध का सामना करना कठिन प्रतीत होने लगा । 


1949 में कृषक वर्ग का सहयोग प्राप्त करने हेतु फ्रांस ने भूतपूर्वं सम्राट 
बाओ-दाई के अधीन एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का निर्णय लिया d 
इस बीच फ्रांस की सेना वियतनामी गोरिल्ला पद्धति का सामना करने में 
असमर्थं थी । अमरीका आधिक रूप से युद्ध का आधा व्यय उठा रहा था 
परन्तु फ्रांस की सरकार के लिए इतना व्यय भी घातक था । 

यद्यपि फ्रांस के पास शस्त्र सामग्री वियतनामी गोरिल्लाओं की तुलना 
में कहीं ज्यादा श्रेष्ठ थीं किन्तु ग्याप की गुरिल्ला पद्धति मौर सैनिकों की 
देशनिष्ठा ने माच 1954 को फ्रांसीसियों को हतोत्साहित कर दिया । अतः 
मई 1954 में जनेवा सम्मेलन हुआ मौर जुलाई 54 में वियतनाम का अस्थायी 
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विभाजन सत्रह समानान्तर से स्वीकृत किया गया । इसके प्राविधानों के अनु- 
सार दोनों क्षेत्रो से सेनाओं के स्थानान्तरण के लिये 300 दिन का समय 
निर्धारित किया गया | विदेश से सैन्य अधिकारियों तथा सैन्य सामग्री के 
आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । 300 दिनों तक दोनों क्षेत्रों के नाग- 
feat को स्वतंत्र विचरण की छूट प्रदान की गयी । 

उत्तरी वियतनाम 


उत्तरी वियतनाम के लगभग 24 मिलियन लोगों में 85 प्रतिशत से 
अधिक संसक्तिशील जातीय वर्ग वियतनामी कहा जाता है। यह वर्ग 'यौह'लोगों 
के वंशज माने जाते है जो कि 333 ईसा पूर्व में चीन से स्थानान्तरित किये 
गये थे । यह लोग 5 फुट या उससे कुछ ऊँचे, ऊँची अस्थि के मुखाकृति वाले, 
,गेहुआ रंग के काली आंखों के और काले बालों से युक्त होते थे । 

इनमें मुख्य अल्पसंख्यक वर्ग ‘ag’ है जो लगभग 2 लाख 75 हजार 
हैं ag लोग 3000 फूट से ऊपर रहते हैं और इनको वहां के लोग 'बन 
fama’ (वाइल्ड कैट) कहते है । उत्तरी वियतनाम में अभ्य अल्प संख्यक 
वर्गों में मुख्य है-- ते, ताई, नुआंग, मान तथा नुंग । यह वर्ग संसजग नहीं 
है और ये 5 वर्ग लगभग 12 भाषायें बोलते हैं । 

उत्तरी वियतनाम की मुख्य धार्मिक मान्यतायें स्थानीय भारत और 
चीन से प्रेरित हैं। उनके भिन्न-भिन्न नाम है और लगभग 5 से 6 लाख 
HA fas ईसाइयों को छोड़कर बाकी जनसंख्या बौद्ध धर्म की अनुयायी है । 
वास्तव में उनका धर्म बुद्धवाद, कन्फ्यूशसवाद तथा अध्यात्मवाद का अनुयायी 
है । यह अन्ध्यात्मवाद उत्तरी वियतनाम में अन्तर्धारा के रूप में विद्यमान है, 
और वियतनामी लोग स्वयं को आत्माओं से शासित समझते हैं । साम्यवाद 
के आने से यद्यपि ad को परिवर्तित नहीं किया गया, लेकिन जनसाधारण 
की विचारधारा में परिवर्तन क्रमशः आया । 

उत्तरी वियतनाम में शिक्षा के प्रसार ने जनता में एक नवीन चेतना 
का भाव उत्पन्न किया । स्कूलों में वियतनामी भाषा का प्रयोग किया जाता 
है । कन्फ्यूशस भर चीन का प्रभाव शिक्षा ओर संस्कृति पर दृष्टिगोचर होता 
है । उत्तरी वियतनाम में शिक्षा के प्रसार के कारण साक्षरता 90% है । 
साम्यवादी सरकार होने के कारण विदेशी प्रेक्षकों के अनुसार वहां पर इतनी 
साक्षरता नही है किन्तु इस तथ्य से इंकार नही किया जा सकता कि कला, 
साहित्य और संगीत में उत्तरी वियतनाम ने प्रगति की है । वियतनामी 
इतिहास के मध्य अधिकतर वहां के लेखकों ने कविता को अपनी ब्यक्तिगत 
अभिव्यक्ति का माध्यम चुना है । वियतनामी भाषा की सर्वाधिक दीर्घं कविता 
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और श्रेष्ठ कृति 'किम-वान aq’ मानी जाती है जिसके लेखक “'नॉग्विन यू'' 
थे । संगीत और कविता वियतनामी जीवन का प्रेरणा स्रोत है । 


दक्षिण वियतनाम 


दक्षिण वियतनाम की 90 प्रतिशत जनसंख्या नुजातीय रूप से वियत- 
नामी थी । यह लोग ईसा से 333 शताब्दी पूर्व ‘aig—a’ नदी के दक्षिण 
में अप्रवास कर गये और उनमें क्रमिक वृद्धि एवं विस्तार होता रहा । उत्तरी 
वियतनामियों के अनुसार दक्षिणवासी कम संसजग थे क्योंकि उन्होने स्वयं 
को भारतीय संस्कृति से प्रभावित किया और अपनी मौलिक संस्कृति से दूर 
होते गये. । 

दक्षिण वियतनामी बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशस धर्म को मान्यता देते हैं | 
दक्षिण वासी अपने बच्चों को शिष्ट, भद्र एवं विनयशील होने का पाठ देने 
के साथ साथ आन्तरिक शक्ति और चरित्र को अधिक महत्व देते हैं । दक्षिण 
वियतनाम में लगभग 80 प्रतिशत बोद्ध अनुयायी निवास करते हैं । बौद्ध 
धर्मं के साथ ही साथ कन्फ्युशसवाद का भी गभीर प्रभाव है । इन दोनो धर्मों 
के अतिरिक्त रोमन कॅथोलिक भी दक्षिण वियतनाम में निवास करते g I 
1954 के जेनेवा समझौते के पश्चात जब उत्तर व दक्षिण वियतनाम में 
निवास करने का वरणाधिकार प्रदान किया तो लगभग 750,000 रोमन 
कैथोलिक दक्षिण को ओर अप्रवास कर गये । दक्षिण वितयतनाम के निवासी 
स्वयं को उत्तर निवासियों की अपेक्षा सामाजिक रूप से अधिक श्रेष्ठ 
समझते हैं क्योंकि आथिक स्थिति की श्रेष्ठता ने उन्हें किंचित ‘cand’ से 
प्रेरित किया हूँ । 

दक्षिण वियतनाम में उन्नीसवीं शताब्दी तक शिक्षा की पद्धति 
कनफ्यूशिसवाद पर आधारित थी । फ्रांस के उपनिवेशकाल में युवा वर्ग ने 
कनफ्यूशिसवाद को तिलाजंलि देना आरम्भ कर दिया और फ़रांसीसी (फ्रेंच) 
भाषा का प्रयोग करने लगे । फ्रांस के शासनकाल में ही शिक्षा का प्रार्दुभाव 
हुआ । इसका एक कारण फ्रांस से आये अधिकारियों के बच्चों के शिक्षा 
प्रवन्ध में निहित था । 1927 के पश्चात्‌ शिक्षा अनिवार्य घोषित कर दी गयी, 
किन्तु फिर भी 1930 तक {बीस प्रतिशत से कम बच्चे शिक्षा प्राप्त कर 
रहे थे । 1954 के पश्चात्‌ शिक्षा के प्रसार में वृद्धि हुयी और 1955 से 
1965 तक प्राथमिक शिक्षा से 300 प्रतिशत वृद्धि हुयी और माध्यमिक 
शिक्षा में 200 प्रतिशत । वर्तमान समय में वहां लगभग 4 लाख छात्र 
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और लगभग 60 हजार 
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विद्यार्थी उच्च शिक्षारत हैं । सरकार ने दक्षिण वियतनाम में 5 मुख्य विश्व- 
विद्यालय स्थापित किये जिसमें 'साईगान विश्वविद्यालय” सबसे बड़ा है । 

शिक्षा के साथ दक्षिण वियतनामी काव्य साहित्य तथा नाटक आदि 
में रुचि रखते हैं इसके अतिरिक्‍त वास्तुकला और चित्रकला में भी उनकी 
अभिरुचि है i 


स्वाधीनता उपरांत वियतनाम- 


हो-ची-मिन्ह कौ पार्टी का नाम लाओ-डांग (श्रमिक दल) था । 

आरम्भ में 20 मिलियन जनसंख्या में से पार्टी की सदस्यता केवल 0'5 प्रतिशत 
थी । परन्तु इस दल का प्रचुर प्रभाव पूर्ण जनता पर था 1930 में स्थापित 
इस लाओ-डांग दलने स्त्री और पुरुषों को समान आधार प्रदत्त कर तथा 
सामाजिक समानता का नारा देकर समाजवाद का वातावरण निर्मित 
किया । 1960 तक इस दल के सदस्यों की संख्या 5000 से बढ़कर 3 लाख 
हो चुकी थी । 1965 में यह संख्या 8 लाख तक पहुँच गयी थी । 

प्रत्येक चुनाव में हो-ची-मिन्ह तथा उसके दल को 98 प्रतिशत वोटों 
से कम कभी मत नहीं प्राप्त हुये। इन चुनावों के मध्य वियतनामी फादर 
लैण्ड me जो 1955 में स्थापित हुआ था, हो-ची-मिन्ह का पूर्ण सहयोग 
करता रहा । वियतनाम के आम चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा किये जाते थे 
और 18 साल से ऊपर प्रत्येक नर नारी वोट का अधिकारी था । चुनावो- 
परांत 453 सदस्यों की संसद को राष्ट्रपति तथा अन्य शासकीय पदाधिकारी 
चुनने का अधिकार था । 1959 में 'नेशनल फ्रंट ऑफ लिबरेशन आफ 
साउथ वियतनाम” (Qao एल० एफ०) की स्थापना के साथ आतंकवादी 
उपद्रव आरम्भ हो गये। 1961 में अमरीका की सरकार ने दक्षिणी 
वियतनाम में अपने सैनिक परामर्शदाता प्रेषित करने आरम्भ कर दिये । 
इसके अतिरिक्त अमेरिकी गुप्तचर विभाग (सी० argo vo) ने उत्तरी 
वियतनाम में गोरिल्ला प्रयत्नों को विफल करना आरम्भ कर दिया । अमरीका 
ने दक्षिणी वियतनाम में अपनी विशेष रुचि प्रदर्शित कर उत्तरी वियतनाम 
के विरुद्ध कार्यवाहक सहयोग देना प्रारम्भ किया । 

1963 में राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या के पश्चात्‌ राष्ट्रपति जानसन ने 
वियतनाम में अमरीका की शक्ति का प्रयोग अपनी नीति का विशेष अंग 
माना | अगस्त 1964 में राष्ट्रपति ‘farsa बी जानसन' ने अमरीकी कांग्रेस 
को बताया कि उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण करना अमरीका के हित में 
है । शीघ्र ही अमरीकी विमानों ने बम वर्षा कर उत्तरी वियतनाम के याता- 
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यात मार्गो, मुख्य प्रस्थापनों तथा शस्त्रागारों को नष्ट करना प्रारम्भ कर 
दिया । दक्षिण वियतनाम में 1966 तक 2 लाख अमरीकी सेना हो 
गयी । अमरीकी वायुसेना द्वारा विध्वंसक कार्य आरम्भ होते ही वियतनाम 
युद्ध ने हिसात्मक उग्रवादी रूप धारण कर लिया । 1967 तक अमरीका के 
4 लाख 75 हजार सैनिक दक्षिण वियतनाम में थे और अमरीका लगभग 66 
मिलियन डालर प्रतिदिन युद्ध पर व्यय कर रहा था । हताहत एवं घायलों 
की संख्या 1 लाख 50 हजार प्रतिवर्ष थी । 

अमरीकी सहायता और दक्षिण वियतनाम की सेना द्वारा आरंभित 
यह युद्ध शनैः wa: अमरीका और उत्तरी वियतनाम का युद्ध हो गया। 
अमरीका और दक्षिण वियतनाम की शस्त्र एवं सेना की वरिष्ठता उत्तरी 
वियतनाम के लक्ष्य निष्ठित हो-ची-मिभ्ह के गोरिल्ला सेना से सामना करने 
में असमर्थ थी । अमरीकी सेना एवं उनकी सामरिक नीति “'वियत-कांग”' 
को समाप्त करने में स्वयं को असहाय पा रही थी । जनरल 'मोशे दयान' 
जो इजरायल के गोरिल्ला निपुण सेनाध्यक्ष थे उन्होने स्वयं अपनी आत्मकथा 
में लिखा है कि मैंने yae से सैनिक के भेष में इस युद्ध को भीतर से 
देखा है । उनके अनुसार अमरीका की सैनिक श्रेष्ठता एवं विपुल धन व्यय 
मिलकर भी उत्तरी वियतनाम के लोगों (अर्थात्‌, स्त्री, पुरुष ओर बच्चों) 
के प्रेम, निष्ठा एवं आत्मत्याग का सामना करने में असमर्थे थे । 

राष्ट्रपति जानसन के पश्चात्‌ राष्ट्रपति निक्सन ने 1969 में वियत- 
नामीकरण की नीति की घोषणा की । इस नीति के द्वारा उनका तात्पर्य था 
कि केवल दक्षिण वियतनाम ही स्वयं युद्ध में भाग ले परन्तु 1972 में यह 
अधिक स्पष्ट हो गया कि दक्षिण वियतनाम एक क्षण भी उत्तरी वियतनाम 
के उग्र आक्रमण का सामना नहीं कर सकता है। तदुपरान्त अमरीकियों ने 
विशाल वायुसैनिक आक्रमण कर लगभग बम विस्‍्फोटों की वर्षा का वातावरण 
बना दिया । इसी मध्य दक्षिण वियतनाम के साथ थाई, कोरियन तथा 
आस्ट्रेलियन सेना ने 1970 में तटस्थ कम्बोडिया पर आक्रमण कर दिया | 
आक्रमण का ध्येय वियतकाँग की आपूति संग्रह को नष्ट करना था । शीघ्र 
ही अमरीका को अपनी शक्ति की पराजय के कारण तथा विश्‍व में निरीह 
रक्तपात की भर्त्सना के कारण लज्जित होकर अस्थाई युद्ध विराम करना 
पड़ा । इस समय तक 8 लाख 60 हजार के लगभग उत्तरी वियतनामी और 
एन० Uso Uto गोरिल्ला 1 लाख 66 हजार दक्षिण वियतनामी और 55 
हजार अमरीकन हताहत हो चुके थे । 13 लाख 80 हजार नागरिक इस युद्ध 
में खेत हुये ओर 30 लाख शरणार्थी बने । 
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अन्ततोगत्वा 1975 में वियतनाम युद्ध की समाप्ति पर दक्षिण-पूर्व 
एशिया ने शान्ति श्वास लिया । इस नरसंहारी एवं आधिक ह्वासकारी युद्ध 
ने वियतनाम को महाशक्तियों का क्रूर युद्ध स्थल बना कर पूर्ण दक्षिण-पूर्व 
एशिया को 'संकट सूचना से त्रस्त किया ! यद्यपि विश्वशक्तियों ने दक्षिण एवं 
' उत्तरी वियतनाम के भलगाव को बनाये रखने का अथक प्रयत्न किया; किन्तु 
कूटनीति एवं विश्‍व राजनीति का चक्रव्यूह तोड़ कर वियतनाम एक हो 
गया | 


MTM 


हद केक कफ UO 


ग्रन्थ निदेश संदर्भिका 
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ब्रिटिश-बर्मा अधिनियम i 

बर्मा में बा माऊ ऑर ऊ साओ सत्तारूढ़ । 

स्याम का लओस-कम्बोडिया पर आक्रमण । 

हिन्दचीन पर जापान का आधिपत्य । 

जापान का स्याम, मलय, बर्मा, हिन्देशिया तथा फिलीपीन 
पर आधिपत्य । 

सिंगापुर की पराजय | 

वियतनाम में गुरिल्ला कार्य आरम्भ । 

जापान का निष्क्रमण । 

एशमद सुकार्णो द्वारा ‘ata सिंद्धान्तों' (पांतजा सिला) की 
घोषणा हिन्देशिया गणतन्त्र की सुकार्णो-हाटा द्वारा घोषणा । 
फिलीपीन की स्वतंत्रता ओर मैनुअल रॉक्सास राष्ट्रपति d 
बर्मा द्वारा स्वतन्त्रता की माँग । 

फ्रांस द्वारा पुनः वियतनाम पर अधिकार । 
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1947 : वर्मा में चुनाव | 
कम्बोडिया मं संविधान । 
1948 : बर्मा गणतन्त्र और ऊ नू प्रधानमन्त्री । 
वियतनाम विभाजन । 
फिलीपीन में क्वीरीनो राष्ट्रपति i 
1949 : मलयलीग की स्थापना | 
लाओस से फ्रांसीसी निष्क्रमण । 
बर्मा में करेन विद्रोह । 
हेग में गोल मेज़ सम्मेलन | 
1950-51 : हिन्द चीन युद्ध । 
गुरिल्ला युद्ध की तीब्रता । 
फिलीपीन में साम्यवादी 'हुक' समस्या और अधिक गम्भीर । 
1953 : फिलीपीन में नवीन नागरिक संहिता। 
मैगसेसे नव राष्ट्रपति । 
1954 : फ्रांसीसी आत्म समर्पण । 
कम्बोडिया की स्वतंत्रता । 
दक्षिण-पुर्वं एशिया संधि संघ । 
1955 : वियतनाम फादरलंण्ड फन्ट की स्थापना | 
1956 : दक्षिण एवं उत्तरी वियतनाम के एकीकरण का प्रश्‍न । 
दक्षिण वियतनाम को भारी अमरीकी आथिक सहायता । 
1957 : मैगसेसे का देहान्त । 
याईलैण्ड में चुनाव । 


द्वितीय हिन्द-चीन युद्ध 
1959 : थाइलैण्ड में चुनाव । 
| 1962 : वर्मा में जनरल नी विन द्वारा सैनिक विप्लव | 
1 1963 : वियतनाम को युद्ध लाभ |! 


मलेशिया की स्थापना । 
! 1964 : हिन्देशिया तथा मलेशिया में तनाव । फिलीपीन में प्रगति a 
j बर्मा में राजनैतिक दलों का निषेध । 
: 1966 : सुकार्णो का निष्कासन और सुहार्तो का आगमन । 

अमरीका की हनोई पर बमबारी d 

जर्काता समझौता | वियतनाम प्रति पेरिस वार्ता । 


1969 : हो fa मिन्ह का देहान्त । 


—— 


a IIS BELA 


1979 
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नॉरडम राइनाक का निष्कासन । 

कम्बोडिया में अमरीकी सेना । 

लाओस में अमरीकी सेना । 

फिलीपीन में सैनिक प्रशासन | 

हनोई में अमरीकी बमबारी d 

वियतनाम में युद्ध विराम एवं उल्लंघन । 
कम्ब्रोडिया में युद्ध प्रसार | 

वियतनाम युद्ध समाप्त । 

कम्बो डिया-वियतनाम संघर्ष आरम्भ । 
कम्बोडिया के प्रधानमन्त्री की पीकिग यात्रा | 
वियतनाम-कम्बोडिया युद्ध । 

वियतनाम के प्रधानमंत्री फामवान डांग का भारत से दृढ़ 
सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय d 
वियतनाम तथा चीन मतभेद । 

चीन वियतनाम युद्ध । 
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परिचय 


पौराणिक ग्रन्थों से प्राप्त विवरण के आधार पर सृष्टि के समापन में 
प्रलय आ जाती है । सम्पूर्ण स्थल जल मग्न हो जाता है। सब कुछ विनष्ट 
हो जाता है । पुनः सृष्टि का आरम्भ विष्णु के नाभिकमल से उत्पन्न हुये ब्रहम 
के द्वारा होता है । सृष्टि का सर्वप्रथम सृष्टा मनु माना जाता है । मनु के 9 
ga हुये उसमें जो सबसे बड़ा था वह वृहन्नला जाति का था । अर्घेभाग जो 
नारी का था उससे दो पुत्र एवं तीन पुत्रियाँ हुई। मनु से उत्पन्न होवे के 
कारण “मानव' नामकरण हुआ । इसी परम्परा में पृथु भी उत्पन्न हुये पृथु से 
सम्वन्धित होने के कारण 'पृथ्वी' कहा जाता है। समस्त मानव जाति का 
जन्म मनु और उसके परिवार के द्वारा हुआ। इसी परम्परा में इला भी 
उत्पन्न हुई । इला से सूर्य वंश ओर चन्द्रवंश यह दो वंश चलते रहे । सूष्टि 
का प्रारम्भिक काल इसे ही मानते हैं । 

विश्व के सर्वाधिक वृहद एवं महत्वपूर्ण महाद्वीप एशिया अपनी सभ्यता 
एवं संस्कृति की प्राचीनता “कला, ‘asta’ 'साहित्य' की उच्चता एवं वीरता 
की पराकाष्ठा के लिये प्रसिद्ध है । 

सर्वप्रथम संस्क्रति के अवशेष सिन्ध के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ों 
तथा मान्टगोमरी जिले में हडप्पा की से खुदाई प्राप्त हुये हैं । प्राप्त अवशेषों के 
आधार पर यह सिद्ध होता है कि ईसा से 2,500 वर्ष qd भी उच्च सुसंस्कृत 
सभ्यता विकसित थी । यहां के निवासी पूर्णतया सुशिक्षित थे । यह सभ्यता, 
मिस्र एवं वेबीलोनिया की सभ्यता के समकालीन ही थी । 

भारतीय इतिहास का ज्ञान काल “वैदिक काल” के नाम से जाना जाता 
है । विश्‍व के इतिहास पर विहंगम दृष्टिपात करने से हम इस निष्कर्षं पर 
बिना किसी सन्देह के पहुंचते हैं कि विश्व में प्राप्त होने वाली समस्त ज्ञान 
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संस्कृतियों में यदि कोई प्राचीनतम संस्कृति है तो वह वैदिक संस्कृति ही है । 
संसार के अन्य राष्ट्र जब पशुओं की भाँति अज्ञानान्धकार में निमग्न थे 
उस समय वैदिक eri सम्पूर्ण कला कौशल में विशेषज्ञ थे । 
अब प्रश्‍न यह उठता है कि वैदिक सभ्यता के सृष्टा आर्य भारत के 
मूल निवासी थे अथवा बाहर से आये थे । इस प्रश्न का उत्तर बहुत विवाद 
ग्रस्त है । कुछ विद्वानों का मत है कि आर्य गंगा यमुना की घाटी अथवा 
पंजाब के मूल निवासी थे कुछ अन्य मतों के अनुसार ये मध्य एशिया से 
आकर भारत में बस गये थे। बाल गंगाधर तिलक इन्हें ध्रुव प्रदेश का 
मानते हैं । 
अभी तक यह निर्णय नहीं हो पाया कि आये यहाँ के मूल निवासी थे 
अथवा बाहर से आकर बस गये थे | ऋग्वेद के अध्ययन से पता चलता है कि 
सप्तसिन्धु प्रदेश के वैदिक आयं छोटे-छोटे समूहों में विशेषतः नदियों की घाटी 
में निवास करते थे । वे लोग देवताभों की पुजा य अर्चना करते थे अग्नि में 
हवन करते थे तथा सामान्य जीवन व्यतीत करते थे । 
वैदिक सभ्यता के नयनोन्मीलन काल में मानव मात्र 2वर्गो में 
विभक्त था आयें एवं अनार्य । आर्यं अनार्य संघर्ष या आर्यं आर्य संघर्ष के 
उपरान्त आर्यों के समाज की जो रूप रेखा तैयार हुई, यही उनकी विकसित 
सामाजिक व्यवस्था थी । आर्यो के सामाजिक जीवन एवं सगठन पर 
सर्वाधिक प्रभाव आयं-अनायं सम्पर्क का ही पड़ा । 
वेदकालीन समाज पितृमूलक समाज था | वेदिक आर्य संग्रामप्रिय जाति 
थी । वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है पुरुष सूक्त के 
10वें मन्त्र में चारों वर्णों की उत्पत्ति इस क्रम से दी गई है । विराट पुरुष 
के मुख से ब्राह्मण, हाथों से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पादों से शुद्रों की 
उत्पत्ति बताई गई है । इसके अतिरिक्त उन्होंने जीवन व्यतीत करने के 
लिये आश्रम व्यवस्था भी बना रखी थी जो इस क्रम से थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ, सन्यास । 
वेदिक काल में प्रत्येक जनजाति पर राजा का आधिपत्य होता था । 
राजसत्ता का प्रादुर्भाव वेद की दृष्टि से युद्धकाल से सम्बन्ध रखता है। 
अपने BIT का पालन न करने पर राजा को अपने पद तथा देश से च्युत 
कर दिया जाता था तथा दोष स्वीकार कर लेने पर वह फिर से चुना जाता 
था । 
आयो के धार्मिक ग्रन्थ के रूप में चार वेद (ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, 
अथर्ववेद) प्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त 18 पुराण, दो महाग्रन्थ, 6 शास्त्र 
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एवं स्मृतियाँ, उपनिषद आदि महत्वपूर्ण उपलब्ध ग्रन्थ है । 

Wa: ur: यह वर्ग विभाजन अत्यन्त दूरूह स्वरूप में हो गया । ब्राह्मणों ने 
ad के नाम पर अनैतिक कार्ये करने प्रारम्भ कर दिये । फलतः ब्राह्मण धमं के 
विरुद्ध संघर्ष प्रारम्भ हो गया और प्रतिक्रिया स्वरूप दो नवीन eat कां 
अभ्युदय हुआ । यह धर्म थे वौद्ध धर्म और जैन धर्म ate धर्म के प्रवर्तक 
महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। जिनका जन्म 566 ई० go लुम्बिनी में हुआ 
था । इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जैसे जैसे यह बड़े होते गये संसार के 
माया मोह से वैराग्य होता गया । अंततः इन्होंने गृह त्याग कर ज्ञान को 
प्राप्त किया । इन्होंने आडम्वरों से दूर एक नवीन धर्म बौद्ध धर्मे का प्रचार 
किया । 

इस तरह जैन धर्म के vada महावीर स्वामी को मानते हैं । कुछ का 
मत है इनसे पूवं भी जैन धर्म के प्रचारक हो चुके थे किन्तु उनके सम्बन्ध 
में प्रामाणिक सामग्री का अभाव होने से महावीर ही जैन धर्म के प्रवर्तक 
मानें जाते हैं। महावीर का निर्माण 468 ई० qo माना जाता है । 

इधर भारत में धर्म प्रचार का कार्य चल रहा था उधर भारत पर 
विदेशी शासकों के आक्रमण प्रारम्भ हो गये । मक्दूनिया के सम्राट फिलिप 
के पुत्र सिकन्दर ने 327 ई० qo में सिन्धु नदी को पार कर झेलम नदी के 
तट पर पोरस नामक हिन्दू राजा को पराजित किया । परन्तु मगध राज्य से 
पराजित होने के पश्चात्‌ सिकन्दर को वापस लौटना पड़ा । उसके आक्रमण 
का भारत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । हाँ इतना अवश्य हुआ कि भारत 
की सभ्यता एवं संस्कृति यूनानी संस्कृति से काफी प्रभावित gia और यही 
सभ्यता 'इन्डो ग्रीक कल्चर” के नाम से जानी जाती है। सिकन्दर महान के 
पश्चात भारत में (321-289 Fo qo) मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई | 
इसका संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य को मानते हैं। चाणक्य उसका पथप्रदर्शक 
एवं गुरू था । चाणक्य को उस काल का सर्वाधिक बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ एवं 
अर्थ शास्त्र का ज्ञाता मानते हैं । चन्द्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से 
यूनानियों को पंज़ाब से निष्कासित किया । उसने 305 ई० qo में सेल्यूकस को 
भी पराजित किया । सैल्यूकस ने मैगास्थनीज नामक यूनानी राजदूत को भारत 
भेजा जिसने “इण्डिका' नामक पुस्तक लिखकर तत्कालीन भारत का.वणंन 
किया । 

मौर्य साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक सम्राट अशोक (268-231 
$o qo) था । उसने 261 $o qo कलिंग विजय की । युद्ध में व्याप्त हिंसक 
वातावरण ने उसे बोद्ध धर्म का अनुयायी बना दिया । मात्र अनुयायी ही 


————— 
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नहीं, उसने देश विदेश ada बौद्ध धमं का व्यापक प्रचार किया । 

तदनन्तर चीन से बहिष्कृत कुषाण राजाओं ने अपना साम्राज्य 
स्थापित किया। प्रथम शताब्दी में इनका भारत आगमन हुआ । कनिष्क कुपाण 
वंश का सर्वश्रेष्ठ सम्राट था । वह एक महान विजेता था उसने केन्द्रीय 

एशिया तथा भारत में साम्राज्य को विस्तृत किया । 

320 से 350 तक भारत पर गुप्त वंश का आधिपत्य रहा । गुप्त सम्राटों 
ने देश को विदेशी शासन से मुक्त कराया । चन्द्रगुप्त प्रथम (320-330 

ई० qo) ने इस शाक्तिशाली शासन को स्थापित किया । उसके उत्तरा- 
धिकारी समुद्र गुप्त (330-375 $e qo) अत्यन्त शक्तिशाली तथा सर्वाधिक 
योग्य सम्राट था। उसने दक्षिण में भी विजय पताका फहराई। अपने 
पिता के age ही चन्द्र गुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) (375-415 $o) एक 
चीर सम्राट था । उसने मालवा गुजरात तथा काठियावाड़ से शक राज्य का 

उन्मूलन किया । चन्द्रगुप्त के शासन काल में (405-411) चीनी यात्री 
फाहयान का आगमन हुआ । उस समय भारत में साहित्य और कला का 
चरम सीमा तक विकास हुआ ! 

महाकवि कालिदास, सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी आये भट्ट (476 

ई०) तथा बराहमिहिर (जन्म 505 ई०) गणितज्ञ ब्रह्म गुप्त एवं धन्वन्तरी 
नामक प्रसिद्ध वैद्य आदि उस काल के व्यक्ति थे । 

हृणों के आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को विनष्ट कर भारत को विभिन्न 

छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया । 606 से 647 ई० में थानेश्वर के 
राजा हर्षवधन ने भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की 1 630- 
44 में qaarg नामक एक चीनी यात्री हर्ष के शासनकाल में भारत आया उसने 
तत्कालीन भारत की स्थिति का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है । 

हषं के समकालिक दक्षिण में चालुक्य साम्राज्य था जिसमें पुलकेशिन 
द्वितीय (608-692) एक महान शक्तिशाली शासक हुआ, उसने हर्ष को भी 
एक बार पराजित कर दिया । कांची के पल्लव राजा aiig वर्मन ने 
पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया । 712 ई० में सर्वप्रथम अरबों ने 
भारत पर आक्रमण किया । 740 में agadi ने पल्लवों को पराजित किया 
ओर 757 ई० में चालुक्यों को राष्ट्रकूटों ने पराजित किया । 

800 ई० में भारत में एक नवीन संस्कृति का उद्धव हुआ जबकि आदि 
शंकराचार्य ने पुनः वेदिक धमं के जीर्णोद्धार के लिये नये दर्शन एवं संस्कृति 
का प्रादुर्भाव किया | 

मुहम्मद बिन कासिम से तीन शताब्दियों पश्चात्‌ महमूद गजनवी ने 
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17 चार भारत पर आक्रमण किया । गजनवी ने पंजाब तथा लाहौर पर भी 
आक्रमण कर वहाँ के शासकों को पराजित किया । गजनवी ने 1026 ई० में 
सूति पूजा के विरोध के कारण सोमनाथ के मन्दिर को नष्ट कर उसकी घन 
सम्पत्ति को लूट लिया i 

इधर उत्तरी भारत में वीर राजपूतों ने विभिन्न छोटे-छोटे राज्य 
स्थापित कर लिये dor यह युग लगभग 500 वषं तक रहा । दिल्ली एवं 
अजमेर में पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया ag अत्यन्त वीर थे । 1192 
में पृथ्वीराज ने मुहम्मद गोरी को तरायन के मैदान में पराजित किया । 
परन्तु अगले ही वर्ष गोरी ने कूटनीति से उनको पराजित कर उनकी हत्या 
कर दी । 

मुगलों के पूर्वे उत्तरी भारत में दासवंश का शासन रहा । इसका 
संस्थापक कुतुबद्दीन ऐबक था । तदन्तर अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी 
am का एक शक्तिशाली सुल्तान था, सुदूर दक्षिण तक उसने अपना राज्य 
विस्तृत किया । तुगलक वंश में मुहम्मद तुगलक फिरोज तुगलक इत्यादि शासक 
हुये । मुहम्मद तुगलक के पश्चात्‌ लोदी वंश का शासन रहा । भारतीय इतिहास 
का यह काल “सल्तनत काल” के नाम से जाना जाता हे । तुगलक के पश्चात्‌ 
दिल्ली सल्तनत अवनति के गरतं में जाने लगी । फलतः बाह्य शक्तियों को 
आक्रमण का अवसर मिला d 


युद्धों से विश्रान्त मन ने भक्ति भावना का आश्रय लिया। पन्द्रहवीं तथा 
सोलहवीं शताब्दी का समय भारतका भक्तिकाल कहा जाता है । इस काल में 
समाज सुधारकों ने अपने उपदेशों के द्वारा हिन्दुओं और मुस्लिमों की 
पारस्परिक एकता को बनाने का प्रयास किया । कबीर, गुरुनानक, रामानन्द, 
रामानुज, नामदेव, रामदास, तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु इस काल के प्रमुख 
सुधारक कवि थे । 


1526 में बाबर ने भारत में इब्राहीम लोदी को पराजित कर मुगल 
साम्राज्य की स्थापना की । जो भारत में अंग्रेजी शासन के आने के पूर्वं तक 
विद्यमान रही । उसका पुत्र garni था । मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक 
महत्वपुर्ण प्रशासक अकबर था । जिसने शासन को पुर्व मे कन्धार से लेकर 
पश्चिम में ढाका तथा उत्तर में श्रीनगर एवं दक्षिण मे अहमदनगर तक 
विस्तृत किया । उसने गृह सरकार की स्थापना की । उसके दरवार में सैनिकों 
राजनीतिज्ञों एवं विद्वानों तथा संगीतज्ञों की प्रचुरता धी । उसने हिन्दुओं को 
भी समान स्थान प्रदान कर उनका भी समर्थन प्राप्त किया | अकबर के पुत्र 
तथा पौत्र जहाँगीर और शाहजहाँ क्रमशः अपने gaat की पराम्परा को 
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निभाते रहे । शाहजहाँ का ga औरंगजेब था जिसके समय में मुगल वंश 
अपनी पराकष्ठा पर था, परन्तु हिन्दुओं के प्रति कट्टर नीति ने उसके वंश 
का पतन आरम्भ कर दिया । उसकी साम्प्रदायिकता पर आधारित नीति ने 
मराठों के अभ्युदय में सहायता प्रदान की और शिवाजी ने दक्षिण में एक 
शक्तिशाली हिन्दू साम्राज्य की स्थापना की । प्रसिद्ध पेशवा राजा बाजीराव 
ने भी अपने साम्राज्य को विस्तृत किया परन्तु 1740 में मृत्यु हो जाने से 
और उसके fada उत्तराधिकारियों के आगमन से तत्कालीन भारत का 
सर्वाधिक प्रभावशाली हिन्दू राष्ट्र पानीपत के द्वितीय युद्ध में अहमद शाह 
अब्दाली के मुस्लिम संगठन से पराजित हो गया । इस पराजय से कोई भी 
लाभान्वित नहीं हुआ । 

पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह ने सिक्ख 
सम्प्रदाय का विस्तार पूरे भारत में किया । उनकी मृत्योपरान्त (27 
जून 1839) को अंग्रेजों ने fara शक्ति को विनष्ट करना प्रारम्भ कर दिया । 

भारतीय धन सम्पन्नता और Qua से प्रभावित यूरोपीय शक्तियों ने 
भारत से व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने के लिये सागरीय मार्गों का अन्वेषण 
प्रारम्भ कर दिया । सवंप्रथम वास्कोडिगामा नामक एक पुर्तगाली ने भारत के 
सामुद्रिक मार्ग का अन्नवेषण किया । सर्वप्रथम भारत का व्यापार पुर्तेगाल के 
साथ प्रारम्भ हुआ। तदनन्तर अंग्रेजों का उदय एवं फ्रांसीसियों ने भी व्यापार 
करना आरम्भ कर दिया | अन्ततः केवल फ़रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य सम्पके 
क्षेत्र रह गया । इन विदेशी शक्तियों ने व्यापार के साथ भारत की राजनीति 
में भी रुचि लेनी आरम्भ कर दी । मुगल सभ्यता का स्थान पाश्चात्य सभ्यता 
ने ले लिया था। 


1938 में फारसी के स्थान में अंग्रेजी राष्ट्रभाषा घोषित हो चुकी थी। 
भारत में स्त्रियों की स्थिति सुधारने का प्रयतत प्रारम्भ हो गया और ad- 
तोन्मुखी रूप से पाश्चात्य आदर्शो, शिक्षा, दर्शन तथा जीवन स्तर कला एवं 
संस्कृति को स्वीकार कर लिया गया । सम्पुर्ण भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य 
होने से भारतीय उद्योग को काफी क्षति उठानी पड़ी, तथापि रेल डाक तार 
संचार व्यवस्था में अवश्य प्रगति हुई । 

1600 में ऐलिज्राबेथ प्रथम के काल में ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत में 
व्यापार हेतु स्थापित हुई थी । 1615 में सूरत में प्रथम फॅक्टरी स्थापित हुई 
जिसने जहाँगीर से आज्ञा प्राप्त कर व्यापार प्रारम्भ किया । शनै:-शनैः ईस्ट 
इन्डिया कम्पनी ने व्यापारिक आवरण उतार कर राजनैतिक रूप धारण कर 
लिया था । फलतः. सैनिक प्रयोग एवं अपनी कूटनीति का प्रयोग कर कम्पनी 
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के राजपालों ने कम्पनी के प्रशासन को देशव्यायी कर दिया । अंतत: 1857 
के विद्रोह ने कम्पनी के अध्याय को समाप्त कर ब्रिटिश साम्राज्य के शास- 
कीय अध्याय का प्रारम्भ किया । जिसके अन्तर्गत संवैधानिक आन्दोलन dd- 
धानिक सुविधायें, योजनावद्ध की गई किन्तु राष्ट्रवाद की धारा 19वीं शताब्दी 
के अन्त में प्रवाहित होने लगा । भारतीय धामिक, सामाजिक और आथिक 
जीवन का नव अध्याय उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय पुर्नजागरण से प्रारम्भ 
हुआ । इस युग में देश ने पारम्परिक रुढ़िवाद का त्याग कर आधुनिक विचार 
धारा के भानु के प्रकाश को ग्रहण किया । भारतीय पुनंजागरण ने भारतीयों 
को स्वविकास की भावना से प्रेरित किया । आधुनिक शिक्षा ने जन मानस की 
बौद्धिक चेतना एवं विकास के द्वार का मार्ग प्रशस्त किया । 
भारत के आधुनिक इतिहास में उन्नीसवीं शताब्दी का अपना महत्वपूर्ण 
योगदान है क्योंकि इस युग में भारत ने अपनी प्रौढ़ता की प्रथम सोपान पे पग 
रखा । इस समय में भारत को नवीन सृजनात्मक प्रेरणाओं तथा अध्यात्मिक 
शक्ति से परिचय प्राप्त हुआ । भारतीय पुनर्जागरण सांस्कृतिक जीवन को नवीन 
योजनावस्था थी जिसने प्राचीन सिंद्धान्तों को बिना त्याग किये नवीन वेष- 
भूषा ग्रहण की । 
निःसन्देह भारतीय पुनर्जागरण ने ad, समाज और संस्कृति में परि- 
वर्तन ला भारतीय आत्मा को स्वयं से परिचित कराया और इस नवचेतना 
ने मानव जीवन के विभिन्न पक्षों, को महत्वपूर्ण परिवर्तन से लाभन्वित किया । 
यद्यपि 21वीं शताब्दी का इतिहास भारत के एक नये युग का सूत्रपात करता 
है, किन्तु इसमें भी संशय नहीं कि 20वीं शताब्दी के भारतीय राजनैतिक, 
सामाजिक, आथिक प्रगति एवं सफलता का रहस्य 19 वीं शताब्दी के gaT- 
जागरण के अधस्थल में निहित हैं । 
भारत में अंग्रेजों ने अपनी राजनेतिक और आथिक सत्ता के साथ-साथ 
पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का भी बीजारोपण किया । पश्चिमी संस्कृति 
तथा विचारों के आदान प्रदान ने न केवल भारतीयों में एक नवीन दुष्टकोण 
उत्पन्न किया, वरन्‌ पारम्परिक विचारधाराओं का स्थान नवीन विचारधारांओं 
और शिक्षा ने लिया । फलस्वरूप राष्ट्रव्यापी पुनर्जागरण का मार्ग सुलभ हो 
गया । जहाँ विदेशी सभ्यता, संस्कृति एवं ad ने मानसिक पट के द्वार खोले, 
वहाँ इस नवीन चेतना ने एक चेतावनी का रूप धारण कर राष्ट्र जागरण 
तथा स्वदेशी भावना के प्रति जागरुकता उत्पन्न की । विदेशी शिक्षा ने साहित्य 
दर्शन और विज्ञान का मार्ग प्रेषित कर भारतीय युवा विद्यार्थियों एवं बुद्धि- 
जीवियों के समक्ष नवीन विचारों का संसार खोल दिया । पश्चिमी शिक्षा ने 
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भारतीयों के मानस क्षितिज पर दो प्रकार से कार्य किया, प्रथम यूरोपीय शिक्षा 
एवं प्रगति ने भारतीय प्राचीन सभ्यता में आधुनिक संस्कृति का सम्मिश्रण 
किया क्योंकि एक सभ्यता का दूसरी सभ्यता में परिवतंन होना असम्भव था 
किन्तु एक सभ्यता का दुसरी संस्कृति का स्वयं में समावेश कर लेना सम्भव 
है । दूसरे पश्चिमी शिक्षा ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय नवयुवकों तथा शिक्षित 
aq में राष्ट्रभावना की ज्योति को प्रज्वलित किया । 
भारतीय पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव 
था । लाडे मेकाले ने अपने निर्णय से भारतीय शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी 
परिवर्तन को सफल रूप प्रदान किया । इसके साथ ही सर चाल्सं बर्ड के 
प्रेषित पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महत्वपूर्ण राजकीय आज्ञापत्न 
बताया गया जिसमें भारतीय शिक्षा को विश्वविद्यालय स्तर पर लाये जाने 
की व्यवस्था के प्रस्ताव किए गये । इस नई शिक्षा ने लोगों के विचारों और 
दृष्टिकोण में परिवर्तन किया । इस विशाल मानसिक प्रगति ने युवा faa- 
fai के समक्ष नवीन विचारों का संसार खोल दिया । वस्तुतः भारतीय 
पुनर्जागरण अंग्रेजी साहित्य, आधुनिक दर्शन और विज्ञान के अध्ययन से ही 
प्रारम्भ होता है । अंग्रेजी शिक्षा ने अपना व्यापक प्रभाव भारतीयों पर 
डाला और उनका मानसिक क्षितिज पश्चिमी शिक्षा द्वारा विस्तृत हो 
गया । पश्चिमी शिक्षा ने जहाँ एक ओर युवकों को नवीन ज्योति प्रदान की, 
वहीं दूसरी ओर इस शिक्षा के द्वारा ही भारतीय नवयुवकों तथा शिक्षित वर्ग 
में, अपने देश के प्रति राष्ट्रभावना का उद्धव हो रहा था d 
नवीन शिक्षा के आधार पर जहाँ पाश्चात्य ज्ञान-विकास की उपलब्धि 
हुई । वहीं ज्ञान के साथ-साथ ईसाई धर्म-प्रवतंकों ने हिन्दू धर्म एवं समाज 
पर धार्मिक आक्रमण किए । उन्होंने ईसाई धर्म को सवेश्रेष्ठ घोषित करने 
की पूर्ण चेष्टा की । परिणामस्वरूप जहाँ शिक्षित at के हृदय में ईसाई धर्म 
के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ वहीं दूसरी ओर di संदेह की भावना भी जागृत 
हुई । इसके फलस्वरूप ब्रह्मसमाज, आयंसमाज,एवं रामकृष्ण मिशन जैसे अनेक 
धामिक आन्दोलन हुए और ये आन्दोलन पुनर्जागरण के प्रमुख अंग थे । ईसाई 
धर्म के प्रचार से भारतीय पुनर्जागरण को अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा प्राप्त हुई। 
धामिक आन्दोलन के द्वारा रुढिवादी Waa एक के पश्चात्‌ एक 
विखंडित होनी प्रारम्भ हो गयी । राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द, 
स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस आदि सुधारकों ने हिन्दू धर्म, समाज 
तथा संस्कृति में qure लाने के अनेक प्रयास किये । इन आचार्यो की शिक्षा 
ने भारतीयों की सामाजिक, धामिक और सांस्कृतिक विचारधारा को नवीन 
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मार्ग तथा दिशा प्रदान की एवं अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादी विचारों को भी 
प्रोत्साहन दिया । 

भारतीय राष्ट्र में एकता और धामिक विचारधाराओं में एक विशेष 
तारतम्य है, क्योंकि धामिक सुधारों से ही राष्ट्रीय एकता की भावना को 
प्रगतिशील बनाया जा सकता है। भारत राष्ट्र की एकता को बनाये रखने 
में भारतीय धर्म एवं समाज सुधारकों का सवंदा महत्वपूर्ण स्थान रहा है । 

पाश्चात्य विद्वानों ने अपने ग्रन्थों द्वारा भारत को इसकी सभ्यता संस्कृति 
और साहित्य से परिचित कराया साथ ही साथ देश की राजनीतिक, 
आथिक और सामाजिक दुर्दशा को भी प्रकट किया । शिक्षित वर्ग को अपने 
देश की इस स्थिति का ज्ञान भारतीय पुनुरुत्थान के लिए वरदान बन गया । 
इसके अतिरिक्त प्रेस की प्रगति ने विचारों की प्रगति में महान योगदान 
दिया । किसी भी देश को उत्थान एवं प्रगति के लिए उस देश के साहित्य, 
पत्नों एवं पत्रिकाओं का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है । अंग्रेजी शिक्षा 
ने अपने साहित्य के साथ-साथ भारतीयों को भी उनके साहित्य प्रोत्साहन 
हेतु सहयोग प्रदान किया । 

1784 में बंगाल में एशियाटिक-संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था के 
द्वारा प्राचीन ग्रन्थों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद कर पश्चिम के विद्वानों 
ने भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता स्थापित की । इससे भारतीयों को आत्म- 
बल तथा आत्म-परिचय प्राप्त हुआ । इस संस्था के ही द्वारा भारतीयों को 
अपने अतीत के गौरव का परिचय मिला और वे अपने देश की महान परम्परा 
के प्रति अधिक सजग एवं जागरुक हुए । 

उपर्युक्त कारणों द्वारा भारत ने अपनी युगों की निद्रा भंग करके उसमें 
नव चेतना का समावेश किया । इस प्रकार विचारों के आदान-प्रदान से, 
पाश्चात्य सभ्यता के सम्पर्क से, समाज और धर्म सुधारकों के प्रयत्नों द्वारा 
भारतीयों में नवीन स्फूति का संचार हुआ । धर्म और विश्वास का स्थान 
विवेक और न्याय ने ले लिया । अंधविश्वास ने विज्ञान को आत्मसमपंण कर 
दिया और अज्ञान के क्षेत्र को त्याग नवीन शिक्षा से सुशिक्षित लोग आधुनिक 
युग के विस्तृत क्षेत्र तक पहुंचने लगे । इस पुनरुत्थान ने भारत में राजनीतिक, 
सामाजिक, धामिक, साहित्यिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक और आथिक क्षेत्रों में 
जागरण की क्रान्ति उत्पन्न कर दी । प्रत्येक देश में समय-समय पर पुनर्जीवन 
प्रदान करने हेतु प्राकृतिक विधान के द्वारा उचित नियम के अधीन पुनरुत्थान 
काल का उद्भव सदेव से होता रहा है और उसी नियम के अधीन भारत 
में भी 19वीं शताब्दी का पूर्वाद्ध भारतीय पुनर्जागरण और भारतीय पुनरुत्थान 


| 
| 
| 
| 
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का काल AT | 
राजनेतिक क्षेत्र में जो जागृति हुई उसने राष्ट्रीयता की लहर को 
समस्त देश में व्याप्त कर दिया । अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष एवं विद्रोह की 
भावना को गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक मदनमोहन मालवीय, 
महात्मा गाँधी जैसे महापुरुषों ने भारत को फिर से जगाने का पूर्ण प्रयत्न 
किया, और लोगों को अंग्रेजों से संघर्ष के लिए जागरुक रखा । यद्यपि as 
लिटन की अन्यायपूर्ण साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध घोर प्रतिक्रिया हुई । 
परन्तु कभी-कभी कोई शासक राजनीतिक प्रगति के विकास में सहाथक सिद्ध 
होते है और लार्ड लिटन ने भारतीय शिक्षित सम्प्रदाय में एक ऐसी नवीन 
जागृति उत्पन्न कर दी जो वर्षो के संघर्ष से भी सम्भव नहीं थी । भारतीयों 
में अंग्रेजी साम्राज्यवादी एवं प्रतिक्रियावादी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने 
की प्रेरणा इसी युग से प्रारम्भ हुई । 
सामाजिक क्षेत्र में भारतीय पुनर्जागरण ने देश का कायाकल्प कर 
दिया | भारत में सती-प्रथा, बाल विवाह, पर्दा-प्रथा, अस्पृश्यता आदि घातक 
और अनिष्टकारी कुप्रथायें थीं, जिससे देश का पतन होता जा रहा था, 
नवाभ्युत्थान के कारण निवारण हो गया । इस आन्दोलन के सृष्टा राजा 
राममोहन राय थे। शिराँल के अनुसार राजा तिशव-मानवता के विचार के 
सन्देशवाहक थे और विश्व इतिहास में विशव-मानवता का दिग्दर्शन करते थे । 
उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्र का प्रवतंक भी कहा 
जा सकता है । इस युग में देश की सामाजिक कुरीतियों के प्रति लोगों का 
ध्यान आकृष्ट हुआ और समाज-सुधारकों ने देश-व्यापी निर्वाध कार्य आरम्भ 
किया । भारतीय पुनर्जागरण ने साहित्य के क्षेत्र को भी व्यापक रूप से TAT- 
वित क्रिया । अंग्रेजी साहित्य ने भारतीयों को नवयुग की नव नेचता से परि- 
चित कराया । और स्वदेशी साहित्य ने भी अपना पूर्ण कर्तव्य पालन किया d 
साहित्य के साथ-साश्र पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन ने भी जनसाधारण को 
आधुनिक ज्ञान के क्षेत्रों से परिचित किया । किसी भी देश की उन्नति के प्रति 
उस देश के लेखकों का महान उत्तरदायित्व होता है । भारत के पुनर्जागरण 
काल में भारतीय साहित्य तथा लेखकों ने अपने पुणं योगदान द्वारा भारतीय 
जनता को ज्ञानबोध दिया । | 
पुनर्जागरण के फलस्वरूप भारतीयों का ध्यान विविध ललित-कलाओं 
की ओर भी गया । चित्रकला में प्राचीन परम्परा से प्रेरणा पाकर एक नव 
शेली का विकास हुआ । संगीत ओर नृत्य की शिक्षा का भी विकास हुआ, 
और भातखण्डे विद्यालय स्थापित किया गया । 


—M————Ü 
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वैज्ञानिक क्षेत्र में जगदीशचन्द्र बसु, प्रफुल्लचन्द्र राय, श्री सी० बी० 
रमन, रामानुज, मेघनाद साहा जैसे विज्ञान-वेत्ताओं ने भारतीय विज्ञान को 
नई अवधारणा दी और भारतीय विज्ञान में नई चेतना ला दी । इन लोगों के 
अनुसंधानों ने भारत को उसके उज्ज्वल भविष्य का सूचक बना दिया । 

आशिक क्षेत्र में नये उद्योगों का प्रादुर्भाव हुआ, औद्योगीकरण द्वारा 
भारत के आथिक जीवन का स्वरूप ही परिवर्तित हो गया । नये आथिक 
सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाने लगा और व्यापार को नये तरीकों से विस्तृत 
किया गया । 

वास्तव में भारतीय पुनर्जागरण प्रारम्भ में एक बौद्धिक पुनर्जागरण था 
और उसने साहित्य, शिक्षा, कला और विचार धारा को प्रभावित किया । 
दूसरी अवस्था में यह नैतिक शक्ति हो गया और समाज और धर्म का सुधार 
हुआ । तीसरी अवस्था में विज्ञान और आधुनिक दृष्टि से आधुतिकीकरण का 
प्रयास किया गया । इस युग ने भारत में एक नवीन जीवन-शक्ति का संचार 
किया जिसने आगे चलकर भारत को उसकी स्वतन्त्रता के लिए प्रेरणा दी । 
इसी कारण उन्नीसवीं शताब्दी को भारतीय नवजागरण का युग भी कहते 
& ! इसी पुनर्जागरण के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात 
gat | 


अध्याय 20 


पुर्नेजागरण के आचार्य 


राजा राममोहन राय 


राजा राम मोहन राय ने ईसाइयों की उदारतावाद एवं सिद्धान्तो से 
प्रभावित होकर हिन्दुओं के आचार विचार एवं उनके जीवन की कुरीतियों 
में आमूल परिवर्तेन लाने का प्रयत्न किया । ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए 
राजा राममोहन राय बंगाल स्थित राधानगर के निवासी थे । इनके पिता 
रमाकान्त राय की गणना तत्कालीन उच्च कोटि के जमींदारों में होती थी । 
उच्चकुलीन होने के नाते अच्छी शिक्षा प्राप्त करते ही कलेक्टरेट, रंगपुर में 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी में नौकरी प्राप्त हो गयी । विकासोन्मुखी प्रतिभा ने 
जिले की दीवानगीरी जैसा महत्वपूर्ण पद स्वतः अजित कर लिया । मुख्य 
देशी भाषाओं और अंग्रेजी का quu अध्ययन उन्होंने नौकरी के पुर्व ही कर 
लिया था परन्तु ईसाई ध्म, लैटिन, हिब्रू व ग्रीक भाषाओं का ज्ञान उन्होंने 
नौकरी करते हुए अजित किया । ईसाई धमं ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित 
किया । परिणाम स्वरूप सन्‌ 1814 में अपने उच्च पद से त्याग Yd देकर 
जनहित तथा लोकादर्शों की प्राप्ति हेतु उन्होंने कलकत्ता को अपना मुख्य 
निवास-स्थल बनाया । हिन्दुओं तथा समस्त भारतीयों के विभिन्न क्षेत्रों में 
व्याप्त समस्याओं और कुरीतियों को दूर करने का संकल्प किया, जिसके 
फलस्वरूप 1915 में आत्मीय सभा” तथा 1918 में 'कलकत्ता यूनीटोरियन 
कमेटी" का प्रादुर्भाव हुआ । 'आत्मीय {सभा' और “कलकत्ता युवीटोरियन 
कमेटी” के कार्यो से राजा राममोहन राय को पूर्ण सन्तुष्टि नहीं मिली और 
उन्होंने 20 अगस्त, सन्‌ 1828 को “ब्रह्म समाज” की स्थापना की । इस 
“ब्रह्म समाज” ने धामिक, सामाजिक “शैक्षिक भौर राजनीतिक क्षेत्रों में राजा 
राममोहन के नेतृत्व में प्रशंसनीय सुधार तो किये ही, साथ ही न्याय सम्बन्धी 
सुधारों पर भी बल दिया । 
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राजा राममोहन राय ने हिन्दू-इस्लाम एवं ईसाई धमं का गहन 
अध्ययन किया । इस्लाम धर्म का उन्हें विशेष ज्ञान था क्योंकि राजा 
राम मोहन राय की प्राथमिक शिक्षा इस्लाम धर्म में हुई जबकि उन्हें नौ 
अथवा दस साल की आयु में पटना भेजा गया । पटना में अपनी 
शिक्षा समाप्त कर लेने के पश्चात राजा राममोहन राय की शिक्षा 
wg धर्म के अन्तर्गत वाराणसी में हुई । राजा राम मोहन राय 
अपने बाल्य काल में भी “भागवत” के कुछेक श्लोकों का उच्चारण 
किये बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। यदपि राजा राममोहन राय धमे 
के सम्बन्ध में उदारवादी थे परन्तु मूति-पूजा के कट्टर विरोधी थे ओर इस 
सम्बन्ध में किसी समझौते पर सहमत नहीं थे । उनके इस विश्वास से उनपर 
इस्लाम धर्म का प्रभाव स्पष्ट हो जाता, है । 1790 में राजा राम मोहन राय 
जब घर वापस आये, उस समय तक वे इस तथ्य से पूर्णतया सहमत हो चुके 
थे कि मूर्ति-पूजा न केवल तुटिपूणं है वरन्‌ भारतीय धाभिक ग्रन्थों के द्वारा 
भी इसे मान्यता नहीं प्राप्त है । अतः मूर्ति-पूजा के स्थान पर उन्होंने ईश्वर 
उपासना हेतु “उपदेश Tafa’ अपनाने का परार्मश दिया । राजा राम मोहुन 
राय ने 'ए ब्रिजमेंट आफ दि वेदान्त' के विषय-प्रवेश में लिखा g- 

“मेरा ger ध्येय उन धामिक कार्य-कलापों का विरोध करना है जो 

कि हिन्दू मूर्ति-पुजकों ने समाज में प्रचलित कर दी तथा जो समाज 

को खोखला कर रही है 1” 

राजा राम मोहन राय का ‘Ag समाज' ‘agda कुटुम्बकम्‌” की 
भावना पर आधारित था । समस्त घर्मो को एक ही सूत्र में बाधने की 
कल्पना उन्होंने की थी । उनका धर्म साम्प्रदायिकता से दुर समस्त धर्मों के 
लोगों को एक ही ईश्वर की उपासना का सन्देश देता है । मनुष्य जाति के 
प्रति बन्धुत्व और भेद-भाव दूर करने का संदेश भी उन्होंने दिया । समस्त 
घामिक संस्थाओं, पुस्तकों में प्रेम व विश्वास ही राजा राम मोहन राय का 
मुख्य लक्ष्य था । सामाजिक कुरीतियों में जातीयता, सती-प्रथा एवं बलि 
भादि का उन्होंने कट्टर विरोध किया । इतना ही नहीं वे मूरति पूजा में भी 
विश्वास नहीं रखते थे । यही कारण था कि 'ब्रह्म समाज' में सूति-पूजा का 
भी डटकर विरोध किया गया । प्रोफेसर जकारिया के शब्दों में- 

“विगत सौ वर्षो में भारत में होने वाला परिवतंन भौर वर्तमान युग 
के पुनर्जागरण आन्दोलन के मूल स्रोत राजा राम मोहन राय और उनका 
ब्रह्म समाज स्पष्टतया दृष्टिगत है ।”” 

ईसाई धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने “न्यू टेस्टामेन्ट' के कुछ सिद्धान्तो 


| 
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को एकत्रित करके 'द प्रेजेंट्स आफ जीसस” नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित 
कर दी तथा इसी waar में उन्होंने 'द गाइड टु पीस tes हैपीनेस' का भी 
प्रकाशन किया । वे किसी धर्म का मूल्यांकन उस धर्म का समाज पर पड़ने 
वाले प्रभाव से करते थे । 

1829 में 'रिलीजस इन्स्ट्रक्शन्स फाउन्डेड आन सीक्रेड अथारिटीज' में 
लिखते हुए राजा राम मोहन राय ने कहा कि “भगवान की पूजा यह ध्यान 
में रखकर करनी चाहिए कि इस सृष्टि का निर्माता ही सर्वशक्तिमान 
परमेश्वर है ।” उन्होंने इन्द्रियों पर नियन्त्रण एवं धामिक पुस्तकों के अध्ययन 
का भी सुझाव दिया | 

राजा राम मोहन राय को सभी धर्म के अनुयायी अपने ही धर्म को 
मानते थे । राम मोहन राय हिन्दू धर्म के कुछ मार्गों के विरुद्ध थे और इसी 
प्रकार वे इस्लाम एवं इसाई धर्म के भी कुछ मार्गो के विरुद्ध थे । यही कारण 
था कि मृत्यु के उपरान्त उन्हें जनता ने हिन्दू, मुस्लिम अथवा क्रिस्तीन तीनो 
ही धर्मो में से किसी भी धर्म का अनुयायी नहीं बताया । वास्तव में उन्हें 


- भगवान्‌ एवं मनुष्यों के मध्य “मध्यस्थ” की संज्ञा से सुशोभित किया गया । 


यह कहना भतिशयोक्तिपुर्ण न होंगा कि “आधुनिक समाजिक सुधार” 
राजा राम मोहून राय और उनके “ब्रह्म समाज' की ही देन है । उन्होंने समाज 
में व्याप्त कुरीतियों के विनाश के लिए युद्ध छेडा जातिवाद और कुलीनता 
के लिए उन्होंने शंखनाद किया । समाज में स्त्रियों को उचित स्तर दिलाने 
के लिए उन्होंने युद्ध स्तर पर कार्य प्रारम्भ किया तथा उनके हितों की रक्षा के 
लिए आवाज उठायी । स्त्रियों को 'निन्दनीय परिस्थितियों में निमग्न कराने 
के लिए पुरुषों को ही दोषी ठहराया । स्त्रियों के सम्पत्ति-विषयक 
अधिकार का समर्थन किया गया, तथा अन्तर्जातीय विवाह को भेद-भाव 
दूर करने का महत्वपुर्ण कदम बताया | विधवाओं की शोचनीय स्थिति पर 
चिन्ता प्रकट करते हुए उन्होंने उनके प्रति भी सामाजिक न्याय की व्यवस्था 
की भौर विधवा विवाह पर बल दिया | भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्र में कूट-कूट 
कर भरे हुए अंधविश्वास का एक जीता जागता पैशाचिक उदाहरण सती-प्रथा 
का व्याप्त होना था । इसके अन्त के लिए उन्होंने सतत प्रयत्न किया और 
उनका यह प्रयत्न सार्थक हुए बिना नहीं रह सका जिसका परिणाम सती- 
प्रथा के अन्त में अवतरित हुआ। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक सुधार के 
अवरुद्ध पटों को एक नवीन चेतना की ओर खोला । 

राजा राममोहन राय ने आधुनिक समाज-घुधारकों हेतु तीन सिद्धान्तों 


की स्थापना की :--- 
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प्रथम THATS, जो उन्नीसवीं शताब्दी के बुद्धिजीवी वर्ग को सर्वाधिक 
महत्वपूर्णं देन थी । इसके अनुसार राजा राममोहन राय ने विभिन्न धर्मों के 
अनुयायी बुद्धिजीवियों से सत्य एवं असत्य के मध्य अन्तर स्पष्ट करने का 
सुझाव दिया । 
द्वितीय मानवतावाद, इसके अन्तर्गत राजा राममोहन राय ने 'मानव- 
प्रतिष्ठा! की स्थापना का प्रयास किया । इस सिद्धान्त के द्वारा राममोहन 
राय ने स्त्रियों एवं अनुसूचित जातियों के साथ हो रहे अमानवीय ब्यवहार 
का अन्त करके प्रत्येक मनुष्य के साथ समान व्यवहार का उपदेश दिया जो 
कि सुधारकों के लिए ब्रह्मवाक्य के रूप में उभर कर सामने आया । 
तृतीय अन्तरात्मा का सुधार, जिसके अन्तर्गत उन्होंने पुरानी 
परम्पराओं एवं पुराने मूल्यों के आधार पर आधुनिक मूल्यों एवं परम्पराओं 
की स्थापना का सुझाव दिया । 
उपरोक्त तीनों सिद्धान्तों के कार्वान्वयन हेतु राजा राममोहन राय ने 
‘qe समाज” की स्थापना की, जिसका मुख्य ध्येय नवीन धामिक्र-पुजा 
विधियों का प्रचलन करना था जो राजा राममोहन राय तथा उनके अनु- 
यायियों के मत से भारत में जागरण उत्पन्न करतीं । यद्यपि 'ब्रह्म समाज' 
सुधारात्मक संस्था नहीं थी परन्तु इसके अनुयायियों ने सदेव ही पूर्वी 
भारत में धामिक एवं सामाजिक सुधारों हेतु प्रयत्न किया । इसके अतिरिक्त 
“ब्रह्म समाज' ने अभ्तरराष्ट्रीय जातियों एवं धर्मो के मध्य समन्वय का भी 
प्रयास किया । 
राजा राममोहन राय ने 1828 में “ब्रह्म समाज” की स्थापना की d 
उन्होंने भारतीय सभ्यता का पूर्व और पश्चिम के साथ तारतम्य करने का 
पुर्ण प्रयोग किया । राजा राममोहन राय ने भारतीय सामाजिक धार्मिक 
सुधारों के प्रति अपना पूर्ण योगदान दिया । राममोहन राय ने पत्रकारिता 
की स्वतंत्रता हेतु भी प्रयास किया । इसके अतिरिक्त उन्होंने 1827 में “जूरी 
अधिनियम” के विरुद्ध आवाज उठाई । आर० alo मजूमदार के अनुसार 
“राजा राममोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के 
सम्मुख भारतवासियों की कठिनाइयों को रखा i’ see यदि भारतीय राज- 
नैतिक भान्दोलन का स्रष्टा कहा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा | उन्होंने भारत 
के कृषक समुदाय के भूमि कर की अदायगी के असहनीय दमन चक्र के विरुद्ध 
घोर संघर्ष किया । इसका उन्होंने घोर विरोध किया और एक स्मृति-पत्र 
सरकार को लिख भेजा । प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन किया । 
हिन्दुओं पर कष्टकारक कानूनों की व्यवस्था का विरोध किया और हिन्दू 
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कानून में आमूल परिवतंन की मांग की । दीवानी तथा फौजदारी के उलक्षे 

हुए कानूनों को क्रमबद्ध करने एवं परिवर्तन के लिए आवाज उठाई। नये 

कानून के निर्माण में भारतीय वकीलों के परामर्श एवं जूरी द्वारा मुकदमें 
करने पर जोर दिया गया । न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग और जजों 
तथा मजिस्ट्रेटों के पृथक-पृथक अस्तित्व पर नवीन विधि-प्रणाली का सुझाव 

दिया । 

शैक्षिक क्षेत्र में राजा राममोहन राय ने भारतीय शिक्षा के प्रसार हेतु 

पूर्ण प्रयत्न किया क्योंकि उनके विचारानुसार भारत की प्रगति के लिए 
आधुनिक शिक्षा आवश्यक थी और इस कार्य हेतु अंग्रेजी भाषा का प्रचलन 
आवश्यक था । राय ने भारतीय जनता को झक्विाद, अंध-विश्वासों एवं 

धर्मपरायणता से छुटकारा दिलाने की पूर्ण Seer की । राय ने सुधारों के 
साष-साथ भारतवासियों की देश-भक्ति का संदेश भी दिया । उन्होंने अपने 
ओजस्वी भाषणों एवं लेखों के माध्यम से देशवासियों को साहस, gg निश्चय 
एवं कर्मठता का संदेश दिया । देश की तत्कालीन वर्तमान अवस्था विकास 
चाहती थी । अतः यह कायं भी पाश्चात्य शिक्षा-प्रेमी राजा राममोहन राय 
ने संभाला । उन्होंने कलकत्ते में अनेक-शिक्षा संस्थाओं को जन्म दिया और 
उन शिक्षा संस्थाओं का विकास कार्य भी पूर्ण लगन एवं निष्ठा से किया 
जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण हिन्दू कालेज, इंगलिश स्कूल, और वेदान्त कालेज 
हमारे समक्ष उपस्थित हुँ । प्रगतिशीलता के लिए उन्होंने पाश्‍चात्य विज्ञान 
का अध्ययन करने को कहा । पत्रकारिता उनमें कूट-कूट कर भरी थी। 
यही कारण है कि उन्होंने ही सर्वप्रथम 1819 में dem साप्ताहिक पत्र का 
सम्पादन किया जिसका नाम उन्होंने 'संवाद-कोमुदी' रखा । तत्पश्चात्‌ “मिरा- 
तुल अखवार' नामक एक, फारसी पत्र भी निकाला । इतना ही नहीं, उन्होंने 
उर्दू, अरबी, फ़ारसी, बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी में अनेक पुस्तकों की रचना 
एक सफल साहित्यकार के रूप में की इस प्रकार उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 
अभुतपुर्व कार्यं करके शैक्षिक स्तम्भ को दृढ़ता प्रदान की । 

राजनैतिक क्षेत्र में राजा राममोहन राय ने आवश्यक सामाजिक परि- 

वरतेन हेतु प्राचीन नियमों के व्याख्यानुसार राज्य को हस्तक्षेप करने का 
अधिकार दिया । उनके अनुसार ag भारतीय राजनीतिक परम्पराओं के 
अनुकूल था क्योंकि जनता कानून का उत्तरदायित्व राजा को देती थी । 
भारत में ब्रिटिश शासन को वे भारतीयों की जागृति हेतु एक स्वयं जन 
शक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करते थे । वे अपने समकालीन नेताओं से 
अधिक ब्रिटिश शासन के समर्थक नहीं थे । भारत में सामाजिक एवं आथिक 
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परिवतंनों हेतु राजा राममोहन राय सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिण 
संसद से अनुरोध किया । 

राजा राममोहन राय ने अधिनायक तन्त्र का प्रारम्भ से विरोध किया 
और अत्याचारी शासन की आलोचना की। स्थानीय कमं चारियों दारा शक्ति 
के दुरुपयोग की शिकायत उन्होंने ब्रिटिश शासन से की । राजा राममोहन 
राय धर्मनिरपेक्ष राज्य के पक्षपाती थे । 

अन्तर्राष्ट्रीय आदर्शो से युक्त राजनीतिक युगप्रवर्तक राजा राममोहन 
राय की सवर्तोन्मुखी राजनीति समस्त जाति एवं धर्मो के लोगों का विकास 
करने में सक्षम थी । बह तो हर वर्ग को समानता तक पहुंचने के लिए कृत- 
संकल्प थी, परन्तु साथ ही साथ उसका मार्ग वैधानिक भी था । उदारवादी 
होने के कारण उन्होंने विदेशी प्रशासन को सहयोग दिया । परन्तु इस सहयोग 
में भारतीयों की आवश्यकताओं को सर्वोपरि रखा गया जिसका अनुकरण 
अन्य उदारवादी राष्ट्रनेताओं ने सफलतापूर्वक क्रिया । भारत की जनता की 
स्थिति के विवरण को पश्‍चिम तक पहुंचाने में वे निरन्तर प्रयत्न करते रहे 
बौर उस प्रयास को एक दिन उन्होंने यथार्थं में परिणत ही कर दिया । सामु- 
द्विक यात्रा की निषेधाज्ञा का सर्वप्रथम उन्होंने ही उल्लंघन किया और अपने 
विचारों से भारतवर्ष की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु इंगलँण्ड गये जहाँ उन्होंने 
रेवेन्यू एवं GA शियरी में व्याप्त अनियमितताओं और भारतवर्षं की आवश्य- 
HATA का तुलनात्मक चित्रण वहाँ की पत्र-पत्निकाओं में किया और भारत 
की 'वसुर्धेव कुटुम्बकम्‌’ की भावना से पश्चिम को अवगत कराया । यही 
कारण है जिससे भारत के लिए पश्चिम जाने का अवरुद्ध मार्ग खुल गया d 
राजा राम मोहन राय के अन्दर स्वतन्त्रता की लगन एवं राष्ट्रीयता की 
भावना कूट-कूटकर भरी थी, तभी तो स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ ने कहा था । 

“राममोहन राय को ही भारत के आधुनिक युग का उद्घाटन करने का 
अद्वितीय सम्मान प्राप्त है ।' 

अतः यह कहना असत्य न होगा कि राजा राममोहन राय ने धर्म, 
समाज, शिक्षा, राजनीति और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक महान, अतुलनीय 
सुधारक के रूप में जीवन के अन्तिम वर्षों तक संघर्ष किया । इससे भारत- 
वासियों में जागृत नवीन चेतना प्रगति-पथ पर चलने को बाध्य हो गयी । 

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन अपनी जीवन-अवधि में भारत के महान 
आचार्यों से प्रभावित होता रहा । यद्यपि इस युग के महापुरुष अपने धामिक, 
सामाजिक एवं राजनैतिक विचारधाराओं में भिन्न थे तथापि राष्ट्र के प्रति 
उनकी आस्था का एक ही स्वरूप था । राजा राममोहन राय एक ऐसे घामिक, 
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सामाजिक बुद्धिवेत्ता थे जिन्होंने सुप्त राष्ट्र को गहन निद्रा से उठाकर क्रिया- 
शील बनाने में योगदान दिया । राजा राम मोहन राय भारतीय जागरण के 
जनक कहे जाते हैं । उन्हें भारतीय राष्ट्र में एक नवयुग का प्रवतेक भी कहा 
जाता है। नन्दलाल चटर्जी के अनुसार वे (राजा राममोहन राय) अमिट 
भूत तथा नव भविष्य, पुरातन संकीर्णता तथा जातीय सुधार सम्बन्धी प्रति- 
क्रिया एवं प्रगति के बीच मध्यस्थ थे । 


दयानन्द सरस्वती : 

भारतीय पुनर्जागरण में स्वामी दयानन्द का भी महत्वपुर्ण स्थान है। 
इन्होंने हिन्दू ध्म की कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को दूर कर उसे तर्केसंगत 
एवं बुद्धिमत्ता युक्त बनाया । 

स्वामी दयानन्द के दर्शन और धर्म को यदि बेद कह लें तो अन्यथा न 
होगा क्योंकि वेद ही उनका दर्शन और वेद ही उनका धर्म था । स्वामी 
दयानन्द ईश्वर की अनेकता में विशवास नहीं रखते थे । उनके मत के ag- 
सार ईश्वर एक है, जो सर्वव्यापक और निराकर है । अतः निराकार ईश्वर 
की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा नहीं की जा सकती है । इस प्रकार स्वामी 
जी की सूति-पूजा-विरोधी भावना स्पष्ट हो जाती है । मन्दिरों की मूर्तियों 
पर जल और मिष्ठान चढ़ाकर ईश्वर की उपासना निरर्थक है अपितु निरा- 
कार ईश्वर की आराधना व उपासना ही सच्चे अर्थो में ईश्वरीय उपासना 
का वैदिक आधार है । भारत भ्रमण के मध्य उन्होंने इस बात का अनुभव 
क्रिया कि हिन्दू धर्म का स्वरूप प्राचीन आये धमं से पूर्णतया भिन्न हो चला 
था । वैदिक संहिताओं का हिन्ही भाषा में अनुवाद करके वेदों के धामिक 
स्वरूप को जनसाधारण तक पहुंचाने का उनका कार्य अत्यन्त सराहनीय एवं 
अद्वितीय रहा । धर्मान्धता मनुष्यों में कूट-कूटकर भर चुकी थी । अनेक 
gendi के पश्चात्‌ भी मनुष्य तीर्थयात्रा, सत्यनारायण कथा आदि करके 
अपने किये गये पापों से मुक्ति पाना चाहता था, जिसको स्वामी जीने 
निरर्थक बताया । साथ ही इन सब कारणों की जड़ चारों ओर व्याप्त पुरो- 
हित था, जो अल्प दक्षिणा में ही सारे कष्टों का निवारण कर देता था। 
इस तरह के संस्कारों से ग्रसित हिन्दू धमं का पाठ उन्होंने पढ़ाया जो 
आडम्बर विहीन था वेदान्त के सहारे हिन्दू धर्मं के आधार पर ही उन्होंने 
विकृत धार्मिक स्वरूप को सुधारने का सफल प्रयत्न किया । हिन्दू धर्म भी 
अन्य धर्मो की भाँति qux धर्म के लोगों को अपने में स्वीकार नहीं करता 
था | स्वामी जी ने आये समाज की स्थापना में शुद्धि के द्वारा उसका भी 
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प्राविधान कर हिन्दू धर्म में एक नवीन द्वार का निर्माण किया, जिस पर 
आत्म-विशवास की बातों में आशा के तेल से कभी न बुझने वाले दीपक की 
लौ प्रज्वलित की । 


सामाजिक शिक्षा 

ऋषि दयानन्द वास्तविक अर्थो में सुधारक और संस्कारक थे । वे 
मनुष्य मात्र में समानता और भ्रातृभाव के प्रचारक थे । उन्होंने सब मनुष्य 
जाति, जिसमें बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, quu, द्विजाति और शूद्र सम्मिलित 
थे, को विद्योपार्जन का आदेश दिया । समाज में प्रत्येक मनुष्य को समानता 
प्रदान करना स्वामी दयानन्द का आधारभूत सिद्धान्त था । समाज की एक 
ऐसी रचना उनके मष्तिष्क में प्रतिपादित हुई जिसमें अन्धविश्वास, कुप्रचारित 
रीतिर्या और आडम्वर को कोई भी स्थान न था अपितु नवीन सामाजिक 
चेतना की रूप रेखा के मध्य विशेष अधिकारों से अछूने एक ऐसे समाज की 
स्थापना की जो समानता का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को दे । उन्होंते एक 
ऐसा संगठन तैयार किया, जो सामाजिक सुधारों में उत्तरोत्तर प्रगतिशील 
रहा । इसका नामकरण उन्होंने 'आर्य समाज” Pars स्वामीजी ने समाज की 
प्रगति और उसके नैतिक उत्थान के लिये सराहनीय चरण अपनाये d 


दयानV्द जी ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न जातियों, 
उपजातियों तथा उनके विशेषपाधिकारों को देखकर दयानन्द जी ने इसमें परि- 
ada की शीघ्र आवश्यकता अनुभव की । उन्होंने देखा कि उच्च जातियों में 
कर्महीन, गुणहीन एवं पतित मनुष्यों को उस जाति में उच्च अधिकार 
प्राप्त है, जबकि दलित वर्ग के आदर्श, बुद्धिमान एवं नैतिकता की चरम 
सीमा प्राप्त मनुष्य को हीन दृष्टि से देखा जाता है। स्वामी जी ने वेदों के 
अनुसार गुण के आधार कर वर्ण व्यवस्था स्वीकार की और जन्म का आधार 
निरर्थक बताया । स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि कोई भी आदमी aa, 
स्वभाव और गुण के आधार पर वैदिक रीति से वर्ण परिवतंन कर सकता 
है । स्वामी जी का मत था मनुष्य जाति से नहीं वरन्‌ कर्मो से उच्च अथवा 
निम्न होता है । 

जाति व्यवस्था का ही दुष्परिणाम छुआछूत की भावना को जन्म देता 
था । दलित वगं के उत्थान हेतु स्वामी जी ने पूर्ण सघष किया । उनका मत 
था कि मनुष्य जन्म से नहीं वरन्‌ स्वयं के कर्मो से शूद्र होता है । जन्म से ही 
मनुष्य को निम्न श्रेणी में रख देने के वे घोर विरोधी थे । अस्पृश्यता की 
भावना को हिन्दु धर्म से पृथक करने के लिए प्रथम वार स्वामी दयानन्द ने 
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ही शूद्रों के लिए शिक्षा और वेदों के पठन-पाठन की व्यवस्था कर अछूतोद्धार 
कार्य की नींव डाली । उनके द्वारा संस्थापित संगठन आयें समाज आज भी 
उनकी उपर्युक्त शिक्षा के परिपालन में रत है । 

स्वामी जी ने अपने शुद्धि संस्कार में किसी भेदभाव और अस्पृश्यता 
को स्थान नहीं दिया । उन्होंने दूसरे धर्मों और जातियों के लोगों के लिये 
वेद-मर्यादा के अनुसार आये धमं के कपाट खोल दिये । 


स्त्री उत्थान एवं शिक्षा 


स्वामी जी ने स्त्रियों के उत्थान के लिए भी पूणं चेष्टा की । उन्होंने स्त्री 
को पूज्य बताया । स्त्री समाज का आधा अंग है और उसे घर में सामाजिक एवं 
घामिक कार्यों से पृप्रक रखकर समाज का उत्थान नहीं किया जा सकता d 
उस महान आचार्य ने स्त्री-शिक्षा के लिये विशेष आदेश दिया । उन्होंने स्त्री 
की पवित्रता तथा शिक्षा पर विशेष बल दिया । उन्होंने स्त्री की पर्दा प्रथा 
का विरोध किया तथा उस के बन्दिनी रूप की कटु भर्त्सना की । 
पुरुषों के समान स्त्रियों को भी अधिकार देकर सामाजिक एवं धार्मिक 
कार्यों में समानता का भागीदार बनाने का अधिकार दिया । उनके अनुसार 
भारतीय समाज की हीन व्यवस्था का प्रमुख कारण समाज में नारी के 
सम्मानपुर्ण स्थान का अभाव था । स्त्रियों की उन्नति के लिये स्कूल तथा 
विद्यालय स्थापित कर शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया गया जिससे स्त्रियों 
को समाज में एक उचित स्थान प्राप्त हो सके । स्त्रियों के लिए विधवा आश्रमों 
की भी व्यवस्था स्वामी दयानन्द जी ने की । 
स्वामी दयानन्द ने स्त्री जाति के सुधार के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न 
किये । स्वामी जी स्त्रियों की सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनेतिक स्वतंत्रता 
के प्रतिपालक थे । उस आचार्य ने हिन्दू धमं में स्त्री के स्थान को पुनः गौरव 
प्रदान किया । 
स्त्रियों के उत्थान के साथ-साथ स्वामी जी ने शिक्षा के विस्तार पर 
बल दिया तथा उस शिक्षा पद्धति को महत्ता प्रदान की जिसमें ज्ञान, सभ्यता, 
धार्मिकता, जितेन्द्रियता का समिश्रण हो । विद्वान आचार्यं ने विदुषी स्त्रियों 
की देख-रेख में शिक्षा संस्थानों के संचालन का प्राविधान किया । स्वामी जी 
ने अनिवार्य शिक्षा के लिये राजनियम और जाति-नियम बनाने का परामर्श 
दिया । उन्होंने पाठशालाओं में संस्कृत के साथ-साथ अंग्रेजी पठन-पाठन को 
भी सहमति प्रदान की । 
स्त्रामी दयानन्द जी के जीवन का मुख्य कार्य धर्मेप्रचार था, परन्तु 
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उन्होंने सार्वजनिक हित के लिये भारतीय समाज में प्रचलित विभिन्न 
कुरीतियों का खण्डन किया । स्वामी जी ने अल्प आयु में विचार ओर तर्क 
का तीर सदैव प्रयोग किया । उन्होंने सवं भ्रियता की अपेक्षा सर्वं हित को ही 
सर्वप्रिय माना । तत्कालीन व्याप्त आङम्बरों और कुरीतियों की तीव्र भर्त्सना 
स्वामी जी ने की । आर्य समाज की विभिन्न व्यवस्थाओं के कारण हिन्दू धर्म 
एवं समाज को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ । स्वामी दयानन्द ने भारतीय समाज में 
प्रचलित विभिन्न कुरीतियों का खण्डन किया । स्वामी जी ने अल्प आयु में 
विवाह का विरोध किया ओर वयस्क विवाह को मान्यता दी । स्वामी जी ने 
बाल विवाह का घोर विरोध किया और विधवा विवाह पर बल दिया । 
उनके वचनानुसार युवा विधवा का विवाह न कर समाज में अविवाहित 
रखना अनेक कुरीतियों को जन्म देने में सहायक था । इसके समाधान हेतु 
उन्होंने विधवा-विवाह का प्रयोजन निर्धारित किया । इसके अतिरिक्त उन्होंने 
अस्पृश्यता, अविद्या तथा वर्ण भेदभाव को अन्याय तथा अधमं की संज्ञा 
प्रदान की । 


राष्ट्रवाद 

स्वामी दयानन्द केवल सुधारक या वेदों के प्रकाण्ड पण्डित ही नहीं 
थे, अपितु स्वामी जी ने अपने धामिक और सामाजिक कार्यों के साथ-साथ 
स्वदेश, मातृभुमि और aata को भी सर्वोपरि स्थान दिया जो राष्ट्रीयता 
के नाम से जानी जाती है । स्वामी दयानन्द ने जहाँ एक ओर afew धर्म के 
परिपालन का परामर्श दिया तो दूसरी ओर उन्होंने भारतीयों को अपनी 
धामिक रक्षा हेतु “भारत केवल भारतीयों के लिये” का नारा दिया था । इससे 
स्पष्ट है कि स्वामी जी अपने समय की राजनैतिक स्थिति से अपरिचित 
नहीं थे । स्वामी दयानन्द की स्वराज्य कल्पना अत्यन्त सुन्दर, उत्कृष्ट और 
विशुद्ध थी क्योंकि उन्होंने अपने लेखों एवं व्याख्यानों में स्वराज्य, साम्राज्य 
और अखण्ड सावं भौम चक्रवर्ती राज्य की चर्चा की थी । स्वामी जी ने स्पष्ट 
रूप से FUT एवं स्वराज्य का अन्तर दर्शाया | उन्होंने सुराज भौर स्वराज्य 
की समीक्षा करते हुए कहा कि कोई भी विदेशी शासन कितने ही उत्तम 
प्रकार का प्रशासन प्रदान करे वह स्वराज्य का स्थान नहीं ले सकता । 

1906 के कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्व- 
शासन की जो माँग की वह पूर्णतया स्वामीजी के विचारों पर आधारित थी । 
इस महान आचायं ने प्रथम बार भारत को स्वराज्य का सन्देश दिया और 
इसके साथ-साथ एक मत, एक हानि-लाभि को देश की उन्नति के लिये 


P" III 
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आवश्यक समझा । स्वामी जी ने अपनी पुस्तक 'सत्यार्थ प्रकाश” में भी 
स्वतन्त्र निर्णय, आत्म-सम्मानित राष्ट्रीयता की भावना का सन्देश व्यक्त 


किया 1 
अपने अनुयायियों का ध्यान उन्होंने भारत के प्राचीन लुप्त गौरव की 


ओर आकृष्ट कराया जब चक्रवर्ती सम्राटों के राज्य में जनकल्याण की भावना 
विद्यमान थी और समस्त विश्व में भारत का मान था p आपसी मतभेद 
ने मुसलमानों, यवनों, शक, हणों और अंग्रेजों से देश को आक्रान्त कराया d 
विदेशियों का सुशासन कभी-भी स्वशासन की समानता नहीं कर सकता d 
अतः अंग्रेजों के राज्य का अन्त कर स्वराज्य की स्थापना की आवाज स्वामी 
दयानन्द जी ने उठायी । स्वामी जी ने अपने समय के अनुरूप देशवासियों 
को विदेशी असहयोग एवं साम्यवाद की शिक्षा दी तथा प्रबुद्धता, शिक्षा, 
धमं और समानता, एवं स्वतन्त्रता को राजनीति का अंग बताया । 

स्वामी दयानन्द प्रथम धार्मिक और सामाजिक आचार्य थे जिन्होंने 
स्वदेश, स्वधर्मे, स्वभाषा को अनिवार्य समझा और इस प्रकार से राष्ट्रीयता 
की भावना को जन्म दिया कि केवल हिन्दुत्व से स्वराज्य नहीं मिल सकता । 
इसके लिये समाज का एकीकरण आवश्यक था । पारस्परिक मतभेद दूर करके 
समाज में एकता और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने का कार्य देश 
में विस्तृत रूप से आर्यं समाज की विभिन्न शाखाओं ने किया । वेदों और 
उपनिषदों के आधार पर स्वामी दयानन्द ने भारतीय समाज को संगठित कर 
एक नवीन राष्ट्रीय चेतना का संचार किया । 

स्वामी जी ने विकृत हिन्दू धर्म की कुरीतियों के मूल में कुठाराघात 
किया । उन्होंने धार्मिक वर्ण-व्यवस्था को पूर्णतः कर्म और स्वभाव के अनुसार 
ही व्यवस्थित करने का उपदेश दिया । उन्होंने रूढ़िवादी परम्परा से पृथक 
होकर जन्मना जाति के भेदभाव को कपोल कल्पित, हानिकारक और 
अनावश्यक बताया | स्वामी जी ने वताया कि “मनुष्य जन्म एक आकस्मिक 
घटना है जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं, परन्तु कर्म और स्वभाव 
का अर्जन करना मनुष्य के अपने हाथ में हैं 1” इस प्रकार यह कहा जा सकता है 
कि स्वामी दयानन्द ने सम्पूर्ण मनुष्य जाति के लिये समान उन्नति के अवसर 
का उपदेश देकर साम्यवाद को शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया । | 

स्वामी जी ने राजनेतिक सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए राजा और 
उसकी सभा को प्रजा के अधीन रहने का ज्ञान दिया ea महान आचार्य 
का सिद्धान्त निःसन्देह प्रजातान्त्रिक राज्य का मूल रूप था । उन्होंने राज्य- 
व्यवस्था को वेदादि शास्त्रों को जाननेवाले, कुलीन, शुर, वीर, स्वराज्य 
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और स्वदेश में उत्पन्न हुये एवं भली-भांति सुशिक्षित चतुर मंत्रियों के अधीन 
करने के लिये उपदेश दिया । 

आयं समाज को जीवन के उच्च आदर्शो, irda धामिक मान्यताओं 
और सामाजिक सुधार के नवीन स्रोतों से, जिनमें राष्ट्रीय भावना का संचार 
हो रहा हो, प्रतिपादित करके स्वामी दयानन्द ने एक नवीन संगठन की रचना 
की जिसे उनके विचारों के दर्पण के रूप में स्वीकार किया गया । आर्य समाज 
19वी शताब्दी का सर्वाधिक सफल आन्दोलन सिद्ध हुआ जिसने समाज के 
निर्बल एबं दलित वर्ग को नवजीवनी शक्ति प्रदान की तथा शिक्षा पद्धति में 
आमूल परिवर्तेन कर नवीन सामाजिक मूल्यों को अवतरित किया । 

निष्कर्षं रूप में भारत में स्वामी दयानन्द के प्रभाव ने धामिक, 
सामाजिक एवं भौतिक उन्नति के द्वार खोल दिये। स्वामी दयानन्द की 
शिक्षाओं, दार्शनिक तको ने हिन्दू धमं को पुनर्जीवित, तकंसंगत एवं बुद्धि- 
संगत बनाने की चेष्टा की । उन्होंने आयें समाज की स्थापना कर हिन्दू धर्म 
की कुरीतियों, अन्धविश्वासों, आङम्बरों से पृथक्‌ होकर सत्य अर्थो में 
मानवीय धर्म की ओर रुचि प्रदान करने की चेष्टा की । स्वामी जी के 
युक्तिसंगत, तर्कसंगत एवं THT शास्त्रारयो से प्रभावित होकर लाला लाजपत 
राय, महात्मा हंसराज (स्वामीश्रद्धानन्द) ओर गुरुदत्त विद्यार्थी ने आयं 
समाज का व्यापक रूप से कार्य किया । यद्यपि स्वामी दयानन्द ने 1883 में 
अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया, परन्तु उनकी शिक्षाओं तथा यथार्थवादी 
और वंज्ञानिक अभिरुचि देखकर उस समय के कमंठ राजनेतिक एवं सामा- 
जिक नेताओं ने आर्यं समाज के कार्यों को प्रसारात्मक रूप दिया p अतः 
स्वामी जी ने देशवासियों को स्वच्छन्दता, गतिशीलता, मौलिकता, विवेकता 
तथा बौद्धिक प्रबुद्धता के द्वारा शताब्दियों से छाये तिमिर का नाश कर पुनः 
स्वच्छ और जीवनप्रद प्रकाश को प्रसारित किया । 


रामकृष्ण परमहंस 

प्रसिद्ध विद्वान मक्समलूर ने अपनी पुस्तक “रामकृष्ण हिज लाइफ़ एण्ड 
सेइंग्स' में रामकृष्ण को एक “वास्तविक महात्मा” की संज्ञा से विभूषित किया 
है । जन सामान्य के लिए वे ज्ञान और दया की प्रतिमूति थे । 

ऐसे महान महात्मा स्वामी रामकृष्ण का जन्म 18 फरवरी 1836 $o 
को हुगली के एक छोटे से गाँव में हुआ था। यद्यपि दक्षिणेश्वर के इस निर्धन, 
अशिक्षित, पुरातनपंथी, असंस्कृत, रोगी, प्रेमी, गर्वरहित हिन्दू त्यागमूति की 
विभिन्न प्रकार से व्याख्या की गई तथापि उन्होंने बंगाल की धामिक तया 
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सांस्कृतिक नींव को हिला दिया । उन्होंने अपने कष्टों का आत्मशक्ति के 
साथ सामना करने तथा आत्मिक सुख एवं प्रसन्नता को प्राप्त करने की शिक्षा 
प्रदान की । अपनी दयालुता, मानवता तथा आत्मिक अखण्डता के कारण 
आप सुसंस्कृत मध्यम श्रेणी एवं पाश्चात्यवादी लोगों के भी आकर्षण-केन्द्र बन 
गए । यही कारण था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक नरेन्द्रनाथ दत्त 
(विवेकानन्द), केशवचन्द्र सेन जैसे व्यक्तियों ने अपने सम्पूर्णं जीवन का 
उत्सगं आपके ध्येय की पूति के लिये करने का निश्चय कर लिया था | 
रामकृष्ण एक प्रभु-विक्षिप्त मानव थे, जिन्हें प्रत्येक प्रकार की पुजा में 
प्रभु-प्रेम के दर्शन सुलभ थे । उनके विचार में विशव के प्रत्येक धमं का ध्येय 
अन्ततोगत्वा एक मात्र एक ही भगवान को प्राप्त करना था एवं जिसकी 
पूर्ति के लिये प्रत्येक धर्म ने विभिन्न मार्ग अपना रखे थे । अपनी धर्मपरायण 
वंश परम्परा के कारण ही आप वेदान्तों तथा उपनिषदों से शिक्षा एवं प्रेरणा 
ग्रहण करते थे । एक मुस्लिम सूफी के कहने पर आपने एक बार इस्लाम 
धर्म भी स्वीकार कर लिया था | वह सिख geal की प्रतिष्ठा करते थे तथा 
घ्यानावस्था में काली, देवी माँ तथा कृष्ण के साथ-साथ ईसा मसीह तथा 
बुद्ध को भी देखा करते थे। विवेकानन्द के अनुसार वह केवल वाह्य रूप से 
एक त्यागमूति भक्त ही नही थे, परन्तु आन्तरिक रूप से वह एक पवित्र 
आत्मा भी थे। उनके अति मानवीय अनुभवों ने भगवान तथा मनुष्यों के 
देवत्व के निकट उन्हें पहुंचाया । उनके धामिक त्याग ने आत्म-ज्ञान के मार्ग 
में प्रत्येक मनुष्य की प्रतिष्ठा करना एवं मानवता के प्रति प्रेम की शिक्षा दी । 
मानव जाति की सेवा करते हुए उन्होंने प्राणिमात्र में प्रेम की शिक्षा दी। 
दुःखों में समानता की प्रतीति हुई तथा उन्होंने यह प्रार्थना को: 'हे 
माँ मुझे प्राणिमात्र का सेवक बना दो ।' उन्होंने दया के स्थान पर सेवा की 
शिक्षा दी । उनके विचारों में मानव जाति की सेवा प्रभु-सेवा के समान थी। 
अपनी मृत्युशय्या पर भी वह अपने पास आयी अपार भीड़ को शिक्षा प्रदान 
करते रहे । उनके विचारों में वह केवल एक मनुष्य की सेवा के लिये बीस 


हजार शरीरों का त्याग कर सकते थे । एक भी मानव की सेवा करना उनके 


विचार में उत्कृष्ट कायं था | ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में रामकृष्ण का 
कथन था, ‘fe जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में तारे नहीं दिखाई देते परन्तु 
तारों के अस्तित्व में कोई शंका नहीं, उमी प्रकार अज्ञान के अंधकार में 
अदृश्य ईश्वर भी दृष्टगत नहीं हाता परन्तु उसके अस्तित्व में अनिश्चितता 
नहीं ।? बाल्यकाल से ही उन्हें विश्वास था कि ईश्वर दर्शनीय है जिसकी 
प्राप्ति के लिये उन्होंने शक्ति तथा साधना में अपना सम्पूणं जीवन अपित 
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कर दिया । 

इस प्रकार हिन्दू धर्म तथा मानव धमं के इस महान आचायं ने 50 
वर्ष की आयु में 1889 में पाथिव शरीर को त्याग दिया । स्वामी जी ने अपने 
जीवन की पूर्ण शक्ति मानव धर्म, मानव प्रेम तथा मानव सेवा के लिये व्यय 
कर दी । निःसन्देह इस महान मानव ने अपनी शिक्षा के द्वारा भारत में 
मानव जीवन के लिए एक नवीन मार्ग का प्रदर्शन किया । ) 


स्वामी विवेकानन्द 


परम साधक परमहंस रामकृष्ण द्वारा हिन्दुत्व एवं अपनी शिक्षाओं 
तथा प्रेरणाओं के अखिल विश्व स्तर पर प्रचार के प्रयोजन हेतु अन्वेषित, 
पूर्व तथा पश्चिम में भारतीय हिन्दूवाद एवं इसकी अनन्त सत्यता के 
प्रशिक्षक एवं प्रणेता के रूप में, समान रूप से प्रिय स्वामी विवेकानन्द का 
जन्म हिन्दू त्योहार मकर संक्रांति के पवित्र दिन सोमवार 12 जनवरी 1863 को 
सूर्योदय के तत्काल पश्चात्‌ हुआ । इनकी माता भुवनेश्वरी देवी ने वीरेश्वर 
शिव के आशीर्वाद के रूप में आपको स्वीकार करते हुये, वीरेश्वर को संज्ञा से 
आपको अलंकृत किया । परिवार के अन्य सदस्यों ने आपका नामकरण 
'नरेन्द्रनाथ दत्त’ के रूप में किया एवं प्यार से सब आपको ‘ata’ पुकारते 
थे। कलकत्ता का यह दत्त परिवार अपने प्रभाव, धामिकता, fagat तथा 
स्वतन्त्र विचारों के लिए सर्वविदित ura कलकत्ता विश्वविद्यालय से 
नरेन्द्र ने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की । आप स्वयं प्रभावशाली व्यक्तित्व, 
सुगठित शरीर-सौष्ठव एवं पौरूषेय तेज के स्वामी थे । नरेन्द्र ने अपनी 
तीक्ष्ण बुद्धि की सहायता से पश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया । स्पि- 
नोज़ा, हेगल, कोंत, डाविन तथा मिल के अध्ययन की सहायता से नरेन ने 
अपने मस्तिष्क को आलोचनात्मक तथा प्रयोगात्मक रूप में विकसित किया । 
उत्तर पश्चिम के शिक्षित मुस्लिमों से प्रगाढ पारिवारिक सम्बन्ध होने के 
कारण आप मुस्लिम संस्कृति की ओर भी आकषित थे । ब्रह्म समाज की 
शिक्षा ने भी आपको अपनी तरफ आकर्षित किया परन्तु इनके वैज्ञानिक 
अध्ययन ने इस वाद में आपका विशवास भंग कर दिया । बीस वषं की 
अल्पायु में आप रामकृष्ण से परिचित gua यही परिचय नरेन्द्रनाय के 
जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ जिसके पश्चात्‌ आप इस सन्त के 
प्रमुख शिष्य हो गये एवं आजीवन आपने विवेकानन्द के नाम से उनकी 
शिक्षाओं का प्रसार सम्पूर्ण विश्‍व में किया । अपनी प्रणेता की मृत्यु के समय 
विवेकानन्द की आयु केवल चौबीस वर्ष की थी wg कहना असम्भव है कि 
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वास्तव में नरेन ने कब रामकृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया । 
जहाँ तक उनका अपने प्रेरणा-स्त्रोत से आत्मिक सम्बन्ध का प्रश्‍न है, वह 
उसी समय स्थापित हो गया था जव प्रथम परिचय के अवसर पर रामकृष्ण 
ने नरेन को स्पर्श कर सम्मोहित कर लिया था । उन्होंने नरेन को विचारों 
की स्वतन्त्रता प्रदान की । Wr: sp: उनके शिष्य ने शंकाओं से मुक्ति तथा 
मस्ष्तिक की स्वस्थता एवं आत्मा की अमरता से स्पष्ट कर दिया । नरेन्द्र के 
मस्तिष्क की शुद्धता का परिचयमिम्न घटना से स्पष्ट हो जाता है एक बार 
रामकृष्ण ने नरेन्द्र से पुछा-''यदि तुम मेरी देवी माँ काली पर विश्वास नहीं 
करते हो तो मेरे पास क्यों आते हो?” 
इसका उत्तर नरेन्द्र ने दिया था--"'वाह, यदि मैं आपके पास आता हूं 
तो काली को क्यों स्वीकार we ? मैं आपके पास इसलिए आता हूँ क्योंकि 
मैं आपको प्यार करता हूं 1” 
विवेकानन्द के इस उत्तर से प्रसन्न रामकृष्ण के अनुसार--''यह इस 
युवक के मस्तिष्क की शुद्धता का परिचय था कि वे बिना किसी तथ्य के 
किसी सत्य को स्वीकार नहीं करते थे 1” 
रामकृष्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ स्वामी विवेकानन्द ने अपना सम्पूर्ण जीवन 
अपने गुरु की शिक्षाओं के प्रचार हेतु अपित कर देने का व्रत लिया । इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने एक अथक संन्यासी की भाँति सम्पुर्ण भारत का भ्रमण किया । 
6 qd के उनके इस अनुशासित जीवन ने उन्हें वह शक्ति तथा स्थायित्व 
प्रदान किया जिसके कारण वह भविष्य में अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति 
क्रियाशील रूप से केन्द्रित रहे एवं सफल हुए । एक साधक की भाँति सम्पूर्ण 
भारत के दर्शन तथा भ्रमण से उन्हें जनसाधारण के कष्टों, दुःखों तथा अभावों 
का परिचय प्राप्त हुआ । उन्होंने इन्हीं दरिद्र दुःखी आत्माओं को अपना 
ईश्वर माना । प्रत्येक जाति, धर्म की भभावग्रस्त तथा दुःखी जनता को ही 
उन्होंने अपना भगवान, अपना ध्येय अथवा लक्ष्य स्वीकार किया । यह 
आश्चर्यजनक बात थी कि विवेकानन्द जैसे ताकिक व्यक्ति के विश्वास, far- 
रिकता तथा आत्मिक असन्तुष्टि को रामकृष्ण द्वारा वेदान्त पर आधा- 
रित प्राचीन भारतीय धर्म की शिक्षाओं तथा व्यबहारों से सन्तुष्टि तथा 
शान्ति प्राप्त हुई । उन्होंने पाश्चात्य सिद्धान्तों द्वारा उत्पीडित प्राचीन भार- 
तीय परम्परा को पुनः स्थापित किया 1 
उनका मस्तिष्क पूर्वं तथा पश्चिम दोनों की ज्ञान-धाराओं का संगम 
था । उनकी आन्तरिक दृष्टि को यह स्पष्ट हो चुका था कि भारतीय उत्थान 
का एकमात्र मार्ग प्राच्य हिन्दू धमं की स्थापना ही था । वह विदेशी आलो- 


—————— 
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चकों तथा भारतीय शिष्यों के इस विचार से असहमत थे कि भारत की अव- 
नति का कारण धर्म WT p धमं के नाम पर शोषण, ठगी तथा ढोंग को 
उन्होंने मुख्य रूप से दोषी ठहराया । उन्होंने स्वयं इस मिद्धान्त को प्रति- 
पादित किया था कि मनुष्य के अन्दर ईश्वर की उपस्थिति का ज्ञान ही 
उसकी वास्तविक शक्ति है । भारतीय बुराइयों के समाधान हेतु तथा विश्व 
के सम्मुख भारत को प्रतिष्ठित करने के लिए ही 1893 में स्वामी विवेका- 
नन्द ने शिकागो में होनेवाले विश्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने अमरीका की 
यात्रा की | उन्होंने अपने सम्बोधन द्वारा भारतीय अमरत्व तथा विस्तृत 
विचारधारा का परिचय दिया एबं सम्पूर्ण सभा को सम्मोहित कर लिया | 
उन्होंने बताया कि जिस प्रकार बिभिन्न नदियाँ अपने जल को सागर में सम- 
पित कर देती हैं उसी प्रकार मनुष्य के सभी विभिन्न मार्ग उसे एक ईश्वर 
तक ले जाते हैं । न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार निस्सन्देह विवेकानन्द उस 
विश्वधर्म सम्मेलन के प्रमुख व्यक्तित्व थे । उनको सुनने के पश्चात्‌ यह ज्ञात 
होता था कि भारत में धर्म-प्रचारकों को प्रेषित करना कितनी वुद्धिहीनता 
का कार्य था । 


शिकागो सम्मेलन के भाषण पर मत व्यक्त करते हुए स्वामी विवेका- 
नन्द के प्रति सिस्टर निवेदिता का कहना था कि “स्वामी जी ने वहाँ जब 
बोलना प्रारम्भ किया तो उन्होंने सर्वप्रथम हिन्दू धर्म के विचारों से अवगत 
कराया परन्तु भाषण की समाप्ति पर ऐसा प्रतीत हुआ मानों उन्होंने हिन्दू 
धर्म की सुष्टि ही कर दी हो ।' 

शिकागो में आयोजित इस धामिक विश्व सम्मेलन में व्याख्यान देते 
हुए स्वामी विवेकानन्द ने वेदान्तिकत दाशं निकता की व्याख्या की । उन्होंने 
परत्मात्मा को प्रेम का स्वरूप बतलाया | स्वामी जी ने हृदय की पवित्रता, 
विचारों की स्वच्छता एवं निर्भीकता तथा आत्मिक शुद्धि को ही परमात्मा का 
रूप माना । उन्होंने बहुदेववाद एवं एकवाद से हटकर केवल आत्मशुद्धिसे परम 
पिता की प्रार्थना करने की प्रेरणा दी । उन्होंने कहा कि पाटलपुष्प (गुलाब) 
को किसी भी नाम से पुकारा जाय परन्तु उसकी भीनी सुगन्ध सदेव बनी 
रहेगी । उन्होंने कहा कि वृक्ष केवल अपने फल से अंकित किया जाता है और 
इसी प्रकार मनुष्यत्व का सर्वोच्च स्थान उसकी आत्मा है और आत्मा ही 
उसका आराध्य स्थल Fl स्वामी जी ने परमपिता को सवंव्यापक माना 
और अपनी आत्मिक तथा हृदय की शुद्धि पर बल दिया । भाषण करते, 
शिष्य वनाते एवं वेदान्त संस्थाओं की स्थापना करते हुए वह सम्पूर्ण अमरीका 
का भ्रमण करते रहे । उनके भाषणों का सार तत्व यह था कि “विश्व का 


ge 
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कोई भी अन्य धर्म मानवता के सिद्धान्त पर हिन्दुत्व की समानता नहीं कर 
सकता । वहाँ से धमंप्रचार के उद्देश्य से वह इंग्लैण्ड गये । यद्यपि स्वदेशप्रेमी 
होने के कारण वह विदेशी शासन की अत्यन्त भत्सँना करते थे परन्तु मानवता 
के प्रेमी होने के कारण उन्होंने ब्रिटेन के निवासियों के सम्मुख किसी अपशब्द 
का प्रयोग नहीं किया । उन्होंने इंग्लण्ड को वीरों तथा वास्तविक क्षत्रियों 
का देश कहा p ब्रिटेन के पश्चात सम्पूर्ण यूरोप महाद्वीप का भ्रमण करते हुए 
वह फ्रांस, स्विटजरलेण्ड तथा जर्मनी गये । 

चार वर्षों के विदेश भ्रमण के पश्चात वह जनवरी 15, 1897 को 
कोलम्बो पहुंचे । केप कमरिन से कलकत्ता तक की उनकी यात्रा एक अतुलनीय 
सफल जलूस के रूप में सम्पन्न हुई क्योंकि स्वामी जी वह प्रथम भारतीय थे 
जिन्होंने पश्चिम की उच्चता को ललकारा था p अपने धमं के प्रति लज्जित 
होने के स्थान पर उन्होंने इसकी आध्यात्मिक महानता से विश्व को परिचित 
कराया तथा आलोचकों से अपने धर्म की रक्षा की थी d 

तत्पश्चात उन्होंने भारत में व्याप्त कुप्रथाओं, निर्धनता तथा अन्ध- 
विशवास को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य प्रारम्भ किया । 1897 में 
स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की स्मृति में उनकी प्रेरणाओं, विचारों तथा 
शिक्षाओं से परिपूर्ण “रामकृष्ण मिशन” की स्थापना की तथा अद्भुत कार्य- 
शीलता से इस मिशन का संगठन किया । उन्होंने कलकत्ता के पास बेलूर 
एवं अल्मोड़ा के निकट मायापति, दो स्थानों पर मिशन के प्रमुख केन्द्रों की 
स्थापना की । रामकृष्ण मिशन की सदस्यता ग्रहण करनेवाले युवकों को यहाँ 
धामिक तथा सामाजिक कार्यों के लिये संन्यासी के रूप में प्रशिक्षित किया 
जाता था । इस प्रकार राष्ट्र स्तर पर जनसाधारण की सेवा के लिये एक 
प्राचीन पद्धति पर प्रतिष्ठित संस्थान की स्थापना सम्पन्न हुई । इस मिशन 
के संन्यासी योग, ध्यान तथा समाधि का जीवन व्यतीत करने के साथ-साथ 
समाज-सेवा, लोक-सेवा, उदाहरणार्थं भूचाल, अकाल, सूखा में सहायता कार्य 
एवं प्लेग, कालरा, क्षयरोग आदि महामारियों के रोगियों की चिकित्सा एवं 
अनाथालय की देख-रेख किया करते थे। इस मिशन ने विभिन्न स्कूलों और 
afas केन्द्रों की स्थापना देश विदेश में की । मिशन का मुख्य कार्य रामकृष्ण 
के विचारों को ada प्रसारित करना था । इस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य 
पश्चिमी स्वातन्ठंय, तथा जनतत्रके साथ अध्यात्मवाद का संयोग कराना था। 
ug adaa एकता एवं परोपकार के लिए आज भी क्रियाशील है । 

1899 में आप पुनः अमरीका तथा यूरोप के देशों के भ्रमण के लिये 
गये । स्थान-स्थान पर हिन्दू धर्मं एवं भारत की प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करते 
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हुए 39 वर्ष की अल्पायु में शुक्रवार, जुलाई 4, 1902 को आपने अपना पाथिव 
शरीर त्याग दिया i 


धामिक भावना 


स्वामी जी ने सब धर्मो को समान माना और पारस्परिक Feat, द्वेष 
तथा वैमनस्य को समाप्त कर नितान्त सन्मार्ग पर चलने के लिये बुद्धि की 
प्रेरणा दी । उन्होंने विशव को शिक्षा दी कि धार्मिकता, पवित्रता, प्रेम, 
सद्भावना और सहचारिता पर किसी एक धर्म, मठ, मन्दिर, गिरजाघर 
अथवा मस्जिद का अधिकार नहीं है । वह सर्वोच्च गुण, जो मनुष्यता के 
सब जीव-प्राणियों को प्राप्त हुये हैं, सव धर्मों में समान हैं । इसलिये प्रत्येक 
प्राणी को परमपिता परमेश्वर से प्राप्त सद्गुणों का सदुपयोग सदेव करते 
रहना चाहिये । i 

स्वामी विवेकानन्द ने अपने कर्मयोग के सिद्धान्त को अनासक्ति से करने 
पर महत्व दिया । उनके वचनानुसार किसी भी कार्य को विना आथिक तथा 
भौतिक स्वार्थं के सिद्ध करना चाहिये। यदि मनुष्य इस प्रकार आजीवन 
प्रयत्न कर सकेगा तो कर्मयोग का सर्वोच्च आदर्श प्राप्त कर लेगा । इसके 
अतिरिक्त उन्होंने किसी भी विशवास को बिना विवेक और तकं के संस्तुति 
देने से अस्वीकार किया । स्वामी विवेकानन्द उन समस्त धामिक मान्यताओं 
को मानते थे जिनमें पाखण्ड लेशमात्र नथा और जो वेदों ओर उपनिषदों के 
आधारभूत सिद्धान्तों को अपने में समाहित किये हुए थे । स्वामी विवेकानंद 
ने ईश्वर की उपासना के सम्बन्ध में कहा कि कार्य के समय तुम एक, हाथ से 
ईश्वर का dx पकड़े रहो और दूसरे हाथ से अपने कार्य में रत रहो । यद्यपि 
उन्होंने हिन्दू धर्म की सर्वश्रेष्ठता से पश्चिम का परिचय कराया एवं पाश्चात्य 
धर्मं तथा सभ्यता से इसकी रक्षा करने को कहा तथापि उनका अर्थ यह नहीं था 
कि पश्चिम gx ata में कृतघ्न है । उनके विचारानुसार कार्य करने की पद्धति 
और शिक्षा पश्चिम से सीखनी चाहिये । उनकी भोजस्वी वाणी तथा लेखनी 
ने भारतीयों की हीन भावना को दूर किया । “विश्व धमं परिषद्‌” में उनके 
भाषण के पश्चात अमरीकावासियों ने उन्हें 'तुफानी-हिन्दू' की संज्ञा से 
विभूषित किया । स्वामी विवेकानंद जो सच्चे दरिद्रनारायण थ, ने एक बार 
कहा था कि 'भारत में प्रायः प्रत्येक नगर, नदी, पवंत, पत्यर अथवा पशु की 
कल्पित मूर्ति बनाकर उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। क्या अभी ag समय 
नहीं आया है कि समस्त मातृ-भुमि देवी रूप समझी जाय***“पूजा देश के इन 
भूखे दरिद्रनारायण और परिश्रम करनेवाले विष्णु की करनी चाहिए ।” उन्होंने 


— 
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“मानवता धर्म की प्रेरणा दी तथा धमं के उस स्वरूप को माना जो एक 
विधवा के अश्रु पोंछे और अनाथ के मुह को रोटी देकर उनका कष्ट निवारण 
कर सके | 

परिस्थिति वश वे धर्म की किसी भी मान्यता का त्याग करने के पक्ष 
में नहीं थे । उन्होंने हिन्दू धर्म को समग्र रूप में स्वीकार किया था तथा 
वेदान्त को पुनः प्रतिष्ठित किया था । स्वामी जी ने वेदान्तिक धर्म के सार- 
तत्व की व्याख्या करते हुए कहा कि मनुष्य में सत्य को सहन करने की शक्ति 
होनी चाहिए । निर्धनों की सहायता में सदैव तत्पर रहना चाहिये और पाप- 
पुण्य के भेदभाव से पृथक होकर स्वयं में गुण-अवगुण खोजने चाहिए | इसके 
अतिरिक्त मनुष्य को दुर्बलता त्याग कर साहसी बनने की प्रेरणा भी इस 
आचार्य ने दी । उन्होंने ईश्वर का स्वरूप स्वयं में निहित माना । इस प्रकार 
यदि आत्मा और हृदय ही उस परम-पिता का पूज्य है तो ईर्ष्या, द्वेष, पाप, 
संघर्ष, सब निर्मूल हैं क्योंकि मनुष्य को सदेव अपने भीतर स्थित ईश्वर 
का अवलोकन करते रहना चाहिये । 

स्वामी जी ने भगवान के स्वरूप की व्याख्या करते हुये कहा कि भगवान 
को किसी भी रूप में मान लेना बुरा नही क्योंकि प्रभु का अन्ततः रूप वही 
है जिसकी शिक्षा मनुष्य के बौद्धिक गुणों में सजीवता लाती है । उन्होंने प्रभु 
के आकार एवं साकार रूप के भ्रम में न जाकर प्रत्येक प्राणी को धर्म, प्रेम 
निस्वार्थ, साहस, कर्मठता एवं वौद्धिक जागरण की शिक्षा से फलीभूत किया। 
स्वामी जी ने प्रत्येक प्राणी को अन्य प्राणियों से शिक्षा लेने पर बल दिया 
क्योंकि यह सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ गुण और कुछ अवगुण हैं परन्तु 
वह अपने में सर्वथा पुर्ण नहीं है और उस पूर्णता के गुण को ग्रहण कर लेना 
ही मनुष्य की आत्मिक और मानसिक उपलब्धि है । 


सामाजिक विचार 


यद्यपि विवेकानन्द राजनैतिक आन्दोलन के पक्ष में नहीं थे तथापि एक 
शक्तिसम्पन्न एवं प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण के वह प्रबल इच्छुक थे । सामाजिक 
परिवर्तन लाने के लिए उन्होने धामिक चेतना पर बल दिया | एक स्वस्थ 
समाज के लिए भावनात्मक रूप से धमं की कट्टरता का उन्होंने विरोध किया, 
इसी लिये उन्होंने असमानता, जाति, अस्पृश्यता, तथा साम्प्रदायिकता के विरुद्ध 
आवाज उठायी । उनकी दृष्टि में प्रत्येक मनुष्य एक ही ईश्वर का पुत्र है और 
एक ही दैविक स्वभाव रखता है । वे भारतीयों की दशा से क्षुब्ध थे और 
मूकदर्शी न रहकर उन्हं उनके कष्टों के निवारण में पूर्ण योगदान दिया d 
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उनका कहना था कि “जो निर्धन, दुःखी, सताये हुए तथा पतित हैं सव मेरे 
पास आएँ | रामकृष्ण के नाम से हम सब एक हैं ।” भारतीयों की हीनता 
को देखकर धर्मान्धता, रूढ़िवादिता और मिथ्यावादिता का उन्होंने घोर 
बिरोध किया । उन्होंने कहा-- 
“आइए, हम सव पूजा पाठ के सब ढोंग, पाखण्ड, घण्टा बजाना, 
दीपक जलाना तथा शंख बजाना छोड़ दें' ` ` : * मुक्ति की प्राप्ति के 
लिये शास्त्रों तथा साधनाओं के अध्ययन का गर्व त्याग दें एवं दीन 
तथा fada की सेवा में आइये हम सब एक गाँव से दूसरे गांव चले ।'' 
स्वामी जी ने बर्ण-भेद की कटु आलोचना की । उनका विचार था कि 
आध्यात्मिक जीवन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये । यह 
समाज की उन्नति में वाधक है । एक स्थान पर आलोचना करते हुए स्वामी 
जी कहते हैँ कि संकट यह है कि हमारा धर्म रसोईघर तक पहुंच रहा है । 
हम न तो वेदान्ती है, न पौराणिक अथवा तान्त्रिक ही । हम केवल छुआ- 
छूत पर विश्वास करने वाले हैं । हमारा धर्म है--हमें मत GAT, हम पवित्र 
हैं, यदि यह एक शताब्दी तक चलता रहा तो हममे से प्रत्येक पागलखाने में 
होगा । अस्पृश्यता निवारण के लिये स्वामी ने यथाशक्ति प्रयत्न किया । 
उन्होंने समाज के fada वर्ग की उपेक्षा न किये जाने की मन्त्रणा दी । उनके 
अनुसार-- 
“हमारे देश को आवश्यकता है लोहे की पेशियों तथा फौलाद की 
शिराओं की एवं ऐसी प्रबल मन:शक्ति की जिसे प्रतिबन्धित न किया 
जा सके । उनका कहना था कि जो भी वस्तु तुम्हें शारीरिक, मानसिक 
तथा आत्मिक रूप से fade बनाती है उसे विप की भाँति त्याग दो, 
उसमें कोई सार नहीं, वह कभी सत्य नहीं हो सकता । शुद्धता, शक्ति 
तथा ज्ञान ही वास्तविक सत्य है । सर्वोपरि सर्वप्रथम शक्तिशाली वनो, 
पुरुष बनो i” 


राष्ट्रीय भावना 

स्वामी विवेकानन्द ने राष्ट्रीयता के धामिक तथा आध्यात्मिक पक्ष का 
प्रतिपादन किया । उन्होंने कोई राजनैतिक सन्देश नहीं दिया तथापि उनकी 
शिक्षाओं ने भारतीय समाज में राष्ट्रीयता को जन्म feat । वह उस धमं में 
विश्वास करते थे जो स्वयं में विश्वास तया राष्ट्रीय स्वाभिमान उत्पन्न कर 
सके । हिन्दु धर्म एवं श्रेष्ठता का जो परिचय विश्व को प्राप्त हुआ उससे 
हिन्दुओं में विश्वास, आत्मगौरव एवं देशप्रेम की भावना उत्पन्न हुई। 


ine es 


BRL on 
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विवेकानन्द स्वन्वता के प्रेमी थे, उनका कहना था कि विचारों एवं कार्यो 
की स्वतन्त्रता ही जीवन का वास्तविक प्रतिरूप है । जहाँ पर यह नहीं है वह 
जाति, वह राष्ट्र अवश्य समाप्त हो जायेंगे । उन्होंने अपने सिद्धान्त को 
यथार्थं में प्रयोगात्मक स्वरूप प्रदान किया । नवयुवकों को प्रेरित करते हुए 
उन्होंने कहा--“मै सशरीर भारत हू, सारा भारत मेरा शरीर है; कुमारी 
अन्तरीप मेरा पैर तथा हिमालय मेरा सिर है । पूर्व तथा पश्चिम मेरी दोनों 
भुजाएँ हैं, जिनको फलाकर, मै अपने स्वदेश बन्धुओं को गले लगता हूँ ।” 
स्वामी विवेकानन्द ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भावी पच्चीस वर्षों तक यही 
हमारा मूल मंत्र होगा कि भारत ही हमारी जननी है । उस समय तक हमारे 
मस्तिष्क से अन्य देवी देवताओं को हटा देना चाहिए। यह भारत माता ही 
एक ऐसा ईश्वरीय रूप है जो जाग रहा है, उसके हाथ और कान चारों 
ओर der हुए हैं, उसमें सभी कुछ समाहित है ! उनका कहना था कि तुम्हें 
गवे होना चाहिए कि तुम भारतीय हो । तुम गर्व से यह उद्घोषित करो 
कि मैं भारतीय हूँ, समस्त भारतीय मेरे बन्धु हैं, भारत की माटी ही मेरा 
स्वर्ग है, उसके कल्याण में ही मेरा कल्याण है । 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यद्यपि स्वामी जी ने प्रत्यक्ष रूप से 
राष्ट्रभावना का प्रचार नहीं किया परन्तु यह aiar सत्य है कि उन्होंने 
आत्मविवेचन की शिक्षा के द्वारा एक स्वतंत्र भारत की पृष्ठभूमि तैयार करने 
की आधार शिला रखी । 


शिक्षा 
स्वामी जी का कहना था कि शिक्षा से आत्मविश्वास उत्पन्न होता है 
तथा आत्मविश्वास से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है एवं मनुष्य वास्तविक 
ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हो जाता है। परन्तु जो शिक्षा भारतीय 
युवकों को प्राप्त हो रही थी वह अनुचित तथा नकारात्मक थी । उस शिक्षा 
के कारण युवकों में श्रद्धा समाप्त हो रही थी--वह श्रद्धा जो वेदों तथा 
वेदान्तों का मुख्यांश थी। 'अज्ञाश्चाश्रद्धश्च संशयात्मा विनश्यति’ अर्थात्‌ 
श्रद्धा से विमुख पुरुष अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है । इस प्रकार 
भारतीय विनाश के कगार पर खड़े थे । शिक्षा का सर्वप्रथम कार्य होना 
चाहिए स्वज्ञात । परन्तु शिक्षा का अर्थ तो सांसारिक वचनों को समाप्त 
करना होना चाहिये और न इसका ध्येय केवल भोतिक सुख को प्राप्त करना 
ही होना चाहिए । इसका ध्येय स्वतन्त्र विचारधारा, विवेक तथा इच्छाओं 
को वश में करने के लिए होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसका प्रचार 


—— 
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जनसाधारण में विना किसी भेदभाव के होना चाहिए | इसके लिए उपर्युक्त 
प्रकार से शिक्षित पुरुषों को, शिक्षकों को सारे भारत का भ्रमण कर शिक्षा 
का प्रसार करना चाहिए । प्रत्येक महाप्रान्त (प्रेसीडेन्सी) में शिक्षा केन्द्रों 
की स्थापना करके तथा निर्धनों को मौखिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए d 
कृषि, व्यवसाय तथा कला के लिए विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की आव- 
श्यकता थी तथा उनके उत्पादनों को विदेशों में प्रचारित एवं प्रचलित करने 
के लिए भी सस्थाओं की आवश्यकता थी । पुरुषों की ही भाति स्त्रियों की 
शिक्षा पर भी स्वामी जी ने बल दिया । इसके लिए जिस धन की आवश्य- 
कता थी वह पश्चिम से प्राप्त करने के लिए अपने धर्म को योरोप तथा अम- 
रीका में प्रचलित करने की प्रेरणा स्वामी जी ने दी । विज्ञान तथा आधुनिक 
कलाओं का ज्ञान भी उपाजित करने की शिक्षा स्वामी जी द्वारा दी गई। 
इस सबके लिए दिन-रात परिश्रम करने का परामर्श देते हुए स्वामी जी ने 
जापान का उदाहरण दिया D इस प्रकार स्वामी विवेकानन्द ने प्रयोजनात्मक 
शिक्षा पर बल प्रदान करते हुए भारतीयों में उत्थान की चेतना उत्पन्न की। 


अमरीका के समाचारपत्रों में 


केन्द्रीय बैष्टिस्ट चर्च के डा० एफ० Wo गार्डनर तथा एस० एफ० 
नाब्स द्वारा जनता तथा धमं के सम्बन्ध में पुछे गए प्रश्‍न के उत्तर में स्वामी 
जी ने कहा था कि मिशनरियों के सिद्धान्त तथा विचार अति उत्तम थे, 
परन्तु उन्होंने जनता के औद्योगिक विकास के लिए कुछ नहीं किया था, उन्हें 
aq के प्रचार के लिए मिशनरी भेजने के स्यान पर औद्योगिक शिक्षा के लिए 
उन्हें प्रेषित करना चाहिए था । 

स्वामी जी के सम्बन्ध में एक अन्य समाचारपत्र ने लिखा कि वह अन्य 
धर्मो के प्रति अत्यन्त उदार थे तथा अपने विरोधियों के लिए भी उनके पास 
केवल उदार वचन ही थे । 

एक स्थान पर उन्होंने कहा था कि तत्कालीन भारत को पचास वर्ष 
पूर्व के धमं के प्रचार को नहीं अपितु सामाजिकता तथा व्यावसायिक विकास 
के लिए मिशनरियों द्वारा शिक्षित करने की आवश्यकता थी । शिकागो में 
23 सितम्बर को विवेकानन्द ने एक उक्ति के उत्तर में कहा था कि: 

“मैं शादी क्या करूं जब मुझे प्रत्येक स्त्री में देवी माँ के दर्शन होते हैं। 

मैं पुनः जन्म प्राप्त करता नहीं चाहता । अपनी मृत्यु के साथ ही 
देवत्व में मैं विलीन हो जाना चाहता हुँ--मैं एक बुद्ध बन जाऊँगा 1” 

इसका अर्थं यह नहीं कि स्वामी जी बुद्धवादी थे। कोई नाम-संज्ञा 
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स्थान में 1786 में उत्पन्न हुए । उन्होंने सर्वप्रथम दस्यु जीवन अपनाया परन्तु 
1816 में देहली के शाह अब्दुल अजीज से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की । 1820 
में उन्होंने दक्षिण की ओर प्रस्थान कर वहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा का 
प्रचार किया और पटना में अपना एक केन्द्र स्थापित किया । कलकत्ता में 
वे सर सँय्यद के अनुयायी बन गये । 1822 में वे हज करने मक्का गये तथा 
भारत लौटने पर इस्लाम में सुधार और विशुद्ध आदर्शों की स्थापना के 
लिए वहाबी आन्दोलन की आधारशिला रखी । उन्होंने अपने शिष्यों एवं 
अनुयाइयों की सहायता से पूर्ण देश की मुस्लिम जनता में द्रुत गति से एक 
नवीन चेतना का संचार आरम्भ कर दिया । हंटर ने इसकी तीब्र गति 
देखते हुए इसे भारतीय इतिहास के एक प्रभावशाली धार्मिक पुनर्जागरण 
की संज्ञा दी । सैय्यद बरेलवी ने संत पूजा का विरोध किया और ईश्वर की एकता 
पर बल देकर प्रत्येक मुसलमान को इस्लाम की व्याख्या करने का अधिकार 
दिया । इनका उद्देश्य भारत में पुनः इस्लामी राज्य की स्थापना था । वे 
LU भारत को दारुल-इस्लाम (शान्ति का क्षेत्र) न मानकर दारुल gd (युद्ध 
का क्षेत्र) मानते थे। 1824 में उन्होंने भारत में गैर मुसलमानों के विरुद्ध 
धर्मयुद्ध की घोषणा कर दी तथा पाश्रात्य शिक्षा एवं संस्थाओं का विरोध 
किया । राजनीति में वे साम्यवाद के पुजारी थे तथा प्रगतिशीलता की बातों 
में विश्वास रखते थे । 1830 में उन्होंने स्वयं को खलीफा (धमंप्रमुख) घोषित 
कर दिया और 1831 में इनकी gear कर दी गई | 


शेख करामत अली 

शेख करामत अली जौनपुर के रहने वाले थे और उन्होंने मुसलमानों 
का शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के सिद्धान्त को मान्यता नहीं दी क्योंकि 
मुसलमान विधि के अनुसार राज्य के विरुद्ध विद्रोह मान्य नहीं था । शेख 
करामत अली और domu अहमद बरेलवी के विचारों में घोर असमानता और 
अन्तर था । करामत अली का आन्दोलन विशुद्ध धामिक एवं शान्तिपुणं था । 
इस आन्दोलन ने भारतीय मुसलमानों के लिये पाश्चात्य शिक्षा पर बल 
| दिया और मुसलमान at पाश्‍चात्य विचारों से प्रभावित हुए विना न रह 
| सका | 


सर सैय्यद अहमद ut 


उपर्युक्त धामिक आध्दोलनों से अधिक महत्वपुणे तथा क्रियाशील 
आन्दोलन सर संथ्यद अहमद खाँ नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ । सर सैय्यद अहमद 


T 
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का जन्म देहली में 17 अक्टूबर, 1817 को हुआ | उन्होंने अपना जीवनोपार्जन 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के कमंचारी के रूप में आरम्भ किया । वे अपनी सर- 
कारी नौकरी के मध्य आगरा (1839-41), मैनपुरी (1841-42), फतेहपुर 
सीकरी (1842-46), देहली (1846-54) और बिजनौर (1854-58) में 
रहे । 


अलीगढ़ आन्दोलन 
अलीगढ़ आन्दोलन के रूप में सर सैय्यद अहमद खाँ ने सामाजिक,शैक्षिक, 
धामिक एवं राजनीतिक आन्दोलन का सूत्रपात किया । सँय्यद अहमद का 
अलीगढ़ आन्दोलन मुस्लिम at को पाश्चात्य शिक्षा से परिचित कराने का 
अभियान था क्योंकि उनका विचार था कि मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा 
से अवगत कराये विना उनका उत्थान असंभव था । अलीगढ़ विद्यालय का 
मुख्य ध्येय मुसलमानों को feegat की भांति पश्चिमी शिक्षा से सज्जित करना 
था p अलीगढ़ आन्दोलन ने निम्नलिखित कार्य किये :-- 
(1) इस आन्दोलन ने मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा से सहमत किया। 
(2) इसने मुस्लिम वर्ग को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह न करने 
का मार्ग निर्देशित किया एवं आंग्ल-मुस्लिम सहयोग पर बल 
दिया i 
(3) इसने ब्रिटिश शासन को पुणं मान्यता दी एवं शासन को सशक्त 
एवं सबल बनाने में सहयोग दिया । 
(4) इसने मुसलमानों को भारतीय राष्ट्री य कांग्रेस में सम्मिलित होने 
के लिए निरुत्साहित किया । 
(5) इसने मुसलमानों में पृथक्‌ साम्प्रदायिकता का बीजा रोपण किया। 
शैक्षिक र 
सर सय्यद अहमद का मुख्य उद्देश्य अपने समुदाय की शिक्षा में 
जागृति एवं नवीन चेतना उत्पन्न करना था | सय्यद अहमद मुस्लिम समुदाय को 
योरोपीय साहित्य, विज्ञान तथा आधुनिक औद्योगीकरण से परिचित कराने 
के इच्छुक थे । इसके अतिरिक्त वे कृषि, विज्ञान एवं राजनैतिक तथा आथिक । 
व्यवस्था के नवीनीकरण के भी इच्छक थे । वे किसी भी प्रकार का सुधार | 
लाने हेतु शिक्षा को अनिवार्यं समझते थे । अतः शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में 
उन्होंने अकथनीय प्रयास किये जो अत्यन्त सराहनीय हैं । 1864 में उन्होंने 
एक वैज्ञानिक संस्था की स्थापना की जिसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में 


पश्चिमी विज्ञान का प्रचार करना था । अपने प्रयत्नों को कि रूप देने हेतु "" 
p ud | 
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उन्होंने 'मोहम्मडन ऐंग्लो ओरिएंटल कॉलेज' की स्थापना अलीगढ़ में की । 
इसका शिलान्यास 8 जनवरी 1877 को लार्ड लिटन ने किया 1 1920 में 
यही कॉलेज 'अलीगढ़ विश्वविद्यालय” के नाम से विख्यात हुआ । इस विद्या- 
लय के अपने अभिभाषण में सर सँय्यद अहमद ने कहा कि इस विद्यालय का 
ध्येय पूर्वी और पश्चिमी शिक्षा का गठवन्धन करना तथा मुसलमान समुदाय को 
अंग्रेजी सरकार की अच्छी प्रजा बनाने का है। सर सँय्यद अहमद ने अलीगढ़ 
की इस्लामी संस्था को आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की संज्ञा देने का प्रयत्न 
किया । परन्तु उन्होंने इस दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा कि कोई भी 
विश्वविद्यालय साम्प्रदायिक जागरूकता तथा बौद्धिक निर्णयों का महत्त्वपूर्ण 
संवेदनशील बिन्दु होता है, जिसके किंचित परिवर्तन से असीम फल, प्रतिफल 
प्राप्त हो सकता है । यह कहना अतिशयोक्ति न होया कि किसी एक संस्था ने 
किसी एक समुदाय के लिए उच्चतम शिक्षा तथा संस्कृति में इतना प्रचुर 
योगदान नहीं दिया जितना इस संस्था ने एकाकी रूप में मुसलमान समुदाय 
के लिए दिया à 


राजनीतिक 

सर संय्यद अहमद इस तथ्य से पूर्णतया afaa थे कि कोई भी राष्ट्र 
अथवा जाति सम्मानित नहीं समझी जा सकती जब तक वह अपने शासकों से 
समानता का अधिकार नहीं प्राप्त कर लेती और यह तभी संभव था जबकि 
देशवासियों को उच्च पदों पर आसीन किया जाय । इस तथ्य की प्राप्ति के 
लिए शासन के साथ सहयोग आवश्यक था तथा उनकी शिक्षा एवं संस्कृति 
को ग्रहण करना अनिवार्य था। सर संय्यद अहमद पर अलीगढ़ कालेज के 
प्रधानचार्य 'थियोडोर बैक' का पूर्ण प्रभाव था, अतः वे इस प्रभाव के कारण 
अंग्रेज शासन के समर्थक बने रहे । 1857 के विद्रोह के कारणों की व्याख्या 
करते हुए सर सैय्यद अहमद ने कहा कि सरकार के प्रति मिथ्या बोध, सरकार 
के नियमों और अधितियमों में अनियमितता, सरकार की जनता की स्थिति 
के प्रति उपेक्षा एबं सेना का अकुशल नेतृत्व ही विद्रोह के मुख्य कारण थे । 
अपने राजनीतिक जीवन के प्रयमचरण में सर सैय्यद अहमद हिन्दू मुस्लिम 
एकता के पक्षपाती थे । उनका कहना था कि हिन्दू-मुस्लिम भारत के दो 
Sel के समान हैं और यदि एक को कष्ट पहुँचेगा तो दुसरे को अवश्य ही 
कष्ट होगा । उत्तरका विचार था कि हिन्दु-मुस्लिम एकता अनिवार्य है अन्यथा 
राष्ट्र का पतन अवश्यम्भावी है । परन्तु अलीगढ़ विद्यालय के प्रधानाध्यापक 
के प्रभाव मे रह कर संय्यद अहमद खाँ हिन्दू-मुस्लिम एकता से अधिक ब्रिटिश 
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सरकार के पक्षपाती हो गये थे । सर सैय्यद अहमद खाँ के काँग्रेस विरोध के 
विषय में दो प्रचलित मत हैं :--एक मत यह है कि सर सँय्यद अहमद पर 
प्रधानाचार्य थियोडोर वैक का अत्यधिक प्रभाव था तथा दूसरे मत के अनुसार 
ब्रिटिश सरकार से अनुमोदन, अनुग्रह तथा समर्थन प्राप्त कर सर 
अहमद अंग्रेजी सरकार के पक्षपाती हो गये थे। परन्तु यह भी सत्य है कि 
सर सैयद का सर्वप्रथम ध्येय मुसलमान वर्ग के उत्थान में ही निहित था 
और इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु वे अंग्रेजों के समर्थक बने रहे । 


एजुकेशनल कांग्रेस 


1886 में सर सँय्यद अहमद ने एक एजुकेशनल कांग्रेस की स्थापना की । 
यह संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समानान्तर संस्था के रूप में स्थापित 
की गई थी जिसका मुख्य ध्येय ag था कि राजनीति ही नहीं अपितु शिक्षा 
भी मुसलमानों के उत्थान के लिए आवश्यक थी । इसका एक अन्य उद्देश्य 
“अली गढ़ आन्दोलन? के प्रभाव को पुरे भारत में प्रसारित करना भी था । इस 
संस्था ने मुसलमानों के लिए पश्चिमी शिक्षा के द्वार खोल दिये ओर मुस्लिम 
समुदाय को शिक्षा के क्षेत्र में मूल रूप से परिवर्तन करने के लिये प्रोत्साहित 
किया । 


यूनाइटेड इंडिया पेट्रिऑटिक एसोसियेशन 

सर dera अहमद ने लखनऊ में 28 दिसम्बर, 1887 एवं मेरठ में 16 
मार्च, 1888 के अपने ऐतिहासिक भाषणों में कहा कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ 
कर चले जायें तो राज्य किसको मिलेगा--हिन्दू को अथवा मुसलमान को ? 
उनके अनुसार दोनों को समान अधिकार प्रदान करके शासन का स्वप्त 
नितान्त असंभव ओर अचिन्तनीय था । उन्होंने मुसलमानों की दशा पर 
दृष्टिपात करते हुए यह्‌ व्याख्या बनाई कि शैक्षिक एवं आथिक रूप से पिछड़ा 
मुसलमान प्रजातांल्िक संविधान में पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पायेगा 
क्योंकि जव तक मुसलमानों को पृथक्‌ चुनाव सुविधाएँ प्रदान नहीं की जाएंगी 
तब तक मुस्लिम वर्ग आत्मनिर्भर एवं आत्म-सम्मानित नहीं हो सकता | सर 
हैनरी काटन ने सर संय्यद अहमद को राजनैतिक अवसरवादी की संज्ञा प्रदान 
की एवं अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि सेय्यद अहमद की मागें 
जातियों के मध्य संघर्षात्मक रूप ले सकती थीं । 

उपर्युक्त उद्देश्यों को लेकर सर dera अहमद ने 1888 में “यूनाइटेड 
इंडिया पेट्रिऑटिक एसोसियेशन” की स्थापना की । इस संस्था में हिन्दू एवं 
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मुसलमान दोनों ही बराबर के सदस्य थे । इस संस्था का महत्वपूर्ण कायं 
यह था कि प्रथम बार उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के मुसलमानों 
को इस संस्था का सदस्य बताया गया | इस संस्था के मुख्य ध्येय निम्नलिखित 
थ-—— 
(1) ब्रिटिश संसद एवं सरकार को इस वात से अवगत करना कि 
एक महत्वपूर्ण वर्ग के लोग कांग्रेस के समर्थन में नहीं थे । 
(2) हिन्दू-मुस्लिम जो कांग्रेस के विरुद्ध थे उन्हें ब्रिटिश सरकार के 
साथ सहमत करना तथा कांग्रेस की नीतियों का विरोध करना d 
इस संस्था की एक शाखा लन्दन में खोली गई परन्तु ag शाखा अधिक 
दिनों तक न चल सकी । 


मोहम्मडन ऐंग्लो ओरियेन्टल डिफेन्स एसोसियेशन (1893) 

इस तथ्य में किचित्‌ संशय नहीं कि भारत में मुसलमानों के पुनर्जाग- 
रण के प्रथम द्रष्टा सर सय्यद अहमद थे जिन्होंने मुस्लिम वर्ग को नवचेतना, 
शिक्षा तथा प्रगति का पाठ दिया । परन्तु सर सँय्यद अहमद ने स्वार्थपरक 
भावना के अधीन हो एवं थियोडोर बैक से प्रभावित होकर राष्ट्रीय पृथकता 
की भी शिक्षा दी । इन उपर्युक्त विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने 1893 में 
मोहम्मडन ऐंग्लो ओरिएन्टल डिफेन्स ऐमोसियेशन की स्थापना की जिसमें 
प्रधानाध्यापक थियोडोर बैकर का महत्त्वपुर्ण योगदान था । इस संस्था के 
मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे -- 

(1) मुसलमानों के विचारों को अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत करना । 

(2) मुसलमानों में उत्पन्न राजनीतिक अशांति का विमोचन करना । 

(3) अंग्रेजी सरकार को सशक्त बनाना d 

इसके साथ ही इस संस्था ने राजनीतिक आन्दोलन के प्रति मुसलमानों 
को हतोत्साहित कर उन्हें कांग्रेस की नीतियों का विरोध करने की प्रेरणा 
दी। 


सामाजिक, 
सर संय्यद अहमद खाँ मुस्लिम समाज की उन्नति में विश्वास रखते थे 


और उनकी धारणा थी कि मुसलमानों का उत्थान केवल पाश्चात्य शिक्षा 
और सभ्यता के द्वारा ही सम्भव था । उन्होंने मुस्लिम समाज को अंग्रेजी 
शिक्षा की ओर आकर्षित कर, मुस्लिम समाज के रीतिऽरिवाज में परिवर्तन 
तथा रूड़िवादी अन्धविश्वास को समाप्त करने की चेष्टा की । उन्होंने “पर्दा 
प्रथा’ का,विरोध किया एवं 'स्त्री-शिक्षा' का समर्थन किया। यद्यपि सर:सँय्यद 
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अहमद ने पृथकता को सदेव मन्यता दो परन्तु सर सैय्यद अहमद ने मुसलमानों 


को गहन निद्रा से मुक्त कर उन्हें नवीन शैक्षिक, सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक प्रेरणा से अभिभुत किया । 


धामिक 


सर सँय्यद अहमद खाँ समाज-सुधार के साथ साथ धर्म-सुधार के भी 
पक्षपाती थे । वे इस्लाम को तर्कसंगत एवं बुद्धियुक्त धर्म बनाना चाहते थे । 
उनका कहना था कि धर्म अगम्य नहीं है, उसमें समय के साथ-साथ बौद्धिक 
व्याख्या की जानी चाहिए । इस प्रकार उन्होंने धमं को लोगों के समक्ष बुद्धि- 
संगत बनाने का प्रयास किया । सर dem अहमद ने शिक्षा एवं सामाजिक 
आधुनिकता की ओर विशेष ध्यान दिया परन्तु धर्म का वैज्ञानिक पाठ्यक्रम 
कभी नहीं निमित किया जिसके फलस्वरूप अलीगढ़ के अंग्रेजी विद्याप्राप्त 
छात्रों को किकर्तव्यविमूढ़ता का आभास होने लगा । 


निःसंदेह सर संय्यद अहमद के कार्यों ने मुस्लिम वर्ग को नवजीवन के 
संदेश से परिचित किया परन्तु थियोडोर बैक के प्रभाव में आने के कारण 
उन्होंने जातिभेद का प्रतिपादन किया । वे एक उदारवादी, सुधारवादी तथा 
देश-भक्त एवं राष्ट्रवादी थे जिन्होंने भारतीय लोगों के उत्थान हेतु अमित 
परिश्रम किया । जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जीवनी में लिखा है कि सर 
सैय्यद अहमद का संदेश अपने देश और मुस्लिम वर्ग के प्रति उचित और 
आवश्यक था | 


इस प्रकार सर ez अहमद खाँ अंग्रेजों से प्रभावित होकर मुस्लिम 
लोगों के लिये राजनीति के क्षेत्र मे एक पृथक्‌ स्यान निमित करने की चेष्टा 
में संलग्न हो गये थे । 1898 में उनका देहान्त हो जाने के पश्चात भी 
मुस्लिम लोग उनके द्वारा निर्देशित मार्ग पर अग्रसर होते रहे । सन 1906 में 
हिज हाइनेस आगा खाँ के नेतृत्व में एक मुसलमान शिष्टमंडल ने महाराज्यपाल 
(बायसराय) ars favet से भेंट की एवं मुसलमानों के लिए पृथक राज- 
नीतिक प्रतिनिधित्व एवं चुनाव पद्धति में सुधार की माँग प्रस्तुत की । 
वायसराय लाडे मिन्टो तथा ब्रिटिश सचिव लाड मॉल ने मुसलमानों को 
आश्वासन दिया कि हम मुसलमानों के राजनैतिक अधिकारों की सुरक्षा का 
पूणं प्रबन्ध करेगें । लार्ड मिन्टो के आश्वासन को इस्लामिक अधिकारों 
का अधिकारपत्र कहा जा सकता है । सन्‌ 1908 में ढाका के नवाब सलीमुल्ला 
के प्रयास से मुस्लिम लीग की स्थापना हो गयी और 1909 में माले- 


D» , 
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favet सुधारों ने मुस्लिम सम्प्रदाय को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की । 
अतः मुसलमानों ने शैक्षिक जागरण के युग की रेखा को ata कर नवीन 
राजनैतिक युग में मुस्लिम लीग के द्वारा अपने हितों को अंग्रेजी सरकार से 
मान्यता प्राप्त करने का संघर्ष आरम्भ किया । 
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EE MOA IAAL 


ग्रन्थ 


a 


8. 


निर्देश संदाभिका 


eee 


REFERENCES 


पुनर्जागरण के आचार्य 


Tagore, Sumendra 
Nath 


Sikri, S. L. 


Biswas, D. K. and 
Ganguli, P. C. 


Ingham, K. 
Ghose, Aurobindo 
Chakravarti, S. C. 
(ed). 

Majumdar, R. C. 


Joshi, V. C. (ed). 


Raja Ram Mohan Roy, New 
Delhi, 1966 


Rise and Fulfilment of Indian 
National Movement, Jullan- 
dhar, 1971. 


The Life and Letters of Raja 
Ram Mohan Roy, Calcutta, 
1962. 


Reformers in India, Cambri- 
dge University Press. 1956. 


Articles in the Arya, 1918. 


Commemoration volume of 
the Rammohan Roy centen: 
ary celebrations Calcutta 


1935. 


On Ram Mohan Roy. 
Calcutta, 1972. 


Ram Mohan Roy, Vikas. 
1975. 


FIRE, od e b n 


16. 


17. 


18. 


19. 


20; 


( 370 ) 


Sahai, Yaduvansh 


Sant Ram, 


Vidlyaankar,Satyadev : 


Ghosh, A. 


Ramsay, R 
Sharda, Hari Bilas 


Dayanand, Swami 


Romain, Rolland 


Rama Krishna, Sri 


The first discipes of 
Sri Ram Krishna 


The complete works : 
of Swami Vivekanand 
8 volumes. 


Burke, Marie Louise 


Maharshi Dayanand Allaha- 


bad 1971. 
Dayanand, Allahabad, 1930. 


Rashtravadi Dayanand, New 
Delhi, 1946. 


Bankim, Tilak, Dayanand 
Calcutta, 1940 


Dayanand, London, 1976. 
Dayanand Saraswati, 1940. 


Satyararhtprakash, Delhi, 
1960. 


The life of Ram Krishna Tr. 
by Dr. Malcolm Smith, 
Advaita Ashrama, Almora, 
1947. 


Teachings, Advaita Ashrama 
Calcutta, 1967. 


The Message of our master, 
Advaita Ashrama, Calcutta, 


1967. 


Advaita Ashrama, Calcutta, 
1964. 


Swami Vivekanand in 
America; New discoveries 
Advaita. Ashrama, Calcutta, 
1966. 


NN ee ee 


21. 


22. 


23. 


21. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31, 


32. 


( 371 ) 


Nikhilanand, Swami. : 


Farquhar, J. N. 


Varma, V. P. 


Seal, B. N. 

Sen, Sachin 

Hamid, Abdul 
Graham, G. F. 
Pandey, B. N 

Ahmad, Aziz 

Mehta andPatwardhan : 
Ram gapal 


Cotton, Sir Henry : 


Vivekanand-a biography, 
Advaita Ashrama, calcutta, 
1971. 


Modern Religious Move- 
ments in India, London, 1929. 


'Dayanand and Indian 
nationalism’, A paper present- 
ed in the Indian History 
Congress, Patna, 1946. 


An article in Prabuddha 
Bharat, 1907. 


The Birth of Partition, 
Calcutta, 1955. 


Muslim Separatism in India 
Lahore, 1971. 


Life and works of Sir Syed 
Ahmed Khan, London, 1909. 


The Break-up of British 
India, London, 1969. 


Islamic modernism in India 
and pakistan, London, 1967. 


The communal Taiangle in 
India, Allahabad, 1942. 


Indian Muslims; A Political 
History, Bombay, 1959. 


New India, London, 1907. 


( 372 ) 

33. Nehru, Jawahar Lal : An Autobiography London, 
1939: 

34. Jain, M. S. : The Aligarh Movement : its 


origin and Development, 
Agra, 1965. 


अध्याय 21 
राष्ट्रीय आन्दोलन 


——- 
——— 


प्रेरक कारण 


भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का उन्नयन एवं विकास स्वयं में भारत 
के आधुनिक इतिहास का एक आकर्षक तथा महत्वपूर्ण अध्याय है । यद्यपि 
राष्ट्रीय आन्दोलन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सृजित 
हुआ किन्तु इससे पूर्व राष्ट्रीय भावना के धवनपथ को निर्मित करने में अनेक 
तथ्यों के समिश्रण का इतिहास जानना आवश्यक है । उन मुख्य तथ्यों का 
उल्लेख जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का उद्भव एवं विकास हुआ 
निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है :- 

1, पाश्‍चात्य शिक्षा :-पाश्चात्य शिक्षा के उद्धव में भारतीयों को 
मानसिक प्रगति ने एक नये युग का सूत्रपात किया। नई शिक्षा ने लोगों 
के सानसपटल व दृष्टिकोण में परिवर्तन किया । पश्चिमी साहित्य दर्शन एवं 
इतिहास ने युवा विद्याथ्रियो के समकक्ष नवीन विचारों का संसार खोल 
दिया । पाश्चात्य शिक्षा ने विश्व में घटित घटनाओं के द्वारा भारतीय जन 
मानस पर व्यापक प्रभाव प्रतिपदित किया । इनमें मुख्य इतिहासिक घटनायें 
अमरीका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रान्ति, यूनान के स्वाधीनता संग्राम 
इत्यादि ने नव चेतना तथा नव विचार धारा का मार्ग प्रदर्शित किया । 
पश्चिमी शिक्षा ने लॉक, स्पेन्सर, मिल, मैकाले तथा एडमन्ड बर्क के विचारों 
से भारतीय लोगों को लाभान्वित किया । इन पश्चिमी विचारकों की समा- 
नता, क्रान्तिवाद तथा स्वाधीनता के उद्घोष ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन 
की विचारधारा एवं कार्य पद्धति को यथार्थ रूप से प्रभावित किया । 

2. धामिक जागरण :-नवीन शिक्षा के आधार पर जहाँ भारतीयों 
की परम्परा वादी एवं रूढ़िवादी मान्यताओं एवं परम्पराओं को शिक्षा के द्वारा 
सींचा गया, वहीं ज्ञान के साथ साथ भारतीय समाज में अपनी पुरातन धर्म 
एवं संस्कृति केः प्रति एक अनुराग उत्पन्न हुआ frat फलस्वरूप ब्रह्मा 
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समाज, आर्यं समाज, राम कृष्ण मिशन जैसे अनेक धामिक आन्दोलन हुये । 
इन आ्दोलनों ने अपने देश धर्म, समाज, संस्कृति एवं सभ्यता को पुर्नजीवित 
करने का सतत प्रयत्न किया देश वासियों ने अपनी प्रतिष्ठिता संस्कृति के 
आधार पर एवं आधुनिक शिक्षा से प्रेरणा प्राप्त कर अपने राजनेतिक राष्ट्र- 
वाद की सृजनात्मक रचना की । राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानन्द 
रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द आदि आचार्यो ने अपनी शिक्षा के 
द्वारा भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारधारा को नवीन 
मार्ग और शिक्षा दी तथा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादी विचारों को भी 
प्रोत्साहन दिया । इसके अतिरिक्त ब्रह्म विद्यावादी (थियोसाफी) कनल 
ऑलकाट तथा श्रीमती एनी बेसेन्ट का योगदान भी ufa कुरीतियों का 
हनन करने में सराहनीय है । 

उपरोक्त धामिक एवं शैक्षिक जागरण के साथ-साथ भारत में मुस्लिम 
जागरण का आरम्भ एक महत्वपूर्ण घटना है । यद्यपि मुस्लिम समुदाय 
में धामिक आन्दोलन का आरम्भ अरव के वहाबी आन्दोलन के द्वारा 
प्रभावित धार्मिक नेताओं द्वारा हुआ परन्तु इसका मुख्य श्रेय सर सँय्यद अहमद 
खाँ को है, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय को सामाजिक, शैक्षिक, धामिक एवं 
राजनेतिक शिक्षा प्रदान की । 


3. ऐतिहासिक गवेषणा :-धामिक एवं सामाजिक सुधारकों तथा 
आचार्यो को ऐतिहासिक गवेषणाओं एवं शोध कार्यो के हारा बहुमूल्य समर्थन 
प्राप्त हुआ । भारतीय एवं पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय संस्कृति का 
पुनः अन्वेषण कर जन साधारण को पुरातन तथ्यों से अवगत कराया d 
मक्समूलर, सर विलियम जोन्स, जेकोधी, कोलन्रुक तथा राथ इत्यादि विद्वानों 
ने भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिकवाद को पुनः स्पष्ट किया । भारतीय 
शोधकों रानाडे, हर प्रसाद शास्त्री, Ao slo भंडारकर, राजेन्द्र लाल 
मित्रा इत्यादि ने भारतीय सभ्यता की गौरव गरिमा को देशवासियों के 
सम्मुख प्रस्तुत किया । 

4. आथिक :-किसी भी देश के शासन की सुदृढता, सबलता एवं 
सम्पन्नता उस देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर है । इसमें किंचित संदेह 
नहीं कि प्रत्येक राष्ट्र की राजनैतिक, सामाजिक, सास्कृतिक एवं शैक्षिक 

नीति की जीवन रेखा उस. राष्ट्र की आथिक सम्पन्नता पर निहित है | भारत 
में अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने अपनी स्वार्थं लिप्सा के कारण भारतीय आथिक 
स्थिति का हनन किया । आथिक स्थिति के अस्त-व्यस्त होने के कारण 
भारतीय उद्योग एवं व्यापार की स्थिति गम्भीर हो गई तथा जनसाधारण 


राष्ट्रीय आन्दोलन/375 


को आथिक शोषित नीति से पीडित साम्राज्य के प्रति किचित आस्था नहीं 
रह॒गई । इसके अतिरिक्त कुछ ही वर्षो में कई बार अकाल पड़ जाने के 
कारण लोगों में विदेशी साम्राज्य के प्रति वितृष्णा उत्पन्न हो गई 1 निःसंदेह 
अँग्रेजी साम्राज्यवाद के आथिक शोषण की नीति ने स्थानीय लोगों में 


राष्ट्रीयता की भावना को एक नवीन मनोबल प्रदान करने में असीम सहायता 
प्रदान की । 


5. विदेशी आन्दोलनों का प्रभाव :-विश्व के अन्यान्य क्षेत्रों की क्रान्ति 
एवं आन्दोलनों का प्रभाव तत्काल एवं wa: wa: सदैव निकट एवं सुदूर 
क्षेत्रों पर पड़ता रहा । यद्यपि 1776 का अमरीकी राष्ट्रीय संग्राम, 1789 की 
फ्रांस की क्रान्ति ने विचार परिवतंन में सहायता दी किन्तु 1830, 1848 
की योरोपीय क्रान्तियों ने एवं 1904 के रूस-जापान युद्ध ने सम्पूर्ण एशिया 
को सुप्त अवस्था से जागृत कर एशियाई लोगों में एक नवीन उत्साह, 
विश्वास एवं आत्मवल को जन्म दिया । रूस जापान युद्ध ने एशियाई जनता 
को इस तथ्य से अवगत कराया कि संगठन एवं स्वदेशीय एकता के द्वारा 
किसी भी विदेशी शासन का सामना किया जा सकता है । इसमें कोई संशय 
नहीं कि रूस-जापान युद्ध ने राष्ट्रीय नेताओं को एक नवीन चेतना एवं 
आत्मशक्ति से प्रोत्साहित किया । 

इसके अतिरिक्त रूस और चीन में घटित घटनाओं ने भी राष्ट्रवादियों 
एवं जनता को अपने देश के प्रति कतंव्यों से सजग किया । sto सुनयात सेन 
के क्रान्तिकारी कार्यो एवं उनकी विचारधारा ने स्वाधीनता के प्रति सजग 
राष्ट्रों को नवीन संदेश दिया । 1911 में हुई चीन की क्रान्ति ने सामाजिक, 
आधिक एवं राजनैतिक शोषण के विरुद्ध क्रान्ति का वातावरण प्रदान किया d 
इसी प्रकार 1905, 1917 की रूसी क्रान्तियों ने देश के प्रति सजगता तथा 
विदेशी शासन के विरुद्ध क्रान्ति के मार्ग को प्रशस्त किया । इत समस्त 
उपर्युक्त घटनाओं ने राष्ट्रीय आन्दोलनों को नवीन चेतना प्रदान कर आंदोलन 
कार्यो में देश के प्रति नवीन विचारधारा का संचार किया । 

6. साहित्यिक एवं राजनेतिक प्रभाव :-एशियाई राष्ट्रवाद की भावना 
को पश्चिमी साहित्य एवं राजनैतिक आन्दोलनों ने सक्रिय रूप से योगदान 
प्रदत्त किया । राष्ट्रवादियों ने जान teas, टॉमसपेन एवं मिल के साहित्य 
का अध्ययन किया तो उन्हें स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता के मूल्यों का ज्ञात 
हुआ । इसके अतिरिक्त रूसो, मॉन्तेस्क्यू, वाल्तेयर, लियो टालस्टाय, faet 
ह्यूगो, अनातोले फ्रांस, गेटे, रस्किन, डेविड थोरो नथा काले माकं ने राष्ट्र- 
वादियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से समय-समय पर प्रभावित किया । 
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समय-समय पर हुए ब्रिटेन के संवैधानिक आन्दोलनों तथा इटली, जर्मनी, 
रूमानिया तथा सविया में घटित घटनाओं भी ने भारतीय राष्ट्रवाद 
को प्रभावित किया । इस प्रकार उपर्युक्त साहित्यकारों एवं विचारकों ने 
स्थानीय लोगों में देश प्रेम की भावना को और अधिक उद्बुद्ध किया एवं 
राजनैतिक घटनाओं ने राष्ट्रवादियों को सुप्त अवस्था से जागृत कर अज्ञान 
के तिमिर का नाश किया । 


मुद्रण :-भारत में शिक्षा के वातावरण के द्वारा समाचारपत्नों के 
मुद्रण में विकास हुआ तथा समाचार पत्र प्रकाशन ने स्वदेशी लोगों को 
नवीन युगबोध प्रदान किया । उन्नीसवीं शताब्दी से ही समाचार Wu एवं 
पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ हो गया था । 19वीं शताब्दी के अन्त तक 
तथा 20वीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल के लगभग 500 समाचार Ta भारत 
में प्रकाशित होने लगे थे। इनमें मुख्य बंगला भाषा में संवाद प्रभाकर, 
हिन्दु पैट्रियाट, इण्डियन मिरर, अमृतवाजार पत्चिका, बंगाली, सोमप्रकाश, 
सुलभ समाचार, रईस ओर रयात, बम्बई से वॉयस आफ इण्डिया, afer 
ओपिनियन, बाम्बे समाचार, इन्दू प्रकाश, जाम-ए-जमशेद, मराठा तथा 
केसरी थे। इसके अतिरिक्त मद्रास से हिन्दू स्वदेश मित्रम, बिहार से दि 
हैरालड, लखनऊ से दि एडवोकेट और लाहौर से दि ट्रिब्यून मुख्य थे । 
समकालीन साहित्य :-समकालीन स्वदेशी साहित्य ने देशभक्ति की 
भावना की अन्तरात्मा को प्रभावित कर राष्ट्रीय चेतना के अंकुर को विकसित 
होने में प्रचुर सहयोग दिया । साहित्य में महत्वपुर्ण योगदान प्रदान करने 
वाले साहित्यकारों में बंगला भाषा में बन्दे मातरम्‌ के रचयिता बंकिम चंद्र 
चटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्ता, दीनबन्धु मित्रा, रंगलाल बनर्जी, हेमचन्द्र 
बनर्जी, नवीन चन्द्र सेन तथा रवींद्रनाथ टैगोर आदि प्रमुख थे । हिन्दी भाषा 
में भारतेन्दु हरिशचन्द्र, तमिल भाषा में सुब्रह्ममण्य भारती तथा मराठी भाषा 
में जी एच० देशमुख विष्णुशास्त्री सिपलोंकर, शिवराम महादेव परांजपे 
इत्यादि थे । 
उपरोक्त कारणों ने अपने-अपने क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 
भावना को जागरूकता प्रदान कर आंदोलित करने पर विवश कर दिया । 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय 

भारतीय राष्ट्रीय भावना का उद्भव लगभग उन्नीसवीं शताब्दी के 
gaia में हुआ । राष्ट्रीय भावना का यह विकास मनोविज्ञान एवं भावुकता 
का समन्वय था । योरोपीय देशों में राष्ट्रीय भावना का विकास वगं-सं घर्ष 
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के द्वारा उत्पन्न हुआ था । मध्यम वर्गीय लोगों ने अभिजात वर्ग के विरुद्ध 
और कृषक वर्ग ने राजतंत्नीय लोगों के विरुद्ध सघर्ष किया; परन्तु एशिया में 
राष्ट्रीय भावना का विकास विदेशी शासन के प्रति आक्रोश और विरोध की 
भावना के फलस्वरूप प्रकट हुआ । भारत में भी राष्ट्रीय चेतना के उदय का 
मूल स्रोत दमनकारी, अत्याचारी, निरंकुश एवं भेदभावपूर्ण विदेशी शासन 
था। अंग्रेजों की प्रतिक्रियावादी तथा निरंकुशतावादी नीतियों के विरुद्ध 
भारतीय आक्रोश का प्रथम प्रदर्शन 1857 के विद्रोह के रूप में हुआ । यद्यपि 
यह विद्रोह सीमित था तथा कुछ कारणोंवश असफल हुआ परन्तु इस विद्रोह 
का प्रभाव भारत के समस्त जनमानस पर वृहत रूप से दृष्टिगोचर हुआ 
जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय भावना को विकसित करने हेतु विभिन्न समितियों, 
सम्मेलनों एवं संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ | 

भारत में राजनैतिक जागृति की अभिव्यक्ति राजा राममोहन राय के 
समय में ही प्रारम्भ हो गई थी । राजा राममोहुनराय के कार्यक्रमों को उदार- 
वादियों एवं रूढ़िवादियों दोनों ने ही सतत जारी रखा परन्तु इस कार्यक्रम 
में धमं सुधारक अन्य सुधारकों से अधिक सक्रिय थे । 1828 में इन सुधारकों 
ने शैक्षिक सभाएँ संगठित कीं जो कि धामिक एवं नैतिक प्रश्नों के साथ-साथ 
राजनेतिक एवं सामाजिक समस्याओं पर भी विचार-विमर्श किया करती 
थीं | 1838 में इन सुधारकों ने “सामान्य ज्ञान ग्रहण संस्था” (सोसायटी फार 
ऐक्विजीशन ऑफ़ जनरल नालेज) की स्थापना की जहाँ वे अभिनिर्णायक 
(जूरी) द्वारा gaani का निर्णय, समाचारपत्रों की स्वतंत्रता; सरकारी 
विभागों द्वारा बेगार इत्यादि पर विचार-विमर्श करते थे । 1838 में कलकत्ता 
के भुस्वामियों (जमींदारों) ने अपने अधिकारों की रक्षा हेतु एक संस्था का 
गठन किया जिसे भुस्वामियों (जमींदार सभा) के नाम से जाना गया । ag 
संस्था भारतीय एवं अंग्रेजों की संयुक्त सभा थी । यद्यपि इस संस्था को 
अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई तथापि इस सभा ने भारतीयों को अखिल 
भारतीय सभा के स्वरूप का बोध कराया 1842 में श्री द्वारकानाथ टॅगोर 
इंगलैण्ड गये जहाँ उन्होंने जार्ज टॉमसन से भारत भ्रमण हेतु आग्रह किया । 
जाजे टॉमसन की यात्रा ने कलकत्ता में बंगाली नवयुवकों को नव जागृति 
की प्रेरणा -से अभिभूत किया । जाजे टॉमसन के भाषणों ने कलकत्ता के 
शिक्षित वर्ग में नव. चेतना, नव बोध, नव क्रान्ति का सन्देश दिया । 'बंगाल 
हेरल्ड' ने लिखा कि जाजं टॉमसन से पूर्वं किसी भी विदेशी ने स्थानीय 
लोगों को अपने विचारों द्वारा इतना प्रभावित नहीं किया । जाजे टॉमसन 
को उस समय बंगाल की राजनेतिक शिक्षा के प्रणेता की संज्ञा प्रदान की 


IRD, 


La 
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सक्रिय नव चिंतन 

जाजे टॉमसन के प्रयासों के फलस्वरूप 20 अप्रैल, 1843 को कलकत्ता 
में 'ब्रिटिश इण्डिया सोसायटी” की स्थापना की गई । इस संस्था का उद्देश्य 
जनता की स्थिति, न्याय संहिता, देशी संस्थाओं एवं साधनों के विषय में 
सूचना एकत्रित करके उन्हें प्रचारित करना था, जिससे प्रत्येक वर्ग का 
कल्याण हो तथा भारत के प्रत्येक वर्ग का विकास सम्भव हो सके । इसी 
दिशा में बंगाल के नागरिकों द्वारा एक अन्य प्रयास किया गया । 29 
अक्टूबर, 1851 को “ब्रिटिश इण्डिया एसोसियेशन' की स्थापना कलकत्ता में 
हुई | इसके प्रथम अध्यक्ष राजा राधाकान्त देव और सचिव देवेन्द्रनाथ 
टैगोर थे । वे इस संस्था के द्वारा शासन और प्रशासन पद्धति में सुधार हेतु 
कार्यं करना चाहते थे तथा ब्रिटिश जनता को ब्रिटिश प्रशासन के सम्बन्ध में 
भारत की जनता के विचारों से अवगत कराना चाहते थे। इस सभा के 
संस्थापक संस्था की शाखाओं को भारत के मुख्य नगरों में स्थापित 
करने के इच्छुक थे । ब्रिटिश इंडिया संस्था की शाखाएँ बम्बई, मद्रास, पूना 
एवं अन्य स्थानों पर प्रतिष्ठित की गई परन्तु तत्पश्चात इन शाखाओं ने 
ब्रिटिश इण्डिया एसोसियेशन से सम्वन्ध विच्छेद करके cada रूप से कार्य 
प्रारम्भ कर दिया । 1852 में ब्रिटिश इण्डिया एसोसियेशन ने ब्रिटिश सरकार 
के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें भारत में राजनेतिक, सामाजिक 
आथिक एवं धार्मिक सुधारों हेतु सुझाव प्रस्तुत किये । 1852 में ही “बम्बई 
एसोशियेशन” ने तदुपरान्त “मद्रास एशोसियेशन' ने इसी प्रकार के ज्ञापन पत्र 
प्रस्तुत किये परन्तु कोई लाभ न हुआ । 


1852 के पश्चात भारत में राजनैतिक चेतना एवं राष्ट्रीयता की 
भावना का विकास होने लगा था परन्तु 1857 के विद्रोह के पश्‍चात भारत 
में राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रीयता की भावना की परिवृद्धि तीब्र गति से 
होने लगी । इस काल में पश्चिमी शिक्षा एवं सभ्यता ने भारतीय शिक्षित 
वर्ग को नव आत्म बोध, नव राजनैतिक प्रेरणा एवं नव विचारधारा की 
ओर प्रेरित किया । 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के शासन को समाप्त कर भारतीय शासन का उत्तरदायित्व 
ब्रिटिश ताज को सौंप faari इसके साथ ही महारानी विक्टोरिया की 
घोषणा द्वारा भारतीयों को सामाजिक एवं राजनेतिक सुविधाएँ देने का 
आश्वासन दिया गया । 1866 में araa में ईस्ट इण्डिया एसोसियेशन” की 
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स्थापना की गई तथा इसकी शाखाओं को भारत के प्रत्येक मुख्य नगर में 
स्थापित करने का प्रयास किया गया परन्तु इस दिशा में सफलता नहीं 
मिली । इस प्रकार 1857 के विद्रोह ने इस तथ्य को पूर्णतया स्पष्ट कर 
दिया कि भारतीय राष्ट्रीयता के विकास एवं राष्ट्रीय भावना को सक्रिय 
रूप प्रदान करने हेतु ऐसी सुसंगठित एवं सशक्त संस्था नितान्त आवश्यक है 
जो भारतीयों का सुचारु रूप से निर्देशन कर सके । इस भावना के अध्तगंत 
1866 में बंगाल के मेदिनीपुर नामक स्थान पर राजनारायण बोस ने “जाति 
गौरव सम्पादनी सभा” की स्थापना की । इस संस्था का मुख्य ध्येय बंगाल 
के शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार करना था p इस संस्था 
ने राष्ट्र में “राजनीतिक राष्ट्रीय व्यायामणाला' के अभाव की पूर्ति की। इस 
संस्था से प्रभावित होकर 1867 में नवगोपाल faa ने हिन्दू मेला” नामक 
संस्था की स्थापना की । नवगोपाल faa अपनी राष्ट्रीय भावनाओं के प्रचार 
के कारण “राष्ट्रीय नवगोपाल' के नाम से विख्यात हुए इस 'हिन्दू मेला! 
का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय उन्नति एवं राष्ट्रीय कल्याण था । इसके अतिरिक्त 
मेला ने साहित्य, ललित कला, संगीत इत्यादि में भी राष्ट्रीयता को प्रधा- 
नता प्रदान करने का प्रयत्न किया । "हिन्दू मेला' एक प्रकार से राष्ट्रीय 
एकता का इच्छुक था और राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने का प्रेरक 
था । उपर्युक्त “हिन्दू मेला” ने रवीन्द्रनाथ टैगोर को भी प्रभावित किया । 
इस काल में मुसलमानों का सहयोग राष्ट्रीयता के विकास में 
सम्भव न हो सका क्योंकि मुसलमान सम्प्रदाय में शिक्षा एवं प्रगति का 
अभाव था। मुसलमानों का जागरण 1874 में ही सम्भव हो सका जब कि 
सर सैयद अहमद खाँ ने अपने सम्प्रदाय की ओर विशेष ध्यान दिया । 
उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन 
अधिक प्रौढ़ता एवं प्रगति की भोर अग्रसर हुआ । इंगलैंड में 'ईस्ट इण्डिया 
संस्था' की स्थापना के पश्चात 1870 में दादा भाई नौरोजी ने बाम्त्रे एसो- 
सियेशन' को पुन: सक्रिय करने का प्रयास किया । 1871 में ईस्ट इण्डिया 
संस्था को एक शाखा बम्बई में स्थापित की गई जिसने भारतीयों की राज- 
नीतिक चेतना को विकसित करने हेतु प्रयास किये। इसके पूर्वं 1867 में 
“पूना सावंजनिक सभा” की स्थापना की गई थी जिसने दक्षिण भारत के 
भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को विकसित करने का प्रयत्न किया था । इस 
सभा के मुख्य संयोजकों में गोपाल कृष्ण गोखले का कार्य सराहनीय था । 
1872 में इंगलैंड में “भारतीय समाज? नामक संस्था की स्थापना की गई । 
उपर्युक्त संस्थाओं ने उदारवादी अंग्रेजों की सहायता से भारत में सुधार की 


PI 
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दिशा में महत्वपुर्ण कार्य किया । 25 सितम्बर 1875 को कलकत्ता में एक सभा 
का आयोजन किया गया जिसमें वैधानिक पद्धति पर आधारित प्रशासनिक; 
आधिक, व्यापारिक एवं राजनैतिक सुधारों की माँग करने हेतु एक संस्था 
को स्थापना का प्रस्ताव रखा गया | इस सभा ने प्रस्ताव को अनुमोदित कर 
दिया तथा संस्था का नाम ‘fa इण्डियन लीग? रखा । शम्भुचन्द्र मुखर्जी को 
इसका अध्यक्ष, कालीमोहन दास एवं योगेशचन्द्र दत्त को सचिव तथा शिशिर 
कुमार घोष को इसका उप-सचिव नियुक्त किया गया । अमृतबाज़ार पत्रिका 
ने इस लीग को जनता द्वारा स्थापित प्रथम राजनैतिक संस्था बताया, परन्तु 
'इंगलिशमैन' एवं 'इण्डियन डेली न्यूज़” ने इसे मध्यम वर्ग की संस्था का प्रारूप 
दिया । यह संस्था दो वर्षं तक जनकल्याण एवं प्रशासनिक सुधारों हेतु कार्य 
करती रही । इसके उपरान्त भारतीय राष्ट्रीयता के विकास की दिशा में 
महत्वपूर्ण चरण 26 जुलाई 1876 को इण्डियन एसोसियेशन” की स्थापना 
थी । इस संस्था के संस्थापकों में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का प्रमुख योगदान था d 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सविस से तुच्छ आरोप पर निष्का- 
सित कर दिया गया था । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपनी पुस्तक 'ए नेशन इन 
मेकिंग” में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा कि मेरे साथ जो दुर्व्यवहार, 
किया गया, वह स्वयं में देशवासियों की मुक असमर्थता का प्रदर्शन था । 
सुरेन्द्रनाथ ने भारतीयों को स्वनिमित अन्धकार को त्याग आधुनिक नवीन 
ज्योति ग्रहण करने को प्रेरणा दी । उन्होंने भारतीयों का ध्यान अपने afa- 
कारों की ओर आकर्षित किया । इस संस्था में श्री uo uo बोस को सचिव 
तथा Uo सी० सरकार एवं spo udo विद्याभूषण को उप सचिव नियुक्त 
किया गया । 
भारतीय संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य थे-- 


(1) देश में जनमत को प्रोत्साहन देना । 

(2) राजनैतिक एकता के आधार पर भारतीय जातियों का गठवन्धन । 
(3) हिन्दू-मुस्लिम एकता को सशक्त करना । 

(4) जन आन्दोलनों को विशिष्टतो देना । 


यद्यपि इस संस्था का स्वरूप राष्ट्रीय था परन्तु पश्चिमी उदार राष्ट्री- 
यता से प्रभावित इस संस्था के संस्थापकों ने पश्चिमी राजनैतिक संस्थाओं 
का अनुकरण करते. हुए भारत में राष्ट्रीय एकता, एवं समानता को 
प्रोत्साहित करने हेतु अपनी संस्था को अखिल भारतीय बनाने का प्रयास 
किया । इस प्रयास के अंतर्गत इस संस्था के संस्थापकों ने भारत के अन्य 
प्रदेशों में योजनाबद्ध रूप से कार्य प्रारम्भ किया एवं 1877 में “भारतीय 
सिविल सर्विस” की परीक्षा में 19 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष की आयु तथा 


« 
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इस परीक्षा के एक केन्द्र को भारत में भी स्थापित करने की अभियाचना की । : 
इस प्रकार सिविल afia आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ | उपर्युक्त माँगों को 
लेकर अप्रैल 1878 में इन्डियन एशोसियेशन ने ars लिटन के 'देशी भाषा प्रेस 
अधिनियम' तथा "शस्त्र अधिनियम” के विरोध में प्रदर्शन किये । इस संस्था ने 
किसानों के अधिकारों की रक्षा की भी मांग रखी । इसको अखिल भारतीय 
संस्था बनाने हेतु उत्तर भारत के लगभग प्रत्येक भाग में इस संस्था की शाखाएँ 
स्थापित की गई । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी एवं To एम० बोस ने भारतीयों में देश- 
भक्ति की भावना जागृत करने हेतु भाषण दिये एवं लेख प्रकाशित किये । 
देश के युवकों को जागृत करने हेतु उन्होंने "छात्र संस्था' की भी स्थापना की । 
1880 में इस संस्था ने लालमोहन घोष को इंगलैंड भेजा जिससे कि वे ब्रिटिश 
आम चुनाव में भारतीय समस्याओं से अंग्रेज निर्वाचकों को अवगत करा Th I 
इस संस्था ने अपने मुखपत्र बंगाली के माध्यम से ' जनता को उदासीनता 
त्यागने एवं राष्ट्र निर्माण करने का आवाहन किया । इस योजना के अन्तर्गत 
यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक सभाओं में भारतीय समस्याओं पर 
विचार विमर्श किया जाना चाहिए तथा भारतीय समस्याओं के विषय में 
afha को अवगत कराना चाहिए । भारतीय समस्याओं से भारतीय 
जनता algal अवगत कराया जाय तथा विभिन्न संस्थाओं को एकता के सूत्र 
में रतीय जनता के कल्याण हेतु कार्य प्रारम्भ किये जायें । इसी 
समय टें विधेयक glaa किया गया जिसके विरुद्ध इन्डियन एसो सिये- 
*शन"ने. भारतीयों awe दिया । तथापि यह संस्था अधिक सफलता 


प ini. र सकी क्योंकि कलकत्तावासी इस संस्था को संदेहात्मक निगाहों 


से देखते थे । 

1883 में कलकत्ता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया d 
इस सम्मेलन की अध्यक्षता रामतनु लहरी ने की तथा इसमें देश के विभिन्न 
प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस सम्मेलन ने तकनीकी शिक्षा, 
सिविल afaq, शस्त्र अधिनियम, प्रतिनिधि सरकार एवं राष्ट्रीय कोष से 
सम्बन्धित प्रस्ताव पारित किये । इस सम्मेलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
का प्रारूप बताया गया तथा इसको भारतीय संसद का प्रथम अधिवेशन कहा 
गया । 

इसी मध्य देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न राजनेतिक संगठनों का 
जन्म हुआ | 1882 में सूरत में 'प्रजाहितवर्धृक सभा', 1883 में कराची में 
“सिन्धः सभा’ . तथा 1884 में मद्रास में महाजन TAY की स्थापना हुई । 
1885 में qo ato UA, मेहता, तेलंग एवं तैयब जी ने बम्बई में नवीन 
राजनीतिक संगठन की स्थापना हेतु एक सभा की । इस संगठन का नाम 
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“बम्बई प्रेसीडेन्सी एसोसियेशन, रखा गया। 1884 Ñ जी० fto माशशके ने 
'दक्षिण एसोसियेशन” की पूना में स्थापना की । 1885 में अखिल भारतीय 
राष्ट्रीय सम्मेलन की पुनरावृत्ति हुई जिसमें विचारों के आदान प्रदान के 
पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक ऐसी संस्था का गठन होना चाहिए 
जो कि देशवासियों का नेतृत्व कर सके । इस आधार पर भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस की नींव पड़ी । 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 

भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीयों को नवीन प्रेरणा से प्रेरित 

करने का कार्य सर्वप्रथम To ओ० ह्यूम ने किया । यद्यपि आरम्भ में कांग्रेस 
की स्थापना सरकार के साथ सहयोग करने तथा भारतीयों की राजनेतिक 
चेतना हेतु की गई थी परन्तु शनैः: शने: यह संस्था भारत के लिए स्वायत्त 
णासन की माग का हुदय-स्थल बन गई । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्था- 
पना ए०ओ० ह्यूम के अथक प्रयासों का परिणाम थी | To ओ० ह्यूम aà- 
प्रथम 1849 में भारत में सरकारी कर्मचारी के रूप में आये और तत्पश्चात्‌ 
उन्होने भारत को ही अपना घर माना । उनका नारा था 'शान्ति-व्यवस्था 
एवं भाई चारे के माध्यम से स्वतन्त्रता एवं विकास । उन्हें भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस का जनक कहा जाता है। अपने कार्यकाल के मध्य ह्यूम को विभिन्न 
विभागों में कार्य करने का अवसर मिला जिससे उन्हें भारतीयों की यथोचित 
स्थिति का आभास हुआ । 

ह्यूम ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मैं भारतीय जनता के 
मध्य रहा हूं, मैं उनकी भाषा, आदतों एवं विचारों से परिचित हूँ । 1882 
में अवकाश ग्रहण करने के पश्चात्‌ UWA ने अपना समस्त समय भारतीय 
राष्ट्र के जागरण के प्रति समपित कर दिया । 

1882 में लार्ड रिपन के भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना के 
प्रस्ताव में ह्य,म ने अत्यधिक रुचि प्रकट की । ह्य म ने 20 दिसम्बर; 1882 
को लार्ड रिपन को लिखा कि कुछ वर्षो से भारत में असंतोष की भावना में 
वृद्धि होती जा रही है जिसका कारण कुछ तो सरकारी तंत्र का स्वरूप एवं 
कुछ अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में निहित है। इसलिए शीघ्र ही एक भीषण 
क्रान्ति अवश्यम्भावी है परन्तु आपका प्रस्ताव वास्तव में इस क्रान्ति को रोकने 
में सार्थक हो सकता है । 1883 को ह्य,म ने कलकता विश्वविद्यालय के erat 
को एक संस्था बनाने का सुझाव दिया जो संगठित ढंग से कार्थ करे। इस 
संस्था के अनुशासित एवं ब्यवस्थित रहने पर उन्होंने अधिक बल दिया तथा 
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छात्रों से अनुरोध किया कि वे निःस्वार्थ भावना, नैतिक साहस, आत्मसंयम 
और सक्रियता से जनकल्याण हेतु कार्य करें उन्होंने लिखा कि प्रत्येक राष्ट्र 
को उसकी योग्यता के अनुसार सरकार मिलती है । यदिआप जैसे चुने हुये एवं 
राष्ट्र के उच्च शिक्षित लोग देश की स्वतन्त्रता हेतु संग्राम न कर सके तो 
प्रगति सम्भव नहीं gu 

1884 में ह्यूम ने भारतीय नेताओं के समक्ष भारतीय राष्ट्रीय संघ 
(इंडियन नैशनल यूनियन) की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसका उद्देश्य यह था 
कि उन समस्त अंग्रेज अधिकारियों का विरोध किया जाय जिनके कार्य भारत 
सरकार के सिद्धान्तों के विरुद्ध हों, तथा ऐसे नियमों का भी विरोध किया 
जाय जिन्हें ब्रिटिश संसद पारित कर चुकी हो एवं ब्रिटिश ताज जिन्हें अनु- 
मोदित कर चुका हो । इसी मध्य vo ओ० ह्यम ने 1885 में लाडे डफरिन 
से मिलकर उनके समक्ष कांग्रेस की रूपरेखा प्रस्तुत की, उन्हें इस तथ्य से भी 
अवगत कराया कि यदि भारत में योजनाबद्ध रूप से सामाजिक, आथिक, 
राजनैतिक सुधार न किये गये तो क्रान्ति हो सकती थी जिसके लिए कांग्रेस 
की स्थापना ही एकमात्र विकल्प था । लाड डफरिन ने ह्यूम द्वारा प्रस्तावित 
कांग्रेस में अपनी रुचि प्रदर्शित की । उन्होंने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत 
किया परन्तु यह परामर्शं भी व्यक्त किया कि यह संस्था इंग्लेण्ड में स्थित 
सम्राज्ञी के विरोधी दल के रूप में नहीं होनी चाहिए । ह्म ने वायसराय 
के इस परामर्श को स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें अपने सहयोगियों का 
समर्थन भी प्राप्त था । 

विभिन्न राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 
बुलाने के विचार को सर्वप्रथम 1883 में कार्यरूप दिया गया था जबकि 
इंडियन ऐसोसियेशन ने 28 दिसम्बर 1883 को इस विषय पर एक सम्मेलन 
बुलाया था । कांग्रेस की स्थापना की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण चरण 
था । इसी मध्म लार्ड रिपन ने त्यागपत्र दे दिया तथा वे इंग्लेण्ड वापस लौट 
गये। ह्यूम ने पूरे देश का भ्रमण करके विभिन्न राजनेतिक संगठनों के नेताओं 
से विचार विमर्श करने का निर्णय लिया तथा तथाकथित विचार विमर्श के 
पश्चात्‌ ह्यूम के अथक प्रयासों से 31 जनवरी 1885 को बम्बई में द्वितीय 
अखिल-भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया.। इसी सम्मेलन में भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई । 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति के विषय में कई विचारधाराएँ 


प्रचलित हैं। एक विचार के अनुसार कांग्रेस की आधारशिला 1877 में देहली 
दरबार में रखी गई थी। एक अन्य विचारधारा के अनुसार मद्रास में “ब्राह्मण 
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समाज सम्मेलन” में इसको वास्तविक्र रूप देने का प्रयत्न किया गया था | 
1866 में थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपने को काँग्रेस का जन्मदाता बताया 
क्योंकि ऑल्काट ने कहा कि थियोसोफिकल सोसाइटी ने ही सर्वप्रथम देश 
के विभिन्न भागों से प्रतिनिधियों को एक साथ सम्मेलन में बुलाने का सुझाव 
दिया था । 1888 में रघुनाथ राव एवं 1889 में एन० एन० सेन ने ह्यूम पर 
कांग्रेस की स्थापना के लिए अपने विचार को चुराने का आरोप लगाया। 
नहोंने कहा कि कांग्रेस की वास्तविक उत्पत्ति 1884 में रघुनाथ राव के घर 
पर आयोजित एक गोष्ठी में हुई थी । परन्तु उपर्युक्त विचारों में कोई तथ्य 
नहीं है क्योंकि एक तो भारत में विभिन्न राजर्न तिक संगठनों के प्रतिनिधियों 
के मध्य एक सम्मेलन का विचार थियोसोफिकल समाज की स्थापना के पूर्व 
से ही प्रचलित था । द्वितीय, रघुनाथ राव के घर पर हुई सभा के निर्णयों 
को कार्यरूप नहीं प्रदान किया गया । तृतीय, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस का संगठन भारत में राजनेतिक चेतना के विकास का परिणाम था 
तथा यह थियोसोफिकल सोसाइटी से किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं थी । 
इस प्रकार वास्तव में कांग्रेस के संस्थापक uo ओ० WA ही थे To ओ० 
TA ने अपने अथक प्रयासों एवं संगठन शक्ति के द्वारा ही कांग्रेस की स्था- 
पना की जो कि उस समय असंभव सा प्रतीत होता था । इस प्रकार बम्बई 
में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन डब्ल्यू dio बनर्जी की 
अध्यक्षता में हुआ | डब्ल्यू० सी० बनर्जी ने प्रथम कांग्रेस के निम्नलिखित 
उद्देश्य बताये :-- 
(1) कांग्रेस देश में कार्यरत कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त करे एवं 
कार्यकर्ताओं के मध्य मैन्नीपूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहित करे । 
(2) किसी प्रकार जातिवाद, प्रान्तीयतावाद और ऊंच-नीच के भेद- 
भाव को प्रोत्साहन न देकर राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करे । 
(3) कांग्रेस भारत के समस्त विचारशील, चिन्तनशील और शिक्षित 
वर्गे का आह्वान करे कि वे भारत के सामाजिक वातावरण में सुधार हेतु 
अपने विचार प्रगट करें । 
(4) वषं में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन होना चाहिए जिसमें 
आगामी वर्ष के कार्यक्रमों हेतु रूपरेखा पर विचार विमर्श हो । 
प्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में कई प्रस्ताव .पारित किये गये। सभी 
वक्ताओं-ने ब्रिटिश शासन में अपती. आस्था. व्यक्त की । प्रथम कांग्रेस को 
“मध्यम वर्गीय दरबार” के रूप में वणित किया । पर्सीवल स्पीयर के अनुसार प्रथम 
कांग्रेस के सदस्य अंग्रेजों के प्रति अपनी स्वामिभक्ति एवं निष्ठा के प्रदर्शन में 
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अधिक संलग्न थे परन्तु इन विचारधाराओं के होते हुए भी कांग्रेस का जन्म 
हो जाना एक महान्‌ घटना थी । 

“इंडियन मिरर' ने भी कांग्रेस के जन्म को एक महान्‌ घटना बताते हुए 
लिखा कि भारत में कांग्रेस का जन्म ब्रिटिश-शासित भारत के इतिहास में 
एक नवीन अध्याय का प्रारम्भ था और 28 दिसम्बर. का दिन भारत के इति- 
हास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा तथा वह भारतीयों के लिए गर्वे का 
दिन होगा । लखनऊ के समाचार पत्र 'हिन्दुस्तनी' ने लिखा कि भारतीय 
इतिहास के लिए 28, 29 तथा 30 दिसम्बर के दिवस अविस्मरणीय रहेंगे 
जबकि भारत में घ्रजनित विभिन्न विचारधाराओं को संगठित कर एक सूत्र में 
पिरो दिया गया था 0 


बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आन्दोलन 

यद्यपि 1905 में aur ने भारतीय जनता को आक्रोश की भावना 
से युक्त किया किन्तु कुछ लेखकों के अनुसार भारत में अशाँति का वास्तविक 
कारण जापान की विजय का विद्युतीकरण था । स्वदेशी आन्दोलन ने पूर्ण 
रूपेण भारतीयों को प्रभावित किया और 1906 में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन 
में इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित किये । अपने इसी समर्थन को कांग्रेस 
ने 1908-10 में पुनः समित किया । 

स्वदेशी आन्दोलन स्वयं में पुरिपुणे था, जिसने भारतीय देशभक्तों के 
विचारों और सिंद्धान्तों को आन्दोलित किया । भगिनी निवेदिता के अनुसार 
स्वदेशी आन्दोलन का पाठ भारतीयों ने जापानियों के स्वावलम्बन तथा 
पौरुष से ग्रहण किया । उन्होंने इस बात का संदेश दिया कि अब भारतीय 
किसी से न याचना करेंगे न किसी प्रकार का अनुदान एवं सुविधा के लिये 


प्रार्थना करेंगे । 
लाला लाजपत राय ने भी स्वदेशी आन्दोलन का अभिप्राय स्वाभिमान 


स्वालम्बन, आत्मनिर्भरता तथा आत्मत्याग तक बताया । 

19वीं शताब्दी के अन्त में जब भारतीय राष्ट्रीय चेतना नवीन करवट 
बदल रही थी उस समय 1898 में भारत में लाड कर्जन का पदार्पण हुआ; 
लाड कर्जन को 1899 में भारत का वायसराय नियुक्‍त किया गया । Té 
कर्जन ने सवं प्रथम काँग्रेस के प्रति अपनी प्रतिक्रियावादी नीति के उद्गार 
प्रकट किये । महाराज्यपाल (वायसराय) ने कहा कि, “भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस अस्थिरता के कगार पर स्थिति है ओर मेरी परम इच्छा है कि इसका 
शान्तिंमय निधन मेरे द्वारा कार्यान्वित हो” । इसके अतिरिक्त 1899 का 
“म्मुनिसिपलटी अधिनियम” तथा 1904 का “भारतीय विश्वविद्यालय अघि- 


| 


ees 
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नियम” इस चात के द्योतक थे कि लाडं कर्जन अपने निरंकुश एवं प्रतिक्रिया- 
वादी नीति के द्वारा भारतीय राजनेतिक स्वच्छन्दता एवं राष्ट्र चेतना के 
विकास पर अपना प्रशासकीय अंकुश रखना चाहता था। 1904 के afa- 
नियम के विरुद्ध पुरे देश में आन्दोलन आरम्भ हुआ । 1902 में स्थापित 
“डॉन सभा” ने भारतीय युवकों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित किया 
तथा ‘sta’ एवं "न्यू इंडिया” जसे समाचार पत्रों ने बंगाल में अतिवादी एवं 
उग्रवादी विचारधारा का प्रसार किया । 


लार्ड aia जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा भारतीय राष्ट्र- 
वादियों की आंक्षाओं का संदलन करना चाहते थे, अपनी इस योजना को 
कार्यान्वित करने हेतु उनका प्रथम प्रयास बंगाल की अखण्डता को भंग 
करना था । यद्यपि कुछ समय से बंगाल विभाजन को प्रशासकीय आवश्य- 
कता के आधार पर विभक्त करने पर विचार किया जा रहा था परन्तु 
वायसराय की निरंकुश अधिनायकता ने बद्ध विभाजन को भारतीय राष्ट्री- 
यता के द्रुत वेग में बाधा 'डालने के अस्त्र रूप में प्रयोग किया । 19 जुलाई, 
1905 को लाडं कर्जन ने एक घोषणा के द्वारा बंगाल को दो भागों में विभक्त 
करने की आज्ञा दे दी । अप्रत्यक्षतः लार्ड कर्जन एक मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेश 
का निर्माण करना चाहते थे जिसमें प्रमुख धर्म इस्लाम हो तथा इस धर्म 
के बहुसख्यक अनुयायी इस क्षेत्र में हों । इसके अतिरिक्त लार्ड कर्जन इस 
विभाजन के द्वारा मुसलमानों और हिन्दुओं के मध्य पारस्परिक वैमनस्य का 
बीजारोपण करने के भी इच्छुक थे । बंगांल विभाजन के फलस्वरूप पूर्वी एवं 
पश्चिमी बंगाल का उदय हुआ जिसने साम्प्रदायिकता की भावना को 
प्रोत्साहित किया । यह als कर्जन का एक प्रमुख लक्ष्य था । इस विभाजन 
का एक अन्य उद्देश्य यह भी था कि ब्रिटिश सरकार बंगाली राष्ट्रीयता की 
भावना में बाधा उत्पन्न करना चाहती थी । इस तथ्य के अन्तंगत यह निर्णय 
लिया गया कि प्रदेश से पृथक ढाका, venta और राजशाही को असम के 
साथ मिलाकर एक नये प्रदेश को पूर्व बंगाल और असम नामकरण कर दिया 
जाय और ढाका को इस प्रदेश की राजधानी मानने का प्रस्ताव किया 
गया । 20 जुलाई, 1905 को बंगाल विभाजन (ag भंग) का निर्णय घोषित 
किया गया और 16 अक्टूबर, 1905 से इस नियम को लागू किया गया d 
इस निणंय ने बंगाली राष्ट्रवादियों पर कुठाराघात किया और इसके साथ 
ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बद्ध विभाजन ने राष्ट्रवाद के प्रवाह को di 
किया । ag भंग के परिणाम लाडं कर्झन की आशा के प्रतिकूल सिद्ध हुए । 
भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने लाडं nud के इस कृत्य को हिन्दू एवं मुसल- 
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मानों के मध्य खाई उत्पन्न करने का प्रयास माना और वे इस विभाजन को 
सन्देह की दृष्टि से देखने लगे । इनमें 'सुरेन्द्र नाथ बनर्जी एवं लालमोहन 
घोप' प्रमुख थे । जनता ने लाडं कर्जन के इस कृत्य को राष्ट्रीय आन्दोलन 
को दमन करने की विफल संज्ञा समझा | फलस्वरूप ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध 
वृहत्‌ रूप से प्रदर्शन किये गये । बाबू गंगाधर तिलक ने यह अनुभव किया 
कि ay भंग केवल बंगाल के निवासियों को नहीं अपितु सम्पूर्ण देश के लिये 
एक चुनौती था । अतः उन्होंने बंगाल विभाजन को “राष्ट्रीय प्रश्न” बनाने 
का निर्णय लिया । तिलक पहले से ही जनक्रान्ति पर विचार कर चुके थे 
तथा वे एक सुअवसर की खोज में थे जिससे क्रान्तिकारी शक्ति विचारधारा 
को एक नवीन दिशा प्रदान की जा सके । 

ag भंग की निर्धारित योजना ने लगभग समस्त देश प्रेमी लोगों में 
रोष की भावना उत्पन्न की, तथा समाचार पत्रों ने भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया 
व्यक्त की । कृष्णकुमार मित्रा ने अपने “संजीवनी पत्र” के द्वारा पुरे देश- 
वासियों का आह्वान किया कि विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार कर स्वदेशी 
वस्तुओं का ही प्रयोग करने का ब्रत लें । संभवतः यह स्वदेशी आन्दोलन का 
प्रथम प्रयास था जो कृष्ण कुमार मित्रा के द्वारा आरम्भ हुआ । इसके अति- 
रिक्त रवीन्द्र नाथ टैगोर ने “वङ्ग दर्शन” में लोगों की एकता ओर निष्ठा में 
पुनः अभिपुष्टि की । छात्र समुदाय ने प्रतिविभाजन आन्दोलन में पूर्ण रूप से 
उत्साह पूर्वक भाग लिया । छात़ों ने 'बन्दे मातरम्‌' को जन आत्म प्रेरणा 
का द्योतक माना । सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने छात्रों के उत्साह की सराहना करते 
हुये कहा, कि छात्रों ने समस्त समुदाय को देश-भावना से ओतप्रोत कर 
दिया | 


एक ओर रवीन्द्र नाथ के गीत एवं कविताओं ने देश भक्ति की भाव- 
नाओं को जनसाधारण में समाविष्ट किया । और दूसरी ओर छिजेन्द्र लाल 
राय और रजनीकान्त सेन तथा अन्य लोगों ने भी नाटकों व गीतों के माध्यम 
से जनसाधारण में राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया । इसके अतिरिक्त मुस्लिम 
समुदाय के नेताओं अब्दुल रसूल गजनवी तथा लियाकत हुसँन ने स्वदेशी 
विचारधारा और आन्दोलन का समर्थन किया | इस प्रकार बद्ध भंग आन्दो- 
लन ने केवल बंगाल में ही नहीं अपितु भारत के अन्य प्रदेशों को भी अपनी 
ओर आकषित किया | 

बंगाल में विदेशी वस्तुओं के वहिष्कार एवं स्वदेशी आन्दोलन ने लोक- 
प्रियता प्राप्त की तथा स्वदेशी विचारधारा के प्रसार में बराती समिति, बन्दे 
मातरम्‌, सनातन सम्प्रदाय इत्यादि संस्थाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया d 


| 
| 
i 
| 
i 
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निःसंदेह प्रोढ जन संस्था राष्ट्रीय चेतना को क्रियाशील बनाने में प्रारम्भ 
से ही कार्यरत थी । वङ्ग भंग के निर्णय का जनता के प्रत्येक वर्ग ने विरोध 
किया । बंगाल की जनता के लिये विभाजन एक राष्ट्रीय संकट था जिसने 
बंगाल में विरोध की आंधी को त्वरित कर दिया । भारतीय जनता में असं- 
तोष पहले से ही व्याप्त था। और इस घटना ने जन असंतोष को राजनैतिक 
दिशा प्रदान की । 16 अक्टूबर, 1905 के 'विभाजन दिवस” को रवीन्द्र नाथ 
टैगोर ने 'रक्षाबन्धन दिवस की मान्यता दी। पश्चिमी बंगाल एवं पूर्वी बङ्गाल 
के निवासियों ने आपस में भाई-चारे के प्रतीक स्वरूप एक दूसरे को राखी 
बाँधी । बंगाल में पूर्ण हड़ताल रही तथा इसे राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में 
मनाया गया | रक्षाबन्धन से गुरु रवीन्द्र नाथ SHIT का तात्पर्यं उस अकाट्य 
भारतीय गठवन्धन से था जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के छोटे-बड़े, 
अमीर-गरीब, इसाई तथा हिन्दू-मुस्लिम में शताब्दियों से चला आ रहा था । 
रवीन्द्र नाथ ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि रक्षाबन्धन इस तथ्य का 
द्योतक है कि किसी भी शासक की तलवार कितनी ही शक्तिशाली क्यों न 
हो विधाता द्वारा निर्धारित गठवन्धन को काट नहीं सकती । विभाजन के 
दिवस लोगों ने अपने घर में खाना नहीं बनाया तथा बाजार एवं यातायात 
सव बन्द रहा | फेडरेशन हॉल में सायंकालीन एक वहुसंख्यक सभा का आयो- 
जन किया गया जिसकी अध्यक्षता आनन्द मोहन बोस ने की । इसी सभा में 
हथकरघा उद्योग के विकास हेतु सत्तर हजार रुपया चन्दे के रूप में एकत्रित 
हुआ । निस्सन्देह उत्सव में दुःख और उत्साह का सम्मिश्रण था । बंगाल 
निवासियों को एक ओर अपने प्रदेश के विभाजन का दुःख था ओर दूसरी 
ओर वे उत्साहित इसलिये थे कि वे सरकार का विरोध करके एक नये काल 
में पदापर्ण कर रहे थे। आनन्दमोहन बोस ने इस सभा में बोलते हुए कहा 
“बंगाल निवासियों के विरोध के उपरान्त भी सरकार ने बंगाल का .विभाजन 
कर दिया, “हम अपने अन्तिम श्वास तक सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध 
युद्धरत रहेंगे इस सभा के पश्चात एक विशाल जुलूस ने नगर के उत्तरी 
भाग में और एक और सभा आयोजित की जिसमें एक भारी धनराशि एकत्रित 
कर स्वदेशी आन्दोलन का नारा दिया TAT | 


स्वदेशी आन्दोलन 

अगस्त में कलकत्ता के टाउनहाल में एक विशाल जनसभा का आयोजन 
किया गया जिसकी अध्यक्षता राजा महेन्द्रनाथ नन्दी ने की। इस सभा में 
£'इन्डियच मिरर” के सम्पादक नरेन्द्रनाथ Aaa वहिष्कार के प्रसिद्ध प्रस्ताव 
को उपस्थिति करते हुए कहा कि “ब्रिटिश प्रशासन द्वारा भारतीय समस्याओं के 
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निर्णय में भारतीयों की उपेक्षा के विरोध में हम ब्रिटिश निमित वस्तुओं का 
तब तक बहिष्कार करेंगे जव तक वंगाल विभाजन का निर्णय वापस नहीं ले 
लिया जायेगा ।” बावूगंगाधर तिलक ने “बहिष्कार” एवं “स्वदेशी” का 
समर्थन करते हुए “केसरी” में लिखा कि जिस प्रकार कमल अपनी कली के 
हाथों बन्दी नहीं बना रह सकता और इसी प्रकार स्वदेशी आन्दोलन को 
कोई शक्ति दबा नहीं सकती । तिलक ने “बहिष्कार” एवं स्वदेशी आन्दोलन 
को प्रमुखता प्रदान की तथा जनता से अनुरोध किया कि वह दुृढ़प्रतिज्ञ होकर 
आन्दोलन करें । उन्होंने बहिष्कार को “योग” का एक प्रकार वता कर इसे 
“बहिष्कार योग” की संज्ञा दी । 


तिलक ने लिखा कि “हम ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति 
नहीं करना चाहते परन्तु कया हमारे लिये यह सम्भव नहीं कि हम ब्रिटिश 
निमित वस्तुओं के क्रय हेतु जो करोड़ों रुपया व्यय करते हैं, उसे रोक दें 1” 
और इस प्रकार भारतीय राष्ट्रबाद के इतिहास में अद्वितीय स्वदेशी आन्दो- 
लन का सूत्रपात हुआ । 

स्वदेशी आन्दोलन विदेशी वस्तुओं के वहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं 
के गृहण करने का सम्मिश्रण था p इस प्रकार विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार ' 
नकारात्मक पक्ष था तथा स्वदेशी वस्तुओं का गृहण सकारात्मक पक्ष था । 
दोनों विचारों के संगम ने राष्ट्रीय संघर्ष को स्वसहायता के उपकरण से 
सुसज्जित किया । स्वदेशी स्टोर स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री के लिए खोले 
गये । स्वदेशी उद्योग के विकास में तीब्रता आने लगी । राष्ट्र प्रेरणा से प्रेरित 
लोगों ने मोटे और महंगे स्वदेशी वस्तुओं को उत्तम एवं सस्ती विदेशी 
वस्तुओं की तुलना में अपनाया | इस आन्दोलन को भिन्न संस्थाओं ने, समा- 
चार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया । राष्ट्रभक्ति 
के गीतों, विदेशी वस्तुओं के अग्निदाह तथा राष्ट्रीय नेताओं के ओजपूर्ण 
भाषाणों ने राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना को उत्प्रेरित किया । इस 
प्रकार स्वदेशी आन्दोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक महत्वपूर्ण 
मार्ग प्रदर्शित क्रिया क्योंकि अब प्रश्‍न केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार 
का नहीं रह गया था वरन इसका मूल ध्येय ब्रिटिश शासन का बहिष्कार 
था । यह एक ऐसा वातावरण था जिसके अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार अपने को 
निःसहाय पाकर केवल दमनकारी नीति का प्रयोग कर सकती थी ओर वह 
सरकार ने किया । 16 अक्टूबर को असमे तथा पूर्वी बंगाल प्रदेशों का 
निर्माण हुआ एवं सर वेम्पफील्ड फुलर इसके. गवर्नर नियुक्त किये गये । 
सुरेग्द्रनाथ बनर्जी एवं dto सी० पाल ने विभाजित प्रदेशों का भ्रमण किया 


* 
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तथा “बहिष्कार” एवं 'स्वदेशी प्रयोग” की प्रतिज्ञा की गयी । “बहिष्कार” 
तथा 'स्वदेशी' का बंगाल के नवयुवकों का अत्यधिक समर्थन प्राप्त हुआ । 
स्वदेशी आन्दोलन के दोनों पक्षों ने स्वयं सहायता की भावना का विकास 
किया । इसके अन्तर्गत भारतीय उद्योगों का विकास हुआ । भारत में कपड़ा 
मिलें खोली गयीं, राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना की गई एवं तम्बाकू, चमड़े 
रसायनों के उद्योग आरम्भ किये गये तथा बीमा निगमों की स्थापना हुई । 
स्वदेशी भण्डारों की स्थापना की गई | शीघ्र ही भारतीय बाजार स्वदेशी 
वस्तुओं से भर गये । 

शरैः WD: आन्दोलन जनता में लोकप्रिय होता चला गया । सर वैम्प- 
फोल्ड ने दमनात्मक नीतियों द्वारा इस आन्दोलन को पंगु बनाने का अथक 
प्रयास किया । सरकार ने स्वदेशी सभाओं पर प्रतिवन्ध लगा दिये । सर 
वेम्पफील्ड की सरकार ने मार्गो में “वन्दे मातरम्‌'' का उच्चारण करने पर 
रोक लगा दी । बारोसलं सम्मेलन पर पुलिस ने लाठी चलायी तथा सुरेन्द्र 
नाथ बनर्जी को बन्दी बना लिया । फलतः आन्दोलन और संघर्षमय हो गया d 
वेम्पफील्ड की दमनकारी नीतियों की कटु आलोचना की गई । परन्तु वैम्प- 
फोल्ड की नीति यहीं तक सीमिति न रही उसने साम्प्रदायिकता की भावना 
का प्रसार प्रारम्भ किया । मुसलमानों के धामिक नेताओं (मुल्ला-मौलवी) 
ने गाँव गाँव जाकर यह प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया कि ब्रिटिश सरकार 
हिन्दुओं की हत्या करने एवं सम्पति लूटने में मुसलमानों का साथ देगी। 
एक लाल रंग की पुस्तिका वितरित की गई जिसमें उपर्युक्त बातों का समा- 
वेश था जिसके कारण बंगाल में कई स्थानों पर दंगे हुए और बंगाल का 
शान्त वातावरण हिसा एवं उपद्रवों से परिपूर्ण हो गया । 


स्वराज्य की मांग 

शीघ्र ही बंगाल विभाजन का प्रश्‍न केवल बंगाल तक ही सीमित न 
रहकर पुणं राष्ट्र में फैल गया । लाला लाजपतराय, श्री अरविद घोष एवं 
विपिनचन्द्र पाल ने बाल गंगाधर तिलक को सहयोग देना प्रारम्भ कर दिया। 
लाला लाजपतराय ने कहा : “कि बंगाल” ने विभाजन के विरुद्ध आन्दोलन का 
पथ प्रदर्शन किया है । प्रत्येक राज्य को अपने कष्टों के विरुद्ध आन्दोलन करना 


चाहिए 1" 
विपिनचन्द्र पाल एवं अरविद घोष ने पूर्ण स्वराज्य की माँग को तथा 


वहिष्कार एवं स्वदेशी आन्दोलन को अपना समर्थन दिया । बहुबान्धव उपा- 
sara ने एक पुस्तिका “सोनार बागेला के माध्यम से भारतीय युवाओं एवं 
oral से ब्रिटिश सरकार को निष्कासित करने का आह्वान किया । उन्होंने 
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अपनी पुस्तक में लिखा कि बंगाल में “दुदिवस का दिन आ गया है। क्या 
कोई कर्तव्यपरायण Ga नहीं है? जन्मभूमि के इस दुदिन पर ऐसी शान्ति 
क्यों ? जीवन उत्सर्ग हेतु तत्पर रहो । जो उत्पन्न हुआ है, वह मृत्यु-ग्रस्त 
होगा । इसलिए किसी प्रकार के भय से साहस का परित्याग मत करो । याद 
रखो अंग्रेज हमारा रक्‍तपान कर रहे FV” 

देश में असंतोष एवं उत्साह की भावना को देखते हुए तिलक ने निर्णय 
लिया कि इस अवसर का प्रयोग आवश्यक है। उन्होंने कांग्रेस से विनय- 
अनुनय की नीति का त्याग कर स्वराज्य अथवा स्वतंत्रता की मांग करने का 
अनुरोध किया । तिलक को अन्य लोगों ने भी समर्थन दिया जिसमें से श्री 
एन०सी ० कालेकर, मराठा के सम्पादक Fo पी० कालेकर, केसरी के सहा- 
यक सम्पादक गंगाधर राव एवं कर्नाटक के प्रमुख नेता दादा साहब खापडें 
आदि प्रमुख व्यक्ति थे । तिलक अपने आन्दोलन को चार मुख्य सिद्धान्तों पर 
आधारित करना चाहते थे । 

1, बहिष्कार 

2. स्वदेशी ' 

3. राष्ट्रीय शिक्षा 

4. स्वराज्य 


बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वराज्य के नये नारे ने जनता 
में नव चेतना का संचार किया और इस नारे का सम्पूर्ण राष्ट्र में अत्यधिक 
उत्साहपूर्वक स्वागत हुआ । ओ० एल० वासवानी ने इस नये नारे की परि- 
भाषा करते हुए कहा कि दीर्घकाल से हम ब्रिटिश सरकारी du के समक्ष 
सुधार हेतु याचना करते रहे E और ब्रिटिश तंत्र से यह वस्तु मांगते रहे 
जो कि कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को नहीं दे सकता, उसे स्वयं ही प्राप्त करना 
होता है वह है स्वराज्य । तीस वर्ष के पश्चात्‌ हम वास्तविकता से अवगत 
हो पाये हैं । यही नये आन्दोलन का अर्थ है । यह आन्दोलन भारत के लिये 
अपनी पुरातन सभ्यता व संस्कृति एवं उस प्राचीन इतिहास के पुनरागमन 
का आन्दोलन है । लाला लाजपतराय ने कहा : “कि अंग्रेज भिक्षुकों से घृणा 
करता रहा है अतः यह हमारा कर्तव्य है कि हम अंग्रेजों को इस तय्य से 
अवगत करायें fa हम भिक्षुक नहीं हैं बल्कि वह भिक्षुक है जिसकी सम्पत्ति 
अंग्रेजों द्वारा हस्तगत कर ली गई है और हम अपनी सम्पत्ति लेके रहेंगे ।” 
उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन को “निष्क्रिय प्रतिरोध” के द्वारा असफल बनाने का 
आह्वान किया । श्री अरविद घोष ने तिलक के चारों सिद्धान्तों को एक 
“यज्ञ” के रूप में वणित किया तथा लिखा कि कोई भी देश राजनीतिक 
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स्वतन्त्रता के बिना किकास एवं प्रगति नहीं कर सकता । तिलक ने कहा कि 
स्वदेशी विचारों के प्रचार का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम विदेशी वस्तुओं 
एवं विदेशी विचारों से शने:-शने: भारतीय जीवन को दूर रखें । हमारे मस्तिष्क 
एवं विचार दोनों स्वदेशी होने चाहिए। अतः स्वदेशी आन्दोलन जो कि 
मात्र विदेशी वस्तुओं के विरुद्ध प्रारम्भ हुआ था, धीरे-धीरे विदेशी राज्य के 
विरुद्ध भी हो गया । सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने विचारों एवं शिक्षा को स्वदेशी 
बनाने पर जोर दिया । ब्रिटिश सरकार इस बात से पूर्णतया अवगत थी कि 
स्वदेशी आन्दोलन की लोकप्रियता एवं विस्तार का मुख्य श्रेय छात्र समुदाय को 
है 1 छात्रों की गतिविधियों के दमन हेतु सरकार ने शिक्षा संस्थानों को सर- 
कारी परिपत्र प्रेषित किये जिनमें शिक्षा संस्थानों को सरकार विरोधी एवं 
उदण्ड छात्रों के प्रति कठोर कार्यवाही के लिये कहा गया । इन सरकारी 
परिपत्नो ने उत्तेजित वातावरण को और अधिक प्रदीप्त किया । इस आलो- 
चनात्मक कटुता में राष्ट्रीय शिक्षा के विचार को जन्म दिया । राष्ट्रीय 
शिक्षा का orf था कि वह शिक्षा जिसपर सरकारी प्रभाव और नियन्त्रण न 
हो और शिक्षा राष्ट्रीय परम्परा और आवश्यकता के अनुकूल हो d 
सरकारी नीति का तत्कालिक और आक्रमिक परिणाम यह हुआ कि 
एक प्रति परिपत्र संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था का एकमात्र ध्येय 
छात्रों को एक स्थान पर एकत्रित करना अर्थात संगठन करना तथा धन संचय 
कर लोगों में देशभक्ति के भाषण एवं गीत सुनाकर जागरुकता उत्पन्न करना 
था । इसके अतिरिक्त वह सब॑ छात्र जो शासनिक आज्ञा के द्वारा निष्कासित 
किये गये थे, उनको शिक्षा सुविधाएँ प्रदान करना भी था । 
श्री अरविन्द घोष एवं विपिनचन्द्र पाल ने राष्ट्रीय विद्यालयों की स्था- 
पना पर बल लिया । उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना 
करनी चाहिए और यदि इससे सरकार रुष्ट होती है तो उसे नहीं होना 
चाहिए | उन्होंने कहा कि हम लोगों को अपना कर्तव्य पूर्णं करना चाहिए 
यदि सरकार हमें विवाद से रोके तो क्या हम विवाद नहीं करेंगे । उनके 
कथानुसार यह मनुष्यत्व का प्रतीक नहीं हैं, तथा वह राष्ट्र कदापि प्रगति 
नहीं कर सकता जो कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकता । सरकार की 
शिक्षा नीति के विरोध में 1906 में “राष्ट्रीय शिक्षा समिति” का गठन किया 
गया | इसका उद्देश्य भारत में साहित्यक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा का 
विकास था । इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण राष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थात खोले 
गये । 
5 नवम्बर 1905 को एकप्रतिवादी सभा का आयोजन किया गया 
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जिसमें रवीन्द्र नाथ टैगोर, सतीश चन्द्र मुखर्जी, हीरेन्द्र नाय दत्त इत्यादि 
ने राष्ट्रीय शिक्षा के स्वरूप को सम्बोधित किया । सुबोध चन्द्र मलिक ने 
एक लाख रुपये की अनुकरणीय भेंट प्रदान की जिसके फलस्वरूप मेंमन सिह 
के जमींदार ने भी इसका अनुकरण किया । 

14 अगस्त , 1906 को 'राष्ट्रोय शिक्षा परिषद' (जातीय शिक्षा परिषद्‌) 
का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया । यद्यपि इस परिषद्‌ के अन्तर्गत 
अनेक शिक्षा संस्थानों का संचालन आरम्भ हुआ परन्तु यह शिक्षा संस्थान 
अधिक समय तक कार्य न कर सके क्योंकि सरकारी विरोध के अन्तर्गत शिक्षा 
संस्थानों का संचालन अत्यन्त दुष्कर था । केवल 'जादवपुर इंजीनियरिंग 
कॉलेज” जो कि इस परिषद्‌ के दवारा आयोजित किया गया था, उन विषम 
परिस्थितियों उत्साहपूर्व क कार्यरत में रहा । 1956 में इस संस्था का जादत्रपुर 
विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो जाना एक स्वार्थ रहित सेवा, आदर्शवाद तथा 
तथा निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण था । 

विदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्वराज्य प्राप्ति 
था। अरविन्द घोष ने कलकत्ता के एक समाचार पत्र “वन्दे मातरम” d 
लिखा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, एवं राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज्य के 
ही बिभिन्न अंग हैं । तिलक ने स्वराज्य पर बल देते हुए कहा कि “स्वराज्य 
हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे प्राप्त करके ही रहेंगे! । विपिनचन्द्र 
पाल, श्री अरविन्द घोष एवं लाला लाजपतराय ने भी स्वराज्य को प्राप्ति 
पर अत्याधिक महत्व दिया उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध के द्वारा स्वराज्य प्राप्त 
करने को कहा क्योंकि वह अहिसक आन्दोलन के इच्छुक थे । 

इस प्रकार इन राष्ट्रवादियों ने एक नये कार्यक्रम को विकसित किया 
तथा भारतीय राष्ट्रोय कांग्रेस को एक संस्था के रूप में चुना जिसके माध्यम 
से वह इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करना चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक, 
लाला लाजपतराय एवं विपिनचन्द्रपाल ने कांग्रेस के नेताओं से पुरानी अनु- 
रोध की नीति को त्यागने को कहा । ऐसे वातावरण में 1905 में गोपाल 
कृष्ण गोखले ने अधिवेशन की अध्यक्षता की । उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में 
are कर्जन की नीतियों की भत्संना करते हुये यह मांग की, भारत को ATT 
तीयों की इच्छानुसार ही शासित किया जाय तथा भारत में भी अन्य उप- 
निवेशों की भांति स्व-शासन की स्थापना की जाय। इस अधिवेशन में तिलक 
के चार प्रस्तावों में से सिर्फ बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ । 1906 में 
काग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे । 
उन्होंने स्वराज्य को कांग्रेस के “अन्तिम sera’ के रूप में ग्रहण किया । 
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इसके साथ ही स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव भी पारित कर दिये 
गये । काँग्रेस ने सम्पूर्ण भारत में बहिष्कार को राजनीतिक अस्त्र के रूप में 
स्वीकार कर लिया । 1907 में काँग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ जहाँ 
तिलक के प्रस्तावों को लेकर काँग्रेस “नमं दल'' और गमं दल” में विभक्त 
हो गई। काँग्रेस के लिये ag अवसर अवश्य दुःखदायी था परन्तु कांग्रेस में 
दो दल हो जाने का लाभ ब्रिटिश सरकार ने उठाया । ब्रिटिश सरकार ने 
दमनकारी नीतियों का पालन शुरू कर दिया । लाला लाजपत राय और 
अजीत fag को देश से निर्वासित कर दिया गया । इस सरकारी कृत्य ने 
लगभग सम्पूर्ण राष्ट्र को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कर दिया । पूरे देश में 
AME हुई तथा जुलूस निकाले गये p सरकार ने “बन्दे मातरम्‌” के प्रकाशक 
को जेल भेज दिया तथा “युगान्तर एवं 'संध्या' के विरुद्ध भी दमन चक्र 
चलाया और युगान्तर के सम्पादक को कठोर दण्ड दिया गया। सभाओं पर 
रोक लगाने हेतु “राजद्रोही सभा अधिनियम” बनाया गया जिसके अनुसार 
किसी भी सभा के लिये तीन दिन पहले सरकार को वताना आवश्यक कर 
दिया गया । रासबिहारी घोष ने इस अधिनियम को भारतीयों के राजन तिक 
जीबन का अन्त करने वाला बताया । इसके साथ ही विस्फोटक सामग्री 
अधिनियम तथा समाचार अधिनियम बनाये गये । इन उपर्युक्त अधिनियमों 
ने सरकार को असीम शक्तियाँ प्रदान कीं । इस प्रकार 1908 का वर्ष दमना- 
त्मक कार्यवाहियों का वषं रहा और इसी वर्ष मुज्जफरपुर के न्यायाधीश 
किग्सफोडं का हत्या का प्रयास किया गया । इस बमकाण्ड में श्री अरविन्द 
घोष को गिरफ्तार कर लिया गया । इसके कुछ समय पश्चात्‌ बाल गंगाधर 
तिलक को भी वन्दी बना लिया गया और उन्हें छः वर्ष के कठोर कारावास 
का दंड दिया गया परन्तु अरविन्द घोष को रिहा कर दिया गया । अरविन्द 
घोष ने तत्पश्चात्‌ राजनीति से सन्यास ले लिया इस प्रकार 1910 तक राष्ट्र- 
वादियों का दमन पूर्ण रूप से हो गया । 
ब्रिटिश सरकार की दमनकारी तथा दण्डकारी नीतियों के उपरान्त 
भी स्वदेशी आन्दोलन में सभायें, गोष्ठियाँ, राजनीतिक सक्रियता आरम्भ से 
बनी रही । इस आन्दोलन ने अपने को राष्ट्रीय संघर्ष के प्रवाह में सम्मिलित 
कर एक नवीन दिशा इंगित की । सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने स्वदेशी आन्दोलन के 
प्रति लिखा, “कि यह राजने तिक एवं आथिक आन्दोलन नहीं था वरन्‌ राष्ट्रीय 
जीवन की परिधि में एक व्यापक आन्दोलन था ।' गोखले जो क्रि नमंदलीय 
नेता थे उन्होंने भी इस भान्दोलन को राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति एवं 
विकास में एक युगान्तकारी घटना माना है; क्योंकि उनके fase में इस 
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आन्दोलन ने भारतीयों में सौहार्दता की भावना उत्पन्न की । गाँधीजी ने भी 
इस तथ्य को स्वीकार करते हुये कहा कि भारतीय राष्ट्रीय जागरण यर्थाय 
रूप से बद्ध विभाजन के पश्चात्‌ ही आरम्भ हुआ | 

इस आन्दोलन ने प्रथमवार भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को केवल उच्च- 
वर्गीय परिधि से निकाल कर मध्य वर्गीय तथा जन-साधारण वर्ग में समाविष्ट 
किया | जवाहर लाल नेहरू ने उपरोक्त तथ्यों का पूर्णतया समर्थन करते हुये 
इसकी भभिपुष्टि की और बद्ध भंग को उस ईधन की संज्ञा दी जिसने 
राष्ट्रीय ज्वाला को और अधिक प्रज्वलित किया d 

स्वदेशी आन्दोलन शन: शने: बंगाल की ही परिधि में स्थित नहीं रहा 
अपितु उत्तर में पंजाब तक और दक्षिण में केप क॑मरन तक इस आन्दोलत 
का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा । जगन्नाथ पुरी में सो साधुओं ने स्वदेशी 
विचारधारा के प्रसाद का ब्रत लिया तथा लाहौर और हरिद्वार में अनेक 
पण्डो ने विदेशी शक्कर के मिष्डान का देवी देवताओं में चढ़ाने से वहिष्कार 
किया । नँविनसन के अनुसार स्वदेशी विचारधारा का मद्रास भी केन्द्र था 
क्योंकि वहाँ समाचार पत्रों में राष्ट्रीय सूती कपड़ों और बन्दे मातरम्‌ सिगरेट 
का विज्ञापन होता था । महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार 
पन्नों (मराठा एवं केसरी) के द्वारा स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा में स्वदेशी 
वस्तुओं का ही क्रय करे ऐसा जनता से वचन लिया । तिलक ने “पैसा कोष" 
भी स्थापित किया जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेसा सहा- 
यतार्थ देकर देश में स्वदेशी उद्योग की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकता या। 
इतना ही नहीं तिलक ने पूना में गणपति त्योहार में जापान एवं स्वदेशी 
आन्दोलन की प्रशंसा में गीत गाने का कार्यक्रम संयोजित किया d 

स्वदेशी आन्दोलन के प्रसार ने 1905 के अन्त तक समाचार प्रचार 
का रूप धारण कर लिया था । जापान की आथिक एवं तकनीकी सहायता 
के साथ उद्योग आरम्भ किये जाने लगे। महाराजा कोल्हापुर तथा मार- 
alfsat ने भी इसमें प्रचुर योगदान दिया । अंग्रेजी सरकार को भारत में 
जापानी सहायता से संकट का आभास होने लगा था । 

इससे भी अधिक ब्रिटिश सरकार को इस बात ने आश्चर्यचकित किया 
कि स्वदेशी आन्दोलन के उद्भव के पश्चात्‌ भी जापानी वस्तुएं भारत ने 
प्राप्त की ओर उन पर किसी प्रकार का बहिष्कार का अंकुश न था । 

20 माच 1906 को फारमोसन कॉलेज तोकियो के प्रधानाचायं 
सकुन्‌सली मोतादो ने बनारस में व्याख्यान देते हुये कहा कि जापान और 
भारत पूर्वी देश हैं इसलिए उनमें गठबन्धन हो सकता है । अब उन्होंने भार- 
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तीयों की स्त्रियों की दशा के उत्थान हेतु भी प्रयत्त किया और कहा, 'कि 
भारत का मान जापान का मान है और भारत का अपमान जापान का अप- 
मान है।' एक समाचार ने इसका समर्थन करते हुए लिखा कि विदेशी 
वस्तुओं के बहिष्कार के पश्चात्‌ जापान से ही भारत को गठवन्धन करना 
चाहिये क्योंकि ऐसी कोई सहायता नहीं जो जापान करने में समर्थं न हो । 
इस प्रकार स्वदेशी और बहिष्कार आन्दोलन पर जापान का व्यापक प्रभाव 
पड़ा । क्योंकि उस समय जापान ही ऐसा देश था जिससे विदेशी शासन के 
विरुद्ध प्रेरणा प्राप्त की जा सकती थी, जापान भी दूसरी ओर एशियाई 
महत्व में उन्नति करने को आतुर था | 

जापान की रूस पर विजय ने भारतीय क्रान्तिकारियों को भी प्रभा- 
वित किया, जापानी क्रान्ति की प्रेरणा ने युवकों को अपने देश पर 
जीवन उत्सर्ग करने का मार्ग प्रदर्शित किया । भारतीय क्रान्तिकारियों ने भी 
जापान की भांति भारतीय विचार धारा एवं वातावरण में संगिक परिवर्तन 
लाने का स्वप्न साकार करने की चेष्टा आरम्भ की । श्री अरविन्द ने भी 
जापान को ओर इंगित करते हुए भारतीयों को अपने आत्मवल एवं आत्म- 
शक्ति के प्रति आवाहन किया । अतः भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन के 
नेताओं ने जापान को अपना अप्रज माना, यह स्थिति केवल भारत में ही नहीं 
थी अपितु सम्पूर्ण एशिया में इसका आन्तरिक प्रभाव था । 

शनेः शने: भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन सशक्त एवं विस्तृत होता 
गया । क्रान्तिकारियों का उत्साह, उमंग एवं निष्ठा का लक्ष्य भारत में 
अंग्रेजी शासन का उन्मूलन था, इन क्राम्तिकारियों का स्वरूप कुछ भी रहा 
हो कार्य प्रणाली भिन्न रही हो किन्तु विदेशी सरकार के प्रति उद्देश्य की 
पुति हेतु जापान ने अपना पुर्ण समर्थन क्रान्तिकारियों को दिया । भारतीय 
क्रान्तिकारियों ने जापान जा कर अनस्त्र-शस्त्र एवं युद्ध सामग्री के निर्माण का 
प्रशिक्षण लिया । इसके अतिरिक्त जापान में पत्र पत्रिकाओं ने अंग्रेजी सर- 
कार को चेतावनी देते हुए लेख प्रकाशित किये । अंग्रेजी शासन ने इसके 
विरुद्ध अपनी दमनकारी नीति का प्रयोग अवश्य किया किन्तु क्रान्तिकारियों के 
उत्साह एवं जापान के सहयोग के कारण शासन अपने उद्देश्य में सफल नहीं 
हो सका | 

देश भक्ति के इस वातावरण ने इतनी उत्तेजना उत्पन्न कर दी कि 
हिंसात्मक बम विस्फोट भी पहली भारतीय राजनेतिक क्षेत्र में हुआ । युवकों 
के लिये अस्त्र चलाने की शिक्षा dearg, सभायें, समितियां तथा अखाड़ों की 
स्थापना की गयी । अंग्रजी शासन के गृह विभाग ने यह सुचना शासन को दी 
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कि बंगाल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल की गुप्त स्थापना की गई है जो कि 
रूस जापान युद्ध का हो एक परिणाम है। 

बंगाल में क्रान्तिकारी प्रचार हेतु अनेक पुस्तकों एवं पत्तिकाओं का 
प्रकाशन हुआ जिनमें मुख्य “भवानी मंदिर, युगान्तर, मुक्ति कोन पाठे” इत्यादि 
थीं । इन प्रकाशनो ने भारतीयों को मानसिक, भौतिक तथा आत्मिक शक्ति 
बोध का परिचय दिया । “भवानी मंदिर” में जापान का अनुसरण करने का 
आग्रह किया गया । जापानी प्रभाव के अन्तर्गत गुप्त रूप से हत्या प्रहारों का 
कार्यक्रम आरम्भ हुआ जिसमें खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर बम काण्ड प्रसिद्ध 
था । हरनाम सिह के बाजार में यह बम कांड रूस जापान युद्ध से प्रभावित 
था, क्योंकि जापान की विजय ने राष्ट्रवाद के प्रवाह को तीव्र किया और 
इस उत्साह से 1908 में प्रथम आतंक वादी घटना घटित हुई । 1909 में 
अलीपुर बम काण्ड में पुलिस को घटना स्थल पर पकड़े व्यक्तियों के पास 
रूस जापान युद्ध से सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त हुये । यह भी ज्ञात हुआ कि 
“जापान जागरण” नामक लेख क्रान्किरियों के मध्य अत्याधिक लोकप्रिय था । 

जापान प्रेरणा ने न केवल भारतीयों को उत्साह, उत्तेजना एवं स्वाधीनता 
का पाठपढ़ाया अपितु संवैधानिक तथ्यों से भी अवगत कराया । जापान के शासक 
मिकादो का संवैधानिक सुधार एक महत्वपूर्ण राजनेतिक कार्यं था । किसी भी 
शासक ने इतनी शीघ्र एवं सरलता से जनता की मांग को स्वीकार नहीं किया । 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों के दलों-नमंदल तथा उग्र दल को रूस-जापान 
युद्ध ने प्रभावित किया । दोनों दलों के नेता गोपाल कृष्ण गोखले एवं बाल 
गंगाधर तिलक ने जापान का अनुसरण करने का परामर्श दिया । निःसन्देह रूस 
जापान युद्ध ने एशिया के देशों को स्वराज्य का पाठ दिया ओर स्वाधीनता 
संग्राम में आने वाले समय के प्रति सजग किया । 
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विकसित राष्ट्वाद 
वैदेशिक प्रभाव 


रूस-जापान युद्ध 

जापान की 1904-05 में रूस पर विजय इतिहास में एक महत्वपूर्ण 
घटना थी क्योंकि इस घटना ने एशिया के जागरण में अपना विशेष 
योगदान दिया । इस युद्ध ने भारतीयों को आत्म-निर्णय एवं आत्म निर्भरता 
का संदेश दिया । जापान की विजय ने भारतीयों को इस विचारधारा के प्रति 
बाध्य किया कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के शोषण को समाप्त कर स्वाधीनता 
की ओर अग्रसर हो सकें। जापान और रूस के संघर्ष का भारतीयों ने 
आत्मसत्त होकर अवलोकन किया । 

1904 में बर्टन शेडुअल की 'बद्धाली' नामक समाचारपत्र में प्रकाशित 
कविता ‘sia इन द ईस्ट” ने भारतीय उत्साह को व्यक्त किया जिसमें शेडुअल 
ने एशिया के लोगों को अपनी सुप्त अवस्था से जाग्रत होकर अपने महाद्वीप 
को सुरक्षित रखने का आह्वान किया । 

रूस जापान युद्ध को भारतीय समाचार पत्रों ने विस्तृत रूप से प्रतिपादित 
किया तथा इस युद्ध की चर्चा का विषय भारतीयों के लिये प्रतिभाजन था । 
टोकियो से भारतवासी era ने एक जापानी पत्रिका को लिखा कि इस युद्ध 
में भारतीयों की कितनी रूचि है और जापान फे प्रति कितने कृतज्ञ हैं, इसकी 
व्याख्या नहीं की जा सकती । 

इस तथ्य की पुष्टि लोकमान्य तिलक के केसरी में इस कथन से होती 
है जब उन्होंने जापान की वरीयता को एशिया की जनता के लिये एक महान 
संदेश की संज्ञा दी । 

भारतीय शिक्षित वर्ग इस संघर्ष को अत्यन्त रुचिपुणं दृष्टिकोण से देख 
रहा था और जापानी विजय ने भारतीयों के उत्साह का विद्युतीकरण कर 


दिया i 
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जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में जापान की विजय की व्याख्या 
करते हुये कहा कि इस युद्ध के परिणाम केवल मेरे लिये अत्याधिक उत्साह 
वर्धक ही नहीं वरन्‌ राष्ट्रीयता को विचारधारा ने मेरे मानसपट को घेर 
लिया है । उन्होंने कहा कि “मैं सदेव यह स्वप्न देखता था कि किस प्रकार तलवार 
हाथ में लेकर अपने देश की स्वाधीनता के प्रति मैं युद्ध करूँगा 1” 

इस संदर्भ में सम्पूर्णानन्द ने भी जो कहा है इससे इसी तथ्य की पुष्ट 
होती है कि रूस जापान युद्ध ने मध्यम वर्ग को भी प्रभावित किया । argat- 
नन्द ने अपने संस्मरण में लिखा है कि रूस की पराजय और जापान की 
विजय ने निश्‍चित रूप से एशियाई देशों का मानवर्धन किया । उन्होंने इस 
युद्ध को अपने व्यवितगत परिवार से सम्बन्धित करते हुये इस तथ्य का उल्लेख 
किया कि जापान विजय ने मेरे पिता और उनके मित्रों, को जो सरकारी नौकर 
होते हुये भी, उनके मुखमण्डलों पर विजग्र आभा थी । 

जापानी सेना की और नौसेना की सफलता का समारोह 'यंगमैन्स 
इम्पूर्चेमेंट सोसायटी हाल” चादरघाट हैदरावाद दक्षिण में जून 13, 1905 को 
आयोजित किया गया । इस आयोजन का ध्येय जापान के शासक मिकादों को 
बधाई देना था । सरोजनी नायडू ने भी इस सभा में व्याख्यान दिया और 
एक प्रतिनन्इन पत्र (बधाई पत्र ) पारित कर “जापानी सम्राट मिकादो' को, 
प्रेषित किया गया । 

बम्बई में एक अन्य सभा में लोकमान्य तिलक ने भी जापान को बधाई 
देते हुये जापानी सहायता कोष में लगभग एक हजा र रुपये एकत्रित करके भेजे। 
रवीन्द्र नाथ EMT ने कहा “जापान ने अपनी विजय से यह सिद्ध कर दिया 
है कि पुराने बीज में भी जीव शक्ति थी ओर केवल इसे नये युग की नयी 
धरती पर रोपित किया जाना हे ।” 

रूस जापान युद्ध ने संभवतः भारत के प्रत्येक वर्ग की विचारधारा को 
प्रभावित किया और भारतीय राष्ट्रवादियों ने जापान की ओर प्रशंसात्मक 
दृष्टि से देखना आरम्भ किया । गोपाल कृष्ग गोखले ने अक्तूबर 9, 1905 
को लन्दन में ‘Haaa सोसायटी” को सम्बोधित करते हुये कहा कि भार- 
तीयों को जापान की दृढ़ राष्ट्रीय धारणा से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए जो 
कि जापान की सफलता का गुप्त रहस्य हे। परिणमास्वरूप भारतीयों ने 
जापान की देश भक्ति, अनुशासन अनिर्वायशिक्षा तथा राष्ट्रीय भाषा में रुचि 
लेना आरम्भ किया । इस तथ्य, की पुष्ट पूर्वी बंगाल के उपराज्यपाल बी० 
फुलर के कथन से होती है कि भारतीय विद्यार्थियों ने जापानी राष्ट्रीय 
एकता, से स्वत्याग एवं राष्ट्रवाद को गृहण करने हेतु जापानी इतिहास का 
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अध्ययन अधिक से अधिक करना प्रारम्म किया । 

भारतोयों के आत्मबल एवं दृढ़ निश्चय को जापान ने न केवल 
प्रोत्साहन दिया अपितु aata पर विचार करने के प्रति बाध्य किया । एक 
बंगाली समाचार पत्र “श्री श्री विष्णु या प्रिया-ओ-आनन्द बाजार पत्रिका” 
ने लिखा कि जब चावल खाने वाले जापानी रूसी सैनिकों को पराजित कर 
सकते हैं तो चावल खाने वाले भारतीय अनुकूल प्रशिक्षण पाने पर अंग्रेजों 
को क्यों नहीं अपने देश से हटा सकते । 

परिणामतः भारतीय छात्र जापानी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में 
अध्ययन हेतु जाने लगे । 1905 के अन्त तक लगभग 25 छात्र जापान में 
अध्ययन लाभ कर रहे थे । जापानी विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त कर इन छात्रों 
में स्वदेश प्रेम की भावना प्रेरणात्मक श्रोत बन गई 1907, 1908 और 
1909 में उन्होंने देशभक्ति की आभा से युक्त स्वदेशी आन्दोलन में पदार्पण 
किया । 


रूसी क्रान्ति 1905 
जापान के द्वारा रूस की पराजय में रूसी क्रान्ति का अवक्षेपण किया । 
22 जनवरी, 1905 के 'रक्त रंजित रविवार के दिवस इस क्रान्ति at qaqa 
हुआ जब सेन्ट died वर्ग में श्रमिकों उनकी पत्नियों, बच्चों के शान्तिमय 
प्रदर्शन पर जार के सैनिकों ने गोली चलाई | यह निःशस्त्र जुलूस फादर 
गेपन के नेतृत्व में जार के समक्ष जनता का 'दुःख निवारक माँगपत्र! प्रस्तुत 
करने जा रहा था । परन्तु गोली हत्याकाण्ड ने असंतोष एवं उत्तेजना को प्रवा- 
हित किया । तत्पश्चात सम्पूर्ण रूस में प्रदर्शन, हड़तालें तथा शस्त्र विद्रोह 
आरम्भ हो गये। यद्यपि रूस की प्रथम क्रान्ति असफ़ल रही परन्तु अन्य 
देशों में इसके स्वाधीनता विकास पर इसका प्रचुर प्रभाव पड़ा । विशेषकर 
पर्शिया, टर्की, चीन, भारत तथा एशियाई देशों में इसका अधिक प्रभाव दुष्टि- 
गोचर हुआ | 
रूसी क्रान्ति ने निस्सन्देह भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को सशक्त रूप 
से प्रभावित किया । गांधीजी ने इस क्रान्ति को शताब्दी को सबसे महत्वपूर्ण 
घटना की संज्ञा दी और मानव इतिहास में इसे एक विशिष्ट पाठ के रूप में 
स्वीकार किया । इस क्रान्ति ने भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं को निरंकुश 
शासन के विरुद्ध विरोध का पाठ दिया । गांधी जी ने 'इण्डियन ओपीनियन” 
में लिखा कि हम भी अपने विरुद्ध अत्याचारों के प्रति रूसी उपचार करेगे । 
बाल गंगाधर तिलक ने भी आयरलैंड, जापान भोर रूस का मार्गे अपनाने 
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के लिये आह्वान किया । 

1905 में बद्ध-भंग के संवेधानिक आन्दोलन की असफलता ने इस 
विचारधारा को जन्म दिया कि ब्रिटिश शासन ने भी जार शासन की भाँति 
दमनकारी नीति को अपना लिया है। रास बिहारी घोष ने 1906 के कांग्रेस 
अधिवेशन में कहा कि रूसी दमनकारी नीति का प्रयोग ब्रिटिश शासन भी 
करने लगा हे । अन्तर केवल यह कि इसी समस्या को लेकर रूस में पार- 
स्परिक dud है और यहाँ पर हमारा संघर्ष विदेशी शक्ति के साथ हे । 


इसी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की 
माँग को न्यायोचित बताते हुये कहा कि पूर्व में चीन आर पश्चिमी 
एशिया में पशिया में जागरूकता के लक्षण प्रतीत हो रहे हैं, जापान इनसे 
qd ही जागरूक हो चुका है और रूस विमुक्ति के लिये संघर्ष कर रहा है । 
नौरोजी के कहने का तात्पर्य यह था कि जब इन देशों में निरंकुशता के 
विरुद्ध जागरूकता आ रही थी तो क्या भारतवर्ष अंग्रेजों के आधीन रह 
सकता था ? रूसी क्रान्ति ने भारतीय क्रान्तिकारियों की विचारधारा में 
और कार्यप्रणाली में परिवर्तन किया । भारतीय समाचार wai “बंगाली” 
और “युगांतर” ने भारतीय क्रान्तिकारियों को रूसी पद्धति का अनुसरण 
करने का आह्वान किया । युगांतर ने देश में गुप्त संस्थाओं तया युद्ध सामग्री 
के निर्माण के लिये मार्ग safna किया । इस प्रकार भारतीय स्वतन्त्रता 
संग्राम में ‘aq पिस्तौल ca’ का समावेश हुआ । 1907 में श्यामजी कृष्ण 
वर्मा ने अपने पत्र ''इण्डियन सोसायेलोजिस्ट'' में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 
रूसी पद्धति पर आधारित गुप्त संस्थाओं की कार्य प्रणाली का परामर्श 
दिया i gatar ने भी आतंकवादियों को डाकखाने, बॅक तथा शासकीय कोष 
को लूट कर अपनी आथिक सहायता करने का प्रचार किया p लोकमान्य 
तिलक ने भी उग्रवादियों के प्रोत्साहन हेतु “केसरी समाचार पत्र” में लेख 
प्रकाशित किये जिसके कारण उनको छः वर्ष का करावास हुआ । तिलक के 
कारावास ने प्रथम बार श्रमिक जागरुकता को स्पष्ट किया जब समस्त 
बम्बई में श्रमिकों ने हड़ताल कर दी । 

तिलक के मुकदमे के कुछ ही दिनों के पश्चात लेतिन ने भारतीय 
राजनैतिक परिवृद्धि पर एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने भारतीयों को उप- 
निवेशिक शासन के विरुद्ध संघषं करने का प्रोत्साहन दिया तथा भारतीय 
नेताओं की प्रशंसा की और ब्रिटिश सरकार की कठोर आलोचना की d 

रूस की क्रान्ति ने भारतीय क्रान्तिकारियों को सैनिक विज्ञान से 
समबद्ध ज्ञान प्राप्त करने की ओर प्रेरित किया । फलतः क्रान्तिकारियों के 
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घरों से अंग्रेजी शासन ने सैनिक एवं विज्ञान सम्वन्धी पुस्तकों, लेखों एवं 
मानचित्रों को हस्तगत किया । इसके अतिरिक्त पुलिस ने रूस से सम्बद्ध 
क्रान्तिकारी साहित्य को क्रान्तिकारियों से प्राप्त किया । विनायक दामोदर 
सावरकर तथा उनके ज्येष्ठ भ्राता गणेश सावरकर ने नासिक में “अभिनव 
भारत सोसायटी' की स्थापना रूसी dud पद्धति पर की । 1909 में गणेश 
सावरकर के घर से फ़ास्ट की पुस्तक ‘fame सोसायटीज आफ युरोपीयन 
रेवोल्यूशन 1776 से 1876' पुलिस ने प्राप्त कर उन्हें गिरफ्तार किया । 

इसके अतिरिक्त विदेशों में भी भारतीय क्रान्तिकारियों ने रूसी नाश- 
वादी एवं समाजवादी कार्यकर्ताओं से अपना सम्बन्ध स्थापित किया । विदेश 
में भारतीय क्रान्तिकारियों में मुख्य हरदयाल, हेमचन्द्र कानूनगो, श्यामजी 
कृष्ण वर्मा, मादाम कामा तथा एस० आर० राना थे | श्यामजी कुष्ण वर्मा, 
मादाम कामा ओर Afgan गोर्की में काफी घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो चुके 
थे और Mat श्यामजी कृष्ण वर्मा से प्रभावित थे । गोर्की ने श्याम जी को 
“भारतीय मात्सेनी' बताया क्योंकि उनके अनुसार श्याम जी को भारत के 
इतिहास, समकालिक घटनाओं एवं जनता की इच्छाओं का पूर्ण ज्ञान था | 

तिःसन्देह रूस की 1905 की लघु असफल क्रान्ति ने भारतीय राष्ट्र- 
वादियों और विशेषकर भारतीय क्रान्तिकारियों को एक fasta सन्देश दिया 
जिसके द्वारा समाजवादी विचारधारा ने जन मानस में भपना मार्ग निमित 
किया । 


बॉल्शेविक क्रान्ति 

प्रथम विश्व युद्धोपरान्त उपनिवेशिक एवं परतन्त्र राष्ट्रों की आन्तरिक 
परिस्थितयों में तीब्रता से परिवर्तन आने लगा था । श्रमिक समुदाय की 
संख्या में वृद्धि के साथ ही साथ पूंजीपति, निम्न तथा मध्यम वर्गो का वर्गी- 
करण होने लगा । एक ओर साम्राज्यवादी नीति के कारण पूंजीवाद को 
प्रोत्साहन मिला और दुसरी ओर नेहरू के अनुसार प्रथम बार इतिहास में 
सर्वहारा वर्ग को देश में मुख्य प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। रूस की क्रान्ति ने 
पूंजीवाद से समाजवाद की ओर युग परिवर्तेन किया । क्रान्ति के समय भारत 
के राजनैतिक गर्भ में असन्तोष की भावना व्याप्त थी । देशवासी उस समय 
राजनैतिक और मुख्यतः आथिक स्थिति के कारण अर्तनाद कर रहे थे । इस 
समय बॉल्शेविक क्रान्ति ने राजनैतिक और आधिक स्वतन्तत्ना के लक्ष्यों का 


नवीन स्वरूप भारतीय राष्ट्रवादियों के समक्ष प्रस्तुत किया । 
रूस की क्रान्ति ने भारत के स्वाधीनता आन्दोलन के विकास को त्वरित 
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किया । पानिकर के अनुसार 'लेनिन-स्टालिन हस्ताक्षर” के द्वारा घोषित रूस 
की जनता का अधिकार पत्र एशियाई देशों के प्रति नव सन्देशवाहक था । 
ज्ञारवाद की समाप्ति ने भारतीय राष्ट्रवादियों में यह विश्वास उत्पन्न किया 
कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जो कि जारवाद का ही सहोदर था, समाप्त 
किया जा सकता था । रवीन्द्र नाथ टंगोर ने रूसी क्रान्ति को नवयुग के 
सूर्योदय की संज्ञा दी अर्यात रूसी क्रान्ति उस प्रभात कालीन नक्षत्र के सदृश 
थी जो नवयुग के प्रभात का सन्देश लेकर आता है। निस्सन्देह प्रगतिशील 
भारतीयों ने रूसी क्रान्ति में अपने स्वाधीनता dud में अपने सहायक और 
प्रेरक के दर्शन किये । लाला लाजपत राय ने बॉल्णेविक क्रान्ति को यथाथं 
और प्रामाणिक विचारधारा की मान्यता दी । बालगंगाधर तिलक के अनुसार 
बॉल्शेविकवाद के सिद्धान्त और पद्धति की उत्पत्ति गीता एवं शास्त्रो के 
आधार पर थी । 

रूस की क्रान्ति के समाचार भारत में 1918 में प्राप्त होने लगे । 
साम्राज्यवादियों ने तथा ब्रिटिश पत्रकारों ने रूसी क्रान्ति को अराजकता 
एवं आतंकवाद का द्योतक वताया, परन्तु धीरे-धीरे क्रान्ति का यथार्थ पक्ष 
स्पष्ट होने लगा । भारतीय सैनिक जो यूरोपीय युद्ध में भाग लेने हेतु गये थे 
जब वापिस लौटे तों रूसी क्रान्ति एवं जन परिवतंन के बारे में भी ज्ञाना- 
वलोकन करने लगे । 1918 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के मंच से भारत के 
लिये राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की माँग की गई। काँग्रेस के वाषिक अधिवेशन में 
इस माँग को प्रस्तुत करते हुए मदनमोहन मालवीय ने कहा, कि ब्रिटिश 
सरकार को भारत की जनता के प्रतिनिधियों के प्रस्ताव को स्वीकार कर 
भारत में आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को मान्यता देनी चाहिये । 


भारतीय राष्ट्रवादियों को लेनिन और माक्सं की केवल सामान्य जान- 
कारी होने के उपरान्त भी रूसी क्रान्ति ने अपनी राष्ट्रीय मुक्तिकारी भूमिका 
तथा मानव द्वारा मानव के शोषण एवं सामाजिक व्यवस्था के उद्घोषक के 
रूप में आकृष्ट किया । सम्भवतः सम्पूर्णानन्द ने ठीक ही कहा है : कि यद्यपि 
magan और लेनिनवाद को हम लोग अभी ठीक तरह से प्रारम्भिक रूप 
से समझ नहीं पाये हैं, फिर भी उन शब्दों और सिद्धान्तों को समझने की 
चेष्टा कर रहे हैं जिस तत्कालिक विचारधारा ने समकालिक विश्व में लाखों 
लोगों का भाग्य परिवतेन कर दिया ।' 

विपिन चन्द्र पाल ने 1919 में कहा कि बॉल्शेविकवाद का अथं है 
पूंजीपतियों एवं तथाकथित उच्च वर्ग के द्वारा शोषित तथा उत्पीडित जनता 
को स्वतन्त्रता एवं सुरक्षा अधिकार प्रदान करना | लेनिन एवं उनकी क्रान्ति 


nm 
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तत्काल वैचारिक, राजनीतिक एवं संगठनात्मक सभी दृष्टिकोणों से भारत 
के राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन फे विकास का कारक बनी । 


रूस की क्रान्ति तथा भारतीय प्रकाशन 


भारत में ब्रिटिश सरकार के अधिकारपूणं नियन्त्रण के उपरान्त भी 
लेनिन एवं उनको क्रान्ति प्रशंसा पुस्तकों और लेखों का प्रकाशन हिन्दी, 
अंग्रेजी, बंगाली तथा अन्य भारतीय भाषाओं में होने लगा । भारत में रूसी 
क्रान्ति का प्रथम स्वागत तमिलनाडु के afa garafan भारती ने किया । 
भारत ने क्रान्ति को 'कृतयुग' का उदय कहा । कृतयुग से उनका अभिप्राय 
था वह स्वर्ण युग जिममें स्वाधीनता, समानता एवं भ्रातृभाव का समिश्रण 
हो i 

19 अप्रेल 1918 को 'द बंगाली” ने लिखा कि यह आन्दोलन व्यापक 
रूप से राष्ट्रीय था और इसकी सफलता का रहस्य जनता और सैनिकों का 
परस्पर सहयोग था । मार्डन रिव्यू ने मार्च 1918 में कई लेख प्रकाशित किये 
जिसका तत्व था कि रूसी क्रान्ति ने विवाद ग्रस्त राजनीति को मानतिक उत्साह 
और स्वाधीनता से एक नवीन रूप प्रदान किया है। इस पत्रिका ने आगे 
लिखा कि रूसी क्रान्ति ने भव्य निर्भीकता के द्वारा पश्चिमी स्वाधीनता की 
धारणा को पीड़े छोड़ दिया था । 

11 जनवरी 1918 को 'बाम्वे क्रानिकल' ने “लेनिन, द मैन एण्ड हिज 
एम्स” शीषंक नामक लेख में उन आरोपों का उपहास क्रिया कि लेनिन 
जमनी का गुप्तचर है । इस लेख में रूसी क्रान्ति के महत्व की व्याख्या करते 
हुए कहा गया कि यह उच्च, मध्यम वर्ग पर सर्वहारा वर्ग की विजय की 
द्योतक थी i 

1921 में एक पैम्फ़लेट 'गांधी वरसेज़ लेनिन” डांगे द्वारा प्रकाशित 
हुआ । इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं गांधी, नेहरू, टैगोर, 
बी०सी० पाल, सुभाषचन्द्र बोस, aaa आदि ने रूसी क्रान्ति के प्रति 
अपने विचार व्यक्त कर लोगों में एक नवीन उत्साह का संचार किया । 
हिन्दी समाचार Wal 'कर्मवीर', “प्रताप, ‘ars’ तथा ‘adara’ ने भी देश- 
वासियों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्रान्ति का बीजारोपण करने का 
प्रयत्न किया p इन समाचार Tal ने भारतीयों को रूस की क्रांति को अपना 
पथ दशक स्वीकार करने हेतु प्रेरणा दी क्योंकि उनके अनुसार यही एक मागं 
था जो प्रत्येक प्रकार की शोषणता को समाप्त कर सकने में समर्थं था । 

1920 में रमाशंकर अवस्थी ने जो प्रताप qq के . सह सम्पादक थे, 
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‘ea की राज्य क्रान्ति नामक पुस्तक की रचना की । 1921 में उन्होंने लेनिन 
के जीवन पर 'बाल्शेविक जादूगर' नामक एक पुस्तक लिखी जिसके मुखपृष्ठ 
पर एक कविता अंकित थी । 
“यह है लेनिन विश्व विषमता हरने वाला 
साम्यवाद का सिंहनाद सा करने वाला । 
इसी समय प्रताप के एक अन्य सह सम्पादक देवब्रत शास्त्री ने 'वर्त- 
मान रूस” नामक पुस्तक में दर्शाया कि कंसे रूस की क्रान्ति ने वहाँ की जनता 
को खुशहाल वना दिया था । 1919 में रामचन्द्र वर्मा ने 'समस्तिवाद' नामक 
पुस्तक में लेनिन की शिक्षाओं की प्रशंसात्मक व्याख्या की । 
एक अन्य हिन्दी पत्रिका “मर्यादा” ने रूसी क्रान्ति का व्यापक प्रचार 
किया और लिखा कि रूसी क्रान्ति ने श्रमिक वर्ग तथा कृपक वर्ग को प्रगति 
का नवीन मार्ग दर्शाया है। गणेशशंकर विद्यार्थी ने 'प्रताप' qa में लेनिन 
एवं रूसी क्रान्ति की प्रशंसा की । 28 मई 1919 के “प्रताप” में 'किसानों के 
आर्तेनाद' नामक कविता fama द्वारा लिखित प्रकाशित की गई। इस 
कविता की पंक्तियों में शोषण का चित्रण किया गया था। 
खून पसीना एक करे हम जोते कड़ी ज़मीन 
उपजायें कुछ भोग न पायें जबर्दस्त ले ODD 
कुछ समकालीन कहानी लेखक भी रूस की सर्वहारा क्रान्ति तथा 
क्रान्तिकारियों के व्यक्तित्व के प्रभाव से अछूते न रह aH । इनमें मुंशी प्रेम- 
चन्द्र, जयशंकर प्रसाद, सेठ सुदर्शन, वाल चन्द्र शर्मा “नवीन,” जैनेन्द्र कुमार, 
वृन्दावन लाल वर्मा तथा हिज मुख्य W । एक ही वर्ष के अन्तर्गत मुंशी प्रेम 
चन्द्र ने अपना प्रसिद्ध लेख 'महाजनी सभ्यता! प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने 
शोषणता की पद्धति की कटु आलोचना की और सोवियत रूस की मानवता- 
बादी नव पद्धति का समर्थन किया । मुंशी जी ने अपने उपन्यास कर्म भूमि में 
देश की स्वाधीनता तथा मिथ्या सिद्धान्त और आदर्शों को उन्मूलन करने 
हेतु क्रान्ति का मागं बताया । 


रूस की क्रान्ति का बंगाली साहित्यकारों ने स्वागत किया । बंगाली 
साहित्य 'बिजाली' ने कहा कि इस क्रान्ति ने आथिक असमानता का अन्त 
कर दिया । एक अन्य बंगाली साप्ताहिक 'आत्मशक्ति' ने लिखा कि रूस 
और भारत की समस्याओं में काफी साम्यता है इसलिये भारतीयों को 
इस क्रान्ति से पाठ लेना चाहिये । साम्यवादी सप्ताहिक 'धूमकेतु' ने लिखा 
कि हमारे स्वराज्य में प्रत्येक प्रकार की समानता होगी अर्थात्‌ कालं माकं 
की आथिक;समानता और समाजवाद, लेनिन का बॉल्शेविक सिद्धान्त इत्यादि 
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उसमें सम्मिलित होंगे । 
अन्य बंगाली पत्रिकाओं ने जैसे मुजफ्फर अहमद द्वारा सम्पादित 
'नवयुगम' तथा गुलाम हुसैन द्वारा सम्पादित 'इन्कलाब' ने भी रूसी क्रान्ति 
को भारतीय राष्ट्रीय चेतना में समाविष्ट किया । 
लेनिन स्वयं राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम गें रूचि रखते थे 1921 में लेनिन 
ने कहा कि ब्रिटिश भारत एशिया के देशों में सबसे आगे हे और जिस अनुपात 
में भारत में औद्योगिक तथा रेलवे सवंहारा वर्ग की सख्या बढ़ रही है और 
अंग्रेजों का जघन्य आतंक बढ़ रहा है उसी अनुपात में भारत में क्रान्ति भी जोर 
पकड़ रही है। लेनिन ने उत्पीडित राष्ट्रों और राष्ट्रीय स्वाधीनता से सजग 
राष्ट्रों को क्र। न्तिकारी अर्वध, राजनैतिक अपरिपकत्रता के विरुद्ध सचेत किया i 
उन्होंने आग्रह किया कि इस संग्राम के विकास के पथ का तथा तात्कालिक 
कार्यभार व निर्देशन यर्थाथवादी रूप से एवं भावी संदर्शो को मूल रूप से 
समझने के पश्चात्‌ ही करना चाहिये । 
रूस की aaga क्रान्ति ने भारतीय क्रान्तिकारियों तथा विदेश में 
गदर पार्टी और अन्य क्रान्तिकारियों को आकृष्ट किया । रूस की क्रान्ति 
ने समाजवाद के विरुद्ध आन्दोलन को प्रभावित किया तथा सुधारवादी तथा 
समाजवादी आन्दोलनों का मार्ग प्रशस्त किया । 
कांग्रेस में मतभेद 
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को 1885 में कांग्रेस की स्थापना के 
पश्चात्‌ एक नवीन मार्ग, एक नवीन दिशा प्राप्त हुई इससे पूर्वं भारतीयों 
के पास कोई ऐसा राजनैतिक मंच नहीं था जिसके द्वारा वह ब्रिटिश सर- 
कार को अपनी मागों को स्वीकार कराने पर बाध्य कर सकते 1 1885 में 
कांग्रेस की स्थापना ने देशवासियों को एक विश्‍वास उत्पन्न करा दिया कि 
इस भारतीय कांग्रेस के द्वारा वह शीघ्रतिशीघ्र अंग्रेज शासन से अपने अधि- 
कारों की सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं । शनैः-श्नः कांग्रेस की नीतियों, उनके 
नेताओं तथा कार्यप्रणाली को कुछ कांग्रेस सदस्यों ने स्वयं अत्यधिक आत्म 
समपित और विनम्र समझा । उनके विचारों में कांग्रेस को इस प्रकार पर- 
वशता तथा आधीनता स्वीकारण का परिचय नहीं देना चाहिए | 
इस नवीन प्रकृति एवं विचारधारा का प्रथम परिचय अरविन्दो घोष 
के लेखों से ज्ञात हुआ । अरविन्दो घोष जिन्होंने इंग्लैण्ड से वापस आने पर 
बड़ौदा राजकीय सेवा में प्रवेश किया था । "इन्दू प्रकाशन” नामक समाचार 
qq में इन्होंने प्रौढ़ों के लिये 'नव-ज्योति” शीक से लेखों की एक श्रुंखला 
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प्रारम्भ की । अपने लेखों में श्री अरविन्दो ने कांग्रेस की आलोचना करते 
हुये लिखा कि न तो कांग्रेस निर्भीकता पूर्ण ब्रिटिश शासन की आलोचना करती 
है और न ही देश को आवश्यक एवं निर्धारित नेतृत्व प्राप्त हो रहा है। 
उन्होंने 'रक्त और ज्वाला' के द्वारा पवित्रीकरण करने का सन्देश दिया । इस 
सीधी एवं तीखी आलोचना ने कांग्रेस में चिन्ता, उद्विग्नता एवं आक्रोश की 
भावना को जन्म दिया । पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की 
नरम नीति की आलोचना करते हुये कहा कि राजनेतिक शिक्षा का समय 
बीत गया और अब हमें सीधी स्वतंतत्रा की बात करनी चाहिये । विपिन 
चन्द्र पाल ने भी काँग्रेस को ब्रिटिश शासन के प्रति नकारात्मक बताया | 

बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिकाओं “मराठा” तथा ''केसरी” के 
के द्वारा जनसाधारण के मानस को नयी दिशा देने की चेष्टा की । उन्होंने 
“गणपति” और “शिवाजी” के उत्सव आरम्भ कर जनसाधारण में एक नयी 
देशप्रेम की चेतना का प्रवाह किया । तिलक ने भी कांग्रेस को अपनी नमन- 
शील नीति में परिवर्तत लाने को कहा । कुछ सीमा तक तिलक की आलो- 
चनात्मक नीति विवादास्पद हे 1 

उपयुक्त विचारधारा के उत्पन्न हो जाने के कारण कांग्रेस की मौलिक 
नीति में दो विचारधारायें उत्पन्न हुई । एक नरमदलीय दूसरी उग्रवादी । 
नरम दलीय कांग्रेस के मुख्य नेता थे--गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेन्द्र नाथ 
बनर्जी, फिरोज शाह मेहता- शड़करन्‌ नायर इत्यादि । दूसरी ओर उग्रवादियों 
का नेतृत्व लाला लाजपत राय, विपिन चन्द्र पाल तथा बाल गंगाधर तिलक 
कर रहे थे । यह दल 'लाल, वाल तथा पाल' के नाम से प्रसिद्ध था । गोपाल 
कृष्ण गोखले क्रमशः सुधार एवं सौम्य अनुनय के सिद्धान्त में विश्वास रखते 
थे। उन्होंने “सरवेंट्स ऑफ इन्डिया सोसायटी” 1905 में स्थापित की, 
जिसका ध्येय राष्ट्रीयता को प्रोत्साहित करना था । उग्रवादी विचारधारा 
में एक अच्छी सरकार स्वशासन का स्थानापन्न नहीं कर सकती थी । उग्रवादी 
पक्ष में विपिन चन्द्र पाल और लाला लाजपतराय अत्याधिक कटु थे। 
लाजपत राय का कथन था: “शासित आधीन प्रजा अपने विदेशी शासन 
के प्रति किस प्रकार से निष्ठावान हो सकती है ?” उन्होंने ने उन भारतीयों 
को भत्सँना का पात्र समझा जो साम्राज्य दिवस मना कर भारतीय देश प्रेम 
पर कीचड़ उछाल रहे थे । लालाजी ने उन भारतीयों की भी निन्दा की जो 
स्वार्थ लिप्सा में रत ब्रिटिश शासन की सम्मानार्थ उपाधि को अपना सौभाग्य 
समझते थे । जहाँ नरमदल के नेताओं ने स्थायित्व एवं अराजकता को 
द्रुत करना चाहा वहाँ लाजपतराय ने अशान्ति एवं अराजकता को प्रगति के 
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अग्रदूत की संज्ञा दी । उनके विचार में राजनेतिक दासता से उन्मुक्त 
होने के लिए अशांति के नकं से होकर जाना आवश्यक था । विपिन चन्द्र 
पाल ने भी लाला लाजपतराय की भाँति अंग्रेजी शासन से मुक्तिं करना 
प्रथम ध्येय बताया । उनका अभिप्राय था कि भारतीय स्वशासन केवल 
भारतीयों के हाथ में रहे, इसमें किसी अन्य विदेशी सहायता की आवशयकता 
नहीं थी । इस आधार पर उन्होंने स्वराज्य एवं स्वायत्तता की माँग की । 

यद्यपि नरम दल के नेताओं का लक्ष्य उपनिवेशिक स्वशासन था किन्तु 
तिलक ने स्वराज्य का आदर्श सामने रकबा । तिलक ने स्वराज्य की न तो 
व्याख्या की और न ही उसका राजनैतिक स्वरूप बताया । क्योंकि उनके 
अनुसार इस समय शासन के स्वरूप का निश्चय करना कठिन था । इस प्रकार 
उन्होंने स्वराज्य को न तो अंग्रेजों को निष्कासित करने का माध्यम समझा 
और न ही अंग्रेज साम्राज्य से सम्धन्ध विच्छेद करने को कहा । तिलक जो 
भारतीय असंतोष के जनक कहे जाते थे, उन्होंने 1914 में कारावास से मुक्त 
होने के पश्चात आतंकवाद की भर्त्सता कर ब्रिटिश शासन की उपलब्धियों 
का ब्यौरा दिया । यहाँ तक कि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लँण्ड को 
सहयोग एवं समर्थेन देने के लिए देशवासियों का आह्वान किया d 

दुसरी ओर अरविन्दो घोप ने स्वराज्य की व्याख्या करते हुए इसे 
स्वाधीनता पर्यायवाचक की संज्ञा दी । अरविन्दों के स्वराज्य में स्वतन्त्रता 
राष्ट्रीय शासन का सिद्धान्त था जिसमें किसी प्रकार का कोई बिदेशी हस्त- 
क्षेप न हो। प्रवेश एवं विधान परिषदों में उदारवादी नीति का परिचालन 
frcbm एवं असंगत ati उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन की 
प्रतिक्रियावादी नीति ही भारत में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न कर राष्ट्रीय 
संकल्प को पुणं कर सकती थी । भरविन्दों घोष ने ब्रिटिश शासन के अत्या- 
चार के विरुद्ध क्रान्ति को आत्म परिक्षण का साधन माना । 

अतः नरम दल और उग्र दल की विचारधारा का प्रवाह तीव्र होता 
गया और कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में दोनों धारायें पृथक हो गयी । 1907 
के सुरत कांग्रेस अप्रिवेशन भारतीय स्वाधीनता dad में एक ऐतिहासिक 
मोड़ था । जिसने भारतीय जनता को क्रान्ति की विचारधारा से परिचित 
कराया । यद्यपि आगे चलकर निष्क्रिय विरोध सत्याग्रह एवं सहनशीलता की 
नीति को काँग्रेस ने साकार रूप दिया, किन्तु उग्रवादियों ने कुछ ही समय में 

' स्वाधीनता संघर्ष के वातावरण को स्वरित कर दिया । “इंडियन मिरर' ने 
उग्रवादियों को em दर्शनी! (माइक्रोस्कोपिक) अल्प संख्यक की संज्ञा दी 
` किन्तु इन अल्पसंख्यकों ने अंग्रेजी शासन को उग्रवादियों के विषय पर सोचने 
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ओर लिखने के लिए बाध्य कर दिया । भारतीय राजनैतिक मंच पर उप्र- 
वादियों के उदय ने ब्रिटिश शासन और उससे सम्बन्धित अवयवों में अप्रत्यक्ष 
रूप से उग्रवादी विचारधारा का जनसाधारण में परिपोषण कराया । दूसरी 
ओर नरम दलीय अपनी समस्त आशारये शासन पर केन्द्रित किए हुये थे 
क्योंकि उनके अनुसार शासन के सहयोग समर्थन एवं सुधार के द्वारा ही 
भारतीयों को लाभान्वित किया जा सकता था | 

नरम दलीय नेताओं के उपर्युक्त विचारों के कारण अंग्रेज सरकार ने 
और अधिक इनका समर्थेन प्राप्त करना चाहा । इस हेतु सरकार ने 1909 
में माले-मिण्टो सुधार अर्थात्‌ 1909 का अधिनियम पारित किया । यह 
सुधार योजना भारतीय राष्ट्रवाद के dla प्रवाह को नियन्त्रित करने का 
यथार्थवादी पग था । इस अधिनियम ने साम्प्रदायिकता की नींव vaut । 
उग्रवादी और नरमवादी दल में पारस्परिक सुदुरता उत्पन्न हो गई तया इसी 
मतभेद की नीति ने आगे चलकर पाकिस्तान का दर्पण दर्शन कराया d 

इस नवीन अधिनियम ने सन्तोषजनक लोकप्रियता प्राप्त नहीं की । 
नरमदलीय सदस्यों में भी शासन के प्रति आस्या मन्द पड़ने लगी । नये महा- 
राज्यपाल (वायसराय) लाड हाडिंग ने दिसम्बर, 1911 में बंद्ध भग के निर्णय 
को निरस्त करना चाहा और उनके विचार में इसके द्वारा राष्ट्रवाद की 
धारा को रोका जा सकता था । महाराज्यपाल पर बम विस्फोट ने इस 
योजना पर तुषारापात कर दिया । अंग्रेजी शासन की समझ में आ गया 
कि राष्ट्रीयता की जड़े कितनी गहन और गंभीर है और इसका निवारण 
सरल नहीं है । 


लखनऊ समझोता 1916 


1916 का वर्षं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में राजनेतिक 
युगान्तरकारी घटना है । इससे पूर्व के दशक में कांग्रेस के मतभेद, तथा कांग्रेस 
और मुस्लिम लीग के मतभेद के कारण राजनैतिक स्थिरता नहीं आ रही थी । 
1908 में ढाका के नवाब सलीमुअल्ला के मुस्लिम लीग की स्थापना के पश्चात 
कांग्रेस को लीग तथा उग्रवादियों का विरोध प्राप्त हो रहा था । यद्यापि इससे 
qd शेख रजाहुसँन तथा अन्य मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस के साय मेल मिलाप 
करना चाहा किन्तु उनके राजनैतिक आचार्य इस प्रकार की किसी भी चेष्टा 
के विरुद्ध थे । 

1916 में लखनऊ में कांग्रेस ओर मुस्लिम लीग दोनों ने अपने अधि- 
बेशन किए । लखनऊ में दोनों राजनैतिक दलों के नेताओं ने विचार विमशं 
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कर स्वशासन के प्रति हिन्दू मुस्लिम एकता को आवश्क समझा | काँग्रेस 
तथा मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझीता प्रायः दो कारणों से हुआ । 
प्रथम आटोमन साम्राज्य (टर्की) का faa राष्ट्रों के विरुद्ध प्रथम विश्‍व 
युद्ध में युद्ध रत होना, और द्वितीय भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का मुस्लिम लीग 
के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की माँग को स्वीकार कर लेना था । 

लखनऊ समझौते में अन्य महत्वपूर्ण कार्य नरम दलीय और उग्रवादियों 
का पुनमिलनभी था । इस मतभेद के एकीकरण का श्रेय मुख्यतः श्रीमती ऐवी- 
बेसेन्ट और लोकमान्य तिलक को है । यह काँग्रेस का पुन मिलन अस्थायी सिद्ध 
हुआ क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफ़ोर्ड सुधारों ने ga: इस काँग्रेस के मिलन 
को भंग कर दिया । इसका एक और कारण यह भी था कि राष्ट्रीय राजनीति 
में नरमदलीय गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता के निधनोपरांत 
राजनेतिक प्रतिबिम्त्र घुधंला पड़ रहा था। 

भारत में होमरूल आन्दोलन का आरम्भ तिलक के पश्चात श्रीमती 
ऐनीवेसेन्ट ने सितम्बर, 1916 में क्रिया । श्रीमती वेसेन्ट थियोसफी आन्दोलन 
की प्रमुख कार्यकर्ता थीं, और जो अपने समाजिक और शैक्षिक्र कार्यो के 
कारण प्रसिद्ध थी । श्रीमती ऐनीवेसेन्ट के होम रूल आन्दोलन के साथ ही 
लोकमान्य तिलक ने भी अप्रैल 1916 से भारतीय होमरूल लीग की स्थापना 
की । इन दोनों होम रूल लीगों का पारस्परिक सहयोग था और दोनों का 
लक्ष्य एवं ध्येय एक था । 


होम रूल 

1914 में दो प्रमुख घटनायें हुई जिनमें प्रथम इस वर्ष विश्व युद्ध का 
आरम्भ होना था जिसने सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित किया और फलस्वरूप 
विश्व के अनेक पराधीन राष्ट्रों को स्वाधीन होने का अवसर प्राप्त हुआ | 
भारत भी इसके प्रभाव से वंचित न रह सका । द्वितीय, इसी वर्ष वाल गंगाधर 
तिलक को स्वतंत्र कर दिया गया जिन्हें कि ब्रिटिश सरकार ने मांडले की 
जेल में छः वर्ष से वन्दी बनाकर रखा था। लोकमान्य तिलक के छोड़ दिये 
जाने के परिणामस्वरूप देश के राष्ट्रवादियों में नये जीवन का संचार हुआ gd 

युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने अधीनस्थ देशों को नाना प्रकार के प्रलोभनों 
द्वारा अपने युद्ध कार्य में सम्मिलित करने का पूर्ण प्रयास क्रिया । ब्रिटिश 
प्रधानमंत्री श्री एस्ववीथ ने भारतीयों को वचन दिया कि युद्ध के पश्चात 


- भारतीय राजनैतिक प्रश्‍न का सहानुभुति पूर्वक अध्ययन किया जायेगा तथा 


उन्होंने भारतीय जनता को राजभक्ति के पारितोषिक रूप में भारत को स्व- 
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शासन देने का वचन दिया । उपर्युक्त आश्वासनों के कारणभारतने ब्रिटेन को 
विश्‍व युद्ध में पूण समर्थन एवं सहयोग प्रदान किया भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश 
सरकार को आर्थिक एवं सैनिक दोनों ही रूपों में सहायता प्रदान की । 
भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने भी भारतीयों से ब्रिटिश सरकार की सहायता 
हेतु अनुरोध किया । महात्मा गाँधी ने कहा, “कि यदि हमें अपने देश की 
प्रगति हेतु ब्रिटिश सहयोग एवं समर्थन की आवश्यकता होगी तो यह हमारा 
कतंव्य है कि हम ब्रिटिश सरकार को उसकी आवश्यकता के समय सहायता 
दें” इसी कारण महात्मा गाँधी ने इंग्लैण्ड में रहकर ”सम्बुलेंस कोर” की 
स्थापना की और भारत लीठक़र भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए 
प्रोत्साहित करना आरम्भ किया | गाँधी जी इस कठिनाई के अवसर में 
अंग्रेजों को पूर्ण सहयोग देने के पक्षपाती थे क्योंकि वे इस बात में आस्या 
रखते थे कि यदि भारतीय जनता कष्ट के समय अंग्रेजों को सहायता प्रदान 
करेगी तो अंग्रेज सरकार भी भारतीयों के प्रति अपनी नीति में अवश्य परि- 
वर्तन करने को वाध्य होगी । दूसरी ओर लोकमान्य तिलक यद्यपि गाँधी जी 
की उपर्युक्त विचाधारा से सहमत नहीं थे, परन्तु वे जर्मन विजय के परिणामों 
से भलीभांति अवगत थे और इस कारण विवश होकर उन्होंने भी ब्रिटिश 
सरकार को समर्थन देने के लिये जनता से अनुरोध किया, परन्तु तिलक ने 
ब्रिटिश अधिकारियों को आयरिश होमरूल की भाति भारतीयों को भी प्रशा- 
afas सुधार देने के प्रति सम्बोधित किया | जेल से रिहा होने के पश्चात 
तिलक ने अपने सहयोगियों की एक सभा की जिसमें खाखडें, tacts, बाबूजी 
ऐने, डॉ०मोंजो, एम*्सी ०केलकर०,जे०एस०करूणादिकर, Ho पी० खांडिकर, 
एल० dto Went ud एस० Fo दामले सम्मिलित gui इन नेताओं ने 
काँग्रेस के नर्म दल के नेताओं से समझोता करने तथा होम रूल आन्दोलन को 


प्रारम्भ करने हेतु एक राष्ट्रवादी दल का पुनः संगठन करने का निर्णय 
किया | 


ऐनीबेसन्ट एवं तिलक 


होम रूल आन्दोलन की एक अन्य प्रमुख अग्रणी श्रीमती ऐवी बेसेन्ट 
थी । एक समाज सेविका एवं शिक्षा शास्त्री होने के कारण ऐनी Aare इस बात 
से सहमत थीं कि बिना राजनंतिक स्वतन्त्रता के किसी भी देश में प्रगति 
असम्भव है । 1914 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भाग लेना 
आरम्भ किया । उन्होंने भारत में होम रूल की स्थापना के समर्थन में ब्रिटिश 
जनमत बनाने .का प्रयास किया तथा अपने विचारों के प्रचार हेतु कामन वाल” 


| 
|} 
$ 
[i 
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नामक साप्ताहिक पत्र आरम्भ किया । उन्होंने ब्रिटिश संसद में भारतीय दल 
बनाने का अथक प्रयास किया तथा इंग्लण्ड में होम रूल लीग की स्थापना 
की । तत्पश्चात वे भारत आ गयीं और 14 जुलाई, 1915 को eq इन्डिया” 
नामक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने 
होम रूल के विचार का प्रचार किया । उन्होंने कहा कि भारत राजनैतिक 
सुधारों का मुख्य ध्येय ब्रिटिश साम्राज्य के स्वशासित उपनिवेशों की भाँति 
भारत में भी स्वशासन की स्थापना कराना हे । इसके पश्चात ही उन्होंने होम 
रूल लीगकी स्थापना का निर्णय लिया एवं बम्बई कांग्रेस के अधिवेशन में इस 
आशय का एक प्रस्ताव भी रखा जिसे काँग्रेस अध्यक्ष ने अस्वीकार कर 
दिया । 
कांग्रेस के नर्म दलीय नेता होम रूल लीग की स्थापना के विरुद्ध थे 
क्योंकि उनका विचार था कि होम रूल लीग कांग्रेस की शक्ति को क्षीण 
करेगी । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा, “कि लीग कांग्रेस की पुनः स्थापित एकता 
को भंग कर देगी ।” श्रीमती ऐनीबेसेन्ट ने आरम्भ में गांधी जी को होमरूल 
लीग में सहयोग देने के लिये कहा, परन्तु गांधी जी ने श्रीमती qucm के 
अनुरोध को अस्वीकार किया । गांधी जी के विचार में प्रथम विश्वयुद्ध के 
मध्य ब्रिटिश सरकार के कार्य में वाधा उत्पन्न करना उचित नहीं था जबकि 
ब्रिटिश साम्राज्य जमंनी के विरुद्ध युद्धरत था । श्रीमती वेसेन्ट ने गांधी जी 
को कहा, “कि ag अंग्रेजों को उनसे अच्छी तरह पहचानती हैं और यदि 
भारतीयों के लिये अभी से मंच तयार न किया गया तो ब्रिटिश सरकार युद्ध में 
भारतीयों की सेवाओं को बहुत शीघ्र भुल जायेगी ।” गाँधी जी ने इसको 
स्वोकार नहीं किया परन्तु भविष्य में आने वाली घटनाओं ने सिद्ध किया 
कि श्रीमती ऐनीवेसेन्ट का अनुमान ठीक था | 
प्रथम विश्व युद्ध ने कुछ राष्ट्रीय नेताओं की आशा अंग्रेजों पर केन्द्रित 
की परन्तु होमरूल आन्दोलन के प्रवतंको ने प्रथम विश्‍व युद्ध को अपने 
आन्दोलन के प्रोत्साहन का आधार समझा। श्रीमती बेसेन्ड ने 1915 में मद्रास 
के कांग्रेस अधिवेशन में कहा: “कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य के ‘are शिक्षण 
संस्था” (नसँरी) में नहीं रहेगा, और हम अपना राष्ट्रीय अधिकार युद्ध के 
qd माँग चुके हैं, युद्ध के मध्य माँगेगे भौर युद्ध के पश्चात माँगेगें। यह 
माँग या याचना सेवाओं का प्रतिफल नहीं वरन्‌ हमारा राष्ट्रीय अधिकार 


है d 


: राष्ट्रवा दियों ने सर्वप्रथम “arag राष्ट्रीय सम्मेलन” को पुनंजीवित 


किया तथा 8 मई 1915 को पुना में इस संस्था का सम्मेलन प्रारम्भ 
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हुआ । इस सभा की अध्यक्षता जोजफ़ बेपटिस्टाने की । इस सम्मेलन d 
तिलक ने सर्वप्रथम होमरूल का प्रस्ताव राष्ट्रवादियो के समक्ष रखा 
जिसका सम्पूर्ण राष्ट्र ने उत्साहपूर्ण स्वागत किया p इस प्रकार तिलक ने 
स्वराज्य की मांग को होमरूल द्वारा और अधिक लोकप्रिय बना दिया। 
लोकमान्य तिलक के अनुसार यह एक सुअवसर था, जबकि भारतीयों को 
राष्ट्र से सम्बन्धित समस्याओं पर नियंत्रण हेतु अपनी माँग उठानी चाहिये 
थी । परन्तु उन्होंने इस अभिभावना को भारतीयों के सम्मुख प्रस्तुत करने से 
qq एक प्रभावकारी संस्थान के निर्माण पर बल दिया तथा. यह परामशं भी 
दिया कि होमरूल लीग से अधिक उचित अन्य कोई दुसरी संस्या उस स्थिति 
में सम्भव नहीं हो सकती थी । उन्होंने वम्बई, केन्द्रीय प्रान्त एवं बरार के 
राष्ट्रवादियों की एक सभा का 23 एवं 24 दिसम्बर 1915 में आयोजन 
किया । इस आयोजित सभा ने एक समिति का गठन किया और उस 
समिति को होमरूल आन्दोलन प्रारम्भ करने हेतु Tear के निर्माण के विपय 
में विवरण qa को बेलगाँव में 27 एवं 29 अप्रैल 1916 को सभा के समक्ष 
प्रस्तुत किया । फलस्वरूप होमरूल लीग के निर्माण का निर्णय लिया 
गया । होमरूल लीग का मुख्य ध्येय ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत संवेधा- 
निक तरीकों से भारत में होमरूल अथवा स्वशासन की स्थापना करना था । 
इसके अतिरिक्त उपर्युक्त उद्देश्य हेतु भारत में जनमत तैयार करना था । इस 
प्रकार 28 अप्रैल, 1916 को होमरूल लीग की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष 
जोजफ़ बैपटिस्टा, उपाध्यक्ष एन० सी० केलकर, तथा सचिव ato sito 
गोखले थे । 

होमरूल लीग की स्थापना के पश्चात तिलक ने “केसरी” एवं 
“मराठा” नामक Tat को प्रकाशित करके तथा विभिन्न सभाओं को समय- 
समय पर सम्त्रोधित करके होमरूल के घ्येयों तथा लक्ष्यों का पूर्णतया विज्ञा- 
qq किया । तिलक का कहना था, “जब आयरलंण्ड होमरूल की माँग कर 
सकता था तो भारत क्यों नहीं कर सकता ।” वे होमरूल की स्थापना हेतु 
ब्रिटिश सरकार से निश्चित काल के आश्वासन के इच्छुक थे तथा ब्रिटिश 
संसद से होमरूल प्रस्ताव करने हेतु प्रयत्नशील थे । अपने भाषणों में उन्होंने 
कहा कि होमरूल का नियंत्रण पूर्णरूपेण भारतीयों के हाथ में होना चाहिये 
क्यों कि इसका अप्रत्यक्ष अर्थ स्वराज्य था । उनके अनुसार होमरूल का अयं 
एक ऐसी प्रतिनिधि सरकार की स्थापना था जिसपर जनता का नियंत्रण 
हो । परन्तु उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध विच्छेद के लिये माँग नहीं 
की । तिलक ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तंगत बचे रहकर ही स्वराज्य प्राप्त 
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करने के पक्षपाती थे। उनका मत था कि होमरूल की माँग ब्रिटिश सरकार 
की प्रभुता को समाप्त करने में नहीं वरन्‌ उसको स्थिर ate दृढ़ करने हेतु 
थी । तिलक का ध्येय ब्रिटिश सरकार द्वारा सुरक्षा प्राप्त करना था । उनका 
कहना था कि होमरूल आन्दोलन के मुख्य उद्देश्य से भारतीयों को विमुख 
नहीं होना चाहिये न ही इस तथ्य की उपेक्षा करनी चाहिये कि भारतीयों 
के हृदय में स्वशासन की भावना को प्रेरित करने वाली अंग्रेजी शिक्षा ही थी । 
तिलक ने कहा, कि हम ब्रिटिश सरकार का अंग होकर अवश्य रहना चाहते 
हैं परन्तु एक fada अंग की भांति कदापि नहीं रहना चाहेंगे जो साम्राज्य 
पर अपनी निष्क्रियता के कारण एक बोझ बना रहे ।” एक अन्य सभा में 
भाषण करते हुये लोकमान्य ने इस तथ्य की पुनः पुष्टि की और कहा: 
“होमरूल अथवा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ।” उन्होंने भारतीयों 
को होमरूल आन्दोलन में सक्रिय एवं साहसपूर्वक भाग लेने के लिये प्रेरित 
किया तथा अपनी नीति पर अडिग रहने का अनुरोध किया । तिलक ने देश- 
वासियों को सम्बोधित करते हुये कहा कि भारत तुम्हारा अपना ही घर है 
फिर क्यों न इस पर तुम अपना नियंत्रण स्थापित करो ? हम इंग्लण्ड से 
प्रथक होना नहीं चाहते परन्तु हम अपने आंतरिक मामलों पर नियंत्रण अव- 
एय चाहते हैं । वे ब्रिटिश सरकारी. तंत्र के विरोधी होते हुये भी लोकप्रिय 
अधिकारियों को अप्रिय अधिकारियों के स्थान पर पदासीन कराने के पक्षपाती 
थे । वेलगाँव की एक सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्वराज्य का वास्त- 
विक अर्थ है “कि हमारे मामलों पर किसका नियंत्रण हो? मै ब्रिटिश सरकार 
को परिवर्तित करना नहीं चाहता परन्तु यह चाहता हूँ कि ब्रिटिश सरकारी 
तंत्र के स्थान पर आन्तरिक सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाय ।” सरकारी 
अधिकारियों के परिवर्तन की मांग कोई राजद्रोह नहीं है क्योंकि इससे 
ब्रिटिश सरकार अथवा ब्रिटिश शासक प्रभावित नहीं होते हैं । अंग्रेजी सर- 
कार के दमनकारी प्रशासन की निन्दा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई 
कारण नहीं था कि भारतीयों को गृह शासन (होमरूल) के योग्य न समझा 
जाए | उपर्युक्त भाषणों के कारण ब्रिटिश सरकार चिन्तित हो उठी भोर 
तिलक को ब्दी बनाने का प्रयत्न करने लगी । इस विरोध के उपरांत 
भी श्रीमती एनी वेमेन्ट ने सितम्बर 1916 में होमरूल लीग की स्थापना 
की । कुछ ही समय में इसकी शाखायें कानपुर, मद्रास, अहमदनगर, बनारस 
कालीकट, मथुरा एवं इलाहाबाद में स्थापित हो गयीं । भारत की faat- 
सिफिकल समाज की: अनेक शाखाओं ने होमरूल लीग के अन्तँगत कार्य करने 
पर सहमति प्रकट की । 
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योगदान 

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत में होमरूल आन्दोलन 
लोक मान्य तिलक एवं श्रीमती एनीवेसेन्ट की देन था। यद्यपि दोनों ही 
होमरूल लीग पृथक पृथक संस्थापित हो गयी थीं, ओर दानों ही संस्याओं ने 
पारस्परिक सहयोग से आन्दोलन का प्रारम्भ किया । तिलक की होमरूल 
लीग बम्बई, केन्द्रीय प्रदेश तथा बरार में सक्रिय थी और श्रीमती बेप्तेन्ट 
की होमरूल लीग लगभग पूर्ण भारत में कार्यरत थी । फलतः इस आन्दोलन 
का शीघ्रता से विकास हुआ तथा जनता में इसका उत्साहपूर्ण स्वागत हुआ । 
इसी मध्य लखनऊ में कांग्रेस समिति तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त रूप से 
निर्मित स्वशासन का प्रस्ताव पारित कर दिया । इस प्रस्ताव में प्रदेशीय 
स्वायत्तता केन्द्र तथा प्रदेशीय विधान सभाओं में सदस्यों का चुनाव, केन्द्रीय, 
एवं प्रादेशिक पराम्शंदाताओं का उत्तरदायित्व, विधान सभाओं द्वारा पारित 
प्रस्तावों को कार्यकारी बनाने का प्रयास था । गर्वंनर जनरल के निषेधाधि- 
कार के प्रयोग के पश्चात भी यदि कोई विधान सभा प्रस्ताव पारित कर 
देती है तो केन्द्रीय सरकार भी उसे मानने को बाध्य हो । 

लखनऊ अधिवेशन के पश्चात बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती tat 
बेसेन्ट ने देश का व्यापक भ्रमण किया जिससे जनसाधारण को कांग्रेस-लीग 
समझौते के बारे में बताया जा सके । इस आन्दोलन के प्रसार को अवरुद्ध 
करने हेतु ब्रिटिश प्रशासन ने द्विपक्षीय कूटनीति का आश्रय लिया । एक 
तरफ उन्होंने भारत में सुधार लाने का परामर्श दिया, दूसरी तरफ अपनी 
दमनकारी नीति को अपनाया । ब्रिटिश प्रशासन ने शिक्षित वगं के द्वारा 
होमरूल आन्दोलन में भागलेने का निर्णय लिया । श्रीमती ऐनीबेसेन्ट, तिलक 
ud बी०सी०पाल को अपने प्रदेशों में प्रविष्टि पर रोक लगा दी गई । परन्तु 
इन दमनकारी नीतियों के उपरान्त भी आन्दोलन के प्रसार की गति में अव- 
रोध न उत्पन्न हो सका । 15 जून को श्रीमती बेसेन्ट को बन्दी बना लिया 
गया जिसके विरोध में सम्पूर्ण राष्ट्र में तनाव उत्पन्न हो गया । श्रीमती 
बेसेन्ट के स्यान बद्ध हो जाने पर पूर्ण देश में स्वशासन का सूल प्रश्‍न पुनः 
जीवित हो गया और होमरूल समर्थकों ने इस प्रश्‍न को सदेव के लिये हल 
कर देना चाहा | जवाहर लाल नेहरू ने लिखा है कि श्रीमती बेसेन्ट की नज़र- 
बन्दी ने शिक्षित वर्ग में उत्तेजना उत्पन्न कर होमरूल आन्दोलन को ओजः 
स्विता प्रदत्त की । नेहरू के अनुसार होमरूल आन्दोलन ने केवल उन उम्र- 
वादियों को ही नहीं जो 1907 में कांग्रेस से प्रयक हो गए थे अपितु मध्यम 
वर्गीय वहुसंख्यकों को भी आकर्षित किया । होमरूल आन्दोलन के देश- 
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व्यापी स्वरूप ने प्रत्येक वर्ग के नेताओं को अपनी और आकृष्ट किया। 
कांजी द्वारकादास के अनुसार मुहम्मद अली जिन्नाह ने बम्बई में, तेज बहा- 
दुर सप्रू, मोतीलाल और dto argo चिन्तामणि ने संयुक्त प्रान्त में, तथा 
देशबन्धु चितरंजन दास ने कलकत्ता में होमरूल लीग की सदस्यता ग्रहण की 
एवं निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति के पालन का परामर्श दिया । मुहम्मद अली 
जिन्नाह ने बम्बई के विधि नेताओं को भी होमरूल में सम्मलित किया । 
होमरूल की सदस्यता के साथ ही श्रीमती ऐनी बेसेन्ट को मुक्त कराने 
के लिये आन्दोलन प्रारम्भ किया गया । मद्रास के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, 
सुब्रह्मणयम्‌ ऐय्यरने अमरीका के राष्ट्रपति को ब्रिटिश कुशासन के तथा श्रीमती 
बेसेन्ट की नज़रबन्दी पर पत्र भेजा । उन्होंने अपने qur में अमरीकी राष्ट्रपति 
को वर्तमान भारतीय स्थिति की व्याख्या करते हुये ब्रिटिश राज्य की दमन- 
कारी नीति की आलोचना की ओर बताया कि किस प्रकार अंग्रेजी सरकार 
भारतीयों का सामाजिक, शैक्षिक, आथिक एवं राजनेतिक हनन कर रही 
थी । उन्होंने पतर में लिखा कि श्रीमती बेसेन्ट एक कुलीन आयरलैण्ड की 
महिला हैं जिन्होंने भारतीयों के प्रति अपना कर्तब्य समझकर विश्व कीति- 
भान स्थापित किया है परन्तु ब्रिटिश सरकार ने उन जैसी महिला को भी 
विधि युक्त संवेधानिक प्रचार करने हेतु स्थानबद्ध कर दिया । होमरूल 
भान्दोलन ने केवल देशवासियों को ही नहीं विदेशों में प्रवास कर रहे भार- 
तीयों को भी प्रभावित किया । लाल हरदयाल ने स्टॉकहोम से होम लीग में 
अपनी आस्था व्यक्त की । लाला हरदयाल ने राष्ट्रपति विल्सन को एक पत्र 
फे द्वारा भारतीयों का समर्थन करने का आग्रह किया । सुतब्रम्हणयम के पत्र 
का अमेरिका के पत्नों में स्वागत किया गया तथा होमरूल लीग की स्थापना 
की गई। इस संस्थाने होमरूल आन्दोलन के विचारों का प्रचार एक 
पत्रिका द्वारा अमेरिका में प्रारम्भ किया । लन्दन में भी होमरूल लीग की 
स्थापना कर इसके अन्तर्गत राबर्ट स्ट्रीट एवं ufsem ने भारतीय राष्ट्रीय 
कॉँग्रेस की ब्रिटिश समिति से सहयोग करके इस दिशा में कार्य किया । 
श्रीमती बेसेन्ट ने ब्रिटिश श्रमिकों को सम्बोधित करते हुये एक पत्र में भार- 
तीयों के सहयोग का अनुरोध किया जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सदस्यों की 
एक समिति का गठन किया गया जो कि भारत में होमरूल की स्थापना के 
समर्थन में थी । 1918 में बकिघम में ब्रिटेन के श्रमिक दल के सम्मेलन में 
एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें होम रूल का समर्थन किया गया । 
इस प्रकार उपर्युक्त ब्रिटिश जनमत भी भारत के पक्ष में सहानुभूति अजित 
करने में सफल हुआ । इस आन्दोलन से ब्रिटेन के सरकारी क्षेत्रों में चिन्ता 
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व्याप्त हो गयी । ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता को कष्ट नहीं देना चाहती 
थी क्योंकि इस समय वह विश्व युद्ध में रत थी। विश्व युद्ध के मध्य मित्र 
राष्ट्रों द्वारा प्रतिपादित स्व निर्णय एवं प्रजातंत्र के faarii तया तिलक 
और श्रीमती ऐनी बेसेन्ट के द्वारा होम रूल के प्रचुर प्रचार नें तत्कालीन 
भारत सचिव चेम्बरलेन को अपनी नीति में परिवतंन करने पर बाध्य कर 
दिया । श्रीमती ऐनी बेसेन्ट के रिहा होने के तुरन्त पश्चात चेम्बरलेन के 
स्थान पर मान्टेग्यू भारत सचिव नियुक्त किया गये । भारत सचिव «riu 
ने 20 अगस्त 1917 को हाउस आफ कॉमन्स में भारत के प्रति ब्रिटिश नीति 
को घोषणा की । इस घोषणा के अन्तर्गत भारत सचिव ने इसबात का उल्लेख 
किया कि भारतीय राजनेतिक स्थिति का अवलोकन करते हुए भारत के स्वायत्त 
शासन के विकास में वास्तविक पग उठाने चाहिए। सम्राट का अनुमोदन प्राप्त 
कर मान्टेग्यू भारत आये और यहाँ आकर उसने कांग्रेस और होम रूल के 
नेताओं से बात की । 

उसके अनुसार प्रशासन में भारतीयों को सम्मलित करने एवं उत्तरदायी 
सरकार की स्थापना हेतु भारत में स्वशासित प्रतिष्ठानों की स्थापना की 
घोषणा की गई (p यह भी कहा गया कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न 
अंग रहेगा । तत्पश्चात मान्टेग्यू ने भारत के जनमत से अवगत होने एवं उपर्युक्त 
विचारधारा क्रियान्वयन हेतु अपनी भारत यात्रा के मध्य भारतीय नेताओं से 
विचार faust का निश्चय किया à 

भारतीय इतिहास में यह प्रथम अवसर था जबकि ब्रिटिश afa मंडल 
का महत्वपूर्ण मंत्री भारतीय नेताओं से विचार विमशं करने हेतु भारत आ रहा 
था । भारतीय राष्ट्वादियों ने इसका स्वागत किया तथा अखिल भारतीय 
कांग्रेस समिति ने अपने afaa अधिवेशन में निपिक्रय प्रतिरोध आन्दोलन के 
विचार को त्याग दिया और केवल श्रीमती ऐनी are एवं उनके सहयोगियों 
की रिहाई की मांग करते रहे | सरकार अन्त में श्रीमती बेसेन्ट को जेल से 
मुक्‍त करने पर बाध्य हो गयी । 

मांटेग्यू नवम्बर, 1917 में भारत पधारे और यहाँ उनका भव्य स्वागत 
किया गया । इसी वर्ष कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भारत सचिव की 
भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की घोषणा पर इषं व्यक्त किया 
गया । इस अधिवेशन में एक ऐसे संसदीय विधिकरण की आवश्यकता 
पर. बल दिया गया जिसके द्वारा भारत में उत्तरदायी सरकार की 
स्थापना की अवधि निश्‍चित कर दी जाये। लोकमान्य तिलक ने देश का 
भ्रमण किया तथा होम रूल के प्रचार हेतु एक प्रतिनिधि मंडल को इंग्लण्ड 


420|एशिया : उद्भव एवं विकास 


भेजने के निमित्त धन एकत्रित किया परन्तु ब्रिटिश सरकार के युद्ध मंत्रिमडल 
ने इस प्रतिनिधि मंडल को पारपत्न (पासपोर्ट) नहीं प्रदान किया । तिलक ने 
सरकार के इस कार्य से निरुत्साहित न होकर देश के युवकों से सेना में 
भर्ती होने का अनुरोध किया । तिलक ने कहा कि भारत माता की रक्षा के 
लिये भारतीय नवयुवकों को सेना में भर्ती होना चाहिए। अपनी डायरी में 
भारत सचिव ने उल्लेख करते हुए लिखा है कि लोकमान्य तिलक और श्रीमती 
ऐनी बेसेन्ट ने उनको ब्रिटिश राज्य के प्रति कटु सत्य से परिचित कराया । 
श्रीमती quee ने भारत सचिव को बताया कि काँग्रेस क्रिसमस के निकट एक 
अधिवेशन करती है, परन्तु अंतराल में निद्रामग्न रहती है। तिलक के प्रति 
लिखते हुए areq ने कहा सम्भवतः तिलक भारत का सत्रसे महत्वपूर्ण और 
शक्तिशाली व्यक्ति है । मान्टेग्यू ने यहाँ तक कहा कि काँग्रेस पूर्णतया होम 
रूल के साथ सारूप्य है । 

1917 के afta अधिवेशन में श्रीमती बेसेन्ट होम रूल आन्दोलन के 
कारण अध्यक्षा बनाई गई । उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा: 
“भारत स्वशासन दो कारणों से चाहता है प्रथम स्वाधीनता प्रत्येक राष्ट्र का 
जन्मसिद्ध अधिकार है और द्वितीय भारतीयों का लाभ और अधिकार ब्रिटिश 
साम्राज्य ने बिना भारतीयों की अनुमति के अपने आधीन कर लिये Ea" 
इसलिये श्रीमती वेसेन्ट ने कहा कि हम आत्मसम्मान और भारतीय गौरव- 
गरिमा के प्रतिष्ठान हेतु स्वशासन चाहते हैं | 

भारतीय संवैधानिक सुधारों के प्रति 22 अप्रेल 1917 को मान्टेग्यू-चैम्स- 
फोडं रिपोर्ट जो तत्पश्चात्‌ 1919 के भारत सरकार अधिवेशन में समन्वित की 
गई, इसने राष्ट्रीय नेताओं के विश्‍वास को आधात पहुँचाया | यद्यपि नये 
संविधान ने भारतीय संविधान विकास की ओर एक नवीन प्रकाश दिया d 
किन्तु राष्ट्रवादियों की उस समय की राजनेतिक माँगों से यहसविधान बहुत 
दुर था | इसका एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि प्रथम विश्व युद्ध ने 
राष्ट्रवाद की विचारधारा में महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया था और उन्हें अब 
विदेशी संसद में विश्वास नहीं रह गया था । तिलक ने स्वनिर्णय के सिद्धान्त 
को लेकर पेरिस शन्ति सम्मेलन को खुला पत्र भी भेज दिया था d 


क्रान्तिकारी चेतना 

प्रथम विश्‍व युद्ध ने एक ओर भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा को 
पोषित किया तथा दूसरी ओर भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन को तीब्रता 
भी प्रदान की । इस समय के भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन को कहीं-कहीं 
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आतंकवाद कानाम भी दिया जाता है । काँग्रेस की परिधि से बाहर यह देश 
भक्तों का वह आन्दोलन था जो राष्ट्र में विश्व की अन्य घटनाओं से प्रेरणा 
प्राप्त कर देश में विदेशी शासन को समाप्त कर देना चाहते थे । बंगाल से 
आरम्भ होकर क्रान्तिकारी प्रवृत्ति देश के अन्य भागों में प्रसारित हुई । क्रान्ति 
कारी कार्यों के अग्रज प्रमथ frat मुख्य थे wg बंगाल के बेरिस्टर थे और 
प्रसिद्ध गुप्त संस्था” अनुशीलन समिति” के अध्यक्ष थे। इनको स्वामी श्रद्धानन्द, 
भगिनी निवेदिता, अरविन्दों घोष एवं देशबन्धु चितरंजन दास का समर्थन प्राप्त 
था । महाराष्ट्र में गुप्त क्रान्तिकारी संस्था (अभिनव भारत) थी 1 इस 
संस्था की स्थापना 1904 में हुई और इस संस्या ने तलवार, नेजेबाजी, 
पर्वतारोहण, तैराकी और घुड़सवारी की शिक्षा अपने सदस्यों को दी । वीर 
सावरकर इस संस्था के सक्रिय सदस्य थे । एक अन्य सदस्य पी० Tao 
बापत को रूसी क्रान्तिकारियों से वम प्रशिक्षण लेने हेतु पेरिस भेजा गया d 
अभिनव भारत संस्था का पश्चिमी ओर मध्य भारत की अन्य गुप्त संस्थाओं 
से भी गठबन्धन था । 

समकालीन क्रान्तिकारी प्रचार एवं कार्य भारत से बाहर हिंद चीन, 
सिंगापुर, स्याम, अफगानिस्तान अमरीका और जमनी में भी हो रहा WT d 
विदेश में क्रान्तिकारियों के अग्रदूत श्याम जी कृष्ण वर्मा थे । श्याम जी कृष्णा 
वर्मा ने 1905 Jaaa में भारतीय होमरूल संस्था की स्थापना कर "इण्डियन 
सोसायलोजिस्ट'' पत्रिका प्रकाशित करना आरम्भ क्रिया । श्यामजी ने 
क्रान्तिकारियों के एकत्रित होने तथा गोष्ठियों के लिये लंदन में “इण्डिया हाउस” 
भी स्थापित किया । मादाम कामा ने श्याम जी के सहयोग में सुचारु रूप से 
कार्य किया, मदाम कामा ने यूरोप और अमरीका में क्राम्तिकारी प्रचार 
किया । अन्य ब्रिटिश क्रान्तिकारियों में थे राजा महेन्द्र प्रताप तथा सरदार 
fag राना इत्यादि । भारत में 'नासिक पडयन्त्र केस! की प्रतिक्रिया के फल- 
स्वरूप 1 जुलाई 1909 को इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी मदन लाल 
ढींगरा ने सर mia विलियम विलि की गोली मारकर हत्या कर दी । 


ढ़ींगरा ने फाँसी पर जाते हुये कहा, Ue rer के लिये इस समय एक ही 
पाठ है कि कैसे जीवन दान किया जाय और इसके पाठन का भी एक ही 
मार्गे है अपना जीवन उत्सगं करके'***** 17? विलियम sare ने “माई sta- 


Oa’ में लिखा है कि afaa के अनुसार ढींगरा के शब्द देशभक्ति के नाम 
सर्वाधिक श्रेष्ठ कहे शब्द थे। लाला हरदयाल ने अमरीका में गदर पार्टी 
स्थापित कर भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन को एक नया मार्ग प्रदत्त क्रिया । 
भारत में भी रास बिहारी बोस के कार्यो ने महत्वपूर्ण योगदान दिया । 


i 
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निस्संदेह क्रातिकारी आन्दोलन भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के 
राजनैतिक पटका एक महत्वपूर्ण अध्याय था | परन्तु यह क्रान्तिकारी आन्दो- 
लन अल्पसंख्यक होने के कारण अपने लक्ष्य में विशेष सफल न हो सके । निसशंय 
इन क्रान्तिकारियों के देश प्रेम और विदेशी शासन के प्रति घोर वितृष्णा ने 
भारतीय राष्ट्रीय नेताओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण सहयोग दिया । 
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गाँधी युग- 


1917 में बाल गंगाधर तिलक ate एनीबेसेन्ट ने होमरूल 
आन्दोलन को जनता का हृदय केन्द्र बना दिया और इसकी अनुभूति 
भारतोय समस्या को एक नवीन दृष्टि से अवलोकन करने 


भारत ने संवधा।नक वकास का गात प्रदात करना था। इस सदभ 
में तिलक ने कहा कि होम रूल लीग का मुख्य ध्येय जनमत का निमार्ण तथा 
संवैधानिक पद्धति से देश में होम रूल या स्वायत्त शासन की स्थापना की 
माँग करना था। वे ब्रिटिश सरकार को इस बात पर सहमत करना चाहते 
थे कि ब्रिटिश संसद भारत में स्वशासन की स्थापना हेतु आयरलैण्ड की 
भाँति ही एक अधिनियम बनाये । होमरूल आन्दोलन ने जनता की शक्ति 
को सरकार के सम्मुख स्पष्ट कर दिया । जब सम्पूर्ण देश होमरूल आन्दोलन 
में व्यस्त था तब भारत के दो स्थानों पर हुई घटनाओं ने आन्दोलन का 
मार्ग प्रशस्त किया । प्रथम लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में गाँधी जी को 
चम्पारन के नील उत्पन्न करनेवाले किसानों की यूरोपीय जमीदारों द्वारा की 
जाने वाली दुईंशा का ज्ञान हुआ | गाँधी जी ने शीघ्र ही इस स्थान का 
भ्रमण किया तथा उनकी दशा सुधारने हेतु एक जन प्रतिरोध आन्दोलन 
चलाया जिसमें कृषकों की विजय हुई । इसके अतिरिक्त पश्चिमी प्रदेश के 
कृषकों ने भी सत्याग्रह का आयोजन कर अपनी मांगे सरकार द्वारा अनुमोदित 
करवा ली । गांधी जी ने अहमदाबाद के कारखानों के श्रमिकों की कठिनाईयों 
की ओर भी अपना ध्यान केन्द्रित किया । एक के पश्चात एक उपर्युक्त घटनाओं 
ने स्वतंन्वता के लिए युद्ध की भावना को विकसित किया । अभो तक राष्ट्रीय 
आन्दोलन केवल राजरन॑तिक उद्देश्य तक ही सीमित था, तथा इसको आथिक 
उद्देश्यों के साथ सम्बन्धित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था । 
1918 में प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात दुभिक्ष के फलस्वरूप आथिक कठिनाइयों 
ने नये उद्देश्य को स्पष्ट किया जिससे राष्ट्रीय आन्दोलन का स्वरूप अत्या- 
धिक प्रभावशाली प्रतीत होने लगा । 

विश्वयुद्ध ने भी स्वतंत्रता आन्दोलन की गति को तीव्रता प्रदान करने 
में सहायता की, जिसके परिणामस्वरूप क्रान्तिकारियों ने भारत तथा विदेशों 
में अपनी गतिविधियों को त्वरित किया । विदेशी शासन के उन्मूलन हेतु वे 
जमंनी तथा तुर्की से अस्त्र-शस्त्रो की सहायता प्राप्त करने के लिये प्रयत्तरत 
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के रूप में हुई । इन मांगो ने भारत i संवंधानिक सुधारों की रूप रेखा प्रस्तुत 
की । फलस्वरूप लन्दन एवं दिल्ली में कई सुधारात्मक रूपरेखाओं पर विचार 
विमर्श हुआ ओर 20 अगस्त 1918 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा कर 
दी जिसमें भारत में संवेधानिक विकास के उद्देश्य का वर्णन था और जो 
तत्पश्चात्‌ 1919 के सुधार अधिनियम में परिवर्तित हो गया । 

द्वितीय घटना लोकमान्य तिलक एवं श्रीमती ऐनी बेसेन्ट के संयुक्त 
प्रयासों से होम रूल लीग की स्थापना थी । इस लीग का मुख्य उद्देश्य 
भारत ने संवैधानिक विकास को गति प्रदात करना था। इस संदर्भ 
में तिलक ने कहा कि होम रूल लीग का मुख्य ध्येय जनमत का निमाण तथा 
संवैधानिक पद्धति से देश में होम रूल या स्वायत्त शासन की स्थापना की 
माँग करना था । वे ब्रिटिश सरकार को इस बात पर सहमत करना चाहते 
थे कि ब्रिटिश संसद आरत में स्वशासन की स्थापना हेतु आयरलेण्ड की 
भांति ही एक अधिनियम बनाये । होमरूल आन्दोलन ने जनता की शक्ति 
को सरकार के सम्मुख स्पष्ट कर दिया । जब्र सम्पूण देश होमरूल आन्दोलन 
में व्यस्त था तब भारत के दो स्थानों पर हुई घटनाओं ने आन्दोलन का 
ant प्रशस्त किया । प्रथम लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में गाँधी जीको 
चम्पारन के नील उत्पन्न करनेवाले किसानों की यूरोपीय जमीदारों द्वारा की 
जाने वाली दुर्देशा का ज्ञान हुआ | गाँधी जी ने शीघ्र हो इस स्थान का 
भ्रमण किया तथा उनकी दशा सुधारने हेतु एक जन प्रतिरोध आन्दोलन 
चलाया जिसमें कृषकों की विजय हुई । इसके अतिरिक्त पश्चिमी प्रदेश के 
कृषकों ने भी सत्याग्रह का आयोजन कर अपनी माँगे सरकार ढारा अनुमोदित 
करवा ली । गाँधी जी ने अहमदाबाद के कारखानों के श्रमिकों की कठिनाईयों 
की ओर भी अपना ध्यान केन्द्रित किया । एक के पश्चात एक उपयुक्त घटनाओं 
ने स्वतंः्वता के लिए युद्ध की भावना को विकसित किया । अभी तक राष्ट्रीय 
आन्दोलन केवल राजनैतिक उद्देश्य तक ही सीमित था, तथा इसको आर्थिक 
उद्देश्यो के साथ सम्बन्धित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। 
1918 में प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात दुर्भिक्ष के फलस्वरूप आथिक कठिनाइयों 
ने नये उद्देश्य को स्पष्ट किया जिससे राष्ट्रीय आन्दोलन का स्वरूप अत्या- 
धिक प्रभावशाली प्रतीत होने लगा । 

विश्वयुद्ध ने भी स्वतंत्रता आन्दोलन की गति को तीव्रता प्रदान करने 
में सहायता की, जिसके परिणामस्वरूप क्रान्तिकारियों ने भारत तथा विदेशों 
में अपनी गतिविधियों को त्वरित किया । विदेशी शासन के उन्मूलन हेतु वे 
जर्मनी तथा तुर्की से अस्व-शस्त्रो की सहायता प्रात करने के लिये प्रयत्तरत 
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हुये । सरकार ने क्रान्तिकारियों की गतिविधियों को रोकने हेतु एक समिति 
नियुक्ति की जिसमें क्रान्तिकारी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु परामर्श 
देने को कहा गया । परिणांमस्वरूप 1919 में राऊनेट अधिनियम का निर्माण 
हुआ । इसी मध्य कांग्रेस-मुस्लिम लीग ने सवैधानिक सुधारों की रूप रेखा 
प्रस्तुत करते हुये भारत में संरक्षित राज्य की स्थापना तथा भारत के 
नागरिकों को नागरिकता का अधिकार दिये जाने की माँग की। इसके 
अन्तर्गत वे विधान परिपदों एवं उनकी संवैधानिक शक्तियों का विस्तार 
चाहते थे । 
उन्नीस सदस्यों के माँगपत्न के कार्यक्रम में भी इसी प्रकार की माँग की 
गई जिसमें एक ऐसी सरकार की स्थापना पर बल दिया गया जो वास्तव में 
जनता के प्रति उत्तरदायी gra उपर्युक्त दोनों ही दलों ने मताधिकार के 
विस्तार की माँग को anda दिया । कॉँग्रेस-लीग के कार्यक्रम में मुसलमानों 
को विशेष स्तर प्रदान किये जाने की माँग भी सम्मिलित धी । 
अगस्त, 1917 की घोषणा ने ब्रिटिश सरकार की नीति को स्पष्ट कर 
दिया था । इसमें भारतीयों को प्रशासन के प्रत्येक विभाग में सम्मिलित करने 
तयाब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत ही भारत में स्त्र-शासित संस्थाओं के शनेः 
शनेःविकास का आश्वासन दिया गया था । इसी आघार पर 1919 में मान्टेग्यू 
चेम्सफोडं विवरण रिपोर्ट का निर्माण हुआ था । इस बिवरण में जनता द्वारा 
संविधान निर्माण के अधिकारों पर बल नहीं दिया गया और न ही संक्षिप्त 
राज्य का स्तर प्रदान करने का कोई विचार प्रकट किया गया । नवीन 
संवेधानिक सुधारों का महात्मा गाँधो, तिलक, श्रीमती बेसेन्ट एवं अन्य 
नमंदलीय नेताओं ने स्वागत किया परन्तु वे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे । 
यद्यपि उस समय देश की स्थिति अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण थी क्योंकि युद्ध 
समाप्त हो जाने के पश्चात देश दुर्भिग्रक्षस्त था तथा सामाजिक क्षेत्र में भी 
"युद्ध ने पुरानी मान्यताओं को परिवर्तनशील बना दिया था । इसके अतिरिवत 
राजनीतिक क्षेत्र में भी यह प्रथम अवसर था जबकि देश के श्रमिकों एवं 
किसानों में राजनेतिक शक्ति का उदय आरम्भ हुआ था । होमरूल आन्दोलन 
ने निर्धन जनता में राजनैतिक आत्मवोध का प्रसार कर उसे अंग्रेजी सरकार 
के विरुद्ध कार्य करने पर वाध्य किया । अरविन्दों घोष एवं तिलक के 
निष्क्रिय प्रतिरोध एवं स्वावलम्ब्रन के सिद्धान्तों ने जनता की मानसिक चेतना 
को सुपुप्तावस्था से जागृत अवस्था में परिवतित करने में सहायता दी थी । 
ऐसे वातावरण में 1919 के सुधारकों के नमंदलीय नेताओं द्वारा स्वागत के 
उपरान्त भी सफल होने की कम ही आशा थी । 
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समय विन्दु-खिलाफत 

इसी मध्य दो घटनाओं ने भारतीय जनता एवं सरकारी तंत्र के मध्य 
विवाद प्रारम्भ कर दिया जिसके फलस्वरूप संवैधानिक सुधारों की क्षीण सी 
आशा भी समाप्त हो गयी । प्रथम घटना प्रयम fagaga के पश्चात ब्रिटिश 
सरकार द्वारा तुर्की के साम्राज्य का विघटन था जिसके फलस्वरूप इन 
विघटित क्षेत्रों पर fata एवं फ्रांस ने 'अधिदेश पद्धति” के अन्तगंत अपना 
शासन स्थापित किया । आटोमन सुल्तान का अरब देशों से आध्यात्मिक 
अधिकार समाप्त हो गया था, जिसने “इस्लाम क्षेत्र में उसके 'खलीफा' की 
स्थिति को गम्भीर रूप से प्रभावित किया । भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश 
सरकार की इस नीति को अपने धामिक स्वतन्त्रता के अधिकार के विरुद्ध 
तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त आश्‍त्रासनों के विपरीत माना । जबकि 
ब्रिटिश सरकार विश्वयुद्ध में भारतीय मुसलमानों से सहायता की मांग कर रही 
थी । इस प्रकार खिलाफत आन्दोलन का जन्म हुआ जिसके फलस्वरूप भारत 
के मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त 
हुई । मुस्लिम सभा जिनके नेता अधिकतर उलेमा ही थे उन्होंने मुसलमानों 
को अग्नेंजों के विरुद्ध अपना धामिक युद्ध प्रारम्भ करने का आह्वान किया । 


इस स्थिति में महात्मा गाँधी ने मुसलमानों को अपना सहयोग देना स्वीकार 
किया तथा खिलाफत सभा को अहिंसक असहयोग आन्दोलन में भी सहयोग 
देने पर सहमत कर लिया i 


गाँधी जी ने इस आन्दोलन के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की क्योंकि वे 
इस आन्दोलन के माध्यम से हिन्दुओं एवं मुसलमानों के मध्य एकता स्थापित 
करना चाहते थे । उन्होंने सभी हिन्दुओं से खिलाफत आन्दोलन में भाग लेने 
का अनुरोध किया । 1920 में उन्होंने अखिल भारतीय होमरूल लीग की 
सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात्‌ यह घोषणा कर दी कि उनकी हादिक इच्छा 
है कि होमरूल लीग के सभी सदस्य खिलाफत आन्दोलन के लिए कार्य करें । 

महात्मा गांधी इस तथ्य से सहमत थे क्रि मुसलमानों को अपने प्रभाव 
में लाने हेतु उन्हें खिलाफत आन्दोलन का समर्थन करना होगा । उन्होंने WA 
ही faama आन्दोलन के मुख्य उद्देश्य प्रकाशित करवा दिये एवं 19 und, 
की हडताल का समर्थन किया । इसके अतिरिक्त एक घोषणा में कहा कि 
यदि मुसलमानों की माँगों को मान्यता न प्रदान की गई तो असहयोग आन्दो- 
लन ही इसका विकल्प होगा । 

14 मार्च को खिलाफत समिति की एक सभा हुई जिसमें यह निर्णय 
लिया गया कि यदि ब्रिटिश सरकार ने उनकी माँगों को न माना तो वे 
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करेंगे जो तीन चरणों 
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में पूर्ण होगा । प्रथम उपाधियों की वापसी, द्वितीय परिपद की सदस्यता से 
त्यागपत्र, एवं तृतीय करों के भुगतान पर पूर्ण विराम । इसके पश्चात्‌ मेरठ 
में खिलाफ़त सम्मेलन हुआ जिसमें भाषण करते हुये गांधी जी ने कहा कि 
यदि टर्की के प्रति ब्रिटिश संधि wd अनुकूल नहीं हुई तो ब्रिटिश सरकार 
के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया जायेगा 1 
15 मई को टर्की तथा faa राष्ट्रों के मध्य प्रस्तावित संधि की शर्तों 
को प्रकाशित कर दिया गया aa की संधि द्वारा तुर्ही के ऊपर मित्र राष्ट्रों 
द्वारा आरोपित शर्तों के कारण भारतीय मुसलमानों ने इसका विरोध किया। 
बे इसे ब्रिटिश प्रधानमन्त्री लायडजाजं का विश्‍वासघात मानते थे, क्योंकि जो 
आश्वासन युद्ध के मध्य भारतीय मुसलमानों को दिये गये थे उनमें तुर्की के 
सुल्तान की स्थिति को एवं धार्मिक स्थानों पर इसकी प्रभुसत्ता बनाये 
रखना भी सम्मिलित था । इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप फिरंगी महल के उलेमा 
ने संधि की शर्तों की निन्दा करते हुए असहयोग आन्दोलन को शीघ्र आरम्भ 
कर देने का सुझाव दिया । गांधी जी ने इन शर्तों को मुसलमानों के धर्म पर 
कुठाराघात बताते हुए यह घोषणा की कि अन्तिम प्रभावशाली बिकल्प केवल 
असहयोग आन्दोलन ही है । और यह आशा व्यक्त करते हुये कहा कि केन्द्रीय 
fama समिति एक संयुक्त सभा का आयोजन कर इस दिशा में कदम 
उठाने हेतु निर्णय लेगी । 
गाँधी जी के सुझाव पर मुसलमानों ने 22 जून को ब्रिटिश सरकार 
को चेतावनी देते हुए वायसराय को तुर्की संधि पर पुनः विचार करने अथवा 
त्यागपत्र दे देने की मांग की । उन्होंने वायसराय को प्रथम अगस्त तक का 
समय दिया था और ब्रिटिश सरकार द्वारा खिलाफत समिति की शर्तों को 
मानने में असमर्थता प्रदर्शित करने के कारण खिलाफ़त समिति ने प्रथम 
अगस्त को असहयोग आन्दोलन का अनुमोदन कर दिया । 
द्वितीय घटना राऊलेट विधेयक का ब्रिटिश संसद से पारित हो जाना 
था जिसने सरकार को क्रान्तिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु असी- 
मित शक्तियां प्रदान कर दी थीं । यह अधिनियम राजनीतिक आन्दोलन के 
विरुद्ध था तथा विधान सभा में निर्वाचित सदस्यों के विरोध के उपरान्त 
भी स्वीकृत कर लिया गया । राऊलेट अधिनियम चूँकि संघों एवं राजनेतिक 
संस्थाओं की राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध था, अतः गांधी जी ने ag 
घोषणा की कि यदि यह विधेयक अधिनियम के रूप में पारित कर दिया 
जायेगा तो वे सत्याग्रह प्रारम्भ कर देंगे 18 मार्च, 1919 को गाँधी जी ने 
«gr कि यदि wade विधेयक, जो कि भारतीयों की अनुमति, 
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न्याय, तथा स्वतंत्रता का विरोधी है; पारित होता है तो हम देश- 
वासी तब तक इस अधिनियम का उल्लघंन करेंगे जब तक उस अधिनियम 
को वापस नहीं ले लिया जापेगा। इस पर भी सरकार ने अपने निर्णय 
में फिचित परिवर्तत नहीं किया । जिसके फलस्वरूप 6 अप्रैल को सम्पूर्ण- 
राष्ट्र में हडताल का आयोजन किया गया तथा देशवासियों ने ब्रत रखा एवं 
प्रण किया और शपथ ली जिसके परिणामस्वरूप जनप्रतिरोध का प्रार्दुभाव 
हुआ । इस अधिनियम के विरोध में सम्पूर्ण राष्ट्र में प्रतिक्रियाएं हुई, हिन्दू 
तथा मुसलमानों ने साथ साथ इस अधिनियम का विरोध किया । दिल्ली 
तथा अमृतसर में शान्तिपुर्ण अहिंसक मार्ग अपनाया गया, जिसके फलस्वरूप 
जलियावाला बाग में नृशंसतापूर्णं रक्तपात हुआ । पंजाब में सैनिक शासन 
(मार्शल ला) लागू कर दिया गया तथा इसके अन्तर्गत Tart वासियों पर 
सरकार ने अत्याचार किए जिससे पुरे देश में असन्तोप की भावना व्याप्त हो 
गई । इन घटनाओं के कारण सम्पूर्ण भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के 
विरुद्ध हो गई । 

1919 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ 
जिसमें ब्रिटिश सरकार के प्रति रोप की भावना के कारण यह घोषणा की 
गई कि भारत पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्यापना के योग्य हो गया है तया 
संवैधानिक सुधारों को व्यर्थ वताते हुए ब्रिटिश सरकार से यह माँग भी की 
गई कि “आत्म निर्णय” के सिद्धान्त के अन्तर्गत ब्रिटिश संसद से भारत में पूर्ण 
उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु विधेयक पारित किये जायें । एक प्रस्ताव 
ने मांटेग्यु-्चम्सफोड संवैधानिक सुधारों के प्रति आभार व्यक्त किया । तया 
द्वितीय प्रस्ताव के अनुसार ब्रिटिश सरकार एवं भारतीय जनता द्वारा किये 
गये हिंसक कायो की निन्दा की गई d 

इसी समय पंजाव में हुई घटनाओं पर जाँच हेतु नियुक्त हंटर आयोग 
ने अपनी रिपोट प्रकाशित कर दी जिसने सारे राष्ट्र को अमषं भावना से 
परिपूर्ण कर दिया । अखिल भारतीय काँग्रेस समिति ने एक विशेष afa- 
वेशन में असहयोग आन्दोलन के प्रश्‍न पर विचार विमर्श करने का निर्णय 
लिया । जून में इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ जिसमें असहयोग आन्दोलन के 
स्वरूप को मान लिया गया और एक समिति को असहयोग आन्दोलन हेतु 
कार्यक्रम बताने के लिए नियुक्ति किया गया d 


असहयोग आन्दोलन 
गांधी जी ने हिन्दू-मुस्लिम समझौते के अन्तर्गत असहयोग आन्दोलन के 
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सिद्धान्त का घोषणा qq प्रेषित किया । असहयोग का सिद्धान्त केन्द्रीय 
खिलाफ़त समिति को भी मान्य था । आन्दोलन भौपचारिक रूप से अगस्त 
1920 को आरम्भ हुआ ug दिवस तिलक के निधन के कारण अत्यन्त 
महत्वपूर्ण था । असह्योग नीति का प्रस्ताव गांधी जी ने कलकत्ता में बुलाये 
गये विशेष अधिवेशन में रक्खा जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपतरायने की । 
असहयोग आन्दोलन के प्रारम्भ करने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे : 


1. पंजाव में ब्रिटिश अत्याचार 

जलियाँवाला बाग के नृशंस हत्याकांड ने देशवासियों को तथा राष्ट्रीय 
नेताओं को सचेत किया कि ब्रिटिश शासन सरलता व सुगमता से भारतीयों 
की माँग को स्वीकार नहीं करेगा । अतः इस हत्याकांड के अधिकारियों को 
विशेषकर सर माइकल ओ-डायर को जिसको कि दण्डित करना चाहिये था 
दोष मुक्त कर दिया गया, इस निर्णय ने भी आक्रोश की भावना को और 
अधिक तीव्र किया । 


2. स्वराज्य की स्थापना 


समय की पुकार ने राष्ट्रवादियों को सचेत होने का आह्वान किया । 
देशवासियों को ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति के विरुद्ध किसी एक मंच 
पर संगठित होना आवश्यक था । मात्र संगठित होना ही नहीं, अपितु ऐसा 
कार्य करना आवश्यक था जिससे शासन भविष्य में घोर दमनकारी नीति 
का परिपालन न कर सके । एवं देशवासी एक सूत्र वद्ध होकर एक नेतृत्व में 
चल सकें । 


3. संघर्षं का नव स्वरूप 


असहयोग का एक मापदण्ड यह भी था कि किस प्रकार देशवासियों में 
अनुशासन, भात्मसम्मान, आत्मनिर्भरता एवं आत्म त्याग की भावना को 
पोषित किया जा सके । गांधी जी का यह दृढ़ विचार था कि देशवासियों 
को उपरोक्त शिक्षा के द्वारा ही जाग्रत किया जा सकता है। गाँधी जी ने 
पंजाब के रकत वर्ण हृदय को तथा ब्रिटिश सरकार को क्रूरता पूर्ण नीति को 
देखकर शासन के प्रति अपने सहयोग की नीति को परिवर्तित कर दिया । 

गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा 
कि यह आन्दोलन साधारण स्वत्याग पर आधारित है । इस आन्दोलन का 
सार तत्व निम्न योजनाक्रेम में निहित था । 
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1. 1919 के अधिनियम के अन्तँत चुनाव का बहिष्कार d 

2. अर्वंतनिक पदों तथा उपाधियों का परित्याग à 

3. ब्रिटिश सेवा में रत सरकारी भारतीय कमचारी किसी सरकारी 
मायोजित समारोह में भाग न लें । 

4. शासकीय अथवा शासकीय अनुदान द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थानों 
का बहिष्कार तथा उनके स्थान पर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय विद्यालयों की स्या- 
पना । 

5. सरकारी न्यायालयों तथा विधान सभाओं का बहिष्कार तया पार- 
स्परिक विवादों के समाधान हेतु व्यक्तिगत न्यायालयों की स्थापना | 

6. मैसोपोटामिया में सेवा करते हेतु सैनिक, क्लर्क एवं श्रमिकों की 
भरती का वहिष्कार । 

7. विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार तथा स्वदेशो वस्तुओं का ओर 
चर्खा, खद्दर का उपयोग । 

8. स्वराज्य कोप की स्थापना । 

9. अस्पृश्यता का निर्मूलन । 

इसके अतिरिक्त गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन के चार प्रमुख 
उद्देश्य रखे । 

1. स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, 

2. हिन्दू मुस्लिम एकता, 

3. शिक्षा माध्यम हेतु भारतीय भाषाओं को मान्यता, 

4. भाषा के आधार पर प्रदेशों का पुनः विभाजन । 

उनके विचारों में ये उद्देश्य स्वयं ही स्वशासन की ओर निर्देशित थे । 
कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधीजी का अहिंसक असहयोग आन्दोलन 
का प्रस्ताव पारित हो गया d 

भसहयोग आन्दोलन ने शनैः शनेः ज्वार भाटा की तरह सम्पूर्णं भारत 
को अपने अंचल में समेट लिया । इस आन्दोलन ने प्रत्येक वर्ग के लोगों को 
प्रभावित किया । छात्रों ने शासकीय नियन्त्रित शैक्षिक संस्थानों का बहिष्कार 
किया । प्रतिष्ठित विधि वेत्ता मोतीलाल Age और देशबन्धु चितरंजन दास 
वकालत का परित्याग कर इस आन्दोलन में समाविष्ट हो गये । सुभाष चन्द्र 
बोस ने भारतीय नागरिक सेवा (आई० सी० एस०) से त्याग Ta देकर 
राष्ट्रवाद का नारा दिया । अन्य उल्लेखनीय सहयोगियों में मुख्य थे-सी० 
“राजगोपालाचारी, गोपबन्धु दास, विट्ठल भाई पटेल, Wo एम० सेन० 
गुप्ता, हकीम अजमल at, सरोजनी नायडू, अली बन्छु श्री निवास आयं- 
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गर, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपतराय एवं sto 
अंसारी इत्यादि । उन्होंने संगठित होकर असहयोग आन्दोलन को aaa 
स्वरुप प्रदत्त किया । इस आन्दोलन में छात्रों एवं जनता ने स्वेच्छा से 
गिरफ्तारियाँ दीं, सेठ जमुनालाल बजाज ने वकालत को त्याग देने वाले 
वकीलों के भरण पोषण हेतु एक लाख रुपया प्रतिवर्ष देने को कहा ga 
आन्दोलन में तकली भौर चर्खा, भारतवासी घरों का एक विशिष्ट अंग हो 
गया, तथा राष्ट्रीय ध्वज पर भी wu का fag अंकित हुआ जो गांधी युग 
का प्रतीक था । 
असहयोग आन्दोलन ने ब्रिटिश शासन को संकट सूचना से सचेत 
किया | शासन ने भारतीयों को पारस्परिक निष्ठा की भावना को जागृत 
करने हेतु प्रिस ऑफ वेल्स को भारत में बुलाया । प्रिस ऑफ वेल्स के भारत 
amaa के दिवस (17 नवम्बर, 1921) बम्बई में हड़ताल मनाई गई। 
ब्रिटिश युवराज के सम्मान में सभी सम्मेलनों और सभाओं का वहिष्फार 
किया गया तथा निस्सार मागों ने युवराज का स्वागत किया । ऐसी स्थिति 
ने ब्रिटिश शासन में आक्रोश की भी भावना उत्पन्न की, क्योंकि प्रिस ats 
वेल्स के आगमन का लक्ष्य पुरा न हो सका । आगामी 5 माह में काँग्रेस और 
खिलाफत को अवैध घोषित कर लगभग 30 हजार राष्ट्रतवादियों को वन्दी 
बनाया गया । 
दिसम्बर 1921 में काँग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में असहयोग 
आन्दोलन का अनुमोदन कर जनता से सविनय अवज्ञा को आयोजित करने 
का प्रस्ताव रखा गया । गाँधी जी को काँग्रेस ने पूर्ण अधिकार प्रदत्त किये 
कि ag जिस प्रकार भी चाहें सविनय अवज्ञा आन्दोलन को कार्यान्वित करें । 
गाँधी जी ने 1 फरवरी 1922 को बारदोली क्षेत्र जो कि बम्वई महाप्रान्त 
के सूरत जिले मे था उसमें सविनय अवज्ञा आन्दोलन का निर्णय घोषित 
किया । इस निर्णय ने आशाओं तथा जन आवेश को पल्लवित किया परन्तु 
गाधी जी को 'चौरी-चौरा काण्ड' के कारण प्रस्तावित सविनय अवज्ञा 
निलम्बित करना पड़ा । उत्तर प्रदेश के चौरी-चौरा नामक स्थान में कांग्रेस 
सदस्यों तथा कृषकों के जनसमूह ने हिंसक होकर पुलिस स्टेशन को आग 
लगाकर 22 पुलिस वालों को आग में भुन डाला । गांधी जी ने इस घटना 
से दुखी भोर pgs होकर यह कहते हुए आन्दोलन को स्थगित कर दिया, 
“कि भारतीय अभी अहिंसावादी dad के लिए पूर्णतया परिपक्व नहीं हैं 1’ 
गाँधी जी के समकालीन सहयोगियों लाला लाजपतराय, सुभाष चन्द बोस 
इत्यादि ने इस निर्णय क्री आलोचना की । 


a 
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इतिहासकारों ने इस आन्दोलन के निलम्म्रित होने में केवल चौरी- 
चौरा काण्ड को ही मुख्य कारण नहीं माना । उनके मतानुसार महात्मा गाँधी 
इतने बड़े जनसमुदाय का नेतृत्व करने में असमर्थ थे तथा गाँधी जी ने जनता 
की भावना को जो कि जलियाँत्राला वाग की ममंविदारक घटना से हंसक 
हो चुकी थी उसको समझने मे भी असमर्थ रहे । इसके अतिरिक्त टर्की में कमाल 
पाशा की गणतन्त्र की स्थापना के साथ खिलाफत आन्दोलन समाप्त हो चुका 
था और हिन्दू मुस्लिम एकता का नारा ग्रीष्म पर्जन की भाँति विलीन हो गया । 

असहयोग आन्दोलन भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक ऐसी युगान्तकारी 
घटना है जिसने स्वाधीनता संदेश को जन आन्दोलन के रूप में गाँव-गाँव में 
प्रचारित किया । इस आन्दोलन ने असहायता, कुण्ठा एवं विफलीकरण की 
भावना को समाप्त कर देश प्रेम और स्वाधीनता की भावना को जनता में 
समाविष्ट कराया । भारतीय नेतिक उत्थान एवं अनुशासन तया स्वसंगठन 
इस आन्दोलन की महान sayfa थी । यद्यपि आन्दोलन अपने आप में तत्का- 
कालिक सफल न हो सका किन्तु इसने राष्ट्रीय आन्दोलन को अहिंसावादी 
मार्ग में परिवर्तित करने का मागं प्रशस्त क्रिया । इस प्रकार नवीन अहिसावादी 
क्रान्तिकारी तकनीकी के प्रथम चरण का आकस्मिक अन्त हो गया 


स्वराज्य पार्टी 


गाँधी जी के असहयोग आन्दोलन के असफ हो जाने के साय ही 
काँग्रेस नेताओं ने गाँधी जी की विचारधारा और सिद्धान्तों का विरोध प्रकट 
किया । देशबन्धु चितरंजन दास ओर मोती लाल नेहरू ने विधान परिषद 
के चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया । उनके विचारानुसार प्रशासकीय 
छिद्रण प्रशासन में भाग लेने से और उस ढाँचे के भीतर रहकर सुचारु रूप 
से किया जा सकता था । देश बन्धु ने गांधी जी के कार्यों को कुप्रबन्ध की 
संज्ञा दी । काँग्रेस के उन सदस्यों ने जो किसी प्रकार के परिवर्तन के इच्छुक 
नहीं थे नेहरू-दास परामर्श को स्वीकार नहीं क्रिया । 

इस प्रकार काँग्रेस के भीतर दो विचारधारायें उत्पन्न हो गई परिवतंन- 
शील एवं अपरिवर्तनशील (sto चेंजर और नो चॅजर) । 19 दिसम्बर 
1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में काँग्रेस सदस्यों ने अपरिवर्तनशील दल को 
समथंन दिया । इस पर परिवर्तनशील दल ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की । 


योजना 
स्वराज्य पार्टी के नेता गया के अधिवेशन से अपनेऽम्रपने क्षेत्रों में 
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योजनाबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वित करने हेतु लौट गये । देशबन्धु चितरंजन दास 
को बंगाल, केन्द्रीय प्रदेश तथा दक्षिणी भारत के प्रचार का कार्य सौंपा 
गया । मोतीलाल नेहरू को उत्तरी भारत एवं विठ्ठल भाई पटेल को arag 
महाप्रान्त में कार्यरत होने को कहा गया । राष्ट्रीय समाचारपत्नों का स्वराज्य 
विरोधी होने के कारण इस पार्टी के नेताओं का मुख्य कार्य केवल प्रचार पर 
आधारित था । कलकत्ता में 'बाँगलाकथा' नामक पत्र प्रकाशित किया जाने 
लगा जिसके सम्पादक सुभाष चन्द्र बोस थे । हिन्दू के सम्पादक रंगास्वामी 
adat ने भी इसमें सहयोग दिया । उनका तमिल समाचारपत्र “स्वदेशी 
मित्रम्‌” स्वराज्य पार्टी का मुख्य पत्रिकारिता अंग वन गया । कुछ समय पश्चात 
इसी नाम से एक साप्ताहिक अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा । पूना से प्रका- 
शित 'केसरी' ने अपना प्रभावशाली कार्य किया और लोकमान्य तिलक के 
निधन के पश्चात श्री केलकर इसके सम्पादक हुए और उन्होंने भी परम्परा 
को बनाये रखा । 

स्वराज्य पार्टी के प्रारम्भिक प्रचार के बाद प्रथम स्वराज्य सम्मेलन मार्च 
में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू के घर पर हुआ । इस सभा में स्वराज्य पार्टी 
के संविधान एवं आन्दोलन की योजना निर्धारित करने का कार्यक्रम वना d 
संविधान सम्पादन के समय स्वराज्यपार्टी के लक्ष्य को लेकर विवाद उत्पन्न 
हुआ जिसका विषय था कि वर्तमान लक्ष्य qup स्वाधीनता होना चाहिये 


अथवा स्वतंत्र उपनिवेश अर्थात अधिराज्य की स्थापना ही प्रथम चरणका ` 


प्रारम्भ हो । 
स्वराज्य सम्मेलन के तुरन्त पश्चात देशवन्धु ने दक्षिणी भारत का 
श्रमण किया और निस्सन्देह उन्हें गांधीवाद के कठिन समर्थन का सामना 
करना पड़ा । धीरे-धीरे स्वराज्य पार्टी ने अपने प्रभाव एवं सदस्यता में 
विकास किया । 1923 के परिषदों के चुनाव में स्वराज्य पार्टी का मुख्य लक्ष्य 
संवैधानिक रूप से अवरुद्धता उत्पन्न कर नवीन एवं उद्यमशील राजनीति का 
वातावरण तैयार करना था P अर्थात इनका ध्येय ब्रिटिश सरकार को इस तथ्य 
से अवगत कराना था कि भारतीय अपने हितों के प्रति ध्यान रहित नहीं हैं । 
इसके अतिरिक्त स्वराज्य नेताओं का मुख्य अभिप्राय था कि बार-बार 
ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना एवं समस्याओं से अवगत 
कराया जाय | 1924 में गाँधी-दास समझौते ने स्वराज्य पार्टी की राज- 
नैतिक गतिविधियों को आन्दोलित क्रिया । इस समझौते के अनुसार स्वराज्य 
पार्टी का क्षेत्र राजनैतिक कार्यो तक सीमित था तथा महात्मा गाँधी को 
अपने खादी आन्दोलन का सक्रिय कार्य करना था । 
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स्वराज्य पार्टी की असफलता 


निःसन्देह स्वराज्य पार्टी ने ब्रिटिश राज्य निमित परिषदों में प्रवेश 
कर शासन की भारतीयों के प्रति नये कानून निर्मित करने के लिये दबाव 
डाला । अपने आरम्मिक काल में तो स्वराज्य सदस्यों ने परिपदों में अपने 
उत्साह एवं कमंठता का परिचय दिया, परन्तु कुछ ही समय में उन्हें यह 
ज्ञात होने लगा कि परिषद राजनीति में सफलता ग्रहण करना अत्यन्त दुष्कर 
कार्य था । इसका मुख्य कारण वायसराय का अधिकार था जिसके द्वारा महा- 
राज्यपाल परिषद के निर्णयों को अस्वीकार कर सकता था । महाराज्यपाल के 
इस अधिकार ने स्वराज्यवादियों के कार्य को अत्यन्त कठिन कर दिया । इसके 
अतिरिक्त 1925 में देश बन्धु चितरंजन दास के निधन ने स्वराज्य पार्टी की 
शक्ति को क्षीणं कर दिया । इसी समय में अन्य भारतीय राजनैतिक दलों 
का भी उद्भव हुआ जिनमें मुख्यता हिन्दू महासभा एवं भारतीय साम्यवादी 
दल था । अतः सदन के आगमन और निर्गमन ने स्वराज्जियों को 
परिश्रमी देशभक्ति एवं संचरण देशभक्ति से युक्त टिप्पणियों से सुशोभित 
किया | 1927 तक अपने पांच वर्षों के कार्य में पार्टी की राजर्नेतिक aqd- 
तता अवलोकित होने लगी । 

निःसन्देह स्वराजवादियों की नीति-योजना को आलोचना उपरान्त भी 
उन्होने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में जो अपना योगदान दिया उसको 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता । उस संकटकालीन स्थिति में जव गाँधी 
जी ने अपना असहयोग आन्दोलन निलम्बित कर दिया था, स्वराज्य पार्टी ने 
देशवासियों का उस असमंजस्य के समय में एक नवीन उत्साह एवं मागं 
दर्शन किया । स्वराज्य पार्टी के ही कार्यों द्वारा संविधान संशोधन हो सका, 
greta समिति का गठन हुआ और साईमन आयोग का समय पूर्व आगमन 
हुआ। 


साइमन आयोग 


स्वराज्य पार्टी के राजनेतिक कार्या ने, मुस्लिम लीग में मोहम्मद 
अली जिन्नाह के नेतृत्व ने तथा 1923 से साम्प्रदायिकता की विवादपूणं स्थिति 
ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय राजनेतिक स्थिति का पुनरावलोकन करने 
पर बाध्य किया । नवम्बर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक 
आयोग भेजने का निर्णय घोषित क्रिया । इस आयोग का अभिप्राय भारत 
की राजनेतिक अव्यवस्था के कारणों तथा उनका समाधान करना था । 


| 
I 
i 
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हुआ । इस आयोग के अध्यक्ष थे सर जान साइमन और अन्य सभी सदस्य 
अंग्रेज थे । भारतीय जनता में इस आयोग की संयोजन व्यवस्था ने आक्रोश 
की भावना का समावेश किया । देशवासियों का विचार था कि आयोग की 
सदस्यता के चयन के समय स्वदेशी लोगों को भी अवसर दिया जायगा किन्तु 
अंग्रेजी सरकार का पूर्णत्व देखकर काँग्रेस, उदारवादियों तथा मुस्लिम वर्ग 
के एक वृहत भाग ने इस आयोग का वहिष्कार किया । काँग्रेस का कथन 
था कि स्वराज्य के प्रश्‍न पर किसी प्रकार के जाँच आयोग का निर्णय राज- 
नैतिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं था i 

इस प्रकार साइमन आयोग का स्वागत एवं बहिष्कार काले झन्डे 
तथा 'साइमन वापिस जाओ! के नारों से किया गया । लाला लाजपत राय 
लाहौर में प्रदर्शन करते हुए पुलिस द्वारा गंभीर रूप से घायल हुए । उनके 
ही शब्द थे कि मेरे ऊपर प्रत्येक प्रहार की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन 
में एक कील होगी । लखनऊ में गोविन्द वल्लभ पन्त भी गंभीर रूप से 
घायल हुये और जवाहर लाल नेहरू को भी अपमानजनक स्थित का सामना 
करना पड़ा । इस बहिष्कृत आयोग ने अपने पूर्ण विरोध के उपरान्त भी 
द्विभागीय प्रतिवेदन जून 1930 में प्रस्तुत किया। यद्यपि इस आयोग के 
बहिष्कार के कारण इसके प्रतिवेदन ने किसी भी वर्ग को आकृष्ट नहीं 
किया, इस पर भी रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण प्रलेब माना जाता है। जबकि 
'लन्दन cdaEzx ने इस रिपोर्ट को कठिनाईयों का पुलिन्दा बताया और 
अन्य आलोचकों ने रिपोर्ट की विकृतियों को स्वतःजनित कहा । 1935 के 
संविधान में इस आयोग अथवा रिपोर्ट के परामर्शो का समावेश किया 
गया | साइमन आगमन ने एक ओर देशवासियों को fagor एवं संतप्त 
किया, दूसरी ओर राष्ट्रीय नेताओं को पुनः संगठित होने पर बाध्य किया । 


नेहरू रिपोर्ट 


साइमन आयोग के आगमन का सकारात्मक एवं रचनात्मक पक्ष सर्व- 
दल सम्मेलन था जो लखनऊ में अगस्त 1928 में सम्पन्न हुआ । इस सम्मेलन 
का मुख्य ध्येय संविधान की रचना थी जो कि लाडंविर्केनहेड (भारत 
सचिव) की चुनौती का प्रभावी उत्तर था। भारत सचिव के अनुसार 
भारतीय राजनीतिज्ञों एवं राष्ट्रवादियों के लिये समस्त राष्ट्रीय वर्ग की 
इच्छाओं का समावेश करते हुये कोई संविधान बनाता असंभव था । इस 
सम्मेलन ने अपनी एक समिति को संविधान प्रारूप तैयार करने के लिये 
कहा और इस समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू ओर इसलिए इसको 
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“नेहरू समिति” भी कहा जाता है और इसकी रिपोर्ट अथवा प्रतिवेदन को 
'नेहरू रिपोर्ट' के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रतिवेदन में fara- 
लिखित निर्णय लिये गये- 

1. स्वतन्त्र उपनिवेश अथवा अधिराज्य (डोमिनियन राज्य) को 
तत्कालिक आगामी ध्येय माना गया । 

2. पृथक चुनाव क्षेत्रों तथा अतिरिक्त सुविधाओं का अंगीकरण 
(अस्वीकार) कर मुस्लिमों को प्रान्तीय स्वायत्तता की सुरक्षा प्रदत्त की गई। 

3. इस सविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय और प्रांतीय अधिकारों के मन्त- 
गंत केन्द्रीय और प्रांतीय अधिकारों का विभाजन fear गया । अवशिष्ट 
अधिकारों को केन्द्र में ही निहित किया गया । 

इस नेहरू रिपोर्ट का मुसलमान समुदाय ने विरोध किया । जनवरी 
1929 में मुस्लिम लीग के नेता मुहम्मद अली जिन्नाह ने अखिल भारतीय 
मुस्लिम सम्मेलन में पूवक चुनाव क्षेत्रों की, अतिरिक्त सुविधाओं की, संघीय 
संविधान एवं विशिष्ट अधिक्रारों की प्रांतीय सरकार में समावेश करने की 
माँग रखी । एक बार पुनः कांग्रेस द्वारा हिन्दू-मुस्लिम एकता को आघात 
पहुंचा | Sto gao Uo अन्सारी ने यद्यपि कांग्रेस समर्थक राष्ट्रवादी मुस्लिम 
पार्टी स्थापित कर परिस्थितियों को अनुकूल बनाता चाहा freq वह इसमें 
अधिक सफल न हो सके । इसकी असफलता का मुख्य कारण था पार्टी का 
मुस्लिम वर्ग का जनसाधारण से सम्पर्क न होना | एक अन्य महत्वपूर्ण कारण 
हकीम अजमल खाँ का निधन था । उनके विशिष्ट एवं प्रभावी ब्यक्तित्व के 
राजनेतिक मंच से हट जाने पर हिन्दू-मुस्लिम एकता को आघात पहुंचा । 

1928 के उदय ने भारतीय राजर्नतिक मंच को मध्यमवर्गीय युत्रक 
क्रान्तिकारियों, अशांत औद्योगिक श्रमिकों, असतुष्ट कृषक वर्ग तथा श्रमिक 
संघ (ट्रेड यूनियन) के आन्दोलनों से आन्दोलित क्रिया । इस आन्दोलनों ने 
खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर जनता के प्रति एक उत्साहपूर्ण 
वातावरण निर्मित क्रिया । सरदार बल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में शासन 
की राजस्व नीति के विरोध में बारदौली के कृषक वर्ग ने वीरतापूर्ण 
संघर्ष क्रिया । वस्तुतः राजनैतिक वातावरण विस्फोटजनक एवं आशाजनक 
प्रतीत होने लगा था । 


रेम्जे मैक्डॉनेल्ड घोषणा 
1929 में ब्रिटिश लेबर पार्टी सत्ता में आई i साइमन ने प्रधानमंत्री 
te मैक्डॉनेल्ड को एक पत्र में परामर्श दिया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय 
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प्रतिनिधियों से वार्तालाप करें । यह प्रस्ताव 31 अक्तूबर 1929 को स्वीकार 
किया गया । ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की । परन्तु 
गांधी जी और महाराज्यपाल लार्ड इत्रिन के मध्य स्वतन्त्र उपनिवेश की 
समस्या को लेकर निराशा उत्पन्न हो गई । 

अगस्त 1932 में रेमजे मैकडॉनेल्ड ने साम्प्रदायिक घोषणा की जिसके 
aata मुसलमानों, सिक्खों एवं यो रोपीय देशवासियों के लिये पृथक निर्वाचन 
समूह की व्यवस्था की गई थी । इसमें महिलाओं के लिये स्थान सुरक्षित थे । 
पिछड़े वर्गों के लिये भी एक घ्राविधान था जिसके अनुसार उन्हें पृथक ay- 
दाय के रूप में पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्राप्त था । गांधी जी ने हरिजनों के 
लिए प्रयुक्त पृथक निर्वाचन क्षेत्र का तीब्र विरोध किया | गांधी जी ने इस 
विरोध में यरवदा जेल में मृत्यु तक उपवास रखने की घोषणा की । पांच 
दिन पश्चात पूना सम्मेलन में कई परिवर्तन किये गये । पूना समझौते ने 
गांधी जी को 'सविनय सवज्ञा आन्दोलन” फे स्थान पर 'हरिजन आन्दोलन" 
की ओर अधिक आकृष्ट कर दिया जिसके फलस्वरूप सत्रिनय अवज्ञा आन्दो- 
लन में भी गतिरोध उत्पन्न हो गया । इस समय तक सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
की भावना का ह्रास काफी सीमा तक हो चुका था, फलस्वरूप मई 1933 Ñ 
गांधी जी ने इस आन्दोलन को वापस ले लिया । 
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अध्याय 23 
आन्दोलित राष्ट्रवाद 


सविनय अवज्ञा आन्दोलन 


1928 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 
जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यदि 31 दिसम्बर, 1928 तक ब्रिटिश सर- 
कार इस रिपोर्ट को स्वीकृति न प्रदान करेगी तो काँग्रेस ब्रिटिश सरकार के 
विरुद्ध अहिसक एवं असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करेगी । फलस्त्ररूप 1928 
के प्रारम्भ में भारत की औद्योगिक संस्थाओं के कर्मचारियों ने आन्दोलन 
प्रारम्भ किया । इस समय औद्योगिक संस्थाओं के कर्मचारियों के मध्य साम्य- 
वाद का तीव्रता से विकास हो रहा था । इसको रोकने हेतु सरकार ने मार्च 
1928 में श्रमिक संघ के मुख्य नेताओं एवं साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार 
कर लिया तथा मेरठ में उनपर मुकदमे चलाये । गाँधी जी के अनुसार इसका 
मुख्य ध्येय साम्यवाद का दमन नहीं था वरन्‌ जनता में भय व्याप्त करना 
aT | 

“मेरठ षड्यन्त्र' के अन्तर्गत भारतीय नेताओं पर चलाये जा रहे मुक़- 
«ui के विरोध-प्रदर्शन स्वरूप अप्रैल में विधान सभा भवन में बम GF गये । 
देश के अन्य भागों में भी क्रान्तिकारी कदम उठाए गये । 

31 अक्टूबर 1928 को भारत के तत्कालीन वायसराय लाडे इरविन 
ने एक घोषणा में कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन के पश्चात्‌ 
भारतीय नेताओं के एक सम्मेलन में संवैधानिक सुधारों पर विचार विमर्श 
किया जायेगा | वायसराय की इस घोषणा का इंग्लैण्ड में अत्यधिक बिरोध 
किया गया । परन्तु भारत में वायसराय की घोषणा पर विचार विमर्श हेतु 
नवम्बर, 1929 के आरम्भ में दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं 
की एक सभा बुलाई गई जिसमें महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहर- 
लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, एम० Qo अन्सारी, तेज बहादुर सभ्रू, मदन, 
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मोहन मालवीय, श्रीमती ऐनी बेसेन्ट इत्यादि ने भाग लिया । सम्मेलन के 
अन्त में एक घोषणा की गई जिसे 'दिल्ली घोषणा ga’ के नाम से जाना 
जाता है | इसमें वायसराय की घोषणा का स्वागत करते हुए यह कहा गया 
कि भारतीय नेता, ब्रिटिश सरकार के साथ भारत हेतु 'अधिरक्षित राज्य' 
की स्थापना तथा इस राज्य हेतु संविधान के निर्माण में ब्रिटिश सरकार का 
सहयोग करेंगे । इसमें यह भी कहा गया कि वायसराय द्वारा घोषित गोल- 
मेज सभा में इस प्रश्‍न पर विचार विमर्श नहीं किया जायेगा कि भारत में 
अधिरक्षित राज्य की कब स्थापना होगी परन्तु भारत के लिए अधिरक्षित 
संविधान पर विचार विमर्श होगा । उन्होंने गोलमेज सभा की सफलता हेतु 
निम्नलिखित सुझाव दिये :— 

1. शांति वातावरण की स्थापना हेतु सामान्य समझौते की नीति का 
पालन किया जायेगा । 

2. राजनैतिक वंदियों को रिहा कर दिया जाय । 

3. प्रत्येक राजनैतिक संगठन का राज्य सभा में प्रतिनिधित्व होना 
चाहिए । 

17-18 नवम्बर को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने “दिल्ली घोषणा” 
के प्रति वायसराय का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। इस कारण 23 
दिसम्बर, 1929 को गांधी जी ने वायसरायसे भेंट की एवं वायसराय से 
पूर्ण अधिरक्षक सरकार की भारत में स्थापना का आश्वासन प्राप्त करने का 
प्रयास किया परन्तु वे असफल रहे । इसी प्रकार लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन 
के समय जवाहरलाल ने कहा कि हमारा निर्णय सिर्फ आलोचना अथवा 
विरोध प्रदर्शन तक ही सीमित न रहकर इस दिशा में कुछ कार्य करने का 
होगा । 


सविनय अवज्ञा आन्दोलन 


दिसम्बर, 1928 में इस प्रकार बड़े ही तनावपुणं वातावरण में लाहौर 
में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया 
तथा इसमें 'क्रान्ति जिन्दावाद' के नारे लगाये गये। इस समय कांग्रेस में वाम- 
पंथियों का अधिक प्रभाव था । भारतीय जनता 1919 की घटनाओं को अभी 
तक भुला नहीं पाई थी । 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश 
सरकार से यह कहा गया कि एक वर्षे के अन्दर भारत को डोमिनियन (स्व- 
तन्त्र उपनिवेश) के रूप में मान्यता दी जाय जिसका समय लाहौर अधिवेशन 
तक समाप्त हो चुका था । लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वतन्त्रता के प्रस्ताव को 
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निविरोध स्व्रीकार किया तथा स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यो पर 
भी विचार विमर्श किया गया । कांग्रेस ने गोलमेज सभा में भाग लेना व्यर्थ 
समझा तथा तथा कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति को “सविनय अवज्ञा आन्दो- 
लन प्रारम्भ करने का अधिकार प्रदान किया गया । जवाहर लाल नेहरू ने 
31 दिसम्बर, 1929 के मध्य रात्रि में तिरंगा झंडा फहराया । 
कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसरण हेतु विधायिका के बहुत से सदस्यों ने त्याग- 

पत्र दे दिया । 26 जनवरी, 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया 
गया तथा सम्पूर्ण राष्ट्र में भारतीयों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ lg 
कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी से सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
का नेतृत्व से भालने के लिए अनुनय किया । वैरियर एल्विन के अनुसार “इस 
समय भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन अपनी ऐसी चरम सीमा पर था जिसका 
विश्व के किसी अन्य देश में उदाहरण नहीं है । सम्पुर्ण राष्ट्र गांधी जी के 
पदचिल्लों पर चलने के लिए तत्पर था ।' 

सम्पूर्ण भारतवर्ष में पूणं 'स्वतन्त्रता’ के प्रस्ताव एवं विधान सभा से 
26 सदस्यों के त्यागपत्र का विस्तृत प्रचार किया गया । 25 जनवरी, 1930 
को वायसराय ने एक घोषणा में कहा कि देश में कानून और व्यवस्था की 
स्थापना हेतु हर संभव प्रयत्न किया जायेगा । 30 जनवरी को गांधीजी ने 
यंग इण्डिया” के माध्यम से वायसराय के समक्ष ग्यारह सूत्र रखे और घोषणा 
की कि वायसराय इन सूत्रों से सहमत हों तो वे सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
समाप्त कर देंगे । ये सूत्र निम्नलिखित थे :-- 

1. qui मद्यनिषेध की नीति का पालन | 

2. रुपये का पुनर्मूल्यन अनुपात एक शिलिंग चार पेन्स कर दिया ` 
जाय | 

3. भूमि कर में पचास प्रतिशत की कमी एवं इसके निर्धारण में 
विधान सभा का नियंत्रण स्थापित किया जाय। 

4, नमक-कर को समाप्त किया जाय । 

5. सैनिक व्यय को पचास प्रतिशत कम किया जाय d 

6. उच्च अधिकारियों के वेतन को आधा कर दिया जाय । 

7. विदेशी कपड़े पर संरक्षित कर लगाया जाय d 

8. सीमा शुल्क आरक्षण विधेयक को पारित किया जाय d 

9. राजनीतिक बंदियों की रिहाई । 

10. गुप्तचर विभाग की समाप्ति । 

11. स्वयं-रक्षा हेतु आग्नेय weal के लिए लाइसेंस दिये ema 
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परन्तु वायसराय ने इन प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया । फलस्वरूप 
गाँधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रारम्भ नमक कानून तोड़ कर 
प्रारम्भ करने का निश्चय किया । नमक कानून द्वारा सरकार ने नमक के 
उत्पादन पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था जिससे भारत का 
निम्न वर्ग अत्यन्त प्रभावित था । गरीब जनता के ऊपर इस कर को गांधी 
जी ने अत्याचार प्रतीक मान नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया। 
ऐतिहासिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रारम्भ गांधी जी ने अपनी 
डांडी-पदयात्रा से प्रारम्भ किया | डांडी गुजरात में समुद्र के किनारे एक स्थान 
है । यहाँ पर गाँधी जी ने नमक कानून के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन हेतु नमक 
बनाने का निश्चय किया था | गांधी जी ने 12 मार्च, 1930 को साबरमती 
आश्रम से अपने 79 अनुयायियों के साथ अपनी पदयात्रा प्रारम्भ की तथा 
5 अप्रैल, 1930 को वे अपने सहयोगियों सहित डांडी पहुंचे । सम्पूर्ण देश का 
ध्यान इसी ओर केन्द्रित था । 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून का 
उल्लंघन किया तथा यहीं से सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ । 
गांधी जी ने देशवासियों से नमक कानून तोड़ने तथा इस सप्ताह को राष्ट्रीय 
सप्ताह की तरह मनाने को कहा । इसको क्रान्ति का प्रारम्भिक रूप कहा 
गया । इसका देश में बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया । इस आन्दोलन के 
अन्तर्गत कानूनों का उल्लंघन किया गया, करों की अदायगी सरकार को 
रोक दी गई, विदेशी वस्तुओं एवं कपड़ों का बहिष्कार किया गया, जनता ने 
कार्य बन्द रखा एवं प्रदर्शन किये तथा इन सबने सम्पूर्ण देश को हिला दिया | 
उत्तर प्रदेश में कर अदायगी की रोक में विशेष सफलता प्राप्त हुई तथा 
हजारों महिलाएँ गाधी जी के आह्वान पर सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग 
लेने हेतु निकल पड़ीं । तत्कालीन भारत सरकार के गृह सचिव ने वैरियर 
एल्विन के समक्ष इस तथ्य को स्वीकार किया कि “भारतीय महिलाओं के 
मध्य जागृति तथा उनके राजनीति में हिस्सा लेने में उन्हें 'संकट सूचक” 
अभास से सचेत किया है'। था । इस आन्दोलन का देश के प्रत्येक भाग में 
विस्तार हुआ | सीमा प्रदेशों में “सीमान्त गांधी” खान अब्दुल गफफार खान 
ने पठानों का एक अहिंसावादी संगठन बनाया एवं उसका नाम उन्होंने 
“खुदाई खिदमतगार' रखा । अब्दुल गफ्फार अपने अनुयाथियों को अहिसक, 
अनुशासित एवं स्वतंत्रता की लड़ाई में तन-मन-धन afta करने का उपदेश 
दिया । बाद में यह संगठन कांग्रेस का अंग बन Tar । 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन के विस्तार ने सरकार को आश्चर्यचकित कर 
दिया । सरकार ने इस आन्दोलन को कुचलने हेतु दमनकारी नीतियों का 
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पालन किया । जगह-जगह पर पुलिस ने लाठी तथा गोलियाँ चलाई । हजारों 
कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। पुलिस ने क्रूरता पूर्वक इस आन्दोलन 
को दबाने का प्रयास किया । गांधी जी को जेल में डाल दिया गया | सत्या- 
ग्रहियों ने सूरत में धरसाना नामक स्थान पर नमक भण्डार को लूट लिया। 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन के मध्य ही 'साइमन कमीशन' की रिपोर्ट प्रकाशित 
कर दी गई। राष्ट्रवादियों को इस रिपोर्ट ने और अधिक असंतुष्ट कर दिया d 
गांधी जी ने अपनी गिरपतारी के पश्चात्‌ ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नौति 
को "गुण्डा राज” कहा तथा देशवासियों से इस गुण्डा राज का विरोध करने 
का आग्रह किया । गाँधी जी की गिरपतारी के पश्चात्‌ भारत में प्रदर्शनों 
हड़तालों एवं जनसभाओं की एक लहर आयी । कांग्रेस कार्यकारिणी समिति 
ने गांधी जी की गिरपतारी के पश्चात्‌ सविनय अवज्ञा आन्दोलन का विस्तार 
करने का निर्णय लिया तथा देशवासियों से स्वतंत्रता हेतु युद्ध करने के लिए 
हर संभव त्याग करने की प्रार्थना की । सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धर- 
साना पर एक बार फिर नमक बनाने हेतु शांतिपूर्ण घावा बोला गया । इस पर 
सरोजिनी नायडू को गिरपतार कर लिया गया । इसके विरुद्ध बम्बई में 
प्रदर्शन किया गया । कलकत्ता एवं दिल्ली में आन्दोलन का आह्वान किया 
गया | ब्रिटिश सरकार ने लन्दन में प्रस्तावित 'गोलमेज सभा” का का आयो- 
जन किया । 
प्रथम गोलमेज सभा 12 नवम्बर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चली 
कांग्रेस ने इस सभा में भाग नहीं लिया । इस गोल मेज सभा में ब्रिटिश 
राजनीतिक दलों, भारतीय राज्यों, उदारवादियों, मुस्लिम लीग, पिछड़े वर्ग 
एवं सिखों ने अपने प्रतिनिधि भेजे । प्रमुख भारतीयों में सर तेज बहादुर सभ्रू, 
श्री जयकर, श्रीनिवास शास्त्री, सी० वाई० चिन्तामणि, सर मोहम्मद शफी, 
मुहम्मद अली जिन्नाह्‌, मौलाना मोहम्मद अली सर मिर्जा इस्माइल विश्वे- 
शवर दयाल सेठ इत्यादि ने भी भाग लिया p इस वार्ता ने नो सप्ताह लिए 
और अस्पष्ट, अनिश्‍चित एवं नीरस विचार विमर्श का परिणाम केवल भारतीय 
साम्प्रदायिकता का अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञापन हुआ | 
12 नवम्बर को गोलमेज सभा प्रारम्भ हुई | भारत सरकार के Aa धा- 
तिक सुधारों के प्रस्ताव भी इसी दिन प्रकाशित किए गए । इसके अनुसार 
वायसराय की एक्जीक्यूटिव काउन्सिल के कुछ सदस्य विधान सभा से चुने 
oat परन्तु इस समिति को विधान सभा के प्रति उत्तरदायी बनाने का 
कोई प्रस्ताव नहीं किया गया । ब्रिटिश संसद से सम्बन्धित सभी विशेष 
अधिकार वायसराय के हाथ में ही रहने दिये गये । वायसराय को संविधान 
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को निरस्त करने का अधिकार भी प्रस्तावित किया गया । परन्तु ये प्रस्ताव 
भारतीय नेताओं को अमान्य थे क्योंकि इस के अन्तंगत वायसराय को अत्य- 
धिक शक्तिर्या प्राप्त थीं । सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई कि ब्रिटिश 
भारत और भारतीय राज्य मिलकर एक संघीय सरकार की स्थापना करें। 
इस सरकार के संविधान पर भी विचार विमर्श हुआ । हरिजन नेता gro 
बी ० आर० अम्बेडकर ने पिछड़ी जातियों हेतु सुरक्षित स्थानों की माँग 
की । मुसलमान प्रतिनिधि मंडल ने मुसलमानों की सुरक्षा की माँग रखी । 
मुसलमानों ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में अपनी सहानुभूति प्रदशित नहीं की 
ओर यह कहा कि गाँधी जी का आन्दोलन भारत को स्वतंत्र कराने का 
आन्दोलन नहीं था बल्कि सात करोड़ मुसलमानों को हिन्दू महासभा के अधीन 
करने का अन्दोलन था । गोलमेज सभा के अन्तिम चरण में तत्कालीन 
ब्रिटिश प्रधान मंत्री tae मैकडॉंनल्ड ने भारतीय जनता से सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन की समाप्ति तथा सरकार के साथ सहयोग की अपील की जिससे 
एक संविधान की रूपरेखा तैयार की जा सके d 
प्रथम गोलमेज सभा का प्रारम्भ अनिश्चय की अवस्था में हुआ था 
क्योंकि देश के सबसे बड़े दल कांग्रेस ने इस सभा में भाग लेने से इन्कार कर दिया 
था । कांग्रेस दल में इस समय उग्रवादी नेता अधिक प्रभावशाली थे तथा वे 
सरकार की दमनकारी नीतियों से अत्यधिक रुष्ट थे । गोलमेज सभा के अन्त 
में सरकार ने गाँधी जी एवं उनके अनुयायियों को बिना किसी शतं के रिहा 
कर दिया । सरकार को यह आशा थी कि इस कृत्य से कांग्रेस नेता गोलमेज 
सभा के परिणामों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करेंगे । वास्तव में सरकार के 
इस कृत्य से देश में तनाव के वातावरण में कुछ कमी आयी । गांधी जी ने 
वायसराय से आमने सामने बात करने की इच्छा प्रगट की । 


गांधी इरविन समझोता 

17 फरवरी को गांधी जी एवं इरविन के मध्य विचार विमर्श प्रारम्भ 
हुआ | कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को एक प्रस्ताव के द्वारा 
इरविन के साथ समझौते का अधिकार प्रदान किया । 5 मार्च को गांधी 
इरविन समझौते” की विधिवत्‌ घोषणा कर दी गई। 1 मार्च, 1931 को 
ऐतिहासिक गांधी-इरविन-समझीते पर हस्ताक्षर हुए जिसमें राजनेतिक 
बन्दियों की रिहाई एवं सविनय अवज्ञा अन्दोलन को निरस्त करने पर दोनों 
दलों मे सहमति हो गयी । कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेना 
स्वीकार कर लिया | मार्च, 1931 में कांग्रेस ने करांची अधिवेशन में इस 
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समझौते का अनुमोदन कर दिया । गांधी-इरविन-समझौते को कांग्रेस ने देश 
की विजय माना । 


द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 

सितम्बर 1931 में द्वितीय गोलमेज सभा हुई । गांधी जी कांग्रेस के 
अकेले प्रतिनिधि बना कर भेजे गए । सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं 
का प्रतिनिधित्व किया । कांग्रेस ने भारत के लिए डोमिनियन की माँग को 
पुनः प्रेषित किया । गांधी जी के प्रयत्तों के उपरान्त भी कांग्रेस कोई सफलता 
न प्राप्त कर सकी । इस सम्मेलन में गांधी जी ने इस दृष्टिकोण का समर्थन 
किया, कि कांग्रेस केवल एक राजनैतिक पार्टी नहीं थी वरन्‌ राष्ट्रीय संस्था 
थी । इसमें सभी वर्गों व जातियों के लोग सम्मिलित थे केवल मुहम्मद अली 
जिन्नाह की हठधमिथा ने सम्मेलन को असफल कर दिया । साम्प्रदायिकता के 
मामले को लेकर गोलमेज सभा भी भंग होगयी | इस असफलता ने देशवासियों 
में निराशा की भावना उत्पन्न कर दी । 

गांधी जी जब स्वदेश वापस आये उस समय सरकार का दमनकारी 
चक्र अपनी पूरी गति से घूम रहा था । सभी प्रमुख नेता बन्दकर दिएगएथे । 
बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा सीमान्त प्रदेशों में क्रान्तिकारी कार्यक्रमों में तीब्रता 
आ गयी थी । इंगलैण्ड के सम्राट ने गांधी जी को चेतावनी देते हुए कहा, “कि 
मेरे साम्राज्य पर आक्रमण नहीं होना चाहिए ।' उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा 
सीमान्त प्रदेशों में सरकार ने दमनकारी चक्र चलाए | सरकार ने कई आडि- 
नसों के हारा आपातकालीन शक्तियाँ ग्रहण कीं जिसने इस आन्दोलन को कुचलने 
में सहायता प्रदान की । गांधी जी ने इस सम्मेलन से निरुत्साहित होकर पुन: 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन को प्रारम्भ किया और वे 4 जनवरी,1932 को जेल 
भेज दिये गये । 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अर्वधानिक संस्था घोषित कर दिया गया 
तथा सरकार ने आन्दोलन को कुचलने हेतु बड़े उपाय किये। जवाहरलाल 
नेहरू ने कहा कि गांधी जी आगमन के साथ ही भारत में अशान्ति की सारी 
आशायें समाप्त हो गयी थीं । 


साम्प्रदायिकता अविनिणंय पुना समझोता 

भारतीय नेताओं की सम्मेलन में असफलता के कारण ब्रिटिश प्रधान- 
मंत्री रेम्जे मैक्डोलनेल्ड ने अपना निर्णय घोषित किया । प्रधानमंत्री ने अपने 
निर्णयको समयोचित समझा । इस साम्प्रदायिकता अविनियणं का ध्येय प्रथक- 
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वाद था । इसके अन्तगंत हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, युरोपियनों के पृथक चुनाव 
क्षेत्रों का परियोजन किया गया । स्त्रियों के लिये पृथक चुनाव क्षेत्र थे, और 
दलित वर्ग हरिजन को भी पृथक समुदाय माना गया | गांधी जी के अस्पृश्यता 
निवारण अभियान ने दलित वर्ग के पृथक चुनाव क्षेत्र का घोर विरोध किया । 
गांधी जी तथा अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने शासन को सर्वण और हरिजन 
वर्गीकरण के लिये आमरण अनशन प्रारम्भ किया | ब्रिटिश सरकार ने इस ओर 
कोई ध्यान नहीं दिया और गांधी जी की हालत दिन पर दिन गम्भीर होती 
गई । ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पुनरावेदन ने भी शासन को इस ओर ध्यान 
आकर्षित नहीं कराया | अतः मदनमोहन मालवीय डा० राजेन्द्र प्रसाद, सी० 
राजगोपालाचारी, Sto अम्बेदकर इत्यादि ने पुना में समझौता सम्पन्न किया । 
इस समझौते को ब्रिटिश सरकार ने भी स्वीकृत किया परन्तु इसको इतिहास- 
कारों ने खेदजनक महत्व परिवर्तन की संज्ञा दी वयोंकि इसके कारण सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन के मुख्य घ्येय में अंतर आ गया । गांधी जी ने अपना ध्यान 
हरिजन आन्दोलन की ओर आकृष्ट किया । 


तृतीय गोलमेज सम्मेलन 

तृतीय गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश प्रधामंत्नी के पूना समझौते को मान्यता 
प्रदान करने के कारण किंचित शान्तिमय वातावरण में हुआ । इस सम्मेलन 
मेंनतो कांग्रेस ने और न ही ब्रिटिश लेबर पार्टी ने भाग लिया । इस 
गोलमेज सम्मेलन का मुख्य परिणाम भारतीय विधेयक था, जो तत्पश्चात 
1935 के अधिनियम में परिवर्तित हो गया । यह अधिनियम विन्स्टन afar 
के हठधर्मिक रूढ़िवादी विरोध के उपरान्त भी पास हो गया d 


1933 का श्वेत TA 

गोलमेज अधिवेशन की परिचर्चा के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 
एक श्वेत पत्र तैयार किया जो 1935 के भारत अधिनियम का सार तत्वथा । 
श्वेत qa में उन महत्वपूर्ण प्रस्तावों का समावेश था जो सुधारकों द्वारा प्रेषित 
किये गये थे । और इनको परीक्षण हेतु संसदीय प्रवर समिति (सँलेक्ट कमेटी) 
भेजा जाना था | इस श्वेत Ta में निम्नलिखित प्रस्ताव निहित थेः- 

1. प्रान्तों में लगभग स्वायत्त उत्तरदायी सरकारों का निर्माण 

2. ब्रिटिश भारत में राज्य प्रांतीय संघ की स्थापना तथा केन्द्रीय 

द्विसदनीय संघीय विधान मण्डल निर्माण । 
3. राज्य संघ एवं प्रांतीय विधानमण्डल के क्षेत्रों का सीमांकन । 


$ 
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4. श्वेत पत्र में राज्य संघीय अदालत, परार्शदाता समिति, रिजवं बेक, 
राज्य संघीय रेलवे प्राधिकार इत्यादि की स्थापना । 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अर्वेधानिक संस्था घोषित कर दिया गया 
तथा सरकार ने आन्दोलन को कुचलने हेतु बड़े उपाय किये। जवाहर- 
लाल नेहरू ने कहा कि गांधी जी के आगमन के साथ ही भारत मे अशान्ति 
की सारी आशंकाये समाप्त हो गयी थीं । 
बंगाल क्रान्तिकारी गतिविधियों का केन्द्र बन गया जहां सरकार को 
“बंगाल आपातकालीन अध्यादेश' की घोषणा पर बाध्य होना पड़ा जिससे 
सरकार को मार्शल ला के समान शक्तियां मिल गई । अन्य प्रदेश में भी गांधी 
जी की वापसी से पूर्वे ही सुरक्षात्मक कदम उठा लिये गये थे । गांधी जी 28 
दिसम्बर 1931 को भारत वापस आये । गांधी जी ने अपने सहयोगियों की 
गिरफ्तारी को अंग्रेजी गवर्नर की ओर से क्रिसमस की भेंट कहा । भारत आने 
के पश्चात गांधी जी ने समझौते का एक अन्य प्रयास किया उन्होने वायसराय 
से भेंट करने का आग्रह किया, परन्तु वायसराय सरकार के दमनकारी Heat 
पर विचार विमर्श हेतु तैयार नही थे । इसी मध्य कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 
अगले कार्यक्रमों पर निर्णय लेने हेतु बम्बई में एक सभा की जिसमें गांधी जी 
ने भाग लिया । इस समिति ने डितीय गोलमेज सभा के परिणामों को 
असन्तोषजनक घोषित करते हुए बंगाल में क्रान्तिकारी कदमों की तथा सर- 
कार के भय उत्पन्न करने वाले Heal की आलोचना की, एवं जनता से 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन पुनः प्रारम्भ करने का माह्वान किया । गांधी जी 
ने पुनः समझौते को वात को परन्तु सरकार ने 4 जनवरी, 1932 को उन्हें 
पुनः जेल भेज दिया । 
भारत सरकार ने 3 जनवरी को चार नये अध्यादेशों की घोषणा की- 


1. आपातकालीन अधिकार अध्यादेश जो कि समाचारपत्नों के विरुद्ध 
था। 


2. अवैध प्रेरणा अध्यादेश जो किकर न जमा करने के आन्दोलन के 
विरुद्ध था । 

3. अवैध संघ अध्यादेश जो कि कांग्रेस के कार्य एवं धन के विरुद्ध था । 

4. उत्पीडन एवं वहिष्कार निवारण अध्यादेश जो कि सरकारी कर्म- 
चारियों द्वारा वहिष्कार के विरुद्ध थे और जिसमें कांग्रेस को अवैधानिक 
संस्था घोषित कर दिया गया था । 

यह श्वेत पत्र 16 सदस्यों की संयुक्त प्रवर समिति के परीक्षण हेतु 
प्रेषित किया गया । भारतीय निर्धारक के रूप में सर तेज बहादुर सप्रू तथा 
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एम० sito जैकार ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया । लार्ड लिनलिथ गो 
उस समिति के अध्यक्ष थे । समिति ने निम्नलिखित लघु परिवर्तनों का परामर्श 
दिया i 

1. राज्य संघीय सदनों में प्रत्यक्ष चुनावों के स्थान पर अप्रत्यक्ष चुनाव 
पद्धति । 

2. द्विसदनीय विधान मण्डल पद्धति को श्वेत पत्र के अनुसार तीन 
प्रान्तों के स्थान पर 6 प्रान्तों में करने का सुझाव दिया गया d 

3. केन्द्र तथा प्रान्तों में उच्च सदनों को अविसर्जनीय बनाने का 
सुझाव दिया गया । 

इस संयुक्त प्रवर समिति की संस्तुतियों को ब्रिटिश सरकार ने मान्यता 
देकर हाउस ऑफ कामन्स में फरवरी 1935 में एक विधेयक प्रेषित किया 
जो तत्पश्चात 1935 का भारत सरकार अधिनियम में परिवर्तित 
हो गया। यह अधिनियम अगस्त 1947 तक भारत के संविधान का कार्य 
करता रहा । 

20 अगस्त, 1917 की मांटेग्यू घोषणा ने भारत में संवैधानिक विकास 
को दिशा प्रदान कर दी जो विश्व शासन संस्थाओं की स्थापना की और 
निर्देशित थी परन्तु इस घोषणा के कुछ उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं किया गया | 
इन उद्देश्यों को 1929 में भारत के तत्कालीन वायसराय WIS इरविन ने स्पष्ट 
करते हुए भारतीयों का मुख्य ध्येय भारत के स्वतंत्र उपनिवेशीय शासन की 
प्राप्ति बताया 1930-31 को गोलमेज सभा में भारतीय उदारवादियों, 
भारतीय नरेशों एवं अन्य भारतीयों ने स्वतन्त्र शासन के लिए अभियाचना 
की । यद्यपि इस समय भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पुर्ण स्वराज्य की माँग कर 
रही थी, परन्तु 1935 एवं 1939 तथा 1942 में भी स्वतन्त्रता उपनिवेश 
शासन (डोमिनियन) की माँग को स्वीकार करके कांग्रेस को संतुष्ट किया 
जा सकता था | एम० Alto जकार के अनुसार यदि ब्रिटिश सरकार गोल- 
मेज सभा में स्वतंत्र उपनिवेश शासन की माँग स्वीकार कर लेती तो स्वतंत्रता 
की माँग सम्भवतया स्वयमेव समाप्त हो जाती । गाँधी जी ने भी गोलमेज 
सभा में ब्रिटिश सरकार के साथ समानता के आधार पर प्रशासन में सह- 
भगिता की माँग की थी, परन्तु ब्रिटिश सरकार उपयुक्त मांग को मानने पर 
सहमत न थी | 

इसके qd 1935 का अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय आशाओं को सन्तुष्ट 
करने में असफल रहा । जबकि ब्रिटिश सरकार का यह मत था कि 1919 के 
अधिनियम की अपेक्षा 1935 के अधिनियम ने भारत में संवेधानिक विकास 
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की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की थी । यह सत्य है कि इस अधिनियम ने 
संवैधानिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण पूर्ण किया परन्तु यह 
संवैधानिक विकास स्वतन्त्र उपनिवेशी शासन की माँग को सन्तुष्ट करने में 
असमर्थं था । इस अधिनियम के अन्तर्गत भारतीयों को स्वतन्त्र उपनिवेशीय 
शासन प्रदान किये जाने की अवधि को ब्रिटिश संसद द्वारा निश्‍चित करने 
का अधिकार दिया गया था । उपर्युक्त अधिनियम के पारित होने के चार 
मुख्य कारण थे- 

1. ब्रिटिश सरकार धीरे-धीरे सत्ता स्थानान्तरण के पक्ष में थी । 

2. ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की योग्यता में विश्वास नहीं था d 

3. ब्रिटिश सरकार भारत में अपने व्यापारिक एवं साम्राज्यवादी 
स्वार्थी की रक्षा करना चाहती थी । 

इस अधिनियम की भारत में पूर्ण रूप से अभिपूति संभव न हो सकी 
क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, मुस्लिम लीग तथा भारतीय नरेशों ने 
संघीय सरकार की स्थापना का विरोध किया था । 

इसी समय भारत में 17वीं शताव्दी के मुस्लिम जागरण के परिणाम- 
स्वरूप मुस्लिम राष्ट्रवाद का उदय हुआ परन्तु यह हिन्दू राष्ट्रवाद से भिन्न 
था। ब्रिटिश सरकारने साम्प्रदाथिक समूहों के अधिकारों की सुरक्षा का 
आश्वासन देकर इस राजर्नेतिक विवाद को एक स्थायी रूप प्रदान किया । 
1937-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ संयुक्त सरकार 
निर्माण में असहमति प्रकट की तथा इस प्रकार उसने भारतीय मुसलमानों 
को अपने विरुद्ध कर लिया । इस कारण से हिम्दू-मुस्लिम भावना को प्रोत्साहन 
मिला और मोहम्मद अली जिन्नाह ने 22 दिसम्बर, 1939 को कांग्रेस afra- 
मंडलों द्वारा त्यागपत्र दिये जाने की घोषणा का स्वागत किया । 1940 
are 1943 के चुनाव परिणामों से सिद्ध हो गया था कि मुसलमानों ने कांग्रेस 
को वोट न देकर मुस्लिम लीग को वोट दिया था । 1943 में वायसराय 
ने यह घोषणा की कि भारत में संवेधानिक विकास मुस्लिम लीग की स्वीकृति 
के बिना नहीं किया जायेगा । मुस्लिम लीग ने इसका स्वागत किया । 1940 
में जिन्नाह ने सवंप्रथम पाकिस्तान के सुजन का प्रश्‍न प्रस्तुत किया तथा 1940 
के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग की । 


क्रिप्स-मिशन 
1942 के आरम्भ ब्रिटिश सरकार को यह भली-भांति अवगत होने लगा 
था कि भारतीयों की समस्याओं की अब अधिक देर अवहेलना नहीं की जा 


— 
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सकती है । विश्व युद्ध के प्रसार तथा अन्य कारणों ने स्थिति को विस्फोटक 
बना दिया था अत: मार्च 11, 1942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विन्स्टन afaa 
ने हाउस ऑफ कामन्स में यह घोषणा कर सर स्टेफर्ड क्रिप्स के शिष्ट मंडल 
को भारत भेजा । उसके भारत आने के निम्नलिखित कारण Xi 

1. जापान द्वारा भारत पर आक्रमण का संकट । इसके स्पष्टीकरण में 
afaa ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजने का कारण वताते हुए कहा था कि 
वे सभी भारतीय शक्तियों को आक्रामक देश के विरुद्ध अपनी रक्षा हेतु एकत्रित 
करना चाहते हैं । 

2. अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट एवं चीन के मार्शल च्यांग काई-शेक 
ने ब्रिटेन पर इस संबंध में राजनैतिक दबाव डाला । अमरीकी राष्ट्रपति ने 
भारतीयों को सुझाव दिया कि यदि ब्रिटिश सरकार उन्हें स्वतंत्रता प्रदान 
करने का आश्‍वासन प्रदान करें तो भारतीयों को जापान के विरुद्ध युद्ध में 
li ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना चाहिये । आस्ट्रेलियन विदेश एविट ने भी 

भारतीयों की मांग को न्यायोचित बताया । राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने चिल की 
विचारधारा के विरुद्ध 1942 में यह घोषणा की कि 'अटलांटिक चार्टर? पुरे 
विश्व के लिये लागू था । 

3. wahr काई-शेक ने ब्रिटिश सरकार से भारत को यर्थाथ रूप से राज- 
नीतिक शक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया क्योंकि उनके विचार में यदि भारत 
स्वयमेव युद्ध में स्वेच्छा से भाग न ले तो वह अपनी यथाविधि हादिक सहायता 

i नहीं कर पायेगा । उससे सहायता प्राप्त करने हेतु हमें गहून विचार करना 
|| चाहिये । 

| | 4. जापान की विजयों के कारण भारतीय लोग असंतुष्ट होने लगे थे । 
ll इसी समय सुभाषचन्द्र बोस ने afaa रेडियो से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 
li प्रचार प्रारम्भ कर दिया था जिसने अत्याधिक संख्या में भारतीयो को आक- 
| बित किया । इसके अतिरिक्त कई भारतीय समूहों ने प्रधानमंत्री चाचिल के 
सम्मुख भी समझौते का प्रस्ताव रखा था । 

li 5. ब्रिटिश संसद में कई सदस्य इस तथ्य से सहमत थे कि भारत में 
li राष्ट्रीय सरकार के निर्माण हेतु ब्रिटिश जनता भी भारत की समस्याओं के 
| | समाधान के पक्ष में थी। 8 मार्च 1842 को रंगून पराजय ने तथा जापानी 
| आधिपत्य ने ब्रिटिश नीति में परिवतंन किया । चचिल ने स्वयं अपने संस्मरणों 
| में लिखा है कि रंगुन में जापानी सैनिकों के प्रवेश के साथ ही यह आवश्यक 
| हो गया कि भारतीय राजनैतिक गतिरोध को समाप्त करने का उपाय ढूंढना 


चाहिये । 
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(क) भारत को स्वतंत्र उपनिवेशी शासन (डोमिनयन राज्य) दिया 
जाये तथा ब्रिटिश राष्ट्र मंडल (कामनवेल्य) से संबंध विच्छेदन का अधिकार 
भी भारत को प्रदत्त किया जाये । 

(ख) युद्ध के समाप्त होते ही एक संविधान सभा गठित की जाये जिसमें 
प्रदेशीय विधान सभाओं एवं नरेशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों । 

6. पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण ने ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों के 
प्रभाव को तीन कारणों से दृढीभूत किया । इस युद्ध का सीधा उत्तरदायित्व 
अमरीका पर आ पड़ा था। चीन भी मुख्य शक्तियों द्वारा स्वीकृत किया जा 


रहा था तीसरा पूर्वी क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रसार ने भारत को अत्यन्त 
महत्वपूर्णं कर दिया था । 


इस प्रकार उपपुंक्त कारणों के फलस्वरूप भारत में क्रिप्स मिशन का 
भारत में आगमन हुआ । 


(ग) जो प्रदेश नये संविधान में भाग न लेने के इच्छुक हों उन्हें पृथक 
संविधान निर्माण का अधिकार दिया जाय । 

(घ) ब्रिटिश सरकार और संविधान सभा के मध्य एक संधि हो जो 
कि इस बात का आश्वासन दें कि संविधान में विभिन्न जातियों एवं अल्प- 
संख्यकों का विशेष ध्यान रखा जायेगा । 

(ङ) भारत की सुरक्षा का अधिकार ब्रिटिश सरकार में निहित रहेगा । 

भारत के विभिन्न राजनीतिक समूहों ने पृयक-पुथक कारणों से क्रिप्स के 
सुझावों से असहमति प्रकट की । मुस्लिम लीग इन सुझावों से इसलिये 
असहमत थी क्योंकि वह पृथक पाकिस्तान के निर्माण की पक्षपाती थी । 
अखिल भारतीय सभा तथा सिखों ने प्रदेशों को विभाजन के अधिकार प्रदान 
के प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की । गांधी जी जो पाकिस्तान निर्माण के 
पक्ष में नहीं थे । उन्होंने क्रिप्स शिष्ट मंडल से भारत से वापस जाने का 
अनुरोध किया । इसी मध्य क्रिप्स एवं कांग्रेस के नेताओं में राष्ट्रीय सरकार 
की स्थापना तथा रक्षा विभाग के नियन्त्रण पर मतभेद हो गये a परिणाम- 
स्वरूप क्रिप्स प्रतिनिधि मंडल भारत में असफल हो गया । गांधी जी ने क्रिप्स 
सुझावों को असत्यता पर आधारित बताया | बी० पी० मैनन के अनुसार इस 
असफलता का कारण वायसराय तथा क्रिप्स के मध्य मतभेद था । गांधी जी 
ने भी इन प्रस्तावों को 'दिवालिया बॅक का उत्तर दिनांकित aa’ की संज्ञा 
देकर सफलता को न्यूनतम कर दिया । 
शिष्टमंडल की असफलता 


सर tens क्रिप्स ब्रिटेन के समाजवादी नेता होने के कारण भारतीय 
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स्थिति नियन्त्रण करने हेतु एक आदर्शं चुनाव थे । उनको स्वयं भी विश्वास 
| था कि वह वार्तालाप में सफल होगें | उनकी असफलता का मुख्य कारण 
प्रस्तावों की अपर्याप्तता थी । भारतीय दृष्टिकोण से अन्तरिम तथा दीघं 
कालीन समझौते भसंतोषजनक थे क्योंकि युद्ध पश्चात समझीतों का आश्वासन 
विश्वसनीय नहीं था जिसे मौलाना आजाद ने कहा, कि युद्ध के स्वरूप एवं 
परिणाम से वर्तमान स्थिति में अवगत होना कठिन था । 
| इस शिष्ट मंडल की असफलता का एक अन्य कारण ब्रिटिश सरकार 
j का अपूर्ण सहयोग था । क्रिप्स ब्रिटिश प्रधानमन्त्री चचिल से पूर्वे सहयोग न 
प्राप्त कर सके । भारतीय महाराजपाल as लिनलिथ गो तथा अन्य 
अधिकारियों ने भो आंतरिक रूप से सहायता नहीं दी । 
संक्षेपतः कांग्रेस की राजनेतिक हठधमिता, युद्धकालीन वातावरण, 
मुस्लिम लीग की राजनीति तथा अमरीका में अंग्रेजी राजदूत लार्ड हैली फर्स 
के भाषण (7 अप्रैल 1942) ने भारतीयों में आक्रोश उत्पन्न किया । 


भारत छोड़ो आन्दोलन 

क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस एवं ब्रिटिश 
सरकार के मध्य सहयोग एवं समझौते की आशा समाप्त कर दी । भारत 
पर जापानी आक्रमण का डर अभी भी विद्यमान था p गाँधी जी ने अंग्रेजों 
को भारत से निष्कासित करने हेतु बाध्य करने के लिये एक अभियान शुरू 
किया । उनके अनुसार भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापान के लिये भारत 
पर आक्रमण हेतु निमन्त्रण था | 

दूसरा कारण ब्रिटिश सरकार को सिंगापुर एवं बर्मा में जापान के हाथों 
पराजय थी । गाँधी जी को भारत में भी ब्रिटिश सरकार का यही परिणाम 
दृष्टिगोचर हो रहा था । तीसरा कारण धुरी राष्ट्रों का मिवराष्ट्रो के विरुद्ध 
प्रचार था p जो सरकार की नीतियों के विरुद्ध भड़का रहे थे । गाँधी जी 
का यह विशवास था कि ब्रिटिश सरकार भारत की जापानी आक्रमण से रक्षा 
न कर सकेगी । चोथा कारण यह था कि गाँधी जी वर्मा में युद्ध के मध्य 
ब्रिटिश जातिभेद की नीतियों से अत्यन्त अप्रसन्न थे क्योंकि भारतीयों एवं 
अन्य यूरोपीयों को बर्मा के विभिन्न भागों से जातिभेद के आधार पर हटाया 
जाता था । पाँचवाँ कारण गाँधी जी का ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के 
नागरिकों से निवास हेतु उनके घरों को खाली कराने का विरोध था गाँधी 
T की नवीन नीति का लगभग सभी नेताओं ने समर्थन किया परन्तु 
राजगोपालचारी ने जो कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों एवं पाकिस्तान निर्माण 
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के समर्थक थे गाँधी जी की नीति का विरोध किया और कहा कि अंग्रेजों 
के भारत छोड़ने से भारत जापानी आक्रमणकारियों की दया पर निर्भर हो 
जाएगा। उन्होंने तथा उनके साथियों ने इसी बात पर काँग्रेस से त्यागपत्र 
दे दिया i 

14 जुलाई, 1942 को वर्धा में काँग्रेस कार्यकारिणी समिति ने एक 
प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अन्त की तत्काल 
मांग की गई | यह प्रस्ताव 'भारत छोड़ो!” प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
प्रस्ताव के अनुसार भारत में अंग्रेजों के शासन की समाप्ति केवल भारत के 
पक्ष में ही नहीं थी अपितु यह विश्व सुरक्षा हेतु भी आवश्यक थी क्योंकि 
ब्रिटिश शासन समाप्ति 'नाजीवाद, फासीवाद, सैनिकवाद एवं साम्राज्यवाद 
की शक्तियों को शिथिल करने में सहायक सिद्ध होगी एवं पारस्परिक आक्र- 
मणों को रोकने में समर्थ होगी । प्रस्ताव में ब्रिटिश प्रशासन की समाप्ति के 
बाद एक अस्थायी सरकार की स्थापना एवं संविधान सभा को बुलाने का 
प्राविधान सम्मिलित था जिसके द्वारा एक नवीन संविधान की रचना की 
जा सके। काँग्रेस ने ब्रिटेन अथवा मित्र राष्ट्रों का साथ देने अयवा धुरी 
राष्ट्रों द्वारा भारत पर आक्रमण के प्रति कोई सहानुभुति नहीं व्यक्त की । 
काँग्रेस इस बात पर सहमत थी कि यदि faa राष्ट्र आवश्यक समझें तो 
भारत पर किसी अन्य राष्ट्र के सैनिक आक्रमण की संभावना को समाप्त 
करने अथवा उसका प्रतिरोध करने हेतु सैनिकों को भारत में तैनात कर 
सकते थे । यदि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं होती 
तो कांग्रेस अपना अहिंसक आन्दोलन पुनः प्रारम्भ करेगी p इस आन्दोलन को 
गाँधी जी का नेतृत्व प्राप्त था । 

दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार के अनुसार इस प्रकार का कोई विचार 
अथवा कार्यक्रम ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह था । ब्रिटिश सरकार ने 
काँग्रेस के साथ इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श पर असहमति व्यक्त की । 
अगस्त 1942 को अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी की एक सभा में गहन 
विचार-विमर्श के पश्चात्‌ एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अन्तर्गत 
गाँधी जी ने अपने भाषण में कहा, “कि हम भारत को पूणं स्वतन्त्रता दिलाकर 
रहेंगे अन्यथा इसके लिये प्रयास करते हुये प्राणोत्सर्गं कर देगें । 


आन्दोलन का स्वरुप 


नेहरू जी के अनुसार प्रारम्भ में इस आन्दोलन का स्वरूप असहयोग 
आन्दोलन की भांति ही ati गांधी जी ने भी प्रस्तावित समझौते की 


— 
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असफलता के पश्चात्‌ पूरे राष्ट्र में एक दिन की हड़ताल का आह्वान करने 
का निश्चय किया । वर्धा तथा बम्बई-कांग्रेस के अधिवेशन में इस प्रस्ताव को 
अधिक महत्ता न प्रदान कर कुछ ही शब्दों में वणित किया गया था । सर्वे- 
प्रथम 8 मई, को गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के समक्ष 
आन्दोलन का स्वरूप स्पष्ट किया गया था । इसके अनुसार गांधी जी ने आन्दो- 
लन को अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन का स्वरूप प्रदान किया । इसके 
विपरीत ब्रिटिश सरकार के श्वेत cal में यह दर्शाने का प्रयत्न किया गया 
कि गांधीजी वास्तव में हिसा चाहते थे। परन्तु यह आरोप निराधार था 
क्योंकि गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में हिसा का खण्डन किया था । इसके अति- 
रिक्त वर्धा तथा बम्बई के प्रस्तावों में भी आन्दोलन के अहिसक रूप की चर्चा 
की गई थी तथा गांधी जी ने प्रकट गतिविधियों का समर्थन किया एवं गुप्त 
गतिविधियों का विरोध किया था । इससे पूर्व हुए आन्दोलनों में खुली तथा 
गुप्त दोनों ही प्रकार की गतिविधियां सम्मिलित थीं । इसके अतिरिक्त अन्य 
आन्दोलनों की भांति इस आन्दोलन को केवल कांग्रेस के सदस्यों तक ही 
समिति न रखकर जन आन्दोलन बनाया गया। गांधी जी ने मुसलमानों, 
सिखों एवं पारसियों को इस आन्दोलन में भाग लेने हेतु आमन्त्रित किया । 
गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की आधारशिला राजा महाराजाओं को भी इस 
आन्दोलन में भाग लेने हेतु आमन्त्रित किया । गांधी जी ने oral एवं अध्या- 
पकों को स्कूल एवं कॉलेज छोड़कर आन्दोलन में भाग लेने का आह्वान 
किया । इसी प्रकार कृषक एवं श्रमिक भी इस आन्दोलन में भाग लेने हेतु 
आमन्त्रित किये गए । गांधी जी ने सरकारी कर्मचारियों का भी इस आन्दो- 
लन में आह्वान किया । भारतीय सँनिकों से भारतीयों को गोली मारने की 
आज्ञा का पालन न करने का अनुरोध किया गया । 
इस प्रकार गांधी जी समाज के प्रत्येक वर्ग एवं मनुष्य को स्वतंत्रता 
की भावना से भरकर उनका ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रयोग करना चाहते 
थे वे चाहते थे कि प्रत्येक भारतवासी आजादी का मन्त्र पढ़े। 
अन्य आन्दोलनों के विपरीत यह आन्दोलन केवल जेल जाने के कार्य- 
क्रम तक ही समिति नहीं था । इसमें अन्य कार्यक्रम भी सम्मिलित थे । इसमें 
कर जमा न करना, सरकार की आज्ञाओं को न मानना तथा सरकारी कार्य 
न करना भी सम्मिलित थे । इस आन्दोलन,'में जन सम्पत्ति का नुकसान करने 
का कहीं भी नाम नहीं था वे इस आन्दोलन को सक्षम तथा प्रभावशाली 


बनाना चाहते थे । 
इस आन्दोलन को गांधी जी के दो सन्देशों ने प्रेरणा प्रदान की-प्रथम 
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गांधी जी का अखिल भारतीय काँग्रेस समिति में भाषण तथा द्वितीय गांधी 
जी का गिरफ्तार होने से पूर्व arag कांग्रेस समिति के कार्यालय में दिया 
गया सन्देश । इन दोनों सन्देशों में गांधी जी ने देशवासियों से अहिंसापूर्वक 
आन्दोलन करने का आग्रह किया था । 

गांधीजी के शब्दों में ही ag आन्दोलन विना हथियार की क्रान्ति था। 
चूँकि यह आन्दोलन पूर्ण राष्ट्र में एक साथ ही प्रारम्भ किया जाना था अतः 
सरकारी तन्त्र के ठप्प हो जाने की आशा की गई थी । विदेशी सँनिक भी 
इस आन्दोलन को कुचलने में सफल न हो सकते, क्योंकि कोई भी भारत- 
वासी उन्हें सहयोग न देता । 


आन्दोलन की चार अवस्थाएँ 


भारत छोड़ो आन्दोलन को चार विभिन्न अवस्थाओं में बाँट सकते dd 
भारत छोड़ो आन्दोलन 9 अगस्त, 1942 से 5 मई, 1944 तक चला । प्रथम 
अवस्था में गाँधी जी, नेहरू तथा अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के साथ प्रारम्भ 
हुई ud दो अथवा तीन दिन तक रही । इस काल में इन नेताओं की 
गिरफ्तारी के विरोध में हड़तालें हुई, सभाएँ की गई, gaa निकाले गये पर 
यह गतिविधियाँ नगरों एव औद्योगिक क्षेत्रों तक ही सीमित रहीं । सरकार 
ने इन विरोध प्रदर्शंनों को अधिक महत्व नहीं दिया । भारत के सभी मुख्य 
नगरों में हड़तालें और प्रदर्शन हुए । इस काल की मुख्य विशेषता यह थी 
कि मिलों एवं कारखानों में श्रमिकों की हड़ताल ने पुरे देश को अत्याधिक 
हानि पहुंचाई । परन्तु साम्यवादियों से प्रभावित श्रमिकों ने इसमें भाग नहीं 
लिया । 

जो क्रान्तिकारी श्रमिक हड़ताल पर थे, उन्होंने इस आन्दोलन को 
भारत के गाँव-गाँव में पहुंचाया जिसमें छात्रों ने अत्याधिक सहयोग दिया । 
इस आन्दोलन का द्वितीय चरण यहीं से प्रारम्भ हुआ जबकि आन्दोलन भारत 
के गाँवों में भी विस्तृत होने लगा । पर यह आन्दोलन अहिंसा से हिंसात्मक 
रूप धारण करने लगा था । इस परिवर्तन के मुख्य कारण निम्नलिखित थे । 
(1) पुलिस एवं सेना की दमनात्मक कार्यवाही (2) इस आन्दोलन का 
नेतृत्व युवा वर्ग, छात्रों एवं श्रमिक नेताओं के हाथ में आना ST p इस चरण 
के प्रारम्भ होने से qd बम्बई में ग्यारह अगस्त को पुलिस ने अनेक बार गोली 
चलाई, जिससे जनता में रोष की भावना जागृत हुई और परिणामस्वरूप 
जनता हिंसक कार्यक्रम में रुचि लेने लगी । इसके अतिरिक्त पुलिस ने व्यापक 
रूप से निर्दोष व्यक्तियों को बन्दी बनाना प्रारम्भ किया । इस प्रकार 11 


wns 
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अगस्त से इस आन्दोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया । इसकी एक प्रमुख 
विशेषता ag थी कि आन्दोलनकारियों के आक्रमण सरकारी एवं नगर- 
पालिका को म्युनिस्पल सम्पत्ति पर हुये । भवनों में रेलवे स्टेशन, पुलिस 


स्टेशन एवं डाकघर प्रमुख थे परन्तु भीड़ ने वस, ट्राम, कारें, Ta पेटिका 
इत्यादि को भो हानि पहुंचाई। इसके अतिरिक्त संचार व्यवस्था को भंग 
करने हेतु रेलवे लाइन, टेलीफोन लाइन इत्यादि को नष्ट करने का प्रयत्न 
किया गया । कुछ स्थानों पर पृथक सरकारें भी स्थापित की गई । इस चरण 
की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी थी कि क्रान्तिकारियों ने सरकारी कचहरी 
कार्यालयों पर भी अधिकारकर लिया । इसमें बिहार बम्बई तथा संयुक्त प्रदेश 
का नाम प्रमुख था । इन प्रदेशों में सरकारी खजाने को लूट लिया गया तथा 
सरकारी पत्रों को जला दिया गया। इस चरण में जेलों को तोड़ने का 
प्रयास भी किया गया । अगस्त के अन्त में यह अनुभव होना प्रारम्भ हो 
गया था कि पुलिस एव सँनिक दमन के कारण आन्दोलन मन्द होता जा 
रहा था । 

सितम्बर में आन्दोलन तृतीय चरण में प्रविष्ट हुआ जवकि सरकारी 
कार्यालयों, सम्पत्ति तथा संचार व्यवस्था पर आल्दोलनकारियों ने wei से 
आक्रमण प्रारम्भ किये । इसमें बंगाल तथा मद्रास को घटनाएँ प्रमुख थी । 
कई स्थानों पर सरकारी कार्यालयों पर वम फेंकने की घटनायें भी हुई । 


यह आन्दोलन वास्तव में फरवरी, 1943 तक प्रायः समाप्त हो गया था, 
परन्तु यह गाँधी जी को जेल से छोड़ दिये जाने (मई 1944) तक वना 
रहा । यह इस आन्दोलन का चतुर्थ चरण था । इस काल में सांकेतिक 
प्रदर्शन हुये | उदाहरणस्वरूप स्वतंत्रता दिवस, तिलक जयन्ती, 9 अगस्त को 
राष्ट्रीय सप्ताह तथा प्रत्येक महीने की 9 तारीख को छात्रों एवं श्रमिकों ने 
शान्तिपुर्ण जुलूस निकाले | 

इस आन्दोलन को उच्च वर का सक्रिय सहयोग प्राप्त न था । यद्यपि 
मुसलमान भी हड़तालों एवं जुलूसों में शामिल हुए तथा जेल भी गये, परन्तु 
जिन्नाह्‌ के आदेशानुसार वे इस आन्दोलन से पृथक ही रहे । उच्च वर्ग ने इस 
आन्दोलन को समर्थन नहीं दिया । 


स्वरूप एवं असफलता 

भारत छोड़ो आन्दोलन यद्यपि अल्पकालिक था, परन्तु इसकी गति 
तीब्र थी । निस्संदेह यह आन्दोलन तत्कालिक उद्देश्यों को पूर्ण करने में 
असफल रहा किन्तु इसके आन्दोलन, विद्रोह एवं क्रान्ति के स्वरूप ने 
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भारतीय जनमानस को एक नवीन सक्रियता प्रदान की । स्वतन्त्र उपनिवेश- 
वाद की माँग के स्थान पर पुर्ण स्वतन्त्रता का नारा Wr लगा, जिसने 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव को एक सीमा तक झकझोर दिया । इस आन्दोलन 
से qd के आन्दोलन जनता को आन्दोलित करने एवं राजनेतिक पथ पर 
अग्रसरित कराने की शिक्षा के लिये ही हुये थे । 1921 के असहयोग आंदोलन 
ने जनता में राष्ट्रीय भावना को जाग्रत जिया, 1930 के आन्दोलन ने 
ब्रिटिश राज्य के भय को दूर कर त्याग एवं अवज्ञा की भावना को प्रेरित 
किया । जबकि 1942 के आन्दोलन का मुख्य ध्येय जनमानस में क्रान्ति की 
भावना का उद्भव कर स्वतन्त्रता प्राप्ति के लक्ष्य में निहित था । 

यद्यपि गाँधी जी का आन्दोलन असफल हुआ, परन्तु स्त्रतन्ब्रता आह्वान 
की क्रान्ति सफल हुई । क्योंकि इस आन्दोलन ने जनता में त्याग तथा मर 
मिटने की भावना को उत्पन्न किया। इसके उपरान्त भी आन्दोलन की 
असफलता के कुछ प्रमुख कारण दृष्टिगोचर होते F— 

असफलता का प्रथम कारण आन्दोलन के कार्यक्रम एवं संगठन का 
तुटिपूण होना था । असफलता का द्वितीय कारण गाँधी जी की पुरानी 
सत्याग्रह की नीति का परिपालन निर्णय था; जबकि इस आन्दोलन के लिये 
किसी अन्य पद्धति को अपनाना चाहिये था। 

तृतीय कारण गाँधी जी का qfequrp आंकलन था कि ब्रिटिश सरकार 
आन्दोलनकारी नेताओं को गिरफ्तार नहीं करेगी । इसके विपरीत ब्रिटिश 
सरकार द्वारा सारे नेताओं को एक साथ बन्दी बनाकर नेतृत्व विहीन कर 
दिया गया । 

चतुर्थ कारण सरकारी कर्मचारियों तथा मुस्लिम वर्ग का असहयोग 
एवं सरकार के प्रति स्वामिभक्ति थी । 

पाँचवा कारण एक ओर निशस्त्र, संगठनहीन तथा पारस्परिक मतभेद 
से युक्त भारतीय जनता थी जिनका कोई उचित नेतृत्वकर्ता नहीं था, तथा 
दूसरी ओर सुसगठित, अनुशासित ब्रिटिश सरकार की सेना एवं पुलिस थी 
जिसके पास आधुनिक शास्त्रागार एवं संचार माध्यम Y | इसके सम्मुख 
आंदोलन की सफलता Ala एक असंभव सा प्रयास था । 

1942 के 'भारत छोड़ो' आंदोलन के विषय में प्रायः एक प्रश्‍न उत्पन्न 
करने की चेष्टा कौ जाती है कि यह क्रान्ति थी अथवा विद्रोह । मूल रूप 
से यह दोनों के सम्मिश्रण का आंदोलन था, क्योंकि इसमें विद्रोह की प्रचंडता 
एवं क्रान्ति की गतिशीलता थी । अन्य क्रान्तियों की भांति यह आंदोलन भी 
“गांधी दर्शन” से प्रभावित था, और गांधी विचारधारा ने देशवासियों को 
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एक नवीन प्रेरणा दी थी । यदा-कदा कुछ उग्रवादी तत्वों ने भी इस आंदो- 
लन को विद्रोह एवं क्रान्ति के भिन्न-भिन्न रूप में प्रदर्शित किया । arad- 
गत्वा ब्रिटिश साम्राज्यवादी तानाशाही, निरंकुशता एवं अत्याचार के विरूद्ध 
इस आंदोलन का स्वरूप विद्रोही था, और ब्रिटिश राजतन्त्र का उन्मूलन 
एक क्रान्ति का लक्ष्य था । 
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अध्याय 24 
संबेधानिक विकास 


1858 का अधिनियम 


1853 के अधिकृत अधिनियम के केवल चार वर्पो पश्चात्‌ ही भारत 
में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई | यह था 1857 का प्रथम भारतीय 
स्वतन्त्रता संग्राम। 1857 की क्रान्ति को भारतीय wax, सिपाही युद्ध, 
भारतीय क्रान्ति अथवा स्वतन्न्नता संग्राम को संज्ञा प्राप्त है । ब्रिटिश शासन 
को समाप्त करने के इस प्रथम प्रयास ने प्राचीन शासन पद्धति को पूर्णरूपेण 
परिवर्तित कर दिया । इस क्रान्ति के परिणाम स्वरूप कम्पनी ने एक विधेयक 
दोनों सदनों में प्रेषित किया जिसका आशय यह था कि भारत में प्रशास- 
निक असफलता का कारण कम्पनी की अयोग्यता नहीं अपितु ब्रिटिश सरकार 
के प्रतिनिधियों की अनावश्यक दखलन्दाजी थी । परन्तु भारत की इस अशोच- 
नीय दुर्घटना ने ब्रिटेन में एक महान्‌ प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी तथा यह 
निश्चित किया गया कि कम्पनी के शासन को अवश्यमेव एवं शीघ्रातिशीघ्र 
समाप्त कर देना चाहिए । फलस्वरूप नवम्बर, 1858 में एक विधेयक प्रस्ता- 
faa किया गया जो अन्त में 1858 का उपर्युक्त भारतीय सरकार अधिनियम 
बन गया । 


मुख्य घ्राविधान 

अधिनियम के घोषणानुसार भारत का शासन साम्राज्ञी द्वारा एवं 
साम्राज्ञी के नाम से होगा, तथा कम्पनी के समस्त क्षेत्र एवं अधिकार साम्राज्ञी 
में निहित होंगे । इस अधिनियम की 75 धाराएँ थीं जिनके मुख्य प्राविधान 
निम्न हैं :— 
(अ) गृह सरकार द्वारा सम्बन्धित प्रावधान 

1. इसके अनुसार भारत सरकार तथा इसका समस्त राजस्व एवं किसी 
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भी अन्य प्रकार की तथा उपहार द्वारा प्राप्त धनराशि की स्वीकृति साम्राज्ञी 
के नाम से होगी एवं इसका उपयोग केवल भारत सरकार के लिए ही होगा। 

2. अधिनियम ने राज्य सचिव की नियुक्ति का निश्चय किया 
जिसे पन्द्रह सदस्यीय कौंसिल की सहायता से एवं साम्राज्ञी के नाम से 
भारत पर शासन करना था, तथा इसको बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल तथा कोर्ट 
आफ डाइरेक्टसं दोनों के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे । 

3. उपर्युक्त पन्द्रह सदस्यों की कौन्सिल में आठ सदस्यों की नियुक्ति 
साम्राज्ञी द्वारा होनी थी, शेष सदस्यों का चुनाव कोर्ट ऑफ डायरेक्टसे के 
अधीन कर दिया गया । जिसमें यह घ्राविधान रखा गया कि प्रत्येक वर्ग के 
आधे सदस्य ऐसे हों जिन्होंने भारत भें रहकर कम से कम दस वर्षो तक 
शासकीय सेवा की हो एवं अपनी नियुक्ति के दस वर्षो qd तक भारत न 
छोड़ा हो । 

4. कौन्सिल का सारा कार्य राज्य-सचिव के निर्देशन में होता था 
जो इसका अध्यक्ष था । उसे कौन्सिल में मत sata करने का अधिकार UIT d 
निर्णायक मत का अधिकार भी उसे प्राप्त था । कौन्सिल को विभिन्न समि- 
तियों में विभाजित करने का अधिकार भी उपे प्राप्त था । कौन्सिल के 
facial को अस्वीकृत करने का अधिकार भी अध्यक्ष को ही था । परन्तु इस 
अस्वीकृति के कारणों का विवरण देना आवश्यक था | 

5 इसी के साथ-साथ राज्य सचिव कौन्सिल के निम्न निणंयों को 
मानने के लिए बाध्य भी था :-- 

(क) भारतीय राजस्व तथा धन सम्पदा के सम्बन्ध में 

(ख) भारतीय सम्पत्ति के क्रय-विक्रय तथा गिरवी रखने के 
सम्बन्ध में 

(ग) भारत से सम्बन्धित नियुक्तियों के सम्बन्ध में तथा 

(घ) कौन्सिल के सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में । 

6. ब्रिटेन तथा भारत-सरकार के मध्य व्यापार एवं वार्तालाप के 
सम्वन्ध में कौन्सिल को राज्य सचिव के निर्देशन में कार्यं करने का अधिकार 
प्राप्त था । भारत के लिए प्रत्येक आज्ञा एवं निर्देशन पर राज्य सचिव का 
हस्ताक्षर आवश्यक था एवं भारत के प्रत्येक सुचनापत्र को राज्य सचिव के 
नाम से सम्बोधित करना आवश्यक था | 

7. कौन्सिल को सप्ताह में एक बार मिलना आवशयक था । इसकी 
संख्या पांच निर्धारित थी । प्रत्येक सदस्य को सन्तोषजनक व्यवहार प्रदर्शित 
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करने तक इस पद को सॅभालने का अधिकार था जिसके पश्चात्‌ पालिया- 
मेन्ट के दोनों सदनों के निर्देशानुसार उन्हें हटाया जा सकता था । 

8 राज्य सचिव की अनुपस्थिति में कौन्सिल के ही किसी सदस्य की 
उपाध्यक्षता में पारित प्रत्येक अधिनियम पर राज्य सचिव का हस्ताक्षर 
आवश्यक था | 

9 प्रत्येक गुप्त मामलों में राज्य सचिव के सर्वाधिकार सुरक्षित थे, 
वह अपने अधिकारों के अन्तर्गत किसी भी गुप्त मामले पर बिना कौंसिल 
को बताये कोई भी निर्णय ले सकता था । 

10. इसी प्रकार भारत से प्राप्त किसी भी प्रकार की गुप्त सूचना 
को, बिना राज्य सचिव की इच्छा के, कॉसिल के सदस्यों को जानने का 
अधिकार नहीं था । 

11. राज्य सचिव को पालियामेन्ट के द्वारा निर्यात करने के ध्येय से, 
उसे प्रति ud पालियामेन्ट के सम्मुख भारत के आय-व्यय का पूर्ण विवरण 
प्रदान करने का प्राविधान वना दिया गया था । इसके साय ही साथ उसे 
भौतिक तथा नैतिक कार्यो का पूर्ण विवरण प्रत्येक वर्ष पालियामेन्ट को 
प्रस्तुत करना पड़ता था | 


12. युद्ध से सम्वन्धित मामलों में भी राज्य सचिव को तीन माह के 
अन्दर ही पालियामेन्ट को इससे पूर्णरूपेण परिचित करा देना आवश्यक AT | 

13. विना पालियामेन्ट के दोनों सदनों की स्वीकृति के भारतीय 
राजस्व को भारत की सीमाओं के वाहर किसी सैनिक प्रयोजन से प्रयोग नहीं 
किया जा सकता था । 


14. भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए प्रतियोगात्मक आधार बनाये 
गये थे । अतएव भारत-सचिव तथा कौन्सिल को प्रशासनिक सेवा आयोग की 
सहायता से आवश्यक नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया d 


(ब) भारत सरकार से सम्बन्धित प्राविधान 

1. भारत के गवर्नर जनरल तथा विभिन्न प्रेसीडेन्सियों के गवनंरों 
की नियुक्त का अधिकार ब्रिटिश साम्राज्ञी को तथा इसके कौन्सिल के सदस्यों 
की नियुक्त का अधिकार कोन्सिल के राज्य सचिव को प्रदान किया गया । 

2, भारतीय अधिकारियों द्वारा की जाने चाली नियुक्तियों का अधि- 
कार उन्हीं के हायों छोड़ दिया गया, परन्तु सैनिक नियुक्तियों का अधिकार 
राज्य सचिव को प्रदान कर दिया गया । 

3. कम्पनी की स्थल एवं जल सेना को ब्रिटिश ताज के अधीन कर 
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दिया गया, परन्तु उनकी सेवा-जनित प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया 
गया | 

4, कम्पनी द्वारा स्वीकृत सभी सन्धियाँ ब्रिटिश साम्राज्य के लिए 
बाध्य मानी गई । इसी प्रकार कम्पनी के सारे सम्बन्ध, उत्तरदायित्व एवं 
प्रसंविदाएँ आदि भारत-सचिव इन कौन्सिल के द्वारा एवं उनके विरुद्ध प्रयुक्त 
की जा सकती थीं । 


5. ब्रिटिश ताज द्वारा भारतीय सरकार के हस्तान्तरण की सूचना 
भारतीय राजाओं तथा जनता को साम्राज्ञी की घोषणा द्वारा दी गई। 


महारानी विक्टोरिया की घोषणा 


नवम्बर 1, 1858 को सुव्यवस्थित भारतीय सरकार के लिए यह अधि- 
नियम 1858 के अगस्त माह में स्वीकार किया गया । परन्तु भारतीय शासन 
के हस्तान्तरण की घोषणा नवम्बर 1, 1858 को इलाहाबाद के दरबार में, 
भारतीय राजाओं तथा जनता के सम्मुख महारानी के नाम से भारत के प्रथम 
वायसराय एवं गवर्नर जनरल लाडे Afam द्वारा की गई। घोषणा की 
वास्तविक प्रतिलिपि की आलोचना करते हुए महारानी ने प्रधानमंत्री को यह 
सुझाव दिया कि वह इस बात को ध्यान में रखें कि वह घोषणा एक रानी 
द्वारा लगभग दस करोड़ पूर्वी निवासियों पर शासन करने के लिए दी जाने 
वाली थी एवं युद्ध के पश्चात्‌ जो अपने सुशासन के सिद्धान्तों तथा प्रस्तावित 
विवरणों के प्रति वचनवद्ध थीं इस प्रकार की घोणणा में उदारता, लाभ 
धार्मिक स्वतंत्रता, अंग्रेजों के बराबर सुविधाएँ तथा संस्कृति का विवरण हो । 
इस घोषणा के द्वारा यह घोषित किया गया कि:- 
1. देशी राज्यों को उनके अधिकारों, उनके मान और उनकी प्रतिष्ठा 
को बनाये रखने का प्राविधान दिया गया । 
2, ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत प्रजा को ब्रिटिश राज्यमुक्ुट और 
उनके उत्तराधिकारियों के प्रति स्वामिभक्ति प्रदाशत करनी होगी । 
3. भारत की जनता को धमं की स्वतंत्रता एवं न्याय के संरक्षण का 
आश्वासन दिया गया | 
4, भारतवासियों के प्राचीन रीति-रिवाजों को पूर्ण सम्मान दिया 
गया | 


5. 1857 के विद्रोहियों के प्रति क्षमा नींति का व्यवहार किया जाना 
“निश्चय हुआ | 
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6. शान्ति के वातावरण में 1857 के विद्रोह के पश्चात्‌ शान्ति स्थापित 
हो जाने पर, सार्वजनिक प्रगति वाले कार्ये को प्रोत्साहन दिया जायेगा । 


अधिनियम का महत्व 

1858 के ae के द्वारा कम्पनी के शासन का अन्त हो गया और उसके 
स्थान पर ब्रिटिश ताज का शासन प्रारम्भ हुआ, जिससे भारत के संवैधानिक 
इतिहास में सर्वथा नये युग का सूत्रपात हुआ । संभवतः इसीलिये माले ने 
इस घोषणा को 'मैग्नाकार्टा कहा ! यद्यपि कुछ इतिहासकार 1858 
के अधिनियम को महत्वहीन समझते हैं परन्तु वास्तव में इससे ईस्ट 
इंडिया बिल के अनुसार स्थापित द्विशासन प्रणाली का अन्त हो गया । इसके 
अतिरिक्त भारत मंत्री एवं उसकी परिषद के अधिकारों में अत्यधिक वृद्धि 
हुई और भारतीय शासन व्यवस्था पर उसका नियंत्रण बढ़ गया । इस अधि- 
नियम के द्वारा स्थापित भारत मंत्री एबं उसकी परिषद ने “केन्द्रीय नोकर- 
शाही” को जन्म दिया तथा समस्त शक्ति भारत सचिव के हाथों में दे दी 
गयी । यद्यपि शक्ति पर अंकुश रखने का प्रयास किया गया था परन्तु ब्यव- 
हार में काउन्सिल सचिव के समक्ष सर्वथा शक्तिहीन थी । 


1861 का भारतीय परिषद अधिनियम 

1858 के अधिनियम के द्वारा कम्पनी का शासन ताज के अन्तर्गत कर 
दिया गया था । परन्तु उस अधिनियम के प्राविधानों में भारतीय प्रशासन के 
सम्बन्ध में कुछ भी उल्लेख नहीं क्रिया गया था । इसके अतिरिक्‍त विधान 
कार्यो में भारतीयों का सहयोग नितान्त आवशयक प्रतीत हो रहा था क्योंकि 
भारत में रहने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों के लिये ही संस्था द्वारा कानून 
बनाने में असाधारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था । अतएव 
विधानक्षेत्रों में उत्पन्न दोषों को दूर करने की आवश्यकता हेतु एवं 1857 
की घटनाओं की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सर चाल्सं वुड ने जून 6, 1861 
को हाउस आफ कॉमन्स में एक बिल पेश किया गया जो कि अन्ततः पारित 
होकर इन्डियन काउन्सिल tae के रूप में जनता के सम्मुख आया । इस 
अधिनियम के मुख्य घ्राविधान निम्न थे- 

1 सर्वप्रथम केन्द्रीय कार्यपालिका परिषद्‌ अर्थात्‌ गवर्नेर जनरल की 
कार्यकारिणी परिषद्‌ में एक अन्य सदस्य की वृद्धि कर दी गई | अब गवनंर- 
जनरल के अतिरिक्‍त चार अन्य सदस्य हुए ae अतिरिक्त विधि-सदस्य 
विधि-वेत्ता होता था जो कि गवनं र-जनरल एवं काउंसिल का कानून बनाने 
में सहायता करता था | 
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2 विधान-निर्माण के लिए गवर्नेर-जनरल की कार्यकारिणी परिषद्‌ में 
कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों की वृद्धि की गयी जिसमें 
कम से कम आधे सदस्य गर सरकारी होते थे । 

3. प्रान्तीय विधान सभाओं के सदस्यों को गवर्नर मनोनीत कर सकता 
था, परन्तु इनके लिए गवर्नर-जनरल की पूर्व स्वीकृत पूर्ण आवश्यक थी और 
उनमें से आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था | 

4. केन्द्रीय विधान परिषद्‌ को उसके अन्तर्गत आने वाले समस्त केन्द्रीय 
व्यक्तियों एवं न्यायालयों के लिए कानून बनाने तथा उनमें परिवर्तन करने का 
अधिकार था परन्तु यह विधान परिषद्‌ 1861 के ऐक्ट के प्राविधानों में तथा कुछ 
अन्य ऐक्टों के प्रविधानों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी । काउंसिल 
द्वारा बनाये गये समस्त कानूनों की मान्यता हेतु गवर्नर-जनरल की अनुमति 
आवश्यक थी | 

5. संकटकालीन स्थितियों में गवर्नर-जनरल अपनी विधायी शक्तियों 
के अन्तर्गत अध्यादेश जारी कर सकता था, साथ ही कानून निर्माण के उद्देश्य 
से नये प्रान्तों की स्थापना भी कर सकता था और यथावत उनके लिए उप- 
गवनेरों की नियुक्ति भी कर सकता था । प्रान्तों एवं प्रेसी डेन्सियों की सीमाओं 
में परिवर्तन करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को ही प्राप्त था । 

6. बम्बई, मद्रास व बंगाल के लिए विधान सभाओं की स्थापना का 
अधिकार गवर्नेर-जनरल को प्रदान कर दिया गया । 


मुल्यांकन 
1861 का अधिनियम संवैधानिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है । 
इस अधिनियम ने संवेधानिक जाँच को पुर्ण किया, क्योंकि इसके अन्तर्गत 
भारतवासियों को व्यवस्थापन कार्य में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो 
गया तथा इसके अतिरिक्त बम्बई एवं मद्रास की सरकार को व्यवस्थापन 
का अधिकार प्रदान कर तथा गवर्नेर-जनरलों को नवीन प्रान्त बनाने का 
अधिकार प्रदात कर, विकेन्द्रीकरण की प्रथा प्रारम्भ हुई जो वाद में 1937 में 
प्रान्ती यस्वतंत्रता में परिवर्तित हो गयी । यह नीति आज भी भारतीय विधायी 
प्राविधानों का आधार है । वास्तव में रेग्युलेटिंग ऐक्ट ने केन्द्रीयकरण की प्रक्रिया 
का उद्घाटन किया | यह ऐक्ट बीसवीं शताब्दी के विधान मण्डलों का प्रारम्भिक 
चार्टर था । यद्यपि सिद्धान्त में स्थानीय सरकारों को कानून बनाने का अधिकार 
इस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हो गया था परन्तु व्यवहार में वे बिना केन्द्रीय 
सरकार के परामर्शं के कानून नहीं बना सकती थीं। सरकारी सदस्यों के साथ 


m 


संवेधानिक विकास/469 


सहयोग से भारतीयों को अपने विधि निर्माण को निमित्त अभूतपूर्वं योगदान 
प्राप्त हुआ । गवनंर-जनरलों को संकटकालीन स्थिति में शान्ति स्थापित करने 
के उद्देश्य से अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होगया था जो कि 
प्रशासन के कार्यो को सुचारु रूप से गति देने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ । अतएव 
इन समस्त प्राविधानों के उपरान्त भी भारतीय जनता को इस अधिनियम 
से सन्तोष नहीं हुआ क्योंकि वे एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना चाहते 
थे जिसको चरितार्थं करने में अँगरेज पूर्ण रूप से असफल सिद्ध हुए । 
इसका मुख्य कारण यह था कि अव तक भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का 
प्रारम्भ नहीं हो सका था । 


1892 का भारतीय कौंसिल अधिनियम 

1861 के भारतीय अधिनियम के द्वारा भारतीय जनता को सन्तोष नहीं 
प्राप्त हुआ | इसका मुख्य कारण यह था कि इस अधिनियम ने जनता के अधिकारों 
का उचित ध्यान न रखकर उनका शोषण किया | 1861 के अधिनियम के 
अन्तर्गत कुछ गैर सरकारी सदस्य भारतीय जनता की सुख एवं समृद्धि के 
लिए मनोनीत थे परन्तु वास्तविकता यह थी कि वे गैर सरकारी सदस्य . 
भारत के विकास और निर्माण में किंचित मात्र भी fafaa नहीं थे । इसके 
अतिरिक्त इन परिषदों की अधिकार सीमा भी संकुचित थी, अतः इनके द्वारा 
पारित समस्त कानून केवल सरकार की घोषणा मात्र थी। ये समस्त 
परिषदे पंजीकृत सस्थाएं थीं तथा इनके कोई भी निर्वाचित व्यक्ति नहीं थे । 
अतः इन समस्त दोषों को दूर करने के अभिप्राय से भारतवासियों ने परिषदों 
में सुधार की माँग की, जो समस्त परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, कई बाघाओं 
को पार करने के पश्चात्‌ 1892 में पारित gari इस भारतीय कौंसिल 

` अधिनियम की निम्नलिखित मुख्य धाराएं थी :-- 


1. विधान परिषदों की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धिको गई और उन्हें कुछ 
प्रतिबन्धों के साथ वाषिक बजट पर वार्तालाप करने का अधिकार दिया गया d 


2 कानून बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय एवं प्रान्तीय परिषदों की शक्ति एवं 
क्षेत्रों में विस्तार किया गया जिसके फलस्वरूप कौंसिल के अतिरिक्त 
सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और इस प्रकार केन्द्र में उनकी संख्या 
कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 16 निश्‍चित कर दी गई । 
इसी प्रकार बम्बई तथा मद्रास की काउंसिलों के अतिरिक्त सदस्यों की 
संख्याको कम से कम 8 और अधिक से अधिक 20 निश्चित किया 
गया । बंगाल, उत्तरी पश्चिमी प्रान्त एवं अवध की काउंसिलों के अतिरिक्त 
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सदस्यों की न्यूनतम संख्या का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था परन्तु इसके 
विपरीत इनकी अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्रमशः 20 तथा 15 निश्चित 
कर दी गयी थी। 

3. सर्वोच्च विधान परिषद के प्रभाव क्षेत्र में पर्याप्त बृद्धि कर दी गयी 
तथा काउंसिल के सदस्यों को सावंजनिक मामलों में सरकार से प्रश्‍न पूछने 
का अधिकार प्रदान कर दिया गया । परन्तु इन अधिकारों के साथ ag 
निश्चित कर दिया गया था कि उन्हें प्रश्‍न पूछने के पूर्वं 6 दिन का नोटिस 
देना आवश्यक था जबकि अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त था कि ag किसी 
भी प्रश्‍न का उत्तर बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता था d 

4. अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रथा का भी सूत्रपात हुआ | इस प्रकार प्रान्तीय 
कांउसिल के लिये डिस्ट्रिक बोड, म्युनिसिपल काउंसिल, चेम्बर आफ कॉमर्स 
आदि की एवं विश्वविद्यालय की सीनेट संस्तुति पर सरकार सदस्यों को 
मनोनीत करती थी । 


मुल्यांकन 

1892 के इस अधिनियम से भारतीयों को विशेष लाभ नहीं हुआ 
क्योंकि अस्पष्ट निर्वाचन पद्धति के कारण जो सदस्य निर्वाचित किये जाते 
थे वे वास्तविक अर्थो में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते थे, अत: वे 
प्रशासन के कार्यक्षेत्रों के प्रति उत्सुक नहीं रहते थे, परन्तु समयानुकूल 1892 
का tae एक निर्णायक एवं प्रगतिपूर्ण कदम था । इस अधिनियम के द्वारा 
भारतीय जनता को उच्च विधायक कार्यक्षेत्रो में अवलोकन करने का अधिकार 
प्राप्त हुआ । इसके अतिरिक्‍त आथिक मामलों में विधान परिषदों के कार्य- 
क्षेत्रों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई अतएव 1892 का अधिनियम भी भारतीय जनता 


में सन्तोष का वातावरण उत्पन्न करने में असफल ही सिद्ध हुआ । इस अधिनियम 


ने जिस निर्वाचन पद्धति का श्रीगणेश किया था वह वस्तुतः पूर्ण रूप से संकुचित 
एवं असन्तोषजनक थी । इसके अतिरिक्त काउंसिल में TT सरकारी सदस्यों 
की नियुक्ति भी तकंसंगत नहीं थी क्योंकि उनका बहुमत में होते हुए भो 
सरकार में कोई अस्तित्व नहीं था । इन समस्त कारणों से भारत को 1892 
के अधिनियम से कोई सन्तोष नहीं प्राप्त हुआ । परन्तु इस अधिनियम में 
अप्रत्यक्ष चुनाव की स्थापना ने मिन्टो-मारल सुधारों (1909) के अन्तर्गत 
विस्तृत रूप प्राप्त किया | 

सदस्यों के सहयोग से भारतीयों को अपने विधि-निर्माण में अभूतपूर्वं 
योगदान प्राप्त हुआ । WAAL जनरलों को संकटकालीन स्थिति में शान्ति 
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स्थापित करने के उद्देश्य, अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हो गया 
था, जो कि प्रशासन के कार्यो को सुचारु.रूप से गति देने में महत्वपूर्ण सिद्ध 
हुआ | अतएव इन समस्त प्राविधानों के उपरान्त भी भातीय जनता को इस 
अधिनियम से सन्तोष नहीं हुआ क्योंकि वे एक उत्तरदायी सरकार कौ 
स्थापना करना चाहते थे, जिसको चरितार्थ करने में पुण रूप से असफल 
सिद्ध हुए थे । इसका मुख्य कारण यह था कि भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं 
का प्रारम्भ ही नहीं हो सका था । 


मिन्टो-मार्ले सुधार (1909 का अधिनियम) 


1892 के अधिनियम के सदृश ही 1909 का अधिनियम भी एक 
संशोधनात्मक अधिनियम था । अतः इसके कोई क्रान्तिकारी परिवर्तत नहीं 
किया, लेकिन संवैधानिक प्रगति को विकसित अवश्य किया । इस अधिनियम 
के विचाराधीन होते समय माले ने ag उदघोपित किया था कि ag 1861 
अधिनियम के सिद्धान्तों को विस्तृत रूप देने में सहायक gn a 


पृष्ठभूमि 


कर्जन के पश्चात भारतीय गर्वनर जनरल are मिन्टो तथा ब्रिटेन की 
उदारवादी सरकार में राज्य सचिव मार्ल ने भारतीय नव चेतना एवं 
जागृति को समझा तथा यह स्वीकार किया कि भारतीय प्रशासन निरंकुश हो 
चुका था । भारत में जागृत नवीन भावनात्मक विद्रोहों को ध्यान में रखते 
हुये कुछ अन्य संवैधानिक सिद्धान्तो को मान्यता प्रदान करना आवश्यक हो 
गया था । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण मान्यता देने पर विचार विमशं 
प्रारम्भ हो गया । इसके अतिरिक्त भारतीय जनता 1892 के सुधारों द्वारा 
असंतुष्ट थी तथा जो परिस्थितियां 1892 का एक्टबनाते समय वतंमान थीं वे 
इस समय भी fagara थीं | इसका एक अन्य मुख्य कारण शैक्षिक स्तर का बढ़ 
जाना था | 1857-1907 के मध्य अंग्रेजी शिक्षाथियों की संख्या 298-000 से 
बढ़कर 505,000 हो गई थी । (2) हाईस्कूल पास व्यक्तियों की संख्या जो 
1886 में 4,286 थी 1905 में 8,211 तक पहुंच गई थी तथा बी ०ए०पास करने 
वालों की संख्या जो 1886 में 708 थी, 1905 में 1,570 हो गई थी । इस 
शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोग अपने व्यक्तिगत हितों की तरफ काफी 
सजग व आकृष्ट हो चुके थे और d विशेष चुनाव क्षेत्रों द्वारा पृथक प्रति- 
fafaa की मांग कर रहे थे । भारत के राजनेतिक वातावरण में भी 
क्रान्तिकारी परिवर्तत आ गया था । दो राजनैतिक विचारधारायें-उग्रपंथी, 
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नरमपंथी का अभ्युदय हो गया था । तिलक एवं श्रीअरविदों घोष उग्रवादी 
विचारधारा के थे और विपिन चन्द्र पाल एवं लाला लाजपत राय नरमपंथी 
विचारधारा के समर्थक थे । नरमदल के अनुसार स्वाराज्य का मतलब 
संसदीय स्वशासन से था उग्रदल के अनुसार इसका अर्थ स्वाधीनता से था । 
इंग्ल॑ण्ड के लोगों ने इसका अर्थ उपनिवेशिक स्वशासन को समझा। 
नई राजनेतिक चेतना का सामना सरकारने दो प्रकार से करने का प्रयास 
किया, आतंकवादियों का दमन करके तथा नरमदल के व्यक्तियों को 
अपनी ओर मिला कर मिन्टो-माले सुधार इस प्रकार के प्रयासों के अन्तर्गत 
आते हैं । 

मिन्टों-मालें सुधारों की रचनात्मक पृष्ठभुमि 1906 से ही प्रारम्भ हो 
गई थी जब लार्ड facet ने टिप्पणी में भारत की तत्कालीन राजनैतिक 
स्थिति की समीक्षा की । 1907 में वायसराय ars मिनटों ने भारतीय 
संविधान में सुधार करने का इरादा व्यक्त किया । उसी वर्ष भारतीय 
सरकार ने एक परिपत्र भी जारी किया जिसमें स्थानीय सरकार एवं 
प्रशासन की राय मांगी गई थी । उनकी राय प्राप्त हो जाने के पश्चात 
संविधान में प्रस्तावित सुधारों का वर्णन करते हुये भारत सचिव लाड माले 
को एक qa लिखा गया जिसका उत्तर फिर भारतीय सरकार को प्रेषित 
किया गया । 

तदनन्तर ब्रिटिश पालियामेन्ट में एक वित 1908 में पेश किया गया 
जो 1909 में पास होकर गर्वनमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट 1909 बना और उसी 
वषं 15 नवम्बर को भारत में कार्यान्वित भी हुआ | ag अधिनियम मिन्टो- 
मालं सुधार के नाम से अधिक प्रसिद्ध gari इसे इंडियन कांउसिल्स 
एक्ट (1909) भी कहते हैं । 


मुख्य प्राविधान- 

इस सुधारों के दो मुख्य प्राविधान थे पहला प्रान्तीय कार्यकारिणी 
परिषदों से संबंधित दूसरा विधान परिषदों (प्रान्तीय एवं केन्द्रीय) से सम्ब- 
faa प्राविधान थे | 


(क) प्रान्तीय कार्यकारिणी परिषदों से सम्बन्धित प्राविधान- 
इसके अन्तगंत भारत के गवनंर जनरल इन काउंसिल को भारत 

सचिव इन काउंसिल के पुष्टिकरण द्वारा बंगाल के लिए कार्यकारिणी 

परिषद की स्थापना का अधिकार प्रदान किया गया । इसमें सदस्यों की 
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संख्या अधिक से अधिक चार हो सकती थी । बंगाल के अतिरिक्‍त अन्य 
स्थानों पर परिषदों की स्थापना करने पर ब्रिटिश पालियामेन्ट वीटो ( निषेधा- 
धिकार) लगा सकती थी । 


(ख) विधान परिषदों से संबंधित प्राविधान- 

मिन्टो-माले सुधारों के अन्तर्गत विधान परिपदों में दो प्रकार से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये :- 

(क) संवैधानिक एवं (ख) कार्ये सम्बन्धी । 


(क) संवेधानिक परिवतंन- 
(1) अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि 

अतिरिक्त सदस्यों की संख्या केन्द्रीय विधात परिषदों में 16 से बढ़ाकर 
60 कर दी गई । प्रान्तीय विधान परिषदों की संख्या को बढ़ाकर 30 ओर 
कहीं-कहीं 50 तक कर दिया गया । अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 
को ऐक्ट के प्रथम अनुच्छेद में निर्धारित कर दिया गया था किन्तु प्रत्येक 
विधान परिषद में उनकी वास्तविक संख्या tae के अन्तर्गत बने रेग्यूलेशनों 
के द्वारा निर्धारित की जाती थी i 


(2) अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का माध्यम- 


अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति व्यवहार में केवल नामांकन द्वारा होती 
थी किन्तु 1909 के सुधारों के अन्तगंत उन्हें निर्वाचन के आधार पर भी 
नियुक्त करने की स्पष्ट घोषणा कर दी गई। 1909 के पूवं निर्वाचन होता 
ही नहीं था । 1992 के ऐक्ट के अन्तर्गत निर्वाचित व्यक्ति के लिए भी 
आवश्यक था कि कांउसिल में सीट पाने के पूर्वं सरकार का प्रधान उसे 
मनोनीत कर दे । 

मिन्टो-मार्ले सुधारों के अन्तर्गत प्रत्येक विधान परिषद दो सरकार के 
सदस्यों से युक्त थी-सरकारी सदस्य तथा गैर सरकारी सदस्य | गर सरकारी 
सदस्यों में भी दो प्रकार थे:-नामांकित Te सरकारी सदस्य तथा निर्वाचित 
गर सरकारी सदस्य | 


(3) निर्वाचन क्षेत्र 


विधान परिषदों में चयनीय सदस्यों के लिए तीन प्रकार के निर्वाचन 
aa बनाये गये:- 
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(क) साधारण निर्वाचन क्षेत्र- 

(ख) वर्ग निर्वाचन क्षेत्र (ज़मीदारों व मुस्लिमों का चुनाव क्षेत्र) 
(ग) विशेष चुनाव क्षेत्र (विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडलों एवं नगर- 
पालिका ) 


(4) मतदाताओं की योग्यतायें- 

मिन्टो-मार्ले सुधारों के अन्तर्गत तीन प्रकार के लोग मत देने 
के अयोग्य समझे गये थे, स्त्रियाँ, अवयस्क तथा विकृत मष्तिष्क के लोग । 
जमींदार तथा मुसलमान मतदाताओं की योग्यतायें केन्द्र और प्रान्तों में भिन्न 
थीं, यहां तक कि वे विभिन्न प्रान्तों में भी भिन्न-भिन्न थी । 


(5) केन्द्रीय विधान परिषद में सरकारी agua किन्तु प्रान्तीय 

विधान परिषदों में गैर सरकारी agaa- 

विशिष्ट कारणों से केन्द्रीय विधान परिषद में पूर्ववत सरकारी 
सदस्यों के बहुमत को रखा गया । सरकारी बहुमत विलक्षण था जिसके 
माध्यम से गवर्नर जनरल सदस्यों व नामांकित सदस्यों के सहारे विधान 
परिषद में बहुमत प्राप्त कर सकता था । किन्तु प्रान्तों में प्रत्येक विधान 
परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत कायम किया गया । गैर 
सरकारी बहुमत स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर था । साधारणतया 
इसका कार्यकाल तीन वर्ष का था । 


कार्य सम्वन्धी परिवतन- 
मिन्टो-मा्ले सुधारों के अन्तर्गत विधान परिषदो के कार्यो में निम्न 
प्रकार से विस्तार किया गया 


(1) बजट पर बहस करने का अधिकार- 

1909 के पूर्व विधान परिपदों को बज़ट पर अत्यन्त सीमित प्रकार की 
बहस करने का अधिकार प्राप्त था परन्तु बजट पर प्रस्ताव पास करने का 
कोई अधिकार प्राप्त नहीं था D अब बजट पर होने वाले विवाद को तीन 
अवस्थाओं को पार करना होता था । उन्हें बजट प्रस्ताव पेश करने का भी 
अधिकार दिया गया | इसके अतिरिक्त उन्हें इन प्रस्तावों पर विभक्त होने का 
भी अधिकार मिल गया । उक्त सुविधाओं के साथ-साथ बहस करने के अधि- 
कार पर कुछ प्रतिबन्ध भी लगे थे यथा आय और व्यय की कुछ मदों पर 
बहस नहीं हो सकती थी | 


संवैधानिक विकास/475 


(2) सार्वजनिक महत्व के विषयों पर बहस का अधिकार- 


कुछ प्रतित्रन्धों के अन्तर्गत विधान परिषदों को सभी सावेंजनिक हित 
के मामलों पर प्रस्ताव के हारा वहस करने का अधिकार दिया गया । प्रस्ताव 
पेश करने के लिए साधारणतया 15 दिन ga लिखित सूचना देना आवश्यक 
था | अध्यक्ष ऐसे प्रस्तावों पर भी बहस की अनुमति अस्वीकार कर सकता 
था जिन्हें वह सार्वजनिक हित के विपरीत समझता हो । 


(3) प्रश्‍न पुछने का अधिकार- 

विधान परिषदों के सदस्यों के प्रश्‍न पूछने के अधिकार में कोई विशेष 
परिवर्तन नहीं किया गया अलावा इसके कि अब पुरक प्रश्‍न पूछे जाने का 
अधिकार भी उन्हें प्राप्त हो गया । पुरक प्रश्‍न का अधिकार उसी सदस्य को 
दिया गया जिसने पहले कोई प्रश्‍न न पूछा हो । 

परिषदों के विधाथिकी कार्यो में कोई परिवर्तन नहीं किया गया । 


दोष- 

भारत में साम्प्रदायिकता की नींव सर्वप्रथम मिन्टो-माले अधिनियम 
द्वारा ही रखी गई । इस अधिनियम ने चुनावों में साम्प्रदायिकता के आधार 
पर हिन्दू तथा मुसलमान निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित कर दिया । इस 
प्रकार पृथक्र-चुनाव प्रणाली में भारतीय इतिहास में एक नवीन पक्ष का सृजन 
कर भारतीय समाज को वर्गीकृत कर दिया । अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन 
aa Tara कर दिये जाने से बहुसख्यक हिन्दुओं में इसकी प्रति क्रिया अवश्यम्भावी 
थी । दूसरी तरफ स्वराज्य की स्थापना में भी इस प्रणाली ने बाधा पहुंचाई। 
इस प्रणाली को अधिनियम में आरोपित करने में प्रमुख योगदान मिष्टो का 
थान कि mat का । वास्तव में इसकी भूमिका अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय 
के तत्कालीन प्रधानाध्यापक आकंबोल्ड ने पहले से ही तैयार कर ली थी ॥ 
भारत विभाजन के समय इस अधिनियम की इस विशेषता नें भयानकतम 
परिणाम प्रस्तुत किये i 

इस अधिनियम ने मत प्रदान करने का अधिकार अत्यन्त सीमित तथा 
विशेष रूप से परिभाषित ही रखा । केन्द्रीय विधान परिषद के चुनावों में 
केवल 10.000 रु० लगान देने वाला ही मताधिकारी हो सकता था । यह 
विशेषता केवल मद्रास के लिये थी ज़बकि बंगाल के मताधिकार के लिये केवल 
राजा अथवा नबाब की उपाधि ही पर्याप्त थी । हिन्दू तथा मुस्लिम मता- 
धिकारों में भी पर्याप्त भिन्नता बरती गई थी । बंगाल का जमींदार केवल 


IT 


476[एशिया : उद्भव एवं विकास 


तभी मतदे सकता था जबन्यूनतम 5,000 wo का वाषिक लगान प्रदान करता 
हो जबकि मुस्लिम जमींदारके लिये केवल 750/- का लगान ही पर्याप्त था । 
इन योग्यताओं ने मताधिकार को सीमित रखा तथा मुस्लिम-हिन्दू विभाजन 
को प्रोत्साहन ही दिया । इसके विपरीत साधारण अथवा आम जनता को 
मत प्रदान करने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार के अप्रत्यक्ष चुनाव 
प्रणाली ने परिषद में उत्तरदायित्वहीनता की भावना को विकसित किया a 


इस प्रकार निमित सरकार विधान परिषद के प्रति भी अनुत्तरदायी 
थी । निस्सन्देह मिन्टो तथा माले का उद्देश्य उत्तरदायी सरकार की स्थापना 
कदापि नहीं था । माले ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि भारत की 
विधान परिषदें ब्रिटिश पालियामेन्ट के सदुश नहीं होगी । 

इस के साथ ही साथ केन्द्रीय विधान परिषद तथा प्रान्तीय विधान 
परिषदों में पर्याप्त अन्तंविरोध था । केन्द्र में जहां सरकार-सदस्यों के बहुमत 
का प्रयोजन था, प्रान्तों में गंर-सरकार सदस्यों का बहुमत रखा गया । इसके 
साथ ही साथ गैर सरकारी बहुमत भी सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा निमित 
नहीं होता था, अपितु ये सदस्य भी दो प्रकार के होते थे । पहले; नामांकित 
तथा qui, निर्वाचित । नामांकित सदस्य वास्तव में सरकारी सदस्यों की 
ही भूमिका प्रस्तुत करते थे, क्योंकि उनका नामांकन सरकार की सदभावना 
से ही सम्भव था । इस प्रकार वास्तव में प्रान्तों में भी सरकार के पक्ष में 
सदस्यों का बहुमत था-जिसके कारण गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों की 
भूमिका नगण्य हो गई थी । राज्यापालों तथा महाराज्यपालों के विशेषाधि- 
कार से भी निर्वाचित सदस्यों की शक्तियां अर्थहीन हो चुकी थीं । 


फलस्वरूप केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दोनों विधान परिपदों में विधि-निर्माण 
की प्रक्रिया पूर्णत: सरकारी उद्देश्यों को ही पूर्ण करती थी । वित्तीय प्रश्नों 
पर गर सरकारी अथवा निर्वाचित सदस्यों को कोई भी अधिकार प्राप्त न 
होने से आथिक क्षेत्र में इनका हस्तक्षेप पूर्णतया अस्वीकार कर दिया गया 
aT | 

बजट पर विवाद तथा प्रस्ताव प्रस्तुतकरने के अधिकारों का वास्तव में 
कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ नहीं था । क्योंकि किसी की वाद-विवाद 
अथवा प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णयका अधिकारसरकार के पास सुरक्षित था। 

अन्त में, यह स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि इस अधिनियम द्वारा 
न तो भारत सचिवद्वारा केन्द्रीय सरकार पर तथा न ही प्रान्तों पर केन्द्रीय 
सरकार के नियन्यत्न में ही कोई कमी आई थी:। 
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यद्यपि 1892 के अधिनियम ने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के सिद्धान्त 

को स्वीकार कर लिया था परन्तु was इस सिद्धान्त का पुष्टिकरण । 
1909 के अधिनियम ने ही किया । 1909 के पूर्व कुछ सार्वजनिक संस्थाओं 
(डिस्ट्रिक बोड, म्यूनिसिपल बोर्ड तथा चेम्बसँ ऑफ कामसँ) को बहुमत के 
आधार पर विधान परिषद के लिये नामों कों प्रस्तावित करने का प्राविधान 
था, जिनमें अन्तिम नामांकन का अधिकार महाराज्यपाल के हाथों में सुरक्षित 
atı 1909 के अधिनियम के पश्चात निर्वाचित सदस्यों का पुर्नेनामांकन महा- 
राज्यपाल अथवा राज्यपाल द्वारा आवश्यक नहीं था | 

विधान परिषदों में विधि-निर्माण के लिये सदस्यों की संख्या में वृद्धि 
कर दी गई थी । कुछ प्रान्तों में वह संख्या दोगुनी अथवा दो गुने से अधिक 
भी कर दी गई थी । इस प्रकार विधान परिषदों का विस्तार कर स्वशासन 
की दिशा में एक प्रयास किया गया । 1909 के अधिनियमों में ही इस संस्था 
को सर्वप्रथम विधान परिषद की संज्ञा प्राप्त हुई । 

इस प्रकार विधान परिषदों के विस्तार से विधि-निर्माण अथवा बजट 
के प्रश्नों पर विस्तृत वाद-विवाद की सम्भावनाये बढ़ गई थी, तथा सरकार 
के निर्णय के लिये भी विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हो गया । विधान परिषदों के 
प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से भी परोक्ष रूप में लाभ हुआ । 1917 तक इन 
विधान परिषदों में 168 प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जिनमें 73 प्रस्तावों पर 
वास्तव में निर्णय भी लिये गये । प्रान्तों में भी इस प्रकार के प्रस्तावों से परोक्ष 
लाभ प्राप्त हुआ । पूरक-प्रश्‍न के अधिकारों से समस्याओं तथा विभिन्न seat 
पर सापेक्षिक प्रगतिशीलता स्पष्टतया सम्भव हो सकी । 

1909 के अधिनियम के पूर्व ही मालें ने अपने काउन्सिल (इण्डिया- 
कौन्सिल) में दो भारतीयों के प्रवेश का प्राविधान कर दिया था परन्तु तत्पश्चात 
24 मार्च 1909 को श्री एस० पी० सिन्हा को वायसराय की काउन्सिल का 
सदस्य नियुक्त कर इस क्षेत्र में नवीन दिशा प्रदान कर दी गई । यद्यपि मालें 
को इसमें तीब्र विरोध के पश्चात ही सफलता प्राप्त हुई थी | उनका कथन 
था कि वास्तव में 1833 के चाटंर द्वारा ही जाति, धर्म तथा राष्ट्रीयता के 
आधार पर भेदभावों को समाप्त कर दिया गया था । इस प्रकार को नियु- 
क्तियों से सरकार को भारतीय दृष्टिकोणों से परिचय प्राप्त हो सकता था d 
यही कारण था कि मारले तथा मिनटों दोनों में इस बिषय पर कोई मतमेद 
नहीं था । 


मार्ल-मिन्टो सुधार अपने गुणों के पश्चात भी तत्कालीन राष्ट्रवादियों 
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को सन्तुष्ट करने में असमर्थ सिद्ध हुये थे । वास्तव में गुणों की अपेक्षा दोष 
अधिक प्रत्यक्ष थे 1 परन्तु इस सुधार ने भारतीय राष्ट्रवादियों के संघर्ष में 
एक 'मील के पत्थर' की भूमिका निभाई । इन सुधारों में स्पष्ट दोषों ने 
तत्कालीन भारतीयों के संघर्षं की दिशा को निर्मित किया तथा उन संघर्षो 
को गतिशीलता प्रदान की । 


सान्टेग्यू-चेम्सकोर्ड सुधार 
(1919 का अधिनियम) 

1919 के भारत-अधिनियम की भुमिका 1909 के अधिनियम के दोषों 
में ही निहित थी । इस अधिनियम ने भारत में नवीन प्रशासनिक तथा संबे- 
घानिक सुधारों की आवश्यकता को स्पष्ट किया । राष्ट्रवादियों की गतिविधियां 
1917 तक अपने चरम सीमा पर पहुंच रही थीं । तत्कालीन राष्ट्रीय माँगों 
में प्रमुख स्वशासन का स्थापन एवं प्रजातन्त्रिक संस्थाओं को प्रारम्भ करना था | 
प्रथम विश्व-युद्ध से भी इन माँगों में तेजी आई थी । इस युद्ध के प्रारम्भ हो जाने 
के पश्चात भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता करना 
प्रारम्भ कर दी । इस सहायता के पीछे भी यही भावना थी कि युद्ध के 
पश्चात ब्रिटेन भारत को स्त्रतन्त्रता प्रदान कर देगा । उपर्युक्त सहायताओं के 
प्रतिफल में ब्रिटेन ने भारतीय माँगों के प्रति उदारतापूर्वक विचार करना 
प्रारम्भ कर दिया । इस आशय की घोषणा हाउस ऑफ कॉमन्स में मान्टेग्यू 
ने अगस्त 1917 को कर दी । इस घोषणा में यह स्पष्ट कर दिया गया कि 
ब्रिटिश सरकार भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने तथा शासन 
में भारतीयों की भागीदारी की इच्छुक है । मान्टेग्यू रिपोर्ट में कहा गया कि 
“'साम्राज्यिक सरकार की नीति है कि प्रशासन में भारतीयों को अधिक से 
अधिक भागीदारी प्रदान की जाय तथा स्वशासन का विकास क्रमश: किया 
जाय जिससे साम्राज्य के अन्तर्गत भारत में क्रमश: उत्तरदायी सरकार की 
स्थापना हो सके |” इस घोषणा में भारतीयों की सरकार में भागीदारी, 
स्वशासक संस्थाओं के क्रमशः विकास, भारत के उत्तरदायी सरकार की 
स्थापना तथा साथ ही साथ भारत के भविष्य से सम्बन्धित ब्रिटिश निर्णायक 
क्षमता आदि तत्व परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट थे | 

उपरोक्त घोषणा के लगभग 4 माह पश्चात भारत सचिव मान्टेग्यू ने 
चैम्सफोर्ड के साथ भारत. का भ्रमण कर भारतीय परिस्थितियों को स्वयं 
देखा | उनका उद्देश्य उच्च-भारतीय अधिकारियों तथा आम जनता के 
दुष्टिकोणों मे अवगत होना था । लगभग छः माह पश्चात 8 जुलाई, 1918 
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को Wey तथा चेम्सफोर्ड ने अपने अनुभव. विचार तथा उद्देश्यों को प्रका- 
शित करा दिया । इसी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव 
के द्वारा 1919 का भारत अधिनियम” प्रस्तुत क्रिया गया जिसे सरकारी ag- 
मति तथा संस्तुति के पश्चात लागू भी कर दिया गया। आधारभूत रूप में 
मान्टेग्यू तथा चँम्सफोर्ड की मुख्य भुमिका के कारण इसे मा्टेग्यू तथा 
चैम्सफोडं सुधारों के नाम से भी जानते हैं । 


उत्तरदायी शासन 


इस अधिनियम के प्रस्तावना में ही इस अधिनियम के माधारभूत 
सिद्धान्त अन्तरनिहित थे । 

1. जहां तक सम्भव हो सके स्थानीय शासक का पुणं नियन्त्रण जनता 
को प्रदान किया जाय । 

2. स्थानीय सरकारों के प्रति सत्तानान्तरण, तथा प्रान्तों में आंशिक 
रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना । 

3. भारत सरकार का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व, भारतीय 
विधान परिषद में विस्तार तथा उसमें अपेक्षाकृत अधिक सार्वजनिक प्रति- 
fafaa 1 

4. केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों पर ब्रिटिश तथा भारत सचिव के 
नियन्त्रण में शिथिलता । 


एक्ट के मुख्य घ्राविधान 


उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर विषयों को मुख्य दो भागों में बांट 
दिया गया था : 

क केन्द्रीय विषय 

ख प्रान्तीय विषय 

यद्यपि यह विभाजन बहुत कठोर नहीं था प्रांतीय विषयों को पुनः दो 
भागों में बाटा गया था (क) रक्षित (ख) हस्तांतरित । रक्षित विषयों से 
सम्बन्धित मामलों पर प्रशासन चलानें का उत्तरदायित्व गवर्नर एवं उसकी 
कार्यकारणी पर था । परन्तु हस्तान्तरित मामले मन्त्रियों की सहायता से 
चलाना निर्धारित हुआ । सभी मंत्री विधान-परिषद के प्रति उत्तरदायी थे 1. 
इस प्रकार प्रान्तों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का 
प्रयास किया गया । 


अधिनियम के प्राविधानों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता हे । 


| 
| 
| 
| 
|| 
1 
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1. ब्रिटिश सरकार से सम्बन्धित प्राविधान 
2. भारत के प्रशासन से सम्बन्धित प्राविधान जिन्हें पुनः 2 भागों में 
ater जा सकता है: (क) केन्द्र से सम्बधित प्राविधान (ख) प्रान्तों 
से सम्बन्धित प्राविधान । 
इन प्राविधानो के अन्तर्गत भारत न्यायिक तथा उसके कार्यालय 
के व्ययों को भारतीय राजस्व से वसूल करने को अपेक्षा ब्रिटिश-सरकारी 
कोष से देने का प्राविधान बना दिया गया । फलस्वरूप ब्रिटिश संसद भारत 
के प्रति अधिक जागरुक हो गयी । 
प्रान्तों के हस्तान्तरित विषयों से सम्बन्धित भारत सचिव के नियन्त्रण 
में अत्यधिक कमी कर दी गई। ये विषय अब afari के अधिकार में थे 
जो प्रान्तीय विधान मंण्डल के प्रति उत्तरदायी थे। भारत सचिव के बनाये 
गये नियमों के अन्तरगत हस्तान्तरित विषयों पर अब उसका नियन्त्रण सीमित 
विषयों तक ही रह गया । यद्यपि विभिन्न कारणोंवबश भारत सचिव के 
कार्यकारिणी को समाप्त नहीं किया गया, परन्तु उसके संगठन में विभिन्न 
संशोधन कर दिये गये । इन सदस्यों का कार्यकाल कम कर दिया गया तथा 
उनके वेतन क्रम में वृद्धि कर दी गयी । 
इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत में भी एक उच्चायुक्त की नियुक्ति कर 
दी गई तथा भारत सचिव एवं उसकी कार्यकारिणी द्वारा उसको आंशिक 
नियन्त्रण भी प्रदत्त किया गया । 


(केन्द्र से सम्वन्धित प्राविधान) -केन्द्रीय कार्यकारिणी 

महाराज्यपाल की कार्यकारिणी में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर उसके 
सदस्यों में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गयी । इस परिषद में एक असाधारण 
तथा छः साधारण सदस्य होते थे अब इन सदस्यों की संख्या को अधिक नमन- 
शील बना दिया गया तथा उसमें दो से तीन भारतीय सदस्यों को भी लेना 
निश्चित कर दिया गया । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय कार्यकारिणी में कोई अन्य 
परिवर्तन नहीं किया गया । ये अब भी केन्द्रीय विधान मण्डल के प्रति उत्तर- 
दायी नहीं थे भोर उन पर जन-प्रतिनिधियों का कोई नियन्त्रण नहीं था । उप- 
'रोक्त परिवर्तनों से कार्यकारिणी की क्षमता में वृद्धि हुई। 


केन्द्रीय विधानमण्डल 
परन्तु केन्द्रीय विधान मण्डल का पुर्नगठन फिर से किया गया । इस 
अधिनियम द्वारां केन्द्रीय विधान मण्डल में दो सदन कर दिये गये । पहला 
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विधान सभा, तथा दूसरा राज्य परिषद | 

विधान सभा में कुल 153 सदस्य, तथा राज्य परिषद में 60 सदस्यों 
का प्राविधान कर दिया गया । यद्यपि निर्वाचित सदस्यों का बहुमत स्थापित 
कर दिया गया, परन्तु अब भी नामांकित सदस्यों को पूरे तौर पर समाप्त 
नहीं किया गया । चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष के स्थान पर प्रत्यक्ष कर दी गई । 
इनके कार्यकाल क्रमशः 5 तथा 3 वर्ष कर दिये गये परन्तु 1909 में 
प्रारम्भ साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर सिखों, ईसाइयों तथा 
अंग्रेजों को भी सम्मिलित कर दिया गया । भारतीय जमींदारों तथा वाणिज्य 
के हितों पर विशेष ध्यान दिया गया । दोनो ही सदनों में मताधिकार को 
सम्पत्ति के आधार पर सीमिति रखा गया । 


अधिकार एवं कतंव्य 


1919 के अधिनियमों में 1909 को अपेक्षा विधान मण्डल का अधिकार 
क्षेत्र अधिक विस्तृत रखा गया । वित्त के अतिरिक्त अन्य सभी मामलों में 
विधान मण्डल के दोंनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त हो गये । केन्द्रीय 
सूची में निहित सभी विषयों पर विधान मण्डल को विधि निर्माण का 
अधिकार प्राप्त हो गया । प्रान्तों में विधि-निर्माण के लिये प्रान्तीय 
विधान मण्डल के साथ-साथ केन्द्रीय विधान मण्डल को भी अधिकार प्राप्त 
थे । परन्तु उसके वेधानिक-अधिकारों पर कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिये 
गये । केन्द्रीय विधान मण्डल कोई भी ऐसा कारण नहीं बना सकता था, जो 
ब्रिटिश संसद के किसी भी कानून के विपरीत हों । कुछ विषयों पर कानून 
बनाने के लिये गर्वनर-जनरल की स्वीकृत आवश्यक थी फलस्वरूप केन्द्रीय 
विधान मण्डल पूरी तरह से एक स्वतन्त्र विधि निर्माण की संस्था नहीं बन 
सकी । परन्तु केन्द्रीय विधान मण्डल, केन्द्रीय सरकार से प्रश्‍न तथा पूरक 
प्रश्न पूछ सकता था तथा निन्दा प्रस्ताव पारित कर उसकी निन्दा तथा 
आलोचना भी कर सकता था; एवं जनता के हित में सरकार को सुझाव भी 
प्रस्तुत कर सकता था । वित्त के विषयों में केन्द्रीय विधान सभा के अधिकार 
केन्द्रीय राज्य परिषद से अधिक विस्तृत थे क्योंकि प्रत्येक प्रस्ताव को. 
पारित करने के लिये राज्य-परिषद की अनुभूति आवश्यक adi थी 1 
बजट से सम्बन्धित विषयों पर भी मतदान के अधिकार नहीं थे और न ही 
उन पर किसी भी सदन में विचार ही हो सकता था । किसी भी अर्न्तविरोध 
की स्थिति में महाराज्यपाल दोनों सदनों की सम्मिलित बेठक बुलाकर 
बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित करा सकता था, परन्तु संयुक्त बैठक 


j 
; 
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बुलाने के लिए प्रस्ताव के पारित होने में गतिरोध छ: माह का होना 
आवश्यक था । वास्तव में इस बात की सम्भावना होती थी कि किसी 
प्रस्ताव को कोई एक सदन पारित कर दें तथा दूसरा उसको पूर्णतः अस्वीकृत d 
ऐसी स्थिति में छः माह पश्चात गर्वनर जनरल यहां संयुक्त बैठक बुलाकर 
बहुमत के निर्णय के आधार पर प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर 
सकता था । 


प्रांतीय सरकार से सम्बन्धित प्राविधान 


उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु प्रान्तों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए 
गए । सर्वप्रथम सभी प्रान्तों को समान स्तर प्रदान किया गया । अव तक प्रान्त 
गवेनर, मुख्य आयुक्‍त अथवा लेफिनेन्ट गर्वनर द्वारा संचालित थे। इस 
अधिनियम के पश्चात सभी प्रान्तों को राज्यपाल (गर्वनर) के अन्तर्गत कर 
दिया गया | दूसरा जिस सीमा तक प्रान्तों में उत्तरदायी सरकार की 
स्थापना का निणंय लिया गया उस सीमा तक प्रान्तीय सरकारों पर केन्द्रीय 
सरकार के faaan में कमी कर दी गई । फलस्वरूप अब प्रान्तों को कुछ 
स्वतंत्र विधायकों, वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिये गये जिसको 
अधिकारों का अन्तरण भी कहते हैं । 


दोहरा शासन (डाईयार्की) 


समस्त प्रान्तीय विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, रक्षित 
तथा हस्तान्तरित । रक्षित विषयों पर गर्वंनर तथा उसकी कार्यकारिणी का 
पूर्ण अधिकार होता था, फलस्वरूप वे सभी विषय गर्वनर जनरल (महाराज्य- 
पाल) तथा महासचिव के अधिकारों की सीमा में नीहित थे । हस्तान्तरित 
विषयों की प्रशासन गवंनर अपने भारतीय मंत्रियों की सहायता से करता 
था जो प्रान्तीय विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी थे । इस प्रकार के शासन 
को दोहारा शासन कहा गया | 


संगठन 

प्रान्तीय विधान परिषदों में यद्यपि पर्याप्त विस्तार किया गया परन्तु 
उसको एक संदनीय ही रखा गया | इनमें उत्तरदायी सरकार के अनुरूप कुछ 
आवश्यक परिवतंन तथा सुधार भी किये गये । मद्रास, बम्बई तथा बंगाल में 
सदस्यों की संख्या 127,111 तथा 139 क्रमशः थी । इस अधिनियम के द्वारा 
प्रत्येक विधान परिषद में कम से कम 70% निर्वाचित सदस्यता अनिवार्य कर दी 
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गई । इनमें से 20% से अधिक सरकारी सदस्य नहीं हो सकते थे। इस 
प्रकार नामांकित सदस्य केवल 10% ही हो सकते i 


चुनाव प्रणाली 

इस अधिनियम के अन्तर्गत चुनाव-क्षेत्नों को सामान्य तथा विशेष 
चुनाव क्षेत्रों में वाँट दिया गया । प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा साम्प्रदायिक 
एवं प्रतिनिधि के आधार पर सदस्यों का चयन करना निर्धारित हुआ । 
प्रान्तीय राज्यपाल विधान परिषद का सदस्य नहीं रह गया । मताधिकार 
की योग्यतायें साम्पत्तिक ही थी । 


विधान परिषद का कार्यकाल (अधिकार एवं कर्तव्य) 

विधान परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष का निर्धारित हुआ पर राज्य- 
पाल उसको तीन वर्ष qd ही भंग कर सकता था । शान्ति एवं शासन की 
स्थापना के लिए विधान परिषदों को fafa निर्माण के विस्तृत अधिकार 
प्राप्त थे। केवल कुछ ही मामलों पर विधान परिषद को कानून बनाने के 
qd गवर्नर की अनुमति आवश्यक थी । सभी सदस्यों को प्रश्‍न तथा पूरक 
प्रश्‍न पूछने का अधिकार था । यद्यपि सदस्यों को प्रस्ताव रखने का अशि- 
कार प्राप्त हो चुका था पर वित्तीय शक्तियां अत्यन्त सीमित थीं । 


अन्य प्राविधान (भारत की प्रशासकीय सेवायें) 

भारत में प्रशासनिक सेवाओं को नियमित करने के लिये कुछ विशेष 
प्राविधान बनाये गये । किसी भी अधिकारी को पदच्युत करने का अधिकार 
केवल उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी के पास ही रहा । तथापि भारत 
सचिव किसी भी पदच्युत व्यक्ति को प्रशासनिक सेवा में दुबारा ले सकता था। 
किसी भी प्रशासनिक अधिकारी पर कोई भी आदेश पारित करने के पूर्व 
गर्वनर की स्वीकृति आवश्यक थी । प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति तथा 
नियुक्ति की बातों को निर्धारित करने का अधिकार भारत सचिव की atd- 
कारिणी के हाथ में रहा । 

एक पांच सदस्यीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई । इन 
सेवाओं में अधिक से अधिक भारतीयों को रखने की बात निर्धारित की 
गई । 


मुल्याङ्कन 
यद्यपि अगस्त 20, 1917 की घोषणा में महत्वपूर्ण बातें स्वीकार की 
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गई थी परन्तु 1919 के अधिनियमों से उनकी पूर्ण स्वीकृति न हो सकी । 
सर्व प्रथम केन्द्रीय कार्यपालिका केन्द्रीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी 
नहीं थी । उनका उत्तरदायित्व सीधे भारत सचिव अथवा ब्रिटिश संसद 
के प्रति सुरक्षित रहा। इस अधिनियम में न केवल साम्प्रदायिक चुनाव 
आधार को कायम रखा गया वरन्‌ बम्बई और मद्रास में क्रमशः मराठों और 
गौड़ ब्राह्मणों के लिये भी स्थान सुरक्षित कर दिये गए। 1919 का अधि- 
नियम 1909 की साम्प्रदायिकता पर अंकुश लगाने के स्थान पर उसके 
विकास में ही सहायक हुआ । 1919 के ही अधिनियम में प्रथम वार संविधान 
को संघात्मक स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की गई पर रक्षित तथा 
हस्तान्तरित विषयों में अन्तर विशेष प्रभावशाली न रहा क्योंकि रक्षित 
विषयों के साथ-साथ ही गवर्नर एवं गवर्नर जनरल को हस्तान्तरित विषयों 
में भी हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त रहा । 
केन्द्रीय विधान परिषद को दो सदनीय करके भी विधान परिषद के 
अधिकारों में विस्तार नहीं किया जा सका । इसके पास प्रभूसत्ता नाम का 
कोई भी अधिकार नहीं था । विधि निर्माण, बजट तथा कार्यपालिका तीनों 
ही महत्वपूर्ण क्षेत्र इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे । गवर्नर जनरल तथा 
कार्यकारिणी को विधान परिषद की उपेक्षा कर सकने के लिये विभिन्न प्राविधान 
प्राप्त थे । यद्यपि प्रत्यक्षतः यह वात स्पष्ट नहीं थी क्योंकि विधान मण्डल 
को कोई भी प्रस्ताव पारित .करने का अधिकार था, अथवा भारत के सभी 
स्थानों एवं नागरिकों के लिये कारण बनाने का अधिकार प्राप्त था, पर 
परोक्ष रूप में यह अधिकार एक सीमिति अधिकार था । भारतीय विधान 
मण्डल कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता था जो ब्रिटिश संसद के द्वारा 
निमित कारणों के विपरीत हो । यह 1919 के अधिनियमों में परिवतंन भी 
नहीं कर सकता था । इस विधान मण्डल का उच्च न्यायालयों (हाईको टे) 
पर कोई अधिकार नहीं था, तया हाईकोट से निम्न कोई भी अन्य कोर्ट 
किसी गैर-भारतवासी (यूरोपीय अथवा ब्रिटिश) को प्राणदण्ड नहीं दे 
सकता था । ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम में यह दखलन्दाजी नहीं 
कर सकता था । वह संसद तथा सम्राट के अधिकारों, प्रतिष्ठा तथा गौरव 
के विपरीत कोई भी प्राविधान नहीं बना सकता था । इसके अतिरिक्त 
सार्वजनिक ऋण, भारतीय सार्वजनिक राजस्व पर परिव्यय का भार, धमं, 
रीतियों एवं प्रथाओं, जल-स्थल तथा वायु सेना का अधिनियन्त्रण, देशी तथा 
विदेशी राजाओं से सम्बन्धा, प्रान्तीय विधान मण्डल के किसी अधिनियम 
का संशोधन, गवर्नर जनरल के अधिनियमों में हस्तक्षेप शान्ति तथा शासन 
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से सम्बत्धित अधिनियमों तथा आपातकालीन परिस्थितियो आदि पर कोई 
भी प्रस्ताव पारित करने के पुर्व गवर्नेर जनरल की अनुमति आवश्यक थी । 
इसके साथ ही साथ व्याज (ऋणभार) कर, वंधानिक व्यय, वेतन क्रम 
तथा पेन्शन (भारत-सचिव एवं ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा निर्धारित ) मुख्य 
आयुक्‍तों तथा न्यायिक आयुक्‍तों के वेतन क्रम तथा सेना, राजनैतिक विभाग 
तथा मिशनरी व्ययों पर विधान मण्डल का कोई अधिकार नहीं था । इसके 
विपरीत राज्य परिषद को किसी 'भी माँग पर अपना मत देने का अधिकार 
नहीं था । यह अधिकार केवल विधान सभा के ही पास सुरक्षित था परन्तु 
वह भी उपरोक्त मामलों को छोड़कर अन्य मामलों के ही सम्बन्ध में हो 
निर्णय ले सकती थी । इस प्रकार विधानसभा शेष मामलों में हस्तक्षेप कर 
सकती थी, उन पर भी अन्तिम स्वीकृति गवर्नर ही दे सकता था d 

केन्द्रीय विधान मण्डल की ही भांति प्रान्तीय विधान मण्डल के अधि 
कार अत्यन्त समिति ही रखे गये । प्रत्येक वैधानिक प्रश्नों पर गवर्नर अथवा 
गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक थी । किसी भी प्रकार के कर, सार्व- 
जनिक ऋण, देशी-विदेशी सम्त्रन्धों, सेना अथवा केन्द्रीय सूची के विषयों से 
सम्बन्धित किसी भी निर्णय के लिये गवर्नर जनरल की पूर्वाज्ञा आवश्यक 
थी । गवनेर को 'रक्षित-विषयक्र दायित्व” नामक अधिकार प्राप्त था। 
जिसके आधार ag किसी भी विषय पर हस्तक्षेप कर सकता था । वह किसी 
भी प्रश्न को पूर्व विचार के लिये वापस प्रेषित कर सकता था अथवा गवर्नर- 
जनरल के पास विचाराथे भेज सकता था | वह उसे अपने पास सुरक्षित रख 
कर उसे शक्तिहीन भी कर सकता था। ब्रिटिश संसद अथवा सम्राट ही 
प्रान्तीय विधायकों पर अंकुश लगा सकते थे । वित्त प्रश्नों पर गवनेर के 
पास पर्याप्त शक्तियाँ सुरक्षित थी p इस प्रकार यह अधिनियम प्रान्तों में भी 
उत्तरदायी शासन स्थापना कर सकने में असक्षम सिद्ध हुआ । 

यद्यपि वास्तव में 1919 का अधिनियम 1909 के अधिनियम पर कोई 
विशेष सुधार नहीं कर सका पर यह भी सत्य है कि उत्तरदायी सरकार के 
प्रारम्भ का श्रेय इसी अधिनियम को है । साथही केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कार्ये- 
पालिकाओं में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाने से इसका 
fafaa विकसित स्वरूप अवश्य था । बिहार तथा उड़ीसा में गवनंरों के पदों 
तक पर भारतीयों की नियुक्ति से राष्ट्रवाद की भावना को बल प्राप्त हुआ | 

इस अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि “दोहरा शासन” 
अथवा (डाईयार्की) की स्थापना थी । डाईयार्की शब्द की व्युत्पत्ति दो शब्दों 
“डाई” (दो) तथा “आकिया (शासन) से मिलकर हुई है । उन समस्त विषयों 
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को जिन पर भारतीय अधिकार हो जाने से साम्राज्य को किसी भी प्रकार 
की हानि नहीं हो सकती थी, हस्तान्तरित विषयों के अन्तर्गत प्रान्तीय 
विधान मण्डल के सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया । ये विषय चिकित्सा 
कृषि, उद्योग, सार्वजनिक कार्य आदि थे क्योंकि इन पर भारतीयों का अधि- 
कार हो जाने से साम्राज्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं थी । इसके 
विपरीत इस प्रकार के अप्रभावशाली प्रश्नों पर विचार करने मात्र से भी 
गवर्नर अथवा सरकार के बहुमूल्य समय की बचत हो गई । इसके विपरीत 
सभी महत्वपूर्ण विषयों को 'रक्षित-विषय' का स्तर देकर उसे साम्राज्य ने 
अपने पास सुरक्षित रखा। प्रशासन व्यवस्था, सिचाई तथा वित्त आदि ag 
विषय थे जिनको हस्तान्तरित नहीं किया गया। हस्तान्तरित विषयों का 
प्रशासन मंत्रियों की सहायता से गवर्नर करता था जबकि रक्षित विषय केवल 
उसी के अधिकार क्षेत्र में सुरक्षित थे। इस अधिनियम के पश्चात अप्रैल 
1921 में बंगाल, विहार, असम, बम्बई, संयुक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त तथा 
पंजाब में दोहरा शासन प्रारम्भ कर दिया गया । यह व्यवस्था प्रान्तीय 
स्वायत्तता की स्थापना तक तदनुसार चलती रही । 
प्रान्तीय प्रशासन को इस प्रकार का विभाजन एक प्रकार से एक 
अप्राकृतिक विभाजन था। यहां तक कि विषयों के बटवारें में पर्याप्त 
स्वछन्दता तथा कूटनीति प्रयुक्त की गई थी । कोई भी एक विषय पुणं 
रूप से मंत्रियों के अधिकार में नहीं दिया गया । कृषि मंत्री का सिचाई पर 
कोई अधिकार नहीं था, व्यवसाय मंत्री को कारखानों विद्युत, खानें तथा श्रम 
पर अधिकार नहीं था । इसी प्रकार गवनेरों के विशेष अधिकारों के कारण 
हस्तान्तरित विषय मात्र हास्यास्पद होकर रह गये । विभिन्न विशेष अधि- 
नियमों ने गवर्नर को प्रान्त की समस्त शक्तियों से अलंकृत कर दिया । 
गवर्नर की व्यक्तिगत नीतियों के कारण मंत्री संगठित होकर कोई निर्णय नहीं 
ले सकते थे । इस प्रकार ये मंत्री आम परामर्शदाता होकर ही रह गये । इस 
प्रकार हस्तान्तरित विषयों पर गवर्नेरों का एकाधिकार हो गया, Pa उन 
पर अब भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल का कोई अधिकार शेष नहीं था, 
था, और मंत्री केवल परामशेदाता होकर ही रह गये थे । दूसरी ओर मंत्रियों 
तथा रक्षित विषयों के लिये उत्तरदायी सदस्यों के मध्य क्रिसी भी प्रकार की 
सदूभावना शेष नहीं रह सकी । ये सभी मंत्रियों के परामर्श को निम्न मानते 
थे और महत्वपूर्ण विषयों पर उनका परामश नहीं लिया जाता था । 
वित्त पर पुणं रूपेण गवर्नर का अधिकार होने से मंत्रियो को प्रत्येक 
मामले में दूसरों पर अवलम्बित होना पड़ा । किसी भी विकास कार्य के लिये 
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उन्हें सरकार की तरफ देखना पड़ता AT । 

1919 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मंत्रियों को विधान मण्डल के 
प्रति उत्तरदायी बनाना था । इस प्रकार के उत्तरदायित्व के लिये आवश्यक 
था कि मंत्रियों की वापसी का अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास हो । 
दुसरा कि इसका अपने विभाग पर पूर्ण नियंत्रण हो । तीसरा, विधान मंडल 
के पास पुर्नेविलोकन तथा पुर्नेविचार का अधिकार हो एवं अन्त में मंत्रियों 
का सामूहिक उत्तरदायित्व हो । इस अधिनियम के अर्न्तगत स्थापित विधान 
परिषदों में सरकारी तथा मनोनीत सदस्यों का विश्‍वास प्राप्त करना 
आवश्यक था । निर्वाचित सदस्यों में विशवास की कोई विशेष आवश्यकता 
नहीं थी । निर्वाचित सदस्य भी क्योंकि fana निर्वाचन क्षेत्रो' से आते थे, 
उनका सुझाव सरकारी ही होता था p इस प्रकार मंत्री वास्तव में सरकार 
के प्रति ही उत्तरदायी था न कि निर्वाचित सदस्यों के प्रति । इसका मुख्य 
कारण यह था कि किसी भी प्रान्त में किसी दल विशेष का बहुमत नहीं था। 
दूसरा, किसी भी मंत्री का अपने विभाग पर पुर्ण नियंत्रण नहीं था । तीसरा, 
विधान मण्डल के पास मंत्रियों के कार्यो पर पुर्नविचार का कोई अधिकार 
नहीं था और न ही मंत्री सामूहिक रूप से विधान मण्डल के उत्तरदायी ही थे । 
इस आधार पर भी यह अधिनियम उत्तरदायी सरकार बनाने में असमर्थ 
रहा । 

इसी मध्य जलियाँवाला बाग की घटना, सेत्र की सन्धि तथा रोलेट 
अधिनियम के कारण राष्ट्रवादियों में ब्रिटिश सरकार के प्रति ga की 
भावना बढ़ गई थी । असहयोग आन्दोलन तथा खिलाफत आन्दोलन के कारण 
हिन्दू-मुस्लिम सदभावना स्थापित हो रही थी । फलस्वरूप लोगों ने ब्रिटिश 
सरकार के इस अधिनियम की सफलता के लिये आवश्यक मतदान में बहुत 
ही कम रुचि व्यक्त की । साथ ही प्रशासन तथा मंत्रियों के मध्य सद्भावना 
तथा सहयोग नहीं था । फलस्वरूप यह अधिनियम feat भी प्रकार भारतीय 
जनता अथवा राष्ट्रवादियों में संतोष की भावना नहीं उत्पन्न कर AAT | 
इसके विपरीत इस अधिनियम के बाद ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध राष्ट्रवादी 
गतिविधियों में तीव्रता आ गई 1 
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पृष्ठभूमि 


1919 से 1935 तक का भारतीय इतिहास राष्ट्रीय आन्दोलन की 
दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्णं है। इसी काल में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को 
गांधी के रूप में एक नया नेतृत्व प्राप्त हुआ | भारतीय राजनीति में गाधी के 
आने के पश्चात जनता का मनोबल अत्यन्त बढ़ने लगा । असहयोग आन्दो- 
लन के रूप में जनता को एक अत्यन्त प्रभावशाली अस्त्र प्राप्त हो गया AT । 
फलस्वरूप आन्दोलन की चरमसीमा पर कांग्रेस ने पुर्ण स्वराज की घोषणा 
कर दी । इसके पक्ष में साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रारम्भ आन्दोलन ने ब्रिटिश 
सरकार को संवैधानिक प्रस्तावों का एक wa पत्र निकालने के लिये बाध्य 
कर दिया | इसके मुख्य सिद्धान्तों संघ निर्माण, प्रान्तीय स्वायत्त शासन तथा 
विशेष उत्तरदायित्व पर अत्यधिक वाद विवाद के पश्चात 1933 में लिन- 
लिथगो की अध्यक्षता में एक समिति बना दी गई । इस समिति ने नवम्बर 
1934 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस समिति ने भारतीय प्रान्तों में 
उत्तरदायी शासन लागू करने की सिफारिश की थी । संविधान में रक्षा 
कवच का प्राविधान था, जो संकटकालीन स्थिति में प्रयोग किया जा सकता 
था । इसी आधार पर संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो 1955 में 
पारित होकर गर्वनमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट 1935 बना । 


मुख्य प्राविधान-प्रस्तावना का अभाव 


इस अधिनियम में किसी प्रस्तावना का प्राविधान नहीं था क्योंकि 
1919 के अधिनियम की घोषणा के पश्चात कोई अन्य घोषणा नहीं की गई 
थी । साथ ही यद्यपि 1919 का अधिनियम अप्रभावी घोषित कर दिया गया 
था पर उसकी प्रस्तावना को रद्द नहीं किया गया था । इस प्रकार वास्तव में 
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1919 की प्रस्तावना को ही 1935 के संविधान की प्रस्तावना मान लिया 
गया । 


अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव 

भारतीय समस्या का समाधान करने हेतु इस अधिनियम के अर्न्तगत 
ब्रिटिश प्रान्तो तथा देशी रियासतों को सम्मिलित कर एक अखिल भारतीय 
संघ की स्थापना करने की व्यवस्था की गई । 


केन्द्र में दोहरे शासन की स्थापना 

साइमन कमीशन के द्वारा दोहरे शासन की कटु आलोचना के बावजूद 
केन्द्र में इसकी स्थापना कर दी गयी । इस उद्देश्य के लिए संघीय विषयों को 
आरक्षित एवं आन्तरिक विषयों में बांट दिया गया । मारक्षिंत विषयों में 
प्रतिरक्षा, धर्म, वैदेशिक मामले एवं कबीलों के मामले आते थे । अन्य.संघीय 
विषय आरक्षित व आन्तरित विषय थे । आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर 
जनरल अपने निजी विवेक से चला सकता था और इस मामले में ag अपनी 
सहायता के लिये अधिक से अधिक तीन सभासद भी नियुक्त कर सकता था। 
यह लोग विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे । अन्य (आन्तरित) 
संघीय विषयों का प्रशासन गवर्नर-जनरल अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता 
एवं परामर्शं से करता था जिसमें दस से अधिक मंत्री नहीं हो सकते थे d 
यद्यपि इन मंत्रियों की नियुक्तिं गवर्नर जनरल करता था फिर वे संघीय 
विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी थे । 


प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना ; 

प्रान्तों में 1919 के Yee द्वारा स्थापित दोहरे शासन एवं आरक्षित एवं 
arafa विषयों के भेद को समाप्त करके स्वायत्तता की स्थापना की गयी । 
प्रान्त की कार्यकारिणी शक्ति गवर्नर के द्वारा सम्राट की ओर से प्रयुक्त होने 
लगी । इस मामले में वह्‌ गवर्नर जनरल के अधीन एक अधिकारी मात्र नहीं 
रह गया । प्रान्तीय प्रशासन चलाने में गवर्नर की सहायता एवं परामशे के 
लिए मत्रिपरिषद की व्यवस्था की गयी जो प्रान्तीय विधान मण्डल के प्रति 
उत्तरदायी थी । 


रक्षा कवच तथा संरक्षण की व्यवस्था 
अल्पमतों एवं अन्य वर्गो के हितों की रक्षा करने के लिए एक्ट में 
विस्तृत xem कवचों एवं संरक्षणों की व्यवस्था की गयी थी । 


| 
j 
] 
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संघीय न्यायालय की स्थापना 
ऐक्ट के अन्तंगत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गयी जिसे 
प्रान्तों एवं देशी राज्यों पर मौलिक एवं अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्रदान 


किया गया । 


ब्रिटिश पालियामेंट की सर्वोच्चता 

संविधान ऐक्ट 1935 को संशोधित करने, बदलने अथवा रद्द करने का 
अधिकार भारत के किसी भी विधान मण्डल को न देकर ब्रिटिश पालियामेंट 
के हाथों में ही सुरक्षित wae गये जिससे उसकी सर्वोच्चता स्पष्ट होती थी । 


विधान मण्डलों, मताधिकार एवं साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली 
का विस्तार 

केन्द्रीय अथवा संघीय विधान मण्डल में दो सदन प्रस्तावित किये गये 
संघीय सभा तथा राज्य परिषद जिनके सदस्यों की संख्या क्रमशः 357 तथा 
260 निर्धारित की गयी । राज्य परिषद का निर्माण प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता 
था और विधान सभा का निर्माण अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा । प्रान्तों के विधान 
मण्डलों में 6 को द्विसदत्तात्मक तथा 5 को एक सदनात्मक ही रखा गया । 

1919 के ऐक्ट की तुलना में वोट देने के अधिकार को 1935 के ऐक्ट 
के अन्तंगत लगभग नोगुना विस्तृत कर दिया गया । विषाक्त पृथक साम्प्रदा- 
fas चुनाव प्रणाली को खूब बढ़ा दिया गया । 


विधायकी शक्तियों का विभाजन 

संघ एवं प्रान्तों के बीच विधायकी शक्तियों का वितरण करने के लिए 
tre के अन्तंगत तीन विस्तृत सूचियां बनायी गयी (अ) संत्रीय सूची, 
(ख) प्रान्तीय सूची एवं (ग) समवर्ती सूची जिनमें क्रमश: 59, 54 एवं 36 
विषय रखे गये । अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गयी 
जिसके अन्तेगत वह आवश्यकतानुसार उसे सधीय या प्रान्तीय किसी भी विधान 
मण्डल को दे सकता AT | 


भारत परिषद का अन्त 

लगभग अस्सी वर्ष पुरानी भारत सचिव की परिषद को समाप्त करके 
उसके स्थान पर सचिव की सहायता के लिए कम से कम तीन एवं अधिक 
से अधिक 6 परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई । 


we U€— 
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वर्मा, वरार एवं अदन की स्थिति 

बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया, बरार को प्रशासन 
के उद्देश्य के किए मध्य प्रान्त का अंग वना दिया गया, अदन को भी भारत 
सरकार के प्रशासन से हटाकर इंग्लैण्ड के उपनिवेशन कार्यालय के अधीन कर 
दिया गया | 


एक्ट की आलोचना 
भारतीय राजर्नतिक जनमत के लगभग सभी वर्गों ने 1935 के एक्ट 
की तीव्र आलोचना की । 


प्रांतीय स्वायत्तता : वास्तविकता से दूर 

गवर्नर एवं गवर्नर जनरल की विभिन्न मनमानी शक्तियों के माध्यम 
से प्रान्तों की स्वतंत्रता पर तमाम प्रतिवन्ध लगा दिये गये थे। जिनके 
कारण अधिनियम द्वारा स्थापित प्रान्तीय स्वायत्तता वास्तविकता.से बहुत 
दूर dti 


अखिल भारतीय संघ : आडम्वर मात्र 

साधारणतया पृथक-पृथक राज्य मिलकर संघ बनाते हैं किन्तु भारत 
एकात्मक विधान को ढीला करके संघ बनाने वाला था । संघ में शामिल 
होना प्रान्तों के लिये तो अनिवार्य था किन्तु देशी राज्यों के लिये ऐच्छिक । 
जिसके लिये उन्हें एक प्रवेश लेख पर हस्ताक्षर करने होते थे p इसके अतिः 
रिक्त कानूनी दर्ज एवं आन्तरिक राजनैतिक ढांचे की दृष्टि से भी संघ की 
प्रस्तावित इकाइयां असमान थी जिनके कारण उन सबका शामिल होना बड़ा 
कठिन था । वस्तुतः wae में इस बात का आडम्बर था कि संघ बनेगा 
और अन्ततोगत्वा संघ योजना के व्यापक विरोध के कारण और देशी राज्यों 
के अभीष्ट संख्या में सम्मिलित न होने कारण प्रस्तावित संघ बन भी नहीं 
सका । संघ का अधिकार क्षेत्र भारत सरकार के पास रहा जो प्रायः 1919 के 
एक्ट के ढांचे पर ही आधारित न था। 


साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली : भारतीय एकता को आघात 

पृथक साम्प्रदायिक चुनाव क्षेत्र को न केवल पहले की भांति कायम 
रखा गया वरन्‌ उन्हें शेष अन्य साम्प्रदायों के लिये भी विस्तृत कर दिया 
गया । फलस्वरूप हिन्दुओं, मुसलमानों, सिक्खों, यूरोपीयों, आंग्ल-भारती यों, 
भारतीय ईसाइयों एवं, हरिजनों आदि सभी के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों 
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की व्यवस्था कर दी गयी । इस प्रणाली को अंग्रेज लोग अपना साम्राज्य 
बनाये रखने के लिये प्रयोग कर रहे थे । इसके साथ ही साथ महाराज्यपाल 
को सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एकाधिकार प्राप्त था । 


ब्रिटिश साम्राज्यवाद के रक्षा कवच 

इस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया रक्षा कवच वास्तव में 
साम्राज्यवाद की सुरक्षा करता था । सर्वप्रथम इन्होंने विधान मण्डलों के 
अधिकारों पर सीमा लगा दी तथा दूसरे गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को 
ag अधिकार दे दिया कि वे विधान मण्डलों के महत्व पूर्ण निर्णयों को परि- 
चतित कर सके । यह रक्षा कवच उत्तरदायी सरकार एवं स्वशासन के मागं 
में अवरोध के समान थी । भारत के विधान मण्डलों (सघीय एवं प्रान्तीय 
दोनों) की शक्तियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध थे । 


(क) संघीय विधान मण्डल (राज्य परिषद का संगठन) 

संघीय विधान मण्डल में राज्य परिषद तथा संघीय सभा नामक दो 
सदन बनाये गये। राज्य परिषद में 260 सदस्य होने थे जिसमें से 156 ब्रिटिश 
प्रान्तों का तथा 104 देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व करते थे। 156 प्रति- 
निधियों में से 150 साम्प्रदायिक निर्वाचन द्वारा चुने जाते थे, शेष 6 सदस्यों 
का चुनाव गवर्नर-जनरल करता था | 


संघीय सभा का संगठन 

संघीय सभा में 375 सदस्य थे इनमें से 250 (ब्रिटिश भारत) प्रान्तों 
से तथा 125 देशी राज्यों से आते थे । इस सभा में गवर्नर द्वारा नामांकन की 
कोई व्यवस्था नहीं थी । इसके विपरीत विशेष हितों के लिए प्रतिनिधित्व 
प्रदान किया गया था । इसका कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित किया गया था, 
परन्तु गवर्नर जनरल इसे कभी भी भंग कर सकता था । इस अधिनियम की 
विशेषता यह थी कि इसमें उच्च सदन के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष 
निर्वाचनः के आधार पर ओर अवर सदन का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना 
निश्चित किया गया । यह एक त्रुटिपूणं प्रथा थी । 


संघीय विधान मण्डल के अधिकार (विधायकी शक्तियाँ) 

संघीय विधान मण्डल को सभी प्रान्तों तथा देशी राज्यों के लिये 
कानून बनाने का अधिकार था वह संघ सूची अथवा समवर्ती सूची उच्च 
आयुक्त के प्रान्तों की प्रान्तीय सूची, तथा संकट काल में प्रान्तीय सूची के 
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विषयों पर भी कानून बना सकता था । 

देशी राज्यों के लिये कानून बनाने के लिये आवश्यक था, कि राज्यों 
द्वारा विषयों को संघ को सौंप दिया गया हो । कोई भी प्रस्ताव तभी पारित 
हो सकता था जब उसे दोनों सदनों का समर्थन प्राप्त हो तथा तत्पश्चात 
गवर्नर जनरल द्वारा उसको मान्यता प्राप्त हो जाय किसी प्रस्ताव पर मत- 
भेद की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाने की व्यवस्था थी । 


विधायकी शक्तियों पर प्रतिवन्ध 

इस अधिनियम में यह भी यह स्पष्ट था कि विधान मण्डल साम्राज्यिक 
संसद को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून नहीं बनायेगा। सेवा सम्बन्धी 
कानून और संशोधन का अधिकार भी विधान मण्डल को नहीं दिया गया। 
यह स्पष्ट कर दिया गया कि ब्रिटिश नागरिकों के प्रवेश यात्रा तथा रोज- 
गार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता था | इंग्लैण्ड और बर्मा में 
कार्यं करने वाली कम्पनियों पर अधिक कर नहीं लगाया जा सकता था । 
साथ ही साथ इंग्लंण्ड के जलयान तथा वायुयान पर भी कोई भेदभाव की 
नीति नहीं अपनायी जा सकती थी d 

गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में विधायक कार्यवाहियों पर 
प्रतिवन्ध लगा सकता था । 


वित्तीय अधिकार 


वित्तीय मामले में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त थे । बजट में 


व्यय के दो भाग थे (क) संघ के राजस्व पर भारित व्यय (ख) अन्य व्यय । 
बजट के पहले के प्रकार के व्यय की मदों पर मतदान नहीं हो सकता था। 


शेष भाग पर (अन्य व्यय) गवर्नर जनरल को अधिकार था कि वह उस 
धनराशि को अस्वीकृत व स्वीकृत कर सकता था। 


(ख) संघीय कार्यकारिणी 
संघीय कार्यकारिणी का निर्माण गवर्नर जनरल, कम से कम 3 प्रति- 
निधि और अधिक से अधिक 10 प्रतिनिधियों की मंत्री परिषद बनाकर कर 


सकता था। वह कार्यकारिणी का प्रधान सदस्य होता था उसकी नियुक्ति 
प्रधानमंत्री की सलाह पर HAWS का सम्राट करता था I 


गवनेर जनरल के अधिकार 
गवरनर जनरल अपनी इच्छा, व्यक्तिगत, निर्णय तथा मंत्री परिषद के 


| 
| 
j 
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परामशं से कार्य करता था । उसे प्रतिरक्षा, धर्म तथा विदेशी मामले के मंत्रियों 
की नियुक्ति, एवं निष्कासन, कार्यकारिणी का निर्माण, उच्चायुक्तों की नियुक्ति, 
तथा लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन कार्यकाल तथा wat को निश्चित 
करने पर एकाधिकार प्राप्त था । कानून बनाने के क्षेत्र में संघीय सभा को 
बुलाना, स्थगित करना, एवं भंग करना, अवांछित प्रस्तावों पर प्रतिवन्ध 
लगाना, कुछ प्रस्तावों को सम्राट के परामर्श के लिए सुरक्षित रखना, 
आपातकाल में संविधान को स्थगित करना तथा आध्यादेश जारी करने 
का अधिकार उपे प्राप्त था d 

THAT जनरल को उपर्युक्त अधिकारों के अतिरिक्त कुछ विशेष 
उत्तरदायित्व भी प्रदान किये गये थे । इन पर वह अपने व्यक्तिगत निर्णय 
के आधार पर निर्णय ले सकता था । इनमें से मुख्य शान्ति भंग को रोकना, 
आथिक स्थिरता को बनाये रखना, अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा करना, 
अधिकारियों के उचित अधिकारों की रक्षा करना, देशी राज्यों के शासकों के 
सम्मान की रक्षा करना आदि था । उपर्युक्त उत्तरदायित्व को प्रदान करने 
का मुख्य उद्देश्य विशेष अवसरों पर गर्वनर जनरल को निर्णय लेने का 


अधिकार प्रदान करना ATI 


वित्तीय शक्तियाँ (अधिकार) 

गवर्नर जनरल को कर लगाने व व्यय करने के लिए सिफारिश का 
अधिकार एवं विधान मण्डल द्वारा हटा दी गई मांग को बहाल करने का अधि- 
कार प्राप्त था । इसका अर्थ यह नहीं था कि गवंनर जनरल अपनी मनमानी 
करें । इस प्रकार वह भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली व्यक्ति 
था । मंत्रीपरिषद के परामशं से कार्य करने वाले क्षेत्र अत्यन्त सीमित थे साथ 
ही साथ वे सभी उसकी विशेष अधिकारों के कारण प्रभावहीन भी थे। इस 
अधिनियम के पश्चात्‌ भी मंत्री परिषद सवेधानिक कठपुतलियाँ मात्र ही थीं i 


(ग) प्रान्तीय स्वायत्तता 

प्रान्तीय स्वायत्तता अथवा प्रान्तीय स्वराज्य इस अधिनियम द्वारा 
प्रदान किया गया महत्वपूर्ण प्राविधान था । इस अधिनियम के पश्चात्‌ प्रत्येक 
प्रान्त में गर्वनर की नियुक्ति साम्राज्य के एक प्रतिनिधि के रूप में होती थी, 
वह केवल केन्द्रीय सरकार का एक एजेन्ट होता था, उसको परामर्श देने के 
लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था की गयी जो प्रान्तीय :विधान मण्डल के प्रति 


उत्तरदायी थी । दोहरी सरकार अर्थात आरक्षित तथा हस्तान्तरित विषयों के 


1935 का संविधघान[495 


भेद को समाप्त कर प्रान्तीय प्रशासन के सभी क्षेत्रों को मंत्रियों के अधिकार 
में दे दिया गया कुछ विशेष विषय गवरनर अपने विवेक के अनुसार निर्णीत 
कर सकता था, अन्यथा उसे मंत्री परिषद के परामर्श से ही कार्य करना था। 
इस अधिनियम के पश्चात्‌ 6 प्रान्तों में दो सदन वाले विधान मण्डलों की 
व्यवस्था की गयी जिसका कार्यकाल संघीय विधान मण्डल के ही समान था। 
गर्वनर को कार्यपालिका से हटा दिया गया । इस प्रकार प्रान्तों को एक 
नवीन तथा उच्च वैधानिक स्तर प्राप्त हो गया । 


प्रान्तीय स्वायत्तता पर प्रतिवन्ध 

वास्तव में प्रान्तीय स्वायत्तता पर लगे प्रतिवन्धों से उत्तरदायी 
शासन की स्थापना न हो सकी p इन प्रतिबन्धो में मुख्य गर्वेनर को भी 
गर्वनर जनरल की समान विशेष उत्तरदायित्व प्रदान कर देना था । फलस्व- 
रूप वह भी मंत्री परिषद की उपेक्षा कर सकता था | विशेष विषयों में वह 
अपने व्यक्तिगत निर्णय पर ही काम करता था । वह अपना विवेक गर्वनर 
जनरल के इच्छा द्वारा निर्धारित करता AT | फलस्वरूप समस्त प्रान्तीय प्रशासन 
गवर्नर जनरल या गवर्नर को निर्देश भेज सकता था D .आपात काल की 
घोषणा के पश्चात्‌ संघीय विधान मण्डल प्रान्तीय सूची के विषयों पर निर्णय 
ले सकता था । कुछ विशेष मामलों में गवंनर जनरल की आज्ञा आवश्यक थी | 


मूल्या ्कून 

इस प्रकार सही अर्थो में ag अधिनियम न ही उत्तरदायी शासन की 
स्थापना कर सका और न ही प्रान्तीय स्वायत्त शासन का शुभारम्भ | 
इस अधिनियम के पश्चात्‌ फरवरी 1937 में प्रान्तीय चुनाव 6 प्रान्तों में सम्पन्न 
हुए । इनमें बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त बिहार व उत्तर पश्चिम 
सीमा प्रान्त में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की । 
इन चुनावों में कांग्रेस के साथ-साथ मुस्लिम लीग को भी महत्वपूर्ण सफलता 
प्राप्त हुई । 

सीकरी महोदय ने अत्यन्त सुन्दर शब्दों में कहा है । “1995 के एक्ट 
के अन्तर्गत प्रान्तीय स्वायत्त शासन वास्तविकता से बहुत दूर था । यह 
परिहास से कम न था और दम्भ से अधिक कुछ न था। यह ta बाह्य एवं 
आन्तरिक ध्रतिबन्धों से युक्त था कि उसमें स्वायत्तता का रंग भी नहीं रह 
गया था i” 


ग्रन्थ निदेश aatant 
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अध्याय 26 
श्रमिक नव चेतना 


आरम्भिक काल 


काल मासं; रूसो एवं एन्जिल्स के लेख विश्व में हुई अनेक क्रान्तियों 
के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने दलित वर्ग को अत्याचार एवं अनाचार के 
विरुद्ध क्रान्ति की प्रेरणा दी । उनके लेखों ने दलित वर्ग में भय की भावना 
को दूर करके आत्मविश्वास की भावना जगाई तथा उन्हें प्रत्येक प्रकार के 
शोषण को समाप्त करने एवं प्रतिक्रियावादी तथा रूढिवादी शक्तियों को 
पराजित कर विकास के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। रूसो ने स्वतंतता, 
समानता एवं भ्रातृ-भाव का पाठ पढ़ाया जवकि aad एवं एन्जिल्स ने 
पूँजीवादियों एवं साम्राज्यवादियों के विरुद्ध श्रमिक वर्ग को एकता के सूत्र 
में बंध जाने का आह्वान किया और साम्यवादी क्रान्ति के द्वारा शासकों 
को हिला देने एवं सर्वेहारा वर्ग की जंजीरों को काट देने का नारा बुलन्द 
किया, जिसने लाखों श्रमिकों में आशा का संचार कर दिया । रूस में इन्हीं 
विचारों के कारण 1917 में क्रान्ति हुई तथा इस घटना ने विश्व के qd- 
हारा वर्ग में अपनी शक्ति के प्रति विश्वास जाग्रत किया । इन्हीं विचारों ने 
भारत के किसानों एवं श्रमिकों को अत्यधिक प्रभावित किया । इस समय भारत 
में किसानों एवं श्रमिकों का बड़े पैमाने परएक विदेशी शक्ति के हारा शोषण 
हो रहा था । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का त्याग एवं बलिदान तथा संघर्षरत 
लोगों की सहायतार्थ भारतीय स्वतंत्रता सम्रांम में नेतृत्व एक ऐसा गरिमामय 
इतिहास है जिसका महत्व 1925 के कानपुर सम्मेलन से लेकर अर्धे शताब्दी 
पर्यन्त तक रहा है। इस दल ने विषम मार्गो को पार करते हुये श्रमिक वर्ग तथा 
सर्वहारा वर्ग के लिए विशेषतः महत्वपूर्ण कार्यं किया है । 

भारत में श्रमिक आन्दोलन का इतिहास यद्यपि बहुत प्राचीन नहीं है, 
फिर भी भारतीय मजदूर व श्रमिक सगठन का विकास किसी भी अन्य 
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आन्दोलनों से कम नहीं रहा है। अन्य यूरोपीय मजदूर संगठनों की ही भाँति 
औद्योगिक विकास में भारतीय श्रमिकों का स्थान रहा है । 19वीं शताब्दी में 
औद्योगिक विकास के साथ ही साथ औद्योगिक संगठनों की आवश्यकता भी 
पड़ने लगी थी, परन्तु श्रमिकों के संगठित होने के पूर्व ही मिल मालिकों ने 
संगठित होना प्रारम्भ कर दिया था। मिल-मालिकों के संगठित होने का 
मुख्य कारण मजदूरों से अपने हितों की रक्षा करना था। इस संगठन के 
प्रयासों से मिल-मालिकों ने 1860 में अपने हितों के प्रति सरकार को 
प्रेरित किया । फलस्वरूप 1860 की इंडियन पेनल कोड की धारा 490 एवं 
492 तथा 'बाम्बे एम्पलायज एण्ड वरकंस एक्ट” में श्रमिकों को और अधिक 
स्वामित्वाधीन कर दिया । इस अधिनियम के अन्तंगत काम पर न जाने 
वाले किसी भी मजदूर को दण्डित किया जा सकता था । तत्पश्चात मिल 
मालिक ने वाणिज्य निकायों “चेम्ब्स ऑफ कामस एण्ड इन्डस्ट्रीज” की 
स्थापना कर ब्रिटिश सरकार की श्रमिक नीतियों को प्रभावित करना 
प्रारम्भ कर दिया था । भारत में मजदूरों का संगठन प्रथम विश्वयुद्ध के पुर्व 
प्रारम्भ नहीं हो सका था । वास्तव में 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तथा 
20 वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में देश विदेश की घटनाओं से भारतीय श्रमिक 
प्रभावित होने लगा था । भारत में ओद्योगीकरण के समानान्तर सामाजिक 
तथा धामिक परिवतंनों ने भारतीय समाज को प्रभावित करना प्रारम्भ कर 
दिया था। वास्तव में भारत में आये इन उद्योगों ने भारत की रूढ़िवादी संस्कृति 
पर कुठाराघात प्रारम्भ कर दिया था । इस प्रकार के नवीन समाजिक परि- 
बर्तनों के प्रति भारत की रूढ़िवादी जनता नितांत अनुभवहीन तथा अज्ञानी 
थी । यही कारण था कि प्रारम्भिक उद्योगों का विरोध भी भारतीय जनता 
ने प्रारम्भ कर दिया, परन्तु wa: wd: उद्योगों के इस विरोध ने 
उद्योगपतियों तथा मिल मालिकों के विरोध का स्वरूप ग्रहण कर लिया । 

इस प्रकार के विरोधों के जन्म का एक मुख्य कारण भारत में ब्रिटिश 
प्रशासन भी था । ब्रिटिश शासन ने भारतीय उद्योगों में स्थानीय लोगों की 
भागीदारी केवल मजदूरों तक ही सीमित रखी अन्यथा लगभग सभी उद्योग- 
पति तथा मिल मालिक विदेशी थे । 1905 तथा 1917 की रूस की क्रान्ति 
एवं प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ भारत के मजदूरों अथवा श्रमिकों का 
संगठन त्वरित होने लगा । 

यद्यपि भारत में मजदूर संग्रठनों का .प्रारम्भ प्रथम विश्व युद्ध के 
पश्चात्‌ ही प्रारम्भ हुआ, परन्तु इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि इसके qd 
मजदूर संगठनों का कोई स्वरूप ही नहीं था । वास्तव में प्रथम विश्वयुद्ध के 
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qd मजदूरों की समस्याओं को समाज सेवियों तथा धामिक संगठनों ने 
उठाया था | मजदूर संगठनों के चरित्र के विपरीत इनका प्रतिरोध संगठना- 
त्मक न होकर मानवतावादी था । 1872 में पी. सी. मजूमदार नामक एक 
बंगाली उपदेशक ने बम्बई में श्रमिक शिक्षा के लिये रात्रि विद्यालयों की 
स्थापना की थी । इसी प्रकार 1868 में ब्रह्म समाज ने कलकत्ता में भी 
“मजदूर मिशन” की स्थापना कर उपयोगी नैतिकता तथा शिक्षा का प्रबन्ध 
किया । इसी प्रकार शशिप्रद बनर्जी ने जूट मजदूरों की शिक्षा तथा सामा- 
जिक कल्याण के लिये ''बड़ा नगर संस्थान” की स्थापना की । इन्हीं दिनों 
कुछ मजदूर हड़तालों ने भी जन्म लिया । सर्वप्रथम नागपुर एम्प्रेस मिल के 
मजदूरों ने 1877 में मजदूरी में वृद्धि के लिये हड़ताल की । इस प्रकार 
Sto दास के अनुसार 1882 से 1890 के मध्य बम्बई तथा मद्रास प्रेन्सीडेसी 
में लगभग 25 मजदूर हड़तालें हुई | 


सर्वप्रथम 1875 में कुछ समाज सेवियों ने सोरावजी शापुरजी बंगाली 
के नेतृत्व में श्रमिकों की दयनीय स्थिति पर ध्यान देने के लिए सरकार के 
विरुद्ध आन्दोलन किया । इस आन्दोलन का मुख्य ध्येय स्त्रियों तथा मिल 
मजदूरों की सुरक्षा के लिये सुरक्षा अधिनियमों की मांग करना था । इस 
आन्दोलन के परिणाम विशेष सन्तोषजनक नहीं थे । सरकार ने 1881 में यद्यपि 
प्रथम मिल अधिनियम पारित किया परन्तु इससे कोई समुचित परिवतंन सम्भव 
नहीं हो सका । बम्बई के मजदूरों में सरकारी नीतियाँ तथा मिल मालिकों 
के शोषण के विरुद्ध विरोध वना रहा । इसी समय भारत के ad- 
प्रथम मजदूर नेता नारायण मेघजी लोखंडे ने 1884 में बम्बई के श्रमिकों का 
एक सम्मेलन बुलाया और एक याचिका प्रस्तुत की । इस याचिका में श्रमिकों 
की दयनीय स्थिति में सुधार की मांगे प्रमुख थी । ag याचिका नवस्थापित 
भारतीय मिल आयोग को प्रस्तुत की गई। यद्यपि आयोग ने इस याचिका 
पर उदारता पुर्वक विचार किया, परन्तु सरकार ने इसके निर्णयों पर कोई 
ध्यान नहीं दिया । परिणाम स्वरूप मिल मजदूरों का विरोध जारी रहा । 
तब उन्होंने पुनः अप्रैल 1890 में एक 10,000 मजदूरों का सम्मेलन बुलाया 
तथा गवर्नेर जनरल को श्रमिकों की सुरक्षा से सम्बन्धित दूसरी याचिका 
प्रस्तुत को । इसी प्रकार की एक याचिका लोखण्डे ने मिल मालिक संस्था 
को साप्ताहिक छुट्टियों के लिये दी जो स्वीकार भी कर ली गई D इस सफ- 
लता से उत्साहित होकर लोखण्डे ने उसी वर्ष बम्बई 'मिल मजदूर संघ” 
नामक मजदूर संगठन की स्थापना की तथा 'दीनबन्धु' नामक एक मजदूर 
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पत्तिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया fef यह बात ध्यान देने वाली थी 
कि बम्बई मजदूर संस्था किसी भी प्रकार से एक संगठित मजदूर संगठन नहीं 
हो सका, परन्तु लोखण्डे एक प्रभावशाली मजदूर नेता बन चुका था। इस 
संस्था में किसी प्रकार की सदस्यता, कोष तथा नियम आदि नहीं 
थे | लोखण्ड वास्तव में मजदूरों के कल्याण के लिये, सरकारी नीतियों में 
परिवतँन चाहने वाला एक मानवतावादी उत्प्रेरक तथा मजदूर संगठनों का 
निर्माता था । 

1891 के मिल अधिनियम के पश्चात्‌ भारत में मजदूर आन्दोलन का 
प्रथम चरण समाप्त हो गया । इसके पश्चात्‌ केवल कुछ स्थानीय हड़तालों 
तथा स्थानीय संगठनों के अतिरिक्त विशेष प्रगति नहीं हो सकी । इसके 
तत्कालिक मुख्य कारण एक प्रकार से महामारी, प्लेग तथा अकाल आदि थे । 
बंगाली तथा लोखण्डे की मृत्यु से भी मजदूर नेतृत्व कमजोर हो गया था। 
यद्यपि 1897 में भारत-वर्मा रेल कर्मी संगठन की स्थापना हुई थी परन्तु 
इससे भी कोई विशेष प्रगति अथवा उपलब्धि नहीं हो सकी । 


भारत में मजदूर आन्दोलन का दूसरा चरण 1905 में बंगाल विभाजन 

से प्रारम्भ हुआ । बंगाल के विभाजन ने राजनीतिक आ्दोलनों को जन्म 

दिया तथा स्थानीय राजनीतिज्ञों ने मजदूरों को अपने साथ लेने के लिये 

इनकी समस्याओं को भी उठाया । तत्कालीन स्वदेशी आन्दोलन ने भी मिल 

मजदूरों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिये प्रयास प्रारम्भ कर दिया । 

इसके साथ ही साथ मजदूरों में तथा व्यापार को पुनंजीवित 

करने की मांग प्रारम्भ हो गई । इसी समय बम्बई में विद्युत के आगमन के 

कारण मजदूरी कार्यकाल में वृद्धि के विरुद्ध आवाज उठनी प्रारम्भ 

हो गई 1 इसका परिणाम 1905-1909 के समय हड़तालों की बाढ़ के रूप में 

सामने आया | बम्बई की बहुत से मिलों, पूर्वी बंगाल राज्य रेल कर्मीयों 
तथा बम्बई में जन सामान्य की 6 दिवसीय हड़तालों के पीछे 1908 में लोक- 
मान्य तिलक के 6 वर्षीय कारावास भी मुख्य कारण थे । परिणामस्वरूप बहुत 
से महत्वपूर्ण मजदूर संगठनों का जन्म होना भी प्रारम्भ हो गया । कलकत्ता में 
1905 का ‘freed संगठन” तक 1907 में बम्बई का 'संगठित पोस्टल सगठन' 
तत्कालीन प्रमुख संगठन थे । तत्पश्चात्‌ 1910 में बम्बई के मिल मजदूरों ने 
“कामगार हितवर्धक सभा” नामक द्वितीय मजदूर संगठन की स्थापना कर ली। 
इस संगठन ने भी एक 'कामगार समाचार” नामक पत्निका का प्रकाशन 
किया । इस संस्था ने बहुत से मतभेदों को हल किया, तथा सरकार को 
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मजदूरी कार्यकाल कम करने के लिये याचिका दी । इसके अतिरिक्त दुघंटना- 
ग्रस्त मजदूरों के मुआवजे तथा मजदूरों के जीवन स्तर एवं कार्ये पद्धति में 
सुधार के लिये भी इस संस्था ने प्रचार किये । 1911 के मिल अधिनियम के 
साथ ही भारत में मजदूर आन्दोलन का दूसरा चरण सप्राप्त हो गया । 
1911-1926 


अब तक श्रमिक संगठनों के कार्यों में कोई निरन्तरता नहीं थी । 
मजदूर संगठन का वास्तविक आन्दोलन बाद के वर्षों में ही प्रारम्भ हुआ । 
युद्ध के पश्चात विभिन्न कारणों के सम्मिलित प्रभाव से मजदूरों में असुरक्षा 
की भावना प्रबल होती गई। अशिक्षा, अनुशासनहीनता, संगठन की अनु- 
qaa, नेतृत्व की कमी तथा du एवं मानसिकताओं के कारण यह असंतोष 
इससे qd प्रकट न हो सका । वास्तव में मजदूरों में यह भी धारणा थी कि 
यदि मजदूरों की समस्याएँ असहनीय हो जायेगी तो वे गाँवों में जाकर खेती 
करने लगेगें p इससे भी मजदुर संगठन एक आन्दोलन का कारण न बन सका 
था । 1914-18 के वाद में इन सभी परिस्थितियों को किसी न किसी रूपं 
में प्रभावित किया । युद्ध से वापस आये सैनिकों ने यूरोप के सम्बन्ध में जान- 
कारियाँ प्रदात की । 1917 की रूसी क्रान्ति ने विशेष स्तर पर क्रान्तिकारियों 
को आन्दोलित किया । विशेषकर “मजदूरों एक हो जाओ” व “तुम्हारे पास 
खाने के लिये केवल जंजीरे Q^ जैसे मार्क्स के वाक्यों ने 1917 की रूस की 
क्रान्ति के पश्चात मजदूरों को प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया था | तत्कालीन 
मूल्य वृद्धि, जीवन स्तर के प्रवंतनशील मूल्यों ने सामान्य जीवन को प्रभावित 
करना प्रारम्भ कर दिया । युद्धोपरान्त परिस्थितियों से पूंजीपति, मिल 
मालिक तथा उद्योगपतियों के लाभ में कई गुना वृद्धि हो गई थी । मजदूर 
इस वृद्धि में अपना हिस्सा तथा भागीदारी का दावा भी करने लगे । देश में 
राजनेतिक अराजकतत्व ने भी श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत 
किया । इसी समय कांग्रेस-मुस्लिम लीग के राजनीति में पदापर्ण से स्वराज्य 
की माँग तया मार्शल अधिनियम, जलियावाला काण्ड तथा करों की वृद्धि 
जैसे सरकारी दमनात्मक रवैये ने भी मजदूरों में विद्रोही चेतना को जागृत 
किया । इसी बीच राष्ट्र संघ के मजदूर संगठन ने मजदूरों के प्रतिवाद, मान 
मर्यादा तथा गौरव को बढ़ा दिया । तत्कालीन आथिक विषमताओं, 
सामाजिक असमानताओं की स्थिति, युद्धोपरान्त जभ्मी सामाजिक युद्ध की 
भावना, राजनेतिक विद्रोह तथा क्रान्तिकारी आदर्शों ने श्रमिकों के धैर्यं तथा 
सहनशीलता को चुनौती दी । यही कारण था कि अहमदाबाद में मजदूरों के 
लिए किए गए सत्याग्रह तथा उसकी सफलता के पश्चात 1914 एवं 1920 
के आन्दोलनों को अपार सफलता प्राप्त हुई । 1919 में बम्बई में मजदूरों 
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द्वारा की गई हड़ताल तथा रोलेट अधिनियम के विरुद्ध किये गये प्रदर्शनों 
ने मजदूर आन्दोलनों का राजनेतिक स्वरूप स्पष्ट किया wa: शनैः श्रमिक 
आन्दोलन का देशव्यापी विस्तार होने लगा। केवल 1920 के पूर्वाध में 
लगभग 100 मजदूर हड़तालें हुई जिसमें लगभग 15 हजार मजदूरों ने भाग 
लिया | ; 
भारत में प्रथम “उद्योग समिति” की स्थापना का श्रेय बी. पी. वाडिया 
को है । ऐनीबेसन्ट के सहयोगी वाडिया ने 1918 में मद्रास के कपड़ा मिल 
मजदूरों का संगठन बनाया । एक ही वर्ष में वाडिया ने बीस हजार सदस्यों 
के चार संगठन खड़े कर दिये। यद्यपि 1917 में ए० साराभाई ने 
अहमदाबाद में मजदूरों को संगठित कर एक हड़ताल कराई थी परन्तु योजना 
बद्ध तरीके से संगठन या निर्माण का कार्य वाडिया ने ही fara अन्य 
स्थानीय मजदूरों ने भी संगठन का निर्माण प्रारम्भ कर दिया । 1919 से 
1923 के मध्य कुछ अन्य संगठनों का भी जन्म हुआ । पंजाब बैंक व रेल 
कमंचारियों के तथा अहमदाबाद में जुलाहों के संगठन बने । अहमदाबाद की 
कपड़ा मजदूर संस्था वर्ग सहयोग पर आधारित सर्वाधिक महत्वपूर्ण मजदूर 
संगठन थी जिसका चरित्र आज भी अन्य संगठनों से पृथक है । श्रमिक सभाओं 
के इतिहास में गांधी की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । यद्यपि यह 
सत्य है कि भारत का वामपंथी आंदोलन गांधीवाद के प्रतिक्रिया के स्वरूप 
उत्पन्न हुआ परन्तु गांधी के आन्दोलनों में प्रयुक्त नवीन तकनीकियों, जन- 
समर्थन एवं स्वावलम्बन; सीधी कार्यवाही ने राजनैतिक चेतना को सीधे जनता 
से जोड़ दिया था । परन्तु शिक्षित नवयुवकों ने जन समर्थन को स्वीकार 
कर गांधी जनित साधनों को सामाजिक तथा आर्थिक विषमता के संघर्ष के 
लिए अनुपयुक्त बताया । धीरे धीरे उनका झुकाव पश्चिम के श्रमिक 
आन्दोलनों तथा समाजवादी आन्दोलनों की ओर आकर्षित होने लगा । 
यह सत्य है कि अब तक हुई हड़तालों से समाजवाद का कोई ताल्लुक 
नहीं था। ये सभी तीव्रता से गिरते आथिक परिस्थितयों का परिणाम थी । 
स्वयं रॉयल आयोग ने यह स्वीकार किया है कि युद्ध के पश्चात हड़तालों के 
आगमन के पीछे आथिक कारण प्रमुख थे । वास्तव में भारत के समाजवादी 
वामपन्थियों ने गाँधी की तरह श्रमिकों ओर कृषकों को एक साथ कर दिया 
और अहिसक आन्दोलन की कटु भत्संना एवं आलोचना प्रारम्भ कर दी गई 
थी | उनके अनुसार मजदूरों की समस्याये अलग थी अतएव गांधी के नैतिक 
geal का कोई अर्थ नहीं था । 
भारत में आधुनिक श्रमिक आन्दोलनों का इतिहास इसी चरण से 


 — 
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प्रारम्भ होता है । अब तक हुग्रे आन्दोलनों, हड़तालों तया संगठनों का सम्पूर्ण 
afa तदर्थं था । इनके मध्य किसी भी प्रकार की निरन्तरता का अभाव 
था। साथ ही साथ संगठनों में आपसी सहयोग की भी कमी थी यही 
कारण था कि उद्योगपतियों तथा मिल मालिकों ने इन हड़तालों को गंभीरता 
से नहीं लिया । इसका एक कारण यह भी था कि देश में कोई भी ऐसा 
अधिनियम नहीं था जो संगठनों को वेधानिकता प्रदान करता हो । श्रमिकों 
तथा मालिकों का मुख्य शक्ति प्रदर्शन मद्रास में हुआ। 1921 में मद्रास के 
मिल मजदूरों के हड़ताल के विरुद्ध मिल मालिकों ने मुवाअज़े तथा हर्जाने 
का मुकदमा कर दिया । मद्रास के उच्च न्यायालय ने मजदूरों पर 7000 
पोण्ड का gatar लगा दिया | वाडिया ने इसके पश्चात स्वयं को श्रमिक 
आन्दोलन से अलग कर लिया । इस प्रकार के तरीके मिल मालिकों के लिए 
सर्वाधिक लाभदायो थे । यही कारण था कि 1921 में एन एम. जोशी ने 
मजदूर संगठन प्रस्ताव को पारित कराने का प्रयास किया जो अफसल हो 
गया | 

इसी समय 1920 में “अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस” का जन्म 
हुआ, जो भारत का प्रथम अखिल भारतीय मजदूर संगठन था । शर्ह बात 
महत्वपूर्ण है कि इस संगठन के निर्माण का निर्णय कांग्रेस ने लिया ad 
इसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता लाला लालपतराय ने की थी । दीवान चमन 
लाल स्वागत समिति के अध्यक्ष थे । ब्रिटेन के मजदूर नेता कर्नेल बेगबुड ने 
भी इस सभा में भाग लिया था । बाद में सी० आर० दास, जवाहर लाल 
नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, तथा ato dto गिरि भो इसके अध्यक्ष हुए । 
भारतीय कांग्रेस ने मजदूरो को संगठित करने तथा उनके आन्दोलन को 
उत्प्रेरित करने के लिए एक मजदूर उप-समिति की भी स्थापना की गई। 
इसके द्वारा श्रमिकों की आवश्यक माँगों के लिए संगठित प्रयास प्रारम्भ किया | 
1924 में इसने सुधार समिति में भी प्रतिनिधि भेजकर श्रमिकों के प्रतिनिधित्व 
का प्रश्‍न उठाया । इसी के प्रयासों के फलस्वरूप सरकार ने बहुत से दमनात्मक 
अधिनियमों जैसे मजदूर संहिता हनन अधिनियम को समाप्त कराया | 1922 
में अखिल भारतीय रेलकर्मी संगठन की स्थापना हुई, जिसे देश भर के रेल- 
कर्मी संगठनों ने स्वीकार कर लिया । 1923 में सिगारवेलु ने भारत में 'लेबर 
किसान पार्टी” का स्थापना कर एक मैनीफेस्टो तथा 'लेबर-किसान गजट' 
नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया । तत्पश्चात नवम्बर 1925 Ñ 
देशबन्धु चित्तरंजनदास की स्वराज्य पार्टी के वामपक्ष द्वारा भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस के भीतर 'लेबर स्वराज्य पार्टी' का गठन किया और 'लांगल' शीर्षक 
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द्वारा एक साप्ताहिक प्रकाशित किया गया । इस पत्र का सम्पादन कार्ये काजी 
नज़रूल इस्लामने किया । 

इसी समय भारत के मजदुर संगठनों का क्रान्तिकारी स्वरूप भी स्पष्ट 
होना प्रारम्भ हुआ Wa: शनैः श्रमिक वर्गो में साम्यवादी तत्वों का समावेश 
होने लगा । 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के पश्चात 1926 
से भारतीय श्रमिक आन्दोलन साम्यवादियों का ही विशिष्ट अंग वन गया । 


अतः बीसवीं शताब्दी के प्रथम again तक ट्रेड यूनियन आन्दोलन 
संगठित शक्ति का खूप ग्रहण कर चूका था | आर० आर० बारखले द्वारा 
1925 में प्रकाशित 'डाइरेकटरी आफ ट्रेड यूनियन्स' के अनुसार इस आंदोलन 


में लगभग एक लाख श्रमिक संगठित एवं सम्मिलित हो चुके थे । अप्रैल 1926 
में ब्रिटिश साम्यवादी दल एवं खदान मजदूरों के नेता जाजें एलीसन गुप्त 
रूप से “डोनाल्ड कम्पबेल' के नाम से भारत आये | उनके कुछ माह पश्चात 
1927 में ग्रेट ब्रिटेन साम्यवादी दल के युवा सदस्य "फिलिप स्प्रेट' तथा dida 
सदस्य “शपुरजी सकलातवाला' भी प्रचार यात्रा पर भारत आये । इसी समय 
भारतीय साम्यवादी दल की कार्यकारिणी बैठक में श्रमिक व कृषक पार्टियों 
के गठन का निर्णय लिया गया । 1927 में ही arag में “श्रमिक कृषक पार्टी! 
की स्थापना हुई और उसके प्रमुख पत्र “क्रान्ति” का प्रकाशन भी प्रारम्भ 
हुआ |. 1927 में दिल्‍ली में जब “अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन” का urat 
अधिवेशन हुआ जिसमें सकलातवाला ने साम्यवादियों एवं श्रमिक नेताओं मे 
वार्ता की । यह सुझाव भी प्रेषित किया गया कि दूसरे साम्यवादी सम्मेलन 
का आयोजन जो लाहोर में होना निश्‍चित gar था, सकलातवाला की 
अध्यक्षता में हो । सकलातवाला ने इस कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन की 
अध्यक्षता करने से इन्कार कर दिया जो अब तक कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल से 
सम्बद्ध नहीं थी । फिर भी वह दिल्ली में एकत्रित हुए कम्थुनिस्टों के इस 
विचार से सहमत थे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की आवश्यकता 
थी भौर यह निर्णय किया गया कि संविधान स्वीकार करने और कार्य- 
कारिणी का निर्वाचन करने के लिए 29 मई 1927 को बम्बई में एक atd- 
जनिक सभा (जनरल बाडी) बुलायी जाय | 
सम्पूणं भारत के कम्युनिस्टों की यह सार्वजनिक सभा की बैठक बम्त्रई 
में 29 से 31 मई तक हुई ओर संशोधित संविधान को स्वीकार किया गया और 
पार्टी की कार्यकारिणी समिति को निर्देश दिये गये । 
अप्रैल 1928 में बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों की छ: मास तक चलने 
वाली हड़ताल प्रारम्भ हुई । श्रमिक कृषक पार्टी के रूप में कम्युनिस्टों ने 
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संयुक्त हड़ताल समिति के संगठन और उस हड़ताल को एक सशक्त नेतृत्व 
प्रदान करने में प्राथमिकता की । असंख्य हड़ताल सभाओं के मध्य श्रमिक 
वर्ग ने लाल झण्डे को सुदृढ़ीकरण तथा साम्राज्यवाद तथा पूंजीवाद के विरुद्ध 
संघषं में एकता के प्रतीक रूप में मान्यता दी । श्रमिक वर्ग ने लाल झण्डे को 
विश्व के श्रमिक वर्ग के साथ जो कि समान लक्ष्यों के लिये संघषंरत था और 
विश्व के प्रथम समाजवादी राज्य, सोवियत संघ के साथ जिसने इन लक्ष्यों 
को अभी ही प्राप्त कर लिया था, और मजदूरों किसानों के राज्य की स्थापना 
कर ली थी, अपनी एकता के प्रतीक के रूप में पहचाना । ऐसा ही वातावरण 
कलकत्ते में भी था जहाँ मजदूर किसान पार्टी के नेतृत्व में लाल झण्ड के 
नीचे जूट कारखानों और रेलवे में काम करने वाले लाखों मजदूर अपनी 
हड़ताल चला रहे थे । साम्यवादी पताका के अधीन श्रमिक व मजदूर वर्ग 
का एक नया आंदोलन विकसित हो चुका था । जब वम्बई की कपड़ा मिल 
मजदूरों की महान हड़ताल (अक्टूबर 1928) समाप्त हुई तो सुप्रसिद्ध काम- 
गार यूनियन (लाल झण्डा) का जन्म हुआ जिसकी सदस्य संख्या 80,000 
थी और जिसके पास 60,000 का यूनियन फंड था । कलकत्ता में भी इसी 
प्रकार की यूनियनों का गठन हुआ 1928 में हड़तालों का उभार किसी 
शिखर पर पहुंच गया इस तथ्य को निम्नलिखित आंकड़ों से जाना जा 


है- 


ad मजदूरों की संख्या कायं रहित दिवस 
1921 600,315 6,984,426 
1924 312,462 8,730,918 
1925 270,423 12,578,129 
1928 506,857 31 647,404 
1929 532,016 12,165,691 


हइतालों और जन कार्यवाहियों का नेतृत्व मजदुर किसान पाटियाँ कर 
रही थी जिन्हें कम्युनिस्टों ने सर्वप्रथम बंगाल में (1926) और उसके बाद 
बम्बई में 1927 स्थापित किया था । 

1928 में :-कीति-किसान पार्टी” के नाम से पंजाब में एक मजदूर किंसान 
पार्टी की स्थापना की गयी थी । इससे पहले 1926 से ही पंजाबी भाषा में 
'कीति साप्ताहिक” प्रकाशित हो रहा था, जिसका ध्येय साम्यवादी विचारों 
और नीतियों को लोकप्रिय बनाना था । इस साप्ताहिक का शुभारम्भ गदर 
पार्टी के उन क्रान्तिकारियों ने किया था जो कैलिफोनिया से आये थे । ये 
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1922 से ही साम्यवाद से प्रभावित थे और संतोख सिंह (गदर पार्टी के 
सदस्य) इस साप्ताहिक के प्रथम सम्पादक थे । उनकी मृत्युपरास्त सोहन fag 
जोश इस पत्र के सम्पादक बने और माच 1929 के मेरठ qsqa केस में 
गिरफ्तार होने के समय तक वह साप्ताहिक के सम्पादक रहे । 1928 में 
कीति किसान पार्टी ने अनेक सम्मेलन किये और अमृतसर तथा अन्य स्थानों 
पर विशाल किसान प्रदर्शनों का संगठन किया । 

तत्पश्चात 1928 में "श्रमिक कृषक पार्टी” की उत्तर प्रदेश में स्थापना 
की गयी । इसने झांसी तथा अन्य स्थानों पर सम्मेलनों का आयोजन किया 


और अपने मुख्य पत्र के रूप में 'क्रान्तिकारी' नाम के एक हिन्दी साप्ताहिक का 
प्रकाशन आरम्भ किया | 


सारांश में चार प्रान्तों में मजदूर किसान पार्टियों ने भविष्यगामी 
मार्ग निमित करने और जनता में क्रान्तिकारी क्रिया-कलापों का समावेश 
करने में सफलता प्राप्त की । इसी प्रकार, उन्होंने ट्रेड यूनियनों के निर्माण में 
तथा इसके अन्तंगत किसान प्रदशंनों और सम्मेलनों के आयोजन में भी 
सफलता प्राप्त की । इन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भीतर 
वामपक्ष का निर्माण किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के भीतर 
एक न्यूक्लियस का गठन किया । इससे कम्युनिस्टों का उत्साहवर्धन हुआ 
और 1928 के प्रारम्भिक महीनों में मजदूर-किसान पाटियों का एक अखिल 
भारतीय सम्मेलन करने और एक अखिल भारतीय श्रमिक किसान पार्टी का 
गठन करने का निर्णय लिया गया | नवम्बर 1927 में जब अखिल भारतीय 
‘gs यूनियन कांग्रेस का आठवां अधिवेशन हुआ तो वामपक्ष इतना शक्तिशाली 


हो चुका था कि वह एस० वी० घाटे को सहायक मंत्री के रूप में निर्वाचित 
करा सका | 


17 दिसम्बर 1928 को बिहार के कोयला खान क्षेत्र झरिया नामक 
स्थान में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन 
किया गया। विशाल गिरणी कामगर यूनियन (लाल झन्डा) तथा कलकत्ता व 
अन्य स्थानों पर मजदूर किसान पार्टी के सदस्यों द्वारा अन्य लाल यूनियनों 
के गठन के फलस्वरूप बामपक्ष की शक्ति काफी बढ़ गई । 

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन ने “साम्राज्यवाद 


विरोधी लीग, के साथ स्वयं अपने को सम्बद्ध करने का निर्णय लिया । ब्रिटिश 


ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जनरल काउन्सिल को लन्दन में अखिल भारतीय 


“ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रतिनिधि बनाने का पूर्व निर्णय निरस्त कर दिया 
गया | - 
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1929 के फरवरी महीने तक गृह मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुंच 
चुका था कि सभी अग्रिणी कम्युनिस्टों और ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं के 
विरुद्ध जिस में ब्रिटिश साम्यवादी ब्रैडले एवं ete भी शामिल थे, षडयन्त्र 
केस चलाना चाहिये । ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जहां 
मजदूर किसान पार्टी का सम्मेलन हुआ था और जहां अभियुक्तों को जूरी 
के साथ न्याय परीक्षण का लाभ नहीं हो सकता था, पडयन्त्र केस को आरम्भ 
करने का निर्णय लिया । स्प्रे, और मिराजकर के विरुद्ध “इन्डिया एण्ड 
चाइना” शीर्षक पेम्फलेट केस जेसी असफलता वे लोग नहीं चाहते थे 
जिसमें जूरी ने दोनों अभियुक्तों को राजद्रोह के अपराध से निर्दोष घोषित कर 
दिया था । इसके अतिरिक्त वे पडयन्त्र केस के द्वारा कम्युनिस्टों और 
राष्ट्रवादियों के मध्य 20 मार्च को जिस दिन वम्बई के कम्युनिस्ट नेताओं 
की गिरफ्तारी की गई, मजदूरों द्वारा की जाने वाली किसी भी विरोधी 
कार्यवाही का दमन करने के लिये सेना को तैयार रखा गया था । इस प्रकार 
ब्रिटिश सरकार ने नव श्रमिक आन्दोलन एवं इसके संचालकों के विरुद्ध 
अभियान छेड़ दिया था । 

मेरठ केस की गिरफ्तारियों से यद्यपि जन आन्दोलन की अग्रगामी गति 
नहीं रुकी, तो भी पार्टी संगठन को एक भारी आधात पहुंचा । 1929 के 
अन्तिम महीनों तक मजदूर किसान पाटियों ने काम करना लगभग बन्द कर 
दिया । इससे पुर्व कलकत्ता में हुई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकारिणी 
की बैठक में (दिसम्बर, 1928 के अन्तिम दिनों में) कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल 
पार्टी की छटी कांग्रेस में की गई मजदूर किसान पार्टी की आलोचना मालूम 
हो चुकी थी, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खुले मंच के रूप में मजदूर 
किसान पार्टी का काम बंद करने के सिलमिले में कोई फैसला नहीं लिया 
गया । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन की ओर गम्भीरता से ध्यान 
देने के लिये निर्णय लिया गया और 1929 के प्रारम्भिक महीनों में पार्टी 


के नये संविधान का प्रारूप तैयार किया गया । इस कार्य में मेरठ की, 


गिरफ्तारियों के कारण व्यवधान पड़ गया । अतः 1929 के अन्त में लाहोर में. 
अखिल भारतीय साम्यवादी सभा में एकत्रित लोगों ने केवल अखिल भारतीयः 
मजदूर किसान पार्टी का दूसरा सम्मेलन किया और नौजवान भारत सभा के 


सम्मेलन में सहायता की । कांग्रेस के अधिवेशन में arag की मजदूर किसान: 


पार्टी के एक मुद्रित मैनीफ॑स्टों का वितरण भी किया गया । कांग्रेस के 


लाहौर अधिवेशन में अब मुख्य 'समस्या डोमीनियत स्टेट्स या पूर्णे स्वराज्य” में. 
किसी एक को चुनने की नहीं रह गई थी अपितु स्वतंत्रता के लिये राष्ट्रीय, 
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संग्राम के आह्वान करने की थी । तथापि मैनीफेस्टों में एक संकीणंवादी पक्ष 
था और उसके मुख्य पृष्ठ पर निम्नलिखित प्रश्‍न अंकित था: “आप डोमीनियन 
स्टेट्स के अन्तंगत गांधी और नेहरू के साथ साम्राज्यवादी मशीन गनों से 
सुरक्षा प्राप्त करेंगे अथवा पूर्ण स्वतंत्रता के संग्राम के,, वास्ते मजदूरों के 
साथ मशीन गनों की अग्नि वर्षा का सामना करेंगे? ”” इसके अतिरिक्त कांग्रेस के 
उन आम कार्यकर्ताओं से अपील की गई थी कि पुणे स्वराज्य को समर्थन दे 
करवे श्रमिकों और किसानों के संघर्ष में भाग लें और जमींदारी प्रथा उन्मूलन 
के संघर्ष को गांव-गांव पहुंचायें । 
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भी, जो 
30 नवम्बर से 2 दिसम्बर 1928 तक हुआ ट्रेड यूनियन आन्दोलन के कम्यु- 
face नेतृत्व में चलने वाले वामपक्ष का शक्ति सचंय स्पष्ट हुआ । तथापि इस 
अधिवेशन में जो मतभेद उत्पन्न हुये उनका दोष संकीर्णतावाद अथवा साम्य- 
वादियों की अनुभवहीनता को नहीं दिया जा सकता ga अधिवेशन के 
अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और उनके समक्ष मुख्य विवादास्पद विषय 
साञ्राज्यवादियों द्वारा प्रेषित श्रमिक सम्बन्धी 'छ्धिठले कमीशन' का बहिष्कार 
था। 
यद्यपि कम्युनिस्टों के नेतृत्व में चलने वाली बम्बई और बंगाल की 
यूनियनों की पर्याप्त रूप से एक बड़ी संख्या थी, किन्तु इनका agua नहीं 
था । तथापि ह्िटले कमीशन के बहिष्कार के मामले पर वामपक्ष और 
राष्ट्रवादियों के एक जुट हो जाने के परिणामस्वरूप कार्यकारिणी समिति में 
मतदान के समय उन्हें बहुमत प्राप्त हो गया | एन०एम० जोशी, चमनलाल, 
तथा बी० वी० गिरि के नेतृत्व में वरिष्ट नेताओं ने कार्यकारिणी में मतदान 
के उपरान्त वाक-आउट, कर दिया और खुले अधिवेशन में भाग नहीं लिया d 
तत्पश्चात एक प्रेस वक्तव्य में जवाहरलाल नेहरू ने मतभेद पर दुखः प्रकट 
किया | और इसका दोषारोषण अधिवेशन छोड़ कर बाहर चले जाने वालों 
पर किया । उन्होंने कहा कि अलग हो जाने वालों का अधिवेशन में बहुमत 
था और यदि वे शीघ्रता बद्ध कायं न करते तो किसी न किसी तरह समझौता 
हो जाता । इस अधिवेशन ने faca कमीशन का वहिष्कार करने तथा 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध लीग केः साथ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
को एकबद्ध करने का फैसला किया और सुभाष चन्द्र बोस को अध्यक्ष तथा 
एस० बी० देशपाण्डे को जनरल सेक्रेटरी के रूप में चुना गया । इस अधि- 
वेशन में मेरठ षडयन्त्र केस के 26 अभियुक्तों द्वारा हस्ताक्षरित एक टेलीग्राम 
प्राप्त हुआ । बाम्बे क्रानिकल के अनुसार इसमें नये अध्यक्ष और जनरल 
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सेकेटरी को बधाई दी गई थी तथा “श्री जोशी और दीवान चमनलाल एण्ड 
कम्पनी द्वारा उठाये गये कदम को, जो कि मजदूरों में मतभेद कराकर रायल 
कमीशन की सदस्यता के मूल्य के रूप में पृथक फेडरेशन को समारम्भ करने के 
रूप में उठाया गया था” सख्ती से ठुकराया गया था । 


मेरठ की गिरफ्तारियों से लेकर अवेधीकरण तक (1929 से 1934) 

20 मार्च 1929 को मेरठ केस के लिए गिरफ्तारियां हुई । अभियोग 
चलाने के लिए मेरठ को इसलिए चुना गया क्योंकि कम्युनिस्ट गतिविधियों 
के दो प्रमुख केन्द्रों बम्त्रई और कलकत्ता से भिन्न रूप में यहां इसके लिए 
जूरी की आवश्यकता नहीं होगी । 

सम्पूर्ण भारत से 31 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । बाद में 
एक और को गिरफ्तार किया गया । इन गिरफ्तार हुये लोगों में अखिल 
भारतीय ट्रेड यूनियन के एक उपाध्यक्ष, एक भूतपूर्वं अध्यक्ष और दो सचिव; 
बम्बई और बंगाल की प्रान्तीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सचिवों; गिरणी 
कामगार यूनियन के सभी पदाधिकारियों तया sito आई० dio रेलवेमेन्स 
यूनियन के अधिकांश पदाधिकारियों; बम्बई, बंगाल तथा उत्तर प्रदेश की मजदूर 
किसान पार्टियों के सचिवों व अन्य पदाधिकारियों; अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी के तीन सदस्यों; कानपुर षडयन्त्र केस के चार अभियुक्तों में से तीन 
पेशावर बॉल्शेविक षडयंत्र केस के एक अभियुक्त तथा तीन अंग्रेज अभियुक्तों 
को गिरफ्तार किया गया । गांधी के अनुसार यह अंग्रेजों द्वारा भय उत्पन्न 
करने का प्रयास था । 

एक ओर अपने इस प्रयास में साम्राज्यवादियों को नितान्त असफल 
होना पड़ा और दूसरी ओर मेरठ केस के अभियुक्तों को तथा उन सभी लक्ष्यों 
और आदर्शों को जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर पर प्रतिष्ठा मिली । विशेष रूप से मुकदमें लम्बे असे तक चलते रहने 
के कारण राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने मुकदमें की कार्यवाहियों को विस्तार से 
प्रकाशित किया जिनमें अभियुक्तों के बयान भी शामिल थे । अन्तं राष्ट्रीय 
पैमाने पर भी इस केस का व्यापक रूप से प्रचार हुआ । विशेषकर श्रमिकों 
और बामपंथी अखबारों में मेरठ प्रतिरक्षा समिति की केन्द्रीय रूप से स्थापना 
की गई, जिसमें do मोती लाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू तथा डा० अंसारी 
जैसे प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता शामिल थे । ऐसी ही अन्य समितियों की बम्बई, 
कलकत्ता तथा अन्य स्थानों में यहां तक कि ब्रिटेन में भी स्थापना हुई मौर 
समितियों ने अभियुक्तों के बचाव के लिए धनराशि भी एकत्रित की । मेरठ 
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केस के अभियुक्तों की सुरक्षा हेतु कांग्रेस-साम्यवादी एकजुटता, सार्वजनिक 
सुरक्षा विधेयक तथा 1928 के ट्रेड डिस्प्यूटर्स एकट में प्रतिक्रियावादी संशोधन 
का विरोध आदि द्वारा प्रेरित dud के लिए पारस्परिक सहयोग आवश्यक 
था । राष्ट्रीय क्रान्तिकारियों ने भी इस प्रश्‍न पर अपना दृष्टिकोण सुस्पष्ट 
रूप से अभिव्यक्त कर दिया था | सरदार भगत सिह तथा वटुकेशवर दत्त 
ने उसी केन्द्रीय विधानसभा में वम फेंका था, जिसमें कम्युनिस्ट विरोधी और 
मजदूर वर्ग विरोधी कानूनी व्यस्थाओं पर विचार हो रहा था । 


इसी मध्य, कांग्रेसी नेताओं की अस्थिरता एवं समझौते (लाहौर कांग्रेस 
के ठीक पहली नवम्बर 1929 का मैनीफेस्टो और अधिवेशन के तत्काल वाद 
गाँधी जी का 11 सूत्री कार्यक्रम) के प्रयासों के उपरान्त भी राष्ट्रीय 
आंदोलन वेग पकड़ रहा था । 31 दिसम्बर 1929 को लाहोर में, कलकत्ता 
में दिये गये एक वर्ष के अल्टीमेटम के बीत जाने के वाद, स्वतन्त्रता प्रस्ताव 
स्वीकार किया गया । तदुपरान्त मार्च 1930 में गांधीजी के नेतृत्व में 
सुप्रसिद्ध sist ard हुआ तथा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का आह्वान 
किया | एक ओर तो इसका अभूतपूवं लोकप्रिय स्वागत हुआ और दूसरी ओर 
सरकार ने दमनात्मक रूप अपनाया | इस प्रकार 1930-31 के मध्य 


गिरफ्तारियों की संख्या 90,000 तक पहुंच गई । 


संघर्ष के इस प्रसार ने सरकार को जो कि उसका सामना करने को 
इस सीमा तक तैयारी नहीं थी, चिन्ताग्रस्त कर दिया । इसके अतिरिक्त 
आन्दोलन का स्वरूप क्रान्तिकारी होता जा रहा UT । उदाहरणस्वरूप 18 
अप्रैल 1930. को 'चटगाँव विद्रोह” 25 अप्रैल 1930 को 'पेशावर विद्रोह” 
तथा 5 मई 1930. को 'शोलापुर विद्रोह, हुआ । अधिकांश कांग्रेसी नेताओं 
को भी बिद्रोह की ये घटनायें अप्रिय लगीं । इसीलिए दोनों पक्षों की ओर से 
समझौता वार्ता हेतु प्रयास होने लगे । 26 जनवरी 1931 को गांधी जी और 
कांग्रेस वकिंग कमेटी के सदस्यों को जेल से रिहा कर दिया गया ओर वाताओं 
का शुभारम्भ हुआ जिसका नतीजा गांधी इविन समझौता था । भारत के भविष्य 
के प्रति अस्पष्टता, जेलों से आम रिहाई के आश्वासन रहित होने (भगतसिंह 
और अनेक साथियों जैसे क्रान्तिकारी हिसा के अभियोग में और ठाकुर चन्द्र 
fag व अनेक गढ़वाली सैनिक साथी सैनिक अनुशासन भंग करने के अभि- 


योग में जेलों में बन्द थे ) तथा नौजवान सभा एवं खुदाई खिदमतगार जैसे: 


संगठनों पर से. प्रतिबन्ध हटाये जाने के आश्वासनाभाव ने कांग्रेस के युवा 


वर्ग ud कुछ प्रमुख नेताओं को भी गांधी-इविन समझौते के प्रति निराश कर. 
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दिया । सुभाषचन्द्र वोस और विट्ठल भाई पटेल ने इसकी साविक रूप से 
निन्दा की । 

इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में अप्रैल 1931 में करांची में कांग्रेस अधि- 
वेशन हुआ । अधिवेशन के पूर्व भगतसिंह, राजगुरू तथा सुखदेव को मृत्यु दंड 
दिये जाने के कारण परिस्थिति ओर भी उग्र हो चुकी थी । इतना 
सब होने के उपरांत भी गाँधी जी ने अपना मार्ग बना ही लिया और अघि- 
वेशन में आये प्रतिनिधियों से गाँधी-इविन समझौते का समर्थन करा लिया । 
इसलिये कांग्रेस ने aaa में होने वाले 'गोलमेज सम्मेलन” में भाग लेने का 
निश्चय किया और वामपंथियों को, मूलभूत अधिकारों विषयक चार्टर के 
सम्त्रन्ध में एक प्रस्ताव पारित करके उनका मन बहलाने का प्रयास किया 
गया । अगस्त 1933 में मेरठ के अधिकांश बन्दियों को रिहा कर दिया गया। 
दिसम्बर 1933 में एक अस्थायी केन्द्रीय समिति का निर्माण किया गया 
जिसने एक राजनीतिक थीसिस कोस्वीकार किया । यह थीसिस राजनेतिक 
कार्यक्रम पर आधारित थी । इस वात पर भी गौर किया जाना चाहिये कि 
चीन, ग्रेट ब्रिटेन एवं जमनी द्वारा भेजे गये cat में सुझाव दिया गया था कि 
कार्यक्रम के आधार पर गलतियों में सुधार किया जाय । 

इसी मध्य इंगलँण्ड में आयोजित 'गोलमेज सम्मेलन” में भाग लेकर 
कांग्रेस ने गांधी-इविन समझौते की स्वीकृति के अनुसार कार्य करना प्रारम्भ 
किया । जब तक गोलमेज वार्ता ने असफलता का स्वरूप ग्रहण किया, सरकार 
एक बार पुनः जनता की चुनौती का सामना करने के लिए कटिबद्ध हो चुकी 
थी। 4 जनवरी 1932 को कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया 
जिसके बाद कांग्रेस सदस्यों की आम गिरफ्तारियां शुरू हो गयीं । इस बार 
गिरफ्तारियों की संख्या 1930-31 से ज्यादा थी । इस प्रकार 2 मई 1930 
तक जहाँ 80,000 लोग गिरफ्तार किये गये थे, मार्च 1933 तक यह संख्या 
1,20,000 तक पहुंच गयी । अप्रैल 1933 में कलकत्ता में कांग्रेस के गर 
कानूनी अधिवेशन के आयोजन के प्रयास के बाद भी बड़े पैमाने में 
गिरफ्तारियां हुई। रजनी पामदत्त के अनुसार 'यह रणनीतिक नेतृत्व से 
विहीन सैनिकों का युद्ध था ।' आन्दोलन का दमन कर मई 1934 में अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी को केवल इस शर्त पर अधिवेशन करने की अनुमति 
दी गई कि सविनय भवज्ञा आन्दोलन को बिना शर्त वापस ले लियाः जाय । 
तदोपरान्त जून 1934 में कांग्रेस पर से प्रतिबन्ध हटाया गया । 

अगस्त 1933 में कम्युनिस्ट नेता जब मेरठ जेल से बाहर निकले 
और बाद में दिसम्बर महीने में उन लोगों ने जब स्वयं अपनी अस्थायी 


even 
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केन्द्रीय समिति का निर्माण किया तो उन्हें एक ऐसी स्थिति का सामना 
करना पडा जो कुछ भिन्न प्रकार की थी 1 1929-31 के मध्य निरन्तर बढ़ती 
रहने के बाद हड़तालों की संख्या 1932 में जो थोड़ी कम हो गयी थी वह 
1933 में ga: बढ़ने लगी । इसप्रकार की स्थिति सरकार के लिये साम्यवादी 
संकट की द्योतक थी । अतः अनेक कम्युनिस्टों को पुनः गिरफ्तार कर लिया 
गया ओर उन्हें हिरासत में रखा गया तथा जुलाई 1934 में भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी को अवध घोषित कर दिया गया । 


तत्पश्चात्‌ पूँजीपति वर्ग के विरुद्ध ट्रेड यूनियनों की एकता का अनुभव 
किया गया और 19-21 अप्रेल 1935 के अखिल भारतीय ट्रेड युनियन कांग्रेस 
के कलकत्ता अधिवेशन में लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और अखिल भारतीय 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विलयन हो गया और नेशनल फेडरेशन आफ ट्रेड 
यूनियन के नेताओं से अपील की गयी कि वे भी संयुक्त अखिल भारतीय ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस में सम्मलित हो जायें । उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी 
सभी शर्तों को पूणं किया जायेगा यदि वे दो मूल सिद्धान्तों अर्थात ट्रेड यूनियन 
आन्दोलन के आधार के रूप में वर्ग संघर्ष को स्वीकृति और ट्रेड यूनियन 
जनवाद की मान्यता पर सहमत हो जायें | नेशनल फेडरेशन अफ ट्रेड यूनियन 
के नेता चूँकि ao भा० ट्रेड यूनियन कांग्रेस से तत्कालिक संगठनात्मक विलय 
के fade में थे, इसलिये 1936 में स्थापित दोनों संगठनों के संयुक्त बोर्ड 
के माध्यम से कुछ समय तक वार्ता चलती रही | 


इस मध्य पूंजीवाद के साविक संकट के कारण और फासिस्ट आक्रमण 

के आभास की वास्तविकता ने अगस्त 1935 में कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल के 

अपने सातवें अधिवेशन के आयोजन के लिये बाध्य किया । अधिवेशन में 

आह्वान किया कि सभी पूंजीवादी देशों में, संहारा संयुक्त मोचे के आधार 

पर व्यापक लोकप्रिय फासिस्ट-विरोधी मोच तथा सभी उपनिवेशवादी और 

अरद्ध॑-उपतिवेशवादी देशों में साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोचे का निर्माण 
किया जाय । इस के अतिरिक्त राष्ट्रीय मंच पर भी इस समय पुनरुत्थान 
के चिह्न प्रकट होने लगे थे । भारतीय जनता के दमन हेतु साम्राज्यवाद ने 
यथाशक्ति असफलतापुणं प्रयास किये । फलतः दमनकारी नीतियों के उपरान्त 
भी दो ही वर्षो के भीतर राष्ट्रीय आन्दोलन पुनः पूर्वाधिक शक्तिशाली होकर 
आगे बढ़ने लगा । यही dg समय था जब नेहरू अपने “भारत किधर” ? 
शीर्षक लेखमाला के माध्यम से समाजवाद को लोकप्रिय बना रहे थे। और 
gar बामपंथी राष्ट्रवादी तत्वों का एक समुदाय आंशिक रूप से माक्सवादी 
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विचारधारा के प्रभाव में आ रहा था और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में 
अपने को एक जुट कर रहा था । भविष्यगामी समस्यायो पर विचार विमर्श 
करने के लिये अप्रेल 1936 में लखनऊ में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होने 
वाला था । 

इन्ही परिस्थितियों में 'दत्त-ब्रेडले थीसिस” ने एक ओर राष्ट्रीय आन्दो- 
लन में साम्यवादी सहयोग को दिशा दी और दूसरी ओर 1936 में आयोजित 
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में फासिस्ट आक्रमण तथा युद्ध के विरुद्ध 
फासिस्ट विरोधी जन मोचे के निर्माण और तुष्टीकरण की साम्राज्यवादी 
नीति को पराजित करने के पश्चात्‌ तथा साथ ही ट्रेड यूनियनों और किसान 
संगठनों को असामूहिक रूप से सम्बद्ध करके कांग्रेस को एक शक्तिशाली 
साम्राज्यवाद विरोधी मोचे में परिवर्तित करने के विचारों को नेहरूके अध्यक्षीय 
भाषण में शक्तिशाली अनुक्रिया मिली । गुलामी लादने वाले संविधान के 
विरुद्ध संप्रभुतापूर्ण संविधान सभा का नारा भी इस अधिवेशन में घोषित 
किया गया । 


लखनऊ में साम्यवादियों ने अन्य समाजवादियों तथा प्रगतिशीलों के 
साथ मिल कर अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय विद्यार्थी 
फेडरेशन तथा प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया । जुलाई 1936 में प्रथम 
बार अखिल भारतीय स्टेट्स पीपुल्स कान्फ्रेन्स का भी शुभारम्भ किया गया । 

नये संविधान के अन्तंगत प्रान्तीय चुनावों का समय क्योंकि निकट 
आ रहा था, इसलिये नयी परिस्थिति का सामना करने के लिये दिसम्बर 
1936 में पुनः कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन किया गया । फैजपुर अधिवेशन 
में जब चुनाव का समय आया तो साम्यवादियों ने यह मांग करते हुए एक 
संशोधन प्रस्तुत किया कि संविधान सभा प्राप्ति के संघर्ष के लिये तैयारियां 
की जायें और ऐसा प्रस्ताव प्रेषित किया कि चुनावों में बहुमत प्राप्त कर 
लेने पर कांग्रेस सत्तारूढ़ न हो सके । इन प्रस्तावों और साथ ही ट्रेड यूनियनों 
तथा किसान संगठनों के कांग्रेस के साथ सामूहिक सम्बद्धता के प्रस्ताव को 
अधिवेशन ने अस्वीकार कर दिया, यद्यपि अन्तिम प्रस्ताव को स्वयं अध्यक्ष 
नेहरू का समर्थन प्राप्त था । 

चुनावों के उपरान्त जुलाई 1937 में कांग्रेस Ager ने राज्यपालों 
(गर्वनरों) से इस आशय का आश्वासन प्राप्त करके कि वे मंत्रिमण्डलों में 
किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नौ प्रान्तों में सरकार बनाने का निर्णय 
ले लिया | इस पर कम्युनिस्ट पार्टी ने निर्णय लिया कि वह प्रान्तीय सरकारों 
के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनायेगी परन्तु प्रान्तीय सरकारों द्वारा 
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जनता की मांगों को स्वीकार करने तथा जनतांत्निक स्वतंत्रताओं का विस्तार 
करने के लिये जन आन्दोलन का निर्माण करेगी । 

प्रान्तीय कांग्रेस सरकारों के शासन काल में (अर्थात 1937 से अक्टूबर 
1939 तक) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्राय: अर्धे कानूनी रूप में काये 
करती रही ओर अनेक राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर दिया गया। 
जनवरी 1938 से भारतीय साम्यवादी दल के मुख्य qu के रूप में “नेशनल 
ma” (अंग्रेजी भाषा में) तथा “क्रान्ति” (मराठी भाषा) का प्रकाशन 
प्रारम्भ हुआ। हड़तालों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि होती जा रही थी । 
1937 में इनकी संख्या 379 हो गयी थी और इन में 6 लाख से अधिक 
श्रमिकों ने भाग लिया था जो 1921 के पश्चात सर्वाधिक संख्या थी । 

लगभग इसी अवघि में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक थीसिस 
“साम्यवाद और कांग्रेस” प्रकाशित हुई । यह थीसिस भारतीय स्वतंत्रता 
संग्राम में भारतीय कम्युनिस्टों की भुमिका से सम्वन्धित थी । यह थीसिस 
इसलिये भी आवश्यक थी कि इसने साम्यवादी और कांग्रेसी कार्यो का मूल 
रूप से स्पष्टीकरण किया. | 

अक्टूबर 1938 में नागपुर में नेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन अंततः 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस में faafaa हो गयी । शासन निकाय में दोनों संगठनों 
को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था । विलयन के लिए कम्युनिस्टों को भी 
नेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूतियन्स की दो मांगो को स्वीकार करना पड़ा 
अर्थात (1) समस्त राजनीतिक तथा अखिल भारतीय हड़ताल विपयक प्रश्‍न 
तथा (2) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बद्धता सम्बन्धी प्रश्न तीन चौथाई बहुमत द्वारा 
निर्णीत किये जायेगे । 

नवम्बर 1938 में, बम्बई की प्रान्तीय सरकार द्वारा प्रस्तुत ट्रेड 
feeqed विधेयक के विरुद्ध साम्यवादियों ने विरोध हड़ताल का आह्वान 
किया । -लगभग 90,000 मजदूरों ने उस आह्वान पर हड़ताल की | ट्रेड 
यूनियन एकता की स्थापना से यूनियनें सशक्त हुई क्योंकि इससे परस्पर 
विरोधी ट्रेड यूनियनें एक साथ हो गयी और ट्रेड यूनियन एकता की स्थापना 
से तथा इस क्षेत्र में निःस्वार्थ कार्य के कारण श्रमिक वर्ग पर कम्युनिस्ट प्रभाव 


बढ़ गया । 
साम्राज्यवादी युद्ध (1939-1941) 


दक्षिणपंथी नेताओं की बढ़ती हुई समझोतावादी प्रवृत्ति से चिन्तित 
होकर तथा संघीय योजना का प्रभाव पुर्ण रूप विरोध करने के लिये कांग्रेस, 
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सोसलिस्ट पार्टी, साम्यवादियों तथा वामपंथी कांग्रेसी सदस्यों ने कांग्रेस 
अध्यक्ष के रूप में पुनंनिर्वाचित किये जाने के लिए सुभाष चन्द्र बोस को 
चुनाव में खड़ा किया । दक्षिण पंथियों के dia विरोध के उपरान्त भी 19 
जनवरी 1939 को सुभाष चन्द्र बोस पुनः निर्वाचित हुये । 


बोस का पुर्नेनिर्वाचन यद्यपि वामपंथ की प्रगति का एक ऊँचा माप- 
बिन्दु था फिर भी इसे एक सुनिश्चित राजनीतिक विजय के रूप में अथवा 
वामपंथ के बहुमत के संकेत के रूप में नहीं माना जा सकता था। कांग्रेस 
के त्रिपुरी अधिवेशन से, जो कि 10 माचं 1939 को प्रारम्भ हुआ था, और 
तत्पश्चात की घटनाओं से उपरोक्त तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया । गाँधी 
जी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट करते हुए और अध्यक्ष से यह अपेक्षा करते 
हुए कि वह गांधी जी से परामर्श लेकर कार्यकारिणी का नामांकन करें, एक 
प्रस्ताव गोविन्द वल्लभ पंत ने (सबजेक्ट्स कमेटी में 135 के विरुद्ध 218 मतों 
से स्वीकृत) प्रस्तुत किया और वह पारित हो गया । कम्यूनिस्टों और कुछ 
वामपंथी कांग्रेसी सदस्यों ने उस प्रस्ताव का विरोध किया और समाजवादी 
लोग तटस्थ रहे । लेकिन जब बोस ने गांधीजी से परामर्श करना चाहा तो 
उन्होंने इंकार कर दिया । गांधीजी के साय एक दीघेकालीन वार्ता के उपरांत 
भी गतिरोध जब बना रहा तो अप्रैल 1939 को कलकत्ता में हुई अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में सुभाषचन्द्र बोस को विवश होकर त्याग- 
qq देना और राजेन्द्र प्रसाद को नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। कांग्रेस 
के भीतर के मूलगामी ओर साम्राज्यवाद विरोधी तत्वों को संधर्षबद्ध करने 
के लिए बोस ने 'फारवर्ड ब्लाक” का संगठन करना प्रारम्भ कर दिया । 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी जून 1839 को arag में अपना 
'अधिवेशन किया और अनेक प्रस्ताव पारित किये । इन प्रस्तावों द्वारा कांग्रेस 
की संबिधान परिधि को सशक्त क्रिया गया ताकि मूलगामी तत्वों की घुसपैठ 
को रोका जा सके । प्रान्तीय कांग्रेस सरकारों के प्रति प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 
के अधिकारों को सीमिति कर दिया गया । कांग्रेस के सदस्यों पर बिना नेतृत्व 
के आदेश के किसी भी प्रकार का राजन तिक अस्त्रोपपोग वर्जित कर दिया 
गया, यहाँ तक कि सत्याग्रह करने, पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया । 

इन प्रस्तावों को बहुत ही कड़े संयुक्त वामपंथी विरोध के उपरान्त 
पारित किया गया था । इस दक्षिंणपंथी आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए 
और वामपंथ की गतिविधियों में समन्वय लाने के लिये तत्काल ही एक वाम- 
पंथी संगठित समिति का गठन किया गया। उसमें कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, 


LENT OS 
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फारवर्ड ब्लाक, लीग आफ रोडिकल कांग्रेस मैन तथा किसान सभा सम्मिलित 
हुए । वामपन्थियों द्वारा प्रारम्भ किये गये संघर्षो पर प्रतिबन्ध लगाने वाले 
कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव के विरुद्ध 9 जुलाई 1939 को वामपंथी संगठित 
समिति ने सार्वजनिक प्रदर्शन करने का निर्णय लिया । ऐसा करने के कारण 
सुभाषचन्द्र बोस को बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया 
गया और तीन वषं तक किसी भी पद पर चुने जाने से उन्हें बंचित कर 
दिया । 

1 सितम्बर 1939 को हिटलर ने पौलेण्ड पर आक्रमण किया और 
ब्रिटेन तथा फ्रांस ने तत्काल ही जमनी के विशुद्ध युद्ध घोषित कर दिया । 
3 सितम्बर 1939 को भारतीय जनता के किसी भी प्रतिनिधि से परामर्श 
लिए बिना वायसराय ने भारत को एक युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया । 
केवल 11 मिनट के समय के भीतर ही “भारत सरकार संशोधन अधिनियम” 
को शीघ्रातिशीघ्र ब्रिटिश संसद में पास करा लिया गया । इसके द्वारा वाय- 
सराय के प्रान्तीय स्वायत्तता सम्बन्धी अधिकारों को असंवैधानिक रूप प्रदत्त 
कर संविधान को भी अधीनस्थ कर दिया गया । 


जिस समय ये सभी गतिविधियाँ चल रही थी कम्युनिस्टों के प्रभाव से 
बम्बई के मजदूर वर्ग ने 2 अक्टूबर को युद्ध विरोधी हड़ताल के द्वारा युद्ध के 
प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण को प्रकट किया । युद्ध विरोधी हड़ताल में 90,000 
श्रमिकों ने भाग लिया । यह fedta विश्व-युद्ध के मध्य स्वयं में प्रथम 
हड़ताल थी । 
इसके उपरान्त 4 मार्च 1940 को बम्बई के 1,75,000 कपड़ा मिल 
मजदूरों ने मंहगाई विरोधी हड़ताल की । यह हड़ताल सभी नेताओं की 
गिरफ्तारी भौर श्रमिकों को आतंकित किये जाने के उपरान्त भी 40 
दिनों तक चली । साथ ही ट्रेड यूनियन कांग्रेस के आह्वान पर 10 मार्च 
1940 को एक दिन की हड़ताल हुई जिसमें जन क्षेत्रों के समस्त भागों के 
3,50,000 श्रमिकों ने हिस्सा लिया । 
बम्बई हड़ताल के बाद सम्पूणं देश में हड़तालों की एक लहर सी आ 
गई ऐसी हड़तालों में कानपुर के 20,000 कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल, 
कलकत्ता के म्युनिसिपल श्रमिकों की हड़ताल धनबाद और झरिया के कोयला 
खान मजदूरों की हड़ताल और जमशेदपुर के लोहा और इस्पात कारखाने के 
मजदूरों की हड़ताल शामिल थी । 
wg एक तथ्यजनित बात है कि इस सम्पूर्ण काल में विद्यार्थी आन्दोलन 
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ने प्रमुख साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षो का-सूत्रपात किया । इस अवधि में 
अखिल भारतीय छात्र फ़ेडरेशन विद्यार्थियों का सर्वाधिक शक्तिशाली और 
नेतृत्वकारी संगठन बन गया । इसने अपने प्रभाव के अन्तंगत मौलिक विचारों 
के साम्राज्यवाद विरोधी विद्यार्थियों के विस्तृत समुदाय को एकबद्ध किया । 
ऐसी परिस्थिति में मार्च 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ । 
इस मध्य सुभाष बोस कांग्रेस छोड़ चुके थे । कांग्रेस नेता एक प्रकार का गति- 
रोध बनाये हुए थे । बोस ने रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया । 
कम्युनिस्टों ने इसमें भाग न लेने का निर्णय किया । ऐसा इसलिये था कि 
कम्युनिस्ट बढ़ती हुई कीमत तथा अन्य छोटी माँगों तया विशेष रूप से बंगाल 
में नागरिक अधिकार के लिए जहाँ पर भारी दमनात्मक कार्यवाहियाँ की गई 


थी, देश भर में आंशिक हड़तालों के द्वारा गतिरोध को तोड़ना चाहते थे । 
उनका विचार था कि देश में ऐसी आंशिक हइ़तालों से गतिरोध टूट जायेगा 


और वे कांग्रेसी नेतृत्व को राष्ट्रव्यापी संग्राम के लिए विवश कर THT | 
साम्यवादी इस तथ्य को समझते थे कि केवल कांग्रेस पार्टी ही राष्ट्रव्यापी 
स्तर पर इस प्रकार का AIT Bs सकती है। स्वयं अपने बल पर न तो 
फारवडं ब्लाक न कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और न ही कोई अन्य वामपंथी 
पार्टी इस प्रकार का संघर्ष करने में समर्थ थी । 

जून 1941 में सोवियत संघ पर नाजी जर्मनी के आक्रमण के साथ 
युद्ध में एक नया मोड़ आया । तीन फासिस्ट शक्तियों के विरुद्ध विश्व स्तर 
पर एक फासिस्ट विरोधी साहचयं कायम हुआ । कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल 
द्वारा लोक युद्ध का नारा दिया गया । 

दिसम्बर 1941 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने कांग्रेसी नेताओं को जेलों 
से रिहा कर दिया । तत्पश्चात मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया | 
कांग्रेस नेतृत्व ने युद्ध के फासिस्ट विरोधी प्रगतिशील चरित्र को मान्यता दी 
और जनवरी 1942 में आ० भा० कांग्रेस कमेटी ने सोवियत संघ, चीन तथा 
अन्य दूसरे राष्ट्रों के साथ अपनी एकजुटता घोषित कर युद्ध के लिए and 
समर्थन का एलान किया और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिए राष्ट्रीय सरकार, की 


मांग उठायी । ब्रिटिश सरकार की हठधामिता के कारण क्रिप्स कमीशन अस- 
फल रहा | 


फरवरी 1942 में पालित ब्यूरों ने अपने एक प्रस्ताव में कहा, 'लोक 
युद्ध में भारतीय जनता से लोक भूमिका अदा करावाओं' जुलाई 1942 में 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से प्रतिबन्ध उठा लिया गया ओर जेलों से नेताओं 
की रिहाई प्रारम्भ हो गयी । मुख्य नारे थे: “राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिए, 
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राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार के लिए राष्ट्रीय एकता । सितम्बर 1942 
में केन्द्रीय समिति के विस्तारित प्लेनम में और बाद में फरवरी 1943 में 
केन्द्रीय समिति के द्वितीय प्लेनम में पार्टी की प्रथम कांग्रेस की मांग की 
गयी जो बाद में 23 मई से 1 जून 1943 तक बम्बई में हुई । उस समय पार्टी 
की सदस्य संख्या 15,563 थी | 
इस अवधि में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर 
संगठन स्थापित कर नियमित रूप से कार्य करना प्रारम्भ किया और 
अंग्रेजी भाषा तथा अन्य भारतीय भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों 
का प्रकाशन आरम्भ किया। संगठन ने इन्डियन पीपुल्स थियेटर एसोसियेशन्स 
(इष्टा) की स्थापना में नेतृत्वकारी भूमिका अदा की ag सांस्कृतिक नव- 
जागरण का लगभग केन्द्र सा बन गया | 1943 के अकाल से पीड़ित जनों के 
लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विशाल राहत अभियान चलाये और अनेक 
क्षेत्रों में रचनात्मक कार्यो द्वारा जनता के साथ घनिष्ठ सम्बन्धों का विकास 
किया | इसके अतिरिक्त संगठन ने संघर्ष विरोधी एवं हड़ताल विरोधी नीति 
अपनायी | जन संघर्ष से बचने की नीति इस आधार पर अपनायी गयी कि 
इनके कारण युद्ध प्रयासों को क्षति पहुंचेगी और फासिस्टवादी तत्वों को 
भीतरघात करने का सुअवसर प्राप्त होगा । 
इसी आधार पर भारत छोड़ो आन्दोलन का विरोध किया गया। 


. फारवडं ब्लाक तथा सोशलिस्टों ने कम्युनिस्टों को ब्रिटिश एजेन्ट कह कर 


बदनाम किया ओर तब प्रतिशोधात्मक उत्तर के रूप में पाँचवां दस्ता (fu 
कॉलम) ओर फासिस्ट एजेन्ट कह कर उनकी भर्त्सना की गई । 


इस नीति के फलस्वरूप पार्थक्यता (aana) आयी और पार्टी की 
स्थिति क्षीण हुई तथा कुछ क्षेत्रों में तो जन आधार तक विभाजित हो गये। 
अब पाकिस्तान के लिये मुस्लिम लीग की दवाबपूर्ण मांग सामने आयी 

और इस मांग का समर्थन एक जन समुदाय करने लगा तो साम्यवादी दल 
ने राष्ट्रीय गठन के एक उपाय के रूप में धमं को स्वीकार कर के दक्षिण 
पंथी अवसरवादी गलती की (विशेष रूप से मुसलमानों और सिक्खों के 
मामले में) और उत्पीडित मुस्लिम जातियों की गलत थीसिस प्रस्तुत की । 
इस प्रकार दल ने मुस्लिम लीग का अनुसरण कर लीग के पृथकतावादी नारे 
का खंडन करने में नितांत असफलता का प्रदर्शन किया । पार्टी ने आत्म- 
निर्णय के अंधिकार बॉल्शेविक नारे का यांत्रिक रूप से प्रयोग किया था 
और उसे भारत की भिन्न परिस्थिति में लागू किया गया जो ब्रिटिश 
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साम्राज्यवा दियों द्वारा उत्पीडित था और उनके विरुद्ध राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष 
छेड़े हुए था। इस प्रकार आतम निर्णय के अधिकार को पृथकता एवं विभाजना- 
घिकार के रूप में स्वीकार किया गया था । आत्म निर्णय के अधिकार फे 
नारे के प्रति इस प्रकार के रूढ़िवादी दृष्टिकोण, भारतीय परिस्थतियों की 
गम्भीरता को समझने में असफलता तथा इस सन्दर्भ में विभाजन के नारे 
का अंधानुसरण जैसी गलतियों में कई वर्षो के पश्चात्‌ ही सुधार किया जा 
सका । 


भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तिम चरण में हड़तालों में तीव्रता 
आ गई | इसका मुख्य कारण फासिस्ट विरोधी शक्तियों की विजय द्वारा 
राष्ट्रीय जन चेतन था । भारी संख्या में रेलवे में हड़ताल हुई, 15 
सितम्बर 1946 को गोल्डेन रॉक में हड़ताल हुई तथा सितम्बर 1946 में 
नार्थ-वेस्टर्न रेलवे और डाकियों की हड़ताल हुई । 


अनेक स्थानों पर, मजदूरों की हड़ताल में कमंचारियों और विद्याथियों 
ने भाग लिया । आर्थिक हड़तालें राजनीतिक हुइ़तालों में विकसित हुई, 
कभी कभी जनता ने सशस्त्र संघर्ष किये, तथा पुलिस के साथ मुठभेड़ें हुईं । 


इसके साथ ही किसान आन्दोलन भी प्रवल हुआ ओर तत्पश्चात्‌ देश 
के अनेक भागों में सामन्तवादी शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध, लगान और 
सामन्तवादी करों को कम करने के लिये तथा ऋणमोचन आदि के प्रति 
शक्तिशाली आन्दोलन का विकास हुआ । बंगाल के सुप्रसिद्ध तेभागा आन्दो- 
लन, तेलंगाना का सशस्त्र विद्रोह, मॉन्टगोमरी (पश्चिमी पंजाब) का 
संघर्ष और पटियाला राज्य एवं उन्नाव आदि में ऐसे ही संघर्ष gu उत्तर 
प्रदेश तथा विहार में भी कृषि आन्दोलन हुये । 


सामन्तवाद-विरोधी व्यापक किसान आन्दोलन के साथ ही साथ देशी 
राजवाड़ों में लोकप्रिय आन्दोलन तीव्रता से विकसित हुए । “काश्मीर छोडो” 
आन्दोलन चला तथा अन्य राज्यों में संघर्ष हुये । इन आन्दोलनों के गौरव- 
पूर्ण प्रकाश स्तम्भ थे-तेलंगाना का सशस्त्र विद्रोह और ऐतिहासिक पुन्नप्रा- 
वायलार (त्रावणकोर राज्य) में कृषिको एवं श्रमिकों का संघर्ष । दोनों का 
ही नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया । 


निस्सन्देह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जन आन्दोलनों में सक्रिय भाग 
लिया तथा प्रारम्भिक संकोच के पश्चात साम्यवादी दल ने आजाद हिन्द 
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फोज के मसले qx हुए प्रदर्शनों में भी भाग लिया । रायल इन्डियननेवी के 
विद्रोह साथ ही मजदुर वर्ग को संयुक्त कार्यवाही में सम्मिलित किया । 
भारतीय साम्यवादी दल ने श्रमिकों एवं कृषकों के भधिकांश आन्दोलन व 
संघर्षो का नेतृत्व किया । इस दल ने भारत छोड़ो, सम्पूर्ण जनसत्ता दो, रज- 
वाड़ों द्वारा शोषण समाप्त करो तथा व्यस्क मताधिकार आदि नारों के साथ 
जन संघर्ष में सक्रिय योगदान दिया । 
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अध्याय 27 
ब्रिटिश पटाक्षेप 


निर्णायक चरण 


उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में भारतीय पुनर्जागरण के अध्याय ने 
भारत को पुनंजीवित संजीवनी प्रदत्त की । राजा राममोहनराय ने 1823 में 
प्रथम संवैधानिक आन्दोलन का शिलान्यास कर देशवासियों को नवीन दिशा 
प्रदान की । तत्पए्चात धामिक आचार्यों के द्वारा संरक्षित स्वदेश भावना की 
अग्नि में परिपक्व हो कर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वरूप राज- 
नैतिक मंच पर अवतरति हुआ । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारत की 
राजनैतिक सामाजिक तथा आथिक समस्याओं का मूल हृदय स्थल बन गया | 
यद्यपि कांग्रेस के जन्म और उसकी कार्यपद्धति के सम्बन्ध में समर्थन व 
आलोचना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रही है किन्तु यथार्थ को मान्यता देना 
इतिहासकार का कतंव्य है । 
कांग्रेस के उदय के पश्चात देश में राजनेतिक चेतना और स्वदेशीय 
स्वध्याय का सूत्रपात हुआ | एक ओर राजनीति में अपेक्षित मतभेद तथा 
ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक कूटनीतियों और दूसरी ओर क्रांन्तिकारियों की 
ललकार तथा महात्मा गांधी के अहिसावाद के माध्यम से देश 1947 के 
विभाजन तक की यात्रा तय कर पाया | 
भारत विभाजन भी एक ऐसा विषय है जिसका विश्लेषणात्मक अध्ययन 
करने हेतु प्रथम यह समझना आवश्यक है कि हिन्दु-मुस्लिम राजनंतिक gents 
कहां से और क्यों प्रारम्भ हुआ । पाकिस्तान की मांग कोई सवेथा नवीन 
अथवा आकस्मिक नहीं थी । इस विचार का प्राईभाव कि मुसलमान समुदाय 
का एक प्रथक प्रदेश हो काफी समय से मुस्लिम राजनेतिक नेताओं के विचारा- 
धीन था । सर सय्यद अहमद खां ने 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समुदाय के 
शैक्षिक) सामाजिक और राजनंतिक जागरण की आधारशिला रखी । इससे 
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पुर्व शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल, अजीज सय्यद अहमद बरेलवी तथा शेख 
करामत अली ने मुंसलमान aT में पुनर्जागरण की चेतना का समावेश किया 
परन्तु 'अलीगढ़ आन्दोलन” के रूप में सर सय्यद अहमद खां ने सामाजिक, 
शैक्षिक, धार्मिक एवं राजनेतिक आन्दोलन का सूत्रपात किया । उनका विचार 
था कि मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा से अवगत करायें विना, उनका उत्थान 
असम्भव था और शिक्षा प्रवाह ने ही राजनेतिक सुप्त चेतना को जागृत कर 
मुस्लिम वर्ग को अपनी विशिष्ट स्थिति की ओर आकपित किया । 1908 में 
ढाका के नवाब सलीमउल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना कर मुसलमान 
जगत में राजनैतिक संस्था के चिरकालीन अभाव की पूर्ति की । 

यद्यपि भारतीय मुसलमानों के राजनेतिक एवं साम्प्रदायिक महत्व को 
1909 के भारत सरकार अधिनियम ने न केवल प्रोत्साहित किया वरन्‌. इस 
अधिनियम ने साम्प्रादायिकता के द्वारा राजनेतिक अधिकारों का मार्ग प्रशस्त 
किया | 


मुस्लिम वर्ग की राजनंतिक एवं साम्प्रदायिक समस्याओं को जनता 
के सम्मुख प्रथम वार मौलाना हसरत मोहानी ने अहमदाबाद में मुस्लिम लीग 
के अधिवेशन (1921) में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रस्तुत किया । तत्पश्चात 
उनकी कही बातों को भविष्य में परिवर्तत कर उसका यह सारतत्व प्रस्तुत 
क्रिया गया कि मुसलमान भारत में स्वयं एक राष्ट्रज्योति हैं जो भारत की 
अन्य राष्ट्रजातियों से पृथक हैं और उन्हें आत्म निर्णय करने का पूर्णाधिकार 
है । 1930 में मुहम्मद इक्बाल ने भारत के भीतर मुस्लिम भारत का समर्थन 
किया | 1933 में रहमत अली ने मुस्लिम भारत को पूर्णतया भारत से पृथक 
कर एक नवीन मुस्लिम राज्य “पाकिस्तान” की संज्ञा दी | पाकिस्तान (मूल 
रूप में शब्द प अक स तान) का अर्थ पंजाब, अफगान प्रान्त, कश्मीर सिंध 
और बलोचिस्तान से था । 

लखनऊ में अक्टूबर 1937 का अधिवेशन स्वयं में मुस्लिम लीग की 
लोकप्रियता का प्रमाण था । मुस्लिम लीग में धीरे-धीरे अन्य प्रान्तों के 
मुसलमानों ने सदस्यता ग्रहण करना प्रारम्भ किया । पंजाब के नेता सिकन्दर 
ह्यात ata जिन्नाह को लिखा कि मुस्लिम लीग सदस्यता हेतु गांवों में 
कार्ये आरम्भ हो.चुका है और लखनऊ अधिवेशन ने लीग को एकता एवं 
सुदृढता प्रदान की है । 

इसके साथ ही मुस्लिम लीग ने अपनी संस्था को जनमत के सम्पर्क में 
लाने हेतु सामाजिक, आथिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में कायं करना प्रारम्भ कर 
दिया । मुस्लिम लीग के इस कार्ये से, जो कांग्रेस के बहुत पश्चात आरम्भ 
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हुआ, एक भारी परिवर्तन मुसलमानों में आया। लीग ने स्वयं संस्था को पुनः 
सगंठित करने हेतु प्रारम्भिक स्तर से कार्य करना प्रारम्भ किया, अर्थात जिला 
एवं तहसील स्तर से कार्यकर्ताओं की "प्राथमिक संस्था शिक्षा,” का प्रयोजन 
किया और नेताओं के किए इस स्तर का सदस्य होना भी आवश्यक किया 
गया | 
जिन्नाह के अपने समुदाय उत्थान अथवा राजनेतिक गतिविधियों को 
नेहरू ने फासीवाद के विकास तथा विशिष्ट व्यक्तियों के स्वहित का द्योतक 
बताया । 
कांग्रेस अर मुस्लिम लीग के मतभेद को भिन्न इतिहास लेखकों एवं 
राजनीतिक आलोचकों ने अपने-अपने रूप से लेखबद्ध किया है । वास्तव में 
1915 के अतिरिक्त मुस्लिम लीग अथवा कांग्रेसी मुस्लिम नेताओं का कांग्रेस 
से कभी भी साहृदयता पुणं adaa नहीं रहा । इसके भी अनेक कारण वणित 
हैं परन्तु वास्तविक रूप से न तो कांग्रेस अपना राष्ट्रीय स्वरूप त्याग सकती 
थी और न ही मुस्लिम लीग स्वयं का साम्प्रदायिकतावादी आवरण तिलांजित 
कर सकती थी । इस तथ्य को आधार मान कर ही भविष्य के लिए निर्णय 
लिए गए । 
दिसम्बर 1939 को जब नेहरू बम्बई में जिन्नाह से भेंट करने के किए 
यात्राबद्ध हो रहे थे, जिन्नाह ने भारतीय मुसलमानों को 22 दिसम्बर को 
कांग्रेस मत्तिमंडलो से मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया । उन्होंने कहा कि 
“पिछले ढाई वर्ष के अत्याचारी, अन्यायपूर्ण एवं दमनकारी कांग्रेस शासन से 
छुटकारा पाने का उत्सव मनाना चाहिए | अंग्रेजों की तो यह नीति ही थी कि 
समुदायों में पारस्परिक संघर्ष को त्वरित कर ब्रिटेन वर्षो तक भारत में 
राज्य कर सकने में सफल हो” जिन्नाह के उपरोक्त वकतव्य ने नेहरू को हतप्रभ 
कर दिया और मुस्लिम लीग के भी अनेक सदस्य इससे आश्चर्यचकित रह 
गए | कुछ पर्यवेक्षकों ने अनुमान लगाया कि जिन्नाह की यह अत्याधिक 
त्वरित गतिविधि मुस्लिम लीग में मतभेद उत्पन्न कर सकती थी । 
जिन्नाह ने मुक्ति दिवस के भाषण में भी कांग्रेस की कटु आलोचना 
करते हुए कहा कि कांग्रेस और नेहरू की अधिक नीति समाजवाद और 
साम्यवाद की ओर निदिष्ट है जिसके लिए देश कदाचित तत्पर नहीं हैं। 
जिन्नाह ने संविधान सभा के प्रस्ताव को भी अव्यवहारिक एवं शिशु लालसा 
की संज्ञा दी । ? 
कृषक पूजा दल के नेता सय्यद हवीबुल रहमान ने जिन्नाह प्रस्ताव को 
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काल्पनिक, असंगत और निरथंक की संज्ञा दी । उन्होंने कहा कि हिन्दू-मुस्लिम 
एक ही भारत माँ की सन्तान हैं, उनकी एक भाषा है और उनकी एक सी 
पैतृकता और संस्कृति है और कोई भी हिन्दू अथवा मुसलमान जिन्नाह की माँग 
को स्वीकृति नहीं देगा । मानचेस्टर गाडियन ने लिखा कि 'जिन्नाह ने क्षण भर 
के लिए जगत में पुनः अव्यवस्था का राज्य स्थापित कर दिया है' । 

यद्यपि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान योजना का 
प्रस्ताव रखा किन्तु इसको राजनीतिक परिकल्पना कि ही मान्यता दी जाती 
रही और ब्रिटिश शासन पर इसको साकार रूप प्रदत्त करने कार्य का छोड़ 
दिया गया । मार्च 1939 में भारत सचिव लार्ड जीटलैन्ड तथा भारत उपसचिव 
ने मुस्लिम लीग के दो नेताओं खलीकुज्जमा और अब्दुल रहमान सिद्दीकी को 
यह आश्वासन दिया कि यदि पृथक मुस्लिम राज्य की योजना प्रस्तुत होगी, तो 
ब्रिटिश सरकार मान्यता दे देगी। भारतीय महाराज्यपाल ने अपने एक 
व्यक्तव्य में कहा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मान्टेग्यू घोषणा प्राप्त करने 
में 32 वर्ष लग गये और मुस्लिम लीग ने 4 वर्ष 6 माह में ही अपना राजनेतिक 
लक्ष्य एवं दलगत सिद्धान्त निर्धारत कर दिया था । अपने एक अन्य कथन में 
भारत सचिव ऐमरी ने हिन्दू-मुस्लिम समुदाय को पारम्परिक एवं सांस्कृतिक 
रूप से पृथक बताया । 

इसके पूर्व महात्मा गांधी के विषय में लिखते हुए सुभाष चन्द्र बोस ने 
कहा कि कराची कांग्रेस महात्मा के उत्थान एवं लोकप्रियता का शिखर 
थी । सुभाष बोस के कथानुसार शायद ही जनता ने किसी नेता का उतना 
भव्य स्वागत किया हो । वास्तव में जनता गांधी को केवल महात्मा ही नहीं 
अपितु राष्ट्र संघर्षं का राजनेता मानती थी । बोस के अनुसार महात्मा का 
द्वितीय गोल-मेज सम्मेलन के लिये चुनाव ठीक नहीं था क्योंकि हिन्दू-मुस्लिम 
समस्या का समाधान महात्मा की निगाह में सीमित नहीं था । उन्होंने कहा 
कि महात्मा के इन शब्दों ने कि यदि आवश्यक हुआ तो वह मुस्लिम वर्ग के 
पृथक चुनाव की बात को मान्यता देंगे, मुसलमानों में उग्रवादियों को यह 
विश्वास दिला दिया कि उनका एक पृथक अस्तित्व था, जिसका वह स्वाथं- 
निहित शोषण करने लगे । 


फारवडे ब्लाक 

1938 में द्वितीय विश्वयुद्ध के मेघ आच्छादित हो रहे थे और भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस ने युद्ध तैयारियों की भत्संना करते हुए निर्णय लिया कि 
कांग्रेस कदाचित साम्राज्यवादियों की युद्ध नीति के परिपोषण का सहयोग 


| 
i 
j 
| 
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नहीं कर सकती थी । हरीपुरा कांग्रेस में सुभाषचन्द्र बोस के अध्यक्ष हो जाने 
के पश्चात्‌ महात्मा गाँधी और सुभाषचन्द्र बोस की मूल विचारधारा में परि- 
वर्तन आ चुका था । सुभाष बोस तथा कांग्रेस का मतभेद कुछ अह्य 
समस्याओं को लेकर था जिसमें राष्ट्रीय भान्दोलन, औद्योगीकरण तथा 
विश्वयुद्ध में ब्रिटिश शासन की ओर कांग्रेस का दृष्टिकोण मुख्य थे । बोस 
मूल रूप से महात्मा गाँधी की अस्थिरतापूर्ण नीति और सिद्धान्तों के विरुद्ध 
थे क्योंकि कभी महात्मा गाँधी अंग्रेजों के साथ रहकर समर्थन प्राप्त करना 
चाहते थे और किसी प्रकार का कोई आन्दोलन करने के इच्छुक नहीं थे; 
और कभी सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आन्दोलन को, स्वतन्त्रता का मुख्य 
अस्त्र मानते थे । 1938 में महात्मा गाँधी ने सुभाष चन्द्र बोस की वामपंथी 
नीतियों का समर्थन किया और उसी वर्ष सितम्बर में महात्मा गाँधी ने कहा 
कि कांग्रेस का वामपंथियों से कोई समझोता नहीं किया जा सकता । आगामी 
वर्ष 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में बोस के पुन: अध्यक्ष चुने जाने को महात्मा 
गाँधी ने इसको अपनी व्यक्तिगत पराजय समझा । त्रिपुरी कांग्रेस के पश्चात्‌ 
महात्मा गाँधी और सुभाषचन्द्र बोस के मौलिक सिद्धान्तों में भिन्नता स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होने लगी । 

गाँधी जी उस समय कांग्रेस के अधिनायक थे और उनकी नीतियों 
और योजनाओं से मतभेद कर कांग्रेस में रहना कठिन कार्य था । सम्भवतया 
इसी कारण सुभाषचन्द्र बोस ने महात्मा गांधी को कांग्रेस के “अनौपचारिक 
तानाशाह” की संज्ञा दी । परिणामस्वरूप गांधी जी और सुभाष बोस 
के मतभेद ने अंतत: बोस को अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने पर विवश कर 
दिया | सुभाष बोस ने एक नई पार्टी “फ़ारवर्ड ब्लाक” की स्थापना की । 
बोस के अनुसार “'फ़ारवर्ड ब्लाक एक उग्रवादी एवं प्रगतिवादी वामपंथी 
समर्थक दल था जिसमें कांग्रेस के अन्तंगत समस्त वामपंथी सम्मिलित थे; 
परन्तु मतभेद इतने गम्मीर एवं मौलिक थे कि शीघ्र ही फ़ारवडं ब्लाक एक 
पृथक एवं स्वतन्त्र दल बन गया | 


क्रिप्स मिशन 

1942 में जब भारत पर जापानी आक्रमण का भय उत्पन्न हुआ, 
ब्रिटिश सरकार ने भारत की सुरक्षा हेतु समस्त राजनैतिक दलों में पारस्प- 
रिक एकता की स्थापना का प्रयत्न किया । माचे 1942 में सर स्टेफ़ोर्ड 
क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिस मिशन भारत आया मौर उसने भारत में 
अंतरिम सरकार की स्थापना एवं युद्ध का अन्त हो जाने के पश्चात्‌ अन्तिम 
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संवैधानिक समझौते का प्रस्ताव उपस्थित किया । परन्तु यह मिशन असफ़ल 
हो गया और इसके साथ ही प्रस्तावित राष्ट्रीय सरकार में कांग्रेस एवं लीग 
को एकता के सूत्र में बांधने का अन्तिम प्रयास भी fama हो गया । कांग्रेस 
पूर्ण स्वतंत्रता तथा इसके उपरान्त हिन्दू-मुस्लिम समस्या के अन्त की माँग 
पर दृढ़ रही जब कि ब्रिटिश सरकार युद्ध के मध्य भारत में स्वतंत्र उपनिवेश 
शासन की स्थापना करने तथा युद्ध के पश्चात्‌ भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने 
पर सहमत थी । क्रिप्स मिशन के इस आश्वासन को महात्मा गांधी ने 'दिवा- 
लिया होते बेंक के उत्तर दिनांकित ta’ की संज्ञा दी। यह प्रथम अवसर था 
कि ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन के तथ्य को स्वीकार किया परन्तु इस 
समय भी पाकिस्तान के निर्माण को पूर्ण मान्यता नहीं दी गई। फलस्वरूप 
उपर्युक्त आधार पर जिन्नाह ने इन प्रस्तावों को पूर्णरूपेण अस्वीकार कर 
दिया परन्तु उन्होंने भारतीय प्रदेशों एवं देशी राज्यों को भारतीय संघ में 
सम्मिलित होने के अधिकार को मान्यता दे दी ga घटना ने जिन्नाह की 
भारतीय मुसलमानों में स्थिति को अत्यन्त दृढ़ कर दिया था । 


गाँधी जी का अनशन 

“भारत छोड़ो” आन्दोलन के सरकार द्वारा सफल नियन्त्रण के पश्चात्‌ 
1943 के आरम्भ में गांधी जी ने पूना जेल में 21 दिन के उपवास का ब्रत 
लिया । मौलाना आज़ाद के अनुसार महात्मा ने यह अनशन दो कारणों से 
आरम्भ किया-प्रथम ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस नेताओं की आकस्मिक 
गिरफ्तारी भौर दूसरा 1942 के आन्दोलन का कहीं कहीं हिसंक हो जाना । 
उन्होंने इसका उत्तरदायी स्वयं को समझ कर “स्वयं शुद्धि” का प्रण लिया । 
गांधी जी ने फरवरी 10, 1943 को उपवास आरम्भ कर अन्ततः 21 उत्सुकता 
भरे दिवसों के पश्चात सभी अनुमानित परिकलनों को असत्य कर उपवास 
समाप्त किया i 


सी० आर० योजना 

1944 में नवीन महाराज्यपाल (वायसराय) {लाड वेवल ने महात्मा 
गांधी के स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण बिना शतं रिहा कर दिया था । 
अपनी कारावास मुक्ति के कुछ मास तक गांधी रुग्णावस्था के कारण विशेष 
राजनैतिक गतिविधियों में भाग न ले सके । सितम्बर 1944 में गांधी ने 
fama से भेंट कर एक राजनेतिक योजना प्रस्तुत की जिसे राजगोपालाचाये 
ने तैयार किया । इस योजना का मुख्य तत्व साम्प्रदायिकता को समाप्त 
करना था । योजना में निम्नलिखित बातें निहित थीं- 
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1. मुस्लिम लीग को भारतीय स्वतन्त्रता स्वीकार करना तथा अन्तरिम 
सरकार बनाने में कांग्रेस को सहयोग देना । 

2 युद्धोपरान्त उत्तर पश्चिम तथा पूर्वी भारत के मुस्लिम बहुसंख्यकों 
के प्रति एक आयोग गठित करना । इन क्षेत्रों में व्यस्क मताधिकार के द्वारा 
जनमत संग्रह कर विभाजन का निर्णय लेना । 

3. विभाजन के समय सुरक्षा, व्यापार वाणिज्य तथा संचारण के प्रति 
पारस्परिक समझोता करना | 

4. उपरोक्त निबन्धक (शर्ते) केवल ब्रिटेन के भारत को सम्पूर्ण 
अधिकार स्थानान्तरित करने के पश्चात ही लागू होगी । 

यह संधि वार्ता गांधी और जिन्नाह के मध्य एक असफल प्रयोग रहीं 
क्योंकि जिन्नाह ने इस योजना को “विकृत, अंगविहीन एवं शलभ भक्षित 
योजना? बताया । इस वार्ता ने जिन्नाह के व्यक्तिव्य को मुस्लिम लीग में 
और अधिक सम्मानित कर दिया । मौलाना आजाद के अनुसार महात्मा 
गांधी का इस अवसर पर जिन्नाह को यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना युक्ति संगत 
नहीं था । उन्होंने आगे कहा कि जिन्नाह को कायद-ए-आजम (महान नेता) 
सम्त्रोधित करना स्वयं में इस बात का द्योतक था कि जिन्नाह मुसलमानों के 
नेता थे । 


वेवल-एमरी योजना 
1945 में युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात भारत के वायसराय लाड 
वेवल ने भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का एक अन्य प्रयास 
किया | इसके अन्तंगत लाड वेवल ने कांग्रेस कार्यकारिणी परिषद के बन्दी 
सदस्यों को जेल से रिहा करने के पश्चात उन्हें शिमला में एक सम्मेलन हेतु 
आमंत्रित किया जहां अंतरिम सरकार की स्थापना पर विचार विमर्श का 
प्रस्ताव रखा गया । इस प्रस्ताव में वायसराय एवं सेनाध्यक्षों के अतिरिक्त सभी 
पद भारतीयों को दिये जाने का प्राविधान था । कांग्रेस इन. प्रस्तावों के प्रति 
सहयोग हेतु तत्पर थी परन्तु भारत में राजनेतिक स्थिरता हेतु उपर्युक्त 
प्रस्तावों पर मुस्लिम लीग का सहयोग भी आवश्यक था! जिन्नाह ने 
इस सम्मेलन में माँग की कि अंतरिम सरकार के पचास प्रतिशत सदस्य 
मुस्लिम लीग के नामांकित मुसलमान होने चाहिए । इसके अतिरिक्त लाड 
aer यूनियनिस्ट दल का भी इस सरकार में प्रतिनिधित्व चाहते थे । 
जिन्नाह इस पर सहमत नहीं थे, इस कारण यह सम्मेलन भी असफल हो 
गया । निस्सन्देह ब्रिटिश शासन ने वेवल-एमरी योजना के द्वारा भारतीय 
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गतिरोध को भंग करने की चेष्टा की । इस योजना को प्रतिपादित करने का 
मुख्य कारण अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का प्रभाव था, परन्तु इस समय 
तक दोनों राजनेतिक दलों का सम्मेलन अत्यन्त दुष्कर हो गया था। 


कंविनेट मिशन 

जुलाई 1945 के चुनावों के फलस्वरूप ब्रिटेन में श्रमिक दल की सरकार 
सत्तारूढ़ हुई | इस सरकार ने भारत में केन्द्रीय तथा प्रादेशिक विधान सभाओं 
हेतु चुनाव कराने का निणंय लिया । इस समय मुसलमानों के मध्य 
पाकिस्तान निर्माण की भावना के प्रति समर्थन का अध्ययन करने हेतु एक 
ब्रिटिश संसदीय शिष्टमंडल भारत आया । यह शिष्टमंडल भारतीय मुसल- 
मानों के मध्य पाकिस्तान निर्माण की भावना से अत्यधिक प्रभावित हुआ 
तथा उसने ब्रिटिश संसद को यह सुझाव दिया कि मुहम्मद अली जिन्नाह की 
पाकिस्तान की मांग को महत्वहीन न समझा जाय। 1945 के चुनावों ने 
उपर्युक्त तथ्य को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया । इस चुनाव में मुस्लिम लीग 
ने केन्द्रीय विधान सभा की सभी मुस्लिम सीटों पर विजय प्राप्त की तथा 
प्रादेशिक विधान सभाओं में कुल 495 मुस्लिम पदों में से 446 पद मुस्लिम 
लीग को प्राप्त हुए । पंजाब में लीग को अधिक सफलता मिली परन्तु उत्तर- 
पश्चिम सीमान्त प्रान्त में मुस्लिम लीग को असफलता प्राप्त हुई । 

इस प्रकार इस चुनाव के माध्यम से भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान 
निर्माण की माँग को स्पष्ट कर दिया । 

ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन की समस्या के समाधान हेतु 
एक भौर प्रयास किया जिसके फलस्वरूप एक कैबिनट शिष्टमंडल का गठन 
किया गया । इस शिष्टमण्डल के अन्तंगत मार्च 1946 में सर स्टेफ़ोर्ड क्रिप्स 
को मंत्रिमण्डल के दो अन्यसदस्यो-ए. बी. एलेक्जेन्डर एवं लार्ड पैट्रिक लारेंस- 
के साथ भारत भेजा गया । इस शिष्टमण्डल के दो प्रमुख उद्देश्य थे । प्रथम 
केन्द्रीय सरकार हेतु संविधान निर्माण में वायसराय की सहायता करना । 
द्वितीय, वायसराय की नवीन कार्यपालिका समिति के गठन में सहायता प्रदान 
करना जिसमें प्रत्येक राजन तिक दल का उचित प्रतिनिधित्व हो तथा जिससे 
एक स्थायी सरकार की स्थापना सम्भव हो सके | उपर्युक्त दोनों उद्देश्यों की 
पुति हेतु एक ऐसी विशेष संवेधानिक रूपरेखा का निर्माण आवश्यक था 
जिससे कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ही दल सहमत हों । 

. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कैबिनेट शिष्टमंडल ने भारत के सभी 

प्रमुख राजनैतिक दलों, भारतीय ata, सिक्खों, अनुसूचित जातियों के. 


ME 
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प्रतिनिधियों एवं महात्मा गांधी से विचार-विमर्श किया । विचार-विमर्श 
के पश्चात कैबिनट शिष्टमण्डल ने सभी भारतीय राजनेतिक दलों से अनुरोध 
किया कि वे पारस्परिक समझौते के आधार पर संविधान निर्माण हेतु एक 
संयुक्त कार्यक्रम की रूपरेखा निमित करें परन्तु भारतीय राजनैतिक दलों के 
मध्य कोई भी समझौता सम्भव न हो सका | फलस्वरूप कॅबिनेट शिष्टमंडल 
ने 26 अप्रेल को एक अपने कार्यक्रम की घोषणा की तथा मुस्लिम लीग एवं 
कांग्रेस को इस कार्यक्रम पर विचार-विमर्श हेतु चार-चार प्रतिनिधि शिमला 
भेजने का अनुरोध किया । 


कैबिनेट मिशन के इस कार्यक्रम की रूपरेखा निम्नलिखित थी- 
1. विदेशी सम्बन्धी सुरक्षा एवं संचार व्यवस्था के प्रशासन हेतु एक 
केन्द्रीय सरकार की स्थापना हो | 
2. दो प्रादेशिक समूहों का निर्माण छो जिसमें एक समूह हिन्दू बहुसंख्यक 
जनता के प्रदेशों एवं दूसरा मुस्लिम बहुसंख्यक जनता के प्रदेशों का हो । 
3. प्रादेशिक सरकारों की स्थापना की जाय जिसे पूर्ण सम्प्रभूता के 
अधिकार प्राप्त हों । 
4. भारतीय राजाओं के साथ जो समझौते हों उसमें उन्हें यथोचित 
स्थान दिया. जाए i 
कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने शिमला निमन्त्रण को स्वीकार कर 
लिया à शिमला सम्मेलन में जिन्नाह ने पाकिस्तान निर्माण हेतु प्रदेशों की माँग 
को पुनः दोहराया तथा संविधान निर्माण हेतु दो संगठनों के निर्माण की 
मांग की । इसके विपरीत कांग्रेस ने साम्प्रदायिकता अथवा धमं के आधार 
पर संघीय सरकार अथवा प्रदेशीय समूहों के निर्माण का विरोध किया । इस 
प्रकार कांग्रेस ने अप्रत्यक्षतया पाकिस्तान निर्माण का विरोध किया, अतः 
शिमला में विचार-विमर्श के मध्य कोई समझौता सम्भव न हो सका । फल- 
स्वरूप कैबिनेट शिष्टमण्डल एवं वायसराय ने स्वयं ही एक कार्यक्रम निर्मित 
करके 16 मई को उसकी घोषणा कर दी । 
इस कार्यक्रम में मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तावित पृथक एषं प्रभुतासम्पन्न 
पाकिस्तान निर्माण के पश्‍चात भी भारत में साम्प्रदायिक समस्या का समाधान 
सम्भव नहीं था, क्योंकि इसके पश्चात भी भारत के अन्य भागों में दो करोड़ 
से अधिक मुसलमान रह जायेंगे ag भी कहा गया कि पाकिस्तान में गर 
मुसलमान अल्पसंख्यकों की संख्या पश्चिमी क्षेत्र में 38% तथा पूर्वी क्षेत्र में 
48% xg जायेगी । इसके अतिरिक्त असम एवं पंजाब के कुछ जिलों में 
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मुसलमानों की संख्या लगभग नगण्य ही थी, अतः इन जिलों को पाकिस्तान 
में मिलाने का कोई ओचित्य नहीं था । केवल मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों को 
संयुक्त करके पाकिस्तान निर्माण के प्रश्‍न को भी विचार-विमश के पश्चात्‌ 
अस्वीकृत कर दिया गया । 


इसके उपरान्त कैबिनेट शिष्ट मण्डल ने एक कार्यक्रम की घोषणा की 
जिसमें विदेशी सम्बन्धों, संचार व्यवस्था एवं सुरक्षा पर केन्द्रीय सरकार का 
नियंत्रण प्रस्तावित किया गया था । इस कार्यक्रम में प्रादेशिक समूहों एवं 
अविशिष्ट अधिकार युक्त प्रदेशों की स्थापना का प्रस्ताव भी सम्मिलित था। 
इसके अतिरिक्त प्रदेशों को दस वर्षो के पश्चात्‌ संविधान पर ga: विचार- 
विमर्श का अधिकार प्रदान किया गया था । 


उपयुक्त संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा में पंजाब, सीमान्त 
प्रदेश एवं सिध के प्रतिनिधि तथा असम एवं बंगाल के प्रतिनिधि प्रस्तावित 
थे । उक्त प्रतिनिधि सम्त्रन्धित प्रदेशों एवं वहां के संविधान की संरचना 
करेंगे तथा प्रदेशीय समूहों के निर्माण के विषय में तया उनके अधिकार क्षेत्र 
के विषय में निर्णय लेगें। यदि विधान सभा बहुमत से विच्छेदन का 
प्रस्ताव पारित करें तो प्रदेशों. को समूह से विच्छेदन का अधिकार होगा । 
इसके पश्चात्‌ केन्द्रीय संविधान पर निर्णय लेने हेतु यह संविधान सभा पुनः 
पूर्ण सभा की भाँति संगठित होगी । संविधान निर्माण प्रक्रिया के मध्य एक 
अंतरिम सरकार की स्थापना की जायेगी जिसमें सभी मंत्रालयों का उत्तर- 
दायित्व भारतीयों को दिया जायेगा । 


इस कार्यक्रम की घोषणा का भारत में स्वागत किया गया ओर ब्रिटिश 
सरकार की पारस्परिक सहयोग के प्रोत्साहन की नीति की प्रशंसा की गई । 
गांधी जी ने कहा कि कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रदत्त कार्यक्रम पर हमें गर्व 
है। इसके विपरीत जिन्नाह इस कार्यक्रम के प्रति अधिक उत्साही नहीं थे 
क्योंकि उनकी पूर्ण पाकिस्तान की माँग को ठुकरा दिया गया था । सर्वाधिक 
विरोध अल्पसंख्यक सम्प्रदायों ने किया क्योंकि उनका मत था कि उनकी अभि- 
रुचियों की रक्षा नहीं की गई है । 

मुस्लिम लीग के नेता जिन्नाह के प्रयासों के फलस्वरूप मुस्लिम लीग 
ने एक प्रस्ताव पारित किया तथा संविधान सभा में भाग लेने पर सहमति 
प्रकट की ।. उन्होंने आशा व्यक्त की कि अन्त में यह कार्यक्रम प्रभुतासम्पन्न 
पाकिस्तान के निर्माण में सहायक होगा । दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकारिणी 
समिति ने कैबिनेट मिशन से अनुरोध किया कि प्रत्येक प्रदेश को अपने समूह 
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में सम्मिलित होने अथवा न होने का अधिकार प्रदान किया जाये परन्तु 
मिशन ने कांग्रेस का यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया । इसी मध्य वायसराय 
एवं मिशन ने दोनों दलों के मध्य अंतरिम सरकार के प्रश्न पर समझौता 


कराने हेतु प्रयास किया परन्तु लोग अपने सदस्यों के नामांकन पर दृढ़ रहे . 


और कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया । अतः वायसराय एवं मिशन ने अपना 
एक कार्यक्रम तैयार करके दोनों दलों की उस कार्यक्रम पर सहमति प्राप्त 
करने का प्रयत्न किया । इसके अन्तंगत कांग्रेस के 'संविधान सभा के प्रस्ताव 
पर निर्णय के पूर्व ही वायसराय ने कैबिनेट शिष्टमंडल के सुझाव पर इस 
अन्तरिम ` सरकार की स्थापना हेतु चौदह सदस्यों की एक सूची की घोषणा 
कर दी । इसमें छह हिन्दु कांग्रेस सदस्य थे, पांच सदस्य मुस्लिम लीग के थे, 
एक सिख, एक पारसी एवं एक ईसाई सदस्य था । वायसराय ने यह भी 
घोषणा की कि यदि दोनों प्रमुख दलों में से एक दल इस प्रस्ताव को स्वीकृत 
करेगा तो वायसराय उस दल के सहयोग से अन्तिरिम सरकार की स्थापना 
करेंगे । 

मुस्लिम लीग ने इस घोषणा के प्रति पूर्वे ही स्वीकृति प्रदान कर दी 
परन्तु कांग्रेस ने सहमति प्रदत्त नहीं की । अतः यह संभावना दृष्टिगोचर होने 
लगी कि अन्तरिम सरकार की स्थापना केवल मुस्लिम लीग के सहयोग से 
की जायेगी । इस घोषणा के पश्चात्‌ दोनों दलों ने न तो कोई प्रतिक्रिया ही 
व्यक्त की, न कोई जनघोषणा ही की । कुछ समय विचार-विमर्श के उपरान्त 
कांग्रेस ने लम्बी अवधि के कार्यक्रम की स्वीकृति तथा कम अवघि के कार्यक्रम 
की अस्वीकृति की घोषणा कर दी । इस घोषणा का कैबिनेट शिष्टमण्डल ने 
स्वागत किया और आशाव्यक्त की कि भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया 
कांग्रेस की स्वीकृति से संभव हो सकती है परन्तु अंतरिम सरकार की स्थापना 
में असफलता पर उन्होंने दुःख प्रगट किया । जिन्नाह ने यह ज्ञात होते ही कि 
कांग्रेस ने अंतरिम सरकार के कार्यक्रम को अस्वीकृत कर दिया है, शीघ्र ही 
मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी में अंतरिम सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत करा 
लिया तथा आशा व्यक्त की कि पूणं घोषणा के अनुसार वायसराय मुस्लिम 
लीग के सहयोग से अन्तरिम सरकार की स्थापना करेंगे । जब वायसराय ने 
अन्तरिम सरकार बनाने के प्रश्‍न पर असंतोष व्यक्त किया तो लीग ने मिशन 
एवं वायसराय की निन्दा की । इस प्रकार कैबिनेट मिशन असफल होकर 


वापस लौट गया | 
तत्पश्चात्‌ मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग लेने पर असहमति 
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व्यक्त की । फलस्वरूप वायसराय द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना हेतु 
आमंत्रित होने पर नेहरू जी ने स्वीकार कर लिया । सरकार के सदस्यों 
के नामों की पूर्व ही घोषणा कर दी गई। 16 अगस्त को जब सरकार 
भौपचारिक रूप से शपथ ग्रहण करनेवाली थी, मुस्लिम लीग ने इसको “डायरेक्ट 
ऐक्शन दिवस” के रूप में मनाया । फलतः कलकत्ता में हिन्दू मुस्लिम दंगा 
हो गया जिसमें लगभग 5000 आदमी मारे गए और 15000 घायल हुए । 
ये दंगे पूर्वी पाकिस्तान में भी प्रारम्भ हुए। इन घटनाओं को स्थगित 
करने हेतु वायसराय ने मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित करने 
के प्रयास किये और 26 अक्टूबर को लीग के पाँच सदस्यों ने अपने पद की 
शपथ ग्रहण की । उपर्युक्त समझौते के फलस्वरूप दंगे बन्द हो गये परन्तु अंत- 
रिम सरकार में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य सहयोग सम्भव न हो 
सका । 
इसी मध्य वायसराय ने संविधान सभा बुलाने के विचार को स्थगित 
कर दिया एवं 9 दिसम्बर को संविधान सभा बुलाने का निर्णय लिया d 
मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से पृथक रहने. का निर्णय लिया। ब्रिटिश 
प्रधानमंत्री ने दोनों दलों के नेताओं को एवं बलदेव सिह को सिख प्रतिनिधि 
के रूप में बुलाकर समझोता कराने का प्रयास किया पर वे सफल नहीं हुए 
क्योंकि लीग संविधान सभा में भाग लेने हेतु असहमत थी । फलतः अंतरिम 
सरकार के कांग्रेस सदस्यो ने मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों से त्यागपत्र देने 
की माँग की तथा चेतावनी दी कि यदि वे त्यागपत्र नहीं देंगे तो कांग्रेस सदस्य 
त्यागपत्र देंगे । ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक नवीन समस्या आ गई 1 यदि 
मुस्लिम लीग के सदस्य इस्तीफा दे देते तो देश में सांप्रदायिक दंगे प्रारम्भ 
हो जाते और यदि कांग्रेस सदस्य इस्तीफा दे देते तो देश के हिन्दुओं पर 
नियन्त्रण रखना सम्भव नहीं था । अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री क्लीमेंट 
एटली ने 20 फरवरी को एक घोषणा की जिसमें उन्होंने उत्तरदायी हाथों में 
भारतीय सरकार की सत्ता हस्तान्तरण की योजना प्रस्तुत की । इसकी तिथि 
जून 1948 रखी और यह कहा गया कि यदि निश्चित काल तक भारत में 
एक सविधान सभा संविधान बनाने में असमर्थ रही तो ब्रिटिश सरकार यह . 
विचार करेगी कि सत्ता हस्तान्तरण का स्वरूप क्या हो ? 


माउंटबेटन कार्यक्रम 


20 फरवरी की घोषणा में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने लार्ड 
वेवल के स्थान पर लाडे माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त करने 


| 
| 
|| 
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की घोषणा की । लार्ड माउंटवेटन ने 22 मार्च को भारत के वायसराय का पद 
ग्रहण किया । उन्हें यह निदेश था कि d भारत में कॅबिनेट शिष्टमंडल के 
कार्यक्रम पर आधारित एकात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास करें, परन्तु 
कुछ समय उपरान्त लार्ड माउंटबेटन को यह स्पष्ट हो गया कि एकात्मक 
सरकार एवं कॅबिनेट शिष्टमंडल द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा का 
निर्माण करना आवश्यक था, अन्यथा भारत में अराजकता का साम्राज्य 
स्थापित हो सकता है | 

इसी समय भारत की केन्द्रीय सरकार में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग 
के मध्य विभाजन लगभग पूर्ण हो चुका था तथा दोनों ही दल एक दूसरे के 
विरुद्ध कार्यं कर रहे. थे । फलस्वरूप मार्च के प्रारम्भ में पंजाब के मुख्य नगरों 
में साम्प्रदायिक दंगे प्रारम्भ हो गये । शीघ्र ही ये दंगे उत्तर-पश्चिम सीमान्त 
प्रदेशों में फेल गये । 

ऐसे समय में लार्ड माउंटबेटन ने एक विभाजन कार्यक्रम प्रस्तुत किया 
जिसके प्रति लगभग सभी राजर्नंतिक दल सहमति प्रकट करने को इच्छुक थे। 
मई में विभिन्न दलों के नेताओं को इस कार्यक्रम के प्राविधानों से अवगत 
कराया गया और ब्रिटिश सरकार के अनुमोदन के पश्चात्‌ 3 जून 1946 को 
इस कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई । तत्पश्चात नेहरू, जिन्नाह एवं बलदेव 
सिह ने इसे स्वीकार करने की घोषणा कर दी । 

इस कार्यक्रम के निम्नलिखित प्राविधान थे । 

1. यदि मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र के निवासी मुसलमान पृथक्‌ राज्य 
निर्माण के पक्ष में हों तो उन्हें अधिरक्षक राज्य बनाने की अनुमति प्रदान की 
जायेगी । इस हेतु एक पृथक संविधान सभा का निर्माण किया जायेगा d 

2. विभाजन की अवस्था में केवल पंजाब एवं बंगाल का विभाजन 
किया जायेगा । 

3. सिन्ध की विधान सभा को अधिकार दिया जायेगा कि वह निर्णय 
करे कि सिन्ध का संविधान निर्माण उपर्युक्त सविधान सभा करेगी अथवा 
एक पृथक संविधान सभा | 

4 उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेशों में एक जनमत संग्रह कराया जायेगा 
जिसमें इन क्षेत्रों के वासी यह निर्णय करेंगे कि वे पाकिस्तान के साथ रहेंगे 
अथवा भारत के साथ । f 

5. बंगाल विभाजन के समय सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया 
जायेगा जिससे यह निर्णय होगा कि वह पूर्वी बंगाल में रहेगा अथवा पश्चिम 
बंगाल में । 
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6. बंगाल एवं पंजाब के विभाजन हेतु एक कमीशन नियुक्त किया जायेगा 
जो सीमारेखा का निर्धारण करेगा । ब्रिटिश पालियामेन्ट के आगामी सत में 
1947 में भारत के सत्ता हस्तान्तण हेतु एक विधेयक पेश किया जायेगा । 

कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने इस कार्यक्रम पर सहमति प्रकट कर दी । 
हिन्दू महासभा ने इसका विरोध किया और अब्दुल गफ्फ़ार खान ने सीमा 
प्रदेशों के प्रति निर्णय का विरोध किया । वे अपने लिये अलग स्वतन्त्र राष्ट्र 
चाहते थे जिसे वे पख्तूनिस्तान के नाम से सम्त्रोधित करते थे । गफफार खान 
का जिन्नाह ने कटु विरोध किया और ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को 
ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया । जनमत संग्रह में गफफार खान 
तथा उनके सहयोगियों ने भाग नहीं लिया तथा इन प्रदेशों ने पाकिस्तान के 
साथ रहने का निर्णय किया । पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब एवं सिंघ ने 
पाकिस्तान के साथ रहने का निर्णय लिया d 

जुलाई में भारत स्वतन्त्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश किया 
गया तथा यह यह निविरोध पारित हो गया । इस अधिनियम को ब्रिटिश 
सम्राट ने 18 जुलाई, 1947 को सहमति दे दी 15 अगस्त, 1947 का दिन 
भारत के "स्वतन्त्रता दिवस” के रूप में तय किया गया । इस प्रकार भारत 
विभाजन कार्यक्रम पूर्ण हुआ | 


भारत विभाजन--एक समीक्षा 

भारतवासियों ने स्वतंत्र भारत की कल्पना 1947 से लगभग सौ वर्ष 
पुर्वं की थी । यही स्वप्न बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही भारतीय राष्ट्र- 
वादियों का एकमात्र लक्ष्य-विन्दु बन गया । प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ ब्रिटिश 
सरकार भी भारतीयों के शताब्दी पुरव के स्वप्न की सार्थकता के प्रति विचार 
करने पर विवश होने लगी थी । यद्यपि पाकिस्तान की पृथक्‌ सारूप्यता का 
विचार भी 1930 से qd भारतीयों के मस्तिष्क में उत्पन्न नहीं हुआ था; 
फिर भी 1947 में यह विचार अन्तिम सत्य के खूप में साकार हुआ | 

पाकिस्तान सृजन विचारधारा के जनक मुस्लिम पुनर्जागरण के अग्रदूत 
सर सय्यद अहमद थे । सर सय्यद अहमद ने 1888 में कहा था कि भारत दो 
राष्ट्रीय जातियों का निवास स्थल है तथा जब अंग्रेज भारत की सत्ता को 
हस्तांतरित करने के इच्छुक होंगे, उस समय दोनों जातियों के मध्य 
संघर्ष सुस्पष्ट Fl यह लगभग असंभव ही होगा कि हिन्दू एवं मुसलमान 
परस्पर शक्ति एवं सत्ता पर संयुक्त अधिकार स्थापित करें । इस समस्या के 
समाधान हेतु एक जाति को दूसरी जाति पर विजय प्राप्त करनी ट्वी होगी । 


ab 
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सर सय्यद अहमद के उपर्युक्त विचार के कार्यान्वयन में अनेक कठिनाइयाँ 
थीं । सर सय्यद अहमद के विचार को भारतीय मुसलमानों में समर्थन प्राप्त 
हो सकता था, परन्तु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रत हिन्दू राष्ट्रवादियों के 
लिए पृथक पाकिस्तान का स्वप्न नितान्त अचितनीय था । इसके अतिरिक्त 
ब्रिटिश सरकार उपर्युक्त विचार के इसलिए विरुद्ध थी क्योंकि अखंड भारतीय 
साम्राज्य उसकी साम्राज्यवादी शासन की एक उपलब्धि थी । एक अन्य कारण 
ag था कि भारत में दो मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेशों के मध्य हजारों मील की 
दूरी थी क्योंकि एक प्रदेश उत्तर-पूर्व में स्थित था तथा दूसरा उत्तर-पश्चिम 
में । अतः सर सय्यद अहमद का यह विचार लगभग चालीस वर्षो तक निष्क्रिय 
रहा | 


सर सय्यद अहमद खाँ के उपर्युक्त विचार को सर्वप्रथम 1935 के अधि- 
नियम में अभिव्यक्ति प्रदान को गई । इस अधिनियम के अन्तर्गत मुसलमानों 
के अधिकारों को रक्षा का विशेष ध्यान रखा गया । हिन्दुओं को अपनी बहु 
संख्या के आधार पर चुनावों द्वारा प्राप्त राजनैतिक शक्ति पर एकाधिकार को 
समाप्त करने हेतु इस अधिनियम के अंतर्गत एकात्मकता के स्थान पर संघीय 
शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। सिंध को बम्बई से पृथक कर एक प्रदेश 
का निर्माण करके ब्रिटिश सरकार ने कुल ग्यारह भारतीय प्रदेशों में मुस्लिम 
बहुसंख्यक प्रदेशों की संख्या चार कर दी और इन प्रदेशों को पुणं स्वायत्तता 
का अधिकार प्रदान किया गया । इसके अतिरिक्त 1909 के अधिनियम के ara- 
ta पृथक निर्वाचन मण्डल के मुस्लिम अधिकार को पुनः मान्यता प्रदान की 
गई । देशी राज्यों के इस व्यवस्था में सम्मिलित होने के अधिकार को 
वैकल्पिक बना दिया गया । इस अधिनियम का मुस्लिम क्षेत्रों में अत्यधिक 
स्वागत हुआ । 


1939 में उपर्युक्त अधिनियम के प्रदेशीय प्राविधानों' का 
कार्यान्वयन प्रारम्भ हुआ जिसके अन्तगंत प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार 
की स्थापना की गई ga अधिनियम के 'संघीय प्राविधानों' के कर्यान्वयन 
में कुछ विलम्ब हुआ क्योंकि अधिनियम के अन्य प्राविधानों के अनुसार 'संघीय 
प्राविधानों' का कर्यान्वयन तभी संभव था जब कि एक विशिष्ट संख्या में देशी 
राज्य इस संघ की सदयस्ता स्वीकार कर लेते हैं। इस दिशा में भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस प्रयत्नशील न थी परन्तु इसी मध्य हुई कुछ घटनाओं ने 
कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य तनाव में वृद्धि कर दी । फलस्वरूप भारत 
का विभाजन अवश्यम्भावी हो गया | 
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1937 में प्रादेशिक विधान सभाओं हेतु चुनाव कराये गये जिसमें कांग्रेस 
और मुस्लिम लीग दोनों ही दलों ने भाग लिया । सभी छः हिन्दू बहुसंख्यक 
प्रदेशों में कांग्रेस को आशातीत सफलता प्राप्त हुई । असम में यह सबसे बड़े 
दल के रूप में प्रकट हुई । चार मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेशों में से तीन प्रदेशों में 
कांग्रेस की सफलता अन्य प्रदेशों की अपेक्षा कम थी । दूसरी ओर मुस्लिम 
लीग को अत्यन्त अल्प मात्रा में स्थान प्राप्त हुए क्योंकि उत्तर पश्चिम सीमान्त 
प्रदेशों में मुस्लिम दल, जो 'लाल कमीज” के नाम से जाना जाता था, चुनावों 
के मध्य कांग्रेस के साथ संलग्न था । इसके अतिरिक्त पंजाब में अधिकतर 
मुसलमानी नेता यूनियनिस्ट दल में थे जो कि हिन्दू, मुसलमान एवं सिखों का 
एक सम्मिलित दल था । इस प्रकार किसी भी प्रदेश में मुस्लिम लीग को 
बहुमत प्राप्त नहीं हुआ । 

उपर्युक्त चुनावों में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ समझौता किया था 
जिसके अन्तर्गत मुस्लिम लीग ने अपना चुनाव घोषणापत्र भी कांग्रेस के चुनाव 
घोषणा qa के समान ही निमित किया था । मुस्लिम लीग को कांग्रेस से यह 
आशा थी कि मुस्लिम लीग के साथ सहयोग करके कुछ प्रदेशों में संयुक्त सरकार 
की स्थापना करेगी, परन्तु मुस्लिम लीग की आशाओं पर पानी फिर गया 
क्योंकि चुनावों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त था, तथा उसे लीग के साथ संयुक्त 
सरकार निर्माण हेतु कोई आवश्यकता नहीं थी । अतः कांग्रेस द्वारा संस्थापित 
सरकारों में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व केवल कांग्रेस के ही मुसलमानी नेताओं 
के माध्यम से प्राप्त हुआ था । संयुक्त प्रदेश में कांग्रेस ने लीग के समक्ष कांग्रेस 
में विलय हो जाने का प्रस्ताव रखा जो कि पाकिस्तान के निर्माण का मुख्य 
कारण बन गया | 

यह कांग्रेस की एक भूल थी परन्तु यह प्राकृतिक भी थी क्योंकि 
प्रादेशिक चुनावों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त था । अतः वह्‌ लीग के साथ मिली- 
जुली सरकार बनाने के प्रति किंचित्‌ मात्र भी चिन्तित नहीं थी तथा दूसरे वह 
लीग को एक साम्प्रदायिक दल के रूप में मानती थी d 

मुस्लिम लीग ने काँग्रेस में विलय के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । 
जिन्नाह तक, जो कि अभी कांग्रेस के समर्थक थे तथा कांग्रेस एवं लीग के 
एक ही दल होने का प्रचार कर रहे थे, इस घटना के पश्चात्‌ कांग्रेस के. 
विरोधी हो गये । उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस सरकार से भारतीय मुसलमान 
शुद्ध आचरण एवं न्याय की आशा नहीं रखते | इस प्रकार भारत में साम्प्र- 
afas शान्ति का अन्त कर दिया गया । उत्तर प्रदेश में लियाकत अली खाँ 
मुस्लिम लीग के प्रभावशाली नेताओं में से थे । वे भी कांग्रेस के विरुद्ध हो 
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गए | इस घटना ने सम्पूर्ण भारत के मुसलमानों को प्रभावित किया । पंजाव 
में युनयनिस्ट दल के सभी मुसलमान सदस्यों ने सिकन्दर हयात खान के 
नेतृत्व में मुस्लिम लीग को सदस्यता ग्रहण कर ली तथा बंगाल एवं असम 
के मुसलमान मुख्य मंत्रियों ने इसका समर्थन किया । इस प्रकार कांग्रेस के 
नेताओं में मुहम्मद अली जिन्नाह भारतीय मुसलमानों के एकमात्र नेता के रूप 
में प्रकट हुए । 

उपर्युक्त घटना के फलस्वरूप 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में 
संस्थापित 'संघीय व्यवस्था” से मुस्लिम लीग ने पृथक होने का निर्णय लिया 
तथा 1939 में उन्होंने 'संघीय उद्देश्यों' के प्रति भारतीय मुसलमानों के विरोध 
की घोषणा की । 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 
स्पष्ट में शब्दों में भारत के विभाजन एवं पाकिस्तान के निर्माण की मांग की गई। 
इसके अन्तर्गत SAC Ys तथा उत्त र-पश्चिम के मुसलमानों के बहुसंख्यक प्रदेशों 
को मिलाकर स्वतंत्र पाकिस्तान की स्थापना का सुझाव दिया गया । 

यद्यपि कूपलंण्ड तथा बेनी प्रसाद ने अपने अध्ययन में 1937 में कांग्रेस 
को मुस्लिम लीग के साथ सम्मिलित सरकार न बना सकने का दोषारोपण 
किया है । इन लेखकों के अनुसार कांग्रेस अपने विजय उन्माद में समाजवाद 
और सर्वसत्तावाद के कारण 1937 में मुस्लिम लीग को अपने साथ सम्मिलित 
करने में असमर्थ रही । सम्भवतया उपरोक्त लेखकों ने तथा अन्य आलोचकों 
ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि 1937 से पूर्व समस्त महत्वपूर्ण 
प्रश्नों जैसे पृथक चुनाव क्षेत्र, साम्प्रदायिकता अविनिर्णय, अल्पसंख्यक सुरक्षा 
1995 का अधिनियम, संविधान सभा आदि पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस 
पूर्णतया असहमत थे । इसके अतिरिक्त जनवरी 1937 को कलकत्ता में जिन्नाह 
ने कहा कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कलकत्ता में अपने वक्तव्य में देश के 
भीतर दो ही दल बताये, एक कांग्रेस और एक सरकार । जिन्नाह ने कहा 
कि मै कांग्रेस के साथ खड़ा होना पसन्द नहीं करता और तीसरा दल भी 
देश में है ओर वह है मुस्लिम दल । ढाका में जनवरी 8, 1937 को जिन्नाह 
ने कहा कि वर्तमान समय में कांग्रेस ओर मुस्लिम लीग में मौलिक मतभेद 
है । चुनाव के मध्य जब कांग्रेस ने मुसलमान प्रत्याशी मुस्लिम लीग के विरुद्ध 
खड़े किए तो जिन्नाह ने कहा कि हमारी नीति और योजनायें कांग्रेस से 
_ सवेथा पृथक हैं और हम आनन्द भवन के समक्ष सिर नहीं झुकायेंगे । कांग्रेसी 
नेताओं ने कहा कि हम मतभेद से सहमत हैं । इस प्रकार के राजनैतिक 
विरोध एवं व्यक्तिगत भत्संना के वातावरण में कांग्रेस और लीग का मिलाप 
किसी चत्मकार द्वारा ही सम्भव था, जो हुआ नहीं । 
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भिन्नाहने लिनलिथगो तथा भारत सचिव के कथन को भविष्य में पावस 
वचनों की संज्ञा देकर अपने द्विराष्ट्रीय सिद्धान्त को अनुमोदित किया । महा- 
राज्य पाल तथा ब्रिटिश अधिकारी इस तथ्य से अनिभिज्ञ नहीं थे कि वे 
मुस्लिम लीग का समर्थन कर विषयारोपण कर रहे थे वरन्‌ वे इस धारणा 
से प्रतिबद्ध थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दमनित करने हेतु यह एक 
सफल युक्ति थी । और अपनी इस प्रवृत्ति के द्वारा उनको वर्षों से पीड़ित 
कर रहे अपने प्रबल शत्रु से छुटकारा प्राप्त हो जाता । लार्ड लिनिलिथगो 
ने राज्य-सचिव को अपने गुप्त संदेश में भारत सरकार के गृह विभाग की 
योजना से अवगत किया जिसमें कांग्रेस पर दमनकारी प्रहार आयोजित "T d 

निस्सन्देह विभाजन की समस्या एक जटिल प्रश्‍न था जो फलतः रक्‍त 
रंजित वातावरण से अभिशेकित हुमा । 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता 
हत्याओं ने पूर्ण राजनैतिक वातावरण को दूषित कर दिया । आरम्भ में तो 
नेहरू ने भी कलकत्ता उपद्रवों को अभद्र व्यवहार की संज्ञा दी परन्तु कुछ ही 
समय में उसके परिवर्तित स्वरूप के कारण उपद्रवों को मुस्लिम लीग की 
धरोहर बताया | 

कलकत्ता में हत्याओं का सिलसिला 16 अगस्त को आरम्भ हुआ ओर 
20 अगस्त तक चार हजार gedT ओर ग्यारह हजार घायल हो चुके थे । 
लियाकत अली खान जो मुस्लिम लीग के सचिव थे, कांग्रेस पर पूर्ण उत्तर- 
दायित्व रख रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार कांग्रेस के “हिन्दू राज्य” के नारे 
ने साम्प्रदायिकता की भावना को प्रज्जवलित कर दिया था । जिन्नाह ने 
कलकत्ता कांड को वायसराय, गाँधी ओर कांग्रेस का कार्य बताया और 
कहा कि उनका कार्य मुस्लिम लीग को अप्रतिष्ठत करना था | लन्दन के एक 
विशिष्ट समाचार पत्र ने देशीय राजनेतिक वातावरण को प्रत्यारोपों एवं 
कटु अलोचना से परिपूर्ण बताया | इस प्रकार के वातावरण में यह निर्णय 
करना कि किस ओर से उपद्रवों को प्रोत्साहित किया गया था निस्सन्देह 
कांग्रेस और लीग जो इसमें निर्णायक नहीं हो सकते थे । सर्व प्रथम उस 
समय की जन विचार धारा का अध्ययन भी आवश्यक है । 

कांग्रेस कार्य समिति ने कलकत्ता उपद्रव को मुसलमानों द्वारा शास्त्र 
सज्जित होकर निशस्त्र हिन्दू समुदाय पर आक्रामक नीति को मुख्य कारण 
की संज्ञा दी । बंगाल मुस्लिम लीग समिति ने शान्तिपुणं मुस्लिम जुलूस को 
प्रत्येक स्थान पर आक्रामक संकट से अविभुत बताया कलकत्ता की एक पत्रिका 
ने मुस्लिम वर्ग के आक्रामक चित्र प्रकाशित किये और लिखा कि उनके सर्वोच्च 
नेता ने जेहाद की घोषणा कर यह स्थिति उत्पन्न कर दी है । आचार्य सूद ने 
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लिखा कि मनुष्य द्वारा सृजित अनर्थ में दोनों दलों का उत्तरदायित्व सम्मिलित 
थां और भविष्य में घोर संकट एवं गृह युद्ध के लक्षण स्पष्ट हो रहे थे । 

इससे पूर्वे अप्रेल 1946 में गांधी ने गृह युद्ध की चर्चा को असंगत 
संलाप कहा परन्तु अगस्त में समाचारपत्नों ने इस कलकत्ता उपद्रवों को गृह 
युद्ध की संज्ञा देना प्रारम्भ कर दिया । प्रकाशित समाचारों में कहा गया कि 
कलकत्ता का रक्त रंजित उपद्रव किसी गृह युद्ध से किंचित न्यून नहीं था । 

भारतीय विभाजन के अन्तंगत जो रक्तपात व अशान्तिमय वातावरण 
का सृजन हुआ उसके उत्तरदायी कांग्रेस, मुस्लिम लीग व ब्रिटिश प्रशासन 
थे। पारस्परिक वमनस्य ने एक दूसरे पर दोषारोपण किया । अंततः 
माउन्टबेटन योजना ही कार्यान्वित रही । ब्रिटिश प्रशासकों ने जब यह समझ 
लिया कि यह लोग स्वतंत्र हो जायेगे, उन्होंने अपनी कूटनीति के अनुसार 
भारत के विभाजन (पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान) में पूर्णतया 
सहयोग दिया । saad में हुए उपद्रवों का एक कारण यह भी था कि पुर्वी 
पाकिस्तान के पक्षपाती कलकत्ते को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे जो 
व्यवसायिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण था । इस वात पर भी अत्यन्त अशांति 
का वातावरण हुआ और फलस्वरूप रक्तपात हुआ । दूसरी तरफ पश्चिमी 
पाकिस्तान के हिमायती पंजाब को भी अपने आधीन करना चाहते थे । 

विभाजन के प्रति सम्भवतः प्रधानमन्त्री faeza afaa की राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट से कथित भविष्यवाणी सत्य ही सिद्ध हुई 1945 में अमरीका के 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भारतीय स्वतन्त्रता के प्रति विशेष sfa safra करना 
प्रारम्भ कर दिया था । यद्यपि उन्होंने 1944 में कर्नल लुई जॉनसन को अपने 
प्रतिनिधि के रूप में भेजा था, किन्तु 1945 में विलियम फिलिप्स को भारत 
भेजकर उन्होंने अंग्रेजी सरकार पर भारतीय स्वतन्त्रता के प्रश्‍न को सरलता- 
qd: हल करने की चेष्टा की । यद्यपि फिलिप्स को विशेष सफलता प्राप्त 
नहीं हुई, फिर भी जब राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भारतीय सम्बन्धों को लेकर 
ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल से वार्ता की तो ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री 
ने स्पष्ट कहा “यदि भारतीय विभाजन के कपाट को किंचित भी खोलने की 
चेष्टा की गई तो विश्व इतिहास में यह एक महान रक्तपात होगा ।' aur 
चचिल की भविष्यवाणी सत्य नहीं थी ? 
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अध्याय 28 


महात्मा गाँधी 


“आते वाली पीढ़ियों के लोग कदाचित ही यह विश्वास करेंगे कि 
महात्मा गाँधी जैसा व्यक्ति कभी विश्व के इन मार्गों पर चला था और लोगों 
से मिला था ।” महान वैज्ञानिक आइन्स्टाईन के यह शब्द स्वयं में महात्मा 
के प्रति अपनी सार्थकता, साधुता, राजनेतिकता एवं महानता को परिलक्षित 
करते है आइन्स्टाईन जो स्वयं वैज्ञानिकों में सन्त थे, महात्मा के प्रति अपने 
शब्दों के द्वारा उन्होंने वैज्ञानिक आमूलता प्रदत्त की है । 

मोहनदास करमचन्द गाँधी (1869-1948) का जन्म पश्चिमी भारत 
के गुजरात प्रदेश में हुआ था, जहाँ इनके पिताश्री एवं पितामह राज्य के 
प्रधानमन्त्री रह चुके थे । यहाँ के हिन्दू समाज पर दयानन्द सरस्वती एवं 
क्षेत्रीय मुसलमानों, जैनों तथा पारसियों का धामिक प्रभाव स्पष्टरूपेण लक्षित 
ari प्रारम्भ से ही आप धार्मिक मान्यताओं के प्रति अत्यन्त उदारवादी 
दृष्टिकोण रखते थे । अपने वेष्णव धर्म में अत्यधिक श्रद्धा होने के पश्चात 
भी आप अन्य धमो को समान महत्व प्रदान करते थे । भाप ईसाई धर्म के 
प्रति उदासीन थे इसका कारण बतलाते हुए आपने अपनी आत्मकथा में 
लिखा है कि निःसन्देह किसी समय यह एक महान धमं था, परन्तु वर्तमान 
समय में इसाई मिशनरी केवल हिन्दू धर्म को अपशब्द कहने के अतिरिक्त अन्य 
कुछ नहीं करते; तथापि उनके जीवन में आनेवाली घटनाओं के अध्ययन से 
यह विदित होता है कि आप इसाई धमं को अपने ध्रमं के समान ही मान्यता 
प्रदान करते थे। महात्मा गाँधी की ईमानदारी का प्रमाण उसी दिन प्राप्त 
हो गया था जब उन्होंने अपने अध्यापक द्वारा कहे जाने के पश्चात भी नकल 

करना अस्वीकार कर दिया था । उनका विवाह बचपन में ही हो गया था, 
इसके सम्बन्ध में आपका कहना था कि बाल विवाह किसी भी प्रकार नैतिक 
नहीं था । केवल 18 वर्ष की अल्पायु में आपने सर्वप्रथम इग्लेण्ड की यात्रा 
की थी । गांधी जी अपने सम्प्रदाय में प्रथम पुरुष थे जिसने “मनु” के नियमों 
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के विरुद्ध समुद्र पार यात्रा की थी । यहीं पर इन्होंने सर्वप्रथम “गीता” का 
अध्ययन भी किया था । 

जिस समय मैडम ब्लाव्तस्की, ऐनी बेसेन्ट को भारत जाने की प्रेरणा 
दे रही थीं उसी समय गांधी जी उन दोनों स्त्रियो से मिले तथा उन्होंने उनके 
इस ‘aga की भावना का स्वागत किया । गीता के समान ही आपने 
'सरमन आन द माउन्ट' का अध्ययन किया एवं आपका कहना था कि 
भगवद्गीता के ही समान यह भी सीधे मेरे हृदय को स्पर्शं करता है । भारत 
वापस आने के पश्चात इस युवा बेरिस्टर ने अपने भविष्य निर्धारण के लिए 
1893 में दक्षिणी-अफ्रीका के लिये प्रस्यान किया । वहाँ पहुंचने के पश्चात 
आपके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिससे आपके जीवन की सम्पूर्ण धारा 
ही परिवर्तित हो गई । प्रथम श्रेणी का टिकट होने के पश्चात भी रंग-भेद के 
आधार पर आपको मारित्ज बगं रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया। इस घटना 
के पश्चात आपके अन्दर संघर्ष की वह नव चेतना जागृत हुई जिसने आपके 
जीवन की सम्पूर्णं धारा ही परिवर्तित कर दी । कुछ ईसाईयों का कहना है 
कि इसी एक मात्र घटना के कारण ईसाई धर्म स्वीकार करने को उत्सुक 
गांधी इसे स्वीकार नहीं कर सके, यद्यपि आप 'जीसस” को सत्याग्रहियों का 
राजा कहते थे, एवं उनके विचारों से पूर्णरूपेण सहमत थे । धामिक लेखों के 
सम्बन्ध में आप 'जान रस्किन” से अत्यधिक प्रभावित हुये यद्यपि उनके ag- 
सार आपने स्वयं को परिवर्तित नहीं किया । गाँधी जी के पास जो अपार 
ख्याति थी उसका सर्वप्रथम प्रयोग आप अफ्रीका में करने जा रहे थे । एल्बर्ट 
fazat के अनुसार “आपके व्यक्तित्व एवं जीवन धारा के एक कोने पर 
'इग्लण्ड में निमित’ शब्द अंकित थे ।”” रस्किन के अतिरिक्त टाल्सटाय तथा 
थोरो के साहित्य से भी आप अत्यधिक प्रभावित हुये । आपके विचारों में 
इमरसन के लेखों में पाश्चात्य गुरु द्वारा भारतीय ज्ञान का अवलोकन होता 
WT । गोखले को अपना राजनेतिक गुरु स्वीकार करते समय आपने यह भी 
स्वीकार किया कि आपको धामिक पथ-प्रदशंक की प्राप्ति नहीं हो सकी तथा ` 
ये वेदों, 'उपनिषदों, अवतार, gise, गो-रक्षा तथा वर्णाश्रम धर्म में 
विश्वास तथा पूर्ण आस्था रखते थे । 

दक्षिणी अफ्रीका में ही सवंप्रथम आपने सत्याग्रह के मागं की खोज 
की । दक्षिणी अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध संघर्षं के इतिहास में ही आपके 
सत्य के प्रति प्रयोगों का इतिहास है । इन संघर्षो में आपने सर्वथा अहिंसात्मक 
मार्ग का समर्थन किया । प्रारम्भ में आपने इसे निष्क्रिय प्रतिरोध की संज्ञा 
प्रदान की । तत्पश्चात्‌ इसकी निष्क्रयता तथा निर्बलताओं के आक्षेपों से प्रभा- 
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वित होकर आपने इसका नाम 'सत्याग्रह' रख दिया । अफ्रीका की जेल में आपने 
“थोरो के “सविनय अवज्ञा' लेख का अध्ययन किया तथा इससे आपने अपने 
आन्दोलन के लिए शिक्षा ग्रहण की । थोरो तथा गांधी दोनों जनता के प्रति 
कम से कम प्रशासकीय हस्तक्षेप में विश्वास रखते थे । 
भारतीय राजनैतिक मंच पर सवंप्रथम आपका उदय 1918 में हुआ 
एवं 1919 में आप देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में सुप्रसिद्ध हो 
गए । आपके तत्कालीन लेखों तथा भाषणों में प्रयुक्त असहयोग, स्वराज्य 
की शिक्षा, आधुनिक संस्कृति, स्वदेशी का सिद्धान्त, अहिंसा की नीति, निष्क्रिय 
प्रतिरोध एवं आत्मिक बल ने सभी का ध्यान आकर्षित किया । हिन्दू मुस्लिम 
एकता, कुटीर उद्योगों की उपयोगिता तथा बेसिक शिक्षा के लाभों का वर्णन 
आपके लेखों में उपलब्ध रहता था। उपर्युक्त सभी विषयों पर उपलब्ध आपके 
विचारों को गांधीवाद की संज्ञा भी प्राप्त है । 
दो वर्गों में विभाजित भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनकर्ताओं के सभी 
शीर्षस्थ नेताओं से आपके सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे । गर्म तथा नमं दोनों 
दलों के नेताओं द्वारा गांधी जी के विचारों को सहमति तथा प्रोत्साहन प्राप्त 
होता था । 'गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को मनुष्यों में मनुष्य, वीरों में 
वीर तथा देशभक्तों में देशभक्त मानते थे । उनके अनुसार तत्कालीन भारत में 
गांधी भारतीय मानवता के मागं पर मील के पत्थर के समान थे । गांधी जी 
गोखले को अपना राजनेतिक गुरु मानते थे परन्तु वास्तव में वह तिलक की 
विचारधाराओं से भी प्रभावित थे । परन्तु इस विषय में अत्यन्त मतभेद है । 
अनेक विषयों पर गांधी तथा गोखले में भी मतभेद थे । 
दक्षिण अफ्रीका में एक लम्बी अवधि तक रहने के पश्चात्‌ 1915 में 
आप भारत वापस आए। रंग-भेद नीति के आधार पर अश्वेतों के प्रति अन्याय 
के विरुद्ध अपने सत्याग्रह का अफ्रीका में सफलतापूर्वक प्रयोग किया था । 
दक्षिणी अफ्रीका में उपर्युक्त आन्दोलन के समाचारों से देशवासी आपके साहस 
तथा निस्वार्थ सेवा की भावनाओं से प्रभावित थे । भारत लौटने के तुरन्त 
पश्चात्‌ ही अपने भारत की सक्रिय राजनीति में भाग लेना आरम्भ नहीं कर 
दिया अपितु सर्वप्रथम भारतीय राजनेतिक स्थिति का अवलोकन ud अध्ययन 
प्रारम्भ किया i 
तत्कालीन भारत की .राजनेतिक स्थिति अपनी दयनीयता की चरम 
सीमा पर थी । बंगाल विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न तनाव में भी विरलता आ 
चुकी थी । नमं तथा गमं दल के आपसी संघर्षो से तथा गर्म दल द्वारा दल त्याग 
के कारण कांग्रेस में पर्याप्त निबेलता उत्पन्न हो गयी थी। फलस्वरूप दोनों ही 
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दल भारत के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक वास्तविक नेता प्रस्तुत करने में अस- 
मथं थे । इसी के साथ-साथ मुस्लिम लीग नामक एक अन्य दल का उदय भो 
शनैः शनः हो चुका था । ऐसी परिस्थिति में भारत को एक ऐसे सच्चे नेता की 
आवश्यकता थी जो वास्तव में राष्ट्रीय स्तर पर देश को प्रतिनिधित्व प्रदान 
कर सकता, जिसमें अपने दर्शन को जन साधारण में लोकप्रिय बनाने की योग्यता 
एवं जिसमें आपसी स्वार्थं तथा वैचारिक मतभेद के आधार पर 
विभाजित विभिन्न सभी दलों को सन्तुष्टि प्रदान करने की क्षमता होती । 
उपर्युक्त सभी कार्यों में गांधी जी ने आश्चर्यजनक रूप में सफलता प्राप्त की । 
1919-20 के आन्दोलनों पर ऐनी बेसेन्ट के स्वशासन संघ के आन्दोलनों का 
प्रभाव पूर्णरूपेण परिलक्षित था । 

1918 से गांधी जी ने अपने विचारों को ‘fare स्वराज्य’ में लिखा । 
उनके विचार में अंग्रेजों द्वारा नहीं अपितु रेलवे, टेलीग्राफ, टेलीफोन तथा 
सभ्यता के अन्य आविष्कारों की सहायता से आधुनिक संस्कृति हारा शासित था। 
बम्बई, कलकत्ता तथा अन्य भारतीय महानगर वास्तविक wq से प्रभावित थे। 
ब्रिटिश शासन को भारतीय शासन द्वारा स्थानापन्न किए जाने से केवल थोड़े 
से उस धन की सुरक्षा संभव थी जो इंगलंण्ड चला जाता था । एक ओर गांधी 
जी भारत के राजनैतिक मंच पर आने के पूवं अपने विचारों से जनसाधारण 
के विचारों को उद्वेलित कर रहे थे, दूसरी ओर वह आधुनिक भारतीय 
राजनैतिक इतिहास का एक नया अध्याय, 'असहयोग आन्दोलन, प्रारम्भ कर 
रहे थे। 1920-21 में शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम “सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन” ने देश की राजनीति को एक नवीन आयाम प्रदान किया । 
असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करने के पूवं गांधी जी ने अफ्रीका में प्राप्त अपने 
अनुभवों के आधार पर चम्पारन तथा खेडा के आन्दोलन में भाग लिया था । 

असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करने के तत्कालीन कारणों में रोलट अधि- 
नियम, जालियाँवाला बाग दुघंटना एवं खिलाफ़त आन्दोलन मुख्य थे । उपर्युक्त 
कारणों के साथ-साथ विश्वयुद्ध तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक स्थिति ने 
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ करने का सुअवसर प्रदान कर 
दिया था । युद्ध लक्ष्यों की घोषणा करते समय प्रजातन्त्र एवं निर्बल राष्ट्रों 
की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था, फलस्वरूप देश की जनता में अपनी 
स्वतन्त्रता के प्रति एक प्रकार का विश्वास उत्पन्न हो गया था । परन्तु युद्ध 
के पश्चात्‌ भारतीयों को निराशा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ; 
साथ ही साथ भारत के कुछ नेताओं की गिरफ्तारियों से भी जनता की कोमल 
भावनाओं को चोट पहुंची 1 19 जुलाई 1918 के भारतीय सुरक्षा अधिनिय म 
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से जनसाधारण के अधिकारों तथा स्वतन्त्रता पर भी अंकुश लगा दिया गया। 
भारतीय राजनीति में गाँधी जी के पदापंण के साथ ही उनकी विचार 
घाराओं तथा व्यक्तित्व के कारण उदार एवं आतंकवादियों के मध्य मतभेद 
कुछ सीमा तक समाप्त हो गये थे । Fo एम० मुन्शी ने लिखा है कि किस 
प्रकार 1919 के अधिवेशन में गांधी जी ने प्रत्येक सदस्य को प्रभावित कर 
लिया था । सितम्बर 1920 में कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वाषिक 
अधिवेशन में यह घोषणा की गई कि भारतीय प्रतिष्ठा की सुरक्षा हेतु 
'स्वराज्य' की स्थापना आवश्यक है। 1920 में कांग्रेस के अगले नागपुर 
अधिवेशन में असहयोग आन्दोलन की तत्कालीन सफलता पर ET व्यक्त करते 
हुए अहिंसात्मक असहयोग, कर देने में अस्वीकृति, सरकारी विद्यालयों 
तथा न्यायालयों का वहिष्कार करने की रूपरेखा तैयार की गई | भारत को 
आशिक दृष्टि से स्वावलम्बी तथा स्वतन्त्र बनाने के लिये कांग्रेस ने व्यापा- 
feat तथा व्यवसायियों को धीरे-धीरे विदेशी व्यापार से सम्बन्ध समाप्त करने 
को उत्साहित किया तथा कुटीर उद्योग एवं हथकरघा को अपनाने पर बल 
दिया i 
अक्टूबर 1934 में बम्बई के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के 
पश्चात्‌ गांधी जी ने अखिल भारतीय कुटीर उद्योग संघ का निर्माण किया। 
गांधी जी जो कहते थे वह करते भी थे । इसका ज्वलन्त उदाहरण इससे प्राप्त 
होता है कि उन्होंने एक गांव में बसने का निर्णय लिया तथा सेवाग्राम को 
गांधीवाद पर आधारित ग्रामीण कल्याण का केन्द्र बनाया | अखिल भारतीय 
कुटीर उद्योग संघ” ने आस-पास के गाँवों में न्युनतम पूंजी तथा बिना किसी 
बाह्य सहायता के खोले जाने वाले उद्योगों के लिए सहायता प्रदान की । संघ 
ने इनके प्रशिक्षण के लिये एक विद्यालय भी खोला । 
गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने ग्रामीण उद्योग, हथकरघा तथा चरखा 
उद्योग का नवीनीकरण किया । भारत की आथिक उन्नति के सम्बन्ध में गांधी 
जी का कहना था कि स्वतन्त्र भारत की आधिक उन्नति का अर्थ है प्रत्येक 
व्यक्ति, पुरुष तथा स्त्री की आथिक उन्नति ।' इस पद्धति के अन्तगंत प्रत्येक 
स्त्री पुरुष के पास वस्त्र तथा उत्तम भोजन होना चाहिए जो आज लाखों 
जनता के पास नहीं है । 
गांधी जी के विचारों में बुराइयों के प्रति अहसयोग उतना ही उत्तम 
कार्यं था जितना अच्छाइयों के साथ सहयोग । निष्क्रिय विरोध के दर्शन को 
प्रतिपादित करने वाले व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए गांधी जी 
ने स्वीकार किया था कि इसकी नवीनता ने ही निष्क्रिय विरोध की अच्छाइयों 
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तथा उसके मूल्यों से परिचय कराया था एवं भगवद्गीता तथा टाल्सटाय के 
“द किंगडम ऑफ गाड इज विदइन यू' ने इसके प्रभावों को स्थायित्व प्रदान 
किया था । गांधी जी के विचार में निष्क्रिय विरोध के स्थान पर सत्याग्रह 
संज्ञा इसके वास्तविक अथे का निरूपण करती थी । शास्त्रों की शक्ति के 
स्थान पर सत्य की शक्ति ही वास्तविक आध्यात्मिक बल होती है, ऐसा 
गांधी जी का विचार था । सत्य, प्रेम तथा अहिसा से उत्पन्न शान्ति ही 
सत्याग्रह होती है, अतएव मैंने भारतीय आन्दोलन को सत्याग्रह की संज्ञा 
प्रदान की है । सत्याग्रह करने की एक कला है तथा सत्याग्रही को सच्चाई का 
जीवन व्यतीत करना चाहिये। सत्य तथा अहिंसा उसके पथ प्रदर्शक होते हैं, 
सत्य का मार्ग वीरों का मार्ग होता है न कि कायरों का । 

इन विचारों से सुसज्जित होकर गांधी जी ने कांग्रेस को देश के प्रत्येक 
ग्राम तक फैलाया | 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी की 
सफलता के पश्चात्‌ का युग गांधी-युग के नाम से सम्बोधित होता है | असह- 
योग आन्दोलन की योजना के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों ने अपनी शासकीय 
पदवियाँ लौटा दीं । गाँधी जी ने 'कंसरे-हिन्द' की उपाधि सरकार को वापस 
कर दी । विदेशी वस्त्रों की होली स्थान-स्थान पर प्रारम्भ हो गई, देश के 
कोने-कोने में हड़ताल तथा शान्त प्रदर्शन प्रारम्भ हो गये । लोगों ने खादी 
का वस्त्र पहनना प्रारम्भ कर दिया । बड़े-बड़े लोगों ने अपनी वकालत छोड़ 
दी । मोतीलाल नेहरू जैसे सर्वाधिक प्रसिद्ध वकील ने भी न्यायालय का परि- 
त्याग कर दिया । चारों ओर मद्य निषेध का वातावरण तेजी से बनने लगा । 
स्कूलों तथा कालेजों के विद्यार्थियों ने कालेज स्कूलों का त्यागकर आन्दोलन 
में सक्रिय सहयोग प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया । सुभाषचन्द्र बोस ने आई० 
dto qao का सर्वोच्च पद त्याग दिया । सुभाष के बहिष्कार को पूर्णतया 
सफलता प्राप्त हुई । सम्पूर्ण भारत में स्वतन्त्रता के लिये अभुतपूर्व रूप से 
उन्माद का वातावरण निर्मित हो गया था । 1921 में ड्यूक आव Hate तथा 
श्रिस आफ वेल्स का स्वागत काले झंडों, बन्द बाजारों तथा सूनी सड़कों से 
किया गया । 

दिसम्बर, 1921 में अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग 
आन्दोलन के साथ-साथ 'सविनय अवज्ञा' आन्दोलन का प्रस्ताव भी पारित 
हो गया जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी को प्राप्त हुआ । गांधी जी के इन 
आत्दोलनों में महत्वपूर्ण बात ag थी कि इनके विरुद्ध शासन का दमन चक्र 
जितना ही तीव्र होता था, आन्दोलन उसी सीमा में उसी स्तर पर विस्तृत 
हो जाता था । धीरे-धीरे यह आन्दोलन गांव-गांव में पहुंच गया । किसानों 
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ने मालगुजारी देना बन्द कर दिया। देश के कारागारों में बन्दियों की संख्या 
“दिन-प्रति दिन बढ़ते लगी परन्तु दुर्भाग्यवश उसी वीच चौरा-चौरी का काण्ड 
हो गया जिसे हिसा का नाम देकर गांधी जी ने आन्दोलन बन्द कर दिया। 
आन्दोलन स्थगित होने के समाचार से लगभग सभी काँग्रेसी नेता, जैसे dto 


आर०दास, सुभाषचन्द्र बोस, मोतीलाल नेहरू एवं जवाहरलाल नेहरू विचलित 
हो गये थे । जवाहर लाल नेहरू के अनुसार, फरवरी, 1922 में सत्यागह. क्रो 


स्थगित किये जाने के पीछे केवल चौरा-चौरी काण्ड उत्तरदायी नहीं था । 
वास्तव में तत्कालीन आन्दोलन अन्दर से अत्यन्त निर्वल हो चुका था, संगठन 
तथा अनुशासन लगभग समाप्तं हो गये थे तथा इसमें कोई शंका नहीं थी, 
कि आन्दोलन यदि उसी प्रकार चलता रहता तो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न 
हत्याकाण्ड हो चुके होते तथा इन ह॒त्याकाण्डों को शासन बबेरता से कुचलती 
एवं भारत में भय का साम्राज्य स्थापित हो जाता, जिससे लोग आने वाले 
सघर्ष के दिनों में साहस खो बेठते । 

सर्वप्रथम गांधी जी शिक्षित वर्ग का प्रयोग करना चाहते थे । उनके 
विचार में पूर्णरूपेण aafaa समाज सेवियों के दल के संगठन के लिए प्रारम्भ 
में शिक्षित वर्ग के लोगों को आना चाहिए, और असहयोग के अन्तिम चरण 
पर यह निम्न वर्ग तथा मजदूरों द्वारा संचालित होना चाहिए । तत्कालीन 
'कांग्रेस की राजनीति मध्यम वर्ग तथा उच्च वर द्वारा प्रभावित थी तथा इन 
-लोगों ने कांग्रेस में अपनी उपयोगिता के प्रति निराश होकर दल-त्याग प्रारम्भ 
'कर दिया, परन्तु गांधी जी के संवेधानिक' विधियों पर विश्वास करनेवाले 


तथा गांधी जी को एकमात्र योग्य प्रतिनिधि माननेवाले बहुसंख्यक वर्ग ने 
गांधीवाद में अपनी आस्था प्रदर्शित कर कांग्रेस की सदस्यता को त्यागना 


उचित नहीं समझा । फलस्वरूप गांधी जी का असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ 
हुआ तथा लगभग 30 हजार लोग देश के विभिन्न भागों से जेलों में गये । 
1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हो चुकी थी जिसके प्रमुख सदस्य 
मोतीलाल नेहरू एवं slo आर० दास थे । कांग्रेस के स्थायित्व के लिए यह 
एक संकटकालीन समय था, क्योंकि इसका एक दल कांग्रेस को छोड़ने के लिए 
उत्सुक था जबक्रि बहुमत गांधी जी के ही साथ ati कांग्रेस के भविष्य 
'को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने यह कहा था कि वह बहुमत का प्रयोग 
कुछ लोगों को काँग्रेस से निष्कासित करने में नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं की 
भांति वे भी समान रूप से देशप्रेमी थे; केवल उनके कार्यं करने की विधि में 
ही अन्तर था । अतः कांग्रेस की सम्भावित क्षीणता की रक्षा हेतु यह आव- 
-श्यक था कि ऐसे लोग कांग्रेस में रहते हुए भी अनुशासन; के अनुसार कार्य करें | 
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इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन से सुरक्षित हो गई एवं अभूत- 
पूर्वे रूप से एक संगठित दल के रूप में स्थापित हो गयी । 

इसी मध्य गाँधी जी का ag कहना था कि कुछ अनिश्‍चित कारणों से 
शिक्षित वर्ग तथा उनके मध्य मतभेद में वृद्धि होती जा रद्दी थी । उन्होने ug 
स्वीकार किया कि ag यह भी जानते थे कि किस प्रकार शिक्षित वर्ग को 
प्रभावित किया जा सकता था | अतएव 1924 में काँग्रेस अधिवेशन में उन्होंने 
ag निर्धारित कर दिया कि केवल वे ही लोग काँग्रेस के सदस्य हो सकते थे 
जो स्वयं चरखा चलाकर बुनाई करते हों । तत्पश्चात्‌ ही इस नियम का dig 
विरोध प्रारम्भ हो गया । विरोधी वर्ग इसके प्रयोगात्मक महत्व को जानने के 
लिए उत्सुक था । गाँधी जी काँग्रेस को एक शारी रिक श्रमिकों का दल बनाना 
चाहते थे और इसी कारण उन्होंने बुनाई को काँग्रेस की “सदस्यता टोकन' 
के रूप में निर्धारित कर दिया । लोगों का विचार था कि पूर्ण स्वावलम्बन 
पूंजीवाद के उस युग में असम्भव था, परन्तु गाँधी जी ने खादी की सहायता 
से धीरे-धीरे इकाइयों की संरचना पर बल प्रदान किया । स्वावलम्त्रन के विचार 
को गाँधी जी ने अपने स्वदेशी आन्दोलन का मुख्य आधार बनाया था । मद्रास 
की एक मिशनरी सभा में स्वदेशी का विवरण देते हुए गाँधी जी ने. कहा कि 
“ यह उस आत्मा के समान है जो हमें अपने आस पास से किसी प्रकार भी 
सहायता प्राप्त करने से प्रतिवन्धित करती है।” गाँधी जी के अनुसार 'सवि- 
नय अवज्ञा’ आन्दोलन प्रारम्भ करने के पूर्व संरचनात्मक कार्य के रूप में 
इसकी तैयारी आवश्यक थी । काँग्रेस के ही सुप्रसिद्ध नेता सी०आर० 
दास ने यह माँग की कि इस नियम को अविलम्ब समाप्त कर देना चाहिए 
क्योंकि इसका कोई प्रयोगात्मक आधार नहीं था, परन्तु यह जन साधारण 
श्रमिक वर्ग की राष्ट्रीयता नहीं थी अपितु उन लोगों की राष्ट्रीयता थी जो 
शिक्षित वर्ग द्वारा-जन साधारण के नेतृत्व में विश्‍वास रखते थे । 

इसी प्रकार 1921 में चौरा-चोरी ats के पश्चात्‌ “सविनय अवज्ञा” 
आन्दोलन को गाँधी जी द्वारा बन्द कर देने से भी राजनैतिक at में असंतोष 
व्याप्त हो गया था । उनके विचार में गांधी जी ने हिसा से भयभीत होकर 
आन्दोलन बन्द कर दिया था। परन्तु गाँधी जी का कहना था कि यदि. काग्रेस 
अपनी अहिंसात्मक नीतियों का पालन स्वयं नहीं करती है तो मेरी सेना 
आधार रहित हो जाएगी | 

कुछ ही वर्षों पश्चात्‌ 1930 में गाँधी जी ने देश में “सविनय अवज्ञा” 
आन्दोलन के दूसरे चरण को प्रारम्भ करने की इच्छा व्यक्त की । लोगों ने 
यह पुछा कि नमक-नियम को ही क्‍यों उन्होंने आन्दोलन का आधार बताया-? 
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उन लोगों के विचार में भूमि से सम्विन्धित नियम अधिक उचित थे । परन्तु 
गाँधी जी का कहना था कि वह इस आन्दोलन में देश के लगभग सभी लोगों से 
सहयोग के प्रति इच्छुक थे एवं आएचर्येजनक तीब्रता से नमक आन्दोलन को 
सफलता मिलनी प्रारम्भ हो गयी । किसी को भी यह विश्वास नहीं था कि 
नमक के ऊपर कर की उस साधारण सी बात पर इतना विस्तृत आन्दोलन भी 
प्रारम्भ किया जा सकता था । लगभग 50 हजार लोगों ने जेल यात्रा की 
तथा इससे भी अधिक लोगों को शारीरिक दण्ड दिया गया । 

इसके तत्काल पश्चात्‌ गाँधी जी को गोल-मेज सभा में भाग लेने के 
लिए आमंत्रित किया गया। वहाँ उन्होंने काँग्रेस की आथिक नीतियों को स्पष्ट 
किया जिसमें जमींदारो, अमीरो तथा उच्च वर्ग द्वारा निर्धन, दलित एवं fara 
वर्ग के शोषण को समाप्त करने की माँग रखी । गाँधी जी बौद्धिक श्रम द्वारा 
रोटी कमाने के विरुद्ध थे । उनके विचार में बौद्धिक कार्य केवल आत्मा की 
सन्तुष्टि के लिए होता है तथा यह कभी मजदूरी नहीं माँगता । गाँधी जी का 
कहना था कि एक आदर्श राज्य में डाक्टर, वकील तथा इस प्रकार के अन्य 
लोगों को समाज के लिए कार्य करना चाहिए न कि स्वयं के लिए । 

गाँधी जी के विचार में पूंजी तथा मजदूरी को एक दूसरे का पूरक 
होकर कार्ये करना चाहिए तथा पूँजीपति को मजदूरों के भौतिक लाभ के 
अतिरिक्त नैतिक लाभों का भी ध्यान रखना चाहिए, दोनों में कोई भी बड़ा 
नहीं होता । 

गांधी जी बड़े उद्योगों के पक्ष में नहीं थे । उनका कहना था कि आज 
जबकि बहुत अधिक संख्या में लोग रोजगार रहित हैं, मजदूरी की सुरक्षा 
अनुचित है । वे समय तथा मजदूरी की सुरक्षा मानवता के लिए नहीं अपितु 
सबके लिए चाहते थे। औद्योगीकरण के आधार पर अन्य राष्ट्रों के शोषण 
के वे नितान्त विरुद्ध थे यही कारण था कि वे भारत में मशीन के प्रयोग 
को पूर्णरूपेण समाप्त कर देना चाहते थे | 

गांधी जी अहिसा के द्वारा आए हुए साम्यवाद का स्वागत करने को 
तैयार थे । क्योंकि तब किसी भी प्रकार का धन जनता का नहीं होता, जनता 
के लिए जनता के नाम से धन किसी एक के पास एकत्रित रहता तथा आवश्य- 
कतानुसार राज्य सदेव वह धन जनता की भलाई में व्यय करने को तत्पर 
रहता । गांधी जी का कहना था कि वास्त विक समाजवाद हमारे पुवंजो द्वारा 
हमें सिखाया जा चुका है । हर भुमि गोपाल की है अतः सीमा रेखा कहाँ है। 
इन्सान ने ही इसे बनाया है तथा उसे ही इसे समाप्त भी करना होगा । 
इंग्लैण्ड से लौटने के पश्चात्‌ पुन: उन्हें कारागार में डाल दिया गया । जेल मुक्त 
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होने के पश्चात्‌ गांधी जी ने यह देखा कि शिक्षित वर्ग धीरे-धीरे जनसे अलग 
होता जा रहा था । 1935 के अधिनियम के पश्चात्‌ लगभग छह प्रदेशों में 
गांधी जी के सुझावों के आधार पर कांग्रेस का मंत्रिमंडल निमित हुआ । इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर एक समान स्तर की शिक्षा प्रणाली 
को अपनाने के ध्येय से बेसिक शिक्षा पद्धति (नई तालीम) का आविष्कार किया । 
उनका कहना था कि वर्धा पद्धति से शिक्षित बच्चों द्वारा वह वर्ग रहित 
तथा जाति रहित नए भारत का निर्माण कर सकते थे । 

काँग्रेस का मतभेद 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ होने के साथ 
ही अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया । काँग्रेस में यह निश्चित किया गया 
कि फासीवाद (फाशिज्म) के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा मित्र राष्ट्रों को सहयोग 
प्रदान करना चाहिए एवं ब्रिटिश शासन द्वारा युद्ध के पश्चात्‌ भारत को 
स्वतन्त्रता प्रदान कर देने का आश्वासन भी प्राप्त होना चाहिए परन्तु गाँधी 
जी इसके विरुद्ध थे । उनके विचार में युद्ध में भाग लेने से बहुसंख्यकों को 
स्वराज्य नहीं प्राप्त हो सकता था । तथापि काँग्रेस द्वारा यह माँग पुन: रखी 
गई परन्तु शासन ने यह स्वीकार नहीं किया । अतएव काँग्रेस के नेता पुन: 
गांधी जी के पास आये एवं उन्होंने असहयोग की माँग सम्मुख रखी । गाँधी 
जी स्वयं न तो अंग्रेजों के विरुद्ध थे और न ही वे व्यक्तिगत रूप से जमंन 
राज्य के ही विरोधी थे । अतः उन्होंने सम्पूर्ण रूप में ही युद्ध का बहिष्कार 
किया तथा व्यक्तिगत रूप में सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया । 
काँग्रेस को इससे पूर्णरूपेण सन्तुष्टि नहीं हुई क्योंकि लोग राष्ट्रीय स्तर पर 
आन्दोलन की माँग कर रहे थे । परन्तु गांधी जी ने इसे अस्वीकार करते 
gu कहा कि “कल आप सब ब्रिटिश शासन की प्रजातान्त्रिक शक्तियों के 
साथ सहायता करने को इच्छुक थे परन्तु वायसराय से शर्तों की स्वीकृति 
न प्राप्त होने पर अब आप लोग मुझे सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ 
करने को कह रहे हैं, परन्तु मेरे विचार से यह आन्दोलन के लिए उचित 
समय नहीं है तथा युद्ध के पश्चात्‌ ही यह समय आ सकता है ॥” ag गाँधी 
जी की एक राजनैतिक बुद्धिमत्ता थी । 

उसी समय सुभाषचन्द्र बोस की सहयोग-प्राप्त जापानी सेना ने 
भारतीय सीमाओं पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिया तथा भारतीय जनता ने 
गाँधी जी के विश्वासों के प्रतिकूल जापानी विजय का स्वागत किया । यह 
गाँधी जी की सर्वाधिक नेतिक तथा राजनैतिक असफ़लता थी । इसी समय 
गाँधी जी ने निश्चित किया कि भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त करने का प्रयास 
करना चाहिए एवं तभी राष्ट्रको आत्मविश्वास प्राप्त हो सकेगा। यही विचार 
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“भारत छोड़ो' आन्दोलन की उत्पत्ति का मुख्य कारण बना । इस आन्दो- 
लन के प्रारम्भ होने के पूर्व ही देश के सभी लोकप्रिय नेताओं को कारागार 
में डाल दिया गया तथा तीन वर्षा के पश्चात्‌ उनके छूटने पर देश एक अनि- 
faa वातावरण में साँस ले रहा था । परन्तु आश्चर्यजनक रूप में एक प्रात: 
काल ब्रिटिश शासन ने यह घोषणा कर दी कि वे भारत छोड़ने जा रहे हैं 
तथा भारत को अपनी संवैधानिक सभा निर्मित कर लेनी चाहिए। कांग्रेसी 
नेताओं का कहना था कि यह स्वतन्त्रता काँग्रेस के प्रयासों के फलस्वरूप 
प्राप्त हुई थी परन्तु गाँधी जी एकमात्र ऐसे पुरूष थे जो यह भली भाँति 
जानते थे कि ये विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने मिलकर भारत 
को स्वतन्त्रता दिलाई थी न कि किसी एक दल विशेष ने। गाँधी जी ने 
काँग्रेस कार्यकारिणी समिति को यह सुझाव दिया कि कांग्रेस को संवैधानिक 
सत्ता का मत स्वीकार कर लेना चाहिए परन्तु साथ ही साथ उन्होंने प्रत्येक 
प्रदेश तथा व्यक्तिगत आधार पर भी कांग्रेस से असहमति की स्थिति में 
अपना अलग व्यक्तित्व बनाये रखने की छूट प्रदान कर दी । 

मुस्लिम लीग के सुप्रसिद्ध नेता तथा प्रतिनिधि जिन्नाह ने aå- 
घानिक सत्ता को सहमति नहीं प्रदान की। काँग्रेस ने भी गाँधी जी के विचारा- 
नुसार इसे स्वीकार करने के स्थान पर वास्तव में संसद के आधार पर इसे 
स्वीकार किया । इसपर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गाँधी जी ने कहा था कि 
“यह तो मेरा खात्मा हो गया D आप भारत को पूर्णझूपेण एक धर्म-निरपेक्ष 
राज्य बनाना चाहते थे । आपके अनुसार : 

“हिन्दू तथा मुसलमान दोनों भारत के पुत्र हैं। हमारी जन्मभूमि 
हमारी प्रतिष्ठा तथा पूजा की अधिकारिणी है । ऐसी पूजा आत्मा को शुद्ध 
करती है । हमें सर्वप्रथम जन्मभूमि को आदर देना चाहिए, तत्पश्चात्‌ जन्म 
देनेवाली माँ को । प्रत्येक वह पुरूष जो इस देश में पैदा हुआ है एवं इसको 
अपनी जन्मभुमि बतलाता है वह चाहे हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, जैन 
हो या fara, सब समान रूप से उसके पुत्र हैं, अतएव रक्त से सम्बन्धित 
भाई के रिश्ते से भी अधिक निकट हैं ।'' 

महात्मा गाँधी ने अछूतों को एक नया नाम 'हरिजन' दिया । उनके 
विचार में यद्यपि ये सांसारिक दृष्टि में घृणा के पात्र समझे जते हैं परन्तु वे 
ईश्वर को समान रूप से प्रिय हैं ये अत्यन्त ही fada तथा दलित वर्ग के 
लोग हैं जिनको मन्दिरों, gat तथा विद्यालयों के पास भी जांना वर्जित है।' 
गाँधी जी ने "हरिजन आन्दोलन प्रारम्भ किया ।  हुरिजनों की शिक्षा, प्रत्येक 
स्थान पर प्रवेश तथा इत्तके विकास के लिए शासकीय सहायता आदि प्राप्त 
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करना इस आन्दोलन. का ध्येय था । 

महात्मा गाँधी राजनीति को धमं पर आधारित मानते थे एवं उनका 
कहना था कि “मैं बिना किसी संकोच के यह कह सकता हूं कि जो यह कहते 
: fin धर्मं का राजनीति में कोई कार्य नहीं वह नहीं जानते कि धर्म क्या 

I 

समाज के केन्द्र में मानव को रखकर गाँधी जी किस प्रकार समाज को 
गठित करेंगे ? यह समस्या न तो पश्चिम के एक व्यक्तिवाद के द्वारा एवं न 
ही पूर्व के बहुव्यक्तिवाद द्वारा ही सुलझ सकी थी, परन्तु गाँधी जी ने 
sfr के आधार पर दोनों वर्गों द्वारा समान रूप से नेतिक उत्तरदायित्व 
संभालने का सुझाव दिया । जिस प्रकार एक व्यक्ति को उच्चस्तरीय बनाना 
समाज का लक्ष्य है उसी प्रकार समाज का स्तर भी सुरक्षित होना चाहिए। 
गाँधी जी के विचार में दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं । 

राजनैतिक विचार धाराओं के अन्तर्गत गाँधी जी स्वयं में उदारवादी, 
समाजवादी, आतंकवादी तथा साम्यवादी सभी थे । धर्म तथा सामाजिक 
जीवन में मनुष्य के वंशानुगत मूल्यों को मान्यता प्रदान करने के कारण उन्हें 
रूढ़िवादी कहा जा सकता है । वे अपने मित्र तथा आलोचक दोनों के प्रति 
उदार थे । प्रतिदिन प्राथंना स्थल पर किया जानेवाला वार्तालाप उनकी 
वैचारिकता प्रदर्शित करता है । उनका कहना था, मैं जन्म से सहयोगी हूं । 
इस आधार पर उनको उदारवादी कहा जा सकता है। गाँधी जी के लेखों 


पर समाजवाद का प्रभाव स्पष्टरूपेण परिलक्षित होता है। कम से कम वह 
स्वीकृत समाजवादी तो थे ही। जब भी गाँधी जी किसी बुराई के प्रति 
निश्चित हो जाते थे, वे उसको जड़ से समाप्त करने के पीछे पड़ जाते थे । 
ag उनके आतंकवादी होने का प्रमाण है । प्रायोगिक रूप में गांधी जी एक 
साम्यवादी से अधिक साम्यवादी थे। उनके जीवन का यह सिद्धान्त था कि 
“प्रत्येक से उसकी योग्यतानुसार कार्य लिया जाए तथा प्रत्येक को उसकी 
आवश्यकतानुसार; पारिश्रमिक दिया जाय v" 

29 जनवरी 1944 को गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के लिए 
एक संविधान की संरचना की एवं उसे अपनी वसीयत कहा परन्तु काँग्रेस 
ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें प्रजातन्त्र के विकेन्द्रीकरण का पूर्ण 
विवरण था--पाँच बालिग लोगों द्वारा पंचायत का निर्माण, दो पंचायतों का 
एक अन्य नेता द्वारा निर्देशन, पचास ऐसे प्रथम स्तर के नेताओं द्वारा एक 
अन्य. द्वितीय स्तर के नेता का त्तिर्वाचन,' तथा इस प्रकार के सभी प्रतिनिधियों 
द्वारा एक ऐसे अध्यक्ष का चुनाव जो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता. था; 
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परन्तु अगले ही दिन उनकी मृत्यु से उनके “राम राज्य” की कल्पना भारत 
के लिए स्वप्न बनकर रह गई । इस प्रकार भारत के राजनैतिक पथ पर 
अपना महान्‌ योगदान करनेवाले कमठ, निष्ठावान्‌, सत्यवादी, अहिसक, 
निर्भीक, स्पष्टवादी, महापुरुष का निर्गमन नवविकसित भारत के लिए aw- 
पात सिद्ध हुआ i 


मुल्याङ्कन 
बाह्य रूप से राजनीति और संत दो pam शब्द समझे जाते हैं पर 
किसी समय दो धाराओं का सम्मिश्रण एक अहितीय संगम प्रस्तुत करता है 
जो शताब्दियों तक एक अमूल्य पाठ बन जाता है। सम्भवतः महात्मा इसी 
धारणा के मंग थे । 
गुजरात में उत्पन्न मोहनदास कमंचन्द गांधी की आरम्भ से ही विभिन्न 
धर्मों के प्रति समान आस्था थी । लुई फिशर से लेकर डी० जी० तंडूलकर तक 
तथा ato आर० नन्दा से लेकर विलियम शेरर तक सभी ने गांधी को 
आलोचना सहित मनुष्यत्व की उच्चतम श्रेणी में रखा है। 
गांधी जी की मनोभावना उनका व्यक्तित्व और व्यवहार संतों जैसा 
था, परन्तु राजनेतिक परिधि में भी वह अपनी नीति को एक सीमा तक 
बनाये रखते थे । अनशन, सत्याग्रह और आत्मपवित्ता के द्वारा उन्होंने 
राजनीति में भी एक नव सिद्धान्त का सूत्रपात किया । वह संतों के सदृश 
हर कायं को सत्य और अईहिसा के माध्यमों से करने के पक्ष में थे । 
गांधी जी धर्म और राजनीति को एक दूसरे से भिन्न नहीं मानते थे 
अपितु राजनीति को धर्म पर आधारित मानते थे । यद्यपि 1921 का 
अंसहयोग आन्दोलन अहिंसा की घटनाओं के द्वारा स्थगित कर दिया गया यह 
भी महात्मा की नंतिकता, आत्मिकता तथा सिद्धान्तों का परिचायक था । 
राजनीति को वह हर प्रकार से प्रयोग न कर उसे मात्र सिंद्धान्तों पर आश्रित 
रखना चाहते थे । राजनेतिक विचारधाराओं के अन्तर्गत गांधी जी स्वयं में 
उदारवादी, समाजवादी, आतंकवादी तथा साम्यवादी सभी थे । 
होरेस एलैग्जन्डर के अनुसार उपरोक्त कथन की पुष्टि इसलिए होती 
है कि ag faa तथा आलोचक दोनों के प्रति समान उदार थे और वह 
प्राथना स्थल पर राजनेतिक वार्तालाप कर सकते थे और राजनीति में धामिक 
परिचर्चा करने में उन्हें कोई संकोच नहीं था । 
समाज के केन्द्र में मानव को रखकर गांधी जी नेतिकता के आधार 
पर समाज क्रा लक्ष्य निर्धारित करना चाहते थे । महात्मा गांधी ने अछूतों को 
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नया नाम 'हरिजन” दिया i 

महात्मा के 1930 के “सविनय अवज्ञा आन्दोलन' व नमक नियम भंग 
करने से यह स्पष्ट दुष्टिगोचर होता है कि गांधी जी मानव समाज के छोटे से 
छोटे अवमूल्यों को लेकर एक बड़ा आन्दोलन चला सकते थे। यद्यपि 
महात्मा गांधी के आन्दोलनों को असफलता की संज्ञा दी जाती है किन्तु इन 
आन्दोलनों के द्वारा ही भारतीयों की सुप्त अवस्था को जाग्रत और आन्दोलित 
किया गया और राष्ट्रीय आन्दोलन ने एक जन स्वरूप लिया । 

महान अभियोग के समय जब अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने उनका अभिवादन 
किया तो यह हृदय परिवर्तन उनकी संतता के गुणों का ही प्रभाव था d 

लुई माउन्टवेटन के यह शब्द, “कि महात्मा गांधी का स्थान इतिहास 
में महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह के समकक्ष ही माना जायगा ।? एक राज- 
नीतिज्ञ के यह शब्द महात्मा की संतता के प्रतीक थे भौर नोबेल पुरस्कार 
प्राप्त वैज्ञानिक uaa? ग्योरगी के यह शब्द ‘fe महात्मा ने राजनीति की 
शक्ति को स्पष्ट कर दिया कि सैन्य शक्ति से आगे भी कोई मानव आत्मशक्ति 
है।' यह शब्द यह सिद्ध कर देते हैं कि गांधी जी राजनीतिज्ञों में संत और 
संतों में राजनीतिज्ञ थे a 
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अध्याय 29 


समकालिक भारत 


जवाहर लाल नेहरू 


विभाजनोंपरान्त भारत के पालन-पोषण का भार जिन राष्ट्र नेताओं 
पर आ पड़ा, उनमें जवाहरलाल नेहरू मुख्य थे। वे ही स्वतन्त्र भारत के 
प्रथम प्रधानमंत्री हुए । इलाहाबाद के एक वेभवपूर्ण परिवार में 1889 में 
उत्पन्न जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा हैरो एवं Afaa में हुई । जवाहरलाल 
नेहरू के पिता पं० मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध बेरिस्टर थे। 
उनके पिता ने उनका लालन-पोषण व उनकी शिक्षा पाशचात्य संस्कृति के 
अनुसार की । 
अपनी शिक्षा पूर्ण कर 1912 में जब वह भारत लौटे तो उन्होंने वकालत 
आरम्भ की । परन्तु 1919 में जलियाँवाला काण्ड ने तथा गांधी जी के 
ब्रिटिश विरोधी आह्वानने उनको भारतीय राजनी ति की और आकषित किया । 
गांधी जी के साथ रह कर उन्होंने भारतीय कृषक वर्ग तक देश की आथिक 
दशा का अध्ययन किया । देश की दरिद्रता ने उनकी मानसिक चेतना को 
अत्यधिक प्रभावित किया । नेहरू ने कुल मिलाकर 9 वर्ष जेल में व्यतीत किए 
और अपनी जेल अवधि के मध्य उन्होंने अपनी मुख्य पुस्तकों का लेखन किया । 
1921 में नेहरू प्रथम बार बन्दी बनाये गये और 1926 में जब भारतीय 
राजनेतिक उपशमिक समय के मध्य वह अपनी पत्नी की चिकित्सा हेतु युरोप 
गये, अगामी वर्ष वह भारत लौट आये । अपनी युरोप यात्रा के मध्य 
दो घटनाओं ने उनको प्रभावित किया । प्रथम उन्होंने ब्रसिल्स में उत्पीडित 
राष्ट्रीयताओं की कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में 
और दूसरे उनको सोवियत सरकार ने मास्को आने का निमन्त्रण दिया और 
ag क्रैमलिन में चार दिन रहे । 
यद्यपि कुछ योरोपीय इतिहासकारों ने एबं राजनीतिक आलोचकों 
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जवाहर लाल नेहरू 


समकालिक भारत[565 


ने जवाहर लाल नेहरू को रूस यात्रा के पश्चात माक्‍संवाद से प्रभावित 
बताया । उनके अनुसार नेहरू भारत में माक्संवादी प्रयोगों के इच्छुक थे, 
किन्तु महात्मा गांधी ने नेहरू को कांग्रेस में वरिष्ठता प्रदान कर उनके मार्क्स- 
वाद को कल्याणकारी समाजवाद में परिवर्तित किया । लेखक के विचार में 
जवाहरलाल नेहरू के प्रति कुछ सीमा तक आलोचकों का कथन उपयुक्त था 
परन्तु पूर्णतया तर्कसंगत नहीं । नेहरू भावनात्मक व्यक्ति थे और कट्टर 
राष्ट्रवादी थे । मार्क्सवाद का आकर्षण उनको केवल इतना था कि इसके 
द्वारा शोषण एवं दरिद्रता को समाप्त किया जा सकता था । नेहरू मूलरूप 
से कल्याण राज्य (Fekat स्टेट) एवं समतावादी समाज के परियोजक थे। 
उनके मानस पटल पर देश का ऐसा मानचित्र था जिसमें अहिसा, शान्ति, 
धर्मनिरपेक्षता, आथिक समता एवं समाजवादी मूल्यों का सम्मिश्रण हो । 


जवाहर लाल नेहरू 1929 में भारतीय राजनीति के मुख्य कर्णधारों Ñ 
प्रविष्ट हुये और अपने निधन 27 मई 1964 तक भारतीय राजनैतिक मंच के 
मुख्य पात्र रहे । अपने प्रथम रूप में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में 
कार्य किया और फिर 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य 
आरम्भ किया । 


प्रधानमंत्री के रूप में जवाहलाल नेहरू लोकतांत्रिक मान्यताओं के प्रति 
निष्ठित थे । उन्होंने अपने व्यक्तित्व अपनी कार्यक्षमता तथा अपनी संवदेना- 
पूर्ण सहानुभूति से जनता को सम्मोहित कर लिया था । भारतीय लोकताँत्रिक 
परम्परा और प्रजातन्त्र में जनता का प्रतिनिधित्व का पोषण नेहरू जी ने 
किया | ug उन्हीं की राजनेतिक देन है कि एशिया के परिवतित राजनेतिक 
परिधि में भी भारत का लोकतन्त्र यथावत है । एशियाई देशों में मुख्यतः 
राजनेतिक परम्परा एवं शासन नितान्त परिवतंनशील है । एशिया में भारत 
को राजनैतिक रूप से एक स्थान अजित कराने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू 
को है। 

इसी समय 1947 के अन्त में साम्प्रदायिकता की अग्नि पुनः प्रज्वलित हो 
गयी । जब पाकिस्तान के कबालियों ने काश्मीर में घुसपेठ आरम्भ की d 
भारतीय सीमाओं की सुरक्षा हेतु प्रधान मंत्री सेनाओं को सीमा रक्षर्णाथ 
प्रेषित किया । 

तदनन्तर इन सब बातों से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने आमरण अनशन 
प्रारम्भ कर दिया और कहा कि वह जब तक अनशन समाप्त नहीं करेंगे 
जब तक कि पारस्परिक भातृत्व की भावना विकसित न हो जाय ॥ इस 
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अनशन का नैतिक प्रभाव पड़ा; इससे केवल साम्प्रदायिक दंगे ही नहीं समाप्त 
हो गये वरन्‌ जो कांग्रेस में मतभेद था वह भी समाप्त हो गया । 

इस परिणाम को देखकर नेहरू जी को गांधी जी के सिद्धान्तो में और 
अधिक आस्था उत्पन्न हो गई। नेहरूजी ने कहा, “कि मै इसमें विश्वास रखता 
हूं कि अच्छे कार्यों का फल अच्छा तथा बुरे कार्यों का फल बुरा होता है ।” नेहरू 
पाकिस्तानी नेताओं तथा अन्य सहयोगियों की तरह कट्टरवादी साम्प्रदायिकता 
के विचारों से ओतप्रोत नहीं थे ag सदैव विवेक व सहनशीलता से कार्य 
करते रहे । 19 अगस्त के अपने राष्ट्र के नाम संदेश में उन्होंने प्रत्येक वर्ग के 
असम्प्रदायिक तत्वों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी | उनका कहना था कि 
जब तक वे प्रधान मन्त्री हैं, भारत एक धर्म निर्षेक्ष राज्य रहेगा । भारत में 
उनके कटु आलोचक Sto एफ० BLAH को भौ अन्ततोगत्वा यह कहना पड़ा 
कि “fants के संकटकाल में यह नेहरूही थे जिन्होंने राष्ट्र को एकसूत में 
पिरोग्रे रखा । उस संकट में वह किसी योजनान्तर्गत नहीं अपितु लक्ष्य की 
ईमानदारी के प्रति अडिग रहे तथा उनकी इस ईमानदारी का आधार उनकी 
ad निरपेक्षता की , भावना थी” | सम्भवतः इसी कारण अक्टूबर के पूर्वाध 
तक उक्त संकटकालीन स्थिति समाप्त हो गई | 


प्रशासनिक समस्याएँ (1947-50) 
1947 के संकटकालीन समय से 1950 तक भारतीय राजनीति को दो 


व्यक्तियों जवाहरलाल नेहरू तथा वल्लभभाई पटेल अथवा पंडित जी तथा 
सरदार ने प्रभांवित किया । आश्चयंजनक रूप में यह दो भिन्न मतों का युग 
था । भारत के अतिरिक्‍त, 20 वीं शताब्दी में किसी भी अन्य एशियाई राष्ट्रीय 
आन्दोलन के दो नेताओं में पारिवारिक, शैक्षिक, स्वभाव, avast, शक्ति के 
स्रोत तथा प्रतिनिधित्व के गुण एवं दोष में इतनी भिन्नता दृष्टिगोचर नहीं 
होती । सरदार पटेल नेहरू के धर्म निरपेक्षतावाद, सामाजिक सुधार के सिद्धान्त 
जैसे हिन्दू अधिनियम एवं आशिक क्षेत्र तथा योजना आयोग के विरुद्ध थे। 
पाकिस्तान के विरुद्ध भी वह एक कड़ी नीति के पक्षपाती थे । जनवरी 1949 
में जब नेहरू ने नई दिल्ली में एशिया को एक नवीन चेतना तथा प्रतिनिधित्व 
प्रदान करने के ध्येय से इन्डोनेशिया A उच्च सैनिक प्रतिक्रिया के विरुद्ध 19 
एशियाई राष्ट्रों का सम्मेलन बुला रखा था; उस समय भारतीय उपप्रधान 
मन्त्री पटेल, विभिन्न भारतीय राज्यों का भारत संघ में विलय कराने में 
प्रयत्नशील थे । उनके प्रयत्नों द्वारा जूनागढ़, हैदरांबाद तथा काश्मीर के 
अतिरिक्‍त अन्य सभी राज्यःभारत संघ में सम्मिलित हो चुके थे इन सब में 
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हैदराबाद एवं जूनागढ़ ने सबमें अधिक समस्या उत्पन्न कर दी थी । निजाम 
की संरक्षता में हैदराबाद के रज़ाकारों ने जनता में भय का साम्राज्य उत्पन्न 
कर रखा था | इसके क्षेत्रफल तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दृष्टि में रखना 
आवश्यक था। नेहरू तथा पटेल ने पाकिस्तान हारा प्रभावित, स्वतंत्र राज्य 
के रूप में स्वप्न देखनेवाले नवाब को उपयुक्त सबक दिया 13 सितम्बर, 
1948 को भारतीय सेनाओं ने हैदरावाद में प्रवेश कर राज्य पर अधिकार 
कर लिया । 


कश्मीर में स्थिति इसके विपरीत थी क्योंकि आक्रमण पाकिस्तान 
द्वारा किया गया था तथा भारत द्वारा सुरक्षा परिषद में सम्बन्धित शिकायत 
भेजी जा चुकी थी । कश्मीर नीति के सम्बन्ध में नेहरू की देशी तथा विदेशी 
आलोचकों द्वारा अत्यधिक आलोचना की गई। मुस्लिम बहुसंख्यक कश्मीर 
पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सहायता-प्राप्त जनजातियों द्वारा आक्रमण 
किया गया । कश्मीर नरेश के अनुरोध पर भारतीय सरकार ने इस शतं पर 
सहायता प्रदान करने का निश्चय किया कि कश्मीर भारतीय गणराज्य में 
सम्मिलित हो जाय । शेख अब्दुल्ला कश्मीर के लोकप्रिय नेता थे एवं वे भारत 
में सम्मिलित होना चाहते थे। कश्मीर का बहुत सा अधिकृत क्षेत्र भारतीय 
सेनाओं हारा वापस ले लिया गया । शांतिप्रिय देश के रूप में भारत ने यह 
समस्या संयुक्त राष्ट्रसंघ के सम्मुख रखी । संयुक्त राष्ट्रसंघ ने एक निरीक्षण 
दल कश्मीर प्रेषित किया जिसका ध्येय ag पता लगाना था कि क्या वास्तव 
में कश्मीर में पाकिस्तानी सेनाएं संघर्षरत हैं । निरीक्षण के पश्चात ag fuz 
हो गया। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 13 अगस्त, 1948 तथा 5 जनवरी, 1949 को 
जनमत संग्रह कराने का निश्चय किया परन्तु यह पाकिस्तान द्वारा कभी पूर्ण 
नहीं किया जा सका । पाकिस्तान के पक्ष में जूनागढ़ के शासक ने उत्तरा- 
धिकार का नियम बनाया परन्तु वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया तथा 
जूनागढ़ भारत का एक अंग बना दिया गया । 

शरणाथियों को पुनर्स्थापित करने की कठिन समस्या का समाधान भी 
उदारता एवं योग्यता से किया गया । भारतीय मुस्लिमों द्वारा छोड़ी गई भूमि 
पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को दी गई, एवं उन्हें अपना भविष्य 
सुधारने. के लिए कर्ज दिये गये । पाकिस्तान में शरणार्थियों द्वारा छोड़ी गई 
सम्पत्ति का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति गठित की गई तथा कुछ 
नये नगर भी इनके लिए निमित किये गये । लाड माउन्टबेटन ने इस समस्या 
के समाधान के लिए अत्यधिक कार्य किये । उन्होंने 5 जुलाई, 1947 को एक 
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सभा का आयोजन किया जिसका ध्येय भारतीय राज्यों के पाकिस्तान अथवा 
भारत के साथ सम्मिलित होने के विषय पर वार्तालाप करना था क्योंकि 
भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम के eru ब्रिटिश शासन के समाप्त होने के 
पश्चात भारत तथा इसके अन्य राज्यों एवं पाकिस्तान के मध्य किसी भी प्रकार 
की सन्धि नहीं थी । माउन्टबेटन, पटेल तथा वी०पी० मेनन के प्रयासों से 15 
अगस्त 1957 के पूवं ही बहुत से राज्यों ने भारतीय अधीनता स्वीकार कर 
ली । 

लार्ड माउन्टवेटन के पश्चात्‌ श्री राजगोपालाचारी ने 1948 से जनवरी 
1950 तक भारत के गर्वनर जनरल का पद सुशोभित किया था । हैदराबाद 
के faama के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही का निश्चय उन्हीं के कार्यकाल Ñ 
सम्पादित किया गया ura इसी कार्यकाल में सम्वेधानिक सभा ने भारत के 
संविधान की रचना की जो 26 जनवरी 1950 से क्रियान्वित की गई। 
1948 में ही ‘Sta ट्रस्ट ऑफ इण्डिया लिमिटेड,” की स्थापना की गई तथा 
भारत सरकार ने गंगानाथ झा की अध्यक्षता में ‘sta अधिनियम निरीक्षण 
समिति” का गठन किया । इसका ध्येय तत्कालीन प्रेस अधिनियमों का परी- 
क्षण करना था | भारत सरकार ने सर्वपल्ली slo राधाकृष्णन की अध्यक्षता 
में एक विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्तिं की जिसका लक्ष्य भारतीय विश्व- 
विद्यालयों के शिक्षा-स्तर तथा शोधकार्यो के लक्ष्य संविधान में परिवर्तन, 
विद्यालय का प्रशासन, कोरय-क्षेत्नों तथा इसका केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों 
से सम्बन्ध, आधिक सहायता, शिक्षा का माध्यम, तथा भारतीय संस्कृति, 
इतिहास, भाषा, दर्शन, अर्थ, शिक्षकों का चुनाव, योग्यता मासिक आय आदि 


का निर्धारण था | 


प्रगति के पथ पर 

26 जनवरी 1950 को भारत को गणतन्त्र राज्य की मान्यता प्राप्त 
हो गई एवं डॉ० राजेन्द्रप्रसाद इसके प्रथम राष्ट्रपति मनोनीत किये गये । 
1952 में प्रथम बार आम चुनाव सम्पन्न हुआ तथा राजेन्द्र बाबू राष्ट्रपति के 
पद के लिये चुने गये । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री do जवाहरलाल 
नेहरू, उपःप्रधानमन्त्री सरदार पटेल एवं राष्ट्रपति slo राजेन्द्र बाबू को 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के संकट काल का d, विवेक, अपार 
बुद्धिमत्ता तथा नीति से सफलतापूवंक सामना करने का सम्पूर्ण श्रेय प्राप्त है । 
भारत छोड़ने के पूवं ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निष्क्रिय भारतीय प्रशासन को 
पुनः सक्रिय बनाना एक कठिन समस्या थी । भारतीय प्रशासनिक सेवा की 


ll 


डा० राजेन्द्र प्रसाद 


1952-62 


E 


M ; | i 


er c det, 


M9 ss 2 


डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
1962-67 


pne 


सेन 


डा० जाकिर हु 


1967-69 


ane गिरि 


वराह गिरि 


74 


1969- 


SR a dius २५०६. ८०: ५» 


फ़खरुद्दीन अली अहमद 
1974-77 


^ 


नीलम संजीव रेड्डी 


1977-82 


ज्ञानी जेल सिंह 


1982-87 


समकालिक भारत/569 


स्थापना का यह कठिन कार्य सुविधाजनक बनाया गया । 

तथापि भारत की प्रगति के लिए अभी बहुत कुछ करना शेष था । 
उनका सर्वप्रथम ध्येय यह देखना था कि भारत की अवनति न हो जाये । 
इसके लिए उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने का 
प्रयास किया । उन्होंने मुस्लिमों को विशेष सुविधाएँ प्रदान की इसके अति- 
रिक्त स्त्रियों की स्थिति में सुधार, जातिवाद की भावना में परिवर्तन, 
औद्योगीकरण, समाजवाद, योजनाओं तया लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्र के द्वारा 
भारत के आधुनिकीकरण का प्रयास प्रारम्भ किया । प्रधानमन्त्री के प्रभावशाली 
व्यक्तित्व के अन्तंगत 1950 में योजना आयोग का निर्माण किया गया । 1951 
में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारम्भ हुआ जो एक अपार सफल योजना 
सिद्ध हुई। पाँच वर्षो के अन्दर भारतीय उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई । 
इस योजनान्तर्गत दामोदर वैली योजना 1948 तथा हीराकुण्ड बाँध का निर्माण 
विद्युत तथा सिचाई के लक्ष्य से किया गया । fata, जर्मनी तथा सोवियत 
रूस की सहायता से तीन इस्पात के कारखाने प्रारम्भ किये गये । ब्रिटेन द्वारा 
सहायता प्राप्त दुर्गापुर इस्पात कारखाना, सोवियत रूस द्वारा भिलाई का 
इस्पात कारखाना एवं जर्मनी की सहायता से 1955 में राउरकेला में एक 
इस्पात कारखाना प्रारम्भ किया गया | ब्रिटेन तथा अमरीका की सहायता से 
1957 में fasi का खाद एवं रसायन कारखाना लगाया गया । भारत को 
स्वावलम्बी बनाने के लिए भाखड़ा नंगल ata तथा चितरंजन लोकोमोटिव 
फॅक्टरी का निर्माण भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तंगत किया गया । 
राजनीति का अर्थशास्त्र से अटूट सम्बन्ध होता है । 1954 में पूंजीपतित्व के 
सिद्धान्तों पर आधारित अर्थव्यवस्था को समाजवादी स्वरूप उसी समय प्राप्त 
हो गया जब लोकसभा ने नेहरू द्वारा प्रस्तावित, समाज को समाजवादी 
आधार पर निर्मित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ari उस समय 
नेहरू ने कहा था कि, “भारत के निर्माण कायं को प्रत्येक जनसाधारण को 
सहकारी बनाने के लिए ही ऐसा किया गया था 1” 

do नेहरू वैज्ञानिक समाजवाद के समर्थक Ww उनके विचार में 
औद्योगिक क्रान्ति में विकसित नवीन वैज्ञानिक युग ही माक्संवाद के लिए 
समीचीन प्रत्युत्तर था । 

1956 की पंचवर्षीय योजना द्वारा उच्च स्तर पर भारत का उद्योगी- 
करण प्रारम्भ हुआ | इस योजना के लिए अमरीका से बहुत अधिक माता में 


आधिक सहायता प्राप्त की गई | इसी प्रकार 1962 में तृतीय पंचवर्षीय 
योजना प्रारम्भ की गई | 
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भारतीय कृषकों की स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार ने उचित 
कदम उठाये । बहुत से राज्यों में जमींदारी प्रथा समाप्त कर भूमिहीन कृषकों 
को भूमि प्रदान की गई तथा भूमिधारी की एक सीमा भी निर्धारित की गई 
जिससे अधिक भूमि कोई भी किसान नहीं रख सकता था । अक्टूबर 2,1952 
में पिछड़े वर्ग के विकास हेतु कार्य प्रारम्भ किया गया । 
स्वतंत्रता के पश्चात्‌ अपनी विशाल जनसंख्या के जीवनस्तर में स्थायित्व 
तथा उच्चता लाने के सघषं में भारत सरकार ने पाँच मुख्य यंत्नों का प्रयोग 
किया | सर्वप्रथम इसने शिक्षा, विद्युत, रेलवे, जलयान उद्योगों, खाद उत्पादन 
तथा परमाणु ऊर्जा के विकास के प्राविधानों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। 
द्वितीय स्थान पर हथकरघा तथा सामान्य वर्ग विकास योजनाओं के द्वारा 
ग्रामीण विकास का प्रयत्न प्रारम्भ किया । तृतीय स्तर पर भारत सरकार ने 
मजदूर अधिनियम, अन्तर्जातीयता तथा स्त्री-स्वातंढ्प नियमों द्वारा वैधानिक 
आन्दोलन किये । चतुर्थ स्थान पर इसने विदेशी मुद्रा पर घ्रतिवन्ध आरोपित 
कर तथा. लाइसेन्स पद्धति लागू करके देश को एक निश्चित मार्ग प्रदर्शित 
किया । तत्पश्चात्‌ इसने करों एवं भूमि के पुनविभाजन द्वारा स्रोतों को एक 
नई दिशा प्रदान की । राज्यों को उनकी जिम्मेदारियाँ प्रदान कर उनकी प्रमुख 
नीतियों को निर्धारित करने.का प्रयत्न किया गया । 
हिन्दू विधि में विभिन्न सुधारों हेतु नेहरू जी हिन्दू अधिनियम विधेयक 
को पारित करने के पक्ष में थे । अत्यधिक विरोधों के पश्चात्‌ 1955 में उत्तरा- 
धिकारों, अल्पसंख्यकों, अभिभावकों, एडाप्शन तथा मेन्टिनेन्स अधिनियम 
पारित हो गये । नये अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय स्त्रियों को पुरुषों के समान 
ही उत्तराधिकार एवं सम्पत्ति अधिकार प्राप्त हो गये । 
अगस्त 1947 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर विदेशी अधिकार वर्तमान 
थे परन्तु धीरे-धीरे ये सभी समाप्त हो गये । 1954 में चन्द्रनगर, पाण्डिचेरी, 
तथा अन्य स्थानों पर फ्रांसीसी अधिक्रार समाप्त हो गये । यह स्थानान्तरण 
18 अगस्त 1952 को फ्रांस तथा भारत के मध्य सन्धि के पश्चात्‌ 1954 में ही 
प्राप्तहो गया | दादरा तथा नगरहवेली को स्वयं सेवकों ने पुतंगाल से वापस 
ले लिया । अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी भारत को इस समस्या में सफलता 
प्राप्त हुई । 
गोवा. 
लगभग 9 लाख आबादी तथा 1301 मील क्षेत्रफल का गोवा भारत 
में पुर्तगाल का एक अन्य उपनिवेश था। पुर्तगाल ने गोवा पर अपना अधिकार 
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समाप्त करने से इनकार कर दिया । फलस्वरूप अगस्त, 1955 में हथियार 
रहित भारतीयों ने शांतिपूर्ण रूप से गोवा में प्रवेश किया जिसका उत्तर 
पुतंगाल ने 21 आदमियों की मौत तथा 120 भारतीयों को घायल करके दिया। 
19 अगस्त को भारत ने पुतंगाल से राजनेतिक सम्बन्ध समाप्त कर लिया | 
संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व के अन्य देशों में इस दुर्घटना की कुछ भत्सँना की 
गई । भारत तथा गोवा के मध्य तनावों में वृद्धि होती गई gima ने 
बारंबार भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण किया तया शान्तिपूर्वक समस्या 
का समाधान करने से इनकार कर दिया । अन्ततोगत्वा भारतीय प्रधान मंत्री 
श्री नेहरू ने 11 दिसम्बर 1961 को घोषणा की कि भारतीय धेयं की सीमा 
समाप्त हो चुकी है तया 18 दिसम्बर 1961 को भारतीय थल, वायु तथा 
जल सेना ने गोवा पर तीन दिशाओं से आक्रमण कर 26 घन्टों के अल्प 
समय में ही पुतंगालियों को घुटने टेकने पर विवश कर दिया । दूसरे ही दिन 
19 दिसम्बर को 'दमन' तथा ‘fag’ ने भी आत्मसमपंण कर दिया। , 

भारतीय अहिसात्मक नीति के विरुद्ध इस कार्य की भत्संना सभी ने 
की जिसमें एक मात्र सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया। संयुक्त राष्ट्र 
संघ में पुतंगाल द्वारा उठाए गये प्रश्न के उत्तर में सोवियत संघ ने वीटो का 
प्रयोग किया । 


कामराज योजना 

कांग्रेस के अन्दर उत्पन्न BW तथा भ्रष्टाचार की सीमा को दृष्टि में 
रखते हुए To जवाहरलाल नेहरू ने कामराज को कोई नैतिक, प्रगतिशील 
तथा सक्रिय मार्ग निर्धारित करने का निदेश दिया a इस योजना का ध्येय 
कांग्रेस को केन्द्र तथा प्रादेशिक दोनों स्तर पर शक्तिशाली बनाना था। नवम्बर 
में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में काम- 
राज योजना को प्रभाव में लाना स्वीकार कर लिया गया । नेहरू ने कहा कि 
एक लम्बी अवधि से मन्त्री पद पर सेवारत कांग्रेस के सभी अनुभवी तथा 
प्रभावशाली नेता अपना पद त्याग कर कांग्रेस पार्टी के संगठन तथा उत्थान 
के लिए कार्य करें क्‍योंकि कांग्रेस का जनता पर प्रभाव धीरे-धीरे समाप्त हो 
रहा है । नेहरू का यह प्रस्ताव बहुमत से अस्वीकृत हो गया | कामराज तथा 
लालबहादुर शास्त्री ने सर्वप्रथम त्यागपत्र दिया जिसका अनुसरण अन्य 
नेताओं ने भी किया । लालबहादुर शांस्त्री-ने यह घोषणा की कि त्यागपत्र 
देनेवाले निकट भविष्य में कोई पद नहीं ग्रहण करेंगे p कामराज योजना का 
उपर्युक्त प्रभाव पड़ा । यह नेहरू.का साहस एवं बुद्धिमत्ता ही थी कि बहुमत 
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का समर्थन न प्राप्त होते हुए भी उन्होंने लोकसभा पर अपना प्रभाव समाप्त 
नहीं होने दिया । 

27 मई 1964 को Wo जवाहरलाल नेहरू का देहावसान हो गया एवं 
उनके रिक्‍त पद की पूर्ति के लिए विभिन्न नेतागण लालायित होने लगे । 
यद्यपि मोरार जी देसाई इस पद के एक सुरक्षित उम्मीदवार थे, परन्तु 
कामराज को यह भय था कि मोरार जी के निर्देशन में सम्भवतः कांग्रेस 
को 1967 के आम चुनावों में सफलता न प्राप्त हो सकेगी । अतएव लाल- 
बहादुर शास्त्री को प्रधान मंत्री पद प्रदान किया गया । 


मूल्यांकन 

आधुनिक इतिहास में किसी भी सार्वजनिक मनुष्य को इतना प्रेम, 
लोकप्रियता एवं निष्ठाभक्ति नहीं प्राप्त हुई जितनी जवाहरलाल नेहरू को 
मिली । किसी भारतीय राजनीतिज्ञ को इतने अधिक उत्तरदायित्व का सामना 
भी नहीं करना पड़ा क्योंकि नेहरू के समक्ष सर्वधर्म समान व धर्मनिरपेक्षता, 
समाजवाद, लोकतन्त्र एवं आधुनिकता के मूल प्रश्नों को हलकर देश में निहित 
करना था | यह कार्य स्वयं में कोई सरल नहीं था । करोड़ों मानव जिसकी 
ओर एक निष्ठा आकांक्षा और लालसा से देख हों उसे क्या अनुभुति होगी वही 
जानता होगा । 

आथिक विकास की ओर नेहरू जी का विचार मध्यममार्गी था, अर्थात 
वह समाजवाद एवं वर्ग संघर्ष तथा पूँजीवाद के मध्य से होकर देश का 
आथिक उन्नयन करना चाहते थे । उन्होंने कृषि उद्धार की योजनाओं का 
समर्थन कर सार्वजनिक एवं सरकारी कृषि के विकास पर बल दिया । उन्होंने 
देश को आत्म निर्भरता पर आधारित करने के प्रति विदेश से सहयोग लेकर 
उद्योग विकास का कार्य आरम्भ किया । ब्रिटिश राज्य ने भारत का शोषण 
कर आशिक स्वरूप का जो हास किया था, उसे पुनंस्थापित करने के उद्देश्य 
से नेहरू जी ने देश को पुनः आथिक सचेतता का प्रयोगात्मक लक्ष्य प्रदान 
किया । 

नेहरू के लघु उद्योग का सिद्धान्त पूर्ण रूप से देश के उस वर्ग के प्रति 
निहित था । जिसका कल्याण एवं उत्थान आवश्यक था । यह नेहरू जानते 
थे कि छोटे छोटे कृषकों एवं उद्योगों के द्वारा देश का विकास नहीं होता 
परन्तु बगे उत्थान के साथ शन: शनेः देश उस मार्गे पर प्रशस्त हो जायेगा । 

नेहरू जी के व्यक्तित्व में आदर्शवाद का समिश्रण होने के कारण, उनके 
कार्यो में यथार्थता किंचित न्यूनता का स्वरूप धारित कर लेती थी । आलो- 
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चकों ने इसी तथ्य को लेकर उनकी नीतियों पर आलोचना की है। वह कभी 
कभी योजनाओं के प्रतिपालन के प्रति समय, काल, स्थान तथा जनता के पक्ष 
को उपेक्षित कर देते थे । 

नेहरू के सामाजिक न्याय में आथिक अन्याय को समाप्त करना AT । 
अपनी आत्म-कथा में नेहरू ने कहा, कि कृषक सर्वहारा वर्ग तथा भूमिहीन 
श्रमिकों का उत्थान एवं विकास न्यायिक पद्धति के अन्तंगत एक अहं प्रश्‍न 
था | सम्भवतः इसी प्रकार की विचारधारा ने नेहरू को सोवियत रूस की 
की ओर प्रेषित किया । wa: शनेः नेहरू मावसँवाद से उपेक्षित होते गये 
क्योंकि उनके अनुसार साम्यवाद एवं मार्क्सवाद के सिद्धान्त भारत के लिये 
उपयोगी नहीं थे । आलोचकों ने नेहरू को माक्संवाद के साहित्य का गहन 
अध्ययन न होने के कारण उपयुक्त विचारधारा का परिपोषक बताया । फक 
मौरेस ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि नेहरू माक्सँत्राद और 
लोकतन्त्र को राजनैतिक, आथिक क्रान्ति में agadi मानते थे । यहाँ नेहरू 
aad के सिद्धान्त को लोकतांत्रिक परिकल्पना में समाविष्ट कर एक अन्य 
सिद्धान्त के दृष्टा थे । 

जब आद्रे माँलरो ने नेहरू से पूछा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कौन 
सा सर्वाधिक कठिन कार्य उनके समक्ष था? नेहरू ने बिना किसी faafaa- 
हट के उत्तर दिया कि उनके समक्ष सबसे महत्वपूर्ण कार्य था न्यायोचित 
सिद्धान्तों पर आधारित विधि संगत राज्य की स्थापना । यद्यपि नेहरू न्यायो- 
चित तकं का विश्लेषण स्पष्ट रूप से नहीं कर पाये परन्तु उनके विचाराकाश 
में आदर्शवाद के अध्यात्म का मिश्रण होने के कारण वह यथार्थवाद से किंचित 
gx थे । aes मॉलरो ने अपने एन्टीमैम्वार्यस के प्रथम खण्ड Ñ 
नेहरू को द्वितीय विशय युद्धोपरान्त के प्रथम दशक के पथ दृष्टा की मान्यता 
दी है। मॉलरो के अनुसार जिस सहजता से नेहरू मास्को से वाशिग्टन, 
बँजिग (पीकिग) से लन्दन और टोकियों से करो तक सम्मानित रूप से 
स्वीकार किये गये, यह इतिहास में एक नया अध्याय था । 

जवाहर लाल नेहरू अपने प्रति समस्त राजनंतिक आलोचनाओं के 
उपरान्त भी एक निष्ठावान राष्ट्रवादी थे । अपने व्यक्तित्व, नैतिक मूल्यों एवं 
गुट निर्पेक्षता की नीति के कारण वह सदैव अपने देश में तथा देशीय क्षितिज 
के उस पार सम्मानित दृष्ट से देखे जायेगे । 

एन० एन० राय ने श्री नेहरूको युद्धोपरांत पुनरुत्थित एशिया का नायक 
माना और तत्पश्चात गांधी के अनुयायी होने के कारण नेहरू को आत्मबल 
रहित की संज्ञा दी । 
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नेहरू के धाभिक विचारों को लेकर काफी कुछ लिखा जा चुका है 
नेहरू जी मूल रूप में धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते थे। निःसन्देह नेहरू ने बौद्ध 
धर्म, हिन्दू धर्म की क्रियाओं में भाग लिया तो उन्होंने मुस्लिमों, सिक्खों तथा अन्य 
धर्म कार्यों में भी भाग लिया । गाँधी जी के सम्पर्क में आने के पश्चात्‌ उन्हें 
afas और आध्यात्मिक विषयों में रुचि उत्पन्न हुई । sto गिरधारी लाल 
गोस्वामी ने अपनी एक भेंट वार्ता में यह बताया कि नेहरू ने अपने तीन 
गुरुओं का उल्लेख किया यह गुरु थे-पिता, गौतम, गाँधी । नेहरू के सामान्य 
जीवन में किसी अन्य धर्म के प्रति उपेक्षा का भाव दृष्टिगोचर नहीं होता है । 
इसके अतिरिक्‍त नेहरू पर यूरोपीय उदारवाद, aada, दर्शन शास्त्र, 
विज्ञान, पश्चिमी कला एवं साहित्य का प्रचुर प्रभाव था । इस प्रकार नेहरू 
का व्यक्तित्व अपने आप में अनेक गुणों को सँजोये हुए था जिसकी मिसाल 


अन्यत्र दुर्लभ है | 


लाल बहादुर शास्त्री 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू के देहावसान के उपरांत देश में रिक्तता की 
एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई । परन्तु यह प्रश्‍न अधिक दिनों तक स्थिर 
न रहकर अपितु उत्तर के रूप में परिवर्तित हो गया । लाल बहादुर शास्त्री 
के रूप में उस प्रश्‍न का समाधान हो गया । 
1909 में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ 

था | उन्हें बाल्यावस्था से ही संघर्ष का जीवन व्यतीत करना पड़ा, किन्तु 
इन संघपों ने उनके ब्यक्तित्व में आत्मबल, निष्ठा, साहस, ईमानदारी एवं 
विवेक के गुणों का संचार किया । काशी विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त कर 
'शास्त्री' की उपाधि प्राप्त की । उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन 
में सक्रिय भाग लिया । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ शास्त्री जी ने गोविन्दवह्लभ 
पंत के मन्त्रिमण्डल में स्थान ग्रहण किया । 1952 में वे रेलवे मन्त्री के पद 
पर आसीन gu । उन्होंने अपने मंत्रालय के कार्यो, प्रशासन एवं यातायात के 
साधनों में सुधार लाने का अथक प्रयास किया | इस सम्बन्ध में एक उदाहरण 
प्रस्तुत है जब उन्होंने मद्रास प्रदेश में घटित एरयालुर रेल दुर्घटना को अपना 
उत्तरदायित्व समझकर त्यागपत्र दे दिया था । इस पर नेहरूजी ने संसद में 
में कहा था किं न केवल सरकार में परन्तु कांग्रेस में उपस्थित ऐसे सहयोगी 
के प्रति मैं ud करता हूं । 

मंत्रिमण्डल को त्याग कर उन्होंने काँग्रेस पार्टी का कार्य करना प्रारम्भ. 
कर दिया । 1957 में सम्पन्न चुनावों के वह प्रभारी थे । चुनाव के उपरान्त 


लाल बहादुर शास्त्री 
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वह ga: काँग्रेस में प्रविष्ट हुये । 1964 ने वह प्रधानमन्त्री चुने गये इस प्रकार 
स्वतन्त्र भारत के दूसरे अध्याय का सूत्रपात हुआ । शास्त्री जी ने देश की 
समस्याओं का यथासंभव समाधान करने का प्रयत्न किया, परन्तु दुर्भाग्यवश 
1965 में भारत पर जब पाकिस्तान ने आक्रमण आरम्भ कर दिया | जनवरी 
1965 से कच्छ क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अपनी गतिविधियों को तीब्र 
कर दिया था और छुट पुट आक्रमण भी करने लगे थे । पाकिस्तान 1947 
से भारत अधिकृत कच्छ के रन के कंजरकोट क्षेत्र पर अपने अधिकारों की 
माँग कर रहा था | भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि वार्ता के द्वारा 
इसी प्रश्‍न का समाधान हो सकता है परन्तु शक्ति के द्वारा नितान्त असंभव 
है । पाक विदेश मन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने लन्दन में पत्रकारों से एक 
भेंट वार्ता में कहा कि कच्छ का रन पाकिस्तानी क्षेत्र है और उसकी सुरक्षा 
हमारा कर्तव्य है। इस वक्तव्य के साथ ही पाकिस्तान ने अपनी सँतिक शक्ति 
का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया । शास्त्री जी ने घोषणा करते हुये कहा कि देश 
का स्वयं भी अपना एक आत्मसम्मान है और इसलिये मैं पाकिस्तान को 
यह वता देना चाहता हूँ कि कश्मीर में हम एक इंच भूमि भी नहीं दे सकते। 
शास्त्री जी की इस घोषणा से सम्पूर्ण विश्व प्रभावित हो गया । उनके इस नव 
व्यक्तित्व जिसमें अप्रतिम साहस, आत्मविश्वास एवं निडरता का समावेश 
था, देश की जनता का ध्यान आकर्षित किया । 


भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रेरित होकर पाकिस्तान 
को प्रत्येक क्षेत्र में पराजय दी । युद्ध के मध्य शास्त्री जी ने भारतवासियों 
को साहस एवं आत्मसम्मान की शिक्षा प्रदान की एवं भारत को युद्ध परीक्षा में 
सफलता प्रदान की । अन्ततोगत्वा रूस के हस्तक्षेप से युद्ध विराम सम्पन्न 
हुआ । ताशकंद में पाक राष्ट्रपति अयूब खाँ और शास्त्री जी की भेटवार्ता हुई। 
9 जनवरी 1966 को शास्त्री एवं अयुब खां ताशकंद गये ओर 10 जनवरी को 
'ताशकंद' घोषणा पर हस्ताक्षर हुये । इस घोषणा के अन्तगंत दोनों देशों में 
सामान्य और शान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिये कहा गया तथा 
अगस्त 5, 1965 की सीमा को मान्यता प्राप्त हो गयी । अकस्मात 11 


जनवरी को ताशकंद में ही हूदयगति रूक जाने से शास्त्री जी का निधन हो 
गया जिससे पुरा देश शोकग्रस्त हो गया | 


शास्त्री जी के पश्चात्‌ तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंदिरा 
गाँधी को जनवरी 16, 1966 के दिन दल का प्रतिनिधि नियुक्त किया mam. 
यद्यपि मोरारजी भी चुनाव में प्रत्याशी थे परन्तु वह पराजित हो गए | 
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इंदिरा गांधी 

भारत की राजनीति का तीसरा अध्याय लाल बहादुर शास्त्री के 
निधनोपरान्त आरम्भ हुआ । लाल बहादुर शास्त्री के रूस में आकस्मिक 
निधन ने पूरे देश को शोकग्रस्त कर दिया था । काँग्रेस पार्टी ने अपने दल 
के नेता को निर्वाचित करने का कार्य आरम्भ कर दिया । इस मध्य गुलजारी 
लाल नन्दा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बनाये गये । अंतत: काँग्रेस पार्टी ने इंदिरा 
गाँधी का चयन पार्टी के तथा देश के नेतृत्व हेतु किया । 

इंदिरा गाँधी के चयन से मोरारजी देसाई को राजनैतिक आघात 
पहुंचा क्योंकि उनकी आर्काक्षा स्वयं ही केवल इस पद के प्रत्याशी हेतु थी । 
मोरारजी देसाई ने कहा कि मेरी यह महात्वार्काक्षा प्रधान मन्त्री बनने की 
नहीं थी, अपितु मैं इन्दिरा जी को इस पद के योग्य नहीं समझता और इस 
हेतु चुनाव में विरोध करना मैने अपना कर्तव्य समझा ।' मोरारजी ने विरोध 
किया और 169 मत प्राप्त किये ओर इन्दिरा गांधी लगभग इससे दुगने 
मतों से विजयी हुई | इससे धीरे-धीरे कांग्रेस पार्टी में आंतरिक असन्तोष की 
भावना व्याप्त होने लगी जिसका परिणाम 1979 में स्पष्ट हुआ । 


इन्दिरा गांधी के प्रधान मन्त्री के पद पर आसीन होने के साथ ही उनके 
अनुभव के प्रति विदेशी समाचार पत्नों ने दो पक्षों को परिलक्षित किया । 
इन परिवेक्षकों के अनुसार इन्दिरा गांधी को अपने पिता की राजनैतिक 
पाठशाला में राजनेताओं ओर राजनीति से भलीभांति परिचित करा दिया 
था 1 इस तथ्य की अभिव्यक्ति डाम मोरेस ने अपनी पुस्तक 'मिसिज गाँधी” 
में लिखा है कि श्रीमती गांधी ने लेखक को बताया कि उन्होंने अपने पिता 
को कार्य करते देखा था परन्तु यह उनकी बहुत अधिक सहायता का आधार 
नहीं था । श्रीमती गांधी ने कहा, 'कि दूसरे लोगों से बहुत कम शिक्षा प्राप्त 
की जा सकती है ओर अधिकतर अपने अनुभवों से ही आदमी सीखता है ।' 
उन्होंने राजनीति का उदाहरण देते हुए कहा, “कि यूं तो यह मुख्य रूप से 
तित्याचार हैं, परन्तु इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष मानसिक परिश्रम है । 
नित्याचार सीखना पड़ता है तब अपने मानस बुद्धियुक्ता और दूरदशिता के 
द्वारा adala समस्याओं का समाधान करना पड़ता है ।' निर्णय लेने के लिए 
भी श्रीमती गांधी ने कहा, “स्थिति को प्रत्येक कोण से देखने के पश्चात ही 
निर्णय लिया जा सकता है ।” श्रीमती गांधी ने इसको और अधिक स्पष्ट 
करते हुए कहा, “जब मनुष्य सीखता है तो स्वयमेव परिवर्तन आ जाता है 
और कुछ लोगों के सम्पर्क से भी परिवर्तन आ जाता है जैसे कि उन्होंने 
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बताया कि महात्मा गांधी के सम्पर्क में आना ही स्वयं में परिवर्तन आ 
जाना था ।' 
जनवरी 1966 में अपना मंत्रिमंडल गठित करने के पश्चात श्रीमती 
इंदिरा गाँधी को नेतृत्व के एकाकी मार्गे पर चलते हुये बहुत कुछ 
अनुभव प्राप्त होते रहे । राजनीति और जीवन की घटनाओं ने श्रीमती 
इंदिरा गांधी को अन्दर से सशक्त एवं प्रत्यास्थ बना दिया था जिसका संभव- 
तया अनुभव सिंडीकेट को नहीं था । 
निःसन्देह्‌ श्रीमती गांधी सिंडीकेट की आभारी थी किन्तु उनके हाथ 
की कठपुतली नहीं बनना चाहती थीं 1966 का वर्ष श्रीमती गांधी के लिए 
अशांतिकारक था । इसी वषं मुद्रा का अवमूल्यन हुआ । पंजाबी भाषा का 
आन्दोलन हुआ गो हत्या बन्द मान्दोलन संसद के समक्ष प्रस्तुत हुआ जिसमें 
हजारों विभुत लगायें, त्रिशूल धारण किये हुए जटा बांधे हुये कुछ जटा खोले, 
आंखों में मादक वस्तु सेवन प्रभाव लिये हुये हजारों साधुओं ने पुरी के शंकरा- 
चार्य के आह्वान पर संसद का घेराव किया d 
प्रशासकीय कार्य-विधि के द्वारा हिंसा का प्रादुर्भाव हुआ और श्रीमती 
गांधी ने गुलजारी लालनन्दा को गृहमंत्री पद से मुक्त कर दिया । श्रीमती गाँधी 
ने अपना प्रारम्भिक वर्ष केवल देश में ही नहीं व्यतीत किया अपितु उन्होंने 
विदेश यात्रायें भी कीं । उनकी अमरीका यात्रा से भारत-अमरीकी सम्बन्ध में 
प्रगति होने की सम्भावना प्रतीत होने लगी किन्तु जुलाई 1966 में उनकी 
रूस यात्रा ने और वियतनाम में युद्ध बन्द कर देने के प्रति संयुक्त विज्ञप्ति 
ने राष्ट्रपति जॉनसन को apaa भारतीय” कहने का अवसर दिया 1 इसके 
उपरान्त भी राष्ट्रपति जॉनसन ने भारत में अमरीका के राजदूत चेस्टर 
Hea से अपने व्यक्तिगत वार्तालाप में कहा, कि वह श्रीमती गांधी की राज- 
नतिक विदग्धता से विशेष रूप से प्रभावित थे । 
कांग्रेस पार्टी के आन्तरिक विद्वेष की भावना का स्पष्टीकरण 1969 में 
कांग्रेस दल के विच्छेद, फूट और विभाजन से हुआ जिसमें श्रीमती गांधी ने 
अपना कांग्रेस दल पृथक कर लिया । 1971 के चुनाव में उन्होंने स्पष्ट बहुमत 
प्राप्त कर दिखा दिया कि वह किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी गुट ही के 
द्वारा नेता नहीं थी वरन्‌ वह अपने पिता की भांति अपनी योग्यता, नेतृत्व 
एवं जनता के विश्वास पर भारत का नेतृत्व कर रही थीं । आलोचकों के 
अनुसार 1971 के चुनाव का नगदीकरण श्रीमती गांधी ने बंगलादेशकी विजय 
द्वारा किया था । यद्यपि यह सत्य था किन्तु क्या बंगलादेश के युद्ध ने भारत 
की मान प्रतिष्ठा, गौरव गरिमा को विश्व राजनैतिक क्षेत्र में सम्मान प्रदान 


— — 


See 
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नहीं किया ? इस प्रश्न के उत्तर में भी अनेक भिन्न विचार प्रकट किये जा 
चुके हैं। वास्तविकता से परे हटकर आलोचना व टिप्पणी करना एक बात 
है और वास्तविक तथ्यों को इतिहास में निहित कर उसका विषयपरक 
विश्लेषण एक सर्वथा पृथक कार्य है । अतः बंगलादेश से भारत को भविष्य में 
राज़नेतिक रूप से कष्ट होगा यह कह देना ही पर्याप्त नहीं है वरन मानवता 
तथा लोकतन्त्र की परम्परा के अन्तंगत उस समय भारत की भूमिका सिद्धान्त- 
प्रद थी अथवा नहीं ? रूस ने भी भारत को अपना समर्थन इसी सिद्धान्त के 
कारण प्रदान किया कि भारत स्वाधीनतारत पूर्वी बंगाल की जनता की 
माँग को उचित समझ रहा था । 


अगस्त 1971 में श्रीमती गांधी ने रूस के साथ शान्ति, सहकारिता 
एवं मित्रता की बीस वर्षीय सन्धि हस्ताक्षरित की । श्रीमती गांधी के इस 
सन्धि नीति ने स्पष्ट किया कि वह केवल देश की ही राजनीति में युक्तिसंगत 
Wa दुरदशिता नहीं रखती थी अपितु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी वह 
युक्तियुक्त थीं । इसके उपरान्त भी श्रीमती गांधी देश की आन्तरिक स्थिति 
को संभालने में सक्षम नहीं हो सकी थी । भारत की स्थिति का ब्यौरा देते 
हुए फार इस्टनं इकनामिक रिव्यू” (अप्रैल 22, 1972) ने लिखा कि देश- 
विदेश में इन्दिरा गांधी का नाम अवश्य है किन्तु देश की आधिक स्थिति, 
बेरोजगारी, जनता से चुनाव में दिये आश्वासनों का पूर्ति न हो सकता इन्दिरा 
सरकार को भीतर से निर्जीव कर रहे है । इसके अतिरिक्त पत्तिका ने कई 
एक समाचार पत्रों का उल्लेख करते हुए श्रीमती गांधी की राजनैतिक चाटु- 
कार भर्ती की कटु आलोचना की । देश में शने: शने: व्यापक असन्तोष 
प्रकट होने लगा | असन्तोष की भावना को आन्दोलन का रूप जय प्रकाश 
नारायण ने दिया | 1973 के पश्चात जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन में 
उत्तर प्रदेश के विद्याथियों ने भाग लेना प्रारम्भ कर किया । उत्तर प्रदेश और 
बिहार में जय प्रकाश नारायण ने विशाल जनसभाओं को सम्बोधित किया । 
जनता अपनी असुविधाओं के कारण असन्तुष्ट थी और किसी भी नेता के 
आह्वान पर उसकी योजनाओं को सुनने के लिये तत्पर हो जाती थी । बढ़ती 
हुई मंहगाई, बेरोजगारी तथा अपरिपक्व शिक्षा पद्धति ने छात्रों को आंदोलित 
करने में सहयोग दिया । घेराव बन्द, तथा इस प्रकार के अन्य आधुनिक 
अहिंसात्मक राजनीतिक उपकरणों ने बेरोजगार विद्यार्थियों को एक प्रकार 
का व्यवसाय प्रदान किया | 


पटनों में qa प्रकाश नारायण ने अशान्ति का वातावरण निर्मित किया 


———————_——E 
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किन्तु अपने भाषणों में उन्होंने लक्ष्यरहित क्रान्ति का आह्वान किया । श्रीमती 
गांधी ने जय प्रकाश नारायण के जनसम्त्रोधन एवं व्यक्तिगत सम्बोधन के 
उत्तर में उन्हें लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित जनमत संग्रह के लिये परा- 
मर्श दिया । जय प्रकाश नारायण ने अपने भाषणों के मध्य राष्ट्रकवि 
'दिनकर' की इन पंक्तियों को जनता के समक्ष उधृत किया । 
“दो राह समय के रथ का धड़-धड़ नाद सुनो 
सिहासन खाली करो जनता आती है।” 

निःसन्देह उपरोक्त पंक्तियां परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से ऐतिहासिक 
महत्व से सारगर्भित थी । जय प्रकाश नारायण ने इन पंक्तियों को उधृत तो 
अवश्य किया, परन्तु जनता के लक्ष्य और स्वयं की नीति का निर्धारण नहीं कर 
सके । इसी मध्य नागरवाला काण्ड, मारुति योजना, श्रीमती इन्दिरा गांधी 
की चुनाव याचिका के निर्णय ने देश की राजनीति को एक असमंजसपूर्ण 
दिशा की ओर अप्रसर किया । जिसकी प्रतिक्रिया आपातकालीन घोषणा के 
द्वारा निर्धारित हुई i 

मई 1975 के पश्चात्‌ भारतीय लोकतंत्र में आपातकालीन शासन का 
नवीन अध्याय प्रारम्भ हुआ | आलोचकों की दृष्टि में आपातकालीन स्थिति 
का निर्णय श्रीमती गाँधी की स्वार्थं सिद्धि का अराजर्नेतिक उपकरण था । 
आपातकालीन स्थिति ने एक ओर जनता को पूर्ण सुरक्षा तथा प्रशासनाकार्य 
में क्षमता एवं अनुशासिता उत्पन्न की और दूसरी ओर देशवासियों के मौलिक 
अधिकारों पर प्रतिवन्ध लगा दिया । जनता को लोकतंत्र में अधिनायकतंत् 
की प्रशासकीय पद्धति सुविधाजनक नहीं प्रतीत हुई । इसके अतिरिक्त परि- 
वार नियोजन, पुलिस अत्याचार तथा राजनेताओं एवं अधिकारियों ने लोक- 
तांत्रिक सिद्धान्तों के प्रति विश्‍वासघात करना आरम्भ कर दिया। डाम 
मॉरेस ने इस स्थिति को उचित व्याख्या की है। उनके अनुसार आपात- 
कालीन घोषणा एक ऐसा विप्लव था जो सरकार ने विरोधी दल के विरुद्ध 
किया बजाय इसके कि विरोधी दल सरकार के विरुद्ध इस प्रकार की 
कार्यवाही करते | डाम मॉरेस के अनुसार यदि श्रीमती इदिरा गांधी चुनाव 
याचिका से qd जय प्रकाश नारायण की विघटनकारी एवं उपद्रवी कार्ये- 


fafa के विरुद्ध उपरोक्त विप्लव करती तो सम्भवतः न्यूनतम आलोचना की 
qra होतीं i 


इसके अतिरिक्त डाम मॉरेस ने कई लघु घटनाओं का वर्णन किया है 
जिसका आशय ag प्रकट करना है कि सत्ता के चरम शिखर पर पहुंच कर 
चाटुकारों से दूर रहना अत्यन्त कठिन कार्य.है। डाम मॉरेस ने मानसिक रूप से 
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श्रीमती गांधी को चाटुकारिता के प्रति सदैव सतर्क पाया किन्तु आपात कालीन 
घोषणा के पश्चात्‌ जिस प्रकार की चाटुकारिता और sgt सुहाती का 
परिचय श्रीमती इंदिरा गांधी को मिला वह उनकी दृष्टि को धूमिल कर 
देने के लिए पर्याप्त था । यह सत्य है कि इन लोगों में केवल राजनीतिज्ञ ही 
नहीं थे; अपितु लेखकों कलाकारों, बुद्धिजीवियों ने भी अपनी ठकुरसुहाती 
का परिचय लेख लिखकर, दुर्गा की प्रतिमा बनाकर तथा पुस्तकें लिख कर 
दिया । जन श्रुतियों ने भी आपातकालीन स्थिति के अच्छे भौर बुरे दोनों पक्षों 
का भरसक प्रचार किया । आपातकालीन स्थिति में समाचार Tay पर अंकुश 
लगा देने से और भी भ्रमजनित स्थिति का प्रादुर्भाव हो गया । ऐसी स्थिति 
में राजनीतिज्ञो ने जनता के लोकहित से हटकर चाटुकारिता की ओर स्वयं 
को केन्द्रित कर लिया । उदाहरणतया इसका चित्रण जनवरी 3,1976 के 
“मेनस्ट्रीम”” के सम्पादकीय लेख में हुआ जिसमें चंडीगढ और चसनाला का 
तुलनात्मक अध्ययन किया गया। सम्पादक निखिल चक्रवर्ती ने चंडीगढ़ में हुए 
कांग्रेस के अधिवेशन के सजधज और राजनैतिक आडम्वर का उल्लेख करते हुए 
लिखा कि इतने बड़े अधिवेशन में जहां अनेक भाषण और चाटुकारिता का 
विशाल-प्रदर्शन था वहां चंडीगढ से दूर बंगाल की सीमा से संलग्न बिहार की 
कोयले की खदान चसनाला में 372 आदमियों की आकस्मिक मृत्यु पर कोई शोक 
नहीं प्रकट किया गया । चक्रवर्ती ने इसका विश्लेषण करते हुए लिखा क्रि यह 
दुर्घटना कोई रेल या विमान की दुर्घटना नहीं थी वरन्‌ उन लोगों की 
दुर्घटना ग्रस्त मृत्यु थी जो राष्ट्र के आथिक चक्र को चलित रखने हेतु अपने 
पसीने द्वारा खदान में राष्ट्र सम्पत्ति की खुदाई कर रहे थे। सम्पादकीय 
लेख ने निष्कर्ष रूप में लिखा कि ऐसा नहीं था कि वहां चंडीगढ अधिवेशन 
में भावुक नेता नहीं थे किन्तु देश की राजनीति इतनी आमानवीय स्तर 
पर पहुंच चुकी है कि जनता के जीवन, उसकी कठिनाई तथा दुखान्त की 
ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहता था । 

इस प्रकार के सामाजिक, आथिक एवं राजनेतिक असंतोष के वाता- 
वरण में श्रीमती गांधी ने 1977 के चुनाव घोषित कर जनता पार्टी का मागं 
प्रशस्त किया । तीस वर्षो की कांग्रेस सरकार का पतन एवं परिवतेन 
1977 के चुनाव में हुआ | जनता ने चुनाव घोषणा का स्वागत किया परन्तु 
श्रीमती गांधी की व्यक्तिगत पराजय से अधिकतर जनता को दुःख हुआ | 


जनता युग 
भारत की राजनीति में 30 वर्ष पश्चात कांग्रेस दल के अतिरिक्त 


मोरार जी देसाई 


MANE MUON: 


समकालिक भारत/551 


किसी अन्य दल ने राजनैतिक सत्ता प्राप्त की । जनता पार्टी का अप्रत्याशित 
उदय 1977 में हुआ । श्रीमती गांधी के राजनेतिक अस्त ने जनता पार्टी के 
उद्भव का स्वागत किया । कांग्रेस के अतिरिक्त भारत में विभिन्न राजनेतिक 
दल होने के कारण लोगों को यह विश्‍वास नहीं था, कि विरोधी दल एक हो 
कर सम्मिलित संगठित एक पार्टी का नामकरण कर सकते हैं । जनता पार्टी 
के आगमन ने जनता की आशाओं को उस पर केन्द्रित किया । यह इतिहास 
और प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन अपने प्रथम रूप में आकर्षक प्रतीत 
होता है । परन्तु दूसरे चरण में इसकी वास्तविकता दृष्टिगोचर होने लगती 
है । इस नियम का अथवा सिद्धान्त का स्पष्टीकरण कांग्रेस और जनता उदय, 
अस्त और पुन: उदय ने किया है । 

भारतीय राजनेतिक पट पर जनता पार्टी का उदय 1977 के चुनाव 
में हुआ जो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आपातकालीन स्थिति के तुरन्त बाद 
घोषित किये थे । श्रीमती गाँधी की चुनाव घोषणा ने दि न्यूर्याक टाइम्स', 
'मैनचेस्टर गाडियन', 'लन्दन टाइम्स” तथा 'लामांर” के सम्पादकीय लेखों में 
लोकतांत्रिक परम्परा के प्रति आस्था हेतु प्रशंसा प्राप्त की । इन 
समाचार Tal ने लिखा कि भारत में चुनाव से पूवं आपातकालीन स्थिति 
को समाप्त करना श्रीमती इन्दिरा गांधी की लोकतांत्रिक प्रवृत्ति को स्पष्ट 
करता था । आपातकालीन स्थिति को सामाप्त न कर चुनाव घोषित किये 
जाते तो सम्भवतः यह भी उपमहाद्वीप के इतिहास के तो नहीं अपितु भारत 
के राजनैतिक इतिहास की age "ufa होती । 

जनता पार्टी के संगठन का श्रेय यद्यपि लोकनायक जय प्रकाश नारायण 
को जाता है, किन्तु विभिन्न दलों को संगठित करने में भारतीय समाचार- 
पत्रों का भी योगदान था । भारतीय समाचार पत्रों ने आपातकालीन स्थिति 
का ऐसा चित्रण किया कि विरोधी दल इस तथ्य से भलीभाँति परिचित हो 
गये कि यदि इस समय संगठित न हुये तो भविष्य में हमारे लिये राजनैतिक 
द्वार सदा adar के लिये बन्द हो जायेंगे । इस हेतु श्रीमती गाँधी की त्रिको- 
णीय जन आलोचना को जनता दल ने अपने राजनेतिक सौदे में नकदीकरण 
कर लिया । इस त्रिकोणीय जन आलोचना के प्रथम दो अंश आपातकालीन 
स्थिति और संजय गाँधी की व्यापक आलोचना और जनमत संग्रह का श्रेय 
समाचार Tat को जाता है, और तीसरे परिवार नियोजन को राजनैतिक 
अस्त्र बनाया गया | 

चुनावोंपरांत जनता पार्टी ने स्पष्ट मत प्राप्त कर केन्द्र मे मोरारजी 
देसाई की सरकार को स्थापित किया । जनता पार्टी से नवीन नीतियों की 
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अपेक्षा की गई और आंतरिक, भाथिक तथा वेदेशिक नीति में परिवर्तन की 
आशा की गई | शीघ्र ही जनता पार्टी के आंतरिक विघटन ने लोगों के 
हर्षोल्लास को मन्द कर दिया । धीरे-धीरे केन्द्रीय राजनीति ने मोरारजी 
देसाई की सरकार में अनास्था उत्पन्न्न कर दी । इसके तीन मुख्य कारण d, 
प्रथम सम्पूर्ण जनता सरकार इन्दिरा भीति से ग्रस्त होने के कारण उस पक्ष 
में अपना अधिकांश समय नष्ट कर रही थी, द्वितीय आटोमन साम्राज्य के 
युवा तुको के शासन की भाँति अपनी अपरिपक्वता और अदूरदशिता एवं 
प्रयोगवादिता के कारण असफल थी, और तृतीय कारण जनता पार्टी के 
सम्मिलित अत्रयवों में मतभेद और विघटन का प्रारम्भ हो जाना था । अतः 
जनता पार्टी ने सामाजिक, आथिक एवं आंतरिक स्तर पर जनता को विशेष 
सुविधा का अनुभव प्रदान नहीं किया । जनता दल की राजनैतिक अदूटता 
की शपथ शीघ्र ही शिथिल पड़ने लगी भौर लोगों को दिये गये आश्वासन 
fata ही रह गए । 


जनता पार्टी के युग का एक रुचिकर प्रसंग पुस्तकों का प्रकाशन था। 
श्रीमती गाँधी के राजनेतिक सत्ता से हटने के पश्चात लेखकों और प्रकाशकों 
को वरदान सा प्राप्त हो गया । जनता जो परिवर्तन की सदैव इच्छुक रहती 
है उसने “दि ante’, “ऑल द, प्राइममिनिस्टर्स मैन,” 'दु gaa ऑफ 
इन्दिरा गाँधी”, 'रेवोल्युशन बाई fae’, इत्यादि पुस्तकों का रसास्वादन 
किया | इन पुस्तकों ने समाचार qub पत्रिकाओं ने तथा जनता पार्टी के 
गठित शाह आयोग, रेड्डी आयोग, गुप्ता आयोग ने श्रीमती गाँधी को जनता 
एवं राजनीति पर सदव विद्यमान रखा । फलस्वरूप भारतीय जनता ने ad- 
मान शासन और श्रीमती गाँधी के शासन व काँग्रेस शासन का तुलनात्मक 
अध्ययन करना प्रारम्भ कर दिया | जनसाधारण की इस धारणा को जनता 
पार्टी के पारस्परिक मतभेद ने तथा वरिष्ठ नेताओं की स्वार्थंसत्ता की लालसा 
ने ओर पुष्ट कर दिया और ag सोचने पर वाध्य किया कि देश के भविष्य 
के लिये केन्द्रित एवं संगठित नेतृत्व का होना बहुत आवशयक है । 

मतः जनता पार्टी की आन्तरिक अस्थिरता मोरारजी देसाई के निर्गमन 
तथा चौधरी चरणसिंह के आगमन के द्वारा और स्पष्ट प्रतीत हुई । कुछ 
ही माह में चौधरी चरणसिह की सरकार को मध्यवर्ती चुनाव घोषित करना 
पड़ा | इस प्रकार जनता दल जिसको तीस वर्षे पश्चात भारतीय जनता ने 
शासन करने के हेतु स्पष्ट बहुमत प्रदान किया उन्होंने जनता के विश्‍वास 
को अपने पारस्परिक स्वार्थलिप्सा के कारण आघात पहुंचाया d 


चौधरी चरण fag 


Aah 
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जनता पार्टी के आगमन और निर्गमन के मध्य बुद्धिजीवियों की भूमिका 
विलक्षण विरोधाभास से युक्त थी । आधुनिक युग में और वह भी अभी दो 
दशक पूर्व राजनैतिक सत्ता के प्रथम तथा अन्तिम चरण में पुस्तक प्रकाशन 
की प्रवणता का आरम्भ हुआ । 

इसी शृंखला में भारत में भी एक चरण पुस्तक प्रकाशन का जनता 
पार्टी के साथ आरम्भ हुआ । बुद्धिजीवियों ने जनता के आगमन को महान 
परिवतंन कहा, क्रान्ति से सम्बोधित किया और देश के लिए द्वितीय स्वतंतत्रा 
का आगमन कहा । क्रान्ति का अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, अपितु सामा- 
जिक, सांस्कृतिक, आथिक मूल्यों में आमूल परिवर्तन कर उसके जनसमावेश 
को क्रान्ति कहते हूँ । यदि 'मत पेटिका' क्रान्ति करने में समर्थ है तो प्रथम 
जनता पार्टी के कार्यो ने इसका उत्तर दे दिया है और द्वितीय पुनः कांग्रेस 
(इन्दिरा) के आगमन को क्या “प्रति क्रान्ति सम्त्रोधित किया जायगा d 
संक्षेप में लेखकों, बुद्धिजी वियों तथा पत्रकारिता ने जो रूप परिलक्षित किया, 
ag प्रशंसा का पात्र कदापि नहीं था । उदाहरणत: एक ही लेखक लिखता है 
“आल दि प्राईम मिनिस्टंस Ga! और वही लिखता है ‘ata दि जनता मैन'। 
राजनेतिक आलोचना और “करवट परिवर्तन! की भी एक सीमा परिधि होती 
है, उसके वाह्य लेखन सुगन्ध समाप्त हो चाटुकारिता एवं स्वार्थ एकांगिता 
में परिवर्तित हो जाता हे i 


पुनः इन्दिरा आगमन 

अन्ततः अपनी समस्त आलोचनाओं के उपरान्त तथा जनता पार्टी 
ara संसदीय विशेषाधिकार प्रस्ताव के अन्तर्गत जेल यात्रा के पश्चात्‌ 
श्रीमती गाँधी जनवरी 1980 में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर पुन: प्रधानमंत्री के 
पद पर आसीन हुयीं । उनके दो वर्षो के प्रशासनकाल में भारत ने वेदेशिक 
सम्बन्धों में अवश्य सम्मानपूवंक स्थान गृहण किया है, किन्तु आंतरिक क्षेत्र 
में देश की समस्‍यायें यथावत स्थिर हैं । और यह देखना है कि श्रीमती गांधी 
उपरोक्त समस्याओं, जनता की आकांक्षाओं और सुविधाओं का कहाँ तक 
निवारण कर पाती हैं ? 

भारत एक विशाल देश है. और इसकी समस्यायें अत्यन्त जटिल हैं । 
श्रीमती गाँधी इस यर्थाथ को स्थगित कर अपनी राजनेतिक प्रतिरूप को 
स्थाई नहीं बना सकतीं । आशा है, कि श्रीमती गाँधी अपने उत्साही, निर्भीक 
तथा प्रौढ़ और दूरदर्शी नीतियों के द्वारा, जिसके लिये वे प्रसिद्ध हैं, देश- 
हित. के प्रति अपनायेंगी । 


ग्रन्थ निदेश संर्दाभिका REFERENCES 


2 


समकालिक भारत 


Crocker, Walter : Nehru: A Contemporary 
Estimate, London, 1966. 


a 


2. Dutta, T. N. : Nehru : The Builder of 
Modern India, Nehru Foun- 
dation, 1966. 


3. Moon, Penderel : Divide & Quit, London, 1961. 

4. Murphy, G : In The Minds of Men, New 
York, 1953. 

5. Nanda, B. R. : The Nehrus, Moti Lal and 


Jawahar Lal, London, 1962. 


6. Zakaria, Rafiq : Nehru: A Study, Times of 
India Publication, 1960. 


7. Shaw, T. S : Nehru & After, New-York, 
1980. 
8. Karaka, D. F. | : The Lotus Eater From Kash- 


mir, London, 1953. 


9. Moraes, Dom : Mrs Gandhi, Vikas, 1980. 


148: 51% EEL 


10. 


11. 


12. 


Parikh, N. D 


Punjabi, K. L 


Srinivasan. S 


( 585 ) 


Sardar Vallabh Bhai Patel, 
Ahmedabad, 1953. 


The Indomitable Sardar, 
Bombay, 1962. 


Shastri: A Man to Remem- 
ber, London, 1979, 


अध्याय 30 
भारतीय प्रायद्वीप के oder संघष 


भारत-चीन संघर्षं 


विश्व राजनेतिक संतुलन में, बीसवीं शताब्दी के मध्य में भारत और 
साम्यवादी चीन के उदय ने एक विशेष परिवर्तन ला दिया है। इन दोनों 
देशों से इनकी जनसंख्या तथा क्षेत्र के आधार पर यह आशा की जा रही थी 
कि दोनों देश एशियाई देशों में महत्वपूर्ण भुमिका अदा करेंगे । 1949 में 
चीन के उदय के पश्चात्‌ भारत ने इस नव जन्मित साम्यवादी देश के प्रति 
अपने मैत्रीपूर्ण सम्त्रन्ध गठित करने आरम्भ कर दिये । जवाहर लाल नेहरू 
ने लोक सभा में कहा, कि शताब्दियों पश्चात्‌ चीन एक सशक्त राष्ट्र के रूप 
में उदय हुआ है, और यह एशिया और विशव के लिये महान उपलब्धि है। 
Ho एम० पानीकर ने भी अपनी पुस्तक “इन टू चाइनाज़' में चीन और 
भारत के मैत्रीपुर्ण सम्बन्धों और जवाहर लाल नेहरू की चीन के प्रति आस्था 
को व्यक्त किया है । द fag ने भी जुलाई 19, 1956 को जवाहर लाल नेहरू 
के बांच में दिये गए वक्तव्य को उदृत करते हुये लिखा “विश्व की बड़ी 
शक्तियों ने रूस की क्रान्ति और चीन at क्रान्ति से अनुभव प्राप्त करने की 
चेष्टा नहीं की! | 

1949 में नेहरू की अमरीका यात्रा ने साम्यवादी समाचार Tal और 
विशेषकर चीन में आलोचनात्मक प्रक्रिया व्यक्त की । गिरिलाल जैन ने अपनी 
पुस्तक “पंचशील एन्ड आफ़टर' में लिखा है कि eq शा ची जो चीन के लोक 
गणतंत्र के अध्यक्ष थे; उन्होने बर्मा, भारत और फिलीपीन्स को अभी 
भी उपनिवेशिक संज्ञा से सम्बोधित किया । एक अन्य चीनी पत्रिका (‘acs 
Heat, शंघाई) ने नेहरू, सिंगमनरी, बाऊदाई, तथा च्यांग-काई शेक को 
अमरीकी साम्राज्यवादियों के चाटुकारों की संज्ञा दी | चीनी आलोचना का मुख्य 
कारण तिब्बत समस्या थी । चीनी राजनेतिक क्षेत्र में इस बात की आशंका की 
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जा रही थी कि तिब्त्रत की समस्या जवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्रपति टूमैन के 
साथ विवेचित की है । “न्यू कन्सटूकशन,' शंघाई ने सितम्बर 22, 1949 को 
अपने एक लेख में fasaa को हस्तगत करने हेतु अमरीका और भारत का 
asda बताया । 'द आव्जरवर,' शंघाई ने अप्रैल 11,1950 को लिखा, कि 
अमरीका ने भारत पर अपनी आशायें केन्द्रित कर रखी हैं और इस कारण 
अमरीका भारत को प्वाइन्ट 4 योजना के अर्न्तगत प्रथामिकता प्रदान कर 
रहा है। इस आलोचना को प्रोत्साहन देने में अमरीकी पत्रकारिता का भी 
सहयोग था क्योंकि अमरीकी समाचार पत्र भारत-अमरीकी मित्रता को विशव 
में प्रक्षेपित कर रही थीं । 

उपरोक्त उद्धेग के उपरान्त भी जवाहरलाल नेहरू ने चीन की ओर 
मित्रतापू्णं व्यवहार बनाये रखा । यद्यपि जो-एन-लाई के भारत आगमन 
और नेहरू की चीन-यात्रा ने अपरोक्ष रूप से मित्रता की स्तरीय भावना को 
जन्म दिया, किन्तु पश्चिमी राजनैतिक पर्येवेक्षकों ने जिसमें Aret वोल्स 
और लेवी वार्नर मुख्य थे, भारत-चीन सम्वन्धों के प्रति अपनी आशंका व्यक्त 
की । एक ओर 1954 के पंचशील सिद्धान्त ने और 1955 के TET सम्मेलन 
ने तथा प्रधानमंत्रियों की यात्राओं ने 1954-56 के मध्य के काल को 'मधुमास 
युग” की संज्ञा दी है” दूसरी भोर चीन की तिब्बत में राजनेतिक-क्रियाओं ने 
मित्रता में आशंका का बीजारोपण किया और 1959 में चीन का तिब्बत में 
हस्तक्षेप कर दलाईलामा का भारत में राजनैतिक शरण लेना भारत-चीन 
सम्बन्धों में एक नवीन युग प्रवर्तन का सूचक था ga टाइम्स” ने मई 
5,1959 को लिखा कि यह बड़े दुख का विषय है कि नेहरू के पाँच सिद्धान्त, 
जो शान्ति सद्भावना के द्योतक थे, बहुत शीघ्र अपने प्रभाव को छोड़ रहे हैं । 

इस व्याकुलता तथा प्रघात के आम वुन्दगान में अमरीका के राज्य 
सचिव ने कहा कि चीनियों द्वारा तिब्बत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्य- 
ताओं का हनन मानव जाति की स्वाधीनत्ता का हनन था । अमरीका की 
सरकार ने तिब्बत की स्वयत्ता के संहार को चीन द्वारा तिब्बत के ऐतिहा- 
सिक महत्व की विनिष्ट माना । भारत ने तिब्बत की घटना को अत्यन्त 
सौम्य प्रौढ़ता से ग्रहण किया परन्तु इस घटना का प्रभाव शीघ्र ही उप 
महाद्वीप में प्रतीत होने लगा और नेपाल, सिक्किम, भुटान और am- 
ग्रानिस्तान भी राजनेतिक करवट लेने लगे । 

चीन की तिब्बत के प्रति ‘aca करतल' की अमिव्यक्ति और पांच 
अंगुलियों (नेपाल, भुटान, सिक्किम, नेफा और लह्दाख) को पुनः प्राप्त 
करने की घोषणा ने भारत-चीन सीमा विवाद की प्रतिच्छाया को मोर 
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अधिक गंभीर कर दिया । मुख्य रूप से जो विवाद भारत चीन सम्बन्धों में 
आरम्भ हुआ वह था चीन हारा अपने मानचित्रो में पचास हजार वर्गमील 
भारतीय क्षेत्र का चित्रण और भारतीय सीमा पर आक्रामक नीति का 
परिपोषण । भारत चीन सीमा विवाद भी चीन-रूस विवाद की भांति था जिसमें 
चीन कीविदेशनीति ने पूणं रूपेण स्वरूप परिवर्तन कर लिया था । 

प्रधानमंत्री जो इन-लाई ने भारत-चीन सीमा विवाद को इतिहास का 
एक जटिल प्रश्न बताया और मैकमोहन रेखा को निर्णायक रूप से असंगत 
तथ्य की संज्ञा दी । श्वेत Tal के अनुसार उनका यह वक्तव्य उनकी AT 
तीय प्रधानमंत्री के साथ हुई पूर्वं की समस्त घोषणाओं के विपरीत था। 
चीन का सीमा विवाद के प्रति तर्क दो तथ्यों पर आधारित था । 

1. भारत जिस सीमा व क्षेत्र को aa समझता था, वह ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद की पैतृक सम्पत्ति था और स्वतंत्र भारत को अपना उपनिवेशक 
रूप साकार रखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये । 

2. भारत-चीन सोमा कभी भी औपचारिक रूप से सीमाबद्ध नहीं की 
गई | 

सीमा का परिसीमन करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय विधि वेत्ताओं (टेलर, 
ओपेन हाइम, स्टार्क इत्यादि) ने पर्वत, झरने, नदी जल संभर इत्यादि को 
मान्यता प्रदत्त की है ag अन्तर्राष्ट्रीय विधि का सिद्धान्त तकंसंगत होने 
के नाते विशवमान्य है। भारत-चीन सीमा जल-विभाजन के द्वारा ऐतिहासिक 
और पारस्परिक रूप से निणंयोजित हो चुकी थी | भारत-चीन सीमा विवाद 
के मुख्य तथा वास्तविक तथ्यों का मूल्यांकन उपरोक्त कथन पर आधारित 
गोपालाचारी द्वारा आकाशवाणी के दिसम्बर 16, 1962 के अंक में किया गया 
है। चीन के भारत की सीमा पर अनाधिकार चेष्टा और भारतीय नीतियों 
के खण्डन के उपरान्त भी जवाहर लाल नेहरू की प्रत्येक रूप से यह चेष्टा 
थी कि भारत-चीन सीमा-विवाद शान्तिपूर्ण रूप से हल हो जाय। तदोपरांत 
जो एन-लाइ के देहली आगमन के द्वारा भी कोई समाधान नहीं हो 
सका । नवम्बर 28, 1981 को नेहरू के संसदीय वक्तव्य को 'पेकिंग रिव्यू” 
और “पीपुल्स डेली” ने चीन विरोधी अभियान की संज्ञा दी । चीनी राज- 
नैतिक क्षेत्र में इसे नेहरू-कनेडी-रस्क का षडयंत्र बताया गया । चीन के नेताओं 
ने कहा, कि नेहरू ने एशिया में राष्ट्रपति क॑नेडी का प्रथम राजनेता बनने 
हेतु गुट निरपेक्ष की आत्मा को शीतयुद्ध की राजनीति के हाथ में सौंप दिया 
था । इसके अतिरिक्त नेहरू के बेलग्रेड सम्मेलन में कार्यो, इन कार्यों में उनकी 
भुमिका तथा जापान के प्रधान मन्त्री एकादा से उनकी भेंटने चीन की सरकार 
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के समक्ष उन्हें संदिग्ध घोषित कर दिया wa चीन ने भारत को 1954 का 
समझौता, ga: प्रलम्त्रित करने का अनुरोध किया तो जवाहर लाल नेहरू ने 
चीन से aga खाली कर देने के लिये आग्रह किया । फरवरी 1962 में चीन 
की सरकार ने भारत के विमानों द्वारा अनाधिकार चेष्टा के विरुद्ध विरोध 
प्रकट किया और इसको व्यापक रूप से घ्रचारित किया । अप्रैल 22, 1962 
को पुनः चीन ने अपने चयनित भारतीय आरोपों को प्रतिबिम्वित किया और 
इसके साथ यह भी आरोप लगाया कि भारतीय सरकार तिब्बत में अपना 
हस्तक्षेप कर वहां के विद्रोही कार्यकर्ताओं को सहयोग प्रदान कर रही थी । 
अप्रैल 27, 1962 के 'पीकिग g ने सम्पादकीय लेख में नेहरू, दलाईलामा, 
sain काई शक और अमरीका पर यह आक्षेप लगाया गया किवे 
तिब्बत में युद्ध सामग्री देकर विना कारण हस्तक्षेप कर रहे थे । मई 
1962 में चीन की सरकार ने भारतीय आक्रामक नीति की आलोचतन्ना एवं 
भर्त्सना की । भारतीय सरकार ने चीन के विरोध का खण्डन कर नेहरू की 
मई 2, 1962 की लोक सभा घोषणा को प्रतिलक्षित किया । लोक सभा में 
नेहरू ने कहा कि भारत Aas साथ किसी भी प्रकार संघर्ष के प्रति इच्छुक 
नहीं, किन्तु इस नीति का पालन भारत के नियंत्रण में नहीं था । 

शनैः wd: भारत-चीन सीमा विवाद एक जटिल समस्या का रूप 
धारण कर विषम परिस्थिति में परिणित हो गया । अक्टूबर 1962 में चीन 
और भारत के सम्बन्धों में पूर्ण रूप से तनाव आ गया और इसी माह जवाहर 
लाल नेहरू ने अपनी मद्रास और सीलोन की यात्रा से पूर्व चीनी आक्रमण- 
कारियों को भारतीय सीमा से बाहर करने का आदेश दिया । पीकिग रेव्यू 
के अनुसार अक्टूबर 14, 1962 को चीन ने भारत को सीमा संकट से दूर 
रहने का परामर्शं दिया परन्तु अक्टूबर 20 से भारत-चीन भाई-भाई के 
सम्बन्धों पर पटाक्षेप हो गया और दोनों ओर से घोर आक्रमण आरम्भ हो 
गये । 

भारत-चीन युद्ध ने अपने प्रथम चरण में जवाहर लाल नेहरू की 
नीतियों की असफलता को उद्घोषित किया, ओर अपने द्वितीय चरण में 
भारतीय सँन्य शक्ति की कृत्रिमता को स्पष्ट किया । नेहरू ने स्वयं इस युद्ध 
के तथ्य को स्वीकार करते हुये कहा कि “हम स्वयं निमित कृत्रिम वातावरण 
में रह रहे du 

भारत-चीन युद्ध ने जवाहर लाल नेहरू को अपनी नीति को प्रत्यान्तर 
करने हेतु वाध्य किया । उन्होंने पश्चिमी ब्लाक से सैनिक सहायता की माँग 
की । नार्मन पामर के अनुसार भारतीय सहायता की मांग को अमरीका की 
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सरकार ने अतिशीघ कार्यान्वित किया । परन्तु अमरीकी सरकार भारतीय 
सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहती थी इसका उदाहरण जांन 
गॉलब्रेथ ने अपनी पुस्तक 'एम्बेस्डसं जनरल” में दिया है। gradu के ag- 
सार जब भारतीय सरकार ने चीन के विरुद्ध प्रयोग हेतु वायुसेना से 
सहायता मांगी तो aiaia जो उस समय भारत में अमरीका के राज- 
दूत थे, भारत सरकार को स्पष्ट किया कि चीन के विरुद्ध वायुसेना का 
प्रयोग बुद्धिमत्तायुक्त नहीं था क्योंकि fasaa से गंगा का क्षेत्र चीन के 
विमानों के लिये पुर्णतः खुला लक्ष्य था । गाँलब्रेथ ने पुनः भारत सरकार को 
परामर्शं दिया कि यदि वायुसेना द्वारा चीनी आक्रमण की गति में अवरोध 
उत्पन्न करना ही एकमात्र ध्येय है, तो कोरिया और वियतनाम के वास्तविक 
उदाहरण को हमें विस्मृत नहीं करना चाहिये । 
20 नवम्बर 1962 को राष्ट्रपति कैनेडी ने अपने एक वक्तव्य में कहा 
“गत सप्ताह चीनी सेना, जिसने उत्तरपूर्वी भारतीय क्षेत्र में सीमा का afa- 
क्रमण कर लिया है, अब चीन की युद्ध विराम योजना के प्रति भारतीय 
सरकार के निर्णय का मूल्यांकन करने हेतु हम एक अमरीकी मण्डल भारत 
भेज रहे हैं।' अमरीकी मण्डल उपराज्य सचिव ‘vata हैरीमन' की अध्यक्षता 
में भारत आया । अमरीका के राजदूत जॉन गाँलब्रेथ ने जवाहरलाल नेहरू से 
भेटवार्ता करने के पश्चात्‌ कहा, कि भारत के प्रधानमंत्री युद्ध विराम के 
इच्छुक थे और दूसरा कारण युद्ध विराम के प्रति यह था कि अमरीकी 
प्रत्युत्तर भी इस युद्ध विराम के प्रति उत्तरदायी था । भारत-चीन युद्ध ने 
अमरीका के समाचारपत्नों में भारतीय सहायता एवं सहयोग के प्रति पुणं रूपेण 
योगदान दिया । निःसन्देह अमरीकी जनता तथा समाचार Ta भारत की गुट 
निरपेक्ष नीति से प्रभावित नहीं थे, किन्तु "न्यूयार्क टाइम्स! (अक्टूबर 23, 
1962) के अनुसार “विश्व के स्वाधीनता प्रिय राज्य भारत को प्रत्येक 
प्रकार का सहयोग देने के लिये तत्पर थे 1” 
एक भोर जहां अमरीका अपनी युद्ध सामग्री देकर अपनी सद्भावना 
को प्रदर्शित कर रहा था, दूसरी ओर राष्ट्रपति कॅनेडी भी अमरीका में स्थित 
भारतीय राजदूत को अमरीका की सद्भावना और सहयोग का आश्वासन दे 
रहे थे । उन्होंने भारतीय राजदूत को स्पष्ट किया कि भारत के इस संकट के 
समय में अमरीका अपनी सहायता के उपलक्ष्य में किसी प्रकार की संन्धि 
अथवा समझौते करने का इच्छुक नहीं था | थियोडोर सुरेन्सन ने अपनी पुस्तक 
'कैनेडी' में लिखा है कि wast जवाहर लाल नेहरू की गुट निरपेक्ष की 
नीति के प्रति बिशेष आस्था नहीं रखते थे, किन्तु उन्होंने आशा व्यक्त की कि 


— 
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भविष्य में नेहरू अपनी नीति को aadar एवं वास्तविकता में परिणित 
करने की चेष्टा करेगें । अमरीका की सरकार ने अमरीका विरोधी कृष्णा- 
मेनन को निष्कासित किये जाने का स्वागत किया । 

भारत-चीन युद्ध मे अमरीका कौ सहायता एवं उसकी वायुसेना के 
सराहनीय कार्य के अतिरिक्त अन्य पश्चिमी देशों से भारत को सहायता प्राप्त 
हुई । भारत-चीन युद्ध ने एशिया और पश्चिमी देशों के मध्य एक नव राज- 
नैतिक नीति विकास को जन्म दिया । इस युद्ध ने मुख्यतः दो समस्याओं का 
प्रादुर्भाव किया : 1. भारत-चीन युद्ध ने एक एशियाई त्रिकोण के नवक्षेत्र को 
संघर्ष और तनावपूर्ण वातावरण से युक्त कर दिया । इस एशियाई त्रिकोण में 
रूस, भारतीय उपमहाद्वीप तथा तीन मुख्य नायक थे । 2. भारत-चीन युद्ध 
ने 1965 के भारत-पाक युद्ध का भी बीजारोपण किया । पाकिस्तान के 
विदेशमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने चेतावनी दी कि यदि अमरीका और 
ब्रिटेन भारत को युद्ध सामग्री द्वारा पोषित करते रहेगें तो पाकिस्तान 
कदाचित मौन नहीं रहेगा | भुट्टो ने यह भी कहा कि इस सहायता से उत्पन्न 
किसी भी कुपरिणाम का उत्तरदायित्व अमरीका और ब्रिटेन पर होगा । 
फलस्वरूप पाकिस्तान ने साम्यवादी चीन को अपने पड़ोसी देश की संज्ञा 
देकर सम्बन्ध आरोपित करने आरम्भ किये । वारेन उना के अनुसार अमरीकी 
प्रशासन ने पाकिस्तान की इस नीति को कृत्रिम प्रेम एवं खिलवाड़ की संज्ञा 
दी । वारेन उता ने 'एकलांटिक' में अपने एक लेख में स्पष्ट किया कि 
पाकिस्तान भारत के प्रति अपना विद्वेष अमरीका को लक्ष्य बनाकर प्रकट 
करना चाहता था । वारेन उना के अनुसार पाकिस्तान की चीन मित्रता ‘A 
शत्रु का शत्रु मेरा faa’ के सिद्धान्त पर आधारित थी । 


चीन के आक्रमण के पश्चात्‌ भारत पश्चिमी ब्लाक के सम्पकं में पुनः 
आ गया और विशेषकर भारत में अमरीका की सहकारिता नीति का समावेश 
हुआ। राष्ट्रपति कॅनेडी ने कहा कि अमरीका भारत को पूर्णरूप से स्वनिभंर 
करने का इच्छुक था ताकि भविष्य में किसी चीनी आक्रमण में भारत को 
सहायता न मांगनी पड़े, एवं पराश्रित न रहना पड़े । राष्ट्रपति कैनेडी के 
शासन काल में अमरीका की विदेश नीति में एक नवीन आशा व परिवर्तेन 
आया जबकि पाकिस्तान जॉन फास्टर डलिस की सन्धिवादी नीति (पेक्टाइ- 
सिस) को ही प्रोत्साहन देना चाहते थे। महमूद वर्की ने 'आऑरबिस' में 
अपने एक लेख में लिखा कि सितम्बर 1963 को राष्ट्रपति अयूब खाँ ने यह 
चेतावनी दी कि यदि भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया तो चीन 
पाकिस्तान को सहयोग देगा । न्यूयार्क टाइम्स ने (अक्टूबर 7, 1963) लिखा 
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कि जनरल मैक्सवेल टेलर के पाकिस्तान यात्रा के पश्चात्‌ पाक-चीन mfum 
मित्रता और भी स्पष्ट हो गई थी क्योंकि अमरीका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान 
को विमान सहायता देना स्थगित कर दिया था । तत्पश्चात्‌ अमरीका के रक्षा 
सचिव मैकेनमेरा ने यह घोषणा की कि भारत को साम्यवादी चीन के 
आक्रमण के विरुद्ध अमरीका को पूर्णरूप से भविष्य के लिये तैयार कर देना 
चाहिए i 

इस पर भी पाकिस्तान के नेताओं ने भारत विरोधी अभियान को 
अपने भाषणों द्वारा तीव्र कर दिया । अमरीका में भी पाकिस्तान के समर्थकों 
ने भारत को अमरीकी नीति के बाहर की परिधि की संज्ञा दी और अमरीकी 
सरकार को अपनी नीति परिवर्तन के लिये सुझाव दिया । न्यूयाकं विश्व- 
विद्यालय के प्रोफेसर daca 'ऑरबिस' में अपने एक लेख में अमरीका 
की सरकार को भारत के उन अवरोधों के प्रति सचेत किया जो भारतीय 
नीति के द्वारा अमरीकी नीति के प्रति उत्पन्न किये गये थे । अपने लेख के 
उपसंहार में ट्रेगर ने पाकिस्तान को अमरीका का सच्चा हितैषी एवं मित्र 
बताया । प्रसंगवश Rx अपने एशियाई सिद्धान्त के विश्लेषण के मध्य 
भारतीय नीति के अवरोधों की व्याख्या कहीं नहीं की । 

तथापि चीन के भारत पर माक्रमण के पश्चात्‌ पाकिस्तान सरकार की 
नीति भारत के प्रति खुले रूप से उग्रवादी प्रतीत होने लगी । पाकिस्तान के 
विदेशमन्त्री मुहम्मद अली बोगरा ने भारतीय चीनी संघर्ष को एक स्थानीय 
संघर्ष की संज्ञा दी । पाकिस्तान समाचारपत्र “द sta’ (नवम्बर 26, 27) 
को अपने एक लेख 'हिटलरस फुटस्टैपस” में भारतीय नीति की महत्वाकांक्षा 
का अर्थ विशाल भारत बताया | 

इस प्रकार भारत-चीन संघर्ष ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनेतिक 
वातावरण में बुद्धिहीनता के कारण तथा स्वार्थंलिप्सा में लिप्त होकर 
विषमता के वातावरण को जन्म दिया । पाकिस्तान को केवल भारतीय प्राप्त 
सहायता के विरुद्ध प्रचार करना था । पाकिस्तान के प्रचार ने पूरे विश्‍व की 
दृष्टि भारतीय उपमहाद्वीप पर केन्द्रित कर दी । रूस के प्रधानमन्त्री ख्यू श्चेव 
ने भी कहा कि भारत 'साम्राज्यवादी फंदे' में अपनी गर्दन फंसा रहा है। 


- सोवियत प्रधानमन्त्री के शब्द तकं संगत नहीं थे क्योंकि रूस स्वयं 1941-45 


के मध्य मुक्त रूप से अमरीका एवं ब्रिटेन की सहायता प्राप्त कर चुका था। 


sa ने अमरीका से उपरोक्त वर्षो में 10.801,131,000 डालर की सहायता 


प्राप्त की थी । क्या विकासशील देश विकसित. देशों से सहायता प्राप्त करने 


m अधिकृतं नहीं थे ? ada विश्‍व के विकसित देशों ने उन देशों की सहा- 
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यता की है जिनका विकास पूर्णतया न हो पाया हो । इस संदर्भ में प्रधान- 
मन्त्री इन्दिरा गांधी का संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास” के अधिवेशन में 
कहे गए शब्द यथाउपयुक्‍त हैं । श्रीमती गांधी ने कहा था कि “प्रश्न यह नहीं 
है कि विकसित देश सहायता दे सकते हैं या नहीं वरन “प्रश्न यह है कि 
क्‍या विकसित देश सहायता न प्रदान करने का सामर्थ रखते हैं'। उपरोक्त 
कथन में आधुनिक राजनेतिक सिद्धांतों के दर्शन की स्पष्ट व्याख्या निहित 
है। इसी मध्य पाकिस्तान ने चीन के साथ अपने सम्प्रन्धों को सशक्त करना 
प्रारम्भ कर दिया था, नेपाल ने तटस्थता घोषित कर दी थी, अफगानिस्तान 
की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी और चीन संघर्ष के पश्चात भी भारत गुट- 
fada की नीति में विश्वास रख रहा था। भारत की गुटनिर्षेक्ष नीति का 
भविष्य कटु अलोचना का विषय था । 


भारत-पाक युद्ध (1965) 

भारत-पाक सम्बन्धों में 1960 के मध्य एक नवीन अध्याय आरम्भ 
हुआ जब भारत के प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू ने पाकिस्तान यात्रा की | 
भारतीय प्रधानमन्त्री पाकिस्तान में 'सिन्धु-जलसंधि' हेतु गये थे । 'पाकिस्तान 
टाईम्स' के अनुसार काश्मीर समस्या के अतिरिक्त 'सिन्धुजल” समस्या भारत- 
पाक सम्बन्धों के मध्य एक गम्भीर रूप धारण किये हुये थी इसके निदान ने 
दोनों देशों के सम्बन्धों को एक नया रूप प्रदान किया-ऐसा एक विश्वास 
लगभग सभी दिशाओं से प्राप्त हुआ । इसके समानान्तर एक शंका काश्मीर 
समस्या को लेकर सर्दैव उत्पन्न रही कि भारत का काश्मीर समस्या के प्रति 
क्या दृष्टिकोण होगा ? 

यह राजनैतिक अथवा कूटनीतिज्ञ विडम्बना थी कि एक ओर पाकि- 
स्तान के राष्ट्रपति aga खां का कथन (द डान, सितम्बर 24, 1960) 
था कि “भारत और पाकिस्तान अब सामान्य रूप से रहना सीख गये हूं! । 
दुसरी ओर भारतीय प्रधानमन्त्री के भारत वापिस लौटने के साथ ही भारत 
पाक सम्बन्धों में ga: परिवर्तन आ गया । राष्ट्रपति अयूब खां ने मुजफरा- 
बाद में कहा (द डान, अक्टूबर 6, 1960) कि काश्मीर समस्या के समा- 
धान के बिना भारत-पाक सम्बन्धों में निकटता होने का प्रश्‍न ही नहीं उत्पन्न 
होता । द टाईम्स ऑफ़ इण्डिया में अक्टूबर 11, 1960 को सम्पादकोय लेख 
में दिया कि वे लोग जो "सिन्धु जल सधि” के द्वारा भारत-पाक सम्बन्धों में 
वृद्धि की आशा कर रहे थे, उन्हें राष्ट्रपति अयूब खां के वक्‍तव्य से अत्यन्त 
निराशा होने लगी थी । 


od 
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इसके कुछ ही समय पश्चात्‌ जवाहर लाल नेहरू जब अमरीका की 
यात्रा पर गये तो वहाँ उन्होंने काश्‍मीर समस्या को 'पण्डौरा बॉक्स” की 
संज्ञा दी (दि हिन्दू, अक्टूबर 10, 1960) और यह आशय व्यक्त किया 
कि इस 'पण्डौरा बॉक्स” को खोलने की आवश्यकता नहीं थी । राष्ट्रपति 
अयूब खां ने इसके प्रत्युत्तर में (पाकिस्तान टाईम्स, अक्टूबर 27, 1960) 
काश्मीर समस्या के प्रति “टाईम बम” का पारिभाषिक शब्द प्रयोग किया d 
तथापि 1961 के मध्य भारत-पाक सम्बन्धों में तीक्ष्णता आनी प्रारम्भ हो 
गई | पाकिस्तान ने भारत के साथ अमरीका के प्रति भी अपनी आशंका 
व्यक्त करना आरम्भ कर दिया । पाकिस्तान के अद्ध सरकारी समाचार पत्र 
“डॉन” ने अपने सम्पादकीय लेखों में अमरीका की सरकार पर यह आक्षेप 
लगाया कि भअमरीकन नीति में परिवर्तन gras सिद्धान्तवादियों के कारण 
आया है। खालिद सईद ने 'एणियन सव” में अपने एक लेख में यह व्यक्त 
किया : पाकिस्तान की सरकार अमरीका के नवनीति कर्णधारकों को 
पाकिस्तान विरोधी समझती है ।' राष्ट्रपति अयूब खां ने अमरीकी नीति 
को निर्बल एवं अनिर्णायक घोषित किया, उन्होंने अमरीका पर यह भी 
आरोप लगाया कि अमरीका मित्रो और अमित्रो में अन्तर समझने में अस- 
मर्थं है । संक्षेप में पाकिस्तान का दक्षिण पूर्व एशिया संधि संघ के प्रति 
विरोध अमरीकी नीति के प्रति आंशका और चीन और रूस के प्रति सम्बन्धों 
की सामान्यता केवल एक प्रश्‍न पर केन्द्रित थी और वह थी कश्मीर समस्या। 
भुट्टो ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय एसेम्बली के समक्ष एक भाषण में कहा, कि 
अभी ag स्थिति है तो 1970 में भारत अमरीका की ओर सम्मुख होकर 
कहने लगेगा भारत माता का विभाजन गलत था । भुट्टो ने पुनः कहा, कि 
पाकिस्तान को कश्मीर समस्या का समाधान अपनी नीति के माध्यम से 
करना चाहिये । 1960-64 के मध्य पाकिस्तान की नीति पूर्णरूप से भ्रम 
उत्पन्न करने वाली थी । एक ओर अयूब खां रूस और चीन की दो नावों पर 
सवार थे और दुसरी भोर अमरीका से भी भयबोध कौ नीति द्वारा मित्रता 
के इच्छुक थे । दूसरी ओर कश्मीर समस्या का समाधान बल प्रयोग से करना 
चाहते थे और साथ ही शान्ति और समझौते की वार्ता के भी इच्छुक थे । 

यद्यपि पाकिस्तान अमरीका से शीत युद्ध में ग्रस्त था किन्तु पाकिस्तान 


“और भारत के मध्य काश्मीर समस्या को लेकर छः मित्र गोष्ठियां हो चुकी 


थीं । इन गोष्ठियों का कोई विशेष प्रतिफल दृष्गोचर नहीं हो रहा था और 
समस्या दिन प्रति दित जटिलता में परिवर्तित हो रही थी । संयुक्त राष्ट 
सुरक्षा परिषद भी दोनों देशों में कोई निर्णय करवाने में असफल रही । 
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केवल शेख अब्दुल्ला की मध्यस्था के फलस्वरूप नेहरू-अयूब वार्ता की 
संभावना व्यक्त की जा रही थी परन्तु 1964 के मध्य में जवाहर लाल नेहरू 
के निधन ने स्थिति को अत्यधिक जटिल बना दिया । जवाहर लाल नेहरू के 
निधन पश्चात्‌ लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुये इस 
मध्य भारत-पाक सम्बन्धों में अत्यधिक तनाव पूर्ण स्थिति हो गई । इसका 
मुख्य कारण कश्मीर और कच्छ के रन में पाकिस्तान की सेना का इकट्ठा 
होना था । अप्रैल 1965 में कच्छ में पाकिस्तान गोरिल्ला सैनिकों की घुसपैठ ने 
वहां युद्ध आरम्भ कर दिए । संघर्ष के आरम्भ से ही अमरीका, ब्रिटेन भोर 
क॑नेडा इन दो पड़ोसी देशों में शान्तिपूर्ण वार्ता ऑर समझौते के इच्छुक थे । 
अमरीका के लिए सर्वाधिक कठिनाई यह थी कि यह दोनों देश अमरीका की 
दी हुई युद्ध sedi का प्रयोग कर रहे थे ऐसी स्थिति में अमरीका ने स्वयं 
कोई क्रियात्मक निर्णय न लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विल्सन को समझौता 
कराने के लिए प्रेरित किया । प्राधानमंत्री विल्सन समझौता कराने में कुछ 
सीमा तक सफल रहे और जून 30, 1965 को भारत-पाक समझौते पर 
हस्ताक्षर gu । राष्ट्रपति अयूब खां ने gath हैरल्ड ट्रिव्यून (जुलाई 1,1965) 
को एक भेंटवार्ता में बताया कि उपरोक्त समझौता भारत-पाक सम्बन्धों से वतंन 
farg (एक नया मोड़) होगा । 

इससे पूर्व कि दोनों देश कच्छ सीमा समस्या का अस्थाई समाधान कर 
सकें, काश्मीर में स्थिति अत्यधिक गम्भीर एवं जटिल हो गई । पाकिस्तानी 
सैनिक गुरिल्ला अगस्त 1965 को कश्मीर की भारतीय सीमा के अन्दर प्रवेश 
कर गये । भारतीय प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसे 'क्षीण छझवेशी 
आक्रमण? की संज्ञा दी । आगामी सप्ताह में संनिक परिगमन में वृद्धि होती 
गई । संयुक्त राज्य के महासचिव ऊं थाँट ने सुरक्षा परिषद को सितम्बर 3, 
1965 को बताया कि पाकिस्तान के afas भारतीय सीमा में प्रवेश कर गये 
हैं टाइम्स ऑफ इण्डिया के सम्पादक Slo आर० मानकेकर ने कश्मीर 
संघर्षं को वियतनाम कौ उपमा दी । उनके अनुसार aga खां के 'मुजाहिद' 
वियतनाम में हो-ची-मिन्ह के गुरिल्ला की भांति कार्य कर Wi 

सितम्बर 4, 1965 को पाकिस्तान ने छम्ब क्षेत्र में मुख्य रूप से आक्र 
मण आरम्भ कर दिया और सितम्बर 5 तक आक्रमण Laas प्रारम्भ हो 
गई । प्रधानमन्त्री शास्त्री ने घोषणा की कि राज्य के गुप्त रहस्यों को प्रकट 
करना प्रथागत नहीं है, किन्तु जब सेनाध्यक्षों ने सरकार से स्थिति के बारे 
में पूछा तो मैंने उन्हें स्पष्ट आज्ञा दे दी है कि अनिर्णय के लिये कोई स्थान 
नहीं है। वह साहसपूर्ण आगे ag और पीछे न ee । सितम्बर 6, 1965 को 
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भारत ने पूर्णरूप से युद्ध का आह्वान कर लाहौर की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को 
भंग किया, और दूसरे ही दिवस सियालकोट क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। 
'न्यूयाक टाइम्स” ने सितम्बर, 7, 1965 को लिखा कि प्रधानमन्त्री 
शास्त्री के अनुसार भारत पूर्णतया युद्धरत था और राष्ट्रपति aya खां ने 
भी घोषणा की, कि हम युद्धरत है और तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक 
भारतीय तोपों को शान्त नहीं कर देगें । 
भारत-पाक युद्ध के तीव्रीकरण ने पाकिस्तान के पास आधुनिक अम- 
रीकी पैटन टेक और शस्त्र होने के उपरान्त भी पाकिस्तान की निर्वलता 
को व्यक्त कर दिया । युद्ध की वृद्धि ने ब्रिटेन, अमरीका, रूस तथा संयुक्त 
राष्ट्र में चिन्ता व्याप्त कर दी थी । केवल चीन ही एक ऐसा देश था जो 
इस युद्ध से आनन्द प्राप्त कर रहा था । विदेशी पत्र एवं पत्तिकाओं ने भारत- 
पाक युद्ध का भिन्न-भिन्न रूप में प्रचार किया । युद्धोंमध्य और युद्धोपरान्त 
को पुस्तकों ने भी भारत-पाक युद्ध के विभिन्न पक्षों की समालोचना कर 
अपना-अपना मत व्यक्त किया | सर्वाधिक मनोरंजक तथ्य यह था कि राष्ट्र- 
पति aga खां बार-बार अमरीका पर आरोप लगा रहे थे कि वह भारत को 
युद्ध सामग्री दे रहा था और पाकिस्तान स्वयं अमरीका से प्राप्त Gea टैक 
और सेबर जेट विमानों द्वारा gata था । द न्यूयाके टाईम्स ने सितम्बर 6, 
1965 के सम्पादकीय लेख में भारत-पाक युद्ध का विश्लेषण करते हुये लिखा कि 
भारत ने काश्मीर विभाजन को अमान्यता दी और अपने क्षेत्र को भारत का 
एक आन्तरिक अंग स्वीकार किया । पाकिस्तान को भारत की इस नीति 
व्यवहार से आक्रोश उत्पन्नहुआ और उसने काश्मीर के लिये पूर्ण देश को युद्ध 
रत कर दिया । पत्र ने आगे लिखा कि साम्यवादी चीन ही एक देश था जो 
युद्धरत दोनों पड़ोसियों के मध्य सुख सान्तवना का अनुभव रहा था । 
युद्ध के प्रसार ने सुरक्षा परिषद को fafaa किया और परिणाम स्व- 
रूप आपत्तिकालीन अधिवेशन बुलाया गया । महासचिव sare ने राष्ट्रपति 
अय्युब और प्रधानमन्त्री शास्त्री को युद्ध विराम करने हेतु अनुरोध किया d 
भारतीय प्रधानमन्त्री ने महासचिव को सन्देश भेजा कि हुम एक युद्ध विराम 
से दूसरे तक नहीं जाना चाहते जब तक पाकिस्तान पुनः आक्रमण न करने 
का आश्वासन नहीं देगा | इस मध्य सुरक्षा परिषद में अमरीका के प्रतिनिधि 
आर्थर गोल्डबगं ने युद्ध समाप्त करने का पुनरावेदन किया और बताया कि अम- 
रीका ने दोनों देशों को सहायता देना.स्थगित कर दिया था । आर्थर गोल्ड- 
वर्ग ने अमरीकी प्रदत्त युद्ध सामग्री के प्रयोग को पूर्णरूप से भत्संना कर 
कहा कि युद्ध सामग्री का प्रयोग समझौता विरुद्ध किया गया था । इस संदर्भ 
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में एक वास्तविकता का उत्तर किसी राजनेता ने नहीं दिया । अमरीका की 
सरकार ने युद्ध सामग्री प्रदान करते समय यह प्रतिवन्ध लगाया कि यह भारत 
के विरुद्ध या उपमहाद्वीप में किसी के विरुद्ध प्रयोग नहीं होगी तो एक प्रश्‍न 
यह उत्पन्न होता है कि क्या युद्ध सामग्री चाहे किसी समझौते के अन्तर्गत प्राप्त 
की गई हो कया केवल शान्ति के समय में ही प्रयोगको जा सकती है ? आधु- 
निक सामरिक नीति का यह प्राविधान की अपरोक्ष रूप से युद्धरत रहने हेतु 
सामग्री का विक्रय एवं दान करो और प्रत्यक्ष रूप से इसका खण्डन करते रहो 
जिससे विश्व राजनैतिक वातावरण में इसी का अनुभव होता रहे कि महा- 
शक्तियां विश्व शान्ति की पोषक Ea निःसन्देह महाशक्तियों की यही भूमिका 
A देशों में एक qui प्रति भ्रम उत्पन्न कर उन्हें संघर्षरत करती रही 
| 

संयुवत राष्ट्र मुख्य कार्यालय में सितम्त्रर 22, 1965 को एक संतुष्टि- 
प्रद भावना दृष्टिगोचर होने लगी क्योंकि भारत पाक युद्ध विराम की घोषणा 
प्रात: हो चुकी थी । यद्यपि भारत-पाक युद्ध विराम सितम्बर 22 को हो 
गया था, किन्तु दोनों ओर से इसका उल्लघंन होता रहा और सितम्बर 27, 
को अन्तिम युद्ध विराम gara सँलिग हैरीसन ने सितम्बर 14 और 15 के 
'बांशिग्टन पोस्ट” में लिखा कि युद्ध विराम के प्रश्‍न पर भारत के afea- 
मण्डल में मतभेद था । हैरीसन के अनुसार सेनाध्यक्ष चौधरी युद्ध विराम के 
विरुद्ध थे क्योंकि वे निर्णायक विजय को निकट समझ रहे थे । सेनाध्यक्ष को 
रक्षामन्त्री Weld का समर्थन प्राप्त था, परन्तु वित्तमन्त्री कृष्णमाचारी 
और खाद्य मन्त्री सुब्रह्मण्यम्‌ ने प्रधानमन्त्री शास्त्री को चेतावनी दी कि युद्धरत 
रहने से भारतीय आर्थिक स्थिति शोचनीय हो जायेगी । दूसरी ओर यह भी 
विचार प्रगट किया गया कि युद्ध विराम करने से विश्‍व में भारत की प्रशंसा 
होगी । 

इसी मध्य df ने भी इस गम्भीर स्थिति में हस्तक्षेप करने का 
quer किया । चीन ने भारत को चेतावनी दी सितम्बर 19, 1965 के 
वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार अमरीकी राजदूत जॉन qe 14 सितम्बर को 
चीनी प्रतिनिधि से मिले और उन्हें अत्यन्त स्पष्ट रूप से बता दिया कि चीन 
को भारत-पाक युद्ध की परिधि से बाहर ही रहना चाहिए । इसके अतिरिक्त 
अमरीका ने चीन को एक अन्य चेतावनी में किसी भी प्रकार का आक्रामक कदम 
उठाने से मना किया। भारत-पाक युद्ध की विवेचना और आलोचना का सन्तु- 
लित एवं ताकिक विश्लेषण ग्रेट ब्रिटेन और अमरीका के समाचारपत्नों में 
प्रकाशित हुआ । द टाइम्स (लन्दन) ने अगस्त 31, 1965 को लिखा कि 
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भारतीय कश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तान के गुरिल्ला घुसपैठ ने भारत-पाक युद्ध 
आरम्भ किया । इस समाचार ca ने पाकिस्तान सरकार पर इस युद्ध की 
« योजना का उत्तरदायित्व रखा । 'मैनचेस्टर गाडियन' ने सितम्बर 13, 1965 
को लिखा कि वतंमान युद्ध का उत्तरदायित्व पश्चिमी शक्तियों को था । पत्र 
ने लिखा कि अपनी तटस्थता की नीति के हारा इन पश्चिमी शक्तियों ने 
पाकिस्तान को चीन के समर्थन में कर दिया था और अब इनकी नीति भारत 
को सोवियत रूस के गुट में सम्मिलित कर देगी । गाडियन ने इस तथ्य पर 
और प्रकाश डालते हुए लिखा कि पाकिस्तान की विमुखता इतनी अधिक 
गम्भीर नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान नैतिक रूप से स्वतन्त्र देश नहीं था, 
परन्तु भारत की पृथकता नैतिक और सामरिक दोनों पक्षों से हानिकारक 
होगी । ‘fe इकोनामिस्ट' सितम्बर 25, 1965 ने लिखा कि अमरीका और 
ब्रिटेन को भारतीय सेना का प्रत्येक रूप से सहयोग करना चाहिए और 
पाकिस्तान को स्पष्ट कह देना चाहिये कि यह इसलिये आवश्यक है क्योंकि 
दक्षिण एशिया में पश्चिम की मुख्य रुचि भारत में है। 'द न्यू स्टेटसमन' ने 
सितम्बर 24, 1965 को लिखा कि पाकिस्तान का युद्धरत होने का ध्येय 
काश्मीर समस्या में निहित था और अपने ध्येय में पाकिस्तान 'स्थानीय 
घाव” को भरने में भी असमर्थ रहा । 'द ब्रिहमिगम पोस्ट' ने अक्टूबर 1, 1965 
को टिप्पणी की कि यदि भारत मौन dor रहता तो पाकिस्तान अमरीकी 
Qe टैंक और एफ़ 104 विमानों से युक्‍त जम्मू तक पहुंच जाता । पत्र ने 
लिखा कि भारत ने तो अकारण आक्रमण कर दिया और एक प्रकार से 
पाकिस्तानी आक्रमण का प्रत्याक्रमण किया । द न्यूयाकं टाइम्स” ने सितम्बर 
5, 1965 को लिखा कि भारत-पाक संघर्षं ने अमरीका को मध्य में पकड़ 
लिया अर्थात दोनों पक्षों ने अमरीकी युद्ध सामग्री की आलोचना की जो 
कि अमरीका के अनुसार चीन के प्रति प्रयोग करने हेतु दी गई थी । समाचार 
पत्र ने आगे लिखा कि भारत को युद्ध सामग्री देने के कारण पाकिस्तान 
अमरीकी प्रभाव aa से निकल गया था । 'द सेन्टा मोनिका इविनिग आउट- 
लुक” ने सितम्बर 6, 1965 को लिखा कि अयूब खां युद्ध विराम का अनुमोदन 
करते भी क्यों ? वह तो लाल चीन की सहायता आपेक्षित कर रहे थे । 'द 
शिकागो डेली न्यूज' ने सितम्बर 8, 1965 को लिखा कि पाकिस्तान यदि 
अमरीका का सहयोग प्राप्त करना चाहता था तो वह उसकी भूल थी क्योंकि 
अमरीका युद्ध में उसी देश के साथ है जो शान्ति में अमरीका का मित्र है। 

इसी प्रकार अत्य पत्न-पत्रिकाओं में युद्ध विश्लेषण होता रहा | 
जब जनता और समाचारपत्र अपनी व्याख्या में रत थे तो दोनों देशों 
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के नेता सोवियत रूस के प्रयास द्वारा एक दुसरे से वार्तालाप करने को तत्पर 
हो गये थे । यह महत्वपूर्ण भुमिका जो सोवियत रूस से इस भारत-पाक 
समझोते के मध्य प्रेषित की यह रूस का युद्ध क्षेत्र में शान्ति मसीहा बनने का 
प्रथम प्रयास था। सोवियत यूनियन के इस भव्य प्रयास की सराहना साम्य- 
वादी और गैर साम्यवादी दोनों क्षेत्रों में सामान्य रूप से हुई । प्रधानमन्त्री 
लाल बहादुर शास्त्री तथा राष्ट्रपति aga खां की भेंटवार्ता रूसी प्रधानमन्त्री 
कोसिगन की उपस्थित में ताशकन्द में सम्पन्न हुई | 'इण्डियन एक्सप्रेस” ने 
जनवरी 3, 1966 को लिखा : “यदि भारत और पाकिस्तान की स्वाधीनता 
एशिया में पश्चिमी साम्राज्य के अन्त का आरम्भ थी तो ताशकन्द सम्मेलन 
उस आरम्भ का अन्त था' | जनवरी 10, 1966 को तीसरे पहूर (अपराह्न) 
ताशकन्द में ऐतिहासिक 'ताशकन्द समझौता” हस्ताक्षरित हुआ । इस समझौते 
में हस्ताक्षरकर्ता प्रधानमन्त्री शास्त्री और राष्ट्रपति aga खां थे | इस 
समझौते के साक्षी थे रूस के प्रधानमन्त्री कोसिगन । 

ताशकन्द समझौते ने भी भारत और पाकिस्तान में प्रतिक्रियाओं को 
जन्म दिया । शास्त्री जी ने कहा : 'हमने युद्ध भी अपनी पूर्ण सामंथ्य से लड़ा 
था और अव शान्ति को भी सामर्थ भर अपनायेगें । ताशकन्द समझौते की 
पूर्ण प्रसन्नता, उल्लास एवं उत्साह पर लाल बहादुर शास्त्र के आकस्मिक 
निधन ने शोक कालिमा आच्छाक्षित कर दी । 

ताशकन्द समझौते ने अस्थाई रूप से भारत-पाक सम्बन्धों का एक चरण 
तो निर्धारित कर दिया । पाकिस्तान में इस समझौते के कारण मतभेद था । 
जनवरी 15, 1966 के हिन्दुस्तान टाईम्स के अनुसार राष्ट्रपति अयूब ने पुनः 
कश्मीर समस्या के समाधान के विना ताशकन्द समझौते को अपरिपक्व 
माना । अमरीका के राज्य सचिव डीन xem ने तीनों देशों को बधाई का 
पात्र स्वीकार किया । 'ला ate’ (पेरिस) ने ताशकन्द घोषणा के प्रति लिखा 
कि इस घोषणा ने ब्रिटिश साम्राज्य को पुनः भारत में दफन कर दिया । 

ताशकन्द समझौते ने निस्सन्देह विश्व राजनीतिक क्षेत्र में रूस की 
प्रतिष्ठा में वृद्धि कर पश्चिमी देशों का कतिपय मान हनन किया । वास्तव 
में ताशकन्द समझौते ने रूस के लिये भारत उपमहाद्वीप में एक नवीन अध्याय 
का सूत्रपात किया । यद्यपि समझौते के आत्मवासित हो जाने से पुनः 
राजनीतिक द्वाराचार आरम्भ हो गया किन्तु भारतीय विदेश नीति निर्धारकों 
को एक चेतावनी अवश्य प्राप्त हो गई कि भविष्य में नीति का स्वरूप क्या 
होना चाहिए | इसके प्रति वे अच्छी प्रकार से चिन्तन मनन कर लें । 

. सम्भवत एक विदेशी पत्रकार ने सत्य ही कहा कि ताशकन्द समझोता 


| 
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केवल एक कागज का टुकड़ा, अस्थाई शान्ति का प्रतीक एवं ताशकन्द से 
वापिस लौटने हेतु आवश्यक टिकट था । 


भारत-पाक युद्ध (1971) 


भारत 1965 के युद्ध के पश्चात्‌ सदव इस चेष्टा में रत रहा कि 
भारतीय प्रायद्वीप में शान्ति का वातावरण बना रहे । भारत की यह चेष्टा 
केवल स्वयं के प्रयास द्वारा चिरस्थाई नहीं रह सकती थी यदि उपमहाद्वीप 
के अन्य पड़ोसी देश सहयोग एवं सहकारिता की भावना से रहित हों। 
1948 à जन्मित कश्मीर समस्या ने पाकिस्तान के साथ एक संघर्ष द्वार 
का उद्भव किया । यद्यपि भारत ने प्रत्येक ऐसी स्थिति में जिसमें विस्फोट 
होने की आशंका थी, शान्ति एवं प्रौढ़ता से नीति निर्देशन किया । 
भारतीय प्रायद्वीप के लिये 1960 के पश्चात्‌ wa: शनैः पूर्वी बंगाल 
की समस्या गम्भीर होती गई । पूर्वी बंगाल जो कि पाकिस्तान का एक भाग 
था पाकिस्तानी नेताओं की अवहेलना की नीति के द्वारा तथा उनकी बंगाल 
की सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं के दमन ने पूर्वी बंगाल की जनता 
में विशेषकर छात्रों में स्वाधीनता की अग्नि को प्रज्वलित किया । वर्षों से 
चले आ रहे पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान के संघर्ष की चरम स्थिति 
1970 से स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगी । इसके तीन मुख्य कारण थे-1. पूर्वी 
बंगाल में तीव्र गंति से स्वतन्त्रता आन्दोलन का प्रसार । 2. पाकिस्तान के 
राष्ट्रपति यहिया खां का सेना द्वारा पुर्वी बंगाल की जनता का नृशसंता- 
पूर्ण दमन जिसके फलस्वरूप लाखों शरणार्थी भारत में आने लगा । 3 
गोरिल्ला आन्दोलन ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी शासन को बंगला देश 
स्वतन्त्रता हेतु संत्रस्त करना आरम्भ कर दिया था । 
'टाईम' afar (दिसम्बर 6, 1971) के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान Ñ 
हिन्दू-'मुस्लिम' भावना ने तथा पाकिस्तानी हिंसात्मक नीति ने स्थिति को 
विस्फोटक कर दिया था । इसी पत्रिका ने दोनों देशों की नीतियों का उल्लेख 
करते हुये लिखा, कि भारत अपनी गुट निरपेक्ष एवं तटस्थता की नीति के 
द्वारा एक संतुलित व्यवहार निमित करने में सक्षम था किन्तु पाकिस्तान के 
सैनिक प्रशासन अधिकारी आतंकवाद की प्रतिच्छाया में राजनैतिक मूल्यों 
को छोड़ चुके थें । “न्यूजवीक' (मार्च 27, 1972) ने लिखा कि बंगला देश 
के युद्ध का आरम्भ भारत सरकार को शरणाथियों द्वारा बाध्य होकर करना 
पड़ा । लाखों शरणाथियों की आवास-विकास की समस्या पश्चिमी बंगाल 
तथा भारतीय आथिक नीति को घ्वंस कर देती p इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति 
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afgat af को पश्चिमी पाकिस्तान में राजनेतिक अथवा संनिक विप्लव के 
भय ने भारत-पाक युद्ध को प्रोत्साहन दिया । इस मध्य विदेशी पत्र-पत्नि- 
काओं के अनुसार श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अभुतपुर्व राजनैतिक संयम एवं 
आत्मनियंत्रण तथा दूरदशिता का परिचय दिया । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 
‘ga और प्रतीक्षा' की नीति का पालन करते हुये विदेशी शक्तियों के द्वारा 
तथा स्वयं राष्ट्रपति यहिया खां को मुजीवुर्रहमान को बन्दी मुक्त करने 
तथा वार्ता करने के लिये आह्वान किया । टाइम पत्निका के सम्वाददाता डन 
कांगिन ने बताया कि राष्ट्रपति निक्सन ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के अम- 
रीकी यात्रा के मध्य एक गुप्त प्रस्ताव रखा कि यदि श्रीमती गांधी बंगाल 
देश की ओर अपनी संयत नीति अपनायेंगी तो राष्ट्रपति निक्सन किसी भी 
प्रकार पाकिस्तान के राष्ट्रपति यहियां खां को मुजीब तथा पूर्वी बंगाल की 
समस्या हेतु बात करने के लिये तत्पर कर लेंगे । 
पाकिस्तान के सैनिक प्रशासकों को इसी मध्य, यहिया खां के प्रति 
मुजीब प्रस्ताव का आभास हो गया था । उन्होंने यहिया खां को स्पष्ट रूप 
से बता दिया कि शेख मुजीव के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने 
के वे विरुद्ध थे । इन सैनिक प्रशासको एवं सैनिक अधिकारियों ने राष्ट्रपति 
यहिया खाँ को इस तक से युक्त कर दिया कि पाकिस्तान की अखण्डता एवं 
एकता बंगाल के तात्कालिक नीति के द्वारा ही पूर्ण हो सकती थी । 
अतः जनवरी 1971 में भारतीय एअरलाइन्स के विमान के IE जॅक 
(अपहरण) की घटना, पूर्वी बंगाल की शोचनीय स्थिति, पाकिस्तान के सैनिक 
अधिकारियों की नीति, शरणाथियों की समस्या, तथा पाकिस्तान की भारत 
के प्रति विद्वेष की तीव्रता ने स्थिति को विस्फोटक बना दिया था । अतः दिसम्बर 
3,1971 को पाकिस्तान के विमानों ने भारतीय हवाई अड्डों पर आक्रमण किया 
और इसके साथ ही राष्ट्रपति याहिया खाँ ने भारत के साथ युद्ध की घोषणा कर 
दी । पाकिस्तान के भा क्रमण के प्रत्युत्तर में भारत ने अब पाकिस्तान से युद्ध की 
घोषणा कर दी । भारतीय सेना और वायुसेना ने अपने साहस एवं शोय का 
परिचय दिया । टाइम पत्रिका के सम्वाददाता विलियम स्टीवर्ट जो भारतीय 
सेना के साथ चल रहे थे , उन्होंने यह संदेश भेजा कि भारत की सेना की 
प्रथम मुख्य नगर पर विजय जैसोर में हुई । विलियम स्टीवटं ने अपने प्रेषित 
समाचार में लिखा, कि जैसोर भारत की प्रथम सामरिक उपलब्धि थी ओर 
यह्‌ बंगाल की ग्रीष्म ऋतु के पके आम की भांति भारतीय सेना के हाय में 
आ गई । स्टीव ने आगे लिखा कि भारतीय सेना का जहां कहीं आगमन हुआ 
वहां जय बंगला और इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद के नारों से उनका स्वागत 


= 


eee ETT 
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किया गया । झींगरगाचा जो पूर्वी बंगाल का उस समय ad निर्जन नगर 
था, फिर भी पांच हजार जनता ने भारतीय सेना को घेर कर अपनी दुखान्त 
कथा व्यक्त की । 

भारतीय सेना ने प्रत्येक रूप से पाकिस्तानी सेना को एक प्रकार से 
पराजित कर लिया था। भारतीय सेना के व्यूहात्मक संचालन जिसमें वायुसेना 
ओर जलसेना का विशेष रूप से सहयोग था, पाकिस्तान की सेना को 
विघटित एवं हतोत्साहित कर दिया । भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल संम मानेक्शा 
ने पाकिस्तानी सेना को बार-बार रेडियों के द्वारा यह चेतावनी दी कि यदि 
आपने (पाकिस्तानी सेना ने) मेरे परामर्श को मान्यता देकर आत्मसमपर्ण 
नहीं किया तो आपकी मृत्यु निश्चित है और यदि आपने आत्मसमपणं कर 
दिया तो मै विश्वास दिलाता हूं कि युद्ध बन्दियों से वही व्यवहार किया 
जायेगा जा जेनेवा सम्मेलन द्वारा मान्य है । अपने वक्तव्य को यथार्थं रूप 
देने हेतु सेनाध्यक्ष मानेक्शा ने भारत सरकार से निवेदन किया कि gfe- 


वाहिनी को भी सैनिक कमाण्ड के आधीन कर दिया जाय ताकि मुक्तिवाहिनी 
भी सेना का अंग बनकर जेनेवा सम्मेलन को मान्यता दे । 


पूर्वी बंगाल में जब युद्ध अपने शशव रूप में था तो कश्मीर से लेकर 

पंजाब तक, और उत्तरी भारत के 1400 मील लम्बी सीमा पर भी भयंकर 

युद्ध हो रहा था । टाइम के संवाददाता मार्श कलाक ने पश्चिमी सीमा से 

समाचार भेजा कि भारतीय सेना पुरातन पद्धति की कार्य कुशल और बुद्धि- 

मान अधिकारियों द्वारा संचालित थी । मारणे ने आगे लिखा कि युद्धक्षेत्र के 

जितने तिकट मैं पहुंचता गया मुझे भारतीय सेना के मनोत्रल में वास्तबिक रूप 

से वृद्धि ही प्रतीत होती गई । क्लाके ने लाहौर की पूर्वी सीमा पर भारतीय 

सेना के आगे बढ़ने के साथ-साथ एक रुचिकर दृश्य का अवलोकन किया । 

क्लाकं ने लिखा, कि वायुसेना के विमान उड़ाने भर रहे थे और पगड़ी पहने 

कृषक अपनी खेती में मग्न थे ओर उनके बच्चे भारतीय सेना के जवानों को 

फल-चाय मुक्तरूप से प्रेषित कर रहे थे। क्लाकं ने इस तथ्य को अन्य युद्धों 
से पृथक, भारतीय सेना और अन्य लोगों की महान उपलब्धि बताया । उन्होंने 
लिखा कि हमारी जीप जब एक जगह रुकी तो बच्चों ने हमको चारों ओर से 
घेर लिया और कहा कि अपने पत्र में इस समाचार को प्रकाशित करिये कि 
हमारा गांव अभी तक स्वतंत्र है और पाकिस्तानी सेना यहां पर नहीं पहुंच 
पायी जैसा कि पाकिस्तान के रेडियों ने घोषित किया है। एक अन्य रोचक 

प्रसंग में न्यूजवीक के संवाददाता विलियम शॉ ने बताया कि भारतीय सेना 
के पूर्वी कमाण्ड के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेन्ट जनरल जगजीत सिह अरोड़ा 
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पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहियां खां के सहपाठी थे। एक भारतीय सैनिक 
अधिकारी ने कहा, कि सम्भवतः स्कूल में यह शिक्षा प्राप्त की गई कि कैसे 
एक दूसरे को अच्छी तरह से मारा जाय । 

भारत पाक युद्ध ने यद्यपि एक विस्फोटक एवं भयानक स्थिति का 
सामना किया किन्तु इस युद्ध की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि बंगला देश 
का उदय था । श्रीमती गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारत शान्तिपूर्ण 
देश है किन्तु अन्याय और हिसा के प्रति मौन रहना अनेतिक ura दिसम्बर 
16, 1971 को वंगला देश में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमपंण के साथ ही 
श्रीमती गांधी ने दिसम्बर 17 को समस्त युद्ध क्षेत्रो में एक पक्षीय युद्ध विराम 
की घोषणा कर दी । जनवरी 8, 1972 को शेख मुजीर्बुरहमान की बंगला 
देश लौट आने के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में एक नया अध्याय आरम्भ 
हुआ । 

भारत के युद्धोपरान्त नीति ने शिमला समझौते (जुलाई 2, 1972) ने 
भारत-पाक सम्बन्धों में नव आशा जागृत की किन्तु जुल्फिकार अली ast ने 
प्रथम स्वयं और उनके पतन के तत्पश्चात जियाउरंहमान के से निक शासन ने 
शिमला समझौते की सजीवता को निर्जीव कर दिया । 


महाशक्तियों की भूमिका 


भारत-पाक युद्ध अथवा बंगला देश Aad में महाशक्तियों की भूमिका ने 
भी अपना एक निश्चित रूप प्रकट किया । अमरीका ने पाकिस्तान की सर- 
कार को युद्ध सामग्री एवं आधिक सहयोग दिया । 'एण्डरसन पेपसं' ने इस 
तथ्य को और अधिक स्पष्ट किया कि यद्यपि अमरीकी अधिकारी भारत को 
सदैव विश्व के द्वितीय महानतम्‌ लोकतन्त्र की मान्यता देते थे, किन्तु भारत 
पाक संघर्ष में अमरीका ने यहिया खां को ही सहयोग दिया । राष्ट्रपति 
निक्सन की इस नीति ने उन्हें लोकतांत्रिक देशों में अप्रिय कर दिया था । 
चीन तो आरम्भ से ही पाकिस्तान की ‘afte जनता' का समर्थक था । 
प्रधानमन्त्री जो इन-लाई ने ढाका पतन को दक्षिण एशिया में दुःख का 
आरम्भ बताया | इस संघर्ष में रूस की भूमिका उल्लेखनीय है । 

सोवियत रूस ने अक्टूबर 1971 में श्रीमती इन्दिरा गांधी की रूस 
यात्रा के मध्य पूर्वी पाकिस्तान की समस्या के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की 
थी । रूस ने शरणाथियों की समस्या का समाधान उनके सुरक्षापूणं वापिस 
लौट जाने में ही निहित किया था । सोवियत रूस के अनेक वर्गों में भारत 
प्रायद्वीप की इस गहन समस्या हेतु विचार प्रकट किये जो उल्लेखनीय हैं । 
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राष्ट्रपति पोडगोर्नी ने राष्ट्रपति यहिया खां को अप्रैल 2, 1971 के 
एक सन्देश में पूर्वी पाकिस्तान में हिंसात्मक कार्यवाही समाप्त करने की 
अपील कर उप महाद्वीप में शान्ति बनाये रखने का अनुरोध किया। राष्ट्रपति 
पोडगोर्नी ने कहा कि इस पुनरावेदन के पावे में मानवता के सिद्धान्त निहित 
थे । सरदार स्वर्ण सिंह ने जो भारत के विदेशमन्त्री थे, जून 8, 1971 को 
अपनी रूस यात्रा के मध्य पूर्वी पाकिस्तान की सामाजिक, आथिक तथा राज- 
नेतिक गतिविधियों से रूस की सरकार को अवगत कराया । भारतीय विदेश 
मन्त्री ने बताया कि किस प्रकार भारत उपरोक्त पूर्वी पाकिस्तान की घटनाओं 
एवं प्रायद्वीप में आच्छादित विषम वातावरण से सम्बन्धित था | अगस्त 11, 
1971 को रूस के विदेशमन्त्री vo wo ग्रोमिको ने भारत के साथ एक संयुक्त 
वक्तव्य में कहा कि रूस की सरकार भारत में पूर्वी पाकिस्तान से आये लाखों 
शरणाथियों की समस्या तथा उससे उत्पन्न आथिक विषमता के प्रति पूर्णरूप 
से सचेत थी । रूस के विदेशमन्त्री ने संयुक्त राष्ट्र आमसभा में भी भारतीय 
दशा का चित्रण कर पुनरावेदन किया कि पूर्वी पाकिस्तान में शान्ति स्थिति 
उत्पन्न कर समस्या का समाधान करना ही समुचित रूप से उचित ar 
उन्होंने कहा कि सोवियत सरकार नहीं चाहती कि समस्या समाधान न होने 
पर उस क्षेत्र में युद्ध स्थिति उत्पन्न हो जाय । सितम्बर 29, 1971 को प्रधान 
मन्त्री इन्दिरा गांधी के साथ एक संयुक्त वक्तव्य में पुन: रूस ने भारतीय प्राय- 
द्वीप की समस्या का निराकरण करने का अनुमोदन किया । इस वक्तव्य में भी 
दोनों देशों ने शान्ति स्थापित किये रहने हेतु पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणा- 
faai को पुन: वापिस भेजने का प्रस्ताव रखा | 
सोवियत तास ने दिसम्बर 5, 1971 के अपने बयान में कहा कि भारत 
पाक सीमा पर सैनिक संघर्ष आरम्भ हो गया है और ag स्पष्ट है कि इस 
प्रकार की स्थिति पाकिस्तान की सरकार ने अपने कायों द्वारा उत्पन्न की 
है 1 पूर्वी पाकिस्तान के प्रति अपनी अभिव्यक्ति करते हुये ‘ata’ ने कहा कि 
आवामी लीग को शेख मुजीर्बुरहमान की अध्यक्षता में जनमत प्राप्त होते हुए 
भी दमनकारी नीति द्वारा समाप्त करने की चेष्टा की गई जिसके फलस्वरूप 
भारत-पाक ATT का बीजारोपण हुआ । सोवियत यूनियन (संघ) ,तास ने कहा, 
ऐसी स्थिति के प्रति शान्त नहीं xg सकता और विश्व की अन्य शक्तियों से 
आशा करता है कि ag इस संनिक संघर्षं की परिधि से परे रहकर शी घ्रता- 
शीघ्र नर संहार ओर रक्तपात को समाप्त कराने में सहयोग देगीं । सोवियत 
रूस की समस्त राजकीय. श्रमिक एवं अन्य संस्थाओं ने रक्तपात समाप्त कर 
पाकिस्तान से अपना हुठधमं त्याग बगला देश की समस्या को वास्तविक रूप 
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में ग्रहण करने का पुनरावेदन किया । 

न्यूयाकं टाईम्स ने लिखा कि पूर्वी बंगाल में पाकिस्तान की सैनिक 
पराजय अमरीका की कूटनीतिक पराजय थी । लन्दन के 'डेली टेलीग्राफ' ने 
वाशिगटन कूटनीति को एक भारी भूल की संज्ञा दी ओर कहा कि संभवतया 
इस अमरीकी नीति के समान्तर aga कम घटनायें विश्व में होगीं । 

इस प्रकार विषयपरक विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि बंगला देश के सैनिक संघर्ष के मध्य सोवियत रूस ने सत्य एवं न्याय पर 
स्थिर रहकर स्वाधीनता इच्छुक पूर्वी बंगाल की जनता का समर्थन किया d 
मार्च 1972 में जुल्फिकार अली भूट्टो की रूस यात्रा के मध्य रूस के प्रधान- 
मन्त्री कोसीजन ने कहा कि रूस हिन्दुस्तान प्रायद्वीप में शान्ति का इच्छुक है 


किन्तु यदि इतिहास की पुनरावृत्ति हुई तो सोवियत रूस की पुनः qd 
निश्‍चित नीति होगी । 
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अध्याय 31 
प्रायद्वीपीय शक्ति सन्तुलन 


भारत-पाक सम्बन्ध 


कोई भी देश सदैव इतना सौभाग्यशाली नहीं हो सकता कि उसके 
सम्बन्ध अन्य देशों के साथ परिपूर्ण हों अर्थात सम्मान, प्रभाव सुरक्षा एवं 
मित्नता से युक्त हों । भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों का स्वरूप त्रासिक 
है कि एक ही परिवार दो भागों में विभाजित है। साम्प्रदायिकता को 
समक्ष रख राजनीतिज्ञों ने अपने स्वार्थ हेतु शताब्दियों से इस पारस्परिक 
विद्धेष की भावना को, जिसे समय-समय पर सामप्रदायिकता का नाम दिया 
गया, प्रज्वलित किया । 


पाकिस्तान से भारत के सम्बन्धों में उतार चढाव राष्ट्रपति अयूब खां 
के शासन से प्रारम्भ हुआ । प्रारम्भ में राष्ट्रपति अयूब खां ने भारत की ओर 
हितैषी व्यवहार अपनाया, परन्तु धीरे-धीरे वह अपनी नीति से पृथक होते 
गए । गिरीलाल जैन ने 'टाईम्स ऑफ इण्डिया” (अक्टूबर 30,1968) में 
अपने एक लेख “अयूब खां के दस ay’ के अन्तर्गत पाकिस्तान की विदेश 
नीति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है । उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति 
अयूब खां की नीति ने 1960 में 'सिन्धु-जल संधि” के तुरन्त पश्चात्‌ ही 
भारत विरोधी मोड़ अपना लिया और 1962 के भारत-चीन युद्ध ने 
पाकिस्तान में अमरीका विरोधी भ्रमात्मक प्रचार करना आरम्भ कर दिया । 
पाकिस्तान के सेनिक प्रशासकों ने “युद्ध सामग्री नीति” का dla प्रचार कर 
जनता का तथा अन्तर्राष्ट्रीय देशों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया । 
यथार्थ में राष्ट्रपति केनेडी की भारत उपमहाद्वीप के प्रति सद्भावना की 
नीति को पाकिस्तान के शासकों ने स्वयं विरोधी समझा अथवा जनता को 
समझाने की चेष्टा की । 


जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी पुस्तक ‘fe मिथ आफ़ इण्डिपेन्डेन्स, 
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में पाकिस्तानी विदेश नीति का विश्लेषण करते हुए लिखा कि अमरीका ने 
पाकिस्तान को 1965 के युद्ध से qd दक्षिण एशिया का “लाभ तत्व' की 
मान्यता देना छोड दिया था । उन्होंने बताया कि इस कारण पाकिस्तान 
चीन की ओर आक्रृष्ट हुआ । भारत-पाक संघर्ष के भुट्टों ने दो मुख्य कारण 
बतायें (1) पाकिस्तान सैद्धान्तिक राज्य था और उपमहाद्रीप में इस्लाम का 
संरक्षक था (2) सीमावर्ती अध्ययन । इसका अर्थ प्रथम भारत और इस्लाम 
में संघर्ष का बीजारोपण करना था और दूसरे भारत के विध्वंस की मांग 
करना था । भुट्टो ने पाकिस्तान को Cw प्रेरित” देश की संज्ञा देकर 
भारतीय मुसलमानों के प्रति जटिल समस्या उत्पन्न कर दी थी । 
भुट्टो जो कि 1963-66 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे थे, उनकी 
समीक्षा गोपाल कृष्ण ने 'टाइम्स ऑफ इण्डिया (अगस्त 23 और 25,1969) 
को अपने एक दो भागीय लेख में की है । उन्होंने भुट्टो को भारत के प्रति 
“मनोविकृतिक घृणा से युक्त की संज्ञा दी और लिखा कि पाकिस्तान में 
भारत के प्रति एक भ्रम प्रचलित था जो भुट्टो ने भी अपनी पुस्तक में उद्धत 
किया कि भारत हिन्दकुश से मीकांग तक “विशाल-भारत” का इच्छुक था । इस 
प्रकार के विचार का खण्डन बारम्बार भारतीय नेताओं ने किया । जवाहर 
लाल से लेकर श्रीमती गांधी तक ने कभी इस प्रकार की भावना को देश में 
प्रेषित नहीं होने दिया । पाकिस्तान के नेताओं का एक अन्य आरोप भारत 
पर यह भी था कि देश में अल्प संख्यकों पर सांस्कृतिक, धामिक, तथा 
भाषा की एक स्वरूपता को आरोपित किया जा रहा है। इसका सही उत्तर 
अभी हाल में ही श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपनी विदेश यात्रा के मध्य 
कनाडा में अन्तर्राष्ट्रीय समाचार सम्वाददाता सम्मेलन में दिया। एक 
सम्वाददाता द्वारा उपरोक्त प्रश्‍न पूछे जाने पर श्रीमती गांधी ने कहा : 
“क्या आप किसी ऐसे देश का नाम ले सकते हैं जहां अल्प संख्यकों का 
ध्यान भारत से अधिक किया गया हो”? सम्मेलन में मौनता इसका उत्तर थी । 
1971 के भारत-पाक युद्ध के पश्चात्‌ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी 
अस्थिर मानसिक अवस्था का पूर्ण परिचय दिया जब उन्होंने अपने वक्तव्यों 
में एक ओर तो भारत पर आरोप लगाए और दुसरी ओर मित्रता की इच्छा 
प्रकट की । भुट्टो की इस अस्थिर एवं परिवर्तनशील नीति के कारण भारतीय 
समाचार Tal असम ट्रिब्यून, डंकन ties, नवशक्ति, नयी दुनिया, राजस्थान 
पत्निका, राष्ट्रदूत, ट्रिब्यून, जागरण और स्वतन्त्र भारत ने भारतीय नेताओं 
को सतर्क एवं सावधान रहने का आह्वान किया । कराची के एक ca 'जसा> 
रत” ने अपने सम्पादकीय लेख में लिखा कि भुट्टो का बंगला देश को मान्यता 
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देने के प्रश्‍न पर शर्ते लगाना नतिक सिद्धान्तों एवं पाकिस्तान के संविधान के 
विरुद्ध था । HAT के एक qq 'अखवार-अल-कुर्वत' ने अपने सम्पादकीय में 
लिखा कि राष्ट्रपति भुट्टो उपमहाद्वीप में शान्ति के प्रति गम्भीरता पूर्वक 
प्रयत्नशील नहीं थे । भूट्टो ने 'स्टेटस्‌मैन' के स्थायी सम्पादक कुलदीप नायर 
को शिमला समझौते के कुछ माह पूर्वं बताया कि भारत सरकार मेरी सत्ता 
परिवर्तन में इच्छुक थी । उन्होंने कहा कि मैं अयूत्र की भांति कार्य नहीं कर 
सकता, जैसे वह ताशकंद से शारीरिक रूप से वापस आये परन्तु आत्मिक रूप 
से जनता का सामना नहीं कर AH’ । उनके अनुसार वह दोनों पक्षों को 
समझौते के पूर्व समझ लेना चाहते थे । सम्भवतः चण्डीगढ़ से 'ट्रिब्यून' ने 
(जून 15, 1972) को ठीक ही लिखा कि “चंचल और प्रवर्तनशील भुट्टो का 
विश्वास करना अत्यन्त कठिन है! । 

अन्ततः शिमला समझौते ने भारत पाकिस्तान के सम्बन्धों को समतल 
करने की चेष्टा की । भुट्टो ने सितम्वर 21, 1973 को संयुक्त राष्ट्र की आम 
सभा में भाषण करते हुये कहा कि मैं “शिमला समझौता” भौर “न्यू देहली' 
के समझौते को गम्भीरता पूर्ण नहीं लेता । इससे पूर्व जुलाई 11, 1973 को 
करांची के पत्र 'जसारत' ने सम्पादकीय लेख में लिखा कि wer ही पाकि- 
स्तान के विघटन का कारण थे, उन्होंने जनमत प्राप्त आवामी दल को सत्ता- 
wg होने में अवरोध उत्पन्त किया 1973 में अमरीका ने फिर पाकिस्तान 
को युद्ध सामग्री देने का वचन दिया और माच 23, 1973 को 'टाइम्स' के 
सम्वाददाता माइकल हॉन्संबी ने लिखा, कि रावलपिण्डी अर्थात इस्लामाबाद 
ने 1971 के युद्ध से कोई पाठ नहीं लिया । भारत के विदेश मन्त्री सरदार 
स्वर्णसिह ने अमरीका को चेतावनी दी (इण्डियन इक्सप्रेस मार्च 15, 
1973) कि एक ओर अमरीका उपमहाद्वीप में शान्ति का इच्छुक था दूसरी 
और युद्ध अस्त्र पाकिस्तान को देकर अमरीका भारत-पाक सम्बन्धों को 
सामान्य नहीं होने देना चाहता था । गिरिलाल जैन ने अगस्त 1, 1973 के 
“टाइम्स ऑफ इण्डिया” में लिखा कि हैनरी किसिजर ने श्रीमती गांधी की 
अत्याधिक प्रशंसा की जब उन्होंने कहा कि ag उच्चाशय मनस्वी नेता थी 
जो अपने देश को किसी की कठपुतली नहीं बनाना चाहती थी । इस कथन 
ने पाकिस्तान स्थिति को स्पष्ट किया । इसके उपरान्त भी अमरीका के राज- 
दूत डेनियल ffas मौनिहन के अनुसार अमरीका की “सौम्य ओर उपेक्षा” 
कौ नीति ने शीतयुद्ध का वातावरण निमित किया । यद्यपि डॉक्टर हैनरी 
किसिजर ने अप्रैल 1974 में कहा कि भारत और अमरीका की नीति में नव 
परिवतंन आना प्रारम्भ हो गया था किन्तु uuo वी० कॉमथ ने वाशिंग्टन 
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से अपने एक समाचार में (टाइम्स ऑफ इण्डिया अप्रैल 10, 1974) को 
लिखा कि 'डाइगो गशिया' के कारण भारत-अमरीका सम्बन्धो में पुनः मत- 
भेद उत्पन्न कर दिये । यहाँ डाइगो गाशिया का उल्लेख करना आवश्यक है। 
डाइगो गाशिया. हिन्द महासागर के द्वीप समूह में एक द्वीपिका है। इसका 
विस्तार 14 मील लम्बा और 5 मील चौड़ा है। यह हीपिका भारत के दक्षिण 
के अन्तिम छोर से एक हजार मील दक्षिण में स्थिति है। अमरीका ने इस 
सामरिक महत्व के लघु क्षेत्र पर अपनी हवाई पट्टी और आधुनिक der 
उपकरण स्थापित किए हैं । इस क्षेत्र का सागरीय मार्ग पेट्रोलियम खाद्य 
पदार्थं तथा Wer यातायात के लिए अत्याधिक उपर्युक्त है। अमरीका को 
सोवियत रूस की पनडुब्बियों का समाचार इस क्षेत्र से प्राप्त होता है । 


1975 में अमरीका से सहायता प्राप्त कर पाकिस्तान ने पुनः भारत 
विरोधी प्रचार आरम्भ किया । भारत के विदेश मंत्री सरदार स्वर्णसिह ने 
अप्रैल 12, 1975 के लखनऊ सम्मेलन (पायनियर अप्रैल 13, 1975) में 
पाकिस्तान को चेतावनी देते हुये कहा कि पाकिस्तान को और अधिक क्षेत्रिक 
हानि होगी, यदि भारत-विरोधी कार्य बन्द नहीं किया गया । रक्षा मन्त्री ने 
कहा कि पाकिस्तान को बंगला देश इसलिये त्यागना पड़ा कि ag अमरीका 
द्वारा लोकतंत्रिक और भारत-विरोधी नीति से प्रेरित था । उन्होंने कहा कि 
शस्त्र व्यापार कोई अच्छी नीति नहीं थी क्योंकि यही अमरीकी अस्त्र भुट्टो 
के विरुद्ध भी कार्य में wur जा सकते थे । 

अतः भारत पाक सम्बन्धों में उतार चढ़ाव लाने का श्रेय अमरीका 
के स्वार्थनिहित सहयोग एवं सहायता की निति को है | इस नीति ने भारत 
पाक सम्बन्धों को निष्पक्ष रूप से विचार करने का अवसर प्रदत्त नहीं किया। 
वर्तमान समय में पाकिस्तान को एफ-16 विमानों की अमरीका द्वारा क्रय 
परिचर्चा में और अधिक विषमता उत्पन्न कर दी है । सम्भवत: इसी कारण 
श्रीमती गांधी के युद्ध न करने के समझौते” पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति 
ज़ियाउलहक़ कदाचित इच्छक नहीं हैं । भारत-पाक सम्बन्धों को समय-समय 
पर पश्चिमी देश नकारात्मक स्वरूप प्रदान करते रहे हैं। अभी हाल ही में 
qaqa ब्रिटिश राजदूत औलियर फ़ास्टर ने मई 29- 1982 को इस्लामाबाद 
में फ़ाकलँड, काश्मीर और अफगानिस्तान में समानता बताई हे । उन्होंने 
कहा कि स्वनिणय के अधिकार को मान्यता देना अर्नतिक है तो हम और 
पाकिस्तान फाकलैंड तथा काश्मीर के प्रति अर्नेतिक नीति का पोषण कर रहे 


हैं | 


ia 
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भारत-रूस सम्वन्ध 

रूस और भारत के सम्बन्ध बीसवीं शताब्दी में 1917 की महान रूसी 
क्रान्ति से प्रारम्भ हुये । इस क्रान्ति ने भारत के राष्ट्रवादियों में आशा और 
उत्साह की भावना उत्पन्न की । रूसी क्रान्ति के आचार्य लेनिन भी भारत के 
मुक्ति संघर्ष में गहरी रुचि लिया करते थे । यद्यपि महात्मा गाँधी इस क्रांति 
के प्रति अधिक उत्साहित नहीं थे, परन्तु उन्होंने इसको एक आदर्श उप- 
लब्धि माना । भारत से 1926 में जवाहर लाल नेहरू तथा 1930 में रेविन्द्र 
नाथ टैगोर ने सोवियत संघ की यात्रा की जिससे भारत के लोगों को एक 
समाजवादी देश की व्यापक गतिविधियों तथा विकासमुख योजनाओं का 
पता चला | यही कारण था कि 2 सितम्बर 1946 को जब भारत में अन्त- 
रिम सरकार बनी तो पण्डित नेहरू ने भारत और सोवियत संघ की 
घनिष्ठता के प्रति अपनी पूर्णं आशा व्यक्त की । उन्होंने कहा: “आधुनिक 
दुनिया के उस महान राष्ट्र यानि सोवियत संघ को जिसके ऊपर संसार की 
घटनाओं को एक स्वरूप देने की बहुत वड़ी जिम्मेदारी है, हम अपना अभि- 
वादन भेजते हैं । एशिया में वे हमारे पड़ोसी हैं और अनिवार्यतह उनके साथ 
मिल जुलकर हमें बहुत सारे कार्ये करने होंगे और एक दूसरे के साथ हमारे 
बहुत से तालुकात रहेंगे” । उन दिनों भारत की खाद्य स्थिति अच्छी नहीं 
थीं । अतः नेहरू ने वी० Fo क्ृष्णामेनन और dio पी० एस मेनन को पेरिस 
में सोवियत विदेश मन्त्री मोलोतोव से मिलने के लिये भेजा । इस मुलाकात 
से आगामी भारत सोवियत संघ सम्बन्धों की नींव पड़ी । इसके साथ ही साथ 
संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ भारत के प्रति अत्यन्त उदार तथा सद्भावना 
पूर्ण व्यवहार रखता AT | 

भारत-सरकार ने दिसम्बर 1946 में सोवियत संघ के साथ भारत के 
राजनायिक सम्बन्ध प्रारम्भ करने के लिये Fo पी० एस० मेनन को मास्को 
भेजना निश्चित किया । जनवरी 1947 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के आमं- 
an पर सोवियत संघ से वैज्ञानिकों का एक दल भारत आया । इसी बीच 
do नेहरू ने सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के आथिक विकास में गहरी 
रुचि दिखायी । उन्होंने 14 मार्च 1947 को केन्द्रीय धारा सभा में अपने एक 
भाषण में कहा कि रूस के आथिक योजना के परिणामों के अध्ययन के लिये 
तथा अन्य प्रस्तावों पर प्रतिनिधि मण्डल भेजने के विषय पर दोनों देशों के 
वीच राजनायिक सम्बन्ध स्थापित हो जाने के बाद कार्यवाही की जायेगी 
अन्त में सोवियत संघ के प्रतिनिधि $e Fo ईरिसिन ने दिल्ली आकर 13 
अप्रैल 1947 को भारत तथा सोवियत संघ के बीच राजनैतिक सम्बन्ध स्था- 


EM nee. 
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पित कर दिया । दी हिन्दुस्तान टाइम्स ने भारत और सोवियत संघ के बीच 
राजनैतिक सम्बन्धों की स्थापना पर टिप्पणी करते हुये कहा कि औपचारिक 
सम्वे धानिक स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पूर्व ही भारत वर्ष की स्वतन्त्रता को 
वस्तुतः मान्यता प्राप्त हो गयी है! । 

श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को सोवियत संघ में भारत का प्रथम 
राजदूत नियुक्त कर दिया गया । अक्टूबर 1947 में सोवियत 
संघ ने किरिल वी नोविको को भारत में अपने सबसे पहले सोवियत राजदूत 
के रूप में नियुक्त किया । इसी मध्य भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी थी। 
इस अवसर पर 15 अगस्त 1947 को सोवियत विदेश मन्त्री मोलोतोव ने 
Wo नेहरू को वधाई सन्देश भेजा (अमृत बाजार पत्रिका 22 अगस्त 1947) । 

भारत और सोवियत संघ के मध्य राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित हो 
जाने के वाद दोनों देशों ने विशव शान्ति बनाये रखने में महत्वपुर्ण योगदान 
किया । गर साम्यवादी देशों में भारत वपं ने ही सर्व प्रथम 30 दिसम्बर 
1949 को चीन के जनवादी गणतन्त्र को मान्यता प्रदान की । 1950 से 1953 
के मध्य कोरिया के युद्ध में भी भारत ने शान्ति प्रयास को समर्थन प्रदान 
किया । भारत ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को समर्थन देने से मना कर दिया 
जिसमें चीन को आक्रामक देश बताया गया था p इसके विपरीत जून 1951 में 
भारत ने सोवियत संघ के उस प्रस्ताव को समर्थन दिया, जिसमें 38 अंक्षाश 
रेखा पर युद्ध स्थगित करने की मांग की गयी थी । पंडित नेहरू के इस 
निर्णय का सोवियत संघ में ada स्वागत हुआ । युद्ध विराम समझौते के 
पश्चात सोवियत संघ के प्रस्तावित राजनैतिक सम्मेलन में भारत के भाग्य- 
दारी का समर्थन किया जवकि अमेरिका ने इसका विरोध किया था। 
तत्कालीन भारतीय राजदूत Slo राधाकृष्णन, ने 5 मार्च 1952 को स्तालिन 
से मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय समस्यायों पर विचार विमर्श किया । उन्होंने यह 
भी कहा कि ये सारी समस्‍यायें आपसी विचार विमर्श से सुलझायी जा 
सकती थीं (हिन्दुस्तान टाइम्स 6 अप्रैल 1952) | यद्यपि 1955 तक भारत 
और रूस के सम्बन्ध बहुत अधिक सक्रिय नहीं थे फिर भो विभिन्न अवसरों 
पर दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रति मैती तथा सद्भावना की भावना को 
प्रस्तुत किया | 26 अक्टूबर 1953 को सोवियत संघ के मनोनीत राजदूत ने 
सोवियत रेड क्रास सोसाइटी की ओर से do नेहरू को प्रधान मन्त्री राहत 
कोष के लिये दो लाख 96 हजार 560 रुपये का चेक भेंट किया । यह धन- 
राशि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के प्रतीक रूप में दी गई थी । 1955 में 
पंडित नेहरू को सोवियत संघ ने आग्रह सहित आमन्त्रित किया, जून 1955 
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में नेहरू जी कि यह सोवियत यात्रा भारत-सोवियत मित्रता की दिशा में 
महत्वपूर्ण कदम था । उल्लेखनीय वात है कि 4 जून 1955 को ठीक नेहरू 
की यात्रा के समय भारत और सोवियत संघ के बीच एक सीधी रेडियो 
टेलीफोन सेवा प्रारम्भ की गयी । इसी अवसर पर नेहरू जी की पुस्तक 
(डिसकवरी आफ एण्डिया) का रूसी संस्करण भी प्रकाशित किया गया । 
मास्को में नेहरू जी का भव्य स्वागत हुआ और उनकी सार्वजनिक सभा में एक 
लाख से भी अधिक व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्र संघ के जयन्ती सत्न में 
सोवियत-प्रतिनिधि ने कहा कि नेहरू की सोवियत यात्रा सोवियत संघ और 
भारत के मध्य मिल्नतापूर्ण सम्बन्धों को दुड़ करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय मतभेदों 


को कम करने एवं शान्ति स्थापित करने की दृष्टि से विशेष ध्यान देने योग्य 
और एक महत्वपूर्ण घटना है । 


नेहरू की यात्रा के पश्चात्‌ 10 नवम्बर 1955 को सोवियत नेता ख्य श्चेव 
बौर बुलगानिन भारत आये, इन दोनों नेताओं का भारत में अभूतपूर्व 
स्वागत हुआ। यह वात विशेष उल्लेबनीय है कि जिस दिन सोवियत 
नेता भारत में शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं सहस्तित्व पर जोर 
दे रहे थे, उसी दिन अमेरिका ने यह घोषणा कि वह पाकिस्तान को हवाई 
अड्डे बनवाने के लिए 2 करोड डालर की सहायता देगा । अव तक पाकिस्तान 
पूरी तरह से अमेरिका के सैनिक जाल में फंस चुका था, ओर उसे पर्याप्त 
मात्रा में सैनिक एवं आथिक सहायता प्राप्त हो चुकी थी । 21 नवम्बर 
1955 को बुलगानिन ने भारतीय संसद में यह घोषणा की कि भआाथिक एवं 
सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक एवं अनुसधान के क्षेत्र में भारत- सोवियत सहयोग 
को और अधिक व्यापक बनाने की सभी सम्भावनायें विद्यमान हैँ । सितम्बर 
1956 में स्वेज संकट के अवसर पर सोवियत संघ तथा भारत ने और मित्र 
ने आंग्ल-फ्रांसीसी हस्तक्षेप का विरोध किया और कहा यह एक साफ-साफ 
और एक खुले आक्रमण की घटवा है सोवियत प्रधान मंत्री ने एक पत्र 
लिखकर नेहरू से यह कहा कि, हमें विशवास है इस आक्रमण के विरुद्ध उठाये 
qu कदमों के पक्ष में भारत की आवाज और नेहरू की नीवीं प्रतिष्ठता 
स्वेज संकट को बातचीत के द्वारा सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण 
भूमिका तिभायेगी, (द हिन्दू 9 नवम्बर 1956) अक्टूबर 1956 में हंगरी 
की घटनाओं के ऊपर भारत ने सोवियत विरोधी गुट में शामिल होने से 
इन्कार कर दिया, और राष्ट्र संघ तथा दुसरी जगहों पर भारत ने एक 
तटस्थ नीति अपनायी। इसी प्रकार 28 नवम्बर 1957 में जब do नेहरू ने 
सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों 
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से अपील की कि वे आणविक ere के परिक्षण तथा wei की होड़ को 
समाप्त करें तो सोवियत प्रधान मंत्री ने जनवरी 1958 को ug कहा 
कि सोवियत संघ किसी भी आणविक अस्त्र का विस्फोट नहीं करेगा, 
ama अमेरिका और ब्रिटेन ऐसा करना बन्द कर दें। 


1959 के मध्य जब चीन ने भारतीय सीमा पर आक्रमण किया तो 
सोवियत संघ ने अपनी सरकारी टिप्पणी में यह आशा व्यक्त की कि: “भारत 
और चीन दोनों देश जिसके साथ सोवियत संघ, के मित्रतापूर्ण 
सम्बन्ध है, अपने झगड़े शान्तपूर्ण तरीके से निपटा लेगें । अक्टूबर 1962 Ñ 
जब चीन भौर भारत का युद्ध प्रारम्भ हुआ तो लोगों को यह आंशका थी 
कि सोवियत संघ इस संघषं में चीन का समर्थन करेगा लेकिन सोवियत संघ 
ने तटस्थ नीति अपनायी । 5 नवम्बर को 'प्रावदा' में अपने सम्पादकीय में 
कहा कि उपनिवेश वादियों के खिलाफ संघर्ष में भाग लेने वाले नए प्रभुता, 
सम्पन्न राष्ट्रों में भारत प्रमुख है । उसमें इस बात पर भी बल दिया गया 
कि युद्ध विराम हो तथा विना किसी शर्त के गोल मेज बैठक हो इसी प्रकार 
गोवा के मामले में भी सोवियत संघ ने भारत को समर्थन प्रदान किया । 


सितम्बर 1965 में जव भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध प्रारम्भ 
हुआ तो सोवियत संघ अत्यन्त चिन्तित हो उठा, 22 सितम्बर 1965 के युद्ध 
विराम के पश्चात सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिगन ने भारत और 
पाकिस्तान के नेताओं से समझौते के लिए एक बैठक बुलाने का बार-बार 
अनुरोध किया । अन्ततोगत्वा यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया, और 3 
जनवरी से 10 जनवरी 1966 तक ताशकद में एक बैठक हुई । भारत और 
पाकिस्तान में समझौते कराने में कोसिगन ने महत्वपुर्ण भूमिका अदा की । ताश- 
कंद घोषणा पर प्रधानमंत्री शास्त्री जी तथा राष्ट्रपति aga खां ने हस्ताक्षर 
किए | इस घोषणा में भारत और पाकिस्तान के आपसी सम्बन्ध सामान्य 
बनाने का तथा विवादों को शान्तिपूर्ण बात चीत द्वारा तय कराने का आधार 
निश्चित किया गया । सोवियत संघ की शांति एवं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व 
की नीति ने इस उपमहाद्वीप में शांति की पुनः स्थापना में महान योगदान 
दिया । सोवियत संघ की अपनी यात्रा से पुवे लालबहादुर शास्त्री ने भारत- 
सोवियत सांस्कृतिक सोसाइटी हारा आयोजित एक सभा में सोवियत नीति 
की प्रशंसा करते हुए 'कहा' : शान्तिपुर्ण सह अस्तित्व में सोवियत संघ का 
दृढ विश्‍वास है । सोवियत समाजवादी गणतंत्र संध इस नीति का जिस 
निष्ठा से पालन कर रहा है, शायद ही और कोई देश कर रहा हो” | 
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ताशकंद घोषणा का सम्पूर्ण विश्व में स्वागत किया गया । परन्तु 11 
जनवरी 1966 को ताशकंद में ही लालबहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाने 
के कारण पूर्ण वातावरण विषादग्रस्त एवं दुःखपूर्ण हो गया । शास्त्री जी के 
मृत्यु के पश्चात श्रीमती इन्द्रा गांधी ने भारत के प्रधान मन्त्री का कार्यभार 
संभाला । पश्चिमी पाकिस्तान की सैनिक तानाशाही से पूर्वी बंगाल में आतंक 
का साम्राज्य स्थापित था, लाखों की संख्या में पाकिस्तानी शारणार्थी सीमा 
पार कर भारत में शरण लेने के लिये विवश हो गये थे । संयुक्त राज्य अमे- 
रिका और चीनी नेताओं की धमकियों से 1971 के मध्य भारत के लिये एक 
संकट उत्पन्न हो गया था। तत्कालीन परिस्थितियों में 8 अगस्त को 
सोवियत विदेश मन्वी to ऐ० ग्रोमीको भारत आये, अगले ही दिन भारत 
और सोवियत संघ के मध्य शान्ति, मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर 
हो गये । भारत-सोवियत सम्बभ्धों के इतिहास में यह संधि एक महत्वपूर्ण 
घटना और भारत-सोवियत सम्बन्धों में एक महान उपलब्धि थी । अब तक 
90 लाख से भी अधिक शरणार्थी पूर्वी बंगाल से भारत में शरण लेने पर 
मजबूर हो गये थे । भारत और रूस के नेता बार-बार पश्चिमी पाकिस्तान 
से आतंकवादी साम्राज्य को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। इसके 
प्रत्युत्तर में 8 दिसम्बर को पाकिस्तानी वायुसेना ने उत्तर-पश्चिम भारत के 
विभिन्न नगरों पर बमवर्षा की और अगले ही दिन भारत के विरुद्ध युद्ध 
घोषणा कर दी । 5 दिसम्बर को जव संयुक्त राज्य अमेरिका ने सुरक्षा परि- 
षद में इस आशय का एक प्रस्ताव पेश किया कि उपम हाद्वीप में तुरन्त युद्ध 
विराम हो तो सोवियत संघ ने निषेधाधिकार (dre) का प्रयोग करके 
भारत को पाकिस्तान के समकक्ष रखने के प्रयत्न को असफल कर दिया । 
6 दिसम्बर को सोवियत संघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समपित प्रस्ताव 
को समाप्त करने के लिये 24 घण्टे में दूसरी बार अपने निषेधाधिकार का 
प्रयोग किया । इस प्रस्ताव में युद्ध विराम और भारत पाक सेनाओं की 
वापसी की माँग की गयी थी । सोवियत प्रतिनिधि ने कहा कि पूर्वी बंगाल 
में राजनैतिक व्यवस्था के विना सेनाओं की वापसी का मतलब पाकिस्तानी 
सेनाओं को अत्याचार जारी रखने के लिये उत्साहित करना होगा । 

सोवियत प्रतिनिधि ने एक अन्य प्रस्ताव में पाकिस्तानी सेनाओं से पूर्वी 
बंगाल में अत्याचार बन्द कर देने का आग्रह किया । इसी मध्य चीन ने एक 
प्रस्ताव में भारत की भर्त्सना की । उसके अनुसार भारत की सेनाओं ने 
पाकिस्तान पर आक्रमण किया था । इसके उत्तर में सोवियत संघ ने एक बार 
पुनः wg धमकी दी यदि चीन इस आशय का कोई भी प्रस्ताव रखेगा तो वह 
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[ 
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ga: निषेधाधिकार का प्रयोग करेगा । 6 दिसम्बर को श्रीमती इन्दिरा गांधी 
ने भारत सरकार द्वारा बंगला देश को मान्यता दिये जाने के निर्णय की 
घोषणा कर दी । 8 दिसम्बर को संयुक्त राज्य महासभा में क्यूबा, मंगोलिया 
और भूटान तथा अन्य पूर्व युरोपिय देशों के साथ सोवियत संघ ने भी भारत 
के पक्ष में मतदान किया और इस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें 
भारत और पाकिस्तान से युद्ध विराम तत्काल लागू करने और तुरन्त एक 
दूसरे के क्षेत्र से अपनी सेनायें हटाने के सभी उपाय करने की मांग की गयी 
थी । 25 जनवरी 1972 को सोवियत संघ ने भी बंगला देश को औपचारिक 
मान्यता प्रदान कर दी । 

भारत के विदेश मंत्री स्वर्णसिह से सोवियत संघ के राष्ट्रपति पोड- 
गोर्नी ने कहा कि 1971 का वर्ष भारत और सोवियत संघ के सम्बन्धों में 
अमर रहेगा । इसी प्रकार भारतीय वित्तमन्त्री चौहान ने 28 सितम्बर 1972 
को कहा कि भारत भी अमेरिका के साथ वसी ही सन्धि कर सकता है जैसी 
रूस के साथ है परन्तु इसके लिये आवश्यक है कि सोवियत संघ की भांति 
अमेरिका भी भारत की स्वतंत्रता और एकता को मान्यता प्रदान करें (टाइम्स 
ऑफ इण्डिया सितम्बर 1972) । उपरोक्त राजनैतिक सम्बन्धों के अतिरिक्त 
भारत और सोवियत संघ के मध्य प्रारंभ से ही आथिक और सांस्कृतिक 
सम्बन्ध रहे हैं । भारत के औद्योगिक विकास में सोवियत संघ ने एक महुत्व- 
पुणं भूमिका अदा की है जिसका उदाहरण मिलाई और बोकारों इस्पात 
संयत्नों की स्थापना में सहयोग देकर भारत को इस्पात के मामले पर आत्म- 
निर्भर बनाया | रूस के सहयोग से भारत में एक और इस्पात aaa 
विशाखापटनम्‌ में लगाया जा रहा है जो 1984 में शुरू हो जायेगा । सोवि- 
संघ भारत को आथिक सहायता के साथ-साथ सँनिक सहायता देता रहा 


है। 


भारत-अमरीका सम्बन्ध 
भारत अमरीका सम्बन्धों का प्रारम्भ राजा राममोहन राय से प्रारम्भ 


होता है । तत्पश्चात स्वामी विवेकानन्द ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में अम- 
रीका में वहाँ के वासियों को भारत के धर्म और संस्कृति का परिचय fears 
भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के मध्य लाला हरदयाल तथा उनके सहयोगियों 
ने अमरीका में ही 'ग्रदर पार्टी! की स्थापना की । लाला लाजपत राय और 
लाला हरदयाल ने अमरीका में अपनी क्रान्तिकारी और उग्रवादी विचार धारा 
के प्रति वहाँ की जनता का सहयोग व समर्थन प्राप्त किया । राष्ट्रपति 
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रूजवेल्ट ने अपने दो प्रति निधि कर्नेल लुई जॉनसन और विलियम फिलिप्स 
को भारत भेजा । इससे स्पष्ट था कि राष्ट्रपति रुजवेल्ट भारत की स्वाधी- 
नता के प्रति रुचि रखते थे । 
स्वाधीनता उपरान्त 1949 में जवाहरलाल नेहरू की अमरीका की 
प्रथम यात्रा में उनका भव्य स्वागत किया गया । एक आम सभा में जवाहर- 
लाल नेहरू की जैफरसन से तुलना की गई। जैफरसन एक गणतन्त्रवादी 
सर्वतोन्मुखी प्रतिमा से सम्पन्न व्यक्तित्व के स्वामी थे। भारत-अमरीका 
सम्बन्धों में 1950 के पश्चात्‌ जॉन फास्टर डलिस की नीति के हारा भारत 
अमरीका सम्बन्धों में मनोमालिन्य उत्पन्न हुआ । 1955 में नेहरू-बुल्गैनिन 
संयुक्त वक्तव्य के प्रति अमरीका के समाचार पत्तों ने कटुता प्रकट की । 
“न्यूयाकं टाइम्स' ने (दिसम्बर 15, 1955) के सम्पादकीय लेख में नेहरू की 
तटस्थता की नीति को एक प्रश्‍नसूचक fug वताया । अमरीका के श्रमिक 
नेता जाजं मेनी ने एक वक्तव्य में (न्यूर्याक टाइम्स दिसम्बर 14, 1955) 
नेहरू और मार्शल टीटों को साम्यवादी गुट का सहयोगी बताया । 
भारतीय विदेश नीति के प्रति अमरीकी आलोचना 1956 के अंत में 
अपने उतार पर थी । इसका एक मुख्य कारण दिसम्वर 1956 में प्रधानमंत्री 
नेहरू की अमरीका यात्रा थी । भारत में अमरीका के राजदूत "pP कूपर? 
ने (हिन्दू, जनवरी 29, 1956) भारतीय विदेश नीति के सकारात्मक एवं 
रचनात्मक पक्ष की प्रशंसा की । दिसम्बर 1959 में राष्ट्रपति 
आइजनहावर की भारत यात्रा ने अमरीका-भारत सम्बन्धों को सशक्त 
किया । प्रधानमंत्री नेहरू ने अमरीकी राष्ट्रपति के आगमन को दो महान 
देशों का हृदय मिलन बताया । इस यात्रा के पश्चात्‌ अमरीका ने भारतीय 
सहायता में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर दी । 
इसी मध्य अमरीका का व्यवहार भारत की ओर परिवर्तनशील अवश्य 
था, किन्तु जनवरी 1961 में जॉन एफ़ कैनेडी के राष्ट्रपतित्व ने भारत-अम- 
रीका सम्बन्धो में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया । नवम्बर 1961 में प्रधानमंत्री 
नेहरू की अमरीका यात्रा ने दोनों देशों की मैत्री को सुदृढ़ किया । थ्योडोर 
सुरेन्सन ने अपनी पुस्तक 'क॑नेडी' में लिखा, कि अमरीका की नीति का परि- 
वतन इस तथ्य से प्रतीत होता है, कि राष्ट्रपति केनेडी ने विकासवादी देशों 
के लिये तटस्थता की नीति को अनिवायं बताया जबकि जॉन फास्टर डलिस ने 
इसे अनेतिकता की संज्ञा दी । 
भारत-चीन युद्ध ने भारत की तटस्थता एवं गुटनिरपेक्ष नीति को 
आघात पहुंचाया, और अमरीकी सहायता का स्वागत किया | वॉल्टर लिपमैन 
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ने कहा: ‘qe निरपेक्ष देश अब भारत को अपना नेता नहीं मानेगें, क्योंकि 
भारत अब तटस्थता की नीति से पृथक हो रहा है।' 'न्यूयाक टाइम्स मैग- 
जीन (नवम्बर 19, 1962) में ए० एम० रोजैन्थल ने दिल्ली में अपने 
समाचार में कहा, कि नेहरू के अनुसार गुट निरपेक्ष नीति परिवर्तित नहीं हुई 
है, किन्तु वास्तविकता यह है कि उसमें परिवर्तेन हुआ है जिसको कि देशवासी 
भी मानते हैं और वह केवल इसको इतनी ही मान्यता दे रहे हैं जितनी कि 
पुत्र अपने वृद्ध पिता को संग्रह पुस्तक में स्मृति चिह्न देखने में अवरोध उत्पन्न 
नहीं करता है । 

शनेः शनेः अमरीका इस तथ्य को समझने लगा कि गुट निरपेक्षता 
राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रति सजग रहने की नीति थी । जवाहरलाल नेहरू 
के निधन पर जव अमरीका के राज्य सचिव डीन xem दिल्ली आये तो 
उन्होंने तटस्थता के प्रति सम्मान प्रकट किया । अयुब खाँ ने भी अपनी पुस्तक 
'फ्रेन्डस नाट मास्टसं' में डीन xem की कथन की पुष्टि की । 

1965 के भारत-पाक युद्ध में यद्यपि अमरीका को असमंजसता की 
स्थिति का सामना करना पड़ा किन्तु शीघ्र ही अमरीका ने स्थिति नियन्त्रण 
हेतु दोनों देशों को. सहयोग देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया । 1965 के भारत- 
पाक युद्ध के पश्चात जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अमरीका की आलोचना करते 
हुए कहा, कि अमरीका को केवल पाकिस्तान को ही युद्ध सामग्री देनी चाहिये । 
इसी मध्य पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का मतभेद तीब्रतर होता गया 
और शनैः शनैः यह समस्या वृहत रूप धारण करती गई p aaa: 1971 में 
बगला देश को लेकर भारत-पाक युद्ध में परिवर्तित हो गई । बँगला देश में 
अमरीकी नीति की कटु आलोचना की गई | 

युद्धोपरान्त भारत-अमरीका सम्बन्धों में पुनः सचेतता लाने को चेष्टा 
प्रारम्भ की गई । सितम्बर 1972 में प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी ने 'फॉरेन 
wed! में अपने एक लेख में कहा, कि भारत अमरीका के साथ स्थाई 
विमुखता रखने में रुचि नहीं रखता हे । श्रीमती गाँधी ने कहा, “हम TE- 
परिक सम्बन्धों को और अच्छा बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं और हमें इस तथ्य 
का भी आभास है; हमारे विभिन्न क्षेत्रों के विकास में अमरीका ने पूर्ण सहयोग 
व सहायता दी है! | 

एक ओर पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो अमरीका की आलोचना कर रहे 
थे और दूसरी ओर अमरीका से सहायता की याचना कर रहे थे 9 जुलाई 1973 
के 'न्यूज़वी क' में एक लेख जिसका शीर्षक “लाइफ विद भुट्टो' था भुट्टो तथा 

उनकी नीतियों का faga चित्रण किया गया है । तदुपरान्त मार्च 1973 Ñ अम- 
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रीका ने पाकिस्तान को युद्ध सामग्री की सहायता प्रदान करने हेतु प्रतिवन्ध 
हटा दिया । भारतीय सरकार ने अमरीकी राजदूत 'डेनियल मोनिहन' से 
अमरीका के प्रति भारतीय विरोध प्रकट करने के लिए कहा। इंडियन एक्स- 
प्रेस (मार्च 15, 1973) ने लिखा कि अमरीकी राज्य विभाग के प्रवक्ता 
“चाल्सं ब्रे' ने कहा, कि उपमहाद्वीप में सन्य शक्ति के अनुपात में कोई विशेष 
अन्तर नहीं आयेगा, क्योंकि यदि एक तरफअमरीका था तो दूसरी ओर सोवि- 
यत रूस । भारत में अमरीका के भूतपूर्व राजदूत 'चेस्टर वोल्स' ने (टाइम्स 
ऑफ इण्डिया मार्च 15, 1973) कहा कि अमरीका की इस नीति के द्वारा 
उपमहाद्वीप की शान्ति को प्रचण्ड आघात पहुंचेगा । अमरीका द्वारा पाकिस्तान 
को युद्ध सामग्री प्रदान करने से भारत में तथा भारतीय समाचारपत्नों में अम- 
रीका की इस नीति के प्रति कटु आलोचना हुई । 


1974 में हैनरी किसिजर ने भारत अमरीका सम्बन्धों के सुधार की 
आशा व्यक्त की | एम०वी० कामथ ने भी वाशिंगटन से (अप्रैल 9, 1974 को 
'टाइम्स ऑफ इण्डिया) अपनी समाचार विज्ञप्ति में लिखा कि भारत- 
अमरीका सम्बन्धों में उन्नति होने की पूरी संभावना दृष्टिगोचर हो रही थी d 
परन्तु राष्ट्रपति निक्सन की नीतियों ने भारतीय सम्बन्धों को परोक्ष रूप से 
समतल कभी नहीं होने दिया । 


अमरीका और भारत के सम्बन्धों के इतने वर्षों के उपरान्त भी अम- 
रीकनों की भारत के प्रति नकारात्मक भावनायें क्‍यों थी ? 


अमरीका वासियों की इस भावना को एम० बी० कामथ ने वाशिग्टन से 
अपने समाचार लेख में लिखा है । जून 10, 1976 के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया! 
में कामथ ने उदृत किया है कि किस प्रकार अमरीका की पाद्यक्रम की पुस्तकों 
में भारतीय सभ्यता का मिथ्या चित्रण किया है । उन पाठ्यक्रम की पुस्तकों 
में जो 'मैकमिलन' और ‘faa’ ने प्रकाशित की भारत का भ्रामक सर्वेक्षण 
किया है। इन प्रकाशकों से जो भारत से भलीभाँति परिचित थे, इस प्रकार के 
प्रकाशन की आशा नहीं की जा सकती थी, जो भारत की सत्यता को 
मिथ्यता में परिवर्तित कर दे। इस प्रकार के प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा 
प्रकाशित पुस्तकों से देश के मध्य एक ऐसा अन्तभेद जन्म देने वाला था जो 
भ्रम उत्पन्न करने वाला था । इसी मध्य हैनरी किसिजर के राज्य सचिव के 
निर्णय के साथ ही यह आशा व्यक्त की जाने लगी कि भारत-अमरीका सम्बन्ध 
में सुधार होगा । ब्रिटिश संवाददाता हैनरी alea ने ‘fe रिट्रीट ऑफ 
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अमेरिकन पावर” में लिखा कि निक्सन ने भारत विरोधी नीति को प्रोत्साहन 
दिया । राष्ट्रपति कार्टर के राष्ट्रपति काल में भारत-अमरीका सम्बन्ध मध्यम 
मार्गीय रहे परन्तु राष्ट्रपति रीगन के समय में पाकिस्तान सहयोग नीति 
ने अमरीका के प्रति घोर संशय प्रकट करना आरम्भ कर दिया है । 
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अध्याय 32 
आर्थिक सोपान 


दशाब्दियों से भारतीय अर्थ व्यवस्था लगभग निष्प्रवाह रही है । उसके 
विकास की गति जनसंख्या में वृद्धि की गति से कुछ ही अधिक थी । भारत 
की स्वतंत्रता के एक दशक बाद अथंव्यवस्या का विकास केवल 4 प्रतिशत 
भौसतगति से हुआ और कुल राष्ट्रीय आय में 42 प्रतिशत और प्रतिव्यक्ति 
आय में 18 प्रतिशत वृद्धि हुई । इससे यह स्पष्ट हो गया कि अधिकांश जनता 
के जीवन स्तर पर गहरी छाप छोड़ने के लिए आधिक विकास की गति को 
त्वरित करना आवश्यक था तथा जनसंख्या में वृद्धि को कम करने के लिए 
विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए । भली प्रकार चिन्तन के बाद बनायी गयी 
एक दीर्घकालीन योजना के अन्तर्गत विज्ञान टेक्नालॉजी और श्रेष्ठतर संगठन 
के अधिकाधिक प्रयोग द्वारा देश के प्राकृतिक और मानवीय साधनों के विकास 
के लिए रूप-रेखा तैयार की गई | 

निश्चय रूप से भारत के विकास का बुनियादी उद्देश्य ag होना चाहिए 
कि भारतीय जनता के लिए सुखी जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान 
किया जाये । समूचे विश्व की दृष्टि से, भारत और इसी प्रकार अन्य देशों 
के लिए इस उद्देश्य की पूर्ति का विश्‍व में शान्ति स्थापना के साथ गहरा 
सम्बन्ध रहा है और वह इसी बात पर निर्भर है i ser विकसित मौर 
गरीब देशों या राष्ट्रों का विकासहीन रहना ही विश्व शान्ति के लिए एक 
स्थायी संकट है । विशव के कल्याण ओर शान्ति के लिए ag आवशयक है कि 
प्रत्येक देश से गरीबी और बीमारी तथा अज्ञान को मिटा दिया जाय जिससे 
एक स्वतंत्र मानवता का निर्माण किया जा सके । 

भारत के करोड़ों लोगों के लिए सुखी जीवन की व्यवस्था करना एक 
बहुत बड़ा कार्य है ओर इस उद्देश्य को पूरा करने में बहुत समय लग सकता 
है किन्तु इससे निम्न उद्देश्य सामने नहीं रखा जा सकता क्योंकि इस समय 
उठाये गये प्रत्येक कदम का सम्बन्ध अन्तिम उद्देश्य से है। गरीबी के अभिशाप 
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और उससे पैदा होने वाली सभी बुराइयों का सामना करना, यही तात्कालिक 
समस्या है। यह कार्य सामाजिक और आथिक प्रगति के द्वारा ही किया जा 
सकता है जिससे कि प्रौद्योगिक दृष्टि से परिपक्व समाज का निर्माण किया 
जा सके और ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके, जिसमें सभी 
नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो सके । इस प्रक्रिया के दौरान सामाजिक 
रिवाजों और संस्थाओं में दूर गामी परिवर्तन करने होगें । पुरानी परम्परागत 
व्यवस्था के स्थान पर एक गतिशील समाज की स्थापना करनी होगी तथा 
आधुनिक प्रौद्योगिकी में विज्ञान का दृष्टिकोण और प्रयोग स्वीकार करना 
होगा । कुछ हद तक पिछली पीढ़ियों में परिवर्तन का यह दोहरा पहलू 
भारतीय विचारधारा में विद्यमान रहा है p धीरे-धीरे इसने अधिक मूर्त रूप 
धारण किया है और आयोजन का आधार बन गया है । 

अपने प्रारम्भिक दिनों से ही, भारतीय राष्ट्रवाद में आथिक चिन्तन 
और सामाजिक सुधार का बहुत बड़ा तत्व मौजूद रहा है । जनता की गरीबी 
को दूर करने के लिये तथा भारत के सामाजिक तथा आथिक जीवन के समस्त 
ढांचे का पुन: निर्माण करने के लिए स्वाधीनता को एक अनिवार्य साधन 
समझा जाता था | ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय आन्दोलन बढ़ा भौर भारतीय लोगों में 
फैला, इसके अन्तर्गत सामाजिक व्यवस्था और अधिक गहरी हो गयी । गांधी 
जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन जनता के साथ अधिक से अधिक सम्बद्ध 
होता गया और स्वाधीनता संग्राम के सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य निश्चित 
होते गये । 


योजनाबद्ध विकास 


स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से भारत के योजनावद्ध विकास के सामने 
दो मुख्य उद्देश्य रहे हैं-प्रजातंत्रीय साधनों द्वारा शीघ्रता से बढ़ने वाली और 
ओद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील अर्थं व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें 
प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो । एक ऐसे देश में, जिसकी बहुत 
बड़ी जनसंख्या हो और वह जनसंख्या भुतकाल से बुरी तरह बन्धी हुई हो, 
परम्परागत समाज को बदलकर एक गतिशील समाज की स्थापना करना 
बहुत बड़ा कार्य है । चूंकि यह कार्य शान्तिमय और प्रजातंत्रीय साधनों द्वारा 
तथा जनता की इच्छा से करना था, इसलिए यह भौर भी कठिन हो गया । 
यह अनिवार्य था कि भारत शान्तिमय और प्रजातंत्रीय साधनों को स्वीकार 
करे, क्योंकि ये वही साधन थे जो स्वाधीनता संग्राम में अपनाए गए थे । 

स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने पर भारत को अनेक विशाल समस्याओं का 
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सामना करना पड़ा D आर्थिक और सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं को 
ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आयोजन करना आवश्यक था, जिससे ग्रामीण अथं- 
व्यवस्था का पुने निर्माण किया जा सके औद्योगिक आथिक प्रगति की नींव डाली 
जा सके तथा शिक्षा एवं अन्य सेवाओं का विस्तार किया जा सके । यथा सम्भव 
शीत्नरतिशीत्र गति से उन्नति करने, आथिक और सामाजिक जीवन की 
संस्थाओं का पुर्नेनिर्माण करने तथा राष्ट्रीय विकास कार्य के लिए जनता की 
शक्ति का संचय करने के लिये योजनावद्ध विकास ही एक मात्र साघन था । 

पंचवर्षीय योजनाओं में विकास के जिस स्वरूप की कल्पना की गयी 
है उसका बुनियादी उद्देश्य यह है कि निरन्तर आथिक उन्नति की दृढ़ नींव 
रखी जाए, लाभदायक रोजगार के अवसरों में निरन्तर वुद्धि की जाए और 
जनता के जीवन स्तर तथा कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार किया 
जाए | चूँकि भारत कृषि प्रधान देश रहा है अतः कृषि को प्रथम प्राथमिकता 
दी गयी है और यथा संभव ऊंचे स्तर तक कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के 
लिये सतत्‌ प्रयत्नशील होना होगा । कृषि की उन्नति और मानवीय साधनों 
का विकास यह दोनों ही उद्योग की प्रगति पर निर्भर करते हैं । उद्योग से न 
केवल नये यंत्र प्राप्त होते है बल्कि इससे किसान का मानसिक दृष्टिकोण 
भी परिवर्तित होने लगता है । इसलिए कृषि और उद्योग विकास की प्रक्रिया 
के अभिन्न अंग समझे जाने चाहिए और योजनावद्ध विकास द्वारा उद्योग की 
उन्नति और अधिक तीव्रता से करनी होगी तथा आथिक प्रगति की रफ्तार भी 
बढ़ानी होगी, खास तौर पर भारी उद्योगों और मशीन बनाने वाले उद्योगों 
का विकास करना होगा, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना होगा । सावं- 
जनिक क्षेत्र से यह आशा की जाती है कि वह विशेषकर बुनियादी और 
सामरिक महत्व के उद्योगों, अथवा ऐसे उद्योगों, जिनका सम्बन्ध सार्वजनिक 
उपयोग की सेवाओं से है, उसके और अधिक विकास के लिए व्यवस्था करें । 
सरकार, जहाँ तक आवश्यक होगा, अन्य उद्योग भी अपने हाथ में ले सकती है । 
अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ते हुए स्तर पर राज्य व्यापार 
को भी हाथ में लेना होगा। इस प्रकार समस्त उपलब्ध अभिकरणों का पूरा 
उपयोग करते हुए यह आशा की जाती है कि सावंजनिक क्षेत्र पूर्ण रूप से तथा 
तुलनात्मक दृष्टि से निजी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगा । 

अर्थ व्यवस्था का द्रुत विस्तार होने से सावंजनिक तथा निजी दोनों ही 
क्षेत्रों के लिए उन्नति के और अधिक व्यापक अवसर पैदा होते हैं और कई 
प्रकार से उनके कार्यं एक दूसरे के पूरक हैं । निजी क्षेत्र में न केवल संगठित 
उद्योग सम्मिलित है, बल्कि कृषि, छोटे उद्योग, व्यापार मौर मकान निर्माण तथा 
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अन्य क्षेत्रों में किये जाने वाले बहुत से अनेक कायं सम्मिलित है। देश के 
योजनाबद्ध विकास की दृष्टि से निजी क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए 
एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, किन्तु इसे सदा राष्ट्रीय आयोजन के ढांचे में काम 
करना होगा और समाज के प्रति इसके जो कर्तव्य हैं उन्हें ध्यान में रखना 
होगा इसके लिए इसे अधिकाधिक मात्रा में सहकारी प्रयत्नों का स्वरूप लेना 
होगा। निजी क्षेत्र में जो अवसर उपलब्ध है, उनके परिणामस्वरूप थोड़े से 
व्यक्तियों अथवा व्यापारियों के हाथ में आथिक शक्ति का संचय न हो जाय 
इस बात का भी ध्यान रखना होगा । आय और सम्पत्ति की विषमताओं को 
निरन्तर कम करना होगा | 
विकास की योजनाओं में यह आशा की जाती है कि सहकारिता 
आशिक जीवन की कई शाखाओं में संगठन का अधिकाधिक माता में मुख्य 
आधार बन जाये, खास तौर पर कृषि, छोटे उद्योग, वितरण, निर्माण और 
स्थानीय निकायों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाय। 
राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विकास में ग्रामीण और छोटे उद्योगों का एक महत्व- 
qvi हिस्सा है, क्योंकि ये एक ओर दैनिक उपयोग की तथा अन्य वस्तुओं 
को और बड़े पेमाने पर रोज़गार को उपलब्ध कराते हैं तथा राष्ट्रीय आय का 
न्यायसंगत वितरण करने में और कार्य कुशलता तथा जनशक्ति के उपलब्ध 
साधनों के प्रयोग में सहायक होते हैं । विभिन्न क्षेत्रों में जो विषमताएं है 
उन्हें निरन्तर कम करना होगा और औद्योगीकरण के लाभों को देश के 
विभिन्न मार्गो में समान रूप से वितरित करना होगा । विकास की प्रारम्भिक 
अवस्थाओं में इन उद्देश्यों को प्राप्त करना किसी भी तरह से आसान नहीं है, 
इसके लिए आथिक तथा सामाजिक पहलुओं का सन्तुलन करना पड़ेगा । 
योजनाबद्ध विकास करने के लिये स्वयं और शीघ्र प्रगति तथा समाज 
के समाजवादी ढ़ाँचे के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी कसौटी यह 
है कि, समूचे समाज का हित हो विशेष तौर से समाज के कमज़ोर वर्गो का । 
राष्ट्र के विकास में मौजूदा सामाजिक और आथिक संस्थाओं का क्या हिस्सा 
हो, इसको ध्यान में रखते हुए समय-समय पर उनका मूल्यांकन करना होगा। 
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की बुनियादी धारणा यह है कि समाज- 
वादी ढंग पर देश का विकास किया जायगा । यह विकास प्रजातांत्रिक ढंग 
से होगा इसमें जनता व्यापक रूप से हिस्सा लेगी । इस प्रकार के विकास 
द्वारा शीघ्रता से आथिक उन्नति होगी और रोजगार का विस्तार होगा तथा 
न्याय वितरण होगा, आय और धन की विषमताओं में कमी होगी, आथिक 
शक्ति के संचयन को रोका जायगा और एक स्वतन्त्र तथा समान समाज के 
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मूल्य और दृष्टिकोण का निर्माण होगा । इसलिए आथिक कार्यों का संगठन 
इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उत्पादन और उन्नति तथा न्याय वितरण 
की कसौटियाँ समान रूप से at । समाजवाद की ओर प्रगति की बहुत सारी 
दिशाएं हैं । 

समाजवादी अर्थव्यवस्था को कुशल होना चाहिए, विज्ञान और 
प्रोद्योगिकी के प्रति इसका दृष्टिकोण प्रगतिशील होना चाहिये और इसमें 
निरन्तर एक ऐसे स्तर तक विकसित होने की सामर्थ्यं होनी चाहिए कि 
जिससे जनसाधारण का कल्याण किया जा सके। 

समाजवाद अर्थव्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को समान रूप से अवसर 
प्राप्त होनो चाहिए खास तौर पर खाद्य, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य 
और सफाई का युक्तिसंगत प्रवन्ध, मकान सम्बन्धी परिस्थितियों में सामान्य 
जीवन के सुख साधन जुटाए जाने के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील होना आवश्यक 
है । 

समाजवादी अर्थ व्यवस्था में सार्वजनिक नीतियों द्वारा न केवल वह 
आथिक और सामाजिक विषमतायें कम होनी चाहिए जो कि पहले से विद्यमान 
है किन्तु इनसे अर्थ व्यवस्था का इस प्रकार शीघ्रता से विस्तार होना चाहिए, 
जिससे आथिक शक्ति और एकाधिकार किसी भी एक स्थान पर न संचित 
हो सकें । 

सामाजिक मूल्यों और उद्देश्यों पर तथा समाज के समस्त auf में ad- 
मान्य हित और एक दूसरे के प्रति दायित्व की भावना विकसित करने पर 
सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए | 

समान अवसर प्राप्त करने और राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के 
लिये पहली शर्त यहु है कि जो कोई भी व्यक्ति काम की तलाश करे उसे 
लाभदायक रोजगार प्राप्त हो। आथिक ढांचे में कमियां होने के कारण औद्यौ- 
गिक आधार को पर्याप्त रूप से दृढ़ बनाना और शिक्षा तथा अन्य सामाजिक 
सेवाओं का विस्तार करना अति आवश्यक है । तभी अर्थ-व्यवस्था द्वारा 
समस्त श्रम शक्ति के लिये पर्याप्त स्तर पर पारिश्रमिक की व्यवस्या की जा 
सकती है। बड़े और लघु उद्योगों, कृषि और आथिक तथा सामाजिक 
सेवाओं के विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त कुछ समय के लिए बड़े पैमाने पर 
ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों में न्यूनतम आय वाले ant के लोगों को काम 
करने के अतिरिक्त अवसर दिए जाने चाहिए । 

शिक्षा विकास का कायं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे देश-समाज 
को और अधिक विकासशीलता प्राप्त होती हे । विशेष रूप से प्राथमिक 
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स्तर पर निःशुल्क ओर अनिवार्य शिक्षा के विस्तार, रचनात्मक, व्यवसायिक 
और उच्च शिक्षा के लिये और अधिक अवसरों की व्यवस्था, छात्रवृत्तियाँ 
ओर अन्य प्रकार की सहायता के लिए अनुदान की व्यवस्था करनी होगी । 

गत कई वर्षों से भारत में नियोजन के समर्थन में प्रभावशाली पृष्ठ- 
भूमि तैयार हुई है। कुछ समाजवादी देशों की प्रभावशाली आथिक उप- 
लब्धियों के कारण हमारे राजनीतिक नेतागण नियोजन के ओचित्य को 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात शीघ्र करने के इच्छुक थे । इसलिये 1951 में 
योजना प्रक्रम का सूत्रपात किया गया अर्थात प्रथम योजना शुरू की गयी d 
परन्तु आथिक एवं राजनैतिक विचारधारा में उदारवाद के तत्वों का समा- 
वेश होने के कारण तथा कुछ सीमा तक गांधीवाद के प्रभाव के कारण dq 
बात निश्‍चित हो गयी थी कि भारत में आथिक गति-विधियों एवं आथिक 
जीवन पर कोई कड़े प्रतिबन्ध नहीं होंगे। तीन विभिन्न विचारधाराओं 
गांधीवाद, उदारवाद, एवं समाजवाद के कारण वैचारिक स्तर पर कुछ महत्व- 
पूर्ण समझौते करने पड़े जो वाद में आथिक नीतियों में प्रतिलक्षित हुये । 
इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की संकल्पना । वस्तुतः 
विभिन्न वंचारिक सिद्धांतों के व्यूह में फंसे रहने के कारण हमने कई विषयों 
एवं नीति सम्बन्धी मामलों पर अपने विचारों को ठीक ढंग से स्पष्ट नहीं 
किया । दृढ़ संकल्प एवं विशवास के अभाव के कारण उत्साह से योजनाओं 
को कार्यान्वित नहीं किया जा सका जो कि उनकी सफलता के लिए आवश्यक 
थी इसके लिए कुछ हद तक प्रशासन भी उत्तरदायी है । इस प्रकार वैचारिक 
स्तर पर पायी जाने वाली अनिश्‍चितता आथिक नीतियों के कार्यान्वयन में 
भी प्रकट हुयी । 

भारतीय योजनाओं के उद्देश्य को इस प्रकार वर्गीकरण किया जा 
सकता हैः- 

1. राष्ट्रीय आय में वृद्धि का प्रथम लक्ष्य 2.2 प्रतिशत द्वितीय 
योजना में 5 प्रतिशत तृतीय योजना में 6 प्रतिशत तथा चतुर्थं योजना 
में 5.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रखा गया था । पांचवीं योजना के प्रारम्भ में यह 
आशा व्यवत की गयी थी कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि 5.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष 
की दर से होगी | 

2. निवेश आय अनुपात में वुद्धि करने के लिए प्रथम योजना में लक्ष्य 
7 प्रतिशत, द्वितीय योजना में 11 प्रतिशत, तृतीय योजना में 14 
प्रतिशत, चतुर्थं योजना में 14.5 प्रतिशत तथा पांचवीं योजना में 16.3 प्रति- 
शत प्रतिवर्ष रखा गया । निवेश आय अनुपात में वृद्धि की आवश्यकता इस- 
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लिये महसूस की गयी क्योंकि योजनाओं में यह मान्यता रखी गयी थी कि 
विकास की दर निवेश की दर पर निर्भर करती है । 

3. समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
माना गया है। किसी भी योजना में आय एवं धन के प्रभावशाली 
पुनवितरण का प्रयत्न नहीं किया गया केवल यह कहा गया कि योजनाओं से 
होने वाले लाभ से निर्धन वर्ग को अधिक से अधिक लाभान्वित करने का 
प्रयत्न किया जायगा | 

4. अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने के लिये यह मान्यता स्वीकार 
कर ली गयी कि अधिक उत्पादन स्वतः अधिक रोजगार प्रदान कर सकेगा 
जो कि सिर्फ कल्पना थी । क्योंकि किसी स्पष्ट रोजगार योजना की घोषणा 
नहीं की गयी । 

5. ऐसे कदम उठाना जिससे योजना प्रक्रम में उत्पन्न अवरोधों को दूर 
किया जा सके; जैसे कृषि उत्पादन की वृद्धि में अवरोध, उत्पादक वस्तुओं 
की उत्पादन क्षमता में अवरोध, तथा भुगतान शेष में अवरोध | 

भारतीय योजनाओं की उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए योजनाओं की 
विकास युक्ति के दो अन्य पक्षों का भी दुष्टावलोकन करना आवश्यक है । 


शिक्षा क्षेत्र एवं रोजगार क्षेत्र 

शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नीति बनाते समय सर्वाधिक महत्व जन सामान्य 
को व्यापक शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने, स्त्री शिक्षा, पिछड़ी जातियों एवं जन- 
जातियों को शिक्षा प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा उपलब्ध कराने को 
दिया गया है । शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के कारण सबसे अधिक उपलब्धियां 
नागरिक शिक्षा, माध्यमिक एवं कॉलेज शिक्षा, पुरुष शिक्षा, उच्च वर्गीय शिक्षा 
इत्यादि के क्षेत्र में हुई । शैक्षिक नीति के अनुसार जो 'प्राथमिक क्षेत्र” रखे गए 
जिसमें प्रौढ़ शिक्षा भी शामिल है इनमें निष्पादन लक्ष्यों से aga कम रहा । 
14 qd से कम आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा एवं ste शिक्षा के क्षेत्र 
में उपलब्धियां लक्ष्यों से बहुत कम रही । तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उप- 
लब्धियां लक्ष्यों से अधिक रही हैं। इस स्थित के परिणामस्वरूप शिक्षित 
वेरोजगारी की स्थिति गंभीर हो गयी है तथा विरोधाभास उत्पन्न हुए हैं । 
जहां एक ओर अशिक्षित लोगों का वर्ग बढ़ता गया वहीं दूसरी ओर उच्च 
बिशिष्ट वर्ग और क्षेत्रीय विशिष्ट वर्ग का जन्म भी हुआ है । ऐसी स्थिति 
सामाजिक असंतोष को जन्म देती है । 


उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थं व्यवस्था की आवश्यकताओं में वृद्धि की दर. 
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की अपेक्षा माध्यमिक एवं कालेज शिक्षा की वृद्धि की दर अधिक रही है जिससे 
अथंव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है । विश्वविद्यालय और कालेज 
एक आश्रय स्थल बन गये है जहां विद्यार्थी जितने वर्ष सम्भव हो सार्वजनिक 
खर्चे पर एवं सामाजिक रूप से स्वीकार्य वातावरण में बिता देता है। अर्थ- 
व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा सुविधाओं का विकास न होने 
के कारण अर्थव्यवस्था में दोहरा असंतुलन पैदा हुआ है | 

एक ओर तो शिक्षित बेरोजगारों का एक बड़ा वर्ग जिसमें से अधिकतर 
लोक सफेदपोश नौकरियां चाहते हैं तथा शारीरिक श्रम को निकृष्ट कार्य 
मानते हैं । दूसरी ओर स्थित इस प्रकार हो जाती है कि उच्च शिक्षित लोग 
मिलतो जाते हैं परन्तु उस प्रकार की योग्यता के लोग नहीं मिल पाते जिनकी 
आवश्यकता होती है | 


इन समस्याओं के समाधान हेतु अब बहुत स्थानों पर व्यवसायिक 
स्कूल खोले जा रहे हैं परन्तु फिर भी समस्या यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में 
किस प्रकार के कौशल प्राप्त लोगों की कितनी आवश्यकता होगी । इस प्रकार 
के वातावरण में यदि व्यवसायिक शिक्षा भी समस्या का समाधान नहीं कर 
सकती, केवल उसका स्वरूप बदल देती है । 
अतः योजनाओं में सम्बन्धित शिक्षा एवं रोजगार युक्ति का सर्वथा 
अभाव था । रोजगार की युक्ति की उपेक्षा का कारण ag था कि किसी भी 
योजना में बेरोजगारी की समस्या को ठीक परिप्रेक्ष्य में नहीं आंका गया । 
नियोजकों के पक्ष में केवल यह कहा जा सकता है कि कुछ हृद तक वे 
इस बात को जानते थे क्‍योंकि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में रोजगार अवसरों के 
प्रसार हेतु विशेष कार्यक्रम लागू किये जाते रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी 
रोज़गार दिया जा सके जो विकास कार्यक्रम की परिधि से बाहर थे । 
भारत में योजनाओं की शुरुआत कई बाधाओं एवं कठिनाईयों के मध्य की 
गई थी । अत: उतनी उपलब्धियां प्राप्त न हो सकीं जो कि हमारा लक्ष्य था, 
जबकि अन्य अल्प विकसित देशों की अपेक्षा हमारे पास साधन अधिक थे । 
उदाहरणतः भारत के पास विकसित भौतिक आधारिक संरचना का एक aga 
औद्योगिक क्षेत्र विद्यमान था जैसे कि रेल, सड़क एवं यातायात तथा संचार 
व्यवस्था उपलब्ध थी । इसके अतिरिक्त दृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था, समाज सेवाओं 
की उन्नत संरचना, बड़ी मात्रा में शिक्षित एवं प्रशिक्षित श्रम शक्ति एवं उद्यमियों 
की उपलब्धि तथा उत्कृष्ट राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त था। भारत में योजना प्रक्रम 
शुरू करते समय चीन की अर्थं व्यवस्था की भी लगभग यही स्थिति थी जैसी 
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कि हमारी अर्थव्यवस्था की थी । परन्तु चीन की अर्थव्यवस्था का निष्पादन 
हमारी अथे व्यवस्था की अपेक्षा अधिक मच्छा रहा | 

चीन की सबसे महत्वपूर्ण आथिक उपलब्धि यह है कि पिछले 25 वर्षों 
में उसने अपनी सारी जनता के खाने, पहनने ओर रहने का प्रबन्ध किया है 
स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यो को सुचारु रूप से कार्यान्वित किया है तथा जनता 
के लिए शिक्षा का भी उचित प्रबन्ध किया है । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां संतोषजनक 
रहीं । खाद्यानों का अतिरिक्त उत्पादन लक्ष्य से 42 प्रतिशत अधिक रहा od 
द्वितीय योजना भी कृषि क्षेत्र में सन्तोषजनक थी परन्तु तृतीय योजना में 
अन्तिम वर्ष सूखे के कारण वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से कम रहा । तृतीय 
योजना में कृषि तंत्र का निष्पादन सन्तोषजनक नहीं रहा अतः इस योजना 
के वाद ही कृषि क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हुए । चतुर्थ योजना के प्रथम वषं में 
उत्पादन में अभुतपुर्व वृद्धि होने के बावजूद कुल स्थित निराशाजनक ही रही । 
पांचवी योजना कृषि क्षेत्र में अपना लक्ष्य पुरा करने में सफल रही । 

जनसंख्या में सतत्‌ वढि होने के कारण खाद्यानों की पूर्ति में वृद्धि 
खाद्यानों की मांग पूरा करने में असमर्थ रही है । अतः सभी योजनाओं में 
हम आयातों पर निर्भर रहे । योजना काल में खाद्यानों की कीमतों में सतत्‌ 
वृद्धि हुई है । अतः आथिक विषमतायें लगातार बढ़ती गई हैं। लगभग 40 
प्रतिशत व्यक्ति अपनी निम्नतम आवश्यकताओं की पूति कर पाने में असमर्थे 
हैं । अतः यह एक शोचनीय स्थिति है । 

1947 में भारत का औद्योगिक आधार बहुत सीमित था इस सीमित 
आधार में मुख्यतया जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी, सीमेन्ट ओर कुछ 
हद तक लोहा व इस्पात उद्योग भी शामिल थे । पूंजी, वस्तुओं, संघटकों तथा 
आधारभूत धातुओं में हम आयातों पर निर्भर थे । 

योजनाकाल में औद्योगिक विकास बड़ी daria से हुआ है, तथा अब 
औद्योगिक ढाँचा बहुत सुदृढ़ हो चुका है । पूंजी वस्तुओं, कलपुर्जो मध्यवर्ती 
वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं सभी के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है । इस 
प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का ओद्योगिक भविष्य उज्जवल है । 

प्रथम योजना में कुछ महत्वपूर्ण उद्योग (इस्पात, कच्चा लोहा एल्यु- 
मिनियम, सुपरफ़ासफ़ेट) लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे । परन्तु कुछ 
उद्योग (मिलों का निमित कपड़ा, सिलाई मशीनें, रेल इंजन तथा चीनी और 
मशीनी औजार) प्रशंसनीय प्रगति के साथ लक्ष्य पूरा कर गये । 

द्वितीय योजना में लक्ष्य औसत रहा D तथा तृतीय चतुथं योजना में 
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काफी उद्योगों का लक्ष्य निराशाजनक रहा | जबकि पांचवी योजना में तृतीय 
तथा चतुर्थ योजना के लक्ष्य निराशाजनक होने के कारण व्यय राशि बढ़ा दी 
TÉ | 

पाँचवी योजना भी मध्यममार्गी रही जिससे लाभ का पूर्ण भनुपात 
प्राप्त नहीं हो सका । 1980 में जनता पार्टी के पश्चात इन्दिरा गांधी पुनः 
वापस आई और छठी योजना का रूप पुनः परिवर्तित कर दिया गया | 


पांचवी योजना (1974-79) 

बाद में, इस योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया गया इसलिए 
इसकी समयावधि (1974-78) रही । 

इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य रखे गये | 

1. गरीबी का उन्मूलन, 2. आत्म निर्भरता की प्राप्ति d 


1. गरीबी का उन्मुलन 

योजना के प्रारम्भ से लेकर विगत दो दशकों में हुए आथिक विकास के 
परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति औसत आय में काफी वृद्धि हुई। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के रहन-सहन में सुधार हुआ है । 


2. आत्म निर्भरता 

इस योजना में स्वीकार रिया गया कि आत्म निर्भरता के उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिये निर्यात के सम्बन्ध में सुदृढ़ एवं निरन्तर प्रयास करने की 
आवश्यकता थी । पांचवीं और छठी योजना के दौरान निर्यात में 7.6% 
प्रतिवर्षं और उसके बाद 7% प्रति वषं बढ़ने का अनुमान लगाया गया। 
ag भी कल्पना की गई कि 1978-79 तक देश के भुगतान सन्तुलन में इतना 
सुधार हो जायगा कि ऋण सेवा भार को छोड़ कर हमारी अधिकतम विदेशी 
मुद्रा की आवश्यकताएं अपने साधनों से पुरी हो जायगीं । अतः पाँचवीं योजना 
में परिकल्पित शुद्ध विदेशी सहायता 5,400 करोड़ रुपये निर्धारित की गई । 

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पांचवी योजना में अधिक विकास, 
आमदनियों के उचित ढंग से वितरण एवं आंतरिक बचत की दर में वृद्धि की 
आवश्यकता पर बल दिया गया । 

3. मुद्रा स्फीति रोकने हेतु प्रभावशाली कदम उठाने की घोषणा | 

4. योजना में कृषि, सिचाई, शक्ति एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्रों पर 
बल l 
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5. आथिक विकास की दर 5.5% वाषिक करने का लक्ष्य । 

6. कृषि क्षेत्र मे 4.7% एवं उद्योग क्षेत्र में 8.2% वाषिक वुद्धि का 
लक्ष्य । 

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था 
सार्वजनिक स्वास्थ्य की न्यूनतम सुविधाएं, पेय जल की व्यवस्था, काम देने 
वाली सड़कों का निर्माण, गन्दी बस्तियों की सफाई, ग्रामीण विद्युतीकरण 
आदि शामिल हैं। 


आकार एवं साधन 

पांचवी योजना में कुल 53,411 करोड़ रुपये खर्च करने का प्राविधान 
रखा गया । इसमें से 39,303 करोड़ रुपयों की रकम लोक क्षेत्र में तथा शेष 
निजी क्षेत्र में खर्चे करने का घ्राविधान रखा गया | 

लोक क्षेत्र की 39,303 करोड़ रुपये की निवेश राशि में से 6,850 
करोड़ रुपये के साधन केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के द्वारा अतिरिक्त कर 
लगाकर जुटाने का घ्राविधान किया गया । इसके अतिरिक्त लगभग 4000 
करोड़ रुपये विदेशी सहायता द्वारा तथा 1000 करोड़ रुपया घाटे का बजट 
बना कर प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी । 


व्यय को Ae 
मद का नाम रकम कुल का प्रतिशत 
1. कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र 4,644 11.8 
2. सिचाई एवं वाढ नियन्त्रण 3,434 8.7 
3. उद्योग एवं खनिज 10,201 25.9 
4. ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रविधिक 8,142 20.7 
5, परिवहन एवं संचार 6,881 17.5 
6, सामाजिक सेवाएँ 15.4 
योग 39,303 100.00 


इन अंकों से स्पष्ट है कि कृषि एवं सिचाई पर मिलाकर कुल योजता 


का लगभग 21% भाग खर्च करने का प्रावधान किया गया । बिजली की 
आपूर्ति हेतु अलग से व्यवस्था की गयी d 3 
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पांचवी योजना की उपलब्धियां 


चार वर्ष (1974-78) की अवधि की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं। 

1, विकास की दर-पाँचवी योजना के चार वर्षों में विकास की औसत 
वाषिक दर 3.9 प्रतिशत वाषिक रही जबकि लक्ष्य 5.5 प्रतिशत वाषिक रखा 
गया था | 

2. मूल्यों में वृद्धि-पांचवी योजना काल में मूल्य स्तर में तीब्र वृद्धि 
हुई । थोक मूल्य सूचकांक 1974 में 140 से बढ़कर 1976-78 में 167 हो 
गया । इस प्रकार स्थायित्व के विकास की दर को धक्का लगा | 

3. पांचवी योजना काल में लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि 
हुई परन्तु यह वृद्धि लक्ष्यों से कम थी । अनाज, कोयला, खनिज तेल आदि 
के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धिहुई। पटसन के उत्पादन में कमी आयी । तैयार 
इस्पात और सीमेन्ट का उत्पादन कम तेजी से बढ़ा । 

` मूल्यों में वृद्धि दर उत्पादन की वृद्धि दर से कुछ अधिक रही । इस 

लिए आम जनता के ऊपर इसका बहुत कष्टकारी प्रभाव पड़ा । 


छठी पंचवर्षीय योजना 


केन्द्र में जनता सरकार ने 1 अप्रैल 1978 से पांचवी योजना समाप्त 
कर नयी योजना लागू कर दी । इस योजना को उन्होंने छठी योजना का 
अधिकृत नाम नहीं दिया बल्कि यह अनवरत योजना (रोलिंग प्लान) 
के विचारअन्तर्गत पंचवर्षीय योजना (1978-83) कहलायी । इन्दिरा सरकार ने 
इस योजना को समाप्त कर अप्रेल 1980 से छठी योजना आरम्भ करने का 
निणंय लिया । 

छठी योजना का आकार एवं स्वरूप अप्रेल 1981 में निश्चित हो पाया । 
इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं । 


परिव्यय 

छठी योजना में कुल 1,72,210 करोड़ रुपये की रकम व्यय करने का 
अनुमान लगाया गया है। इसमें से 97,500 करोड़ रुपये लोक क्षेत्र में व्ययः 
किये जायेंगे और शेष 74,700 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित किये 
गये है । 
उद्देश्य 

छठी योजना के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं । 


कलक SI 
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1. आर्थिक विकास की दर को तेज करना जिससे वाषिक विकास दर 
5.2 प्रतिशत तक बढ़ सके । इन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बचतों की दर 
24.4 प्रतिशत वाषिक तक बढ़ाने का निश्चय किया गया । 

2. आथिक एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए आधुनिकीकरण पर 
जोर दिया जायगा | 

3. ग़रीबी तथा बेरोजगारी कम करने की दिशा में विशेष प्रयत्न किये 
जायेगे । 

4. उर्जा के साधनों का तीव्र गति से विकास तथा उनका समुचित 
उपयोग किया जाना । 

5. जनता के जीवन स्तर को (विशेषकर पिछड़े वर्ग का जीवन स्तर) 
ऊँचा उठाने की दिशा में गति उत्पन्न की जायगी । 

6 आय तथा सम्पत्ति के वितरण की विषमता में कमी की जायगी 
तथा निर्धन वर्ग की सहायता के लिए विशेष कार्यक्रम चलाये जायेंगे । 

7. प्रादेशिक असन्तुलनों को कम करने का प्रयत्न किया जायगा | 

8. छोटे परिवारों द्वारा जनसंख्या नियन्त्रण किया जायगा । 

9. आथिक विकास के सभी कार्यक्रमों में जनता का सहयोग प्राप्त 
करने की चेष्टा की जायगी । 


कृषि एवं सिचाई 

1980-85 के पांच वर्षो में 15 मिलियन हेक्टेयर नयी भूमि सिंचाई के 
अन्तर्गत लायी जायगी तथा सभी कृषि पदार्थों में उत्पादन बढ़ाकर वाषिक 
विकास दर 4 प्रतिशत की जायगी । 


उद्योग 


छठी योजना काल में औद्योगिक उत्पादन में 8.9 प्रतिशत तक वृद्धि 
करने का लक्ष्य रखा गया है । इसके लिए इस्पात, अलोह घालु, पूंजीगत 
माल, उवंरक तथा पेट्रो-रसायन पदार्थो की क्षमता में वृद्धि करने का प्राव- 
धान किया गया है। 


ऊर्जा 

औद्योगिक उत्पादन में बृद्धि करने के लिए ऊर्जा की पुति को नियमित 
एवं पर्याप्त करने का प्रयत्न किया जायगा । इसके लिए कोयला एवं बिजली 
के उत्पादन में वृद्धि की जायगी तथा खनिज तेल की खोज में तेजी लायी 
जायगी । 
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मूल्य नियन्त्रण एवं लोक वितरण 

छठी योजना काल में सामान्य मूल्य स्तर को नियन्त्रित करने के लिए 
विभिन्न वस्तुओं के मूल्य पर नियन्त्रण लगाये जायेगें तथा सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली को सुधार कर उसे अधिक कारगर बनाने की चेष्टा की जायगी । 


साधन 
लोक क्षेत्र में होने वाले 97,500 करोड़ रुपये के व्यय के लिए निम्न- 
लिखित साधनों से रकम प्राप्त करने का घ्राविधान किया गया है । 


साधन Fo 
1. चालू साधनों से कर आय 14,478 
2. लोक उद्यमों से आय 9,395 
3. बाजार से ऋण 19,500 
4. अल्प बचत 6,463 
5. प्राविडेन्ट फण्ड में जमा 3,702 
6. वित्तीय संस्थाओं से ऋण (शुद्ध) 2,722 
7. विविध पूंजी आय 4,009 
8. विदेशों से सहायता ` 9,929 
9. विदेशी विनिमय कोषों से प्राप्त 1,000 
10. नये करों से आय 21,302 
11. हितार्थ प्रबन्धन 5,000 
योग 97,500 


छठी योजना एक वृहद्‌ योजना है जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे 

वाली जनसंख्या के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे 

तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जायगा । इस उद्देश्य 

की पुति हेतु एक ओर नये कर लगाकर साधन प्राप्त करने की चेष्टा की 

जायगी, दूसरी ओर ऋणों तथा घाटे की बजट ब्यवस्था का भी सहारा 

लिया जायगा । विदेशी सहायता से मुक्ति पाना सम्भव नहीं होगा, अतः 

छठी योजना, आकार में बहुत बड़ी होने पर भी पुरानी योजनाओं से बहुत 
भिन्न प्रतीत नहीं होती है । 

` पहली तीनं योजनाओं में बचत एवं निवेश की दर में सतत्‌ वृद्धि हुई 

है । प्रथम योजना के समथ निवेश दर 5.5 प्रतिशत थी तथा बचत दर भी 
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इतनी ही थी । तत्पश्चात्‌ दोनों में वृद्धि तो हुई परन्तु असमान दरों से निवेश 
दर तृतीय योजना के अन्त तक राष्ट्रोय आय का 14 प्रतिशत हो चुकी थी 
जवकि बचत दर धीरे-धीरे बढ़कर 1960-61 तक 9 प्रतिशत तथा 1965-66 
तक 10.5 प्रतिशत तक ही पहुंच पायी । आर्थ-व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने 
के लिये तीसरी योजना के uate में यह कहा गया कि यह आवश्यक होगा 
कि निवल निवेश की दर (1960 की कीमतों पर) जो अभी 11 प्रतिशत 
है, तृतीय, चतुर्थ तथा पांचवी योजना के अन्त तक बढ़कर क्रमश: 14-15, 
17-18 एवं 19-20 प्रतिशत प्रतिवर्ष पहुंच जाये । इसके साथ ही यह आवश्यक 
होगा कि बचत दर चतुर्थ और पांचवी योजना के अन्त तक बढ़कर 15-16 तथा 
18-19 प्रतिशत तक पहुंच जाये । तृतीय योजना में अनुमानित निवल निवेश जो 
10,500 करोड़ रुपये है पांचवीं योजना के अन्त तक 25,000 करोड़ रुपये हो 
जाना चाहिए । 

तथापि उपलब्धियाँ इन आशाओं से बहुत कम रहीं। औद्योगिक 
शिथिलता के कारण निवेश दर बड़ी तेजी से कम हुई तथा 1967-68 में माव 
12.1 प्रतिशत xg गई तथा तीसरी योजना के सन्दभं में व्यक्त आणा 
पुरी न हो सकीं । योजना काल के अधिकतर समय में पूंजी पूति निवेश की 
आवश्यकता से काफी कम रही तथा इस कमी को पुरा करने के लिये विदेशी 
सहायता पर निर्भर रहना पड़ा । इस प्रकार आत्म निर्भरता के वादे को पूरा 
नहीं किया जा सका है | 

भुगतान शेष के क्षेत्र में पंचवर्षीय योजनाओं का निष्पादन निराशा- 
जनक रहा । औद्योगीकरण के कार्यक्रमों के फलस्वरूप आयातों पर निर्भरता 
के कारण आयात व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जबकि कई आन्तरिक 
और बाह्य वाधाओं के कारण योजनाकाल के प्रारम्भिक समय में निर्यातों में 
वृद्धि नहीं हो सकी । निर्यात के क्षेत्र में निराशाजनक निष्पादन के कारण 
इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका d 

भारत के विदेशी व्यापार आंकड़ों का सवक्षण करने पर पता चलता 
है कि योजनाकाल के दौरान विदेशी व्यापार दो गुने से अधिक हो गया है। 
परन्तु निराशाजनक पहलू यह है कि आयातों में वुद्धि की दर निर्यातों की 
अपेक्षा बहुत अधिक रही है। प्रथम योजना के प्रारम्भ A लेकर पांचवीं 
योजना के अन्तिम वर्ष तक विदेशी व्यापार सन्तुलन सदा भारत के 
प्रतिकूल रहा है । लगभग सारे योजनाकाल में अदृश्य मदों से निवल आय 
चनात्मक रही है परन्तु व्यापार शेष में घाटे को पूरा करने में असमर्थ रही 
है । अतः भुगतान शेष में लगातार घाटे की स्थिति बनी रही है, इस घाटे को 
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पूरा करने के लिये विदेशी सहायता का सहारा लेना पड़ा है । इससे अनुमान 
लगाया जा सकता है कि प्रथम योजना में घाटा मात्र 42.3 करोड़ रुपये था जो 
कि तीन वाषिक योजनाओं (1966-67, 1967-68 एवं 1968-69) में बढ़कर 
2,015 करोड़ रुपये हो गया । भुगतान शेष के घाटे को बढ़ाने में पेट्रोलियम 
एवं उसके उत्पादकों ने एक अह्य भुमिका अदा की तथा कीमतें बढ़ जाने के 
कारण आयात व्यय में बहुत अधिक वृद्धि कराई । आयात व्यय बढ़ते रहने के 
कारण 1974-75 में व्यापार शेष का घाटा 1190-00 करोड़ रुपये हो गया 
जिसके कारण पांचवीं योजना को प्रारम्भिक चरणों में ही अत्यधिक कठिनाईयों 
का सामना पड़ा । तीन प्रमुख आयातों (खाद्यान्न, उर्वेरक, पैट्रोलियम,) एवं 
पैट्रोलियम उत्पादन पर व्यय जो 1972-73 में मात्र 4,31 करोड़ रुपये था । 
1974-75 में 2,500 करोड़ रुपये हो गया हालांकि 1975-76 में निर्यात आय 
में 18.4 प्रतिशत तथा आयातों में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, फिर भी व्या- 
-पार शेष में 1,216 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा | 
निर्यातों में बृद्धि आयातों की अपेक्षा कमगति से होने के कारण इनको 
दो वर्गो में afer जा सकता है--वाह्य कारण एवं आन्तरिक कारण । बाह्य 
कारणों का मुख्य कारण तीन परम्परागत निर्यातों (पटसन, चाय तथा सूती 
वस्त्र) का विश्व मांग स्थिर होना कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त देशों 
के उपभोक्ताओं की अल्प विकसित देशों के निर्यातों के प्रति अविश्‍वास की 
भावना के कारण कुछ विकसित देशों की प्रतिबन्धात्मक नीतियों के कारण 
भी आय में उतनी बृद्धि नहीं हो पाई जितना कि अनुमान लगाया 
गया था । योजना काल में उपयुक्त निर्यात नीति का न होना, कई वस्तुओं की 
बढ़ती हुई आन्तरिक माँग, कीमत स्फीति एवं अनुपयुक्त विज्ञापन व्यवस्था, 
एवं वाणिज्य तकनीकों का न अपनाया जाना तथा कुछ स्थितियों में गलत 
सरकारी नीतियों का होना भी एक आय के विकास में अवरोध का प्रमुख कारण 
था । 


सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र 

1951 के पश्चात्‌ भारत में सार्वजनिक क्षेत्र (सेक्टर) में भारी प्रगति 
हुई है, जहां स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत में केवल विभागीय उपक्रम 
-उदाहरणतया रेल, डाक व तार इत्यादि ही मुख्य सार्वजनिक उपक्रम थे परन्तु 
अब स्थिति में परिवर्तन हुआ है । सेवा उपक्रम-बढ़े हैं तथा विनिर्मागी उप- 
क्रमों ने अर्थ व्यवस्था में महत्वपुर्ण स्थान प्राप्त किया है 1951 Ñ केवल 
29 करोड़ रुपये निवेश के साथ पाँच सार्वजनिक उपक्रम थे, 1976 तक आठ 
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हजार करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश वाले 129 उपक्रम विद्यमान थे । अब 
सावंजनिक उपक्रम, प्रगति की उस ऊँचाई को प्राप्त कर सके हैं, जिसकी 
कल्पना 1966 में की गई थी । 
भारत में सार्वजनिक उपक्रमों का तीव्र विकास राष्ट्रीयकरण का परि- 
णाम नहीं है । 1951 के वाद इम्पीरियल बेंक व जीवन वीमा कम्पनियों का 
राष्ट्रीयकरण किया गया तथा 1969 में बड़े व्यापारिक बैंकों तथा उसके बाद 
अन्य बीमा कम्पनियों तथा कोयलाखानों आदि का राष्ट्रीयकरण किया गया, 
पर इसका मुख्य उद्देश्य समाजिक लाभ को बढ़ाना तथा महत्वपुर्ण वित्तीय साधनों 
को सरकारी नियंत्रण में लाकर उनका उचित प्रकार से प्रयोग करना था । 
इन सबके वाद भी सरकार द्वारा उत्पादन व सेवा उपक्रमों पर किये गये निवेश 
का महत्व नहीं घटता था । सार्वजनिक उपक्रमों में प्रथम योजनाकाल में 
वाषिक निवेश वृद्धि दर 36 प्रतिशत, द्वितीय योजनाकाल में 233 प्रतिशत 
तथा तृतीय योजनाकाल में 31 प्रतिशत थी तथा तीन एक वर्षीय योजनाओं 
में यह 10 प्रतिशत वाषिक थी । 
पहले तीन पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक सेक्टर के उपक्रम भावी 
औद्योगिक विकास के संदर्भ में अपनी नींव को सुदृढ़ बनाने में लगे रहे । इस 
समय अथे व्यवस्था के सन्तुलित विकास हेतु आधारिक संरचना का 
विस्तृत विकास हुआ | 1966 के पश्चात्‌ इन उपक्रमं ने विविधता की नीति 
अपनाई | 1966 के पश्चात्‌ ही सार्वजनिक सेक्टर में महत्वपूर्ण उपभोग की 
वस्तुओं का जैसे घड़ियाँ, सीमेन्ट, कागज, दवायें, डवलरोटी, दूरदर्शन यंत्र, एवं 
उनके qui, टेली फोन, स्कूटर, कृषि आधारित अन्य खाद्य तथा उच्चकोटि के कृषि 
बीज का उत्पादन आरम्भ हुआ है । समय के साथ बढ़ती आवश्यकताओं को 
देखकर तथा अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए इन उपक्रमो में महत्वपूर्ण 
संगठनात्मक परिवर्तन gu हैं। हाल ही में स्थापित “स्टील अथॉरिटी ऑफ 
इण्डिया” इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है । 
रोजगार अवसरों के दृष्टिकोण से भारत में सार्वजनिक उपक्रमों का 
योगदान अति महत्वपूर्ण है । 1961 में सावंजनिक सेक्टर निजी सेक्टर से इस 
मामले में पिछड़ा हुआ था, पर 1975 तक सार्वजनिक सेक्टर निजी सेक्टर 
की अपेक्षा, दो गुने से अधिक रोजगार अवसरों का निर्माण कर चुका था । 
निजी सेक्टर रोजगार वृद्धि में 1966 के बाद सतृप्तता को प्राप्त हो चुका है, 
वहीं सार्वजनिक सेक्टर में रोजगार वृद्धि तीब्रता से हुई है । इसमें रोजगार 
के दृष्टिकोण से 1961 तथा 1975 के मध्य खनिज उद्योगों में 4,000 प्रतिशत, 
ब्यापारिक सेवाओं में 330 प्रतिशत, परिवहन तथा संचार सेवाओं में 25प्रतरिशत 
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तथा निर्माण में 24 प्रतिशत वृद्धि हुई । इस प्रकार इनके द्वारा देश में कुशल 
मज़दूरों, कारीगरों, इंजीनियरों एवं प्रवन्धकों को रोज़गार मिला है। इस 
प्रकार मानवीय पूंजी के विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है। सार्वजनिक 
उपक्रमों की सबसे बड़ी आलोचना इनमें लाभ न होने के कारण हुई है । 
1971-72 तक सार्वजनिक उपक्रम निवल हानि की स्थित में थे । इनमें होने 
वाली हानि इकट्ठी होकर 1974-75 में 245 करोड़ रुपये हो गई | मात्र 
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की एकत्रित निवल हानि 1973-74 तक 235 
करोड़ रुपये थी जो इसकी इक्वटी पूंजी का 40 प्रतिशत थी । इन प्रतिष्ठानों 
में हानि का कारण देश के दुलंभ साधनों का सरकार द्वारा अकुशल प्रयोग 
का संकेत थी । 
सार्वजनिक उपक्रमों में महत पूंजीकरण के कारण आरम्भ में पूंजी पर 
अधिक प्रतिफल प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि इन उत्पादन इकाइयों 
को आरम्भ करते तथा अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य करने पर समय लगता 
है । अधिकतर सार्वजनिक उपक्रमों के उत्पादों के लिए देश में बड़े पैमाने पर 
तैयार बाजार नहीं है । इनके उत्पादन निजी सेक्टर के उत्पादन से इस 
मामले में भी भिन्न हैं जहां निजी उद्योगपति आम उपभोग की वस्तुयें बनाता 
व बेचता है, परन्तु सार्वजनिक उपक्रमों को यह लाभ प्राप्त नहीं हैं । 
जहां निजी प्रतिष्ठान केवल अपने स्वार्थं तथा लाभ को अधिकतम करने 
की चेष्टा करता है; वहाँ सार्वजनिक प्रतिष्ठान सामाजिक लाभ, तथा सामाजिक 
हित को अधिकतम करने की चेष्टा करते हैं । आथिक सिद्धान्तों के अनुसार निजी 
लाभ तथा सामाजिक लाभ के निर्धारक प्रांचल अलग-अलग है। इसके अतिरिक्त 
1966 तक सरकारी उपक्रमों की नीति केवल लागत पूरी करने की चेष्टा में रही 
है । वैसे भी इनउपक्रमों की कीमत व उत्पादन नीति मांग व पूर्ति की शक्तियों 
पर आधारित होने की जगह योजनाओं की प्राथमिकताओं पर आधारित होती 
हैं । अधिकतर सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में तनावपूर्ण बन्धक मजदूर सम्बन्ध उच्च 
प्रबन्धकों एवं निचले स्तर पर काम करने वालों में सामंजस्य का अभाव, 
इसलिए जल्दी-जल्दी होने वाली हड़तालों, राजनीतिक प्रभाव, एवं कहीं-कहीं 
अत्याधिक भर्ती के कारण हानियां, एवं कम लाभ की स्थित रही है । इसके 
अतिरिक्त प्रतिष्ठानों में नागरीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा पर भारी व्यय 
हुआ है । अकुशल इन्वेद्री स्टाक प्रबन्ध के कारण भी लाभ के दर में कमी 
हुई है। sy 
पिछले दस asi में इन उपक्रमो में उत्पादन के . सभी महत्वपूर्ण 
पक्षों में सुधार हुआ है । इसका प्रत्यक्ष परिणाम 1971-72 में निवल हानि की 
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स्थित से निकलकर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए निवल लाभ की स्थित में आ जाना 
है। लाभ की स्थित में आने का एक और महत्वपूर्ण कारण कुशल इन्वेद्री 
प्रबन्ध भी है । 1966 के पश्चात्‌ इन्वेट्री उत्पाद अनुपात में उत्तरोत्तर सुधार 
हुआ है । इस वैज्ञानिक एवं कुशल इवेन्ट्री प्रवन्ध में हिन्दुस्तान स्टील कार- 
पोरेशन, फर्टीलाइजर कारपोरेशन, हिन्दुस्तान शिपयार्ड तथा इंण्डियन आयल 
कारपोरेशन का प्रमुख हाथ R I 

इन उपक्रमों में लाभ का एक अन्य कारण 1966 के बाद क्रमशः अधिक 
व्यवहारिक कीमत नीति है। लाभप्रद कीमत की नीति अपनाने की छूट 
सरकार द्वारा इनको दे दी गई है । कीमत स्फीत के कारण लाभ कमाने की 
आकांक्षा तथा आवशयकता के कारण पिछले कुछ वर्षो में रासायनिक खाद, 
कोयला, इस्पात, पेट्रोल सीमेन्ट तथा धात्विक पदार्थं आदि की कीमतों में 
वृद्धि की गई है । इसका मुख्य कारण बाह्य कीमत में वृद्धि हो जाना g 1 

उपर्युक्त कारणों से इन उपक्रमों को आंतरिक साधनों के सूजन में बहुत 
सफलता मिली है तथा कुछ प्रमुख उपक्रम अपनी एकत्रित हानि को कम 
करने में सफल हुए हैं एवं सामूहिक रूप से 1975-76 से सार्वजनिक उपक्रम 
शुद्ध लाभ की स्थिति में है । 

आशिक विकास एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में पंचवर्षीय योजनाओं 


के माध्यम से देश को आथिक विकास और आथिक स्वावलम्न की ओर ले 
जाना है। 


हरित क्रान्ति 


आयोजना प्रक्रम के आरम्भ से ही भारतीय कृषि योजना में दो प्रकार 
की नीतियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। ये हैः (1) कृषि उत्पादन एवं 
उत्पादिता को बढ़ाने से सम्बन्धित नीतियाँ, तथा (2) कृषि संरचना में 
परिवर्तन लाने हेतु भूमि सुधारों से सम्बन्धित नीतियाँ । परन्तु काफी समय 
तक इन दोनों दिशाओं में उत्पादन निराशाजनक रहा । जहां एक ओर बड़े 
किसानों (एवं उनके सहयोगियों) का राज्यों की राजनीतिक शक्ति संरचना 
में महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण भुमि सुधारों के कार्यान्वयन में रुकावटें 
आई, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन, अपर्याप्त सरकारी नीतियों 
एवं मानसून की अनिश्‍चितता के कारण कृषि उत्पादन एवं उत्पादिता को 
बढ़ाने के प्रयत्न असफल रहे । 

विशेषज्ञों की इस रिपोर्ट, के अनुसार सरकार ने सात विभिन्न राज्यों 
के सात चुने हुए जिलों में एक गहन विकास कार्यक्रम शुरू किया जिसे “गहन 
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क्षेत्र विकास कार्यक्रम” का नाम दिया गया p इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलों 
का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा गया था । 
1 चुने गये जिले में नियमित सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए। 
2. इस जिले में बाढ़ की सम्भावनाएं, जल निकास की स्थिति, भूमि 
संरक्षण की समस्याएं, इत्यादि निम्नतम हों । 
3. जहाँ तक सम्भव हो इस जिले में सहकारी संस्थाएं, तथा पंचायतें 
जैसी विकसित ग्रामीण संस्थाएं हों, तथा 
4 इस जिले में कृषि-उत्पादन को न्युनतम समय में अधिकतम बढ़ाने 
की सम्भावनाएं हों | 
अक्टूबर 1965 में कार्यक्रम का और विस्तार किया गया तथा 325 में 
से 114 जिलों को गहन विकास के लिए चुना गया और कार्यक्रम का नाम 
रखा गया “गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम' (अर्थात्‌ इन्टेन्सिव एग्रीकल्चरल wie 
याज प्रोग्राम” जिसे 'आई० To Yo dio के नाम से जाना जाता है ) | 
इसी समय के आसपास कुछ देशों में अधिक उत्पादन देने वाली बीज 
की नई किस्मों का प्रयोग किया गया ओर उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। 
शुरू में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.89 मिलियन हैक्टर भूमि को 
शामिल किया गया था । एक वर्ष के भीतर ही भीतर यह निश्‍चित हो गया 
कि इन नई facul की उत्पादकता पुरानी किस्मों की अपेक्षा 25 प्रतिशत से 
100 प्रतिशत तक अधिक है। खाद्यान्नो के उत्पादन में भी वृद्धि gig 
खाद्यान्नों का उत्पादन जो 1965-66 में 72.35 मिलियन टन एवं 1966-67 
में 74 23 मिलियन था, 1967-68 में 95 08 मिलियन टन हो गया यानी 
एक वषं में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई | सरकारी क्षेत्रों में एक खुशी की लहर 
का दौड़ जाना स्वाभाविक ही था। परन्तु जैसा कि कई अर्थशारित्तयों ने उस 
समय कहा, 1965-66 तथा 1966-67 सुखे के वर्ष थे इसलिए 1967-68 में होने 
वाले उत्पादन की तुलना इन वर्षों के उत्पादन से करना तकं संगत नहीं है । तुलना 
अगर करनी है तो 1964-65 के उत्पादन के साथ करनी चाहिए क्योंकि ag 
एक समान्य वर्ष था । इस वषं उत्पादन था 89-00 मिलियन टन जो कि 
1967-68 के उत्पादन से मात्र 6.05 मिलियन टन कम था | 
गेहूं का उत्पादन जो 1964.65 में 12.99 मिलियन टन था 1967-68 
में बढ़कर 16.54 मिलियन टन तथा 1968-69 में 18.64 मिलियन टन हो 
गया । दो एक वर्षे को छोड़कर गेहूं उत्पादन में सतत वृद्धि होती रही । 
वस्तुतः जैसा कि तालिका 1, से स्पष्ट है | 1964-65 से 1971-72 के मध्य 
ag उत्पादन में 115 प्रतिशत की वृद्धि हुई । निस्संदेह इस वृद्धि को क्रांति’ 
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कारी वृद्धि माना जा सकता है । 1964-65 से 1975-76 के बीच धान, ज्वार 
एवं मक्का का उत्पादन लगभग स्थिर रहा है । बाजरा का उत्पादन किसी 
वर्ष तो बहुत बढ़ा है परन्तु किसी वर्ष बहुत गिरा है i 1968-69 में उत्पादन 
जो कि मात्र 3-80 मिलियन टन तथा 1970-71 में बढ़कर 8-03 मिलियन 
टन हो गया परन्तु अगले ही वर्ष फिर 3.93 मिलियन टन रह गया । 
हरित क्रांति की सच्चाई का पता लगाने के लिए जो विधि साधारण- 
तथा अपनाई जाती है, उसके अन्तर्गत हाल के वर्षो में खाद्यानो के उत्पादन 
में वृद्धि की तुलना 1949-50 से 1964-65 के बीच उत्पादन gfe की दर से 
की जाती है। 
यदि वृद्धि की दर पिछली वृद्धि की दर की अपेक्षा काफी अधिक हो 
तो हम कह सकते हैं कि खाद्यान्नों के क्षेत्र में हरित क्रान्ति हुई है । agara 
सेनने अपनी पुस्तक ' ग्रीन रेवल्यूशन इन इंडिया : ए प्रास्पेक्टिव' में खाद्यान्नों 
के उत्पादन निदेशांक एवं उत्पादकता नि्देशांकों को आलेखित किया है । 
1949-50 से 1964-65 के बीच उत्पादन वृद्धि की दर 3.05 प्रतिशत 
प्रतिवषं थी, जो 1967-68 से 1970-71 का समय शामिल करने पर बढ़कर 
3.26 प्रतिशत प्रति at तक पहुंच जाती है। उत्पादकता gfe की 
दर जो 1949-50 से 1964-65 के बीच 1-63 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी, 1949- 
50 से 1970-71 के लिये 1.99 हो गई स्पष्टतया यह प्रवृतियाँ किसी प्रकार 
की क्रान्ति सिद्ध नहीं करती हैं । यदि चतुर्थं योजना के अन्तिम तीन वर्षों 
(यथा 1971-72, 1972-73 एवं 1973-74) को भी शामिल किया जाय तो 
1949-50 से 1973-74 के बीच खाद्यान्नों की उत्पादन वृद्धि की दर माल 2 7 
प्रतिशत प्रतिवर्ष बैठती है एवं उत्पादकता बृद्धि की दर मात्र 1.3 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष बैठती हैं । स्पष्ट है कि ये दोनों दरें 'एच वाई वी काल' से पहले 
की दरों (यानी 1949-50 से 1964-65 की समयावधि की दरों) की अपेक्षा 
कम है । वस्तुतः चतुर्थ योजना के अन्तिम तीन वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन 
में कमी होने के कारण प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धि में भी कमी हुई | इस 
कमी के लिए उत्तरदायी कारणों में कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित थे, 
कुछ क्षेत्रों में अनिश्चित एवं आवश्यकता से कम वर्षा तथा सिचाई की 
अपर्याप्त सुविधाएं, कुछ प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में नई किस्मो को किट्ट 
(रस्ट) से बचने की अस्मर्थता, विभिन्न मौसमी अवस्थाओं के अनुरूप धान की 
अधिक उत्पादन की किस्मों का न होना तथा कुछ क्षेत्रो में बाढ़ एवं सूले के 
कारण फसलों को होने वाली हानि | चतुर्थं योजना के अन्तिम वर्षों में उवंरकों 
की कीमतों में अभुतपूर्वं बृद्धि होने के कारण तथा विद्युत-शक्ति की उपयुक्त 


Li 


तालिका | 


खाद्यानह्नों का उत्पादन 


—— 


1960-61 1964-65 1967-68 1968-69 1969-70 1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 


धान 34-60 39-03 37-61 39-76 40-43 42-23 43-07 39-25 44-05 40-25 


गेहूं 11-00 12-99 16-54 98-65 20-09 28-83 26-41 24-73 21-78 24-24 
ज्वार 9-90 9-75 10-05 9-80 9-72 8-10 1-12 6-97 9-10 10-22 


- बाजरा 3-29 4-45 5-18 3-80 5-33 8-03 5-32 3-93 7-52 3-23 
मक्का 4-12 4,66 6-27 5-70 5-67 7-49 5-10 6-39 5-80 5-72 

19-42 18-12 19-40 16-30 18-26 18-74 17-55 15-76 16-41 17-37 

—————————M————M—MMM Á— 


कुल 82-33 89-00 — 95-05 94-01 99-50 108-42 105-17 97-03 104-66 101-06 
LL ee a क्क म 
स्त्रोत : आथिक सर्वे (भारत सरकार) 1975-76 
नोट] : चूंकि एच वाई वी० पी० (हाई यील्डिग वैराइटी प्रोग्राम) के अन्तगंत केवल पाँच फसलों धान, 
मक्का को शामिल किया गया था, इसलिए मात्र इनके अकिड़े अलग तौर पर दिये गए हैं, ` 


उद्भव एवं विकास 
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गेहूं, ज्वार; बाजरा एवं 
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मात्रा में उपलब्धि न होने के कारण अधिक उत्पादन के सम्भावित क्षेत्रों में भी 
उपलब्धि आशाओं से काफ़ी कम रही । ज्वार की स्थिति में अन्य कारणों 
के अतिरिक्‍त, योजना के अन्तिम वर्षो में कुल कृषित भूमि कम हो गई । 

कुल खाद्यान्नों में धान का भार 52.7 प्रतिशत था जबकि कुल कृषि 
उत्पादन में 34.8 प्रतिशत था । इस प्रकार धान सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसल 
है परन्तु इस फसल में कोई विशेष प्रगति दिखाई नहीं देती । वस्तुतः जैसा 
कि तालिका 2 से स्पष्ट है कि धान के उत्पादन की वृद्धि दर जो 1949-50 
से 1964-65 के वीच (अर्थात एच वाई वी पी के पूर्व) 3.47 थी, 1967-68 
से 1970-71 तक के समय को शामिल करने पर 3.26 प्रति वर्ष रह गई । 
उत्पादकता वृद्धि की दर भी 2.2 प्रतिशत घटकर 1.94 रह गई । ज्वार की स्थिति 
भी इसी प्रकार की थी । तालिका 1[ में कुछ चुने हुए खाद्यान्नों के उत्पादन 
एवं उत्पादकों में बृद्धि दरें : 


तालिका i 
सप्रय उत्पादन उत्पादकता 
1949-50 से 1964-65 05 63 
सभी खाद्यान्न 154950 à 1970.71 SOR i 
s 1949-50 से 1963-65 3.47 2.12 
1949-50 से 1970-71 3.26 1.94 
ज्वार 1949-50 से 1964-65 2.50 1.49 
1949-50 से 1970-71 1.94 1.18 
icta 1949-50 से 1964-65 2.95 1.98 
1949-50 से 1970-71 3.35 2.23 
1949-50 से 1964-65 3.85 1.17 
RAT 1949-50 से 1970 71 4.54 1.31 
F 1949-50 & 1964-65 3.99 1.27 
R 1949-50 से 1970-71 5.87 2.80 
3 1949-50 से 1964-65 1.64 0.24 
EMI 1949-50 से 1970-71 0.95 0:04 


अन्य तीन फ़सलों : गेहूं, बाजरा तथा मक्का की स्थिति में प्रगति हुई 
है । परन्तु यदि हम तालिका एक पर भी ध्यान दें तथा 1970-71 के बाद के 
वर्षों को शामिल करें तो हमें विश्वास हो जायेगा कि 1970-71 के बाद 
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बाजरा का निष्पादन अनिश्‍चित व अनियमित सा रहा है, जबकि मक्‍का के 
उत्पादन में कमी आती गई है। केवल' गेहूं का निष्पादन बढ़िया माना जा 
सकता है क्योंकि वृद्धि लगभग सतत रही और प्रगति प्रभावशाली । इसी 
सन्दर्भ में सम्भवतः यह बात भी आवश्यक होगी, कि कुल खाद्यान्नों में गेहूं 
का हिस्सा जो 1964 में 12 प्रतिशत था, 1969 में 20 प्रतिशत तथा 1972 
में 25 प्रतिशत हो गया । इस कारण धान का हिस्सा जो 1964 में 46 प्रति- 
शत था 1969 में 43 प्रतिशत तथा 1972 में 41 प्रतिशत रह गया तथा अन्य 
खाद्यान्नों का 42 प्रतिशत से घटकर 37 प्रतिशत और फिर 34 प्रतिशत xg 
गया । इस प्रकार गेहूं ही हरित क्रान्ति का आधार स्तम्भ है, और जैसा कि 
प्रो० वुल्फमैडिजिनिस्की का कहना है, “यह काफी सशक्त आधार स्तम्भ है” । 
मैडिजिनिस्की के अनुसार पंजाब, हरियाना, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 
कई जिलों में गेहूं उत्पादकता दोगुनी हो गई है । 1972-73 के प्रतिकूल वर्ष 
में भी कुल गेहूं उत्पादन 26 मिलियन टन अथवा 28 मिलियन टन था जो 
नई उत्पादन प्रविधि तथा तथा नई कृषि युक्ति अपनाने के समय केवल 12 
मिलियन टन था । महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वृद्धि का कारण बढ़ती हुई 
उत्पादकता थी | 1964-65 जो कि एच वाई वी पी के प्रारम्भ होने से 
पहले अधिकतम उत्पादन से 1970-71 के बीच गेहूं उत्पादन में वृद्धि 14 प्रति- 
शत्‌ प्रतिवर्षं रही जो अभूतपूर्व प्रगति है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य 
यह है कि इसी समय में प्रति एकड़ उत्पादकता भी 7:5 प्रतिशत प्रति ag 
की. दर से बढ़ती रही i 

प्रो० काहलान के अनुसार इन मात्रात्मक उपलब्धियों के साथ ही साथ 
इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि कृषि के दृष्टिकोण में कम से कम 
दो ऐसे महत्वपूर्णं परिवर्तन हुए हैं जो पहले नहीं थे : 1. कृषि को अब मात्र 
जीवन का निर्वाह न मानकर व्यवसायिक गतिविधि की प्रतिष्ठा दी गई है, 
तथा 2 भारतीय कृषक अब लाभ कमाने के लिए नई तकनीकों को स्वीकार 
करने को तत्पर है । उनके अनुसार ये दोनों बातें अपने आप में क्रान्तिकारी 
परिवतंनों की सूचक हैं । 

इस संक्षिप्त समीक्षा से यह निष्कषं निकलता है कि नई कृषि युक्ति 
की: कम से कम दो महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं, 1, इसके कारण गेहूं उत्पादन 
एवं उत्पादकता में अभुतपुर्व वृद्धि हुई है तथा 2, जहां कहीं इसे लागू किया 
` गया है इसने कृषकों के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। 
इन दो कारकों : एक मात्रात्मक तथा दूसरा गुणात्मक-के कारण (एच०्वाई० 
वी०पीर क्षेत्रों में) ग्रामीण जीवन में एक प्रकार की गतिशीलता आ गई है । 
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परन्तु इस तथ्य को भी नहीं भूलना चाहिये कि इन दो कारकों के कारण ही 
ग्रामीण क्षेत्रों में असन्तुलन पैदा हो गया है जिससे समाजिक तनाव बढ़ने की 
आशंका है । कुछ विशेषज्ञों ने ug सिद्ध करने की चेष्टा की है क्रि एच० 
वाई० बी० पी० के कारण क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि नहीं हुई है परन्तु 
जैसा कि प्रो० एन० कृष्णाजी का कहना है, “हमारे निष्कर्ष इस बात पर 
निर्भर करेंगे कि हम क्षेत्र की क्या परिभाषा अपनाते हैं? यदि राज्यों को 
ही क्षेत्र मान लिया जाय तो असमानताएँ बढ़ाने में नई तकनीकी प्राविधियों 
का योगदान छिप जायेगा क्योंकि राज्यों के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही नई 
तकनीकों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । सारे राज्य के आंकड़े स्पष्टतया 
इस प्रभाव को प्रकट नहीं होने देंगे । केवल दो राज्य पंजाब एवं हरियाणा 
ही ऐसे राज्य हैं जहाँ खतरा नहीं है क्योंकि इन दोनों राज्यों में ही नई 
तकनीकों को बहुत बड़े इलाके में अपनाया गया तथा उन्नत किर्मों के बीजों 
का अधिक प्रयोग किया गया है। तालिका 3 में विभिन्न राज्यों में कृषि 
उत्पादन al Agfa दरें 1962-65 से 1973-74 की समयावधि के लिए दी 
गई हैं । जसा कि इस तालिका से स्पष्ट है, पंजाब तथा हरियाणा में समृद्धि 
दरें अधिकतम हैं । उत्तर-प्रदेश में संवृद्धि दर मात्र 3.28 प्रतिशत प्रतिवर्षं थी 
हालाँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि क्रान्ति का महत्वपूर्ण आसन माना जाता है । 
इसका कारण यह है कि पूर्वी उत्तर-प्रदेश एवं मध्य उत्तर प्रदेश में लगातार 
गतिहीनता की स्थिति बनी रही है । जिससे सारे राज्य की संबुद्धि दर कम 
हो गई है। 

भूमिहीन श्रमिकों की दशा पर विचार प्रस्तुत करते हुए waa ने 
पाया कि दो जिलों लुधियाना एवं पश्चिमी गोदावरी में हरित क्रन्ति के कारण 
भूमिहीन श्रमिकों को दशा में सुधार हुआ है जबकि बाकी के तीन जिलों में 
सुधार नहीं हुआ है तथा कहीं-कहीं तो उसकी स्थिति पहले से अधिक खराब 
हो गई है । 

एक महत्वपूर्णं अध्ययन ग्रीन रेवल्यूशन Xs एग्रीकल्चरल aud 
में aga इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि हरित क्रान्ति से कृषि श्रमिकों की 
दशा में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है । 'एग्रीकल्चरल वेजेज्ञ इन इन्डिया” से 
प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन करने के पश्चात qu इस निष्कर्ष पर पहुंचते हूँ 
कि पंजाब और हरियाणा में औसत वास्तविक वेतन में थोड़ी सी गिरावट 
आई है । 

हरित क्रान्ति से काफी लाभ उठाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 


INGE 
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तालिका 3 


{राज्यों में कुपि उत्पादन की वृद्धि दरें (1962-65 से 1973-74) 
प्रतिशत प्रति वर्ष 


राज्य संवृद्धि दर 
1. पंजाब 8.35 
2. हरियाणा 6.66 
3. केरल 4.94 
4. त्रिपुरा 4.34 
5. राजस्थान 3.80 
6. मणिपुर 3.73 
7. हिमांचल प्रदेश 3.68 
8. उत्तर प्रदेश 3.28 
9. पश्‍चिम बंगाल - 3.14 
10. तमिलनाडु 3.12 
11. असम 2.66 
12. कर्नाटक 1.88 
13. गुजरात 1.75 
14. बिहार 1.67 
15. मध्य प्रदेश 1.29 
16. आंध्र प्रदेश 1.19 
17. जम्मु व कश्मीर 1.69 
18. उड़ीसा 0.10 
19. नागालैंड 2.33 
20. महाराष्ट्र 2.44 


ataa वास्तविक वेतन दर लगभग स्थिर रही है। तीन वर्षों 1956-57, 
1964-65 तथा 1970-71 के एन o एस० एस० के आंकड़ों के आधार पर दीपक 
लाल ने वर्धन के निष्कर्ष को चुनौती दी है । उनके अनुसार दो एक राज्यों 
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को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में 1956-57 से 1970-71 के बीच कृषि 
श्रमिकों की वेतन दर में वृद्धि हुई है । उत्तर प्रदेश में स्थिति सबसे उत्साह- 
जनक लगती है जहां वास्तविक वेतन दर निदेशांक्र जो 1956-57, में 100 था 
1964-65 में 110 तथा 1970-71 में 175 हो गया । रोहिणी नय्यर के अनुसार 
दीपक लाल के अध्ययन में महत्वपूर्ण afe यह है कि उन्होंने एन० एस० एस० 
आंकड़ों का प्रयोग किया है जो केवल तीन वर्षों 1956-57,1964-65 तथा 
1970-71 के लिए उपलब्ध हैं इस प्रकार बीच के वर्ष बिल्कुल छूट जाते हैं । 
मात्र तीन वर्षो के अध्ययन से कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं d 

इस सभी तथ्यों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हरित क्रान्ति ने 
adiada विषमतायें (अर्थात उन क्षेत्रों के बीच विषमताएं जिन्होंने तकनीकों 
को अपनाया और जिन्होंने नहीं अपनाया) बढ़ाने में सहायता प्रदान की है। एक 
तरह यह स्वाभाविक ही था क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि कृषि युक्ति 
का झुकाव बड़े किसानों की ओर था । प्रो० हनुमंत राव के अनुसार नई 
तकनीकों का विकास उन देशों में किया गया था जहां उवंरको की कीमतें 
गिर रहीं थी, पूंजी पर्याप्त थी, श्रमिकों की कमी थी तथा पारिश्रमिक की 
मात्रा वढ रही थी । इस प्रकार की प्रवधि को हमारे जैसे देश में अरोपित 
करने से जो परिणाम दृष्टिगोचर हुये हैं (या होंगे) उनका सहज ही अनुमान 
लगाया जा सकता है 1 आर्थर गेस्ट केल ने एक महत्वपूर्ण व्याख्यान में विकास 
शील देशों को एक ऐसी कृषि युक्ति पर आश्रित होने के खतरों के प्रति साव- 
धान किया था जो केवल उत्पादन को बढ़ाने पर घ्यान देती है तथा इस उद्देश्य 
के लिए बड़े किसानों को प्रोत्साहित करती है और बाकी लोगों को मात्र 
यह आश्वासन देती है कि दीघंकाल में विकास के लाभ सभी में वितरित कर 
दिये जायेंगे । निस्संदेह यह नीति काफी आकषंक प्रतीत होती है क्‍योंकि इसके 
अन्तर्गत वितरण की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा सकता है । 
यह सभी जानते हैं कि वितरण की समस्या बड़ी विकट होती है इसलिए ऐसी 
कोई भी नीति जो इससे ध्यान हटा सके, आकर्षक लगेगी p परन्तु समस्याओं 
की उपेक्षा से उनका समाधान नहीं हो जाता । अब चूंकि ऐसा लगता है कि नई 
कृषि युक्ति हमारी योजनाओं का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, इसलिए यह 
आवश्यक है कि इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए जाएं जिनसे आय एवं लाभ 
के वितरण-पक्ष पर ध्यान दिया जा सके | उदाहरणतया यह आवश्यक है कि 
(1) ऐसी उन्नत किस्मों का पता लगाया जाए जिससे एक वर्ष में कई फसलों 
उगाई जा सकें, इस प्रकार रोजगार की सुविधा का काफी विस्तार होगा 
(2) ऐसी 'संस्थात्मक मशीनरी' तैयार की जाए जो छोटे किसानों, सीमान्त 
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किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, तथा 
(3) जितनी जल्दी हो सके अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं 
पहुंचाई जायें । अभी कुल कृषित भूमि के मात्र 20 प्रतिशत को सिंचाई की 
सुविधायें उपलब्ध है । ऐसा अनुमान लगाया जा सकता हैं कि सिंचित क्षेत्र 
में कम लागत पर ही 150 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। यदि यह 
संभव हो सके तो जहां एक ओर कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकेगी 
वहीं दूसरी ओर गांवों की निधंन जनता को प्रगति से अधिक लाभ पहुंच 
सकेगा | 


ग्रन्थ निदेश datum 
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एशियाई तिथि पत्र: भारत 


1899-1900 


1904 


1905 


1906 


1907 


लार्ड कर्जन का भारत आगमन | 

दुभिक्ष (अकाल) आयोग । 

तिब्ब्रत में ब्रिटिश अभियान d 

विश्वविद्यालय अधिनियम à 

सहकारिता अधिनियम । 

बंगाल का विभाजन । 

are मिन्टो का महाराज्यपाल नियुक्त होना । 

मालें का भारत सचिव नियुक्त होना । 

लन्दन में श्याम जी कृष्ण वर्मा का क्रान्ति कार्य आरम्भ : 
इण्डिया हाऊस की स्थापना 

सोसायोलिजिस्ट पत्तिका का प्रकाशन । 

मुस्लिम लीग की स्थापना | 

काँग्रेस द्वारा स्वराज्य घोषणा | 

सुरत अधिवेशन में कांग्रेस में मतभेद । 

क्रान्तिकारी गतिविधियों में वृद्धि । 

समाचार पत्रकारिता अधिनियम । 

कैनेडा (वॉनकूवर) में क्रान्तिकारी पत्रिका "mt हिन्दुस्तान” 
का प्रकाशन । 

माले-मिन्टों सुधार । 


, महाराज्यपाल परिषद में एस०पी० सिन्हा की नियुक्ति à 


लाइ HA का भारत सचिव नियुक्त होना । 

शीराज (ईरान) से क्रान्तिकारी पत्रिका ‘gata’ का 
प्रकाशन ।' ` : 
देहली दरबार | 

बंगाल विभाजन में परिवर्तेन । 


1912 


1913 
1914 


1915 


1916 


1917 


1918 


1919 


1920 


1921 


1922 
1923 
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भारतीय जनगणना | 

दिल्ली को साम्राज्यीय राजधानी बनाना । 
ब्रिटिश भारत सरकार का शिक्षा प्रस्ताव । 
सेनफ्रान्सिस्को से गदर पत्रिका का प्रकाशन । 
प्रथम विशव युद्ध का आरम्भ | 

कोमागाटा मारू घटना । 

भारत सुरक्षा अधिनियम । 

जमनी में भारतीय क्रान्तिकारी संगठन i 

सँडला आयोग | 

लखनऊ समझीता । 

होय सेल लीग की स्थापना । 

पूना में स्त्रियों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना । 
AVE का भारत आगमन । 

अमरीका में इण्डियन होम रूल की स्थापना । 
भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना । 
अमरीका में DT इण्डिया” पत्रिका का प्रकाशन । 
औद्योगिक आयोग का प्रतिवेदन । 


मान्टेग्यू-चेम्सफोडं सुधार व 1919 का भारत सरकार 
अधिनियम । 


पंजाब उपद्रव । 

राजकीय घोषणा | 

जलियावाला काण्ड | 

खिलाफत आन्दोलन । 

असहयोग आन्दोलन । 

महात्मा गांधी का अमृतसर कांग्रेस में उदय | 


लाडं सिन्हा का बिहार और उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त 
होना । 


चैम्बर ऑफ rus । 

भारत में प्रिस ऑफ वेल्स का आगमन | 

भारतीय जनगणना । 

मान्टेग्यू का न्यायपत्न 1 

भारतीय परिषदों में स्वराज्य पार्टी के सदस्यों का 
निर्वाचन । 


E 
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सेना के भारतीयकरण का प्रश्‍न | 


1924 : लखनऊ में क्रान्तिकारी सम्मेलन | 
“हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसियेयन? की स्थापना । 
1925 : दलित वर्ग संस्था । 


काकोरी षडयन्त्र । 

सुधार-जाँच समिति का प्रतिवेदन । 

देशबन्धु faataa दास का निधन । 

अन्तंविश्‍वविद्यालय बोर्ड की स्थापना d 
1926 : स्कीन समिति का प्रतिवेदन । 

निजाम को लार्ड रीडिग का पत्र । 

राजकीय कृषि आयोग की स्थापना । 

फैक्टरी अधिनियम i 


1927 : भारतीय जलसेना अधिनियम i 
साइमन भायोग की नियुक्त । 
केप-टाउन समझौता | 
1928 : अफगानिस्तान के शासक अमानुल्ला का अपदस्थ होना । 
सवं दल सम्मेलन | 
नेहरू प्रतिवेदन । 
राजकीय pfa आयोग रिपोर्ट । 
नादिर शाहू का अफगानिस्तान का शासक होना । 
1929 : ars इरिवन की 31 अक्टूबर की घोषणा | 
विधान सभा में भगर्तासह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम 
विस्फोट | 
श्रमिक संघ मतभेद । 
राजकीय कृषि शोध कार्य परिषद की स्थापना । 
लाहोर काँग्रेस । 
लाहौर षडयन्त्र, अनशन द्वारा जतिन दास का देहान्त । 
भारतीय श्रम पर राजकीय आयोग की स्थापना । 
1930 : सविनय अवज्ञा आन्दोलन | 
बर्मा में विद्रोह । 
चिट्टागाँग शस्त्रागार पर धावा | 
प्रथम गोलमेज सम्मेलन | 


1931 


1932 


1933 


1934 


1935 
6 अगस्त 
5 सितम्बर 


17-18 अक्टूबर : 


1936 
21 जनवरी 
16 फरवरी 


12 माचे 
21-24 art 

1 अप्रैल 

6 अप्रैल 
6-7 अप्रेल 
9-15 अप्रैल 
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गाँधी इरविन समझोता । 
भारतीय जनगणना । 
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन | 
न्द्रशेखर आज़ाद की मुठभेड़ में मृत्यु । 
राजकीय श्रम आयोग प्रतिवेदन का प्रकाशन 
तृतीय गोलमेज सम्मेलन । 
काँग्रेस का दमन । 
साम्प्रदायिकता अवितिर्णय i 
पूना समझोता : 
देहरादून में सैनिक अकादमी की स्थापना । 
श्वेतपत्न का प्रकाशन | 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन की समाप्ति । 
1934 का भारतीय फैक्टरी अधिनियम । 
विहार का भूकम्प । 
1935 का भारत सरकार अधिनियम । 
लिनलिथगो भारत के महाराज्यपाल घोषित किये गये । 
नेहरू कारागार से मुक्‍त हुए तत्पएचात्‌ पत्ती के पास 
यूरोप गये । 
कांग्रेस समिति की मद्रास बैठक में किसी पद के स्वीकृति 
हेतु कोई निर्णय न लिये जाने की घोषणा व सहमति प्रकट 
की गई। 


सम्राट जार्ज पंचम का देहावसान | 

आगाँ खाँ की अध्यक्षता में नई दिल्ली में अखिल भारतीय 
मुस्लिम सम्मेलन की बैठक हुई जिसमें मुस्लिम लीग 
के समामेलन का निर्णय प्रान्तीय निर्वाचन सदस्यों पर 
छोड़ दिया गया । 

नेहरू की भारत वापसी । 

दिल्ली में कांग्रेंस कार्यकारिणी समिति की बैठक । 

नव सिन्ध प्रदेश उद्घाटन । 

नये प्रदेश उड़ीसा का उद्घाटन | 

कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की इलाहाबाद में बैठक । 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की लखनऊ बैठक, नेहरू 


11-12 अप्रैल 


19-14 अप्रैल 


18-26 जुलाई : 
27 जुलाई 
5 अगस्त 
18-23 अगस्त : 


19 सितम्बर 
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अध्यक्ष निर्वाचित हुए । नये कार्यकारिणी सदस्यों का 
चयन । 

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 24वाँ. अधिवेशन 
वम्बई a हुआ जिसमें नये अधिनियम के संघीय स्वरूप 
का विरोध किया गया । जिन्नाह अध्यक्ष बनाये गये । 
लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वीं सत्न ने नव 
संविधान को अस्वीकार कर संविधान सभा की मांग 
को प्रेषित किया। परन्तु प्रादेशिक विधान सभाओं के चुनावों 
में सम्मिलित होने की घोषणा की गई । व्यापक जनसम्पकं 
हेतु एक कमेटी का चयन किया गया । 

मारक्यूस लिनलिथगो को महाराज्यपाल पद पर नियुक्त 
किया गया । 

वर्धा में नयी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की dom, 
चुनावों के आयोजन हेतु संसदीय कमेटी का निर्माण । 
नेहरू की दिल्ली और पंजाब यात्रा | 

लाहौर से मुस्लिम लीग का चुनाव घोषणापत्न जारी 
किया गया । 

मुस्लिम लीग ने घोषणा की कि भारत में अपने सम्पुर्ण 
“होम wer की प्राप्ति हेतु नये संविधान का प्रयोग करेंगे । 
वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक । 

वर्धा में कांग्रेस संसदीय दल की dom । 

फज़ले हुसैन का निधन । 

बंगाल संयुक्त मुस्लिम पार्टी की कार्यकारी समिति ने. 
जिन्नाह को चुनाव सम्बन्ध में निमंत्रित किया । 

नेहरू का सिन्ध भ्रमण d 

नेहरू की पंजाब यात्रा | 

जिन्नाह द्वारा उत्तर प्रदेश और बंगाल में सभा संबोधन | 
बम्बई में कांग्रेस ससंदीय दल, कार्यकारी समिति तथा 
अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी की बैठक, चुनाव घोषणा 
qq का स्वीकृत किया जाना | 

शिमला में मुस्लिम लीग की केन्द्रीय समिति की dom, 
जिन्नाह ने घोषणा की कि संयुक्त प्रान्त मद्रास, बम्बई 
और असम में सशक्त प्रांतीय समितियों का गठन किया 


3 अक्टूबर 


24 अक्टूबर 


24-25 अक्टूबर : 


30-31 अक्टूबर : 


2 नवम्बर 


9-11 दिसम्बर : 


23-96 दिसम्बर : 


27-28 दिसम्बरः 


दिसम्बर : 
1937 जनवरी से 


फरवरी 


2 जनवरी 
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जाये पंजाब की दशा असंतोषजनक, सीमान्त, सिन्ध, 
बिहार और उड़ीसा में कोई उन्नति नहीं । 

बिहार संयुक्त मुस्लिम सम्मेलन का प्रथम सम्मेलन पटना 
में हुआ । 

केन्द्रीय प्रान्त के मुस्लिम सम्मेलन ने प्रान्त में मुस्लिम 
लीग की प्रान्तीय संसदीय बोर्ड के गठन पर विचार 
किया । 

केन्द्रीय प्रान्त मुस्लिम राजनीतिक कान्फरेंन्स की नागपुर 
बैठक ने मुसलमानों को मुस्लिम लीग तथा जिन्नाह के 
नेतृत्व में एकतावद्ध होने का आह्वान किया । लीग की 
प्रान्तीय शाखा का निर्माण किया गया । 

बम्बई में भारतीय नरेशों तथा उनके मन्त्रियों के एक 
संयुक्त सम्मेलन में संघीय प्रश्‍न पर विचार । अधिनियम 
की धाराओं की जांच हेतु एक कमेटी का गठन । 

बंगाल में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता फजलुल हक 
को मुस्लिम लीग की केन्द्रीय संसदीय समिति की सदस्यता 
से निष्कासित किया गया । 

बम्बई में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक : नेहरू 
पुन: कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत हुये । कार्यकारिणी ने 
एक प्रस्ताव पास कर नये सविधान को अस्वीकृत fau i 
कांग्रेस कायेकारिणी समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी तथा कांग्रेस की फंजपुर में बैठक । 

फंजपुर में कांग्रेस की 50वीं बैठक में अधिनियम की 
अस्वीकारिता को दृढ़ता पूर्ण दोहराया गया, परन्तु प्रांतीय 
विधान सभाओं के चुनावों में भाग लेने का निर्णय लिया 
गया t 

चुनाव प्रचार पूर्ण जोर से होने लगा । 


प्रान्तीय विधान सभाओं (मतदाता संख्या 37,000,000) 
के लिये चुनाव सम्पन्न । FUE 
महाराज्यपाल के प्रतिनिधि ने अनेक भारतीय नरेशों के 
साथ कलकत्ता A उनके 'भारतीय राज्य संघ” में विलीनी- 
करण के प्रश्‍न पर विचार विमर्श किया । 


3 जनवरी 


17 जनवरी 
18 जनवरी 
21 जनवरी 
25 जनवरी 
27 जनवरी 

3 फरवरी 


15 फरवरी 


17 फरवरी 


24-25 फरवरी : 
27 फरवरी 
1 मा 


6 माचं 
16 मार्च: 


18 ard 
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जिन्नाह का कलकत्ता भाषण : कांग्रेस को मुसलमानों के 
कार्यो में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी । बंगाल में 
मुस्लिम लीग उम्मीदवारों के पक्ष में उनका भ्रमण । 
बंगाल प्रान्तीय विधान सभा हेतु कलकत्ता में मतदान 
प्रारम्भ | 
बंगाल विधान सभा की आम सीटों हेतु कलकत्ता में 
मतदान | 
पंजाब में चुनाव, संघर्षमय घटनाओं का समावेश । 
भारतीय नरेशों की संवैधानिक बैठक दिल्ली में हुयी 
जिसमें अखिल भारतीय राज्य संघ के विषय पर विचार 
हुआ । 
बंगाल कार्यकारी सीमांत के सदस्य ख्वाजा सर नाजिमुद्दीन 
को प्रजापार्टी के नेता फ़जलुल हक ने पराजित किया । 
मृंशीगंज में फ़ज़लुल हक द्वारा अपनी पार्टी के नीति 
स्वरूप की व्याख्या । 
प्रजा पार्टी की कार्यकारिणी सभा द्वारा अपने और मुस्लिम 
लीग के नेताओं के मध्य नये संविधान के कार्यक्रम पर 
हुये समझौते का अनुमोदन | 
सर सिकन्दर ह्यात खाँ को पंजाब में मंत्री मण्डल गठन 
करने हेतु आमंत्रित किया गया । 
भारतीय नरेश सभा की संवैधानिक कमेटी ने अपनी 
प्रथम संस्तुति प्रस्तुत की । 
भारतीय नरेश सभा की 14 वीं dew दिल्ली में हुई । 
वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक । 
“कांग्रेस ने विधान सभाओं में प्रवेश असहयोग हेतु किया 
है”'""'अधिनियम के विरुद्ध dud हेतु कांग्रेस का उद्देश्य 
पूणं स्वतन्त्रता SHAT का तत्कालिक कार्यं विधान 
सभाओं में नये संविधान हेतु संघर्ष Fo 
बंगाल में मंत्रीमण्डल गठन हेतु फजलुल हक़ सहमत gua 
कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने राजकीय सरकारों में 
शर्ते बन्द कार्य करने हेतु प्रस्ताव पारित किया । 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की दिल्ली बैठक में प्रान्तों 
में सशतं पद ग्रहण करने हेतु अधिकार देने का प्रस्ताव 


1 अप्रैल 
8 अप्रल 


10 अप्रैल 
19 अप्रैल 
22 अप्रैल 


26 अप्रैल 
26 अप्रैल 


28 अप्रैल 


मई 
मई 


8 मई 
21 जून 


5-8 जुलाई 
जुलाई 
25 जुलाई 


14-17 अगस्त : 


15-18 अक्टूबर : 
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पारित हुआ i 
प्रान्तीय उत्तरदायी सरकार का गठन कार्यन्वित हुआ । 
हाउस ऑफ लाडंस में Fetes और हाउस ऑफ़ कामन्स 
में आर०ए०बटलर द्वारा राजनेतिक गतिरोध के प्रति qa- 
महान की नीति का स्पष्टीकरण । 
लार्ड ज़ीटलैन्ड के प्रतिउत्तर में गांधी ने एक प्रस्ताव 
जारी किया । 
जिन्नाह्‌ ने कांग्रेस द्वारा मुसलमानों को विभाजित करने 
की नीति की आलोचना की । 
नेहरू द्वारा मुसलमानों से व्यापक जन सम्पर्क कार्यक्रम 
की घोषणा । 
आर०ए० बटलर द्वारा राजनेतिक गतिरोध पर वक्तव्य । 
नेहरू और fang द्वारा कांग्रेस के मुसलमान समर्थन 
प्राप्त करने के प्रयास पर विरोधाभासी वक्तव्य । 
कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा राजनैतिक गतिरोध 
पर वक्तव्य । 
नेहरू द्वारा वर्मा ओर मलय यात्रा । 
स्टेन्ले बाल्डविन के स्थान पर नेविल चँम्बरलेन प्रधानमन्त्री 
बने puedes भारत सचिव पद पर बने रहे । 
संवैधानिक कठिन स्थिति पर लार्ड esee का वक्तव्य |» 
महाराज्यपाल ws लिनलिथगो द्वारा राज्यपालों के 
विशेष अधिकारों पर संवेधानिक व्याख्या सम्बन्धी वक्तव्य । 
वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में सत्ता 
स्वीकृत हेतु निर्णय । 
बिहार सयुक्त प्रान्त,उड़ीसा, बम्बई तथा मद्रास में कांग्रेस 
द्वारा राज्य सरकार निर्माण । 
जिन्नाह द्वारा हिन्दू-मुस्लिम एकता वक्तव्य जारी । 
मुसलमानों को आगामी संघषं हेतु एकबद्ध होने का अद्धाहन 
कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की (वर्धा) में बेठक और 
कांग्रेसी मन्त्रियों हारा सामान्य नीति पालन के प्रश्‍न 
पर विचार faat i 
लखनऊ में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की 25वीं 
asal बंगाल और पंजाब के प्रधानमन्वियो द्वारा मुस्लिम 


I 
| 
i 
i 


22-23 अक्टूबर : 
29-31 अक्टूबर : 
22 नवम्बर 
27-28 दिसम्बर : 
1938 
1 जनवरी 


1 जनवरी 


2-4 जनवरी 
5 जनवरी 


18 जनवरी 
3 फरवरी 


4 फरवरी 


5 फरवरी 


6 फरवरी 
15 फरवरी 


19-21 फरवरी : 
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लीग में प्रवेश । संघीय तन्त्र को अपनाने के विरुद्ध 
प्रस्ताव पारित । लीगने मुस्लिम जन समर्थन जीतने 
हेतु व्यापक सामाजिक, आशिक, एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को 
अपनाने का निर्णय लिया à 


वर्धा शैक्षिक सम्मेलन । 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कलकत्ता में । 
कांग्रेस सदस्यता 3,134,249 । 

जिन्नाह की अध्यक्षता में, कलकत्ता में, अखिल भारतीय 
मुस्लिम छात्र संघ की dem | 


भारतीय-राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघ की कलकत्ता बैठक में 
नए संविधान की संघीय योजना की स्वीकृति हेतु 
प्रस्ताव पारित । 


हिन्दू महासभा के समावेशित सम्मेलन में सरकार से 
संघात्मक रूप को त्वरित करने का निवेदन किया गया । 
वम्बई में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक । 
जिन्नाह हारा इलाहाबाद भाषण में अल्पसंख्यक समस्या 
के समाधान हेतु अनुरोध किया गया। 


सुभाष चन्द्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित । 

वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक । सात 
कांग्रेस शासित प्रदेशों के प्रधानमन्त्रियों को बैठक में 
आमन्त्रण | आचार्य राजगोपालाचारी मद्रास प्रान्त से 
और मध्य प्रान्त से एन० dto खरे ने भाग लिया । 
कांग्रेस कार्यसमिति के संघीय प्रारूप के विरोध पुनः 
वक्तव्य | 

गांधी-नेहरू ने जिन्नाह को लीग की स्पष्ट मांगों के समा- 
धान हेतु लिखा । 

कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भारतीय राज्यों में अपनी 
संघटनात्मक इकाईयां न बनाने का निर्णय लिया d 
राजनेतिक बन्दियों की रिहाई के प्रश्‍न पर संयुक्त प्रान्त 
ओर बिहार के मन्त्रीमण्डल का त्याग पत्र d 

गुजरात (हरिपुरा )में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 


25 फरवरी 
26 फरवरी 
मार्च 

21 मार्च 


10 अप्रैल 


14 अप्रैल 


17-18 अप्रैल 


21 अप्रैल 
24 अप्रैल 


28 अप्रैल 


18 मई 
11-12 मई 


12 से 14 मई : 


14 मई 
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51 वां अधिवेशन । 

संयुक्त प्रान्त संवैधानिक संकट की समाप्ति । 

बिहार मन्त्रीमण्डल द्वारा त्यागपत्र वापस । 

असम में कांग्रेस मन्त्रीमण्डल का गठन । 

सिन्ध मन्त्रीमण्डल द्वारा त्याग पत्र । हिन्दू स्वतन्त्र 


दल के साथ गठवन्धन कर संयुक्त दल (यूनाईटेड पार्टी 
द्वारा नये मन्त्रीमण्डल का पद भार ग्रहण | 


सुभाष चन्द्र बोस द्वारा मुसलमान और हरिजनों के साथ 
व्यापक जन सम्पर्क करने का निवेदन | 

सुभाष चन्द्र बोस ने मुसलमानों से कांग्रेस में सम्मिलित 
होने हेतु निवेदन किया । 

कलकत्ता में मुस्लिम लीग का विशेष अधिवेशन | जिन्नाहू 
द्वारा अक्टूबर 1937 के पिछले अधिवेशन से मुसलमानों 
को संगठित किये जाने का विवरण दिया । दोनों सम्प्रदायों 
को एक दूसरे के प्रति नेतिक कर्तव्यों से arate किया । 
सर मुहम्मद इकवाल का निधन । 

कलकत्ता में बंगाल हिन्दू महासभा ने गांधी से अनुरोध 
किया कि गौर कांग्रेसी राजनीतिक संगठनों से सलाह लेकर 
faa से समझौता न mig 

साम्प्रदायिक प्रश्‍न पर गांधी-जिन्नाह की arag में वार्ता । 
कई माह से चल रहे गांधी-नेहरू और जिन्नाह पत्राचार 
का परिणाम मिला । संयुक्त बयान जारी किया गया । 
गांधी द्वारा सीमान्त प्रान्त का व्यापक दौरा । 
साम्प्रदायिक प्रश्‍न पर कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चन्द्र बोस 
द्वारा जिन्नाह से बम्बई में वार्ता । 

बम्बई में सात कांग्रेस शासित प्रदेशों के प्रधान मन्त्रियों 
और कांग्रेस संसदीय दल की उप समिति की बैठक । यह 
dem कांग्रेस अध्यक्ष ने दोनों के मध्य सहयोग के लिए 
बुलाई गयी थी । अन्य विषयों के अलावा, वर्धा शिक्षा 
नीति को सात प्रान्तों में लागु करने का निर्णय लिया गया । 
कांग्रेसी नेताओं ने जिन्नाह के साम्प्रदायिक वार्ता के सम्बन्ध 
में उत्तर स्वरूप एक ज्ञापन तैयार किया, जिसे सुभाष चन्द्र 
बोस ने वार्ता के समय जिन्नाह को दिया । 


20 मई 
26 मई 
2 जून 


4 जून 


11 जून 


15 जून 


20 जून 
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बम्बई में गांधी-जिन्नाह वार्ता । 

जिन्नाह और सुभाष चन्द्र बोस वार्ता जारी रही । 

हाउस ऑफ़ कामन्स में भारत के उपसचिव ने बताया 
कि संघीय स्वरूप के उद्घाटन हेतु अभी कोई तिथि 
निर्धारित नहीं की गयी है । 

मुस्लिम लीग परिषदने कांग्रेस के साम्प्रदायिक शान्तिसंवन्ध 
में पत्रक पर विचार विमर्श करते gu इसके लिए कांग्रेस 
अध्यक्ष को उत्तर देने हेतु जिन्नाह को अधिकृत किया । 
संघीय स्वरूप के विषय पर भारतीय नरेशों की पुनर्गठन 
कमेटी ने अपने जन हित के सम्बन्धों हेतु एक समिति 
बनायी । 

गाँधी-जिन्नाह तथा जिन्नाह-नेहरू पत्न-व्यवहार पुणंरूप 
से प्रकाशित । 

वल्लभ भाई पटेल तथा सुभाष चन्द्र बोस को जिन्नाह के 
पत्नोत्तर देने के लिए वर्धा बुलाया गया । 

बम्बई के शरिफ़ ने जिन्नाह द्वारा अपने को मुसलमानों के 
एक मात्र नेता होने के विषय पर प्रश्न चिह्न लगाया । 
maga हक द्वारा त्याग-पत्र तथा मन्त्रीमण्डल को पुने- 
स्थापना । 

वर्धा में कांग्रेस-लीग सम्बन्ध में गाँधी के साथ सुभाष 
चन्द्र बोस तथा अन्य नेताओं की वार्ता । 

महाराज्यपाल द्वारा बम्बई से लन्दन हेतु प्रस्थान, लार्ड 
afa को कार्यवाहक महाराज्यपाल बनाया गया | 
लन्दन में नेहरू की लाडे हैली फ़ेक्स के साथ लम्बी वार्ता। 
बिहार में लीगी व्यवस्था के विरुद्ध दो मुसलमान संगठनों 
जमायतउल-उलेमा तथा मोमिन-जमायत का संगठन 
बना । 
वर्धा में कांग्रेस कार्यं समिति की बैठक | 

साम्प्रदायिक समस्या हेतु गाँधी ने जिन्नाह को पत्र लिख- 
वाया । कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के इस दावे को स्वीकार 
नहीं किया कि वे मुसलमानों का एक मात्र प्रतिनिधि 
al 


लीग की कार्यकारिणी समिति ने साम्प्रदायिक प्रश्‍न पर 


16 अगस्त 


24-26 सितम्बर : 


2 अक्टूबर 


5 अक्टूबर 


8-15 अक्टूबर : 


9 अक्टूबर 


10 अक्टूबर 
12 अक्टूबर 


24 अक्टूबर 
17 नवम्बर 
28 नवम्बर- 
1 दिसम्बर 


11-16 दिसम्बर : 


18 दिसम्बर : 
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कांग्रेस अध्यक्ष के उत्तर का प्रत्युत्तर देते हुए कांग्रेसी रुख 
की आलोचना की । 

जिन्नाह की सहमति से सुभाष चन्द्र बोस ने अपने दोनों 
के मध्य में हुई हिन्दु-मुस्लिम समझौते के qa व्यवहार 
को प्रकाशित किया । 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की दिल्ली बैठक । 
जिन्नाह के साथ विचार-विमर्श न करने का प्रस्ताव परा- 
जित हो गया । 

अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सभा ने वर्धा योजना 
को अस्वीकृत किया । 

गाँधी ने अक्टूबर भर सीमान्त प्रदेश का दौरा किया d 
करांची में सिन्ध मुस्लिम लीग की बैठक में जिन्नाह ने मुसल- 
मानों के हित के प्रति काँग्रेसी रुख की तीव्र आलोचना 
करते हुये कांग्रेस कार्यकारिणी को मुसलमानों को विभा- 
जित करने का दोषारोपण किया । 

सिन्ध मुस्लिम लीग की बैंठक में भाग लेते हुये बंगाल 
और पंजाब के प्रधान मत्तियों ने कांग्रेस द्वारा राष्ट्र के 
प्रतिनिधित्व करने के शक्ति को चुनौती दी । 

सिन्ध में मुस्लिम लीग की बैठक में भारत को गर मुस्लिम 
और मुस्लिम में बांटने एक प्रस्ताव पर वार्ता की d 
सिन्ध में मुस्लिम लीग मंत्रि मण्डल हेतु समझोता वार्ता 
ट्टी । à 

महाराज्यपाल की भारत वापसी । 

नेहरू की यूरोप से भारत वापसी । 


बम्बई में भारतीय नरेशों और उनके मन्त्रियों की एक 
अनौपचारिक सभा । 

15 दिसम्बर को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने वर्धा में 
एक प्रस्ताव पारित कर हिन्दू महासभा ओर मुस्लिम 
लीग को साम्प्रदायिक संगठन घोषित किया । feg- 
मुस्लिम प्रश्‍न पर विचार-विमर्श हुआ । कांग्रेस अध्यक्ष 
और जिन्नाह के बीच पत्राचार बन्द । 

नागपुर में मुस्लिम लीग के महामन्त्री लियाकत अली 


19 दिसम्बर 


20 दिसम्बर 


26-21 दिसम्बर : 


30 दिसम्बर 


31 दिसम्बर 


1939 
जनवरी अन्त 


30 जनवरी 


9 मार्च 
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खान ने कहा कि कांग्रेस के साथ तब तक कोई समझौता 
वार्ता प्रारम्भ नहीं हो सकती जब तक कांग्रेस मुस्लिम 
लीग को मुसलमानों का एक मात्र प्रतिनिधित्व नहीं 
मान लेती । 

संघीय प्रश्न महाराज्यपाल ने वाणिज्य समुदाय की एक 
विशिष्ट बैठक में संघीय स्वरूप पर प्रकाश डाला | 
जिन्नाह ने महाराज्यपाल द्वारा संघीय प्रणाली को एक 
अवसर देने की प्रार्थना पर टिप्पणी करते हुए प्रान्तों की 
प्रान्तीय स्वायतत्ता की निन्दा की । 

पटना में मुस्लिम लीग की 26वीं बैठक, जिन्नाह ने गांधी 
को कांग्रेस में हिन्दू विचार देने हेतु आलोचना की। 
संयुक्त प्रान्त, विहार, केन्द्रीय प्रान्त में अवज्ञा आन्दोलन 
को प्रारम्भ करते हुये प्रस्ताव पास । लीग ने तथाकथित 
मुसलमानों के प्रति कांग्रेस को दुष्भावना कौ जांच हेतु 
एक जाँच आयोग बेठाया | 


हिन्दू महासभा ने नागपुर में प्रस्ताव पासकर संघीय 
प्रणाली स्वीकार की । 

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संघ के वक्ताओं ने कांग्रेस कार्यकारिणी 
को प्रान्तों में मंत्रियों के कार्य में हस्तक्षेप करने हेतु 
आलोचना की । 


नरेशों ने महाराज्यपाल द्वारा गद्दी प्राप्ति हेतु प्रारूप प्राप्त 
किया । 

कांग्रेस अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चन्द्र बोस पुनः निर्वाचित, 
कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा त्यागपत्र । 

केन्द्रीय प्रान्त त्निपुरी में कांग्रेस के वाषिक अधिवेशन में 
सुभाष चन्द्र बोस द्वारा पद त्याग और इस स्थान हेतु 
राजेन्द्र प्रसाद को अध्यक्ष मनोनीति किया गया । 

दिल्ली में महाराज्यपाल द्वारा “राजकुमार सभा” (चँम्बर 
ऑफ प्रिन्सेज़) के अधिवेशन का उद्घाटन । 

मुस्लिम लीग सभा ने दिल्ली में प्रस्ताव पारित कर 
कांग्रेस द्वारा सम्पूणं भारत में हिन्दु प्रभुता स्थापित 
करने हेतु किये जा रहे लगातार प्रचार का विरोध 


— TTT 


Eu 6 | 


3 सितम्बर 


4 सितम्बर 


8314 सितम्बर: 


10 सितम्बर 
11 सितम्बर 


14 सितम्बर 
18 सितम्बर 
26 सितम्बर 

2 अक्टूबर 


अवटूत्रर 


10 अक्टूबर : 


18 अक्टूबर 


22-23 अक्टूबर : 


22 अक्टूबर : 


अक्टू.अंतिम तकः 
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किया 1 

बम्बई में नरेशों व उनके मन्त्रियों की बेठक में गद्दी 
प्राप्ति की शर्तों को अस्वीकृत करते हुये उत्तर हेतु तिथि 
सितम्बर तक बढ़ा दी । 

महाराज्यपाल ने घोषणा की कि भारत जर्मनी से युद्धरत 
है । 

महा राज्यपाल ने गाँधी, जिन्नाह और नरेशों के अध्यक्ष 
से भेंट की । 

कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की वर्धा में आपात बैठक । 
नेहरू की चीन से भारत वापसी । 

1935 अधिनियम के विषय पर राजकुमारों से वार्ता 
रुक्री और सघीय प्रणाली स्थगित कर दी गयी । 

कांग्रेस कार्य समिति द्वारा युद्ध सम्बम्धी प्रस्ताव पारित 
कर भारत को ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध के उद्देश्यों की 
घोषणा करने को कहा । 

युद्ध संकट पर लीग कार्यकारिणी का प्रस्ताव । 

महा राज्यपाल की गाँधी के साथ तीन घंटा वार्ता । 
महाराज्यपाल की राजेन्द्र प्रसाद व नेहरू से वार्ता । 

महा राज्यपाल की अन्य राजनेतिक दलों एवं जिन्नाह से 
वार्ता EG | 

अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित कर 
युद्ध स्थिति से निपटने तथा कार्यकारिणी समिति का 14 
सितम्बर का प्रस्ताव अनुमोदित किया तथा आंग्ल 
सरकार से युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने के लिये 
निवेदन किया । 

महाराज्यपाल ने युद्ध प्रयास तथा युद्ध उद्देश्य पर एक 
वक्तव्य दिया | 

कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की वर्धा में बैठक तथा 
घोषणा-पत्र जारी करते हुये कांग्रेसी मंत्री मण्डलों को पद 
त्यागने हेतु कहा गया । 

स्पष्ट वार्ता हेतु मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र जारी । 
सभी कांग्रेसी प्रान्तीय सरकारों का त्याग-पत्र । गर्वेनमेन्ट 
ऑफ इण्डिया अधिनियम की धारा 93 के अन्तर्गत राज्य- 


1 नवम्बर 


5 नवम्बर 
19-23 नवम्बर : 
22 दिसम्बर : 


| 6जनवरी 1939 : 


1940 
6 जनवरी 


j 7 जनवरी 


10 जनवरी 


13 जनवरी 


17 जनवरी 
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पालों ने सभी अधिकार स्वनिहित किये । केवल असम में 
सर मुहम्मद, सादुल्लाह के अन्तर्गत गठबन्धीय सरकार तथा 
“बंगाल, पंजाब व सिन्ध की सरकारें पूर्ववत चलती रहीं। 
गाँधी-जिन्नाह-रजेन्द्र प्रसाद की महाराज्यपाल के साथ 
वार्ता में कार्यकारिणी समिति के विस्तार हेतु विचार 
विनिमय । 

महाराज्यपाल ने राजेन्द्र प्रसाद, जिन्नाह तथा गाँधी के 
साथ पत्राचार पर विज्ञप्ति तथा पत्रव्यवहार का प्रकाशन 
कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पास कर 
संविधान सभा की माँग । 

सम्पूर्णं भारतवर्ष में मुस्लिम लीग द्वारा “मुक्ति दिवस! 
मनाया गया d 

इस वर्ष डॉ० सैयद अब्दुल ` लतीफ, सिकन्दर ह्यात 
खाँन, प्रोफ़ेसर संयद जफ़इल हसन तथा डॉ० मुहम्मद 
amaa हुसँन कादरी द्वारा विभाजन योजनाएं प्रस्तुत 
की गयीं । 


नागपुर में महाराज्यपाल ने कांग्रेस सरकारों के त्यागपत्र 
को स्वायत्त शासन के व्यवधान का स्वरूप दिया । 
जिन्नाह ने स्वयं अपने तथा नेहरू के बीच कांग्रेस-लीग 
मतभेद भर पत्राचार प्रकाशित किया । 

जिन्नाह ने मुमलमानों के मान्य अधिकार सम्पन्न संगठन 
हेतु लीगी मान्यता की माँग को अस्वीकृत किया । नेहरू 
ने दोहराया कि कांग्रेस लीग को मुमलमानों का पूर्ण 
प्रतिनिधि नहीं मानती । समझौता वार्ता स्थगित । 
गाजियाबाद में नेहरू ने कहा कि 'जब तक भारत की 
स्वतन्त्रता का प्रश्न पूर्ण रूप से हुल नहीं हो जाता, तब 
तक कांग्रेसी सरकारों का सत्ता में पुनः पद भार लेने का 
कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता ।' 

महा राज्यपाल ने जिन्नाह तथा भोलाभाई देसाई से बम्बई 
में भेंट की । 

बड़ौदा में महाराज्यपाल ने यह घोषणा. की कि संघीय 
योजना मात्र स्थगित की गयी है, समाप्त नहीं d 


l—— 


19-21 जनवरी : 


25 जनवरी 
3 फरवरी 


3-6 फरवरी 


4 फरवरी 
5 फरवरी 
6 फरवरी 


11 फरवरी 


16 फरवरी 
25 फरवरी 
28 फरवरी 


1 मार्च 


13 मार्च 


15 माच 


19-20 माचे 


22-24 माचं 


( 669 ) 


वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक गाँधी को 
महाराज्यपाल के 10 जनवरी के भाषणों के कुछ अंशों के 
स्पष्टीकरण प्राप्ति हेतु अधिकृत किया गया । 
मह्दाराज्यपाल ने सर सिकन्दर ह्यात ata से भेंट की । 
महाराज्यपाल ने पंजाब और बंगाल के प्रधानमन्त्री सर 
सिकन्दर हयात खांन और फ़जलुल हक के साथ संयुक्त 
वार्ता की । 

लीग की कार्यकारिणी समिति की बैठक नई दिल्ली में 
हुई | जिन्नाह ने कहा कि भारत के लिए पाश्चात्य प्रजा- 
तन्त्र अनुपयुक्त हैं | 

नई दिल्ली में फजलुल हक ने युद्ध के समय प्रान्तों में 
सम्मिलित सरकार बनाने का परामर्श दिया । 

राजनेतिक गतिरोध बनाने हेतु महाराज्यपाल ने गांधी 
से भेंट की, दूसरे दिन गांधी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी को । 
महाराज्यपाल जिन्नाह से मिले । 

'सन्डे टाइम्स” के एक साक्षात्कार में लाड जेटलेंड ने 
कांग्रेसी नेताओं से “भाषा सूक्तियों की निरंकुशता से” 
वचने हेतु अनुरोध किया । 

अब्दुल PATA आजाद कांग्रेस अध्यक्ष | 

नई दिल्ली में मुस्लिम लीग सम्मेलन की बैठक । 

पटना में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक जिसमें 
आगामी रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन में विचार किये जाने 
वाले प्रस्तावों पर चर्चा को गयी । 

पटना में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने प्रस्ताव पारित 
कर संगठन के मजबूत होते ही सविनय अवज्ञा आंदोलन 
प्रारम्भ करने का निर्णय किया । 

लन्दन के केक्सटन हाल में “ईस्ट इण्डिया एसोसिएशन' 
की बैठक में सर माइकेल ओ डायर मारे गये ओर लार्ड 
जेटलेंड घायल हुये । 

रामगढ़ में काँग्रेस कार्यकारिणी की बैठक । 

रामगढ़ में कांग्रेस का 53वाँ अधिवेशन, पूर्ण स्वराज्य 
तथा संवैधानिक सभा की माँग को गयी । 

लाहोर में मुस्लिम लीग का 27वाँ अधिवेशन । 


22 मार्च 


23 माचं 
31 मार्च 


3 अप्रेल 


8 अप्रैल 


10 अप्रैल 
15 अप्रैल 
15 अप्रैल 


18 अप्रैल 


27 मप्रैल-1 मई : 


6 मई 


10 मई 


10 मई 
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जिन्नाह ने भारत को दो स्वशासित प्रदेशों में बाँटने का 
सुझाव दिया । 
मुस्लिम लीग का 'लाहीर प्रस्ताव! | 
नई दिल्ली से जिन्नाह हारा निवेदन प्रकाशित कर हिन्दू 
और सिक्खों को बंटवारे के विषय में qg विचार करने 
हेतु निवेदन किया । 
भारत के विषय में ब्रिटेन की नीति पर लाडं जेटलँण्ड 
की रेडियो घोषणा 
वल्लभ भाई पटेल ने संघर्ष को न टालने वाला बताते हुये 
कहा कि प्रश्‍न केवल यह है कि संघर्ष कब प्रारम्भ होगा। 
“भारत और युद्ध” विषय पर श्वेत पत्र जारी | 
वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक | 
प्रथम संयुक्‍त प्रान्त सिक्ख सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण 
करते हुये मास्टर तारा सिंह ने लखनऊ में कहा “यदि 
मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाना चाहती हैतो उसे 
सिक्ख-रक्त-सागर से गुजरना पड़ेगा 1” 
लाड्ड जेटलैण्ड ने हाउस ऑफ लार्डस में भारत की दशा 
पर पुनरीक्षण किया । 
सिन्ध के प्रधानमन्त्री आजाद मुस्लिम arma के अल्लाह 
बक्श की अध्यक्षता में बैठक जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग 
की मुसलमानों के ata प्रतिनिधित्व के प्रश्‍न को प्रश्‍नां- 
कित किया, तथा बंटवारे की माँग का विरोध किया । 
Afaa चेम्बरलेन के स्थान पर विन्स्टन-चचिल प्रधानमंत्री 
के पद पर आरूढ, लार्ड जेटलंण्ड के स्थान पर Udo एस० 
एमरे को भारत सरकार को सचिव बनाया गया । (19 
मई) 

नेहरू ने पुना में कहा कि न तो महासभा ओर न ही लीग 
के पास कोई सकारात्मक कार्यक्रम है, उन्होंने पाकिस्तान 
की माँग को मूर्खता बताते हुये कहा कि यह 24 घंटे से 
अधिक नहीं चल सकती | 
जर्मन सेना ने हॉलेड और बेल्जियम पर आक्रमण किया । 


E LLL BUR | 


19 मई 


23 मई 


27 मई 3 जून : 


10 जून 
16 जून 


17 जून 


जुलाई 


7 अगस्त 
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हिन्दू महासभा ने पाकिस्तान की मांग को हिन्दू विरोधी 
बताते हुये राष्ट्र विरोधी ठहराते हुये इसकी निन्दा की । 
एमरे ने कामन्स में बताया कि भारत द्वारा राष्ट्रमण्डल 
में पूर्ण ओर समान स्थान प्राप्त करना, उसका लक्ष्य है । 
डनकक से आंग्ल सेना पीछे हटी । 

इटली द्वारा मित्र राष्ट्रों के प्रति युद्ध घोषणा । 

लीग कार्यकारिणी ने जिन्नाह की नीति का समर्थन किया 
और उसे महाराज्यपाल से समझौता वार्ता चालू रखने 
हेतु अधिकृत किया i 

फ्रांस की पराजय । 

वर्धा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक और 21 जून 
को ug घोषणा की, कि वह गाँधी के अहिसावादी 
सिद्धांत को पूर्णतया नहीं मानेगी । 

संसद ने भारत और बर्मा (आपातस्थिति व्यवस्था) 


अधिनियम पास किया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि 
ब्रिटेन के साथ संचार व्यवस्था पूर्णरूप से टूट जाने पर 
साधारण रूप से भारत सरकार के सचिव को शक्तियां 
महा राज्यपाल के पास समाहित होंगी । 

महाराज्यपाल ने जिन्नाह से भेंट की । 


महा राज्यपाल ने शिमला में गांधी से भेंट a 
सुभाष चन्द्र बोस बन्दी बनाये गये । 
गाँधी ने “प्रत्येक आँग्ल नागरिक” से निवेदन प्रकाशित 


किया कि अहिसा का प्रयोग करते हुये अपने सभी gfu- 
यार छोड़ दें। 


दिल्ली में कांग्रेस कार्यकारिणी की आपातकालीन qom 
में भारत की पुणं स्वाधीनता की माँग प्रेषित की गई, 
जिसमें केन्द्रीय राष्ट्रीय सरकार के निर्माण का प्राविघान 
हो । 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने gat dom d कांग्रेस 
कार्यकारिणी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया । 
महाराज्यपाल ने भारतीय संवेधातिक विकास “अगस्त 
प्रस्ताव” पर विज्ञप्ति जारी की ओर घोषणा की कि 
कार्यकारिणी समिति का विस्तार किया जायगा तथा 
युद्ध परामशंदाता परिषद का गठन किया जायगा । 


| 
| 
| 
॥ 


9 अगस्त 


11-13 अगस्त : 


13 अगस्त 


13 अगस्त 
18-22 अगस्त 


23 अगस्त 


29 अगस्त 


31 अगस्त से 


2 सितम्बर 


15 सितम्बर 


24 सितम्बर 
27 सितम्बर 
28 सितम्बर 
29 सितम्बर 


13 अक्टूबर 
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राज्य सचिव ने हाउस ऑफ कॉमन्स में महाराज्यपाल के 
भाषण को पढ़ा | 

महाराज्यपाल की जिन्नाह से भेंट d 

बी० डी० सावरकर ने महाराज्यपाल से भेंट की और 
हिन्दू महासभा की ओर से उन्होंने अगस्त प्रस्ताव को 
स्वीकार किया, जैसा कि सिक्ख, अनुसूचित जाति तथा 
अन्य संस्थाओं ने किया | 

ब्रिटेन का युद्ध । 

वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक तथा 
महाराज्यपाल के 20 अगस्त के “अगस्त प्रस्ताव” को 
अस्वीकार करने का उत्तर दिया । 

राजगोपालाचारी ने लीग से समझोता बढ़ाने के लिये एक 
उचित प्रस्ताव रखा | 

आज़ाद और महाराज्यपाल के वीच पत्राचार प्रकाशन 
हेतु दिया गया । 


महाराज्यपाल प्रस्ताव पारित कर लीग ने अपना पूर्ण 
सहयोग केवल इस शतं पर देने का वचन दिया कि महा- 
राज्यपाल जिन्नाह के साथ कुछ मामलों में स्पष्टीकरण 
दे । 

Ho भा० का० कमेटी की वम्त्रई वैठक, “अगस्त प्रस्ताव” 
अस्वीकृत किया गया, गाँधी ने कांग्रेस का सक्रिय नेतृत्व 
संभाला । 

महाराज्यपाल की जिन्नाह के साथ लम्बी वार्ता । 
महाराज्यपाल की गांधी के साथ वार्ता | 

नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यकारिणी की don, अगस्त 
प्रस्ताव अस्वीकार | 

लीग सभा ने प्रस्ताव पास कर अगस्त प्रस्ताव को अस्वी- 
कृत क्रिया | 

वर्धा में कांग्रेस कार्यं समिति ने गांधी के व्यक्तिगत afa- 
नय अवज्ञा आन्दोलन की योजना को स्वीकृत किया, 
विनोबा भावे को इस हेतु उद्घाटन करने के लिये चुना 
गया। 


17 अक्टूबर 


21 अक्टूबर 
31 अक्टूबर 
मध्य नवम्बर 
17 नवम्त्रर 
20 नवम्त्रर 


21 नवम्बर 


5 दिसम्बर 
8 दिसम्बर 


31 दिसम्वर 
1941 

5 जनवरी 
27 जनवरी 
22 फरवरी 


11 मार्च 
13-14 माचे 
अप्रैल 

22 अप्रैल 
मई 


1 जुलाई 
21 जुलाई 
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त्रिनोत्रा भावे ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
प्रारम्भ किया d 

विनोत्रा भावे बन्दी, नेहरू को इस॑ स्थान हेतु चुना गया | 
नेहरू वश्दी और चार वर्ष का कारागार | 

सविनय अवज्ञा आन्दोलन का दूसरा चरण प्रारम्भ | 
सरदार पटेल बन्दी । 

महाराज्यपाल ने घोषणा की, कि वे न तो कार्यकारिणी 
परिषद की सदस्य संख्या बढ़ायेंगे और न ही युद्ध सलाह 
परिषद बनायेंगें क्योंकि मुख्य राजनेतिक दलों ने अगस्त 
प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है । 

लन्दन में राज्य सचिव ने भारतीयों से अनुरोध किया कि 
वे भारत में संवैधानिक समस्या पर पुर्नविचार करें । 
सुभाष चन्द्र बोस रिहा किये गये d 

काँग्रेस से समझौता वार्ता पुनः प्रारम्भ करने हेतु RIFT 
हक्क ने जिन्नाह से अनुरोध किया । 

अबुल कलाम आजाद वन्दी बनाये गये d 


सविनय अवज्ञा आन्दोलन का तृतीय चरण प्रारम्भ । 
सुभाष चन्द्र बोस छुपकर जमनी पहुंचे । 

लीग कार्यकारिणी समिति ने 1940 के लाहौर प्रस्ताव 
के आमूल सिद्धान्तं पर पुनः अपनी आस्था प्रकट की । 
पंजाब के प्रधान मन्त्री सर सिकन्दर ह्यात खाँ ने पजाब 
विधान सभा की बहस में पाकिस्तान के प्रति अपने 
विचार की व्याख्या की । 

बम्बई में अराजनैतिक दलीय बैठक | अध्यक्ष तेजबहादुर 
सप्रू ने महाराज्यपाल की कार्यकारिणी परिषद के पुर्नेगठन 
की सलाह दी । 

सविनय अवज्ञा आन्दोलन का चतुर्थं चरण प्रारम्भ । 
कामन्स सभा में एमरे ने अराज़नेतिक दलीय परिषद तथा 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन पर अपनी टिप्पणी की । 

सप्रू प्रस्ताव पर जिन्नाह की टिप्पणी । 

बेवुल सेनाध्यक्ष नियुक्त हुये l 

गर्वनर जनरल (महाराज्यपाल) परिषद. का पुर्नगठन कर 


22 जुलाई 


26-27 जुलाई 


30 जुलाई 


19 अगस्त 


24 अगस्त 


भगस्त 


9 सितम्बर 


10 सितम्बर 
6 अक्टूबर 
26 अक्टूबर 
मध्य अक्टूबर 
मध्य अक्टूबर 
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8 भारतीय 3 ब्रिटिश, महाराज्यपाल तथा सेनाध्यक्ष को 
सदस्य बनाया गया । 

30 सदस्यी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई । 
महाराज्यपाल के कार्यकारिणी परिषद के विस्तार पर 
शिमला घोषणा पर गांधी भोर जिन्नाह ने असंतोष व्यक्‍त 
किया । 

सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में पूना में निर्देलीय 
राजनैतिक नेताओं की बैठक । 

जिन्नाह ने उन मुस्लिम लीग के सदस्यों के विरुद्ध अनु- 
शासनिक कार्यवाही करने की धमकी दी जिन्होंने महा- 
राज्यपाल की कार्यकारिणी परिषद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा 
परिषद की बैठक में भाग लिया i 

महाराज्यपाल ने प्रान्तीय प्रधान मन्त्रियों को राष्ट्रीय 
सुरक्षा परिषद में भाग लेने हेतु आमन्त्रित किया, उन्होंने 
इसे स्वीकार किया । 

लीग कार्यकारिणी परिषद ने पंजाब, बंगाल और आसाम 
के प्रधान मन्त्रियों को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से त्यागपत्र 
देने को कहा, इसके विरोध स्वरूप फजलुल हक़ ने कार्य- 
कारिणी परिषद तथा लीग परिषद से त्याग पत्र दिया । 
सर सुल्तान अहमद ने कार्यकारिणी परिषद तथा बेगम 
शाह नवाज ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से त्याग पत्र देने से 
इंकार कर दिया । दोनों को लीग से निष्कासित कर 
दिया गया । 

रुजवेल्ट और चिल ने "'अटलान्टिक चार्टर” नामक 
संयुक्त घोषणा की । 

हाउस ऑफ कॉमन्स में चचिल ने कहा कि भारत सम्बन्धी 
अनेक नीतियों की घोषणायें 'अटलान्टिक चार्टर' में नहीं 
हैं । 

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से MIJA हक़ का त्याग पत्र | 

शिमला में राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रथम बैठक | 


: , दिल्‍ली से ‘sta’ का साप्ताहिक प्रकाशन प्रारम्भ | 


महाराज्यपाल की कार्यकारिणी परिषदः का विस्तार पूणं । 
व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले. अनेक कांग्रेसी 


———————— 


26 अक्टूबर 
23 नवम्बर 


1 दिसम्बर 


3 दिसम्बर 
6 दिसम्बर 


11 दिसम्वर 
11 दिसम्त्रर 


23 दिसम्बर 
1942 

फरवरी 

1 फरवरी 

15 फरवरी 

8 माचे 

11 माच 


22 माचे 


29 मार्च 
30 मार्च 
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रिहा । कांग्रेस के एक वगं ने प्रान्तीय सत्ता को पुन: अपने 
हाथों में लेने का सुझाव दिया, परन्तु गाँधी ने इसे मानने 
से इन्कार कर दिया । 

मुस्लिम लीग परिषद ने अपनी कार्यकारिणी के अगस्त 
प्रस्ताव का अनुमोदन किया । 

उड़ीसा में मन्त्री मण्डल द्वारा शपथ ग्रहण घोषणा की 
धारा 93 को TE कर दिया गया । 

maga हक़ के मंत्रिमण्डल ने त्याग qa दिया परन्तु 11 
दिसम्बर को वे पुनः सम्मिलित मन्त्रिमण्डल के 9 सदस्यों 
(5 मुसलमान, 4 हिन्दू) के नेता बनकर सत्ता में लोट 
आये । 

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के वन्दीगण, ATS आजाद के 
साथ रिहा i 

पलँ gat में जापानी सेना ने अमरीकी जहाजी Fs को 
नष्ट किया | 

फ़जलुल हक़ को लीग से निकाला गया d 

आसाम में सादुल्लाह मन्त्रिमण्डल का पतन और अगस्त 
1942 तक राज्यपाल शासन लागू | 

बारडोली में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की dom, 
गाँधी ने कांग्रेस के नेतृत्व से अवकाश लिया । 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वर्धा में बैठक । 

गांधी ने वर्धा में अखिल भारतीय गौसेवा संघ परिषद 
का उद्घाटन किया । 

सिगापुर का पतन । 

रंगून का पतन d 

हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधान मन्त्री द्वारा भारत में 
“क्रिप्स मंडल” भेजने के निर्णय पर वक्तव्य | 

क्रिप्स का दिल्ली आगमन और सभी राजनैतिक दलों से 
लम्बी वार्ता । 

अपने प्रारूप घोषणा के विषय पर क्रिप्स का प्रेस सम्मेलन। 
भारतीय नेताओं से विचार विमर्श हेतु प्रारूप घोषणा का 
प्रकाशन । 


2 अप्रैल 
2 अप्रैल 
3 अप्रेल 
4 अप्रैल 


4 अप्रेल 
7 अप्रैल 


8 अप्रेल 
9 अप्रैल 


10 अप्रैल 


12 अप्रैल 
23 अप्रेल 


26 अप्रैल 


28 अप्रैल 


29 अप्रैल 2 मई : 
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कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने क्रिप्स कमीशन के प्रस्तावों 
को अस्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया | 

लीग कार्यकारिणी समिति ने क्रिप्स कमीशन के प्रस्तावों 
को अस्वीकृत करने का प्रस्ताव पारित । 

राष्ट्रपति रुजवेल्ट के व्यक्तिगत दुत कर्नल लुई जॉन्सन का 
दिल्ली आगमन | 

गांधी ने क्रिप्स को शीघ्र वापिस लौटने का सुझाव देते 
हुए दिल्ली से प्रस्थान किया । 

भारतीय नेताओं ने सेनाध्यक्ष से भेंट की | 

भारतीय सुरक्षा समिति के सम्बन्ध में क्रिप्स ने जिन्नाह 
और आजाद को पत्र लिखा d 

क्रिप्स ने अपनी योजना को अन्तिम रूप दिया | 

केन्द्रीय सरकार के प्रश्‍न पर आज़ाद और नेहरू ने क्रिप्स 
से वार्ता की । 

आजाद ने क्रिप्स को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के गठन हेतु पत्र 
लिखा, क्रिप्स ने आजाद के qa का उसी दिवस उत्तर देने 
हेतु आजाद के पत्र को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा 
प्रारूप घोषणा की अस्वीकृत समझा । 

क्रिप्स की इंग्लड वापसी । 

राजगोपालाचारी ने कांग्रेस से मुस्लिम लीग के विभाजन 
सूत्र को स्वीकार करते हुए समझोता वार्ता प्रारम्भ करने 
का प्रस्ताव पास कराया | 

“हरिजन” में गांधी ने अंग्रेजों से भारत छोडने का 
निवेदन किया,और सम्वन्धित समस्याओं की 'भारत-छोड़ो 
योजना" के रूप में व्याख्या दी । 

एमरे ने क्रिप्स मिशन की असफलता पर 'हाउस ऑफ 
कॉमन्स” में वक्तव्य दिया | 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की इलाहाबाद में 
बैठक | राजगोपालाचारी का मद्रास प्रस्ताव (अधिकांश) 
व्यापक समर्थन से अस्वीकार कर उसी के विपरीत 'भारत 
एकता” का प्रस्ताव पारित किया । असहयोग और afgar 
से आक्रामक प्रतिरोध करने का प्रस्तावः पारित किया 


गया | 


— फ THE 


10 मई 


11 मई 


18 मई 


मई जून 


20 जून 


2 जुलाई 


6-14 जुलाई 


जुलाई 


15 जुलाई 
25 जुलाई 
27 जुलाई 


7 अगस्त 
8 अगस्त 


9 अगस्त 
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बम्बई में गांधी ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि ईश्वर की 
इच्छा पर आप देश छोड़ दें परन्तु यदि यह (अत्याधिक 
है) तो देश को आंतकवाद पर छोड़ दें । 

गांधी ने “प्रत्येक ater नागरिक” से अनुरोध किया कि 
वह प्रत्येक एशियाई, अफ्रीकी क्षेत्र, कम से कम भारत से 
अवकाश प्राप्त करें । 

गांधी ने प्रेस सम्मेलन में अपने भारत छोड़ो सम्बन्धी माँग 
तथा कांग्रेस लीग के प्रस्ताव पर उत्तर दिये । 
राजगोपालाचारी ने मद्रास में राष्ट्रीय मोर्चा, राष्ट्रीय 
सरकार ओर राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु जनता को समझाने के 
लिए व्यापक भ्रमण किया d 

जर्मन सेना के सम्मुख टोवरुक का पतन, ब्रिटिश सेना अल 
अलामेन में वापस आयी । 

महाराज्यपाल कार्यकारिणी परिषद की सदस्य संख्या12 से 
15 बढ़ाई गयी, 11 (sx सरकारी) भारतीय, 1 (गर 
सरकारी यूरोपियन) 3 यूरोपीय अधिकारी जिसमें सेना- 
ध्यक्ष भी सम्मिलित था | 

वर्धा काँग्रेस कार्यं समिति की बैठक जिसमें भारत से अंग्रेजी 
प्रशासन की वापसी तथा यदि मांग स्वीकार न हुई तो 
गांधी जी के नेतृत्व में व्यापक सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
प्रारम्भ करने का प्रस्ताव पारित हुआ । 

जिन्नाह हिन्दू महासभा, उदारवादी, साम्यवादी और aga 
से अन्य कांग्रेस विद्रोहियों ने कांग्रेस के सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन के प्रस्ताव का विरोध किया । 
राजगोपालाचारी का काँग्रेस से त्याग पत्न । 

अल-अलामेन में रोमेल रोके गये । 

एमरे ने हाउस ऑफ कॉमन्स तथा क्रिप्स ने रेडियो भाषण 
में कांग्रेस की मांग अस्वीकृत कर दी । 

बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक | 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत से अंग्रेजी सत्ता की 
वापसी तथा गांधी जी नेतृत्व में व्यापक जन आन्दोलन का 
प्रस्ताव पारित किया d 

गांधी तथा कार्यकारिणी के सदस्य बन्दी, उसके बाद ही 
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प्रमुख राजनेता भी बन्दी, कांग्रेस को असंवेधानिक संगठन 

ii घोषित किया गया à 

| अगस्त- 

सितम्बर : सितम्बर अंत तक सम्पूर्ण भारत में असन्तोष व्याप्त रहा । 

16-20अस्गत : बम्बई में लीग की कार्यकारिणी बैठक हुई और अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के इस निर्णय की भर्त्सना की गई 
कि खूला संघर्ष किया जाय और मुसलमानों को इसमें भाग 
न लेने को कहा गया | 

अगस्त : सर मुहम्मद सादुल्लाह ने असम सत्ता संभाली | 
10 अक्टूबर : सिन्धके प्रधानमन्त्री अल्लाह बख्श, को राज्यपाल सर-हग 

डोक द्वारा निष्कासित किया गया । मुस्लिम लीग के समर्थन 
से सर गुलाम हुस हिदायतुल्ला ने पद भार गृहण Para 


23 अक्टूबर 
4 नवम्बर : अल अलामेन का युद्ध । 
पुर्वं नवम्वर : राजगोपालाचारी की जिन्नाह से वार्ता । 
7 नवम्बर : फ्रेंच उत्तर अफ्रीका में आंग्ल-अमरीकी सेना उतरी । 
12 नवम्बर : राजगोपालाचारी ने महाराज्यपाल से भेंट कर गांधी जी 
से मिलने की अनुमति ati, जो न मिल सकी d 
दिसम्बर : मुस्लिम लीगपरिषद ने प्रस्ताव पारित कर पुर्व व उत्तर 
पश्चिम में अपनी ye भुमि का अधिकार मांगा जहां वे 
बहुमत में है । 
दिसम्बर-अन्त : सर सिकन्दर हयात खान को मृत्यु d 
31 दिसम्बर 
| 8 फरवरी : गांधी-महाराज्पाल के बीच qA व्यवहार । 
| 1943 
4 29 जनवरी : गांधी ने अपने अनशन का निर्णय महाराज्यपाल को 
बताया । 
8 फरवरी : भारत सरकार ने गांधी कौ उपवास अवधि में रिहाई का 


प्रस्ताव रक्खा, प्रस्ताव अस्वीकृत | 
9 फरवरी-3 मार्च: गांधी अनशन d 
10 फरवरी : सरकार ने अनशन और इसके कारणों के प्रति एक सूचना 
प्रकाशित की । 
17 फरवरी 3 गाँधी के अनशन के प्रश्‍न पर महाराज्यपाल की कार्य- 


19 फरवरी 


22 फरवरी 
मार्च 
28 मार्च 


24 अप्रैल 


अप्रैल अन्तिम 


मई 
मई 
9 जुलाई 
अगस्त-नवम्बर : 


20 अक्टूबर 


दिसम्बर 
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कारिणी परिषद के तीन सदस्यों ने त्यागपत्र दिये । 
दिल्ली में निर्दलीय सम्मेलन में जिन्नाह ने भाग लेने से 
मना कर दिया, सम्मेलन में सप्रू अध्यक्ष, गाँधी को रिहाई 
हेतु निवेदन किया गया । 

सरकार ने 1942 की अशांति हेतु कांग्रेस को उत्तरदायी 
ठहराते हुए एक qq प्रकाशित किया । 

अनशन के समय-गांधी ने राजगोपालाचारी के सूत्र को 
स्वीकार किया । 

बंगाल में paga हक़ का प्रधानमन्त्री पद से त्याग । 
राज्यपाल शासन 24 अप्रेल तक लागू रहा । 

बंगाल में सर निजामुद्दीन ने अधिकांश मुस्लिम लीगी 
सदस्यों से मिलकर मन्त्रिमण्डल बनाया | 

मुस्लिम लीग की वाषिक बठक में यह घोषणा की गयी 
कि मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों का नियन्त्रण लीगी मंत्री- 
मण्डल के अन्तगंत है । 

सिन्ध के भूतपूर्व प्रधानमन्वी अल्लाह बख्श की हत्या की 
गई । 

औरंगजेब खाँ के नेतृत्व में मुस्लिम लीग मन्त्रिमण्डल ने 
उत्तरी पश्चिमी सीमान्त प्रान्त में सत्ता सम्भाली d 

faa राष्ट्र शक्तियां सिसली में उतरीं । 

बंगाल में अकाल । 

लार्ड लिनलिथगो के स्थान पर लाडे वेवल की महाराज्य- 
पाल पद पर नियुक्ति i 

करांची मुस्लिम लीग ने सम्पूर्ण भारतवर्ष के मुस्लिम 
समुदाय को एकत्रित कर उनके ऊपर लादे जा रहे एका- 
त्मक संविधान का विरोध व्यक्त करने हेतु कार्यवाही 
करने का निश्चय किया तथा पाकिस्तान को प्राप्ति हेतु 
आनेवाले संघर्ष के लिए तैयारी करने का आह्वान किया । 


वेवल ने केन्द्रीय विधायिका के संयुक्त अधिवेशन को 
सम्बोधित करते हुए क्रिप्स प्रस्ताव का अभी भी खुला 
होना बताया । उन्होंने भारतवर्ष को एक प्राकृतिक इकाई 
बताया । 


15 जुलाई 


17 जुलाई 
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वेवल द्वारा अकालपीडित क्षेत्रों का दौरा । 
राजगोपालाचारी का सूत्र जिन्नाह को प्रेषित किया गया 
उसके उपरान्त वार्ता और qu व्यवहार चला । जिन्नाह 
इस सूत्र को लीग के सम्मुख रखने में सहमत हुये । 
जिन्नाह लाहौर गये तथा पंजाब के मुख्यमन्त्री खिजर 
ह्यात खान से वार्ता की । 

निर्दलीय सम्मेलन की लखनऊ बैठक में अध्यक्ष सप्रू द्वारा 
महा राज्यपाल को विज्ञप्ति भेंट करने हेतु उसे बनाने का 
अधिकार दिया गया । 

faa सेनाएँ फ्रांस में उतरीं । 

गांधी जी को स्वास्थ्य के आधार पर विना शर्त रिहा 
किया गया । 

इम्फाल में जापानी हार । 

सरकार ने गांधी के कारागार के समय गाँधी, वावेल, 
लिनलिथगो और भारत सरकार के बीच हुये पत्र व्यव- 
हार को प्रकाशित किया । 

प्रथम समय राजगोपालाचारी का सूत्र जनता को प्रकट 
किया गया । 

गांधी ने एक समाचारपत्र गोष्ठी में स्टीवर्ट गेल्डर द्वारा 
प्रकाशित टाइम्स ऑफ इण्डिया में स्वयं के साक्षात्कार 
का सत्य रूप प्रकट किया । वे सभी राष्ट्रीय सरकार से 
सन्तुष्ट है जिसको जन प्रशासनिक मामलो में पुरा afa- 
कार हो | महाराज्यपाल च सर्वोच्च सेनापति का सेना के 
प्रयोग पर अधिकार रहे । 

गाँधी ने वेवल को कार्यकारिणी समिति के सदस्यों से 
मिलने भौर महाराज्यपाल से वार्ता हेतु पूछा । 

गांधी ने जिन्नाह को बैठक का सुझाव देते हुये लिखा, 
जिन्नाह ने उत्तर दिया किं वे उनके कश्मीर वापसी के 
बाद बम्बई के अपने मकान में गाँधी का स्वागत करते 
हुए आनन्द का अनुभव करेंगे | 

गाँधी ने वेवल को पत्र लिखते हुए कांग्रेस सरकार के मध्य 
सूझ-बूझ हेतु अपने सूझाव लिखे, उन्होंने भारत की पूर्ण 
स्वतन्त्रता की घोषणा करने, राष्ट्रीय सरकार की स्था- 


28 जुलाई 


30 जुलाई 


15 अगस्त 


अगस्त 


9-27 सितम्बर : 


अक्टूबर 
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3 दिसम्बर : 
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फरवरी 
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पना होने पर अपना अवज्ञा आन्दोलन वापस लेकर युद्ध 
प्रयत्नो में सरकार को पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया । 
हाउस ऑफ कॉमन्स में राज्य सचिव ने बताया कि गाँधी 
के सुझाव वार्ता के आरम्भिक कार्य भी पूर्ण नहीं करते । 
लाहौर में लीग की कार्यकारिणी समिति की बैठक में 
जिन्नाह को गांधी से समझोता करने हेतु पूर्ण अनुमति 
अधिकार दिये गये । जिन्नाह ने राजगोपालाचारी सूत्र को 
निरस्त कर दिया i 

वेबल ने गाँधी को उत्तर दिया कि युद्ध के समय संविधान 
परिवर्तन करना असम्भव हे । 

राज्यपाल सम्मेलन में वेवल ने कहा कि भारत को पुनः 
युद्ध आश्वासन दिए जाने जैसा समझा जायेगा । राज्य- 
पालों को आशाप्रद-सफलतापूर्णं कदम उठाने की आवश्य- 
कता पर जोर दिया गया । 

गांधी-जिन्नाह वार्ता में, 27 सितम्बर को पत्राचार 
प्रकाशित | 

वेवल ने भारत सचिव व चचिल को सुझाव भेजे । 
निर्दलीय सम्मेलन की तदर्थ समिति ने एक कमेटी को 
बनाने का निर्णय लिया जो साम्प्रदायिक और अल्प संख्यक 
के प्रश्‍न पर विचार करे p इसके सदस्य किसी राजनैतिक 
दल के सक्रिय सदस्य नहीं होने चाहिए । 

सप्रू ने कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा की । 
जिन्नाह ने कमेटी को मान्यता देने से इन्कार कर दिया । 
भोलाभाई देसाई ने महाराज्यपाल से भेंट की और उन्हें 
बताया कि गांधी जी ने देसाई-लियाकत अली पैक्ट के 
विषय में स्वीकृति दे दी है, जिन्नाह ने इस सम्बन्ध में 
किसी जानकारी के प्रति अनभिज्ञता प्रकट की । 

बम्बई के राज्यपाल ने देसाई प्रस्ताव के सम्बन्ध में 
जिन्नाह से We की, fare ने कहा कि लीग के बिना 
अधिकार दिये उन्होंने यह कायं किया है । 

सिन्ध में सर गुलाम gaa हिदायतुल्ला के नेतृत्व में 
लीगी सरकार पराजित p जिन्नाह ने सम्मिलित सरकार 
का प्रस्ताव ठुकराया । ` 


See 
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उत्तरी पश्चिमी सीमान्त प्रदेश में मुस्लिम लीग सरकार 
पराजित हुई । कांग्रेस दल के नेता डॉ० खान साहब को 
नयी सरकार निर्माण हेतु आमन्त्रित किया गया। 

सिन्ध में सर गुलाम gaa हिदायतुल्ला द्वारा नयी सरकार 
का गठन | 

सर इवान जेन्किन और वी० पी० मेनन के साथ वेवल 
भारत सचिव और भारत कमेटी से वार्ता करने लन्दन 
रवाना । 

बंगाल में नजीमुद्दीन मन्त्रिमण्डल पराजित, धारा 93 के 
aata राज्यपाल ने प्रान्त की सत्ता अपने हाथ में ली । 
आसाम में सर मोहम्मदसादुल्लाह ने कांग्रेस नेता गोपीनाथ 
बारडोली के साथ सम्मिलित सरकार वनायी । 

रंगून में आंग्ल सेना का प्रवेश । 

जर्मनी द्वारा आत्म समर्पण । 

लन्दन में कार्यकारिणी सरकार वनी । 

aaa की दिल्ली वापसी i 

Aaa ने भारत को अपने पुर्ण स्वयं सरकार हेतु प्रस्ताव 
को घोषणा करते हुए कहा कि dow शिमला में होगी । 
ऐमरी ने हाउस ऑफ कामन्स में बताया कि महाराज्यपाल 
को यह अधिकार दिए गये हैं कि वह अन्तरिम सरकार के 
स्वरूप के विषय में अपनी रुचि बनायें । 

महाराज्यपाल ने सभी राजनेतिक-नेताओं को बुलाया। 
और गांधी से पत्राचार किया जिन्होंने कई प्रेस वक्तव्य 
दिये । 

नेहरू और अन्य कांग्रेसी नेता जेल से रिहा । 
महाराज्यपाल की आजाद, जिन्नाह, गांधी, से अलग- 
अलग वार्ता । 


"शिमला वार्ता i 


कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने महाराज्यपाल को देने हेतु 
नामों की सूची दी । 

ब्रिटेन में आम-चुनाव | 

लीग कार्यकारिणी की बैठक । 

जिन्नाह का महाराज्यपाल को पत्र | 


8 जुलाई 
9 जुलाई 
11 जुलाई 
11 जुलाई 


14 जुलाई 


26 जुलाई 
6 अगस्त 
अगस्त 


14 अगस्त 
21 अगस्त 


24 अगस्त 
अगस्त-अन्त 
21 सितम्बर 


19 सितम्बर 


21 सितम्बर 


नवम्बर 


4 दिसम्बर 
1946 
5 जनवरी 
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महाराज्यपाल ने जिन्नाह के साथलम्बी वार्ता की । 
महाराज्यपाल ने जिन्नाह को लिखित उत्तर भेजा । 
महाराज्पाल जिन्नाह से मिले, वार्ता विफल d 

महा राज्यपाल ने गांधी से भेंट की और बताया कि वार्ता 
विफल हो चुकी है । 

वार्ता का पांचवां और अन्तिम दोर, वेवल ने वार्ता 
विफलता की घोषणा की क्योंकि लीग ने कार्यकारिणी 
परिषद के सभी मुस्लिम सदस्यों को चुनने का अधिकार 
मांगा था । 

ब्रिटेन लेवर पार्टी सरकार सत्ता में आयी, सी० आर० 
एटली प्रधानमन्त्री और लाडे पेथिक लारेन्स भारत 
सरकार सचिव बने । 

जिन्नाह ने नये चुनावों को माँग की । 

वेवल ने राज्यपालों की बैठक बुलाई जिसमें शीघातिणो घ्र 
सम्भव समय में चुनाव करने की सहमति की गयी । 
जापान द्वारा आत्म सम्पर्ण | 

वेवल को वार्ता हेतु लन्दन बुलाया गया | आम चुनाव 
जाड़ों में होने की घोषणा । 

बी० पी० मेनन और सर ऐवन जन्किन्स के साथ वेवल 
भारत सचिव और भारत कमेटी के साथ वार्ता हेतु 
लन्दन प्रस्थान | 

साम्प्रदायिक समाधान हेतु आजाद ने गांधी से भेंट की । 
वेवल भारत पहुंचे । 

वेवल ने चुनावों और संविधान निर्माण सभा को बुलाने 
हेतु अपनी योजना की घोषणा की d 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बम्बई में प्रस्ताव पारित 
कर वेवल योजना को अनुपयुक्त, अपूर्ण और असन्तोषजनक 
बताया । 

दिल्ली के लाल किले में भारतीय राष्ट्रीय सेना (आई०एन० 
ए०) पर मुकदमा चला । 

केन्द्रीय विधायिका के चुनाव परिणाम घोषित । 


प्रोफेसर Uae रिचडंस के नेतृत्व में संसदीय दल भारत 


11 जनवरी 
28 जनवरी 


जनवरी 


11-15 फरवरी : 
18-23फरवरी 
19 फरवरी 


16 ari 


25 माच 
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10 अप्रैल 


16 अप्रेल 
17 अप्रैल 
17-23 अप्रैल 
24 अप्रेल 
26 अप्रैल 


27 अप्रैल 
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पहुंचा । 

मुस्लिम लीग द्वारा विजय दिवस के रूप में मनाया गया । 
महाराज्यपाल ने नव निर्वाचित केन्द्रीय विधायिका को 
सम्बोधित किया । 

रायल एयर फॉस की हड़ताल | 

कलकत्ता में उपद्रव प्रारम्भ । 

(आर०आई०एन०) रायल भारतीय जल सेना का विद्रोह à 
राज्य सचिव ने यह घोषणा कर दी कि कैबिनट मिशन का 
भारत आगमन होगा 1 
हाउस ऑफ कामन्स में, कैबिनट मिशन की भारत यात्रा के 
प्रति वाद-विवाद | 
कैबिनट मिशन का दिल्ली आगमन | 
कैबिनेट मिशन की भारतीय नेताओं से भेंट । कांग्रेस का 
प्रतिनिधित्व आज़ाद ने किया। तुरन्त बाद में गांधी से वार्ता 
की गयी (3 अप्रेल) मिशन द्वारा जिन्नाह से वार्ता (4 अप्रेल) 
मिशन द्वारा सिक्ख, हरिजन, पिछड़ी जाति, हिन्दू 
महासभा, और उदारवादियों के प्रतिनिधियों से वार्ता 
की गई। 


जिन्नाह ने मुस्लिम लीग के टिकट पर चुने गये वर्तमान 400 
से अधिक सदस्यों का दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें 
स्वतन्त्र पाकिस्तान हेतु प्रस्ताव पास किया गया । 

मिशन द्वारा जिन्नाह से पुनः वार्ता । 

मिशन द्वारा आजाद से पुनः वार्ता । 

आराम के लिए मिशन कश्मीर रवाना । 

मिशन योजना जिन्नाह और कांग्रेस नेताओं के सम्मुख रक्खी 
गयी । दोनों ने अस्वीकृत कर दी । 

क्रिप्स द्वारा आजाद से भेंट, जिसने तीन पक्षीय संविधान 
की मांग उठायी । क्रिप्स जिन्नाह से भी मिले । 

राज्य सचिव ने कांग्रेस और लीग अध्यक्षों को पत्र लिखकर 
दोनों मिशन से मिलने हेतु चार सदस्यों को बुलाने का 
आमंत्रण दिया । 

द्वितीय शिमला समझौता वार्ता। मिशन के सदस्य आज़ाद, 
नेहरू, पटेल, अब्दुल गफफार खां जिन्नाह, मुहम्मद इस्माइल 


--——mm TT! 


( 685 ) 


खां, लियाकत अली खां, अब्दुल रव नश्तर ने भाग लिया d 
सम्मेलन असफल रहा | 

कंबिनट मिशन ने अपना वक्तव्य जारी किया जिसमें उसने 
अपनी स्वयं की एक योजना प्रस्तुत की । 

राज्य सचिव द्वारा रेडियो प्रसारण तथा क्रिप्स द्वारा प्रेस 
सम्मेलन में वक्तव्य | 

क्रिप्स और महाराज्यपाल द्वारा प्रसारण । 

कैबिनेट मिशन द्वारा अपनी योजनाओं पर प्रेस सम्मेलन । 
जिन्नाह ने 16 मई के कॅबिनेट मिशन के वक्तव्य पर अपना 
व्यक्तव्य दिया । 

कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर 
कैबिनेट मिशन की योजना के कुछ मुद्दों पर शंका व्यक्त 
की, और अनुच्छेद 15 के प्रति अपना विश्लेषण किया । 
मिशन और महाराज्यपाल ने विज्ञप्ति जारी कर कांग्रेस 
द्वारा धारा 15 की व्याख्या को मिशन के विचारों के 
विपरीत बताया । : 

मुस्लिम लीग की काउन्सिल ने एक प्रस्ताव पारित कर 
मिशन के 16 मई के प्रस्ताव को स्वीकार किया । 
अमृतसर में सिक्खों के प्रतिनिधियों ने कॅबिनेट मिशन के 
प्रस्ताव को अस्वीकार कर YAY भारतीय राष्ट्रीय सेना 
(आजाद हिन्द फौज) के अधिकारी के अन्तर्गत कार्य 
वाही कमेटी का निर्माण हुआ । 

महाराज्यपाल की नेहरू से मुलाकात, इसके पश्चात 
जिन्नाह आदि के साथ आन्तरिक सरकार हेतु दोनों की 
बैठक ओर पत्र व्यवहार हुआ | 

केन्द्र में अन्तरिम सरकार के निर्माण हेतु कॅबिनेट मिशन 
ने अपनी योजना सम्मुख रखी । 

सिक्खों ने अन्तरिम योजनाओं को अस्वीकार करते हुए 
सिक्खों के कार्यकारणी परिषद में प्रतिनिधित्व हेतु मना 
किया । 

जिन्नाह ने महाराज्यपाल को पत्त लिखकर उनके 16 जून 
के कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण माँगा, महाराज्यपाल ने उत्तर 
दिया, इस पत्राचार का एक संक्षिप्त विवरण आजाद को 


25 जून 
25 जून 
26 जून 
29 जून 

6 जुलाई 
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भेजा गया । 
महाराज्यपाल ने जिन्नाह को ca लिखकर कांग्रेस द्वारा 


भपने इच्छित मुसलमानों को अन्तरिम सरकार में सम्मि- 
लित करने में अपनी और मिशन कौ असमर्थता प्रदर्शित 
की । 

लीग कार्यकारिणी कमेटी ने 16 जून के वक्तव्य के आधार 
पर अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने पर सहमति 
व्यक्त की । 

आजाद महाराज्यपाल को कांग्रेस प्रस्ताव भेजते हुए 
16 मई के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसकी अपनी 
व्याख्या पर अटल रहे | 

कैबिनेट मिशन जिन्नाह से मिला और बताया कि 16 
जून का प्रस्ताव निर्जीव हो चुका है परन्तु चूंकि कांग्रेस 
और लीग दोनों ने 16 मई के वक्तव्य को स्वीकार किया 
हे इसलिये साझा सरकार बनाने की योजना बनाई जाये । 
राजनैतिक दलों और कॅबिनेट मिशन की अन्तिम सभा d 
अन्तरिम सरकार हेतु समझौता असफल रहा | 

कैबिनेट मिशन भारत से रवाना | 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई बैठक में कैबिनेट 
मिशन की योजना पर कार्यकारिणी के प्रस्ताव का अनु- 
मोदन किया । आजाद के स्थान पर नेहरू अध्यक्ष पदारूढ़ | 
पेथिक-लारेन्स ने asa में तथा क्रिप्स द्वारा कामन्स में 
योजना पर पुनः जोर देते हुए कांग्रेस द्वारा निकाले गये 
अर्थ को गलत बताया | 

महाराज्यपाल ने कांग्रेस भौर लीग को अन्तरिम सरकार 
की योजना के विषय में लिखते हुए प्रस्ताव रखा । 

नेहरू ने उत्तर दिया कि वे महाराज्यपाल द्वारा बताये 
निर्देशों पर सरकार बनाने में सहयोग देने में असमथं हैं। 
बम्बई की लीग की बैठक में जिन्नाह ने मिशन पर 
अविश्वास का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की आलोचना 
की । लीग के पास पुनः अपने लक्ष्य पाकिस्तान पर दृढ़ 
रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है | 
मुस्लिम लीग की dom में केबिनेट मिशन के प्रस्ताव को 
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अस्वीकार करने का प्रस्ताव किया गया। दूसरे प्रस्ताव के 
द्वारा भारतभर के मुसलमानों को प्रत्यक्ष कार्यवाही करने 
के लिए भाद्धान किया और 16 अगस्त को “सीधे कार्य- 
वाही दिवस” के रूप में मनाने का आह्वान किया । लीगी 
प्रस्ताव के वाद महाराज्यपाल नेहरू से मिले और उनसे 
लीग को आश्वासन देने को कहा । नेहरू ने कहा कि वे 
नहीं जानते कि वे कौन सा आश्वासन दे सकते हैं 1 
ब्रिटिश भारत के प्रान्तों में संविधान सभा की 296 
स्थानों हेतु मतदान पूर्ण हुआ, कांग्रेस ने 9 स्थान छोड़कर 
सभी आम निर्वाचनों तथा लीगने 5 स्थान छोड़कर 
सभी मुस्लिम निर्वाचनों में विजय पाई । 

जिन्नाह ने महाराज्यपाल के 22 जुलाई के पत्र का 
उत्तर दिया कि उनकी कार्यकारिणी महाराज्यपाल के 
प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती । 

महाराज्यपाल ने इसको अन्तरिम सरकार निर्माण के 
लिए अपने सुझाव देने हेतु लिखा । 

महाराज्यपाल ने जिन्नाह के 31 जुलाई के पत्र का उत्तर 
देते हुए कहा कि उन्होंने अन्तरिम सरकार बनाने हेतु 
कांग्रेस को बुलाया है । 

वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में अन्तरिम सरकार 
बनाने के निमन्त्रण को स्वीकार किया । एक प्रस्ताव 
द्वारा स्पष्ट किया कि कांग्रेस 16 मई के प्रस्ताव को 
पूर्णतया स्वीकार करती है परन्तु इसकी व्याख्या इस 
प्रकार की कि इसके अन्तं निहित विरोधाभास समाप्त हो 
जाय। कांग्रेस ने आशा व्यक्त की कि लीग भी संविधान 
सभा में भाग लेगी । 

महाराज्यपाल ने एक सूचना जारी कर कांग्रेस अध्यक्ष 
को तदर्थं सरकार निर्माण के लिये आमन्त्रित किया । 
नेहरू ने जिन्नाह को व्यक्तिगत वार्ता हेतु लिखा । 
जिन्नाह ने नेहरू को उत्तर दिया । तत्पश्चात्‌ और 
अधिक पत्राचार व don चली । नेहरू ने अन्तरिम सर- 
कार की 14 स्थानों में 5 स्थान देने का प्रस्ताव रक्खा, 
कोई परिणास नहीं निकला । 
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“सीधी कार्यवाही दिवस” बंगाल तथा सिन्ध में भाम छूट्टी। 
कलकत्ता में विशाल मारधाड़ । 

नेहरू ने महाराज्यपाल को स्पष्ट किया कि वे सरकार 
में 6 कांग्रेसी तीन अल्पसंख्यक प्रतिनिधि तथा 5 स्थान 
मुस्लिम लीग के स्थान पर अलीगी मुसलमानों से भरने का 
स्पष्टीकरण दिया | महाराज्यपाल इसी पक्ष में थे । 
नेहरू ने महाराज्यपाल से जिन्नाह से मैत्री के प्रस्ताव पर 
भेंट की । 

जिन्नाह ने प्रेस वक्तव्य दिया । 

महाराज्यपाल नेहरू-आज़ाद के वीच वार्तालाप । 

नेहरू ने महाराज्यपाल को लीग के साथ साझा सरकार 
बनाने के विषय में लिखा । यह लीग को 'मान्यता'देने की 
नीति थी । 

प्रेस विज्ञप्ति में, महाराज्यपाल द्वारा उसकी कार्यकारिणी 
के सदस्यों के त्याग ca स्वीकार करने, और उसके 
स्थान पर नेहरू, पटेल, प्रसाद, आसिफ अली, राज- 
गोपालाचारी, शरद चन्द्र वोस, मथाई. बल्देव सिह, 
शफ्फाक अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अलीजहीर 
मर dio एच० भाभा को नियुक्त करने का समाचार 
दिया । 

अन्तरिम सरकार बनाने पर महाराज्यपाल द्वारा रेडियों 
भाषण । 

महाराज्यपाल ने रेडियों भाषण के वाद, भारत विभाजन 
की मांग को दोहराया | 

वेवल कलकत्ता गये मौर ख्वाजा नाजिमुद्दीन से मिले । 
कलकत्ता से लौटकर वेवल, नेहरू-गांधी से मिले और 
बंगाल तथा केन्द्र में साझा सरकार की वकालत की, 
कांग्रेस से मिशन के अर्थ को समझते हुए मिलाजुला 
कर सूत्र समझने को कहा । बताया कि वे समस्या समा- 
धान तक संविधान सभा को बुला सकते: हैं । 

गांधी ने महाराज्यपाल को लिखा । महाराज्यपाल ने 
नेहरू को लिखकर कहा कि उनका सूत्र कांग्रेस कार्य- 
कारिणी के सम्मुख aT जाय | 


28 अगस्त 


2 सितम्बर 


प्रारम्भ सितम्बर : 


7 सितम्बर 
8 सितम्बर 


सितम्बर 
16 सितम्बर 
25 सितम्बर 


26 सितम्बर 
2 अक्टूबर 


4 अक्टूबर 


4 अक्टूबर 


10-20 अक्टूबर : 


12 अक्टूबर 
13 मक्टूबर 


14 अक्टूबर 
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नेहरू ने उत्तर दिया कि कार्यकारिणी समिति उनके 
अचानक विचार परिवर्तन पर आश्‍चर्य चकित है । कांग्रेस 
की साझा विषय पर नीति स्पष्ट करते महाराज्यपाल के 
प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की । 
अन्तरिम सरकार ने विना लीग के पदभार ग्रहण किया। 
बम्बई और अहमदाबाद में साम्प्रदायिक झगड़े 1 
संविधान सभा पर नेहरू का रेडियों भाषण । 

जिन्नाह ने “डेली” मेल को अपनी वार्ता देते हुए कहा कि 
नेहरू ने उनके साथ कोई विशेष सुझाव नहीं रखे 1 

महा राज्यपाल की नेहरू और राजगोपालाचारी के साथ 
वार्ता । 

महाराज्यपाल का जिन्नाह से भेंट पर कोई समझोता 
नहीं । 

महाराज्यपाल ने जिन्नाह से भेंट कौ, अन्तरिम सरकार के 
निर्माण पर वार्ता । 

महाराज्यपाल की नेहरू और गांधी से भेंट । 
महाराज्यपाल ने जिन्नाह को बताया कि वे राष्ट्रीय 
मुसलमानों के प्रश्‍न पर किसी हल पर नहीं पहुंच सके। 
उन्होंने लीग को सरकार में शामिल होने का आह्वान 
किया । जिन्नाह ने कार्यकारिणी समिति को बुलाने 
का आश्वासन दिया । जिन्नाह ने महाराज्यपाल को एक 
टिप्पणी लिख कर at gat मांग पत्र भेजा d 

महा राज्यपाल ने जिन्नाह के मुद्दों पर नेहरू से वार्ता 
की तब जिन्नाह को उत्तर दिया । 
नेहरू ने महाराज्यपाल को बताया कि मन्त्रीमण्डल संयुक्त 
कार्य करने में समर्थ हो सके d 
नोआखाली में साम्प्रदायिक दंगे । 

महाराज्यपाल ने जिन्नाह को लिखा । 

न्नाह ने वेवल को लिखा कि लीग ने अन्तरिम सरकार 

में सम्मिलित होने का निर्णय लिया है । जिन्नाहइ-लियाकत 
अली की महाराज्यपाल से भेंट । 

महाराज्यपाल ने नेहरू को लीगी नेताओं से भेंट के बारे 
में बताया । 


14 अक्टूबर 
15 अक्टूबर 


23 अक्टूबर 


25 अक्टूबर 

26 अक्टूबर 

29 अक्टूबर 

30 अक्टूबर से 
7 नवम्बर 


6 नवम्बर 


6-15 नवम्बर : 


17 नवम्बर 


18-19 नवम्बर : 


20 नवम्बर 


नवम्बर 


26 नवम्बर 
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जिन्नाह ने अन्तरिम सरकार हेतु 5 नाम सुझाए | 

लीग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अन्तरिम सरकार में 
सम्मिलित होने की घोषणा की । 

गांधी ने संयुक्त धाराओं पर वक्तव्य देते हुए बताया कि 
कोई भी विधि वेत्ता स्वयं अपने विधान की अधिकारिक 
व्याख्या नहीं कर सकता | 

अन्तरिम सरकार का निर्माण । 

अन्तरिम सरकार में मुस्लिम लीगी सदस्यों द्वारा पद ग्रहण । 
गांधी दिल्ली से कलकत्ता पहुंचे | 


बिहार-तबाही, महाराज्यपाल, नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद सवने 
प्रान्त का दौरा किया | 

गांधी कलकत्ता से नोआखाली रवाना और वहां 2 मार्च 
तक रहे । 

गढ़मुक्तेश्वर में साम्प्रदायिक दंगे । 

जिन्नाह ने महाराज्यपाल को लिखा कि कांग्रेस ने 16 मई 
प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है । अतः उन्हें अपनी बैठक 
बुलाना लाभप्रद नहीं रहेगा | 

महाराज्यपाल से संविधान सभा को अग्रसरित करने का 
निवेदन किया । 

महाराज्यपाल ने संविधान सभा के विषय में नेहरू-जिन्नाह 
से भेंट की । 

महाराज्यपाल ने संविधान सभा हेतु बैठक बुलायी, जिन्नाह 
ने लीगी सदस्यों को बैठक में भाग न लेने को कहा । 
मेरठ में कांग्रेस के वाषिक सम्मेलन में मांग की गयी कि 
या तो लीग कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव स्वीकार करे और 
संविधान सभा में भाग ले । अन्यथा अन्तरिम सरकार 
छोड़ दे । 

महाराज्यपाल ने नेहरू, लियाकत, बल्देव fug से भेंट की 
और उन्हें लन्दन में वार्ता हेतु बुलाया नेहरू ने आमन्त्रण 
अस्वीकार कर दिया । एटली ने व्यक्तिगत निमन्त्रण भेजा 
जिसे नेहरू ने स्वीकार कर लिया, एटली ने जिन्नाह को 
भी व्यक्तिगत आमन्त्रण भेजा | 


2 दिसम्वर 
3-6 दिसम्बर , 
6 दिसम्त्रर 
7 दिसम्बर 
9 दिसम्बर 


18 दिसम्बर 


22 दिसम्बर 
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वेवल-नेहरू,वल्देव सिह, feats, लियाकत लन्दन पधारे। 
लन्दन सम्मेलन-कोई परिणाम नहीं । 
सरकार ने केविनेट मिशन योजना के विषय पर स्पष्टीकरण 
दिया । 

नेहरू-बल्देव fag भारत लौटे, जिन्नाह और लियाकत अली 
ब्रिटेन में ही रहे । 

संविधान सभा विना लीगी सदस्यों के वैध और 20 
जनवरी तक के लिए स्थगित d 

एटली ने माउन्टवेटन से वेवल के उत्तराधिकार हेतु 
प्रथम प्रयास किया । 

कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 6 दिसम्बर के सरकार के 
वक्तव्य के विषय पर स्पष्टीकरण घोषित किया । 


दिसम्बर अन्तिम या 


जनवरी प्रथम 


1947 


जनवरी 
5 जनवरी 
20 जनवरी 
25 जनवरी 


29 जनवरी 


फरवरी 
1 फरवरी 


dto dio मेनन की वल्लभ भाई पटेल से लम्बी वार्ता, 
यह राय दी गयी कि सत्ता दो केन्द्रीय सरकारों को afa- 
राज्य के आधार पर स्थान्तरित की जाय। परेन ने 
स्वीकारा और मेनन ने अपनी योजना का प्रारूप राज्य 
सचिव को भेजा परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी । 


जिन्नाह भारत लोटे बीमार पड़े, अप्रैल के प्रथम दिनों 
तक किसी कार्य में भाग न ले सके । 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक दिल्ली में, 22 
दिसम्बर के कार्यकारिणी के वक्तव्य का अनुमोदन किया 
गया । 7 जनवरी को प्रस्ताव पारित d 

संविधान सभा की बैठक । 

लियाकत अली खान ने एक वक्तव्य जारी किया और 
कई प्रश्‍न कांग्रेस से पूछे । 

करांची में लीग कार्यकारिणी की बैठक, सरकार को 16 
मई की योजना कई क्षेत्रों में विफल रहने की घोषणा 
करने को कहा और संविधान सभा को भंग करने को 
कहा । 

पंजाब में साम्प्रदायिक दंगे । 

नेहरू, महाराज्यपाल वार्तालाप | 


5 फरवरी 


6 फरवरी 
7 फरवरी 


15 फरवरी 


13 फरवरी 


20 फरवरी 


21 फरवरी 


मार्च 
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कांग्रेस और अल्प संख्यक प्रतिनिधियों द्वारा महाराज्यपाल 
से लीगी सदस्यों को अन्तरिम सरकार त्यागने को 
कहा गया | 

महाराज्यपाल-लियाकत भेंट । 

लियाकत ने महाराज्यपाल को लीगी सदस्यों के त्यागपत्र 
देने के सम्बन्ध में लिखते हुए कहा कि कांग्रेस ने 16 मई 
समझीता स्वीकार नहीं किया । 

वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि लीगी सदस्यों के बने रहने 
पर कांग्रेस अन्तरिम सरकार से त्यागपत्र दे देगी । 

नेहरू ने महाराज्यपाल को पुनः, लिखकर लीगी सदस्यों 
का अन्तरिम सरकार से त्यागपत्र देने को कहा । 
प्रधानमन्त्री ने संसद में घोषणा की कि अंग्रेज सरकार भारत 
को जून 1948 तक छोड़ना चाहती है । माउन्टबेटन ने 
वेवल का स्थान लिया । 

वेवल ने नेहरू से लीगी सदस्यों को संविधान सभा में 
सम्मिलित करने को कहा । वे लियाकत से भी मिले । 
अन्न की कमी । कारखानों में असन्तोष, हड़ताल, पंजाब 
में साम्प्रदायिक दंगे । 

लीग ने कांग्रेस की उत्तरी पश्चिमी सीमान्त प्रदेश सरकार 
के विरुद्ध प्रदर्शन किए । लीगियों की बड़ी संख्या में 
गिरफ्तारी । 
पंजाव के प्रधानमन्त्री पद से खिजर हयात खान का त्याग 
qq | लीग के भमदोर खान सरकार बनाने में असफल 
रहे । 

गांधी नोआखाली से बिहार रवाना | 
कांग्रेस कार्यं समिति द्वारा 20 फरवरी के प्रस्ताव पर 
विचार करने हेतु बैठी । लीग को सत्ता परिवतंन हेतु 
बुलाया, बंगाल और पंजाब के बंटवारे की मांग । 

नेहरू ने वेवल को कार्यकारिणी के प्रस्ताव की प्रतियां 
भेजते हुए पत्र लिखा । 

लियाकत द्वारा बजट प्रस्तुत किया एक लाख से ऊपर 
के व्यापार लाभ में 25% कर का प्रस्ताव रक्खा | 


22 मार्च 


23 ard 
24 माचे 
मार्च-अप्रेल 
24 मार्च 


25 माचे 
30 "r4 
31 मार्च 

अप्रेल 


2 अप्रैल 


5 अप्रैल 


8 अप्रैल 


अप्रैल 
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at माउन्टवेटन दिल्ली पहुंचे और गांधी एवं जिन्नाह 
को दिल्ली आमन्त्रित किया । | 
वेवल ने दिल्ली से प्रस्थान किया । 
माउन्टबेटन को महाराज्यपाल पद की शपथ दी गयी । 
सभी राजनेतिक दलों की माउन्टवेटन से वार्ता । 
अन्तरिम सरकार के सदस्यों से माउन्टवेटन की वार्ता, 
विशेषकर नेहरू और लियाकत से बजट प्रस्ताव पर 
वार्ता-कर का प्रतिशत घटाया d 
माउन्टवेटन की पटेल से Wed 
गांधी विहार से दिल्ली रवाना । 
माउन्टबेटन-गांधी भेंट वार्ता । 
गांधी ने mester से दूसरी वार्ता में वर्तमान मन्त्री- 
मण्डल को भंग करने और जिन्नाह को नए मन्त्री मण्डल 
हेतु बुलाने को कहा । 
माउन्टबेटन की गांधी से पुनः वार्ता । 
लाडे पेथिक लारेन्स का भारत सचिव पद से त्याग WU । 
उनके स्थान पर लाड लिस्टोअल ने पद ग्रहण किया । 
माउन्टवेटन ने प्रथम समय जिन्नाह से भेंट की । 
महाराज्यपाल ने लियाकत से पत्र-प्राप्त किया जिसमें सेना 
को इसप्रकार विभाजित करने को कहा कि वे भारत और 
पाकिस्तान में सरलता से बाटी जा सके माउन्टबेटन ने 
कहा कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने तक सेना का -बेंटवारा 
नहीं हो सकता | 
दिल्ली सहित पंजाब ओर मिले प्रान्तों में साम्प्रदायिक दंगे, 
उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रान्त में वहां की कांग्रेसी सरकार के 
विरुद्ध आन्दोलन। वहाँ की सरकारने राजनेतिक बन्दियों 
को रिहा करने का निर्णय लिया, परन्तु बन्दियों ने मन्त्री- 
मण्डल के भंग होने तक अपनी रिहाई अस्वीकार की । 
माउन्टबेटन ने दोनों बड़ी राजनेतिक दलों द्वारा साम्प्रदा- 
थिक दंगे में विराम संधि के प्रश्‍न पर जिन्नाहसे वार्ता की । 
भारत में अंग्रेजी नागरिकों की दिल्ली बैठक । 
गाँधी ने महाराज्यपाल को लिखा कि उनके जिन्नाह को 
सत्ता देने का प्रस्ताव काँग्रेस को स्वीकार नहीं है, साथ 
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ही भविष्य के सभी समझौता वार्ता हेतु अधिकार वे काँग्रेस 
कार्य समिति को दे रहे हैं । 

गाँधी बिहार रवाना | 

गांधी-जिन्नाह द्वारा राजनेतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 
हिसा के प्रयोग तथा fear की घटनाओं की निन्दा d] 
नई दिल्‍ली के राज्यपाल सम्मेलन में महाराज्यपाल ने 
अपनी योजना रक्खी | 

माउन्टबेटन की सिक्ख नेताओं से वार्ता जो पंजाब विभा- 
जन के दृढ़ इच्छुक थे । 

नेहरू ने कहा कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान इस शते में 
पा सकती है कि वह इन क्षेत्रों को अपने में सम्मिलत न 
करें जो उससे न मिलना चाहते हों । 

जिन्नाह ने उ० प्र० सीमान्त प्रदेश के कारणों पर अपील 
जारी की । 

संविधान सभा के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद ने सँद्धान्तिक रूप 
से बॅटवारा स्वीकार किया । 

गांधी दिल्ली लोटे । 

माउन्टबेटन उत्तरी पश्चिमी सीमान्त प्रदेश के दौरे में । 
मप्रैल में राज्यपालों से विचार किये गये योजना के नवीन 
रूप की माउन्टवेटन योजना की प्रथम प्रारूप को लेकर 
इस्में और एवेल लन्दन रवाना हो गये । 

तीन वर्षो में प्रथम बार गांधी और जिन्नाह महाराज्यपाल 
से मिलने जाते समय आपस में मिले । 

जिन्नाह के घर में गांधी जिन्नाह की तीन घण्टे तक 
वार्ता । 

dto पी० मेनन तथा मेविल के साथ माउन्टबेटन शिमला 
आये । 

वतमान संविधान के अन्तर्गत सत्ता विभाजन पर लिखित 
मसौदा तैयार करने हेतु alo पी० मेनन को कहा गया | 
नेहरू कृष्णा मेनन के साथ शिमला पहुंचे, महाराज्यपाल 
के अतिथि के रूप में महाराज्यपाल निवास में रुके । 
acan भाई पटेल ने प्रस्ताव WAT कि भारत सरकार 
को अधिराज्य (डोमिनियन) शासन के रूप में सत्ता दी 
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जाय | 
महाराज्यपाल ने मेनन योजना पर वार्ता हेतु सभा बुलायी, 
नेहरू, मेविल और वी० पी० मेनन ने भाग लिया । 
ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत इसमें योजना को 
माउन्टवेटन ने लन्दन से प्राप्त किया । 
यह घोषणा की गयी कि 17 मई को महाराज्यपाल 
जिन्नाह, लियाकत, नेहरू पटेल और वल्देव fag से दिल्ली 
में भेंट करेंगे । 
माउन्टवेटन ने योजना नेहरू को दिखायी जिन्होंने उसे 
अस्वीकार कर दिया । 
2 जून तक नेताओं से वार्ता स्थगित कर दी गयी d 
वी० पी० मेनन ने अपनी योजना का प्रारूप बनाया d 
माउन्टेबेटन दिल्ली रवाना । 
गाँधी पटना हेतु दिल्ली रवाना । 
माउन्टबेटन को वार्तालाप हेतु लन्दन बुलाया गया | 
माउन्टवेटन पटेल और लियाकत से मिले । 
महाराज्यपाल को नेताओं से वार्ता, नयी योजना पूणं, 
नेहरू ने इसे लिखित रूप से स्तरीकारा, जिन्नाह ने मौखिक 
रूप से । 
माउन्टब्रेटन लन्दन के लिये दिल्‍ली से रवाना अपने साथ 
dio dio मेनन तथा इरस्क्रीन-क्रम को भी ले गये । 
माउन्टवेटन लन्दन पहुंचे । 
माउन्टवेटन, एटली तथा भारत-वर्मा-कमेटी, और विरोधी 
दल के नेताओं में विचार विनिमय i नेहरू और जिन्नाह 
को वार्ता की प्रगति के विषय में निरन्तर जानकारी दी 
गयी । 
जिन्ताह ने पूर्व-पश्चिम को मिलाने के लिये 800 मील 
का क्षेत्र माँगा d 
गाँधी ने दिल्‍ली जाने हेतु बिहार छोड़ा । 
गांधी ने प्राथना सभा में संयुक्त भारत के समर्थन में 
कहा । 


ब्रिटिश मन्त्री मण्डल द्वारा पारित अन्तिम योजना के 
साथ माउन्टबेटन भारत लोटे । 


ur 11 


2जून-मध्य रात्रि: 


3 जून 


3 जून पश्चात्‌ 


( 696 ) 


महाराज्यपाल और भारतीय नेताओं के बीच वार्ता, मुख्य 
बैठक के बाद महाराज्यपाल गाँधी से मिले । 

कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में योजना स्वीकार 
की गयी । 

कृपलानी ने महाराज्यपाल को लिखा । 

महाराज्यपाल की जिन्नाह से भेंट, जिन्नाह ने योजना 
के प्रति मौखिक आश्वासन दिया । 

माउन्टवेटन और योजना को मानने वाले नेताओं के 
बीच दूसरी बैठक उन्हें विभाजन के प्रशासनिक परिणामों 
के विषय में अवगत कराया गया | 

राज्य समझौता की समिति बैठक में योजना बतायी गयी। 
योजना को रेडियों पर महाराज्यपाल, नेहरू, जिन्नाहू 
और acta fag ने प्रसारित किया । यही योजना हाउस 
ऑफ कामन्स में बतायी गयी । 

माउन्टवेटन ने प्रेस सम्मेलन में अनौपचारिक रूप से कहा 
कि सत्ता हस्तांतरण जून 1948 को न होकर 15 अगस्त 
1947 को होगा । 

महाराज्यपाल ने प्रार्थना सभा से थोडा पुवं गाँधी से 
भेंट की । 

नरेश संघ के प्रमुख के रूप में भोपाल का त्याग पत्र | 
बॅटवारे के पश्चात्‌ होने वाली प्रशासनिक परिणामों के 
विषय में माउन्टबेटन से भारतीय नेताओं ने तीसरी 
बैठक की । 

मुस्लिल लीग का असम व उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रदेश 
में जन-आन्दोलन बन्द हुआ | 

आन्तरिक सरकार की बैठक में उच्च पदों की नियुक्ति 
और नीति निर्धारण का कार्यं विरोधाभास रोकने हेतु 
महाराज्यपाल को दिया गया । 

मुस्लिम लीग बैठक ने योजना का अनुमोदन किया । 
लाहौर में सिक्ख संस्थाओं का संयुक्त बैठक में पंजाब 
विभाजन का स्वागत किया गया । 

अन्तरिम सरकार में बॅटवारा कमेटी बनायी गयी । 
विशेष मुद्दों के विभाजन वाली कमेटी के मध्य सामन्जस्य 
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, और विभाजन के विशेष तत्वों को निहित करने हेतु दो 


उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की कमेटी बनायी गयी । 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की दिल्‍ली dom में योजता 
का अनुमोदन किया गया । 

माउन्टबेटन का कश्मीर दौरा । 

बंगाल विधान सभा ने dearer स्वीकृत किया d 
माउन्टवेटन ने गर्वनर जनरल के प्रश्न पर faang से 
पूछा | 

पंजाब विधान सभा ने बँटवारे का पक्ष लिया । 

सिन्ध विधान सभा ने पाकिस्तान में मिलने का पक्ष 
लिया i 

विभाजित कमेटी के स्थान पर अधिक शक्ति सम्मत 
विभाजन संस्था बनायी गयी । परिषद ने निर्णय लिया 
कि पंजाब और बंगाल की सीमा निर्धारण हेतु सर सीर 
रेडक्लिफ़ की सेवा लेने हेतु उन्हें आमन्त्रित किया जाय d 
विभाजन कमेटी सेना विभाजन के कायं हेतु सहमत हो 
गयो । संयुक्त सेना कमान के अधीन 15 अगस्त के बाद 
ओकेनलेक सर्वोच्य सेनापति बने रहेंगे । सर पेट्रिक स्पेन्स 
की अध्यक्षता में न्याधिकरण की स्थापना हुयी । 
बिलोचीस्तान ने पाकिस्तान का पक्ष लिया । 

पंजाब में हिंसा । 

माउन्टवेटन ने भारतीय स्वतन्त्रता विधेयक का प्रारूप 
भारतीय नेताओं और गाँधी को उनकी टिप्पणी हेतु 
दिखाया i 

जिन्नाह ने माउन्टबेटन को बताया कि वे स्वयं पाकिस्तान 
के WAAL जनरल होना चाहते हैं । 

हाउस आफ कॉमन्स में भारतीय स्वतन्त्रता विधेयक 
लाया गया । 

लियाकत ने माउन्टवेटन से गर्वनर जनरल पद हेतु जिन्नाह 
का नाम संस्तुति करने को कहा, उसने आशा प्रकट की 
कि माउन्टबेटन भारत के गवंनर-जनरल बने रहेंगे । 
बल्लभ भाई पटेल द्वारा नये राज्य विभाग का उद्घाटन | 
इसमें और कँम्पवेल-जान्सन दिल्ली से लन्दन हेतु रवाना | 
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सिलहट में जनमत जिसने पूर्वी पाकिस्तान में मिलने का 
निर्णय लिया । 

उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रदेश में जनमत जिसमें पाकिस्तान 
में मिलने का निर्णय हुआ । 

इस्मे लन्दन पहुंचे और एटली से मिले । 

एटली ने विरोधी नेताओं से माउन्टवेटन के भारत के 
गर्वंनर जनरल पद पर बने रहने के लिए वार्ता og 
सभी सहमत हुए । 

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम के दूसरे अध्ययन में हाउस 
erm कामन्स में बहस-कम अनुपस्थिति । 

सभी प्रश्नांकित क्षेत्रों में संविधान सभा के प्रतिनिधित्व 
हेतु नए चुनाव । 


संविधान सभा की चौथी बैठक प्रारम्भ, पाकिस्तानी 
क्षेत्रों के मुस्लिम लीगी सदस्यों ने भाग लिया। 

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम तीसरी बार में पारित । 
बंगाल सीमा आयोग की dem | 

भारतीय स्वतन्त्रता एक्ट को शाही संस्तुति | 
माउन्टबेटन द्वारा दो अलग अन्तरिम सरकारों एक भारत 
और दूसरा पाकिस्तान, की स्थापना की घोषणा की । 
केन्द्रीय संविधान कमेटी ने संविधान सभा को प्रारूपिक 
संविधान प्रेषित किया । 

पंजाब सीमा निर्धारण आयोग का गठन | 

लन्दन से set और कैम्पबेल-जानसन दिल्ली पहुंचे । 

विभाजन कौन्सिल के सदस्यों ने पंजाब सीमा दल के 
निर्माण का सुझाव दिया । दोनों सरकारों ने सीमा आयोग 
के निर्णय को मानने की घोषणा की और अल्प सख्यकों 
की सुरक्षा का वचन दिया । 

माउत्टवेटन का कलकत्ता भ्रमण । 

माउन्टबेटन ने राजकुमार सभा को सम्बोधित किया । 
गांधी ने उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रदेश तथा काश्मीर 
का संक्षिप्त दौरा किया । 
पंजाब सीमा दल की स्थापना हुयी । 

सिलहट के विषय में विचारने हेतु बंगाल सीमा-आयोग की 


Wm 


I EE ARES EE Mp ET 
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बैठक | 
5 अगस्त : महाराज्यपाल ने पटेल, जिन्नाह, लियाकत को सिक्ख 
नेताओं के अशांति फैलाने की योजना के विषय में aatar | 
6 अगस्त : विभाजन समिति की अन्तिम बैठक | 
7 अगस्त : जिन्नाह करांची रवाना gu । 
9 अगस्त : गांधी कलकत्ता पहुंचे । 
11 अगस्त : पाकिस्तान की संविधान सभा की बैठक हुयी, जिन्ताह को 
अध्यक्ष चुना गया । 
12 अगस्त : बंगाल और पंजाव के deum पूर्ण, fuge का अब 
भविष्य अनिश्‍चित i 
13 अगस्त : मउन्टवेटन ने करांची प्रस्थान किया । 
13 अगस्त : रेडक्लिफ़ अवितिर्णय तैयार | 
14 अगस्त : माउन्टबेटन ने पाकिस्तान संविधान सभा को संबोधित 
किया । और दिल्ली वापस लोटे । 
15 अगस्त : भारत और पाकिस्तान स्वतन्त्र हुए । जिन्नाह को पाकिस्- 


तान के गर्वनर जनरल की शपथ दिलायी गयी, और 
माउन्टवेटन को भारत के गवंनर जनरल की । पाकिस्तान 
का मंत्रीमण्डल लियाकत अली खां और भारत का मंत्री 
मण्डल जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में बना । 


16 अगस्त : माउन्टबेटन ने दोनों अधिराज्यों के नेताओं को रेडक्लिफ़ 
अविनिर्णय से अवगत कराया | 
17 अगस्त : रेडक्लिफ अविनिणंय का प्रकाशन । 
1948 महात्मा गांधी का 30 जनवरी को निधन (नाथूराम 


गोडसे द्वारा हत्या) राजगोपालाचारी 21 जून को d- 
नर जनरल नियुक्त किए गये । 

11 सितम्वर को मुहम्मद अली जिन्नाह का निधन हुआ | 
हैदराबाद में सैनिक कार्यवाही | 


1949 : भारतीय संविधान पर 26 नवम्बर को हस्ताक्षर हो गये। 

1950 : 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया । 

1951 : प्रथम पंच वर्षीय योजना । 

1952 : प्रथम आम चुनाव । रानी एलिजाबेथ द्वितीय का सिंहा- 
सना रूढ़ होना । 


1953 : आंध प्रदेश की स्थापना चंडीगढ़ पंजाब की नई राजधानी 


1954 
1955 
1956 


1957 
1958 
1959 


1960 


1961 
1962 


1964 


1965 
1966 


1967 
1968 
1969 
1971 
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बनी i 

पान्डचरी, कालीकट इत्यादि का भारत में समामेलन | 
हिन्दू विवाह अधिनियम । 

19 जनवरी को बीमा कम्पनियों का राष्ट्रोय करण । 
23 मार्च को पाकिस्तान इस्लामिक गणतन्त्रीय घोषणा i 
नवम्बर में राज्यों का पुनंगठन | 

द्वितीय पंच वर्षीय योजना । 

महात्मा बुद्ध की 2500 वर्षीय जयन्ती । 


द्वितीय आम चुनाव । 

नाप-तौल में मीटर पद्धति का आरम्भ | 

दलाई लामा का भारत पलायन । 

भारत-तिब्बत समस्या । 

भारत-पुर्तगाल विवाद | 

अमरीकी राष्ट्रपति sage आइजनहावर का 9 दिसम्बर 
को भारत आगमन Od 

नई दिल्ली में एशियन अफ्रिकन सम्मेलन । 

ख्यू एचेव की भारत यात्रा | 

राष्ट्रपति नासिर को भारत यात्रा । 

21 जनवरी को रानी एलिजावेत्र का भारत आगमन | 
भारत में गोवा का समामेलन । 

डॉ० राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । 
भारत-चीन युद्ध । 

जवाहर लाल नेहरू का निधन । 


लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मन्त्री निर्वाचित हुए । 
इन्दिरा गांधी सूचना एवं प्रसारण मन्त्री नियुक्त हुई । 
भारत-पाक युद्ध । 

ताशकंद समझोता । 

लाल बहादुर शास्त्री का रूस में निधन । 

इन्दिरा गांधी भारत की प्रधान मन्त्री बनी । 

डॉ० जाकिर हुसेन राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । 
भारत-रूस सन्धि । 

काँग्रेस में मतभेद | 

भारत-रूस की बीस वर्षीय शान्ति,मैत्री एवं सहयोग संधि t 


IW 


1972 
1973-74 
1975 
1977 


1978 
1979 
1980 
1982 
11 जनवरी 


15 मार्च 
31 माचे 


15 मई 
31 मई 


15 जुलाई 
25 जुलाई 
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भारत-पाक युद्ध । 

बंगला देश का उदय । 

आम चुनाव | 

शिमला समझौता । 

जय प्रकाश नारायण आन्दोलन । 
आपातकालीन स्थिति की घोषणा । 
आम चुनाव | 

जनता पार्टी का उदय । 


जनता दल में मतभेद । 


आम चुनाव । इन्दिरा गाँधी दल की विजय । 
इन्दिरा गाँधी ने प्रधान मन्त्री पदकी शपथ ग्रहण की । 


sto uxo जेड० कासिम के नेतृत्व में भारतीय दल अटां- 
किटा पहुंचा । 

सोवियत संघ के प्रतिरक्षा मन्त्री माशंल उस्तिनोव की 
प्रधान मन्त्री से वार्ता । 

भारत-चीन वार्ता का मार्ग प्रशस्त । 

11 सदस्यीय चीनी प्रतिनिधि-मण्डल नई दिल्ली में । 
प्रधानमन्त्री द्वारा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया 
को वार्ता का सन्देश । 

पाकिस्तान का युद्ध न करने की संधि का प्रस्ताव तत्व 
भारत को अस्वीकार | 

भारत-पाक मध्य युद्ध वर्जन संधि के पुनः आरम्भ होने 
की संभावना । 

भारत-वंगलादेश के मध्य फरक्का विवाद में समझौते 
की संभावना । 

अमेरिका के विदेश मन्त्री शुल्ज की भारत यात्रा | 
प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी द्वारा बड़ी शक्तियों से 
इस्राइल-फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन संघर्ष को समाप्त 
करने में सहायता की अपील । 

ज्ञानी जेल [सिह भारत के नव राष्ट्रपति निर्वाचित 1 
राष्ट्रपति शपथ-गृहण समारोह | 


11 अगस्त 
17 अगस्त 
19 अगस्त 
29 अगस्त 
17 सितम्बर 
20 सितम्वर 


11 अक्टूबर 
18 अक्टूबर 
1-2 नवम्बर 
4 नवम्बर 
11 नवम्बर 
17-18 नवम्बर 
19 नवम्बर 
4 दिसम्बर 
1983 
24 दिसम्बर 
जनवरी 
4 फरवरी 
10 फरवरी 
23 फरवरी 
*26 फरवरी 
3 मार्च 
6 मार्च 


7 मार्च 


10 माचे 
12 माचे 


22 मार्च ` 


27 माचे 
3 अप्रैल 
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भारत में गुटनिपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन। 

हिन्दी विद्वान कामिल बुल्के का निधन | 

बंबई में पुलिस विद्रोह को कुचलने के लिए सेना तैत्तात । 
sio fto dio सेठी ‘fara’ पुरुस्कार से सम्मानित | 
दिल्ली में त्रिपक्षीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन | 
प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी की सोवियत संघ की 
राजकीय यात्रा ' 

दिल्ली में उग्र अकाली प्रदर्शन । 

अमृतसर में हिसा । 

भारत-पाक संयुक्त आयोग की घोषणा । 

अकाली नेता लोंगोंवाल हारा अकाली मोर्चे की घोषणा । 
रूस के नेता लियोनाद ब्रेज़नेव का देहान्त । 

पंजाब समस्या गहन | 

दिल्ली में नवम्‌ एशियाई खेलों का शुभारम्भ। 

नवं एशियाई खेल समाप्त । 


दूसरा भारतीय अभियान अंर्टाकटिक पहुं चने में सफल | 
अकाली समस्या | 

भारत-नेपाल वार्ता । 

असम में हिसक उपद्रव । 

असम में हिंसक घटनायें जारी | 

7 वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का प्रारूप जारी । 
गुट निरपेक्ष विदेश मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में । 
76 प्रमुख नेताओं का सम्मेलन में भाग लेने के लिए आग- 
मत्त । 

7 वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आरम्भ और श्रीमती 
इन्दिरा गांधी अगले 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष | 
भारत-पाक आयोग गठन पर हस्ताक्षर | 

शिखर सम्मेलन समाप्त | 

असम में हिसक घटनायें। 

असम का आन्दोलन अस्थाई तौर पर स्थगित । 

पंजाब में रास्ता रोको आन्दोलन के प्रति प्रशासनिक 


कार्येवाही । 


15 जून 

21 जून 

25 जून 
11-17 जुलाई 
1 अगस्त 


9 अगस्त 


16-17 अगस्त 
1 सितम्बर 


18 सितम्बर 
6 अक्टूबर 
28 अक्टूबर 
29 अक्टूबर 
23 नवम्बर 


27 नवम्बर 


29 नवम्बर 
30 नवम्बर 


9 दिसम्बर 
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श्री हरिकोटा से प्रधानमंत्री की उपस्थिति में एस० usto 
वी-3-रॉकेट का छोड़ा जाना | 

पंजाब (पटियाला) में हिसा । 

सोवियत-संघ के प्रथम उपप्रधानमंत्री आई० dto आर्खी- 
पोच की दिल्ली यात्रा । 

भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई द्वारा dle आई० 
Wo से अपने ara oi से इंकार | 

अकाली "mer रोको” आन्दोलन के प्रति प्रशासनिक ad- 
वाही । 

अकाली दल द्वारा केन्द्र का वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार । 
भारत विश्‍व कप क्रिकेट का विजेता । 

पंजाब में हिंसक घटनायें । 

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा नई दिल्ली में 
'दक्षिण-एशिया क्षेत्रीय सहयोग” सम्मेलन का उद्‌घाटन । 
जनरल अरुण कुमार श्रीधर Fa नये थल सेनाध्यक्ष। 
श्रीलंका के दूत हैक्टर विल्फेड maada का दिल्ली 
आगमन | 


तामिल समस्या को लेकर भारत-लंका वार्ता की सहमति । 
Slo राजा CHAT भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के 


अध्यक्ष । 

दिल्ली में विश्‍व-ऊर्जा सम्मेलन । 

पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू । 

तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन का दिल्ली में उद्घाटन d 
सुनील गावस्कर ने 29 टेस्ट क्रिकेट शतक बनाकर डॉन 
ब्रेडमेन से बराबरी की । 

दिल्ली में राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन (चोगम का उद्‌- 
घाटन) । 

चोगम के शासनाध्यक्षों द्वारा अमेरिका और सोवियत 
संघ से अस्त्रो की कटीती पर वार्ता का आग्रह । 
चोगम का 7 दिवशीय शिखर सम्मेलन समाप्त | 

श्रे लंका की तामिल समस्या पर राष्ट्रपति जयवर्घन और 
प्रधानमंत्री की वार्ता । 

प्रधानमंत्री द्वारा गुट निरपेक्ष प्रचार माध्यम (नामी डिया) 


12 दिसंबर 


1984 
जनवरी 

11 फरवरी 

25 फरवरी 
5 मार्च 


3 अप्रैल 


9 मई 
23 मई 


6 जून 


23 जून 
10 जुलाई 
23 सितम्बर 
25 सितम्बर 
11 अक्टूबर 


31 अक्टूबर 


3 नवम्बर 
13 नवम्बर 


3 दिसम्बर 
29 दिसम्बर 
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सम्मेलन का उद्‌घाटन | 
वुंल्गारिया के राष्ट्रपति टोडोर जिवकोव का दिल्ली 


आगमन, नामीडिया सम्मेलन समाप्त । 


अकाली समस्या गंभीर | 

इन्सेट 1 बी प्रधानमन्त्री द्वारा राष्ट्र को समपित। 

पंजाब में fear जारी । 
सोवियत प्रतिरक्षामंत्री मार्शल उस्तिनोव का दिल्ली 
आगमन | 
स्कावाडून लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय 
अन्तरिक्ष यात्री । 

भारत के फू दोर जी एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल | 
भारत की प्रथम महिला बछेन्द्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने 
में सफल । 

सेना का स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश (ऑपरेशन वल्यू 
स्टार) । 

प्रधानमंती द्वारा स्वर्ण मंदिर का दौरा । 

पंजाब पर श्वेत पत्र जारी । 

स्वर्ण मंदिर की समस्या समाधान हेतु प्रयास । 

स्वणं मंदिर से सेना का हटाया जाना | 

पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा युद्ध सामग्री देने पर प्रधान- 
मंत्री द्वारा चिन्ता व्यक्त , 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हृत्या । श्री राजीव गांधी नव 
प्रधानमंत्री निर्वाचित । 

श्रीमती गाँधी की महायात्रा । 
लोकसभा चुनाव 24 ओर 27 दिसम्बर को कराने की 
घोषणा । 

भोपाल गैस विनाश त्रासदी । 

कांग्रेस (इ) द्वारा लोकसभा चुनाव में तीन चौथाई 


. बहुमत। 
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बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते ही बंगाल में हिन्दुओं ने पाश्चात्य शिक्षा 
को Wa: शनेः ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया था। इस प्रकार उन लोगों में 
राजनीतिक जागरण की भावना का प्रादुर्भाव होने लगा था । इसके विपरीत 
मुस्लिम वर्ग अपनी संकीर्ण विचारधारा के कारण उतनी तीब्रता से पाश्चात्य 
शिक्षा प्रणाली को न ग्रहण कर सका । हिन्दुओं में राजनेतिक सचेतता होने 
के कारण देश को स्वतन्त्र कराने के लिये स्वाधीनता आन्दोलन का सूत्रपात्रहुआ। 
यह आन्दोलन केवल बंगाल ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत में विस्तृत होता 
गया | ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय भावना के दमन हेतु अनेक प्रयत्न किये । 

लार्ड HTT जब भारत के गवर्नर जनरल बनकर आये, आन्दोलन 
अपनी चरम सीमा पर था । उन्होंने इसको दबाने के लिये हिन्दू और मुसल- 
मानों में पारस्परिक मतभेद की नीति को अपनाया । इस नीति को यर्थाथ 
रूप प्रदत्त करने हेतु उन्होंने बंग भंग की योजना प्रेषित की । उन्होंने मात्र 
बद्ध भङ्ग कौ योजना ही नहीं बनाई, अपितु उसे कार्यान्वित भी किया और 
1905 में agia का विभाजन कर दिया गया । मुस्लिम वर्ग इस विभाजन 
से अत्यन्त प्रसन्न था क्योंकि अभी तक हिन्दु और मुसलमान क्रमशः स्वामी 
और सेवक के सम्बन्ध तक ही सीमित थे । इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार 
की एक नीति ag भी थी कि कांग्रेस के सदृश मुसलमानों की भी एक पार्टी 
का गठन हो । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सन्‌ 1906 में मुस्लिम लीग की स्था- 
पना हुई | इसका ध्येय था मुसलमानों की रक्षा तथा उन्हें राजनीतिक अधि- 
कार प्रदान करना और इसके साथ ही साथ अपनी समस्याओं को सरकार 
तक पहुंचाना जिससे सरकार उनकी समस्याओं का समाधान कर सके । 

मुस्लिम लीग की स्थापना से बहुत से मुसलमान नेता कांग्रेस को छोड़- 
कर लीग में आ गये | वे समय समय पर मुसलमानों का समूह बनाकर अपने 
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नेता के साथ गवर्नर जनरल के पास जाते थे ओर उनसे अपनी समस्‍यायें 
बताते थे । जब 1909 में मॉर्ल-मिन्टो अधिनियम के द्वारा उन्हें अलग चुनाव 
कराने की स्वतन्त्रता प्राप्त हुई तव मुस्लिम वर्ग को संतोष हुआ । उपरोक्त 
सुविधाओं ने मुस्लिम युवा शिक्षित वर्ग को सन्तुष्ट नहीं किया और उन्होंने 
कलकत्ते को अपना कार्यक्षेत्र बनाया । फ़जलुल हक जिन्होंने 1906 में मुस्लिम 
लोग के संगठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तत्पश्चात्‌ नागरिक 
प्रशासनिक सेवा में प्रविष्ट हो गये । नवाव सलीमुल्लाह ने पुन: उनको राज- 
नीति में वापस आने का आमंत्रण दिया । फ़जलुल हक ने पुनः लीग में प्रवेश 
कर एकी हुई कार्यविधियों को तीव्रतर किया । फ़जलुल हक भी आसुतोष 
मुखर्जी की भांति शेर-ए-बङ्काल कहे जाते थे। फ़जलुल हक ने ही मध्यम- 
वर्गीय शिक्षित वर्ग का बङ्गाल में संगठन कर उसको नेतृत्व प्रदान किया । 

प्रथम विश्‍व युद्ध के मध्य ‘faama आन्दोलन” के नेता अली भाइयों 
(मौलाना मुहम्मद अलो, शौक़त अली) ने भी फ़जलुल हक की भाँति कांग्रेस 
और मुस्लिम लीग के सम्बन्धों को सुदृढ़ करना चाहा । 1916 में फ़जलुल 
हक मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और कांग्रेस के महासचिव auae चितरंजन 
दास से अत्याधिक प्रभावित थे । लखनऊ समझौते में भी उनका जिन्नाह के 
साथ काफी योगदान था p राजनेतिक समझोतों के अनुसार संयुक्त प्रान्त और 
पंजाब के मुसलेमानों को बद्भाल के मुसलमांनों की अपेक्षा अधिक प्रति- 
निधित्व देने की बात स्वीकार की गई थी । 

बङ्गाल के निराश मुस्लिम वर्ग ने अब्दुल मोमिन सुहरावर्दी के नेतृत्व 
में भारतीय मुस्लिम संस्था में प्रवेश लिया । सुहरावर्दी के नेतृत्व में एक 
शिष्ट मण्डल महाराज्यपाल लाड rants से मिला और उनसे मुस्लिम 
वर्ग के आरक्षण की बातकी तदुपरान्त gauad परिवार ने वङ्गाल राज- 
नीति में एक महत्वपुर्ण भूमिका निभाई । इसी मध्य बङ्गाल के सामाजिक, 
आशिक संरचना में परिवर्तत आया | इस परिवर्तेन ने एक नये वर्गे को जन्म 
दिया जिसका नाम था 'जोतदार । जोतदार वह वर्ग था जिसके पास भूमि 
सम्पदा थी । यह जोतदार अधिकतर मुस्लिम वर्ग के थे । 

1919 के सुधार अधिनियम के पश्चात फ़जलुल हक ने एक नयी पार्टी 
संगठित की जिसका नाम था, 'कृषक-प्रजा पार्टी' | यह दल प्रतिसम्प्रदायक 
संगठन का योतक था और अधिकतर जोतदार इसके सदस्य थे । कृषक प्रजा 
पार्टी का मुख्य ध्येय बद्भाल की सीमाओं के अन्दर आथिक परिवतंन लाना 
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थी, देशवन्ु चितरंजन दास ने हिन्दु-मुस्लिम समस्या को केवल साम्प्रदायि- 
कता से मुक्त नहीं माना,वरन्‌उनके अनुसार मुस्लिम वर्ग हिन्द्र समुदाय के आथिक 
स्वामित्व से कतिपय आशांकित था । इसी भावना को लेकर देशबन्धु ने 
प्रसिद्ध ‘बङ्गाल समझौता? प्रेषित किया । परन्तु 1923 में कोकोनद कांग्रेस 
द्वारा इसे अस्वीकार कर बङ्गाल में हिन्दू मुस्लिम एकता की समस्या को 
एक बृहद प्रश्‍नचिल्लं बना दिया गया । दूसरा अवसर 1937 में पुनः प्राप्त 
हुआ जव maga हक की कृषक प्रजा पार्टी बङ्गाल के चुनाव में विजयी 
हुई । फ़जलुल हक द्विराष्ट्रीय सिद्धान्त में कदापि विशवास नहीं रखते थे । 
इस कारण उन्होंने चुनाव पश्चात्‌ कांग्रेस और कृषक प्रजा पार्टी की सम्मि- 
लित सरकार का प्रस्ताव प्रेषित किया किन्तु कांग्रेस ने बङ्गाल समझौते की 
भाँति इसको भी अस्वीकार कर दिया । अतः “साम्प्रदायिकता के समाधान का 
एक भोर ऐतिहासिक अवसर कांग्रेस ने खो दिया । 

फ़जलुल हक ने अब कांग्रेस के पश्चात्‌ निराश होकर मुस्लिम लीग 
के साथ सम्मिलित सरकार वनाई | यद्यपि 1938 की यह सरकार का सम्मिलन 
अप्राकृतिक था किन्तु फजलुल हक सरकार बनाने का अवसर भी नहीं 
खोना चाहते थे । आश्चर्यजनक रूप से हिन्दू महासभा ने भी इस सम्मिलित 
सरकार में स्थान ग्रहण किया । फजलुल हक के सहयोगियों को कांग्रेस के 
व्यवहार से अत्यन्त दुःख हुआ क्योंकि उनके विचार में कांग्रेस बङ्गाल के 
मुसलमानों से अलग रहना चाहती थी । इस अवसर का लाभ उठाकर 
मुहम्मद अली faang ने ह भोर उसके सहयोगियों को मुस्लिम लीग की 
तरफ आक्रुष्ट किया | कृषक प्रजा पार्टी (Fo पी० dio) के बुद्धजीवियों का 
कथन था कि कांग्रेस हिन्दू अभिजात वर्ग की पोषक थी जबकि "bo पी० 
de’ शोषित मुस्लिम कृषि वर्ग के सहायतार्थं कार्यरत थी । वास्तव में किसी 
भी दल ने अपने स्वार्थ से हट कर हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदाय की समस्या का 
समाधान नहीं करना चाहा ओर बङ्गाल राजनीति में साम्प्रदायिकतावाद का 
पोषण किया गया । इसी मध्य जिन्नाह ने राजनीतिक निपुणता का परिचय 
दिया । उन्होंने फजलुल हक़ को तीन समितियों में से एक का अध्यक्ष नियुक्त किया 
जिसका कायं कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिम वर्ग की स्थिति का अवलो- 
कन करना था । फजलुल हक ने अपनी रिपोट में मुसलमानों की शोचनीय 
स्थिति का ब्योरा दिया । बंगाल की राजनीति मुस्लिम राजनीति का अंग 
बन चुको थी । 

1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग को बङ्गाल में अच्छा बहुमत प्राप्त 
हुआ । 250 निर्वाचन क्षेत्रों में से 115 स्थान मुस्लिम लीग को प्राप्त हुये 
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और कांग्रेस को 84 स्थान प्राप्त हुये । कांग्रेस ने सुहरावर्दी पर यह आरोप 
लगाया कि उन्होंने असंगत पद्धति के द्वारा चुनाव जीत लिये हैं । सुहरावर्दी 
ने इस पर भी काँग्रेस को सम्मिलित सरकार बनाने का आमन्त्रण दिया। 
सुहरावर्दी बङ्गाल को अखिल भारतीय मुस्लिम नेतृत्व से पृथक करना चाहते 
थे और इसीलिये उन्होंने कांग्रेस को एक अवसर प्रदान किया | कांग्रेस ने 
इस अवसर को अपनी राजनेतिक सौदेबाजी में खो दिया । इस प्रकार साम्प्र- 
दायिकता के विषहरण का एक और अत्यन्त महत्वपूर्ण अवसर खो दिया गया। 
1946-47 में घटनाओं ने भारत में विषम रूप ग्रहण किया । फरवरी 
20, 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री एटली ने यह घोषणा की कि जून 1948 
से qd ही भारत को स्वतन्त्रता प्रदान की जायगी । प्रधानमन्त्री के वक्तव्य से 
यह भी स्पष्ट हुआ कि ब्रिटिश सरकार भारत विभाजन की इच्छुक है । मार्चे 
22, 1947 को लाड माउन्टबेटन का भारत में आगमन हुआ । माउन्टवेटन 
को ब्रिटिश सरकार के स्पष्ट निदेश थे कि यदि भारतीय नेता कैबिनेट मिशन 
के प्रस्तावों को नहीं मान्यता देते तो भारत विभाजन के लिये कार्य आरम्भ 
कर दो । माउन्टवेटन को दूसरा मार्ग सरल प्रतीत हुआ, और उन्होंने पटेल 
और नेहरू को विभाजन की अनिवार्यता भौर उपयोगिता को समझाया । 
इसी मध्य साम्प्रदायिकता से पूर्ण दंगे बंगाल और पंजाब में आरम्भ हो 
चुके थे । अप्रैल 4, 1947 को बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस समिति ने बङ्गाल 
विभाजन की माँग की । इसका मुख्य कारण पश्चिमी बङ्गाल के हिन्दू ag- 
संख्यक प्रान्त को पाकिस्तान में सम्मिलित करने से रोकना था । अप्रैल 8, 
1947 को सुहरावर्दी ने वङ्ग-भङ्ग के वक्तव्य में कहा कि विभाजनोपरांत 
दोनों बङ्काल केन्द्रीय शासित प्रदेशों से अवहेलना प्राप्त करेंगे । सुहरावर्दी 
के तक से बङ्गाली हिन्दू सशंकित थे क्योंकि साम्प्रदायिक दंगे अपनी गति- 
शीलता की चरम सीमा पर थे । अप्रैल 11, 1947 को केन्द्रीय विधान मण्डल 
के 11 बद्धाली सदस्य महाराज्यपाल (वायसराय) से मिले और पश्चिमी 
बङ्गाल को एक नया प्रान्त बनाने के लिये माँग पत्र प्रेषित किया । 
सुहरावर्दी, बङ्गाली नेता तथा कांग्रेस में त्रिकोणीय राजनैतिक संघर्ष 
चलता रहा । एक दूसरे के प्रति आशंका तथा अपने प्रति आस्था और जनता 
की निरीहता का पूर्ण परिचय दिया गया । यद्यपि नोवाखोली काण्ड ने 
महात्मा का हृदय विदीर्ण कर दिया था, और वह स्पष्ट रूप से हिन्दुओं की 
दुदंशा पर रो रहे थे ऐसे समय में सुहरावर्दी का कोई सुझाव स्वीकार करना 
कठिन कार्य था । इस सार्वजनिक आलोचना के उपरान्त भी सुहरावर्दी और 
शरद चन्द्र बोस हिन्द्र मुस्लिम एकता और बङ्गाल विभाजन को रोकने का 
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प्रयत्न कर रहे थे । इन लोगों ने मई 18, 1947 को एक समझोता (ड्राफ्ट 
Gaz) प्रेषित किया जिसमें हिन्दू-मुस्लिम प्रतिनिधित्व समान रूप से रखा 
गया । मई 23 को शरद बोस ने महात्मा गाँधी से इस समझौते के वारे में 
सविस्तार बातचीत की । महात्मा गाँधी ने इस समझौते को अस्वीकार कर 
दिया क्योंकि कांग्रेस सदस्यों तथा हिन्दू जनता सुहरावर्दी पर विश्वास नहीं 
करती थी । इसका मुख्य कारण था कि सुहरावर्दी इतने दिन सत्तारूढ़ रह 
कर भी साम्प्रदायिकता के उपद्रवों को नियन्त्रित नहीं कर सके । शरद बोस 
के प्रति जनता की धारणा थी कि या तो इनको मतिश्रम है, और या यह अत्यन्त 
महात्वाकांक्षी हैं । श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस समझोते का खण्डन क्रिया । 
अतः: अगस्त 14, 1947 को पाकिस्तान का उदय हुआ और पूर्वी बङ्गाल 
उसका एक अंग वन गया | 

बङ्गाल विभाजन के निर्णय ने वास्तविक रूप लेने के qd ही feg- 
मुस्लिम निर्गमन आरम्भ कर दिया था, और अहिसक कांड आरम्भ हो गये थे। 
अगस्त 15, 1947 को महात्मा गाँधी ने कलकत्ता के उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र में ही 
रहना प्रारम्भ कर दिया था, क्योंकि उन्होंने इस अंग भंग चक्षुविहीन साम्प्रदा- 
fasar की वर्षा और शीत के वातावरण में ही रहना अनिवार्य समझा, और 
दिल्ली का रंगीन संगीतमय और स्वणिम वातावरण नेहरू और पटेल के लिये 
छोड़ दिया । 

14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बन गया । जिसके दो 
भाग थे-पूर्वी बङ्गाल अव पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा। इसकी 
राजधानी ढाका थी, परन्तु मुख्य कार्यालय कराची में स्थिति था । प्रारम्भ 
से ही पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं में परस्पर मतभेद था । यदि 
दोनों वर्गों के नेताओं ने पहले ही इस समस्या पर विचार कर लिया होता 
तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों में एकता और 
बन्धुत्व की भावना का जन्म हो जाता । परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि पूर्वी 
पाकिस्तान के मुसलमानों में एकता की भावना नहीं आई | यह वात मुहम्मद 
अली जिन्नाह द्वारा दिये गये भाषण से भी सिद्ध हो जाती है । उन्होंने सत्र 
ant के मुसलमानों से अनुरोध किया था कि पाकिस्तान को बंगदेश बताने में 
बहू सब अपना योगदान करें परन्तु वङ्गाली मुसलमानों का नाम तक नहीं 
आया | बङ्गाल के बुद्धिमान मुसलमान यह जानते थे कि उनमें और गर 
वङ्काली मुस्लिमों में हमेशा पार्थक्य रहेगा । पश्चिमी पाकिस्तान में सरकार 
तथा नेता पूर्वी पाकिस्तान को एक उपनिवेश की तरह देखने लगे । वे पूर्वी 
पाकिस्तान की सभ्यता, साहित्य, कला, संगीत एवं शिक्षा प्रणाली पर कोई 
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ध्यान नहीं देना चाहते थे । Wa: wa: पंजाबी मुसलमानों का राजनीति पर 
नियन्त्रण होने लगा । पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के अंगों में बड़े पदों पर 
पठान पदासीन हुये । यही हाल वित्त और व्यापार में भी था, परन्तु व्गाली 
मुसलमानों को कोई पद नहीं दिया गया । पश्चिमी पाकिस्तान इस्लाम के 
नाम पर पूर्वी पाकिस्तानियों का आथिक शोषण कर रहा था। इस बढ़ती 
हुई विषम परिस्थितियों में पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं ने अपनी जनता के 
अधिकारों की रक्षा के लिये आवाज उठाई | 
जुलाई 1947 को gauad? और शरद चन्द्र बोस ने 'गण-आजादी 
लीग? नामक एक पार्टी का गठन किया । इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था 
जनता को आथिक न्याय प्रदत्त कराना | जव तक आर्थिक स्तर अच्छा नहीं 
होगा तब तक सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति नहीं होगी । इस पार्टी के संग- 
ठन से पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ हो गये । 
इस संस्था का एक अन्य मुख्य ध्येय था जमींदारी उन्मूलन । 1950 में इस 
संगठन में स्वयं को ‘fa सिविल farada लोग? के नाम से परिवर्तित कर 
लिया । 
इसी मध्य एक और समस्या ने जन्म लिया वह समस्या थी राष्ट्रभाषा 
बनाने की । पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाने की 
इच्छुक थी इसके विपरीत पूर्वी पाकिस्तान की जनता बङ्गाली भाषा को 
राष्ट्रभाषा के पद पर पदासीन करने की इच्छुक थी । शाहिदुल्ला ने उदू को 
राष्ट्रभाषा बनाने की आलोचना की । एक कमेटी मुस्लिम लोग के अन्तरगत 
बनाई गई भोर प्रमुख नेता इसके सदस्य थे । इसकी बैठक ढाका में अगस्त 
1947 3 हुई | कमेटी का नाम “गणतान्त्रिक युवा लीग रखा गया । इसने 
युवा इश्तहार नामक घोषणा पत्र प्रेषित किया जिसमें यह निश्चय किया गया 
कि बङ्गाली भाषा शिक्षा का माध्यम होना चाहिये और प्राथमिक एवं माध्य- 
मिक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिये । किन्तु सरकार ने इनकी किसी भी बात 
को मान्यता नहीं दी । इस घटनाओं से वज्धाल के बुद्धिजीवी वर्ग को यह 
विश्वास हो गया कि प्रशासन का कया इरादा है ? इन लोगों ने यह निश्चय 
किया कि इस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठायेंगे और न्याय की माँग करेंगे 
1947-48 में पश्चिमी पाकिस्तान के सदनों में यह प्रश्‍न बार बार पूछा गया 
कि राष्ट्रभाषा उद्‌, बङ्गाली या अंग्रेजी क्या होगी ? यदि उदू राष्ट्रभाषा 
होगी तो बङ्गाली भाषा का स्तर क्या होगा ? शिक्षित वर्ग भी उत्पीडित 
था क्योंकि सरकारी उच्च अधिकारी गर बङ्गाली थे । 
1950 में पाकिस्तान ने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था 
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'पूर्वी पाकिस्तान अधिग्रहण काश्तकारी अधिनियम? । इसके अन्तर्गत हिन्दू 
भूस्वामियों को सम्पत्ति से वहिष्कार कर देना था । यह बात नहीं थी कि 
पश्चिमी पाकिस्तान के पास कोई प्राकृतिक साधन उपलब्ध नहीं थे यदि पूर्वी 
बङ्गालसे जूटका निर्यात होता था तो उसी भाँति पश्चिमी पाकिस्तान से कच्ची 
कपास विदेशों में निर्यात होती थी । पाकिस्तानी शासक पूर्वी वद्धाल का 
आर्थिक शोषण करने के साथ साथ वहाँ पर किसी राजनैतिक नेता को उभ- 
रने नहीं देना चाहते थे और भाषा की समस्या अपने स्थान पर विवादग्रस्त 
बनी हुई थी । 1947 में ढाका विश्वविद्यालय के छात्नों और अध्यापकों ने 
बङ्गाली भाषा को वरीयता देने हेतु एक सांस्कृतिक संगठन बनाया जिसका 
नाम था 'तमदुन मजलिस”। इन लोगों ने एक पुस्तिका प्रकाशित करव,ई 
जिसका शीर्षक था “पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा-बद्भाली अयवा उर्दू” । अक्टूबर 
1947 में राष्ट्रभाषा संग्राम परिषद का संगठन हुआ । फरवरी 1948 को एक 
शिष्ट मण्डल केन्द्रीय मन्त्री फ़जलुल रहमान से मिला. और इस वात पर 
विरोध पत्र प्रेषित किया कि बङ्गाली भाषा को प्रशासनिक परीक्षा में क्यों 
नहीं रखा गया तथा डाक टिकट, नोट व सिक्कों पर वद्धाली भाषा अंकित 
क्यों नहीं हैं waga रहमान ने उनको आश्वासन दिया कि उनके विरोध 
का समाधान किया जायगा । 

मार्च, 1948 में मुहम्मद अली जिन्नाह का ढाका में आगमन हुआ 
उन्होंने अपने भाषण में भारत का नाम लिये विना यह इंगित किया कि कुछ 
विदेशी शक्तियाँ पाकिस्तान की एकता को भङ्ग करना चाहती हैं। उन्होंने 
स्पष्ट कहा कि उर्दू पाकिस्तान की राज्य भाषा है और उसके विरुद्ध भाषा 
आन्दोलन करने वाले देशद्रोही हैं । मार्च 22-27 के मध्य पाकिस्तान के जनक 
मुहम्मद अली जिन्नाह छात्र नेताओं और राष्ट्रभाषा परिषद के नेताओं से 
मिले । 

सितम्बर 1948 में कायदे-आज्जम के निधन के साथ ही पाकिस्तान का 
राजनेतिक पट परिवर्तन हुआ । नजीमुद्दीन वहां के महाराज्यपाल हुए ag 
केवल पाकिस्तान के संवैधानिक अध्यक्षता में ही संतुष्ट थे । 1949 d एक 
नयी पार्टी का संगठन हुआ जिसका नाम 'अवामी मुस्लिम लीग” था । इस 
नयी पार्टी के संगठन हेतु एक समिति निर्मित की गई जिसके अध्यक्ष मौलाना 
भसानी थे, महासचिव शमशुल हक थे एवं शेख मुजीर्बुरहमान तथा खुंद- 
कार मुश्ताक अध्यक्ष संयुक्त सचिव थे । अवामी मुस्लिम लीग ने अपने नीति 
qq में अपने उद्देश्यों की घोषणा की । इस दल के उद्देश्य थे, व्यस्क मतदान, 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, धार्मिक निरपेक्षता, अल्पसंख्यक अधिकार, तथा कार्य 
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करने और समानता के अधिकार । इसके अतिरिक्‍त ज़मींदार पद्धति को 
समाप्त कर राष्ट्रीयकरण कृति सहकारिता कृषि को प्रोत्साहन देना था । 
पूर्वी बंगाल में साम्यवादी आन्दोलन को विशेष सफलता प्राप्त नहीं 
हो रही थी । केवल साम्यवादी दल में मेमनसिह और सिलहट में कृषि श्रमिक 
विद्रोह संगठित किए किन्तु उनका क्रूरता पूर्वक दमन कर दिया गया । faa- 
कर इला मित्रा के साथ जो भामानुषिक वबंरतापुर्ण व्यवहार किया गया वह 
सभ्यजगत को स्तब्ध कर देने वाला था । 
साम्यवादी आन्दोलन, भाषा आन्दोलन प्रगतिशील आन्दोलन की ओर 
सरकारी दमनकारी नीति ने अशांति कौ भावना को प्रज्वलित किया 1 1950 
में साम्प्रदायिकता को पाकिस्तानी सरकार ने प्रदीप्त किया, और 50 प्रतिशत 
ढाका की हिन्दू जनसंख्या की रक्षा का कोई उपाय नहीं किया गया। असामा- 
जिक तत्वों का अत्याचार और साहस बढ़ता गया और हिन्दुओं को पूर्वी 
पाकिस्तान छोड़ने पर बाध्य किया गया । यह पाकिस्तानी राजनीतिज्ञों और 
अधिकारी वर्ग का घृणा अभियान था जिसके द्वारा वह पूर्वी पाकिस्तान के 
मुसलमानों को वास्तविक स्थिति से दिशःभ्रम उत्पन्न कर रहे थे । पश्चिमी 
पाकिस्तान की सरकार ने एक और नीति अपनाई, वह नीति थी अधिक से 
अधिक मुसलमान बिहार और उत्तर प्रदेश से पूर्वी पाकिस्तान में बसाए । इसके 
अतिरिक्‍त वंगाली नेताओं को यह भी चिन्ता थी कि पाकिस्तानी संविधान 
में उनको प्रतिनिधित्व कम मिलेगा । 
भारत ने 1950 में गणतान्त्रिक संविधान की घोषणा कर विश्व में प्रशंसा 
प्राप्त कर ली और पाकिस्तान में अभी तक संविधान रचना न हो सकी । 
पूर्वी पाकिस्तान के नेता अब भी स्वायत्त शासन की मांग कर रहेथे । 
अक्टूबर 1951 में लियाकत अली खान की हत्या के पश्चात पाकिस्तान की 
राजनीति और निरकुंश हो गई थी । 26 जनवरी 1952 को प्रधानमन्त्री 
निजामुद्दीन ने ढाका की आम सभा में उर्दू को राज्यभाषा घोषित किया । 
इस घोषणा ने पूर्वी बंगाल में असन्तोष की भावना उत्पन्न कर दी और 
मौलाना भसानी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन होने लगे । सरकार ने प्रदशंनों 
पर दमनकारी नीति अपनाई | 
पाकिस्तान के उदय के पश्चात पूर्वी बंगाल में एक नव वर्ग का अभ्युदय 
हुआ जिसका नेतृत्व मुस्लिम बंगाली बुद्धिजीवियों के हाथ में था। यह 
लोग बंगाली भाषा और संस्कृति को अपना प्रतीक समझते थे । इन्होंने पूर्वी 
बंगाल में अपनी भाषा ओर संस्कृति के लिए आन्दोलन आरम्भ किया d 
फरवरी 1952 के भाषा आन्दोलन ने एक नए युग का सूत्रपात किया। 
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संगठनात्मक विरोध 


अप्रैल 3,1954 को फ़जलुल हक ने युनाइटेड we (आवामी मुस्लिम 
लीग कृषक श्रमिक पार्टी, पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस, अनुसूचित जाति संघ, 
साम्यवादी दल, गणतंत्रीय दल तथा निजामें इस्लाम पार्टी) के मंत्रीमण्डल को 
शेखमुजीर्बुरहमान आदि अन्य मंत्रियों से युक्त होकर संगठित किया । फ़जलुल 
हक ने करांची सरकार कोसहयोग देने का प्रस्ताव रखा यदि पाकिस्तान सरकार 
भाषा, संविधान ओर प्रान्तीय स्वायत्ता को मान्यता देगी । 


फ़जलुल हक के मन्त्रिमण्डल के शपथ लेने के तुरन्त पश्चात आदम 
जीजूट मिल (नारायणगंज) में हिंसक उपद्रव आरम्भ हो गए । इनमें 1,500 
आदमी हताहत हुए इसमें अधिकतर बंगाली थे। पाकिस्तानी अधिकारी तन्त्र 
ने यह उपद्रव कराकर फ़जलुल हक की सरकार पर आरोप लगाया | 

एक अन्य घटना ने भी फ़जलुल हक को भावनात्मक रूप से प्रभावित 
किया, और अप्रैल 23,1954 को RIJA हक कलकत्ता गए वहां उन्होंने 
जीवन का एक वड़ा हिस्सा बिताया था वहां उनका हृदय से स्वागत किया 
गया | हक ने कहा, कि राजनीतिज्ञ सीमा का विभाजन कर सकते है, हूदयों का 
नहीं । उन्होंने कहा कि भाषा मानव संगठन के लिए इतिहास में सदैव महत्व- 
पूर्ण रही है, इसलिए दोनों बंगाल एक दूसरे के पारम्परिक सहयोगी होने 
चाहिए । 

फ़जलुल हक के वक्तव्यों को करांची सरकार HEAT ग्रहण कर रही 
थी दुसरी ओर अमरीका पाकिस्तान के साथ पारस्परिक सहायता का सम- 
झौता कर पाकिस्तान ओर बंगाल में अपना प्रभावक्षेत्र बनाने का इच्छुक 
था । इससे पूर्व फ़जलुल हक पूर्वी बंगाल के वामपन्थी दलों पर किसी प्रकार 
के प्रतिबंध लगाने में इच्छुक नहीं थे । इसी मध्य हक ने न्यूयाकं टाइम्स के 
संवाददाता केलहन को एक भेंटवार्ता में अपने विचार प्रकट किए Haga 
ने इसको इस रूप में प्रकाशित किया कि हक सरकार पूर्वी बंगाल की स्वतं- 
war चाहती है । पाकिस्तान को केन्द्रीय सरकार ने केलहन रिर्पोट को सत्य 
समझ मई 30,1954 को हक मंत्रीमण्डल को सेवा मुक्त कर दिया और उसी 
दिवस राज्यपाल शासन घोषित कर दिया गया । 


मेजर जनरल इस्कन्दर मिर्जा राज्यपाल बनाए गए और एनम खाँ 
जो कि विभाजन पूवे बंगालियो के प्रति अपने कुकृत्यो के कारण प्रसिद्ध थे, 


मुख्य सचिव नियुक्त किए गए । इन दोनों ने मिलकर अपनी दमनकारी 
नीति का परिचय देना आरम्भ कर दिया । उन्होंने साम्यवादी दल को “अवैध” 
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घोषित कर दिया । सब कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया । इसके भति- 
रिक्त बंगाल के उदारवादी नेताओं को भी बंद कर दिया गया। जुलूस आदि को 
भी ade घोषित कर दिया गया । मौलाना भसानी इस समय लन्दन में थे । जन- 
रल मिर्जा ने उनको चेतावनी दी कि यदि तुम्हारा पूर्वी बंगाल में आगमन हुआ 
तो सम्भवतः आपको अपने जीवन का खतरा उठाना पड़ेगा । इस समय गुलाम 
मुहम्मद और मुहम्मद अली बोगरा सब गुप्त योजना बना रहे थे योजना में 
सोहरावर्दी भी सम्मिलित हो गए । इसके अतिरिक्त “सम्मिलित मोर्चा' के 
बहुत से नेता भी इसमें सम्मिलित हो गए थे । इस योजना में दो बातें थीं,: 
(1) पहली बात तो यह थी कि सरकार प्रगतिशील आन्दोलन को बिल्कुल 
समाप्त कर देना चाहती थी । (2) दूसरी केन्द्र में निजीमुददीन गुट पराजित 
हो जाय । जब यह योजना बन गई तो मंत्रीमण्डल में परिवर्तन हुए । गुलाम 
मुहम्मद प्रधानमंत्री बने, इसकन्दर मिर्जा गृह मन्त्री बने और aga खाँ को 
रक्षा मंत्री बनाया गया । सुहरावर्दी को न्याय मन्त्रालय दिया गया। 
अहबूसन को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया । 1955 में अबू हसन ने 
केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया और पूर्वी बंगाल में कृषक श्रमिक 
पार्टी जिसमें निजामुद्दीन सम्मिलित सरकार के मुख्य मंत्री बने । wat: wa: 
अवामी मुस्लिम लीग और कृषक पार्टी में सम्बन्ध खराब होने लगे। 
इसका कारण यह था कि सुहरावर्दी चाहते थे कि मेरा मनोनीत व्यक्ति 
जिसका नाम अताउँरहमान खाँ है वह अवामी मुस्लिम लीग का नेतृत्व करे 
ओर मुख्य मन्त्री भी हो । इसी समय मौलाना भसानी और शेख मुजीर्वु- 
रहमान ने भी यह प्रयत्न करने आरम्भ कर दिये कि उनकी पार्टी एक ga- 
बद्ध रहे। यही कारण था कि मुस्लिम शब्द को हटा कर केवल अवामी लीग 
रखा गया । दोनों'नेताओं ने सम्पूर्ण प्रान्त की स्थिति का अध्ययन किया । 
उनका उद्देश्य था अपनी पार्टी को अविरल पूर्वी बङ्गाल का स्तर दिलाया 
जाय | इन नेताओं के साथ वे लोग थे जो जाति धमं भेदभाव में विश्वास 
नहीं रखते थे उसी समय अब्दुल सलाम खाँ, जो कि एक कट्टर मुसलमान 
थे उन्होंने एक पार्टी बनाई और उसका नाम 'अवामी मुस्लिम लीग” रखा । 
इस दल के सदस्यों की संख्या 18 थी। 
इधर केन्द्र में न्याय मन्त्री सुहरावर्दी संविधान बनाने में संलग्न थे | 
उन्होंने सम्पूर्ण प्रान्त को एक इकाई माना । सुहरावर्दी भी इस योजना के 
सहयोगी थे क्योंकि वे पश्चिमी पाकिस्तानी शासन को प्रसन्न करना चाहते 
थे | और अन्य आलोचकों के अनुसार वह सत्ता लालसा के कारण सौदेबाजी 
के इच्छुक थे । 
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सुहरावर्दी 1955 में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से पदच्युत कर दिए गए 
इसी वर्ष गुलाम मुहम्मद के रोग अवकाश के कारण इस्कन्दर मिर्जा पाकिस- 
तान के कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त हुए । महाराज्यपाल ने अपने प्रथम 
कार्ये में मुहम्मद अली बोगरा को प्रधानमन्त्री पद से हटाकर चौधरी मुहम्मद 
अली को प्रधानमन्त्री नियुक्त किया । नये मन्त्री मण्डल में फ़जलुल हक के 
सम्मिलित मोर्चे ने (अवामी लीग को छोड़कर) स्थान ग्रहण किया । फ़जलुल 
हक को गृहमन्त्री नियुक्त किया गया । आश्चर्यं स्वरूप जनरल अयूब खाँ को 
मन्त्रिमण्डल में कोई स्थान नहीं दिया गया । 


राजनैतिक संघर्ष 

फरवरी 29, 1956 को पाकिस्तानी संविधान की घोषणा की गई। इसके 
साथ ही पाकिस्तान को इस्लामिक गणतन्त्र घोषित कर दिया गया । मार्च 23, 
1956 को संविधान लागू किया गया । संविधान सभा के 13 आवामी लीग 
के सदस्यों में से केवल सुहरावर्दी ने संविधान पर हस्ताक्षर किये । आवामी 
लीग तथा पूर्वी बङ्गाल के अन्य अल्प संख्यक दलों ने सदन त्याग कर 
इसका विरोध किया । पाकिस्तान के संविधान ने राज्याध्यक्ष का स्थान 
केवल मुस्लिमों के लिये आरक्षित कर मुहम्मद अली जिन्नाह के अगस्त 11, 
1947 के धार्मिक समानता के सिद्धान्त का उल्लंघन किया । संविधान ने पुर्वी 
बङ्गाल के नेताओं की किसी भी मांग को अन्तँबद्ध नहीं किया । 


1956 के मध्यापरान्त पूर्वी बङ्गाल में गम्भीर खाद्य संकट उत्पन्न हो 
गया इस संकट से कुछ ही माह पूवं फ़जलुल हक पूर्वी बङ्गाल के राज्यपाल 
होकर आ गये थे, और अगस्त 30, 1956 को आबु हुसैन सरकार मन्त्रिमण्डल 
ने त्याग Ta हो गया था, और राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया था । 
अगस्त 7, 1956 को शेख मुजीर्वूरहमान ने ऐतिहासिक यात्ना का ढाका में 
नेतृत्व किया । पुलिस की गोली काण्ड से निर्मेम हत्याय हुई । शासकीय 
दमनकारी नीति ने स्थिति को गंभीर कर दिया । अन्ततः राज्यपाल ने 
अताउरंहमान खा (आवामी लीग) को मन्त्रिमण्डल बनाने के लिये 
सितम्बर 6, 1956 को आमन्त्रित किया । 

इसी माह चौधरी मुहम्मद के त्याग qq दे देने पर सुहरावर्दी ने 
रिपब्लिकन-आवामी मन्त्रिमण्डल केन्द्र में गठित किया । सुहरावर्दी जो अव 
तक पश्चिमी पाकिस्तान में भारतीय ऐजेन्ट कहे जाते थे समाचार पन्नों में 
देशभक्त कहे जाने लगे । सुहरावर्दी ने एक इकाई योजना को सहयोग दिया । 
ओर इस प्रकार पूर्वी बङ्गाल के मौलाना भसानी, सीमा प्रान्त के अब्दुल गफ्फार 


716[एशिया : उद्भव एवं विकास 


खां, बलूचिस्तान के अब्दुल्ला समद, ने उनसे सम्बन्ध विच्छेद कर लिया | 
सुहरावर्दी के सम्बन्ध पूर्वी बङ्गाल के नेताओं से और बिगड़ गये जब उन्होंने 
अमरीका से सैनिक समझौता किया और सीटो और बगदाद समझौते को 
समर्थन दिया । सुहरावर्दी की इस नीति ने पूर्वी बङ्गाल की जनता को 
आशंकित किया, छात्रों ने इस नीति का खुल कर विरोध किया । निःसंदेह 
सुहरावर्दी को पाकिस्तान की विदेश नीति का नया अध्याय खोलने का श्रेय 
जाता है । उन्होंने महाशक्तियों के साथ अपने संबन्ध सुदृढ़ किये और चीन 
यात्रा की, तथा चाऊ-एन-लाई ने पाकिस्तान की यात्रा की । सुहरावर्दी 
पाकिस्तान की आथिक लाभ के प्रति सचेत थे क्योंकि वह जानते थे कि 


आथिक विकास कुछ हद तक भारत पर भी निर्भर करता है इस हेतु उन्होंने 
शेखमुजीर्बुरहमान और अब्दुल मंसूर अहमद को भारत सम्बन्ध स्थापित 


करने के लिए भेजा | पश्चिमी पाकिस्तान में सुहरावर्दी की इस नीति की आलो- 
खना की गई क्योंकि भारत से सम्बन्ध स्थापित होने से पूर्वी बङ्गाल में पश्चिमी 
पाकिस्तान के उद्योगकर्ताओं की शोषण नीति को आघात पहुंच सकता था। 
पश्चिमी पाकिस्तान के समाचार gat ने लिखा कि कश्मीर समस्या का 
समाधान हुए बिना भारत से सम्बन्ध अच्छे नहीं हो सकते d 
इसी मध्य मौलाना भसानी ने कश्मीर में आवामी लीग परिषद का 
सम्मेलन करना चाहा | मौलाना भसानी चाहते थे कश्मीर सम्मेलन बङ्गाल 
के राष्ट्रवाद में ऐतिहासिक संधिकाल हो । सम्मेलन में प्रतिनिधियों के स्वा- 
गत के लिए जो द्वार प्रवेश हेतु रखे गए उनके नाम रवीन्द्र नाथ टैगोर, सूर्यसेन, 
देशबन्धु चितरंजनदास, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और उस समय के पश्चिमी 
बङ्गाल के समकालीन मुख्य मन्त्री विधान चन्द्र राय आदि के नामों पर रखे 
गए । मौलाना भसानी ने पश्चिमी aera से एक सांस्कृतिक मण्डल को भी 
आमन्त्रित किया । इस मण्डल का नेतृत्व हुंमायू कबीर ने किया । 
मौलाना भसानी ने आवामी लीग की परिषद अधिवेशन में स्पष्ट शब्दों 
में कहा कि किसी न किसी दिवस पूर्वी बङ्गाल पाकिस्तान से विदा ले लेगा; 
यदि पश्चिमी पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बङ्गाल को स्वायत्ता प्रदत्त न की 
और शोषणकारी नीतियों का अन्त नहीं किया । इस अधिवेशन में सुहरावर्दी 
की विदेश नीति की भी कटु आलोचना की गई। अक्टूबर 11,1957 को 
सुहरावर्दी ने त्यागपत्र दे दिया क्योंकि इस्कन्दर मिर्जा को सुहरावर्दी की 
स्वतन्त्र कार्य प्रणाली पसन्द नहीं थी । तत्पश्चात रिपब्लिकन- मुस्लिम लीग 
सम्मिलित सरकार का नेतृत्व 'चुंदरीगर' ने किया । सुहुरावर्दी की सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने प्रधानमन्त्री काल में अक्टूबर 1956 में पूर्वी बंगाल 


REL a 


एके राष्ट्र का उद्भव : बङ्गंला देश/717 


में संयुक्त निर्वाचन पद्धति का समावेश करना था । चुंदरीगर ने इन चुनाव 
क्षेत्रों को पृथक करने का असफल प्रयत्न किया और दो ही माह में उनको 
प्रधानमन्त्री पद छोड़ देना पड़ा । दिसम्बर 1957 को फिरोजखांनून पाकिस्- 
तान के प्रधानमन्त्री बने । इनकी सम्मिलित सरकार के राजनेतिक सदस्य थे: 
रिपब्लिकन पार्टी, आवामी लीग, पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस, नेशनल आवामी 
पार्टी, अनुसूचित जाति संघ, तथा कृषक श्रमिक पार्टी का हमीदुलहक वर्ग । 

पूर्वी बंगाल में 1958 के प्रारम्भ में राजनेतिक और प्रशासनिक संघर्ष 
आरम्भ हो गए । सदन में एक वित्त विधेयक को लेकर राज्यपाल भौर मुख्य- 
मन्त्री में तनाव पुर्ण मतदान हो गया । राज्यपाल फजलुल हक ने मुख्यमन्त्री 
आताउरंहमान खाँ को त्यागपत्र देने के लिए कहा। राज्यपाल के परामर्श को 
अस्वीकार कर देने के कारण उन्होंने मुख्यमन्त्री को पदच्युत कर दिया | उस समय 
पाकिस्तान के शासक वर्ग को आवामी लीग के सहयोग की आवशयकता थी, 
इसलिए राष्ट्रपति इस्कन्दर मिर्जा ने फ़जलुल हक को सेवामुक्त कर दिया । 
पूर्वी बंगाल के गैर बंगाली मुख्य सचिव हामिद अली को अप्रैल 1958 में 
कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया | हामिद अली ने फ़जलुल हक सरकार द्वारा 
नियुक्त आबू हुसैन सरकार के मन्त्रिमण्डल को पदमुक्त कर दिया । यह्‌ मन्ति- 
मण्डल केवल 12 घन्टे ही रह सका था | जून 1958 तक भूतपूर्व दोनों मुख्य- 
मन्त्री पुनः एक वार मुख्यमन्त्री के पद पर आसीन हो चुके थे । इस समय 
तक सुहरावर्दी और मिर्जा में मतभेद होने के कारण जून 25,1958 को बंगाल 
में राज्यपाल शासन घोषित कर दिया गया । 

अगस्त 25,1958 में अताउरंहमान पुनः प्रधानमन्त्री बना दिए गए । 
इसी समय राष्ट्रपति मिर्जा संविधान को रद्द करने में इच्छुक थे और इस 
हेतु उपद्रव करवाने प्रारम्भ कर दिए। पूर्वी बंगाल सदन में पूर्ण रूपेण अव्यवस्था 
हो गई । सितम्बर 23,1958 को सदन के भीतर प्रशासनिक एवं विरोधी, 
दोनों दलों में नियुक्त दंगे हुए जिसमें सदन के उपाध्यक्ष घायल हुए और अस्प- 
ताल में उनका निधन हो गया । केन्द्र में मिर्जा राष्ट्रपति सरकार बनाने के इच्छुक 
थे, अक्टूबर 7 तथा 8 की रात्रि में fre अधिकारियों ने राजनीतिज्ञों को 
बन्दी बना नगरों में सेना तैनात कर दी, इस्कन्दर मिर्जा ने संविधान को निरस्त 
कर सैनिक शासन घोषित कर दिया। मुहम्मद अयूबखाँ को सेनाध्यक्ष तथा 
मुख्य सैनिक प्रशासन अधिकारी नियुक्त किया गया । 1950 के पूर्वी बंगाल में 
साम्प्रदायिक उपद्रवों के कुप्रसिद्ध जन्मदाता अजीज अहमद को उप सँनिक 
प्रशासन अधिकारी नियुक्त किया गया | अयुब खाँ को शीघ्र ही प्रधानमंत्री 
नियुक्त किया गया परन्तु $ सप्ताह के भीतर अक्टूबर 27,1958 को मिर्जा 
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से बलपूर्वक त्यागपत्र लेकर अयूब खां राष्ट्रपति बन गए | अक्टूबर 28,1958 
को अयूब खां ने प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर सर्वाधिकार राष्ट्रपतिमें ही 
सीमित कर दिए । इस्कन्दर मिर्जा ने त्यागपत्र देते समय सम्भवतः ठीक ही 
:कहा : “कि साक्षरता के बिना लोकतन्त्र मिथ्याचार की पराकाष्ठा है” यद्यपि 
यह कथन मिर्जा को स्वयं की राजनीति के प्रति सत्य नहीं था, किन्तु लोकतन्त्र 
के प्रति सम्भवतः कटु सत्य था | 

पूर्वी बंगाल.इस समय बाढ़ और अकाल से ग्रस्त था । पश्चिमी 
पाकिस्तान के प्रशासन ने उनकी सहायता में कोई कदम नही उठाया और 
न ही बंगाल के नेताओं ने सरकार पर जोर दिया । एक दीर्घकालीन अन्दो- 
| लन जो कि नेताओं द्वारा चलाया गया था, सफल रहा । पाकिस्तानी सर- 
| कार ने पूर्वी पाकिस्तान के उत्पादन को भी न्यून करने का भरसक प्रयत्न 
| किया | 1957 के जूट कानून ने पुर्वी बंगाल में आथिक शोषण का द्वार खोल 
| दिया .। आयात ओर निर्यात में भी प्रतिबन्ध लगाकर पश्चिमी पाकिस्तान 
ने अपनी आर्थिक स्थिति को लाभान्वित किया । पाकिस्तानी शासन ने पूर्वी 
बंगालियों को सेना तथा अन्य मुख्य प्रशासन कार्यो में बहुत कम प्रवेश दिया। 
पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की पारस्परिक कटुता एवं विद्वेश 
आथिक शोषण के साथ-साथ सांस्कृतिक आधीनीकरण के कारण विशेष रूप 
लेना था । यह मतभेद WA: शनैः वृहद रूप लेता गया । 

नवम्बर 1958 को जनरल मुहम्मद अयूब खां ने पाकिस्तान में अपना 
अधिनायकतन्त्र स्थापित किया । पाकिस्तान में उस समय जनता संसदीय 
प्रणाली के प्रशासन के प्रति आशावान थी, किन्तु सैनिक प्रशासन ने उनके 
विचारों पर तुषारापात कर दिया। पूर्वी बंगाल के लिए अधिनायकीय शासन 
i एक कठोर प्रहार था। क्योंकि पूर्वी बंगाल के लोगों के दो ही मंच थे, 
| विधानपालिका और न्याय पालिका । सेना में तो बंगालियों का प्रतिनिधित्व 
3 नाम मात्र भी नहीं था | सैनिक शासन की स्थापना के साथ ही पूर्वी बंगा- 
लियो में एक क्रान्तिकारी संगठन 'पूर्वं बंगस्वाधीनता दल” निर्मित किया 
गया | इसका ध्येय पूर्वी बंगाल के प्रति पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करना था | इस 
दल की दमन पूर्ण नीति के कारण विशेष सफलता प्राप्त न हो सकी | 

aga खां ने नवीन अध्यादेश जारी कर राजनेतिक दलों और राजवेत्ताओं 
के कार्यों को निरस्त कर दिया | अक्टूबर 26,1959 को अयूब खां ने स्वयं को 
फोल्ड मार्शल नियुक्त कर लिया और इसके साथ ही एक “बेसिक ड्रेमोक्रेसीज 
आर्डर! (बी ०डी ०ओ ० ) पारित किया | इस अध्यादेश ने 5 स्तरीय प्रशासकीय 
योजना प्रस्तुत की इसमें राजसंघीय परिषद तहसील परिषद, जिला परिषद, 
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मण्डल परिषद तथा प्रान्तीय परामशंदाता परिषद थी । संघीय परिषद के 
15 में से 10 सदस्य निर्वाचित किए जायेंगे और 5 मनोनीत ओर प्रत्येक 
परिषद के अपने से ऊपर के परिषद के प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार 
दिया गया । aga खां की इस पद्धति का आशय शासन को निम्न स्तर पर 
सशक्त सहयोग प्रदत्त करना था। 1960 में आज़म खां के पूर्वी बंगाल के 
राज्यपाल की नियुक्ति के साथ पूर्वी बंगाल के लोगों को प्रथम बार कार्ये- 
साधक ओर प्रशासन का अनुभव हुआ | अक्टूबर 1960 के साइक्लोन (सागरीय 
तूफ़ान) में आजम खां के प्रशासन ने यथाविधि कार्यं किया p आज़म खां ने 
स्वयं लोगों की सहायतार्थ 18 घन्टे प्रतिदिन ara किया । आजम खां ने 
पूर्वी बंगाल और केन्द्रीय सरकार में एक सहयोग सेतु का कार्य किया । परन्तु 
अयूब ने आजम खां को मई 1962 में त्यागपत्र देने पर वाध्य किया । फरवरी 
1960 में aqa खाँ ने स्वयं को पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित 
कराया | इसी माह अयूब खां ने पाकिस्तान के संविधान संरचना हेतु 11 सदस्यीय 
संवंधानिक आयोग नियुक्त किया । इस आयोग ने पूर्वी बंगाल और पश्चिमी 
पाकिस्तान का भ्रमण कर बुद्धिजीवियों ओर राजनेताओं से भेटवार्ता की d 
अताउर्रहमान खां ने पूर्वी बङ्गाल में आयोग को बंताया कि 1956 का 
संविधान पाकिस्तान में संसदीय लोकतन्त्र के असफल होने के कारण रद्द 
नहीं किया गया था, अपितु संविधान का निराकरण कर पाकिस्तान में संस- 
दीय लोकतन्त्र को अवसर प्रदत्त नहीं किया गया । 


अयूब खाँ ने संवैधानिक आयोग को यथापूर्वं अपनी इच्छा व्यक्त कर 
दी थी परन्तु आयोग ने मई 1961 में संसदीय प्रणाली को अनुशंसित किया। 
अयूब ने आयोग की सिफ़रिश को अस्वीकार कर मार्च 1962 में नया संविधान 
घोषित कर दिया । मुख्य रूप से नया संविधान उस प्रलेख की पुनरावृत्ति थी 
जो अयूब खां ने अक्टूबर 1954 में लन्दन के एक होटल में लिखा था । इस 
प्रलेख में उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि संसदीय प्रणाली 
पाकिस्तान के लिए घातक है । अपने विचारों को उन्होंने इस नए संविधान 
में समाविष्ट कर पुर्ण सत्ता राष्ट्रपति के अधिकार में निहित कर दी । 
सत्ता संघर्ष 

अयूब खां को पूर्वी बङ्कालियों की राजनंतिक प्रतिक्रिया का आभास 
था और उनको मानसिक भय प्रदत्त करने हेतु प्रशासन ने जनवरी 30,1962 
को शाहिद सुहरावर्दी को बन्दी बना लिया | फरवरी 1962 में छात्रों ने हड़ताल 
कर दी । ढाका विश्वविद्यालय बन्द कर दिया गया । छात्रों ने सभायें एवं 
Sema किए । उनकी मांग थी सेनिक प्रशासन समाप्त किया जाय और 
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सुहरावर्दी को मुक्त किया जाय । छात्रों ने हिसात्मक कार्य करने आरम्भ कर 
दिए | फरवरी 7 को तेजगांव हवाई agg पर अयूब खां को स्वयं उग्रवादी 
प्रदर्शनकारियों का सामना करना पड़ा । छात्रों के उपद्रव मुन्शीगंज, चटगांव, 
fage, कोमीला, नवाखली आदि नगरों में प्रारम्भ हुए । 

अयूब खां ने ऐसी विषम परिस्थिति में पूर्वी बङ्गाल के लोगों को 
सुविधायें प्रदत्त करने की घोषणा की, उदाहरणतया पाकिस्तान के औधोगिक 
विकास निगम, रेलवे बोर्ड, तथा जल विद्युत विकास निगम को दो भागों में 
विभक्त कर दिया, एक पूर्वी पाकिस्तान के लिए और एक पश्चिमी पाकिस्तान 
के लिए । अयूब खां ने संविधान में एक धारा को समाविष्ट किया जिसके अनुसार 
प्रशासनिक क्षेत्र में देश के दोनों भागों में समानता उत्पन्न करने की पूर्ण चेष्टा 
करने का आश्वासन दिया | अयूब खां के इस कार्य घोषणा का छात्रों पर प्रभाव 
नहीं पड़ा । मार्च 15,1962 को ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने हड़ताल कर 
दी, aga खां ने स्थिति को अपने भाषणों के द्वारा और विषम बना दिया | 
उन्होंने छात्रों के परोक्ष में विदेशी शक्तियों का हाथ बताया । 

अयूब खां ने पूर्वी बंगाल में अपनी नीतियों का उदारवादी चित्रण 
लोकप्रिय राज्यपाल आजम खां के द्वारा वणित किया । वाह्य रूप से प्रशास- 
कीय उदारवाद किंचित आकर्षक प्रतीत होता था, किन्तु आंतरिक रूप से 
विद्यालयों, कार्यालयों में भाषा का प्रश्‍न राजनीति में दुविधा का प्रश्‍न तथा 
पाकिस्तान में वरीयता का प्रश्‍न अपने स्थान पर बना हुआ था । 

1962 के मध्य से लेकर 1964 के अन्त तक पाकिस्तान के प्रशासन और 
पूर्वी बङ्गाल में संघषं चलता रहा । अयूब खां ने यद्यपि अपने नए संविधान 
तथा राष्ट्रीय सभाओं में राजनैतिक दांव पेच के द्वारा दोनों भागों में एक मेल 
जोल उत्पन्न करना चाहा परन्तु 'जाकी रही भावना जैसी' काअर्थ पूर्वी बंगाल 
के राजनीतिज्ञ छात्र तथा जनता पूर्ण रूप से समझती थी । छात्र अपने संघर्ष 
पथ पर अग्रसर थे एवं अयूब खां राजनेतिक भ्रान्ति उत्पन्न करने में लगे थे और 
मौलाना भसानी चीन-पाकिस्तान सम्बन्ध सुदृढ़ कराने का प्रयत्न कर रहे थे। 
शेख मुजीब यथार्थे रूप से राजनेतिक सुविधाओं को पाने में संलग्न थे। ऐसी 
स्थिति में aga खाँ की दमनकारी भोर यथा समय राजनीतिक दलों में मन- 
भेद कराने की नीति विशेष सफल नहीं हुई । 1964 में विश्यविद्यालय में 
प्रदर्शन प्रारम्भ हो गए और इन प्रदर्शनों में छात्राओं ने भी भाग लिया d 
इन प्रद्शंनों का व्यापक प्रभाव पुर्वी बङ्गाल पर पड़ा । इसी मध्य अयूब खां 

ने राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा कर कार्ये आरम्भ कर fear चुनाव में 
aga खां की पार्टी (पारम्परिक मुस्लिम लीग) तथा कायदे-आजम मुहम्मद 
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अली जिन्नाह की पार्टी सम्मिलित विरोधी दलों की प्रत्याशी थीं । अयूब खां 
की पार्टी बद्धाल में लोकप्रियक हो चुकी थी और पश्चिमी पाकिस्तान में 
भी नागरिक जनसंख्या प्रशासन से प्रसन्न नहीं थी । फ़ातिमा जिन्नाह को 
चुनाव प्रचार के मध्य रेडियों और टेलीविजन पर जनता को संबोधित नहीं 
करने दिया गया जब कि aga खाँ का प्रचार होता रहा | सरकारी समाचार 
ऐजेंसिया aga खां का प्रचार करती रहीं । फातिमा जिन्नाह के प्रभाव को 
कम करने हेतु कॉलेज और विश्वविद्यालय के अध्यापकों को चुनाव अभियान 
से बहिष्कृत कर दिया गया । अयूब खां ने तथा कथित मुस्लिम लीग ने फातिमा 
जिन्नाह पर भारत तथा विदेशी शक्तियों के सहयोग का आरोप लगाया। 


पूर्वी पाकिस्तान में अयूव खां ने बद्धालियों को यह चेतावनी दी कि 
यदि चुनाव में प्रशासन का साथ नहीं दिया गया तो 1958 से भी कठोर 
क्रान्तिकारी कार्यवाही पूर्वी बङ्गाल पर की जायेगी । 

अन्ततः प्रत्येक रूप से भ्रष्टाचार सक्षम प्रशासन के उपकरणों के द्वारा 
अयूब खां 1965 के चुनाव में विजयी हुए। चुनाव परिणाम ने विरोधी दलों 
को स्तब्ध कर दिया । चुनाव पश्चात्‌ पूर्वी बङ्गाल में श्रमिक एवं रेलवे की 
हड़तालों में तथा सरकार की दमनकारी नीति ने वातावरण कों विषम कर 
दिया । 

पूर्वी agra के लोकप्रिय समाचार पत्रों ने भी अयूब खां प्रशासन के 
विरुद्ध संघर्ष आरम्भ कर दिया । समाचार पत्र 'इत्तिफाक' ने लिखा कि 
“पश्चिमी पाकिस्तान के औद्योगिकों ने पूर्वी agra को अपना उपनिवेश बना 
लिया है” । इत्तिफ़ाक, आजाद और अन्य पत्तों ने बङ्गाल की विविध सम- 
स्याओं का चित्रण किया, जिसमें पूर्वी बङ्गाल की विकास शून्यता को इंगित 
किया गया था । 

अयूब खां सरकार ने 1965 के मध्योपरांत भारत से संघर्ष के द्वारा आंत- 
रिक क्षेत्र में कृत्रिम एकता का प्रदुर्भाव कर लिया। सितम्बर 1965 के भारत 
के साथ पाकिस्तान के 22 दिवसीय युद्ध में पूर्वी बंगालियों ने अच्छे देश भक्तों 
की भाति सरकार का साथ दिया । यद्यपि ताशंकद समझौते का पाकिस्तान में 
विरोध किया गया, परन्तु पूर्वी बंगाल के राजनीतितज्ञों ने स्वरक्षा एवं व्यापार 
के नाते भारत से मेल जोल बनाए रखना चाहा । 

पूर्वी बंगाल के लोग जनसमस्या हेतु अपने पड़ोसी सीमान्त क्षेत्रों के 
साथ मिल कर एक संयुक्त सन्तुलन के इच्छुक थे परन्तु यह तभी संभव था 
जब पूर्वी बंगाल को स्वयत्तता प्राप्त हो । 
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भारत-पाक युद्ध ने पूर्वी बंगाल की स्वायत्ता की मांग को त्वरित ही 
किया । अयूब खां स्वयं काले बंगालियों के प्रति घृणा का भाव रखता था | 
राजनेतिक दलों ने इसी समय ga: संगठिन होने पर विचार आरम्भ कर 
दिया । 1966 के आरम्भ में ही राजनेतिक दलों एवं छात्र संगठनों ने 1965 के 
युद्धोमध्य आरोपित आपातकालीन स्थिति को समाप्त करने की मांग की । 
फरवरी 26,1966 में मौलाना भसानी के सहयोग के द्वारा आपातकालीन 
मुक्ति दिवस मनाया गया । मार्च 1966 में ढाका में दो महत्वपूर्ण प्रकाशन 
हुए, एक ढाका विश्वविद्यालय के छात्र अब्दुल कलाम आजाद की पुस्तक 
“पाकिस्तान आंचलिक वेशभ्य” प्रकाशित हुई । इस पुस्तक का प्रकाशन पूर्वी 
पाकिस्तान छात्र लीग की केन्द्रीय समिति ने किया ara पुस्तक में पूर्वी 
बंगाल के शोषण तथा उपनिवेश स्वरूप का खंडन किया गया था । दूसरा 
महत्वपूर्ण प्रकाशन शेख मुजीब की 6 सूत्रीय योजना थी । इन 6 सूत्रों ने 
पश्चिमी पाकिस्तान के प्रशासन में सनसनी मचा दी । बंगाली नेताओं को 
भारतीय ऐजेन्ट कहा गया। इस पुस्तिका में शेख मुजीर्बुरहमान ने अथिक भोर 
राजन तिक समस्याओं के समाधान हेतु सिद्धान्त दिए । उन्होंने यह भी कहा कि 
यह सिद्धान्त मेरे मौलिक अविष्कार नहीं, किन्तु दीर्घकालीन पूर्वी बंगाल की 
समस्याओं को एक स्थान पर एकत्रित किया गया है । इन 6 सूत्रीय सिद्धान्तो 
में शेख मुजीर्वृरहमान ने राजनैतिक, आथिक एवं सैनिक मूल्यों की विवेचना 
की और इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि यदि पश्चिमी पाकिस्तान सरकार 
6 gal में कथित तथ्योंका समावेश करेगी, तभी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्- 
तान में एकता सम्भव है। मुजीर्बुरहमान ने पूर्वी बङ्गाल के लिए एक आयुध 
उद्योग सैनिक अकादमी और नौ सेना के मुख्य कार्यालय की मांग की। 
शेख ने अपनी पुस्तिका में पश्चिम के लोगों से सहयोग को अपील की । 
उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को पुनः याद दिलाई कि पश्चिमी 
पाकिस्तान के शासकों ने पूर्वी बङ्गाल के लोगों को शोषित किया है तथा 
उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान की जनता को पूर्वी बङ्गाल के लोगो को अपना 
भाई न कि शासित वर्ग समझने के लिए पुनरावेदन किया । 
पूर्वी बंगाल में शेख मुजीर्बुरहमान के सूत्रों को स्वतन्त्रता के घोषणा पत्र 
की मान्यता दी गई । छात्रों ने संघर्ष करना प्रारम्भ कर दिया sua खां 
भर उसकी सरकार ने लोकप्रिय आन्दोलन को दमन करने के लिए कठोर 
कार्यवाही आरम्भ कर दी | शासन ने'इत्ति़ाक','आवाज'और “ढाका टाइम्स”, 
समाचार Tal को आज्ञा प्रदान कर किसी छात अथवा राजनेता की राज- 
नैतिक गतिविधियों के प्रति समाचार छापने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इसके 
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साथ ही शेख मुजीर्वुरहमान को बन्दी बना लिया गया ओर जून के आरम्भ में 
हड़ताले, TATA, 6 सूत्रीय योजना के पूरक हेतु आरम्भ हो गई। अगस्त 1966 
में अयूब खां ने पूर्वी बंगाल के स्वायत्त शासन मांगने वालों के विरुद्ध Sere 
की घोषणा कर दी । समयानुसार पाकिस्तान की राजनीति में भी परिवतंन 
आ रहा था और aga खां इस परिवर्तेन को दृष्टिगोचर नहीं कर पा रहे 
थे । नवम्बर 1967 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने 'पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस- 
तान’ बनाई । अयूब खां केवल अपने शत्रु मुजीर्बूरहमान को अपना लक्ष्य 
बनाए हुए थे । 1968 के आरम्भ के माहों में पूर्वी बङ्गाल की राजनीति कुछ 
मन्द पड़ गई । पूर्वी बङ्गाल के एक लेखक के अनुसार इस समय में पूर्वी 
बङ्गाल के राजनेता अगामी बृहद घटनाओं के प्रति अपने संगठन को सशक्त 
एवं सुदृढ़ कर रहे थे । नवम्बर 1968 के प्रथम सप्ताह में पाकिस्तान में 
छात्रों का आन्दोलन आरम्भ हो गया | नवम्बर 7 को रावलपिडी पोली- 
टेक्नीक के प्रथम वर्ष के छात्र अब्दुल हमीद की हत्या ने छात्रों में आक्रोश 
की भावना को तीव्र कर दिया । wa: शनेः श्रमिक तथा निम्नवर्ग ने भी 
आन्दोलन में प्रवेश किया । हिसा और हत्याओं में वृद्धि के साथ ही आंदोलन 
त्वरित होने लगा । पश्चिमी पंजाब के छात्रों ने भुट्टो को अपना नेता माना। 
भुट्टो और वली खां को 13 नवम्बर को बन्दी वना लिया गया । इससे भुट्टो 
की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। यह वह समय था जब पाकिस्तान के भूतपूर्व 
वायुसेनाध्यक्ष असगर खां राजतीति में प्रविष्ट हुए । 

दिसम्त्रर 1968 में पूर्वी बङ्गाल में रिक्शा चालकों की हड़ताल ओर 
सभा हुई। इस आम सभा में जो पल्टन मैदान ढाका में आयोजित की गई थी 
उसमें मौलाना भसानी ने दिसम्बर 6 के सांयकाल को भाषण देते हुए लोगों 
से क्षेत्रीय स्वायत्तता के प्रति जन आन्दोलन करने का आह्वान किया । दिसम्बर 
7,1968 को ढाका में माम हड़ताल रही । मौलाना ने स्वयं छात्रों और 
श्रमिकों के प्रदर्शन का नेतृत्व किया। दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में ढाका में 
aga खां की उपस्थिति ने भी आन्दोलन को मन्द न पड़ने दिया । 

जनवरी 1969 के आरम्भ में पूर्वी बंगाल के छात्रों ने एक 'क्रिया- 
शील पूर्वी पाकिस्तान समिति’ का संगठन किया और 11 सूत्रीय कार्यक्रम 
का मांग पत्र प्रेषित किया । इस मांग पत में शिक्षा में सुधार के अतिरिक्त 
पाकिस्तान की संसदीय प्रणाली संघीय सरकार के अधिकार, राष्ट्रीयकरण, 
विदेश नीति तथा राजनेतिक बन्दियों के प्रति उदारता की मांगे थी । यह 
‘ora क्रियाशील समिति” पुर्वी पाकिस्तान का शक्तिशाली संगठन बन गयी । 
Slat की लोकप्रियता का आधार यह 11 सूत्रीय कार्यक्रम की मांग थी d 
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पाकिस्तान के दोनों भागों के oral ने जनवरी 17,1969 को मांग दिवस 
मनाया । इसमें विराट प्रदर्शन किए गए और दोनों भागों का आथिक जीवन 
निष्क्रिय हो गया । करांची में छात्रों और पुलिस के संघर्ष ने और अधिक 
छात्नों को प्रोत्साहन दिया । 
ढाका में 23,24 जनवरी की रात्रि को 25 हजार छात्रों ने 'टार्च जुलूस' 
निकाला और यह शपथ ली कि जब तक 11 सूत्रीय मांगपत्र स्वीकृत नहीं 
हो जायगा, तब तक वे संघर्ष करते रहेंगे । पूवीं बंगाल के इस छात्र एकता ने 
पश्चिमी पाकिस्तान के राजनेताओं की श्वास स्तब्ध कर दी । पूर्वी बंगाल में 
जनवरी 24 से 26 तक पूर्णरूपेण प्रदर्शन और हड़ताल हुई । पश्चिमी पाकिस- 
तान में भी संघर्ष चल रहा था, वहां भी रेलवे श्रमिक छात्र और बुद्धिजीवी 
वर्ग ने लाहोर में प्रदर्शन किए । इस के परिणामस्वरूप पुलिस के गोली काण्ड 
के कारण कई ATA हुई । मुजीर्बुरहमान ने इस मध्य पैरोल पर छूटने से 
इंकार कर दिया ओर ढाका की आम सभा में जिसके मुख्य वक्ता मौलाना 
भसानी थे बिना शतं मुजीर्बुरहमान को रिहा करने की मांग रखी । 
अगरतला षडयंत्र काण्ड के अभियुक्त सार्जेन्ट जहरूल हक की जेल मृत्यु 
अथवा हृत्या हो जाने के कारण पुनः रोष की भावना का प्रवाह gem 16 
फरवरी को अन्त्येष्टि सभा में मौलाना भसानी ने ऐतिहासिक 'आह्वान''बङ्गला 
जागों आगुन जागों' अर्थात बंगाल के लोगों जागृत होकर अग्नि को प्रज्व- 
लित करो। कुछ ही समय में जनसमूह ने सरकारी सम्पित्ति का अग्नि काण्ड 
आरम्भ कर दिया भौर सेना को बुलाकर उपद्रव नियन्त्रित करने पड़े। इसके 
उपरान्त भी ढाका में प्रबल प्रदर्शन जारी रहे । राजशाही विश्वविद्यालय के 
डॉक्टर WAY Fel जो छात्रों के प्रदर्शन को गोलीकाण्ड से रोकने का प्रयत्न 
कर रहे थे स्वयं सेना की गोली का अहेर हो गए । इससे स्थिति और अधिक 
विकृत हो गयी, तदुपरान्त ढ़ाका आन्दोलित जनता का केन्द्र हो गया । 
aga खां ने 19 फरवरी 1969 को अपने तीनों अंगों के सेनाध्यक्षों 
को एकत्रित कर परामर्श किया । जनरल याहिया खां ने अयूब खां को यह 
परामर्श दिया कि वे लोकतांत्रिक क्रियाशील समिति (डेमोक्रेटिक एक्शन 
कमेटी) की मांग स्वीकार लें ओर राजनीति से अवकाश प्राप्त करें । पाकिस्तान 
में फरवरी 20 को aay ger लिया गया और शेख मुजीर्बुरहमान तथा अन्य 
नेताओं को जेल मुक्त कर दिया गया । ढाका में लगभग 5 लाख व्यक्तियों ने 
मुजीब का स्वागत किया । मुजीर्बुर्‌हमान ने जनता को विश्‍वास दिलाया कि 
आवामी लीग के छः सूत्रीय तथा छात्रों के ग्यारह सूत्रीय कार्यक्रम के प्रति 


संघर्ष पूर्णरूपेण चलता रहेगा । 


nmm 
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पाकिस्तान के दोनों भागों में 1969 के आरम्भ में स्थिति अत्यन्त विस्फो- 
टक हो गई थी । स्थिति को विषम रूप प्रदत्त करने में सेनाध्यक्ष याहिया खां 
का पूर्ण सहयोग था। याहिया खां को उद्योगपतियों का भी समर्थन प्राप्त था 
जो पूर्वी बंगाल पर अपना आथिक अधिपत्य स्थापित किए रहने के इच्छुक थे । 

योजनानुसार ATA 25,1969 को अयूब खां ने पाकिस्तान रेडियों से 
अपने अघित्याग की घोषणा कर ag निर्णय दिया कि देश में उपद्रवों के 
कारण भागा मुहम्मद याहिया खां के लिए मैं शासनाध्यक्ष का पद त्याग रहा 
हूं । याहिया खां ने तुरन्त पूर्ण रूप से देश भर में सैनिक शासन लागू कर दिया 
और स्वयं मुख्य सैनिक शासन अधिकारी का पद ग्रहण किया । पाकिस्तान 
की राष्ट्रीय तथा प्रान्तीय विधान सभायें तथा मन्त्रीमण्डल भंग कर दिए गए । 
आथिक व समाजिक असमानता 

पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों की पूर्वी बंगाल के प्रति उदासीनता एवं 
मतभेद की नीति शिक्षा, केन्द्रीय सेवाओं तथा सामाजिक कल्याण के विभिन्न 
Sal के अध्ययन से स्पष्ट होती हे । इनका तुलनात्मक अध्ययन पश्चिमी पाकिस्- 
तान और पुर्वी पाकिस्तान के अध्ययनशील पाठक के लिए अत्यन्त आवश्यक g । 


1- जनसंख्या पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी बंगाल 
55 मिलियन 75 मिलियन 
2- शिक्षा : 
शिक्षा स्तर पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान 
अवधि संख्या अवधि सख्या 
प्राथमिक शिक्षा केन्द्र 1947-48 8,413 1947-48 29,663 
1968-69 39,418 1968-69 28,308 
43 गुना अधिक कमी 
माध्यमिक शिक्षा केन्द्र 1947-48 2,598 1947-48 3,481 
1965-66 4,472 1965-66 3,964 
प्रचुर वृद्धि न्यून वृद्धि 
उच्च शिक्षा केन्द्र 1947-48 40 1947-48 50 
1968-69 271 1968-69 162 
7 गुना वृद्धि 3 गुना वुद्धि 
मेडिकल, इंजीनियरिंग, 1947-48 4 1947.48 3 


कृषि कालेज 1968-69 17 1968-69 9 
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4 गुना वृद्धि 8 गुना वृद्धि 
विश्वविद्यालय 1947-48 2(654 1947-48 1(1,620 
छात्र) छात्र) 
1968-69 6(18,708) 1968-69 4 (8,831 
ola Sn) 
3, सेवायें पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान 
केन्द्रीय नागरिक सेवा 84% 16% 
विदेशी सेवा 85% 15% 
WAT 60% 9% 
सेना 95% 5% 
जनरल पद के अधिकारी 16% = 
जल सेना 172% 28% 
वायुसेना चालक 89% 11% 
ar 5 लाख 20 हजार 
पाक एयरलाइन्स 7 हजार 280 
4. डाक्टर 12,400 7,600 
अस्पताल 26,000 6,000 
ग्रामीण स्वाथ्य केन्द्र 325 88 
नागरिक सामुदायिक विकास 
केन्द्र 81 52 


याहिया खां ने जब पाकिस्तान में सत्ता प्राप्त की उस समय पूर्वी बंगाल 
की जनता की कुठा पराकाष्ठा पर थी | इसके अतिरिक्त आथिक,राजनैतिक तथा 
सांस्कृतिक कारण आक्रोश की भावना को तीव्रतर कर रहे थे परन्तु 20 वीं 


- शाताब्दी के उत्तराधं में आधिक कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण थे । वियाना के 


विद्वानों के एक वर्ग ने आश्चर्यजनक आंकड़े प्रस्तुत किए। उनके अनुसार पूर्वी 
बंगाल पाकिस्तान के राजस्व का 60 प्रतिशत अंशदायी था और जबकि पूर्वी 
बंगाल पर केवलं 25 प्रतिशत व्यय किया जाता था । यर्थाथ में पश्चिमी 
पाकिस्तान की 45% जनसंख्या पर 77% विकास व्यय था और पूर्वी बंगाल 
की 55% जनसंख्या पर 23% व्यय होता था | इसी प्रकार विदेशी मुद्रा पर 


भी पश्चिमी पाकिस्तान कीतुलना में पूर्वी बंगाल में 40 प्रतिशत का अभाव था । 
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इस प्रकार की आथिक असमानता ने राजनेतिक, सामाजिक और 
सांस्कृतिक पक्षों में असंतुलनता उत्पन्न कर दी थी । पूर्वी बंगाल की जनता 
का कुंठा एवं आक्रोश की भावना से पश्चिमी पाकिस्तान के साथ किसी भी 
प्रकार के गठबंधन में विश्वास नहीं रहा । अत: पाकिस्तान के दोनों भागों में 
समन्वय उत्पन्न करने हेतु एक योग्य राजनीतिज्ञ की आवश्यकता थी । 
याहिया खां ने माचे 26,1969 को राष्ट्र के नाम सन्देश में संवैधानिक एवं 
उदारवादी वार्ता की । याहिया खां ने बंगाली शिक्षित वर्ग को शान्त करने 
हेतु उन्हें केन्द्रीय सरकार में उच्च पद प्रदान किए। अन्य प्रशासकीय शाखाओं 
में भी बंगालियों को प्रोत्साहन दिया जाने लगा । याहिया खां सरकार ने 
पूर्वी बंगाल के शिक्षित वर्ग को सरकारी नौकरियां प्रदान कर एक age प्रश्‍न 
चिह्न के उत्तर में केवल एक fag का समाधान किया । 

इसी समय याहिया खां अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ करने में लगे हुए 
थे । अमरीका, रूस और चीन से आथिक और सैनिक सहायता प्राप्त करने 
में वह सफल हुए । शेख मुजीर्वरहमान दूसरी ओर याहिया खां का ध्यान पूर्वी 
बंगाल की ओर आकंषित करने हेतु शान्तिपूर्णं ढंग से आन्दोलन कर रहे थे। 
याहिया खां सरकार ने अपने राजनैतिक कार्यो में दक्षिण पन्थी राजनैतिक 
दलों के नेताओं के 1956 के संविधान के gena की मांग के लिए प्रोत्साहन 
दिया । मुजीर्बुरहमान आदि नेताओं ने इसका विरोध करते हुए 6 सूत्री युक्त 
संविधान की मांग की । 
स्वयत्तता संघर्ष 

पूर्वी बंगाल में सितम्बर 1969 में छात्रों और श्रमिकों में सन्तोष faa- 
लित हो रहा था । पाकिस्तानी शासकों ने इसको भंग करने हेतु अक्टूबर में 
बिहारी-बंगाली उपद्रव करा दिया । बिहारी केवल उर्दूभाषा की मांग ही 
नहीं कर रहे थे, वरन्‌ बंगाली स्त्रियों का भी व्यापार कर रहे थे । उधर नेश- 
नल आवामो पार्टी में भी मतभेद उत्पन्न हो गया था । राष्ट्रपति ने अक्टूबर 
1970 में चुनाव करवाने का निर्णय लिया । याहिया खां इसी मध्य पश्चिमी 
पाकिस्तान में 'एक ईकाई Tala’ को भंग करने की पुर्ण चेष्टा कर रहे थे । 

जनवरी 1,1970 को राजनैतिक दलों पर से प्रतिबन्ध हटा देने के कारण 
पूर्वी बंगाल में हड़तालें और प्रदर्शन आरम्भ हो गए और छात्रों ने फरवरी 
1970 में बंगला देश के राष्ट्रोय ध्वज को प्रदर्शित किया । मौलाना भसानी ने 
10 लाख श्रमिक और कृषकों की नागरिक सेना बनाने का आह्वान किया । 


. याहिया खां ने मार्च 28,1970 को एक वक्तव्य में अनुशासनहीनता की 
भर्त्सना की और राजनैतिक दलों को अनुशासन में रहने के लिए कहा,. 
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राष्ट्रपति ने मार्च 30 को 'लीगल फ्रेम वर्क आडंर' पारित किया । इसके 
मुख्य प्राविधानों में धामिक, प्रशासनिक, वैधानिक, आथिक तथा अपने स्वयं 
के अधिकारों की विवेचना की । राष्ट्रपति के स्वयं में अधिकारों को सीमित 
कर लेने के कारण उपरोक्त AST की आलोचना की गई । पूर्वी बंगाल में शेख 
मुजीर्बूरहमान ने पुन: अपने 6 सूत्री ओर छातों के 11 सूत्रीय मांगों को 
संविधान में निहित करने की मांग की । शेख मुजीर्वुरहमान ने पाकिस्तान के 
शासकों की चेतावनी दी और पूर्वी बंगाल के वैध अधिकारों के प्रति सर्तक किया। 
शेख मुजीर्बुरहमान ने अगामी चुनाव के लिए दौरा करते हुए जनता का 
भारी समर्थन प्राप्त किया । प्रत्येक स्थान पर शेख का “जय बंगाला' के नारों 
से स्वागत किया गया । जून 7,1970 को शेख ने प्रथम बार बंगला देश का 
राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तत्पश्चात छात्रों के हाथों में सौंप दिया । 
पाकिस्तान के दक्षिण पन्थी दल चुनाव स्थगित करने के इच्छुक थे । 
शेख मुजीर्ब्रमान और पूर्वी बंगाल के अन्य नेता इसका विरोध कर रहे थे। 
पूर्वी बंगाल में अगस्त 1970 में भारी वर्षा और बाढ़ का प्रकोप हो गया | 
स्थिति का लाभ उठा कर याहिया खां ने चुनाव को दिसम्बर के लिए स्थगित 
कर दिया । जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी भर्त्सना की p शेख ने घोषणा की यदि 
चुनाव को स्थाई रूप से स्थगित करने की चेष्टा की गई तो मेरी पार्टी इसका 
पूर्ण विरोध करेगी । उन्होंने uz भी कहा कि यह मतदान का लोकतान्त्िक 
युद्ध पूर्वी बंगाल के अधिकारों को प्राप्त करने हेतु मेरा अन्तिम शान्तिपूर्ण 
संघर्ष होगा । 
इसी मध्य वर्षा,साइक्लोन और बाढ़ ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया | 
पाकिस्तान सरकार ने जनता की इस अत्यन्त शोचनीय स्थिति में भी अपनी 
आश्चर्यजनक उदासीनता का परिचय दिया । यह भी एक विडम्बना थी कि कुछ 
विदेशी सरकारों ने प्राकृतिक अत्याचार से पीड़ित जनता की सहायता हेतु 
कार्य किए परन्तु याहिया खाँ सरकार से यह भी न हो सका । शेख मुजीर्बु- 
रहमान ने कहा कि राष्ट्रीय संगठन के नाम पर पाकिस्तानी शासक भरसक 
अत्याचार कर चुके हैं । जब एक विदेशी संवाददाता ने शेख से पूछा कि 
उनकी घोषणा को 'स्वधीनता की पुकार” समझा जाय तो उन्होंने कहा कि 
अभी नहीं । मौलाना भसानी ने शेख तथा अन्य नेताओं को अपने साथ मिल 
कर संघर्ष करने का खुला निमन्त्रण दिया । उन्होंने कहा कि चुनाव एक gT- 
तृष्णा है और उस के पीछे भागने से कोई लाभ नहीं था । 
याहिया खां ने चुनाव में घोषणा कर दी कि सैनिक शासन सत्तापूर्वक 
बना रहेगा यदि संविधान में 'लीगल फ्रेमवकं आर्डर के पांच प्राविधानों को 


एक राष्ट्र का उद्भव : वङ्गला देश|729 


सम्मिलित नही किया गया । परन्तु चुनाव परिणामों ने याहिया खां के 
शासन की समस्त धारणाओं को धूसरित कर दिया । आवामी लीग ने ag- 
मत से चुनाव में विजय प्राप्त की । भुट्टो की “पीपुल्स पार्टी” ने 'नेशनल 
एसेम्बली' में द्वितीय स्थान तथा पंजाब और सिन्ध में बहुमत प्राप्त किया । 
भुट्टो की भेंटवार्ता याहिया खां और शेख से भी हुई और वह अपनी wc 
कार बनाने के इच्छुक थे | याहिया खां अपनी राजनैतिक युक्ति से इस राज- 
नीति के क्षेत्र को पूण रूपेण पार्टी संघर्ष का रंगस्थल बना देना चाहते थे । 
जनवरी 1971 में ast और शेख मुजीब की ढाका में पुनः वार्ता हुई । अपने 
ढाका प्रस्थान से पुर्व भूट्टो ने संवाददाताओं को बताया कि शेख मुजीब के 
छः सूत्रीय तथा छात्रों के ग्यारह सूत्रों से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं किन्तु 
उन्होंने आश्वासन दिया कि फरवरी में कुछ न कुछ समझोता हो जाने की 
संभावना थी । 

ऐसी विषम परिस्थियों के मध्य एक भारतीय वायुयान दो युवकों 
द्वारा लाहौर “हाईजेक' कर लिया गया | हाईजैक करने वालों का लाहौर 
में भव्य स्वागत किया गया और विमान को ध्वस्त कर दिया गया । भारत 
की सरकार ने उन दो युवा अपराधियों को वापिस मांगा तो पाकिस्तान शासन 
ने उन्हें भारत सरकार को सौपने से इन्कार कर दिया फलस्वरूप भारत 
सरकार ने पाक विमानों को भारतीय क्षेत्र पर उड़ान भरने पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया। इस पर याहिया खां और जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत विरोधी 
प्रचार आरम्भ कर दिया । 

शेख मुजीब ने भारतीय विमान के ध्वंस करने की भत्संना कर एक 
जांच आयोग कौ मांग प्रस्तुत की । उन्होंने पूर्वी बङ्गाल की जनता को सचेत 
किया कि जनता को शान्तिपूर्वक सत्ता परिवर्तेन की पद्धति में अवरोध 
उत्पन्न करने का कठोर विरोध करना चाहिए i ora नेताओं तथा पूर्वी 
बङ्गाल के अन्य राजनेतिक दलों के नेताओं ने मुजीब की बात का समर्थन 
किया । पूर्वी बंगाल के नेता भुट्टो और याहिया खां को कूट युक्तियों का 
अर्थं अच्छी प्रकार से समझ RA । पूर्वी बंगाल के नेताओं ने फरवरी 1971 
के प्रारम्भ में नेशनल एसेम्बली को बुलाने की मांग पुनः प्रेषित की 1 इस 
मध्य भुट्टो ने राष्ट्रपति से दीघंकालीन बैठक कर अपने प्रति सम्भवतया कोई 
समझोता कर लिया था | इसका कुछ स्पष्टीकरण फरवरी 13,1971 की एक 
'काकटेल पार्टी” में भुट्टो के कथन से होता था । उन्होंने उसी पार्टी में 
सम्बोधित करते हुये कहा कि 'मुजीब बाहर हो गया है और अब मैं प्रधान मन्त्री 
हूं । राष्ट्रपति के मार्च : 4,1971 को राष्ट्रीय एसेम्बली बुलाने के निर्णय 
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का पूर्वी बंगाल आवामी लीग की कार्यकारिणी समिति ने स्वागत किया। 


याहिया खां ने घोषणा तो कर दी थी किन्तु उस के परिपालन करने 
में वह कतई इच्छुक न थे । भूट्टो का अपना राजनीतिक कोण था और qula 
पूर्वी बंगाल के प्रति पूर्णतया आत्मीयता से अपने विचार प्रकट कर रहे 
थे | मुजीब पाकिस्तान शासन को वार बारसतंक कर रहे थे किन्तु इसके उप- 
रान्त भी मार्च 2,1971 को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय एसेम्बली को अनिश्‍चित 
काल के लिये स्थगित कर दिया । इसका कारण राष्ट्रपति ने पाकिस्तान 
पीपुल्स पार्टी तथा कुछ अन्य दलों का एसेम्बली में मार्च 3, 1971 को उप- 
स्थित न हो सकना बताया | 


प्रथम रूपरेखा 


राष्ट्रपति ओर उनके परामर्शदाताओं को इस घोषणा के कुपरिणाम से 

कुछ तो परिचय था किन्तु उनको जनता के आक्रोश की यह संभावना नहीं 

थी जो पूर्वी बंगाल में प्रदर्शित हुई । राष्ट्रपति की घोषणा से पूर्वी बंगाल 

में प्रशासनिक तथा आथिक गतिरोध आ गया । पूर्वी बङ्गाल की समस्त जनता 

सड़कों पर आ गई । और बंग बन्धु ने शीघ्रातिशीघ्र अपने राजनैतिक बंधुओं 

से वार्ता प्रारम्भ की । बंग वन्धु जब पूर्वानी होटल में आवामी लीग की 

संसदीय बठक कर रहे थे तो एक विशाल जनसमूह होटल में एकत्रित हो 

गया । बंग वन्धु ने इस विशाल जनसमूह को होटल की बाल्कनी से सम्बोधित 

किया | जनता के वारम्बार अनुरोध करने पर भी शेख मुजीब ने स्वतन्त्रता 

की घोषणा नहीं की उन्होंने पूर्वी बंगाल की जनता को शान्त रहने का संदेश 

देकर तथा उन्हें ध्वंसकारी तत्वों से सावधान रहने को कहा । उस दिन ढाका 

में हिसात्मक उपद्रवों की सूचना की यद्यपि बहुत अधिक घ्रामणिक सामग्री प्राप्त 

नहीं है परन्तु पुलिस सेना और बंगालियों के मध्य वारदातों की घटना 

सूचित है । केन्द्रीय छात्र लीग ने पूर्वी बंगाल की घटनाओं का ब्योरा लेने 
हेतु और अपने अगामी कार्यक्रम हेतु ढाका विश्वविद्यायलय के इकबाल हाल 
में सभा आयेजित की । इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि बंगला देश 
को स्वतन्त्र और प्रभुसत्ता राज्य घोषित किया जाय | इस सभा ने यह भी 
निर्णय लिया कि रवीन्द्र नाथ टंगोर की पंक्ति “आमार सोनार बंगाल आमी 
तोमाय भालो बाशी'' (मेरे स्वणित बंगाल मैं तुमसे प्रेम करता हूं) को 
बंगला देश का राष्ट्रीय गान स्वीकृत किया जाय । छात्र नेताओं ने एक 
इश्तहार प्रकाशित किया, जिसने बंगला देश में ऐतिहासिक “मार्च आन्दोलन! 
की रूपरेखा प्रस्तुत की मार्च 26,1971 को बंग बन्धु.मुजी बुँरहमान ने बंगला 


TTE 


14 41441 oo 


SOI 


एक राष्ट्र का उद्धव : वङ्गला देश[731 


देश की स्वतन्त्रता की एक पाशवी घोषणा कर दी । स्वाधीन बंगलादेश 
छात्र संग्राम परिषद के इशतहार में स्वतन्त्र बंगला देश की सरकार के fara- 
लिखित ध्येय बताये गये : (1) एक सशक्त बंगाली राष्ट्र का निर्माण करना 
तथा बंगाली भाषा साहित्य एवं संस्कृति का विकास करना । (2) विभिन्न 
Sal के विभिन्न लोगों की असमता को उन्मूलित कर समाजवादी आथिक नीति 
का आरम्भ करना तथा कृषक श्रमिक राज्य की स्थापना करना । (3) लोकतंत्र 
की स्थापता करना, व्यक्तिगत, वाणी, तथा मुद्रण की स्वतन्त्रता प्रदान करना । 

इसके अतिरिक्त छात्र संग्राम परिषद ने क्रान्तिकारी कार्यो का भी 
योजना क्रम निर्मित किया । छात्रों ने ढाका विश्वविद्यालय के कला प्रागंण 
में माचं 2,1971 को एक विराट सभा की । इस सभा में ओजपूर्ण भाषण दिये 
गये और पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को अग्नि प्रविष्ट कर बंगला देश का 
राष्ट्रीय SAT फहराया गया | तत्पश्चात छात्रों ने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर 


जुलूस निकाला । मार्गों पर जनता ने राष्ट्रध्वज को सलामी देकर अपने 
उद्गारों को प्रकट किया । 


पूर्वी बंगाल में 2 मार्च और 3 मां को पूर्ण हड़ताल की गई और 
सैनिक प्रशासन के उपरांत भी लोगों ने प्रदशन किये तथाकथित स्वाधीनता 
के लिये जीवनदान और रक्तदान के कथन को चरितार्थं किया । बंग ag 
ने मार्च 2,1971 के वक्तव्य Ñ निशस्त्र लोगों के प्रदर्शन पर शासन की नृशंसता 
की भर्त्सना की और उन्होंने शासकों को चेतावनी दी,“कि पूर्वी बंगाल शासकों 
का शोषित प्रदेश उपनिवेश एवं बाज़ार नहीं है।' बंग बन्धु ने कहा कि कितने 
दुःख का विषय है कि जिन विमानों को पश्चिमी भाग से निर्वाचित प्रतिनिधियों 
को लाना चाहिये था वह विमान सेना और युद्ध सामग्री ला रहे हैं । बंग बन्धु 
ने सैनिक प्रशासन को तुरन्त हटा देने की मांग की । पूर्वी वङ्काल का संघर्ष 
दिन प्रतिदिन तीव्रतर होता चला गया । और याहिया खां का सँनिक प्रशाशक 
टिक्का खां, जो कि बलूचिस्तान के हत्यारे के नाम से जाता जाता था, भी 
स्थिति को सम्भाल न सका । 

इसी मध्य राष्ट्रपति याहिया at ने राष्ट्रीय असेम्ब्ली के आयोजन की 
घोषणा कर दी। बंग बन्धु ने कहा कि 25 मार्च 1971 को राष्ट्रीय ऐसेम्बली 
में आवामी लीग तभी भाग लेगी यदि निम्नलिखित 4 मांगे पुणं की जायेंगी । 
(1) संनिक प्रशासन का समापन | 
(2) सेना की वापसी । 
(3) हृत्याओं की जांच । 
(4) निर्वाचित प्रतिनिधियों को सत्ता स्थानांतरित करना । 
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agay ने यह भी घोषणा की, कि हमारा संघर्ष इस समय स्वतन्त्रता 
का संघर्ष है। इस पर “जय बज्भना” के नारों से वातावरण उद्घोषित हो 
उठा | कुछ समकालीन लेखकों एवं पयंवेक्षकों के अनुसार away को मार्च 
7, 1971 को ही स्वतन्त्रता घोषित कर 10 लाख जनता की भीड़ को पूर्वी 
सेना के मुख्य कार्यालय में टिक्का खाँ और उसके सँनिकों से विना शतं आत्म- 


समर्पण की माँग करानी चाहिये थी । उपरोक्त पर्यवेक्षकों के अनुसार कि ` 


यह्‌ कार्य agag कुछ सौ अथवा हजार लोगों के जीवनोत्सर्ग द्वारा कर 
सकते थे और बङ्गला देश पाकिस्तानियों के नृशंस जातिसंहार तथा ऐति- 
हासिक हत्याओं के नर्तन से वच सकता था d 
ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि बंगबन्धु बंगला देश की पुणं स्वतन्त्रता 
की सजीव कल्पना नहीं कर रहे थे क्योंकि मस्करैहन्स को अपनी एक वार्ता- 
लाप के मध्य शेख ने 1958 में ही कहा था कि हमको स्वतन्त्र होना है और 
हम अपनी पृथक जल थलओर वायु सेनायें रखेंगे। इसके उपरान्त भी मुजीब ने 
मार्च 7 को अन्तिम पग क्यों नहीं उठाया ? इसके 3 कारण थे-प्रथम कि शेख 
पाकिस्तान की बंगला देश में सेना को अधिक सशक्त समझते थे और बङ्गला 
देश की स्वाधीनता में नरसंहार नहीं करवाना चाहते थे जो तत्पश्चात्‌ 
वास्तविक रूप में हुआ । और दूसरा उनके विचार में उनके 6 सूत्रीय कार्य- 
क्रम को मान्यता देने के पश्चात एक प्रकार से स्वायत्त शासन ही हो जायेगा, 
और तीसरा शेख मुजीब मुस्लिम लीग से आत्मिक होने के कारण पाकिस्तान 
से इतने शीघ्र सम्बन्ध नहीं तोड़ना चाहते थे । उन्होंने इस तथ्य की स्वयं 
पुष्टि वली खाँ से की थी । मार्च 22, 1971 को राष्ट्रीय अवामी पार्टी के 
नेता खाँ अब्दुल वली खाँ ने agag से पूछा : शेख साहब. मुझे बताइये कि 
क्या अभी तक आप संयुक्त पाकिस्तान में विश्‍वास रखते हैं ? मुजीब ने 
उत्तर दिया ‘at साहब, में मुस्लिम लीगी हूं'। मुजीब का आशय खाँ वली 
खाँ को सौम्य रूप से फटकारना था क्योंकि खाँ वली खाँ ने 1947 में विभा- 
जन का विरोध किया था, gp eg के इन कार्यो से आन्दोलन 'चल सोपान” 
की भांति आरम्भ में मन्दगति से चलता रहा । इस शान्तिमय आन्दोलन और 
शेख मुजीब की मन्द गति क्रान्ति ने याहिया खाँ को अन्तिम मनमानी करने 
का पूर्ण अवसर प्रदान किया । मार्च 11, 1971 को शेख ने संयुक्त राष्ट्र संघ 
के महासचिव wate को पाकिस्तानी सैनिक सुदृढ़ीकरण का पुनरावेदन 
किया | इस अपील का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । इसी मध्य याहिया खां 
ने agag से वार्तालाप करने की इच्छा प्रकट की । बद्धुबन्धु ने इसके उप- 
रान्त भी सविनय अवज्ञा आन्दोलन बनाये रखा । राष्ट्रपति याहिया खाँ और 


ahi NEEE! 
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शेख मुजीर्बरहमान की मार्च 10 और 25 के मध्य वार्तालाप को मैस्करेहन्स 
ने आधुनिक समय की सर्वाधिक राजनेतिक प्रहेलिका (पहेली) की संज्ञा 
दी । बाह्यरूप से राष्ट्रपति ने आवामी लीग के नेताओं के साथ मैत्रीपूर्ण 
व्यवहार रखा परन्तु आन्तरिक रूप से प्रत्येक दिवस सेना और युद्ध सामग्री 
का प्रबलीकरण होता रहा । इसके अतिरिक्त बङ्गाली सैनिक और पुलिस 
अधिकारी प्रत्येक समय पाकिस्तानी निगरानी में रखे गये । परन्तु इसी समय 
“पूर्वी agia राइफल्स' के अनेक युवा बङ्गाली अधिकारी भूमिगत होकर 
गुप्त रूप से 'मुक्तिवाहिनी” का संगठन और प्रशिक्षण कर रहे थे । 


पेशाचिक राजनीति 


यदि याहिया खाँ अपने राजनेतिक समझौते में वास्तिविक रूप से 
गंभीर थे तो मार्च 17 और मार्च 24 के मध्य नागरिक gend (चिटगाँव 
और जादवपुर में) क्यों की गई ? एक प्रश्‍न जिसने राजनैतिक विश्लेष्ण- 
कर्ताओं को निरुत्तर कर दिया वह ag था कि क्या मुजीब याहिया खाँ की 
वार्ता को सार्थकता से परिचित थे अथवा नहीं | कुछ पयंवेक्षकों का कहना 
है कि शेख मुजीब आगामी संकट के प्रति पूर्णतया अनभिज्ञ नहीं थे । परन्तु 
इस तथ्य में विशेष सार्थकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि वह जनता को नेताओं 
को पत्रकारों को बद्भधला देश में हिंसात्मक स्थिति, जनता के आक्रोश तथा 
क्रांति के बारे में स्पष्टतया बताते अवश्य रहे, किन्तु वास्तविक रूप से ag 
इस हिंसात्मक स्थिति के प्रत्युत्तर को क्रियात्मक रूप नहीं दे रहे थे। WD 
25 तक agag सैनिक, प्रशासन के अत्याचार का खण्डन करते रहे, और 
aya देश संकट का राजनैतिक रूप से निराकरण ` चाहते रहे । केवल 
मार्च 25 की रात्रि को 10 बज कर 30 मिनिट पर मुजीब ने समस्त नेताओं 
से भूमिगत हो जाने के लिये कहा और पूर्वी agar राईफल्स को अतिशीघ्र 
संदेश भेज कर शस्त्र संघर्ष के प्रति सचेत किया । लगभग 11 बजे के समीप 
बङ्कला देश में नारकीय संघर्ष आरम्भ हो गया। पाकिस्तानी सेना के पाशविक 
एवं नृशंस अत्याचार को निष्पक्ष पर्यवेक्षकों ने “द्वितीय विश्वयुद्ध में नाजी 
अत्याचारों से कहीं अधिक भयानकतम' की संज्ञा प्रदत्त की है । नृशंस हत्याओं 
के साथ-साथ मार्च 25, 26 की रात को ढाका के हिन्दू मुसलमानों पर मत्या- 
चार और हिसा की वर्षा कर दी गई । ढाका विश्वविद्यालय के छात्रावासों 
में प्रवेश कर छात्रों को गोली से भुत डाला गया ओर छात्राओं से बालात्कार 
किया गया | 26 तारीख की मध्य रात्रि को बङ्कुबन्धु ने सैनिक प्रशासन के 
अन्यायपूर्ण कपटी और विश्वासघाती कार्यों की भत्सँना करते हुये बंगला देश 
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को एक स्वतन्त्र राज्य घोषित कर दिया । उन्होंने लोगों से अनुरोध किया 
कि बंगला देश की मान, प्रतिष्ठा की रक्षा करें । !पूर्वी बंगाल रेजीमेन्ट! 
ओर पाकिस्तान राईफल्स' ने भी चिटगाँव, दीनाजपुर, कोमिला, मेयमनर्सिह 
जैसोर, खुलना, कुर्शतआ, राजशाही आदि स्थानों पर विद्रोह आरम्भ हो 
गये । चिटगांव में ज़ियाउरंहमान ने अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी 
और बंग बन्धु को अपने नेता की मान्यता दी । 
आवामी लीग के नेताओं ने, जो भूमिगत हो गये थे 10 अप्रैल 1971 
को अजीवनगर से स्वतन्त्रता का घोषणा पत्र प्रकाशित किया । शेख 
मुजीबुरंहमान को नवीन गणतन्त्र का राष्ट्रपति और सेना का सर्वोच्च सेना- 
saa नियुक्त किया गया । सैयद नजरूल इस्लाम उपराष्ट्रपति बने और 
agda अहमद को प्रधानमन्त्री का उत्तरदायित्व दिया गया । नवीन प्रधान 
मन्त्री ने जनता के त्याग और शीर्यता की प्रशंसा की । उन्होंने मुक्तिवाहिनी 
और मेजर ज़ियाउरंहमान के वीरता पूर्ण संघर्ष को सराहा । उन्होंने fara- 
शक्तियों का ध्यान भी बंगला देश के जातिसंहार की ओर आकृष्ट किया । 
मुज़ीबनगर में 17 अप्रेल 1971 को बङ्गलादेश के नव गणतन्त्र का 
उद्घाटन किया गया । कर्नेल उस्मानी को मुक्ति फौज का सेनाध्यक्ष बनाया 
गया । बङ्गला देश गणतन्त्र ने राजनीतिक कार्यो के अभियान को आन्दोलित 
किया | aper देश दूत कार्ये विभिन्न देशों की राजधानियों में आरम्भ हो 
गया जिसमें भारत ओर संयुक्त राष्ट्र भी सम्मिलित था । 
बङ्गला देश के कार्यों की प्रतिक्रिया पश्चिमी पाकिस्तान में तीब्रता 
पूर्ण होने लगी । मैस्केरहेन्स कुछ पत्रकारों में से थे जिनको पाकिस्तानी सर- 
कार ने बङ्गला देश भ्रमण की आज्ञा दे रखी थी ताकि agar देश में पाकि- 
स्तान की सेना के अच्छे कार्यो की रिपोर्ट भेजें । परन्तु मैस्करेहेन्स ने यंत्रणा 
और उत्पीड़न के वातावरण को देखकर पाकिस्तानी नागरिकता को छोड़ 
दिया | जून 13, 1971 को मैस्करेहेन्स ने सन्डे टाइम्स (लन्दन) को रिर्पोट 
भेजते हुये लिखा कि उनको अनेक पाकिस्तान के सैनिक ओर प्रशासनिक 
उच्च अधिकारियों ने बताया कि वह पूर्वी पाकिस्तान के पृथकवाद को सदैव 
के लिये समाप्त कर देगें । चाहे इसमें 20 लाख आदमियों की हत्या क्यों न 
gr? मैस्करेहेन्स ने अपने अनुभवों को संक्षेप में बताया, कि उन्होंने ब्कला 
देश में क्रूरता का नग्न नृत्य देखा । उन्होंने अधिकारियों में यह वार्ता सुनी, 
कि आज कितने शिकार रहे ? मैस्करेहेन्स ने अपनी पुस्तक “दि रेप ऑफ 
बांगला देश” में बताया कि हत्यारों के मुख्य लक्ष्य बंगाली सैनिक, हिन्दू, 
आवामी लीग, ola erar और बंगाली बुद्धिजीवी थे । उन्होंने यह भी 
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लिखा कि पाकिस्तानी सैनिकों की पाशविकता की नग्न चित्रण अब भी उनके 
मानस पट को झुलसा रहा है। यद्यपि भारत की सीमा से सेनिक सामप्री 
गोरिल्ला युद्ध कर रही थी, परन्तु पश्चिमी पाकिस्तान जो चीन और अम- 
रीका से पूर्ण सहायता प्राप्त कर रहा था, कहाँ तक सामना करता । मुक्ति- 
वाहिनी और बंगला देश के वीर लोगों को मैत्री शक्तियों (विशेष कर भारत) 
से सहायता की अपेक्षा थी । 
भारत सरकार ने मार्च 1971 के अन्त में बंगला देश के प्रति अपनी 
सहानुभूति और पूर्ण एकता को व्यक्त किया । परन्तु दिसम्बर 3 की सांयकाल 
को पाकिस्तान के विमानों ने भारतीय हवाई agi पर उड़ाने भरी । भारत 
सरकार ने इसे आक्रमक नीति की मान्यता दी और दिसम्बर 4, 1971 को 
भारतीय सेनाओं ने बंगला देश और पश्चिमी सेक्टर में सँनिक कार्यवाही शुरू 
कर दी । इसके साथ ही भारत सरकार ने बंगला देश के गणतन्त्रीय दूतावास 
को मान्यता दी । भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी का दिसम्बर 10 को 
संयुक्त कमाण्ड स्थापित किया गया । भारतीय सेना के तीनों अंगों ने पार- 
स्परिक क्रियात्मक सहयोग इतनी सफलता पूर्वक किया कि पाकिस्तान के 
पूर्वी कमाण्ड के मुख्य कार्यालय को हतप्रभ कर दिया । भारतीय जलसेना ने 
अरब सागर भौर बंगाल की खाड़ी में सफलता पूर्वक पाकिस्तान से सँनिक 
सहायता लाने वाले युद्धपोतों की नाकावंदी कर दी। मुक्ति वाहिनी ने भी शोयं 
और प्रतिभा का परिचय दिया । अन्ततः 16 दिसम्बर को पाकिस्तानी सेना 
ने जनरल नियाजी की अध्यक्षता में भारतीय सेना के कमाण्डर अध्यक्ष जन- 
रल जगजीत fag अरोड़ा के समक्ष आत्मसमंपण कर fear इस ऐतिहासिक 
समपणं में 92000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमपर्ण किया जो सम्भवतः 
आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा समर्पण था । इस आत्मसमपंण के साथ 
ही बंगला देश से पाकिस्तान का शासन सवंदा के लिये समाप्त हो गया और 
बंगला देश विश्व के स्वतन्त्र देशों के मानचित्र का एक अंश बन गया d 
बंगला देश की सरकार और जनता ने 16 दिसम्बर को प्रति वर्षं अपना 
स्वतन्त्रता दिवस मनाने की घोषणा की । 


AGA देश का उदय 
बंगबन्धु शेख मुजीर्बू रहमान पाकिस्तान से बन्दीमुक्त होकर जनवरी 
10, 1972 को बंगला-देश लोटे | जनता ने उनका भव्य स्वागत किया । 
बंगला देश की स्वतन्त्रता के पश्चात बंगबन्धु शेख मुजीर्बुरहमान सर- 
लता से राष्ट्रपति पद्धति की सरकार बना सकते थे, परन्तु उनके लोकतान्त्रिक 
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शासन में विश्वास के कारण उन्होंने संविधान निर्माण की घोषणा की । 
बंगला देश के संविधान सभा की घोषणा मार्च 23, 1972 में हुई । 34 सदस्यों 
के संविधान पाण्डुलेखन की समिति कमाल हुसैन की अध्यक्षता में अप्रैल 11, 
1972 को बनी । बंगला देश के संविधान का अन्तिम पाण्डुलेखन संविधान 
सभा ने नवम्बर 4, 1972 को स्वीकार कर लिया । संविधान के 11 भाग 
थे, जिसमें 153 अनुच्छेद थे और 4 योजना प्रलेख थे। संविधान में राष्ट्रीयता 
धर्म निरपेक्षता, समाजवाद तथा लोकतान्त्रिक पद्धति निहित थी । बंगबन्धु 
यदि चाहते तो दिसम्बर 1975 तक विना चुनाव कराये पदासीन रहते । परन्तु 
मुजीब ने मतदान कराना आवश्यक समझा । मार्च 1973 के चुनाव में 
आवामी लीग ने 300 स्थान में से 291 स्थान ग्रहण किये । तत्पश्चात 
1974 तक संविधान में 2 संशोधन भी किये गये । 
बंगला देश की आन्तरिक प्रशासनिक व्यवस्था कोई विशेष रूप से सुदृढ़ 
नहीं थी । असामाजिक तत्व अपना कार्य कर रहे थे । शेख मुजीर्वू रहमान ने 
दूसरे संशोधन के अन्तर्गत दिसम्बर 28, 1974 को राष्ट्रपति से आपातकालीन 
स्थिति की घोषणा करने को कहा । आपातकालीन स्थिति घोषणा ने लोगों 
में राष्ट्रपति शासन की स्थिति की सम्भावना उत्पन्न की अत: यह अनुमान 
जनवरी 25, 1975 को सत्य सिद्ध हुआ जब संविधान संशोधन के पश्चात शेख 
मुजीर्बूरहमान उसी दिन राष्ट्रपति पद पर आसीन हुये । मुजीब बंगला देश 
की सामाजिक, आथिक, प्रशासनिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सफल न हो 
सके क्योंकि आथिक और सामाजिक स्थिति संकट सूचना की द्योतक हो रही 
थी । राष्ट्रीय उत्पादन भी 1969-70 से 12 से 14 प्रतिशत कम हो गया 
था । पंचवर्षीय योजना जो अप्रैल 1973 में आरम्भ की गई थी सफलता प्राप्त 
करने में अपर्याप्त थी । जूट, कपास, चीनी, कपड़ा आदि का उत्पादन भी 
qied नहीं हो रहा था | कृषि भौर सिंचाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं 
थी । आयात निर्यात में भी आर्थिक हास स्पष्ट दृष्टिगोचार था । 
यद्यपि जनसंख्या की वृद्धि के कारण आथिक स्थिति संतुलित नहीं हो 
पा रही थी किन्तु व्याप्त भ्रष्टाचार ने आथिक स्थिति को अपने आवरण में 
ले लिया था। विदेशी सरकारों की सहायता का दुरुपयोग हो रहा था। 
केवल रेडक्रास संस्था जो सामान्यतया सुचारु रूप से कार्य करती रही, किन्तु 
स्थानीय रेडक्रास संस्था कटु अलोचना की पात्र थी । 
मुजीब शासन विधि व्यवस्था बनाये रखने में भी असमर्थ थे । हजारों 
की संख्या में असामाजिक तत्व बंगला देश में उत्पात मचाये थे, जीवन भर 
सम्पति का संकट हर समय बना रहता था मुजीब की शस्त्र समपेण की 
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अपील का अभी कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था । इसके अतिरिक्त 
बामपन्थी और दक्षिणपन्थी शक्तियां अपना काम सुचारु रूप से कर रही 
थीं । बंगला देश के उदय के साथ ही यह विचारधारा उत्पन्न हुई थी जिसमें 
भारतीय भी थे कि बंगला देश में साम्प्रदायिकता समाप्त हो गई परन्तु यह 
धारणा निर्मूल सिद्ध हुई क्योंकि बंगला देश की साम्प्रदायिकता की नींव 
आथिक और सामाजिक ढांचे में निहित थी । आवामी लीग ने जब भारतियों 
को शंकित दृष्टि से देखना आरम्भ किया तो मुजीब को भारत की कठपुतली 
नामाकरण दिया गया । 

शनेः शनैः मुजीब के विरुद्ध असन्तोष की भावना का प्रसार होने लगा। 
राजनेताओं और शासकों से कहीं अधिक मुजीव विरुद्ध कार्य सेना में होने 
लगे । इसका एक कारण राजनीतिज्ञों का असामाजिक तत्वों को आश्रय देना 
था । युवा सँन्याधिकारी इस कार्य प्रणाली के विरुद्ध थे । अनेक अवसरों पर 
शेख मुजीब को स्वयं सैनिक अधिकारियों को आवामी लीग के सदस्यों में 
मवरोध उत्पन्न न करने की आज्ञा देनी पड़ी। बंगला देश के युवा अधिकारियों 
के एक वर्ग को मुजीब प्रशासन असहाय प्रतीत होने लगा । इनमें विशेषकर 
एक मुख्य युवाधिकारी मेजर दलीम था । “डेली टेलीग्राफ़' (aaa) के 
सम्वाददाता पीटर गिल ने समाचार प्रेषित करते हुये लिखा कि दलीम की 
युवा और सुन्दर पत्नी से बंगला देश की रेडक्रास संस्था के अध्यक्ष के ga 
ने छेड़वानी की और अनादर का व्यवहार किया । रेडक्रास का अध्यक्ष शेख 
मुजीब का व्यक्तिगत मित्र था, इस कारण दलीम को ही पदच्युत कर दिया 
गया । अगस्त 15,1975 को जो राज्य विप्लव कर्नल अब्दुल रशीद की 
अध्यक्षता में गुप्त रूप से योजना वद्ध किया गया उसको कार्यानिवत करने 
का कार्य मेजर दलीम को दिया गया । मेजर दलीम ने एक सैनिक टुकड़ी के 
साथ शेख मुजीर्बु रहमान के घर पर धावा बोल दिया और बंग बन्धु और उनके 
परिवार के सदस्यों को (जो वहां पर थे) मौत की शय्या पर सुला दिया । 

इस प्रकार आधुनिक इतिहास के एक महान जीवन का दुखान्त हो 
गया सम्पूर्णं देश इस घटना से स्तब्ध हो गया परन्तु इसकीजनभत्सँना नहीं 
हुई | इससे एक महत्वपूर्ण तथ्य की उद्घोषणा होती है बंगला देश की जनता 
और छात्र जो पाकिस्तानी गोलियों से भयभीत नही हुये इस घटना पर मौन 


क्यों रहे ? सम्भवतः इसका उत्तर यही है कि उन्होंने इस घटना को इस 
योग्य समझा । 


नेतृत्व का प्रश्‍न 
इस आकस्मिक घटना ने पूणं बंगलादेश के समक्ष नेतृत्व का प्रश्‍न 
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उत्पन्न कर दिया । सवे जनता को प्रत्यक्ष विदित था कि अब सैनिक प्रशासन 
ही कार्य ग्रहण करेगा परन्तु सेनाध्यक्ष अथवा सेना के उच्चाधिकारी स्वयं 
नागरिक प्रशासन के स्वरूप की रूप रेखा में रुचि लेरहे थे । खोन्दका मुश्ताक 
अहमद को उनकी लम्बी अवधि के राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव के 
आधार पर राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया । सेनाध्यक्ष के निर्णय में अवश्य 
कुछ कठिनाई थी किन्तु वह भी मेजर जनरल जियाउररहमाह के चयन से 
समाप्त हो गई | उनके चयन के प्रति उनका स्वाधीनता युद्ध में योगदान, 
उनका निविवाद चरित्र तथा उत के प्रति जन आस्था को वरीयता प्रदान की 


TÉ | 


बंगला देश के भाग्य में स्थाई प्रशासन का सितारा नहीं था । ब्रिगेडियर 
खालिद मुशर्रफ ने नवम्बर 3,1975 को एक विप्लव कर frat और वायु 
सेनाध्यक्ष वाईस एयर मार्शल तैय्यर को वन्दी बना लिया परन्तु नवम्बर 6- 
7, 1975 को faar के समर्थको ने प्रति विप्लव कर feat को पुनः स्थापित 
किया | ज़ियाउररहमान प्रथम चरण में उप मुख्य सैनिक प्रशासन अधिकारी 
रहे, अपने द्वितीय चरण में वह मुख्य स॑निक प्रशासन अधिकारी और अन्तिम 
चरण में राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुये । जिया को राष्ट्रपति पद तक 
पहुंचने के लिये कठिन संघर्ष करना पड़ा क्योंकि सैनिक अधिकारियों की 
महत्वाकांक्षा इतनी तीव्र थी कि वह स्वयं प्रशासन की बागडोर सम्मालना 
चाहते थे । इसके अतिरिक्त बामपन्यी जातीय समाजतांत्िक दल भी जिया 
का विरोध कर रहा था p जातीय समाजतांत्रिक दल युवा जनता भौर छात्रों 
का वर्ग था मुजीब से समाजवादी योजना में faaea के कारण रुष्ट था | 
faar ने अपनी राजनीतिक युक्तियों के द्वारा समस्त संकटों को पार कर 
अप्रेल 21,1977 को बंगलादेश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया । 


राष्ट्रपति पद पर आते ही उन्होंने प्रथम कायं यह किया कि गणतन्त्र 
के घोषित ध्येयों में से धर्मनिपेक्षतावाद को समाप्त कर दिया i इसका अर्थ 
था कि देश भविष्य में अल्लाह, राष्ट्रवाद लोकतंत्र और समाजवाद में far- 
वास रखता था। जिया ने यह घोषणा कर दी वह जनमत संग्रह में विशवास 
रखते हैं और इस कारण जनमत प्राप्त किया जायगा | यह जनमत संग्रह 
फरवरी 1960 में aga खां पद्धति थी जिस के फलस्वरूप स्वयं को देश का 
निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किया जा सकता था । अतः मई 1977 को farar 
ने भारी संख्या में जनमत प्राप्त किया ऑर अपने राष्ट्रपति पद को किंचित 


स्थायित्व प्रदान किया i 
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जिया के पद ग्रहण करते ही छातों में पुन: असन्तोष की भावना का 
संचार हुआ ओर वे अप्रेल 22,1977 से संगठन तो बना ही रहे थे अब 
और अधिक सक्रिय हो गये । इस संगठन में अवामी लीग, जातीय समाज- 
तांत्रिक दल, साम्यवादी दल, और राष्ट्रीय अवामी पार्टी के छात्र सदस्य थे । 
अनेक स्थानों पर oral ने प्रदर्शन किए और सैनिक प्रशासन को हटाने की 
माँग रखी । अपनी इस योजना के अर्न्तगत अनेक छात्र सैनिक मुठभेड़ में 
घायल व हताहत हुए । यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक हैं कि बंगला 
देश की 21 राजनैतिक पार्टियों एवं दलों में से केवल 5 साम्प्रदायिकता से 
युक्‍त दलों ने ही जिया के राष्ट्रपति पद का स्वागत किया और अपना सह- 
योग प्रदत्त किया। 


faar को सम्भवतया सेना से भी कोई विशेष सहयोग प्राप्त नहीं UD 
यह इस बात से और अधिक स्पष्ट हो जाता था कि राष्ट्रपति पद पर आ 
जाने के पश्चात्‌ भी ज़िया ने किसी को सेनाध्यक्ष नियुक्त नहीं किया । इसके 
दो कारण थे-प्रथम कि faar को सेना के मुख्य अधिकारियों की स्वार्थ 
लालसा का भय था और द्वितीय वह पाकिस्तान समर्थक सेना अधिकारियों 
को कोई अवसर प्रदान नहीं करना चाहते थे । सेना के अतिरिक्त जिया प्रशा- 
सन के विरुद्ध भूमिगत गुरिल्ला संस्थाओं का भी अपना योगदान था। इन 
संस्थाओं का मुख्य लक्ष्य व ध्येय मुजीव प्रशासन के चार सिद्धान्तों (राष्ट्र- 
वाद, समाजवाद, लोकवाद तथा धर्मनिपेक्षवाद) की पुनः स्थापना था। 
जिया को अपनी सरकार की अलोकप्रियता का पुरा ज्ञान था और इसीलिये 
जनता को आम चुनाव का केवल कोरा आश्वासन दिलाया जा रहा art 
जिया प्रशासन ने नगरपालिका चुनाव घोषित कर दिये। चुनावों के परिणामों 
ने स्पष्ट कर दिया कि जनता पार्टी प्रत्याशियों को मत दे कर विजयी बनाने 
की इच्छुक थी । इन चुनावों ने जनता के सैनिक प्रशासन के विरोध को 
प्रकट किया । इसके अतिरिक्त अगस्त 15, 1977 को जनता ने बंगबन्धु की 
द्वितीय 'हत्या जयन्ती' को शान्तिपूर्ण वातावरण में मना कर बंगला देश में 
“राष्ट्रीय शोक दिवस” का आरम्भ किया । अनेक स्थानों पर जनता ने सेनिक 
प्रशासन की आज्ञा की अवज्ञा कर मुजीर्बुरहमान की समाधि पर प्रार्थता 
सभायें कीं। 

यद्यपि बंगला देश के छात्रों में असन्तोष व्याप्त था, किन्तु जिया प्रशा- 
सन ने ढाका विश्वविद्यालय अधिनियम (1973) में संशोधन कर असन्तोष को 
और त्वरित किया । इस संशोधन के द्वारा वास्तविक अधिनियम के लोक- 
qafas तथा स्वायतता के मूल तत्वों को समाप्त कर दिया गया । इस 
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संशोधन ने छात्रों को संगठित होने का एक और अवसर प्रदत्त किया । ढाका 
विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस संशोधन के विरुद्ध अगस्त 11, 1977 को 
अनिश्‍चित हड़ताल प्रारम्भ कर दी। अनेक अध्यापकों एवं बुद्धिजीवियों ने 
इस हड़ताल का खुला समर्थन किया । इस हड़ताल के प्रदर्शन के मध्य Gala 
aads और मुजीब विरोधी छात्र दलों में संघर्ष के मध्य हिसात्मक कार्य 
हुये । ढाका विश्वविद्यालय 35 दिन की रमजान की wet के लिये वन्द कर 
दिया गया | 

छात्रों के अतिरिक्त सेना के तीनों अंगों में जियाउरंहमान के शासन के 
विरुद्ध विरोध स्पष्ट दृष्टिगोचर था । लगभग 2,500 वागी भुमिगत हो चुके 
थे। जिया प्रशासन ने राजनेतिक दलों पर अंकुश लगाया और सरकारी 
अधिकारियों को वेतन के प्रलोभन देकर स्थिति को सामान्य करने की चेष्टा 


की । 
इस मध्य भूमिगत क्रान्तिकारी संस्था के अध्यक्ष कादिर सिद्दीकी 


(आइगर-सिद्दीकी) भारतीय प्रधानमन्त्री तथा अन्य नेताओं से मिले । 
उन्होंने अमृतबाजार पत्रिका की भेंटवार्ता में बताया कि बंगला देश की 
जनता जियाउरंहमान के सैनिक अधिनायक तन्त्र की समाप्ति की प्रतीक्षा में 
है। नवम्बर 1977 में बंगला देश में न केवल भूमिगत क्रान्तिकारियों ने 
बरन्‌ मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों ने देश में लोकतन्त्रिक प्रशासन को 
स्थापित करने हेतु जन आन्दोलन करना प्रारम्भ कर दिया ari ज्जियाउरंह- 
मान ने इस तथ्य को भली भाँति अन्तः ग्रहण कर लिया था कि बंगला देश 
में राजनेतिक कम्पन प्रारम्भ हो गया था । इस हेतु जियाउरहमान ने एक 
संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा बनाने का प्रस्ताव रखा । राष्ट्रपति का यह निर्णय इस 
बात का स्पष्ट द्योतक था कि राष्ट्रपति केवल एक राजनेतिक दल बनाने के 
इच्छुक थे क्योंकि एक राजनंतिक दल पर उनका पूर्ण अधिनायकत्व होता d 
बंगला देश के राजनेतिक नेताओं ने जो जियाउरंहमान को लोकतार्त्रिक 
farai की sax सोहाती से परिचित थे, उन्होंने इसका विरोध किया । 
परन्तु बंगला देश के राष्ट्रीय विजय-दिवस की पूर्व संध्या को राष्ट्र के नाम 
संदेश में राष्ट्रपति जियाउरंहमान ने कहा कि बंगला देश में राजनेतिक 
रिक्तता को पूणं करने हेतु और लोकतान्त्रिक पद्धति को आरम्भित करने हेतु 
एक राजनैतिक मोचे के निर्णय की घोषणा की गई । राष्ट्रपति के इस प्रकार 
के एक राजनैतिक दल द्वारा समपित राष्ट्रपति पद्धति की कटु आलोचना की 
गई । जियाउरंहमान के शासन अवघि में बंगला देश की आथिक स्थिति में 
विशेष सुधार नहीं आया था । इसका मुख्य कारण राष्ट्रपति का पुरा ध्यान 


ee 
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अपनी सत्ता की सुरक्षा में व्यतीत होना था और इतने वृहद देश की अन्य 
समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित नहीं हुआ । जनसंख्या वृद्धि के 


. साथ-साथ वेरोजगारी में तीब्रता से वृद्धि हुई । कृषि के क्षेत्र में असफलता ने 


औद्योगिक असफलता को जन्म दिया | बंगला देश की आयात 1977-78 में 600 
करोड़ थी और निर्यात आय 300 करोड़ थी । इससे स्पष्ट था कि बंगला 
देश की आर्थिक नीति अकुशलता, भ्रष्टाचार और दूर दृष्टि से वंचित 
थी । शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रगति नाममा की थी । 


बंगला देश (1981-- ) 


aya देश में ज़ियाउंरहमान के शासन ने n-ai: आलोचना ग्रहण 
करनी आरम्भ कर दी । परिणामस्वरूप 1981 में उनकी हत्या कर दी गई 1 
जनरल जियार्उरहमान की हत्या से उत्पन्न भावात्मक वातावरण के कारण 
वेगम हसीना एवं शेख वाजेद को पराजित कर 15 नवम्वर 198] के राष्ट्रपति 
चुनाव में अब्दुल सत्तार सेना के सक्रिय सहयोग से राष्ट्रपति निर्वाचित हुये । 
उनके राष्ट्रपति होने के पश्चात ही उनके भविष्य पर विदेशी तथा भारतीय 
समाचार Tal ने अनुमान लगाना आरम्भ कर दिया था । 

नवम्बर 22-28 1981 के दिनमान के संवाददाता ने अब्दुल सत्तार के 
राष्ट्रपतित्वकाल के 6 माह का अनुमान लगाया, लेकिन श्री सत्तार केवल 
126 दिन ही सत्ता का उपभोग कर सके । 23 मार्च 1982 को राष्ट्रपति 
अब्दुल सत्तार को एक सैनिक क्रान्ति में Targa कर दिया गया । यह 
क्रान्ति लेफ्टिनेट जनरल एच० एम० इरशाद के नेतृत्व में सम्पन्न हुई | क्रांति 
के पश्चात देश भर में सैनिक प्रशासन लागू कर दिया गया । 

अपदस्य राष्ट्रपति और आवामी लीग की नेता बेगम हसीना शेख 
वाजेद का भविष्य प्रश्नचिह्न है। 

agar देश से कीरित भौमिक ने 12 अप्रैल 1982 को टाइम्स ऑफ 
इण्डिया में अपने समाचार में लिखा, कि 11 अप्रैल 1982 को बद्ध ला देश के 
संनिक शासन के अध्यक्ष जनरल इरशाद ने बङ्गा देश में नवीन आथिक 
पद्धति की घोषणा कर दी । इससे पूर्व बद्धला देश में आयात नीति sare 
वादी होने के कारण अधिकांश aequ विदेश से आती थीं । जनरल इरशाद 
ने आयात की समस्त वस्तुओं को बहिष्कारित घोषित कर स्वनिमित वस्तुओं 
पर आधारित आथिक नीति की घोषणा की है । 

संवाददाता ने आगे लिखा कि जनरल रहमान के 5 वर्ष के शासन में 
ढाका की दुकानों पर विदेशो माल की खपत थी | इरशाद ने सम्भवतया अपने 


SS 


ALLA 
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भ्रष्टाचार विरोधी कार्यो को सार्थक बनाने हेतु आयात प्रतिधन्ध लागू किया। 
शेख मुजीबुरंहमान की हत्या के समय 1975 में एक या दो ही मुख्य पूंजीपति 
थे और परन्तु 1978 में ढाका में ही 200 सूचित किये गये जो लोगों के अनु- 
सार कम थे । जनरल इरशाद की नीति भी बंगला देश के भविष्य की भांति 
पुनः एक प्रश्‍न चिह्न तो अवश्य है किन्तु हाल ही में भारत-वंगला देश सम्बन्धों 
ने एक नई करवट ली है। 

श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या पर जनरल इरशाद ने उन्हें “बंगला 
देश की मां! कहकर दोनों देशों के मध्य ga: सम्बन्ध द्वार खोल दिये । 
तत्पश्चात नव निर्वाचित प्रधानमण्त्री राजीव गांधी ने आरम्भ से ही पड़ोसी 
देशों से सम्बन्ध सुधार योजना को सुनियोजित रूप प्रदान किया है । uper 
देश को पुनः एक अवसर प्रधानमन्त्री के विशेष दूत शिव शंकर ने ढाका यात्रा 
करके प्रदत्त किया है। आशा की जाती है कि नई दिल्ली-ढाका सम्बन्धो 
में इससे नव जीवन आयेगा और गंगा के पानी एवं सीमा पर कटीला तार 
लगाने की योजनाओं का भी समाधान होगा । अगस्त 4, 1985 “बंगला देश 
टाइम्स” ने विशेष दूत की इस यात्रा को उज्जवल भविष्य का सूचक 
बताया हे | 
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अध्याय 34 


अफगानिस्तान 


ऐतिहासिक परिवेश 


अफ़गानिस्तान को समझने के लिए उसके अतीत पर भी दृष्टिपात 
करना होगा । लगभग दो सौ साल पूर्वे इस क्षेत्र का नाम अफ़गानिस्तान नहीं 
था, इसके अनेक क्षेत्र आधुनिक ईरान और भारत के आधीन थे । 


सर्वप्रथम नादिरशाह्‌ जो कि qa था उसने पशियॉ (आधुनिक ईरान) 
के राजसिहासन को प्राप्त कर भारत पर आक्रमण किए । तत्पश्चात उसकी 
हत्या हो जाने के उपरान्त उसके अफ़गान सेनापति अहमदशाह दुर्रानी को 
एक स्वणिम अवसर प्राप्त हुआ | 1747 में उसने नादिरशाह द्वारा लूटे गए 
धन से लाहौर से महशद तक एक स्वतन्त्र अफ़गान राज्य की नींव रखी । 
उसने कुशलतापूर्वक 26 साल तक राज्य किया किन्तु उसके आयोग्य उत्तरा- 
धिकारियों के काल में यह साम्राज्य क्रमशः क्षीण होता गया | 


इसी मध्य पंजाब में सिक्खों का उत्कर्ष हुआ, उन्होंने पेशावर तक का 
aa हस्तगत कर लिया । 18 वीं शताब्दी और 19 वीं शताब्दी का पूर्वार्ध 
अफगानिस्तान में सत्ता संघर्ष भौर गृह युद्धों का स्थल रहा । इतने दिन तक 
अव्यवस्था के पश्चात पशिया में खजर (कजार) वशं का स्थिर शासन 
स्थापित हुआ । 


1830 के दशक में रूस का साम्राज्यवादी विस्तार काकेसिया तक हो 
चुका था और पशिया के शाह रूस के प्रभाव में थे । रूसी जार हेरात पर 
अधिकार के लिये शाह पर दवाव डाल रहे थे । इसके अतिरिक्त मुगलों व 
अंग्रेजों की दृष्टि में हेरात ‘area की चाबी” था 1837 में शाह ने हेरात 
पर घेरा डाल दिया d 


अंग्रेजों ने अफ़गान शासक दोस्त मोहम्मद से मित्रता करनी चाही किन्तु 
उसने मित्रता के बदले में पेशावर, जो की रणजोसिह के आधीन था, लेने की 
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मांग रखी | यह सम्भव नहीं था अत: निराश होकर दोस्त मोहम्मद ने रूस से 
मित्रता का हाथ बढ़ाया । 1838 में रूस के जार और पिया के शासक का 
qa दोस्त मोहम्मद को प्राप्त हुआ p इसके द्वारा मित्रता का स्पष्ट संकेत 
था और अंग्रेज इस मैत्री भावना से सतक हो गए । यद्यपि दोस्त मोहम्मद ने 
कम्पनी सरकार को समझाने का प्रयत्न क्रिया, परन्तु अंग्रेजों का संशय 


. यथावत बना रहा । इसका कारण अंग्रेजों का 'रूस-भी ति' (रशो-फोबिया) 
से आतंकित रहना था । अंग्रेजों की अफ़गान नीतियां भी इसी भय के द्वारा 


निर्धारित थीं । प्रथम अफ़गान युद्ध का प्रारम्भ 1839 में रणजीर्तासह के 
सहयोग से हुआ । यद्यपि यह युद्ध अंग्रेजों द्वारा अफ़गानिस्तान में अपने 
विशेषानुकूल शासक के लिए किया गया था, जो समय पर रूस के संकट का 
सामना कर सके । इस युद्ध में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की परन्तु उनकी इच्छा 
पूरी न हो सकी | दोस्त मोहम्मद तो सत्ताच्युत कर दिए गए लेकिन आगामी 


वर्षों में काबुल में स्थित समस्त अंग्रेजी सेना का संहार कर दिया गया 1 
19वीं शताब्दी के आगामी वर्षों और 1899 के द्वितीय अफ़गान युद्ध 


से qd इस समस्त क्षेत्र में भौगोलिक एवं राजनेतिक परिवेश में समुचित 
परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ । उदाहरणत: पंजाब पर द्वितीय आग्ल-सिक्‍्ख 
युद्ध के बाद अंग्रेजों का आधिपत्य, खैबर पर अंग्रेजों का अधिकार, 1857 के 
पश्चात कम्पनी बहादुर की सरकार का समापन तथा सिन्ध पर भी अंग्रेजों 
का अधिपत्य हो गया । 
दुसरी ओर रूसी साम्राज्यवाद विस्तार की ओर अग्रसर था p उसका 
मध्य एशिया के सभी कबीलों भोर छोटी-छोटी खानशाहियों को अपदस्थ कर 
लेना तथा तुर्की साम्राज्य को पराजित कर कृष्ण सागर (ब्लेक सी) के 
तटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार रूसी der शक्तिका परिचायक था । रूसी 
ज्ञार का साम्राज्य अमूदरिया से लेकर क॑स्पियन और साइबेरिया तक 
विस्तृत हो गया था । अतः योरोप के दो बड़े साम्राज्य एशिया में एक दूसरे 
के समक्ष आ खड़े हुए थे । उन्हें केवल 400 मील की चौड़ाई का अफ़गानिस्तान 
ही पृथक किए हुए था । अंग्रेजों को भय था कि रूस भारत पर कंधार- 
बोलन, काबुल-खंबर ओर काराकोरम से चित्राल और कश्मीर पर आक्रमण- 
कारी योजना बना सकता है | 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी सुरक्षा हेतु मुगलों वाली चिन्ता से ग्रस्त था 
क्योंकि सामरिक रूप से काबुल-कन्धार बाबर से औरंगजेब तक यथावत 
अंग्रेजों के लिये भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। जब अमीर अब्दुल रहमान 
अफ़गानिस्तान में शासनारूढ़ हुआ, उसने अंग्रेजों को अपना विदेश विभाग 
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सौंप दिया । यद्यपि रूस अफ़गानिस्तान में अपनी कूटनीति में सन्लग्न था 
उसने 1873 में fata के साथ एक सन्धि की, इस afa के द्वारा वुखारा 
और अफ़गानिस्तान की सीमा कोकचासगंम तथा अमूदरिया को स्वीकार 
किया गया; अफगानिस्तान को बदरुशों ओर arat सौंप दिये गये । इसके साथ 
ही पामी र-शिगनान और रोशन इन दो खान शाहियों को भी स्वतन्त्रता दे दी 
गई । अंग्रेजों ने 1893 में अमीर पर यह दवाव डाला कि वह सर माँटिमर 
डूरान्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दे जिसमें सिन्ध, पश्चिमोतर 
सीमान्त प्रान्त, दर्रा खबर, दर्रा बोलन, बजुर, दीर, स्वात, बुनेर, तिराह, 
कुनाम घाटी और वजीरतान जैसे सिन्धु पार के क्षेत्र से अपने अधिकार त्याग 
देने की शर्तं थी । sues लाइन की विसगंतियों का आज की राजनीति और 
घटनाओं पर भी असर है । यह तथ्य सामरिक तथा भौगोलिक सभी दृष्टि- 
कोणों से गलत था क्योंकि इससे amaa राज्य विभाजित हो रहा ar 
कँसर विलियम और faena के उदय ने योरोप में शक्ति सन्तुलन के रूप 
में एक परिवर्तन ला दिया, फलतः रूस और ब्रिटेन के स्वार्थ एक से हो गये 
और 1907 में 'सेंट dedat afa हुई । इसके अनुसार रूस ने अफ़गानिस्तान 
को ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र में स्वीकार किया जो अफ़गानिस्तान के प्रति एक 
अपमान था | इस अवमानना ने अफ़गानिस्तान में ब्रिटेन के प्रति उग्र विरोधी 
भावना का समावेश किया । अमीर अब्दुल रहमान ने ब्रिटिश ढेष के कारण 
प्रथम विश्वयुद्ध में निहस्तक्षेप की नीति का पालन ही उचित समझा | 
1919 में अमानउल्ला ने सत्ता की बागडोर संभाली । ब्रिटिश विरोधी 
और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के समर्थक होने के कारण काफी लोकप्रिय 
थे । अमृतसर में जलियावाला काण्ड के बाद अफगान उलेमाओं ने 'जेहाद' 
का नारा बुलन्द किया था, इसी उत्साह में अमीर ने अपनी सेना को कूच 


करने का आदेश दे दिया । वास्तव में अमीर की इच्छा युद्ध की नहीं, वरन्‌ 
अंग्रेजों पर दबाव डालने की थी। 


5 मई 1919 को तृतीय अफ़गान युद्ध प्रारम्भ हुआ जो 29 मई तक चलता 
रहा । दोनों पक्षों ने विजय का दावा किया किन्तु रावलपिण्डी के सम्मेलन 
में अफगानिस्तान का पक्ष ज्यादा सशक्त दिखाई दिया । लेनिन (रूस) ने 
अफगानिस्तान को मान्यता देने के साथ ही साथ राजदूत भी भेजे। यद्यपि 
अंग्रेजों ने बहुत अधिक दवाव डाला फिर भी अमानुल्ला के दूत अली अहमद 
ने बड़े साहस का परिचय दिया और अपने देश को स्वाधीनता दिलाकर एक 
बड़ी विजय प्राप्त की । इस प्रकार fata और अफगानिस्तान की स्वतन्त्र 
सरकार द्वारा एक शान्ति समझोते पर हस्ताक्षर किये गये । 
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आधुनिक परिवेश 


प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात अंग्रेजी साम्राज्य चरम उत्कषं पर पदासीन 
था, उसके विपरीत रूस की अक्टूबर क्रान्ति ने जार की स्थिति अत्यन्त 
विषम कर दी थी । रूस की इस परिस्थित का ब्रिटेन और उसके सहयोगी 
देशों ने लाभ उठाना चाहा । उन्होंने मध्य एशिया में अश्काबाद, फरगना, 
gare और अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकार करने के लिये सेना भेजी 
जिससे रूस की आन्तरिक समस्याओं को और अधिक गम्भीर किया जा सके । 

अफगानिस्तान (अमानुल्ला) में सर्वप्रथम लेनिन के शासन को मान्यता 
देने में पहल की । अमानुल्ला ने लेनिन को दो व्यक्तिगत पत्र भी लिखे। 
1921 में दोनों देशों में पहली सन्धि हुई । लेनिन ने अपने एक पत्र में अमा- 
gear को लिखा : “अफगानिस्तान एवं सोवियत रूस के लक्ष्य लगभग एक 
है-दोनों देश स्वतन्त्रता में विश्वास रखते हैं । दोनों देश पूर्व के अन्य समस्त 
साम्राज्यवादी अधीनस्थ देशों को स्वतन्त्र देखने के इच्छुक हैं ।” लेनिन ने आगे 
लिखा :“'साम्राज्यवादी रूस के समापन ने एक नव सोवियत रूस को जन्म दिया है 
जिसका ध्येय मित्रता एवं स्वतन्त्रता की रक्षा है। रूस अफगानिस्तान से पड़ोसी 
होने के नाते सर्वप्रथम मित्रता करना चाहता है भौर यह भी विशवास दिलाना 
चाहता हूं कि कोई विश्व शक्ति अफ़गान स्वतन्त्रता का अपमान सोवियत 
रूस के होते नहीं कर सकती?” । यद्यपि लेनिन को ब्रिटेन की कुटनीतिक 
चालो का आभास तो अवश्य था परन्तु वह किस सीमा तक धूते क्रीडा कर 
सकता था, लेनिन उससे अनभिज्ञ थे fata अमानुल्ला के विरुद्ध षडयन्त्र 
एवं विद्रोह के प्रति सदेव तत्पर था | 


यदि सोवियत विदेशमन्त्री चिचिरिन द्वारा अफगानिस्तान के राजदूत 
को दिये गये परामर्श को अमानुल्ला ने यदि महत्व दिया होता तो सम्भवतः 
स्थिति परिवर्तित होती । चिचिरिन ने राजदूत से कहा था कि अफगानिस्तान 
को सुधार योजनाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिये और वतंमान शासक 
सत्ता उसमें सहायक सिद्ध हो सकती थी । सोवियत विदेशमन्त्री ने यह भी 
कहा कि अफगानिस्तान को अपने यहाँ साम्यवाद रोपने की भारी गलती कभी 
नहीं करनी चाहिये क्योंकि रूस अफगान जनता पर विकास के वे कार्यक्रम 
adag करने का कदापि इच्छुक नहीं था जिन कार्यों से जनता अनभिज्ञ 
हो अर्थात उन्हें विदेशी समझे । 

सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान ने दो लड़ाकू विमान और 5,000 
राइफलें तथा एक बारूद कारखाना भी स्थापित करने में मदद दी । 1928 
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तक अफगानिस्तान की वायुसेना तैयार हो चुकी थी। इसमें छ: लड़ाकू 
विमान थे जिन्हें सोवियत चालक ही संचालित करते थे । इसी मध्य इन दोनों 
देशों के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित हुये । 

ब्रिटेन द्वारा निरन्तर दबाव डालने के उपरान्त भी अमानुल्ला ने अपनी 
नीति में परिवर्तन नहीं किया । 1926 में उन्होंने सोवियत संघ के साथ 'निर- 
पेक्षता और अयुद्ध सन्धि” कर ली । सन्धि की दूसरी घारा के अनुसार हस्ता- 
क्षरित देश पारस्परिक विरोधी किसी अन्य देश के साथ कोई सन्धि नहीं कर 
सकते थे । सन्धि के एक अन्य अनुच्छेद के अनुसार सन्धियुक्त देश अपने-अपने 
aa में किसी संगठन व व्यक्ति विशेष को विरोधी कायं करने की छूट नहीं 
दे सकते थे । 

सोवियत संघ और अफगानिस्तान की मित्रता तथा पारस्परिक सहयोग 
को ब्रिटेन राजनैतिक ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। 1929 में ब्रिटेन ने कबीलों 
के सरदारों एवं उलेमाओं को अमानुल्ला के विरुद्ध विद्रोहित कर सत्ता परि- 
वर्तन करना चाहा । यद्यपि ताजिक बाका साका ने कुछ समय के लिये 
अमानुल्ला की सत्ता हस्तगत कर ली, किन्तु अफगान केवल पठान का शासन 
चाहते थे किसी ताजिक का नहीं । फलतः अमानुल्ला के सेनापति नादिर खाँ 
ने सत्ता हस्तान्तरण किया । नादिर सर्वप्रथम अंग्रेजों का विरोधी था, परन्तु 
समय के अनुसार उसमें परिवर्तन आया । 1921 में यद्यपि उसने भी सोवियत 
संघ के साथ मित्रता की afer की परन्तु इसमें 1926 वाली आत्मीयता नहीं 
थी। 

किसी भी देश की परिवर्तित परिस्थितयों का प्रभाव उस देश के इति- 
हास पर पड़ता है, यह कथन अफगान इतिहास पर स्पष्ट दृष्टिगोचर gam d 
पिया का खज्ञ शासक नाममात्र के लिये पदासीन था, उस समय उत्तर के 
सभी मुख्य शहरों पर रूस का अधिकार था, जबकि तेल से समृद्ध अबादान 
क्षेत्र से युक्त सम्पूर्ण दक्षिण भाग पर अंग्रेजों का अधिकार था । 

पिया के इन आन्तरिक अव्यवस्थताओं के मध्य सेनापति रजा खान 
का नाम सबसे अधिक उभर कर सामने आया | 1925 में शिया मुल्लाओं 
और अंग्रेजों की सहायता से खज्ञ वंश को समाप्त घोषित कर स्वयं को शाह 
घोषित किया और एक नये पहलवी वंश का सूत्रपात किया । 

रजा खान भी 'कमाल भतातुर्क' से अत्याधिक प्रभावित थे । उन्होंने भी 
लोगों के आधुनिकीकरण पर बल दिया तथा इसके अतिरिक्त मौलवियों के 
प्रभाव को क्षीण करना चाहा । रजा खान मौर अमानुल्ला दोनों ने जो नव 
कुलीन वर्ग बनाया, वह पूर्णतः सेना पर आश्रित था । 
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द्वितीय विश्वयुद्ध के समय में ईरान में प्राप्त हुए 'तेल भण्डार' के 
कारण ब्रिटेन की नई रुचियां पैदा हो गई थी । वह हर परिस्थितयों में ईरान 
की बहुमूल्य सम्पत्ति पर अपना आधिपत्य बनाये रखना चाहता था । इसी 
प्रकार मित राष्ट्रों के लिये भी सामरिक दृष्टि से ट्रांस ईरानी रेलवे बहुत 
ही महत्वपूर्ण थी । यह रेलवे फारस की खाड़ी से सोवियत सीमा तक थी । 
रजा खान किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते थे, किन्तु उनसे उनके बेटे के 
लिये सत्ता स्थानान्तरण करवा दिया गया | 

खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व वाले भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन 
का असर डूरान्ड सीमा रेखा के दूसरी ओर भी हुआ । परन्तु अफ़गानिस्तान 
शासकों ने तटस्थता की नीति ही अपनाई । अफ़गानिस्तान में जमंन गुप्तचरों 
का बाहुल्य था और पूरा देश faa राष्ट्रों के घेरे में था । 

विश्वयुद्ध के समाप्त होते ही काफ़ी बड़े-बड़े परिवर्तन दृष्टिगोचर हुये । 
दक्षिण एशिया में ब्रितानी उपनिवेश ब्रिटेन के शासन से मुक्त हो गया । 
अफगानिस्तान ने sues सीमा रेखा को पाकिस्तान के साथ विभाजन की 
रेखा नहीं माना । अफगानिस्तान के लिये भारत के eraa रूप से उदय 
होना ही अत्यधिक gd का विषय था । 

1946 में जहीर शाह ने सोवियत संघ से एक सन्धि की, जिसके acd- 
गत agafar भौर पंजा नदी को सीमा माना गया । अफ़गानिस्तान ने गुट 
निरपेक्ष आन्दोलन में भी हिस्सा लिया । उसने सोवियत संघ से अपने 
आधिक रिश्तों को और अधिक सुदृढ़ किया, दूसरी तरफ पाकिस्तान पश्चिमी 
दुनिया के अधिक afana आया । जिसके कारण उसके अपने दोनों पड़ोसी 
देशों अफगानिस्तान व भारत से सम्बन्ध बिगड़े | 

बदलते हुये राजनेतिक परिवेश में अफ़गानिस्तान सोवियत संघ के 
afas सन्निकट पहुंचा । पहला dx साम्यवादी देश अफगानिस्तान था जिसे 
सोवियत संघ ने जनवरी 1954 में आथिक सहायता दी । इसी वषं अमरीकी 
राष्ट्रपति eta ने भी पाकिस्तान को आथिक सहायता करने की घोषणा की 
थी । जहीर शाह ने अमरीकी सहायता प्राप्त करने की कोशिश की थी, 
किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली । 

1955 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान को 25 लाख डालर का प्रति- 


` रक्षा साधनों हेतु ऋण दिया । 1961 में अफ़गान सेना के अधिकारियों के 


प्रशिक्षण का उत्तरदायित्य भी स्वीकार किया । 1973 में दाऊद ने जहीर शाह 
का तख्ता पलट दिया। इसके बाद सुरक्षा और आथिक मामलों में दोनों देशों 


के सम्बन्ध में अधिक मधुरता आ गई। 
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इस समय तक साम्राज्यवादी ब्रिटेन द्वारा मुक्त किये गये हिन्द महा- 
सागर के क्षेत्र में अमेरिकी प्रवेश प्रारम्भ हो गया था p अमेरिका द्वारा 
समर्थित ईरान के शाह ने खाड़ी देशों में अपना प्रभुत्व दिखाना प्रारम्भ कर 
दिया था 1 

प्रारम्भ में अमेरिका ने ईरान के शाह के द्वारा दाऊद पर दबाव डाला 
कि वह बलचुस्तान पर आक्रमण करे, परन्तु भारत ओर सोवियत संघ की 
मध्यस्थता के कारण दाऊद ने आक्रमण की बात को अस्वीकार कर दिया । 

मध्यम मार्गीय तटस्थता की नीति के फलस्वरूप दाऊद ने 40 सोवियत 
प्रशिक्षित सुरक्षा अधिकारियों को निकाल दिया । सम्भवत: उन्हें अहसास 
नहीं था कि उनका देश सोवियत संघ के कितने सन्निकट है और जो दो 
अमेरिकी चौकियों, इस्लामाबाद तथा तेहरान के बीच स्थित काबुल को एक 
सेतु नहीं बनने देगा । दाऊद को अपनी सेना में भी सम्भवतः सोवियत 
प्रशिक्षित अधिकारियों की शक्ति का मान नहीं था । इन्हीं सव त्रुटियों के 
फलस्वरूप अप्रैल 1978 की क्रान्ति हुई । 
सोवियत भुमिका 

दाऊद के पतन के साथ सोवियत संघ ने इस अवसर का लाभ उठाया। 
सर्वप्रथम तराकी सरकार को मान्यता देने वाला सोवियत संघ ही था। 
उसने कहा ''उच्च वर्ग या शासक वर्ग और मध्यम वर्ग या शोषित जनता के 
बीच की लड़ाई से जो क्रान्ति हुई वह स्वाभाविक ही थी o इसके अतिरिक्त 
वर्गीय मतभेद बढ़ रहा था p शासक aT सामाजिक सुधार के हर कदम का 
विरोधी था, अतः यह क्रान्ति अवश्यम्भावी थी । अफगानिस्तान की नव 
सरकार द्वारा विदेश नीति का आधार गुट निरपेक्ष और शान्ति बताया 
गया । 1978 के दिसम्बर में तराकी ने सोवियत संघ का दौरा किया वहां 
‘faaat निकटता, और पारस्परिक सहयोग” की सन्धि पर हस्ताक्षर किये 
गये । यह सन्धि 15 शर्तों से युक्त सभी मामलों में काफी स्पष्ट थी । दोनों 
पक्षों ने इस पर सहमति व्यक्त की कि वे “पारस्परिक सुरक्षा, एकता और 
स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये हर कदम आपसी विचार-विमर्श के 
बाद उठायेंगे।” इसके अतिरिक्त सन्धि की शर्तों के अनुसार दोनों पक्ष 
सभी प्रकार की सैनिक कार्यंवाई में भी पारस्परिक सहयोग देंगे । सन्धि की 
आठवीं धारा के अनुसार “एशिया में सभी देशों के सहयोग से एक सुदृढ़ व 
प्रभावयुक्त सुरक्षा व्यवस्या तैयार होगी ।'' 

पश्चिमी दुनिया ने इस नव प्रशासन को मान्यता तो दे दी लेकिन 
उनको परेशानियाँ भी दिखाई दे रही थी । वे अफगानिस्तान के मामलें में 


ee 
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अधिक चुप नहीं रह सकते थे, क्योंकि पड़ोसी ईरान के शाह के पतन से 
कूटनीतिक स्थितियों में अत्यधिक परिवतंन आ चुका था । इसके अतिरिक्त 
सोवियत संघ और अमेरिका के सम्बन्ध भी अफ्रीका, मध्यपूर्व, और वियतनाम 
को लेकर काफी तनावपूर्ण थे। पश्चिमी एशिया में सोवियत नीतियां अमे- 
रिकी खाड़ी नीति का प्रत्युत्तर थी । अफ़गानिस्तान की आन्तरिक स्थिति 
भी ठीक नहीं थी wem और पश्चिमी गुटों की लड़ाई के कारण करमाल 
भर उनके साथियों को देश छोड़ना पड़ा । पश्चिमी गुट के लोग सोवियत 
कम्युनिस्ट पार्टी के अधिक सन्निकट थे, फिर भी सोवियत संघ ने तराकी 
अमीन गठबन्धन से नजदीकी सम्बन्ध बनाने का निर्णय किया । 

नयी अफगान सरकार ने सामाजिक परिवतंनों और भुमि सुधार कार्ये- 
क्रमों को तीव्रता से कार्यान्वित किया । 

डूरांड सीमा रेखा के पास से अमेरिका ने गड़बड़ी करनी शुरू की | 
ईरान और चीन तो वैसे भी अफगानिस्तान को परेशान करने वाले देश थे । 
सोवियत नेतृत्व ने यह समझ लिया था कि इन परिस्थितयों में प्रत्येक यथासम्भव 

सहायता के उपरान्त भी नयी अफगान सरकार का स्थिर रहना मुश्किल हे । 

इसी मध्य अयातुल्ला खुमैनी के उदय और अमेरिकी राजनाथिकों को 
बन्धक बनाने की घटना से परिस्थितयाँ एकाएक वदल गई । अब लगने लगा 
काटंर प्रशासन के सामने शक्ति प्रदर्शन के सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं है । 

सोवियत संघ इसके पक्ष में नहीं था । ईरानी क्रान्ति में उसकी कोई 
भूमिका नहीं थी लेकिन ईरान से अमेरिकी हथियारों का हटना और 
अमेरिकी प्रभाव का समाप्त हो जाना उसके लिये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 
थी । ब्रेजनेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “कि हम ईरान में अमेरिका के पुनः 
प्रवेश को सहन नहीं करेंगे” । 

इसके प्रत्युत्तर में अमरीका ने भी खाड़ी के देशों में तीव्रता से सैन्य 
शक्ति बढ़ाने की नीति अपनाई और तुर्की को काफ़ी मात्रा में सैन्य meat 
की मदद दी । अफ़गानिस्तान में भी विद्रोहों को प्रोत्साहन दिया । इन्हीं 
सब कारणों के फलस्वरूप सोवियत संघ को जवाबी कार्यवाही करनी पड़ी d 

इस अवसर का लाभ उठाते हुये अमीन ने तराकी की हत्या करके 
अफगानिस्तान में सत्ता हस्तगत करने का घातक कदम उठाया । उनके इस 
कदम से सोवियत संघ नाराज हुआ । अगर सोवियत संघ को ईरान में 
अमेरिका के प्रवेश को रोकना था तो उसने अफ़ग्रानिस्तान में अपनी सेना 
भेज दी । इस कार्यवाई से रेगन प्रशासन को यह मालुम हो गया कि aN- 
रिका के ईरान'में प्रवेश का विरोध सोवियत संघ द्वारा होगा। इसके 


win we 
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अतिरिक्‍त अमेरिका खूमैनी की “इस्लामिक क्रान्ति! का भी सामना नहीं 
कर सकता था । परन्तु सोवियत संघ के इस कदम से महाशक्तियों में तनाव 
ही बढ़ा । 

अन्तमें इन सब पक्षों को ध्यान में रखते हुये यह कहा जा सकता है 
कि सोवियत संघ की अफ़ग्रानिस्तान में उपस्थिति एक पक्षीय नहीं है । जब 
तक सभी बड़े राष्ट्र हिन्द महासागर के क्षेत्र को मुकत नही करते तब तक 
सोवियत संघ के पास अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने हेतु अफ़ग्रानिस्तान में बने 
रहने के सिवा कोई विकल्प शेष नहीं हैं । 


अध्याय 35 
श्रीलंका (सीलोन) 


श्रीलंका (सीलोन) 


श्रीलंका (सीलोन) उष्ण कटिवन्धीय द्वीप राष्ट्र है जो भारत के 
दक्षिण से जलडमरूमध्य द्वारा विभाजित है । आकार की लघुता के उपरान्त 
भी यह द्वीप दक्षिण एशिया में अपनी भुसागरिक स्थिति के कारण अत्यधिक 
महत्वपूर्ण है । श्रीलंका का क्षेत्रफल इंगलैंड एवं वेल्स के संयुक्त क्षेत्रफल का 
आधा अथवा ग्रीस के क्षेत्रफल के लगभग समान है । इसकी लम्बाई 270 
मील एवं चौडाई 150 मील है । 1971 में इसकी जनगणना लगभग एक 
करोड़ 28 लाख थी । श्रीलंका के प्रमुख नगर समुद्रतटों पर स्थित हैं । 

ईसा से छठी अथवा पांचवी शताब्दी से qd श्रीलंका में नागाओं एवं 
यक्षों के निवास के प्रमाण प्राप्त हुये हैं। लगभग छठी शताब्दी से श्रीलंका के 
उत्तर-पश्चिम तटीय क्षेत्र स्थित ताम्वपाणि नामक स्थान पर विजर्यासह ने 
अपने सात सौ अनुयायियों के साथ पदार्पण करके सिघली जनजाति की 
स्थापना की थी, परन्तु कुछ इतिहास-वेत्ताओं का यह मत है कि इस द्वीप 
में सिघली जनजाति से पूर्व द्रविड़ जनता का निवास था । वाशम के अनु सार 
श्रीलंका में द्रविड़ अप्रवासी सिघली जनजाति से पूर्व जाकर बसे थे । इसमें 
fafaqata भी सन्देह नहीं है कि शिकारियों की एक जनजाति 'वादास' 
विजय fas के इस द्वीप पर आने से पुर्वं ही वास करती थी । इतिहासकार 
जी०सी० मेन्डिस का मत है कि सम्भवतः'बादास'जाति के लोग दक्षिण भारत 
के निवासी थे तथा समुद्र द्वारा भारत के पृथक्करण से qd ये लोग श्रीलंका 
द्वीप में जाकर बस गये थे। श्रीलंका की 'सिहली'एवं'बादास'जाति के सम्बन्ध 
में राजनीतिज्ञों एवं इतिहासकारों के मध्य मूल-निवासी का प्रश्‍न विवादग्रस्त है । 

विजय सिह के अनुयायियों के श्रीलंका में निवास के पश्चात्‌ मध्य 
उत्तर एवं दक्षिण के तटीय मार्गो से प्रवासियों एवं भाक्रमणकारियों ने श्री लंका 
में उपनिवेश की स्थापना की । ये लोग भारतीय आयं भाषा का प्रयोग 
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करते थे तथा द्वीप के उत्तर, दक्षिण-पूर्व एवं पश्चिमी भागों में नदियों के 
तट पर रहते थे । कुछ समय पश्चात इन अप्रवासियों ने कृषि को अपना 
मुख्य व्यवसाय बनाकर उत्तर में 'अनुराधापुर' एव दक्षिण में 'मागामा' को 
शहरों के रूप में विकसित किया । 

प्रारम्भ में प्राचीन Tage जनजाति के लोग कृषि के क्षेत्र में मानसून 
पर आधारित रहते थे परन्तु em क्षेत्र” के वासी होने के परिणामस्वरूप 
इन जनजातियों ने सिचाई तकनीक का ज्ञान प्राप्त किया तथा उन्होंने 
नदियों से सम्वन्धित नहरों का निर्माण किया । जले सचित करने हेतु सिंहली 
जाति के लोगों ने बृहत्‌ तालाबों का भी निर्माण किया । यह प्रक्रिया प्रथम 
शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक चलती रही । प्राचीन काल में “सिहली' 
राजाओं का प्रमुख कार्य बुद्ध धर्म का विस्तार, जल की स्थायी आपूति हेतु 
सिचाई सुविधाओं का निर्माण तथा दक्षिण भारतीय आक्रमणकारियों से द्वीप 
की रक्षा करना था | देवानामूप्रिय नामक राजा के शासन काल (247 से 207 
Sur qd) में ad-san श्रीलंका में वृद्ध-धर्म का प्रचार अशोक महान के प्रमुख 
दूत महिन्दा (महेन्द्र) ने किया था। बुद्ध ad के अतिरिक्त श्रीलंका में जेन 
धर्म एवं शौव धर्म का भी प्रचार हुआ । 

तमिल आक्रमणकारियों ने “सिहली” जाति को राष्ट्रीय एकता की 
प्रेरणा प्रदान की । सर्वप्रथम दक्षिण भारत में स्थापित चोल साम्राज्य के 
वराज इलारा ने उत्तरी 'सिहली' राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित 
किया । इलारा ने 44 वर्षो तक शासन किया तथा अन्त में द्वीप के दक्षिण 
aa के “सहली” सैनिकों ने इस शासन का अन्त कर दिया तथा सम्पूर्ण द्वीप 
पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया । 'सिहली' जाति के लिए श्रीलंका में सिहली 
राज्य का विचार ईसा से पूर्व 137 वर्ष में ही प्रचलित ar 

सन्‌ 1017 में लगभग समस्त द्वीप पर 'चोल' साम्राज्य का आधिपत्य 
पुनः स्थापित हो गया था । इस आधिपत्य का मुख्य ध्येय मलेशिया एवं चीन 
के साथ व्यापार करने हेतु बङ्गाल की खाड़ी पर 'चोल' वंश का एकाधिकार 
स्थापित करना था । 1017 से 1070 तक ‘ale’ वंश के शासन काल में 
बुद्ध धर्म एवं 'सिहली' जाति का अत्यधिक दमन किया गया । इसके साथ 
ही पिछले एक हजार वर्ष से विकसित “सिहली' सभ्यता के मुख्य केन्द्र 
अनुराधापुर का भी अन्त हो गया । 'पोलोनाबा' को सिहली राजधानी 
बनाया गया तथा कुछ समय पश्चात यह भी परिवतित कर दी गई । परा- 
क्रमबाहु महान के शासन (1153-1186) में सिहली सभ्यता का विकास 
चरम सीमा पर पहुंच गया था । इसके बाद एक दशक तक शान्ति एवं स्था- 


"n 
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faa के पश्चात fageft सभ्यता नष्ट होना प्रारम्भ हो गयी । इस अवनति 
के मुख्य कारण पराक्रमबाहु द्वारा लड़े गये युद्ध एवं अत्यधिक केन्द्रित प्रशासन 
थे । तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो में द्वीप के उत्तरी क्षेत्र में जाफना 
नामक स्थान पर तमिल साम्राज्य की स्थापना हुई । यह साम्राज्य 1618 
तक (पुर्तंगाली आधिपत्य के समय तक) स्थापित रहा । 

1411 में चीन ने श्रीलंका के पश्चिमी तट पर आक्रमण करके राई- 
गामा साम्राज्य का अन्त कर दिया । सम्पूर्ण श्रीलंका का अन्तिम शासक 
पराक्रमबाहु पष्ठ (1412-1467) था जिसको चीन का समर्थन प्राप्त था। 
पराक्रमबाहु षष्ठ की मृत्यु के उपरान्त यह राज्य विभिन्न भागों में विभाजित 
हो गया । पराक्रमबाहु अष्टम के शासनकाल (1484-1508) में सर्वप्रथम 
पुतंगाली श्रीलंका में प्रविष्ट हुये तथा श्रीलंका के राजा ने सुरक्षा के उपलक्ष्य 
में पुतंगाल के राजा को प्रतिवर्ष 400 'बहार” का कर देना स्वीकार कर 
लिया । 1540 तक पुतंगाली हिन्द महासागर में अपनी स्थिति ge करने में 
व्यस्त xg । 1540 के पश्चात उन्होंने श्रीलंका में अपना आधिपत्य स्थापित 
करना प्रारम्भ किया तथा सोलहवीं शताब्दी के अन्त तक इसे पूर्ण कर लिया। 

सत्रहवीं.शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो में हालैंड ने भी श्रीलंका में रुचि लेना 
प्रारम्भ किया । 1602 में उन्होंने कैन्डी राज्य के राजा से सम्पर्क किया तथा 
1612 में उसकी जलसेना ने पुतंगाली जलसेना को परास्त करके समुद्र में 
अपनी स्थिति एवं शक्ति को अत्यधिक दृढ़ कर लिया 1 1628 में केन्डी के राजा 
राजसिंह ने डच सैनिक अधिकारियों से उनके राज्य को पुतंगाली अत्या- 
चारियों से मुक्त करने का अनुरोध किया | 1630 में डच सेना ने डिसा के 
नेतृत्व में पुर्तगाली सेना को पूर्णंतया पराजित कर दिया । 1638 में पुर्तगाली 
जनरल डीगो मेलो डि केस्ट्रो की सेना को गेनोरुवा के पास पुनः पराजय का 
सामना करना पड़ा | 1638 में कॅन्डी राज्य के राजा रार्जासह द्वितीय ने डच 
सरकार के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किये तथा पुर्तगालियों से रक्षा के 
उपलक्ष्य में डच सरकार को कुछ व्यापारिक अधिकार प्रदत्त किये । इसके 
पश्चात 1640 में गले पर तथा 1656 में कोलम्बो पर अधिकार कर लिया 
गया | 1658 में जाफना पर अधिकार करके डच सेना ने अन्तिम पुतंगाली 
दुगं को भी विजित कर लिया । 

1666 में राजा राजसिंह की मृत्यु के पश्चात नये राजा कीतिश्री एवं 
डच प्रतिनिधि qua के मध्य एक afa पर हस्ताक्षर किये गये जिसके अत्त- 

गत 'डच यूनाइटेड ईस्ट इण्डिया कम्पनी” के विजित प्रदेशों पर प्रभुसत्ता को 
मान्यता प्रदान की गई तथा राजाने कॅन्डी राज्य के तटीय क्षेत्रों को डच 
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कम्पनी के अधिकार में दे दिया । इसके उपलक्ष्य में डच कम्पनी ने देश के 
अन्य भागों पर राजा कीतिश्री को प्रभुसत्ता को मान्यता प्रदान की । दोनों 
ही देशों ने आक्रमण के समय परस्पर सहयोग एवं सहायता का वचन दिया। 
इसके अतिरिक्त राजा एवं उसके मंत्रियों को किसी अन्य देश से पत्र-व्यवहार 
का अधिकार नहीं दिया गया। इस संधि के उपरान्त डच कम्पनी ने दालचीनी 
के उत्पादन एवं विक्रय पर अपना एकाधिकार स्थापित किया फलस्वरूप 
इस कम्पनी को अत्यधिक लाभ हुआ | 


दालचीनी के निर्यात के व्यापार में एकाधिकार स्थापित करने 
में डच कम्पनी को, ब्रिटिश व्यापारियों के साथ प्रतियोगिता के कारण अत्य- 
धिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । इसके विपरीत निर्यात व्यापार 
पर दक्षिण भारतीय व्यापारियों का ही एकाधिकार स्थापित था । इसके 
अतिरिक्त स्थानीय व्यापार में भी डच व्यापारी सफल न हो सक्रे । फलस्वरूप 
उनको व्यापार में अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। यद्यपि डच अधिकारियों को 
आन्तरिक आथिक प्रशासन में कुछ सफलता प्राप्त हुई परन्तु वे समुद्री मार्गों 
qx अपना नियन्त्रण स्थापित करने में असफल रहे । सत्नहवीं शताब्दी के 
द्वितीय अर्ध शताब्दी में लड़े गये तीन आंग्ल-डच युद्धों में हालेण्ड सरकार की 
पराजय के फलस्वरूप श्रीलंका में डच जल सेना कमजोर हो गयी । तृतीय 
आंग्ल-डच युद्ध (1672-1674) के मध्य प्रथम वार जिस विदेशी सामुद्रिक 
जहाजों ने हिन्द महासागर में प्रवेश किया, वह fe ला हे के नेतृत्व में फ्रांसी सी 
जल सेना थी । 1782 में अमरीका स्वतन्त्रता संग्राम के मध्य जब महासागरों 
में ब्रिटेन एवं हालेंड के मध्य युद्ध प्रारम्भ हुआ, इंगलँण्ड ने बड़ी आसानी से 
हिन्द महासागर पर अपना नियन्त्रण स्थापित किया परन्तु 1784 की पेरिस 
संधि ने हिन्द महासागर में शान्ति स्थापित कर दी । 1798 में इंगलेंड एवं 
फ्रांस के मध्य युद्ध के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने श्रीलंका में डच अधिकारियों 
को ब्रिटिश सुरक्षाप्रदान करने का प्रस्ताव रखा परन्तु इस प्रस्ताव के नकारात्मक 
उत्तर के कारण एक ब्रिटिश नौ सैनिक बेडे ने श्रीलंका की ओर प्रस्थान 
किया तथा द्रिनकोमाली पर अधिकार कर लिया । 1766 में मद्रास d डच 
सरकार एवं Fest के राजा राज सिंह के मध्य एक संधि हुई जिसके 
अनुसार डच सरकार को प्रदत्त व्यापारिक अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी को हस्तान्तरित कर दिये गये। इस प्रकार 16 फरवरी 1796 
को ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने कोलम्बो में डच क्षेत्रों पर अधिकार 
कर लिया । 
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ब्रिटिश आधिपत्य 

ब्रिटिश शासन के प्रथम पच्चीस वर्षो में ब्रिटिश प्रशासकों ने श्री लंका 
में कोई भी नवीन परिवतंन नहीं किया । इसके दो कारण थे । प्रथम, 1796 
में श्रीलंका के संदिग्ध भविष्य ने उनका ध्यान इस ओर आकषित नहीं 
किया । द्वितीय, ब्रिटिश सरकार इस काल में फ्रांसीसी सरकार के साथ युद्ध 
में रत रही फलस्वरूप उन्हें किसी नवीन कार्यक्रम के निर्माण का सुअवसर 
प्राप्त नहीं हुआ । परन्तु 1802 में श्रीलंका के ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश 
का उत्तर प्राप्त हो जाने के उपरान्त वहाँ महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रारम्भ किये 
गये । 1803 में कॅण्डी राज्य पर अधिकार स्थापना हेतु मैकडावल के नेतृत्व 
में एक सेना भेजी गयी तथा इस सेना ने कॅन्डी राज्य पर अधिकार कर लिया 
परन्तु मैकडावल का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण ag कोलम्बो लोट 
आया | फलस्वरूप कैन्डी की सेनाओं ने ब्रिटिश सेनाओं को 24 जून, 1803 
को हरा दिया । 


1802 में अमीन्स की संधि ने सामुद्रिक प्रदेशों पर ब्रिटिश आधिपत्य 
को मान्यता प्रदान कर दी । फलस्वरूप सामुद्रिक प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्य के 
उपनिवेश घोषित किये गये तथा लन्दन में श्रीलंका एजेन्सी की स्थापना हुई। 
कोलम्बो में एक सलाहकार समिति की सरकारी सेवा विभाग की स्थापना 
की गई । 1805 में थामस मेटलैंड श्रीलंका का गवर्नर नियुक्त किया गया । 
उसने श्रीलका की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार किये तथा विभिन्न विभागों 
का दक्षतापूर्वंक संगठन किया । अपने छह वर्ष के शासन काल में मेटलैंड ने 
सड़कों का निर्माण कराया, तटीय स्टेशनों की स्थापना की, श्रीलंका के निर्यात 
में वृद्धि की तथा वहाँ के वासियों के रहन-सहन के स्तर में विकास किया । 

1811 में राबर्ट ब्राउनग्रिग को मेटलैंड के स्थान पर श्रीलंका का गव- 
नेर एवं सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया । यद्यपि ब्राउनग्रिग ने ब्रिटेन के विदेश 
सचिव को यह आश्वासन दिया था कि वह श्रीलंका में शांति स्थापित करेगा 
परन्तु ब्रिटिश व्यापारियों का कॅन्डी राजा द्वारा दण्डित किये जाने के फल- 
स्वरूप 1814 में द्वितीय कॅन्डी युद्ध प्रारम्भ हुआ तथा 18 फरवरी को कॅन्डी 
के राजा को वन्दी बना लिया गया। 22 मार्च 1815 को बाउनग्रिग एवं कैन्डी 
राज्य के सरदारों के मध्य संधि हुई जिसको 'केन्डियन कन्वेन्शन' के नाम से 
जाना जाता है। संधि के अन्तगंत कॅन्डी के राज्य को ब्रिटिश उपनिवेश में 
सम्मिलित कर लिया गया | इस प्रकार सम्पूर्ण श्रीलंका पर ब्रिटिश शासन 


स्थापित हो गया | 


—— 
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1815 के पश्चात्‌ यद्यपि कॅन्डी प्रदेश में शान्ति रही परन्तु 1817-18 
में श्रीलंका के बेलसी प्रदेश में एक विद्रोह हुआ जिसका कोई प्रत्यक्ष राज- 
नैतिक अथवा आथिक कारण नहीं था | ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति 
के अनुसरण के द्वारा इस विद्रोह को कुचल दिया तथा इसके नेताओं को 1825 
में देश से निष्कासित कर दिया गया । 

विद्रोह के अन्त के पश्चात्‌ ब्राउनग्रिग ने प्रदेश के पुनर्गठन का कार्य 
प्रारम्भ किया । 21 नवम्बर 1818 को एक घोषणा की गई जिसके अंतर्गत 
कन्वेन्शन में संशोधन करके श्रीलंका पर सीधे ब्रिटिश नियत्रण की स्थापना 
की गई । कॅन्डी प्रदेश को ग्यारह जिलों में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक 
जिले में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया 1 
बोर्ड आव कमिश्नर्स को प्रमुख प्रशासकीय संस्था बनाया गया | एक उच्च- 
तम न्यायालय की स्थापना की गई जिसका अधिकार क्षेत्र कोलम्वो तक ही 
सीमित था । 1820 में श्रीलंका आथिक समस्याओं के मध्य घिरा था । इसके 
आयात में वृद्धि हो रही थी तथा निर्यात में ह्लास हो रहा था । 


1833 के सुधार 


1822 में उपनिवेश उप-सचिव qad विलमॉन्ट के प्रयासों के फल- 
स्वरूप एक प्रतिनिधि मण्डल नियुक्त किया गया जिसे श्रीलंका में तथ्यों को 
जाँच हेतु आदेश दिये गये । 1829 में यह प्रतिनिधि मण्डल श्रीलंका पहुंचा 
जिसमें सर विलियम कोलम्त्रक एवं wred केमरन दो सदस्य थे । 1832- 
1833 में इस प्रतिनिधि मण्डल ने श्रीलंका के प्रशासन, न्याय, व्यापार, कानून 
इत्यादि पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी । इसमें कॅन्डी प्रदेशों के पृथक्‌ 
प्रशासन को समाप्त करने, राजक्रिया का उन्मूलन करने, सीनामन (दाल- 
चीनी) ब्यापार पर एकाधिकार समाप्त करने, सीमा शुल्क की दरों में कमी 
करने तथा सम्पूर्ण जनता हेतु एक ही विधि संहिता का निर्माण करने के 
quam दिये गये थे । इस अतिरिक्त अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, विधान qR- 
षद तथा एक कार्यपालिका समिति की स्थापना पर भी वल दिया गया । 

1833 का श्रीलंका के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। 1833 में 
विलियम कोलब्रुक एवं चाल्सं केमरन द्वारा प्रस्तावित सुधार कार्यक्रम को श्री- 
लंक्रा के गवर Uae बिलमॉन्ट के विरोध के उपरान्त भी स्वीकार कर 
लिया गया तथा 1833 के अन्त में उन्हें कार्य रूप में परिणत करना प्रारम्भ 
किया गया । राजस्व आयुक्त के पद को समाप्त कर उसके कार्ये एवं अधि- 
कारों को मुख्य सचिव में निहित कर दिया गया । कई सरकारी अधिकारियों 
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के भत्तों में कमी की गई । सम्पूर्ण श्रीलंका को पाँच भागों में विभक्त कर 
दिया गया तथा प्रदेश में एक सरकारी प्रतिनिधि की नियुक्ति की गई । 
जिला न्यायाधीशों को प्रदेशीय पद दिया गया । सरकारी कर्मचारियों के 
वेतनमान में कमी करने के कारण प्रशासन में दक्षता की कमी भी हुई। 
इसके दो अन्य मुख्य कारण भी थे । प्रथम, सेवानिवृत्ति वेतन की समाप्ति, 
एवं द्वितीय कर्म चारियों की पदोन्नति की धीमी गति à इसके अति रिक्त श्रीलंका 
के संविधान में भी परिवर्तन किए गए । 1833 से qd गवर्नर को कार्य- 
पालिका एवं विधानपालिका सम्बन्धी पूणं अधिकार प्राप्त थे तथा गर्वनर 
के सहायतार्थ एक सलाहकार समिति थी । इस सलाहकार समिति को 
कार्यपालिका समिति में परिवर्तित कर दिया गया तथा गर्वनर बिना इसकी 
सहमति के कोई कदम उठाने हेतु अक्षम था । विधानपालिका समितिका 
पुनर्गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य थे तथा किसी भी विधान के निर्माण 
से पूर्वं इस समिति की स्वीकृति आवश्यक थी । गवर्नर को अध्यादेशों पर 
निषेधाधिकार का अधिकार था तथा गवर्नर हारा घोषित प्रत्येक अध्यादेश 
पर ब्रिटिश राजा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त था। 

इन सुधारों में 1837 में सर wae हेटिन ने कम किये गये वेतनमान 
को पुनः बढ़ाने की मांग की । तत्कालीन उपनिवेश सचिव लाड ग्लेनलेग ने 
अधीनस्थ अधिकारियों के वेतनमान में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति कर 
दिया । इसके अतिरिक्त 1839 में श्रीलंका के गवरनर स्टीवाटं est ने 
सरकारी सेवा में नये अधिकारियों का श्रीलंका में सीधे नियुक्ति का बिरोध 
किया फलस्वरूप नवीन सरकारी सेवा के अधिकारियों के हेतु श्रीलंका में 
नियुक्त होने से पुवं छः से नो महीने तक सरकारी प्रतिनिधि के अधीन कार्य 
करना आवश्यक हो गया | 


लाडे स्टेनले द्वारा सुधार 

1841 में श्रीलंका में सर कॉलिन कॅम्पबेल को गवर्नर नियुक्त किया 
गया | इसके कार्यकाल में ब्रिटिश उपनिवेश राज्य सचिव TS स्टेनले ने कुछ 
सुधार कार्यान्वित किये । स्टेनले ने स्यानान्तण एवं समय के आधार पर 
पदोन्नति पद्धति की आलोचना की तथा इस पद्धति का अंत करने की आज्ञा 
दी । इसके अतिरिक्त लाड स्टेनले ने आयोग्य अधिकारियों के स्थान पर योग्य 
अधिकारियों को नियुक्त करने की आज्ञा दी। उसने स्थानीय भाषा के ज्ञान को 
पदोन्नति हेतु आवश्यक घोषित किया । श्रीलंका में काफी के व्यापार में अत्यधिक 
लाभ के कारण अनेक सरकारी कर्मचारियों ने काफी उत्पादन का कार्य आरम्भ 
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कर दिया था, फलस्वरूप प्रशासन की दक्षता में अत्यधिक कमी आयी 
थी । 1844 Fas स्टेनले ने सरकारी अधिकारियों के कृषि अथवा व्यापारिक 
कार्यक्रमों में भाग लेने पर प्रतिवन्ध लगा दिया । 1833 के सुधारों के विरुद्ध 
लाडं स्टेनले ने सरकारी कमंचारियों की संख्या में भी वद्धि की। इसके 
अतिरिक्त लाडे स्टेनले के लिपिकों की नियुक्ति पर 1832 में लगे प्रतिबन्ध 
को समाप्त कर दिया । 


इस प्रकार ATS स्टेनले ने स्थिति का सही मूल्यांकन करके सुधारों की 
रूपरेखा तैयार की थी तथा उन्होंने दूरदशिता के साथ कार्यान्वित किया 
और अपने कार्यकाल से qd के सुधारों द्वारा हुई क्षति को पूर्ण कर दिया । 


1848 का विद्रोह 


यद्यपि ब्रिटिश प्रशासकों ने श्रीलंका में अनेक सुधार कार्यान्वित किए 
तथापि 1848 में यहाँ विद्रोह के अनेक कारण थे । प्रथम, ब्रिटिश सरकार ने 
कुत्तों पर कर आरोपित कर दिया था । श्रीलंका के सुदूर ग्रामों में अधिकतर 
ग्रामीण वासी शिकार से अपने पेट का पालन करते थे जिसमें वे कुत्तों की 
सहायता लेते थे । इसके अतिरिक्त कुत्ते उनकी फसलों की रक्षा तथा उनके 
गृहों की जंगली जानवरों से रक्षा हेतु अति आवश्यक थे । इसके अतिरिक्त यह 
कर AQAA लगभग असम्भव कार्य था । आग्नेय geal पर भी कर लगा 
दिया गया । आग्नेय अस्त्र श्रीलंका के जंगलों में रहने वाली जनता हेतु 
आवश्यक थे । इसके अतिरिक्त इनपर पूवं ही आयात कर लिया जा चुका 
था । इनमें सर्वाधिक व्यथं मार्ग कर था जो कि श्रीलंका में सड़क निर्माण 
हेतु लिया जाता था। श्रीलंका के निवासियों की आवश्यकता जंगल के रास्तों 
द्वारा पूर्ण हो जाती थी, अत: उनकी दृष्टि में यह कर चाय, काफ़ी उत्पादकों 
एवं यूरोपियों के सहायतार्थ सड़कों के निर्माण हेतु आरोपित किया गया था । 
इस कर से संन्यासियों को भो मुक्‍त नहीं किया गया या, फलस्वरूप जनता 
में रोष व्याप्त हो गया | सरकार ने प्रत्येक दुकानदार पर एक पाउन्ड प्रति- 
वषं का कर लगाया था | श्रीलंका के दुकानदारों में इसपर अत्यधिक असन्तोष 
व्यक्त किया गया कि सरकार ने बड़े एवं छोटे दुकानदारों के मध्य अन्तर 
‘qe कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि यूरोपवासी इस कर से मुक्त थे । 


तटीय क्षेत्रों के निवासियों पर गाड़ी एवं ताव कर लगाया गया p इन 
करों के विरोध में श्रीलंका वासियों ने विद्रोह कर दिया जो कि चार दिवसों 
के उपरान्त समाप्त हो गया । इसी मध्य श्रीलंका के गवर्नर बिस्काउन्ट 
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टारिगटन ने ब्रिटिश सरकार की सत्ता के विरुद्ध एक गम्भीर समस्या को 
ध्यान में रखते हुए सैनिक शासन की स्थापना की घोषणा कर दी । भारत से 
सेना को श्रीलंका बुलाया गया तथा दो मास तक विद्रोंहियों के विरुद्ध कार्य- 
वाही चलती रही । फलस्वरूप सरकार के उक्त कृत्य की कोलम्बो में आलोचना 
की गई । यद्यपि प्रधान मन्त्री एवं ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में उपनिवेश सचिव 
ने टारिगटन के कार्यों का समर्थन किया तथापि ब्रिटिश संसद ने एक जांच 
आयोग का गठन किया जिसकी रिपोर्ट के फलस्वरूप टारिगटन को गवनंर 
के पद से पृथक कर दिया गया । 


सीलोन में राष्ट्रवाद 
1848 से 1915 के मध्य का काल शान्ति, व्यवस्था, सामाजिक एवं 
आथिक प्रगति, शिक्षा एवं संस्कृति के विकास एवं श्रीलंका में राष्ट्रवाद के 
उदय का काल था। इसी काल में कोलम्बो का हिन्द महासागर में एक महत्व- 
पूणे सामुद्रिक पत्तन की भांति विकास किया गया । श्रीलंका के लगभग 
प्रत्येक मुख्य नगर को रेल मागं द्वारा एक दूसरे से सम्बन्धित कर दिया गया। 
1902 में सर्वप्रथम कार का कोलम्बो में आयात किया गया । ग्रामोफोन सिलाई 
मशीन एवं साइकिल के प्रयोग के प्रचलन के फलस्वरूप श्रीलंका वासियों के 
रहन सहन में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए । स्कूल एवं कॉलेजों की संख्या में 
अत्यधिक विस्तार हुआ । इस काल में अंग्रेजी भाषा के पठन पाठन का अत्य- 
धिक विस्तार हुआ । यद्यपि संचार व्यवस्था के विकास एवं आवागमन के 
साधनों में वृद्धि के फलस्वरूप वाणिज्य एवं व्यापार में काफी प्रगति हुई 
परन्तु श्रीलंका की बहुसंख्यक जनता इस काल में भी कृषि पर आधारित थी । 
" 1915 में धाभिक कारणों से श्रीलंका के कस्बों एवं गांवों में उपद्रव 
प्रारम्भ हुए । इसका तात्कालिक कारण यह था कि दक्षिण भारतीय आप्र- 
वासियों, जो कि श्रीलंका के तटीय मार्गो में व्यापार करते थे, और जिन्हें 
श्रीलंका वासी 'कोस्टमूर' कहा करते थे, ने गेमपोला में अपनी मस्जिद के 
सामने से बोद्धों के जुलूम को निकालने का विरोध किया; फलस्वरूप 28 मई 
को बड़े पैमाने पर धामिक दंगे प्रारम्भ हो गये । श्रीलंका के गवनेर सर 
राबट चाल्मसं ने सैनिक शासन की घोषणा कर दी । ये दंगे 28 मई को 
प्रारम्भ हुए और 5 जून को समाप्त हो गए पर सैनिक शासन का अन्त तीन 
मास के पश्चात हुआ । फलस्वरूप संनिक शासन के समाप्त होते ही पुनः 
श्रीलंका की जनता ने सैनिक शासन के अन्तर्गत किए गए अत्याचारों के विरुद्ध 
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बुला लिया और सर जान एन्डरसन श्रीलंका के गवनंर नियुक्त किए गए । 
एन्डरसन के कार्यकाल में विधान परिषद में सुधार करने की मांग हुई फल- 
स्वरूप 1917 में 'श्रीलंका सुधार लीग” की स्थापना की गई । इसी वषं संवे- 
धानिक सुधार हेतु एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता 
अरुणाचलम ने की । 1918 में रामनाथन ने विधान परिपद में एक प्रस्ताव 
रखा जिसमें संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया । इसी 
मध्य मार्च 1918 में एन्डरसन की मृत्यु हो गयी। 1918 के अन्तिम महीनों में 
दूसरे संवैधानिक सुधार सम्मेलन का आयोजन किया गया ओर 1919 में 
“श्रीलंका राष्ट्रीय कांग्रेस” की स्थापना की गई जो कि भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस के ढांचे पर आधारित थी । इसके प्रथम अध्यक्ष अरुणाचलम थे । इस 
कांग्रेस ने विधान परिषद के विकास एवं इसमें स्थानीय सदस्यों का मत तथा 
उच्च सरकारी सेवा के श्रीलंका-करण की मांग की । नये गवन र-जनरल सर 
विलियम Afam ने 1920 में एक सुधार कार्यक्रम की घोषणा की । श्रीलंका 
में संवैधानिक आन्दोलन के फलस्वरूप 1924 में एक संविधान की घोषणा 
की गई जिसमें विधान परिषद का विस्तार करके इसको और अधिक उत्तर- 
दायित्व प्रदान किये गये थे । इस संविधान में निर्वाचकों की संख्या में भी 
अत्यधिक विस्तार हुआ । 

1931 मे नयी विधान परिषद के चुनाव कराये गये तथा 1936 में 
पुनः चुनाव हुये । इन दोनों चुनावों में विधान परिषद हेतु निर्वाचित सदस्य 
राजनेतिक कारणों से अधिक अपने व्यक्तिगत प्रभाव से निर्वाचित हुये थे । 
इन चुनावों में केवल श्रमिक दल ने भाग लिया । इसके अतिरिक्त श्रीलंका 
में इस काल में किसी अन्य राजनैतिक दल का अस्तित्व नहीं था । इस दल 
के दो प्रमुख नेता डी० बी० जयतिलक एवं डी० एस० सेनानाइके थे। 1935 
में 'लंका सभा समाज पार्टी” की स्थापना की गई जो कि श्रमिकों एवं कृषकों 
के समर्थन पर आधारित थी । इस दल के प्रमुख नेता फिलिस गुगवधंने एवं 
एन० एम० परेरा थे । 1937 में सिंहली महासभा की डब्लू डी भण्डारनाइके 
ने स्थापना की । 

द्वितीय विशव-युद्ध प्रारम्भ होने के पश्चात ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध 
युद्ध की घोषणा कर दी । श्रीलंका भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में ब्रिटेन के 
साथ था; लंका सभा समाज पार्टी ने श्रीलंका के युद्ध में भाग लेने के निर्णय 
की आलोचना की क्योंकि यह दल साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित था । 
अतः इस दल को अवेध घोषित कर दिया गया एवं इसके नेताओं को बन्दी 
बना लिया गया । उपर्युक्त दल के केस्टालिन से प्रमाणित सदस्यों ने संयुक्त 
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समाजवादी दल” की स्थापना की तथा श्रीलंका राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय का 
प्रयत्न किया जिसे श्रीलका राष्ट्रीय कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया | 1944 
में श्रीलंका साम्यवादी दल की स्थापना की गई । 

युद्ध के मध्य ही मई 1943 में ब्रिटिश उपनिवेश राज्य-सचिव ने 
घोषणा की कि युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार श्रीलंका में संवैधानिक 
सुधारों को कार्यान्वित करेगी, जिसके अन्तर्गत श्रीलंका में ब्रिटिश राज्ञा के 
अधीन आन्तरिक मामलों में पूर्णं उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जायेगी । 
केवल विदेशी सम्वन्ध एवं सुरक्षा पर ब्रिटिश सरकार का नियन्त्रण रहेगा | 
1944 में ब्रिटिश सरकार ने एक प्रतिनिधि मण्डल को श्रीलंका भेजने का 
निर्णय लिया जो कि श्रीलंका के विभिन्न समुदायों के संविधान के सम्वन्ध 
में विचारों से ब्रिटिश सरकार को अवगत करायेगा तथा उसके आधार पर 
एक संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा । ag प्रतिनिधि मण्डल दिसम्बर 
1944 में लार्ड सेलसबरी की अध्यक्षता में श्रीलंका आया । इस प्रतिनिधि 
मण्डल ने अक्टूबर 1945 को अपना विवरण ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत 
कर दिया । इस विवरण में द्वितीय सदन के निर्माण, जनसेवा आयोग के 
अधिकारों में वृद्धि का सुझाव दिया तथा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को 
अस्वीकार कर दिया। इस संविधान में एक मन्त्रिमण्डल के गठन का भी प्रस्ताव 
सम्मिलित «uri जिसको स्थानीय विधान परिषदों ने अनुमोदित कर 
दिया । दिसम्बर, 1947 में “श्रीलंका स्वतन्त्रता अधिनियम” को ब्रिटिश 
संसद ने पारित कर दिया और 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को विधिवत 
स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई | 


आरम्भिक काल 


4 फरवरी को रलूसेस्टरशायर के ड्यूक ने ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि 
के रूप में श्रीलंका की प्रथम संसद का उद्घाटन किया, इसके पश्चात 1948 
में संविधान को प्रतिस्थापित किया गया । 

सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्रीय दल ने डी० एस० सेनानाइके के नेतृत्व में 
-सरकार का निर्माण किया p इस सरकार ने श्रीलंका के निर्माण हेतु कई कायं 
किये । सरकार ने गाल ओया नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना के अन्त- 
गंत एक सेतु का निर्माण किया जिससे बिजली एव सिचाई सुविधा. प्राप्त हो 
सके । एक अन्य निगम का निर्माण करके उसे 1949 में श्रीलंका के औद्योगी- 
करण का उत्तरदायित्व प्रदात किया गया | प्रथम पंचवर्षीय योजना: का 
प्रारम्भ far गया जिसका कार्यकाल 1947-1953 था । कोलम्बो समुद्री 
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पत्तन का विकास किया गया तथा नाटंन ब्रिज पर जल विद्युत परियोजना 
की स्थापना की गई स्वास्थ्य एवं शिक्षा की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति का 
प्रयास किया गया तथा वाणिज्य व्यापार विभागों की पुन: स्थापना की गई। 
कृषि के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया । 1949 में सेनानाइके ने लन्दन 
में संरक्षित राज्यों के प्रधान मन्त्रियों के सम्मेलन में भाग लिया । 1950 में 
कोलम्बो में राष्ट्रमण्डल प्रधानमन्त्रियों का सम्मेलन हुआ जिसमें कोलम्बो 
कार्यक्रम का निर्माण किया गया जो कि अविकसित राष्ट्रों के विकास हेतु 
कार्यक्रमों पर विचार विमर्श के लिए आयोजित किया गया था 1 1952 में 
सेनानाइके की मृत्यु हो गई | 


1952 के चुनावों में संयुक्त राष्ट्रीय दल को पुन: बहुमत प्राप्त हुआ 
तथा डडले सेनानाइके श्रीलंका के प्रधान मन्त्री पद पर पदासीन हुये । इसी 
qd डडले सेनानाइके ने चीन सरकार के साथ एक व्यापारिक afer पर 
हस्ताक्षर किये परन्तु 1953 में प्रधान मन्त्री ने आयातित चावल की मात्रा 
को कम कर दिया फलस्वरूप स्थानीय चावल की मूल्य वृद्धि हो गई । इसके 
विरोध में 12 अगस्त को एक हड़ताल का आयोजन किया गया । फलस्वरूप 
प्रधान मन्त्री ने त्याग qa दे दिया तथा सर जान कोटलेवाला नये प्रधान 
मन्त्री बने । 


सर जान कोटलेवाला ने अपने कार्यकाल में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय. 
सम्मेलनों में भाग लिया । इनमें प्रमुख 1954 में पांच दक्षिण-पूर्व एशियायी 
देशों के प्रधान मन्त्रियों का सम्मेलन तथा 1955 में «iz सम्मेलन इत्यादि 
थे । 1955 में ही श्रीलंका को संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया गया | 
श्रीलंका में इसी मध्य “श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, ने प्रदेशों में fagat भाषा को 
कार्यालयों की राष्ट्र भाषा बनाने हेतु आन्दोलन प्रारम्भ किया जिसको 
श्रीलंका की जनता ने अत्यधिक समर्थेन प्रदान किया । श्रीलंका के बोद्ध 
राष्ट्रवादियों ने अखिल श्रीलंका बोद्ध कांग्रेस' की स्थापना 1956 में की तथा 
एक जांच आयोग का. गठन किया जिसे श्रीलंका में बुद्ध धमं की स्थिति एवं 
इसमें प्रगति के उपायों पर विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. गया । इस 
समिति के विवरण के आधारः पर इस काँग्रेस ने सरकार की बुद्ध धर्म को 
उचित.संरक्षण न प्रदान करने हेतु कटु आलोचना की । दूसरी ओर, संसद 
में विरोधी नेता एस० sgo आर० Sto भण्डारनाइके ने सिंहली भाषा को 
राष्ट्रभाषा बनाने की मांग पर बल दिया फलस्वरूप विवाद उत्पन्न हो गया। 
1956 में संसद को भंग कर दिया गया तथा अप्रेल में नये चुनाव हुए । 


| 
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श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने अन्य दलों का विलय करके एक नवीन दल 
का निर्माण किया जिसका नाम “पीपुल्स यूनाइटेड me’ रखा गया | अप्रैल 
के चुनावों में पीपुल्स यूनाइटेड फ्रंट को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। Ugo 
इब्ल्यू० आर० Sto भण्डारनाइके को श्रीलंका का प्रधान मन्त्री चुना गया। 
इस संसद में सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के विधेयक पर विरोधी 
दलों ने शान्तिपूणं प्रदर्शन किये, फलस्वरूप कोलम्बो में गले फेस ग्रीन स्थान 
पर उपद्रव प्रारम्भ हुए | आगामी ढाई वर्षो में कोलम्बो में श्रमिक प्रदर्शन 
घलते रहे तथा 1958 में कोलम्बो में बड़े पेमाने पर हड़ताल का आयोजन 
किया गया । 27 मई को कोलम्बो में “आपात स्थिति” की घोषणा कर दी 
गई एवं सँनिकों को गवनंर जनरल के अधीन नियन्त्रण हेतु तैनात कर दिया 
गया । जिसके परिणाम स्वरूप 28 मई को रतमलान एवं पोलोन्नरुव में हिसक 
घटनाएं हुई | यह आपात कालीन स्थिति 13 मार्च 1959 को समाप्त कर 
दी गई । 25 सितम्बर 1959 को श्रीलंका के प्रधान मन्त्री की हत्या कर दी 
गई और आपात स्थिति की पुनः घोषणा कर दी गई। संसद भंग कर दी गई 
तथा मार्च 1960 में नये चुनाव हुये । 

1960 के चुनावों में संयुक्त राष्ट्रीय दल की विजय हुई तथा डडले 
सेनानाइके पुनः प्रधान मन्त्री के पद पर आसीन हुये। अप्रैल 1960 में 
दल के सदस्यों के मध्य संघर्ष के कारण डडले सेनानाइके की सरकार TR- 
च्युत कर संसद AT कर दी गई। 

जुलाई 1960 के चुनावों के पश्चात श्रीमती भण्डारनाइके को प्रधानमन्त्री 
बनाया गया जो कि संयुक्त राष्ट्रवादी दल की अपने पति की हत्या के पश्चात 
नेता थीं । श्रीलंका ने श्रीमती भण्डारनाइके के नेतृत्व में प्रत्येक क्षेत्र में अत्य- 
धिक प्रगति की । स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात प्रारम्भिक वर्षो में प्रधान 
मन्त्री सेनानाइके ने श्रीलंका में विभिन्न जातियों एवं धर्मो के लोगों के मध्य 
एकता एवं भाई चारे की स्थापना का प्रयास किया परन्तु नागरिकता अधि- 
नियम के पारित हो जाने के पश्चात सेनानाइकेः के संयुक्त राष्ट्रीय दल में 
विवाद उत्पन्न हो गया फलस्वरूप में “तमिल संघीय दल” (तमिल फेडरल 
पार्टी) की स्थापना हुई । इस दल के तीन मुख्य ध्येय थे । 

(1) तमिल-भाषी जनता हेतु स्वतन्त्रता प्राप्त क्षेत्र का निर्माण तथा 
इस संघीय व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से अधिकार 
की प्राप्ति । 

(2) तमिल भाषा एवं सिंहली भाषा में समानता की स्थिति । 

(3) ऐसी भारतीय तमिल जनता को नागरिकता प्राप्त करने का 
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अधिकार जो श्रीलंका में ही स्थायी रूप से निवास के इच्छुक 
हों। 

इस दल ने सरकार से तमिल जनता के प्रतिनिधित्व को कम करने 
हेतु भारतीय तमिल जनता को वोट दिये जाने के अधिकार से वंचित करने 
का कड़ा विरोध किया । 1957 में प्रधान मन्त्री भण्डारनाइके ने तया 
1965 में प्रधान मन्त्री डडले सेनानाइके ने इस समस्या के समाधान हेतु तमिल 
जनता को यह आश्वासन दिया था कि वे तमिल-भाषी प्रदेशों में सिंहली 
जाति को बलपूर्वक प्रस्थापित न करके वहां किसी भी प्रकार की व्यवस्था 
अथवा अशान्ति उत्पन्न करने के पक्ष में नहीं हैं । दोनों ही प्रधान मन््त्रियों ने 
तमिल भाषा को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की परन्तु इस 
विधि का कभी भी कार्यान्वयन नहीं हुआ । 1958 में श्रीलंका के सिहली एवं 
तमिल जातियों के मध्य साम्प्रदायिक उपद्रव प्रारम्भ हुये परन्तु सरकार ने बलपूवं क 
उन उपद्रवों को दबा दिया । 1961 में पुन: तमिल जनता ने तमिल संघीय दल के 
नेतृत्व में श्रीमती भण्डारनाइके द्वारा सिहली समर्थंक नीति के विरोध में afa- 
नय अवज्ञा आन्दोलन का प्रारम्भ किया तथा स्यिति इतनी खराब हो गई कि 
सेना को नियन्त्रण हेतु बुलाना पड़ा | 1963 में इसी दल ने एक आन्दोलन 
का नेतृत्व किया जिसकी मुख्य मांग थी कि तमिल भाषा का प्रयोग सरकारी 
कार्यालयों में आवश्यक हो । 1965 से 1970 तक sea सेलानाइके के प्रधान 
मन्त्री काल में यह दल शान्त रहा क्योंकि प्रथम बार केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में 
इस दल को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था । 1966 में तमिल नियमन अधिनियम 
पारित हुआ जिसने तमिल को कार्यालयों में सिंहली भाषा के समानान्तर स्थान 
प्रदान किया । परन्तु कुछ बातों पर सरकार के साथ विवाद हो जाने के 
कारण 1968 में तमिल संघीय दल ने मन्विमण्डल से त्यागपत्र दे दिया तथा 
1968 के पश्चात सेनानाइके तमिल जनता का समर्थन प्राप्त करने में असफल 
रहे । 1970 में श्रीमती भण्डारनाइके की सरकार ने श्रीलंका के एक तमिल 
को अपने मन्ति मण्डल में स्थान देकर तमिल दल का पुनः समर्थन प्राप्त कर 
लिया. aig 1971 की संविधान सभा का इस दल ने बहिष्कार किया एवं 

1972 के संविधान को पुणंरूपेण अस्वीकृत कर दिया । 


आथिक एवं सामाजिक प्रगति 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात श्रीलंका की आथिक प्रगति में मुख्य व्यव- 
धान बढ़ती हुई जनसंख्या थी | इसके फलस्वरूप देश की सरकार द्वारा किये 
गये कल्याणकारी कार्यों पर अत्यधिक धन व्यय हुआ परन्तु आशानुकूल 


o — 
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परिणाम नहीं प्राप्त हुये 1946 के पश्चात जनसंख्या वृद्धि की दर तीब्र हुई 
जो कि श्रीलंका के मध्यम वर्ग की देन थी। इसके अतिरिक्त श्रीलंका में 
मलेरिया उन्मूलन के प्रभावशाली कार्यक्रम ने जन्म और मृत्यु दर में अत्य- 
धिक अन्तर कर दिया। 1871 के पश्चात्‌ 1971 तक श्रीलंका की जनसंख्या में 
तीन गुनी वृद्धि हो चुकी थी । अत: सरकार के समक्ष स्वतन्त्रता के पश्चात मुख्य 
समस्या जनसंख्या की वृद्धि के अनुसार आथिक विकास की थी। जनसंख्या की 
वृद्धि का एक अन्य कारण यह था कि श्रीलंका में 52 प्रतिशत जनसंख्या की 
आयु 19 वर्ष से कम थी तथा 40 प्रतिशत की 14 बर्ष से शी कम थी । 


जनसंख्या की वृद्धि तथा इसके अनुसार शिक्षा संस्थाओं की कमी होने 
के कारण श्रीलंका में एक बुहत्‌ श्रमिक वर्ग का विकास हुआ परन्तु इस वर्ग 


में दक्ष श्रमिकों का अभाव था । इसका एक अन्य परिणाम ag हुआ कि श्रीलंका 


में बेरोजगारों की संख्या में Maat से वृद्धि हुई । ग्रामीण क्षेत्रों में 
बेरोजगारी की समस्या शहरों से अधिक गंभीर थी और इस कारणवश 
बडी संख्या में गाँव वासी शहरों की ओर रोजगार की तलाश में 
मग्रसर हुए । 

1970 में नयी सरकार ने बेरोजगारी को समाप्त करने हेतु एक रोज- 
गार मंत्रालय का गठन किया तथा देश के बेरोजगार स्नातकों को प्रशास- 
कीय, व्यावसायिक एवं अन्य प्रकार का प्रक्षिशण प्रदान करने की एक योजना 
बनायी जिसमें सरकार को सफलता प्राप्त हुई । 

सामाजिक विकास की दिशा में तीव्रता लाने हेतु 1955 में प्राथमिक 
शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी गयी । 
1960-1961 में एक सरकारी अधिनियम m द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक 
शिक्षा संस्थानों पर सरकार ने अपने अधिकार की घोषणा कर दी । इसके 
qd ये संस्थाएं ईसाइयों, बौद्धो अथवा मुसलमानों द्वारा चलायी जा रही थीं। 
इसके अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना भी सरकार ने की । शिक्षा 
संस्थाओं पर अत्यधिक व्यय के कारण सरकार की अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक 
दबावआ गया था परन्तु इसके फलस्वरूप श्री लंका में 82 प्रतिशत साक्षारता है । 

देश की तकनीकी आवश्यकताओं की पुति हेतु सरकार ने तकनीकी, 

वैज्ञानिक ud व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ भी किया तथा इस दिशा में 
तीव्रता से प्रगति की गई । बहुउद्देश्यीय तकनीकी संस्थाओं एवं अन्य.तकनी की 
संस्थाओं की स्थापना की गई । 1966 में तकनीकी विद्यालय की स्थापना की 


गई | 
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शिक्षा के तीव्रतम विकास ने बेरोजगारी की समस्या को और अधिक 
कर दिया । विश्वविद्यालयों के छात्रों ने हड़तालों, हिसक घटनाओं इत्यादि 
में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया । 1965 में डडले सेनानायके की सरकार ने 
उच्च शिक्षा अधिनियम पारित किया तथा इसके acata राष्ट्रीय उच्च 
शिक्षा समिति का गठन किया गया । 1971 में उग्र माक्‍संवादी विद्रोह के 
पश्चात्‌ यूनाइटेड फ्रंट दल के शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन 
हेतु सुझाव देने के लिये एक आयोग गठित किया जिसके लगभग सभी सुझाव 
उच्च शिक्षा समिति ने स्वीकार कर लिये तथा जनवरी 1972 में उच्च शिक्षा 
अधिनियम में ये सभी सुझाव सम्मिलित कर लिये गये । 1972 के पश्चात्‌ 
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु एक नवीन नीति बनाई गई जिसमें रोज- 
गार प्रदायक सहायक शिक्षा का विकास किया गया । अंग्रेजी भाषा का पठन- 
पाठन अनिवार्य कर दिया गया तथा राष्ट्रीय, सामाजिक, एवं आथिक विकास 
करने में सहायक कुछ नये विषयों का पठन-पाठन प्रारम्भ हुआ । इसके अति- 
रिक्त श्रीलंका की सरकार इन संस्थाओं की सहायता से सामाजिक एवं आथिक 
भेदभाव समाप्त करना चाहती थी । इस हेतु माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने 
के पश्चात्‌ विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु क्षेत्रीय संख्या निर्धारित कर दी गई । 

जनकल्याण हेतु पीपुल्स यूनाइटेड फ्रंट द्वारा 1965 में सरकार की FAT- 
पना के पश्चात्‌ आयुर्वेदिक औषधियों के प्रयोग पर बल दिया गया | सरकारी 
अस्पतालों में औषधियों का वितरण निःशुल्क होता था । 1961 में सरकार 
ने आयुर्वेद शोध संस्थान” की स्थापना की p इसके अतिरिक्त मल-निर्गेमन 
व्यवस्था एवं जल आपूति व्यवस्था का भी विकास किया गया जिसने स्वा- 
स्थ्य स्थिति पर अत्यधिक अनुकूल प्रभाव डाला | 

आशिक विकास हेतु श्रीलंका में कृषि योग्य भुमि पर ध्यान mur 
किया गया और व्यर्थं की भूमि को कृषि योग्य बनाने का अभियान प्रारंभ 
हुआ । बढ़ती हुई जनसंख्या को भूमि प्रदान करने का कार्यं आरम्भ किया 
गया । इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाये गये.। ग्राम 
प्रसार पद्धति के अन्तर्गत राज्य की भुमि को ग्रामीणों के मध्य वितरित किया 
गया, संपूर्ण भूमि को सिंचाई साधनों से जोड़ने का प्रयत्त किया गया तथा 
ग्रामीण जनता के आश्रितों को मकान बनाने हेतु भुमि प्रदान की गई । ग्रामीणों 
को कृषि करने हेतु आथिक सहायता प्रदान करने का प्राविधान भी बनाया 
गया । इस कार्यक्रम के अन्तगंत आवंटित भूमि को पाँच एकड़ से तीन एकड़ 
कर दिया गया जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को भूमि दी जा सके । मकान 
बनाने एवं भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु सरकार ने कम ब्याज एट आथिक 
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सहायता प्रदान की । 1955 के पश्चात्‌ उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकारने 25 वर्षों 
के लिए भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव रखा जिसका स्वागत किया गया । 
1962 में कृषि के अयोग्य भूमि पर मकान निर्माण हेतु विक्रय का कार्य भी 
सरकार ने किया । 

सिचाई एवं बिजली के साधनों को पर्याप्त रूप से उपलब्ध करने के 
लिए सरकार ने विभिन्न सिचाई परियोजनाओं तथा बिजली घरों की व्यवस्था 
की । गन्ना उत्पादन हेतु चीनी निगम की स्थापना की गई । कपास उत्पादन 
हेतु राष्ट्रीय कपास निगम की तथा चाय के उत्पादन को सुव्यवस्थित करने 
हेतु श्रीलंका चाय उत्पादन निगम को स्थापना की गई | 

इसके अतिरिक्‍त विदेशी मुद्रा की बचत हेतु कृषि उत्पादनों में वृद्धि का 
प्रयास किया गया । कठिनाइयों के उपरान्त भी भंडारनाइके के कुशल नेतृत्व 
में श्रीलंका ने आथिक एवं सामाजिक दिशा में प्रगति हेतु पूर्ण प्रयास किये 
मौर किसी सीमा तक सफल भी रहे। भण्डारनाइके के उपरान्त श्रीजयवर्धन 
लंका के राष्ट्रपति हुये । उनके समय में जो समस्या सबसे अधिक बढ़कर 
समक्ष आई ag थी तामिल समस्या । 


तामिल समस्या 


यद्यपि तामिल समस्या श्रीलंका का आंतरिक मामला है, भारत ने 
कभी भी इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया हे । परन्तु फिर भी ag ऐसा 
श्रीलंका का आंतरिक मामला है, जिसका असर भारत की आंतरिक स्थिति 
पर भी पड़ रहा है। श्रीलंका में रहने वाले 20 लाख तमिलों का भारतीय 
तमिलों से खून का रिश्ता है, और उन पर अत्याचार होंने से तमिलों का 
ही नहीं सभी भारतवासियों का उद्वेलित होना अवश्यम्भावी और स्वाभाविक है। 
श्रीलंका से भागकर आये तमिल भारत के लिये समस्या नहीं उत्पन्न करेंगे 
यह कंसे सम्भव है ? इसलिये श्रीलंका की समस्या का प्रभाव भारत पर भी 
पड़ रहा है। फिर भी यह विडम्बना ही है कि श्रीलंका का नेतृत्व जिसमें 
जयवर्धन भी सम्मिलित हैं भारत विरोधी अभियान में संलग्न Ed 
आठवें दशक के प्रारम्भ में जब माक्सँवादियों ने तत्कालीन भण्डारनाइके 
सरकार के अस्तित्व को संकट उत्पन्न कर दिया था, तब भारत सरकार ने 
उनके दमन देतु श्रीलंका को हर प्रकार से सहायता दी थी; उस समय भी 
भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ही थीं । 
वास्तव में तमिल समस्या के समाधान में सबसे महत्वपूर्ण व्यवधान 
है पारस्परिक विश्वास और सोहाद्रता का अभाव। यह व्यवधान भारत ओर 
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श्रीलंका के बीच में होने के साथ श्रीलंका सरकार और तमिलों के मध्य भी 
है। श्रीलंका की सरकार की तमिलों के प्रतिघृणा का भाव सवंविदित है । 
इसलिये एक भी ऐसा सिंहली नेता नहीं है जिसे तमिलों का विश्वास प्राप्त 
हो । पारस्परिक सद्भाव और विश्वास के अभाव में समस्या का समाधान 
कँसे सम्भव है ? इसके अतिरिक्त श्रीलंका के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के 
द्वारा भारत विरोध में दिये गये वक्तव्य स्थिति की और अधिक विषम बना 
, रहे हैं । 
श्रेष्ठतर यही है कि श्रीजयवर्धन समय की स्थिति को पहचान कर 
अपनी आंतरिक स्थिति को राष्ट्रीय हित के संदर्भ में दृष्टिगत रखें 1983 
में पार्थसारथी को श्रीलंका भेजकर भारत ने समस्या के समाधान की 
दिशा में अपना पग उठाया था और उसके कुछ अच्छे परिणाम भी आने की 
उम्मीद थी परन्तु श्रीलंका सरकार के निपट भारत विरोधी अभियान ने उस 
समस्या को ज्यों का त्यों कर दिया है ओर अभी भी तामिल समस्या giaa 
स्थिर है। 
श्रीलंका का भारत विरोधी रुख कोई नया नहीं है । 1971 में जब 
श्रीमती भण्डारनाइके प्रधानमन्त्री थीं तो उन्होंने भी भारत-पाक युद्ध के मध्य 
पाकिस्तानी बमवर्षकों तथा दूसरे विमानों को कोलम्बों में ईधन लेने की 
सुविधा दी थी । लेकिन जयवघंन का व्यवहार तानाशाहों की तरह का है । 
एक ओर तो नाकेवन्दी करके तमिलों की हत्यायें की जा रहीं हैं, दूसरी ओर 
भारत को यह धमकी दी जा रही है कि अगर उसने श्रीलंका पर हमला किया 
तो श्रीलंका में तमिलों का सफाया हो जायगा । अधिक श्रेष्ठ होता यदि ag 
भारतीय आक्रमण के प्रत्युत्तर की बात करते । इसके विपरीत अपने ही देश- 
वासी तमिलों से बदला लेने को कहकर वह हर हाल में तमिलों को श्रीलंका 
से खदेड़ना चाहते हैं । 
किसी बड़ी शक्ति के साथ भारत-सोवियत संघ जैसी संधि करने का 
निश्चय प्रकट करके उन्होंने भारत को अपरोक्ष. रूप से यह चेतावनी भी दी 
है कि यदि उसने तमिलों के संहार हेतु कुछ भी कहा तो वह भारत की 
दक्षिणी सीमा के लिये संकट का कारण हो सकते हैं इसके अतिरिक्त अमे- 
रिका भी उन्हें सहायता देने को तैयार है किन्तु जयवर्धन अमेरिका को दावत 
देकर अपना ही अहित करेंगे । 
saada 30 जून 1984 को अमेरिका ओर ब्रिटेन की यात्रा करके 
दिल्ली पहुंचे | अपने स्वदेश प्रस्थान के qd दिल्ली के संवाददाता सम्मेलन में 
उन्होंने यह स्वीकार भी किया कि वे अमेरिका ओर ब्रिटेन से सहायता 
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प्राप्त करना चाह रहे थे परन्तु वह पूरी न हो सकी । लेकिन यह कसे माना 
जा सकता है कि हिन्द महासागर को महाशक्तियों का युद्धस्थल बनाने की इच्छा. 
पर कटिबद्ध अमेरिका और उसके सहयोगी ब्रिटेन ने श्री जयवर्धेन के कान नहीं 
भरे होंगे ? इसके अतिरिक्त अब यह बात गुप्त नहीं हें कि अमेरिका, ब्रिटेन 
ओर इजरायल की गुप्तचर संस्थायें भी श्रीलंका में सक्रिय हैं, और ब्रिटेन तथा 
इजरायल के किराये के सैनिक तमिल उग्रवादियों के दमन हेतु नियुक्त किये 
गये @ । ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीजयवर्धन इतिहास से सबक नहीं लेते। 
वर्षों qd कटंगा में मोयसे शोंवे ने अपने पृथकतावादी आंदोलन को चलाने के 
लिये किराये के सैनिकों की मदद ली थी, लेकिन वह न तो शोंबे को वचा 
सके ओर न उनके पृथकतावादी आंदोलन को । 

श्रीलंका में तमिलों की समस्या को लेकर भारत ने शुरू से ही बात- 
चीत का रास्ता अपनाया है। श्रीपार्थंसारथी को प्रधानमन्त्री ने विशेष दुत 
के रूप में भेजकर अपनी सदाशयता का परिचय दिया था, प्रत्युत्तर में 
श्री जयवर्धन ने अपने रक्षामन्त्री ललित अथुलाथमुदाली को दिल्ली 
भेजा | श्री अथूलाथमुदाली की यात्रा के तत्काल वाद श्री जयवधंन 
ने भारत पर जिस प्रकार कीचड़ उछाली है, उससे तो यही लगता है कि 
अथूलाथमुदाली को दिल्ली भेजकर उन्होंने मात्र अपनी सदाशयता का कृत्रिम 
प्रदर्शन करना चाहा था | 

इसके अतिरिक्त कोलम्बो से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर एक विदेशी 
मेहमान की होटल में. मौजूदगी से श्रीलंका की राजनीति में तुफान ला दिया 
हे । इससे एक ओर जहां श्रीलंका से मुस्लिम सम्प्रदाय को ठेस पहुंची है वहीं 
दुसरी ओर तमिल अल्पसंख्यकों को भी लगने लगा है कि जयवर्धन सरकार 
उन पर दमन का शिकजा कसने जा रही है । श्रीमती भण्डारनाइके की 'नेश- 
नल फ्रीडम पार्टी' और श्रीलंका की सत्ताधारी यूनाइटेड नेशनल पार्टी” के 
एक वर्ग ने इस अवाञ्छनीय मेहमान की मौजूदगी का कड़ा विरोध किया 
है | यह मेहमान है 'डेविड मैटनी' 1 डेविड मैटनी इजरायल की कुख्यात 
खुफिया ऐजेन्सी 'मोसाद' के एक प्रमुख तकनीकी विशेषज्ञ हूँ । कूटनीतिक 
सूत्रों के अनुसार maada सरकार तमिल अल्पसंख्यकों के राजनेतिक सुवि- 
धाओं के आग्रह को लेकर चल रहे आन्दोलन को कुचलने के लिये ही उनकी 
विशिष्ट सेवायें प्राप्त कर रही है । इसके अतिरिक्त अपनी गुप्तचर संस्था 
को राजनैतिक विरोधियों से निपटने के लिए भी मोसाद की मदद चाहती 
है। कुख्यात मोसाद का इसरायली अधिकृत अरब क्षेत्रों में फिलिस्तीनियों 
qx नित्य नये यातना प्रयोग का अपना एक कोतिमान है । पिछले लगभग 
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डेढ़ दशक से इसरायल तीसरी दुनिया के देशो में खतरनाक हथियार एवं 
यातना तकनीक निर्यात करने के क्षेत्र में तीव्रता से आगे बढ़ रहा है 1 विश्व 
के हथियार बेचने वालों में इजरायल आज पाँचवें स्थान पर है। श्रीलंका में 
डेविड मैटनी की स्थिति कहीं एक बड़े अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक्र का अतिरिक्‍त 
बिन्दु तो नहीं है ? 


faq वार्ता 


कुछ समय qd तक ऐसा प्रतीत होता था कि श्रीलंका की जातीय 
समस्या कहीं गृहयुद्ध और राजनेतिक अस्थिरता के गहन अंधकार से युक्‍त हे 
और उसका निर्गमन मार्ग एक gat गृहयुद्ध की दिशा में जाता 
प्रतीत होता था । किन्तु अगर जयवर्धन सरकार के प्रतिनिधि श्री हेक्‍टर 
जयवर्धन तथा चार तमिल छापामार संगठन और तमिल संयुक्त मुक्ति मोचे 
के प्रतिनिधि भुटान की राजधानी fag में वातचीत के लिए पहुंचे तो निए- 
चय ही इस चमत्कार का श्रेय भारत की सकारात्मक और राजनायिक पहल को 
दिया जाना चाहिए । 

आठ से चौदह जुलाई तक छह दिनों की ag वातचीत किसी अन्तिम 
नतीजे तक पहुंचने के लिये आयोजित नही की गई थी, वरन्‌ इसका ध्येय 
श्रीलंका.की जातीय समस्या के राजनेतिक समाधान की चेष्टा करना था । 
तमिल प्रतिनिधियों ने fag में अपनी वही पुरानी मांगे दोहराई जसे तमिल 
बहुल प्रदेश जाफ़ना प्रान्त की स्वायत्तता तमिलों की राष्ट्रीय पहचान, प्रशा- 
सकीय समता तथा सम्पूर्ण श्रीलंका में अप्रतिबन्धित यात्री यातायात की स्वतः 
न्वता एवं स्व भाषा एवं स्व धमं इत्यादि की स्वतन्त्रता । दूसरी तरफ़ हेक्टर 
जयवर्धन ने fag वार्ता में सरकार को ओर से जो प्रस्ताव प्रेषित किये, वे 
भी वही प्रस्ताव थे जिन्हें 4 दिसम्म्रर 1984 को श्रीलंका के सर्वेदलीय सम्मे- 
लन तमिल प्रतिनिधि पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं । मुख्य रूप से भारत 
के निरन्तर प्रयत्नों के पश्‍चात विभिन्न तमिल संगठन जातीय समस्या को 
श्रीलंका फे सार्वजनिक ढांचे के भीतर ही निपटाने के लिए तो राजी हो 
गये E लेकिन तमिल क्षेत्र की सम्पूण स्वायत्तता की मांग की अपनी जिद्द 
उसी जगह पर di उम्मीद यही की जानी चाहिए कि fag वार्ता द्वारो 
श्रीलंका की जातीय .समस्या के रक्‍त रंजित अध्याय का समापन सम्भव हो 
सकेगा और यह राजनैतिक अशान्ति के समाधान की दिशा में भी महत्वपूर्ण 
चरण होगा | i 
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भोलंका (सीलोन)/[775 
उपसंहार 


इन्दिरा गांधी के उपरान्त का युग समस्या युग है-पंजाब समस्या, 
बङ्गला देश जलसमस्या, श्रीलंका में तामिल समस्या एवं पाकिस्तान में 
अमरीकी शस्त्र उपकरणों द्वारा उत्पन्न समस्या इत्यादि । यद्यपि यह समस्यायें 
श्रीमती गांधी के समय से ही आरम्भ हो गई थीं, परन्तु इनका निवारण 
उनके निधनोंपरान्त भोर भी आवश्यक हो गया | 

भारत के प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने हाल ही में विदेश यात्रा कर 
महाशक्तियों से सांमजस्य स्थापित करने की पूर्ण चेष्टा की है। यद्यपि 
सोवियत रूस से भारत की मित्रता समय परीक्षित रही है, किन्तु अमेरिका 
ने अफ़गानिस्तान की ओट लेकर नव शस्त्र नीति को अपनाया है । फलस्वरूप 
अमरीका हारा पाकिस्तान को आधुनिक युद्ध उपकरणों द्वारा सुसज्जित 
करना भारतीय प्रायद्वीप में युद्ध नीति का द्योतक है । भारतीय प्रधानमन्त्री 
ने अपनी अमरीका को यात्रा के मध्य राष्ट्रपति रेगन से इस समस्या समाधान 
हेतु वार्ता की । उन्होंने स्पष्ट कहा कि अमरीका की परिवर्तित नीति भारत 
उपमहाद्वीप के लिए संकट सूचक है परन्तु इसके निदान हेतु अमेरिका को 
अपनी 'शस्त्रदेय नीति” में मूल परिवर्तन करना आवश्यक है । यद्यपि राष्ट्रपति 
रेगन ने भारतीय प्रधानमन्त्री को आश्वासन दिया परन्तु अमरीका की नीति में 
विशेष परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हो रहा । 

भारत ने अपनी ओर से भारत-पाक सम्बन्धों को मधुर बनाने हेतु 
पाकिस्तान से युद्ध न करने के समझौते” पर स्तरीय dow आरम्भ कर दी 
हैं । प्रधानमन्त्री ने यह स्पष्ट कर दिया हे कि पाकिस्तान की शस्त्र संग्रह 
त्याग एवं परमाणु प्रयोग त्याग नीति का परिपालन ही समझोते को बल दे 
सकता है। 

अफ़गानिस्तान की समस्या को अमरीका ने पाकिस्तान के द्वारा कूटनी- 
तिक राजनीति में परिवतित कर दिया हे अर्थात अमरीका का कथन है कि 
ag पाकिस्तान को युद्धसामग्री इसलिये दे रहा है कि पाकिस्तान रूसी सहायता 
से युक्त अफ़गानिस्तान के समक्ष सशक्त रहे । यह अमरीका की नव साम्राज्य 
वादी कूटनीति का परिचायक है कि अफगानिस्तान के परिवेश में इस प्रायद्वीप 
में संकट संभावना उत्पन्न कर प्रगति को विमुख कर सके । एक ओर अम- 
रीका की भय नीति और दूसरी ओर भारत की गुट निरपेक्ष की नीति तथा 
तीसरी ओर रूस की बिना किसी शतं के पारस्परिक सहयोग की नीति 
त्रिकोणीय विरोधाभास से युक्त हैं । 
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श्रीमती गांधी ने 1983 के 7 वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन में अध्यक्षता ग्रहण 
कर तृतीय विश्व (थर्ड वल्ड) का नव मागं प्रशस्त किया । उनके अनुसार 
विकासशील देशों को किसी ऐसी नीति का परिपालन नहीं करना चाहिए 
जिससे उनके विकास में वाधा हो और महाशक्तियों की यह भुमिका होनी 
चाहिए कि वे इन देशों को अपना पूर्ण सहयोग दें जो मानवतावादी जनकल- 
याण ओर प्रगति की भोरअग्रसर हैं अर्थात जो देश स्वयं में विकासपूर्ण है 
उन्हें विकास शील देशों को अपना कूटनीति स्थल नहीं बनाना चाहिए । 

आदर्श रूप में तथा वास्तविक रूप में महाशक्तियों को जनकल्याण की 
भावना से युक्‍त होना चाहिए, किन्तु कदु सत्य यह है कि बीसवी शताब्दी 
का अन्तिम चरण ऐसी विषम परिस्थितियों के मध्य से होकर गुजर रहा है 
जिसमें भय और सहयोग, स्वार्थ एवं लाभ तथा विकास और संकट का 
सम्मिश्रण हैं। एक ओर परमाणु Sedi की होड़ विश्‍व को संकटाच्छादित 
किये हुए है और दूसरी ओर मानवतावादी आन्दोलन हो रहे हैं, बड़ी शक्तियां 
अपना-अपना स्वार्थ देख रहीं हैं, शान्ति सम्मेलन हो रहे हैं और उग्रवाद 
अपनी चरम सीमा पर है । इस प्रकार के परमाणु एवं उग्रवाद से युक्‍त कूट- 
नीति में भारतीय प्रायद्दीप शान्ति, युद्ध एवं संकट के चक्रव्यूह से किसी 
प्रकार मध्य मागं लेकर परिस्थितियों का सामना कर रहा है। 


"m 


पश्चिमी एशिया 


अध्याय 36 


आटोमन साम्राज्य 
(तुर्की साम्राज्य 1808-1839 


पश्चिमी एशिया का इतिहास प्रथम विश्वयुद्ध तक दो साम्राज्यों का 
इतिहास है-आटोमन साम्राज्य और पशिया का साम्राज्य । यद्यपि दोनों 
साम्राज्य अपने सामाजिक, राजनेतिक एवं आथिक दृष्टि से स्वयं महत्वपूर्ण 
थे किन्तु आटोमन साम्राज्य (व तुर्की साम्राज्य अथवा उस्मानी साम्राज्य) 
अपने क्षेत्र विस्तार, यूरोपीय राजनीति एवं वृहदता के कारण पश्चिमी 
एशिया में सर्वप्रथम साम्राज्य माना जाता था । 

आटोमन साम्राज्य की नींव 14 वीं शताब्दी में उस्मान नामक व्यक्ति 
ने रखी । उस्मान शब्द का अप्रभंश उथमान हुआ और उससे यूरोप के देशों 
ने आटोमन शब्द का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया । अत: इस साम्राज्य 
को आटोमन साम्राज्य व तुर्की साम्राज्य अथवा उस्मानी साम्राज्य भी कहा 
जाता है। इस आटोमन साम्राज्य का क्षेत्रफल तीन महाद्वीपों (एशिया, यूरोप 
तथा अफ्रीका) तक विस्तरित था तथा इस साम्राज्य की शक्ति को सीमित करने 
के लिये अन्तर्राष्ट्रीय देशों ने इस साम्राज्य की गृह एवं विदेशी नीति में 
qui रूप से हस्तक्षेप करने की चेष्टा की । इस प्रकार यह संघर्ष लगभग तीन 
शताब्दियों तक चलता रहा। इसके अतिरिक्त आटोमन साम्राज्य का प्रभुत्व 
समुद्री मार्गो पर भी था, जिसमें प्रमुख भुमध्यसागर, कृष्ण सागर (ब्लैक सी) 
तथा लाल सागर (रेड सी) थे । अतः इन समुद्री मार्गों पर प्रभुत्व होने के 
कारण इस साम्राज्य का संघर्ष विदेशो शक्तियों से अनिवायं था क्योंकि उस 
समय समुद्री मार्ग प्रत्येक राष्ट्र के लिए व्यापारिक एवं सामरिक महत्व 
प्रदान करते थे । जाजे लेन्जोविस्की के अनुसार यदि किसी भी देश को अपनी 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रभुसत्ता बनाये रखनी होती थी तो समुद्री मार्गो पर आधिपत्य 
आवश्यक था | इस प्रकार महान आटोमन साम्राज्य जो सुलेमान गोरवशाली 
के समय में अपनी चरम सीमा पर था 1566 में उसकी मृत्यु के पशचत, उसके 


उत्तराधिकारियों ने इस साम्राज्य कों शर्नःशनेः पतन की ओर अग्रसरितं 
किया । 


i! 
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पतन के कारण 


यदि आटोमन साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख था तो मूल प्रश्न यह 
है कि इसके विघटन में 300 वर्ष क्यों लगे? इसके दो मुख्य कारण थे-प्रथम 
सुधार युग का आरम्भ तथा द्वितीय यूरोपीय शक्तियों की अभिरूचि का 
केन्द्र होने के कारण इसके पतन में विलम्ब हुआ । फिलिप्स प्राइस 'ए हिस्ट्री 
ऑफ cat’ में कहते हैं कि इस प्रकार एक सशक्त एवं सुदृढ़ साम्राज्य अपने 
शासकों की आयोग्यता के कारण निर्बेल एवं अशक्त हो गया, जिसके फलस्वरूप 
साम्राज्य का विघटन सम्भव प्रतीत होने लगा । आटोमन साम्राज्य की 
शक्ति के पतन का अनुभव योरोपीय देशों को प्रथम बार 1683 में हुआ 
जबकि तुर्की ने वियना को अधिकार में करने का असफल प्रयत्न किया था d 
इस युद्ध में यूरोपीय देशों को पूर्वं भास हो गया कि तुर्की सेना का समय 
के साथ किसी भी प्रकार का अधुनिकीकरण नहीं किया गया था जिसके 
फलस्वरूप साम्राज्य की सैनिक शक्ति की दुर्बलता स्पष्ट रूप से प्रकट होने 
लगी । विलियम येल के अनुसार आटोमन साम्राज्य के पतनोन्मुख होने 
के विभिन्न कारण थे। 


सुल्तान 


सुलेमान प्रथम के उत्तराधिकारी शासक दुर्बल एवं आयोग्य थे । 
उन्होंने अपने आमोद-प्रमोद तथा विलासिता के कारण शासन की ओर कोई 
विशेष ध्यान नहीं दिया तथा प्रत्येक सुल्तान कई दशकों के निग्रह के ही 
पश्चात गद्दी पर आसीन हुआ जिसके कारण वे राज्य-कार्य- पद्धति से qoi- 
तया afago रहे । सामान्यतः प्रशासनिक कार्यो में राजमाताओं तथा अन्तः 
पुर की रानियों का सर्वथा हस्तक्षेप रहता था | फिशर के अनुसार शासक 
अपने अन्त;पुर की नीति के द्वारा राज्य-संचालन करते थे और सुल्तानों की 
शासन के प्रति इस उदासीनता एवं निष्क्रियता ने विभिन्न कुरीतियां उत्पन्न 
कर दीं । 

इसके अतिरिक्‍त आटोमन सुल्तानों के प्रशासन में केन्द्रीकरण का भी 
अभाव था, जिसके कारण राज्यपाल अपने-अपने क्षेत्रों में मनमानी किया 
करते थे अर्थात अधिकारियों को राज्य की ओर से किसी प्रकार का भी 
भय नहीं था । येल का कथन है कि अधिकारी तंत्र के ही कारण अन्याय एवं 
भ्रष्टाचार व्यापक हो गया था । वस्तुतः सुल्तान की राज्य कार्यों में अरुचि 
तथा उनकी प्रशासकीय कार्यो में अक्षमता ने आटोमन साम्राज्य जसे सुदृढ़ एवं 

सशक्त साम्राज्य को पतन के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया । 


आटोमन साञ्राज्य/781 

अन्तःपुर का प्रभाव 
राजकीय अपकभ्रष्टता में अन्तःपुर का सफल प्रभाव रहा । सुल्तानों की 
विलासिता तथा अयोग्यता के कारण वेगमों का हस्तक्षेप प्रशासन में faa- 
प्रति-दिन अधिक होता गया जिसके फलस्वरूप भ्रष्टाचारी अधिकारियों को 
विशेष अधिकारों द्वारा पुरस्कृत किया जाने लगा । इस प्रकार के पक्षपात 
ने योग्य व्यक्तियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा, जिससे देश में अव्य- 
वस्था, घूसखोरी तथा अन्याय Haat गया । इतिहासकार येल ने बताया 
कि साम्राज्य का पतनशीर्ष भाग से प्रारंभ हुआ अर्थात जव साम्राज्य के प्रशास- 


निक शिविर में ही अव्यवस्था व्याप्त थी तो अधिकारीगणों की भ्रष्टता में क्या 
सन्देह हो सकता था | 


जाति व धर्म 


आटोमन साम्राज्य प्रतिमानतः अपने रूप में एक मिश्रित संस्कृति का 
देश था अर्थात वहां विभिन्न जातियों एवं धर्मो के लोग निवास करते थे जो 
अपने-अपने धर्म व संस्कृति में निष्ठा व्यक्त करते थे । fira और बोवेन के अनुसार 
इस प्रकार के विस्तृत साम्राज्य को नियन्त्रित करने हेतु मिल्लत व्यवस्था का 
विधान किया गया a यद्यपि fasaa पद्धति के अन्तर्गत प्रत्येक धामिक 
सम्प्रदाय को स्वतन्त्रता प्रदान की गई थी परन्तु अधिकारीगण राज्य के 
विभिन्न जातियों के लोगों-अल्बानिया के निवासियों, यहूदी, स्लाव, afaar, 
बल्गेरिया के निवासियों, कई जाति के लोगों ईसाई तथा अरमी नियों के निवा- 
सियों-पर अत्याचार करते थे। साथ ही उलेमा लोगों का तथा अधिकारी वर्ग 
का भी प्रभाव था जिसके परिणामस्वरूप साम्राज्य की जनता पर दुष्कर प्रभाव 
पड़ता था । अतः इस धर्म और जाति के संघर्ष के कारण राज्य में विभिन्न 
कठिनाइयां उत्पन्न होने लगों और तुर्की लोगों के अत्याचार से वस्त होकर अन्य 
जातियों के लोगों ने सहधामिक भाइयों से, जो अन्य देश में निवास कर रहे 
थे, सहायता की मांग की। इस आह्वान ने भी यूरोपीय शक्तियों को आटोमन 
साम्राज्य में हस्तक्षेप करने के लिए विवश कर दिया । 


सेना 


ल्युइस एव क्लेटन ने सेना को भी पतन का मुख्य कारण बताया है 
क्यों कि सुल्तानों की अयोग्यता के कारण सेना में sesat तथा अनुशासन- 
हीनंता प्रबल होती गयी | इसका विशेष कारण जॉनसारी सेना का संगठन 
था । जॉनसारी सेना का निर्माण सुलेमान गौरवशाली ने साम्राज्य की सैन्य 


M आओ 
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शक्ति को सशक्त करने हेतु किया था । इस सेना में ईसाई युवक भर्ती किए 
जाते थे और उन्हें वर्षो सेना-प्रशिक्षण द्वारा सैनिक युद्ध कला में प्रवीण किया 
जाता था | अरमाजानी के मतानुसार यह सेना अपने समय में रण-कौशल 
के लिए प्रसिद्ध थी परन्तु प्रशासन की दुर्बलता के कारण जॉनसारी सेना में 
अनेक कुरीतियां उत्पन्न हो गयीं तथा सेना उदंड एवं अनुशासहीन हो 
गयी । धीरे-धीरे इस सेना में आटोमन लोगों की भी भरती होने लगी और 
इसी के साथ सेना ने अपने विशेष अधिकारों एवं प्रभाव कोआन्त रिक प्रशासन 
के हस्तक्षेप में निहित कर दिया जिसके फलस्वरूप साम्राज्य में भ्रष्टाचार 
बढ़ता ही गया । जॉनसारी सेना के विकसित भ्रष्टाचार ने इस साम्राज्य 
की नींव को अशक्त कर दिया । येल ने साम्राज्यी अशक्तता को विदेशी 
हस्तक्षेप का मुख्य कारण वताया है । 


आथिक और व्यापारिक कारण 


आटोमन साम्राज्य की आथिक और व्यापारिक व्यवस्था अत्यन्त 
सन्तोषजनक थी क्योंकि समय के साथ-साथ साम्राज्य के विस्तार भौर समुद्री 
मार्गो के आधिपत्य ने इस देश की आथिक उन्नति में सहयोग दिया । इतने 
विस्तृत साम्राज्य के व्यापार एवं आर्थिक उद्योगों की व्यवस्था में कुशल 
प्रशासन की आवश्यकता थी जिसका आटोमन शासकों में नितान्त अभाव 
था । अपनी अयोग्यता एवं प्रशासनिक दुर्बलता के कारण आटोमन सुल्तान 
अपने देश की आथिक उन्नति करने में असफल रहे, जिसके कारण शासना- 
घिकारियों ने राजस्व कर को वसूल करने में शिथिलता एवं अनुत्तरदायित्य 
का परिचय देकर शासन की आथिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया । अतः 
साम्राज्य की आथिक व्यवस्था का Bla सेना, सरकार तथा धार्मिक संस्थाओं के 
के कारण प्रारम्भ हुआ जिसके फलस्वरूप व्यापारिक समुद्री मार्गो पर साम्राज्य 
को पश्चिमीदेशों के हस्तक्षेप के कारण आर्थिक क्षति उठानी पड़ी । 17 वीं शता- 
ब्दी के अन्तिम चरण में रूस ने दक्षिण की ओर विस्तार की नीति को अपनाना 
आरम्भ कर दिया जिसके परिणामस्वरूप आटोमन साम्राज्य का विघटन 
अवश्यम्भावी हो गया | इसका मुख्य कारण पीटर महान की विस्तारवादी नीति 
थी । रूप के जार पीटर महान का मुख्य ध्येय अपनी विस्तारवादी नीति के 
द्वारा समुद्री मार्गो पर आधिपत्य स्थापित करना था, क्योंकि उस समय 
साम्राज्य की व्यापारिक एवं सामरिक सुदृढता के लिए समुद्र के मार्गो पर 
अपना प्रभुत्व बनाये रखना नितान्त आवश्यक था । अतः पीटर महान ने 18 वीं 
शताब्दी तक रूस की सीमाओं का विस्तार किया । इस सन्दर्भ में ल्यूइस एबं 
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प्राइस का कथन वताना आवश्यक है कि 16 वीं शताब्दी में सलीम और 
सुलेमान महान ने भी अपने साम्राज्य को इसी विस्तारवादी नीति के द्वारा 
राजनेतिक, व्यापारिक एवं आथिक सुदृढता प्रदान की थी, परन्तु कालान्तर में 
पीटर महान ने प्राच्य तुर्की नीति के द्वारा ही आटोमन साम्राज्य का विघटन 
करने में सक्रिय योगदान दिया । रूसी नीति के अतिरिक्त अन्य योरोपीय 
देशों ने भी अपने व्यापारिक एवं समारिक स्वार्थो हेतु आटोमन साम्राज्य 
में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया । इसके परिणामस्वरूप तुर्की साम्राज्य 
की आशिक, व्यापारिक और राजनेतिक अवनति प्रारम्भ हो गई । 


afa 


आटोमन साम्राज्य एक कृषि-प्रधान देश था परन्तु साम्राज्य के अन्त- 
गंत कृषकों की दशा अत्यन्त दयनीय थी p इसका मुख्य कारण ल्युइस के अनु- 
सार अधिकारीगणों का दुर्व्यवहार तथा सामन्त वर्ग का वेगारी को व्यवसाय के 
रूप में परिवर्तित कर देना था । इस स्थिति में कुषक वर्ग अपनी कृषि की ओर 
ध्यान नही दे पाते थे जिसके फलस्वरूप ग्रामो की दशा कृषि व्यवस्था के 
प्राविधीकरण के अभाव में अत्यन्त शोचनीय हो गयी थी । इस प्रकार कृषि 
की अवनति ने तुर्की साम्राज्य को अधोगति के मार्ग पर अग्रसर कर दिया | 


बौद्धिक स्थिरता 


आटोमन साम्राज्य में यूरोप में होने वाले बौद्धिक जागरण का कोई विशेष 
प्रभाव न हुआ जिसके फलस्वरूप साम्राज्य में किसी भी प्रकार की चेतना का 
विकास नहीं हुआ । ggg मैन्यो के विचार में यद्यपि यूरोप में बौद्धिक, 
आथिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति हो रही थी परन्तु इसके विपरीत 
इस साम्राज्य का हास हो रहा था अर्थात प्रबोध तथा लौकिकी युग के 
अभाव ने साम्राज्य को अन्धकारमय स्थिति में रखा । इतने विशाल साञ्रा- 
ज्य को आधुनिक चेतना की प्रेरणा से अवगत करना आवश्यक हो गया था 
परन्तु-शासकों ने कभी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, और एक महान 
साम्राज्य पतन-ग्रस्त होता चला गया d 


राष्ट्रीयता को भावना का विकास 


यद्यपि आटोमन साम्राज्य में पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण का कोई 
विशेष प्रभावन था परन्तु वहां के शिक्षित वर्ग ने पश्चिमी राष्ट्रवादी 
विचारधारा को अपनाने का प्रयास किया p पश्चिमी देशो में साम्राज्य के 


100 v 
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विभिन्न जातिवाद व धर्मो के समर्थकों ने 'प्राच्य कुप्रशासन” की संज्ञा आटोमन 
साम्राज्य को दी । जब सुधारों को कार्याविन्त किया गया तो राष्ट्रीय चेतना 
को और प्रेरणा मिली जिससे. साम्राज्य का विघटन स्पष्ट दृष्टिगोचर होने 
लगा | Urey के अनुसार इस gasar की भावना ने आटोमन साम्राज्य के 
पतन में अपना विशेष योगदान दिया, क्योंकि धीरे-धीरे इस भावना ने 
आन्दोलनों का रूप ले लिया, और विद्रोहों में परिवर्तित होकर साम्राज्य 
को पूर्ण रूप से पतन-ग्रस्त करने में सहायता प्रदान की । 


यूरोप का रोगी 


इन सब उपर्युक्त कारणों से ही इस साम्राज्य को यूरोप का रोगी कहा 
जाने लगा । परिणामस्वरूप समस्त पश्चिमी देश अपना-अपना हस्तक्षेप इस 
साम्राज्य में करने लगे । गैस्टन We ने कहा है कि इसाई एवं यहूदी प्रजा 
ने अपने विदेशी जाति-बन्धुओं से गठ-बन्धन प्रारम्भ कर दिया । बाल्कन 
प्रदेश ने भी अपनी पृथक राष्ट्रीयता हेतु एवं सुल्तानों की अत्याचारी नीति 
के विरुद्ध विद्रोह प्रारम्भ कर दिए, ओर साम्राज्य में घोर अशान्ति 
का वातावरण छा गया, तथा कई विदेशी आघात सहन करने पड़े। 
समय के साथ-साथ राष्ट्रीय भावना के विकास ने भी साम्राज्य का विघटन 
करना प्रारंभ कर दिया p अतः इन सब कारणों के होते हुए भी आटोमन 
साम्राज्य का विघटन होने में विलम्ब के दो प्रमुख कारण थे : 

(1) माटोमन साम्राज्य ने अपने अस्तगमन के पश्चात भी अपनी प्राच्य 
युद्ध कुशलता तथा सैनिक शौर्य को कुछ सीमा तक स्वयं में सुरक्षित रखा 
जिसके कारण वे पश्चिमी देशों के सैनिक आक्रमणो एवं आन्तरिक आन्दो- 
लनों को अपने dem बल के द्वारा 'रोकते रहे | इससे साम्राज्य के विघटन में 
विलम्ब तो हुमा, परन्तु दिन-प्रति-दिन साम्राज्य शिथिल होता गया । अन्ततः 
इसका स्वरूप साम्राज्य के विघटन के ही रूप में परिणत gars 

(2) आटोमन साम्राज्य यूरोप के राजनीतिक केन्द्र से काफी दूर होने 
के कारण पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप से धीरे-धीरे प्रभावित हुआ। क्लेटन के 
विचार में पश्चिमी देशों के पारस्परिक ईर्ष्या, स्वार्थं एवं संघर्ष ने आटोमन 
साम्राज्य के विघटन में विलम्ब करने में सक्रिय योगदान दिया । यूरोपीय 
देशों के अन्योन्य विरोधाभास, राजनीतिक मतभेद तथा निजी स्वार्थो ने 
पश्चिमी एशिया में शक्ति सन्तुलन बनाए रखने में सहायता प्रदात को, 

जिसके परिणामस्वरूप आटोमन साम्राज्य का विघटन होने में दो शताब्दियों 
से अधिक सरमय लगा । शाम्सकी के अनुसार पूर्वी समस्या का सार राज- 
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नीतिक रोगग्रस्त तुर्की के विभाजन की असमर्थता थी, अर्थात महाशक्तियों 
की स्वार्थ-सिद्धि हेतु तुर्की का साम्राज्य दीर्घायु होता चला गया | 

अतः agat अरमाजानी के कथनानुसार सुल्तान स्वयं साम्राज्य के 
पतन का कारण थे क्योंकि सुल्तान अन्तःपुर से प्रभावित थे और अन्तःपुर स्वार्थी 
तथा महत्वाकांक्षी खोजों के प्रभाव में था, जिसके फलस्वरूप सामन्तगत सेना 
अधिकारीगण तथा प्रभावशाली राजनीतिज्ञ, सभी जनता का शोषण कर 
रहे थे और मूलत: इसी आन्तरिक स्थिति ने पश्चिमी राष्ट्रों को साम्राज्य 
में पदार्पण करने का अवसर प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः 
साम्राज्य का विघटन सफलीभुत हुआ | 


यो रोपीय प्रवेश 


सोलहवीं शताब्दी में जो साम्राज्य अपनी उन्नति के चरम शिखर पर 
विद्यमान था, वह उन्नीसवीं शताब्दी में क्रमशः यूरोपीय शक्तियों का राज 
नैतिक प्रभाव-क्षेत्र बन गया । यद्यपि पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप आटोमन 
साम्राज्य में 18 वीं शताब्दी से आरम्भ हुआ परन्तु इसका विकसित रूप 19 वी 
शताब्दी में दृष्टिगोचर होने लगा। फिशर के अनुसार 1880 तक इस 
क्षेत्र में रूस, ब्रिटेन, आस्ट्रिया तथा फ्रांस का विशेष प्रभाव रहा परन्तु इसके 
पश्चात जमनी ने तुर्की साम्राज्य के साथ अपना गठ-बन्धन कर अपने प्रभाव 
का विस्तार किया । अतः तुर्की साम्राज्य में यूरोपीय शक्तियों की अभिरुचि 
के विविध कारण थे । 


आस्ट्रिया 


19 वीं शताब्दी में आस्ट्रिया अपने राजनेतिक तथा आथिक विकास 
का क्षेत्र इस साम्राज्य को बनाना चाहता था क्योंकि डॅन्यूव नदी ऑस्ट्रिया 
के व्यापार के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया 
बाल्कन क्षेत्र में सविया, बोसनिया तथा पश्चिमी मेसीडोनिया को अपना 
प्रभाव क्षेत्र बनाने का इच्छुक था इसकामुख्य कारण ऑस्ट्रिया का इस क्षेत्र में 
अपना आथिक एवं राजनेतिक प्रभुत्व स्थापित करना था जो उसकी भौगो- 
लिक स्थिति के लिए सुविधाजनक था । परन्तु विलियम येल का कथन 
है कि 19 वीं शताब्दी के उत्तराद्धं में राष्ट्रीयता की भावना तथा रूस 
जैसे प्रतिद्वन्दी के कारण ऑस्ट्रिया इस क्षेत्र में अपना विस्तार नहीं कर सका 
अपितु बाल्कन क्षेत्र में जितना ही ऑस्ट्रिया ने हस्तक्षेप करने का प्रयतत 
किया उतनी ही कठिनाइयां अपने लिए उत्पन्न करने का अवसर स्वयं प्राप्त 
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कर लिया । क्लेटन के विचारानुसार अन्ततः बाल्कन राष्ट्रीयता ने न केवल 
आटोमन साम्राज्य का ध्वंस किया अपितु आस्ट्रिया को भी अपनी लपेट में ले 
लिया । 


फ्रांस 

सिडनी के कथनानुसार 19 वीं शताब्दी में यूरोप के महान राष्ट्रों में 
फ्रांस ही एक ऐसा राष्ट्र था जिसने आटोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक 
सन्धि सम्पन्न की । 1535 की यह ऐतिहासिक सन्धि आटोमन सुल्तान सुलेमान 
गौरवशाली तथा फ्रांस के शासक फ्रांसिस प्रथम के मध्य हुई थी । इस सन्धि 
के द्वारा आटोमन साम्राज्य की विदेशी नीति का शिलान्यास हुआ तथा प्रथम 
वार साम्राज्य में किसी अन्य देश को विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए | 
फ्रांस ने अपने व्यापारिक सम्बन्धों को राजनेतिक रूप प्रदान करने की 
चेष्टा आरम्भ कर दी परन्तु फ्रांस ने अपना राजनेतिक प्रभाव स्थापित करने 
हेतु भाषा, धर्म तथा संस्कृति का आश्रय लिया । फ्रांस का ध्येय था कि उसकी 
संस्कृति एवं भाषा के द्वारा इस साम्राज्य तथा फ्रांस का गठबन्धन स्थायी रूप 
से मैत्री का रूप ले लेगा। 19 वीं शताब्दी में chew भाषा तथा संस्कृति ने 
आटोमन साम्राज्य के शिक्षित वर्ग में अपना द्वितीय स्थान प्राप्त कर लिया 
मर्थात साम्राज्य के शिक्षित समुदाय में पुण रूप से फ्रांसीसी भाषा तथा संस्कृति 
का सम्मिश्रण था। इस प्रकार फ्रांस को इस साम्माज्य में एक महत्वपुणे स्थान 
प्राप्त था । परन्तु रूस और ब्रिटेन को कूटनीतियों ने फ्रांस को राजनैतिक 
जटिलताओं में उलझा कर एक दूसरे के साथ गठवन्धन करने के लिए विवश 
कर दिया । इन राजनैतिक प्रपंचों के कारण आटोमन लोगों का फ्रांस के प्रति 
विश्वास समाप्त हो गया | 


रूस 


1812 में नेपोलियन बोनापार्ट के अशुभ तारांकित मास्को-अभियान 
ने पश्चिमी एशिया में प्रभावपुर्णं फ्रांसीसी हस्तक्षेप का युग समाप्त कर 
दिया । फ्रांस के इस राजनैतिक निर्गम ने रूस को अपनी पारम्परिक दक्षिण- 
विस्तार नीति के लिए सुविधा प्रदान कर दी । लेन्जो विस्को के अनुसार 
रूस स्वयं को आटोमन साम्राज्य के बाल्कन क्षेत्र में निवास करने वाले cara 
जाति के लोगों का परिपालक एवं संरक्षक समझता था । रूस बाल्कन क्षेत्र 
को अपने प्रभावाधीन करके आटोमन साम्राज्य की राजनेतिक समस्याओं में 
समय-समय पर हस्तक्षेप\करने का इच्छूक था। रूस के इस राजनेतिक प्रयास 
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ने पूर्वी समस्याओं में एक नवीन युग का सूत्रपात किया | इस नवोदित स्थिति 
में ब्रिटेन की रुचि ने आटोमन साम्राज्य में कूटनीतिक उत्पात करने के लिए 
सहायता प्रदान की जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन इस क्षेत्र मे रूस का मुख्य 
प्रतिइन्द्वी सिद्धि हुआ । 

इसके अतिरिक्त रूस कृष्ण सागर पर अपने प्रभुत्व को सशक्त करने 
हेतु "deu" (जल-डमरू-मध्य) पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का 
इच्छुक था । रूस की इस नीति का मुख्य ध्येय जल-डमरू-मध्य मार्ग का मुक्त 
प्रयोग करना था क्योंकि केवल इसी के द्वारा रूस अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों एवं 
कूटनीति में अपना सक्रिय भाग प्रदान कर सकता था । इसके अतिरिक्त रूस 
अपने उपर्युक्त प्रभाव-्षेत्र के द्वारा अन्य देशों के युद्धपोतों को कृष्ण सागर के 
भीतर जाने में अवरोध कर सकता AT । जो० Sto क्लेटन के विचारानुसार 
रूस की आटोमन साम्राज्य के प्रति नीति-पूर्ति में यूरोपीय देशों ने बाधा 
उत्पन्न कर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को जन्म दे दिया जिसका प्रति- 
फल रूस की असफलताओं के रूप में प्रकट हुआ। इसमें संशय नहीं कि 
रूस ने आटोमन साम्राज्य से वाल्कन देशों के विमोचन में ऐसा सक्रिय योग- 


दान ददान किया जिसके द्वारा वे आटोमन साम्राज्य की पराधीनता से मुक्‍त 
हो सकें । 


ब्रिटेन 


ग्रेट fata की पश्चिमी एशिया में अभिरुचि महारानी एलिजावेथ 
प्रथम के समय से आरम्भ हो गयी थी । फिशर का कथन है अपने प्राथमिक 
प्रयासों में ब्रिटेन एक व्यापारिक देश होने के कारण अपने व्यापार का विस्तार 
करने के लिए पश्चिमी एशिया का उपयोग करना चाहता था परन्तु नेपोलि- 
यन के gal ने ब्रिटेन की राजनीति को नवीन परिवर्तन-बिन्दु प्रदान किया । 
ब्रिटेन की इस नवनीति के तीन मुख्य अभिप्राय थे : 

(अ) ब्रिटेन अपने भारत-स्थिति साम्राज्य की सुरक्षा हेतु पश्चिमी 
एशिया का राजनेतिक उपयोग करना चाहता था | इस कारण 1809 में 
ब्रिटेन तुर्की से स्ट्रेट्स मागे का प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल 
हो गया जिसके द्वारा वह रूस की गति-विधियों में अवरोध उत्पन्न कर 
सकता था | 


(ब) ब्रिटेन व्यापारिक देश होने के कारण आटोमन साम्राज्य से 
व्यापारिक गठबन्धन का इच्छुक था । 


(स) ब्रिटेन आटोमन साम्राज्य को अन्य यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव- 


! 
H 
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क्षेत्र नहीं बनने देना चाहता था । इस प्रयास में इंग्लेन्ड ने समय-समय पर रूस 
और फ्रांस के साथ मिल कर मित्रता की सन्धियां सम्पन्न की जिसके परि- 
णामस्वरूप पश्चिमी एशिया में शक्ति-सन्तुलन पूर्णतया कार्यान्वित होता 


रहा । 
इस प्रकार 1878 तक ब्रिटेन एक सफल व्यापारिक तथा कूटिनीतिज्ञ 


देश की भांति अपना प्रभाव आटोमन साम्राज्य पर सफलतापूर्वक स्थापित 
करने में सफल रहा । पाश्‍चात्य देशों की इस राजनैतिक प्रतिस्पर्धा ने आटो- 
मन साम्राज्य को अपनी राजनीति का संघर्ष-स्थल बनाए रखा । अतः 
सुल्तानों को अपने साम्राज्य की आन्तरिक दशा की ओर ध्यान देने का अव- 
सर ही प्राप्त नहीं होने दिया जिसके परिणामस्वरूप साम्राज्य की देशी तथा 
विदेशी नीतियों पर पश्चिमी देशों का निरन्तर प्रभाव पड़ता रहा और 
साम्राज्य की दशा दिन-प्रति-दिन शोचनीय होती गई । पाश्चात्य देशों में 
पारस्परिक विरोधाभास का कारण आटोमन साम्राज्य अवश्य था परन्तु कोई 
भी एक देश अपने स्वार्थ के लिए इस साम्राज्य की अखंडता को भंग नहीं 
करना चाहता था प्रत्येक राष्ट्र को इसका पुर्ण आभास था कि आटोमन 
साम्राज्य के विभाजन में किसी भी राष्ट्र को लाभ नहीं हो सकता परन्तु 
फिर भी साम्राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित करने हेतु वे एक दूसरे से dud 
करते RI इसका विशेष कारण यह था कि राष्ट्रों की एकमात्र चेष्टा 
साम्राज्य के समुद्री मार्गो पर प्रभूत्व बनाये रखना थी । वे इस बात से 
अनभिज्ञ नही थे कि समुद्री मार्ग हृदय-स्थल है और जो इन स्थलों पर अधि- 
पत्य स्थापित कर लेगा, वही विश्व की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर 
सकता है । फलतः युरोपीय राजनीति में सर्वोपरि जटिल समस्या इस क्षेत्र 
में शक्ति-सन्तुलन को बनाये रखने की थी । 

यहया भरमाजानी अपनी पुस्तक 'मिडिल ईस्ट पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट' 
में कहते हैं कि इसी मध्य पश्चिमी देशों की नीतियों के कारण आटोमन 
साम्राज्य के नेता दो बातों को स्पष्टतया समझ गए थे--एक तो साम्राज्य 
में सुधारों की नितान्त आवश्यकता थी तथा दूसरी, यूरोपीय शक्तियों को 
एक दूसरे के प्रति विरोध में सदेव तत्पर रखना था । इसी आटोमन कूटि- 
नीति के द्वारा साम्राज्य के विघटन में कई शताब्दियों का समय लग गया | 


सुधार युग 
आठारहवीं शताब्दी के अन्य तुर्की साम्राज्य की आतिरिक स्थिति 

अत्यधिक शोचनीय थी । इसका मुख्य कारण साम्राज्य के विघटन का भय, 

सैनिक अशान्ति तथा साम्राज्य के यूरोपीय क्षेत्रों का छिन जाना था। इस 
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प्रकार की स्थिति में आटोमन साम्राज्य के कणंधारों ने साम्राज्य के उत्यान 
एवं नव-संचार की रूप रेखा प्रस्तुत करने हेतु सम्भव प्रयत्न करने प्रारम्भ 
कर दिए । उनके sued ने 19 वीं शताब्दी के आरम्भ में तुर्की साम्राज्य के 
सुल्तान को सुधारात्मक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया । विलियम 
येल के अनुसार यह सुधार कार्यक्रम 1876 तक कार्यान्वित होता रहा और 
इसके द्वारा पतन की ओर अग्रसरित साम्राज्य को कुछ समय के लिए 
इसने सबल बनाने का अभूतपूर्व प्रयत्न किया । 

इस प्रकार "तुर्की जागरण” अथवा 'सुधार युग” को दो भागों में 
विभक्त किया at सकता है, जो निम्न हे--महमूद द्वितीय (1808-1839) 
तथा तंजीमात युग (1839-1876) 1 


महमूद द्वितीय ( 1808-1 839) 


महमूद द्वितीय जुलाई 28, 1808 at gat का शासक बना । उसके 
राज्यारोहण के समय तुर्की की शासन-व्यवस्था दयनीय स्थिति में थी । प्राइस 
के विचार में विभिन्न प्रान्तों के राज्यपाल (सूबेदार) स्वतन्त्र शासक बनने 
का स्वप्न देख रहे थे । सीमावर्ती प्रान्तों में शासन की शिधिलता के कारण 
स्थिति और अधिक गम्भीर थी । इन सभी परिस्थितियों में महमूद द्वितीय 
के समक्ष सर्वप्रथम कठिन कार्य “जांनिसारी सेना” का उन्मूलन करना था । 
जांनिसारी सेना एक समय में आटोमन साम्राज्य की शक्ति का आभूषण 
समझी जाती थी, वही सेना धीरे-धीरे सुल्तानों की आयोग्यता के कारण 
निरंकुश एवं उच्छुःखल होती चली गयी । अन्ततः इस सेना ने प्रशासकीय 
क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया जिसके परिणामस्वरूप शिथिलता 
एवं भ्रष्टाचार प्रशासन के प्रमुख अंग वन गये । इसके अतिरिक्त शासन- 
अधिकारी एवं सुल्तान भी इस सेना से भयभीत तथा आतंकित रहते थे । 
इस स्थिति में सुल्तान महमूद द्वितीय ने अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित एवं 
सुसंगिठत करने के लिए जांनसारी सेना के उन्मूलन को अत्यधिक आवश्यक 
समझा । 


जाँनिसारी सेना का उन्मूलन 


मई 28, 1826 को एक राज्य-विज्ञप्ति (खते-शरीफ़) द्वारा सुल्तान 
महमूद द्वितीय ने एक सेना के निर्माण की घोषणा की । फिलिप, do, fast 
के अनुसार इस घोषणा-पत्र के अन्तर्गत जांनिसारी सेना को बनाये रखने का 
प्रयोजन निहित था परन्तु साथ ही जांनिसारी सेना की टुकड़ियों में से 
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प्रत्येक दुकड़ी को नवीन सेना के लिए 150 सेनिक देना नितान्त आवश्यक 
था । सुल्तान के आदेशानुसार इस सेना में कोई भी ईसाई अथवा विदेशी 
प्रशिक्षण अधिकारी न नियुक्त करने का प्रस्ताव था और इस सेना में केवल 
मुसलमान अधिकारी ही नियुक्त हो सकते थे । नव सेना के प्रति कारपत ने 
लिखा है कि सुल्तान ने इस नवीन सेना के निर्माण की स्वीकृति उलेमा लोगों 
से प्राप्त कर ली थी और साथ ही सुल्तान को इन लोगों का पूर्ण समर्थन 
भी प्राप्त था । जेसा कि सुल्तान का अनुमान था, जून 15, 1826 को 
जांनिसारी सेना ने विद्रोह प्रारम्भ कर दिया । सुल्तान महमूद द्वितीय ने 
अपने सेनापति “कारा हुसेन” के द्वारा इस विद्रोह का अत्यन्त क्रूरतापूर्वंक 
दमन किया और एक अन्य राजकीय विज्ञप्ति के द्वारा 1826 में जॉनिसारी 
सेना को समाप्त कर दिया गया तथा इसके स्थान पर अपनी एक नवीन 
सेना, जिसका नाम “मुहम्मदी सेना” था, का स्थापन किया । इस प्रकार यह 
स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि महमूद द्वितीय ने जांनिसारी सेना का 
उन्मूलन कर रूप के “पीटर महान्‌” का अनुसरण fear क्योंकि पीटर महान 
ते भी एक शताब्दी पूर्वे अर्थात 1698 में, 'स्ट्रेटेजी' सेना का बड़ी ही निदंयता 
के साथ उन्मूलन किया था । Hen के मत से इस प्रकार जांनिसारी सेना के 
उन्मूलन के पश्चात सुल्तान महमूद ने शासन को सुसंगठित Ud सुदृढ़ करने 
हेतु सुधारों के कार्यक्रमों की रूपरेखा 1833 में प्रस्तुत की | 


शासन सम्बन्धी सुधार 


सुल्तान महमूद द्वितीय ने स्वयं को साम्राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी 
घोषित किया । उसने सम्पूर्ण साम्राज्य का नियमित रूप से पर्यटन किया तथा 
स्थानीय अधिकारियों का नियंत्रण करने के लिए उसने विभिन्न आदेश लागू किए 
जिसके फलस्वरूप प्रान्तों के राज्यपाल और अन्य उच्च अधिकारी महमूद से 
भयभीत रहने लगे । उसने अपने विरोधियों का दमन बड़ी ही निष्ठुरतापुर्वंक 
किया, यहां तक कि महमूद द्वितीय की आज्ञा के बिना किसी व्यक्ति को मृत्यु- 
दंड देते की मनाही कर दी गयी । इस घोषणा का जनता ने हादिक स्वागत 
किया क्योंकि इससे qd geras अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर था। 
महमूद ने अधिकारियों के वेतन में वृद्धि करके उनकी दशा को सुधारा ओर 
इस प्रकार शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया । योग्य एवं 
निष्कपट अधिकारियों की पदोन्नति भी की गयो और साथ ही साथ शासन- 
पद्धति का पाश्चात्यकरण भी किया गया,। 
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सेना में सुधार 

यद्यपि सुल्तान सलीम तृतीय के पतन का कारण सेना का पश्चिमीकरण 
करना ही था परन्तु महमूद द्वितीय इस कार्यं में वृद्धि करता रहा । उसने 
जांनिसारी सेना को विभिन्न प्रकार से प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मिलाया 
तथा साथ ही जांनिसारी सेना के “आगा? के स्थान पर एक 'सिरासकर' 
नामक नवीन पद स्थापित किया । वास्तव में यह नवीन पद प्राचीन था 
लेकिन सुल्तान महमूद द्वितीय ने इस पद को युद्ध मन्त्री तथा प्रधान सेना- 
नायक के कार्यो के साथ संलग्न कर दिया तत्पश्चात कारपेन के अनुसार सेना 
का संगठन यूरोपीय पद्धति के आधार पर किया गया । शेख-उल-इस्लाम ने यह 
फतवा दिया कि मुसलमानों को अनिवार्य रूप से dem शिक्षा ग्रहण करती 
चाहिए । इस प्रकार सुल्तान महमूद द्वितीय ने पाश्चात्य देशों के युद्ध-विशेषज्ञों 
द्वारा अपनी नवीन सेना का संगठन एवं प्रशिक्षण कार्यान्वित करवाया । 
टेम्परले का भी मत है कि महमूद ने सवं प्रथम फ्रांस से, जो सेन्य-प्रशिक्षण 
एवं मार्ग-दर्शन का प्रणेता था, तुर्की की सेना को आधुनिक युद्ध पद्धति पर 
प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया और तत्पश्चात ब्रिटेन को भी तुर्की 
सेना को सुसज्जित करने के लिए प्रेरित किया । 


सुल्तान महमूद द्वितीय ने पशिया तया आस््ट्रिया से भी निवेदन किया 
कि d अपने यहां के सेनिक अधिकारियों को तुर्की में सेनिक प्रशिक्षण देने के 
लिए भेजें तथा साथ ही अपने यहां के सँन्य-संस्थानों में भी तुर्की शासन द्वारा 
प्रवतित विद्यार्थियों को प्रवेशाज्ञा प्रदान करें । 


इस नव निमित सेना की शक्ति जून 20, 1826 को उस समय विदित हुई 
जब जांनिसारियों ने असन्तोष के कारण विद्रोह कर दिया । महमूद द्वारा 
जनसंहार का आदेश प्राप्त हो जाने पर नवीन सुलतानी सेना ने जांनिसारियों 
को कुछ ही समय में पदूदलित कर faari सुल्तान महमूद द्वितीय के आदेश 
पर जांनिसारियों की सेना को समाप्त करके उसके स्थान पर “मुहम्मदी सेना” 
की स्थापना की गयी जिसके फलस्वरूप महमूद वास्तविक रूप से सर्वोच्च 
शासक हो गया और उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं रहा । 
महमूद द्वितीय ने जांनिसारी सेना के उन्मूलन के उपरान्त अपनी नव-निमित 
सेना का पूर्णरूपेण पश्चिमीकरण. करना आरम्भ कर दिया तथा सेना के 
प्रशिक्षण हेतु उच्च प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापना देश में करवाई । सेना के आघु- 
निकीकरण हेतु उपर्युक्त देशों के अतिरिक्त जमंनी से भी सैन्य विशेषज्ञों को 
तुर्की साम्राज्य में आमन्त्रित किया गया । 


em eee 


792|एशिया : उद्भव एवं विकास 


सामन्ती व्यवस्था का अन्त 
महमूद द्वितीय ने 1831 में तिमार (जागीर) व्यवस्था को समाप्त करके 
'इल्तिज़ाम” (लगान एकत्रित करने की ठीका प्रणाली) पद्धति की स्थापना 
की जिसके फलस्वरूप साम्राज्य के राजस्व का नियन्त्रण केन्द्रीय अधिकारियों 
के हाथों में आ गया तथा साथ ही साथ सामन्ती व्यवस्था समाप्त हो गयी। 
सामन्ती व्यवस्था समाप्त हो जाने पर भुमि- सर्वेक्षण और जनगणना 
का प्रबन्ध भी सुल्तान के आदेशानुसार प्रारम्भ हो गया । 


शिक्षा एवं भाषा सम्बन्धी सुधार 


महमूद ने यह अनुभव किया कि तुर्की में afar सुधारों के साथ ही 
सामाजिक सुधारों की भी नितान्त आवश्यकता है । तुर्की साम्राज्य की afa- 
कांश प्रजा अशिक्षित, अंधविशवासी, रूढ़िवादी तथा धर्मान्ध थी । अतः मह- 
मुद द्वितीय ने शिक्षा के प्रसार और प्रचार पर बल दिया । उसका सर्वोपरि 
महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत में फ़ांसीसी भाषा को प्रोत्साहन देना था। 
इस विदेशी भाषा ने अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्य को नवजीवन प्रदान करने 
हेतु महान्‌ कार्य किया। इसके अतिरिक्त फ़ांसीसी भाषा के द्वारा राजनेतिक, 
सामाजिक, आथिक, वैज्ञानिक एवं दार्शनिक विचारों के आधुनिक सूत्रों का 
जनता में प्रथम बार प्रसार हुआ । fast के मतानुसार इस प्रकार भाषा-अव- 
रोध के टूट जाने पर सांस्कृतिक पर-संसेचन को सीमाबद्ध नहीं रहना पड़ा, 
जिसके फलस्वरूप जन-साधारण को आत्मबोध का परिचय मिलने लगा । 
लुइस बरनाडं ने अपनी पुस्तक “द इमरजन्स ऑफ मार्डन zat’ में 
लिखा है कि 1827 में चार विद्याथियों को उच्च शिक्षा के लिए पेरिस भेजा 
गया ओर इसी वर्ष इस्ताम्बुल में एक चिकित्सा विद्यालय की स्थापना भी 
की गई | इस के अतिरिक्त 1831-34 में 'मूजी का-ए-हुमा यूं-मकतवी' (साम्राज्य 
afa संगीत विद्यालय) और “मकतब-ए-उल्म-ए-हविया' (सैन्य विज्ञान 
शिक्षा केन्द्र) की स्थापना की गयी । अतुल्लाह मुहम्मद (चिकित्साशाही), 
जो अपने उपनाम 'सनीज्ाद” के नाम से विख्यात था, तथा 'होका इशाक- 
एफंदी' (गणित और प्राकृतिक विद्या विशेषज्ञ) आदि प्रसिद्ध लेखक भी इसी 
काल में हुए । उनके लेखन कार्यो से प्रेरणा प्राप्त कर 1833 में सरकार ने 
एक अनुवाद विभाग स्थापित किया d इसके अन्तर्गत यूरोपीय भाषाओं के 
ग्रन्थों का तुर्की में अनुवाद किया गया । इन महान विद्वानों, लेखकों एवं 
विशेषज्ञों ने तुर्की में एक नवचेतना, नव शिक्षा तथा नवयुग का शिलान्यास 
किया । 1838 में विभिन्न प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों की 
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स्थापना की गयी । इस्ताम्वूल तथा मिस्र में नए छापेखाने खोले गए तथा 
तुर्की एवं अरबी पुस्तकें प्रकाशित होने लगीं। उनमें सनीजाद की चिकित्सा 
के क्षेत्रों में लिखित पुस्तक 'औषध शास्त्र” नामक पुस्तक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
थी । उन पुस्तकों को तुर्की में आधुनिक चिकित्सा युग का प्रवर्तक कहा जा 
सकता है । इसके अतिरिकत इशाक एफ्रंदी ने विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा 
प्रणाली में प्रगति का मार्ग दर्शाया । इससे पूर्व 1832 में इस्ताम्वूल में एक 
तुर्की और इजमौर में एक फ्रांसीसी भाषा का रामाचार पत्र भी प्रकाशित 
होने लगा । 1840 से विलियम afaa का प्रथम गेर-सरकारी पत्र भी प्रका- 
शित होने लगा । इन प्रकाशनों के फलस्वरूप तुर्की की जनता पश्चिमी देशों 
की प्रगति से अवगत होने लगी जिसके परिणामस्वरूप जनता में भी सामा- 
जिक तथा सांस्कृतिक परिवतंन आना स्वाभाविक हो गया । 


वेश-भूषा में सुधार 

1826 में सुल्तान की नव-नि्मित सेना के लिए लुइस बारनार्ड के अनु- 
सार नियम-संहिता द्वारा सेना की वेश-भुषा यूरोपीय सँनिक पद्धति पर 
आधारित कर दी गयी | टेस्परले का कहना है की सुल्तान मुहम्मदद्वितीय ने 
1829 में तुर्की जनता के लिए "Gr! (तुर्की टोपी), फ्राककोट, पाजामा तथा 
काले जूते की वेश-भूपा निर्धारित कर दी । पगड़ी और लबादा धारण करने 
का अधिकार केवल उलेमाओं तक ही सीमित कर दिया गया । इस प्रकार 
महमूद द्वारा निर्धारित वेश-भूषा एक शताब्दी पश्चात आटोमन तथा 
इस्लामी परम्परा की प्रमाणिकता का प्रतीक बन गयी । go जी० Fo 
ने अपनी पुस्तक 'स्केचेज ऑफ टर्की इन 1831-32’ में लिखा है यद्यपि कुछ 
उलेमाओं ने इस परिवर्तन का विरोध किया परन्तु सुल्तान की कठोरता के 
समक्ष उनका विरोध निरथंक सिद्ध हुआ । 
वक्फ 

aam एक पुरातन इस्लामिक संस्था थी । जिसमें संचित पूंजी के ब्याज 
द्वारा धार्मिक, शैक्षिक तथा लोकोपकारी संस्थानों का पालन-पोषण किया 
जाता था | धीरे-धीरे वक्फ संस्था संरक्षकों की स्वयं की बन गई और इसके 
साथ वक्फ के धन का दुरुपयोग होना आरम्भ हो गया | इस्ताम्ब्रूल तथा 
अन्य मुख्य स्थानों पर मुल्क (पूर्ण Afaa सम्पत्ति) समय के साथ ही 
साथ ‘aan’ में परिणत हो गया | इस कार ववफ़ की व्यवस्था एवं संचालन 
कायं भार पूर्ण रूप से प्रशासकों एवं संग्रहकर्ताओं के अधीन था । ये अधि- 
कारी उलेमा वर्ग के चुने लोगों द्वारा चुने जाते थे, परन्तु सुल्तान महमूद ने 
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वकफ संस्था को अपने संरक्षाण में ले लिया । लुइस बरनार्ड ने इस की समीक्षा 
करते हुए कहा है कि सुल्तान dam संस्था पर नियन्त्रण स्थापित करने में 
सफल न हो सका, परन्तु उसने उलेमा लोगों की शक्ति को क्षीण अवश्य कर 
दिया । ated ह्वाइट के अनुसार सुल्तान महमूद के पूर्वाधिकारियों ने भी 
ap पर अपना अधिकार प्रदर्शित करने का प्रयत्न क्रिया था लेकिन 
जानिसारियों के तत्वाधान में कोई भी हस्तक्षेप करने का साहस न कर सका । 
इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सुल्तान महमूद द्वितीय 
ने न केवल रूस के पीटर महान अपितु इंग्लैण्ड के हेनरी अष्टम की भांति 
प्रथम बार तुर्की साम्राज्य के धार्मिक कार्यो में हस्तक्षेप किथा । यद्यपि हेनरी 
अष्टम की भांति महमूद अपने कार्य में नितान्त सफल नहीं हो सका परन्तु 
उसने धार्मिक व्यतिकरण का मार्ग प्रशस्त किया od ¢ 


आथिक सुधार 

साम्राज्य के बढ़दे हुए व्यय तथा घटते हुए कोप क्री चिन्ता के कारण 
सुल्तान महमूद ने वित्तोय सुधार करके शासन के अपव्यय को समाप्त करने की 
चेष्टा की । सुल्तान महमूद ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अवांछित afa- 
कारियों की सेवाओं को भी समाप्त कर दिया । सुल्तान महमूद के इस प्रकार 
के कार्यों से शासकीय व्ययों में कमी आ गयी । सुल्तान महमुद ने मुद्रा 
प्रणाली, नाप तौल की व्यवस्था तथा सरकारी अवकाश इत्यादि के कार्यों मे 
भी अनेक सुधार किए ! 
संचारण 

सुल्तान महमूद हितीय ने शासन के केन्द्रीकरण के लिए संचारण में 
सुधार को आवश्यक समझा भर इसी उद्देश्य हेतु उसने प्रथम वार साम्राज्य 
में डाक मार्ग का स्वयं उद्घाटन किया | चाल्सँ ह्वाइट का कथन है f 
महमूद ने 1831 में एक समाचार पत्र भी प्रकाशित करवाया और यह तुर्की 
भाषा का प्रथम समाचार पत्र था । इस समाचार पत्र का मुख्य आशय 
राजकीय नियुक्तियों, न्यायिक परीक्षणों तथा सुल्तान के राज्य कार्यों की 
प्रशंसा करना था | तुर्की साम्राज्य में 1840 तक केवल यही एक समाचार 
qq था | इसके अतिरिक्त तुर्की में अन्य संचारण प्रयास भी किए गए जिनके 
द्वारा साम्राज्य का वेन्द्रीकरण करने में सहायता मिली । 
मूल्याङ्कन 

आटोमन साम्राज्य के इतिहास में सुल्तान महमूद द्वितीय के मुधारों का 
एक विशिष्ट स्थान है । बरकस नियाजी ने अपना मत व्यवत करते हुए कहा 
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है कि तेरह वर्ष के अल्प शासन काल में, अर्थात जांनिसारो सेना के 1826 
में उन्मूलन से लेकर 1839 में मृत्यु पर्यन्त सुल्तान महमूद ने अनेक सुधार 
किए जो रूस के पीटर महान से भी अधिक महत्वपूर्ण ये। अहमद अमोन ने 
लिखा है कि पीटर महान भी एक निरंकुश शासक था तथा महमूद द्वितीय 
को भी आटोमन इस्लामिक व्यवस्था पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए 
निरंकुश होना पड़ा । महमूद द्वितीय ने पीटर महान के ही समान सुधारों को 
देश में कार्यान्वित करने के लिए कई पाश्‍चात्य यूरोपीय देशों को सहायतार्थ 
आमन्त्रित किया । fra ने अपनी पुस्तक 'इस्लामिक सोसाइटी ure द चेस्ट” 
में लिखा है कि महमूद के सुधारों और जांनिसारियों के दमन के साथ ही 
तुर्की के मध्य युग का अन्त हो गया और एक नव स्वर्ण युग का सूत्रपात 
हुआ । 

यदि हम महमूद द्वितीय के सुधारों को उनकी पृष्ठभूमि में देखें तो उनका 
महत्व भली प्रकार से समझ में आ सकता हे! महमूद की सभी योजनाएं अत्यन्त 
विषम स्थितियों में कार्यान्वित की गयी थी । एक ओर रूढ़िवादी जनता 
अपनी परम्पराओं से संलग्न रहना चाहती थी और दूसरी ओर धार्मिक नेता 
भी सुधारों का विरोध कर रहे थे । इसके उपरान्त भी महमूद ने Sie 
कार्य किया और quur से अपनी योजनाओं को प्रस्थापित किया। feet के 
अनुसार महमूद द्वितीय का शासन और भी अधिक उल्लेखनीय होता यदि 
इसमें वाल्कन समस्याओं एवं यूनान के स्वतन्त्रता संग्राम का उद्भव न हुआ 
होता | 

इस प्रकार महमूद द्वितीय तुर्की के सुधारवादी आन्दोलन का जनक 
कहा जा राकता है । उनके सुधारों के साथ ही तुर्की में एक नए युग का प्रारम्भ 
हुआ । यद्यपि सुल्तान महमूद द्वितीय ने आटोमन साम्राज्य में सुधार युग का 
सूत्रपात किया तथा साम्राज्य में नव चेतना का संचार उत्पन्न करने की 
चेष्टा की परन्तु वह अपने इस कार्यं में अन्य राजनेतिक समस्याओं के कारण 
सफल न हो सका | 

महमूद द्वितीय के सुधारों के व्यावहारिक रूप में असफल होने के 
इतिहासकार अहमद लुत्फी ने दो कारण बताये हैं । 

(1) कुछ राज्यपालों (सूवेदारो) ने महमूद के सुधारों का गुप्त रूप 
से विरोध किया क्योंकि इन सुधारों के कारण उनके प्रशासकीय अधिकारों 
का ह्लास हो रहा था । 

(2) तुर्क amisa में विभिन्न जातियों एवं घर्मो के लोग निवास 
करते थे और 1789 की फ्रांस की क्रान्ति का व्यापक प्रभाव मध्य पूर्व एशिया 
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के देशों पर भी दृष्टिगोचर होने लगा । भिन्न-भिन्न राष्ट्रीयता के लोग अपने 
गौरव, गरिमा, मान, प्रतिष्ठा के प्रति सजग हो गए और अपने-अपने 
राष्ट्र-हितों के विषय में सोचने लगे । अन्ततः इस स्वतन्त्रता की 
भावना से जागृत जनता में महमूद द्वितीय को असफलता मिलना स्वभाविक 
था । इस परिप्रेक्ष्य में यूनान के स्वतन्त्रता संग्राम का उल्लेख करना ATAN- 
यक है । 


qam का स्वाधीनता संघर्ष 

यूनान के स्वाधीनता aad को विविध इतिहासकारों ने संग्राम व 
विद्रोह की भी संज्ञा दी है। शाब्दिक नामांकन चाहे कुछ भी रहा हो किन्तु 
उनका ध्येय एक ही था, dg था यूनान की स्वतन्त्रता । यूनान का आटोमन 
साम्राज्य के अन्तर्गत अपना एक विशिष्ट स्थान था । साम्राज्य के अन्य जाति 
एवं धर्मों के लोगों से अतिरिक्त सुविधा यूनान के लोगों को प्राप्त थी । वे 
अपने सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सर्वथा मुक्त थे अर्थात 
साम्राज्य का उनके कार्यो में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था । 
इसके अतिरिबत प्रशासनिक कार्यों सें भी यूनान के लोगों को यथायोग्य 
स्थान प्राप्त था, जिसके द्वारा वे विभिन्न सरकारी पदों पर आसीन थे । 
राजनैतिक क्षेत्र के अतिरिक्‍त व्यापारिक क्षेत्र में भी यूनान के निवासियों 
का अत्यधिक महत्व था क्योंकि यूरोप के साथ अधिकतर व्यापार इन्ही लोगों 
के हाथ में था । gaa का मध्यम वर्ग शिक्षित एवं प्रभावशाली था । इस 
प्रकार आटोमन साम्राज्य का अंग होकर भी यूनान अपनी लगभग समस्त 
निजी आवश्यकताओं के प्रति सजग, आत्मनिर्भर तथा प्रायः स्वशासित था । 
युनान की ऐसी राजनेतिक स्थिति होने के उपरान्त भी वहां के निवासियों 
में राष्ट्र-चेतना का विकास हुआ जो किसी गौरवशाली एवं आत्मसम्मानित 
देश के लिए अनिवार्य था । क्लेटन के अनुसार यूतान की राष्ट्रीय भावना को 
विकसित करने में बिभिन्न कारणों ने सक्रिय योगदान दिया जिसके पणिम- 
स्वरूप वहां की जनता में राजनेतिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक क्रान्ति का 
उद्भव हुआ | 


विद्रोह के कारण : युरोप का प्रभाव 

यूनान के उत्थान में फ्रांस की क्रान्ति का महत्वपूर्ण योगदान था | 
1789 की फ्रांस की क्रान्ति ने समस्त यूरोप एवं पश्चिमी एशिया में राष्ट्रीयता, 
नवनिर्माण एवं नवचेतना की भावना का संचार किया । gata की संस्कृति 
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एवं राष्ट्रीय संस्थाएँ उपर्युक्त परिवेश में परिवर्तन से अप्रभावित न रह 
सकी | मिलर के कथनानुसार परिणामस्वरूप "fiach हिटारिया” नामक एक 
गुप्त संस्था ने यूनानियों को तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए 
प्रेरित करना प्रारम्भ कर दिया । 

अठारहबीं शताब्दी के उत्तराद्धे तक समस्त यूनान साहित्यिक विकास 
के कारण एक नवीन बौद्धिक चेतना से आप्लावित हो चुका था । 1820 तक 
वॉल्टेयर, गेटे, अल्फेरी, एवं मॉन्टेस्क्यू की शिक्षाओं के गहन अध्ययन, STT- 
स्तरण एबं पुरातन यूनानी ग्रन्थों के प्रकाशन सहित लगभग तीन हजार पुस्तकों 
का अनुवाद एवं प्रकाशन यूनानी भाषा में हो चुका था । विलियम येल के 
विचार में राजकीय प्रभुसत्ता के विरुद्ध स्वतन्त्र संवैधानिक सरकार के 
निर्माण के लिए आंदोलन करने की भावना यूनान को यूरोप से ही प्राप्त हुई 
और विशेष कर फ्रांस से जिसकी क्रांति यूनान को उत्तेजक पैतृक सम्पत्ति के 
रूप में प्राप्त हुई । 


बौद्धिक चेतनता 

यूरोप के प्रभाव के अतिरिक्त यूनान के विचारकों, दार्शनिकों तथा 
बौद्धिक वेत्ताओं ने समय के साथ-साथ यहां की जनता को नव चेतना, नव 
जागरण एवं नव आत्मबोध की भावना से प्रेरित किया । gata की इस जागृति 
के उन्नायकों में दो प्रमुख ब्यक्ति थे--'कोरेस' तथा 'रेगास' । उनका एकमात्र 
उद्देश्य था यूनान के गौरवमय अतीत की पुनः स्थापना और समाज को 
आधुनिक यूरोपीय ज्ञान द्वारा आलोकित करना | उपर्पुक्त दोनों बुद्धिजीवियों 
ने यूनान की राष्ट्रचेतना में अपने-अपने कार्या द्वारा अपेक्षित योगदान दिया । 


कोरेस (कोरियस) 

यह FATA के जागरण एवं राष्ट्रवाद के अग्नदूतों में प्रथम थे । आदमा- 
न्तियो कोरेस (1748-1833) ने फ्रांस में चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की 
थी । कोरेस पश्चिमी यूरोप के प्रबुद्ध दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करने के 
पश्चात फ्रांसीसी राष्ट्रवादियों एवं क्रान्तिकारियों के कार्यों से प्रभा- 
वित, हुये उन्होंने यूनान को भी nia के राष्ट्रवाद का अनुसरण करने के लिए 
प्रोत्साहित किया । कोरेस ने यूनानी भाषा में सुधार कर उसे सुलभ तथा 
आधुनिक बनाने का प्रयास किया । अपनी पुस्तकों एवं काव्यों के द्वारा उसने 
qara की जनता को प्राच्य हेलेनिक संस्कृति का परिचय दिया । हेज के मत 
से इस प्रकार अपने कार्यों द्वारा कोरेस ने यूनान में एक सांस्कृतिक राष्ट्रीय मांदो- 
लन का उद्भव सम्भव बनाया । 


| 
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| कोरेस ने अमान्य नागरिकता के सिद्धान्त को व्यापकता प्रदान की 
In | जिसके अनुसार सामान्य नागरिकता अन्याय का रूप है और प्रत्येक नागरिक 
| को ऐसे शासन के विरुद्ध आवाज उडानी चाहिये । इसका मुख्य ध्येप पुरातन 


यूनान की वीरगाश्राओं का यशोगान करना था जिसका प्रभाव जनता पर 
पूर्णरूपेण हुआ | 
रेगास 
| कोरियस के सांस्कृतिक राष्ट्रीय कार्यो को एक अन्य मध्य़मवर्गीथ 
ni यूनानी विचारक रेगास ने राजनेतिक मोड़ प्रदान किया । कान्स्टेनटा इन रेगास 
| (1760-1794) फ्रांसोसी क्रांतिकारी शिद्धान्तों का परिपालक था । उसने 
| | देशभक्ति से युक्त विविध कविताओं की रचना की और माररॉल्स का यूनानी भाषा 
| में अनुवाद किया । इसके अतिरिक्त उसने देशवासियों को आटोमन साम्राज्य 
| की परतन्त्रता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु शस्त्र उठाने का आह्वान किया । उसने 
i | यूनान की स्वतन्त्रता के ध्येय की पूर्ति के लिए गुप्त संस्थाओं क भी स्था- 
| | पना की एवं विभिन्न समाचार qa प्रकाशित किये जिनके द्वारा जनता में 
| | राष्ट्रीय भावना का प्रसारण मुक्त रूप से सम्भव हो सका । रेगास ने यूरोपीय 
देशों से यूनान की सम्भावित स्वतन्त्रता के निमित्त आवश्यक युद्ध सामग्री के 
लिए धन एकत्रित करने का कार्य आरम्भ किया । रेगास जब फ्रांस में अपने 
देश की स्वतन्त्रता हेतु धन संचय कार्य में लीन था तत्र आस्ट्रिया की सरकार 
l ने उसे बन्दी बना लिया और तुर्की को सौंप दिया । तुर्की में वह एक शहीद 
|| की मृत्यु पाकर यूनान के राष्ट्रीय संग्राम में अमर हो गया । 


| यूनानी चर्चे 
Wi उपर्युक्त विचारको एवं देश भक्तों के प्रयासों एवं परिश्रम को सफल 
| बनाने में यूनानी चर्च का आदि से अन्त तक महत्वपूर्णं योगदान था । यूनान 
के चर्च ने लोगों की समृद्धि के साथ ही धनाढय लोगों को शिक्षा विद्यालय 
स्थापित करने तथा विद्यार्थियों को विदेश भेजने के लिए सर्दैव प्रोत्साहित 
किया । वियाना में यूनानी संस्कृति केन्द्र की स्थापना द्वारा स्वदेशी पुस्तकों 
तथा समाचार पत्नों का प्रकाशन होता रहा । फिशर का कथन है कि इस 
प्रक्रिया के द्वारा यूनान के लोगों में निरन्तर भाषा का प्रचार बना रहा, 
जिससे वे सदेव राष्ट्र चेतना के विचारों से अवगत रहे 1 
आटोमन सरकार का ATHT 

यूनान के विचारको एवं यूनानी चर्चे के सक्रिय योगदान के साथ- 
साथ आटोमन साम्राज्य के राजनेतिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं आथिक 
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पतन ने यूनान की राष्ट्रीय चेतना को सहयोग प्रदान किया । आटोमन 
साम्राज्य की संगिक दुर्बलता ने यूनान वासियों को अपना गुप्त सैनिक 
संगठन निर्मित करने का मार्ग प्रशस्त किया । इस यूनानी संगठनों को 
'बलेफत समूह” कहा जाता था । ये अवध समूह तुर्की साम्राज्य में घुसपैठ कर 
सीमाओं पर घातक प्रहार करते थे । इसके अतिरिक्‍त ये समूह यूनानी 
युवकों को विद्या प्रदान करने के केन्द्रों का कार्य भी करते थे । 
आटोमन साम्राज्य की नग्न नीति 

आटोमन साम्राज्य की युनानियों के प्रति नम्र नीति ने भी यूनान 
वासियों के राष्ट्रीय जागरण में सहयोग दिया, अर्थात यूनानियों के ऊपर 
प्रतिबन्ध रहित प्रशासन, व्यक्तिगत एव धा भिक स्वतन्त्रता, व्यापारिक सुवि- 
ad एवं प्रशासकीय कार्यों में प्राथमिकता को ही शालीनता की नीति की 
संज्ञा प्रदान की जा सकती है। $o लिप्सन के अनुसार यदि आटोमन शासक 
अपनी निर्वलता को इतना स्पष्ट न करते तो सम्भवतः यूनान में इतना शीघ्र 
बिद्रोहात्मक वातावरण न उत्पन्न हो पाता | 


संघर्षं विस्तार 

यूनान का प्रथम विद्रोह 1821 में उत्तरी यूनान में प्रारम्भ हुआ । इसका 
नेता एल॑ग्जान्डर इप्सीलान्ती' था, जो आटोमन प्रदेश मोल्डाविया का 
यूनानी राज्यपाल था | उसको AT अवतर आटोमन सुल्तान और जानीना के 
राज्यपाल अली पाशा के मध्य युद्ध हो जाने के कारण प्राप्त हुआ | मोल्डा- 
बिया और वलाशिया में उसने विद्रोह आरम्भ कर दिया । विद्रोह की प्रब- 
लता एवं सफलता के लिए उसने रूस से सहायता की याचना की । तुर्की के 
विरुद्ध किसी भी प्रकार कौ सहायता के लिए रूस सदैव तत्पर रहता था, 
परन्तु उस समय स्थिति भिन्न थी क्योंकि रूस का जार आस्ट्रिया के चांसलर 
मैटरनिख के प्रभाव में था । हेज के मत से मैटरनिख राजतन्त्र के विरुद्ध 
यूरोप में किसी भी राज्य-क्रांति का समर्थक नहीं था। इसी बीच मोरिया में एक 
विद्रोह हुआ जिसने शीघ्र स्वतन्त्रता संग्राम का स्वरूप धारण कर लिया । ag 
बिद्रोह उत्तरी यूनान के विद्रोह से भिन्न था क्योंकि यह एक सुव्यवस्थित क्रांति- 
कारी संस्था ' हिटारिया fmc" का कार्य था । यह यूनानी संस्था इटली 
की कारबोनरी संस्था की समकालीन थी तथा दोनों देशों की संस्थाओं का 
लक्ष्य एक ही था । इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीयता की भावना का 
प्रसार करना तथा देश-प्रेम की भावता को लोगों के हृदय में जागृत किये 
रखना था । यह संस्था देश प्रेम से ओत-प्रोत थी और देशवासियों को इस 
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संस्था की विचारधारा पर पूर्णतया विश्वास था | यह एक ऐसा राष्ट्रवादी 
आन्दोलन था जिसमें सम्पूर्ण राष्ट्र एक साथ स्वतस्त्रता की मांग करने 
लगा । यूनान के लोगों ने विद्रोह के आरम्भ से ही मुसलमानों के प्रति 
तथा मुसलमानों मे ईसाइयों के प्रति नृशंसता का व्यवहार प्रदर्शित किया 
तथा इस पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष एवं आक्रोश की भावना ने सम्पूर्ण क्षेत्र को 
विद्रोह-प्रस्त कर दिया । स्पेटसाई नामक द्वीप को सर्वप्रथम यूनानी झण्डा 
फहराने का गौरव प्राप्त हुआ | 
टास्सन अपनी पुस्तक "युरोप fara नेपोलियन' में कहते हैं कि ug 
संघर्ष आठ वर्ष से अधिक (1821-1829) तक चलता रहा और 1831 तक 
इसका कोई विशेष परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हुआ । पश्चिमी देशों की सभ्य 
एवं राजनैतिक जागरूक जनता में इस देश के प्रति सहानुभुति उत्पन्न होती 
गयी क्योंकि जिस देश ने विश्‍व को वौद्धिक स्वतन्त्रता प्रदान की, वही स्वयं 
एक साहसिक संघर्ष में लगा हुआ था । gara के सहायता स्वप विभिन्न 
देशों में स्थान-स्थान पर फिलहेलनिक संस्थाओं की स्थापना हुई जिनमें फ्रांस, 
aad, स्विट्जरलेण्ड, fata तथा अमरीका आदि देशों की संस्थाओं का 
मुख्य स्थान था । इन देशों में स्थापित संस्थाओं का मुख्य ध्येय धन, शस्त्र 
तथा स्वयंसेवकों को प्रेषित करना था जिसके परिणामस्वरूप यूरोप के कई 
देशों से विभिन्न लोगों ने यूनान के स्वतन्त्रता-गुद्ध में भाग लिया efto To 
हेजन के अनुसार इनमें सबसे प्रख्यात wis बायरन का नाम है, जिसकी 1824 
में मिसोलोंगी में मृत्यु हो गयी । 
आरम्भ में आटोमन साम्राज्य को दो भागों में युद्ध करना पड़ा--एक 
ओर तो जेनिना के अली के साथ ओर दूसरी ओर यूनान के स्वतन्त्रता सेना- 
frat के साथ । इसके अतिरिक्त यूनान के लोगों को समुद्री सेना में श्रेष्ठता 
प्राप्त थी और वे आटोमन की नी सेना से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे । ड्युक 
ate वेलिंग्टन ने कहा था, “गूनान को सागर पर श्रेष्ठता प्राप्त है और जो 
इसमें श्रेष्ठ हैं, वे अवश्य सफल होंगे” । परन्तु 1824 में भाग्यचक्र में परिवर्तन 
हुआ और आटोमन लोगों को. सफलता मिलने लगी । इसका कारण मिस्र के 
पाशा मुहम्मद अली की सहायता प्राप्त होना था । पाशा ने सहायता प्रदान 
करने के पूर्व सुल्तान से वचन लिया कि युद्ध में सहायता के फलस्वरूप 
सुल्तान मोरिया, सीरिया आदि के प्रदेश मुहम्मद अली को दे देगा । इसके 
अतिरिक्त शेष अन्य कोई मार्गे न होने के कारण मुहम्मद अली की प्रत्येक शतं 
मान ली गई । मुहम्मद अली ने अपने Ba इब्राहीम पाशा के नेतृत्व में एक 
सेता भेजी । इब्राहीम पाशा ने तीन वर्षो तक अपनी शक्ति एवं क्रूरता का 
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परिचय यूनान को दिया । इसमें संशय नहीं कि पाशा के युद्ध में आ जाने 
से यूनानी लोगों को अत्यन्त क्षति पहुंची एवं यूनान की स्थिति गम्भीर रूप 
से शोचनीय हो गयी । fece के विचारानुसार अव केवल अन्तर्राष्ट्रीय 
शक्तियों का हस्तक्षेप ही यूनान को सफलता प्रदान करा सकता था। 


वाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप 


ने निर्णय. दिया फि gata का युद्ध segat के बाहर की वात है क्योंकि 
आस्ट्रिया के राजनेतिक त्रिचारानुसार-यूनान एक न्यायसंगत राज्याधिकार के 
विरुद्ध विद्रोही था। इसके अतिरिक्त मैटर निख प्रभुसत्ता के सिद्धान्त की मान्यता 
का समर्थक था और उसके इस सिद्धान्त के अनुसार यूनान को किसी प्रकार 
की सहायता प्रदान करना असंगत था | रूस का जार एलेग्जण्डर भी मैटरनिख 
के सिद्धान्तों का परिपालक था क्योंकि आण्ट्िया के चान्सलर के कथनानुसार 
रूस के जार की राजनैतिक नींव उसके सिद्धास्तों पर आधारित थी । अरमा- 
जानी अपनी पुस्तक "मिडिल ईस्ट पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट” में लिखते हैं इस 
कारण रूस के जार ने यूनान के स्वतन्त्रता युद्ध में सहायता प्रदान करने में 
असमर्थता प्रकट की । ब्रिटेन अपनी अहस्तक्षेप की नीति पर आचरण करते 
रहना चाहता था। ब्रिटेन और आस्ट्रिया आटोमन साम्राज्य की अखण्डता को 
राजनेतिक मापदण्ड के अनुसार बनाये रखना चाहते थे क्योंकि वे इससे अनभिज्ञ 
नहीं थे कि gata का विद्रोह आटोमन साम्राज्य के विघटन का आरम्भ होगा । 
लिप्सन्त के मतानुसार वे इसको यूरोपीय राजनीति का अबाड़ा नहीं बनने देना 
चाहते थे, परन्तु परिस्थितियों ने एक वार फिर भाग्यचक्र भें परिवतेन ला 
दिया तथा इस परिस्थिति का प्रथम चरण जार्ज क॑निग का ब्रिटेन में विदेश 
मन्त्री (1822) पद पर आसीन होना था । उसकी नीति के अनुसार प्रत्येक 
राष्ट्र स्वयं अपना, तथा ईश्वर हम सबका परिपालक QD इसके साथ-साथ वह 
ब्रिटेन के लोगों की सहानुभुति यूनान के प्रति अच्छी तरह समझता था और 
उसने इसको व्यक्त भी किया । कॅनिग ने कहा था कि “मुझे यूरोप की राज- 
नीति को समझने के लिये यदाकदा इंगलेण्ड की राजनेतिक परिस्थियों का 
अवलोकन करना पड़ता है।'' कैनिग का कथन था कि युद्ध किसी भी रूप में 
यूरोप के प्रति हितकर नहीं है और इस कारण ag अहस्तक्षेप नीति का पूर्ण- 
रूपेण पालक था तथापि वह किसी प्रकार इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान 
चाहता था IVY घटनाओं की तीव्रता ने कॅनिंग को अपनी नीति में परिवर्वन 
करने पर बाध्य कर-दिया । इसका मुख्य कारण था रूस में निकोलस प्रथम 
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का जार बन जाना । निकोलस ने जार एलेग्जंडर की नीति को त्याग कर 
रूस की परम्परावादी क्षेत्र-विस्तार एवं हस्तक्षेप-नी ति का अनुसरण आरम्भ 
किया । उसकी नीति ने ब्रिटेन तथा फ्रांस को uda कर दिया और दोनों ने 
मिल कर रूस के साथ 1827 में लन्दन सन्धि सम्पन्न की । इस सन्धि के 
अनुसार यूनान को आटोमन साम्राज्य के अन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र मान लिया 
गया परन्तु सुल्तान महमूद ने इस प्रकार के समझौते को मानने से इनकार 
कर दिया । हेज के विचार में यद्यपि मैटरनिख ने मध्यस्थता के द्वारा स्थिति 
का समाधान करने की पूर्ण चेष्टा की परन्तु स्थिति गम्भीर रूप धारण करती 
गयी । परिणामस्वरूप अवटूबर 20,1827 को नेवारीनो के युद्ध में ब्रिटेन 
और फ्रांस ने मुहम्मद अली के युद्धपोतों को नष्ट कर दिया । परन्तु इसी बीच 
वेलिंगटन ब्रिटेन का प्रधान मन्त्रौ बना । उसने ब्रिटेन की नीति को परिवर्तित 
कर feat Sto डी० क्लेटन के अनुसार ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री ने सुल्तान 
से कहा कि जो अप्रासंगिक घटनाएं हो चुकी हैं, उसके लिये ब्रिटेन विवश था 
परन्तु अब भविष्य में किसी भी देश का सहयोग यूनान को प्राप्त नहीं होगा । 
ब्रिटेन भी अपनी इस नीति पर अधिक दिवस स्थिर न रह सका क्योंकि 
इसी मध्य सुल्तान ने ईसाइयों के विरुद्ध धामिक युद्ध की घोषणा कर दी । 
परिणामस्वरूप 1829 में रूस ने सुल्तान पर आक्रमण कर युद्ध आरम्भ कर 
fear । इस परिस्थिति में ब्रिटेन और फ्रांस ने विलम्ब करना उचित न 
समझा और अहस्तक्षेप की नीति का त्याग कर, रूस की सहायता करने पर 
तत्पर हो गये । फलतः एड्रायनोपल (1829) की afa के द्वारा युद्ध 
समाप्त हुआ और यूनान को अधीनस्थ राज्य मानने के लिये रूस ने प्रस्ताव 
रखा । फिशर के विचार में यह प्रस्ताव ब्रिटेन ने अस्वीकार कर दिया और 
अन्ततः यूनान को 1832 में स्वतन्त्रता प्रदान की गयी | इस घोषणा के पश्चात 
भी यूनान को सुरक्षा हेतु ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूस की संरक्षता में रखा गया d 
यूनान के स्वतन्त्रता संग्राम ने आटोमन साम्राज्य के विघटन में महत्व- 
पूर्ण योगदान दिया तथा इस महान सात्र'ज्य के dum ह्वाम का परिचय 
पूर्ण विश्व को प्राप्त हुआ । यूनान ने यह सिद्ध कर दिया कि साम्राज्यवाद 
के विरुद्ध जव कभी किसी छोटे देश ने उचित राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत 
विद्रोह किया, वह कभी निष्फल नहीं हुआ | इसका मूल कारण उस देश की 
राष्ट्रीय निष्ठा एवं स्वतन्त्रता की भावना में निहित होता है । जाजे थामसन अपनी 
पुस्तक 'फ्राम मासं टू माओत्से तुंग' में लिखते हैं कि अपनी राष्ट्रीय भावनाओं 
को सक्रिय प्रयोगात्मक स्वरूप प्रदान कर निर्जल देश भी स्वयं को परतंत्रता 
के बन्धन से मुक्त करने में समर्थ हैं, यह इतिहास का स्वयं-रचित न्याय है । 
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अध्याय 37 
आटोमन साम्राज्य 
तंज्ञीमात युग1839-76 


अब्दुल मजीद (1839-61) 

1839 में महमूद द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ इसका पुत्र अब्दुल मजीद 
सुलतान बना । अब्दुल मजीद कोई विशेष शिक्षित व्यक्ति नहीं था, परन्तु 
फिर भी वह अपने कतंव्यपालन के प्रति सजग था । साय ही वहू एक प्रजा- 
वत्सल सुल्तान था । यद्यपि सुल्तान की राजनेतिक शिक्षा अत्यन्त सामान्य 
थी परन्तु उसने अपने ब्रिटेन में स्थित राजदूत मुस्तफा रशीद पाशा को अपना 
मन्त्री नियुक्त कर सुधारों को कार्यान्वित करने की इच्छा को चरितार्थ 
किया । इस प्रकार टेम्परले के अनुमार मुस्तफा रसीद पाशा (1800-58) 
को 19 dT शताब्दी के आटोमन सुधारों का कर्णधार कहा जा सकता है। 

1839-76 का काल आटोमन साम्राज्य में तंजीमात (पुननिर्माण) का 
युग कहलाता है । तंजीमात अर्थात्‌ 'पुननिमाण' सुधारों का वह कार्यक्रम था 
जिसका शुभारम्भ TAFIT 1839 में हुआ । प्राइस ने इन सुधारों की वस्तुत: 
आधारशिला का श्रेयक महमूद द्वितीय को बतलाया है । सुल्तान महमूद 
द्वितीय के द्वारा जो भी सुधार किये गये उनसे त॑ जीमात सुधार अधिक व्यापक 
तथा उपयोगी थे । इन सुधारों की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक राज- 
कीय आदेश ख़त-ए-शरीफ gagi (भव्य राज्य़र-घोषणा) नवम्त्रर 3, 1839 
को इस्ताम्ब्ुल में गुलहाने स्क्वायर में जारी किया गया | इस तंजीमात 
राजकीय आदेश के द्वारा प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत सुरक्षा, सम्पत्ति की 
सुरक्षा तथा वित्तीय, dem एवं न्यायिक समानता का अधिकार प्रदान fear 

गया | इसके पश्चात समय-समथ पर अन्य आज्ञापत्र भी जारी क्रिये गये । 
ह्वाइट के अनुसार इन राजकीय आदेशों ने उस साम्राज्य में स्वर्ण युग का ga- 
पात क्रिया । तंजीमात वास्तव में राजनेतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में मौलिक 
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सुधारों का विस्तार था । डेविसन ने लिखा है कि इस प्रकार तंजीमात राज- 
कोय आदेश (तंजीमात एडिक्ट) तथा “इश्हत फ़रमान' के हारा एक नवीन 
राजनैतिक प्रत्यय का आटोमन साम्राज्य में उद्गम हुआ जिसके द्वारा 
साम्राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान कर्तव्य तथा प्राधिकार प्रदान 
किये गये । आटोमन साम्राज्य को नवजीवन प्रदान करने हेतु साम्राज्य 
में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सैन्य सुधार किये गये 
जिसके फलस्वरूप कुछ समय के लिए साम्राज्य की सबलता, सुदृढ़ता एवं 
अखण्डता बनी रही । तंजीमात के अन्तर्गत निम्न सुधार किये गये । 
धर्म निरपेक्षता की नीति 

पश्चिमी देशों की तुलना में किये गये विविध सुधारों के प्रयास के 
पश्चात भी तुर्की साम्राज्य की जनता में जाति, धर्म एवं भाषा का पूर्ण-रूपेण 
भेदभाव था | आटोमन साम्राज्य में निहित इस Tara राष्ट्रीयता के कारण 
तुर्की तथा गैर-तुर्की जातियों में अत्यन्त मतभेद था । इस असमता के कारण 
साम्राज्य में निरन्तर पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का वातावरण बना रहता था | 
इस जातीयता की समस्या का समाधान करने हेतु प्रथम बार आटोमन 
साम्राज्य में आदेश जारी किया गया । इस प्रकार गुलहाने के राजक्रीय 
आदेशानुसार तुर्की साम्राज्य में प्रथम वार मुसलमानों और रार-मुसलमानों 
को समान सामाजिक तथा राजनीतिक स्तर पर लाने ओर उनके जीवन, सम्पत्ति 
तथा अधिकारों की सुरक्षा का प्राविधान किया गया । इस राजाज्ञा के द्वारा 
साम्राज्य की प्रजा को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई । इन सुधारों के द्वारा नये 
मानवीय कानूनों एवं नव-विधान के निर्माण का आश्वासन दिया गया तथा 
साथ ही बिना मुकदमा प्राण-दण्ड को वर्जित कर दिया गया | इसके अन्तर्गत 
समस्त जनता को समान न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए | 1810 की दण्ड 
संहिता का फ्रांसीसी प्रणाली के आधार पर पुननिर्माण किया गया । इसके 
अतिरिक्त व्यापारिक विधि को भी फ्रांसीसी पद्धति पर निर्धारित किया 
गया | 


न्याय प्रणाली 

इस नवीन राजकीय विज्ञप्ति ने साम्राज्य में एक सुचारु विधि प्रणाली 
का शिलान्यास किया परन्तु केवल राजाज्ञा द्वारा साम्राज्य के विभिन्न जाति 
एवं घमं के वर्गो के दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाना अत्यन्त दुष्कर कार्य था, 
अतः न्याय परिषद का संस्थापन एक अत्यन्त महुत्वपुणं कार्यं था। इस 
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परिषद के द्वारा प्रचलित न्याय एवं न्यायालयों पर नियन्त्रण रखा जाना था। 
हिट्टी के मतानुसार यद्यपि मई 1840 की नवीन दण्ड-संहिता, जो फ्रांसीसी 
न्याय पद्धति पर आधारित थी, का प्रस्थापन कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं 
था क्योंकि इसका गहत्वपूर्ण कार्य नवीन दण्ड-सं हिता को क्रियात्मक रूप देना 
था परन्तु फिर भी इसके मुख्य प्राविधान “शरीयत” के ही अनुसार थे । 

खादूरी एवं लेब्सनी ने अपनी पुस्तक 'ला इन द मिडिल gee’ में लिखा 
है कि तंजीसात ने मानवीय कानून का आधार लेकर न्याय प्रणाली में aga- 
qd परिवर्तन किए जिनके हारा प्राथमिक से लेकर अपील तक के विभिन्न 
स्तरों के न्यायालय स्थापित दिये गये । शरीयत अदालत का मुस्लिम न्याया- 
धीश शादी और तलाक से सम्बन्धित मुकदमे करता था । निजामी अदालत. 
के न्यायाधीश मुसलमान, ईसाई आर यहूदी होते थे जो साम्राज्य में प्रचलित 
कानूनों के अनुसार न्याय करते थे । 

इस प्रकार तुर्की साम्राज्य में 19वीं शताब्दी के मध्य तक न्याय प्रणाली 
फ्रांसीसी रूप-रेखा में आधुनिक हो गयी । इस अभिनव परिवर्तन का महत्व 
इसमें निहित था कि उलेमाओं ने कोई विरोध नहीं feat su केवल रशीद 
पाशा के द्वारा निमित नवीन व्यावसायिक संहिता से, जो फ़रांसीसी संहिता 
पर आधारित थी, असन्तुष्ट थे । इस व्यावसायिक संहिता को qa न्याया- 
लयों के अधीन रखा गया जो वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत होते थे और 
केवल व्यावसायिक झगड़ों का ही समाधान करते थे। इस नवीन विधि 
पद्धति ने काज़ियों (मुसलमान न्यायाधीश) में गहन असन्तोष एवं रोष की 
भावना उत्पन्न कर दी । टेम्परले के मतानुसार इस असन्तोष का मुख्य कारण 
यह था कि काज़ी इम संहिता को शरीयत के विरुद्ध समझते थे, अतएव 
उन्होंने इसके प्रलम्बन के लिए saca किया । प्राइस ने अपनी पुस्तक "हिस्ट्री 
ऑफ zat में लिखा है कि अब्दुल मजीद ने अपनी नवीन न्याय पद्धति को 
फ्रांस के 'कोड नेपोलियन' पर आधारित किया जिसके परिणामस्वरूप प्राच्य 
प्रचलित साञ्राज्यिक विधि पद्धति का युरोपीकरण हो गया । हिट्टी के अनु- 
सार इस प्रकार की आधुनिक न्याय प्रणाली को आटोमन साम्राज्य में समा- 


विष्ट करा देना सहज कायं न था । 


आथिक सुधार 
सुधारवादी सुल्तानों ने अपने पूर्वंवतियों के आथिक अभाव की समस्या 


को सबल बनाने के लिए“मुद्रा दूषित”करना ही सीखा था तथा महमूद द्वितीय 
के शासन-काल में भी आटोमन मुद्रा में 35 बार परिवर्तन किया गया था । 
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अत: 1840 में राजाज्ञा के प्राविधान के अनुसार यूरोपीय प्रणाली पर आघा- 
रित एक आटोमन बेंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी । इसी के 
एक qd पश्चात तुर्की की सरकार ने कागजी नोट प्रचारित कर fat । ये 
कागजी नोट 12 प्रतिशत की प्रचुर दर के लाभ पर चलते थे जो “बाण्ड' के 
समान होते थे तथा जिनका भुगतान वर्ष में दो बार किया जाता था। 
एंजिलहाई ने अपनी पुस्तक टर्की एण्ड तंज्ञीमात' में लिखते हुए कहा है कि 
क्रीमिया का युद्ध होने तक आथिक समस्या अत्यधिक शोचनीय हो गयी थी । 
ओर ag आथिक समस्या ही इस साम्राज्य की मुख्य आन्तरिक समस्या थी । 
अतः साम्राज्य की अर्थ-सवलता हेतु प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किये गये । आथिक 
सबलता के सदैव दो मुख्य तत्व रहे हैं--प्रथम परिपूर्ण कोषागार, द्वितीय 
ठोस मुद्रा, परन्तु इन दोनों वस्तुओं का साम्राज्य में सदेव अभाव रहा । इस 
अभाव की पूर्ति हेतु साम्राज्य में नवीन आथिक पद्धति लागू की गयी जिससे 
कुछ समय तक आशिक सन्तुनन बना रहा । 

यद्यपि राजकीय आदेशों के द्वारा ठेकेदारों से पीड़ित जनता को राहत 
मिली, साथ ही सरकारी कर भो भली-भाँति वसूला जाने लगा परन्तु ठेका 
प्रणाली समाप्त कर कर-व्यवस्था, सरकारी अधिकारियों को प्रत्यक्ष वसूली का 
एक आवश्यक अंग बन गयी । इसके अतिरिक्त सरकारी पदों के दुरुपयोग एवं 
अधिकारियों के अनुचित लाभ पर भी कड़ा नियन्त्रण स्थापित कर दिया गया । 


सैन्य संगठन 

आटोमन साम्राज्य में तंजीमात सुधारों के अन्तर्गत सँन्य-संगठन तथा 
सँन्य-व्यवस्था की ओर भी अनेक उल्लेखनीय कार्य किये गए । सेन्य-व्यवस्था 
कायं हेतु एक “सैन्य-परिषद्‌'' की स्थापना की गयी जिसका मुख्य कार्य सेना 
की भर्ती का उचित प्रबन्ध करना था । इसके अतिरिक्त उपर्युक्त परिषद्‌ der 
सेवा के नियमों का निर्धारण कर उनके परिपालन का निरीक्षण भी करती 


थी । इस प्रकार संस्य-परिषद्‌ के कार्यो से आटोमन सेना पुनः सजग, g- 


गठित एवं अनुशासनवद्ध हो गयी । 


रशीद पाशा का निष्कासन एवं प्रत्यागमन 

सुल्तान अब्दुल मजीद के सुधारों के कार्यक्रम का ख़ष्टा उसका मन्त्री 
मुहम्मद रशीद पाशा था । 1841 में रसीद पाशा द्वारा निमित एक 'व्यापा- 
रिक न्याय विधान” ने पुरातन-धर्मी उलेमाओं को रुष्ट कर दिया । इन रूढ़ि- 
वादी उलेमाओं ने रशीद पाशा द्वारा प्रतिपादित न्याय को (पवित्र न्याय' के 
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विरुद्ध बताया परन्तु जव रशीद पाशा ने 'पवित्न न्याय? को व्यापारिक न्याय 
से असम्बन्धित घोषित किया तो उलेमाओं ने उस पर ईश-निन्दा का आक्षेप 
लगाया । तदुपरान्त सुल्तान अब्दुल मजीद ने अपने प्रबुद्ध मन्त्री को निष्कासित 
कर दिया जिसके फलस्वरूप सुधारों का कारवां रुक गया । इस प्रकार रशीद 
पाशा को पदच्युति के पश्चात्‌ सुल्तान मजीद ने 1842 में सँन्य-परिषद्‌ का 
पुनर्गठन कर, एक नर्मदलीय सरकार की स्थापना की | 1845 में 
रशीद पाशा की विदेश मन्त्रालय में पुनः नियुक्ति हो जाने के कारण तंजी- 
मात सुधारों को एक नवीन स्वरूप प्राप्त हुआ । उन्होंने एक वर्षे पश्चात्‌ 
(1846) प्रधान मन्त्री का पद ग्रहण कर सुधारों का नवीन अध्याय प्रारम्भ 
किया i 


शिक्षा सुधार 

जनवरी 1845 के लगभग सुल्तान ने एक राज्य-विज्ञप्ति (खत-ए-हुमायूं) 
की घोषणा की । इस राजकीय घोषणा के पश्चात्‌ मार्च 1845 में सुल्तान ने 
एक “सात व्यक्तियों की समिति' की स्थापना की । इस समिति के अन्तर्गत 
सैन्य न्याय एवं नागरिक क्षेत्रों में निपुण व्यक्तियों की नियुक्ति की 
गयी तथा इस समिति का मुख्य उद्देश्य नवीन विद्यालयों की स्थापना करने 
में निहित था । इस समिति ने अगस्त 1846 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 
जिसके आधार पर आटोमन साम्राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर 
शिक्षा के विकास की व्यवस्था की गई । इसके अतिरिक्त आटोमन faga- 
विद्यालय तथा एक स्थायी जन-अनुदेश परिषद्‌ की स्थापना भी की गयी | 
यद्यपि विश्वविद्यालय एवं अन्य विद्यालयों की स्थापना करना एक अत्यन्त 
दुष्कर कार्य था परन्तु सात व्यक्तियों की इस समिति ने सतर्कता एवं बुद्धि- 
मत्ता के साथ विद्यालयों की स्थापना की जिसमें इन विधिक स्थायी जन-अनु- 
देश परिषद्‌ ने भी अपना अभूतपुर्व योगदान दिया । 


विधिक (न्यायिक) सुधार 

शिक्षा सम्बन्धी सुधारों से अधिक महत्वपूर्ण कार्य न्यायिक क्षेत्र में 
कार्यान्वित किये गये क्योंकि इससे qd न्यायिक क्षेत्रों पर उलेमाओं का एक- 
छत्र अधिकार था पुवंवर्ती सुधारकों ने इन विधिक क्षेत्रों में सुधार करने का 
कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया था । यद्यपि सुधारों की गणना में न्यायिक क्षेत्र 
में सुधार नगण्य ही किये गये थे परन्तु फिर भी यदाकदा कुछ सुधार अवश्य 
हुये 1839 की विज्ञप्ति हारा एक न्यायिक अध्यादेश समिति का 


>>>” 
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संगठन किया गया । इस समिति के द्वारा व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के 
कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता था । 1847 में नागरिक एवं फ़ोजदारी 
अदालतों की भी स्थापना की गयी । इन न्यायालयों में यूरोपीय एवं आटो- 
मन न्यायाधीशों की नियुक्ति समान संख्या में की जाती थी तथा नियुक्ति में 
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था p आटोमन साम्राज्य के इन 
न्यायालयों में दण्ड-विधान का संचालन इस्लामी पराम्परा की अपेक्षा यूरो- 
पीय पद्धति पर आधारित था परन्तु 1850 में रशीद पाशा के 'वाणिज्य-सं हिता” 
के प्रख्यापन ने व्यापारियों तथा जनता को सुविधा प्रदान की । इस वाणिज्य- 
संहिता के पश्चात समस्त न्यायपालिका मुकदमों का निर्णय इस संहिता के 
आधार पर किया जाने लगा । रशीद पाशा के इस विधान का सचालन 
बाणिज्य न्यायालय के अन्तर्गत होता था । 


रशीद पाशा का पतन (1852) 

यद्यपि रशीद पाशा को अनेक बार प्रतिक्रियावादियों ने पदच्युत किया 
था परन्तु उनको सर्वाधिक कठोर आघात 1852 में पहुँचा जब उन्हें प्रधान 
मन्त्रौ के पद से निष्कासित किया गया। 1852 में रशीद पाशा के पद के निष्कासन 
पश्चात्‌ उनके द्वारा कार्यान्वित नवीन प्रान्तीय प्रशासन की पद्धति का निरस्त 
कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप सुधारों के कार्यक्रम में अवरोध उत्पन्न 
हो जाना स्वाभाविक था । 

लुत्फी ने अपने ऐतिहासिक संस्मरण में लिखा है कि रशीद पाशा के पतन 
के पश्चात्‌ 1854 में तंजीतात सुधार कार्यक्रमों में एक नया मोड़ दृष्टि- 
गोचर होने लगा 1854 के पश्चात्‌ सुल्तान अब्दुल मजीद ने भव्य न्यायिक 
परिषद, का पुनर्गठन कर उसको दो भागों में विभकत कर दिया । एक विभाग 
को पूर्णतया वैधानिक अधिकार प्रदान कर दिये गये तथा दूसरे विभाग अर्थात्‌ 
“उच्च सुधार परिषद्‌” (मजलिस-ए-अली-ए तंज़ीमात) को सुधार कार्यक्रम 
का समस्त उत्तरदायित्व सौंप दिया गया । इसके अतिरिक्त आटोमन साम्राज्य 
में गॉर-तुकियों के प्रति कठोर भेदभाव को समाप्त करने हेतु मई 7, 1855 
को एक राजकीय विज्ञप्ति प्रसारित की गयी । इस राजकीय विज्ञप्ति के द्वारा 
सेना में गेर-तुकियों की नियुक्ति की जाने लगी, क्योंकि इस विज्ञप्ति से पुर्व 
सेना में केवल तुकियों को ही नियुक्त किया जाता था । 


इस्लाहत फ़रमान (राज्य fester) 
क्रीमिया के युद्ध के समापन के लगभग समीप ही आटोमन साम्राज्य के 


- 1 ज्ञा ज़ाशाकाओ 
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सुल्तान अब्दुल मजीद ने फरवरी 18, 1856 को एक 'साम्राज्यिक सुधार 
राजाज्ञा' नामक राज्यादेश घोषित feat: इस राजकीय विज्ञप्ति के 
द्वारा प्रशासकीय भ्रष्टाचार का निषेध कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 
आटोमन साम्राज्य में जातीयता के भेद भाव का भी अन्त कर दिया गया | 
इस प्रकार 1857 में रशीद पाशा की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके दो अनुयायी 
अली पाशा एवं GHATS पाशा ने तंजीमात सुधार कार्यक्रम को आगामी पन्द्रह 
वर्षों तक कार्यान्वित किया । यद्यपि प्रारम्भ में अली पाशा एवं फुआद पाशा 
सूलरूप से रशीद पाशा के अनुयायी थे परन्तु राजनैतिक मत-भेद के परिणाम- 
स्वरूप ये दोनों ही रशीद पाशा के कठोर विरोधी हो गये । वास्तव में अली 
पाशा एवं BATT पाशा ही तंजीमात सुधार कार्यक्रम के प्रमुख प्रवतेक थे । 


वेधानिक सुधार 


अली पाशा एवं फ़ुआद पाशा ने भी अपने पूर्व-सुधार का ही अनुसरण 
किया । इन सुधारको ने साम्राज्य के वैधानिक क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण सुधार 
किये | इन्होंने 1858 में भुमि एवं दण्ड-संहिता सम्वन्धी सुधारों को प्रचारित 
किया । 1858 के नवीन भुमि एवं दण्ड-सं हिता सम्बन्धी सुधार ने वाणिज्य 
न्यायालय का पुनर्संगठन कर 1860 में दोनों न्यायालयों अर्थात्‌ वाणिज्य एवं 
फौजदारी न्यायालयों का समन्वय स्थापित कर दिया ! ये समस्त संहिताएँ 
फ्रान्सीसी पद्धति पर आधारित थीं । इन समस्त वाणिज्य एवं फौजदारी 
सं हिताओं में 1858 का नवीन भुमि सम्बन्धी नियम सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
था क्योंकि इस नियम के द्वारा 'तिमार प्रथा” का अन्त कर दिया गया । 
तिमार प्रथा के अन्तर्गत कृषकों का अत्यधिक शोषण किया जाता था परन्तु 
1858 के नवीन विधान के पश्चात कृषक स्वयं 'भु-पति' बन गये । 


क्रीमिया युद्ध 

मअठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्धे से ही तुर्की साम्राज्य के पतन के चिद्व 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगे थे । उसकी दुर्बलता से लाभ उठाकर यूरोपीय 
शक्तियों ने साम्राज्य में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया था । इसके भति- 
रिक्त तत्कालीन राष्ट्रीयता की भावना ने भी तुर्की साम्राज्य को पतनोन्मुख 
किया । साम्राज्य के समस्त प्रदेश अपनी स्वतन्त्रता हेतु कार्यरत हो गये तथा 
बाल्कन प्रायद्वीप के प्रदेशों ने भी राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत होकर 
आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था । इस प्रकार इन समस्त समस्याओं के समा- 
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‘art हेतु तुर्की साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जो कि इतिहास Ñ 
क्रीमिया युद्ध के नाम से विख्यात है। 


युद्ध के कारण तथा स्वरूप 
लन्जौविस्को जां अपनी पुस्तक 'मिडिल ईस्ट इन acs अफ़ेयसं' में 
क्रीमिया युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख दो परस्पर विरोधी विचार अभिव्यक्त 
करते हैं--प्रथम, महारानी विक्टोरिया ने जार निकोलस के स्वार्थ एवं 
महत्वाकांक्षा को इस युद्ध का कारण बताया जबकि दूसरी ओर किगलेक के 
विचारानुसार नेपोलियन तृतीय पर क्रीमिया के युद्ध का उत्तरदायित्व था । 
निस्सन्देह इन दोनों उपयुक्त विचारों में सत्यता की स्पष्ट छाप है परन्तु केवल 
इन्हीं दो विचारों पर क्रीमिया के युद्ध की उत्पत्ति को आधारित नहीं किया 
जा सकता | याह्या अरमाजानी के अनुसार यद्यपि नेपोलियन तृतीय इस युद्ध 
का मुख्य कारण नहीं था परन्तु उसने पूर्वी समस्या को उत्तेजित करने का 
कार्य अवश्य किया 1740 की सन्धि द्वारा फ्रांस को तुर्की के येरसलम एवं 
उसके निकटवर्ती धाभिक स्थलों के लैटिन धर्ममठ (लैटिन धमं के माननेवाले ) 
अर्थात्‌ लैटिन मंक्स की परिरक्षा का अधिकार प्राप्त था परन्तु धीरे-धीरे 
अठारहवीं शताब्दी के अन्त में इन लैटिन धार्मिक मठों (यूनानी पुरातन धर्म 
को माननेवाले) पर यूनानी धामिक मठ का संरक्षण स्थापित हो गया d 
डेविस टॉस्सन के मत से मई 1850 में नेपोलियन तृतीय ने सम्राट बनने के 
उपरान्त लैटिन daa के विशेषाधिकारों की माँग की क्योंकि नेपोलियन 
-तृतीय फ्रांस में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु याजक वर्ग का समर्थन 
प्राप्त करना चाहता था । फ्रांस की इस मांग का पुष्टीकरण आस्ट्रिया, स्पेन 
तथा कुछ अन्य रोमन केथोलिक शक्तियों ने किया जिसके परिणामस्वरूप 
कुछ समय पश्चात सुल्तान को नेपोलियन तृतीय की माँगों को स्वीकृति 
प्रदान करनी पड़ी । सुल्तान की इस स्वीकृति ने जार निकोलस में एक 
असन्तोष एवं प्रतिङंडरिता की भावना उत्पन्न कर दी क्योंकि जार निकोलस का 
फ्रांस में प्रजातान्त्रिक साम्राज्य की स्यापना के कारण अत्यधिक मानमर्दन 
:हो चुका था । अतएव जार निकोलस ने मार्च 1853 में एक अपरिष्कृत एवं 
कठोर राजदूत प्रिस मैनशिकोव को कास्स्टेन्टिनोपुल भेजा । रूस के राजदूत 
ने पुरातन धामिक समुदाय के लोगों के लिए तुर्की से संरक्षता का अधिकार 
‘Salt करने को कहा । निस्सन्देह्‌ 1774 के Hae केनार्जी की सन्धि के 
अनुच्छेद 7-एक-14 के अधीन रूस को यूनान के धामिक ईसाइयों के लिये 
-सुविधाएँ देने का आयोजन किया गया था परन्तु धार्मिक संरक्षित राज्य की 


Dis aires we 
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माँग करना सर्वथा असंगत था । हालेंड ने अपनी पुस्तक 'द्रीटी रिलेशन्स 
बिटविन रशा एण्ड zat में लिखा है कि यद्यपि तुर्की ने ब्रिटेन से परामर्श 
कर युनानी पुरातन धर्मे-मन्त्तियों के विशेषाधिकार तो रूस को स्वीकृत कर 
दिये परन्तु तुर्की ने रूस को ईसाई जनता के संरक्षक का अधिकार नहीं 
प्रदान किया क्योंकि यदि रूस को ईसाई जनता के संरक्षक का अधिकार मिल 
जाता तो वह स्वेच्छा से तुर्की के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ 
कर देता । 

परिणामस्वरूप जुलाई 21 को रूसी सेना ने प्रिस गोरणाकोव की 
अध्यक्षता में पर्थे बन्दरगाह को पार कर डेन्यूब के प्रदेश मॉल्डेविया एवं 
वॉलेकिया पर अधिकार स्थापित कर लिया । fest के अनुसार इन प्रदेशों 
पर रूसी आधिपत्य स्थापित हो जाने के कारण ब्रिटेन एवं फ्रांस 
ने अपनी सम्मिलित नौसेना को बेसिका की खाड़ी में प्रविष्ट कर दिया। 
ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री लार्ड पामस्टंन के सुझाव युद्ध के वातावरण को 
समाप्त करने में निहित थे | अतएव लाडे पामस्टॅन ने युद्ध वाता- 
वरण को समाप्तं करने हेतु रूस को फ़ास्फ़ोरस तथा कृष्ण सागर तक 
संकुचित होने के लिये बाध्य किया एवं इस समस्या का समाधान करने हेतु 
वियना में एक कांग्रेस का अधिवेशन किया गया। रूस के Sepp पर 
आक्रमण ने आस्ट्रिया को भी इस समस्या के समाधान हेतु आकर्षित कर 
लिया था । वियना की इस कांग्रेस में ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रिया एवं प्रशा ने 
सम्मिलित रूप से भाग लिया तथा वियना-निदेश के द्वारा यह निश्चित 
किया गया कि रूस के हस्तक्षेप के बिना ही तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत ईसाई 
जनता की रक्षा करनी चाहिये Ho आर० मेरियट के मत में इस fanat- 
निर्देश को रूस एवं तुर्की के सम्मुख स्वीकृत हेतु भेजा गया । इस निर्देश 
में किसी भी देश के नाम का स्पष्टीकरण नहीं किया गया ati वियना- 
निर्देश में gat के साम्राज्य की ईसाई जनता की रक्षा का प्राविधान किया 
गया था | रूस को इस बात की पुर्ण आशा थी कि तुर्की साम्राज्य की ईसाई 
जनता की संरक्षता का उत्तरदायित्व उसी को प्रदान किया जायेगा, अतः 
रूस ने वियना-निदेंश को पूर्णतया स्वीकार कर लिया किन्तु तुर्की ने ब्रिटेन 
के राजदूत EMS के कहने के अनुसार इस निदेश को अस्वीकृत कर दिया 
तथा 4 अक्टूबर को तुर्की ने रूस से मॉल्डेविया एवं वॉलेशिया वॉलेकिया 
के प्रदेश पन्द्रह दिन के अन्दरंबापस करने की चेतावनी दी । तदुपरान्त तुर्की 
ने ब्रिटेन के आश्वासन पर रूस के विरुद्ध 4 अक्टूबर, 1853 को युद्ध की 
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'घोषणा कर दी जिसके फलस्वरूप क्रीमिया युद्ध का प्रारम्भ हो गया । 
तुर्की ने ब्रिटेन के आश्वासन पर ही युद्ध को घोषणा की थी तथा तुर्की 
को पूर्ण आशा थी कि इस युद्ध में यूरोपीय शक्तियाँ उसके सहायताथे अवश्य 
सहयोग देंगी । रूस के विरुद्ध तुर्की को सहायता प्रदान करना ब्रिटेन की 
नीति थी क्योंकि ब्रिटेन तुर्की साम्राज्य पर से रूसी प्रभाव का समूल अन्त 
करना चाहता aTi इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री 
पामस्टंन ने देश के जनमत को इस युद्ध की ओर आकर्षित किया । फ्रांस ने ' 
भी तुर्की को इस युद्ध में सहयोग देना प्रारम्भ कर दिया । फ्रांस आरम्भ से 
ही तुर्की साम्राज्य में रूसी हस्तक्षेप के विरुद्ध था तथा निरन्तर प्रयत्नरत था 
कि किसी प्रकार रूसी हस्तक्षेप एवं प्रभाव का अन्त हो तथा वहाँ का शासक 
नेपोलियन तृतीय देश में अपनी स्थिति को सुद,ढ़ करने हेतु एवं यूरोपीय 
:रंग--मंच पर फ्रांस की गौरव-वृद्धि के लिए रूस को पराजित करना चाहता 
था । इसके अतिरिक्त सार्डीनिया के प्रधानमन्त्री कावूर ने भी इस युद्ध में 
-अपना सहयोग प्रदर्शित करने हेतु सेनाएँ भेजी । टाम्सन के विचार से क्योंकि 
कावूर इटली के एकीकरण हेतु विदेशी सहायता एवं सहानुभूति प्राप्त करना 
चाहता था । इस प्रकार तुर्की के प्रश्न को लेकर यूरोपीय शक्तियों ने रूस 
के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी । 
क्रीमिया युद्ध में ब्रिटेन तथा फ्रांस की सम्मिलित नौसेनाओं ने अक्टूबर 
1853 में प्रस्थान कर दिया । यद्यपि तुर्की सेनाओं ने रूस के विरुद्ध आक्रमण 
कर दिया था परन्तु तुर्की को यूरोपीय सहायता प्राप्त होने से पूर्व ही रूस 
की कृष्ण साग़र स्थित नौसेना ने नवम्बर 30, 1853 को तुर्की युद्धपोत को 
साइनोप की खाड़ी में नष्ट कर डाला तथा वहाँ पर तुर्की सेना का संहार 
कर दिया गया । विलियम येल के मतानुसार ब्रिटेन एवं फ्रांस ने रूस के इस 
प्रकार के व्यवहार का अत्यधिक विरोध किया तथा रूस के इस प्रकार के 
“व्यवहार के द्वारा यह अनुमान लगाया जाने लगा कि सम्भवतः कहीं यह युद्ध 
“यूरोपीय gai में परिवर्तित न हो जाये । अन्ततः ब्रिटेन एवं फ्रांस ने रूस को 
मॉल्डेविया तथा वॉलेकिया के प्रदेश त्यागने के लिए बाध्य किया । 
इसी मध्य आस्ट्रिया फरवरी 22, 1854 को faa राष्ट्रों की ओर रूस 
'के विरुद्ध सम्मिलित हो गया और इस प्रकार इन समस्त राष्ट्रों 
ने मार्च 1854 को रूस की शक्ति क्षीण करने हेतु युद्ध घोषित कर दिया । 
अत: इन मित्र राष्ट्रों की सम्मिलित सेनाओं ने सेवास्टोपोल के उत्तर में 
“स्थित यूप्टोरिया की खाड़ी पर आक्रमण कर सेवास्टोपोल की ओर प्रस्थान 
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कर दिया | सितम्बर 20, 1854 को प्रिंस मैंश्कोव ने अपनी dem अध्यक्षता 
में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को रोकने का प्रयत्न किया परन्तु उसको पूर्ण 
असफलता प्राप्त हुई तथा मित्र राष्ट्रों की विजयी सेनाओं ने रूस को आल्मा 
के क्षेत्र में पूर्णतया परास्त कर दिया; तत्पश्चात्‌ ये समस्त सेनाएँ सेवा- 
स्टोपोल की ओर अग्रसर हुई । रूस ने सेवास्टोपोल की सुरक्षा हेतु अपनी 
समस्त शक्ति लगा दी परन्तु ब्रिटिश सेना के अध्यक्ष रेगन ने बलक्लावा पर 
रूसी सेना को परास्त कर बलक्लावा के प्रदेश को हस्तगत कर लिया | 
क्लेटन का कथन है कि बलक्लावा के युद्ध में प्रसिद्ध 'लाइट ब्रिगेड” को 
ayagi सफलता प्राप्त हुई | मित राष्ट्रों ने इस युद्ध में सफलता प्राप्त 
करने के पश्चात इन्करमान के क्षेत्र को भी हस्तगत कर लिया । 
सेरियट के अनुसार 16 अगस्त 1855 को रूस ने अन्तिम वार मित्र राष्ट्रों 
पर आक्रमण किया किन्तु सार्डीनिया को सेना के सम्मुख रूस को झूकना 
पड़ा। यद्यपि इस युद्ध का मुख्य घटनास्थल क्रीमिया का प्रदेश था परन्तु 
faa राष्ट्रों ने सेवास्टोपोल को चारों ओर से घेर रखा था । इसी मध्य रूस 
की शीत ऋतु के प्रकोप के कारण मित्र राष्ट्रों की सेनाओं की अत्यधिक 
क्षति हुई तथा agai सैनिक इस शीत त्रस्त होकर मर गये। शीत 
ऋतु के पश्चात मित्र राष्ट्रों की सम्मिलित सेनाओं ने रूसी दुर्ग सेवास्टोपोल 
पर विजय प्राप्त कर ली । इसी मध्य जार निकोलस की मृत्यु हो गयी । 
फिशर के मत से उनके ga जार एलेग्ज़ाण्डर द्वितीय ने मार्च 1856 में 
ऑस्ट्रिया को मध्यस्थ बनाकर मित्र राष्ट्रों से सन्धि सम्पन्न करने की चेष्टा 
की । तदुपरान्त रूस एवं मित्र राष्ट्रों के मध्य पेरिस की सन्धि माचं 30, 


1856 को सम्पन्न हुई | 


1856 कीं पेरिस सन्धि 

पेरिस संधि के अन्तर्गत ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा तुर्की ने समान रूप 
से भाग लिया तथा इस समझौते के अनुसार निम्नलिखित बातों का निश्चय 
किया गया । 

(1) तुर्की साम्राज्य को पूणं स्वतन्त्रता प्रदान की गयी तथा उसके 
आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का निश्चय किया गया । इसके अति- 
रिक्त आटोमन साम्राज्य को यूरोपीय शक्ति घोषित किया गया तथा तुर्की को 
यूरोपीय संगठन में सम्मिलित किया गया । इस प्रकार तुर्की साम्राज्य को 
प्रथम बार महाशकितियों की श्रेणी में जाया गया तथा उसे शक्ति-संतुलन का 
अंग समझा गया । युरोपीय शक्तियों ने सामुहिक रूप से तुर्की को स्वतंत्रता 
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एव अखण्डता में आस्था व्यक्त की (अनुच्छेद 7) 1 

(2) आटोमन सुल्तान ने यूरोपीय शक्तियों को विश्वास दिलाया 
कि भविष्य में वह अपनी प्रजा के हितों का पूर्ण ध्यान रखेगा तथा यूरोपीय 
शक्तियों ने तुर्की में सामूहिक अथवा व्यक्तिगत हस्तक्षेप की नीति का खण्डन 
किया (अनुच्छेद 9) 1 

(3) कृष्ण सागर को तटस्थ एवं सेना-रहित क्षेत्र घोषित किया गया । 
इस सन्धि के अन्तर्गत किसी भी राष्ट्र की सेना कृष्ण सागर में नहीं रह सकती 
थी परन्तु इसके विपरीत व्यापारिक सुविधा में सर्वमान्यता का अधिकार 
प्रदान किया गया (अनुच्छेद 11, 12, 13, 14) 1 

(4) gat को कॉसिका प्रदेश तथा रूस को क्रीमिया का प्रदेश प्रदान 
किया गया (अनुच्छेद 4) 1 

(5) sega नदी में स्वतंत्र यातायात की आज्ञा प्रदान की गयी तथा 
रूस को वेसेरिवीया से मॉलडेवियां तक के प्रदेश त्यागने पड़े (अनुच्छेद 15, 
21) 1 

(6) मॉल्डेविया तथा वॉलेकिया को तुर्की साम्राज्य के आधिपत्य में 
रखा गया तथा रूस ने इन क्षेत्रों पंर अपना समस्त अधिकार त्याग feat 
(अनुच्छेद 22, 27) 1 

(7) सविया को पूण स्वतन्त्रता की मान्यता प्रदान की गई 
(अनुच्छेद 29) । 


परिणाम 

(1) तुर्की साम्राज्य में रूस द्वारा हस्तक्षेप का अधिकार पूर्णरूप से 
समाप्त हो गया । इसके अतिरिक्त कृष्ण सागर पर से रूसी युद्धपोतों के 
स्वतन्त्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार समाप्त करा दिया गया | 

(2) कृष्ण सागर की तटस्थता एवं पोतों के स्वतंत्र यातायात के 
फलस्वरूप यूरोपीय शीक्तियों को अत्यधिक लाभ हुआ । परन्तु इन यूरोपीय 
शक्तियों में विशेषकर ब्रिटेन को लाभ हुआ, इसके उपरान्त ही ब्रिटेन मित्र 
एवं साइप्रस पर अपना अधिकार स्थापित कर सका | 

(3) इस युद्ध के उपरान्त फ्रांस को अल्प लाभ हुआ परन्तु इससे 
विपरीत फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय को अधिक लाभ हुआ । नेपोलियन 
तृतीय की यूरोपीय रंगमंच पर मान-वूद्धिं हुई तथा अप्रत्यक्ष रूप से नेपोलियन 
तृतीय की रूस से मित्रता स्थापितं हुई i 

(4) इस युद्ध कें द्वारा इटली को अत्यधिक लाभ हुआ । कावूर ने 
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ऑस्ट्रिया के अत्यधिक विरोध के उपरान्त भी पेरिस परिषद संघ में इटली 
के प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्षता ग्रहण की । कावूर ने इटली के एकीकरण 
के पक्ष में दोनों सिसली सरकारों की अवहेलना की तथा ब्रिटेन की सहानु- 
भूति एवं नेपोलियन तृतीय के द्वारा प्राप्त सहायता की प्रशंशा की जिसके 
परिणामस्वरूप इटली का एकीकरण सम्पन्न हुआ | 

(5) रूमानिया के आधुनिक राज्य का जन्म इसी युद्ध के उपरान्त 
हुआ । 

(6) तुर्की को आटोमन साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बार यूरोपीय 
शक्तियों से ऋण लेना पड़ा । इस ऋण के ही कारण भविष्य में आटोमन 
साम्राज्य का विघटन अवश्यम्भावी हो गया। साथ ही तुर्की यूरोपीय 
शक्तियों के अधीनस्थ राज्य हो गया | 

अतएव क्रीमिया का युद्ध यद्यपि एक शताब्दी पूर्व हुआ था परन्तु 
अनुमान एवं निर्णय के अनुसार इस युद्ध की प्रकृति एवं कारणों में अत्यधिक 
अन्तर है और इन्हीं कारणों से प्रभावित होकर कुछ इतिहासकारों ने अपने 
अलग-अलग मत व्यक्त किये gl सर एडवर्ड uo fidt ने अपनी पुस्तक 
‘cat में लिखा है कि Sepa प्रदेश के निर्वासन ने युद्ध के तत्कालीन कारणों 
की समाप्ति कर दी तथा gat को उनके द्वारा किये गये कार्यों से सन्तुष्ट 
प्राप्त हुई । इसके विपरीत ब्रिटेन एवं फ्रांस ने यह निश्चय कर लिया था 
कि अपने समस्त सम्मव प्रयत्नों से qd में रूस की प्रतिष्ठा का अवश्य ही 
मानमदंन करेंगे | इसके अतिरिक्त बिकोस्ल याक्वेर ने अपनी पुस्तक ‘fect 
ऑफ़, ब आटोसन एम्पाग्रर' में लिखा है कि यदि तुर्की युद्ध में अग्रसर हुआ, 
ता वह केवल इस विश्वास से कि युद्ध में फ्रांस एवं ब्रिटेन उसकी सहायता 
हेतु अवश्य हस्तक्षेप करेंगे । तथापि उन्क्यार स्केलसी की सन्धि के द्वारा 
यह ज्ञात हो गया कि ब्रिटेन ने अपनी नीतिके आधार पर आटोमन 
साम्राज्य का विभाजन नहीं होने दिया परन्तु जब ब्रिटेन ने इस नीति के 
कार्यान्वयन में असमर्थता एवं कठिनता पायी तो ब्रिटेन ने अपनी नीति को 
कार्यान्वित करने हेतु फ्रांस से मंत्रीपुर्ण सम्बन्ध स्थापित कर लिया जिसके 
परिणामस्वरूप मित्र राष्ट्रों ने तुर्की साम्राज्य पर से रूसी प्रभाव को सदेव 

के लिए समाप्त कर दिया d 

इस प्रकार क्रीमिया का युद्ध यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ एक 
नितान्त बुद्धिहीनता एवं निरथंकता से परिपूर्णं युद्ध था। इस युद्ध में हुई 
afa का आभास युद्ध के कारणों में अत्यधिक विचारणीय है परन्तु फिर भी 
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क्रीमिया का युद्ध यूरोप के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है । यह 
युद्ध पुराने आयुधों के द्वारा बड़े पैमाने पर लड़ा जाने वाला विश्व का अंतिम 
युद्ध था । इस युद्ध ने यूरोपीय महायुद्ध में चली आ रही चालीस वर्षो पुरानी 
शक्ति को क्षीण कर दिया । इस युद्ध के पीछे फ्रांस तथा रूस के मध्य धामिक 
प्रतिस्पर्धा का प्रमुख हाथ था । वास्तव में क्रीमिया का युद्ध 1848-1851 के 
मध्य उत्पन्न होने वाले यूरोप के राजनैतिक उथल-पुथल एवं कुछ महान यूरोपीय 
शक्तियों के पारस्परिक वैमनस्य का ही प्रतिफल था । इस युद्ध में विजेताओं 
को अत्यन्त अल्प लाभ हुआ तथा यह इस का ही परिणाम था कि 1914 के 
महायुद्ध में फ्रांस तथा इंग्लैण्ड को इस युद्ध के कुछ परिणामों का समाधान 
करना पड़ा । 


अब्दुल अजीज (1861-1876) 


तंजीमात सुधार के प्रवर्तक अब्दुल मजीद के निधनोपरांत उनका भाई 
अब्दुल अजीज जून 20,1861 को आटोमन सुल्तान बना । अब्दुल अजीज 
ने अनेक आंतरिक एवं वाह्य अवरोधों के उपरान्त भी 'खत-ए-हुमायूं' द्वारा 
सुधारों के विस्तृत कार्यो को कार्यान्वित किया तथा इस राजकीय विज्ञप्ति 
के द्वारा गैर तुर्कीयों को वह समस्त सुविधायें प्रदान कर दीं जो इससे qd 
केवल Gat तक ही सीमित थीं। इसके अतिरिक्त गेरतुकियों की व्यक्तिगत 
सम्पत्ति की सुरक्षा तथा उनके प्रति भेदभाव की भावना को पूर्ण रूप से 
समाप्त किया | इन समस्त कार्यो के उपरान्त भी फ़ांसीसी सरकार ने ब्रिटेन 
एवं आस्ट्रिया के कहने पर फरवरी 1867 को तुर्की सुल्तान को सुधार FTA- 
क्रम को और अधिक प्रगति देने हेतु निदेश-पत्र भेजा । सुल्तान अब्दुल 
अजीज ने इस निदेश-पत्र का अत्यधिक विरोध किया परन्तु तत्कालीन राज- 
नैतिक दबाव के कारण सुल्तान अजीज ने फ्रांसीसी निदेश-पत्न को स्वीकार 
करना उचित समझा | तत्पश्चात अली पाशा ओर HATS पाशा ने आगामी 
तीन वर्षो तक साम्राज्य के प्रशासन को कार्यान्वित किया तथा अली पाशा 
एवं GAT पाशा ने इस- तीन वर्ष के अल्प काल में अनेक नवीन विद्वानों, 
राजनैतिक, व्यापारिक, न्यायिक, सामाजिक एवं सैन्य संस्थाओं का निर्माण 
किया | gat साम्राज्य विभिन्न जातियों, भावनाओं, धर्मो एवं संस्कृतियो का 
साम्राज्य था । प्रत्येक जाति अपना अस्तित्व बनाये रखने हेतु एक मुखिया 
अथवा प्रशासक की नियुक्त करती थी जिसके निदंशानुसार उस जाति की 
व्यवस्था चलती थी । अतएव साम्राज्य में विभिन्न जातियों के फलस्वरूप 
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विभिन्न मिल्लत (इकाई) थे । प्राचीन काल से यह प्रथा चली आ रही थी कि 
इनमिल्लतों के प्रधान को कभी भी हटाया जा सकता था परन्तु तंजीमात 
सुधारों के अन्तर्गत इन प्राविधानों का कार्यकाल स्थायी कर दिया गया । 
इस प्रकार विभिन्न मिल्लतों के प्रधान अपने व्यय हेतु धामिक कर वसूलने 
का भी कार्ये करते थे परन्तु इन सुधार कार्यक्रमों के पश्चात्‌ प्रधानों का वेतन 
निश्‍चित कर धामिक कर-व्यवस्था का अधिकार इन प्रधानों को हस्तगत कर 
दिया गया । अतः इन समस्त उपर्युक्त व्यवस्थाओं एवं सुधारों के परिणाम- 
स्वरूप सुल्तान अजीज की यूरोपीय रंगमंच पर अत्यधिक मान-वृद्धि gii 


शिक्षा एवं न्याय सम्बन्धी सुधार 
सुल्तान अब्दुल अजीज का यह विश्‍वास था कि साम्राज्य के उत्थान 
के लिए शिक्षा का विस्तार अत्यन्त आवश्यक है। इसी उद्देश्य से प्रेरित 
होकर सुल्तान ने गेलात में साम्राज्यिक आटोमन माध्यमिक विद्यालय की 
स्थापना की । इस संस्था में फ़ांसीसी भाषा के आधार पर प्रशिक्षण दिया 
जाता था तथा माध्यमिक शिक्षा को नवीन एवं पाश्चात्य पाठ्यक्रम की 
आधार-शिला पर निर्धारित किया गया । इसके अतिरिक्त कुछ विद्यालयों 
को विदेशी धर्म-प्रचारकों ने भी स्थापित किया था, उदाहरणार्थ 1863 में 
“अमेरिकन Mere राबर्ट विद्यालय” की स्थापना इन्हीं धर्म-प्रचारकों के 
द्वारा हुई थी । एंजिलहाट के विचारानुसार गेलात का विद्यालय मुस्लिम सरकार 
द्वारा पाश्चात्य पद्धति पर आधारित नवीन शिक्षा पद्धति का प्रथम प्रयास था 
परन्तु इसका सबसे महत्वपुर्ण कार्य मुस्लिम एवं गैर-मुस्लिम शिष्यों को शिक्षा 
प्रदान करना था जो धामिक वर्गे-भेदीकरण की समाप्ति का एक महत्वपूर्ण 
कार्य था । 
न्यायिक क्षेत्रों में सुधारों को कार्यान्वित करने हेतु सुल्तान अब्दुल 
अजीज ने अप्रैल 1868 में उच्च परिषद का पुनगंठन किया । इस परिषद 
के आधार पर दो नवीन न्यायिक अंगों अर्थात्‌ न्यायिक अध्यादेश के दीवान 
(दीवान-ए-अहुकाम-ए-अदालियायी) तथा राज्य परिषद (शुरा-यि-दिवल्त) 
की स्थापना की गयी | 'दीवान-ए-अहकाम-ए-अदालियायी' केवल पूर्ववर्ती 
न्याय परिषद का संशोधित स्वरूप था । इसको कुछ प्रशासनिक मामलों को 
सुनने का भी अधिकार प्राप्त था | खुदरी एवं लेब्सनी के के मतानुसार 19वीं 
शताब्दी का सबसे महत्वपुर्ण न्यायिक सुधार “नवीन नागरिक संहिता” का 
प्रस्थापन था जो “मजीले' के नाम से विख्यात था p इस नागरिक संहिता 
को जनता में 1869 में कार्यान्वित किया गया । इस संहिता को निमित 
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करने का श्रेय अहमद जवदत पाशा (1822-95) को ही दिया जाता है । 
यह 1868 में न्यायिक अध्यादेशों के दीवान मनोनीत किये गये । इस प्रकार 
अहमद पाशा के द्वारा आरम्भ की गयी न्यायिक संहिता 1926 तक 
कार्यान्वित रही । 


मुद्रा प्रणाली 

आटोमन साम्राज्य के बढ़ते हुए व्यय के कारण दिन-प्रति-दिन मुद्रा 
दूषित होती जा रही थी अतएव सुल्तान अब्दुल अजीज ने तंजीमात युग में सुधारों 
'के कारवाँ में एक और वृद्धि प्रत्येक वर्ष का वाषिक बजट बनाकर कीं । इसके 
पुर्वं वाषिक बजट तैयार करने की परम्परा आटोमन साम्राज्य में नहीं थी । 
अतः वित्तीय व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली के आवश्यक सुधार हेतु वित्तीय 
व्यवस्था को सबलता प्रदान करने के लिए मुद्रा प्रणाली में परिवर्तन किया 
गया । राजस्व की परिवर्तित पद्धति में कागज का स्थान चांदी के सिक्कों 
को दिया गया । 

सार्वजनिक कार्य की देख रेख के लिए सरकार के अन्तर्गत एक विभाग 
की स्थापना की गयी जो मार्ग, नहर, व्यापार, कृषि, शिक्षा और अन्य 
कार्यों के लिए योजनाओं के कर्यान्वयन और देख रेख का कार्य करता था । 


मूल्याङ्कन 

डेविसन ने अपनी पुस्तक ‘fend इन द मॉटोमन अम्पायर' में लिखा 
है कि तंजीमात युग की समस्त सुधार योजनाओं का कार्यान्वयन तुर्की 
साम्राज्य को एक आदरे राज्य की सत्ता से वंचित न कर पाया परन्तु Ag 
gat का दुर्भाग्य ही था कि तंजीमात युग की सुधार योजनाओं को पूर्णरूप 
से तुर्की में कार्यान्वित नहीं किया जा सका । इन योजनाओं की असफलता 
के निम्न सामाजिक, आथिक एवं राजनेतिक कारण थे-- 


-सामाजिक 

1. तंजीमात सुधारों की सफलता के लिए सुल्तान को उत्साही लोगों 
-की आवश्यकता थी परन्तु साम्राज्य में ऐसे उत्साही Gat का अभाव था । 

2. साम्राज्य में सुधार कार्यक्रम के विरोधियों की संख्या aga अधिक 
“थी और इस प्रकार ये समस्त तंज़ीमात विरोधी व्यक्ति सुधारों की अस- 
फलता हेतु समस्त सम्भव प्रयत्न करते थे । 

3. प्रजा-हित के विधातों को व्यवहार में कार्यान्वित करना एक 
अत्यन्त कठिन कार्यं था जिसके फलस्वरूप समस्त तंजीमात सुधार केवल 
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दिखावा मात्र ही रह गये थे । 
| 4. AMAT सुधार आन्दोलन का प्रभाव मुख्यतः शिक्षित व्यक्तियों 


पर था जिनकी संख्या साम्राज्य में अत्यन्त अल्प थी । इसके विपरीत 
साम्राज्य की रूढिवादी साधारण जनता इन सुधारों को समझने में असमर्थ 
थी जिसके परिणामस्वरूप सुधार आन्दोलन पूर्णतया असफल सिद्ध हुआ । 

5. साम्राज्य में विभिन्न व्यक्तियों एवं धर्मों के लोगों में एकता का 
अभाव होने के कारण वैमनस्य एवं प्रतिद्वन्द्रिता थी । अतः तंजीमात सुधारों 
में इस जाति, वणं के भेद भाव ने अवरोध उत्पन्न कर तंजीमात सुधार को 
असफल बनाने का सदेव प्रयत्न किया | 

6. सुल्तानों के भ्रष्ट जीवन एवं अस्थिर निश्चयों के कारण भी तंजी- 


मात सुधारों को असफलता प्राप्त हुई । 


आर्थिक 
तुर्की साम्राज्य की आय का स्रोत बहुत ही सीमित था परन्तु पूर्ववर्ती 


सुल्तानों के अपव्ययी होने के कारण साम्राज्य की आथिक स्थिति दिन-प्रति- 
दिन शोचनीय होती गयी । इसके अतिरिक्त आटोमन सुल्तानों को निरन्तर 
gai में फंसे रहने के कारण अत्यधिक आशिक क्षति हुई । अतएव सुल्तान 
अब्दुल मजीद एवं अब्दुल अजीज ने साम्राज्य को भाथिक सुदृढता प्रदान 
करने हेतु विदेशों से ऋण लेना प्रारम्भ कर दिया था । आटोमन सरकार 
ने 1854 से 1875 के मध्य पश्चिमी यूरोप से एक अरब डालर ऋण लिया 
और इस प्रकार के त्ऋण-ग्रस्त साम्राज्य में सुधार कार्यक्रमों की असफलता 
स्वाभाविक थी । 


राजनेतिक 

आटोमन साम्राज्य की भ्रष्ट राजनीति भी सुधार कार्यक्रमों में अवरोध 
उत्पन्न कर रही थी । 18वीं शताब्दी में यूरोप की राष्ट्रीयता की भावना ने 
आटोमन साम्राज्य में भी राष्ट्रीयता की भावना को उत्तेजित कर दिया 
जिसके परिणामस्वरूप तंजीमात युग के सुधार कार्यक्रमों को प्रयोगात्मक रूप 
प्रदान करना अत्यन्त कठिन कायं हो गया । इसके अतिरिक्त सुल्तानों की 
पश्चिमीकरण की नीति ने रूढिवादियो के मध्य तंजीमात सुधारों के प्रति 
विरोध की भावना को जागृत कर दिया था क्योंकि वे रूढ़िवादी सुधार कार्य- 
क्रम को पाश्चात्य देशों की ही देन समझते थे । फलतः इन रूढ़िवादियों ने 
तंजीमात सुधारों का कठोर विरोध किया । 
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एंजिलहाद के कथनानुसार तंजीमात सुधारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
पक्ष प्राय: मनोवैज्ञानिक था क्योंकि इन सुधार काग्रेक्रमों ने कुछ समय के 
लिए आटोमन साम्राज्य में सहिष्णुता का वातावरण उत्पन्न कर दिया । 
फलस्वरूप साम्राज्य में तुर्की एवं गर-तुर्की जनता सामान्य नागरिक 
की भांति निवास करने लगी । तथापि तंजीमात युग के सुधारों का 
साम्राज्य में विशेष महत्व था । वास्तव में तंजीमात युग ने तुर्की को पुनर्जागृत 
किया जिसके फलस्वरूप तुर्की में मध्य युग का अन्त हुआ । वर्नाड लुईस के 
मतानुसार आधुनिक युग में पाश्चात्य सभ्यता का विशेष योगदान रहा परन्तु 
यह कदापि अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस पाश्चात्य प्रभाव ने 
साम्राज्य के युवा वर्ग में एक नव चेतना का संचार किया जिसके प्रभाव से युवा 
आटोमन साम्राज्य में एक नवीन समाज की आधार-शिला रखी; साथ ही 
छात्रों ने यूरोप के तत्कालीन साम्राज्य-परिवतंन ने भी तुर्की साम्राज्य को अत्य- 
धिक प्रभावित किया । 
लेखक के विचारानुसार यदि 'खत-ए-शरीफ' तथा “ख़त-ए-हुमायूँ” को 
पूर्णरूपेण कार्यान्वित किया गया होता तो तुर्की साम्राज्य अवश्य ही एक 
सुदृढ़, सबल एवं आधुनिक साम्राज्य में परिणत हो जाता | परन्तु फिर भी 
तंजीमात एवं 'खत-ए-हुमायूं' के सुधारों को नगण्य नहीं कहा जा सकता 
'क्योंकि इन समस्त सुधारों ने अपनी असफलता के उपरान्त भी तुर्की साम्राज्य 
को कुछ समय के लिए नव जीवन प्रदान करने की चेष्टा की । अतः यह इस 
नव चेतना का ही प्रभाव था कि एक वर्ग-विशेष ने आटोमन साम्राज्य में 
'एक नये युग का सूत्रपात किया जो भविष्य में युवा तुकं आन्दोलन के नाम से 
इतिहास में प्रसिद्ध हुआ । 
ज्योफ़े लुइस ने अपनी पुस्तक ‘zat’ में लिखा है कि इसमें किचित्‌ 
संशय नहीं कि तंजीमात सुधार यद्यपि तुर्की साम्राज्य के आन्तरिक द्वार पर 
ही स्थिर रह गये परन्तु उन्तीसवीं शताब्दी के आरम्भ का तुर्की साम्राज्य 
और 1871 के साम्राज्य में अत्यधिक परिवर्तन था । इस कारण यह कहा जा 
सकता है कि तंजीमात सुधारों ने आटोमन साम्राज्य में सामाजिक, सांस्कृ 
तिक एवं आथिक क्रान्ति का oma किया । इसी के साथ तुर्की साम्राज्य के 
"राष्ट्रीय इतिहास में स्वर्ण युग का समागम हुआ | 
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अध्याय 38 
ऑटोमन साज्ञाज्य 
निरंकुश काल (1876-1908) 


अब्दुल हमीद द्वितीय 
क्रीमिया युद्ध के पश्चात्‌ माँटोमन साम्राज्य में पश्चिमी यूरोप के 
साहित्य का व्यापक प्रमाव शिक्षित युवा वर्ग पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर 
होने लगा | इसका मुख्य कारण युवा आटोमन तुर्कों का फ्रांसीसी काव्य, कला, 
दर्शन एवं सामाजिक शिक्षा में अभिरुचि लेना था । युवा वर्ग धामिक-परि- 
चर्चा का परित्याग कर राष्ट्रीय उत्थान की शिक्षाओं की ओर आकृष्ट हुआ i 
इनकी नवीन विचारधाराओं ने एक ऐसे वातावरण का प्रादुर्भाव किया जिसमें 
शिक्षा का भर्थं अपने देश एवं साम्राज्य को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से 
समर्थंता प्रदान करना था | यद्यपि इस वर्ग ने साम्राज्य का आधुनिकीकरण एवं 
पश्चिमीकरण करने में सहयोग दिया परन्तु इस वर्ग का कार्यक्षेत्र केवल शैक्षिक 
आन्दोलन तक ही सीमित था । इसके विपरीत दूसरे अन्य वर्ग का प्रभाव 
क्षेत्रअधिक व्यापक था क्योंकि यह वर्ग राजनेतिक संस्थाओं एवं मान्यताओं को 
प्राथमिकता प्रदात करने में कार्यरत था । इस वर्ग का नेतृत्व मिहत पाशा 
ने किया । 
सर हैरी ल्युक ने अपनी पुस्तक “द मेकिंग ऑफ माडंन ext’ में लिखा 
है कि faga पाशा एक कुशाग्र बुद्धि, यथार्थवादी राजनीतिज्ञ था जिसे इस 
बात का पूर्ण ज्ञान था कि आन्तरिक सुधार ही इस विघटित साम्राज्य को 
सवलता प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकते थे । मिहत पाशा के ही 
प्रयत्नों के द्वारा सुल्तान अब्दुल अजीज को एक राज्य विपल्व के द्वारा राज्य- 
च्युत किया गया भौर मुराद पंचम को मई 30, 1876 को सिंहासनारूढ़ कर 
दिया गया | मुराद एक निर्बल, अयोग्य एवं भीरु व्यक्ति था जिसके कारण 
उसे भी शीघ्र ही सिंहासन त्यागना पड़ा । अतः अब्दुल हमीद द्वितीय राज्य- 
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सिंहासन पर 31 अगस्त, 1876 को पदासीन हुआ | ये अल्प-सामयिक 
परिवतेन इस बात के द्योतक थे कि साम्राज्य में विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण 
अशान्ति एवं अस्थिरता थी । ऐसे वातावरण में अब्दुल हमीद द्वितीय ने अपने 
प्रथम चरण में उदारवादी सुल्तान होने का प्रदर्शन किया । 

अब्दुल हमीद एन्डूयू Went के अनुसार मनोवेज्ञानिक तथा जैविक दृष्टि 
से पुराने युग की उपज था । अब्दुल हमीद पुरातन ऐतिहासिक mela 
राजभवन पद्धत्ति से अत्यधिक प्रभावित था तथा प्राचीन निरंकुश शासकों का 
समर्थक था । बिलियम येल का कथन है कि उसकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण ने 
भी उसके स्वयं की मानसिक विचारधारा को विकसित करने में सहयोग 
दिया । उसकी शिक्षा-दीक्षा अन्तःपुर के भीतरी वातावरण में होने के कारण 
विभिन्न मानवीय प्रक्रियाओं का सम्मिश्रण थी अब्दुल हमीद का afa- 
चित्रण एक इतिहास लेखक आरमिनस वेम्बरी ने समुचित रूप से किया है I 
उसके अनुसार अब्दुल हमीद में दयालुता और धूर्तता, उदारता एवं सं गीर्णता, 
कायरता एवं वीरता, विज्ञता तथा अज्ञानता, सोम्पता एवं असोम्पता की 
विशेषताओं का इतना परस्पर विरोधी, परिवर्तनीय एवं विषम संगम था जो 
कभी किसी अन्य व्यक्ति में दृष्टिगोचर नहीं हुआ । उपर्युक्त लेखक के ही 
अनुसार अन्तःपुर की शिक्षा ने उसके राज्य को दुर्भाग्यग्रसत वना दिया d 

अब्दुल हमीद ने अपने शासन काल के प्रथम चरण में देश विदेश दोनों 
के राजनीतिज्ञों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित किया । फिलिप ग्रेव्स ने अपनी 
पुस्तक “ब्रिटेन एण्ड cad’ ने व्यक्त किया है कि डिजरेली ने सल्सवरी को 
लिखा कि नवीन सुल्तान वस्तुतः प्रतिभाशाली है, क्या वह सुलेमान महात का 
स्थान ग्रहण करेगा ? इसके अतिरिक्त 19वीं शताब्दी के अन्त में एलिजाबेथ 
लेटिसर ने लिखा कि अब्दुल हमीद की कार्यकुशलता, नेतिक साहस, आथिक 
सुव्यवस्था और विदेशियों के प्रति सौहद सुल्तान की विशेषताएँ थी डिजरेली 
के उपर्युक्त वक्तव्य द्वारा यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अब्दुल हमीद यूरोपीय 
राजनीतिज्ञों को प्रभावित करने की चेष्टा में सफल रहा था d 

अपने राज्य के आन्तरिक प्रशासन में हैरी ल्युक के अनुसार सुल्तान ने 
मिहत पाशा के परामर्शं को सहमति प्रदान करते हुए 1876 के संविधान को 
घोषणा एक साम्राज्यीय विज्ञप्ति (शाही खत) के हारा को । इस संविधान 
ने प्रथम बार तुर्की साम्राज्य में संवेधानिक राजसत्ता की स्थापना की । इस 
संवेधानिक घोषणा ने साम्राज्य की जनता में एक नवीन चेतना का संचार 
किया जिसका समाज के शिक्षित वर्ग ने भव्य स्वागत किया । इस संविधान 
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का राजसत्ता के प्रशासनिक सुधारों के अन्तर्गत एक प्रभावशाली एवं महत्व- 
पूणं चरण माना गया परन्तु धीरे अब्दुल हमीद का निरंकुश शासकीय रूप 
प्रकट होने लगा । कमाल कारपत ने अपनी पुस्तक 'टकिश पालिटिक्स' में लिखा 
किसुल्तान किसी भी प्रकार के सुधारों का पक्षपाती नहीं था परन्तु राजनेतिक 
परिस्थितिवश उसे सविधान की घोषणा करनी पड़ी । वह किसी ऐसे अवसर 
की प्रतीक्षा में था जिसके द्वारा वह अपना पूर्णरूपेण प्रभुत्व प्रशासन पर 
स्थापित कर सके और यह अवसर रूस तुर्की युद्ध (1877-78) के द्वारा 
सुल्तान को प्राप्त हो गया । इस युद्ध के द्वारा उत्पन्न हुई परिस्थिति से 
लाभान्वित होकर सुल्तान ने स्थायी रूप से संसद एवं संविधान को स्थगित 
कर दिया । इसके पश्चात्‌ 1908 तक प्रत्येक ad संविधान प्रकाशित होता 
रहा परन्तु उसे कभी लागु नहीं किया गया । 
इस प्रकार सुल्तान अब्दुल हमीद ने शासन को व्यक्तिगत नियंत्रण के 
अधीन कर अपने निरंकुश शासन का आरम्भ किया । अपने प्रथम प्रयास में 
सुल्तान ने आन्तरिक एवं विदेश नीतियों को राजनेतिक रूप से संगठित करने 
का प्रयत्न किया । 1878 में बलिन कांग्रेस के पश्चात सुल्तान के सम्मुख 
सर्वोपरि कठिन समस्या साम्राज्य की आशिक व्यवस्था की थी । इसके समा- 
धान हेतु 20 दिसम्त्रर, 1881 को एक राजकीय विज्ञप्ति की घोषणा की गई 
जिसको “मुहरम विज्ञप्ति” के नाम से साम्राज्य में प्रसारित किया गया । 
इसके अनुसार आटोमन सार्वजनिक ऋण प्रशासन की स्थापना को गयी 
जिसके अन्तर्गत आटोमन सार्वजनिक ऋण प्रशासन समिति का आयोजन 
भी किया गया । agat अरमाजानी के कथनानुसार इस समिति में सात 
सदस्य होते थे, जिसमें पाँच सदस्य ब्रिटेन, हॉलेण्ड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया 
के प्रतिनिधि के रूप में होते थे । इसके अतिरिक्‍त एक सदस्य भाटोमन बैंक 
हारा मनोनीत तथा एक सुल्तान द्वारा निर्धारित प्रतिनिधि होता था । इस 
समिति ने साम्राज्य की आथिक व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित किया और 
साम्राज्य के ऋणों को चुकता किया । उपर्युक्त कार्यो द्वारा साम्राज्य 
में आधिक व्यवस्था का प्रतिपादन किया जिसके द्वारा सार्वजनिक कार्यों 
में विकास हुआ और राज्य की समृद्धि में विस्तार हुआ । यद्यपि इस समिति 
ने आर्थिक साम्राज्यवाद का विकास किया परन्तु देश के हितों के समक्ष 
उसका कुछ अधिक महत्व नहीं माना जा सकता | इसमें संशय नहीं कि 
भविष्य में सुल्तान की अनुचित नीतियों ने इस आथिक अभिशासन में विकार 


उत्पन्न कर दिये । 


= a 


आटोमन साम्राज्य|829 


इसके अतिरिक्त सुल्तान अब्दुल हमीद ने आन्तरिक व्यवस्था में सेना 
पुलिस और गुप्तचर विभाग की ओर विशेष ध्यान दिया । सेना के प्रशिक्षण 
के लिए जर्मन अधिकारी जनरल वॉन उर गोल्टज की सेवाएँ प्राप्त की गई । 
युलिस का पुनर्संगठन करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी कर्नल बेकर को नियुक्‍त 
fur गया । अपने सर्वेव्यापी गुप्तचर विभाग के द्वारा सुल्तान को प्रसिद्धि 
देश विदेश में होने लगी । सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय ने प्रशासन के प्रत्येक 
कार्ये पर निरीक्षण हेतु गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे जो सुल्तान को साम्राज्य 
की प्रत्येक घटना का व्योरा देते रहते थे; परन्तु सुल्तान अपने गुप्तचरों पर 
विश्वास नहीं करता था और इस हेतु उसने प्रतिगुप्तचर्या पद्धति का स्थापन 
किया हुआ था । इन्हीं सव कारणों से अब्दुल हमीद के गुप्तचर विभाग को 
सवंव्यापी की संज्ञा दी गयी d 

उपर्युक्त प्रशासनिक सुधारों के अतिरिक्त सुल्तान ने शिक्षा की ओर भी 
अपना पूर्ण ध्यान ञाकषित किया और विद्यालयों की स्थापना की गई | इन 
विद्यालयों में पाश्चात्य शिक्षा का व्यापक प्रभाव था जिसके फलस्वरूप छात्रों 
ने अपने देश के प्रति नवीन सामाजिक एवं राजनेतिक परिवतंन लाने के लिए 
प्रेरणा प्राप्त की । अब्दुल इमीद शिक्षित वर्ग की इस विचारधारा से अवगत 
था और उसने विद्यार्थियों को जेब-खर्च देकर अपनी उनको क्रय-शक्ति के अधीन 
करने का प्रयत्न किया | सुल्तान अपने इन प्रयत्तों में नितान्त असफल रहा क्योंकि 
वह समय की तत्कालीन धारा से अवगत नहीं था । वस्तुत: अब्दुल हमीद 
पश्चिमी एशिया में हो रहे क्रान्तिकारी परिवतंनो से अनभिज्ञ था ga 
कारण उसको अपने शासन में आन्तरिक समस्या के अतिरिक्‍त कई अन्य 
समस्याओं का सामना करना TST | इनमें सर्वप्रथम आरमी निया का प्रश्‍न था । 


आरमीनिया 


आटोमन साम्राज्य के अन्तर्गत आरमीनिया के क्षेत्र में सुल्तान हमीद 
द्वितीय के समय में ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनके कारण सिडनी फिशर के 
अनुसार अब्दुल हमीद को “रक्त रजित” और "निन्द्य अब्दुल” कहा जाते 
“लगा | यद्यपि आटोमन साम्राज्य के अन्तर्गत आरमीनिया का प्रश्‍न सदैव बना 
रहा, परन्तु अब्दुल हमीद के समय आरमी निया प्रदेश में नशंसता का व्यवहार 
'किया गया । 

समय के साथ-साथ बालकन क्षेत्र अथवा युवा तुर्को के क्रान्तिकारी 


ःआन्दोलनों ने आरमीनिया के निवासियों पर अपनी प्रतिक्रिया प्रारम्भ की । 


ee 
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इससे पूर्व diea युग ने भी इन लोगों को स्वयं के प्रति सचेत किया । 
महमूद द्वितीय ने 1830 में आरमीनिया के कंथोलिक ईसाइयों को पृथक्‌ 
ईसाई धार्मिक समुदाय घोषित किया । इसके अतिरिक्‍त बलिन की सन्धि 
(1878) में भी आरमी निया का एक शिष्टमण्डल भेजा गया । विलियभ येल 
एवं डेविड awaa के मतानुसार ब्रिटेन के सहयोग द्वारा बलिन कांग्रेस ने 
सेन-स्टिफेनो की सन्धि के अनुच्छेद 16 के द्वारा आरमी निया के निवासियों 
को आश्वासन दिया कि तुर्की की सरकार उनके लिए सुधार योजना कार्या- 
न्वित करेगी तथा उनके प्रति सद्व्यवहार का वातावरण बनायेगी । तथापि 
afaa कांग्रेस के आश्‍वासन के साथ ही आरमीनिया में क्रान्तिकारी संस्थाओं 
की स्थापना होने लगी | इन संस्थाओं ने रूस तथा अमेरिका से राजनेतिक 
स्वतंत्रता का पाठ ग्रहण किया । इस राष्ट्रीय चेतना में आरमीनिया के तीन 
घामिक समुदायों का विशेष योगदान था । ये तीन विभिन्न समुदाय ü-— 
केथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट और ग्रीगोरियन | इन धार्मिक सम्प्रदायों ने अपनी शिक्षा- 
सस्थाओं के द्वारा राष्ट्रीय चेतना की भावना को प्रभावित किया । 


इस राष्ट्रीयता की भावना के विकास ने अब्दुल हमीद द्वितीय को 
भयभीत कर दिया जिसके परिणामस्वरूप उसने भारमीनिया के निवासियों 
की इस युगबोध चेतना के प्रति दमनात्मक नीति को कार्यान्वित करना 
प्रारम्भ कर दिया। अपनी इस नीति को सक्रिय रूप प्रदान करने हेतु सुल्तान 
ने आरमीनिया की कई जातियों को साम्प्रदायकिता की भावना द्वारा उत्तेजित 
किया | लुल्तान के गुप्तचरों ने ईसाई एवं कई जातिया में द्वेष, वमनस्य एवं 
घृणा की भावना को प्रोत्साहित किया | मेरियट ने अपनी पुस्तक 'माडंन guis 
में लिखा है कि इसी नीति के फलस्वरूप आरभीनिया में 1894-1897 aF 
भयंकर नरसंहार हुआ और नृशंस अत्याचार में लगभग एक लाख व्यक्तियों की 
हत्या की गई । इस घृणित नीति के कारण यूरोप के देशों में जनमत तुर्की के 
विरुद्ध हो गया । यूरोपीय समाचार पत्रों में आरमीनिया के नरसंहार का 
विवरण मुक्त रूप से प्रकाशत हुआ और सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय को 
“रकत-रंजित सुल्तान कहा जाने लगा | परन्तु उपर्युक्त अत्याचार के प्रति 
यूरोपीय देशों ने केवल सहानुभुति ही प्रदशित की और सुल्तान से केवल सुधार 
लाने के लिए आग्रह किया । यूरोपीय देशों के इस दृष्टिकोण से तुर्की के शिक्षित 
समुदाय ने असन्तोष ब्यक्त किया । अतः तुर्की की उपर्युक्त नीति के द्वारा 
आरमीतिया अनेक वर्षो तक भयभीत रहा | 
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क्रीट 


अब्दुल हमीद की निरंकुश नीति का स्पष्टीकरण क्रीट में भी हुआ । 
क्रीट yasa सागर में एक महत्वपूर्ण द्वीप है । क्रीट का सदव अपना एक 
आशिक एवं सामरिक महत्व रहा है । 

19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही क्रीट यूरोपीय राजनीति का संघर्षं 
स्थल बन गया । सर्वप्रथम नेपोलियन बोनापार्ट ने इस द्वीप को सामरिक 
महत्व प्रदान किया और समय के साथ ही सात अन्य यूरोपीय देशों ने भी 
क्रीट के महत्व को समझने की चेष्टात्मक कार्यवाहियों को राजनैतिक रूप 
प्रदान किया । 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक में क्रोट यूनान के स्वतंत्रता 
संग्राम से अत्याधिक प्रभावित हुआ । यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के समय क्रीट 
कौ जनसंख्या लगभग 2,90,000 थी जिसमें 1,60,000 मुसलमान थे तथा 


1,30,000 ईसाई थे | येल के अनुसार स्थानीय जनता आटोमन सुल्तान की 


संरक्षता में सदेव ईसाइयों पर अत्याचार करती रही । 

1856 में ‘ea हुमाय के प्रसारित हो जाने पर क्रोट वासियों Ñ 
सुधारात्मक कार्यो के प्रति युगवोध हुआ परन्तु क्रोट की सुधार की आशा 
केवल निराशा में ही परिवर्तित होकर रह गई। 1860 में क्रीट के शिक्षित 
वग ने यूनान की राष्ट्रीय भावना के प्रति अपना पूर्ण समर्थन प्रदर्शित किया 
और 1866 में प्रथम बार स्पष्ट रूप से यूनान के साथ गठवन्धन के लिए 
भावनात्मक विस्फोट हुआ और इस राष्ट्रीय भावना की चेतना के कारण 
1870 तक स्थिति गम्भीर बनी रही । यद्यपि एथेन्स में भी क्रीट की भावनाओं 
के प्रति सहानुभूति थी परन्तु किसी भी प्रकार के संघर्ष को सक्रिय रूप देना 
सम्भव नहीं हो सका । 

तथापि 1897 में यूनान में अपने उत्तेजित नागरिकों के कारण 
तुर्की से युद्धरत हो गया । इस युद्ध में यूनान पराजित हुआ परन्तु यूरोपीय 
देशों ने हस्तक्षेप कर “इस्तानबुल की सन्धि' करा दी । यद्यपि इस युद्ध में 
क्रीट के भाग्य का निर्णय नहीं हो पाया परन्तु एक घटना ने क्रीट के भाग्य- 
परिवर्तेन में योगदान दिया । क्रीट में स्थित ब्रिटेन के कुछ सैनिकों की तुर्की 
के सैनिकों ने हत्या कर दी जिसके परिणामस्वरूप तुर्की को क्रीट का प्रदेश 
-त्यागना पड़ा और नवम्बर 1898 में यूनान के प्रिस जार्ज को क्रीट का 
राज्यपाल नियुक्त किया गया । इस व्यवस्था के अधीन तुर्की के सुल्तान का 

केवल नामधेय अधिराज्य रह गया । मतः अब्दूल हमीद ने अपनी निरंकुश 
-शासन-नीति के द्वारा एक प्रदेश खो दिया । 
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मेसीडोनिया 


यद्यपि आरमीनिया तथा क्रीट ने अब्दुल हमीद के निरंकुश शासन को . 


रक्‍त-रंजित बना दिया परन्तु वाल्कन क्षेत्र सदेव आटोमन शासकों के लिए 
अविरत समस्या बना रहा । मेसीडोनिया बाल्कन क्षेत्र का हृदय स्थल था 
ait इसमें विभिन्न जातियों अर्थात तुर्की, अर्व बलगेरिया इत्यादि के 
निवासी निवास करते थे । इन जातियों में गेर-तुर्की जनता के प्रति आटोमन 
सुल्तानों का कभी सद्भाव नहीं रहा । मेसीडोनिया के निवासी धीरे धीरे 
सुल्तानों की दुधेष एवं अन्यायपूर्ण नीतियों से dara होकर क्रान्ति के समर्थक 
हो रहे थे । 1885 के पश्चात्‌ मेसी डोनिया में धामिक और राजनेतिक उपद्रवों की 
बृद्धि होने लगी । इन उपद्रवों को सविया तथा यूनान के कार्यकर्ताओं ने सक्रिय 
प्रचार कर अपना सहयोग प्रदान किया p इस प्रचार के फलस्वरूप सोफिया 
में “मेसीडोनिया केवल मेसीडोनिया के लोगों के लिए है” नामक समिति 
की स्थापना की गई i इस समिति ने स्वशासित मेसीडोनिया के लिए माँग 
की । सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपनी संदिग्ध नीति का परिपालन 1897 में 
एक समझौते द्वारा करना चाहा | इस समझौते में एक सुधार योजना के 
द्वारा सुल्तान अपनी नीति को क्रियात्मक रूप देना चाहता था परन्तु 
बल्गेरिया के एक लेखक ड्रेगनाफ़ के अनुसार 1897 का समझौता अनिष्टकर 
था | तथापि 20वीं शताब्दी के आरम्भ में मेसीडोनिया की स्थिति अत्यन्त 
विस्फोटक हो गयी और तुर्की अधिकारी स्थिति «x नियंत्रण करने में 
नितान्त असफल रहे । इस कारण महाशक्यों ने तुरन्त एक निर्णय लिया 
और 1903 में "'मुर्जस्टाक कार्यक्रम” लागू किया गया । इस कार्यक्रम के 
अधीन ब्रिटिश, फ़ांसीसी, इतालवी, आस्ट्रियाई तथा रूसी पुलिस को स्थिति 
नियंत्रण का अधिकार दिया गया । इस प्रकार फ़िशर के विचारानुसार अब्दुल 
हमीद ने अपनो संदिग्ध नीतियों द्वारा एक और अन्य प्रदेश को अपने विरुद्ध 
कर लिया d 
अब्दुल हमीद द्वितीय का शासन अवश्य असफल रहा परन्तु साम्राज्य 
की उपर्युक्त समस्याएं सुल्तान को पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई। यदि 
अब्दुल हमीद अपनी दूरदशिता, राजनेतिक बोद्धिकता तथा अपने साम्राज्य 
के प्रति किंचित सद्भावना का पालन कर लेता तो सुल्तान अपने निरंकुश 
शासन में नितान्त असफल न रहता | 


* 
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अध्याय 39 
AAA साम्राज्य 
क्रान्ति युग 


युवा तुके क्रान्ति 

युवा तुर्क क्रान्ति इतिहास के aga घटनाओं में से एक है । इसका 
मुख्य कारण यह था कि क्रान्ति का रूप कदाचित सुनियोजित नहीं था, अर्थात 
इसको पूर्व निर्धारित नहीं किया गया था कि क्रान्ति कव, कहाँ और कसे 
घटित होगी । इसके उपरान्त भी इस क्रान्ति की भ्रान्ति ने अब्दुल हमीद को 
संसद बुलाने के लिए बाध्य किया तथा अन्ततः अब्दुल हमीद को सिहासना- 
मुक्त किया गया । 

उपरोक्त क्रान्ति को प्रेरणा देने वाले अनेक कारण थे जिनमें प्रथम 
अब्दुल हमीद द्वितीय के निरंकुश एवं भ्रष्टाचारी शासन ने युवा तुर्क 
आन्दोलन को जन्म दिया । फिरोज अहमद ने अपनी पुस्तक 'द यंग उक्स' 
में उद्धत किया है कि क्रान्ति अहसनीय निरंकुश शासन, व्याप्त भ्रष्टाचार 
एबं देशवासियों के प्रति अत्याचार तथा यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा साम्राज्य के 
विभाजन के भय के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी । 

द्वितीय 19वीं शताब्दी में निर्वासित आटोमनवासियों ने, जो योरोप 
के कई भागों में रह रहे थे, अपने देश की शासन पद्धति में सुधार लाने के 
स्वप्न देखने प्रारम्भ कर दिये । आन्तरिक रूप से भी विभिन्न जातियों एवं 
धर्मो के विरोधाभास ने भी sto Fo ली० के अनुसार एक उदारदल को 
जन्म दिया जो युवा तुर्क दल के रूप में परिवर्तित हो गया d 

तृतीय अब्दुल हमीद द्वितीय ने निरंकुश तन्त्र के उपरान्त भी विद्यार्थियों 
को शिक्षा हेतु विदेशों में भेजा ag विद्यार्थी जब शिक्षा ग्रहण कर स्वदेश 
लौटे drag योरोप की फक्रान्तियों, राजनेतिक घटनाओं, साहित्य एवं 
यूरोपीय दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित थे । काज़िम नमी ने अपने 


| 
| 
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संस्मरण में लिखा है कि छात्रों की इस नवीन विचारधारा ने सुषुप्त राज- 
नेतिक, बौद्धिक एवं राष्ट्रीय चेतना को नवीन स्वरूप प्रदान किया । 

चतुर्थ अब्दुल हमीद द्वितीय के आगमन के साथ ही पारम्परिक रूप से 
1876 से qd केवल चार यूरोपीय देश ही (इंग्लेण्ड, रूस, ऑस्ट्रिया तथा 
फ्रांस) आटोमन साम्राज्य में अपना प्रभाव क्षेत्र बनाने के इच्छुक थे । अब्दुल 
हमीद के शासनारूढ़ होते ही एक अन्य यूरोपीय शक्ति ने पश्चिमी एशिया 
में प्रवेश किया और वह थी-जमंनी जर्मनी के सम्राट केसर विलियम द्वितीय की 
‘ge प्रस्थान की alfa’ ने आटोमन साम्राज्य में अपने आथिक साम्राज्यवाद 
को विस्तृत कर आथिक एवं राजनेतिक रूप से अपना प्रभावक्षेत्र सशक्त 
किया । $e एफ० gi से अपनी पुस्तक 'ग्री सेन्चुरीज' में लिखा है कि 
बढ़ते हुए यूरोपीय साम्राज्यवाद ने राष्ट्रवादी, उदारवादी, समाजवादी एवं 
अराजकतावादी क्रान्तिकारियों को एकवद्ध होने का सुअवसर प्रदान किया । 

पंचम कारण में युवा तुर्क आन्दोलन का जन्म डी० Fo लो० के अनुसार 
इस्लाम धर्म के पतन के भय में भी निहित था ! तुर्की जनता विदेशी gra- 
झप एवं आंतरिक अव्यवस्था के कारण धार्मिक रूप से असंतुष्ट थी । अतः 
अब्दुल हमीद के विरुद्ध साविक घृणा ने विभिन्न जातियों एवं वर्गो को संगठित 
होने के लिये प्रेरित किया और gar gat ने केवल इसमें सशक्त सँनिक नेतृत्व 
का योगदान दिया 1 


क्रान्ति संगठन 

यद्यपि 204i शताब्दी के आरम्भ में युवा तुकं क्रान्ति के द्वारा आटो- 
मन साम्राज्य का एक नव अध्याय आरम्भ होता है किन्तु 1876 में अब्दुल 
हमीद द्वितीय के आगमन ने योरोपीय जगत में gat राजनेतिक मंच पर एक 
समयानुकूल राजनायिक का स्वरूप देखा । डेविड कुशनर ने लिखा है कि 
MUNA जगत में सुल्तान अब्दुल हमीद की बढ़ती हुई प्रतिभा में लोगों को 
यह विश्वास होने लगा था कि सुल्तान अवश्य ही 'सुलेमान गौरवशाली' का 
स्थान ग्रहण कर लेगा । कुछ ही वर्षो में सुल्तान की नीतियों ने स्वयं को 
“रवतरंजित सुल्तान की उपाधि से घोषित करवाया । सुल्तान को किसी 
भी व्यक्ति पर विशवास नहीं था और वह सदेव सशंकित रहता था । इसी 
उद्देश्य से उसके सर्वव्यापी गुप्तचरों ने तुर्की क्रान्तिकारियों के कार्य कलापों 
का तीब्र गति से अनुसंधान करना प्रारम्भ कर दिया | Fo एफ० नाइट ने 
अपनी पुस्तक “द अवेकनिग ऑफ टर्को' में इस तथ्य को और स्पष्ट करते हुये 
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लिखा है fs युवा gat की समस्त कार्य प्रणाली अत्यन्त गुप्त पद्धति पर 
आधारित थी तथा इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि युवा qt 
का वास्तविक नेतृत्व किस स्थान अथवा व्यक्ति विशेष से निदेशित था । 

यद्यपि उनके सम्मुख अपने अभियान को कार्यान्वित करने के लिये 
विभिन्न उदाहरण उपस्थित थे जेसे फ्रांस की जैकोविन dear, इटली की कार्बो 
नारी संस्था, आयरलेण्ड की फ़ेनियन संस्था, मात्सेने तथा गैरीबॉल्डी का 
qar इटली आन्दोलन, रूस के बॉल्णेविक़् अथवा मॉन्शेविक आंदोलन, परन्तु 
विलियम येल के अनुसार उन्होंने किसी भी संस्था का अनुसरण करने की 
अपेक्षा 'योरोपीय फ्री सेसेनरी संगठन' के नाधार पर अपनी क्रान्तिकारी संस्था 
का संगठन किया । 


युवा तुकं आन्दोलन को सक्रिय रूप प्रदान करने हेतु 1889 में इस्ताम्बूल 

में स्थित साम्राज्यीय सैनिक चिकित्सा विद्यालयों के छात्रों ने एक सुसंगडित 

क्रान्तिकारी संस्था को जन्म दिया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य सुल्तान हमीद 

द्वितीय के निरंकुश शासन के विरूद्ध काय करना था । इस संस्था के अन्तर्गत 

एक “प्रगति एवं एकता समिति” (भविष्य में यही संस्था एकता एवं प्रगति 

की संस्था वनी) निमित की गयी जिसका मुख्य कार्य संस्था की सदस्यता में 

वृद्धि करना तथा कार्यक्रमों को विकेन्द्रित करना था । इस संस्था का “अग्रदूत? 

एक अल्बेनियन छात्र इब्राहीम टीमों था जिसकी कार्य प्रणाली एवं कार्य 

कुशलता ने संस्था की सदस्यता को सेना, नौसेना तथा अन्य विद्यालयों तक 

विस्तृत कर दिया । यही संस्था भविष्य में “प्रगति एवं एकता समिति” के 

नाम से प्रसिद्ध हुई । इन्साइक्लोपीडिया ऑफ इस्लास के अनुसार इत युवा 
तुकं षड्यन्त्रकारियों ने अपनी प्राथमिक गोष्ठियों का नाम “चार विशिष्टों 

की गोष्ठी” एवं वुड स्टाक वाचनालय गोष्ठी” रखा । अब्दुल हमीद को 
अपने गुप्तचरों के द्वारा जब गुप्त समितियों के संगठन के विषय में ज्ञात हुआ 
तो उसने इन समितियों का उन्मूलन करने के लिए अत्यन्त कठोर प्रशासनिक 
कार्यवाही आरम्भ कर दी परन्तु सुल्तान की कठोरता से युवा तुकं क्रान्ति- 
-कारियों को कार्यक्षेत्र में और अधिक सफलता प्राप्त होने लगी । रिचंड डेवी 
“के मतानुसार अपने क्रान्तिकारी कार्यो में युवा gat को विशेष योगदान Ra- 
रसे” तथा “सोफ़ता (ब्रह्म वेज्ञानिक) क्षेत्रों से प्राप्त हुआ । इन fers क्षेत्रों 
“के सहयोग से युवा gat को और अधिक सक्रिय प्रोत्साहन मिला । परन्तु 
1892 में सुल्तान के गुप्तचर विभाग ने षड्यन्त्रकारियों के केन्द्रों का पता 
प्लगाकर उन्हें त्रस्त करना प्रारम्भ कर दिया जिसके फलस्वरूप समिति के 
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सदस्यों को विवश होकर अपनी जीवन-रक्षा हेतु देश पलायन करना पड़ा तथा 
इन देश निर्वासित व्यक्तियों में से कुछ तो मृत्यु ग्रस्त हो गये जसे faga पाशा 
आदि तथा कुछ क्रान्तिकारियों ने विदेशों में जीवन-रक्षा हेतु शरण प्राप्त 
की । इन सदस्यों के एक दल को जीवन रक्षा हेतु faa में शरण लेनी पड़ी । 
इन शरणागतों में से शाह निमाली के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर “'मुल्क्रयामी 
विद्यालय” के इतिहास के अध्यापक मुराद बे ने भी इस दल की सदस्यता 
ग्रहण कर ली । तदुपरान्त मुराद वे ने अब्दुल हमीद विरोधी एक समाचार- 
qa “मी जॉन” का प्रकाशन आरम्भ किया । अरनेस्ट रामसौर के अनुसार 
मुराद साहित्य के क्षेत्र में प्रारम्भ से ही विख्यात था तथा उसने सामान्य 
इतिहास तथा आटोमन इतिहास का प्रकाशन भी किया था। उसके समस्त 
लेखों में राष्ट्रीयता की भावना का स्पष्टीकरण रहता था तथा वह खलीफा 
की अध्यक्षता में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना का भी पक्षपाती था । 
इसके परिणामस्वरूप समिति की सदस्यता की संख्या में अत्यधिक वृद्धि 
प्रारम्भ हो गयी । 
समिति के दूसरे दल ने पेरिस में शरण लेकर गुप्त रूप से तुर्की हेतु 
क्रान्तिकारी कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया । यद्यपि इस दल के कुछ सदस्यों ने 
अपना समस्त जीवन समिति के उत्थान हेतु अपित कर दिया था तथापि शेष 
सदस्यों ने योरोप के अन्य देशों में जाकर युवा तुर्क आन्दोलन का व्यापक 
प्रचार प्रारम्भ किया | इन सदस्यों में से “'सिलांकली निजामी? प्रमुख था 
जिसने ata में चिकित्सा-शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ अब्दुल हमीद के 
विरुद्ध विद्रोह को भी व्यापकता प्रदान की । यहीं से जॉन मैक्ड।नॉल्ड के 
मतानुसार अहमद रजा ने “मशवेरात'” नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया 
जो रचनात्मक एवं सकारात्मक विचारों का विस्तारक था फलस्वरूप आंदोलन 
तीव्र होता गया । का्स्टेन्टिनोपुल में भी आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर 
लिया था | आंदोलन के उत्कट रूप ने सरकार को विवश कर दिया कि ag 
मांदोलनकारियों के प्रति कठोर अनुशासननिक कार्यत्राही करें । अतः 1895 
तक समिति के कुछ मुख्य सदस्यों को उनकी शासन विरोधी कार्य प्रणाली 
के कारण बन्दी बनाकर देश से निष्कासित कर दिया गया । निष्कासित सदस्यों 
ने पेरिस में जाकर शरण ली । इब्राहीम टीमों को भी अपनी जीवन रक्षा 
हेतु रुमानिया में शरण लेनी पड़ी जहाँ पर उसने समिति की एक शाखा का 
संगठन कर “युवा GR” समाचार Ta का प्रकाशन प्रारम्भ किया । रामतोर 
ने प्रकाशन समीक्ष। करते हुये लिखा है कि इन समस्त समाचारपत्नो में से, 
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जो कि तुर्की जनता में एक क्रांति एवं अशांति का वातावरण उत्पन्न कर रहे 
थे, “मी जान?” अत्यधिक लोकप्रिय हुआ । “'मीजान” को प्रसिद्ध का मुख्य 
कारण अहमद रजा तथा “मशवेरात” की जनता में अलोकप्रियता थी क्योंकि 
अहमद रजा ने अपने समस्त लेखों में “एकता एवं प्रगति” के स्थान पर 
सदेव “व्यवस्था एवं प्रगति” का ही उल्लेख किया था । परन्तु बाद में अहमद 
रज़ा ने इस तथ्य पर पूर्ण विचार किया एवं मशवेरात के वत्तीसवें संस्करण 
के पश्वात उसने अपने लेखों में “व्यवस्था” का उल्लेख करना समाप्त कर 
दिया । तथापि स्वेच्छाचारी अहमद रजा सदेव कान्स्टेन्टिनोपुल की समिति 
द्वारा प्राप्त साहित्यिक सामग्रियों एवं निर्देशों की उपेक्षा कर दिया करते 
-थे । अतएव इस प्रकार की उपर्युक्त विचारधाराओं ने जनता को भिन्न-भिन्न 
तरीकों से प्रभावित किया । 


मुराद वे अखिल इस्लामवाद (पान इस्लामिज्म) के विचारों से 
अत्यधिक प्रभावित था । उसके मुख्य उद्देश्यों में सुल्तान को सिंहासनच्युत 
करना, संविधान को पुनः कार्यान्वित करवाना तथा राष्ट्रवादियों को आटो- 
"IH साम्राज्य के अन्तर्गत पुनः स्यान प्राप्त कराना निहित था । कालान्तर 
में मुराद ने तथा उसके अन्य अनुयायियों ने सुधारों के प्रचार, पश्‍्चिमीकरण 
की भरत्संना एबं आटोमन राष्ट्रीयता की व्याख्या के साथ-साथ यूरोपीय देशों 
के आटोमन साम्राज्य में हस्तक्षेप करने की नीति का विरोध भी किया । 
-हमीद ने अत्यन्त चतुरता के साथ “प्रगति एवं एकता समिति” का दमन 
कर दिया था, परन्तु जिस स्फूति के साथ इस समिति के उन्मूलन का सुल्तान 
ने घ्रयत्त किया, उसी प्रगति के साथ नये-नये क्रार्तिकारियों के दलों का 
निर्माण भी होता रहा । पेरिस स्थित क्रान्तिकारियों को सुल्तान के दो 
भतीजों तथा उनके बहनोई प्रिस सवाह-अल दीन का सहयोग भी प्राप्त हुआ। 
1899 में भागे हुये शाही लोगों ने समान रूप से उत्तेजना का वातावरण 
उत्पन्न कर दिया । दामाद मुराद पाशा को अपने श्रम का प्रतिफल न प्राप्त 
हो सका अतएव उसके Ga सबाह अल दीन ने अहमद रजा के साथ मिलकर 
-फरवरी 4, 1902 को पेरिस नगर में आटोमन उदारवादियों का प्रथम 
सम्मेलन बुलाया 47 सदस्यों के इस सम्मेलन में अलवेनिया, अरब, आर 
सीनिया, यूनान, तुर्की, यहुदी तथा कडे जाति वर्गों ने अपने-अपने प्रतिनिधि 
Wa । इन सभी प्रतिनिधियों ने सुल्तान को सिहासनच्युत करने के सिए एक 
ममत से अपने विचार व्यक्त किये | रामसौर के मतानुप्तार यह प्रथम ऐसा 
सम्मेलन था जिसमें बहुजातीय, नहुवर्गीय तथा बहुभाषीय आटोमत साम्राज्य 
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ने एकता का स्वरूप ग्रहण किया । 

इन क्रान्तिकारियों के विचारों ने समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप से 
H d प्रभावित किया जिसके परिणामस्वरूप 1905 में मुस्तफ़ा कमाल एक क्रान्ति- 
I dd कारी आन्दोलक के रूप में प्रकट हुआ । परन्तु इसी मध्य मुस्तफ़ा कमाल 
|| || पाशा अपने क्रान्तिकारी कार्य-कलापों के कारण बन्दी बना लिया गया d 
|| रोबिना ववेल ने लिखा है कि मुक्‍त होने क पश्चात कमाल ने दमिश्क में 
। ‘aga’ नामक क्रान्तिकारी गुप्त संस्या की स्थापना की ag क्रान्तिकारी 
| | गुप्त संस्था सीरिया के “पंचम deg दल” (फिफ्थ आर्मी कोर) में अत्यधिक 
IBI लोकप्रिय हुई । परन्तु समय के साथ-साथ जब यह संस्था मैसौडोनिया के 
| कुछ अन्य स्थानों पर शंकालु दृष्टि से देखी जाने लगी तो मुस्तफ़ा पाणा ने 
INT संलोनिका में ‘aga’ (फादरलेण्ड) नामक गुप्त संस्था की अन्य शाखाओं 
का संगठन किया परन्तु शीघ्र ही “वतत” एवं “स्वाधीनता” समिति में परि- 
णत हो गई | 

सैलोनिका में इ० एफ० नाईट के अनुसार तलब बे, रहमी वे, फतेह 
वे तथा कर्नल जमाल बे के प्रयत्नों के फलस्वरूप एक अन्य आटोमन 
स्वाधीनता संस्था की संरचना हुई जिसने अपने कार्य सम्पादन द्वारा 'वतन 
एवं स्वाधीनना समित्ति” क्रो अपने में आत्मसात कर लिया । तत्पश्चात ag 
संस्था तुर्की के मुख्य यूरोपीय क्षेत्रों अर्थात मोनस्तीर, उसकब दरामा तथा 
एद्रीन तक विस्तृत हो गयी । एद्रीन में इस संस्था का कर्णधार इस्मत वे था । 
आटोमन स्वाधीनता संस्था का मुल ध्येय आटोमन साम्राज्य में न्याययुक्त 
शासन की स्थापना करना था अर्थात यह संस्था अब्दुल हमीद के निरंकुश 
{| शासन का अन्त कर साम्राज्य में वैधानिक राजसत्ता के उद्देश्यों की पुति 
हेतु कार्यरत हो गयी । 1905 में,संलोनिका के समस्त क्रान्तिकारियों ने एकत्र 
होकर अहमद रज्ञा को सैन्य क्रान्ति के प्रतिनिधित्व के लिए प्रोत्साहित 
करना प्रारम्भ कर दिया । अब्दुल हमीद के समस्त विरोधी दलों ने इस 
प्रस्ताव का स्वागत किया, यहाँ तक कि आरमीनिया की क्रान्तिकारी संस्था 
ने भी द्वितीय उदारवादी सम्मेलन में अपना प्रतिनिधित्व स्वीकार किया । 
इस आन्दोलन के पश्चात्‌ पेरिस तथा मैसीडोनिया के क्रान्तिकारी दल 
“एकता एवं प्रगति समिति” के अन्तर्गत गठवन्धित हो गये । इस समिति ने 
अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने हेतु एक 
स्थाई समिति की स्थापना की जिसका मुख्य उहेश्य आटोमन सरकार की i 
नीतियों एवं कार्य प्रणालियों का प्रत्येक प्रशासकीय क्षेत्र में विरोध करने में 
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सक्रिय क्रान्ति 
अरनेस्ट जेक ने अपनी पुस्तक “द राइजिग Hare’ में क्रान्ति के सक्रिय 

रूप का उल्लेख करते हुए लिखा है कि इस क्रान्ति का वास्तविक सकारात्मक 

रूप पेरिस की अपेक्षा मध्य पूर्व एशिया में से प्रकट हुआ अर्थात पेरिस में केवल 

क्रान्ति का धवल पथ निर्मित किया गया, परन्तु यथार्थ “क्रान्ति प्रस्थान” 

मध्य पूर्व एशिया में ही प्रारम्भ हुआ, क्योंकि क्रान्ति पेरिस तथा aaa में 

निवास करने वाले युवा gat कौ उपज थी तथा जमंनी के जनरलों द्वारा 

प्र शिक्षित तुर्की सैनिक अधिकारियों के अभिप्राय हेतु हुई थी 1907 तक 
सैनिकों में व्याप्त अशान्ति के कारण विप्लव होना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
हो गयी थी । अरजरम, बितलीस, इजमीर एवं इस्तानबूल आदि स्थ्रानों पर 
जनता ने भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह भी प्रारम्भ कर दिये थे । 
वास्तव में gal का नवीनीकरण करने का मुख्य श्रेय सैनिकों कोही है। 
इन्होंने न केवल सैन्य तथा तकनीकी क्षेत्रों में कायं किया, अपितु राज- 
नैतिक क्षेत्रों में भी प्रशंसनीय कायं किया । 1908 में मैसीडोनिया में भी 
सैनिक विप्लव हुआ तथा अब्दुल हमीद ने जिस अधिकारी को सैनिक विप्लव 
के निरीक्षण हेतु भेजा, असन्तुष्ट जनता ने उसकी हत्या कर दी । इस 
प्रकार अशान्ति एवं विप्लव के वातावरण में कोई परिवर्तन न हुआ । अन्ततः 
जुलाई 1908 में सरिस से एक तार द्वारा संविधान को पुनः स्थापित करने 
की घोषणा की गयी । संविधान को पुनः स्थापित करने का यह्‌ प्रयास पूर्व 
निर्धारित था । यद्यपि 1908 ax gat gat की समितियों का मुख्य उद्देश्य 
सुल्तान को किसी भी प्रकार सिंहासनच्युत करना तथा संविधान को प्रचारित 
करना था, परन्तु सुल्तान इन युवा Gat की राजनेतिक नीतियों से पूर्णतः 
अभिज्ञ था । परिणामस्वरूप उसने 24 जुलाई, 1908 को संविधान को परि- 
afaa करना अस्वीकार कर दिया तथा संसद के सदस्यों के चुनाव हेतु राज्य 
घोषणा प्रसारित करने की आज्ञा भी प्रदान कर दी । इस प्रकार सुल्तान 
अब्दुल हमीद ने अपने निरंकुश शासन द्वारा स्थापित संविधान को पुनः 
कार्यान्वित करने का प्रयास किया । इस विशिष्ट घटना के बारे में इतिहास- 
कारों के दो प्रकार के मत हैं, प्रथम यह कि संविधान की घोषणा अपने 
राज्य-ज्योतिषी अब्दुल हुदा से पूछ करके की, तथा दुसरे मत के अनुसार 
सुल्तान स्वयं युवा तुकं एवं सक्रिय व्यक्तियों को राज्य सोंपना चाहता था 
क्योंकि वह स्वयं भी साम्राज्य को नष्ट नहीं होने देना चाहता था । इस 
संवैधानिक शासन हेतु सुल्तान अब्दुल हमीद ने एक उदार प्रधानमंत्री की भी 
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नियुक्ति की । इस कार्यक्रम से जनता में सुल्तान की कार्य व्यवस्था की प्रशंसा 
एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई । इसका मुख्य कारण युवा gat की सीमित नीति 
में निहित था क्योंकि इन युवा तुकं नेताओं ने कभी भी जन सम्पर्क स्थापित 
करने की चेष्टा नहीं की ( फलस्वरूप उस समय राजधानी में केवल “संविधान 
दीर्घायु हो” “सुल्तान दीर्घायु हों!” तथा “गुप्तचर मुर्दावाद” के ही नारे लगाये 
जा रहे थे । युवा Gat की जन-साधारण का विश्वास न प्राप्त कर सकने की 
राजनेतिक त्रुटि ने अब्दुल हमीद को जनता में पुनः प्रतिष्ठा पाने का सुअवसर 
प्रदान किया । इसका एक मुख्य कारण यह भी था कि जनता बिना शासक 
के राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकती थी । बिना शासक (राजा व 
सुल्तान) की धारणा को वास्तविक रूप रूस को क्रान्ति ने प्रदत्त किया । अतः 
जब अब्दुल हमीद इस क्रान्ति के पश्चात “अया सोफ़िया” में प्रथम शुक्रवार 
को जनसामान्य के साथ प्रार्थना हेतु गया तो जनता ने उसके कार्यक्रमों की 
प्रशंसा करते हुए उसका भव्य स्वागत किया । इस स्थिति ने युवा तुर्को को 
स्पष्ट एवं सतर्क कर दिया क्रिवे जनता के समर्थन प्राप्त सुल्तान को qa- 
च्युत करने में असमर्थं हैं और इस प्रकार अब्दुल हमीद द्वितीय नामधारी 
सुल्तान के रूप में शासन करने लगा | 
1908 का युवा तुकं आंदोलन अब्दुल हमीद के शासन में व्याप्त fat- 
कुशता तथा अराजकता के ही विरुद्ध स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। युवा तुक प्रशास- 
कीय कार्य-कुशलता में पूर्ण रूप से दक्ष नहीं थे तथा वे उपर्युक्त वातावरण को 
पहचानने में असमर्थे थे। उनकी कठिनाइयों को एक ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ ने 
अपने शब्दों में व्यक्त किया । उनके अनुसार “पासा फेंक दिया गया हे और 
“उचित आशा की जाती हैं, परन्तु विभिन्न धर्मो और जातियों के लोगों का 
एकीकरण करना अत्यन्त कठिन एवं दुष्कर कार्य d 
इसके अतिरिक्त मध्य-पूर्वं एशिया के निबासी अपने परम्परावादी 
मानसिक दृष्टिकोण का परिवर्तन नहीं करना चाहते थे और मिल्लत पद्धति 
(इकाई पद्धति) को समाप्त करने के समर्थक नहीं थे । इसका मुख्य कारण 
धार्मिक नीति थी, जिसके अन्तरगत साम्राज्य के निवासी पारस्परिक जातियों 
से, जिसमें युनानी, आरमीनियाई, यहुदी, बलगेरियाई तथा अरव जाति के 
लोग थे, धार्मिक समानता रखने के पक्ष में नहीं थे। भनवर बे के बहुधा कथित 
शब्द “आकाश के नीचे सव जाति एवं धमं के लोग समान QC भावनात्मक 
दृष्टि से तो परिपूर्ण थे परन्तु इन शब्दों को वास्तविकता में चरितार्थं करना 
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दुष्कर था !' 
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इन्हीं उपर्युक्त क ठिनाईयों के कारण अप्रेल 14, 1909 को युवा तुकों के 
राज्य शासन को हस्तान्तरित करने की चेष्टा की गई। इस महत्वपूर्ण घटना को 
तुर्की इतिहास में प्रतिक्रांति के नाम से जाना जाता है । इसे सक्रिय रूप देने 
का श्रेय सुल्तान अब्दुल हमीद को था । यदि तुर्क समिति के सदस्य ठोस 
और प्रभावशाली प्रतिकर्म न करते तो सम्भवतया प्रतिक्रांतिकारक समय का 
लाभ उठा लेते, परन्तु युवा qmi ने सामयिक कार्यवाही करके मेसीडातिया से 
महमूद शबकत पाशा को अध्यक्षता में तृतीय सैन्य अनीकिनी को बुलाकर 
अपने संवंधानिक शासन को सुरक्षा प्रदान की । तंदुपरांत अप्रैल 26, 1909 
को संसद की कार्यकारिणी सभा में सुल्तान अब्दुल हमीद को बुलाकर पदच्युत 
कर दिया गया । युवा gat ने इसी बीच अपने इस कार्य हेतु शेख उल इस्जाम 
से फ़तवा प्राप्त कर लिया था | 
इस धामिक mau एवं अनुमति के कारण युवा तुको को जनता का 
समर्थन प्राप्त हो गया । युवा तुर्को ने अब्दुल हमीद द्वितीय के स्थान पर 
मुहम्मद पंचम को नवीन सुल्तान घोषित किया । मुहम्मद पंचम एक अत्यन्त 
अयोग्य एवं fata व्यक्ति था क्योंकि उसकी मुख्य शिक्षा अन्तःपुर की 
परिधि तक ही सीमित थी । सम्भवतया इसी कारण मुहम्मद पंचम के अनु- 
सार “'उसने कभी कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ा था? । अतः इस प्रकार की 
शिक्षा-दीक्षा से युक्त सुल्तान युवा Gai के लिए एक आदर्श शासक था क्योंकि 
ag उनके प्रशासकीय कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने में असमर्थ था। 


लक्ष्य एवं उद्देश्य 

फलतः युवा तुको ने अपना शासन स्थापित करने के पश्चात प्रशासकीय 
कार्यों की और ध्यान दिया प्रारम्भ में युवा gat का शासन faman के 
प्रभुत्व में था जो क्रांति के सिद्धांतों को तैयार कर अपने निरंकुश शासन के 
प्रति अधिक जागरूक थे । इस प्रकार 1909 से 1914 तक युवा ant का 
प्रत्यक्ष संवेधानिक शासन परोक्ष में अधिनायकतंत्र को यथार्थता से ओतप्रोत 
था । famas थे-तलब बे, अनवर बे और जमाल बे । तलब बे एक निर्धन 
परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वह मेसीडोनिया में क्रांतिकारी 
आंदोलन के संगठनकताओं में प्रमुख थे और युवा gat के मंत्रिमण्डल में 
आन्तरिक मन्त्री के पद पर आसीन था । वह वह अपने कार्यो की मौर 
पूर्णतया समपित थे और उनके चारित्रिक गुणों में विनम्रता, निरहंकारिता 
ओर शालीनता सर्वंतिदित थी । अनवर बे, एक निम्न मध्यम वर्ग के परिवार 


Tr 
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से थे और उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। वह एक क्रियाशील 
व्यक्ति थे और शीघ्र निर्णय ले लेने की उनमें विशिष्ट योग्यता थी । उनको 
gal में स्वाभाविक रुचि थी एवं तुर्की को प्रथम विश्व युद्ध में पदार्पण कराने 
का श्रेय अनवर पाशा को ही था । किसी ने सत्य ही कहा है कि “अनवर 
पाशा ने अनवर वे को समाप्त कर दिया अर्थात अनवर बे सत्ता में लिप्त 
होकर दम्भी आर कठोर होता चला गया । जमाल पाशा एक परम्परावादी 
आटोमन परिवार से थे । वह एक कठोर तुर्की राष्ट्रवादी और इन fantasi 
में अपेक्षातया सौम्य एवं परिष्कृत थे । 
युवा तुर्को का मुख्य ध्येय अब्दुल हमीद द्वितीय की कार्यो से संत्रस्त्र 
जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास उत्पन्न करना था । अपने इस कार्य हेतु 
युवा gat को प्रशासकीय पुनर्गठन कर देश में एक नव भावना का संचार 
करना कोई सरल कार्य न था | इसका मुख्य कारण आटोमच साम्राज्य में 
विभिन्न जातियों धर्मो एवं भाषाओं का सम्मिश्रण था । इस साम्राज्य में अरव, 
तुकं, आरमी नियन, अल्वेनियन, ईसाई, यहुदी, कर्ड इत्यादि जातियां रहती 
थीं । इस प्रकार के वृहत एवं विविध समुदाओं को एक सुत्रवद्ध कर किसी 
राष्ट्रीय नीति का पालन अत्यन्त दुष्कर था | 
युवा तुकों ने उपयुक्त समस्याओं को अपने प्रशासकीय कार्यो में उपे- 
क्षित किया, अर्थात्‌ जहां सार्वजनिक हित के कार्य का प्रश्‍न था वहां तक 
तो जाति धर्म के भेदभाव का मूल प्रश्‍न उत्पन्न नहीं हुआ । किन्तु युवा तुके 
अपनी राष्ट्रीय नीति मेंअसफल रहे । युवा तुकों ने सर्वप्रथम अपने प्रारम्भिक 
प्रशासन में आन्तरिक समस्याओं की ओर अपना ध्यान आकर्षित क्रिया । 
उनका मुख्य लक्ष्य सामाजिक, आथिक एवं राजनेतिक कार्यो को सक्षमता 
प्रदान करना था । 
युवा तुकं प्रशासन के वित्तमन्त्री जावेद वे ने अपने विभाग को पुनः 
सुसंगठित किया । उनका प्रमुख ध्येय राजकीय भर्थ-व्यवस्था को सुचारु रूप 
से कार्यान्वित करना था D अपने इस कार्य में जावेद बे को फ्रांस के चाल्सं 
लॉरेन का परामर्श एवं सहयोग प्राप्त था । सीमा-शुल्क कार्यालय के कार्य को 
विधिवत तथा सफ़ल बनाने हेतु ब्रिटेन के सर रिचर्ड क्रेफोड से सहायता ली 
गयी । अनवर पाशा के अधीन रक्षा मन्त्रालय में भी परिवतेन किये गये । 
जनरल लिमान वॉन deed की अध्यक्षता में जर्मनी से एक संनिक शिष्टमंडल 
इस्ताम्बूल आया | उसका मुख्य कार्य साम्राज्य की सेना को आधुनिक सँनिक 
प्रशिक्षण के विषय में परामशं देना था । नौसेना का आधुनिकीकरण ब्रिटिश 
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नौसेना अध्यक्ष गेम्वल और लिम्पसन के अधीन प्रारम्भ हुआ । फ्रांसीसी 
पुलिस अधिकारी काउन्ट रोविलां ने पुलिस विभाग को आधुनिक पद्धति पर 
पर सुसंगठित किया । उसके अधीन सशस्त्र पुलिस अंग का निर्माण किया 
गया। एक अन्य फ्रांसीसी विधि विशेषज्ञ काउन्ट अस्त्रोंग की सेवाएँ नवीन 
धर्म-निरपेक्ष न्याय के संकलन हेतु प्राप्त की गयी । 

काज़िम मनी दुरू के मतानुसार उसका मुख्य कार्य एक ad निरपेक्ष 
न्याय-संहिता का सम्पादन करना था जिसमें इस्लामिक न्याय का सम्मिलित 
होना अनिवार्य था । इसके अतिरिक्त fuer एवं सामाजिक कार्यो में युवा 
तुर्क सुधारकों ने अपने हाथों में वागडोर ली जिनमें मुख्य जिया गोकल्प, 
तोफ़ीक, फ़िकरत, मोहम्मद अमीन व फुआद थे । 

युवा तुकं पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित थे । यूरोपीय दर्शन एवं नवीन 
विचारधाराओं का अध्ययन मूलरूप से अथवा अनुवादित संस्करण के रूप में 
अत्याधिक प्रचलित हो गया था । इस प्रकार यूरोपीय साहित्य से प्रभावित 
शिक्षित वर्ग नाटोमन जनता के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए 
इच्छुक थे । वे परम्परावादी तथा रूढिवादी समाज का qfaia कर उसमें 
नवचेतना का संचार करने के अभिलाषी थे । उन्होंने जनता में राष्ट्रीय चेतना 
का उद्भव करने का प्रयास किया । उनका प्रयास तीन प्रकार की राष्ट्रीय 
भावनाओं में स्फुटित हुआ-(1) अखिल ऑटोमतवाद, (2) अखिल इस्लाम- 
वाद तथा (3) अखिल तुर्कीवाद । 


(1) अखिल ऑटोमनवाद 

अखिल आंटोमनवाद एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया थी । जिसमें युवा 
get ने सर्वप्रथम अपनी रुचि प्रदर्शित की उन्होंने अपना ध्यान इस प्रयास की 
ओर आकषित किया क्योंकि इसमें उनको राष्ट्र संगठन के चिन्ह प्रतीत हुए । 
qao do शराबी के मतानुसार युवा “Gat की यह धारणा थी कि ag 
ऑटोमनवाद की नीति के द्वारा साम्राज्य के समस्त समुदायों का एकीकरण 
करने में सफल हो सकेंगे। उनके अनुसार साम्राज्य की एक भाषा होगी और 
समस्त जातियाँ संविधान एवं सुल्तान के प्रति समपित रहेगी । 

परन्तु विभिन्न जातियों के मूल सिद्धान्तों व एतिहासिक भावनाओं के 
सम्मिश्रण से शीघ्र ही पृथकतावादी आन्दोलन प्रारम्भ हो गया जिसमें अपने- 
अपने समुदाय में राष्ट्रीय भावना जागृत होने का परिचय प्राप्त होने लगा । 
प्रायः संसद में गर तुर्की सदस्य तुर्की सदस्यों के विरुद्ध मतदान देने लगे। इस 
प्रकार तथाकथित ऑटोमनवाद का प्रत्येक काये अन्य जातियों में सन्देह 
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उत्पन्न. करने लगा । अन्ततः इन सब परिवतंनों के कारण अल्बेनिया में 
विद्रोह्‌ प्रारम्भ हो गया तथा आटोमनवाद की समानता की नीति नितान्त 


असफ़ल हो गयी । 


(2) अखिल इस्लामवाद 

युवा gat ने अपनी प्रथम नीति अर्थात अखिल आटोमनवाद की नीति 
में पुणंतया असफल हो जाने के पश्चात्‌ अखिल इस्लामवाद की नीति का 
पालन किया p इसी नीति के अभिप्राय से सम्पूर्ण 19वीं शताव्दी में मुस्लिम 
राज्यों और जनता फे मध्य इस्लामवाद के गठबन्धन की चेष्टा की गई | 
अखिल इस्लामावाद की नीति के प्रसार के लिए जमाल-अल-अफ़गानी ने 
महत्वपूर्ण कार्यं किया । युवा तुर्का ने भी इसी राष्ट्रीय उत्साह में सन्तुष्टि 
की कामना की परन्तु उन्होंने जिन राजनेतिक स्वप्नों की रूपरेखा बनायी 
वे वास्तविकता में आगे होने के बजाय दिवास्वप्न मात्र रह गये | Sto feat 
नूर के अनुसार इसका मुख्य कारण Te मुस्लिम जातियों के प्रति कठोर Na- 
भावना एवं अत्याचार की नीतियों का पालन करने में निहित था । यद्यपि 
1909 के साईलेशिया में आरमीनिया के निवासियों के प्रति नरसंहार का 
दायित्व अविदित था परन्तु इस नरसंहार का दायित्व युवा gal एवं प्रति- 
क्रियावादियों पर था क्योंकि वह वर्ग अखिल इस्लामवाद का कठोर पोषक 
था । इसी के परिणामस्वरूप 1912 के मध्य एकता एवं प्रगति समिति अपनी 
कठोर ud प्रतिक्रियात्मक नीतियों के फलस्वरूप पतनग्रस्त होने लगी । 


(3) अखिल तुर्कीवाद 

युवा तुके शासन ने उपर्युक्त राष्ट्रीय नीतियों की असफलता के पश्चात 
अखिल तुर्कीवाद की नीतियों का अनुसरण करना प्रारम्भ कर दिया । इस 
अखिल तुर्कीचाद के अन्तरगत मध्य एशिया, रूस, ईरान के समस्त तुर्की निवा- 
faai का areata किया गया। परन्तु यह नीति पुर्णंतया अव्यावहारिक थी । 
तुर्कीवाद की इस नीति ने युवा gat के पतन का अन्तिम चरण पूर्ण किया । 
उसकी नीतियों के द्वारा विभिन्न प्रदेशों में विद्रोहात्मक स्थिति उत्पन्न हो 
गयी | बाल्कन प्रदेश की दशा अत्यन्त गम्भीर एवं शोचतीय हो गयी जिसके 
कारण 1912-13 के बाल्कन युद्ध सम्पन्न हुए । 


मूल्या ङ्कून 
gar तुर्क अपनी आन्तरिक समस्याओं में इतना निमग्न थे कि उन्हें अपने 
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बैदेशिक सम्बन्धों को बनाये रखने का कदाचित कोई ध्यान नहीं रहा । यूरोप के 
देशों को इस बात की आशा थी कि युवा तुकं समय के साथ-साथ अपने 
साम्राज्य को सुदृढ़ एवं सशक्त बना लेगें। इसलिए आटोमन साम्राज्य के 
अन्तर्गत यूरोपीय एवं अन्य क्षेत्रों का निर्णय शीघ्रातिशीघर होना आवश्यक 


`~ 


हो गया । अतः अक्टूबर 5, 1908 को बल्गेरिया केपिर्स फरदिनेन्द ने सुल्तान 


से समस्त सम्बन्ध विच्छेद कर स्वयं को जार घोषित कर दिया । अक्टूबर 7. 


को enfegat हंगरी ने वेस्निया तथा हरजीगोविना का सयोजन कर लिया । 
अक्टूबर 17, 1908 को क्रीटने विद्रोह कर स्वयं को यूनान के साथ सम्मिलित 
कर लिया | ये समस्त घटनाएं युवा तुको की मान प्रतिष्ठा पर आघातस्वरूप 
थी और 1909 की प्रति क्रान्ति में इन घटनाओं का विशेष योगदान था । 
परन्तु इससे अधिक राजनैतिक अपमान 1911 के टर्की-इटली युद्ध के रूप में 
परिलक्षित हुआ । अतः आटोमन साम्राज्य के क्षेत्र में युवा तुर्को का इतिहास 
जटिल था परन्तु उनका लक्ष्य अत्यन्त साधारण एवं स्पष्ट था । एक युवा 
तुर्क नेता के अनुसार युवा तुकं आन्दोलन यूरोपीय कार्य प्रणाली पर आधारित 
था परन्तु वे सदेव यूरोपीय हस्तक्षेप के विरुद्ध थे । 

युवा तुकं क्रान्ति जिन ध्येयों और लक्ष्यों को लेकर आरम्भ हुई थी 
उनकी परिपूर्णता युवा तुकं शासन में सम्भव न हो सकी । युवा तुकं नेता 
Sigal एवं अनुभव के अभाव के कारण राष्ट्रीय नीति एवं विदेश नीति में 
असफल रहे gar Tet ने सुधारों को सफल बनाने की यद्यपि चेष्टा की, 
किन्तु वह वास्तविकता से पूर्णतया विपरीत थे । अर्थात अपने सुधारों एवं 
नीतियों के कारण युवा तुको ने साम्राज्य में विधटन आरम्भ किया । युवा 

qut की अनुभवहीनता ने ही तुर्की साम्राज्य को प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी 

के साथ संलग्न किया । जैक ऑनस्ट ने सम्भवतया सत्य ही लिखा है कि युवा 
quf के आन्दोलन को सफल बनाने के लिये दस वर्षों की शान्ति आवश्ग्रक 
थी जबकि उन्होंने 12 वर्षो तक साम्राज्य को युद्ध में ग्रस्त रखा । 

युवा तुरक क्रान्ति के शासकों का युग तुर्की के इतिहास में एक सीमान्त 
काल है जिसने क्रान्ति, युद्ध, विघटन एवं राष्ट्रवाद और आधुनिकीकरण 
को जन्म दिया । यदि युवा qu जमनी का साथ प्रथम विश्वयुद्ध में न देते 
तो सम्भवतः उनका इतिहास कुछ और होता | 
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अध्याय 40 


ऑटोमन साम्राज्य 
विघटन काल 


1908 में युवा Gat द्वारा शासन की बागडोर संभालने के पश्चात तुर्की 
की विदेश नीति में अल्पकालिक उत्क्रमण प्रतीत हुआ अर्थात अब्दुल हमीद के 
समय में जर्मन समर्थक नीति में पूर्ण परिवर्तन करके युवा तुर्की ने ऑटोमन 
नीति को ब्रिटेन समर्थक बना दिया । इस नीति परिवतंन के तीन मुख्य 
कारण थे-प्रयम तुर्की क्रान्तिकारियों का समर्थन, जो ब्रिटेन और फ्रांस की 
राजनैतिक दाशेनिकता से प्रभावित थे; द्वितीय शिक्षित तथा अशिक्षित 
तुकं रूस को सर्देव अपना पतृक शत्रु समझते थे क्‍योंकि रूस तुर्की पर अपना 
प्रभाव स्थापित करना चाहता था | रूस की नीति का मुख्य उद्देश्य कान्स्टेन्टि- 
Aga तथा जलडमरूमध्य (caa) में अपना नियन्त्रण स्थापित करने में 
निहित था; तृतीय, युवा तुकं क्रान्ति से qd ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूस में त्रिपक्षीय 
समझौते का कार्यान्वित होता था । युवा तुर्क जमनी के hae विलियम को 
अब्दुल हमीद का समर्थक समझते थे तथा साथ ही युवा तुर्क ब्रिटेन तथा 
फ्रांस को प्रजातंत्र एवं उदारवादिता का समर्थक मानते थे | फलतः युवा तुर्क 
क्रांतिकारियों ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ अपने सम्बन्धों को महत्व दिया । 

इन सबके बावजूद परिस्थितयों ने शीघ्र ही युवा तुर्को की उपर्युक्त 
नीति को परिवर्तित कर दिया । इस नीति परिवतेन के भी तोन मुख्य कारण 
थे, प्रथम युवा तुकं शासकों में इस भावना का प्रादुर्भाव होने लगा कि 
त्रिपक्षीय शक्यिताँ आटोमन साम्राज्य के विभाजन को इच्छुक हैं तथा इसके 
विपरीत जर्मनी तुर्की की स्वतन्त्रता एवं क्षेत्रीय अखण्डता बताये रने की 
नीति का परिपालक है ! द्वितीय, युवा तुर्की की अखिल तुकंवाद, अखिल 
इस्लामवाद तथा अखिल आँटोमनवाद की नीतियों के कारण तुर्की का जर्मनी 
के साथ सम्बन्ध अवश्यम्मावी प्रतीत होने लगा । तृतीय, 1911 में तुर्की पर 
इटली के आक्रमण ने तुर्की सरकार के लिये गम्भीर स्थिति उत्पन्न कर दी । 


* ^. 
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इसका मुख्य कारण त्रिपक्षीय संधि के सदस्यों का अहस्तक्षेप की नीति का 
परिपालन था। इसके अतिरिक्त 1912-1913 के बाल्कन युद्धों ने që 
शासकों की दृष्टि में पश्चिमी शक्तियों की नीति के प्रति सन्दिग्ध बना 
दिया जिसके फलस्वरूप तुर्की ने जमंनी के साथ गठबन्धन कर लिया | 


टर्की-इटली युद्ध 
आन्तरिक कठिनाइयों के विषम होने के साथ-साथ युवा तुर्को के कार्यो 
में विदेशी हस्तक्षेप में भी वृद्धि होती गयी । इटली की सरकार को बाल्कन 


` क्षेत्र में किसी प्रकार का लाभ न होने के कारण इटली ने ट्रिपोली (लीबिया) 


को हस्तगत करने का उचित सुअवसर ढूंढ़ा । इस उद्देश्य की पूति हेतू इटली 
प्रारम्भ से ही ट्रिपोली के प्रदेश को प्राप्त करने के लिए कार्यरत था । 19वीं 
शताब्दी के प्रथम चरण में इटली के राष्ट्रवादियों ने उत्तरी अफ्रीका को अपने 
साम्राज्य-विस्तार का क्षेत्र चुना । स्टेनफोडं at के मतानुसार इटली अपने 
प्राचीन रोमन साम्राज्य की गरिमामय पुनरावृत्तिका इच्छुक था। सम्भवतया 
युवा इटली राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रवर्तक 'मात्सेनी' ने सत्य ही कहा था 
“उत्तरी अफ्रीका के प्रदेश इटली की ही सम्पत्ति है! । उदार राष्ट्रवादियो पर 
निरंकुश शासकों के साम्राज्यवाद का प्रभाव था जबकि यह वैधानिक प्रजातंत्न 
के प्रतिनिधियों द्वारा आरोपित किये हुये साम्राज्यवाद के लोकोपकारी लक्ष्य 
को पूर्ण करता AT । 
जब तृतीय फ्रांसीसी राजतन्त्र ने 1881 में ट्यूनिस को हस्तगत कर 
लिया तो इटली ने इसके प्रति अत्यधिक रोष प्रदर्शित किया क्योंकि फ्रांसीसियों 
ने बहुत ही अधिक सामरिक महत्व के प्रदेश को प्राप्त कर लिया था जबकि 
यह प्रदेश इटली के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इस घटना के पश्चात 
इटली ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि ट्विपोली के प्रदेश पर वह किसी 
अन्य राष्ट्र को अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं करने देगा 1872 में इटली ने 
फ्रांसीसियों के उत्तरी अफ्रीका में विस्तार में अवरोध उत्पन्न करने हेतु 
त्रिपक्षीय संधि की । इसके अतिरिक्त इटली ने ट्रिपोली को प्राप्त करने 
हेतु जमंनी से भी आश्वासन प्राप्त कर लिया । 1901-2 के फ्रांस-इटली 
सम्बन्ध से फ्रांसीसी तथा इटली की सरकार में पत्रों का आदान-प्रदान प्रारंभ 
हो गया जिसके द्वारा फ्रांस ने इटली की सरकार को ट्रिपोली के प्रदेश में 
qaa एवं हस्तक्षेप का अधिकार प्रदान कर दिया। ब्रिटेन ने फ्रांस और 
इटली के समझौते से प्रभावित होकर इटली को अपनी शुभ कामनाएँ प्रदान कीं । 
1908 के gar तुर्क आंदोलन तथा ऑस्ट्रिया के द्वारा बोसिनिया एवं 
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हजिगोविना को प्राप्त करने के पश्चात 1909 में इटली तया रूस में यह सम- 
झौता हुआ कि इटली रूस को जलडमरूमध्य मागं (स्ट्रट्स) को प्राप्त कराने 
में सहायता प्रदान करेगा, जिसके फलस्वरूप रूस इटली को ट्रिपोली के प्रदेश 
पर अपना अधिकार स्थापित करने में सहयोग देगा । 1909 में इटली की 
सरकार ने जब तुर्की साम्राज्य के अन्तगंत अफ्रीका के प्रदेश ट्रिपोली एवं 
लीविया को प्राप्त कर लिया तो इटली की यूरोपीय जगत में अत्यधिक 
मानवृद्धि हुई । लुईस बरनाडं के अनुसार एकता एवं प्रगति समिति ने स्वयं 
को ट्रिपोली प्रश्न में भी पुर्व-घटित क्रीट की समस्या की भाँति असमर्थ पाया। 
इन दोनों ही घटनाओं में युवा quei ने जिन नीतियों का पालन किया उसका 
परिणाम अत्यन्त घातक हुआ अर्थात युवा Tat की इसी नीति के परिणाम- 
स्वरूप युद्ध हुआ । एकता एवं प्रगति समिति की नीतियों के कारण साम्राज्य 
को न केवल लीविया तथा क्रीट के प्रदेशों को खोना पड़ा अपितु उसे अन्य 
प्रदेशों से भी हाथ धोना पड़ा | : 


1911 में जब फ्रांस ने उत्तरी अफ्रीका के प्रति अपनी नीतियों में परि- 
ada किया, तो इटली ने ट्रिपोली के प्रदेश को हस्तगत करने का निश्चय इस 
धारणा पर किया कि fause संघ (ट्रिपल आंतॉन्त) तथा त्रिपक्षीय संधि 
(ट्रिपल एलायन्स) के सदस्य उसकी इस नीति एवं कार्य का विरोध नहीं 
करेंगे । इसी उद्देश्य से ओतप्रोत होकर इटली ने तुर्की सरक।र को एक 
चेतावनी दी तथा तदुपरान्त सितम्बर 19, 1911 को युद्ध की घोषणा भी 
कर दी । जलाल बयार का कथन है कि इटली युद्ध करने के लिए कटिबद्ध 
था और इसी कारण किसी भी समझौते का इच्छुक नहीं था । लीबिया में 
जब युद्ध का विस्तार होने लगा तो इटली ने एजियन सागर में स्थित डाडेनल्स 
द्वीप तथा Usa के प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । इटली 
की सेना ने तुर्की चौकियों पर भी आक्रमण किया तथा डाडेंनल्स पर घेरा 
डाल दिया । तुर्की ने 1912 तक ट्रिपोली के निराशा-जनक युद्ध में अपना 
साहस न छोड़ा परन्तु जब बाल्कन प्रदेशों ने टर्की के विरुद्ध युद्ध घोषित 
करने की चेतावनी दी तो क्लेटन का मत है कि युवा aH सरकार को विवश 
होकर सन्धि के लिए झुकना पडा | 

अक्टूबर 18, 1912 की लोज़ान की सन्धि के द्वारा इटली-तुर्की युद्ध 
का समापन हुआ । संधि के फलस्वरूप तुर्की ने लीबिया पर इटली की प्रभु- 
सत्ता स्वीकार mx ली तथा इसके बदले में इटली ने डार्डनल्प द्वीप टर्की को 
ga: वापस कर दिया । इस युद्ध के परिणाम तुर्की सरकार के लिए अत्यधिक 
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घातक सिद्ध हुए क्योंकि 1911 में तुर्की को लीबिया के प्रदेश की हानि हुई । 
इसी युद्ध के साथ इटलीने टर्की के कुछ अन्य प्रदेशों को किसी न किसी 
बहाने हस्तगत करना प्रारम्भ कर दिया । सर हैरी ल्यूक ने अपनी पुस्तक 
“द मेकिंग ऑफ ated टकी” में तुर्की की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा 
है कि इटली ने तुर्की पर सितम्बर 1911 में युद्ध की घोषणा कर न केवल 
टर्की को अपितु पुर्ण विश्व को विस्मित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप तुर्की 
का अफ्रीका के क्षेत्रों पर से प्रभुत्व सदेव के लिए समाप्त हो गया । इस तुर्की 
इटली युद्ध के दारा दो ओर महत्वपूर्ण परिणाम सामने आये-(1) 1878 से 
तुर्की साम्राज्य का जो विघटन सीमित हो गया था, वह पुनः आरब्भ हो 
गया । (2) युद्ध ने साम्राज्य की सैनिक शिथिलता को प्रकट किया जिससे 
यूरोपीय शक्तियों को तुर्की की सैन्य दुबंलता का आभास हो गया । स्टेनफ्रोर्ड 
mi का कथन है कि यूरोपीय शक्तियाँ इस बात से परिचित हो गयीं कि तुर्की 
अपने साम्राज्य की अखण्डता बनाये रखने में असमर्थ है और जलाल बयार के 
अनुसार यह युद्ध युवा तुर्को के लिए विफलता का प्रथम मुख्य चरण था। 


बाल्कन समस्या 

बाल्कन प्रायद्वीप की समस्या विभिन्न राजनेतिक कारणों के द्वारा faa- 
प्रतिदिन जटिल होती चली गई और 1912-13 में वह युद्ध में परिवर्तित हो 
गयी । यह समस्या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस, ब्रिटेन तथा 
रूस के मध्य द्वेष पर आधारित थी । क्रीमिया युद्ध के पश्चात ऑटोमन के 
यूरोपीय क्षेत्रों का विघटन पुणं रूप से स्पष्ट होने लगा | 1878 में बलिन की 
कांग्रेस ने यूरोप को एक नवीन संघर्ष से सुरक्षित किया जो रूस की तुर्की के 
प्रति नीति द्वारा आरम्भ हो सकता था, परन्तु 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक 
में युवा तुर्क आंदोलन एवं तुर्की के राष्ट्रीय जागरण ने बाल्कन प्रायद्वीप को 
महाशक्तियों द्वारा निर्धारित 'यथापूर्व स्थिति’ के विरुद्ध उत्प्रेरित कर fear i 
युवा तुकं क्रांति ने आस्ट्रिया को पुनः इस क्षेत्र में अपने स्वार्थो के प्रति 
arafaa किया । आस्ट्रिया ने 1909 में बोसनिया तथा हुर्जीगोविना के प्रदेश 


तुर्की से छीन लिये à 
सी. थ्योड्यूल के अनुसार अन्ततः बोसनिया तथा हुर्जीगोविना के प्रदेश 


ऑस्ट्रिया के अधिकार में हो जाने के पश्चात भी यूरोप का कुछ क्षेत्र 


आॉटोमन साम्राज्य के अधिकार में रहा। इसमें मेसीडोनिया, अलवेनिया 
(अलबानिया), ग्रेस, aias (वह भाग जो सबिया तथा मान्टिनीग्रों को 
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विभाजित करता है) आदि प्रदेश थे । इस विस्तृत साम्राज्य में युवा तुर्को के 

संविधान ने जनता में एक नवीन आशा की किरण प्रस्फुटित Gag 

शीघ्र ही यह विदित हो गया कि इस नवीन शासन के द्वारा जो आश्वासन 

दिये गये थे, उनमें वास्तविकता लेशमात्र भी न थी क्योंकि नवीन शासन 

व्यवस्था ने अपनी नीतियों द्वारा विभिन्न जातियों तथा धर्मो के लोगों में 
विद्रोह की तीव्र भावना उत्पन्न कर दी थी । साम्राज्य के निवासियों का यह 
विचार था कि नवीन संविधान के आश्वासनों के द्वारा एक न्याययुक्त शासन 

पद्धति का संचार होगा परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत सिद्ध हुई तथा 
जब शासन वर्ग ने 'अखिल इस्लामवाद' तथा 'अखिल ऑटोमनवाद” की 
नीतियों का परिपालन किया तो बाल्कन निवासियों की समस्त आशाओं पर 
तृषारापात हुआ । सर्वस्व विविधताओं के फलस्वरूप ई. लिप्सन ने उपयुक्त 
ही लिखा है कि “ऑटोमन लोग स्वयं कदापि नहीं बदलते परन्तु उनके पड़ोसी 
तथा सौमाएँ परिवर्तित होती रहती हैं तथा उनके विचारों एवं प्रयत्नो में 
कोई अन्तर नहीं आता । इन लोगों ने कई संविधान बनाये परन्तु वे केवल 
दिखावा मात्र थे और उनमें कोई यथार्थता नहीं थी ।”” इस तथ्य की पुष्ट 
सर चार्ल्स इलिएट ने भी कौ तथा उनके अनुसार आटोमन साम्राज्य की 
विविध जातियाँ शासन के प्रत्येक अंग में व्याप्त थीं । केवल दस मील की 
परिधि में यदि तीन ग्राम थे तो इन तीनों में से एक तुकं निवासियों का था, 
दूसरा यूनानियों का तथा तीसरा बल्गेरिया के निवासियों का था । इस 
सन्दर्भ में यह कहना तर्कसंगत है कि भौगोलिक निकटता के होते हुए भी 
प्रत्येक जाति की भाषा, वेश-भूषा तथा धमं में पूर्ण रूप से विभिन्नता थी । 
अतः इस प्रकार की स्थिति में प्रशासन करना कोई सहज कार्य न था अपितु 
यह एक अत्यन्त दुष्कर प्रशासकीय समस्या थी । यदि शासन व्यवस्था 
दुषित न होती तो इतने विद्रोह न होते जितने इस साम्राज्य में हुए । शासकों 
ने जनता की समस्याओं एवं शासन-व्यवस्था की मोर कदाचित ही कभी 
ध्यान दिया; शासकों ने सदेव अपनी मनमानी की जिसका परिणाम भविष्य 
में विद्रोहों तथा युद्धों के रूप में प्रस्तुत हुआ । 


प्रथम बाल्कन युद्ध 

सितम्बर 1911 में इटली के द्वारा ट्रिपोली पर आक्रमण होने के 
परिणामस्वरूप 18 अक्टूबर 1912 को लोजान को सन्धि हुई । जिसके अनु- 
सार तुर्की ने ट्रिपोली के प्रदेश पर से अपना प्रभूत्व त्याग दिया | अनस्तॉस्फ 
के मत से इस सन्धि की वास्तविकता एवं महत्ता इस बात में निहित नहीं 


aS 
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थी कि इसके द्वारा इटली को एक नवीन उपनिवेश की प्राप्ति हुई अपित 
तुर्की साम्राज्य की दुर्बलता यूरोपीय देशों के सम्मुख परलिक्षित हुई ओर 
परिणामस्वरूप तुर्की साम्राज्य का विघटन प्रारम्भ हो गया । इस युद्ध का 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि बाल्कन प्रदेशों ने तुर्की के प्रति 
आक्रमणकारी नीति का परिपालन प्रारम्भ कर दिया जिसके फलस्वरूप 
भविष्य में तुर्की के यूरोपीय क्षेत्रों को युद्ध के वाताररण ने आच्छादित कर 
लिया i 
ऐसी स्थिति में arena के समस्त प्रदेशों ने द्रिपोली युद्ध के समय 
ऑटोमन साम्राज्य के विरोध में अपने को संगठित करना प्रारम्भ कर दिया। 
इन प्रदेशों में टर्की की अत्याचारी एवं दमनकारी नीतियों के प्रति रोष था 
तथा ईसाइयों के प्रति नरसंहार की नीति ने बाल्कन प्रदेशों में आक्रोश को 
अत्यधिक प्रज्जवलित एवं उत्तेजित कर दिया । परिणामस्वरूप समस्त 
जनता ने मेसिडोत्तिया की स्वाधीनता के लिए विद्रोह एवं युद्ध प्रारम्भ कर 
दिया । ई. बारकर का कथन है कि इसका मूल कारण यह था कि बाल्कन 
aa के समस्त प्रदेशों में मेसिडोनिया की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी तथा 
सुधारों के नाम पर कभी भी इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया गया था । यहाँ 
केवल निर्णय आयोग बनाये गये थे जिनके द्वारा कभी भी कोई लाभप्रद 
परिणाम नहीं निकला क्योंकि प्रत्येक आयोग अपने स्वार्थं में निहित पुणं aa- 
राशि से तृप्त होकर अपने आशीषयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करते रहे । इस 
प्रकार मेसिडोतिया पूर्वी समस्या की मूल कठिनाइयों का क्षेत्र वन गया । 
उपर्युक्त परिस्थिति के कारण तथा युवा तुर्क शासकों की विभिन्न “वादग्रस्त 
नीतियों पर आधारित राजनेतिक तत्वों ने मेसिडोनिया के निवासियों की 
आस्था गाटोमन शासकों में समाप्त कर दी D उनको शासन प्रणाली में जहाँ 
एक ओर विद्रोह की भावना उत्पन्न करने में सहायता प्रदान की वहाँ दुसरी 
ओर बाल्कन प्रायद्वीप के अन्य प्रदेशों में भ्रातूत्व की भावना का भी संचार 
किया | ए. थामस के आधार पर इस प्रकार चार प्रदेशों-सबिया, बल्गेरिया, 
यनान तथा मॉन्टिनीग्रो-ने मिलकर एक बाल्कन संघ (बाल्कन लीग) की 
स्थापना की, जिसने सुधारों की माँग की । बाल्कन प्रायद्वीप में बाल्कन संघ 
की स्थापना ने यूरोपीय एवं तुर्की के राजनीतिज्ञों को आश्चयंचकित कर 
दिया क्योंकि पारस्परिक मतभेद के कारण बाल्कन संघ का गठित हो जाना 
एक विशिष्ट राजनैतिक परिवर्तन था । इस संघ को यथार्थ रूप देने का 
मुख्य कार्य रूसी कूटनीतिज्ञों ने किया, परन्तु बाल्कन क्षेत्र में इस “नव गठ- 
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बन्धन? का श्रेय बल्गेरिया के शासक फरडिनेन्ड को भी प्राप्त था क्योंकि 
उसी के प्रयत्नों द्वारा रूसी सहायता इस बाल्कन मित्रसंघ को प्राप्त हो सकी । 
डी, डॉक्तिन के अनुसार arena संघ ने मेसिडोनिया को समस्या के निवारण 
हेतु आटोमन साम्राज्य से भरसक प्रयत्न किया परन्तु उनकी समस्त चेष्टा एं 
असफल रहीं । 

अन्ततः बाल्कन संघ ने तुर्की के विरुद्ध अक्टूबर 17, 1912 को युद्ध 
घोषित कर दिया । अपने पूव॑-निश्चित अभियानों की रूपरेखा के अनुसार 
बल्गेरिया ने Wu पर आक्रमण किया एवं यूनान तथा सिया ने मेप्तीडोनिया 
को अपना युद्धस्थल बनाया । बारकर के मत से अपने प्रप्रम प्रयास में सघ 
को आशातीत सफलता प्राप्त हुई Ta Tat की Fa तथा मेसीडोनिया में 
समान रूप से पराजय हुई । बल्गेरिया ने युद्ध के पश्चात किके-किलसी पर 
अधिकार कर लिया तथा ega बरगस (अक्टूबर 28-नवम्त्रर 2) के महत्व- 
पूर्ण युद्ध में उसे विजय प्राप्त हुई और तत्पश्चात एड्लियानोपुल का घेराव कर 
के कान्स्टेन्टिनोपुल की ओर अग्रसर हुआ । इसी मध्य यूतानी सेना ने सेलो- 
निका (नवम्बर 9) पर अधिकार करने के पश्चात एजियन समुद्री मार्ग पर 
नियंत्रण कर लिया afaar ने उसकब (अक्टूबर 26), मोतोस्टिस तथा 
ओक्रिडा (नवम्बर 18-23) आदि प्रदेश जीत लिये । इस युद्ध में तुर्की सरकार 
को कोई भी विजय की आशा न रहने तथा निरन्तर युद्धग्रस्त होने के कारण 
दिसम्बर 23, 1912 को एक विराम afer का आश्रय लेना पड़ा । ऐसी परि- 
स्थिति में तुर्की सरकार के पास केवल एक ही मार्गे था और वह था अम्तर- 
राष्ट्रीय देशों का भाह्वान करना | इस कारण आटोमन साम्राज्य ने महा- 
शक्तियों से हस्तक्षेप की प्राथना की और तत्पश्चात्‌ दिसम्बर 3 को युद्धः 
विराम घोषित किया । और दो सप्ताह पश्चात लन्दत समझौता कार्यान्वित 
करने की चेष्टा की गई। इस समझौते के आरम्भ होने तक यूवा तुकं 
लोगों ने अनवर बे के नेतृत्व में जनवरी 23, 1913 में सरकार को बदल 
दिया । परिणामस्वरूप अनवर वे की युद्ध-नीति के कारण युद्धविराम भंग 
होकर युद्ध पुनः प्रारम्भ हो गया । इस बार यूनान के जेनीना (5 माच), 
बल्गेरिया ने 27 मां को एड्रियानोपुल तथा मान्टितीग्रो ने 22 अप्रेल को 
स्कूटारी (शकोदरी ) का प्रदेश जीत लिया | अतस्तास्फ के अनुसार युद्ध का समा- 
पन मई 30, 1913 को लन्दन की सन्धि के द्वारा हुआ जिसके अनुसार प्रथम 
बाल्कन युद्ध का अन्त हुआ । इस सन्धि के अन्तरगत आटोमन साम्राज्य को यूरोप 
के समस्त क्षेत्रों को त्यागना पड़ा । इस प्रथम बाल्कन युद्ध ने आटोमन साम्र,जय 
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के क्षेत्रफल को अत्यन्त सीमित कर दिया । इस प्रकार बालकन संघ ने 
आटोमन साम्राज्य का विघटन एवं राजनेतिक शोषण कर अपनी सफलता 
के प्रथम चरण को पूर्ण किया परन्तु दूसरे चरण में जब बँटवारे का प्रश्न 
आया तो संघ के सदस्य विभाजन के प्रश्न को लेकर आपस में युद्ध करने को 
तत्पर हो गये । सी, थ्योड्यूल के मतानुसार इसमें पूणं दोष बाल्कन संघ का 
नहीं था अपितु कुछ महाशक्तियों का भी योगदान था p वालकन संघ की 
विजय से रूस की प्रतिष्ठा में वृद्धि मानी जाने लगी तथा दूसरी ओर आस्ट्रया, 
हंगरी तथा जमंनी को मानहानि का आभास हुआ । इसके अतिरिक्त परिवधित 
सविया रूस का पक्ष सशक्त कर रहा था जिससे अन्य देशों एवं स्वयं बाल्कन 
घ्रायद्रीप के समस्त प्रदेश भयग्रस्त थे परन्तु जिस समस्या ने अवसर प्रदान 
feat ag मेसीडोनिया के विभाजन का प्रश्‍न UT ई, बारकर के आधार पर 
यद्यपि इसने घटनाओं को तीव्रता प्रदान की परन्तु जव आस्ट्रिया ने सबिया 
को तथा इटली ने अलबेनिया को निकाला तो स्रिया मध्य मेसीडोनिया 
के क्षेत्र की माँग की । 


इसी बीच अलबेनिया एक स्वतंत्र प्रदेश घोषित कर दिया गया तथा 
बल्गेरिया ने सिया की माँग को अधिकृत बताया । सबिया ने अपना मेसी- 
डोनिया का वह भाग, जो बल्गेरिया से बाल्कन युद्ध के पूर्वं तक समझौते में 
माना जा चुका था, माँगा । परन्तु बल्गेरिया के निवासियों को कुछ घमंड 
आ गया था जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने सबिया पर आक्रमण कर दिया d 
इस आकस्मिक आक्रमण द्वारा यूनान तथा रूमानिया को सविया को सहयोग 
देते का अवसर प्राप्त हुआ क्योंकि बल्गेरिया में उनका स्वयं का स्वार्थ निहित 
था | इस श्रातृहन्ता तथा भ्रातृघातक युद्ध में जिस क्रोधोन्माद, प्रचण्डता, एवं 
agar का परिचय दिया गया उससे स्पष्ट हो गया कि बाल्कन प्रायद्वीप के 
ईसाई निवासियों के नरसंहार में तुर्की लोगों से किसी प्रकार की शिक्षा नहीं 
ग्रहण करनी थी । अन्ततः बल्गेरिया को विवश होकर अगस्त 10, 1913 को 
बुखारेस्ट की सन्धि करनी पड़ी । इस सन्धि के द्वारा रूमानिया ने बिना 
किसी उचित तकं के बल्गेरिया के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया । इसके 
अतिरिक्त सब्जिया ने उत्तरी तथा मध्य मेसिडोनिया के भागों का संयोजन कर 
लिया तथा यूनान को दक्षिणी मेसिंडोनिया एवं एजियन सागर के तटवर्ती 
अदेश प्राप्त हुए | बल्गेरिया को Ta का एक वृहत्‌ भाग तथा पूर्वी मेसि- 
डो निया क्षतिपुति हेतु दिये गये | इस प्रकार बाल्कन gai की समीक्षा करते 
gu सर एडवर्ड प्रे ने सत्य ही कहा है, “बाल्कन युद्ध स्वतन्ल्या के युद्ध के रूप 
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में आरम्भ हुए तथा शीघ्र ही सम्मेलन के रूप में परिवर्तित हो गये परन्तु 
यदि समस्त घटनाएँ सत्य हैं तो इन Aal का अन्त उन्मूलनकारी युद्धो के रूप 
में हुआ! । 
परिणाम 

डब्लू, एल, dux अपनी पुस्तक 'द डिप्लोमेसी ऑफ इम्पीयरलिज्म' में 
लिखते है arena gal के द्वारा किसी समस्या का समाधान नहीं हो पाया d 
इन युद्धों ने जहाँ बालकन प्रदेशों में भ्रातृत्व की भावना को समाप्त कर, 
पारस्परिक राष्ट्रीय विरोधाभास की भावना को जन्म दिया, वहीं राष्ट्रीयता 
की भावना को और अधिक प्रज्वलित भी किया । इसके साथ ही बल्गेरिया ने 
अपने को शान्त करने के लिए अन्य अन्तरराष्ट्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त 
करने की चेष्टा की तथा सविया और यूनान के कारण आस्ट्रिया का विस्तार 
एजियन सागर तक नहीं हो सका । ऑस्ट्रिया के शासन में जो स्लाव जाति 
के लोग निवास करते थे वे सबिया से अपने आपको स्वतन्त्र कराने का स्वप्न 
देखने लगे । इस प्रकार इन युद्धो ने आपस की शान्तिको भग कर पारस्परिक 
शत्रुता, वँमनस्यता तथा द्वेष का बीजारोपण किथा। इन युद्धों के विशेष 
परिणाम इस प्रकार थे:- 


(1) आटोमन साम्राज्य को अत्यधिक सीमित कर दिया गया तथा 
यूरोपीय क्षेत्रों से प्रायः निरस्त कर दिया गया । 

(2) अलबेरिया एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया i 

(3) इन युद्धों के द्वारा बल्गेरिया को घायल तो अवश्य कर दिया 
गया परन्तु वह प्रतिशोधी के रूप में राजनेतिक गठबन्धनों में लग गया । 

(4) सिया तथा ग्रीस एक राजनीतिक शक्तिके रूप में अवतरित 
हुए । 

(5) वालकन युद्धों के ही परिणामस्वरूप प्रथम महायुद्ध की नींव 
पड़ी क्योंकि इस युद्ध के पश्चात आस्ट्रिया, हंगरी ने बुखारेस्ट की सन्धि को 
समाप्त करना आवश्यक समझ लिया था । इसके अतिरिक्त पूर्वी समस्या एक 
आथिक समस्या के रूप में प्रकट हुई । आस्ट्रिया को अपने व्यापारिक मार्ग 
भूमध्यसागर के स्यान पर एजियन सागर में परिवर्तित करने पड़े। इस 
प्रकार इन युद्धों ने भविष्य में एक ओर भयंकर युद्ध की नींव रखी । इसका 
मुख्य कारण यह था कि वाल्कन युद्धों में किसी भी प्रकार का कोई विशेष 
निर्णय न हो सका और यदि हुआ भी तो उस समझौते के द्वारा सम्बन्धित 
देशों की ईर्ष्या, द्वेष, वेमनस्य एवं प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहन मिला। 
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जलॉल बेयार अपनी पुस्तक gefa द नेशनल स्ट्रगल' में कहते हैं, 
इन बालकन युद्धों ने पारस्परिक संघर्ष एवं विषमता को लेकर ऐसा वातावरण 
निर्मित किया जिससे अपरोक्ष रूप से यूरोपीय महाशक्तिया भी प्रभावित 
हुई । बाल्कन qai की वेमनस्यता ने यूरोप तथा एशिया में एक कटुता की 
भावना का समावेश किया । ए, पामर के अनुसार इसी कारण वाल्कन युद्धों 
को प्रथम विश्‍व युद्ध की प्रस्तावना की संज्ञा दी जाती है । 


पश्चिमी एशिया और प्रथम विश्व-युद्ध 

प्रथम विश्वयुद्ध से प्रतिध्वनित पश्चिमी एशिया में मिश्रित भावनाओं 
के द्वारा युद्ध अवलोकन किया जा रहा था । यद्यपि युद्ध से अत्याधिक प्रभा- 
वित भॉटोमन साम्राज्य (टर्की व तुर्की साम्राज्य) रहा, किन्तु युद्ध के प्रति 
आरम्भ में ऑटोमन साम्राज्य में भी तीन प्रकार की विचारधारा विद्यमान 
थी । उलरिख ट्रम्पनर ने अपनी पुस्तक 'टर्कीज एन्ट्री इन टू वल्ड बार 1 में 
उस समय प्रचलित तीन विचारधाराओं को उद्धत किया है। प्रथम 
टर्की के महत्वपुर्ण जन प्रतिनिधि युद्ध में तटस्थता के इच्छुक थे क्योंकि उनके 
बिचार में साम्राज्य पहले से ही आन्तरिक क्लेश, क्रान्ति, मध्यम वर्गीय 
सरकार तथा वाल्कन युद्धो में पीड़ित था । द्वितीय वह वर्ग जो फ्रांस और 
ब्रिटेन के उदारवादी विचारधारा द्वारा पोषित था, यद्यपि रूस के प्रति 
आक्रोश की भावना रखता था परन्तु फिर भी सन्धि का इच्छुक था । तृतीय 
wg सैनिक वर्ग था जो एकता एवं प्रगति के लिए इच्छुक था, यह वर्ग जर्मनी 
की सैन्य शक्ति से प्रभावित था । अतएव अगस्त 1, 1914 को विश्व एक 
महायुद्ध की दिशा में अग्रसर हुआ । यह विश्वयुद्ध ऑटोमन साम्राज्य के 
fau अपेक्षाकृत अधिक हानिकारक सिद्ध हुआ । उस समय ऑटोमन साम्राज्य 
का सुल्तान महमूद पंचम था । उसकी निर्बलता एवं अयोग्यता के कारण ही 
तुर्की का समस्त कार्यभार त्िशासकों द्वारा सम्पन्न होता था । ये त्रिशासक 
अनवर पाशा, तलत पाशा एवं जमाल पाशा नामक तीन तुकं नेता थे। 
सुल्तान इन युवा तुकं नेताओं के हाथों की कठपुतली मात्र था । युवा qf 
ने ऑटोमन साम्राज्य पर अपना अधिनायकत्व स्थापित करने के पश्चात 
जर्मनी से तुर्की की सैन्य व्यवस्था को संगठित करने हेतु एक सँनिक शिष्ट- 
मण्डल भेजने का अनुरोध किया । जमनी के सेनिक मन्त्रिमण्डल ने काफ़ो 
विचार-विमर्श के उपरान्त जनरल लिमान वॉन deu को दिसम्बर 14, 
1918 को कास्टेन्टिनोपुल (तुर्की) भेजा। लीमान वॉन Ged ने अपनी 
पुस्तक ‘arg फाईब योयसे इन टर्की में लिखा है कि तुर्की सरकार ने बाल्कन 
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युद्ध की पराजय के पश्चात से ही जर्मनी की सहायता प्राप्त करना प्रारम्भ 
कर दिया था । अतः इन युद्धों के द्वारा तुर्की को अपनी सेन्य दुर्बलता का 
पूर्ण ज्ञान हो गया था तुर्की सरकार की यह नीति ऐतिहासिक पूर्वोदाहरण 
पर आधारित थी क्योंकि अब्दुल हमीद के शासन काल में भी रूस से पराजय 
के पश्चात तुर्की ने 1883 में जनरल वानडर Mesa की अध्यक्षता में जर्मनी 
$ सैनिक मण्डल के द्वारा अपनी सेना के पुननिर्माण का कार्थं आरम्भ किया । 
परन्तु 1913 में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 1883 से भिन्न थी-क्योंकि यूरोप दो 


aq दलों में विभाजित था और इस कारण किसी भी देश की dea परि- 
वर्तन नीति की अत्यन्त राजनेतिक महत्ता थी । 


इस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण तुर्की के जर्मनी के साथ सैनिक 
गठबन्धन ने ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूस को विरोध करने के लिए वाध्प किया । 
तुर्की के नेताओं ने ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के विरोध को अमैत्रीपूर्ण व्यवहार 
की संज्ञा दी क्योंकि उनके विचार में किसी भी स्वतन्त्र प्रभूसत्ता सम्पन्न राज्य 
के लिए किसी विदेशी को अपनी सेना का उच्च अधिकारी बनाने का afa- 
कार प्राप्त था । इसी मध्य घटनाओं की तीव्रता ने तुर्की को जर्मनी के साथ 
-सन्धि करने के लिए प्रोत्साहित किया । इस सन्धि को सक्रिय रूप प्रदान 
करने में जर्मन राजदूत वॉन वॉगनहाइम का विशेष योगदान था । फलतः 
अगस्त 2, 1914 को तूर्की-जर्मन afra सम्पन्न हुई। इस सन्धि के संदर्भ में 
यह बताना आवश्यक है कि सन्धि का निर्णय केवल तीन व्यक्यों ने लिया 
आर मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्यों से भी तथाकथित afa को गुप्त रखा 
गया । इस प्रकार त्रिशासकों के निर्णय ने तुर्की को युद्ध में निमज्जित 
-कर दिया । जब जमंनी ने रूस के प्रति युद्ध घोषित किया तो जमाल पाशा 


ने कहा,.“कि तुर्की का युद्ध में हस्तक्षेप अनिवार्य है क्योकि जिस सन्धि के 
द्वारा तुर्की और जर्मनी आबद्ध हैं उसको स्याही अभी तक सूखी नहीं हे ।'” 


इस प्रकार प्रथम विश्वयुद्ध के आरम्भ होते ही तुर्की ने अपनी तटस्थता 
at घोषणा की faa राष्ट्रों ने आश्वासन भी दिया था यदि सुल्तान 
तटस्थता की नीति का पुर्ण पालन करेगा तो तुर्की की अखण्डता, स्वतन्त्रता 
एवं तटस्था को पुणं मान्यता दी जाएगी । भेरियट ने अपने विचार व्यक्‍त 
करते हुए लिखा है यद्यपि तुर्की तटस्थता का इच्छुक था, तथापि विपरीत 
'परिस्थितियाँ अत्यन्त प्रभावशाली थीं । उदाहरणार्थ, रूस से पारस्परिक 
श्रता, faa तथा साइप्रस को वापस पाने की आशा, केसर विलियम से 
"मित्रता की नीति, तुर्की सेना का जर्मन प्रशिक्षण ओर सर्वोपरि था अनवर बे 
-का व्यक्तित्व । जमाल पाशा ने अपने 'संस्मरण' में लिखा है क्रि द्वितीय 
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बालकन युद्ध की समाप्ति पर ही टर्की ने जर्मनी को सहयोग देने का निश्चय 
कर लिया था, परन्तु टर्की राजनीतिज्ञों को इस वात का भय था कि युद्धो- 
परान्त महाशक्तियाँ तुर्की का विभाजन कर आपस में बाँट लेंगी । अन्ततः 
तटस्था के प्रतिकूल कारणों ने तुर्की को केन्द्रीय शक्तियों में समाविष्ट कर 
लिया | इस प्रकार अक्टूबर 1914 में तुर्की-जमंन सन्धि हुई । 

तुर्की एवं जमंनी के सम्बन्धों का विश्लेषण करते हुए एम. गिलबर्ट ने 
अपनी पुस्तक 'द चेलेंज आफ are’ में लिखा है कि विश्वयुद्ध प्रारम्भ होने के 
qd ही जमंनी का प्रभुत्व तुर्की साम्राज्य पर हो गया था और जमनी के 
प्रभुत्व के कारण अन्य अन्तर्राष्ट्रीय देशों का कोई महत्व तुर्की के लिए शेष 
नहीं रह गया था । फलतः ऑटोमन सेना में जमंनी का काफी प्रभाव था । 
1914 में आटोमन सेना का निर्माण जर्मन सैनिक अधिकारियों ने किया एवं 
जनरल लीमॉन वॉन सेन्डसं के नेतृत्व में अफसरों के एक दल ने ऑटोमन 
सेना का पुननिर्माण faari ga के प्रथम सप्ताह में ही जर्मन gana 
गोबन” तथा 'ब्रसलो' बासफोरस पहुँचा दिये गये थे । ग्रेट ब्रिटेन और रूस 
ने इस पर आपत्ति की परन्तु टर्की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । इसी 
मध्य जर्मनी ने तुर्की में धन, युद्धसामग्री तथा सेना भेजनी आरम्भ कर दी । 
जर्मन अधिकारी डारडेनल्स में नियुक्त किये गये तथा लीमाँन aia संन्डसं 
को तुर्की सेना का सेनापति नियुक्त किया गया । 

इ० आर० वेर होज के कथनानुसार अगस्त 2, 1914 की गुप्त सन्धि 
के अनुसार तुर्की ने जमन युद्धपोतों को डारडेनल्स में आने दिया और इसके 
साथ ही ब्रिटिश युद्धपोतों को वहाँ से निष्कासित कर अंग्रेज जल-सेनाध्यक्ष 
के स्थान पर जमंन जल-सेनाध्यक्ष को नियुक्ति कर दी गयी । 18 अक्टूबर को 
तुर्की के युद्धपोतों ने MSA तथा अन्य रूसी बन्दरगाहों पर बम वर्षा आरम्भ 
कर दी अतएव मित्र राष्ट्रों के राजदूतों ने इसका विरोध प्रकट किया परन्तु 
तुर्की सरकार ने इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया । अन्ततोगत्वा 1 नवम्बर 
1914 को त्रिशक्ति संघ के सदस्यों ने तुर्की पर आक्रमण कर दिया p इसका 
मुख्य कारण उपयुक्त डारडनेल्स Ud बास्फोरस के जलडमरुमध्य मार्गों को बन्द 
कर wd के लिए पाश्चात्य आपूर्ति को रोक देना ही था । इसके फलस्वरूप 
रूस त्रिशक्ति संघ का सबसे fada राष्ट्र बन गया p विन्स्टन चचिल ने इस 
मार्ग को खुलवाने/का सुझाव दिया था । 

आटीमन साम्राज्य के विश्वयुद्ध में शामिल होने का निणंय अनवर और 
और तलत पाशा को युद्ध-नीति थी p इन नेताओं ने अपने लक्ष्य की पूति के 
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लिये जर्मनी का सहारा लिया । _ऑटोमन नेताओं के निम्नलिखित युद्ध लक्ष्य 
ये 

l. आटोमन साम्राज्य का तुर्कीकरण और विदेशी शक्तियों से मुक्ति 
पाना । 

2. मिस्र, साइप्रस और संलग्न प्रदेशों को पुन: साम्राज्य में मिलाना । 

3. रूस के निकटवर्ती उक्त समस्त प्रदेशों को साम्राज्य में सम्मिलित 
करना जहाँ तुर्क बहुसंख्या में निवास करते थे । 

4. खलीफ़ा को इस्लाम जगत्‌ का सरताज बनाना । 

अहमद अमीन के अनुसार इन्हीं सव लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राजनेतिक 
wd सुदृढ़ सैनिक व्यवस्था की आवश्यकता थो जिसको प्राप्ति के लिए आटो- 
मन राजनीतिज्ञों ने जमंनी को सबसे बड़ा हितंपी एवं सहायक समझा । तुर्की 
की सरकार ने युद्ध जीतने के लिए अखिल इस्लामिक नीति का सहारा लिया d 
सुल्तान ने युद्ध काल में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जेहाद (धामिक युद्ध) की घोषणा 
कर दी । सम्पूर्ण विशव के मुसलमानों से कहा गया कि वे लोग ब्रिटेन और 
फ्रांस जैसे देशों के युद्ध प्रयत्नो में किसी प्रकार की सहायता न करें और 
उनके साथ पूरा असहयोग करें यह घोषणा “अखिल इस्लामी” नीति की 
चरम सीमा थी । ईसाई देश होते हुए भी जमंनी ने इस नीति का समर्थन 
किया क्योंकि यह घोषणा जर्मनी के लिए अत्यन्त लाभदायक थी । स्वयं 
जर्मन सम्राट्‌ ने यह आदेश दिया कि यदि मित्र राष्ट्र को सेना के मुसलमान 
सैनिक बन्दी बनाये जाएँ तो उन्हें आटोमन सुल्तान के हाथों में ata दिया 
जाये । 


जमाल पाशा ने इस नीति का परीक्षण करते हुए लिखा है कि जेहाद 
की घोषणा इस आशा से की गयी थी कि इससे मुसलमानों में काफी उत्साह 
बढ़ जायेगा और जेहाद का संकेत मिलते ही ब्रिटेन और फ्रांस के मुसलमान 
विद्रोह कर देंगे। लेकिन यह आशा पूरी नहो aati अरब लोगों में 
राष्ट्रीयता की भावना फल रही थी और वहाँ के निवासी आटोमन साम्राज्य 
से स्वतन्त्र होना चाहते थे । अन्य शक्तियों ने इसका लाभ उठाकर पारस्परिक 


fade उत्पन्न करा दिया जिससे साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो जाये i अक्टूबर 


1914 में ब्रिटेन ने साइप्रस का सम्मेलन किया जिसमें faa को संरक्षित राज्य 


"घोषित कर दिया गया । इन घटनाओं के पश्चात्‌ ब्रिटेन तथा आठोमन 
साम्राज्य इतिहास में पुनः युद्धरत हुए। जमंनो की तुर्की के साथ निम्नलिखित 
आशाएँ थी | 
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1. भेसोपोटामिया (ईराक उपयोग का) । 
2. पशिया में राजनतिक एवं आथिक हस्तक्षेप | 
3. faa में ब्रिटेन की शक्ति को हानि पहुँचाना । 
4, ब्रिटेन के भारतीय साम्राज्य को संकटग्रस्त करना | 
उपर्युक्त योजनाओं के हेतु कॉन्स्टेन्टिनोपुल एक अपरिहार्य आधार था d 
इस प्रकार सम-कालीन युद्ध कूटनीति में मित्र राष्ट्रों के लिए कॉन्स्टेन्टि- 
नोपुल पर आघात अनिवार्य था । फलतः फरवरी 1915 में आंग्ल-फ्रेच qZ- 
पोतों ने डार्डेनल्स पर बमबारी की, परन्तु शीघ्र ही निर्णय लिया गया कि 
केवल नौसेना ही इस कार्यं के लिए पर्याप्त नहीं हूँ । अतः ग्रीष्म ऋतु के 
प्रारम्भ में ही तीन लाख सेना प्रायद्वीप में भेज दी गयी p इस युद्ध में तुर्की 
की अत्यधिक हानि हुई तथा अन्य युद्ध-ग्रस्त क्षेत्रों में भी तुर्की निर्बल सिद्ध 
हुआ | 
प्रथम विश्वयुद्ध में प्रत्येक राष्ट्र का स्वार्थं निहित था परन्तु उसे 
'स्व-रक्षा' कौ संज्ञा दी गयी | इस सन्दर्भ में इतिहासकार डेविड eiaa का 
मत भी विचारणीय है । टाम्सन के अनुसार “प्रथम विश्वयुद्ध” महाराष्टों के 
स्वयं-जनित भय एवं उनकी faa सन्धियों के द्वारा आविर्भूत था । गेलिपोली 
युद्ध का उल्लेख करते हुये ऐलन मुरहेड ने अपनी पुस्तक 'गेलिपोली' में लिखा 
है कि मार्च 1915 में गेलिपोली प्रायद्वीप में आंग्ल-फ्रेंच युद्धपोतों ने सम्पूर्ण 
प्रयत्न किया परन्तु असफल रहे । फलस्वरूप दिसम्बर 1915 में इस क्षेत्र में 
युद्ध समाप्त कर दिया गया । 1916 में परिस्थिति अंग्रेजों के अनुकूल सिद्ध 
हुई एवं उनको आटोमन साम्राज्य में राजनीतिक एवं सामरिक दोनों प्रकार 
के लाभ प्राप्त हुए : 
1. आंग्ल-मित्र सेना ने फिलिस्तीन (एवं fra के मध्य स्थित साइनाइ 
प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया । 
2, टाइगरस पर स्थित कुर-अल-अमारा का नगर गांग्ल-भारतीय सेना 
ने प्राप्त किया । 
3. मार्च में बगदाद पर एवं दिसम्बर में मेसोपोटामिया (ईराक) पर 
ब्रिटेन ने प्रभुत्व स्थापित कर लिया | 
इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान कर्नल लारेंस ने अरब क्षेत्र 
में तुर्की के विरुद्ध विद्रोह को प्रज्वलित कराके प्रदान किया । 
1916 के गैलिपोली युद्ध अभियान में असफलता के पश्चात्‌ माचं 1916 
में ब्रिटेन ने बगदाद पर अधिकार कर लिया जिससे अंग्रेजों ने अपनी प्रतिष्ठा 
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एवं शक्ति को मध्य-पूरवं एशिया में पुनः स्थापित कर लिया । इस प्रकार जिस 
समय मित्र राष्ट्र ओर मरवी सेना फिलिस्तीन, ईराक तथा सीरिया को रौंद 
रही थी तभी जुलाई 1918 में सुल्तान मुहम्मद पंचम की मृत्यु हो गयी । 
नवीन सुल्तान मुहम्मद पष्ठ ने अनवर बे तथा अन्य युवा तुकं नेताओं के, 
जिनके कारण तुर्की में विध्वंस हुआ था, त्यागपत्नों को स्वीकार कर लिया । 


सुल्तान की भीरुता तथा तुर्की की युद्धोपरान्त SANI ने मुस्तफा कमाल को 
देश का नेतृत्व प्रदान किया d 


गुप्त सन्धियाँ 

sau विश्वयुद्ध में पश्चिमी एशिया सम्बन्धी गुप्त सन्धियाँ मित्र राष्ट्रों 
के मध्य सम्पन्न हुई । एच० एन० Blas के मतानुसार इन पारस्परिक सन्धि- 
योजन का तात्पर्य तुर्की को समाप्त करना नही था, अपितु इस क्षेत्र पर अपना 
प्रभाव विस्तृत करना था अर्थात अपने-अपने प्रभाव da को और अधिक 
सुदृढ़ कर स्व हितों की रक्षा करना था d 

1. कॉन्स्टेन्टिनोपुल सन्धि-माचं 18, 1915 को एक गुप्त समझौता 
रूस, ब्रिटेन तथा फ्रांस के मध्य सम्पन्न हुआ। इसके अनुसार रूस को 
कान्स्टेन्टिनोपुल, डाडनेल्स, वासफोरस का पश्चिमी तट, एशिया माइनर के 
तटवर्ती प्रदेश तथा मारमरा सागर पर अधिकार मिलना था । इसके बदले 
में रूस ने निम्नलिखित सुविधाएँ देने का आश्वासन दिया । 

1. कान्स्टेन्टिनोपुल के बन्दरगाह मित्र राष्ट्रों के यातायात के लिए 
Son कर दिये गये और स्ट्रेट्स में भी व्यापारिक स्वन्त्रता को मान्यता दो 
गई I 

2. मुस्लिम धामिक स्थानों को ऑटोमन साम्राज्य से वंचित कर पृथक 
ओर स्वतंत्र मुस्लिम शासन के अधीन करने के प्रस्ताव को मान्यता प्रदान 
कर दी गई 1 इस समझौते के अतिरिक्त रूस ने मित्र राष्ट्रों को डार्डनेल्स पर 
आक्रमण करने के लिए सहायता देने का आश्वासन fear । 

इटली ने युद्ध आरम्भ होने पर रूस-ब्रिटेन-फ्रांस समझौते को मान्यता 


प्रदान की । इस समझौते ने ब्रिटेन की शताब्दी पूर्व विदेश-नीति को परि- 
वतित कर दिया । 


2. लन्दन की सन्धि-अप्रेल 26, 1915 को लन्दन में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस 
ओर इटली के मध्य एक गुप्त संधि हुई । लेन्जोविस्को के मतानुसार इटली 
के मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित होने से इस afa को बल मिला । 

1. इस सन्धि में अनुच्छेद 8 के अनुसार इटली को सामरिक रूप से 


MOE SI 


| 
| 
| 
| 
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महत्वपूर्ण डोडकेनीज didi पर पूर्ण रूप से शासन का अधिकार दिया गया ये 
द्वीप 1912 से इटली के अधिकार में थे । 

2. धारा 9 के अनुसार यदि ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन किया गया 
तो इटली को उसका भाग दिया जायेगा । यदि टर्की के राज्य को यथापुर्व 
चना रहने दिया गया तो भी सीमा निर्धारित करते समय इटली के मार्ग को 
सुरक्षित रखा जायेगा और उसको लाभान्वित करने का पुर्ण प्रयत्न किया 
जायेगा । इसके साथ-साथ फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ने इटली की रुचि का भूमध्य 
सागर क्षेत्र में पूर्ण ख्याल रखने का अश्वासन दिया d 

3. धारा 10 के भनुसार, सुल्तान को जो अधिकार लीविया में लोजान 
संधि (1912) के द्वारा दिये गये थे, वे इटली को स्थानान्तरित कर दिये गये । 
इन सब आशश्‍्वासनों द्वारा प्रभावित होकर इटली ने अगस्त 20, 1915 को 
तुर्की पर युद्ध की घोषणा कर दी । 

(3) साइवस-पीको समझौता-मई 16, 1916 को faa राष्ट्रों के मध्य 
एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जो साइक्स पीको समझौते के नाम से विख्यात 
है । यह समझौता सर्वप्रथम ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य हुआ परन्तु तत्पश्चात 
रूस की स्वीकृत भी ले ली गई। अप्रैल 1916 के आरम्भ में Grave के सर 
साइवस और फ्रांस के जार्ज पीको रूस भेजे गये और वहाँ औपचारिक arat- 
लाप प्रारम्भ हुआ जिसका मूल रूप 'सेजोनान” (रूस के विदेश मंत्री), 
“पालियोलांग” (फ्रांस का राजदूत) समझौते के रूप में स्पष्ट हुआ | यह सम- 
झौता उपर्युक्त प्रसिद्ध पालियोलांग समझौते का विशिष्ट भाग था । इस 
समझौते के अनुसार- 

(1) रूस को तुर्की आरमेनिया और खुदिस्तान का कुछ भाग मिलने 


का निश्चय हुआ | 

(2) फ्रांस को सीरिया का कुछ भाग, साइलेसिया और अदन का क्षेत्र 
देने का निश्चय किया गया d 

(3) ब्रिटेन को दक्षिण मेसोपोटेमिया और 'हायफाएकर' के बन्दरगाह 
-फिलिस्तीन में प्रदान किये गये । 

(4) फिलिस्तीन का अन्तरराष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया 


गया d 
(5) एलेग्जाण्डरिया को स्वतन्त्र बन्दरगाह घोषित करने की व्यवस्था 


की गयी । 
(6) शेष क्षेत्रों को अरबों के लिए सुरक्षिल रखा गया परन्तु इसके 
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साथ-साथ यह क्षेत्र fata और फ्रांस के प्रभाव में रखने को योजना बनायी 


गयी क्योंकि ag समझौता गुप्त था, इसीलिए इटली और शरीफ हुसैन को 
इसके सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया । 


(4) सेंट at डी मारियाँ समझौता-यद्यपि उपर्युक्त समझौता गुप्त रखा 
गया, परन्तु किसी प्रकार इटली को इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो गयी 
ओर उसमें प्रयत्न करके अप्रेल 17, 1917 को एक नवीन समझौता ब्रिटेन, 
फ्रांस और अपने मध्य ‘Bee याँ डी मारियाँ” में किया । तीनों देशों के प्रधान 
मंत्रियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसके अन्तर्गत इटली को 
'इज़मीर अन्तालिया' और दक्षिण पश्चिम अनातोलिया का भाग देने का 
निश्चय किया गया । इस समझौते में रूस की स्वीकृति प्राप्त की जानी थी 
परन्तु वहाँ की राज्य क्रान्ति के कारण रूस इसमें सम्मिलित नहीं हो सका । 

(5) क्लौभेनसो-लायड जाजे समझोता-आटोमन साम्राज्य से सवंधित 
युद्ध काल में अन्तिम समझौता दिसम्बर 1918 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री और 
फ्रांस के प्रधानमंत्री के मध्य सम्पन्न हुआ | मेसोपोटामिया के युद्ध के फलस्वरूप 
अंग्रेजों को मोसुल का क्षेत्र प्राप्त हुआ। अतएव साइकस-पीक्रो समझौते में 
संशोधन करने का निश्चय किया गया । इस नवीन समझीते के अनुसार 


मोसुल क्षेत्र ब्रिटेन को एवं फ्रांस को उत्तरी मेसोपोटामिया देने का निश्चय 
किया गया । 


इन समझौतों और संधियों के द्वारा यह ज्ञात होता है कि इनके मध्य 
अधिकतर अन्तविरोध था और इनमें किसी प्रकार का सामंजस्य सम्भव नहीं 
था । 1919 के युद्धोपरान्त पेरिस शान्ति सम्मेलन में अमरीका के राष्ट्रपति 
विल्सन ने गुप्त सन्धियों को मान्यता देने से स्पष्ट इंकार कर दिया । 
तत्पश्चात पश्चिमी एशिया की समस्या अत्यन्त गम्भीर रूप से प्रकट हुई, 
परन्तु इसका सन्तोषजनक समाधान किसी प्रकार न हो सका, अपितु मैन्डेट 
प्रणाली ने और शोचनीय स्थिति उत्पन्न कर दी । इस युद्ध के चार वर्षो में 
जितना पश्चिम ने पश्चिमी एशिया को प्रभावित किया, उतना शत्ताब्दियों के 
यूरोपीय गठबन्धनों ने भी नहीं किया होगा | 

अतः प्रथम विश्वयुद्ध आटोमन साम्राज्य के लिये अपेक्षाकृत अधिक 
हानिकारक सिद्ध हुआ। आटोमन साम्राज्य के सुल्तान महमूद पंचम की 
निबंलता एवं अयोग्यता के कारण तुर्की का समस्त कार्य प्रशासन त्विशासकों 
द्वारा सम्पन्न होता था | सुल्तान इन यूवा तुकं नेताओं के हाथ की कठपुतली 
था | इन नेताओं का युद्ध लक्ष्य आटोमन साम्राज्य का तुर्कीकरण, मिस्र, 


साइपरस आदि प्रदेशों को पुन: साम्राज्य में समामेलन तथा रूस के निकट-, 
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adf समस्त प्रदेशों को साम्राज्य में सम्मिलित करना था । अपने लक्ष्यपुति 
हेत राजनैतिक एवं सुदृढ़ सैनिक व्यवस्था की आवश्यकता थी । जिसकी 
प्राप्ति के लिये इन नेताओं ने जमंनी को अपना सर्वाधिक हितेषी व सहायक 
समझा । 

जमनी को भी तुर्की से मेसोपोटासिया के उपयोग का पशिया में राज- 
नेतिक एवं आथिक हस्तक्षेप का तथा fra और भारत में ब्रिटिश शक्ति को 
क्षीण करने का ध्येय था । 

प्रथम विश्वयुद्ध में टर्की की शोचनीय दशा हो गई । टर्की, जो कि वर्षो 
से युरोप के रोगी की संज्ञा पाता रहा, वास्तविक रूप से इस युद्ध के द्वारा 
मृत्यु ग्रस्त हो गया । युद्ध में टर्की की अर्थ व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और 
नागरिक और ग्रामीण जनसंख्या को प्रत्येक रूप से जेवनीय संकट का सामना 
करना पड़ा | इसके उपरान्त भी प्रथम युद्ध ने पश्चिमी एशिया के देशों को 
सकरात्मक योगदान दिया । सर्वप्रथम इस युद्ध ने राष्ट्रीयता की भावना को 
प्रेरित किया । अरब प्रदेशों में नव अरब राज्य संगठित करने की योजना 
बनायी । टर्की को सीमित कर कमाल पाशा को नेतृत्व प्रदान किया । युद्धो- 
मध्य सैनिक सामग्री, तकनीकी उपयोग तथा यातायात के मार्गो ने पश्चिमी 
एशिया को आधुनिकता से युक्त किया । संक्षेप में प्रथम विश्वयुद्ध ने पश्चिम 
एशिया में एक नये युग का सूतपात किया । 
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अध्याय 41 


राजतन्त्र से गणतन्त्र 


ऑटोमन साम्राज्य के विघटन संकट को शताब्दियों पश्चात प्रथम 
विश्वयुद्ध ने पूर्ण कर तुर्की गणतन्त्र को जन्म दिया । यद्यपि विघटन की 
आशा तो शताब्दियों से थी, परन्तु योरोपीय देशों की पारस्परिक स्वार्थ 
लिप्सा, sat, मतभेद एवं प्रभावक्षेत्र और शक्ति संतुलन बनाये रखने के 
स्वतः संघर्षं ने ऑटोमन साम्राज्य को बनाये रखा । प्रथम विश्वयुद्ध ने इस 
स्वार्थनीति को समाप्त कर नव तुर्की को मुस्तफा कमाल पाशा के सशक्त 
हाथों में सौंप दिया । 

प्रथम विश्वयुद्ध ने पश्चिमी एशिया में अधिदेश पद्धति (मैन्डेट 
सिस्टम) को भी जन्म दिया । इसके लिये देखें लेखक की पुस्तक 'पश्चिमी 
एशिया के इतिहास” में 'अरब7एशिया' का अध्याय | 


कमाल अतातुकं., 

मॉटोमन साम्राज्य की चार शताब्दियों का इतिहास मुस्तफ़ा कमाल 
“अतातुके' के उदय के साथ ही समाप्त हो जाता है । इतना विशाल एवं 
विस्तृत साम्राज्य शताब्दियों पर्यन्त विश्व मानचित्र पर अंकित रह कर 1922 
में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की अध्यक्षता में गणतन्त्र में परिवर्तित हो गया । 
यह qada भी इतिहास की गतिशीलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है । 

मुस्तफ़ा कमाल पाशा के पिता का.नाम अली XSIT था । उनका जन्म 
1881 में सेलोनिका में हुआ | जब वह सात dd के थे तो उनके पिता जो 
कस्टम अधिकारी थे उनका निधन हो गया | मुस्तफ़ा को माता जुबेदी अपने 
ga एवं पुत्री मक़बूली के साथ अपने भाई के यहाँ रहने लगीं । मुस्तफ़ा की 
बाल्यकाल से रुचि सैनिक बनने की थी । 1893 में बिना अपनी माता से 
आज्ञा ले मुस्तफ़ा ने सेलोंनिका सेनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की 
ate सैनिक स्कूल में प्रविष्ट हो गये । सैनिक प्रशिक्षण के मध्य ही उन्हे 
उनके शिक्षकों ने अद्भुतःप्रतिभा के कारण 'कमाल' नाम से पुकारना प्रारम्भ 
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कर दिया । एक अन्य तथ्य के अनुसार उनकी गणित की प्रतिभा ने उनके 
अध्यापक जिनका स्वयं का नाम भी मुस्तफ़ा था उनका नामकरण 'कमाल” 
किया । सेलोनिका से शिक्षा समाप्त कर वे मोनेस्टर Afan अकादमी में गये 
और 1899 में इस्तानवूल के युद्ध विद्यालय (वॉर कॉलेज) में प्रविष्ट हुए। 


समयोचित उस समय के अन्य युवा सेनिकों की भाँति मुस्तफा कमाल 
को भी अब्दुल हमीद के शासन एवं जमंनी के टर्की में प्रभाव से घृणा उत्पन्न 
हो गयी । 1905 में सैनिक प्रशिक्षण समाप्त कर उन्होंने अब्दुल हमीद के 
विरुद्ध राजनेतिक कार्यक्रम में भाग लेना आरम्म कर दिया। Sues में 
अपनी aa नियुक्ति के साथ उन्होंने “वतन” (फ़ादरलेण्ड) नामक क्रान्ति- 
कारी संस्था की सदस्यता ग्रहण की । धीरे-धीरे उस संस्या को पुन संगठित 
कर उसका नाम “वतन एवं स्त्राधीनतासंस्या' (फादर cius एण्ड फ्रीडम 
सोसायटी) रखा | अपनी इस संस्था को उन्होंने युवा Tat की “एकता एवं 
प्रगति” की संस्था से सम्बन्धित कर दिया । युवा get के कार्यो से मुस्तफ़ा 
कमाल अधिक सहमत नहीं थे । 


प्रथम विश्वयुद्ध में गेलीपोली के अभियान में मुस्तफा कमाल ने अपनी 
योग्यता एवं शौर्यंता का परिचय दिया जिसके फलस्वरूप इस्तानबूल की रक्षा 
हुई और वह राष्ट्रीय नायक बन गये | तत्पश्चात मुस्तफ़ा कमाल को ब्रिगे- 
डियर तथा पाशा बना कर कॉकेशिस भेजा गया । यद्यपि उनको कॉकेशिस 
भेजना राजनेतिक चाल थी किन्तु उनकी प्रथम सफलता के पश्चात उनके 
लिये सफलताओं का मागं स्वयंमेव प्रशस्त होता गया | अक्तुबर 1918 Ñ 
ऑटोमन साम्राज्य के आत्म समर्पण से किंचित पुर्व मुस्तफ़ा कमाल ने सुल्तान 
से कहा कि सुरक्षा मन्त्रालय का संचालन उन्हें करने दे किन्तु सुल्तान ने 
उनके परामर्श को अस्वीकार कर दिया d 

अक्टूबर 1918 तक टर्की प्रथम विश्वयुद्ध के सम्भवतः: प्रत्येक मोचे 
पर पराजित हो चुका था । जब अक्टूबर 30 को “मुदरो” में युद्ध विराम 
पर हस्ताक्षर हुए, उस समय TH gef पूर्ण रूप से हतोत्साहित हो चुक्रा था 
तथा किसी प्रकार की प्रतिरोध शक्ति तुर्की के पास नहीं रह गई थी 1 सर 
हैरी ल्यूक के अनुसार अब तुर्को केवल उस दण्ड की प्रतीक्षा में था जो विदेशी 
शक्तियाँ सदेव अपने से पराजित देशों को देती रही थीं। मई 1919 में 
कमाल पाशा ने जो प्रतिरोध आन्दोलन प्रारम्भ किया वह सुल्तान के विरुद्ध 
स्पष्ट विद्रोह था ।,मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अनुसार नवीन तुर्की के पुननिर्माण 
के लिए यही एक ऐसा मार्ग था जिसके द्वारा तुर्की को जीवन-दान दिया जा 
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सकता था । मुस्तफ़ा कमाल तथा उसके राष्ट्रवादी सहयोगियों को नवीन 
राज्य की स्थापना हेतु लिमुखी चुनौती का सामना करना पड़ा : 

(1) सुल्तान के विरुद्ध राजनेतिक युद्ध करके तुर्की पर नियन्त्रण 
करना । 

(2) विदेशी शक्तियों का तुर्की के क्षेत्र से बहिष्कार करना । 

(3) टर्की को एक अखण्ड एवं स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में स्थापित 
करना । 

ऑटोमन साम्राज्य के भाग्य का निर्णय करने में मित्र राष्ट्रों को 


विलम्ब हुआ । इस विलम्ब का कारण मित राष्ट्रों में आपस में तुर्की के 
प्रश्‍न को लेकर मतभेद था p इसमें विशेषतया फ्रांस तथा ब्रिटेन के मध्य एवं 
इटली तथा यूनान के मध्य मतभेद था । इसके अतिरिक्‍त सुल्तान तथा 
मुस्तफ़ा कमाल का पारस्परिक मतभेद भी बिलम्ब का एक कारण था । 
अन्ततः मित्र राष्ट्रों ने सुल्तान के साथ अगस्त 10, 1920 को सेत्र की सन्धि 
की । द ete ऑफ पीस के अनुसार इस सन्धि में :-- 
(1) अरव में “हेजाज” को स्वतन्त्र मान लिया गया । 
(2) आरमीनिया अन्तरराष्ट्रीय प्रत्याभुति के अधीन स्वतन्त्र ईसाई 
गणतन्त्र मान लिया गया d 
(3) फिलिस्तीन, ईराक, ट्रान्स-जार्डन क्षेत्र तथा सीरिया को ब्रिटेन 
तथा फ्रांस के अधीन संरक्षित क्षेत्र माना गया | 
(4) श्रोस, एड्रियानोपुल, गेलीपोली भादि क्षेत्र यूनान को दिये गये । 
(5) डार्डेनल्स तथा बासफोरस का अन्तरराष्ट्रीयकरण किया गया । 
(6) महान्‌ ऑटोमन साम्राज्य एक सीमित तुर्की राज्य के रूप में 
परिणत कर दिया गया । 
aa की सन्धि के समकालिक ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के मध्य 
एक त्रिपक्षीय समझोता हुआ । इस समझौते के अनुसार तुर्की क्षेत्र को 
फ्रांसीसी और इतालवी प्रभाव क्षेत्रों में विभक्त करना था । Ba की सन्धि 
तुर्की के लिये पूर्ण रूप से अपमानजनक थी । इस सन्धि और त्रिपक्षीय सन्धि 
ने gat की प्रतिष्ठा को धूलि-धूसरित कर दिया । इस संकटकालीन समय में 
तुर्की राष्ट्र मुस्तफ़ा कमाल पाशा का नेतृत्व पाकर कुछ स्थिर हो सका । 
कमाल पाशा को युद्ध एवं सुल्तान की आन्तरिक नीति ने तुर्की के दुःखों का 
निवारक बनने में अन्यतम सहायता प्रदान की । 
gal मध्य कुस्तुनतुनियाँ में सुल्तान मुहम्मद षष्ठ ने ब्रिटिश सैनिक 
प्रभाव के अन्तर्गत 1920 में सन्धि को स्वीकार कर लिया किन्तु अंकारा में 
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मुस्तफा कमाल के नेतृत्व में तुर्की राष्ट्र-सभा ने सन्धि का समर्थन नहीं 
किया । इसके अतिरिक्त मुस्तफा कमाल की सेना ने मित्र-राष्ट्रों के deu 
विभाजन तथा युद्ध-कलंक से लाभ उठाकर आरमीनिया गणतन्त्र का अभि- 
लोपन कर दिया तथा फ्रांस एवं इटली को अपने क्षेत्रों पर अधिकार नहीं 
करने दिया । फ्रांसतथा इटली की सरकारें तुर्की सैनिक पुनरुत्यान से भयभीत 
होकर सन्धि संशोधन पर सहमत हो गयीं । इरफ़ान औरणा के मत में सम- 
योचित लाभ उठा कर रूस ने तुर्की राष्ट्रवादियों से सन्धि की जिसके arg- 
सार ‘aa की सन्धि” की तीव्र भत्संना की गई तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
तुर्की-रूस एकता को प्रोत्साहन दिया गया । इसी मध्य ब्रिटेन ने युनान को 
तुर्की राष्ट्रीय सैनिकों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित 
किया | तदनुसार जुलाई 1921 में एक यूनानी सेना “राजा काम्स्टेनटाईन'? 
के अधीन मुस्तफ़ा कमाल के विरुद्ध युद्ध में गयी परन्तु शीघ्र ही यूनान की 
पराजय का वातावरण वन गया । इसका एक कारण तो इस अवसर पर 
ब्रिटेन का यूनान की सहायता न करना था दूसरा, तुर्की को इटली और फ्रांस 
का युद्ध सामग्री देना था । विजयोल्लास में मुस्तफ़ा कमाल ने नवम्बर 1922 
को कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया । 


फलतः मुस्तफ़ा कमाल तथा तुर्की राष्ट्रवादियों ने Aa की सन्धि को 
अनियमित घोषित कर दिया तथा नवीन सन्धि वार्ता के पश्चात्‌ मित्र राष्ट्रों 
तथा तुर्की के मध्य जुलाई 24, 1923 को “लोजान की सन्धि” की गयी । 
इस सन्धि के अनुसार : 

(1) तुर्की ने समस्त अधिकारों से हेजाज, फिलिस्तीन, ट्रान्स-जाडंन, 
इराक तथा सीरिया के क्षेत्र मुक्त कर दिये । 

(2) अनातोलिया, साइलेसिया, अदालियाँ, स्मर्ना, कुस्तुनतुनिया तथा 
पूर्वी श्रोस पर तुर्की का अधिकार बना रहा । 

(3) स्ट्रेटूस को स्वतन्त्रता प्रदान की गयी तथा Su ata का विसंव्यी- 
करण कर दिया गया | 

(4) विदेशी शक्तियों द्वारा आन्तरिक समस्याओं में हस्तक्षेप समाप्त 
कर दिया गया | 

(5) यूनान-तुर्की समझौते के द्वारा जनता का आदान-प्रदान प्रारम्भ 
हो गया | 

अली नाजी काराजान ने अपनी पुस्तक 'लोजान' में लिखा है कि 
लोज़ान की सन्धि ने शताब्दियों पूर्वं के ऑटोमन साम्राज्य का अन्त कर 
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आधुनिक तुर्की को जन्म दिया । यह सन्धि इसलिए भी महत्वपुर्ण है कि वह 
पश्चिमी एशिया के राज्य के साथ युद्ध के मध्य पश्चिम के साथ प्रथम 
विशिष्ट राजनैतिक सन्धि ati इस सन्धि ने इस बात का स्पष्टीकरण किया 
कि तुर्की राज्य राजनीति एवं बौद्धिकता में पश्चिम के सम-तुल्य है । 


कमालवाद 

लोज़ान की संधियोपरान्त नव टर्की के सृजन का श्रेय मुस्तफा कमाल 
अतातुक के नेतृत्व को हे । काज़िम नमो ga ने अपनी पुस्तक faar गोकल्प? 
तथा माग्रेंट औरग़ा ने अपनी पुस्तक 'अतातुर्क' में गोकल्प के विचारों एवं 
मुस्तफा कमाल पर उनके प्रभाव को चित्रित करते हुये लिखा है कि-- 

कमाल पाशा के विचारों को प्रौढ़ता एवं क्रमबद्धता तुर्की के प्रसिद्ध 
समाजशास्त्री “जिया गोकल्प” (1876-1924) ने प्रदान की । गोकल्प ने 
संस्कृति तथा सभ्यता को पृथक्‌ बताया और पाश्चात्य सभ्यता का पूर्ण रूप 
से समन्वय करने का ज्ञान दिया । इस बुद्धिजीवी के अनुसार पूर्वे सुधा रकों में 
यही त्रुटि थी कि उन्होंने पाश्‍चात्य सभ्यता का पूर्वी सभ्यता के साथ गठबन्धन 
कर दिया जो वास्तविकता में दो पृथक्‌ मार्ग थे। गोकल्प ने अपने विचारों में 
तुर्कीवादको राजनीति रहित एक वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा साहित्यिक आन्दोलन 
बताया तथा इसका अनुवादित एवं प्रयोगात्मक रूप लोकवाद में निहित किया । 
शिक्षा का समन्वय मुस्तफ़ा कमाल के लोकदल में हुआ । यदि जिया गोकल्प 
इस आधुनिक तुर्की राष्ट्रवाद का दाशेनिक था तो कमाल अतातुक उसका 
निष्पादक एवं प्रेरणास्रोत था । 

1919 की पूर्वी एशिया माइनर सुरक्षा समिति धीरे धीरे सितम्बर 

1923 में लोकदल (हाक फिरकासी) में परिवर्तित हो गयी । इस दल का 
छह Tala कार्यक्रम था जो कमालवाद के छह सिद्धान्तों के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । कमाल के इस छह सूत्री कार्यक्रम को संविधान के अनुच्छेद 2 में 
विस्तारपूर्वक दिया गया हे । आधुनिक तुर्की के समस्त सुधार इन्हीं farai- 
कित सिद्धान्तों पर आधारित थे । 

(1) गणतन्त्रवाद--इसके अनुसार राजसत्ता जनता में निहित है 
अर्थात्‌ राजसत्ता का मुख्य खोत जनता है । 

(2) राष्ट्रवाद--इस सिद्धान्त के द्वारा तुर्की को वहां के निवासियों 
का देश घोषित किया गया अर्यात्‌ अन्य प्रदेशों में जहाँ गर-तुर्की लोग रहते 
थे, तुर्की गणतन्त्र ने अपना क्षेत्राधिकार me कर दिया ı 

(3) लोकवाब--इस सिद्धांत ने शताब्दियों से चली आ रही मिल्लत 
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व्यवस्था का अन्त कर, न्याय के समक्ष समस्त जनता को समानता प्रदान की 
अर्थात्‌ लोकवाद ने हर प्रकार के जाति, वर्ण तथा वर्ग के भेदभाव को समाप्त 
कर दिया । लोकवाद किसी जाति या धर्म-विशेष पर आधारित नहीं था 
अपितु सामान्य नागरिकता एवं राष्ट्रीय कार्यों के हित में निहित था । 

(4) राज्य नियन्त्रणवाद--इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य आवश्यकता- 
नुसार रचनात्मक एवं प्रचलित हस्तक्षेप राष्ट्र की आथिक व्यवस्था में कर 
सकता है । 

(5) धर्म-निरपेक्षतावाद--इस सिद्धान्त ने गणतन्त्र को धर्मनिरपेक्ष 
राज्य घोषित किया अर्थात्‌ राज्य तथा धर्म का विभाजन किया गया । इसके 
अनुसार सभी धर्म राज्य के अन्तर्गत समान हैं । 

(6) सुधारबाद--इस सिद्धान्त ने सुधारों को सदेव खुला रखने का 
आश्वासन दिया अर्थात्‌ किसी परम्परा अथवा पूर्वोदाहरण के कारण राष्ट्र 
का अहित होता है तो उसको मान्यता देना कोई आवश्यक नहीं है । 

लाड किचराँस के अनुसार इन उपर्युक्त कथित सिद्धान्तों का अपना एक 
पृथक्‌ महत्व था । वास्तव में इन सभी सुधारों का मुख्य ध्येय पूर्वी सभ्यता 
को पाश्चात्य सभ्यता के पक्ष में त्यागना था जबकि मध्य पूर्व के अन्य देशों 
में पूर्वी एवं पाश्चात्य दोनों ही सभ्यताओं का समावेश था परन्तु तुर्की केवल 
पाश्चात्य सभ्यता को ही मान्यता प्रदान करने हेतु चेष्टारत था D इस प्रकार 
वह अपने को यूरोपीय समुदाय का एक सदस्य समझने लगा | 1922 से लेकर 
1938 तक, कमाल अतातुर्क को मृत्यु तक, सरकार की नीतियों का मुख्य 
ध्येय तुर्की में व्याप्त पुरातन प्रथाओं एवं विचारों का उन्मूलन करना था । 
इस प्रकार तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल का ध्येय नवीन विचाराधारा का समावेश 
करता था | 

HARA FEAT आयदेमीर के मतानुसार मुस्तफ़ा कमाल का ध्येय केवल 
विदेशी हस्तक्षेप से निवृत्ति प्राप्त करना नहीं था परन्तु उसके अनुसार यह 
एक ऐसा स्वर्ण अवसर था जिसके द्वारा आधुनिक तुर्की का निर्माण क्रिया 
जा सकता था । इस निर्माण के लिए यथार्थवादी सुधारों की नितान्त 
आवश्यकता थी । इस सुधार परियोजना को मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की के बुद्धि- 
जीवियों की सहायता से साकार रूप प्रदान किया । कमाल पाशा का योग 
दान विचारों की मौलिकता में इतना नहीं था, जितना कि संगत, अनुकूल 
और परस्पर सम्बद्ध विचारों का चयन था जिनको प्रयोगात्मक रूप देकर 
यथार्थवाद में परिवर्तित कर दिया गया । कमाल ने नवीन संविधान के अनु- 
मोदन एवं गणतन्त्रीय शासन के “व्यवस्थापन” के लिए सुधारों का कार्यक्रम 
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प्रस्तुत किया, तथा इसी उद्देश्य से उसने अन्य अधिकारियों के साथ मिल कर 
अनातोलिया का भ्रमण किया । अपनी इस यात्रा में मुस्तफ़ा कमाल ने जनता 
के समक्ष अपनी सुधार योजना कौ रूप-रेखा प्रस्तुत कर जन साधारण का 
समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा की । उसने देशवासियों को वताया कि देश कौ 
उन्नति एवं जागृति के हेतु पश्चिमी शिक्षा अनिवार्यं है और इस आधुनिकी- 
करण के सिवा देश को उन्नत करने का अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं हो 
सकता । इसी रूपरेखा के आधार पर मुस्तफ़ा कमाल ने देश को सुसंगठित, 
सुशिक्षित एवं सुव्यवस्थित करने के लिए “सुधार क्रान्ति” का कार्यक्रम 
आरम्भ कर दिया । 


सुल्तान पद की समाप्ति 

यूनान के विरुद्ध सैन्य विजय तथा ब्रिटेन के विरुद्ध राजनैतिक विजय 
के तुरन्त ही पश्चात्‌ राष्ट्रीय सभा ने नवम्बर 1, 1922 को सुल्तान पंचम 
को सिहासनच्युत कर दिया क्योंकि तुर्की की प्रभुसत्ता किसी व्यक्ति-विशेष 
में न रहकर राष्ट्र सभा में निहित थी । डोनाल्ड वेब्स्टर के कथन में मुस्तफ़ा 
कमाल पाशा के अनुसार सुल्तानों ने अत्याचार किये थे और इन अत्याचारों 
के विरुद्ध राष्ट्र ने विद्रोह कर दिया । मुस्तफ़ा कमाल के मस्तिष्क में यह 
घारणा थी कि सुल्तान पद प्रारम्भ से ही अधोमुखी था, परन्तु कमाल ने 
इस धारणा को इससे पूर्व व्यापकता नहीं प्रदान की थी । 1919 में होने- 
वाली “इरजिरम” एवं “सिवास” के सम्मेलनों में प्रतिनिधियों ने सुल्तान के 
साथ सहानुभूति प्रकट की तथा ag भी कहा कि वह “मित्र राष्ट्रों के हाथों 
में कठपुतली है ।” इस कारण राष्ट्रवादियों ने सुल्तान के प्रति किचित्‌ 
सहानुभूति प्रदर्शित की क्योंकि वे ऑटोमन राजवंश को समाप्त नहीं करना 
चाहते थे अपितु उन्होंने संविधान की सुविधा के अनुसार एक नये सुल्तान की 
माँग की । जब सुल्तान अपने परिवार के साथ निर्वासित हो रहा था तो 
सुल्तान के चचेरे भाई sega मजीद को सुल्तान घोषित कर दिया गया । 
इसी के एक वर्ष पश्चात्‌ अक्टूबर 29, 1923 को राष्ट्रीय सभा ने तुर्की में 
गणतन्त्र की घोषणा कर दी तथा मुस्तफ़ा कमाल को इस गणतन्त्र का प्रथम 
राष्ट्रपति घोषित किया गया । 


ख़लीफ़ा पद की समाप्ति 
सुना किली ने अपनी पुस्तक 'कमालिज्म' में लिखा है कि राष्ट्र के 
हित के लिए मुस्तफ़ा कमाल का मत था कि खलीफ़ा पद को समाप्त करना 
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अनिवाय है क्योंकि इस सन्दर्भ में अन्य कोई मध्य मार्ग सम्भव नहीं था । 
यदि सुल्तान पद की समाप्ति ने कुछ तुर्को को अप्रसन्न किया तो उसी के 
साथ ही खलीफ़ा पद की समाप्ति ने gal मुसलमानों को असन्तुष्ट किया । 
अतातुर्क के साथी एवं अनुयायियों ने एक उदारवादी इस्लामिक राज्य की 
स्थापना की माँग की परन्तु अतातुकं को यह विश्वास था कि यदि राज्य 
इस्लामवादी है तो वह कदापि उदार नहीं हो सकता । इसी उद्देश्य से प्रेरित 
होकर राष्ट्रीय सभा में विचारों के आदान प्रदान के बाद मार्च 3, 1924 
को खलीफ़ा के पद की समाप्ति कर दी गयी | अब्दुल मजीद तया ऑटोमन 
साम्राज्य के संस्थापक अर्थात्‌ उस्मान राजवंश के सभी सदस्यों को तुर्की से 
निर्वासित कर दिया गया । इस खलीफा के पद के स्थानः पर किसी नवीन 
पद का निर्माण नहीं किया गया । 


न्याय सम्बन्धी सुधार 
सुल्तान एवं खलीफ़ा के पदों की समाप्ति के साथ ही साथ नवीन 

सुधारों का शुभारम्भ हुआ । ggg eut के अनुसार 1926 के न्यायिक 
सुधारों ने घामिक न्यायालयों की समाप्ति कर दी और उसके स्थान पर 
स्विटजरलेंड के नागरिक नियमों एव इटली की दण्ड संहिता के आधार पर 
नवीन न्याय संहिता का निर्माण किया गया । यह नवीन न्याय संहिता पूर्ण 
रूप से उपर्युक्त देशों की न्याय पद्धति पर नहीं आधारित थी परन्तु किंचित्‌ 
परिवर्तित थी । तुर्की के गणतन्त्र ने प्राचीन ऑटोमन नागरिक एवं घामिक 
नियमों का avea किया तथा प्राचीन मिल्लत व्यवस्था का अन्त क्रिया । 
इस गणतन्त्र ने जमन पद्धति पर आधारित वाणिज्य संहिता का निर्माण किया à 
इन न्यायिक सुधारों के कारण उलेमा लोगों के अधिकारों का ह्वास हुआ क्योंकि 
ये स्वयं को न्यायिक कार्यों का निरंकुश परिपालक समझते थे। नवीन 
सुधारों के अन्तर्गत केवल वे ही व्यक्ति, जिन्होंने पाश्‍चात्य fafa का अध्ययन 
किया था, मुकदमों का निर्णय कर सकते थे। इस प्रकार वे समस्त संस्थान 
जहाँ इस्लामिक विधि का अध्ययन कराया जाता था, बन्द कर दिये गये । 
“शैख उल-इस्लाम'' के पद की समाप्ति कर दी गयी तथा इसके स्यान पर 
समस्त धार्मिक कार्यों हेतु दो परिषदें तथा पुण्य कार्यो का परिषद्‌ अर्थात्‌ 
aan बनीं । ये दोनों परिषदे प्रधान मन्त्री के अधीन थीं । मुस्तफ़ा कमान के 
अनुसार विज्ञान और सभ्यता ही जीवन की शक्ति ओर सिद्धान्त होते 
चाहिए | अतातुर्क के अनुसार धर्म तन्त्र का सार्वजनिक कार्यों से समाप्त gr 
जाना आवश्यक था ag विधि एवं शिक्षा को धामिक प्रभाव से स्वतन्त्र 
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मानने के पक्ष में थे । वेब्स्टर के मत में अतातुर्क न्याय तथा शिक्षा को प्राच्य 
नियमो की आधारशिला पर न रख कर समय क्रे साथ परिवर्तित करने के 
पक्ष में थे । 


इस्लामिक तिथिपत्न में परिवर्तन 

सुना के अनुसार 1926 में तुर्की के परम्परावादी तिथिपत्न में परिवर्तन 
किया गया । प्राच्य तिथिपत्न के स्थान पर नवीन ईसाई तिथिपत्न लागू किया 
गया । यद्यपि समस्त मुस्लिम त्यौहार एवं धामिक कार्यों में प्राच्य तिथिपत्र 
का प्रयोग किया जाता था परन्तु सरकार ने नवीन परिवर्तित तिथिपत्न को 
मान्यता प्रदान की । सरकार ने जनता से नवीन तिथियों को प्रयोग में लाने 
का आग्रह किया । इस परिवर्तन के साथ ही तुर्की की राजधानी को भी 
इस्तान्बूल से अंकारा स्थानान्तरित किया गया | इसके तीन मुख्य कारण थे, 
एक तो इस्तान्बुल में बहुत से धार्मिक स्थान थे, दूसरे अंकारा में कृपि वर्ग 
से सम्पर्क करना सरल था । और तीसरा अकारा देश के मध्य में स्थित ar 


अरबी वणंमाला की समाप्ति 
wate लुईस ने शिक्षा प्रगति के प्रति लिखा है कि नवम्बर 1928 में 
तुर्की की सीमा में अरबी वर्णमाला की समाप्ति कर दी गई तथा इसके 
स्थान पर लैटिन वणंमाला को तुर्की भाषा में समाविष्ट किया गया । अता- 
तुर्क ने “क्रुरान शरीफ” का तुर्की भाषा में अनुवाद कराया तथा नवीन aÑ- 
माला के आधार पर “कुरान” का प्रकाशन हुआ | अतातुकं ने जन-साधारण 
को दैनिक ईश्वरीय प्रार्थना तुर्की भाषा में करने की आज्ञा प्रदान की । इस 
आज्ञा से भतातुकं ने देश में निरक्षरता का उन्मूलन करने की चेष्टा की p उन्होंने 
अपने संसद्‌-सदस्यों के साथ ग्रामों में जाकर जनता को नवीन वर्णमाला का 
बोध कराया | इस कार्य में अतातुकं एवं उसके सहयोगी अपने साथ श्याम- 
पट लेकर जाते थे तथा जन-साधारण को प्रथम वार उन अक्षरों का ज्ञान 
हुआ जो वंसे ही उच्चरित किये जा सकते थे जैसे उन्हें लिखा जा सकता 
था | मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की कला एवं संगीत को भी आधुनिकता 
प्रदान करने का प्रयास किया । उन्होंने मूर्तियों की स्थापना करायी तथा स्वयं 
तुर्की के मुख्य स्थानों पर मूति-स्थापना हेतु शिलान्यास किया । पाश्‍चात्य 
संगीत को भी अतातुकं ने प्रोत्साहित किया तथा अनातोलिया के संगीत को 
हतोत्साहित किया । प्राइस के मतानुसार यद्यपि अतातुके के इन कार्यों ने 
जनता को किचित्‌ प्रभावित किया परन्तु यह परिबर्तन तुर्की जनता के हृदयों 
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को स्थायी रूप से परिवतित न कर सका । 


उपाधियों की समाप्ति 

उपाधियों का प्रचलन, Fa वे, पाशा आदि, लोकवाद के सिद्धान्तों के 
विरुद्ध था । 1934 में समस्त उपाधियों की समाप्ति कर दी गई तथा तुर्की 
जनता को यह आदेश दिया गया कि वे अपने पारिवारिक नामों के आधार 
पर नामकरण किया करें एवं शुद्ध रूप से तुर्की में नामकरण करने के लिए 
प्रोत्साहन भी दिया गया । यह इसी का प्रतिफल था कि मुस्तफ़ा कमाल को 
'अतातुर्क' (तुर्कों के पिता) की उपाधि प्रदान की गयी । 


वेश-भूषा में सुधार 

रूस के पीटर महान्‌ की ही भाँति तुर्की जनता को यूरोपीय वेश-भुषा 
धारण करने के लिए विवश किया गया तथा उन्हें यूरोपीय निवासियों की 
भाँति पतलून एवं हैट धारण करने की आज्ञा प्रदान की गई । har gat 
टोपी का 1925 में निषेध कर दिया गया । 


पर्दा प्रथा की समाप्ति 

कारपत के मत में महिलाओं के उद्धार हेतु स्ंप्रथम पर्दा प्रथा की 
समाप्ति आवश्यक थी, अतः सरकारने पर्दा प्रथा के अन्त के लिए महिलाओं 
को प्रोत्साहित किया । इस प्रकार सामाजिक विमुक्ति के द्वारा महिलाओं ने 
देश के विभिन्न कार्यो में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया । महिला शिक्षा का 
आयोजन प्रथम वार तुर्की में किया गया । शताब्दियों से चली आ रही स्त्री- 
निरक्षरता का अतातुकं ने साक्षरता में परिवर्तेन कर दिया । अतातुक के 
इस सामाजिक कार्य ने राष्ट्र के भविष्य को नव-ज्योति प्रदान की । बहु- 
विवाह प्रथा को भी अवेधानिक घोषित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप 
तुर्की की सामाजिक दशा में परिवर्तेन दृष्टिगोचर होने लगे । 1943 में तुर्की 
महिलाओं को मतदान का भी अधिकार प्रदान किया गया D अतः इन सब 
उपर्युक्त सुधारों के द्वारा तुर्की महिलाओं ने राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय 
भाग लेना प्रारम्भं किया । 


मस्जिद की पाठशालाओं की समाप्ति 
ऑटोमन साम्राज्य के अन्तर्गत शिक्षा पर उलेमा लोगों का पूणं संरक्षण 
था। साथ ही प्रत्येक मस्जिद के साथ पाठशालाएँ संलग्न थीं | 18वीं शताब्दी 
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के पश्चात्‌ तंजीमात सुधारों के फलस्वरूप यूरोपीय पद्धति पर संचालित 
स्कूलों का निर्माण हुआ परन्तु गणतन्त्र के अन्तर्गत शिक्षा को उलेमा लोगों 
के संरक्षण से ले लिया गया | सरकार ने पाश्‍चात्य पद्धति पर विद्यालयों का 
निर्माण किया तथा पुरातनपन्थी शिक्षा संस्थानों की समाप्ति कर दी । 


अवकाश दिवस में परिवर्तन 

सन्‌ 1935 के पश्चात्‌ शुक्रवार को अवकाश का दिवस न मान कर 
इतवार को साप्ताहिक अवकाश का दिन घोषित कर दिया गया p faaie 
ने इस परिवर्तन के प्रति अपने विचार प्रकट करते हुये लिखा है कि यह 
परिवर्तन व्यापारिक दृष्टि से परिपूर्ण था क्योंकि तुर्की का समस्त व्यापार 
यूरोप से होता था और युरोप में रविवार का दिन अवकाश का होता था । 
अतातुर्क के अनुसार qni जेसा नव-राष्ट्र अपनी परम्परा के लिए राष्ट्र का 
आथिक ह्लास नहीं सहन कर सकता | अतः रविवार का दिवस ही अवकाश 
दिवस होगा । पश्चिमी एशिया में टर्की ही एक ऐसा देश है, जहाँ पर शुक्रवार 
अवकाश दिवस नहीं है | 


भाषा में सुधार 
तुर्की भाषा स्वयं में अरवी तया फारसी भाषा की ऋणी है। इस 
प्रकार यह भाषा केवल लेखकों ओर वौद्धिक लोगों के लिए थी परन्तु जन- 
साधारण, जिनको अरबी तथा फारसी का ज्ञान नहीं था, इस भाषा को सम- 
aa में असमर्थ थे । राष्ट्रवादियों ने इस वास्तविक राष्ट्रीय आवश्यकता को 
समझ कर तुर्की भाषा में से अरबी मौर फारसी के शब्दों को परिवर्तित कर 
gat के शब्दों को प्रतिस्थापित किया । तुर्की भाषा को लोकप्रिय बनाने हेतु 
प्रति सप्ताह समाचार-पत्तों में शब्दावली प्रकाशित की जाती थी । यदि किसी 
अरबी अथवा फारसी शब्द का अनुवाद तुर्की भाषा में नहीं होता था तो उसके 
स्थान पर किसी युरोपीय शब्द का प्रयोग किया जाता था । इसी उत्साह में 
राष्ट्रवादियों ने कई क्षेत्रों एवं नगरों के नामों में परिवर्तन कर दिया । 
सबसे महत्वपूर्ण कार्यं सरकार ने आशिक क्षेत्रों में किया । आटोमन 
साम्राज्य काल में व्यापार ग्रीस तथा आरमीनिया के हाथों संचालित होत 
था । ad: 1930 में फ्रांसीसी व्यापार-दक्ष व्यक्तियों ने सरकार को आथिक 
मामलों में सुझाव देना प्रारम्भ कर दिया एवं सरकार ते समस्त योजनाओं 
का संचालन स्वयं करना प्रारम्म कर दिया तथा तम्बाकू, नमक, मदिरा, 
आदि पर से एकाधिकार समाप्त कर दिया | सड़कों का निर्माण हुआ, कल 
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कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया । मुस्तफा कमाल पाशा को 
इसका भली भांति ज्ञान था कि राष्ट्र का मुख्य व्यवसाय mf है, इस कारण 
कृषि का आधुनिकोकरण एवं विस्तार करने हेतु अतातुक ने पश्चिमी देशों से 
कृषि के आधुनिक यंत्र मँगवाए । अंकारा में एक आदर्श फार्म स्थापित किया 
गया । इसके अतिरिक्त कृपकों को सहायता प्रदान करने हेतु 1929 में एक 
कृषि बैक स्थापित किया गया ओर 1929 में Zt सहकारी समितियों ar 
परियोजनाओं को सफल बनाने की चेष्टा की गयी । कृषि को शिक्षा प्रदान 
करने के लिए 1935 में उच्च कृषि विद्यालय खोला गया जो बाद में 
“अंकारा विश्वविद्यालय” का अंग वन गया । अतातुकं के प्रयासों के द्वारा 
तुर्की का कृषक वर्ग सम्पन्न एवं समृद्ध हो गया। ये समस्त कार्य तुर्की की 
आथिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु किए गए थे । ओद्योगिक विकास एवं 
प्रगति के लिए 1935 में पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया । 

पश्चिमी एशिया के समालोचकों ने यों तो कमालवाद की वृहत्‌ व्या- 
ख्या एवं विश्लेषण किया है; परन्तु लेखक के विचार से पश्चिमी एशिया 
के आधुनिक युग में प्रत्येक राष्ट्र-निर्माता स्वयं को “अतातुर्क” के समान 
बनाना चाहता था | परन्तु रजा शाहु से लेकर नासिर तक कोई अतातुर्क 
जैसा जन-नायक नहीं हुआ जिसका अपने राष्ट्र-निर्माण में इतना अधिक 
योगदान अथवा इतना व्यापक प्रभाव जन-साधारण पर रहा हो । किसी एक 
व्यक्ति ने अपना इतना नैतिक एवं मनोवेज्ञानिक प्रभुत्व जनता पर स्थापित 
नहीं किया जितना कमाल पाशा ने अपने राज्यकाल में किया । इसी के परि- 
णामस्वलूप जनता ने कमाल पाशा को अतातुकं अर्थात्‌ “राष्ट्रपिता” की 
उपाधि से शोभायमान किया । अतातुकं आधुनिक तुर्की के पुनर्जागरण का 
प्रतीक है तथा तुर्की को एक सुव्यवस्थित रूप देने का यह कार्यं उसके ही 
व्यक्तित्व की देन था । नवम्बर 10, 1938 को अतातुक की मृत्यु ने सम्पूर्ण 
राष्ट्र को व्यापक तथा वास्तविक शोकसागर में निमज्जित कर दिया 1 इससे 
पुर्वं ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के समय भी जनता इतनी शोकग्रस्त नहीं 
हुई थी । 

मुस्तफा कमाल “अतातुक” कौ महानता उसके ही शब्दों में स्वत: 
निहित है । अतातूर्क ने अपने एक भाषण में कहा कि यदि कोई मनुष्य यह 
सोचता है कि अन्य प्राणियों का भाग्य उस पर निर्भर है तो वह अत्यन्त 
aa प्रकृति का प्राणी है। किसी भी नेता को जनता का उत्थान करने में 
यह कदापि नहीं सोचना चाहिए कि जनता उसको क्या प्रतिफल प्रदान करेगी ? 


——-— - 


REND Let re 


884|एशिया : उद्भव एवं विकास 


यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मृत्युपरान्त राष्ट्र में प्रगति अथवा 
विकास नहीं होगा तो वह व्यक्ति नितान्त मूर्ख है । 


वेदेशिक सम्वन्ध 
तुर्की की असाधारण आन्तरिक उन्नति के पश्चात्‌ कमाल अतातुक ने 
अपनी वंदेशिक नीति में भी समानान्तर सफलता प्राप्त की । लोज़ान की 
सन्धि में तुर्की तथा इराक को सीमा अनिर्धारित छोड़ दी गई थी । इसमें 
सोसल की समस्या अत्यधिक गम्भीर थी क्योंकि मोसल में अधिकतर कई जाति 
के लोग रहते थे और उनमें विद्रोह करा देना कोई कठिन कार्य न था । इन 
विद्रोहों का प्रभाव स्वयं तुर्की में भी कई जाति में निहित होने के कारण एक 
जटिल प्रश्‍न वन गया | कमाल पाशा ने अपनी बुद्धिमत्ता एवं चातुर्य से 1926 
में ब्रिटेन के साथ एक afer में मोसल का प्रदेश इराक को दे दिया । तुर्की 
ने इस समझौते को इस आधार पर स्वीकार किया कि मोसल प्रदेश के तेल 
के उत्पादन का 10 प्रतिशत तुर्की को दिया जायेगा । इस सन्धि के द्वारा 
आंग्ल-तुर्की सम्बन्धों में उन्नति हुई | धीरे-धीरे आंग्ल-तुर्की वेमनस्य का स्थान 
मैत्री ने ले लिया । 
ब्रिटेन से राजनेतिक समझौते के पश्चात्‌ यूनान के साथ तुर्की ने अपने 
सम्बन्धों को सुदृढ़ किया । वेनजिलों ने तुर्की की राजकीय-यात्रा की और 
अंकारा में उसका भव्य स्वागत किया गया | इस प्रकार यूनान और तुर्की के 
सम्बन्ध जन-संख्या विनमय के पश्चात्‌ और अधिक मैत्रीपुर्ण हो गये । 1930 
में यूनान-तुर्की में सन्धि हुई तथा इसके द्वारा Wd समस्याओं का समाधान 
किया गया । दोनों देशों ने सीमा अधिकार में रहने का आश्वासन fear तथा 
पूर्वी भुमध्यसागर में नौ-सेना के सामान्य सिद्धान्त का परिपालन करने का 
आश्वासन दिया | 1934 में बालकन समझोता यूनान, युगोस्लाविया तथा 
रूमानिया साथ तुर्की ने किया । इस समझौते के अनुसार सामुहिक सुरक्षा, 
स्वतन्त्रता तथा सीमा अखंडता का प्राविधान किया गया d 
जुलाई 1932 में तुर्की राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया और 1934 में 
उसकी समिति का सक्रिय सदस्य वना लिया गया । तुर्की ने संघ के सदस्य 
होने के नाते, संघ के कार्यो में सक्रिय भाग लिया । 1935 में इथोपिया 
में इटली के आक्रमण के साथ ही तुर्की की सरकार ने स्ट्रेट्स के विसैन्यी- 
करण को समाप्त करने की चेष्टा की । स्ट्रेट्स के विसन्यीकरण के कारण 
डाडिनल्स एवं बासफ़ोरस के क्षेत्र के द्वारा तुर्की की सीमाएं असुरक्षित थीं। 
इस समस्या के समाधान हेतु 20 जुलाई, 1936 को बलगेरिया, फ्रांस, ब्रिटेन, 
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जापान, रूमानिया, तुर्की एवं रूस ने स्ट्रेट्स समस्या हेतु एक समझौते पर 
हस्ताक्षर किये इस समझौते के सम्मेलन में तुर्की का मुख्य अनुरोध मान 
लिया गया तथा स्ट्रेट्स का पुनः सैन्यीकरण कर दिया गया । इस समझौते 
में केवल इटली ने हस्ताक्षर नहीं किये परन्तु इस सम्मेलन के द्वारा तुर्की की 
सैनिक स्थिति भूमध्यसागर एवं कृष्णसागर में सुदृढ़ हो गयी । इस प्रकार 
तुर्की ने अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में इस समय भपना एक विशिष्ट स्थान 
बना लिया जो काल, सामूहिक सुरक्षा और अनाक्रमण समझौते के विश्वास 
से सुदृढ़ था । 1997 में तुर्की ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अन्तरराष्ट्रीय 
क्षेत्र में प्राप्त की । तुर्की ने ईरान, इराक और अफगानिस्तान से “सादा- 
बाद” समझौता किया । इस समझौते ने एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीपों 
में तुर्की की वेदेशिक नीति को सुसंगठित किया । तुर्की ने एक अन्य महत्व- 
पूर्ण “अलेक्ज़ेग्ड्रटा की समस्या” का समाधान पूर्ण किया । 1926 तक तुर्की 
एवं सीरिया की सीमा से सम्बन्धित कई घटनायें उत्पन्न हुई । इसका एक- 
मात्र कारण अलेक्ज़ेन्ड्रटा था जिसमें 90,000 तुर्की निवास करते थे 1 वे अपने 
एक पृथक्‌ प्रशासन के इच्छुक थे परन्तु 1936 में फ्रांस ने सीरिया को 
स्वतन्त्रता प्रदान करने की इच्छा प्रकट की । इस फ्रांसीसी नीति का तुर्की 
ने विरोध किया तथा इस समस्या को राष्ट्रसंघ के समक्ष प्रस्तुत किया परन्तु 
वस्तु-स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ | जुलाई 3, 1938 को फ्रान्स तथा 
तुर्की में “सहअधिकार” का समझौता हुआ जिसके अनुसार फ़ांसीसी तथा 
तुर्की सेना के संरक्षण में सार्वजनिक चुनाव किये जाने की व्यवस्था की गयी । 
संसद्‌ के चुनाव में चालीस स्थानों में से 32 तुर्की को प्राप्त हुए । सितम्बर 
'2 को जब dug की बैठक हुई तो सदस्यों ने स्वयं को “हतेय गणतन्त के 
ara से घोषित कर दिया | फ्रांसीसियों ने आपत्ति की परन्तु जुलाई 23, 
1839 में gaa का तुर्की में संयोजन कर दिया गया । 
हैरी हावर्ड ने टर्की की विश्व युद्ध पूर्वे व्याख्या करते हुये लिखा है कि 
-द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ होने से पूर्वं 1939 में विश्‍वकूटनीति का वातावरण 
तनावपूर्ण प्रतीत होने लगा । इसी स्थिति में तुर्की ने कई सन्धियाँ करने की 
चेष्टा की । तुकी ने रूस के साथ समझोते को मूर्तरूप देने की चेष्टा की 
परन्तु स्टेलिन तथा मोलोतोव के प्रस्तावों के कारण एवं जमंनी के प्रभाव के 
-फलस्वरूप रूस-तूर्की समझौता कार्यान्वित नहीं हो सका । इसके विपरीत 
mra व ब्रिटेन में तुर्की के साथ मित्रता को सन्धि अक्टूबर 19, 1939 को 
सम्पन्न हुई । इस सन्धि के अन्तर्गत ब्रिटेन तथा फ्रान्स को पूणं सुरक्षा का 
आश्वासन दिया गया । परन्तु रूस ने इस सन्धि की भत्संना की । 
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मूल्यांकन 

मुस्तफ़ा कमाल का लक्ष्य केवल {टर्की (तुर्की) को विदेशी शासन से 
मुक्त ही नहीं करना था वरन्‌ सुधारक परिक्रिया के द्वारा तुर्की के राजनैतिक 
प्रशासनिक, शैक्षिक, आथिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सूल तत्वों 
को परिवर्तित कर नवीन जीवन प्रदान करना था। कमाल अतातुक ने अपने 
सुधारों को बुद्धजीवी एवं चितकों से विचार विमर्श के पश्चात्‌ ही कार्यरूप 
प्रदत्त किया । मुस्तफा कमाल का महत्वपूर्ण योगदान विचारों की मौलिकता 
में नहीं था अपितु अन्तर सम्बन्धित, यर्थाथवादी एव समृद्ध विचारों को एक 
सूत्र में निहित कर प्रयोगिक रूप देना था । कमाल पाशा को तुर्की से प्रेम 
था और इस कारण वह अखिल तुर्कीवाद के पक्षपाती नहीं थे अर्थात वह्‌ 
तुर्की के गार तुर्की जनवर्ग पर gef भाषा व सांस्कृति को आरोपित नहीं 
करना चाहते थे वरन्‌ अतातुकं उन प्रदेशों को भी गणतन्त्र से त्याग देना 
चाहते थे जो गैर तुर्की होने के कारण देश में अव्यवस्था तथा मतभेद का 
कारण बन सकते थे । इसमें संशय नहीं कि मुस्तफा कमाल पाशा 'अतातुरकं' 
ने विघटित ऑटोमन साम्राज्य से उत्पन्न नव तुर्की गणतन्त्र को आधुनिक 
मौलिकता प्रदान कर गरिमापुणं पथ प्रदर्शन किया । 


टर्की 1939 द्वितीय विश्वयुद्ध 
कमाल अतातुकं के उत्तराधिकारी के प्रति टर्की में कदाचित कोई 
विवाद नहीं था क्योंकि इजमत 'आईनोनु' (युनान के साथ आईनोनु के 
युद्ध में सफलता पश्चात इज़मत पाशा को आईनोनु की उपाधि से ही जाना 
जाता रहा) ने अतातुकं को तुर्की के आधुन्नीकिकरण में पूर्णं सहयोग दिया 
था | मतः उनकी मृत्योपरान्त इजमत ही 1988 में तुर्की के राष्ट्रपति निर्वा- 
चित हुए । राष्ट्रपति निवाचित होने के एक वर्ष के भीतर ही उन्हें द्वितीय 
विश्व युद्ध के संकट का सामना करना पड़ा | 
तथापि सम्पूर्णं विश्वयुद्ध के समय तुर्की की बिदेश-नीति विवेक, बुद्धि- 
मता एवं सर्तकता पर आधारित थी । तुर्की की नीतियों का मुख्य ध्येय 
अन्तरराष्ट्रीय संघर्षो से स्वयं को तटस्थ रखना तथा अपनी स्वतन्त्रता एवं 
क्षेत्रीय अखण्डता को बनाये रखना था । प्रत्येक प्रकार के विदेशी दबाओं के 
उपरान्त भी तुर्की ने अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं किया । अत: तुर्की ने 
द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ होते ही अपनी तटस्था की घोषणा कर दी । 
qud फिर भी तुर्की की नीतियाँ पुणंतया स्पष्ट नहीं थीं, क्योंकि एक ओर 
जहाँ इसने ब्रिटेत तथा फ्रान्स से अनाक्रमण समझौता कर रखा था, वही 
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दूसरी ओर जर्मनी से इसका लगभग पन्द्रह प्रतिशत व्यापार सम्बन्ध था । 
gaogao gias के मतानुसार सोवियत संघ ने अगस्त 1939 में जव नाजियों 
से सन्धि कर ली तो तुर्की अपने जलडमरुमध्य क्षेत्र के प्रति चिन्तित हो 
गया | परिणामस्वरूप तुर्की ने अपने विदेश मंत्नी ‘ga चोग्रलू' को सोवियत 
संघ से एक मैत्री संधि के लिए मास्को भेजा परन्तु रूस ने तुर्की के सम्मुख 
दो शर्तें रख दीं-प्रथम यह की तुर्की अपने जलडमरुमध्य मार्गो को ब्रिटेन एवं 
फ्रान्स के लिए वन्द रखेगा तथा द्वितीय, नाज़ियों के विरुद्ध युद्ध में भाग 
नहीं लेगा । तुर्की ने उपर्युक्त किसी भी शर्त को मान्यता प्रदान करना अस्वी- 
कार कर दिया एवं 19 अक्टूबर 1939 को ब्रिटेन तथा फ्रांस से एक पन्द्रह 
वर्षीय समझौता कर लिया । इसके प्राविधानों के अनुसार तुर्की के विरुद्ध 
आक्रमण की स्थिति में मिद्रराष्ट्रों ने सहयोग प्रदान करने का वचन दिया 
एवं भूमध्यसागरीय क्षेत्र में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर तुर्की ने युद्ध में 
भाग लेने का वचन दिया परन्तु सोवियत संघ के विरुद्ध वह किसी संघर्ष Ñ 
भाग लेने पर वाध्य नहीं था । 


अक्टूबर 1940 तक qui की भूमिका निषिक्रय रही, परन्तु युद्ध में 
इटली के हस्तक्षेप एवं फ्रान्स कौ पराजय ने तुर्की के लिए संकट उत्पन्न कर 
दिया । लैपक्षिक सन्धि के अनुसार तुर्की को इटली के विरुद्ध युद्ध में भाग 
लेना चाहिए था परन्तु तुर्की ने अपनी तटस्था बनाये रखी । 1941 के gate 
तक जमंनी ने समस्त यूगोस्लाविया, यूनान एवं क्रीट पर अधिकार कर 
लिया । ईराक एवं सीरिया में भी जमंनी का प्रभाव aa स्थापित हो चुका 
था | इसके अतिरिक्त रूमानिया तथा बल्ग्रारिया को भी जर्मनी ने अधीनस्थ कर 
लिया था । इस प्रकार तुर्की जून 1941 तक चारों दिशाओं से जर्मनी प्रमावित 
राष्ट्रों द्वारा घिर गया । इसी मध्य याह्या अरमाजोनी के अनुसार जर्मनी ने 
सोवियत संघ पर आक्रमण करके तुर्की के लिए प्रथम विश्वयुद्ध वाली स्थिति 
Gar कर दी जिसमें ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस तथा सोवियत संघ, जर्मनी तुर्की के 
बिरुद्ध युद्धरत थे 1 उपर्युक्त परिस्थिति में तुर्की ने मार्च 2, 1941 को प्रत्येक 
gada के लिए अपने जलडमरुमध्य मार्गो को बन्द घोषित कर दिया । 

तत्पश्चात्‌ जर्मनी के वॉन पपन ने तुकी से वार्तालाप प्रारम्भ कर 
दिया | फलस्वरूप जून 18, 1941 को तुर्की ने जमंनी के साथ एक दस वर्षीय 
अनाक्रमण सन्धि कर ली | इस समझौते में तुर्की द्वारा अपने पूर्व वचनों का 
उल्लंघन न करने का भी एक प्राविधान था । इस प्रकार जमनी तुर्की को 
«mew करने की अपनी नीति एवं ध्येय में सफल रहा । जमंती का दूसरा 
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ध्येय तुर्की से क्रोम नामक धातु का आयात करना था । इस धातु से उच्च- 
स्तरीय स्टील का निर्माण होता था । परन्तु तुर्की ग्रेट ब्रिटेन के साथ एक 
“क्रोम सन्धि' कर चुका था एवं उसने,यह सन्धि निरस्त करना अस्वीकार कर 
दिया | जाजे लेन्जोविस्की के मत में इस समस्या ने जर्मनी एवं पश्चिमी 
शक्तियों के मध्य एक नवीन संघर्ष को जन्म दिया जिसे 'क्रोम-युद्ध' भी कहा 
जाता है । तथापि अक्टूबर 9, 1941 को जमंनी तुर्की के साथ एक व्यापारिक 
सन्धि करने में सफल हुआ, जो 31 माचे, 1943 तक मान्य थी । इस सन्धि 
के प्राविधानों के अनुसार तुर्की 90,000 टन क्रोम जमनी को निर्यात करने 
के लिए तैयार हो गया एवं इसके प्रत्यावर्तन में जर्मनी ने तुर्की को 
10,00,00,000 तुर्की पौंड मूल्य की युद्ध सामग्री प्रदान करना स्वीकार किया । 
1941 से 1942 तक वॉन Goa तुर्की को जमंनी से अत्यधिक मैत्री पूर्ण सम्बन्ध 
बनाने के लिए उत्तेजित करता रहा b TH सहयोग को प्राप्त करने के लिए 
जर्मनी ने दो अन्य युक्तियों को भी प्रयोग किया-सर्वप्रथम इसने सोवियत 
संघ द्वारा तुर्की के जलडमरुमध्य पर अधिकार करने के ध्येय का रहस्पोद्‌- 
घाटन किया, जिसका ज्ञान जमनी को सोवियत सघ से मित्रता के समय हुआ 
था, तथा दूसरा, जर्मनी ने तुर्की में अखिल तुरानियनवाद के प्रचार पर जोर 
दिया i 
यद्यपि उपर्युक्त युक्तियों ने तुर्की को पर्याप्त प्रभावित किया परन्तु 
तुर्की सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं किया । परन्तु was 
वाइज़बेंड ने विश्वयुद्ध के अन्तिम दो वर्षो में टर्की की नीति का विश्लेषण 
करते हुये लिखा है कि 1942 के उत्तराद्धे में जर्मन-रूस युद्ध के परिणामों 
एवं अमरीका द्वारा विश्वयुद्ध में हस्तक्षेप के कारण gat के लिए अपनी 
नीतियों में परिवर्तन करना विचारणीय हो गया । 1943 में कासाव्ञांका, 
अदन, क्यूबेक, सास्को, काहिरा, तेहरान एवं पुनः काहिरा के वार्तालापों मे 
में चचिल ने तुर्की को जमनी के विरुद्ध बालकन क्षेत्रों में आक्रमण करने के 
लिए प्रभावित करने का प्रयास किया । परन्तु तुर्की जमंनी के भयवश अपनी 
तटस्थता से विचलित नहीं हुना । अन्ततोगत्वा जब अमरीका एवं ब्रिटेन ने 
पर्याप्त आथिक एवं dem सहायता का वचन दिया तब तुर्की ने वॉन पपन 
द्वारा निमित समस्त आथिक एवं राजनेतिक बन्धनों को त्याग कर फरवरी 
23, 1945 को जमनी पर आक्रमण कर दिया | दास्तव में तुर्की के उपर्युक्त 
नीति परिवतंन के पीछे संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बनने एवं सेन फांसिस्को 
सम्मेलन में भाग लेने का लोभ था | तत्पश्चात्‌ माचे 21 को तुर्की ने सोवि- 
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यत संघ के साय एक अनाक्रमण सन्धि कर ली । इसके qd जनवरी 12, 
1945 को तुर्की ने रूसी पोतों के लिए अपने जलडमरुमध्य के मार्गों के प्रयोग 
का अधिकार सुरक्षित कर दिया था । 


युद्धोपरांत e«t 
जनसख्या 

द्वितीय विशवयुद्धोपरांत eat की जनसंख्या में अपार चृद्धि होने लगी। 
1927 में टर्की की जनसंख्या 13 करोड़ 64 लाख और 8 हजार थी और 
1972 में 37 करोड़ 53 लाख 9 हजार हो गई | इस जनसंख्या वृद्धि में तुर्की 
के प्रशासन को परिवार नियोजन के अभियान की ओर भाकृष्ट किया । प्रथम 
परिवार नियोजन अभियान 1965 में आरम्भ हुआ । 1969 तक वहाँ पर 
482 स्वास्थ्य केन्द्र (परिवार नियोजन) और अनेक नगरों में चल अस्पताल 
की भी व्यवस्था थी । होटलों और रेस्तराओं में भी नपकिनो के ऊपर परि- 
वार नियोजन सम्बन्धी विज्ञापन oF रहते थे । परिवार नियोजन का विरोध 
निम्न वर्ग और अशिक्षित वर्ग द्वारा नहीं हुआ वरन्‌ वह वर्ग जो स्वयं को 
'कर्नेल टके कहता था उसने परिवार नियोजन का विरोध करना आरम्भ 


किया | इस वर्ग का ध्येय तुर्की की जनसंख्या को रूस की जनसंख्या की 
समानता तक लाना था । 


1972 में तुर्की की जनसंख्या का 38 प्रतिशत भाग नगरों में रहता था। 
जनसंख्या के अनुसार तुर्की के बड़े नगर इस्तानबुल, अंकारा, और इजमीर 
थे । जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि, उद्योग और सरकारी नौकरियों के उप- 
रान्त भी बेरोजगारी 8 लाख से ऊपर थी 1973-74 में देश की उन्नति के 
साथ साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि होती चली गई । 


आशिक स्थिति 

तुर्की at आथिक स्थिति को स्थायित्व प्रदान करने हेत्‌ कृषि और 
खनिज पदार्थं का निर्यात था । तुर्की भारत के पश्चात विशव में अफीम का 
सर्वोपरि उत्पादक था, परन्तु 1971-72 में शासकीय आज्ञा के द्वारा अफीम 
की कृषि एवं उत्पादन वन्द कर दिया गया | यह उत्पादन अमरीका की सर- 
कार के निवेदन पर बन्द किया गया क्योंकि अमरीका में हैरोवाइन तथा 
अफीम के व्यसनी लोगों को 80 प्रतिशत अफीम तुर्की से निर्यात होती थी । 
1973 में पुनः अफीम को कृषि आरम्भ कर दी गई ओर जुलाई 5, 1976 के 
mimea पोस्ट में इसकी भी पुष्टि की गई कि इस बार कोई अवेध व्यापार 
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नहीं हो रहा था । 

तुर्की की कृषि उद्योग की सर्वप्रथम समस्या आरा (भुसम्पत्ति) तथा 
कृषि वर्ग का मतभेद था। तयापि 1966 के पश्चात तुर्की में आधुनिक पद्धति 
पर कृषि उद्योग कार्य करने लगा d 

कृषि के अतिरिक्‍त तेल तो अरब और पिया में अल्लाह की देन था] 
तेल के साथ साथ afar, लोहा, क्रोम, लिगनाइट, तथा वाक्साइट इत्यादि 
भी ट्री में प्रचुर मात्रा में प्राप्त था । 

तुर्की की संचारण व्यवस्था तथा यातायात में भी आधुनिक परिवर्तेन 
हुआ । 1958 में रेलवे का विकास किया गया । रेलवे त्रिकास के साथ ही 
परिवहन तथा विमान यात्रा में भी वृद्धि हुई । 1974-75 के मध्य तुर्की ने 
संचारण व्यवस्था हेतू योरप से आधुनिक उपकरण क्रय किये तथा UTI 
(हवाई कम्पनी) faase कि राष्ट्रीयकरण क्रिया जा चुका था आधुनिक 
यात्रा विमानों द्वारा कार्य कर रहीं थी । 


शैक्षिक स्थिति 
टर्की में शिक्षा को पूर्ण महत्व मुस्तफ़ा कमाल पाशा के समय से दिया 
गया है । इससे qd ऑटोमन साम्राज्य में भी शिक्षा विस्तार के कई चरण 
आये । इस्तानबुल विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर 1453 का संवत्सर इस 
तथ्य का योतक है कि 'मुहम्मद विजयी” को शिक्षा से लगाव था । उदाहण- 
तया इस्तान्म्बुल विश्वविद्यालय की चिकित्सा संकाय अपने डेढ़ शताब्दियों 
के उद्गम से गर्वान्वित हो सकती है । यह चिकित्सा स्कूल 1827 में महमूद 
II के मुख्य चिकित्सक मुस्तफ़ा इफन्दी द्वारा स्थापित किया गथा । 
टर्की में त्रिस्तरीय शिक्षा 19वीं शताब्दी से आरम्भित थी परन्तु प्रथम 
विश्वयुद्धोपरान्त टर्की की नवीन परिभाषा जो कमाल अतातुर्क के समय से 
आरम्भ हुई उसमें वास्तविक रूप से शिक्षा जनित सुधार किये गये । 1935 तक 
टर्की में 6, 275 प्राथमिक शिक्षा केन्द्र थे और 1975 में 52, 243 हो गये । 
इसके समानान्तर ही तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा का भी विस्तार हुआ । 
तकनीकी विश्वविद्यालयों में भी वृद्धि हु । उदाहरण स्वरूप इस्तानबूल 
तकनीकी विश्वविद्यालय (1944), मिडिल ईस्ट टेक्निकल विश्वविद्यालय 
(1956), तथा ब्लैक सी टैक्तिकल विश्वविद्यालय (1963) इत्यादि की 
स्थापना हुई । 1971 में बास्फ़ोरस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 
टर्की सरकार अन्य महत्वपूर्णं स्थानों पर भी विश्वविद्यालय स्थापना की 


घोषणा कर चुकी है । 
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वेदेशिक स्थिति 

टर्की के वेदेशिक्र सम्त्रन्धों के प्रति सी० एच० sis ने लिखा है कि 
द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात में टर्की के एक महत्वपूर्ण वर्ग को रूस की परा- 
जय न होने के कारण निराशग्रस्त होना पड़ा | टर्की और रूस के सम्बन्ध में 
कृष्णसागर (ब्लैक सी) और जलडमरुमध्य (स्ट्रेट्स) को लेकर सदेव विष- 
मता बनी रही । युद्धोपरान्त ही इस समस्या का कुछ निराकरण हो सका, . 
परन्तु विदेश नीति में कुछ काल तक यह समस्या अपने स्थान पर बनी रही I 
अगस्त 1950 में टर्की ने “उत्तरी ऐटलांटिक संधि संघ” (नाटो) में प्रवेश हेतु 
आवेदन दिया । नाटो की परिषद (dom) में नाव और डेनमार्क ने इसका 
विरोध किया । अक्टूबर 1950 में टर्की को भुमध्यसागर सुरक्षा योजना 
में सम्मिलित कर लिया । टर्की के लिये यह कूटनीतिक सांत्वना थी । नाटो 
में टर्की को सदस्यता न प्रदत्त करने का कारण ब्रिटेन और फ्रान्स भी था । 
क्योंकि यह टर्की को रूस की द्वार सीमा पर होने के कारण संकटदयित्व में ˆ 
नहीं पड़ना चाहते थे । संयुक्त राष्ट्र के निवेदन पर टर्की ने कोरिया के युद्ध 
में योगदान देकर अपनी वंदेशिक मान्यता में वृद्धि की । जुलाई 1951 में 
ब्रिटेन ने टर्की में नाटों प्रवेश का समर्थन किया । इसी मध्य टर्की मध्यपूर्व 
एशिया सुरक्षा समझौते में प्रविष्ट होने की सोच चुका था । परन्तु फरवरी 
1952 में टर्की नाटो का पुणं सदस्य हो गया | जुलाई 1952 में नाटो 
ने टर्की में दक्षिण पूर्व योरोपियन कमाण्ड की स्थापना की घोषणा की जिसका 
मुख्य कार्यालय इजमीर में होगा । 

इसी मध्य टर्की भौर मिस्र के सम्बन्धों में कटुता आ चुकी थी । अप्रैल 
1954 में टर्की ने पाकिस्तान से भी एक समझौता किया । इस समझीते के 
अनुच्छेद 6 में मध्यपूर्व एशिया सुरक्षा संगठन बनाने का स्पष्ट प्रयास था । 
यह समझौता अमरीकन नीति के अन्तर्गत था जिसके अनुसार मध्यपूर्व एशिया 
के समस्त उन देशों को एक सूत्रबद्ध करना था जो तटस्थ नहीं थे । 

पश्चिमी देशों का एक अन्य प्रयास “उत्तरी क्षेत्रीय” देशों को संगठित 
करना था जो रूस के दक्षिणी सीमा पर स्थित थे। इस विचारधारा ने 
anar समझौते को जन्म दिया जो 1960 में केन्द्रीय संधि संघ (सँटो) हो 
गया । टर्की की विदेश नीति पश्चिमी देशों पर विशेषकर अमरीका पर 
आधारित रही, किन्तु पश्चिमी एशिया के देशों में पारस्परिक मतभेद और 


विषमता सदेव बने रहने के कारण रूस और अमरीका इस क्षेत्र पर अपना 
प्रभाव बनायें रहेंगे । x 
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अध्याय 42 
पाशया व ईरान 


पिया साम्राज्य की नींव ईसा से छठी शताब्दी qd 'सीरस महान' 
ने रखी और पशिया का नामकरण ईरान 1935 में 'रजाशाह' के द्वारा हुआ। 
ईरान शब्द की उत्पत्ति 'एरियन' अर्थात्‌ आये शब्द से हुई । 

19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में योरोपीय राजनीति का पर्दापण पशिया 
में हुआ। यह पिया में कजार (खजर) राजवंश का शासन काल था । 
योरोपीय प्रभाव के फलस्वरूप पिया की धामिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, 
बौद्धिक एवं राजनैतिक व्यवस्था में परिवर्तन आने लगा । पशिया के इस 
पुनर्जागरण में सवंप्रथम धामिक आन्दोलन हुये और तत्पश्चात बौद्धिक जाग- 
रण ने स्थान लिया । अंततः पश्चिमी साम्राज्यवाद ने पशिया को अवगुण्ठित 
-किया । 


नवजागरण : धार्मिक 
-बाबवाद 
बाबवाद शिया धर्मे में सुधार के लिए एक आन्दोलन था जिसने 


'पृथक्करण की दीवार को नष्ट करने में सक्रिय योगदान दिया । अरमाजाती 


के अनुसार यह एक पश्चिमी प्रभाव से मुक्त स्थानीय क्रिया थी जिसने पाशिया 


-के इतिहास में एक व्यक्ति-विशेष को जनता के ऊपर नैतिक प्रभुत्व प्रदान 


“किया । शाह नासिरुद्दीन (1848-96) के शासन काल में शिया धर्म में मत- 
भेद आरम्भ हो गया । बाबवाद शिया धामिक वर्ग के वारहवें इमाम के स्थान 
के लिए प्रारम्भ हुआ । शिया धर्म के अनुमार बारहवें इमाम गुप्त हैं और 
किसी दिवस प्रगट होंगे एवं बाब (द्वार) के माध्यम से ही उतपे सम्पर्क हो 


“सकता है | 


1844 में शेख वर्ग के मिर्जा अली मुहम्मद ने, जो शिराज के रहने 
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वाले थे, स्वयं को बाब घोषित कर दिया परन्तु उनके अनुयायियों ने ara को 
गुप्त इमाम घोषित कर दिया । इस कथन को पर्याप्त पुष्टि नहीं हे क्योंकि 
अपनी पुस्तक 'बयान' में उन्होंने स्वयं को वह द्वार बताया जिससे ईश्‍वरी 
सत्यता की गोपनीय विधा को ग्रहण किया जा सकता है । दूसरे, उन्होंने स्वयं 
को दर्पण बताया जिसमें ईश्वर का अवलोकन किया जा सकता है । इसके 
साथ-साथ उन्होंने यह भी माना कि वह ईश्वर के अवतार हैं और Hera की 
अन्योक्तिपरक व्याख्या कर सकते हैं । मिर्जा अली मुहम्मद ने अपने अनुसार 
एक नये युग का प्रारम्भ किया और शिया धर्म के क्षितिज को पार कर स्वयं 
को स्वतन्त्र धर्मवेत्ता बताया | वाव ने स्त्री-पुरूष समानता एवं पर्दा प्रथा का 
विरोध किया । उन्होंने vata (19) की संख्या को एक अदृश्य महानता 
प्रदान की । उनकी धामिक पुस्तक 19 पद्य की थी, 19 गुरुजनों के अधीन 
समुदाय था तथा मुस्लिम व्रत के 19 दिन नियत किये गये । राबटं oe 
बाटसन के विचार में इसमें fafaa सन्देह नहीं है कि बाबवाद का उदय एक 
उपयुक्त समय पर हुआ जिसने शियाओं की धर्मान्धता को सर्वंशक्तिशाली होने 
से रोकने का प्रयास किया अन्यथा शिक्षा एवं प्रगति के पथ में अवरोध उत्पन्न 
हो रहा था परन्तु बाबवाद ने विश्वास एवं विचारों के क्षेत्र में क्रान्ति उत्पन्न 
कर दो । इस आन्दोलन का विरोध शाह और उलेमा लोगों ने किया । शाह 
ने इस वाद को वाजित घोषित कर दिया तथा इसके अनुयायियों को दण्डित 
किया । फलस्वरूप 1850 में बाब की हत्या कर दी गई। नावी ने अपनी 
पुस्तक ‘a eta aaa’ में लिखा है कि शाह एवं उलेमाओं के विरोध के उप- 
रान्त भौ इस वाद का अत्यधिक प्रसार हुआ क्योंकि दण्डित किए जाने पर 
भी बाबवाद के अनुयाथिओं ने जिस साहस, निष्ठा एवं निःस्वार्थंता का परि- 
चय दिया उसके कारण बाब धमं के प्रति लोगों की श्रद्धा और अधिक हो 


गयी । 


बाहावाद 
1866 में हुसेन भली ने बाहउल्ला (ईश्‍वरी मान्यता) की उपाधि से 


स्वयं को विभुपित किया। उन्होंने बाब के पश्चात्‌ स्वयं को ईश्वरी दुत बताया 
यथार्थं में उन्होंने एक नवीन धर्मं का शिलान्यास किया जिसमें धमं के साथ- 
साथ ईसाई धर्म के उदारवादी सूत्रों का मिश्रण था p बाहावाद के धामिक 
पंथ के अनुसार युद्ध की भत्संना की गई और मनुष्यता को ही धर्म माना 
गया । इसके अतिरिक्त इस धर्म ने मानव-प्रेम, विशव-शांति एवं परोपकार 
की शिक्षा को मान्यता प्रदान की । बाहावाद ने सम्पूर्ण मानव जाति के गठ- 
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बन्धन एवं संगठन हेतु एक विश्व-भाषा की महत्ता पर जोर दिया । बाहावाद 
ने वहुविवाह प्रथा तथा पर्दा प्रथा की समाप्ति एवं तलाक पर रोक लगाने 
की जोरदार माँग की । बाहावाद अपने ही देश में सीमित न रह कर विदेशों 
में भी लोक-प्रिय हुआ । विशेष कर अमरीका में बाहावाद को अत्यधिक 
मान्यता दी गई । इस प्रकार इस धर्म ने केवल अपने ही देश में ख्याति नहीं 
प्राप्त की अपितु विदेशों में इसने एक स्थायी रूप ग्रहण किया । 

इस प्रकार गेल मारजेह के मतानुसार बाब-वाहावाद ने अपनी उदार- 
वादी सामाजिक शिक्षा के द्वारा योरोप में सहानुभुति और ख्याति प्राप्त की 
तथा अपने देश में रूढ़िवादी, परम्परावादी एवं अन्धविश्वासी संस्कृति को 
नवीन स्वरूप प्रदान करने की चेष्टा की । 

इस आन्दोलन का मुख्य कार्य मानव जीवन के आध्यात्मिक, नतिक एवं 
राजनेतिक पक्ष का एकीकरण करना था । इन दोनों आन्दोलनों ने जिन 
सुधारों को प्रतिपादित करना चाहा उन्हीं सुधारों को रज्ञा खाँ ने साकार रूप 
प्रदान किया । इस प्रकार बाब-वाहावाद आन्दोलन को पशिया का भव्य प्रष्टा 
कहा जा सकता है । 


पशिया और अफ़गानी 


जमाल-अल-अफ़गानी उच्नीसत्री शताब्दी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं 
प्रभावशाली व्यक्ति था । अफ़गानी का पूर्ण जीवन क्रियाशील था । उसकी 
लेखनी में ओज था । उसकी भाषा अलंकृत और उत्तेजक होती थी argat 
अरमाजानी ने अफ़गानी का चित्रण करते हुये लिखा है कि अफ़गानी एक 
प्रकांड बौद्धिक वेत्ता होने के उपरान्त भी पारस्परिक विरोधाभास से ओत 
प्रोत था । “वह पशियन था परन्तु स्वयं को अफ़गानिस्तात का रहने वाला 
बताया करता था | वह शिया था परन्तु स्वयं को gal घोषित करता था । 
वह क्रान्ति का समर्थक बनता था परन्तु संवेधानिक मान्यता के विरुद्ध था। 
ag ब्रिटिश साम्राज्य को इस्लाम का घोर शत्रु मानता था परन्तु पाश्वात्य 
सभ्यता का पक्षपाती था ।” इस विरोधाभासी सम्मिश्रण के उपरान्त भो 
अफ़गाती का धामिक जागरण में अपना एक विशिष्ट स्थान है । 

जमाल-अल-अफगानी अखिल इस्लामवाद तथा उदारवादी विचार- 
धाराओं के सम्मिश्रण थे । फ़िलिप feet के अनुसार वह मुस्लिम लोगों के 
आधुनिकीकरण तथा आंतरिक उन्नति के पक्षपाती थे परन्तु उनके विचार में 
उन्नति का मात्र स्रोत पश्चिमी शिक्षा थी । उनकी धामिक नीति में धामिक 


j 
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खलीफ़ा का होना अनिवार्य था। वह ऑटोमन सुल्तान अब्दुल हमीद को 
धामिक खलीफा बनाने को उत्सुक थे । जमाल-अल-अफ़गानी ने दो वार पशिया 
की यात्रा की तथा दोनों बार वह नासिरुद्दीन शाह से मिले और शाह को 
इस्लाम धर्म को संगठित करने के लिए प्रेरित किया । अफ़गानी इस प्रकार 
अब्दुल हमीद को खलीफ़ा बना कर अखिल इस्लाम राज्य बनाने के इच्छुक 
थे परन्तु शाह ने अफ़गानी की इस प्रकार की नीति का विरोध क्रिया और 
अफ़गानी ने पशिया में अप्तफलता के पश्चात्‌ शाह के विरुद्ध प्रचार आरम्भ 
कर दिया | 


बौद्धिक 

पिया का पार्थक्य अरमाजानी के मतानुसार प्रत्यक्ष रूप से पश्चिम 
के एवं अप्रत्यक्ष रूप से तुर्की तथा भारत के प्रभाव के कारण समाप्त हुआ | 
इसका श्रेय शाह नासिरुद्दीन के मंत्री मिर्जा तकी खाँ को था जो अधिकतर 
अपनी मानोपाधि 'अमीर-ए-कबीर' से जाना जाता था । 1848 में नासिरुद्दीन 
के सिंहासनारूढ होते ही शाह ने मिर्ज़ा तकी खां को प्रधानमंत्री बनाया । 
अपने तीन वर्षं के अल्प समय में मिर्जा ने पशिया के आधुनिकीकरण में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिया जो अव तक के किसी व्यक्ति-विशेष 
से सर्वोपरि था। मिर्जा इस तथ्य से पुर्णरूपेण सहमत थे कि पशिया का उद्धार 
पश्चिमी पद्धति पर आधारित सुधारों द्वारा ही संभव है । मिर्जा ने ऑटोमन 
साम्राज्य के तंजीमत युग का अध्ययन किया तथा रूस की यात्रा में वहाँ 
की स्थिति का अवलोकन कर ज्ञानवधंन किया । 

'अमीर-ए-कवीर” ने सर्वप्रथम प्रशासनिक सुव्यवस्था की ओर ध्यान 
ape कर आन्तरिक प्रशासन का संगठन क्रिया । इसके अतिरिक्त प्रधान- 
मंत्री ने व्यापार वृद्धि के लिए यूरोप से सम्पक स्थापित कर व्यापारिक 
उन्नति के साथ-साथ साम्राज्य की आथिक दशा को नवीन स्वरूप प्रदान 
क्रिया । मिर्जा ने सँनिक संगठन कर आधुनिक पद्धति द्वारा सेना के प्रशिक्षण 
का कार्यं आरम्भ किया । देश में अनाज की व्यवस्था को सुचारु रूप प्रदान 
करने हेतु अनाज रखने के गोदामों का निर्माण किया गया । मिर्जा का 
सर्वाधिक प्रशंसित कार्य 1851 में दार-अल-फनून की स्थापना थी । इस शिक्षा 
संस्थान में कला एवं विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाती थी और यह्‌ संस्था 
शिक्षा का महत्वपूर्ण केन्द्र बन गश्री। इस विद्यालय में युरोप से पश्चिमी 
विज्ञात, इतिहास एवं तकनीकी शिक्षा के शिक्षक लाये गये। इस शिक्षा 


— 
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संस्थान ने पाशिया के वौद्धिक जागरण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर 
नवीन मार्ग का प्रदर्शन किया । पीटर एवरोके विचार से यह विद्यालय केवल 
नवीन युग-बोधक ही नहीं अपितु देश में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का पुंज 
बन गया और बौद्धिक आन्दोलन नवचेतना की ''आत्मा” के रूप में पशिया 
की जनता का मागे-द्रष्टा बना रहा । 

उपर्युक्त प्रख्याति के होते हुए भी अमीर-ए-कवीर को अपने पद पर 
नहीं रहने दिया गया क्योंकि उलेमा लोग किसी भी प्रकार का आधुनिकी- 
करण देश में नहीं होने देना चाहते थे । वस्तुतः यह घामिक एवं पुरातन पंथी 
समुदाय अपनी शक्ति को दृढ़ रखने के लिए प्रयत्नशील था । इसी कारण वे 
किसी भी प्रकार के सुधारों अथवा आधुनिकीकरण के घोर विरोधी थे। 
उन्हीं लोगों के प्रयत्नों द्वारा 1851 में अमी र-ए-कबीर को पदच्युत कर दिया 
गया तथा घोर यातनाओं के कारण उनको मृत्यु हो गयी 1 अंतिम समय तक 
यदि किसी ने मिर्ज़ा का साथ दिया तो वह थी मिर्जा की पत्नी जो शाह 
नासिरुद्दीन की बहन थी । 

अमीर-ए-क्रवी र के प्रयत्तों ने पशिया में वौद्धिक जागरण की रूपरेखा 
तैयार कर दी जिसका उपयोग भविष्य में अन्य कर्मठ व्यक्तियों ने क्रिया । 
सर्वप्रथम पशिया में पाश्‍चात्य प्रभाव उन शिक्षित छात्रों द्वारा लाया गया जो 
यूरोप में शिक्षा-प्राप्ति के पश्चात्‌ अपने देश वापस आ गये थे । इस शिक्षित 
वर्ग ने शिक्षा, समाचार पत्र, प्रकाशन, अनुवाद और लेखन HA को सकारा- 
त्मक रूप देकर देश के आधुनिकीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया । 
इस आन्दोलन ने पशिया में एक नवीन शेक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक 
कार्यक्रमों का शिलान्यास किया d 


qa एवं पत्रिकाएः 


पर्शिया में प्रथम समाचार पत्र अमीर-ए-कबीर के ही द्वारा प्रकाशित 
हुआ था | इसके पश्चात्‌ दो समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण प्रकाशन हुआ । 
fggt के अनुसार प्रथम समाचार पत्र ‘ASAT (ATR) AT जो 1875 में इस्ताम्बूल 
से प्रकाशित हुआ । इस समाचार पत्र ने अहले अखिल-इस्लामवाद का समर्थन 
किया परन्तु आगे चल कर पत्र ने पश्चिमीकरण का समर्थन आरम्भ किया 
जिसके कारण यह पशिया में लोकप्रिय माना जाने लगा | कलकत्ता से IFT- 
शित qut तथा काहिरा से प्रकाशित (grew भल-मतीन' एवं 'परवरिश' में 
रूस-जापान युद्ध की घटनाओं और 1905 की रूसी क्रान्ति की व्याख्या ने 
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दौलत याहया आब्दी के अनुसार पशिया में राजनैतिक चेतना को नव-जीवन- 
ज्योति प्रदान की । इस नवचेतना ने राष्ट्रवाद एव संविधानवाद के आन्दोलन 
को भी १शिया में प्रोत्साहित किया । इसका मुख्य कारण पश्चिम में हो रही 
घटनाओं का पश्चिमी एशिया पर प्रभाव था । रूस की क्रान्ति ने माल्कम खाँ 
(मलकूम खाँ), मिर्जा अली खाँ, अमीन इदोले, जमाल अफ़गानी एवं 
मिर्जा युसेत खाँ तबरीजी के लेखों ने एक नवीन दिशा प्रदान की । रूस-जापान 
युद्ध की घटनाओं तथा 1905 की रूस की क्रान्ति ने पिया में राजनीतिक 
जागृति उत्पन्न कर दी । 

1890 में एक अन्य समाचार पत्र “कानून” लंदन से प्रकाशित हुआ । 
इस Ta ने जनता की राजनेतिक, सामाजिक एवं वैधानिक माँगों को प्रस्तुत 
कर उसका विश्लेषण किया । इस पत्र का सम्पादक माल्कम खाँ था जो शाह 
नासिरुद्दीन का व्यक्ति था और इंग्लैंड में शाह का राजदूत माना जाता था। 
परसी साइक्स के कथनानुसार माल्कम खाँ(मलकूम खाँ) के स्वतन्त्र विचारों 
को शाह पसन्द नहीं करता था क्योंकि शाह का कहना था कि वह अपने 
समीप ऐसे व्यक्तियों को रखना चाहता था जो इतना भी अन्तर न कर सकें 
क्रि “ब्रसेल्स एक नगर है या उद्भिज्ज (बन्दगोभी) है'। माल्कम खाँ ने 
फारसी भाषा में सामाजिक तया राजनेतिक विषयों पर लेखन कार्य क्रिया । 
उसने wdar “न्यायसंगत राज्य” की माँग का समर्थन किया । 

इसके अतिरिक्त अमीन बनानी के दृष्टिकोण से अन्य पत्निकाओं ने भी 
रराष्ट्र-चेतता तथा बौद्धिक विकास में योगदान दिया । 1876 में एक फ़ारसी 
एवं फ़ांसीसी भाषा का पत्र “ला पात्री वतन” ने पश्चिमी पत्रकारों से पशिया 
की समस्या को समझने का अनुरोध किया । एक अन्य पत्र कुछ ईरानियों ने 
काहिरा में प्रकाशित क्रिया । इस qa ने “विचारों को क्रांति” का आवाहून 
किया । पत्र के अग्रलेख में कहा गया कि “क्रान्ति मानव जीवन की शिक्षक 

है, क्रान्ति से प्रगति तथा सभ्यता को उन्नति होती है; पश्चिम की सभ्यता 
तथा शिक्षा को अपनी gear तया अज्ञान को मिटाने के लिए अपनाना 
होगा i" इसी पव में यह भी व्यक्त किया गया|कि उलेमा लोग इस आधुनिकी- 
करण का विरोध करेंगे परन्तु “विशुद्ध इस्लाम” सभ्यता के आधुनिकीकरण के 
Fai 
ma B S: पत्र-पत्रिकाओं ने लोगों की विचारधारा में मूल परिवर्तन 
लाने की पूर्ण चेष्टा की तथा पशिया की अन्धविशत्रासी एवं अशिक्षित जनता 
को नवचेतना के मागे का अवलोकन कराया | 
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'पुस्तक-प्रकाशन 
पुस्तकों के प्रकाशन ने भी पश्चिमी विचारों को प्रसारित करने का 
gagi कार्यं किया । दार-अल-फनून के द्वारा विज्ञान, रसायन, यन्त्र 
शास्त्र, कला, साहित्य आदि की पुस्तकों का प्रकाशन तथा अनुवाद हुआ । 
इस प्रकार लोगों में नवीन जागृति तथा उत्साह का प्रादुर्भाव हुआ । परन्तु 
aga अरमाजानो के मतानुसार दो विशेष लेखकों ने अपनी कृतियों के 
माध्यम से नव जागरण में यथार्थ रूप से योगदान दिया । 


अब्दुल रहमान 

अब्दुल रहमान भौतिक तथा रसायन शास्त्र के विद्वान्‌ थे, परन्तु आपने 
सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में भी प्रभावशाली लेखन कार्य किया । 
अब्दुल रहमान द्वारा रचित एक पुस्तक “agaa” अत्यन्त लोकप्रिय हुई । 
इस पुस्तक में पिता-पुत्र-संवाद था जिसमें ga पिता से अपने देश के पिछड़े रहने 
का कारण ज्ञात करना चाहता है । पिता अपने देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न 
करने वालों की भत्सँना कर यूरोप के देशों के आधुनिकीकरण की व्याख्या 
करता है । यह पुस्तक सामान्य जनता में अत्यन्त लोकप्रिय हुई । इसकी सरल 
भाषा तथा व्यंग्यात्मकता पुस्तक की विशेषता थी । 


जेनुल आव्दीन 

दूसरी पुस्तक ज़ैनुल आब्दीन द्वारा रचित “इब्राहीम बे को यात्राएँ” 
थी । इस पुस्तक में पश्चिम के प्रशासनिक अत्याचार, धार्मिक कुरीतियों तथा 
जनता में महान्‌ असन्तोष के कारणों की विवेचना की गई थी । इस पुस्तक 
में इब्राहीम बे यात्रा के मध्य अपने देश भोर योरोपीय आधुनिक युग की 
तुलनात्मक विवेचना करता है । इसकी लोकप्रियता का अनुमान इस तथ्य से 
लगाया जा सकता है कि दुकानों, कहवा खानों में इस पुस्तक को अशिक्षित 
aq के लिए पढ़ा जाता था | 

अरमाजानी ने शैक्षिक प्रभाव की समीक्षा करते हुये लिखा है कि ईरान 
के नव जागरण में शिक्षा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा । "दार-अल-फ़नून'” 
केवल एक ही सरकारी महत्वपूर्ण विद्यालय था, परन्तु उदारवादी व्यापारियों 
से 1860 के पश्चात्‌ गिलान, अजञर-बेजान तथा अन्य क्षेत्रों में पश्चिमी पद्धति 
"पर आधारित विद्यालय आरम्भ किये । इससे पूर्व यूरोपीय धममं-प्रचारकों ने 
'तबरीज में 1839 में विद्यालय खोला और अन्य क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार 
feat इसमें फ़ांसीसी धर्म-प्रचारकों का भी योगदान था । अंग्रेजों तथा 
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अमरीकियों ने भी विद्यालय तथा अस्पताल खोले । अलबरोज कालेज तेहरान का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण शिक्षालय बन गया और प्रथम अमेरिकन प्रधानाचार्य डा० 
Udo एम० जाडंन केवल ऐसा विदेशी था जिसकी प्रतिमा विद्यालय में स्था- 
पित की गई । अंग्रेजों ने स्त्री शिक्षा के प्रथम प्रयास स्वरूप कन्या विद्यालयों 
का आरम्भ किया और 'द des ऑफ विमन' नामक एक पत्निका का प्रका- 
शन किया जिसका सम्पादन श्रीमती आथंर बायसी ने किया। अमरीकन 
बाइबिल संस्था ने धार्मिक प्रकाशन और वितरण का महत्वपूर्ण कार्य किया | 
इस प्रकार पश्चिमी शिक्षकों द्वारा प्रतिपादित शिक्षा व्यवस्था हिमार्गीय 
बन गयी । पशिया के छात्र अपने देश में योरोपीय शिक्षा की प्रतीक्षा में समय 
की हानि न कर इंगलेंड और फ्रांस में विद्या-प्राप्ति के लिए जाने लगे । इस 
प्रकार की विद्या उपाजंन की लगन से स्पष्ट हो गया कि पशिया में बौद्धिक 
जागरण उन्नीसवीं शताब्दी में लाभदायक सिद्ध हुआ | इस युग में पशिया ने 
वस्तुतः एक नवीन युग में पदार्पण किया ,जिससे देश में नवचेतना, नवबोध 
Ud नवयुग का सूत्रपात हुआ | 


पश्चिमी साम्राज्य 
पश्चिमी साम्राज्यवाद का पशिया (ईरान) में सर्वप्रथम उद्भव कजार 
(खजर) राजवंश के शाह फ़तेहअली के शासन काल (1797-1834) में 
हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ईरान पश्चिमी योरोप के देशों की साम्राज्यवादी 
नीति का केन्द्र बन गया | सोलहुवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ईरान एवं योरोपीय 
देशों के मध्य सम्पके व्यापारिक सम्बन्धों के द्वारा स्थापित हुआ । उन्नोसवीं 
शताव्दी के अन्त तक यह व्यापारिक सम्वन्ध राजनेतिक सम्प्रन्धों में परि- 
afqq हो चुका था, जिसका मुख्य कारण योरोपीय देशों की नीति का ईरान 
में साम्राज्यवादी प्रभाव में निहित होना था । चूंकि नेपोलियन बोनापार्ट भारत 
में फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार करने का इच्छुक UT, अतः अपने इस ध्येय 
की पूर्ति हेतु नेपोलियन पशिया को फ्रांस का प्रभाव क्षेत्र बनाना चाहता था । 
इसके विपरीत ब्रिटेन ईरान के ही माध्यम से भारतीय उप-महाद्वीप के मागं 
Ud भारत-स्थित अपने साम्राज्य को सुरक्षित करना चाहता था। अतः किसी 
अन्य देश का ईरान में प्रभाव ब्रिटेन के हितों के प्रति घातक सिद्ध हो सकता 
था । ईरान में रूसी साम्राज्यवाद का मुख्य ध्येय ईरानी बन्दरगाह थे, जिनका 
रूस अपने व्यापार हेतु प्रयोग करना चाहता था । परिणामस्वरूप ईरात में 
रूस के साम्राज्यवादी स्वार्थ दो क्षेत्रों में मुख्य रूप से निहित थे--केस्पियन 
सागर एवं पिया की खाड़ी । इसके अतिरिक्त भारत में रूसी प्रभाव कौ 


po 
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स्थापना ईरान एवं अफ़गानिस्तान दोनों ही मार्गों से सम्भव थी । याह्या 
अरमाजानी के विचार में यह विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ईरान 
में रूसी साम्राज्यवादी नीति का ध्येय भारत में प्रभाव स्थापित करना था, 
तथापि ag विश्‍वासपूर्वक कहा जा सकता है कि उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्व 
ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का ध्येय ईरान एवं अफगानिस्तान में रूसी 
प्रभाव के विस्तार को रोकना था । नेपोलियन की पराजय के साथ ही ईरान 
में फ्रांस के राजनैतिक एवं साम्राज्यवादी carat की समाप्ति हो गयी । 
तत्पश्चात्‌ ईरान में पश्चिमी साम्राज्यवाद का इतिहास भांग्ल-रूस-प्रतिस्पर्धा 
तक ही सीमित रह गया । 


पशिया में पश्चिमी देशों के प्रभाव की वृद्धि के कारण राजनेतिक एवं 
व्यापारिक क्षेत्रों में एक नवीन दिशा का उद्भव हुआ । मार्शल डेविड लेग के 
अनुसार इस दिशा में सर्वेप्रयम प्रयास रूस के द्वारा प्रारम्भ किया गया, जबरूस 
ने जाजिया के राजा को अपने देश में शरण प्रदान की । जाजिया का राजा 
ईरान के शाह का पारम्परिक जागीरदार था, परन्तु ईरानी सरकार की 
आन्तरिक निर्बलता एवं अराजकता की स्थिति का लाभ उठाकर जाजिया के 
जागीरदार ने रूस के जार में अपनी निष्ठा व्यक्त की तथा रूसी सरकार से 
रक्षा की माँग की जो रूसी सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी। इसी कारण 
आगा मुहम्मद खाँ ने 1795 में जाजिया के विरुद्ध एक अभियान शुरू किया 
और टिफलिस पर अधिकार कर लिया । इसके उपरान्त भी जाजिया पर 
रूसी प्रभाव का ह्लास नहीं हुआ । 


इस राजनेतिक हस्तक्षेप के पश्चात्‌ सन्‌ 1800 में ब्रिटेन में केप्टन 
माल्कम को ईरान भेजा | कैप्टन माल्कम ने ईरान के शाह को फ्रांस के विरुद्ध 
कर दिया तथा वह एक व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर करवा लेने में सफल 
हुआ | इस समझौते के अनुसार ईरान में अंग्रेज एवं भारतीय व्यापारियों को 
कर-मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदात की गई 1 इसके अतिरिक्त ब्रिटेन को 
कपड़े, सीसे एवं स्टील के आयात-शुल्क़ से रहित व्यापार की अनुमति दी गई 1 

1804 में फ्रांसीसी सरकार ने रूस के विरुद्ध ईरान के साथ सग्धि हेतु 
"प्रयास प्रारम्भ किये । 1805 में रूसी-फ्रांसीसी संघर्ष प्रारम्भ हो गया, जिसके 
-फलस्वरूप फ्रांसीसी राजनेतिक तथा व्यापारिक प्रयासों में तीब्रता आ गई । 
1806 में नेपोलियन ने एक शिष्टमण्डल पाशया भेजा । सर परसी साइक्स 
अपनी पुस्तक ‘g हिस्ट्री ऑफ़ पाशिया' में लिखते हैं कि इस शिष्टमण्डल ने 
ईरान के शाह के सम्मुख प्रस्ताव रखा जिसके अनुसार यदि ईरान ब्रिटेन के 


904|एशिथा : उदभव एवं विकास 


साथ अपनी सन्धि को रद्द करके फ्रांसीसी सेनाओं के साथ भारत पर आक्रमण 
करे तो फ्रांस ईरान के साथ रूस के विरुद्ध एक सन्धि करेगा । इस सन्धि के 
द्वारा ईरान को खोया हुआ जाया का प्रदेश लौटा देने का आश्‍वापन दिया 
गया एवं ईरानी सेना की आथिक सहायता करने का वचन दिया गया d 
1807 में ईरान एवं फ्रांस के मध्य “फ़िकैनस्तीन की सन्धि” हुई । इसके 
अन्तर्गत नेपोलियन ने जनरल गारदेन की अध्यक्षता में एक सँनिक शिष्ट- 
मण्डल ईरान भेजा | इस शिष्टमण्डल को ईरानी सेना को प्रशिक्षण देने, अस्त्र 
एवं आयुध सामग्री के एक कारखाने की स्थापना करने का कार्य ATA गया | 
परन्तु 1807 में रूस एवं फ्रांस के मध्य 'तिलसिट की सन्धि हो गयी जिससे 
रूस-फ्रांसीसी संघर्ष का कुछ समय के लिए अन्त हो गया | फलस्वरूप finia- 
स्तीन की सन्धि निष्क्रिय हो गयी । 
ईरान में फ़िकेनस्तीन की सन्धि के द्वारा उत्पन्न फ्रांसीसी प्रभाव के 
कारण ब्रिटिश सरकार को चिन्ता हुई तथा ब्रिटिश सरकार ईरान में अपने 
प्रभाव-विस्तार का अवसर खोजने लगी | fata को यह सुअवसर फ्रांस और 
रूम के मध्य 1807 की तिलसिट को सन्धि ने प्रदान किया । 1807 में ही 
ब्रिटेन ने इस अवसर का लाभ उठाने हेतु सर हारफोडं जोन्स की अध्यक्षता 
में एक शिष्ट मण्डल ईरान भेजा | एक अन्य शिष्डमण्डल भारत के गवनंर जनरल 
लाड भिटो ने ब्रिगेडियर जनरल माल्कम की अध्यक्षता में पाशया भेजा 
जिसको जनरल गाडन के प्रभाव के कारण तेहरान आने से रोक दिया गया। 
सर हारफोडं जोन्स ने इस अवसर का उपयोग करते हुए ईरानी सरकार को 
फ्रांस के विरुद्ध सन्धि करने के लिए तैयार कर लिया । फलतः 1809 में 
ईरान के एवं ब्रिटेन के मध्य एक सन्धि हुई । साइक्स के अनुसार इस सन्धि 
के अन्तर्गत ब्रिटेन ने ईरान को रूस के साथ युद्ध-काल में 1,20,000 पाउण्ड 
प्रतिवर्षं देना स्वीकार किया एवं ईरानी सेना के प्रशिक्षण हेतु ब्रिटिश सैनिक 
अधिकारियों को ईरान भेजने का वचन दिया । 
इससे qd 1800 में जाजिया पर प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात्‌ रूस 
ने ईरान के काक्शेस क्षेत्र में अपनी विस्तारवादी नीति का पालन आरम्भ 
कर दिया था । इस कारण 1804 के पश्चात्‌ रूस के प्रयासों में अत्यधिक 
सक्रियता आ गयी | इस मध्य आंग्ल-फ्रां सीसी हस्तक्षेप के कारण ईरान की 
सेना अत्यन्त दयनीय अवस्था में थी क्योंकि पशिया की सेना का प्रशिक्षण 
कुछ समय तक फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा एवं कुछ समय तक ब्रिटिश अधि- 
कारियों द्वारा हुआ था | फलस्वरूप 1812 में wd पिया के मध्य असलन-- 
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gx के युद्ध में ईरान की अपमानजनक पराजय हुई | पशिया की इस युद्ध में 
पराजय का एक अन्य कारण यह भी था कि फ्रांस-विरोधी आंग्ल-रूस सम- 
झौते के कारण ब्रिटेन ने पियन सेना में रत अपने समस्त अधिकारियों को 
वापस बुला लिया था । इस युद्ध में परास्त हो जाने के कारण ईरान ने रूस 
के साथ 1813 में 'गुलिस्ताँ की सन्धि' कर ली | इस सन्धि के अन्तंगत पिया 
को काकेशेस क्षेत्र के पाँच नगरों से वंचित होना पड़ा। ईरान ने जामिया एवं 
दागेस्तान पर अपने अधिकारों को वापस ले लिया । इसके वदले में रूप ने 
अब्बास मिर्जा को ईरान का शासक बनाने का वचन दिया । इसके अतिरिक्त 
उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक के अन्तिम चरण में योरोप के बौद्धिक 
Sarat ने भी पशिया की सामाजिक एवं राजनेतिक स्थिति का विवरण अपनी 
पुस्तकों द्वारा आरम्भ कर दिया था | योरोपीय विद्वानों.एवं लेखकों ने ईरान 
से सम्बन्धित पुस्तकें प्रकाशित कर जिनमें जेम्स मोरियर की AAE इन 
aar और सूर की 'लालारूख़' अत्यन्त महत्वपूर्ण थीं। एवरी पीटर के 
मत में 1809 के पश्चात्‌ ईरान एवं पश्चिमी देशों के मध्य सम्बन्ध केवल 


राजनैतिक क्षेत्र तक ही सीमित न रहकर साहित्यिक सीमा तक पहुंच गये 
घे । 


1812 में रूस एवं फ्रांस में युद्ध प्रारम्भ हो गया | इसी अवसर पर 
जव रूस अपने अस्तित्व के लिए फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में रत था, ब्रिटेन ने 
ईरान में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने हेतु सर हारफोडं जोन्स की 1809 को 
सफलता को सुदृढ़ रूप देने का निश्चय किया 1808 की प्राथमिक सन्धि 
के आधार पर 1814 में ब्रिटेन के प्रतिनिधि सर गोर आऊसले ने पशिया के 
साथ “निर्णायक afer’ पर हस्ताक्षर किये । इसके अनुसार ईरान ने 
वचन दिया कि ag ब्रिटेन के साथ युद्ध-रत किसी भी अन्य योरोपीय शक्ति 
से अपने सम्बन्ध नहीं रखेगा, ब्रिटेन विरोधी सेनाओं को ईरान में प्रवेश की 
अनुमति नहीं देगा एवं खारजम, तातारिस्तान, बोखारा एवं समरकन्द की 
ख्रानशाहियों (जागीरदारों) को इस बात पर सहमत करेगा कि वे भारत 
की ओर जाने वाली आक्रमणकारी सेनाओं को अपने प्रदेशीय मार्ग नहीं देंगे । 
इसके प्रत्यर्पण में ब्रिटेन ने रूस तया ईरान के मध्य सीमा-विवाद निपटाने 
में सहायता तथा योरोपीय शक्ति के साथ युद्ध में ईरान को सहायता देने का 
भी वचन दिया | ईरान एवं अफ़गानिस्तान के मध्य संघर्षे में हस्तक्षेप न करने 
का भी आश्वासन देकर एवं ईरान को 1,50,000 पाउण्डप्रति वर्ष आथिक 


सहायता देने का वचन दिया | परन्तु ag आथिक सहायता ईरान के युद्ध में 
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संलग्न होते ही समाप्त कर देने की शर्त भी ब्रिटेन ने इस सन्धि में निहित 
कर दी । 
इस संदर्भ में यह वताना आवश्यक है कि 1813 की गुलिस्ताँ की 
संधि के उपरान्त भी रूस ने अपनी विस्तारवादी नीति का पूर्णरूपेण परित्याग 
नहीं किया था । 1825 में रूस ने पुन: ईरान के विरुद्ध एक व्यापक सैनिक 
अभियान प्रारम्भ कर दिया और इरीवान के क्षेत्र में गोकचा पर अधिकार 
कर लिया । इस अभियान के प्रारम्भ में पिया के सँनिकों को रूसी सेना के 
विरुद्ध कुछ सफलताएं प्राप्त हुई तथा पिया के सैनिकों ने काकेशेस के कई 
क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया परन्तु ब्रिटेन के विश्‍वासघात के कारण उन्हें भारी 
क्षति एदं असफलता का मुँह देखना पड़ा। ब्रिटेन को 1814 की निर्णायक सन्धि 
के अनुसार पशिया की सहायता करनी चाहिए थी परन्तु ब्रिटेन ने ईरान के 
प्रति आक्रामक राज्य का आरोप लगाया और सहायता देने से इनकार कर 
दिया जिसके फलस्वरूप ईरान को रूस के साथ 1828 में 'तुकंमनचई की सन्धि” 
पर हस्ताक्षर करने TS | याह्या अरमाजानी के विचार में तुर्कमनचई की 
सन्धि ने ईरान के इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात किया क्योंकि इस 
सन्धि ने ईरान को रूस पर पूर्णरुपेण निर्भर कर दिया जिसके कारण ईरान 
वर्षों तक स्वतन्त्र xg सका अर्थात्‌ पशिया किसी न किसी रूप में महा- 
शक्तियों के राजनैतिक परीक्षण का केन्द्र बना रहा । इस प्रकार 1828 के 
पश्चात्‌ यद्यपि रूस और पशिया के मध्य एक सीमा निर्धारित थी परन्तु 
उसका केवल भौगोलिक महत्व था | तुर्कमनचई की afer के पश्चात्‌ ईरान 
में रूसी प्रभाव क्षेत्र में भारी वृद्धि हुई। फलस्वरूप रूस ने ईरान से कुछ 
क्षेत्रीय एवं अन्य सुविधाएं बलपूर्वक प्राप्त कर लीं। आन्तरिक मामलों में 
रूसी सरकार का हस्तक्षेप अत्यधिक बढ़ गया था, ईरानी सरकार विना 
रूसी राजदूत से परामर्श लिए कोई निर्णय नहीं ले सकती थी । रूसी सैनिक 
ईरान की सरकार को भयग्रस्त करने हेतु ईरानी सीमा का बार-बार उल्लंघन 
करते ये । जाजं कझन के अनुसार ब्रिटेन में इस आशय पर अत्यन्त चिन्ता 
व्यक्त की गई तथा यह कहा गया fe यदि ब्रिटेन ईरान में शक्ति सन्तुलन 
स्थापित नहीं करेगा तो उसके भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्य को संकट 
उत्पन्न हो जायेगा । 
काकेशेस क्षेत्र में हानि के पश्चात्‌ ईरान ने पूर्व में स्थित अफगानिस्तान 
में विस्तारवादी नीति का पालन करने हेतु अपना ध्यान केन्द्रित किया। 
ईरान सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय में रूस ने महत्वपूर्ण भुमिका निभाई 
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क्योंकि रूस इस निणय में दो कारणों से रुचि रखता था । प्रथम, रूस का 
ध्येय ईरान का ध्यान अपनी उत्तरी सीमा से हटा कर अफ़गानिस्तान को ओर 
करना था एवं द्वितीय, वह भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न 
करना चाहता था । दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार की यह धारणा थी कि 
भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा हेतु अफगानिस्तान की सुरक्षा आवश्यक थी । 
ईरान की विस्तारवादी नीति हेरात पर आक्रमण करके उस पर अधिकार 
करने के प्रयास से प्रारम्भ हुई । सर्व प्रयम 1833 में पशिया ने प्रथम प्रयास 
किया तथा द्वितीय प्रयास 1837-38 में किया गया, परन्तु सफलता न प्राप्त 
हो सकी । अन्तत. 1857 में ईरान ने हेरात पर विजय प्राप्त कर ली जिससे 
क्षुब्ध होकर ब्रिटेन ने ईरान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा अपनी 
भारतीय सेना को अफ़गानिस्तान भेजा । ब्रिटेन ने gua पर विजय प्राप्त 
करने के उपरान्त बुशायर, मोहमारा तथा एहवाज नगरों पर अधिकार कर 
लिया । 1857 में ईरान को बाध्य होकर ब्रिटेन के साथ सन्धि करनी पड़ी | 
इस सन्धि पर पेरिस में हस्ताक्षर हुए जिसके अन्तर्गत ईरान ने अफगानिस्तान 
को मान्यता प्रदान कर दी । इस प्रकार आंग्ल-पशिया युद्ध ने ईरान की 
विस्तारवादी नीति का अन्त कर दिया । 


रूसी विस्तारवादी नीति का द्वितीय चरण बोखारा की दिशा में प्रति- 
पादित हुआ | 1842 में काबुल पर ब्रिटिश अधिकार की स्थापना से चितित 
होकर बोखारा के अमीर ने रूस से सुरक्षा की माँग की । रूस ने अपना एक 
शिष्टमण्डल बोखारा भेज दिया । कुछ समय पश्चात्‌ जब ब्रिटिश आक्रमण 
की सम्भावना कम हो गयी, बोखारा के अमीर ने रूस के राजदूत को निष्का- 
सित कर दिया | अल्पकालिक अन्तराल में ही रूस के भय के कारण बोखारा 
के अमीर ने रूस के साथ एक सर्धि कर ली जिसमें बोखारा ने समरकन्द को 
रूस को सौंप दिया एवं युद्ध में हुई क्षति की पूर्ति का भुगतान किया । 1876 Ñ 
खोकंद पर अधिकार करके रूस ने अपनी विस्तारवादी नीति का द्वितीय चरण 
समाप्त किया । 


1873 में खीवा पर विजय रूसी नीति का तृतीय चरण थी । 1884 में 
मावे पर विजय प्राप्त करके रूस ने अपनी नीति का अन्तिम चरण पूणं कर 
लिया । इस प्रकार रूस ने केस्पियन सागर के पूर्वी क्षेत्र और मध्य एशिया 
में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया । संक्षेप में, उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक 
आंग्ल-रूस प्रतिस्पर्धा ने पशिया को अपनी सीमाओं द्वारा अवगुंठित कर 
लिया था । 3 


908)एशिया : उद्भव एवं विकास 


आथिक साम्राज्यवाद 
ईरान में आंग्ल-रूप प्रतिस्पर्धा का द्वितीय पक्ष 1870 में प्रारम्भ हुआ 
तथा लगभग 1921 तक रहा । इस काल में दोनों देशों देशों के मध्य प्रति- 
स्पर्धा मुख्यत: आर्थिक ही थी । इस काल में दोनों ही देशों ने ईरान में आथिक 
स्वार्था की पूर्ति हेतु प्रयास किये परन्तु ईरान की जनता के कल्याण हेतु किसी 
भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लिया । 
इस आर्थिक साम्राज्यवाद का तात्कालिक कारण ब्रिटेन का भारतीय 
साम्राज्य था । भारतवषं में विद्रोह के मध्य एवं इसके उपरान्त जब ब्रिटिश 
सरकार ने भारत वर्ष के प्रशासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया, 
शीघ्र ही संचार-व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत हुई । 1859 में इस दिशा 
में प्रथम प्रयास किया गया जबकि ब्रिटेन ने लाल सागर के नीचे से तार 
बिछाने की योजना बनायी, परन्तु वह पूर्णतया असफल रही । इसी मध्य 
तुर्की ने शीघ्र संचार व्यवस्था को अपने ब्रहत्‌ साम्राज्य के सक्षम प्रशासन 
हेतु एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया। अतः तुर्की ने कॉस्टेन्टिनोपुल 
(इस्तानबूल) एवं बगदाद के मध्य एक टेलीफोन तार बिछाने का निर्णय 
लिया । इस बात का प्रस्ताव किया गया कि इस लाईन को बाद में ब्रिटिश 
सरकार भारत तक जोड़ देगी । परिणामस्वरूप 1863 में स्थल-मार्गीय दूर 
संचार सम्मेलन इस्तानबुल में हुआ, जिसमें ईरान से होकर बुशायर को जोड़ने 
का निर्णय लिया गया । 1864 में ईरान के शाह के साथ समझौते 
पर विचार-विमशं किया गया, जिसमें बगदाद से करमानशाह, हमादान, Ag- 
रान एवं qma? को सम्वन्धित करने का प्रस्ताव किया गया, जिसे शाह ने 
प्रतिक्रियावादी दल के विरोध के उपरान्त भी स्वीकार कर लिया । इस प्रकार 
1864 में बगदाद को बुशायर से संचार-संलर्त कर दिया गया । 1870 में 
भारत योरीपीय दूर संचार कम्पनी का उद्घाटन किया गया जिसने आँडेसा, 
टिफ़लिस, तेबरीज एवं तेहरान के साथ द्विमार्गी संचार स्थापित करके इसे 
बुशायर rem के माध्यम से कराची तक विस्तृत कर दिया | इस प्रकार इस 
कम्पनी ने लन्दन एवं भारत के मध्य सीधे संचार की व्यवस्था प्रारम्भ की । 
1872 में एक अन्य समझौते के अनुसार एक त्रिमार्गी संचार की व्यवस्था की 
गई, जिनमें से दो मागों को अन्तराष्ट्रीय प्रयोग हेतु एवं एक मार्ग को स्था- 
नीय प्रयोग हेतु बनाया गया | एवरी वोटर के अनुसार इस व्यवस्था में 1898 
तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया परन्तु 1898 में हदी दक्षिण-पूर्व ईरान के 


माध्यम से कराची को सम्बन्धित करने का निर्णय लिया गया । 
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1872 में ही adea शाह ने एक अंग्रेज व्यापारी बैरन जूलियस 
डि रायटर को 70 वर्ष के लिए एक व्यापारिक सुविधा प्रदान की जिसमें 
उसे रेल निर्माण, खदानों का उपयोग, वैंक की स्थापना एवं जल-व्यवस्था के 
निर्माण का कार्य सौंपा गया | इसके बदले में रायटर से सीमा शुल्क देने का 
वचन लिया गया, परन्तु शाह ने आगामी वर्ष इस सुविधा को निरस्त 
कर दिया क्योंकि रूस रायटर को इस सुविधा के प्रदान किये जाने के 
विरुद्ध था । 1888 में ब्रिटेन को कारून नदी के निचले भाग को विकसित 
करने की सुविधा दी गई। सर परसो साइकस के मत से चूँकि रायटर को 
1872 की सुविधा के निरस्त करने के पश्चात्‌ कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गयी 
थी, अतः 1889 में रायटर को एक बैँक की स्थापना के लिए सुविधा प्रदान 
की गयी जिसका नाम इस्पीरियल वैंक ऑफ़ पिया रखा गया । इस वैंक 
को नोट छापने की आज्ञा प्रदान की गई | इसे ईरान के खदानों का उपयोग 
करने की भी सुविधा प्रदान की गई परन्तु बहुमूल्य पत्थरों की खदानों को 
इससे पृथक रखा गयः । 1890 में ईरान सरकारने तम्बाकू का व्यापार 
ब्रिटिश सरकार के हाथ में सौंप दिया | इसके अनुसार तम्बाकू के उत्पादन, 
विक्रय एवं निर्यात पर fata का एकाधिकार स्थापित हो गया । इसके 
प्रत्यर्पण में ब्रिटिश सरकार ने ईरान के शाह को 25,000 पाउण्ड प्रतिवर्ष 
एवं लाभ में से एक चोथाई देना स्वीकार किया । ईरान सरकार के 
इस निर्णय से तम्बाकू उत्पादकों तम्बाकू व्यापारियों एवं तम्बाकू का सेवन 
करनेवालों को अत्यधिक हानि पहुँची । परिणामस्वरूप ईरान में शाह एवं 
योरोप-वासियों के विरुद्ध प्रदर्शन हुए जिसके कारण शाह्‌ ने इस सुविधा को 
रह कर दिया तथा 50,000 पाउण्ड क्षतिपूर्ति देना स्वीकार कर लिया । यह 
राशि इम्पीरियल बैंक ऑफ़ पर्शिया से ऋण के रूप में ली गई । याह्या 
अरमाजोंनी के अनुसार इस प्रकार ईरान सरकार द्वारा विदेशी ऋण लेने की 
नीति की आधार-शिला रखी गई । तम्बाकू सम्बन्धी भ्रान्तिपूर्ण निर्णय का 
ईरान में यह विरोध प्रथम लोकप्रिय सहभागिता का प्रदर्शन था । 

इस्पी रियल बैंक ऑफ पशिया की स्थापना के पश्चात्‌ रूस ने भी एक 
बैंक की स्थापना की जो रूस के वित्त मन्त्रालय की एक शाखा थी । रूस का 
यह बैंक व्यापार में कम एवं राजनीति में अत्यधिक रुचि रखता था । इस 
बैक ने पशिया सरकार को प्रचुर मात्रा में ऋण देकर अपने आथिक प्रभाव 
-को सशक्त करने का कार्य किया । इसी मध्य नसीरूद्दीन शाह की गोली मार 
कर हत्या कर दी गई जिसके फलस्वरूप पर्शिया में राजनेतिक तथा आशिक 
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अव्यवस्था का वातावरण बन गया | इस अवसर का लाभ उठा कर रूस ने 
ईरान सरकार को ऋण देकर व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त कर लीं । नसीरुद्दीन 
शाह के उत्तराधिकारी मुज़फ्फर अल-दीन शाह ने योरोप की यात्राओं के 
कारण रूस से ऋण लेना प्रारम्भ किया, जिससे बाध्य होकर शाह के लिए 
रूस को व्यापारिक सुविधा प्रदान करना आवश्यक हो गया । शाह ने स्वयं 
के अपव्यय हेतु लिए गये ऋण के कारण सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी । शाह 
की इस नीति ने देश में उपभोग वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि कर दी और मुख्य- 
तया चीनी एवं चाय के भावों में बढ़ोत्तरी हो गई 1 इस प्रशासकीय आ्थिक- 
संकट के विरोध में जनता ने न्याय की मांग का आह्वान किया। शाह की 
इस आथिक नीति के कारण जनता में एकता की भावना का विकास होने 
लगा तथा जन-साधारण, जिसमें अधिकतर व्यापारी लोग थे, न्याययुक्त शासन 
की माँग करने लगे । अन्ततः इस व्यापारिक विद्रोह ने शाह को एक राजाज्ञा 
घोषित करने पर बाध्य किया तथा पशिया में क्रान्ति एवं नवीन संविधान 


के युग का सूत्रपात हुआ | 


'पशिया की क्रान्ति एवं संविधान 

मध्ययुगीन पशियन समाज में क्रान्ति का स्वरूप अचिन्तनीय था। 
परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशकों एवं बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
पशिया में एक संवैधानिक आन्दोलन का up: शने: विकास हुआ i परिणाम- 
स्वरूप 1906 में एक क्रान्ति हुई जिससे बाध्य होकर शाह को एक संविधान 
की घोषणा करनी पड़ी । इसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे 1 


शाह के निरकुश अधिकार 
पिया का शाह नसीरुद्दीन एक निरंकुश शासक था | उसको न्याय- 


पालिका, कार्यपालिका एवं विधानपालिका के प्रशासकीय क्षेत्र में असीमित 
अधिकार प्राप्त थे क्योंकि सरकार का प्रत्येक कार्य शाह के नाम पर होता था। 
इसके अतिरिक्त धार्मिक क्षेत्र में भो शाह के अधिकार एक सीमा तक अपरिमित 
थे । शाह की अपार राज्य सत्ता को नियन्त्रित करने हेतु किसी भी प्रकार का 
कोई अंकुश शाह पर नहीं था भर्थात्‌ किसी भी राजनेतिक अथवा धार्मिक परिषद्‌ 
द्वारा शाह का राजनेतिक पथ-प्रदर्शन नहीं होता था। इसी कारण शाह नसीरु- 
द्वीन अधिनायकीय अधिकारों का स्वामी था | इसके अतिरिक्त व्यापार के 
क्षेत्र में भी शाह सुविधाएँ प्रदान करने हेतु पूर्ण स्वतन्त्र था । इन व्यापारिक 
सुविधाओं में कर वसूली एवं भेंठों के द्वारा प्राप्त राजस्व का शाह एवं उसकी 


पशिया व ईरान|911 


राजसभा के अधिकारी दुरुपयोग करते थे। इस अथक शोषण के कारण 
पिया के जन-साधारण की स्थिति दयनीय हो गयी थी । अपनी साम्राजिक 


शक्ति को सुसंगठित एवं anaa बनाने हेतु शाह का सैन्य व्यय भी अत्यज्यिक 
था फिर भी यह सेना भ्रष्ट एवं अक्षम थी क्योंकि पशिया को जनता एवं 


मुख्यतः उच्च वर्ग इसमें रुचि नहीं लेता था । पशिया में प्रधान मन्त्री की 
नियुक्ति भी शाह की इच्छा पर निर्भर थी एवं वह अप्रसन्न होने पर प्रधान 
मन्त्री को भी पदच्युत कर सकता था । इस कारण शाह को प्रसन्न रखते हेतु 
प्रधान मन्त्री जन-कल्याण की अपेक्षा शाह को चाटुकारिता पर अधिक ध्यान 
रखते थे । सर परसो साइवस के मतानुसार इस जन-उपेक्षा नीति के फलस्वरूप 
पिया में असन्तोष की भावना का बीजारोपण हुआ । 


भ्रष्ट सरकारी तन्त्र 

पिया को प्रशासकीय व्यवस्था हेतु प्रदेशों एवं जिलों में विभाजित 
किया गया था प्रदेश में मुख्य प्रशासक राज्यपाल (गवनेर) अथवा महा- 
राज्यपाल (गवर्नर जनरल) होता था जिसकी नियुक्ति शाह किया करता 
था । अपने प्रदेशों में गवर्नर अथवा गवर्नर जनरल समस्त सरकारी पदों का 
नीलाम द्वारा विक्रय करते थे और इस प्रकार वे अपने वर्तमान एवं भविष्य 
के लिए धन-संचय करने में लिप्त रहते थे । परसी साइक्स के कथनानुसार 
इस “पद-विक्रय' परम्परा ने समस्त सरकारी तन्त्र को भ्रष्टाचारी तथा घूस- 
खोर बना दिया था । प्रदेशों में राजस्व की वसूली हेतु समृद्ध कृषकों को 
तियुक्त किया जाता था जो शाहू को निश्‍चित धनराशि के अतिरिक्‍त धन 
भेंट दिया करते थे । परिणामस्वरूप ये समृद्ध किसान एवं राज्यपाल जनता 
पर भीषण अत्याचार करते थे परन्तु इन अत्याचारों के विरुद्ध शाह के यहाँ 
कोई सुनवाई नहीं होती थी । कुछ प्रदेशों में तो राज्यपाल वलपूवंक धन एक- 
faa किया करते थे । 


असंगत न्याय-प्रणालीं 

पिया एवं पश्चिमी देशों की न्याय-प्रणाली में वस्तुतः अन्तर था । 
पश्चिमी देशों में अपराध को राष्ट्र-विरोधी माना जाता था तथा राष्ट्र ही 
उस अपराध हेतु दण्ड निश्‍चित करता। इसके विपरीत पशिया में अपराध को 
-व्यक्ति-विरोधी मानते थे तथा व्यक्ति को ही यह अधिकार था कि वह या 
“तो दण्ड निर्धारित करे अथवा उसको क्षतिर्पाति करा ले। पशिया सें दो प्रकार 
कके कानून प्रचलित थे । प्रथम, धार्मिक न्याय जो कि कुरान शरीफ़, उलेमाओं 
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के परामर्श एवं न्याय शक्तियों की व्याख्या पर आधारित था तथा इसको चार 
भागों--धामिक अधिकार एवं meg, समझोता, व्यक्तिगत मामलों एवं 
न्यायिक कार्य-विधि में विभाजित किया गया था । इन धार्भिक कारणों का 
मुख्य प्रशासक उलेमा at था । द्वितीय, सामान्य कानून जिसका मुख्य प्रशा- 
सक शाह था । यह सामान्य कानून परम्पराओं पर आधारित था । 

सरकारी तन्त्र की भांति पशिया में न्याय का भी विक्रय होता था । 
हत्या के मामले में बधित के परिवार को हत्यारे द्वारा धन दिलाने का प्रयास 
किया जाता था । यदि afaa का परिवार इस पर सहमत हो जाता था तो 
प्रदेश का राज्यपाल एवं मुजाहिद, जो मध्यस्थता का कार्य करते थे, हत्यारे 
से वधित के परिवार को धन दिला कर एवं स्वयं धन लेकर हत्यारे को छोड़ 
देते थे अन्यथा हत्यारे को प्राणदण्ड दे दिया जाता था । इसका परिणाम यह 
हुआ कि धनिक वर्ग हत्या के उपरान्त छूट जाता था एवं निर्धन को प्राण- 
दण्ड प्राप्त होता था। इस पराम्परा ने निर्धन वर्ग के लोगों में राज्य-प्रशासन 
के प्रति असन्तोष की भावना को जागृत किया d 


अनियमित कर-व्यवस्था 
पर्शिया में पाँच प्रकार के कर वसूल किये जाते थे जो खेत में उत्पन्न 
पदार्थो, व्यापारियों एवं व्यावसायिक कलाकारों, भेड़ बकरियों, खाद्यान्नों एवं 
व्यक्तियों पर लगाए जाते थे । कृषि पदार्थो पर कुल उत्पादन का 1/10 कर 
के रूप में लिया जाता था । व्यावसायिक कलाकारों एवं व्यापारियों पर 
“सामूहिक कर लगया जाता था। व्यक्ति कर प्रति परिवार 8 शिलिंग था 
जबकि प्रत्येक भेड़ एवं बकरी पर कर-राशि 6 शिलिंग प्रति भेड़ या बकरी 
थी । परन्तु जेम्स के अनुसार इन करों के निर्धारण में अत्यधिक अनियमितता 
व्याप्त थी, चूँकि कर-वसूली कार्य धनाढ्य वर्ग के हाथ में था जो शाह को 
भेंट दिया करते थे । अतः यह वर्ग मनमाने रूप से कर वसूल किया करता था 
जिसके विरुद्ध शाह के यहाँ सुनवाई नहीं होती थी । कर-वसूली कार्यक्रम में 
दमनकारी नीति का प्रयोग अत्यधिक प्रचलित था । इनकी दमनकारी गति- 


विधियों से जनता त्रस्त हो गयी थी । 


संवैधानिक आन्दोलन का विकास 

मध्ययुगीन पशियन समाज की जागृति में विदेशियों की महत्वपूणे 
- भुमिका थी । ईरान में संचार-ब्यवस्था के निर्माण हेतु कार्यरत ब्रिटिश नाग- 
feat ने पियन, समाज के प्रत्येक वर्ग को बहुत अधिक प्रभावित किया | 
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इस दिशा में ब्रिटिश एवं अमरीकी धमं-प्रचारकों (मिशनरियों) ने निस्वार्थ 
सेवा एवं उच्च आदर्शो के उदाहरण प्रस्तुत करके ईरान में सामाजिक क्रान्ति 
का बीजारोपण किया । इन मिशनरियों द्वारा स्थापित विद्यालयों में ईरान के 
नागरिकों को उच्च-स्तरीय शिक्षा प्रदान की गयी । मविष्य में इसी शिक्षित 
वर्ग ने ईरान के सुप्त समाज को झकझोर कर जागृत कर दिया | 

इसके उपरान्त भी ईरान वासियों ने, जो पश्चिमी सभ्याता के प्रशंसक 
थे, अपनी सरकार का परिवतेन किये बिना पश्चिमी सभ्यता को पूणं समर्थन 
देने में रुचि safna की । ईरान में संवेधानिक सरकार के समर्थन में आन्दो- 
लन का प्रादुर्भाव सर्वेप्रथम 19वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में हुआ । 


यद्यपि नसीरुहीन शाह विदेश भ्रमण का अत्यधिक शौकीन था परन्तु 
वह ईरान की जनता एवं विद्यार्थियों की विदेशी शिक्षा के विरुद्ध था, क्योंकि 
वह योरोप के विकासवादी विचारों का प्रसारण ईरान में नहीं होने देना 
चाहता था । अपने शासनकाल के अन्तिम वर्षो में जब शाह ने ईरान के 
राष्ट्रीय साधनों को धन-प्राप्ति हेतु विदेशियों को सौंप दिया, ईरान को 
जनता में असन्तोष की भावना का उदय हुआ । परिणामस्वरूप जिस समय 
नसीरुहीन शाह की हत्या कर दी गई, उस समय जनता में वर्तमान शासन 
के प्रति किचित भी आस्था नहीं थीं ओर ब्राउन के मत में यही कारण था 
जो ईरान की जनता अप्रत्यक्षरूप से मूलभूत परिवर्तनों का स्वागत करने के 
लिए प्रस्तुत थी । 


नसीरुहीन के उत्तराधिकारी मुजफ्फर-अल-दीन के निर्बल एवं अयोग्य 
होने के कारण उसके शासनकाल में शाह का उतना सम्मान नहीं रह गया 
था । इसी मध्य रूस एवं जापान युद्ध में जापात्तियों की विजय ने ईरान को 
काफ़ी प्रभावित किया । अन्त में ऐनुद्दौला के दमनकारी शासन एवं व्यापारिक 
सुविधाओं द्वारा प्राप्त ऋण के प्रयोग के प्रश्‍न पर जनता में तीव्र प्रतिक्रिया 
शुरू हुई | इन परिस्थितियों ने जनप्रिय आंदोलन का रूप ग्रहण किया तथा 
प्रधान मन्त्री को पदच्युत करने की माँग की गई | शने: शने: इस आन्दोलन 
को यूरोप-शिक्षित ईरानवासियों ने संवेधानिक स्वरूप प्रदान किया । 


क्रान्ति.पूर्वं पशिया की स्थिति 1 

इस प्रकार बीसवी शदाब्दी के आरम्भ में पशिया की स्थिति अत्यन्त 
गम्भीर हो गयी थी । पशिया का शाह अपने भ्रष्ट अधिकारियों एवं सभासदों 
पर निर्भर था । ये अधिकारी एवं सभासद पशिया सरकार के धन का अप- 
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व्यय कर रहे थे. जिसके परिणामस्वरूप शाह को उत्तराधिकार में मिली 
सम्पत्ति से एवं देश की सभी सम्पत्ति के एक प्रमुख भाग से हाय धोना पड़ा | 
इसी कारण शाह को विदेशी ऋण स्वीकार करने पर बाध्य होना पड़ा । इन 
विदेशी ऋणों को शाह ने अपनी विदेशी यात्राओं एवं अपने सभासदों पर 
व्यय कर दिया था । नये प्रधान मन्त्री अताबेग ऐनुद्दौला ने शाह के प्रमुख 
परामशं दाता के साथ मिलकर नयी पद्धति पर धन एकत्रित करना आरम्भ 
“किया । उसने देश के गेहूं को जमा करके ऊंचे दामों पर बेचना शुरू किया, 
सरकारी भूमि का विक्रय शुरू किया एवं पर्शिया के धनाढूय लोगों को तेहरान 
बुलाकर बड़ी धनराशि देने के लिए बाध्य किया । इस प्रकार पिया के जन 
साधारण की सम्पत्ति एवं जीवन उसके निष्ठुर हाथों मे था अतावेग आजम 
ऐनुद्दोला एवं उसके सहायकों ने अपनी नीतियों द्वारा पशिया के प्रत्येक वगं 
को अपने विरुद्ध कर लिया । इसमें देशभक्त राजनीतिज्ञ, धार्मिक वर्ग के सदस्य 
जनता एवं व्यापारी वर्ग प्रमुख था । इस प्रकार पशिथा में संवेधानिक आन्दो- 
लन सरकारी अत्याचार, विदेशी हस्तक्षेप एवं निर्धनता के विरुद्ध प्राकृतिक 
क्रिया थी जो 1905 में आनी चरम सीमा पर पहुंच गयी थी । 


पशिया में क्रान्ति 
पिया में संवैधानिक आन्दोलन का प्रारम्भ 1905 में नये प्रधान मन्त्री 
ऐनुद्दौला को पदच्युत करने मात्र की माँग से आरम्भ हुआ क्योंकि ईरान की जनता 
ऐनुद्दोला की दमनकारी नीति के विरुद्ध थी एवं उसे शाह की विदेशी यात्राओं 
के हेतु लिए गए विदेशी ऋणों के लिए उत्तरदायी मानती थी । रूस के साथ 
सीमा शुल्क समझौते ने ईरान में चीनी के मूल्य में वृद्धि कर दी जिसके 
परिणामस्वरूप 11 दिसम्बर 1905 को कुछ व्यापारियों ने हड़ताल कर दी 
एवं बाज़ार बन्द कर दिये। तेहरान के राज्यपाल ने चीनी के कुछ व्यापारियों 
को शक्कर में अधिक लाभ लेने का आरोप लगाकर दण्डित किया जिसके 
फलस्वरूप लगभग दो हज़ार व्यापारी एवं याजक वर्ग के लोगों ने सेटयरद मुहम्मद 
ताबातबाई एवं संय्यद अब्दुल्लाह बेबिहानी के नेतृत्व में शाह अब्दुल अजीम की 
मस्जिद में शरण ली । उन आन्दोलनक्रारियों की पशिया के भूतपूर्व शाह 
मुहम्मद अली मिर्जा ने अत्यधिक सहायता की । इन अन्दोलनकारियों ने 
अपनी कुछ alt शाह के समक्ष प्रस्तुत की जिनमें पाशिथा में “अदालत खाना? 
अथवा “न्याय का शासन', मन्तियों के चुनाव में जनता के भाग लेने के अधि- 
कार की मान्यता एवं दो दमनकारी afraat को पदच्युत करने को माँगें मुख्य 
थीं । ये माँगें माल्कम खाँ के पत्र “कानून” में प्रतिपादित सिद्धान्तो पर आधा- 
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12 जनवरी 1906 को शाह ने इन माँगों को स्वीकार करके ऐनुद्दोला . 
को पदच्युत करने एवं न्यायसंगत शासन कौ माँग को स्वीकार कर लिया 
जिसके परिणामस्वरूप आन्दोलनकारियों ने आन्दोलन को समाप्त कर दिया । 
इस समय तक पिया में संविधान की कोई माँग नहीं थी । 

इसके पश्चात्‌ आन्दोलन के प्रमुख नेताओं एवं धामिक वरं के नेताओं 
के मध्य भेदभाव उत्पन्न हो गया । इसके कारण शाह के मन्त्रियों ने शाह को 
इस तथ्य पर fagara दिलाया कि पूर्व-संकट समाप्त हो गया है । फलस Fu 
शाह ने अपनी घोषणा में दिये गये वचनों को पुर्ण करने हेतु कोई प्रयास नहीं 
किया । इसके कारण जुलाई 1906 में शाह को एक निवेदन पत्र दिया गया 
जिसमें शाह के दारा दिये गये वचनों को पूर्ण करने की माँग की गयी । इसी 
मध्य शाह के अस्वस्थ हो जाने के कारण ऐनुद्दौला ने पुनः दमनकारी नीति 
का पालन किया और उसके विरुद्ध हुए प्रदर्शनों में कुछ लोगों की मृत्यु हो गयी, 
जिसके कारण प्रदर्शनकारियों ने तेहरान के मध्य स्थिति मस्जिद-ए-जामी में 
शरण ली तथा बाद में वे तेहरान से साठ मील दुर ‘Ha’ की मस्जिद में चले 
गये । उन्होंने वहाँ से तेहरान को छोड़ देने की धमकी दी । चूँकि उनके तेह- 
रान छोड़ देने के कारण सभी व्यापारिक आदान प्रदान बन्द हो जाने का 
संकट उत्पन्न हो सकता था, अतः पशिया के सरकारी क्षेत्र में इस चेतावनी 
की गम्भीर प्रतिक्रिया हुई | 

इस प्रतिक्रिया पर ऐनुद्दीला ने बाजार खोलने की आज्ञा प्रसारित की 
एवं घोषणा कर दी कि जो दुकान नहीं खुलेगो उसे लूट लिया जायेगा 1 
इसके कारण व्यापारी aT के कुछ चुने हुए नेताओं ने ब्रिटिश दूतावास में 
शरण ली । इनकी संख्या-वृद्धि होते होते बारह हजार हो गयी । उन्होंने शाह 
के समक्ष, ऐतुद्दोला को पदच्युद करने, न्यायिक नियमों की घोषणा करने एवं 
कुम में शरण लिए आन्दोलनकारियों को वापस बुलाने की माँग प्रस्तुत की । 
शाह ने उनकी माँगों को तुरन्त स्वीकार कर लिया परन्तु याहया अरमाजॉनी 
के कथनानुसार कुछ योरोपीय शिक्षित नेता इससे सन्तुष्ट नहीं हुए और 
उन्होंने एक संविधान us राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा की माँग की । ब्रिटिश 
अधिकारियों ने मध्यस्थता करके शाह एवं आन्दोलनकारियों के मध्य एक 
समझौता करा दिया जिसके अन्तगंत शाह ने 5 अगस्त 1906 को घोषणा की 
कि “अल्लाह की कृपा ने मुझे पिया के विकास एबं समृद्धि का निर्देशन 
दिया है, अतः पिया में शान्तिःस्थापना हेतु एवं राज्य की नींव को सशक्त 
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करते के लिए जो सुधार आवश्यक हैं वे अवश्य किये जायेंगे, मैं एक 
राष्ट्रीय सभा की घोषणा करता हूँ जिसमें सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व 
होगा i" 

इस प्रकार बीसवीं शताब्दी में पश्चिमी एशिया की क्रान्तियों में पशिया 
की क्रान्ति का एक अनुपम स्थान है । इस क्रान्ति का निर्देशन व्यापारी वग, 
उलेमाओं तया शिक्षित वर्ग के हाथों में रहा जिनके अपने स्वार्थ निहित थे। 
इ० जी० ब्राउन के मत में इस क्रान्ति की विशेषता यह थी कि इसमें सेना 
का योगदान नगण्य था और इस क्रान्ति में प्रमुख योगदान दुकानदारो एव 
व्यापारी वर्ग था । तत्पश्चात्‌ पशिया के शाह ने संविधान एवं संसद्‌ (मज- 
लिस) की स्थापना की घोषणा कर चुनाव कार्य का आदेश दिया | अक्टूबर 
1906 में मजलिस के प्रथम चुने हुए और मनोनीत प्रतिनिधियों की बैठक 
संयोजित की गई । इस प्रथम मजलिस में राजवंश, सामन्त वर्ग, उलेमा तथा 
व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व था परन्तु शाह की घोषणा के विरुद्ध इसमें mum 
वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था । इस मजलिस को सर्वप्रथम संविधान के 
प्रारूप का कार्य alia गया । इस मजलिस द्वारा एक उदार संविधान का 
प्रस्थापन किया गया जो शाह द्वारा अनुमोदित कर दिया गया | 


संविधान को घोषणा के कुछ ही समय पश्वात्‌ जनवरी 8, 1907 को 
शाह मुज़फ्फ़रुद्दीन का देहान्त हो गया मर नवीन शाह मुहम्मद अली के 
कारण युवा क्रान्तिकारी आन्दोलन को संकट का सामना करना TET । शाह 
मुहम्मद अली रूस के प्रभाव में था और क्रान्ति के विरुद्ध था । सविधान के 
द्वारा समाचार पत्र को स्वतंत्रता प्राप्त हो गयी थी। इसलिए 1911 तक 400 
से अधिक समाचार Ta प्रकाशित होने लगे । लाँगबे ने लिखा है कि नवीन 
शासन ने ज्यों जयों मजलिस के बिरुद्ध अपने कार्य आरम्भ किये, समाचार 
qai ने शाह और प्रतिक्रियावादियों पर गद्य, qu, व्यंग्य में निदा-लेख प्रका- 
fag करने प्रारम्भ कर दिये । इसके अतिरिक्त स्वतन्त्रता, स्वदेश-प्रेम, न्याय 
तथा प्रजातन्त्र के पक्ष में गीत लिखे जाते लगे। इससे जनता को काफ़ी 
प्रोत्साहन मिला | 
सवैधानिक आन्दोलन के साथ साथ पुरे देश में एक नई परिषद्‌ (अंजु- 
मन) का विकास हुआ जो इस बात का प्रतीक थी कि संवैधानिक आन्दोलन 
केवल पश्चिमी शिक्षित at का एकाधिकार नहीं है । प्रत्येक अंजुमन में 12 
से लेकर 100 तक की सदस्यता थी । प्रत्येक मंजुमन;का भिन्न भिन्न कार्य 
करने का स्वल्प था । इन aga में कुछ धार्मिक थीं, कुछ शिक्षा की 
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समर्थक थीं, कुछ पत्रकारिता में विश्वास रखती थी और कुछ आतंकवादी 
थीं जो क्रान्ति के विरुद्ध नेताओं की हत्या की पक्षपाती थीं । इन अंजुमनों 
'को कोई एक सूत्र में बांधने वाला नेतृत्व न मिल सका इसलिए प्रत्येक अंजु- 
मन अपने कायं में स्वतन्त्र थी । इसी बीच शाह मुहम्मद अली ने अताबेग 
आज़म को अपना प्रधान मंत्री बनाया । मजलिस प्रधान मन्त्री के रूस और 
ब्रिटेन से ऋण लेने की नीति के विरुद्ध थी । 3. अगस्त 1907 को जब प्रधान 
'मन्त्री मजलिस से आ रहा था, उसकी किसी आतंकवादी अंजुमन के सदस्य 
ने गोली मार कर हत्या कर दी । हत्या के ही दिन एक आंग्ल-रूस समझौता 
हुआ जिसका व्यापक प्रभाव ईरान की क्रान्ति पर पड़ा । ईरान के क्रान्ति- 
कारी नेताओं ने इस समझौते को देश की स्वतन्त्रता पर आघात समझा | 
-इन्हीं सव कारणों से मजलिस और शाह में anag स्थिति उत्पन्न हो गयी । 
शाह ने मजलिस को भंग करने की पूर्ण तेयारी कर ली और उधर मजलिस 
से सहानुभूति रखने वाले सशस्त्र स्वयंसेवक एकत्रित कर लिये गये । संचारण 
विभाग का पूर्ण सहयोग क्रान्तिकारी नेताओं के साथ था। इससे एक क्षेत्र से 
दूसरे क्षेत्र में संदेश भेजने की सुविधा प्राप्त थी। यह उत्साह देख कर शाह 
ने मजलिस में क्रुरान शरीफ़ भेजा ताकि सदस्य यह विश्वास कर लें कि शाह 
को संविधान में पूर्ण निष्ठा है। जून 1908 में शाह ने मजलिस भवन पर 
गोलाबारी करा दी, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे उदारवादी नेता मारे गये 
और सुल्तान ने सैनिक शासन लागु कर दिया। परन्तु समय सुल्तान का 
साथ न दे सका क्योंकि उसी समय तुर्की में युवा तुक आन्दोलन सफल हुआ 
-था । इसके फलस्वरूप ईरानी क्रांतिकारियों ने राष्ट्रवादी सेना का निर्माण 
"ex (इसमें आरमीनिया के राष्ट्रवादी और बख्तियारी जनजाति के मुखिया 
असद का महत्वपुर्ण योगदान रहा), 13 जुलाई 1909 को ईरान की राज- 
"धानी तेहरान पर अपना प्रभूत्व जमा लिया | शाह मुहम्मद अली देश से भाग 
गया और उसके वारह वर्ष के पुत्र सुल्तान अहमद को शासक वताया गया | 
“इस प्रकार संविधानवादी फिर से राज्य-सत्ता पा गये परन्तु इतके साय ही 
-उन्हें कई विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा । 


नवम्बर 15, 1909 को जब दुसरी मजलिस का सत्र प्रारम्भ हुआ, 
-उसमें दो दल बन गये--एक क्रान्तिकारी तथा दूसरा विकासवादी । प्रथम 
“दल का नाम लोकप्रिय प्रजातांत्रिक दल था और दुसरा नर्म दलीय समाजः 
ardt था । असीन बनानी के अनुसार अपने आंतरिक मतभेद के कारण 1910 
का पुरा वर्षं मजलिस ने केवल आथिक प्रब्रन्ध में लगा दिया। मजलिस चूँकि 
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रूस और fata से ऋण नहीं लेना चाहती थी इसलिए उसने आन्तरिक ऋण 
का ही उपयोग करना उचित समझा । इसमें जनता ने अत्यन्त उत्साह से 
योगदान दिया और औरतों ने अपने गहने तक राष्ट्रहित में दे दिये इस 
बीच मजलिस को देश की वित्तीय स्थिति के कारण एक आथिक परामर्श- 
दाता की आवश्यकता प्रतीत हुई । चूंकि अमरीकन धर्मे-प्रचारकों के प्रभाव 
के कारण और ईरान की क्रांति में एक अमरीकन अध्यापक हावर्ड आस्कर 
वाइल के शहीद हो जाने के कारण अमेरिका से ही इस प्रकार की सहायता 
प्राप्त करना अनुकूल था, अतः मार्गन शुस्टर अपने कई सहायकों के साथ 
ईरान का उच्च वित्ताधिकारी बन कर आया | शुस्टर पशिया को पुन: आथिक 
सबलता प्रदान करने के कारण वहाँ अत्यन्त लोकप्रिय हो गया । वातकोतिस 
के मत में उसकी लोकप्रियता तथा पशिया की वित्तीय स्थिरता ने विदेशी 
शक्तियों में वेमनस्य की भावना को प्रोत्साहन प्रदान किया । इसी कारण रूस 
ने 1911 में ईरानी सरकार को तीन चेतावनियाँ दीं :-- 
(1) शुस्टर को पर्शिया की सरकार पदच्युत करे । 
(2) पिया की सरकार किसी भी विदेशी को, रूस ओर इंगलैण्ड 
की सरकार के पूछे बिना, पदासीन नहीं कर सकती | 
(3) रूस ने अपनी जो सेना पशिया के लिए भेजी, उसकी क्षतिपुति 
के लिए पिया धन दे । 
दूसरी ओर ब्रिटेन ने न केवल रूस के साय सहमति दिखाई बल्कि 
दक्षिणी ईरान पर आधिपत्य करने के लिए भारतीय सेना भेजी । मजलिस 
ने इन चेतावनियों को न मानने के लिए प्रस्ताव पारित किया । फिर भी 
दिसम्बर 24, 1911 को मजलिस भंग कर दी गई और शुस्टर को पदच्युत 
कर दिया गया | इस घटना से हताश होकर लोकप्रिय क्रान्तिकारी कवि 
आरिफ काजवोनी ने एक कविता लिखी जिसका अर्थं था, “उस मेजबान 
(आतिथेय) के लिए यह अत्यन्त लज्जाजनक है कि उसके घर से अतिथि 
बिना भोजन ग्रहण किये चला जाये | शुस्टर के चले जाने से पशिया अन्धकार 
में डूब गया है 1” 
इस प्रकार ईरान की क्रान्ति का अन्त हुआ | ईरान को राष्ट्रवादी तथा 
संविधानवादी क्रान्तिकारियों ने लोगों के विचारों में नई चेतना और जाग- 
रूकता लाने का पुर्ण प्रयत्न किया जिसमें वे सफल तो हुए परन्तु स्थायित्व 
न पा सके क्रान्ति के असफल होने के कई कारण थे। 
(1) उलेमाओं भौर राष्ट्रवादियों में मतभेद । 


E Rn 
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(2) राष्ट्रवादियों में एकता का अभाव और प्रशासनिक कार्यों से 
अनभिज्ञता । 

(3) रूस और ब्रिटेन का हस्तक्षेप । 

तथापि uao बी० शराबी के मत में पश्चिमी एशिया के देशों में पशिया 
की क्रान्ति ही ऐसी क्रान्ति थी जो निरंकुश शासन का अन्त करने तथा 
संवैधानिक एवं संसदीय सरकार की स्थापना करने का ध्येय लेकर की गई 
थी । भत: पश्चिमी एशिया में पशिया उदार पश्चिमी पद्धति पर आधारित 
संविधान स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था | 
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अध्याय 43 
पहलवी युग 
रज़ाशाह पहलवी 


रज़ा खाँ के सिहासन पर पदासीन होने से पूर्व ईरान में व्यापक राज- 
नैतिक अराजकता थी । 1906 में कजार राजवंश के शाह मुज़पफर अल दीन 
शाह द्वारा संविधान स्थापना की घोषणा के उपरान्त भी पिया में पूर्ण रुप से 
संवैधानिक सरकार की स्थापना नही हो पायी थी तथा मुजपफ़र अल-दीन 
के उत्तराधिकारी मोहम्मद अली शाह ने संवैधानिक सरकार का अन्त करने 
का प्रयत्न भी किया परन्तु शाह देश-व्यापक राष्ट्र-क्रान्ति के समक्ष ठहर न 
सका और प्रथम संवैधानिक मन्त्रिमण्डल मुहम्मद वली खाँ सिपहदार ए आज़म 
की अध्यक्षता में निर्मित हुआ। अमीन बनानी अपनी पुस्तक 'द मॉ्डनाइजेशन 
ऑफ ईरान' में लिखते हैं कि इसके पश्चात्‌ 1909 से 1925 तक ईरान में विभिन्न 
मन्त्रिमण्डलों ने भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक, राजने तिक एवं आर्थिक सुधारों 
हेतु विविध कार्यक्रम अपनाये परन्तु एक भी कार्यक्रम सफल-न हो सका । | 
इसी मध्य प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो जाने के पश्चात्‌ ईरान की स्थिति 
और अधिक शोचनीय हो गयी क्योंकि ईरान के लगभग समस्त भागों पर 
ब्रिटिश, रूस एवं तुर्की के सैनिकों का अधिकार हो गया था। ईरान में 
विविध अन्य देशों ने अपनी सेना का निर्माण करके संवेधानिक सरकार के 
नियंत्रण को असम्भव बना दिया था । इसी मध्य हुई रूस को क्रान्ति ने ईरान 
को बहुत अधिक प्रभावित किया । रूस की क्रान्ति के कारण इरान से सी 
सैनिकों को हटा लिया गया जिसके परिणामस्वरूप ईरान में पश्चिमी शक्तियों 
के मध्य सन्तुलन में रिक्त स्थान उत्पन्न हो गया जिसको ब्रिटेन ने पूर्ति कर 
दी । इस प्रकार रूस की क्रान्ति के कारण हुई मांग्ल-ईरान सन्धि (1919) 
ने ईरान पर ब्रिटिश संरक्षित राज्य की स्थापना की एवं रूस को क्रान्ति से 
“प्रभावित होकर ईरान के विभिन्न प्रदेशों में विद्रोह आरम्भ हो गये जो 
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बॉल्शेविक क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे । 
ईरान की राजनेतिक अराजकता ने किसी ऐसे व्यक्ति के लिये स्थान 
उत्पन्न कर दिया जो देश की त्रस्त दशा का अन्त कर सुसंगठित, सुदृढ़ एवं 
सुरक्षात्मक पद्धति पर ईरान को शासन प्रदान करे ऐसी परिस्थितियों में 
फरवरी 20, 1921 को सँय्यद अल-दीन तबातबाई के सहयोग से रजा खाँ ने 
एक संनिक विद्रोह कर सत्ता पर अधिकार कर लिया i 
रज्ञा खाँ का जन्म मार्च 16, 1878 को कॅस्पियन सागर के एक 
प्रदेश मजनदारान में एक साजन्ट के घर में हुआ UT d अपने आरम्िक जीवन- 
काल में ही रज़ा खाँ ने सैनिक सेवा को अपना लिया एवं कोसेक ब्रिगेड में 
एक अधिकारी के पद पर पहुँच गये । रज्ञा खाँ के व्यक्तित्व में दृढ़ संकल्प 
क्रोध एवं sr का सम्मिश्रण था । उन्हें धर्म के प्रति कोई लगाव न था । 
26 अप्रेल की सेनिक क्रान्ति के पश्चात्‌ सईद ज़ियाउद्दीन ने विरोधियों के 
दमन हेतु हिंसात्मक कार्यवाहियों का सहारा लिया परन्तु अलोकप्रियता से 
भयभीत रजा खाँ ने सईद को बन्दी बना कर देश से बाहर भेज दिया । 
तत्पश्चात्‌ नवीन सरकार ने रजा खाँ को युद्ध मन्त्री एवं प्रधान सेनापति 
तियुक्त किया । 1922 में रजा खाँ ने विधि एवं व्यवस्था की स्थापना हेतु 
विद्रोहों के प्रति दमनकारी नीति का परिपालन किया। इस कारण रजा खा 
ने सेना को पुनर्गंठित करके एक के पश्चात्‌ एक सफलताएं प्राप्त कीं जिनके 
फलस्वरूप ईरान में उसकी लोकप्रियता एवं प्रतिष्ठा में अत्यन्त वृद्धि हुई । 
रज़ा खाँ ने स्थिति का लाभ उठाकर प्रधान मन्त्री को बन्दी बना लिया तथा 
अक्टूबर 23, 1923 को प्रधान मन्त्री के पद पर स्वयं आसीन हुआ । प्रधान 
मन्त्री पद पर आसीन होने के पश्चात्‌ रजा शाह ने कमजोर शाह को “यूरोप 
के पर्यटन” पर भेज दिया | शाह की अनुपस्थिति में अक्टूबर 31, 1925 को 
मजलिस ने शाह को पदच्युत कर दिया एवं 13 दिसम्बर को रजा खा को 
ईरान का शाहंणाह धोषित कर दिया गया । इस प्रकार 125 वर्ष पुराने 
कजार राजवंश के शासन की समाप्ति हुई । 


पुननिर्माण 

ईरान के पुननिर्माण में रजा शाह ने असाधारण योगदान प्रदान कर 
अपने सुधारात्मक कार्यों को क्रान्ति की संज्ञा प्रदान की, यद्यपि रजाशाह ने 
हिटलर की भाँति अपनी पुस्तक “माइन Wem" द्वारा अपने संयोजित कार्यो 


की रूपरेखा का उल्लेख नहीं किया और न ही उन्होंने कमाल अतातुकं की 
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भांति (जिनके सुधारों का उन्होंने पूणं अनुकरण किया) पत्र-पत्रिकाओं दारा 
अपने सुधारों का दाशंनिक महत्व जनता में प्रसारित किया । इसी कारण 
कमालवाद की तरह पहलवीवाद का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता । कमाल 
अतातुकं की भाति रजाशाह के सुधार किसी संयोजित कार्यक्रम अथवा क्रान्ति 
कारी विचारधारा के द्वारा प्रतिपादित नहीं हुए अपितु इनके सुधार ईरान में 
भूतपूर्व सुधार आन्दोलनों की असफलता के परिणाम थे । जोजफ उपटन के 
अनुसार रजा खाँ के कार्यक्रमों में अधीरता, सुधारात्मक एवं क्रान्तिकारी 
व्यक्तित्व का सम्मिश्रण था । मानसिक प्रक्रियाओं की आदर्शवादी मीमांसा को 
उन्होंने कभी प्रधानता नहीं दी । अपने इस व्यक्तित्व के ही कारण वह सदेव अपने 
यथार्थं ध्येयों की ओर चेष्टारत रहे । 

अमीन बनानी के आधार पर ईरान में 1921 और 1941 के मध्य हुए 
परिवर्तन त्रिमार्गी थे-राष्ट्रवाद एवं राज-नियन्त्रणवाद की ओर पूर्ण समर्पण, 
राष्ट्रवाद की पुति हेतु पश्चिमी आधुनिक पद्धति का अनुसरण तथा प्राच्य 
धामिक परम्पराओं की समाप्ति । इन उपर्युक्त निर्देशित मार्गों की उद्देश्य- 
पूति हेतु राष्ट्रवाद को युग-चेतना ने आत्मा की सेवा प्रदान की । 

रजाशाह ने अपने कार्यक्रमों को सुधारात्मक रूप प्रदान कर देश में 
आधुनिकीकरण एवं एक नवक्रान्ति का सूत्रपात किया। रजाशाह ने जनजीवन 
के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में सुधारों को प्रतिपादित करने का प्रयास किया । 
निम्नलिखित क्षेत्रों में मुख्य रूप में सुधारों को कार्यान्वित किया गया । 


सेना 


रजाशाह के जीवन में सेना के प्रति विशेष लगाव था । रज़ाशाह का 
मुख्य उद्देश्य ईरान को विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त करना था । रजा शाह का 
विचारथा, विदेशी हस्तक्षेप को रोकने हेतु सेना का शक्तिशाली होना आवश्यक 
है। अतः एक सुसज्जित, सुसंगठित एवं अनुशासित सेना राजनेतिक सफलता का 
मुल साधन थी । युद्ध-मन्त्री के पद आसीन होते ही रजा खाँ ने सेना को 
संगठित करना आरम्भ कर दिया । सर्वप्रथम सेना में विभिन्न परम्पराब्रादी 
स्वतन्त्र इकाइयों को विलुप्त करके एक संगठित सेना की नींव रखी गई । 
तदुपरान्त योग्य सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। लैन्जोविस्की के 
मतानुसार इस दिशा में सवंप्रथम कजार राजवंश के युवराजों एवं अधि- 
कारियों को सेना से पदच्युत करके रज़ाशाह ने स्विस (स्विटजरलेण्ड) शिक्षित 
पुलिस अधिकारियों, अपने पुराने सहयोगियों एवं कोसेक ब्रिगेड के अधि- 
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कारियों को नवीन सेना में अधिकारी नियुक्त किया । आरम्भ से ही रज्ञाशाह 
ने पश्चिमी सेना को विदेशी प्रभाव से मुक्त करने का निश्चय किया। 
यद्यपि प्रशासक एवं तकनीकी कार्यक्रमों हेतु बड़ी संख्या में विदेशी परामर्श- 
दाताओं एवं तकनीकी सहायकों को ईरान बुलाया गया था परन्तु सेना के 
प्रशिक्षण हेतु केवल स्विस अधिकारी ही नियुक्त किये गये । 


इसी समय ईरान के सेनिक oral को विदेश में प्रशिक्षण हेतु भेजने की 
आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जून 10, 1922 को ईरान की मजलिस 
ने युद्ध मन्त्री के प्रस्ताव पर आठ छात्रों को फ्रांसीसी सैनिक संस्थानों में भेजने 
हेतु अनुमति प्रदान कर दी । तत्पश्चात्‌ अगले दस वर्षों तक ईरान से छात्र 
योरोप के सैनिक संस्थानों में भेजे जाते रहे । तदुपरान्त रज़ाशाह ने अनिवार्य 
सैनिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा | जून 6, 1925 को मजलिस 
ने अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण का नियम अनुमोदित कर दिया । इसके अनुसार 
प्रत्येक 21 वर्षं को आयु वाले नागरिक को 25 वर्ष तक सेनिक सेवा करना 
अनिवार्यं कर दिया गया । इसमें 2 वर्ष सक्रिय रिजवं सेना में, 8 वर्ष प्राथ- 
मिक रिज्ञत्रं सेना में, सात वर्ष तक माध्यमिक रिजवं सेना में एवं 6 वर्ष तक 
रक्षक स्थिति में सेवा कार्य करना आवशयक था । जॉन मारलो के आधार पर 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण ने सामाजिक एकीकरण 
साक्षरता में वृद्धि, ग्रामीण एवं जन-जातियों के युवा वर्ग का नगरीकरण एवं 
प्रादेशिक पृथक्करण को दूर करने में अत्यधिक योगदान दिया । 
कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ ईरान के अनुसार सन्‌ 1928 में सर्वप्रथम अधि- 
कारियों के एक दल को रूस में वायु-सेना प्रशिक्षण हेतु भेजा गया । इसी 
प्रशिक्षण हेतु एक दल को फ्रांस रवाना किया गया। ईरान की वायुसेना हेतु 
सर्वप्रथम वायुयान रूस ओर तत्पश्चात्‌ ब्रिटेन से क्रय किये गये । 1932 में 
ईरानी जल-सेना का निर्माण किया गया भौर इस हेतु इटली से दो विध्वंसक 
एवं चार तोपवाही नावें खरीदी गयीं । इंरान के नौ-संनिकों को प्रशिक्षण 
हेतु इटली भेजा गया । सेना के लिए शस्त्र, एवं युद्ध-सामग्री चेकोस्लोवाकिया, 
स्वीडन एवं जमंती से क्रय की गई। देश में औद्योगीकरण परिवहन एवं 
संचार-व्यवस्था का निर्माण सैनिक आवश्यकतानुसार किया गया । 
- सैन्य सुधार की दिशा में एक अन्य कदम फरवरी 15, 1936 को उठाया 
गया जबकि सेना के पुनगंठन हेतु एक विधि सहिता का निर्माण हुआ । सैन्य 
संहिता के अन्तर्गत सनिक पदों का इंरानीकरण, पदोन्नति हेतु नियम एवं 
सैनिकों के अवकाश प्राप्त होने के पश्चात्‌ वेतन एवं बीमा सम्बन्धी नियम 
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बनाये गए । 1925 के अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण नियम को जून, 1938 में 
संशोधित किया गया । इस नियम के द्वारा सैनिक सेवा की अवधि को घटा 
“दिया गया एवं तेहरान विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालयों के स्नातकों 
के लिए तात्कालिक पदोन्नति का प्राविधान निमित किया गया । इसी नियम 
के द्वारा विश्वविद्यालय-शिक्षित अधिकारियों के लिए उच्च वेतनकी व्यवस्था 
की गई । इन प्रयासों से gua में ऐसी सशक्त, सुसंगठित सुसज्जित एवं 
अनुशासित सेना का निर्माण हुआ जो पूर्ण देश पर नियंत्रण स्थापित करने में 
सफल हुईं । रज़ाशाह ने अपने अन्य सुधार उसी सेना के सहयोग से किये । 


"शिक्षा 
रजाशाह के शासन का मुख्य उद्देश्य नवीन राज्य विद्यालयों द्वारा शिक्षा- 

"पद्धति में अत्यधिक विस्तार करना था जिससे राष्ट्र की आवश्यकता को पुरा 
-किया जा सके । शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम वैधानिक कार्य 1921 में उच्च शिक्षा 
समिति की स्थापना करके किया गया । यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन नीति 
निर्धारक, निरीक्षात्मक, परामशंक संस्था थी जिसका कार्य शिक्षा-प्रशासन 
का नियमन करना था । उपर्युक्त उच्च शिक्षा समिति के दो मुख्य 
कतंव्यों को एक अधिकार पत्र द्वारा स्पष्ट किया गया-प्रथम, यूरोप के faar- 
mat के पाठ्यक्रम पर गम्भीर विचार विमशं द्वारा स्वदेशी विद्यालयों हेतु 
पाठ्यक्रम निर्धारित करना । इसके अतिरिक्त समिति के अन्य कार्यो में 
-धामिक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों को सहायता प्रदान करना, समा- 
-चारपत्रों एवं पत्रिकाओं के प्रकाशकों की शिक्षा-योग्यता को निर्धारित करना 
-यूरोप भेजे जाने वाले विद्याथियों का चयन करना, पाठ्य पुस्तकों को अनु- 
मोदित करना तथा मस्जिदों से संलग्न पाठशालाओं में अनुशासन, सुधार एवं 
निरीक्षण करना था 1921 में शिक्षा मंत्रालय ने प्राथमिक एवं माध्यमिक 
-शिक्षा हेतु प्रथम qup कार्यक्रम को रूप रेखा प्रस्तुत की । इस कार्यक्रम का 
:कार्यकाल अन्य आधुनिक शिक्षा पद्धति कौ.भाँति बारह वर्ष रखा गया, जिसमें 
छह «d प्राथमिक एवं छह वर्ष माध्यमिक स्तर की शिक्षा से अनुबन्धित थे । 
-बनानी के अनुसार इसके अतिरिक्त शिक्षा मन्त्रालय के द्वारा “सम€प परीक्षा 
पद्धति” पर समस्त राष्ट्रीय विद्यालयों की परीक्षाओं का प्राविधान किया 
TAT | 

प्राथमिक शिक्षा के(पाठ्यक्रम में फारसी, एवं अरबी भाषा, अंकगणित, 
-पशिया का इतिहास, विश्व भूगोल तथा शारीरिक शिक्षा को समाविष्ट किया 
गया | 1930 में अरबी भाषा को प्राथमिक शिक्षा के स्थान पर माध्यमिक 
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शिक्षा से संलग्न कर दिया गया एवं 19363. कला एवं संगीत को उपर्युक्त शं क्षिक 
कार्यक्रम में स्थान दिया गया । माध्यमिक शिक्षा हेतु छह वर्ष का कार्यक्रम 
निर्धारित किया गया जिसमें रेखागणित, प्राकृतिक विज्ञान, अरबी, विश्व- 
इतिहास, कोई एक विदेशी भाषा (सामान्यतः फ्रांसीसी भाषा) को सातवीं 
कक्षा के पाठ्यक्रम में रखा गया । आठवीं कक्षा में बीजगणित, प्राणिशास्त्र, 
रसायन-शास्त्र, भुगर्भ-शास्त्र को रखा गया एवं नवीं कक्षा के पाठ्यक्रम मं 
त्रिकोणमिति, ठोस रेखागणित, जन्तु-शास्त्रको समाविष्ट किया गया । 
बारहवीं कक्षा के तीन भाग कर दिये गये--विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान एवं 
सामाजिक विज्ञान । 
केम्म्रिज हिस्ट्री ऑफ ईरान के आधार पर यद्यपि एक राजाज्ञा द्वारा 
प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्यकर दिया गया था, परन्तु आथिक कठिनाइयों के 
कारण राज्य-शिक्षा-नीति पूर्णरूपेण क्रियान्वित नहीं की जा सकी । 1922 Ñ 
जमती के तकनीकियों ने तेहरान में एक बहुशिल्प विद्यालय की स्थापना 
की । इसकी स्थापना हेतु ईरान सरकार ने आथिक सहायता दी थी 1928. 
में मजलिस ने राजकोष का 35 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करना स्वीकार 
किया । इसी वषं 15 विद्याथियों के लिए राजकीय छात्रवृत्ति की स्वीकृति 
प्रदान की गई एवं मजलिस ने सौ विद्यार्थियों को योरोप एवं अमेरिका में 
उच्च शिक्षा हेतु भेजने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया 1922 में समस्त 
विदेशी प्राथमिक शिक्षालयों को बन्द कर दिया गया जिससे विदेशी धामिक 
संस्थानों द्वारा संचालित सभी विद्यालय बन्द हो गये । खेल-कूद को वरीयता 
प्रदान की गई तथा स्काउट एवं गाइड अभियानों में युवा वर्ग को भाग लेना 
अनिवार्य कर दिया गया | इसका मुख्य ध्येय युवा वग में देश के प्रति प्रेम 
उत्पन्न करना था । 1934 में शिक्षक-शिक्षण अधिनियम का अनुमोदन हुआ 
जिसके अनुसार पाँच वषं में पच्चीस शिक्षक-शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने 
का लक्ष्य बनाया गया जो 1939 में qui हो गया | शाह के शासन काल के 
अन्तिम दिवसों में ऐसे विद्यालयों की संख्या 63 थी । 1934 में ही तेहरान 
में छह संकायों को लेकर एक विश्व विद्यालय की स्थापना की गई । शाह ने 
फ़ारसी भाषा को अरबी भाषा के प्रभाव से मुक्त करने हेतु संशोधन करने 
की आज्ञा प्रदान की । भाषा संशोधन को 1935 में “ईरान साहित्य अका- 
दमी”? का विशेष क्षेत्र बनाया गया । इसके अन्तर्गत वर्णमाला में कोई परि- 
ada नहीं किया गया । इसी वर्ष पिया का नाम बदल कर “इरान” रख 
दिया गया । इस शब्द की उत्पत्ति उन्होंने “आयं” शब्द से की क्योंकि वे 
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अपने को अन्य जातियों से श्रेष्ठ मानते थे । 1936 में मनिवाये घामिक शिक्षा 
का प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षालयों से उन्मूलन कर दिया गया । 


"न्याय 

न्जोविल्की के अनुसार रजाशाह ने प्रधान मन्त्री होते ही न्याय पद्धति 
में सुधार शुरू कर दिये । रज़ाशाह के वैधानिक सुधार राष्ट्रवादी तत्वों से 
प्रेरित थे क्योंकि उसका प्रथम एवं मुख्य उद्देश्य “सन्धि पत्रों” की प्रणाली 
को समाप्त करना था । परन्तु रजाशाह इस वात से भली भाँति अवगत था 
fe जब तक न्याय पद्धति का पश्चिमीकरण नहीं होगा तब तक वेधानिक सुधार 
पश्चिमी cal में आलोचना का विषय बने रहेंगे। 1924 और 1926 में दण्ड 
संहिता तथा व्यापारिक नियमों को प्रयोगात्मक स्थिति पर आरम्भ किया 
-गया । 1927 में भूतपूर्वं न्याय मंत्रालय को समाप्त कर उसी वषं 26 अप्रैल 
को नव न्याय मन्त्रालय का गठन किया गया जिसमें अधिकतर यूरोपीय शिक्षा 
पद्धति द्वारा शिक्षित व्यक्ति थे। इसी समय रजाशाह ने न्यायाधीशों तथा 
वकीलों की एक सभा में अपने भाषण में कहा कि “देश की प्रतिष्ठा न्याय 
-के स्तर पर निर्भर रहती है। मैं आप लोगों से उचित न्याय तथा देश की 
'प्रतिष्ठा की आणा करता हूं 1” 


न्याय-मन्त्रालय को संगठित करने हेतु दावर को न्याय मन्त्री नियुक्त 


“किया गया तथा उसे न्याय मन्त्रालय के नये नियमों का निर्माण करने का 
कार्ये सौंपा गया | जोजफ़ उपटन के भत से 1928 में दावर की अध्यक्षता में 
-में एक समिति ने मजलिस के समक्ष नागरिक संहिता का प्रथम खण्ड प्रस्तुत 
“feat | भत: मई 8, 1928 को इस न्याय संहिता को मजलिस ने मान्यता 
-दी । यह न्याय-संहिता फ्रांस की नागरिक-सहिता का शाब्दिक अनुवाद थी, 
“परन्तु व्यक्तिगत स्तर पर उपर्युक्त संहिता शरीयत के नियमों का एकीकरण 
"एवं सरलीकरण थी । 

1922 में राज्य न्यायालयों को शरीयत न्यायालयों के निर्णय के विरोध 
-में अपील सुनने का अधिकार दिया गया । 1929 में मजलिस के नियम द्वारा 
-साक्षी के केवल कुरान शरीफ़ की साक्षी पर निर्णय को ame. माना गया 
"wur 1931 में एक मन्य नियम के द्वारा शरीयत न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र 


-को सीमित कर दिया गया । 1939 और 1940 की नागरिक एवं दण्ड afz- 
भताओं में शरीयत के नियमों को समाविष्ट नहीं किया गया । 


नवम्बर 25, 1928, नवम्बर 3, 1929 तथा नवम्बर 3, 1930 को 


pe 
TE 
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गई तथा नगर निर्माण हेतु एक नगर सन्निवेशक की सेवाएँ भी ली गई 1 

प्रादेशिक नगरपालिका सरकार के प्रशासन, राजस्व-स्रोत के कार्यों में सुधार 

हेतु मई 20, 1930 को नगरपालिका विधि का निर्माण किया गया । मई, 27, 
1930 को नगरपालिका समिति का संधिपत्न मजलिस के द्वारा अनुमोदित 
कर दिया गया । इन नियमों के अनुसार नगरों से प्राप्त राजस्व को स्थानीय 
विकास कार्यक्रमों पर व्यय किया जाना चाहिए था । फरवरी 17, 1932 को 
आन्तरिक मन्त्रालय की नागरिक सेवाओं के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था 
का कार्य सौंपा गया । मजलिस द्वारा अनुमोदित एक अन्य नियम के अनुसार 
इन कक्षाओं के स्नातकों को विशेष पदोन्नति की आज्ञा प्रदान की गई तथा इन 
स्नातकों को तीन मास की अवेतनिक सेवा से छट दे दी गई । जनवरी 9, 
1934 एवं नवम्बर 7, 1937 के अधिनियों द्वारा “अदालतों” को समाप्त 
करके उनके स्थान पर ''ओस्तानों'” का निर्माण किया गया । इन ''ओस्तानों'” 
के “'श हरेस्तान'' तथा शहरेस्तान को "apes" में विभक्त किया गया । carla 
अधिकारियों के कर्तव्यों की व्याख्या की गई । मेयर, पुलिस अधिकारियों एवं 
अन्य नगरपालिका कर्मचारियों की नियुक्ति आन्तरिक मन्त्रालय द्वारा तेह- 
रान में की गई । 

1941 में इरान के प्रशासनिक तन्त्र का अत्यधिक विस्तार किया गया | 
विभिन्न मन्द्रालयों के उच्चतम अधिकारियों में राजघराने के सदस्यों की 
अपेक्षा मध्यम वर्गीय शिक्षित मनुष्यों को प्राथमिकता दी गई । फलस्वरूप 
जनसेवकों में बहुमत मध्यमवर्गीय जनता का था । सरकारी कार्यालयों में 
घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला था । लेन्जोविस्को के आधार पर 
परिवहन मन्त्रालय में एक घोटाले के प्रकाश में आने के पश्चात्‌ दिसम्बर 
20, 1931 को मजलिस ने नियम द्वारा सरकारी धन का घोटाला करने वाले 
कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर दण्ड की व्यवस्था की परन्तु यह अधिनियम 
अधिक सफल नहीं हुआ । 


नागरिक स्वास्थ्य 


1920 में ईरान वास्तव में इस क्षेत्र में{पश्चगामी था । 1830 अमेरिकी 
एवं ब्रिटिश धर्म-प्रचारकों ने सर्वप्रथम तेहरान में एक अस्पताल की स्थापना 
की | इस प्रकार के अस्पताल इरान के प्रत्येक प्रमुख नगर में स्थापित हुए । 
प्रारम्भ में रूढ़िवादी एवं अन्धविशवासी जनता ने इन अस्पतालों को सन्देहा- 
त्मक दृष्टि से देखा, परन्तु फिर भी निधन जन वर्ग इनसे लाभान्वित होने 
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मजलिस ने नवीन विधि नियमों को प्रयोग में लाने का विधेयक अनुमोदित 
कर दिया परन्तु ये नियम मजलिस की न्यायिक समिति के द्वारा स्वीकृत 
होने चाहिए थे । इस कारण इनको केवल भल्पकालिक प्रयोग के आधार पर 
व्यवहृत किये जाने की अनुमति थी । 

1929 में नागरिक संहिता के -दो अत्य खण्ड न्याय मन्त्रालय ने प्रस्तुत 
किये जो 1935 में मजलित के द्वारा स्वीकृत कर लिये गये । मार्च 17, 
1932 में मजलिस ने याजक वर्ग की स्थिति के विरुद्ध एक नियम स्वीकृत 
किया जो सम्पत्ति तथा प्रलेखों के पंजीकरण से सम्बन्धित था । इससे पूर्व 
इस कार्य पर शरीयत का एकाधिकार था। दिसम्बर 27, 1936 को मज- 
लिस ने न्याय पद्धति के पुनः संगठन तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति का नियम 
स्वीकृत किया । इसके साथ ही धर्म-निरपेक्षतावाद तथा विधि पद्धति का 
पश्चिमीकरण पुणं हो गया | 

1937 से 1939 तथा वकीलों के आचरण के विषय में नियम बनाये 
गये तथा 1939 में दिवालियापन से सम्बन्धि नियम घोषित कर दिया गया। 
नागरिक संहिता अपने समापक स्वरूप में 1940 में मजलिस के 124 सत्र में 
स्वीकृत की गई | 


प्रशासनिक 
TEA अरमाजानो के अनुसार रज़ाशाह ने सत्ता संभालते ही एक 
तानाशाही सरकार की स्थापना की परन्तु रजाशाह संविधान में प्रयुक्त 
संसदीय प्रजातन्त्र को दिखावे मात्र के लिए स्थापित करने का पक्षपाती था 
इसीलिए उसने संविधान में प्रयुक्त प्रशासनिक प्राविधान्नों का सर्वप्रथम उप- 
योग किया | इसके समक्ष दो समस्याएं थीं-एक तो वह पश्चिमी शिक्षित 
बौद्धिक at के बृहत्‌ समूह को रुष्ट नहीं करना चाहता था तथा दूसरे रजा 
शाह सविधान में प्रदत्त आधुनिक सरकारी तन्त्र को उपयोगी समझता था । 
नागरिक सेवा के सम्बन्ध में दिसम्बर 21, 1922 को चतुर्थं मजलिस 
ने एक नियम के द्वारा नागरिक सेवा का नियमन किया । पश्चिमी पद्धति 
पर आधारित : इस नियम में नागरिक सेवकों की आयु, राष्ट्रीयता, शिक्षा 
एवं चरित्र आदि की योग्यताएँ निर्धारित थीं । इसमें पदों की तालिका एवं 
पदोन्नति के हेतु नियमों की व्याख्या की गई । इसके लिए एक प्रतियोगिता 
परीक्षा का आयोजन किया गया । नगर-निगम को सक्षम बनाने हेतु 1922 
में नगर सरकार के लिए एक अमेरिकी परामर्शदाता की सेवाएं उपलब्ध की 


पशिया व ईरान|929 


गई तथा नगर निर्माण हेतु एक नगर सन्निवेशक की सेवाएँ भी ली गई । 

प्रादेशिक नगरपालिका सरकार के प्रशासन, राजस्व-स्रोत के कार्यों में सुधार 
हेतु मई 20, 1930 को नगरपालिका विधि का निर्माण किया गया 1 मई, 27, 
1930 को नगरपालिका समिति का संधिपत्न मजलिस के द्वारा अनुमोदित 
कर दिया गया । इन नियमों के अनुसार नगरों से प्राप्त राजस्व को स्थानीय 
विकास कार्यक्रमों पर व्यय किया जाना चाहिए था । फरवरी 17, 1932 को 
आन्तरिक मन्त्रालय की नागरिक सेवाओं के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था 
का कार्ये सौंपा गया । मजलिस द्वारा अनुमोदित एक अन्य नियम के अनुसार 
इन कक्षाओं के स्नातकों को विशेष पदोन्नति की आज्ञा प्रदान की गई तथा इन 
स्नातकों को तीन मास की अवेतनिक सेवा से छूट दे दी गई । जनवरी 9, 
1934 ud नवम्बर 7, 1937 के अधिनियों द्वारा “अदालतों” को समाप्त 
करके उनके स्थान पर “ओस्तानों” का निर्माण किया गया । इन "'ओस्तानों'' 
के “agata” तथा शहरेस्तान को "aur" में विभक्त किया गया | स्थानीय 
अधिकारियों के कतंव्यों की व्याख्या की गई । मेयर, पुलिस अधिकारियों एवं 
अन्य नगरपालिका कमंचारियों की नियुक्ति आन्तरिक मन्त्रालय द्वारा तेह- 
रान में की गई । 

1941 में इरान के प्रशासनिक तन्त्र का अत्यधिक विस्तार किया गया | 
विभिन्न मन्त्रालयों के उच्चतम अधिकारियों में राजघराने के सदस्यों की 
अपेक्षा मध्यम वर्गीय शिक्षित मनुष्यों को प्राथमिकता दी गईं । फलस्वरूप 
जनसेवकों में बहुमत मध्यमवर्गीय जनता का था । सरकारी कार्यालयों में 
घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला था । लेन्जोविस्को के आधार पर 
परिवहन मन्त्रालय में एक घोटाले के प्रकाश में आने के पश्चात्‌ दिसम्बर 
20, 1931 को मजलिस ने नियम द्वारा सरकारी धन का घोटाला करने वाले 
कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर दण्ड की व्यवस्था की परन्तु ag अधिनियम 
अधिक सफल नहीं हुआ । 


नागरिक स्वास्थ्य 


1920 में ईरान वास्तव में इस क्षेत्र मेंपश्चगामी था । 1830 अमेरिकी 
एवं ब्रिटिश धर्म-प्रचारकों ने सर्वप्रथम तेहरान में एक अस्पताल की स्थापना 
की । इस प्रकार के अस्पताल ईरान के प्रत्येक प्रमुख नगर में स्थापित हुए । 
प्रारम्भ में रूढ़िवादी एवं अन्धविशवासी जनता ने इन अस्पतालों को सन्देहा- 
त्मक दृष्टि से देखा, परन्तु फिर भी निर्धन जन वर्ग इनसे लाभान्वित होने 
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लगा । ईरान में जन-स्त्रास्थ्य-स्थिति एवं इसके सुधार में बाधक तत्वों पर 
1925 में तेयार की गयी राष्ट्रसंघ की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानी जनता 
के विश्वास एवं धामिक शिक्षकों (उलेमा) को शिक्षा, न केवल ईरानियों के 
चरित्र को प्रभावित करती है परन्तु स्वास्थ्य एवं अन्य सुधारों के कार्यान्वयन 
में बाधा उत्पन्न करती है । उपर्युक्त विवरण से ईरान में स्वास्थ्य-सिथिति का 
सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । 

MAK उपरन के आधार पर जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रतिपादित कार्यों 
में मुख्य रजाशाह पहलवी द्वारा तेहरान में 'पास्चर प्रतिष्ठान! की स्थापना 
या । पास्चर प्रतिष्ठान फ्रांसीसी डि पास्चर संस्थान का प्रतिमान था । जून 
21, 1923 को मजलिस ने डा० जोसफ़ मेसनाडं को पास्चर संस्थान के अध्यक्ष 
रूप में सात ag के लिए नियुक्त किया । इस संस्थान को मनुष्य, पशु, वन- 
स्पति एवं औद्योगिक सूक्ष्म जीव-विज्ञान प्रभागों में विभक्त किया गया । इस 
प्रतिष्ठान ने प्रयोगशाला विच्छेदन के द्वारा टीका एवं सीरम का विकास कर 
उनका जनसाधारण के कल्याण हेतु प्रयोग क्रिया । 1925 में राष्ट्रसंघ ने 
पास्चर-सस्थान को ईरानी स्वास्थ्य प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अंग ATAT | 
1925 में जीवाणु नियन्त्रण ब्यूरो को पास्चर संस्थान से सम्बन्धित कर दिया 
गया | 1929 में सरकारी वधशाला के अतिरिक्‍त कहीं भी अन्य spi का 
वध वर्जित घोषित कर दिया गया । 1935 में मजलिस ने शुद्ध भोजन पदार्थ 
अधिनियम पारित कर दिया जिसमें मांस की शुद्धता पर अधिक वल दिया 
गया । 

1927 एवं पुनः 1930 में सरकार ने डाक्टरों को प्रमाण-पत्र देने की 
व्यवस्था की | इस समथ तक तेहरान में एक चिकित्सा विद्यालय की स्थापना 
हो चुकी थी । अधिकतर फ्रांसीसी शिक्षकों एवं पाठ्य पुस्तकों के फ्रांसीसी 
आषा में होने के कारण, इस विद्यालय में प्रवेश हेतु फ्रांसीसी भाषा का ज्ञान 
आवश्यक था 1 1935 में शरीर रचना विज्ञान का अध्यापन कार्य चित्रों एवं 
मोम प्रतिमाओं के द्वारा कियाशँजाता था, क्योंकि याजक वर्ग ने[विच्छेरन की 
अनुमति नहीं दी थी । इन चिकित्सा बिद्यालथों ने ईरान में चिक्रित्सा पद्धति 
के विकास में अत्यधिक योगदान क्रिया । 1935 तक ईरान में जनता एवं 
चिकित्सकों का अनुपात 1 : 4000 हो गया था | 

जन 1, 1941 को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जब 

संक्रामक रोगों का प्रतिरोधात्मक अधिनियम मजलिसने स्त्रीकार कर लिया। 
इसके अनुसार यौत रोगों की चिकित्सा अनिवार्य कर दी गयी । इस अधि- 
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नियम ने चेचक का टीका लगवाना अनिवार्यं कर दिया एवं इसके उल्लंघन- 
कर्ताओं के लिए कठोर दण्ड का आदेश दिया । इसके द्वारा यह व्यवस्था भी 
की गई कि डाक्टरों को प्रत्येक संक्रामक रोग का मामला स्वास्थ्य मन्त्रालय 
को सूचित करना होगा । विद्यालयों एवं कारखानों में निरन्तर निरीक्षण की 
व्यवस्था की गई | रजाशाह से पूर्व जन स्वास्थ्य सेवा का प्रभाग आन्तरिक 
मन्त्रालय के अधीन था परन्तु रज़ाशाह ने इस प्रभाग का अत्यधिक विस्तार 
किया एवं 1940 Ñ प्रथम स्वास्थ्य मन्त्रालय की स्थापना की TS । केन्द्रीय 
सरकार के अतिरिक्त नगरपालिका, स्थानीय सरकारों ने जनस्वास्थ्य के 
aa में सक्रिय भाग लिया । 1939 में डाक्टरों का वेतन एवं सुविधाएँ बढ़ा 
कर डाक्टरों को जनसेवा हेतु उत्साहित किया गया । 


आथिक 
जे० बेरियर के अनुसार ईरान में पश्चिमी तकनीकी जानकारी के 


प्रचलन एवं इसके परिणामस्वरूप देश के आथिक जीवन में परिवर्तन ने 
पश्चिमीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया । रजाशाह पहलवी के शासन- 
काल में पश्चिमी विज्ञान एवं ओद्योगिकी के प्रचलन में अत्यधिक वृद्धि gii 
इसके फलस्वरूप आधुनिकीकरण की दिशा में किये गये विभिन्न कार्यो के 
कार्यान्वयन हेतु साम्राज्य की आथिक दशा को सबलता प्रदान करना अत्ति- 
वार्यं हो गया | 1921 में ईरान में राजस्व के तीन मुख्य खोत थे--(1) at- 
कारी भूमि, (2) आन्तरिक कर, तया (3) विदेशी व्यापार पर सीमा 
शुल्क | 

सरकारी भुमि से राजस्व प्राप्त करने हेतु इस भुमि को किराये पर 
जमींदारों को दे दिया जाता था D उससे अल्प मात्रा में राजस्व प्राप्त होता 
था । 1924 में मजलिस ने एक “अध्ययन दल” का निर्माण किया जिसको 
इस तथ्य की रूपरेखा तेयार करनी थी कि देश के राजस्व में किस प्रकार 
वृद्धि की जा सकती है । 1933 में सरकारी भूमि के विक्रय का निर्णय लिया 
गया । 1937 में सरकार ने एक औद्योगिक एवं कृषि बॅक की स्यापना हेतु 
शेष सरकारी भूमि के विक्रय का निर्णय किया । 

Yo Ro एस० लेस्बटन के आधार पर 1921 में ईरान की आन्तरिक 
कर समस्या अत्यन्त जटिल एवं गम्भीर थी | 1922 में मिल्सपो की अध्यक्षता 
में 13 अमेरिकी आशिक विशेषज्ञों {को कर वसूली का कार्य सौंपा गया । 
1927 में मिल्सपो वापस चला गया । 1930 में मजलिस ने कुछ कर विधेयक 
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पारित किए । इसके अनुसार नगर निगम को यह अधिकार दिया गया कि 
अ-कृषि एवं सम्पत्ति कर वसूल करे। 1925 में शकर कर एवं चाय कर 
लगाए गये । 
विदेश व्यापार पर सीमा yew सबसे अधिक महत्वपूर्ण था । इसके दो 
कारण थे :-- 
(1) इसकी वसूली सबसे अधिक आसानी से होती थी । तया, 
(2) इसके अधिकारी ईमानदार एवं योग्य थे । (इस विभाग में बेल- 
faan के अधिकारी थे जो 191! से कार्यरत थे) | 
रजाशाह ने भी वेल्जियम अधिकारियों को ही सीमा gen इकट्ठा 
करने हेतु रखा qar 1922 में facad के जानें के पश्चात्‌ मजलिस ने 
वेल्जियम अधिकारियों के साथ समझौता कर लिया । 1928 में रज़ाशाह ने 
सीमा शुल्क में स्त्रतन्त्रता की घोषणा कर दी एवं 1941 में सीमा शुल्क afa- 
नियम पारित हुआ i 
रज़ाशाह के आथिक सुधारों का दूसरा चरण बॅंक सुविधा प्रदान करने 
के साथ आरम्भ हुआ | 1927 में बॅक ली ईरान” की स्थापना की गयी । इस 
राज्य एबं व्यापारिक बैंक को मुद्रा प्रकाशन एवं आथिक नीति के नियमन 
का अधिकार दिया गया। मुद्रा के मूल्य को घटने से रोकने के लिए 19 मार्च, 
, 930 की 'गोल्ड स्टेन्डडं अधिनियम” पारित किया गया परन्तु इसके क्रिया- 
न्वयन को 1956 तक कुछ कारणों से रोक दिया गया UT | 
रजाशाह के शासन में वित्तीय सुधारों का निम्नलिखित रूप से grai- 
कन किया जा सकता है :-- 
(1) देश की आर्थिक समस्याओं में शासन का पूर्ण रूप से केन्द्रीय 
नियन्त्रण था । 
(2) वित्तीय केन्द्रीय प्रशासन प्रत्येक क्षेत्र में लाभदायक नहीं था । 
(3) शासकीय प्रशासन प्रबल होने के कारण अधिकारी तन्त्र का 
अत्यधिक हस्तक्षेप हो गया था | 
(4) अधिकारी वर्गे के हस्तक्षेप के कारण वित्तीय सुधारों के प्रथम 
चरण में सफलता प्राप्त हुई परन्तु समय के साथ इसमें व्यापक भ्रष्टाचार 
दष्टिगोचर होने लगा | ए०सो० fasaadi के मत से इसका उदाहरण 1942 
i एक संसद सदस्य द्वारा की गई आलोचना से स्पष्ट होता है । संसद्‌ सदस्य 
अली दशती ने कहा कि ऐता कौन-सा देश है जहाँ इतने घुसखोर, गवन करने 
वाले हों और वे स्वरूप से दण्ड से मुक्त हों । 
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-कृृषि-व्यापार एवं वाणिज्य 

पश्चिमी एशिया के अन्य देशों की भाँति ईरान की अर्थ-व्यवस्या कृषि 
पर आधारित थी, परन्तु रजा शाह के सुधार कार्यक्रमों ने इस क्षेत्र को सबसे 
कम प्रभावित किया । 1924 में भूमि सुधार एवं कृषि आधुनिकीकरण करने 
हेतु एक अध्ययन परिषद्‌ का निर्माण किया गया । qo dro qao लेम्बटन के 
अनुसार ईरान में भूमि स्वामित्व के तीन प्रकार थे--प्रथम व्यक्तिगत, द्वितीय 
राजकीय एवं तृतीय qam अथवा धामिक अनुदान 1 1924 में में एक 
कृषि विद्यालय की स्थापना की गई तथा पशु-चिकित्सा अनुसन्धान संस्थात 
की भी आधार-शिला रखी गई । 1925 में कृषि यन्त्रों के आयात को सीमा- 
शुल्क से मुक्त कर दिया गया । 1925 में ही बड़ी संख्या में कृषि-विशेषज्ञ 
ईरान बुलाये गये । कृषि संयंत्रों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया परन्तु 
इसके प्रयोग में अतिरिक्‍त कल-पुर्जे, ईरान में मशीनों हेतु इंधन की कमी, 
नगरों के मध्य दूरी एवं संचारण अव्यवस्या थी । 1928 में ईरान राष्ट्रीय 
बैंक की स्थापना की गई एवं ब्रिटिश इम्पीरियल बेंक से मुद्रा प्रकाशन के अधि- 
कार को वापस ले लिया गया । 1930 में कृषि-विभाग ने वनों के अनुरक्षण 


-उपज के निर्यात की उन्नति, बीज विकास एवं कोड-मकोडों के नियन्त्रण का 


कार्य सभाला। इसी वर्ष इन कार्यों में सहायता हेतु कृषि वेक कीं स्यापना 
की गई । 


Ho Fo बैरियर के मतानुसार दो महायुद्धों के मध्य विदेश व्यापार 


-नीति को दो कालों में विभक्त किया जा सकता है । प्रथम काल 1919 से 


1929 तक, इसकी मुख्य विशेषता स्वतंत्र व्यापार तथा विदेशी शक्तियों के 
साथ निष्क्रियता थी; एवं द्वितीय काल 1930 से 1940 तक, इसकी विशेषता 


-सरकारी नियन्त्रण एवं राज आलोचना थी । परन्तु विदेशी व्यापार एकाधि- 


कार का यह अर्थ कदापि नहीं था कि सरकार ही इसका संचालन करती थी। 


-यह केवल सरकारी नियमों से ही नियन्त्रित था । तृतीय दशक के अन्तिम 


वषं में औद्योगिकीकरण, विदेश व्यापार नियन्त्रण एवं ट्रांस-ईरानियन रेलवे 


“के निर्माण के पश्चात्‌ भुमि सुधारों की ओर ध्यान दिया । नवम्बर 16, 


1937 को भूमि विकास अधिनियम को स्त्रीकृति वेधानिक दृष्टि से एक 


“महत्वपूर्ण कार्य था जो कृषि सुधार हेतु क्रिया गया गया । इस अधिनियम 
-की प्रथम धारा के अनुसार भूमि का अधिकतम उपयोग भूमि स्वामी के लिए 
“एक वैधानिक उत्तरदायित्व हो गया । इसमें नहरों का अनुरक्षण, ग्रामीण 
यातायात मागे की मरम्मत एवं निर्माण, स्त्रास्थ्य केन्द्रों का अनुरक्षण, सिचाई 
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के आधुनिक साधनों का उपयोग भी निहित था । धारा नी में इस आवश्य-: 


कता को पूर्ण करने हेतु धन की व्यवस्था की गईं ga अधिनियम ने कृषि 


मन्त्रालय को एक कार्यक्रम बनाने तथा उसके क्रियान्वयन का अधिकार दे 
दिया । 1937 में व्यापार संचालन हेतु वाणिज्य मन्त्रालय का गठन किया 


गया । 


स्त्री उद्धार 


रजाशाह ने स्त्रियों के उद्धार हेतु काफ़ी प्रयास किये qarag के 


प्रभाव के अन्तर्गत ईरान की मजलिस ने पुरुषों के विवाह विच्छेद (तलाक) 


सम्बन्धी शक्तियों को अत्यधिक कम कर दिया था । यद्यपि स्त्रियों की कार्याः 


लय में नियुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई परन्तु स्त्रियों को राजनीतिक 
प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था । सैनिक एवं अन्य राज्य अधिकारियों को 
अपने अपने परिवार की स्त्रियों को पाश्चात्य वेश-भूषा धारण करने के लिए 


निदेश दिये गये । 1935 में रजाशाह की पत्नी एवं पुत्री ने स्वयं पाश्‍चात्य 
वेश-भूषा पहन कर जनता के सम्मुख ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत किया । इसके 


साथ ही शताब्दियों से प्रचलित पर्दा प्रया ईरान में समाप्त कर दी गई 


संचार व्यवस्था 


रजाशाह ने कई मुख्य राजमार्गो के निर्माण की आज्ञा दी । नभ संचारः 


(एयर सर्विस) व्यवस्था की स्थापना हेतु TAT जंकर एयरलाइन्स द्वारा तेहरान 


से कई प्रदेशीय शहरों के बीच डाक सेवा प्रारम्भ करवाई गई । 1928 में 


शाह ने “'इम्पीरियल एयरवेज”, जो एक ब्रिटिश कम्पनी थी, को ईराक से 
भारतवर्ष तक इरानी क्षेत्र के ऊपर होकर उड़ने की अनुमति दे दी । इरान 


ने ब्रिटेन से भारतीय योरोपीय तार कम्पनी का संचालन अपने हाथ में ले 
लिया | अमीन बनानी एवं अरमाजॉनी के मत में इस दिशा में सबसे महत्व-- 


पुर्ण कार्ये ट्रांस ईंरानियन रेल लाइन का निर्माण था जो तेहरान को कंस्पियन 


समुद्र तथा पशियन खाड़ी दोनों से मिलाती थी । इस परियोजना की सर्वा-. 
धिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसे पूर्ण करने हेतु कोई विदेशी ऋण नहीं 


लिया गया | 


धार्मिक 


इंरान के संविधान के अनुसार देश का राजधर्म इस्लाम था । इसके 
अनुसार राजा का यह कर्तव्य था कि ag इस्लाम धर्म के प्रचार एवं प्रसार 


TEN |! 


पशिया व इंरान|935 


हेतु कार्य करे । मजलिस को धमं के विरुद्ध अधिनियम निर्माण का अधिकार 
नहीं दिया गया ati यद्यपि शाह ईरान के संविधान में परिवतंन करने में 
असमर्थ था परन्तु शाह ने ईरान में धामिक शक्तियों के प्रभाव को कम करने 
-हेतु अप्रत्यक्ष रूप से कार्य किये । रजाशाह ने शाह पद पर आसीन होने के 
पश्चात्‌ इस दिशा में ठोस कार्यं करने प्रारम्भ किये। उसने उलेमाओं की 
शक्ति कम करने हेतु धामिक agaa की व्यवस्था के कार्य को उनसे 
वापस ले लिया । इस्लाम के कुछ नियमों का पश्चीकरण कर दिया गया d 
राष्ट्रीय विद्यालयों से धामिक शिक्षा का उन्मूलन कर दिया गया । इस्लाम 
धर्म के परम्परागत धार्मिक केलेन्डर के स्यान पर फ़ारसी धार्मिक केलेन्डर 
“का प्रयोग शुरू किया गया तथा केलेन्डर के दिनों एवं महीनों का फ़ारसी 
भाषा में नामकरण किया गया । कुछ मस्जिदों में आधुनिकीकरण करके minut 
की व्यवस्था की गई । कुछ प्राच्य मस्जिदों के संग्राहलयों में परिवर्तन कर 
“दिया गया । प्रार्थना हेतु आमंत्रण को रोक दिया गया तथा मक्का भ्रमण को 
-हतोत्साहित किया गया । 


मुल्यांकन 
यह कहना अनुचित नहीं होगा कि फ्रांस कौ क्रान्ति से जो सम्वन्ध नेपो- 
लियन का था वही रजा खाँ का पिया की क्रान्ति से या । रजा खाँ क्रान्ति 
`का पुत्र था तथा क्रान्ति का आलोचक भी था। उसे साधनों की अपेक्षा क्रांन्ति 
“के लक्ष्यों में अधिक विश्वास था | यद्यपि रजा खाँ को प्रारम्भ में मुस्तफा 
-कमाल की भाँति कठिनाइयों का सामना करना पड़ा परन्तु इसमें किचित्‌ 
-सन्देह नहीं कि उसने अपने बीस वर्ष के शासन काल में ईरान के आधुनिकी- 
करण के क्षेत्ञ में जो भी उपलब्धियाँ प्राप्त कीं वे तुर्की में मुस्तफा कमाल की 
- उपलब्धियों से किसी भी प्रकार कम नहीं थीं । 
इन कार्यों हेतु ईरान के प्राचीन इतिहास ने रज़ाशाह को प्रेरणा प्रदान 
-की, उसके सहायक बुद्धिजीवियों ने उसे प्रोत्साहित क्रिया और जनता तथा 
छात्रों ने उसके कार्यो की सराहना की । रज़ाशाह की शिक्षा कम होते के 
-कारण उसे पश्चिमी देशों की मोह-माया ने अत्यन्त प्रभावित किया परन्तु वह 
इसके परिणाम से अनभिज्ञ था। इसके उपरान्त भी एलवल सटन के मतानुसार 
रजाशाह ने अपने प्रयत्नों द्वारा ईरान को विश्व के आधुनिक राज्यों की श्रणी 
“में ला दिया ag उसकी महान्‌ उपलब्धि थी, जिसे ईरान के इतिहास में 
-स्वर्णाक्षरों से अंकित किया जायेगा d 
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ईरान की विदेश-नीति 


आधुनिक ईरान का इतिहास अन्तरराष्ट्रीय शक्तियों की प्रतिस्पर्धा का 
इतिहास है। उन्नीसवीं एवं बीसवीं शताब्दी के मध्य तक ईरान अन्तरराष्ट्रीय 
शक्तियों की राजनीति का परीक्षण-केन्द्र बना रहा । इसका प्रमुख कारण 
इरान की भागौलिक स्थिति थी । जॉन मारलो के मत में यह पश्चिमी राष्ट्रों 
एवं सुदूरपूर्च के राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारणः 
सदेव अन्तरराष्ट्रीय शक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक, राजनैतिक 
एवं सामारिक महत्व का स्थल वना रहा । इरान में पश्चिमी शवितयों की 
अभिरुचियाँ उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में केवल फ्रांस तथा ब्रिटेन तक ही 
सीमित नहीं रहीं परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में शनै: शन: रूस ने भी 
इस क्षेत्र में पदार्पण किया । इस प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध तक ईरान आंग्ल- 
रूस संघर्ष का केन्द्र बना रहा; परन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के किचित्‌ पूवं जर्मनी 
इंरान को अपना प्रभावक्षेत्र बनाने में सफल रहा d 
अरमाजानी के विचार में 1807 की फ्रांस और ईरान के मध्य फिके-- 
स्तीन की सन्धि से फ्रांसीसी प्रभाव का ईरान में प्रादुर्भाव हुआ : जनरल 
Tad की अध्यक्षता में एक सैनिक शिष्टमण्डल भेजा गया परन्तु नेपोलियन 
ने रूस के साथ 1907 में 'तिलसिट की सन्धि' करके इस मित्रता को समाप्त 
कर दिया । ईरानी राजनेतिक प्रभाव क्षेत्र से फ्रांस के तिरोभाव के कारण 
भव केवल ब्रिटेन एवं रूस ही इस क्षेत्र में रह गये थे। ऐसी परिस्थिति में. 
रूस भी ईरानी पत्तनों को प्रभावग्रस्त करने के लिए बहुत अधिक लालायित 
था । 1813 में ईरानऔर रूस के मध्य 'गुलिस्ताँ की सन्धि' हुई तथा 1828 की 
“तु्कमनचाई संघि' ने रूस के प्रभुत्व को ईरान में स्थापित कर दिया । इस 
सन्धि ने राजनीति में नवीन अध्याय आरम्भ किया क्योंकि इस सन्धि के 
पश्चात्‌ ईरान पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं रहा । तुर्कमनचाई की सन्धि से 
लेकर शताब्दी के अन्त तक ब्रिटेन एवं रूस ने ईरान में अपना शन: शनेः 
विस्तार आरम्भ किया । रूस उत्तर-पू्वं से विस्तार में रुचि रखता था और 
ब्रिटेन दक्षिण पुर्वं में प्रभावक्षेत्र स्थापित करने का इच्छुक था । ईरान का 
पुणं रूप से संयोजन इस कारण नहीं हो सका क्योंकि आंग्ल-रूस प्रतिस्पर्धा 
इसमें बाधक सिद्ध हुईं । रूस और ब्रिटेन में से कोई देश यह नहीं चाहता 
था कि ईरान पर इन दोनोमि से किसी एक का पुणं रूप से राजनंतिक प्रभाव 
हो । इस पारस्परिक शक्ति-सन्तुलन ने ईरान को अखण्डता को किसी सीमाः 


तक बनाये रखा | 
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तथापि 1848 में नासिरुद्दीन शाह के सिहासनारूढ होते हो अफ़गा- 
निस्तान समस्या के कारण ईरान का ब्रिटेन से संघर्ष आरम्भ हो गया, परन्तु 
1857 में पेरिस सें हुई शान्ति सन्धि के द्वारा अफगानिस्तान को स्वतन्त्र मान 
लिया गया । इस प्रकार ब्रिटेन अपने भारत स्थित राज्य को सुदृढ़ एवं सुर- 
क्षित करने हेतु उत्तर-पश्चिमी सीमा तथा हिन्दुकुश पर्वतीय सीमा में अभि- 
रुचि लेने लगा । इस कारण रूस को मध्य एशिया तथा कॅस्पियन सागर के 
पूर्वी क्षेत्र में विस्तार का अवसर प्राप्त हुआ । रूस ने 1868 में बुखारा, 
1873 में खीवा तथा 1870 में खोकंद पर अधिकार कर लिया । 1884 में 
मार्व की विजय के साथ ही रूस को पूर्वी कॅस्पियन सागर क्षेत्र तथा मध्य 
एशिया के क्षेत्रों का स्वामित्व प्राप्त हो गया । अतः ईरान अतराक 
नदी को अपनी नवीन सीमा मानने पर बाध्य हुआ । इस प्रकार रूस और 
fata ने ईरान का अवगुंठन पूर्णरूपेण कर लिया । 

ईरान की वेदेशिक नीति का वर्गीकरण मुख्यतया दो शीर्षकों के अन्त- 
aa किया जा सकता है! 

(1) ईरान के पश्चिमी एशिग्रा के मन्य देशों से सम्बन्ध । 

(2) ईराक के महाशक्तियों के साथ सम्बन्ध । 

लैन्जोनिस्की के अनुसार पश्चिमी एशिया के देशों के साथ ईरान ने 
शान्ति एवं मित्रता की नीति का पालन किया, परन्तु ईरान एवं तुर्की तथा 
ईरान एवं अफगानिस्तान के मध्य कुछ समस्याओं के कारण मतभेद उत्पन्न 
हो गया था । 22 अप्रैल, 1926 को सोवियत रूस के प्रोत्साहन पर ईरान, 
तुर्की तथा अफगानिस्तान के मध्य एक सन्धि हुई । इस समझौते के उपरान्त 
भी कर्डो की समस्या को लेकर ईरान और तुर्की पूर्णरूपेण पारस्परिक सामं- 
जस्य स्थावित करने में असमर्थ रहे । परन्तु 1930 में ast के विद्रोह ने इस 
समस्या को और अधिक जटिल बना दिया । 1932 में इराक के शाह फ़ल 
ने ईरान का भ्रमण किया जिसके फलस्वरूप सीमा विवाद 1932 में ही 
समाप्त हो गया । 199+ में ईरान के शाह ने तुर्की का भ्रमण किया ओर 
तु्की-ईरानी मित्रता की भावना को प्रोत्साहित किया । इसके अतिरिक्त 1937 
में ईरान, Gat, इराक तथा अफ़गानिस्तान ने “सादाबाद समझौते” पर हस्ता- 
क्षर किये जिससे “पूर्वी सन्धि' का शिलान्यास किया गया । इस सन्धि के 
द्वारा सर्धि युक्त देशों ने पारस्परिक परामशं, सहयोग एवं अनाक्रमण के 
सिद्धान्तों के प्रतिपालन का वचन दिया । 

परसी साइक्स के मत में इराक के अतिरिक्‍त अन्य अरब देशों के साथ 


hes 
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ईरान के सम्बन्ध कुछ विशेष नहीं थे। इसका मुख्य कारण लेबनान तथा 
फिलिस्तीन का संरक्षण-पद्धति के अन्तरगत शासित होना था । faa तथा 
अरब प्रायद्वीप के देश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ईरानी राजनेतिक 
केन्द्र से दूर थे परन्तु यदा कदा धामिक संस्थानों के कारण केवल तीर्थयात्री 
ही ईरान से अरव क्षेत्रों में जाते थे । इस प्रकार अरब प्रायद्वीप में ईरान ने 
अपने सम्त्रन्धों को विस्तृत नहीं किया, परन्तु ईरान के मुख्य राजनैतिक 
सम्बन्ध महाशक्तियों के साथ बने रहे। 


आंग्न-ईरान सम्वन्ध 

ब्रिटेन के साथ ईरान के सम्मन्धों का प्रथम चरण आँग्ल-रूस प्रतिस्पर्धा 
से आरम्भ होता है । इस प्रथम चरण में, जो 1907 में समाप्त हुआ, प्रत्येक 
देश ने ईरान में अपनी प्रभुत्व, शक्ति एवं प्रतिष्ठा बनाने का aed किया । 
अपने प्रभाव को स्थायी बनाने हेतु ब्रिटेन ने घुसखोरी को अपने राजनैतिक 
अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जवकि रूस प्रत्यक्ष राजनीति का समर्थक 
था । ईरान में ब्रिटेन की नीति के द्वितीय चरण की आधारशिला 
रूस-जापान युद्ध ने रखी । इस युद्ध में रूस ने पराजित होकर अंग्रेजों के साथ 
सन्धि करने की इच्छा प्रकट की ओर इस प्रकार 1907 में ऑग्ल-रूस ga- 
झौता हुआ | एलवल सदन के कथनानुसार तथापि ईरान के ब्रिटेन के साथ 
सम्बन्ध प्रगाढ मित्रता के नहीं थे, परन्तु अन्य देशों की अपेक्षा वह ब्रिटेन के 
अधिक निकट था । इसके मुख्य कारण ब्रिटेन की भारत एवं इराक में उप- 
स्थिति, पशिया खाड़ी में ब्रिटिश प्रभाव एवं खुजिस्तान में ऑग्ल-ईरानी तेल 


कम्पनी का होना था | 
बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ईरान में ब्रिटिश विदेश-नीति के दो 


मुख्य उद्देश्य थे :-- 

(1) पशिया की खाड़ी में रूसी प्रभाव को सीमित करना । 

(2) ईरान में स्थित ब्रिटिश तेल क्षेत्रों की सुरक्षा करना । 

1905 में जापान द्वारा पराजय के पश्चात्‌ आंग्ल-रूस प्रतिस्पर्धा को 
समाप्त करने हेतु 1907 में रूस और ब्रिटेन के मध्य एक सन्धि पर हस्ताक्षर 
हुए | इस सन्धि के अनुसार रूस और ब्रिटेन ने ईरान को अपने अपने प्रभाव 
Adi में विभक्त कर लिया । इसमें उत्तरी भाग T wu का ud दक्षिणी 
भाग पर ब्रिटेन का प्रभाव-क्षत्ल माना गया। दोनों देशों ने ईरान की स्वतन्त्रता 


को बनाये रखने का आश्वासन दिया । इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने पार- 
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स्परिक प्रभाव क्षेत्रों में अहस्तक्षेप नीति के परिपालन का वचन दिया । इस 
समझौते में किसी भी प्रकार ईरान से कोई परामर्श नहीं लिया गया d 

आंग्ल-रूस समझौते का प्रभाव इन दो महाशक्तियों के लिए ईरान में 
द्वि-रूपी था । ग्रेट ब्रिटेन की लोकप्रियता तथा प्रभाव पर्शिया पर पूर्णरूपेण 
था क्योंकि पशिया की सरकार यह समझती कि ब्रिटेन, ईरान की स्वतन्त्रता 
तथा अखण्डता बनाये रखने में पुर्ण रूप से प्रयत्नशील हे । इसके विपरीत 
रूस की प्रत्येक गतिविधि को ईरान में सन्देहात्मक समझा जाता था । इस 
प्रकार 1907 के आंग्ल-रूस समझौते ने पशिया को दो प्रभाव क्षेत्रों A fant- 
जित कर एक नवीन राजनैतिक स्थिति का उद्भव किया । इस नवीन राज- 
नैतिक विचारधारा के अनुसार अब केवल रूस की ही गतिविधियाँ सन्देहा- 
त्मक नहीं रहीं, बल्कि ब्रिटेन के प्रति भी इसी दृष्टिकोण की पुष्टि की गई । 
इस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन को ईरान के विश्वासपात्र मित्र ओर संरक्षक की संज्ञा 
से मुक्त कर दिया गया । तत्पश्चात्‌ ईरान ने जमंनी के साथ मैत्री कर अपनी 
पारस्परिक राजनीति में एक नवीन अध्याय को समाविष्ट किया । इस सन्दर्भ 
में यह वताना आवशयक होगा कि सर परसी साइक्स ने लिखा है कि पशिया ने 
अपने इस नवीन चरण को अपनी प्राच्य लोकोक्ति पर आधारित किया । 
सूक्ति के अनुसार शत्रु तीन प्रकार के होते है-- (1) शत्रु, (2) शत्रु के 
मित्र तथा (3) faa के शत्रु । इस आधार पर उपर्युक्त इतिहासकार ने 
पशिया-जमंन मैत्री की नींव रखी a 

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ रूस ने ईरान के प्रति अपनी विस्तारवादी 
नीति का पालन आरम्भ कर दिया तथा ब्रिटेन की स्थिति युद्ध के पश्चात्‌ 
ईरान में और अधिक सुदृढ़ हो गयी । इस अप्रायिक स्थिति ने ईरान को 
ब्रिटेन के साथ गठबन्धन करने पर बाध्य किया । इसका एक कारण 
1917 की रूस की क्रान्ति थी जिसने रूस की विस्तारवादी नोति को समाप्त 
कर रूस के प्रभव को ईरान में कम कर दिया । इस स्थिति ने ईरान में ब्रिटेन 
की राजनीति के तृतीय चरण को जन्म दिया । 

दिसम्बर, 1918 में ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल ने ईरान से ब्रिटिश-सेना के 
निष्क्रमण की योजना को अनुमोदित कर दिया, परन्तु ब्रिटिश बिदेश-मन्त्री 
लाड कन ने अपने सहयोगियों को विशवासोत्पादक .तर्को द्वारा इस बात का 
आश्वासन दिलाया कि यदि ईरान के साथ एक सन्धि कर ली जाय तो इससे 
ब्रिटेन को ईरान में प्रभावशाली स्थान प्राप्त होगा जो ईरान को स्वतन्त्रता 
को बनाये रखने में सहायक सिद्ध होगा । 
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लार्ड ata के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप 9 अगस्त, 1919 को 
लन्दन' में ईरान के साथ एक afta पर हस्ताक्षर किये गये । इसके मुख्य 
प्राविधान निम्नलिखित थे : 

(1) ब्रिटेन ने पशिया के विकास के लिए परामशे-सह्योग देना स्वी- 
कार कर लिया जिसका व्यय ईरान वहन करेगा | 

(2) ग्रेट ब्रिटेन पशिया की सेना को संगठित एवं प्रशिक्षित करने का 
कार्य करेगा जिसका व्यय ईरान सरकार वहन करेगी । 

(3) ग्रेट ब्रिटेन ने पशियन संचार प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का 
आश्वासन दिया i 

इस afer का पशिया के राष्ट्रवादियों द्वारा खुला विरोध किया गया, 


क्योंकि इस afer से पशिया को एक प्रकार से आरक्षित राज्य बनाने की 
चेष्टा की गई थी । पशिया की मजलिस ने भी इस सन्धि का अनुमोदन करने 
से इन्कार कर दिया, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सँनिक एवं आथिक शिष्ट- 
मण्डलों को पिया से वापस जाना पड़ा । इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सैनिक 
व्यवस्थापन का ईरान से प्रत्याहार किया गया | इसके उपरान्त भी इस सन्धि 
ने ईरान में ब्रिटिश प्रभावको शिखर पर पहुँचा दिया था परन्तु इसके 
पश्चात्‌ धीरे-धीरे ब्रिटिश प्रभाव का'ह्वास होने लगा । इसके तीन मुख्य कारण 
थे--(अ) राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया, (ब) मजलिस ने इसे ag- 
सोदित करने से इन्कार कर दिया, और (स) 1921 में रज़ाशाह पहलबी ने 
इसकी पूर्णरूपेण अवहेलना कर दी । 

तथापि ब्रिटेन ने ईरान में दो प्रकार के कूटनीतिक सम्बन्ध बनाये 


रखे थे :-- 
(1) तेहरान में अपने दुतावास द्वारा ब्रिटेन ईरान सरकार से सम्पर्क 


स्थापित करता था | 
(2) ब्रिटेन अपने स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा शक्तिशाली ईरानी जन- 


जातियों* से विनिमय वार्ता कायं में संलग्न था । 
रजाशाह के सिहासनारूढ़ होने पर आंग्ल-पशिया सम्बन्ध का चतुर्थ 
अध्याय आरम्भ हुआ | 1927 में ईरान और ब्रिटेन के मध्य तेल से परिपुर्ण 
बहरीन द्वीप को लेकर संघर्ष उत्पन्न हो गया । ईरान ने बहुरीन पर अपनी 
प्रभसत्ता बनाई जिसको ब्रिटिश सरकार ते मानने से इन्कार कर दिया | 
पीटर एवरी के कथन में 1928 में fiar और ब्रिठेन के मध्य निम्नलिखित 


समस्याओं को लेकर मतभेद हो गया । 
eq जन-जातियों में लर, कडं तथा बख्तियारी प्रमुख थीं । 
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(1) पशिया ने ब्रिटिश वायुयानो को पशिया के तटीय क्षेत्रो के ऊपर 
से उड़ानें भरना मना कर दिया एवं रूस और जमंनी के साथ हवाई सन्धियाँ 
सम्पन्न कर लीं । 

(2) रजाशाह पहलवी ने मोहमेरा के शेख खजल के प्रभाव को समाप्त 
करने का निश्चय किया । शेख लखज ब्रिटिश सरकार का आश्रित था इस- 
लिए ब्रिटिश सरकार को रज़ाशाह की नौति से विरोध उत्पन्न हुआ । 

(3) ब्रिटेन ने ईरान से युद्ध काल में निर्मित दक्षिण पशियन सेना* 
पर व्यय हुई धनराशि की माँग प्रस्तुत की । 

(4) ईरान ने ब्रिटिश नियंत्रित इराक सरकार को मान्यता देने से 
इनकार कर दिया । 

16 मई 1928 की आंग्ल-पशियन afa ने इन समस्त समस्याओं 
का समाधान कर दिया । इस सन्धि ने दोनों देशों के मध्य सामान्य सम्बन्ध 
स्थापित करने की चेष्टा का प्रयास किया परन्तु यह सन्धि अधिक समय तक 
स्थिर न रह सकी । इस सन्धि द्वारा पशिया में रहनेवाले ब्रिटिश नागरिकों 
को सुरक्षा प्रदान की गई । दिसम्बर, 1928 में पिया तथा ब्रिटिश साञ्जा- 
ज्यिक एयरलाइन्स के मध्य एक समझोता हुआ | एलबल सदन ने लिखा हे 
है कि उसी वर्ष रजाशाह खुजिस्तान के भ्रमण पर गया जहाँ उसे एक नवीन 
यातायात मार्ग का उद्घाटन करना था । इसी समय आंग्ल-पशियन तेल 
कम्पनी ने शाह को तेल संस्थान का निरीक्षण करने का आमंत्रण दिया परन्तु 
शाह ने आमन्त्रण अस्वीकार कर दिया और कहा कि कम्पनी ईरान को जो 
“अल्प धन? अपने तेल के लाभ में से देती है वह qia: असंतोषजनक है । शाह 
ने इसके अतिरिक्त पूर्वे-निर्धारित सुविधाओं को भी समाप्त करने की इच्छा 
प्रकट की । ब्रिटेन ने इसके विरोध में पशिया की खाड़ी में एक युद्ध-पोत भेज 
दिया था इस समस्या को राष्ट्रसंघ की समिति में ले जाया गया | तदुपारान्त 
एक पारस्परिक सन्धिं के द्वारा तेल सुविधाओं की अवधि 60 वर्षों के लिए 
कर दी गई जिससे ईरान के राजस्व में एक विशेष वुद्धि हुई । धीरे-धीरे इस 
कम्पनी के कर्मचारियों का ईरानीकरण करने का प्रयत्न होने लगा । इसके 
पश्चात्‌ दोनों . देशों के सम्बन्ध साधारण रहे और धीरे-धीरे ब्रिटिश प्रभाव 


* दक्षिण पशियन सेना (साउथ पशियन राइफ़ल्स) वह सेना थी जो अंग्रेजों 


ने प्रथम विश्वयुद्ध के समय दक्षिण पशिया को रक्षा हेतु निमित की थी । 
इसके निर्माण के समय र्पाशया ने व्यय वहन करने का आश्‍वासन दिया 
sm t 
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रूस-ईरान सम्बन्ध 

uems डेनिस ने रूस के साथ सम्वन्धों की व्याख्याह_्ल्‍टकरते हुये लिखा है 
कि ईरान में रूसी नीति सदा नितान्त स्पष्ट रही । रूस ने अपने राज- 
नेतिक एवं आथिक साम्राज्यवाद के लक्ष्यों को कभी परोक्ष रूप में क्रियान्वित 
नहीं किया । 1917 से qd ईरान में रूस की नीति का मुख्य ध्येय साम्राज्य- 
विस्तार एवं आर्थिक शोषण था, परन्तु 1917 की रूसी क्रान्ति के पश्चात्‌ 
इस नीति में आकस्मिक परिवर्तत हुआ । रूस की ईरान में नीति को दो 
भागों में विभक्त किया जा सकता है--(1) राजनैतिक सम्बन्ध तथा 
(2) आथिक araa | 


राजनेतिक सम्बन्ध 

रूस की ओर से ईरान से मित्रता स्थापित करने का प्रथम प्रयास 14 
जनवरी, 1918 को किया गया जब रूसी सरकार ने एक विज्ञप्ति के द्वारा 
ईरानी प्रभूसत्ता के विरुद्ध जार के विशेषाधिकारों को समाप्त करने की 
इच्छा प्रकट की । इसी विज्ञप्ति में ब्रिटिश तथा तुर्की के सैनिकों का ईरान 
से निष्क्रमण करने में रूस ने सहायता का वचन दिया । इस रूसी घोषणा ने 
स्पष्ट कर दिया कि रूस 1907 के मांग्ल-रूस समझौते को मान्यता प्रदान 
करने के लिए बाध्य नहीं था । इसके अतिरिक्‍त यह घोषणा भी की गई कि 
भविष्य में ईरान भोर रूस के मध्य समस्त समझौते “मुक्त संधि एवं पार- 
स्परिक सम्मान के आधार पर होंगे । 

26 जून, 1919 को रूस नीति को और अधिक व्याख्यात्मक रूप से 
स्पष्ट किया गया जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित घोषणा की रूपरेखा प्रस्तुत की 
गई :-- 

(1) ईरान पर रूस के ऋणों को समाप्त कर दिया गया । 

(2) सीमा शुल्क एवं संचारण प्रशासन व्यवस्था में रूसी विशेषाधि- 


कारों को समाप्त कर दिया गया | 
(3) रूसी मितिकाटा (डिसकाउन्ट) बैंक को ईरानी सम्पत्ति घोषित 


कर दिया गया | 
(4) ईरोन में रूसी नागरिकों की व्यक्तिगत एवं नागरिक सुविधाओं 


को समाप्त कर दिया गया । 
(5) समस्त सड़कें, पत्तन, संयंत्र, रेल एवं अन्य ब्यवस्थापनों को 
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ईरान की सम्पत्ति घोषित कर दिया गया । 

(6) सन्धि qai को aaa घोषित कर दिया गया d 

रूस कौ सरकार ने अपनी इस उदारवादी नीति के द्वारा ईरान को 
प्रभावित करने का प्रयत्न किया परन्तु रूस को विशेष सफ़लता प्राप्त न हो 
सकी | तथापि ईरान ने रूस के निर्णय का स्वागत किया परन्तु ईरानी सर- 
कार के मतानुसार प्रथम विश्वयुद्ध के मध्य ईरान की तटस्यता के उपरान्त 
भी हुई क्षति की पूर्ति हेतु तत्कालीन रूसी दृष्टिकोण अत्यधिक महत्वपूर्ण न 
था । उपर्युक्त नीति का विश्लेषण करते हुए जाजेलेन्जोविस्कोने कहा है, कि 
रूसी नीति स्वयं में रूस की निर्बंलता की योतक थी ओर ऐसे परोक्ष आन्तरिक 
अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में मैत्री का वातावरण उत्पन्न करने में असमर्थ थी । 

1920 में ईरान की स्थिति विकृत थी क्योंकि संवैधानिक सरकार न 
तो सुदृढ़ थी तथा न ही संवैधानिक थी । रजाशाह पहलवी ने 1921 की सँनिक 
क्रान्ति के द्वारा इस स्थिति को समाप्त कर दिया तथा इसके पांच दिन उप- 
रान्त रूस-ईरान सन्धि पर हस्ताक्षर हुए | इस सन्धि द्वारा :-- 

(1) जिलान से रूसी सैनिकों को ger लिया गया । 

(2) रूसी बोल्शेविक सरकार ने साम्राज्यवाद विरोधी एवं प्रति-उपः 
निवेशवाद की नीति की घोषणा कर दी जो 1919 के रूसी-ब्रिटिश समक्षोते 
के विरुद्ध थी । 

(3) रूस ने अपनी समस्त सुविधाएँ एवं सम्पत्ति को ईरान वापस 
करने का निर्णय लिया तथा ईरानी सरकार को स्पष्ट इंगित कर दिया कि 
उपर्युक्त सुविधाएँ किसी अन्य विदेशी शक्ति को प्रदान नहीं की जायेंगी । 

इस सन्धि के अनुच्छेद छह (6) ने ईरान के लिए द्वितीय विश्वयुद्ध के 
मध्य समस्या उत्पन्न कर दी । इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई तीसरी 
शक्ति रूस पर आक्रमण के लिए ईरानी क्षेत्र का प्रयोग करेगी तो रूस को 
ईरानी क्षेत्र में सैनिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा । इस अनुच्छेद 
का द्वितीय विश्वयुद्ध में प्रयोग किया गया ओर रूस ने सितम्बर 1941 में 
इरान पर आक्रमण कर दिया । 

इसके अतिरिक्त रूसी-पशियन (ईरानी) afer की एक विशेष धारा 
के अनुसार अंग्रेजी एवं अमरीकी निगमों को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 
मना कर दिया गया । 1924 में इस समझौते को ईरान द्वारा अमेरिका एवं 
fata को सुविधाएं देने के विरोधस्वरूप समाप्त कर दिया गया । 

इस प्रकार रज़ाशाह पहलवी के सिहासन।रूढ़ होने के पश्चात्‌ रूस की 
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पशियन नीति में मूल परिवतंन हुआ 1926-1927 के पश्चात्‌ रूस का 
व्यवहार शान्त एवं गम्भीर हो गया था | बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में 
इसने नकारात्मक एवं विद्रोही स्वरूप धारण कर लिया । यह परिवर्तन 
रूस की आशाओं पर ईरानी नीति के तुषारपात के कारण हुआ | 


आशिक सम्वन्ध 


Mo बैरियर के मतानुसार ईरान में रूस के आथिक सम्वन्ध जार की 
परम्परावादी नीतियों एवं नयी रूसी नीतियों के सम्मिश्रण पर आधारित थे। 
रूस की इस नीति के दो मुख्य ध्येय थे । 

(1) ईरान में रूसी आशिक एकाधिकार की स्थापना एवं पश्चिमी 
यूरोप के राष्ट्रों के व्यापारिक घुस-पँठ को रोकना; तथा 

(2) उत्तरी ईरान को पूणं रूप से रूस पर निर्भर बनाना । 

इसके अतिरिक्त रूसी ईरानी व्यापार पारस्परिक संघर्ष का एक अन्य 
कारण था। रूसी राजदूत पेट्रोव्स्की ने इन सम्बन्धों का वर्णन निम्नलिखित 
शब्दों में किया है--'“पशिया का उत्तरी क्षेत्र समस्त रूप से रूस पर निर्भर 
है तथा उत्तरी भाग में निर्यात हेतु वस्तुओं के लिए केवल रूस से ही व्यापार 
सम्भव है । यदि हम रूसी वस्तुओं का क्रय बन्द कर दें तो पशिया एक मास 
में ही दिवालिया हो जायगा । इस रूसी व्यापारिक शक्ति की तुलना में ब्रिटेन 
की शक्ति नगण्य है ।” 

1920 में जब उत्तरी ईरान पर रूसी एकाधिकार स्थापित हो गया तो 
1923 में एक सरकारी पत्र “पुर्वी व्यापार के सिद्धान्त” में रूस के पूर्वी देशों 
के साथ व्यापार के नियमों की व्याख्या की गयी । इसके अनुसार : 

(1) रूसी औद्योगिक वस्तुओं को पूर्वी देशों के कच्चे माल से बदला 
जायगा 1 

(2) पूर्वी व्यापारियों को व्यक्तिगत रूप से अपनी वस्तुओं को रूस 
को बेचने की अनुमति दी जायेगी । 

(3) रूस पूर्वी देशों के साथ सुविधाजनक व्यापार सन्तुलन पर बल नहीं 
देगा । 

(4) रूस पूर्वी मिश्चित कम्पनियों को प्रोत्साहन देगा । 

(5) रूसी औद्योगिक वस्तुओं को पूर्वी देशों में पश्चिमी देशों की 


अपेक्षा कम दामों पर बेचा जायगा d 
रूस ने अपने इस आथिक अस्त का सर्वेप्रथम उपयोग 1926 में कॅस्पियन 
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सागर में मछली मारने के अधिकार को लेकर किया 1926 में मत्स्य- 
समस्या को लेकर रूस ने ईरानी वस्तुओं के आयात पर 'पोत अधिरोध' की 
घोषणा कर दी जिससे शिया के उत्तरी प्रान्तों को अत्यधिक हानि हुई । 
इस पोत अधिरोध का अन्त 1927 में मत्स्य सम्मेलन के द्वारा हुआ | यद्यपि 
इस सम्मेलन में समानता के सिद्धान्त को मान्यता दी गयी थी परन्तु रूसी 
एकाधिकारिक दृष्टिकोण के कारण रज़ाशाह ने अपना ध्यान जमंनी की ओर 
केन्द्रित कर दिया । 


जर्मन-ईरान सम्वन्ध 


रूसी एवं ब्रिटिश कूटनीति से आतंकित होकर तथा हिटलर की 
निरंकुशता से प्रभावित रजाशाह पहलवी ने अपना ध्यान जर्मनी की ओर 
केन्द्रित कर दिया । 1928 के पश्चात्‌ ईरान ने जमंन तकनीकी एवं आथिक 
सुविधाओं से लाभान्वित होना आरम्भ किया । विभिन्न क्षेत्रों में विकास 
कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के हेतु जर्मन अभियन्ताओं एवं प्राविधिज्ञों को पिया 
में आमंत्रित किया गया । 1935 में जर्मती और ईरान के मध्य क्षति पूर्ति एवं 
बैंक सेवाओं के बारे में एक समझौता हुआ जिसने दोनों देशों के मध्य व्या- 
पारिक सम्बन्धों को सुदृढ़ कर दिया । परिणामस्वरूप 1941 तक 40 प्रतिशत 
से अधिक इरानी व्यापार जर्मनी के साय हो रहा था । इसके अतिरिक्त 
इरान में रहने वाले adai की संख्या में वृद्धि हुयी ओर जमंन प्रभाव ईरान 
में प्रतिपादित होने लगा । 

इसके अतिरिक्त ईरानी शिक्षा का कार्यभार जमंन शिक्षकों द्वारा 
क्रियान्वित होने लगा। इस जमन शिक्षा का प्रभाव देश में स्पष्ठ रूप से दृष्टि- 
गोचर होने लगा और विशेषकर इंरान की स्थापत्य कला पर यह अधिक 
प्रभावशाली प्रतीत हुआ p इसके साथ ही नाजी युवा-नेता वॉन शीराह के 
इरान म्रमण ने दोनों देशों के सम्बन्धों को और पुष्ट किया तथा नाजी 
प्रचारतन्त्र ने दोनों देशों की जनता को आर्यो का सीधा उत्तराधिकारी घोषित 
किया | इससे युवा वर्ग में नाजी पद्धति पर आधारित स्काउट आन्दोलन का 
sga हुआ जो नाजी युवा आन्दोलन के समरूप था । रजाशाह ने जमंन' 
सरकार को साम्यवाद के विरुद्ध सर्वोपरि सुरक्षा के हित में माना । 

1939 में विश्वयुद्ध की घोषणा के पश्चात्‌ इरान ने अपने को एक 
तटस्थ राज्य घोषित कर दिया परन्तु रूस तथा ब्रिटेन ने संयुक्त होकर 
जर्मनी को ध्वस्त कर feat ईरान को इसमें विवश होकर सहयोग करना 
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पड़ा । इसके पश्चात्‌ ईरान में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ । 
द्वितीय विश्वयुद्ध का आरम्भ होने के पश्चात ईरान ने अपनी तटस्थता 
की घोषणा कर दी । ईरान का अधिकारी-तंत्र मुख्यतः जर्मनी का समर्थक था, 
तथा जर्मनी से रूस के माध्यम से होने वाले व्यापार में काफी वृद्धि हो चुकी 
थी । अतः ईरान और जर्मनी के मध्य सन्धि से दोनों देशों को हानि थी क्योंकि 
इस ale द्वारा ईरान के व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी और जर्मनी ईरान 
में ब्रिटिश नीतियों के कारण अपने एक अमूल्य रसद-भंडार से वंचित हो 
सकता था | इसलिए ईरान ने बाध्य होकर तटस्थता की घोषणा कर दी 
परन्तु इसी मध्य ईरान में जमंनी के बने सामान तया जर्मनी से आने वाले 
यात्रियों का आगमन त्वरित हो गया था । 
सी० थॉने के आधार पर जून 1941 में जमंनी के रूस पर आक्रमण ने 
तत्कालीन परिस्थितियों में पूर्ण परिवतंन कर दिया । ब्रिटिश सरकार ने रूस 
की सहायता के लिए ईरान को रसद मार्ग बनाने का निश्चय किया । अतः 
19 जुलाई को रूसी एवं ब्रिटिश राजदूतों ने एक संयुक्त विज्ञप्ति में इरानी 
सरकार से रसद पहुँचाने के कार्य के लिए उसका क्षेत्र प्रयोग करने की 
अनुमति मांगी किन्तु ईरान की सरकार ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर 
दिया | अतएव 19 अगस्त को दोनों सरकारों ने ईरानी सरकार से जर्मन 
विध्वंसकारी शक्तियों को राष्ट्र से बाहर निकालने की तथा आयुध सामग्री 
को रूस भेजने को माँग की एवं उपयुक्त आशय हेतु एक चेतावनी पत्र रजाशाह 
को दिया । इसी के साथ रूसी तथा ब्रिटिश रेडियो पर ईरान विरोधी प्रचार 
शुरू कर दिया गया तथा यह आरोप लगाया गया कि ईरान बड़ी संख्या में 
जर्मन विध्बंसकारी तत्वों को शरण दे रहें हैं। इन तथाकथित आरोपों से ईरानी 
सरकार बहुत ही क्षुब्ध एवं उत्तेजित हो गयी, जिसके परिणामस्वरूप उसने 
रूसी और ब्रिटिश माँगों को अस्वीकार कर दिया । 
अतः 25 अगस्त को दोनों देशों की सरकारों ने ईरान के वक्तव्य पर 
faar व्यक्त की तथा कहा कि मित्र राष्ट्रों को इरानी ata की प्रादेशिक 
अखंडता तथा स्वतंत्रता में कोई रुचि नहीं है तथा मित्रराष्ट्र एकपक्षीय निर्णय 
लेने के लिए बाध्य हैं तदुपरान्त अगले दिन रूसी तथा ब्रिटिश सैनिकों ने 
इरान पर आक्रमण कर के कुछ ही दिनों में उसको अपने आधिपत्य में कर 
faar | इस आकस्मिक घटना के फलस्वरूप 27 अगस्त को अली मंसूर की 
सरकार ने इस्तीफा दे दिया तथा शाह ने मोहम्मद अली फ़ारूकी को नई 
सरकार का प्रधान नियुक्त किया । 28 अगस्त को प्रधान मंत्री ने सेना को 
प्रतिरोध समाप्त करने की आज्ञा दी । इसी के साथ तेहरान में सेनिक शासन 
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तथा घेरेबन्दी की घोषणा कर दी तथा मार्शल अहमदी को तेहरानका सेनिक 
राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया । तत्पश्चात्‌ 30 अगस्त को एक समानांतर 
विज्ञप्ति में, जो ईरानी सरकार को रूसी और ब्रिटिश सरकार ने दी थी, 
माँग की गई कि ईरान से जमंनों को दो सप्ताह के अन्दर, बाहर निकाल 
दिया जाय तथा सेनिक आयुधों के परिवहन हेतु रेल, वायु एवं अन्य माध्यमों 
की सुविधाएँ प्रदान की जाये । एक दिन बाद 31 अगस्त को ब्रिटिश सरकार 
ने ईरान की सरकार से माँग की कि ईरान में उपस्थित जमंनों को ब्रिटिश 
सैनिकों के हवाले कर दिया जाए । जे वीलर बेनेट के अनुसार इसके उत्तर में 
ईरानी सरकार ने विवश होकर 1 सितम्बर को मितराष्ट्रो की मांगों को 
स्वीकार कर लिया तथा मित्वराष्ट्रों के समक्ष निम्नलिखित att रखी :--- 

(1) खोरामाबाद, दिजफुल से ब्रिटिश afasi की एवं काजविन, 
fanat, तथा शाहरूद से रूसी फौजों की वापसी तथा किरमन-शाह में इरानी 
फौजों की उपस्थिति की माँग की । 

(2) अधिपति सेना का इंरानी जनता से कम से कम समत्रन्ध रहे । 

(3) ईरानी जान-माल की हानि के लिए मुआवजा माँगा तथा छीने 
गये हथियार एवं गोला-बारूद, हथियार की वापसी की माँग की । 

इसी प्रकार 6 सितम्बर को मित्रराष्ट्रों ने जमंनी, इटली, रूमानिया 
तथा हुंगरी के दूतावासों को तथा उनकी सुधिधाओं को te करने की माँग 
की । ब्रिटिश सरकार ने यद्यपि ईरानी प्रदेशों को खाली करने, गोला-बारूद, 
हथियार तथा अधिकृत ईरानी प्रदेशों में ईरानी शासन को माँग को स्वीकार 
कर लिया परन्तु रूसी सरकार ने किसी भी ata को खांली करने की माँग 
अस्त्रीकृत कर दी जिसके परिणामस्वरूप रूसी सेना का ईरानी सेना से पाश्रक्य 
स्वीकार कर लिया गया तथा Hala खुरियन के प्रश्‍न को सुलझाने के कार्य 
में ईरानी प्रयासों की सराहना की गई तथा इसने किसी भी प्रकार का मुआ- 
वजा देने से इन्कार कर दिया ' इन समस्त कार्य-कलापों के उपरान्त सितम्बर 
8 को ईरानी सरकार ने मित्नराष्ट्रों की माँगों को स्वीकार कर लिया । इसके 
पश्चात ईरानी सरकार से बल्गारिया का दूतावास वंद करने की तथा बाद 
में इस बात की माँग की गई कि इरान सभी धुरी (ऐक्सिस) राष्ट्रों से राज- 
नेतिक संबंध विच्छेद कर ले । 

16 सितम्बर को रज़ाशाह पहलवी ने ईरातत की गद्दी मुहम्मद रज्ञा 
पहलवी को सौंप दी तथा मजलिस ने उसी दिन मुहम्मद अली को शासक 
घोषित कर दिया, परन्तु इसी मध्य 17 सिंतस्वर को रूसी तथा ब्रिटिश 
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सैनिकों ने तेहरान पर अधिकार कर लिया। यह अधिकार मुख्यतया जर्मन 
प्रभाव को रोकने के लिए किया गया था । नये शाह के समय ईरान तीन 
भागों में विभक्त था--प्रथम ब्रिटिश, जिसमें दक्षिणी तथा मध्य क्षेत्र शामिल 
थे, द्वितीय तटस्थ क्षेत्र, जिसमें तेहरान तथा मशेद शामिल थे तथा तृतीय, 
रूसी क्षत्र, जिसमें एजबेनान, गिलान, एस्तरावाद तथा auam के प्रदेश 
शामिल थे । 

29 जनवरी, 1942 को ईरान, रूस और ब्रिटेन के मध्य fausia 
सन्धि के द्वारा राजनेतिक स्थिति की पुष्टि की गयी । इसके अनुसार रूस 
और ब्रिटेन ने ईरान को किसी अन्य शक्ति के द्वारा आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा 
एवं इंरानी प्रादेशिक अखंडता एवं स्वतन्त्रता की रक्षा का वचन दिया । युद्ध 
समाप्ति के छह मास के अन्दर ईरानी क्षेत्रों को खाली करने का वचन भी 
दिया गया । ईरान ने मित्रराष्ट्रो के साथ सहयोग करने का वचन दिया तथा 
मित्वराष्ट्रों की सेनाओं की इरान में उपस्थिति स्वीकार कर ली sud यह 
सैनिक अधिकार न हो या यह शासन और ईरानियों की आथिक जिन्दगी 
को आन्दोलित न करे । अतः 1942 के अन्त तक करीव 30,000 अमरीकी 
संनिक रसद पहुँचाने के कार्य को तीव्रतर से करने के लिए ईरान पहुँच गये। 

इस प्रकार समस्त {घटनाओं ने इरानियों को स्तब्ध कर दिया तथा 
उनकी देश की कमजोरी एवं सुरक्षा के लिए जर्मनी पर निभंरता के भ्रम को 
तोड़ दिया । aaga सितम्बर 1943 में इरान ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर दी । 1943 में मित्र राष्ट्रों ने बिना इरान से परामंश किये हुये 
तेहरान में एक सम्मेलन का निर्णय ले लिया । यह सम्मेलन नवम्बर में ब्रिटिश 
रूसी तथा अमेरिकी नेताओं के मध्य हुआ । इस प्रकार ईरान की घोषणा 
द्वारा तीनों देशों के नेताओं ते मित्रराष्ट्रों के युद्ध प्रयासों में इरानी सहायता 
की प्रशंसा की, ईरान की प्रादेशिक अखंडता तथा स्वतन्त्रता की रक्षा एवं 
इरान की आथिक सहायता का वचन दिया गया । 1945 के पूर्वार्धं में रूस 
ने ईरान पर आक्रमण कर उसके महत्वपुर्ण तेल क्षत्र अज़रबेजान पर अधि- 
कार कर लिया परन्तु शीघ्र ही राष्ट्रसंघ की मध्यस्थता से रूसी सेना उप- 
यक्त क्षेत्र से हटा ली गयी ओर इरान का भविष्य किचित्‌ सुखद प्रतीत होने 

लगा | 
dto गोडेला के अनुसार युद्धकाल में ईरानी विदेश नीति की व्याख्या 
एक मिथ्या प्रयास ही है। रूस तथा ब्रिटिश सैनिक आधिपत्य में ईरान की 
स्वतन्त्रता सीमित कर दी गयी थी । wg मित्रराष्ट्रों के युद्ध-प्रयासों में बाधा 
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उत्पन्न कर सकता था परन्तु यह नीति आत्मघातक होती । इसी सीमित 
aa में ईरान की विदेश नीति उसकी आन्तरिक स्थिति से सम्ब्रर्‍्धित थी । 


आधुनिक ईरान 

अपने पिता के राज्य त्याग के पश्चात मुहम्मद रजा शाह के ईरान पर 
fagiaares होने के समय ईरान की स्थिति अराजकता से परिपूर्ण थो । 
उस समय ईरान में कोई राजनेतिक संगठन अथवा संरचना यथार्थ रूप में 
नहीं थी अर्थात राजनैतिक दल, संसद, आदि का अभाव था | कजारवंश की 
राजकीय सत्ता पहलवी वंश के अन्तर्गत निरंकुश शासन में परिवर्तित हो 
गयी थी । राज्य सत्ता केवल शासक में निहित थी भर्थात देश की नीति और 
न्याय व्यवस्था शासक के निर्णय पर निर्भर थी । ईरान में संविधान आन्दो- 
लन “तम्बाकू सुविधाओं” घटना से आरम्भ हुआ । ईरान की राजनीति में 
बाजार, कहवे खानों तथा क्रीड़ा भवनों ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया । ये 
स्थान राजनैतिक गोष्ठियों एवं परिचर्चा के माध्यम थे । उलेमा लोग स्वयं 
में एक सशक्त संगठन थे; क्योंकि धर्म संस्थाओं से संलग्न भुमि से आथिक 
दृष्टि से उलेमा वर्ग शक्तिशाली हो गया था । उलेमा लोगों ने धार्मिक स्यानों 
को मध्यम वर्ग के राजनेतिक अस्त्र में परिवर्तित करने हेतु उनमें धामिक 
अन्धविश्वास का समावेश किया | इस तथ्य की अभिपुष्टि रजा शाह के कार्य 
से हो जाती है। जब शाह ने धामिक स्थानों से संलग्न सम्पत्ति को उलेमा 
लोगों की शक्ति क्षीणता के लिये हस्तगत करना आरम्भ किया, फलस्वरूप 
धार्ममक अधिष्ठाताओं ने विद्रोह का नारा दिया। उलेमा लोगों ने कृषक वग, 
व्यापारी, तथा स्वयं की आथिक सहायता से शासन का विरोध-करना 
आरम्भ किया | यह आन्दोलन इतना सशक्त होता गया कि इसने ईरान के 
प्रत्येक वर्ग को प्रभावित कर अन्ततः 1979 में मुहम्मद रजा शाह आर्य मेहर 
के पतन को वास्तविकता प्रदान कर दी । निस्संदेह ईरान के याजक वर्ग 
(धार्मिक नेताओं) ने “आर्य मेहर' के पतन में स्पष्ट कर दिया कि इस्लामिक 
क्रान्ति किसी शासक की शक्ति से अधिक क्रिया शील थी भौर याजक (उलेमा) 
वर्ग ने अपनी खोई हुई आथिक एवं राजनेतिक सत्ता पुनः प्राप्त कर ली | 

मोहम्मद WAT शाह ने मजलिस (संसद) की स्थापना करने के पश्चात 
इस प्रकार की व्यवस्था की, कि सिफं उनके ही आदमियों का मजलिस में 
चुनाव हो जो कि बाद में उनकी कठपुतिलियाँ बन जाये | रजाशाह ने चुनावों 
को अनैतिक रूप से प्रभावित किया । अन्ततः दो राजनेतिक पार्टियां राष्ट्रीय 
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स्तर पर सामने आई । प्रथम “इरादा-ए-मिल्क' जो कि दक्षिणपंथी थी तथा 
अंग्रेजों के द्वारा समथित थी । इस दल का कार्य संसद के अंदर एवं बाहर 
ब्रिटिश इच्छाओं की परिपुति था । दूसरा दल वामपंथी था, जिसको लोक- 
तांत्रिक दल कहा जाता था; जो बाद में ‘ga’ दल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, 
यह दल रूस द्वारा समर्थित था। इन दोनों दलों के पारस्परिक संघर्ष के कारण 
मजलिस नितान्त कार्य रहित हो गई। और इसका परिणाम ईरान में 
शीघ्रातिशीघ्र शासन परिवतंन के रूप में हुआ i 
ईरान के इस युग के डॉ० मुसहिक और कावाम अल-सल्तेनेह दो मुख्य 
प्रधानमन्त्री हुये । इन दोनों राजनितिज्ञों का ध्येय ईरान को आंग्ल-रूस के 
गठवन्धन से मुक्त करना था । परन्तु इनके अथक प्रयत्नों के पश्चात भी संसद 
में मतभेद होने के कारण यह लोग सफल न हो सके | इसका लाभ उठाकर 
रजा शाह ने शक्ति एवं अधिकार अपने में निहित कर लिये ate अपने 
चाटुकारों एवं रिशतेदारों को सरकारी उच्च पदों पर आसीन कर दिया । 
अन्ततः रजा शाह पहलवी के इस निरंकुश एवं अधिनायक तन्त्र ने ईरान के 
याजक वर्ग (उलेमा वर्ग) को आक्रोश की भावना से परिपूर्ण कर दिया । 
उलेमा वर्ग ने जनता को शासन की कुरीतियों के विरुद्ध प्रोत्साहित कर 1979 
में इस्लामिक क्रान्ति कर रजा शाह को अपदस्थ कर दिया । इस क्रान्ति के 
मध्य एवं सफलता के पश्चात्‌ हत्या एवं हिसा का एक ऐसा युग आरम्भ 
हुआ जिसका पश्चिमी एशिया के इतिहास में कोई समानान्तर नहीं है । 
इस्लामिक गणतन्त्र की स्थापना ने रजा शाह के निरंकुश शासन को 
समाप्त अवश्य किया किन्तु संसद एवं प्रधानमन्त्री के होते हुये भी ईरान के 
मौलिक अधिकारों एवं शक्ति का स्रोत धामिक अधिष्ठाता अयातुल्ला खुमैनी 
हैँ । 
ईरान की तत्कालिक राजनेतिक स्थिति में याजक वर्ग अर्थात उलेमा 
वर्ग पूर्णतया प्रशासन को अपने नियन्त्रण में किये हुये है। सम्भवतया यह 
भविष्य ही निर्धारित mx सकेगा, कि ईरान का इस प्रकार संकीर्ण बिचार- 
धारा में शासित होनाहुलाभकारी होगा अथवा नहीं । ऐसा आशय किया 
जाता है कि अयातुल्ला खूमैनी निधनोपरांत सर्वोच्च परिषद जो तीन अया- 
तुल्लाओं से Jat होगी देश का कार्यभार संभालेगी । ईरान के भविष्य का 
तत्कालिक विकल्प केवल “आमीन” हो सकता है । 


ईरान की विदेश नीति 


ईरान राष्ट्रीय भान्दोलन कतिपय देर से 20वीं, शताब्दी के आरम्भ में 
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हुआ । इस कारण 20वीं शताब्दी में प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ ईरान अपनी 
विदेश नीति स्वयं निर्धारित करने में सफल हुआ । 


ईरान में यूरोपीय हस्तक्षेप ware वंश से आरम्भ हुआ p ईरान जो 
उस समय पशिया के नाम से जाना जाता था अपने विदेश सम्पर्क में रूस 
और ब्रिटेन से प्रभावित था । उन्नीसवीं शताब्दी के saud में पशिया के राज- 
नेतिक रंगमंच पर दो मुख्य qna थे--ब्रिटेन और रूस । इन दोनों विदेशी 
शक्तियों के निजी स्वार्थ पशिया में निहित थे । 1907 की आंग्ल-रूस सन्धि 
ने पशिया को अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में विभाजित कर लिया : उत्तरी पशिया 
में रूस का प्रभाव क्षेत्र था, दक्षिण में ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र और मध्य भाग 
पशिया को दे दिया गया । 


द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ईरान में सोवियत रूस ने अपना प्रभाव 
क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया । सवे प्रथम रूस ने अपनी सेनाओं को ईरान से 
हटानें से इन्कार कर दिया । अन्ततः संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के फलस्वरूप 
रूस ने ईरान से अपनी सेनाओं को हटाया । 


1953 में साम्यवादियों द्वारा समथित उपद्रव आरम्भ हो गये । इन उप- 
wat का लक्ष्य पहलवी शासन था । ईरान को स्थिति इन उपद्रवों के कारण 
दिन प्रतिदिन अव्यवस्थित होती चली गई जिसके कारण Yo रजा शाह को 
ईरान से पलायन करना पड़ा । ऐसी गम्भीर स्थिति में अमरीका जो कि 
ईरान के राजनैतिक मंच के नाटक का सूक्ष्म निरीक्षण कर रहा था, समया- 
नुकूल ईरान में पदापित हो गया । अमरीकी शासन एवं उसकी संस्थाओं ने 
ईरान में रूसी नीति के विरुद्ध अपना कार्य आरम्भ किया । किम रूसवेल्ट 
ने डलिस के भाई के सहयोग से सी०आई० uo द्वारा नियोजित विप्लव करा 
दिया । अमरीकी धन का प्रवाह ईरान में किया गया । अमरीकी सहायता 
qa कार्यक्रम ने पुन: Alo रजा शाह को स्थापित किया । शाह ने अपने पुनः 
आगमन पर अपनी शक्तियों एवं अधिकारों को संचित कर स्वयं में निहित 
करना आरम्भ कर दिया । 


प्रधानमन्त्री मुसद्दिक तथा कुराम के शासनकाल की गुटनिरपेक्ष विदेश 
नीति अब करीब-करीब पूर्णतया पश्चिम (अमरीका) से प्रभावित हो गई 
थी | इसी समय शाह ने अपनी स्वतन्त्र राष्ट्रीय नीति की घोषणा की जो कि 
अलोचकों के अनुसार न तो राष्ट्रीय थी, न स्वतन्त्र थी और न ही कोई नीति 
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थी । तदोपरान्त शाह की महत्वाकांक्षी श्वेत क्रान्ति!” की योजना ने ईरान में 
महान आशिक परिवर्तेन को योजना बद्ध किया । इस"'शवेत क्रान्ति के अन्तगंत 
शाह ने तेल तथा कृषि की आय के द्वारा नवीन आथिक योजना का प्रावि- 
धान किया । अपनी योजना को सफल बनाने हेतु शाह ने अमरीका से आथिक 
ud सैनिक परामशं दाताओं को आमन्त्रित किया । अमरीकी सामग्री तथा 
कार्यकर्ता भारी संख्या में ईरान में आने आरम्भ हो गये। अतः ईरान के 
आशिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनेतिक क्षेत्र में अमरीका का हस्तक्षेप 
एवं प्रभाव अपने पूर्ण प्रवाह के साथ दृष्टि गोचर होने लगा 1960 में राष्ट्र- 
पति कैनेडी ने ईरान की अत्यधिक तेल आयके कारणईरान को अमरीका की 
नि:शुल्क सहायता देने से इन्कार कर दिया । 

1960 के पश्चात्‌ रजा शाह को अमरीकी सहायता के बिना देश का 
प्रशासन असम्भव प्रतीत होने लगा । ऐसी स्थिति में शाह ने किसी तीसरी 
शक्ति का आश्रय लेने का निर्णय लिया | 1969 में ईरान और चीन के मध्य 
द्विपक्षीय वार्ता प्रारम्भ हुई जिसका अन्तिम स्वरूप 1971 की ईरान-चीन 
afer था । यह सन्धि इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में हुई । इसी समय शाह 
ने इस्लामी राष्ट्रो के मध्य अपनी स्थिति को gas करने की चेष्टा की । 
मोहम्मद शाह ने इस्लामिक सम्मेलनों में पश्चिमी एशिया को सम्पन्न एवं 
सशक्त देश बनाने की अपील की । वास्तव में अपरोक्ष रूप से अमरीका ईरान 
को पिया की खाड़ी का प्रहरी बनाता चाहता था जिससे कि अमरीका को 
इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाये रखने का अवसर प्राप्त होता रहे । 

इस्लामिक क्रान्ति के पश्चात्‌ 1979 में ईरान ने गुट-निरपेक्ष नीति की 

घोपणः की | ईरान के इस्लामिक नेताओं ने तीसरे विश्‍व राज्यों की आलो चना 
करते हुये कहा--कि गुट-निरपेक्ष सभी राज्य किसी न किसी पश्चिमी देशीय 
सन्धि से युक्त है। ईरान के नेताओं में अपनी विदेश-नीति के अन्तर्गत इस्ला- 
मिक राष्ट्रों की सहयोगिता तथा सहायता को तीव्रतर करने की घोषणा 
की । ईरान ने उन देशों के साथ सम्बन्ध रखने के लिये कहा जो ईरान में 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहते | 1979 के पश्चात्‌ की ईरान की विदेश नीति 
का अत्यन्त रुचिकर एवं महत्वपुर्ण पक्ष यह है कि ईरान का इस्लामिक गण- 
तन्त्र रूस और अमरीका दोनों से ही समान दूरी बनाये हुये था । परन्तु 
1981 में प्रारम्भ, ईरान-इराक युद्ध जिसका 1982 के मध्य तक कोई प्रतिफल 
स्पष्ट नहीं हो रहा है । केवल इस पक्ष को लक्षित कर रहा है कि ईरान 
सोवियत ge से किंचित प्रभावित है । 
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सुरक्षानीति 

sar कि पहले ही कहा जा चुका है, कि ईरान की विदेश नीति शाह 
के अहम पर निर्भर थी । अतः ईरान की जो कुछ भी सुरक्षा नीति थी वह 
शाह के अहम्‌ बोध पर आश्चित थी । रजा शाह के शासनकाल के दौरान ईरान 
की युद्ध सामग्री, तकनीकी विस्तार जमंनी की सहायता से हुआ था तथा कुछ 
फंक्ट्रियाँ भी इस सम्त्रन्ध में खोली गई थी । परन्तु मोहम्मद रजा शाह के 
शासन काल में जसंनी का स्थान अमेरिका ने ले लिया था | अपने शासन को 
सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के लिये शाह ने भारी मात्रा में अस्त्र खरीदने शुरू 
कर दिये । वह एक ऐसे सैनिक शक्ति की स्थापना करना चाहता था जो न 
ही केवल शत्रुह्रण कर सके वरन्‌ पिया खाड़ी क्षेत्र तथा हिन्द महासागर 
की सुरक्षा हेतु कार्य कर सके | 


शाह का शासन सैनिक शक्ति पर निर्भर था अतः उन्होंने स्वतः 
उसके विस्तार में रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया। राजस्व का आधा भाग सै निक 
योजना पर व्यय किया जाता था। शाह ने अपने सम्बन्धियों को जल-थल तथा 
वायु सेना के उच्च स्थानों पर नियुक्त किया । संनिक शक्ति में अधिकारी वर्ग 
अधिक शक्तिशाली न हो जाये इसलिये कर्नल पद के ऊपर के स्थानान्तरण 
शाह की इच्छा से होते थे । 

केनेडी के अमरीकी शासनकाल के दौरान ईरान को अमेरिका से अधिक 
mar Ñ युद्ध सामग्री खरीदने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा 
था । अमरीका के अनुसार इंरान जो अस्त्र खरीद रहा था वह उसकी जरूरत 
से अधिक थे तथा प्रयोग में मुश्किल थे । 


इंरान ने अमरीका को अस्त्र बेचने हेतु बाध्य करना शुरू कर दिया । 
शाह्‌ ने 1961 के रूस के साथ हुये अस्त्र समझौते का सहारा लेते हुये खुले शब्दों 
में कहा कि अगर अमरीका इरान को अस्त्र देने से मना कर देता है तो उसके 
लिये तीसरे दल (रूस) के पास जाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है । 
इन अस्त्रों की देय तथा सैनिक मदद की अदायगी तेल के रूप में की जाती 
थी | अस्त्रों का अमरीका से ईरान को वास्तविक स्थानान्तरण बगदाद सन्धि 
के उपरान्त 1967 से मुख्य रूप से देखा जा सकता है जो कि बाद में deer 
(ato इ० gao टो०ओ० ) में परिवर्तित हो गया । इंरान अमेरिका को उत्तरीय 
नीति का एक भाग बन गया जिसका कि मुख्य कायं टर्की तथा पाकिस्तान 
की सहायता से मध्य ऐशिया में रूस के प्रभाव को कम करना था । 

शाह अपने सैन्य शक्ति को देखकर प्रसन्न था तथा पशियन साम्राज्य का 
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स्वप्न देख रहा था । 

1969 में ब्रिटेन ने घोषणा की कि वह खाड़ी से अपनी Gist वापस ले 
रहा हे । इससे 1971 में शाह को अपनी इच्छा पूर्ति करने का मौका मिल 
गया तथा उसने अमरीका से आग्रह किया कि उसको dem सहायता दे जिससे 

"fa बह उस रिक्‍त स्थान की पूर्ति कर सके जो कि ब्रिटिश की वापसी से 
खाड़ी में उत्पन्न हो गया है । शाह की आक्रामक नीति 1971 में पूर्ण रूप से 
देखी जा सकती है । उसने तुरन्त अब्बु मुसा तथा टुम्बस पर अपना स्वामित्व 
जमा दिया तथा gaa को भी अपने अधि कार में लेना चाहता था । 

इंरान की तृतीय विश्व देशों में अस्त्र आयात सर्वाधिक थी । ब्रिटेन 
से आधुनिक “चीफ़टेन Em" तथा अमरीका से एफ-4 फ़ैन्थम, एफ-14 टाम- 
केट, एफ-15 इंगल्स इत्यादि विमान ईरान ने क्रय किये । इस प्रकार ईरान 
आधुनिक टेकों, विमानों तथा मिसाइलों से युक्‍त था । 

यह विडम्बना थी शाही सेना आधुनिक युद्ध सामग्री से युक्‍त होने के 
उपरान्त भी शाह के सिहासन को स्थायित्व न प्रदान कर सकी 1941 की 
भांति इंरान की सेना ने क्रियात्मक निष्क्रियता का परिचय दिया । 

आलोचकों ने और पर्यवेक्षकों ने ईरान की स्थिति का अवलोकन करते 
हुये ईरान की असफलता विशेष कर ईरानी सेना की पराजय का मूल कारण 
स्थानीय सेना व अधिकारियों का विदेशी आश्रित होना था । 

इस्लामिक क्रान्ति के पश्चात्‌ इस्लामिक सेना के संगठन ने नियमित 
सेना को द्वितीय सेना में परिवर्तित कर दिया था परन्तु ईराक-ईरान युद्ध ने 
1981 से नियमित सेना को पुनः उसका स्थान प्राप्त करवाने की पूर्ण चेष्टा 
की है। ईराक-ईरान युद्ध भी पश्चिमी ऐशिया का निर्णायक युद्ध होगा । 
फिलीस्तीन स्वाधीनता संघ (पी० एल० ao) के अध्यक्ष यासर अराफ़ात 
ने अपनी भारत यात्रा के मध्य (मई 21, 1983) को एक आम सभा में 
कहा कि ईरान और ईराक के युद्ध को गुट निरपेक्ष देशों की मध्यस्थता के 

द्वारा समाप्त करने की चेष्टा की जानी चाहिये । 
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faa (इजिष्ट) 
faa : उन्तीसबो शताब्दी में 


नेपोलियन बोनापार्ट के 1798 में मित्र अभियान का पश्चिमी एशिया 
में अपना एक ऐतिहासिक महत्व है । इस अभियान ने अरब जगत में योरो- 
पीय हस्तक्षेप की प्रेरणा का कार्य किया । नेपोलियन के असफ़ल अभियान के 
दो उपफल अभियानोंपरांत प्राप्त हुए । प्रथम नेपोलियन के साथ आये gi 
पुरातत्व विद्वानों ने 'रोजेटा शिलालेख” को खोज निकाला और द्वितीय नेपो- 
लियन अभियान के उपरान्त मुहम्मद अली का उदय था । रोजेटा शिलालेख 
मिस्र की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति का एक उत्कृष्ट उदाहरण था जिसके 
द्वारा 19वीं शताब्दी में अरब जगत को fra की पुरातन सभ्यता का परिचय 
मिला | : 
ato सी० एडम्स के अनुसार मुहम्मद अली के उदय ud उत्कषं ने 19वीं 
शताब्दी के मित्र को एक नवजीवन प्रदत्त किया । मुहम्मद अली अल्बानिया 
का रहने वाला था और मूलत: वह एक सैनिक था । मिल्न के शासक के रूप 
में मुहम्मद अली ने प्रशासकीय, शैक्षिक, आथिक, औद्योगिक व्यापारिक तथा 
कृषि एवं संचारण में आधुनिकीकरण का रूपं प्रदान कर मिस्र को पश्चिमी 
एशिया के मानचित्र पर अंकित faari तिसन्देहः मुहम्मद अली 19वीं 
शताब्दी के मित्र का सृजनात्मक सृष्टा था । योरोपीय इतिह्दासकारों ने मुहम्मद 
अली को आधुनिक मित्त के जनक की संज्ञा प्रदान की है । मुहम्मद अली के 
पश्चात आने वाले शासकों ने अपने अपव्यय, विदेश यात्राओं तथा अयोग्यता 
के कारण मुहम्मद अली के स्थापित साम्राज्य को पतन की ओर अग्रसर 
किया । यद्यपि सईद पाशा ने फ्रांसीसी अभियांत्रिकी (इंजीनियर) मित्रफ़रदी- 
नंद दि dag के परामर्श से स्वेज नहर की योजना एवं निर्माण आरम्भ किया, 
परन्तु 1869 में इस्माइल पाशा के शासन में cae योजना पुणं हुई । इस्माइल 
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पाशा की राजनेतिक अपरिपक्वता तथा भाथिक अपव्ययता ने फ्रांसऔर 
ब्रिटेन का हस्तक्षेप मिस्र में अधिकाधिक कर दिया । 

जाजं एन्टोनियस अपनी पुस्तक दि अरब अवेकनिंगमें लिखते हैं कि 
जब भी किसी देश या साम्राज्य में राजनेतिक एवं आधिक मान्यताओं का 
हनन होता है, वहाँ राष्ट्रवाद की प्रक्रिया आरम्भ होती है । अतः मिस्र के 
राष्ट्रवाद का प्रथम चरण 19वीं शताब्दी के उत्तराद्धे में अरबी पाशा के द्वारा 
आरम्भ हुआ | अरबी पाशा ने मिस्र में राष्ट्रोय चेतना के विकास को राज- 
नैतिक रूप दिया तथा प्रथम बार ‘faa केवल मिस्र निवासियों के लिये है, 
ऐसी उद्घोषणा की । फलतः जनता का आत्मसम्मान जागृत हुआ भोर देश 
के प्रत्येक वर्ग ने इसका समर्थन किया d 

अरबी पाशा ने स्वदेशवासियों को विदेशी शक्तियों के वहिष्कार के 
विरुद्ध प्रेरित किया । अरबी पाशा के राष्ट्रीय आन्दोलन ने मिस्र में एक 
नवीन वातावरण निमित निया à मिस्र के राष्ट्रवाद ने ब्रिटेन की भावी नीतियों 
को आतांकित किया । फलस्वरूप ब्रिटेन ने 1882 में “तेल-अल-कबीर” के 
युद्ध में अरबी पाशा को पराजित कर मिस्र पर अपना आधिपत्य स्थापित 
किया | 

एम० Udo एन्डरसन के मतानुसार 1882 के पश्चात मिस्र का इतिहास 
अंग्रेजी प्रभुत्व का इतिहास है । adsan ब्रिटेनने मित्र पर शासन करने हेतु 
(सर एल्विन Safer) अर्थात्‌ लार्ड क्रोमर को नियुक्त किया । लाड क्रोमर 
एक अनुभवी प्रौढ़ एवं उदारवादी राजनीतिज्ञ था । मुहम्मद अली के पश्चात 
लार्ड क्रोमर ने पुनः faa में राजनेतिक, आशिक एवं न्याथिक सुधार कर 
मिस्र को जीवनदान दिया । अनेक इतिहासकारों ने लाड क्रोमर की नीतियों 
की आलोचना करते हुए कहा निस्सन्देह क्रोमर ने faa के विभिन्न क्षेत्रों में 
सुधार कार्यान्वित किये परन्तु शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों को क्रोमर 
ने अछूता छोड़ दिया | लॉड क़ोमर ने अपने दो खण्डो के संस्मरण में इस 
उपरोक्त तथ्य को स्वीकार किया और इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा 
कि faa की राष्ट्रवादी पृष्ठभूमि का अवलोकन करते हुये सामाजिक जीवन 
में हस्तक्षेप करना बुद्धिमता नहीं थी अर्यात्‌ मिन्न के राष्ट्रवाद को पुनः जागृत 
करना बुद्धिसंगत कायं नहीं था । शिक्षा के प्रति als क्रोमर का कथन था, 
“कि मिस्रवासी केवल तकनीकी शिक्षा के द्वारा उन्नति कर सकते थे इसलिये 
मैने प्राथमिक, माध्यमिक एवं तकनीकी शिक्षा का हो प्रयोग fear’ । तथापि 
लाडे क्रोमर के सुधारों ने मित्र में एक नये युग का सूत्रपात किया । 
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युद्धोपरांत मित्र 
प्रथम विश्वयुद्ध के मध्य मित्र राष्ट्रों की सेना की भारी संख्या में उप- 
स्थिति के कारण किसी प्रकार के राष्ट्रीय आन्दोलन की सम्भावना नहीं की 
जा सकती थी । मिस्र के राष्ट्रवाद का दूसरा चरण विश्वयुद्धोपरांत साद 
ज़गलूल पाशा के नेतृत्व में आरम्भ हुआ । इससे पुवं दिसम्बर 18, 1914 को 
ग्रेट ब्रिटेन ने एक पक्षीय घोषणा कर मिस्र (इजिप्ट) पर अपना संरक्षित 
राज्य घोषित कर दिया । 
युद्धकाल में “रुश्दी पाशा” मिस्र का प्रधानमन्त्री था । यद्यपि युद्धकाल 
में प्रत्यक्ष रूप में शान्ति थी, परन्तु यह केवल ऊपरी आवरण था क्योंकि 
राष्ट्रवादियों को अपने अपमान का पुणं ज्ञान था । इस कारण युद्ध समाप्त 
होते ही राष्ट्रीय भान्दोलन ने पुनः सक्रिय द्वोकर अंप्रेजों की शान्ति निद्रा को 
पुनः भंग कर दिया । इसी मध्य सुल्तान हुसेन कमाल का 1917 में देहावसान 
हो गया और उसके स्थान पर HATS सुल्तान बना । युद्धोपरान्त राष्ट्रपति 
विल्सन के स्वायत्त शासन के सिद्धान्त ने faet स्वतन्त्रा आन्दोलन को पुनः 
प्रेरित किया | मिस्री राष्ट्रबादी “साद जगलूल पाशा? की अध्यक्षता में एक 
शिष्टमण्डल (वफ्द) पेरिस शान्ति समझौते में भेजने की अनुमति अंग्रेजी सरकार 
से मांगी गयी । ब्रिटिश सरकार ने इस तकं के आधार पर कि जगलूल पाशा 
faa की जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है, उसका नेतृत्व सरकार के 
लिए अमान्य कर दिया । ब्रिटिश सरकार की वात पूर्णतया तर्कसंगत थी; 
परन्तु राष्ट्रीय भावना को समझने में वह असमर्थ सिद्ध हुई । 
इसी मध्य 1919 में जगलूल पाशा ने “age दल” निमित किया जो 
शीघ्र ही मित्र के राष्ट्रवाद का हूदय-केन्द्र बन गया । इस दल की स्थापना 
के साथ ही देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय आन्दोलन होने लगे । अग्नेजों ने 
इस स्थिति से लाभ उठाकर जगलूल तथा उसके सहयोगियों को देश से निष्का- 
faa कर दिया । ब्रिटिश सरकार के इस कृत्य ने स्थिति को और अधिक 
विद्रोहात्मक एवं विस्फोटक बना दिया । देश के विभिन्न स्थानों में समाज के 
अनेक वर्गों ने हिंसात्मक कार्य प्रारम्भ कर दिये, जिससे देश की स्थिति 
गम्भीर हो गयी ओर ब्रिटिश शासन जन नियन्त्रण करने में असफल रहा । 
इस प्रकार मित्र की विद्रोहात्मक स्थिति में व्याख्या एवं अनुशासन प्रदान 
करने हेतु येरूसलम बिजेता ais एलनबी को भेजा गया । मिस्र की घटनाओं 
ने ब्रिटिश सरकार को सचेत किया और ब्रिटिश प्रधानमन्त्री लायड जार्ज 
तथा उनके मन्त्रिमण्डल ने यह निर्णय लिया कि लॉर्ड एलनबी अपने विशेष 
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व्यक्तित्व तथा प्रतिष्ठा के कारण मिस्र में शान्ति स्थापित कर सकने में सक्षम 
थे। एलनबी ने मित्र में आते ही वहाँ के विशिष्ट लोगों की एक गोष्ठी 
बुलाई जिसमें उसने आमन्त्रित सदस्यों को अपने उद्देश्यों से अवगत कराया d 
उनके gura निम्नलिखित थे : 

(1) उपद्रवों की शान्ति à 

(2) देश में असन्तोष के कारणों की जाँच ओर 

(3) जनता के कष्टों का निवारण । 

तत्पश्चात्‌ ब्रिटिश सरकार ने अपनी परिवतित नीति के कारण तथा 
faa में शान्ति स्थापित करने हेतु जगलूल पाशा को पेरिस जाने की अनुमति 
प्रदान कर दी । यद्यपि पेरिस में जगलूल को अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो 
पायी, परन्तु अपने देश में उनकी ख्याति और बढ़ गयी । इसी मध्य लाडं 
एनलबी ने स्थिति पर नियन्त्रण करने की चेष्टा की भौर ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल 
ने लॉर्ड मिलनर को दिसम्बर 1919 में faa की वास्तविक स्थिति का aa- 
लोकन करने के लिए भेजा । ate भिलनर को रिपोर्ट के आधार पर मिस्र 
की संरक्षित व्यवस्था को “मित्रता की सन्धि”में परिवर्तित किया गया, परन्तु 
जगलूल तथा अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने इस प्रकार के सुझाव को मान्यता 
प्रदान करने से इनकार कर दिया । फलस्वरूप 1921 में और अधिक उपद्रव 
प्रारम्भ हो गये और इस बार जगलूल एवं उसके सहयोगियों को एडन तथा 
जिब्राल्टर भेज दिया गया | 

बिलियम विलकाकस के अनुसार ais एनलबी के परामर्श पर फरवरी 
1922 में मिस्र का संरक्षित आधिपत्य समाप्त कर, मिस्र की स्वतन्त्रता की 
घोषणा की गयी । इस घोषणा के अर्न्तगत ब्रिटिश सरकार ने चार मुख्य शते 
प्रस्तुत कीं जिसमें ब्रिटेन ने इस बात का स्पष्टीकरण किया कि निम्नलिखित 
च्यवस्थाओं पर ब्रिटेन का संरक्षण रहेगा :-- 

(1) मिस्र में साम्राज्यिक संरक्षण सुरक्षा की व्यवस्था । 

(2) मिस्र की सुरक्षा को व्यवस्था i 

(3) मिस्र में वदेशिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक वर्ग की सुरक्षा 
व्यवस्था । 

(4) सूडान पर नियन्त्रण की व्यवस्था आदि i 

इस घोषणा को सुल्तान फुआद ने स्वीकार किया परन्तु राष्ट्रवादियों 
ने इस घोषणा को मान्यता नहीं दी । इसका मुख्य कारण सूडान था । इस 
सन्दर्भ में सूडान के महत्व की व्याख्या आवश्यक है। 
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faa की आथिक व्यवस्था का आधार नील नदी है, ओर नील सूडना 
से होकर faa में आती है । फलतः सूडान faa के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है 
और राष्ट्रवाद के अनुसार मिस्र की स्वतन्त्रता नील घाटी की स्वतन्त्रता पर 
आधारित है, परन्तु ब्रिटेन किसी भी प्रकार सूडान पर अपना प्रभुत्व समाप्त 
नहीं करना चाहता था । ब्रिटेन की इस चेष्टा में केवल आथिक स्वार्थ ही 
निहित नहीं था, वरन्‌ राजनेतिक प्रभुत्व का भी अंश इस चेष्टा में सम्मि- 
लित था । इसकी पृष्टभूमि में सम्भवतः यह कथन था कि जो सूडान, पर 
नियन्त्रण रखेगा, वही मिस्र को अपने अधीन रख सकने में सामर्थ होगा । 


इसके अतिरिक्त समयानुकूल ब्रिटेन सूडान को मिस्र के विरुद्ध राज- 
नेतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग कर सकता था । इस प्रकार 1922 की घोषणा 
के पश्चात्‌ 1923 में सुल्तान फुआद ने एक संविधान की घोषणा कर दी 
जिसके द्वारा सुल्तान को अतिरिक्त अधिकार दिये गये । इस संविधान के 
अन्तेंगत निम्नलिखित अधिकार प्रदान किये गये :-- 
(1) सुल्तान समयानुसार संसद्‌ को भंग कर सकता था d 
. (2) वह मन्त्रियों को नियुक्त एवं पदच्युत कर सकता था और आवश्य- 
कतानुसार राज्य-विज्ञप्ति के द्वारा देश पर शासन कर सकता था | 
(3) सुल्तान को राजनैतिक एवं प्रशासनिक विशेषाधिकार प्रदान किये 
गये । 
(4) सुल्तान राज्य की सेना का सर्वोच्च अधिकारी माना गया । 
(5) सुल्तान को संसद्‌-सदस्थ मनोनीत करने के अधिकार प्रदान किये 
गये | 
संविधान की घोषणा के साथ ही सावेंजनिक चुनाव भी घोषित किये 
गये । इसी मध्य राज्य सभा अधितियम के अन्तर्गत जगलूल पाशा भौर उसके 
सहयोगी मुक्त होकर चुनाव अभियान में तत्परता से लग गये । जनवरी 1924 
के चुनाव में जगलूल के वफ्द दल ने अत्यधिक स्थान प्राप्त किये । qua दल 
को 188 स्थान प्राप्त हुए जबकि विरोधी दल को केवल 27 प्राप्त हो सके । 
चुनाव में बहुमत प्राप्त हो जाने के कारण साद जगलूल पाशा को प्रधानमन्त्री 
बनाया गया | जगलूल ने प्रधान Wedl का पद ग्रहण करते ही 1922 की 
एकपाशिवक स्वतन्त्रता की घोषणा में संशोधन की माँग प्रेषित कर दी । 
उन्होंने मित्र तथा सुडान को पुर्ण अधिराज्य बनाने के लिए ब्रिटेन के प्रधान 
मन्त्री “रैमजे मैकडोतल्ड”.से वार्ता आरम्भ की, परन्तु सुडान की समस्या 
के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका । अतः यथा पुर्व इस बार भी वार्ता- 
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लाप के भंग हो जाने के कारण हड़ताल, उपद्रव और ब्रिटिश विरोधी कार्य 
प्रारम्भ हो गये । दुर्भाग्यवश नवम्बर 1924 को मिस्र के ब्रिटिश सेनापति 
तथा सूडान के महाराज्यपाल “सर ली स्टाक” की हत्या कर दी गयी । इस 
घटना को ब्रिटिश सरकार ने गम्भीर रूप में लिया और तुरन्त मिस्र की सर- 
कार को एक चेतावनी दी, जिसमें निम्नलिखित शर्तें थीं :-- 

(1) हत्यारों को कठोर दंड दिया जाय । 

(2) पाँच लाख मिस्री पौंड क्षतिपूर्ति हेतु दिये जायें । 

(3) किसी भी प्रकार के राजनेतिक प्रदर्शन की अनुमति न दी जाये d 

(4) सूडान से तुरन्त मिस्र के सैनिकों को वापस बुला लिया जाय । 

(5) मिस्र के राजकीय मन्त्रिमण्डल में वित्त, न्याय, और आन्तरिक 
विभाग में अंग्रेज परामशंदाता नियुक्त किये जायें तथा । 

(6) सूडान के गेजीरा क्षेत्र में नील नदी का जल और अधिक प्रयोग 
किया जायेगा । 


इसके अतिरिक्त चेतावनी में कहा गया कि यदि इन शर्तों को स्वीकार 
नहीं किया गया तो ब्रिटिश सरकार मित्र और सूडान में मनमानी करने पर 
विवश होगी । जगलूल पाशा ने चेतावनी को मान्यता प्रदान करने से इन्कार 
कर दिया जिसके फलस्वरूप जगलूल पाशा को त्यागपत्र देना पड़ा और उनके 
स्थान पर “जीवार पाशा” प्रधानमन्त्री बना । ब्रिटिश सरकार ने केवल 
गेजीरा को छोड़ अन्य समस्त wal को कार्यान्वित किया जिसके फलस्वरूप 
मिस्र और सूडान पर ब्रिटेन का हस्तक्षेप और अधिक प्रभावपूर्ण हो गया । 


मिस्र : 1924-36 के मध्य 

सर ली स्टाक की हत्या के उपरांत आंग्ल मिस्र सम्बन्धों का एक 
अध्याय समाप्त हो गया । इसके पश्चात्‌ का युग अर्थात 1924-36 तक का 
काल अनेक राजनीतिक गतिविधियों से सम्बन्धित था । इस काल को तीन 
भागों में विभक्त किया जा सकता है :-- 

(1) ग्रेट ब्रिटेन मिस्र में यथाशक्ति अपनी प्रभुसत्ता बनाये रखने हेतु 
द्विपक्षीय संधि करने का इच्छक था । इस सन्धि की योजना के द्वारा व्रिटेन 
अपनी सत्ता के साथ faa के राष्ट्रवादियों को भी सन्तुष्ट करना चाहता 
था | लॉयड लॉयड अपनी पुस्तक इजिप्ट fara क्रोमर में लिखते हैं कि ब्रिटेन 
तथा मिस्र के मध्य संघिवार्ता 1927-28 में चेमबरलेन एवं सरवत के मध्य 


हुई, 1929 में हैण्डरसन और महमूद के साथ हुई, और 1930 में हैण्ढरसत तथा _ 


TN 
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नम्हास पाशा के मध्य हुई । उपरोक्त समस्त सन्धि वार्तायें असफल रहीं । 
इन व.तालापों की असफलता के मुख्य कारण सूडान की समस्या तथा मिस्र 
में ब्रिटिश सेना का अवस्थान था । 

(2) 1927 में साद ज़गलूल पाशा के निधन के पश्चात मिस्र के राष्ट्र- 
वादी एवं राजनेतिक जीवन में रिक्तता उत्पन्न हो गयी । यद्यपि अंग्रेजों के 
प्रति जगलूल पाशा का निधन एक महान व्यवधान का निराकरण था, किन्तु 
मिस्र की राष्ट्रीय समस्या के प्रति एक विकट प्रश्‍न चिह्न था | साद जगलूल 
के पश्चात्‌ मुस्तफ़ा नाहस पाशा प्रधानमन्त्री बने । इसी मध्य अंग्रेजों ने सर 
परसी लुरेन (ब्रिटिश उच्च आयुक्त) तया वफ्द के मध्य गठवन्धन करना 
चाहा | शासक फुआद ने इस अंग्रेजों की गतिविधि से आशांक्ति होकर नाहस 
पाशा के त्यागपत्र की भुमिका बनाकर इस्माइल सिदकी पाशा को प्रधान मन्त्री 
बना दिया | सिदकी पाशा ने 1930 में शासक फुआद द्वारा 1923 के संवि- 
घान को समाप्त कर 1930 के संविधान को घोषित किया । इस नवीन संवि- 
धान ने सुल्तान को अतिरिक्त अधिकार प्रदत्त किये । सिदकी पाशा ने इस 
नव संविधान का आश्य ले मिस्र में चुनाव घोषित कर दिये और अपनी नव 
संगठित शाब दल (पीपुल्स पार्टी) को भराजनेतिक चालों के द्वारा चुनाव में 
सफल बना दिया । सिदकी ने अपने कूटनीतिक प्रभाव तथा अधिनायकतन्त् 
के हारा मिस्र को नियन्त्रित कर लिया था à 

(3) 1930 के पश्चात मिस्र की आंतरिक राजनीति का स्वरूप qua, 
सुल्तान और रेजीडेंसी के पारस्परिक संघर्ष का इतिहास है। सिदकी पाशा 
के शाब दल के संगठन के पश्चात अन्य महत्वपूर्ण मतभेद 1932 में aga दल 
में हुआ | परिणामस्वरूप aga पार्टी में एक नया दल उत्पन्न हो गया जिसका 
नाम सादिस्ट अथवा सादी वफद Leal गया | इसका संगठन करने वाले दो 


भूतपूर्वं aua नेता थे । 


आंग्ल-मिस्न सन्धि 

टी०लिटिल अपनी पुस्तक मार्डन इजिप्ट में कहते हैं कि उपरोक्त स्थिति में 
परिवर्तन पुनः दो कारणों से हुआ ।,प्रथम सितम्बर 1935 में इटली-इथोपिया युद्ध 
ने तथा द्वितीय शाह फुआदके देहान्त ने fra राजनीति के भाग्य परिवर्तन में 
महत्वपूर्ण योगदान दिया । सुल्तान फुआद के निधन ने सोलह वर्षीय फारुख 
को सिहासनारुढ़ कर नवीन चुनाव घोषित करने पर वाध्य किया । चुनाव में 
पुनः aqa दल की विजय ने नहास पाशा को प्रधान मन्त्री का नेतृत्व प्रदान 
क्रिया । इसी मध्य ब्रिटेन की सरकार इटली के द्वारा पुर्वी मध्यसागर तथा 
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लालसागर घाटी पर संकट से आंतकित थी । ऐसी परिस्थिति में ब्रिटेन यथा- 
सम्भव मिस्र से सन्धि करने का इच्छुक था । अतः मिस्र की ओर से नाहस 
पाशा तथा ब्रिटेन की ओर से सर माईल्स लैम्पसन ने सन्धि वार्ता का नेतृत्व 
किया 1 

उपर्युक्त वार्ता का निष्कर्ष अगस्त 16, 1936 की आंग्ल-मित्र सन्धि के 
रूप में हुआ । इस बीस वर्षीय सन्धि के मुख्य प्राविधान निम्नलिखित थे: 

(1) ब्रिटेन ने मिस्र को किसी भी प्रकार के आक्रमण के विरुद्ध पूणं 
सुरक्षा का आश्वासन दिया, परन्तु युद्ध के समय मिस्र को संचारण व्यवस्था 
को ब्रिटेन के अधीन कार्य करने की शर्त रखी d 

(2) ew नहर के प्रति ब्रिटेन का स्वार्थ निहित देख कर faa ने 
स्वेज क्षेत्र में ब्रिटेन के दस सहस्त्र सेनिक तथा चार सौ विमान चालकों को 
रहने की आज्ञा प्रदान कर दी। इन सैनिकों के आवास का प्रबन्ध मित्र की 
सरकार को सौंपा गया | केवल ऐलेगज्ांड्रिग्रा को छोड़कर अन्य समस्त faut 
aa से ब्रिटेन अपनी सेना ger लेगा d 

(3) मिस्र की सेना एवं पुलिस से ब्रिटिश अधिकारी वापस भेज दिये 
aay । इसके अतिरिक्त एक ब्रिटिश सैनिक शिष्टमण्डल मिस्र में सैनिक 
परामर्श के लिए रहेगा तथा मिस्र के सैनिक अधिकारी, सैनिक प्रशिक्षण हेतु 
केवल ब्रिटेन में ही भेजे जायेंगे । 

(4) सूडान में fae आप्रवासियों पर किसी प्रकार का प्रतिवन्ध नहीं 
रहेगा और मिस्र की सेना को भी सुडान भेजने का आयोजन किया जायेगा । 

(5) ब्रिटेन faa के समय समय पर किये गये सन्धि quit को समाप्त 
करने में सहयोग प्रदान करेगा | 

(6) ब्रिटेन ने राष्ट्र संघ में मित्र की सदस्यता के लिए भी आश्वासन 
दिया i 

(7) ब्रिटिश उच्चायुक्त के स्थान पर ब्रिटिश राजदूत fuer में रहेगा 
अर्थात दूतावासिक सम्बन्ध स्थापित किये जायगें । 

उपर्युक्त सन्धि में दोनों देशों ने पारस्परिक राजनेतिक अनुमोदन करने 
की चेष्टा की, परन्तु यह सन्धि राष्ट्रवादियों को पूर्णतया सन्तुष्ट करने में 
असमर्थं रही । तथापि मिस्र को आथिक तथा कुछ रक्षात्मक सुरक्षा प्रदान 
की गयी परन्तु सूडान की समस्या का समाधान न हो सका । तथापि मिस्र में 
ag सन्धि दोनों देशों के सम्बन्धों में एक ऐतिहासिक शिक्षा-बिन्दु मानी 
गयी, तथा प्रथम बार ब्रिटिश सैनिकों का मिस्र में प्रसन्नतापुवेक स्वागत 


ie 
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किया गया | कुछ समय तक तो नाहस पाशा इस सन्धि के कारण मिस्र का 
निरंकुश शासक बना रहा परन्तु 1937 के पश्चात्‌ सुल्तान तथा वफ्द की 
पुरानी प्रतिस्पर्धा पुनः प्रारम्भ हो गयी । सुल्तान ने वफ्द को समाप्त करने 
हेतु महमूद पाशा को प्रधानमन्त्री बनाया तथा 1938 के चुनाव में age दल 
पराजित होकर राजर्नेतिक रूप से निस्तेज हो गया । 


द्वितीय विश्वयुद्ध में मिल्न 

1936 का आंग्ल-मिस्र सन्धि के तीन वर्ष पश्चात भी fata ने अपने 
वचनानुसार स्वयं को faa से प्रभावमुक्त नहीं किया । सितम्बर 1939 में 
जब द्वितीय विश्वयुद्ध का आरम्भ हुआ तो ब्रिटेन ने 1936 की सन्धि के घ्रावि- 
धानों को पुणं रूप से कार्यान्वित कर faa में और अधिक सेना भेज दी । 
विश्वयुद्ध के मध्य न तो मिस्र ने ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को fama करने का 
प्रयास किया और न हो ब्रिटेन की इस माँग को स्वीकार किया, कि मिस्र 
घुरी राष्ट्रों (एक्सेज़ qag) के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दे। मिस्र को 
विशवास था कि धुरी राष्ट्र अवश्य विजयी होंगे । इसी कारण वश मिस्र ने 
नकारात्मक रुख अपनाया | ब्रिटेन को मिस्र की यह नीति अप्रसन्न कर रही 
थी । 

1942 में ब्रिटिश सेना और Sat ने करो (काहिरा)का 'आवादीन राज- 
महल' घेर.लिया और शाह फ़ारूक से, कहा, कि या तो qua नेता नहास पाशा को 
प्रधानमन्त्री नियुक्त किया जाय, अथवा शाह देश छोड़ दे । हर्षं लाग के अनु- 
सार यह भी इतिहास की एक विडम्वना थी क्योंकि यदि शाह्‌ फ़ारूक ने 
ब्रिटिश चेतावनी को अस्वीकृत कर दिया होता तो सम्भवतः शाह फ़ारूक 
आधुनिक मिस्र के इतिहास का महानतम नायक होता । परन्तु फ़ारूक ने 
अंग्रेजों के समक्ष आत्म समर्पण कर उनके साथ सहयोग की नीति को अपनाया । 

1944 तक नहास पाशा प्रधानमन्त्री रहे और भ्रष्टाचार Ud शाह- 
मन्त्रिमण्डल में तनाव बना रहा | Sito Fo कर्क के मत से जब अल-भलामेन 
के यद्ध में जनरल रोमेल की पराजय ने जमन विजय के संकट को दुर किया 
और अमरीकी सेना ने उत्तरी अफ्रीका में पदापर्ण किया तब तक नहास पाशा 
अंग्रेजों के लिये महत्वहीन हो चुके थे । शाह फ़ारूक ने इस स्थिति का लाभ 
उठाकर पाशा को पदच्युत कर दिया और साद पार्टी के अहमद मिहर को 

नियुक्त किया | फरवरी 24, 1945 में एक मिख्री युवक ने मिहर की हत्या 
कर दी और नुक्राशी पाशा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुये। दो दिवस पश्चात्‌ 
उन्होंने जमती और जापान के विरूद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । तत्पश्चात 
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faa संयुक्त राष्ट्र का अधिकृत सदस्य बनाया गया । 


नव fra 

एक नवीन मिस्र का उदय जुलाई 23, 1952 की क्रांति के द्वारा हुआ। 
स्वतन्त्रता के कई वर्षो के dud के पश्चात्‌ 1952 की क्रान्ति के द्वारा सामा- 
जिक एवं आथिक सुधारों का प्रतिपादन किया जा सका D यह प्रथम समय 
था जवकि आधुनिक मिस्र कें इतिहास में एक ऐसी क्रान्ति ने जन्म लिया, जो 
dafas रूप से विदेशी विरोधी न होकर भ्रष्टाचार विरोध पर आधारित 
थी । अतः इस क्रान्ति के स्वरूप की व्याख्या करना अत्यावशप्रक है । 


सामाजिक एवं राजनेतिक स्थिति 

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात मिस्र के मध्यम वर्ग में शासित वर्ग के प्रति 
घोर असन्तोष था । यह विडम्बना थी कि मिस्र की कुल जनसंख्या का एक 
प्रतिशत से भी आधा प्रतिशत चालीस प्रतिशत भुमि का उपभोग कर रहा 
था, और वही आन्तरिक भौर वैदेशिक राजनीति को भी प्रभावित करता 
था । इस प्रकार मिस्र की जनसंख्या का एक age प्रतिशत ऐसे सुधारों का 
इच्छुक था जिनके द्वारा मिस्रवासियों को सामाजिक एवं राजने तिक कार्यों में 
सहयोग देने का अवसर प्राप्त हो । 


Sto बकं की पुस्तक इजिप्ट, इस्पीयरलिज्म एण्ड रिवोल्यूशन में लिखा 
है कि मिस्र को साम्राज्यवाद के शोषण के पश्चात दो क्रान्तियों के द्वारा 
स्वयं को सिचित करना पड़ा । प्रथम क्रान्ति स्वतन्त्रता संघर्ष के रूप में 
और द्वितीय सामाजिक सुधारों की माँग को लेकर थी । इसका मुख्य कारण 
भूमिहीन शिक्षित वर्ग की वृद्धि होना था। बढ़ती हुई जनसंख्या ने इस समस्या 
को अधिक विषम बना दिया | यद्यपि 1913 में एक मित्री कृषक की सामान्य 
वाषिक आय साठ डॉलर थी परन्तु 1951 में यह पतीस डॉलर रह गई। 
इसके अतिरिक्‍त उच्चवगं में भ्रष्टाचार विलासिता की चरम सीमा थी । 
मिस्र का शासक शाह Meg एक अपव्ययी सुरा-सुन्दरी तथा अन्य समस्त 
विलासिता सामग्री का शौकीन था । 


द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात एशिया और अफ्रीका में काफी सामाजिक 
और राजनेतिक परिवतेनों का अनुभव हो रहा था। ऐसे में मिस्र का युवा 
शिक्षित वर्ग परिवतंन की अपेक्षा कर रहा था d 
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स्वतन्त्र अधिकारी संस्था (फ्री ऑफ़िसेस क्लब) 
इन्हीं युवा शिक्षित वगं में अधिकतर सेना में प्रवेश पा गये थे और 


1936 में जब मिस्र को कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त हुई तो मध्यम वर्ग के लिये भी 
सेना में प्रवेश की सुविधा प्रदत्त की गई । इसी युवा शिक्षित वर्ग में गमाल 
अब्द अल-नासिर (गमाल अब्दुल नासिर) भी था । 
नासिर को 'ऐवेशिया सैनिक संस्थान” से स्नातक की उपाधि ग्रहण करने 
के पश्चात, ऊपरी मिस्र के मनकावाद में नियुक्त किया गया जहाँ जकारिया 
मोहद्दीन तथा अनवर सादात के साथ नासिर ने मिस्र को साम्राज्यवाद, 
राजतन्त्रवाद एवं सामन्तवाद से मुक्ति दिलाने के कार्यक्रम पर विचार विमर्श 
किया । परन्तु शीघ्र ही 1942 की अबादान राजमहल की घटना ने नासिर 
को अत्यधिक प्रभावित किया जिसके पश्चात्‌ मिस्र में एक क्रान्ति के वातारण 
का सूत्रपात हुआ | 1943 में नासिर ने सैनिक अधिकारियों के माध्यम से एक 
छोटे से समूह का संगठन किया जिसमें मोहद्दीन के अतिरिक्त कमाल अल-दीन 
हुसेन, अब्दुल हकीम उमर, अब्दुल मुनीम अरुफ़ अब्दुल लतीफ़ बोधदादी तथा 
हसन इब्राहीम भी सम्मलित थे। नासिर ने अपने अनुयायिओं के संगठनाथी 
दल को दो भागों में विभाजित कर दिया--प्रथम सैनिक दल, जिसका 
संचालक ag स्वयं था तथा द्वितीय नागरिक दल, जिसका संचालक अनवर 
सादात था | इस संगठन में प्रशासन, अथं, सँनिक, सुरक्षा, आतंकवाद एवं 
प्रचार के विभिन्न विभाग बनाये गये तथा फ़िलस्तीन युद्ध तक इस संगठन का 
मुख्य उद्देश्य अधिकारी वर्ग की रक्षा में निहित था, परन्तु 1947 में इसके 
कई अधिकारियों के बन्दी होने के कारण इस संगठन की गतिविधियाँ प्राय: 
बन्द हो गयीं । इसके अतिरिक्त फ़िलीस्तीन युद्ध के साथ ही संनिक विभाग का 
प्रभुत्व बहुत अधिक ag गया तथा नागरिक विभाग लगभग विलीन हो गया। 
अनवर अल सादात ने “रिर्पोट ऑन नाइल' में कहा है, कि इस प्रकार 
'फिलस्तीन के युद्ध में fae सेना के मान-मर्देन ने नासिर के संगठन को एक 
नयी ज्योति प्रदान की, जिसके फलस्वरूप 1949 में इसकी कार्यकारिणी समिति 
का पुनः गठन किया गया। इसके आन्तरिक मण्डल में अनवर सादात, गेमल 
सलीम, लतीफ बोगदादी, सलाह सलेम मुख्य थे । नासिर ने इस संगठन का 
नाम “स्वतन्त्र अधिकारी संस्था” रखा । नासिर का यह विश्वास था कि 
उसकी स्वतन्त्र अधिकारी संस्था तभी सफल हो सकती है जब सैनिक वर्ग 
आत्मविश्वाय एवं दृढ़ संकल्प को अपना आधार FATT | उन्होंने अपने संगठन 
की शक्ति को बढ़ाने हेतु 1950 में खालिद मोहुह्दीन की सहायता से “स्वतंत्र 
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अधिकारी” नामक एक qa प्रकाशित किया । यह पत्र संनिक अधिकारियों 
में अधिक लोकप्रिय था। 1951 में नासिर को विश्वास हो गया था कि 
1955 तक स्वतन्त्र अधिकारी वर्ग देश की शासन सत्ता को संभालने में अवश्य 
सफल होगा | 

अतएव 1951 में नासिर ने अधिकारियों की सभा के चुनाव में सरकार 
के विरोध में स्वतन्त्र अधिकारियों के एक प्रत्याशी मोहम्मद नजीब को खड़ा 
किया । चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद नजीब को 334 मतदानों में 
से 227 मत प्राप्त हुए तथा अधिकारियों की समिति में हसन इब्राहीम, 
जचारिया महद्दीन को, तथा कंन रशद मोहन्ना को सेक्रेटरी जनरल चुना 
गया । 1952 में जब काहिरा में राजनेतिक आन्दोलन एवं अव्यवस्था ad- 
विदित होने लगी तो इन अधिकारियों ने सत्ता प्राप्त करने की चेष्टा प्रारम्भ 
कर दी षरन्तु कुछ कारणवश संगठन के कार्यक्रमों में अवोरोध उत्पन्न हो 
गया | 

स्वतन्त्र अधिकारी संगठन के अनुसार भ्रष्टाचार, घुसखोरी, पक्षपात 
तथा अन्य कुरीतियों को तब तक समाप्त नहीं किया जा जब तक मिस्र में 
साम्राज्यवाद का समूल नाश नहीं किया जाता | इस संगठन के अन्य उद्देश्य 
मौलिक प्रशासन की समाप्ति, राजनेतिक पुलिस की समाप्ति एवं प्रति- 
क्रियात्मक नियमों की समाप्ति में निहित थे । 

काहिरा में उपद्रवों के कुछ महीनों के पश्चात्‌ ही नासिर fret सर- 
कार को हस्तगत करने के लिए तैयार था, परन्तु 1952 के प्रथम छह महीनों 
में तीन वार शासन परिवर्तन के कारण काहिरा में तनावपूर्ण स्थिति ब्याप्त 
हो गयी । इसके अतिरिक्त जुलाई में सरकार ने अधिकारी सभा की समिति 
को एकाएक भंग कर दिया जिसके परिणामस्वरूप हुसेन सिरी, जो प्रधान- 
मन्त्री था, ने नजीब को अपने मत्रिमण्डल में युद्ध मन्त्री बनाने का 
निश्चय किया । परन्तु शाह फ़ारूक द्वारा इस तियुक्त को मानने से इन्कार 
करने पर प्रधान मन्त्री ने जुलाई 20 को त्यागपत्र दे दिया । इस घटना के 
पश्चात्‌ 21 जुलाई को सत्ता हथियाने का कार्यक्रम गनाया गया परन्तु इसका 
क्रियान्वयन 22 जुलाई को हुआ जबकि संनिक अधिकारियों की एक सभा में 
इस बात पर विचार विमशं किया जा रहा था कि सँनिकों के मध्य बढ़ते 
असन्तोष को किस प्रकार रोका जाय । लांतुरे 'इजिप्ट इन ट्रान्जिशन' में 
लिखते हैं कि स्वतन्त्र अधिकारी संगठन ने जनरल स्टाफ के समस्त अधि- 
कारियों को बन्दी बना दिया तथा अनवर सादात ने fuer रेडियो पर एक 
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घोषणा कर दी कि “Het, गहारों तथा अयोग्य अधिकारियों द्वारा शोषित 
सेना faa की रक्षा करने में अक्षम थी, इसलिए हमने शासन हस्तगत करने 
का कार्यं शुद्धीकरण हेतु किया है, जिसके अन्तर्गत समंस्त देशवासी अपने 
विश्वास को व्यक्त कर सकते हैं |” , 
स्वतन्त्र अधिकारी समाज के अधिकांश अधिकारी मध्यवर्गीय परिवारों 
से सम्बन्धित थे । यद्यपि वे मित्र की राजनैतिक और सामाजिक बुराइयों 
के कट्टर विरोधी थे, तथापि इन बुराइयों का वे प्रत्यक्ष रूप से विरोध नहीं 
कर रहे थे । परन्तु वे इस बात के समर्थक थे कि इन सामाजिक कुरीतियों 
के विरुद्ध अवश्य ही कोई कार्यवाही की जानी चाहिए | जनरल गमाल अब्ब 
अल नासिर अपनी पुस्तक'द फ़िलॉसफी ऑफ रिबोल्युशन'में लिखते हैं इसी कि 
उद्देश्य से प्रेरित होकर स्वतन्त्र अधिकारी संस्था ने विद्रोह प्रारम्भ कर दिया 
जिसका पुष्टीकरण नासिर ने स्वयं किया कि “अगर सेना विद्रोह नहीं करेगी 
तो कौन करेगा” ? 


इस विद्रोह के पश्चात्‌ अली मेहर को प्रधान मन्त्री पद पर नियुक्त 

किया गया तथा शाह फ़ारूख ने अपने छह महीने के पुत्र के पक्ष में जुलाई 

26 को राज पदःत्याग दिया | इस घटना के शीघ्र ही पश्चात्‌ मिस्र में 

aire विद्रोह राजनेतिक सत्ता के संघर्षो में परिणत हो गया । स्वतन्त्र अघि- 

कारियों ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिये तथा इसी 

मध्य 12 अगस्त को कफ़ अल दवार में आन्दोलन प्रारम्भ हो गया जिसको 

दबाने के लिए एलेकजेन्ड्रिया से सेना बुलानी पड़ी । इसके कुछ दिन बाद ही 

आन्तरिक मन्त्रालय ने साम्यवाद तथा यहुदीवाद के विरुद्ध “राज्य सुरक्षा 

विभाग” की स्थापना की और पत्पश्चात्‌ 1953 के फरवरी में संसद का 

चुनाव कराने का आदेश दिया गया । 15 नवम्बर को अली मेहर ने संविधान 

के पुनतिर्माण पर जोर दिया क्योंकि संविधान समय की आवश्यकताओं को 
पुरा करने में असमर्थं था । इस संविधान के पुननिर्माण का मुख्य कारण यह 
था कि तत्कालीन संविधान 19वीं शताब्दी के saaa सिद्धान्तों पर आधा- 
रित था । इन समस्त राजनंतिक परिवर्तनों के उपरान्त स्वतन्त्र अधिकारियों 
की कार्यकारिणी परिषद्‌ के सदस्यों में से एक क्रान्तिकारी कमान परिषद्‌ 
का गठन किया गया जिसमें सरकारी शक्तियों को समाविष्ट कर दिया गया । 
इस प्रकार यह समस्त कार्य देश के उत्थान एवं पुननिर्माण हेतु कार्यान्वित 


किये जा रह थे । 
क्रान्ति का प्रथम चरण सरल था तथा स्वतन्त्र अधिकारियों ने अपने 
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सैनिक नियन्त्रण के बल पर तात्कालिक विरोध को शान्त कर दिया । यद्यपि 
भूतपूर्व शासन को समाप्त करना एक अन्य बात थी परन्तु उसके स्थान पर 
दुसरा शासन स्थापित करना कुछ दुष्कर कार्य था । इस प्रकार 18 जून, 53 
को मिस्र में एक रिपव्लिक सरकार की घोषणा की गई तथा मोहम्मद नजीब 
इसके प्रथम राष्ट्रपति एवं प्रधान मन्त्री बनाये नये तथा नासिर को उप 
प्रधान मन्त्रो तथा भान्तरिक मन्त्री का पद दिया । यद्यपि नजीब को राष्ट्रा- 
sqa बचाया गया था, परन्तु देश की समस्त नीतियों का निर्धारण नासिर 
स्वयं करता था और इसप्रका र शासन की समस्त सत्ता नासिर के हाथों में केन्द्रित 
थी । परन्तु 1954 में नजीब और नासिर के मध्य कुछ राजनंतिक परि- 
स्थितयों के कारण संघर्ष हो गया, जिसके परिणामस्वरूप नजीव ने फरवरी 
24 को समिति की सभा में अपना त्यागपत्र दे दिया तत्पश्चात्‌ नासिर को 
समिति का अध्यक्ष एवं प्रधान मन्त्री नियुक्त किया गया 1954 के अन्त तक 
नासिर को पूर्णतया क्रान्ति का नेता स्वीकार कर लिया गया और उन्होंने 
1936 तक नवीन संविधान की घोषणा करने का वचन दिया । 


पीटर मैन्स फील्ड के अनुसार गमाल अब्दुल नासिर ने अपने सत्ता-संघषं 
में मिस्र के लगभग समस्त राजनीतिक दलों को अपना विरोधी बना लिया 
था, परन्तु उन्होंने इस विद्रोह की कदापि चिन्ता नहीं की । नासिर का विचार 
था कि “इस क्रान्ति को उत्तेजित करने के लिए ऐसी अ-राजनेतिक सरकार 
जुरूरी है जो प्रजा के हित के लिए राजकीय कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर 
सके ।” 

इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर नासिर ने 27 जुलाई को ब्रिटिश राज्य 
मन्त्री के साथ एक समझौता किया जिसके अनुसार यह निश्चय किया गया 
कि ब्रिटिश सैनिक मिस्र के क्षेत्र को शीघ ही खाली कर देंगे, परन्तु इसके 
विपरीत ब्रिटिश प्रविधिज्ञों को स्वेज नहर के कारण रहने की अनुमति प्रदान 
कर दी गयी थी । नासिर के इस समझौते का मिस्र में बहुत विरोध हुआ 
जिसके कारण काहिरा के मुहम्मद अब्दुल लतीफ़ नामक व्यक्ति ने अब्दुल 
नासिर पर अक्टूबर 26 को गुप्त घात किया परन्तु सौभाग्यवश वह बच 
गये । तत्पश्चात्‌ नासिर ने अपने विरोधियों का अन्त करने हेतु समस्त 
प्रयत्न किये । नासिर ने विरोधियों को पकड़वा कर उन पर मुकदमा चल- 
वाया तथा उनमें से कुछ को मृत्यु दण्ड भी दिया गया d 

21 सितम्बर, 1955 की मन्त्रिपरिषद्‌ की एक घोषणा के अनुसार 
मुसलमान धार्मिक न्यायालय (शरिया) एवं गेर-मुस्लिम धार्मिक न्यायालयों 
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को 1 जनवरी, 1956 को भंग करने का निश्चय किया गया । इस घोषणा के 
बहुत से अनुच्छेद मुस्लिम सम्प्रदायों के समर्थकों के लिए लाभदायक थे, इसी 
लिए गेर-मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने इसका विरोध करना प्रारम्भ किया परन्तु 
चे अपने इस प्रयत्न में पूर्णतया असफल RI इसके अतिरिक्त मिस्र में बिदेशी 
स्कूलों के प्रभाव को कम करने के लिए एक नियम बनाया गया जिसके ag- 
सार मिस्र के प्रत्येक स्कूल में वहां के विद्यारथियो को अपना धर्म पढ़ाना 
आवश्यक हो गया जो गेर-मुस्लिम सम्प्रदायों के लिए एक गम्भीर आघात 
"Ip! 

इन समस्त राजनैतिक व्यवधानों m अतिरिक्‍त साम्पवादियों से भी 

मिस्र को बहुत अधिक खतरा था । परिणामस्वरूप 1955 तथा 1959 के मध्य 
साम्प्रवादियों को बड़ी संख्या में बन्दी बनाया गया परन्तु रूसी विदेशी मन्त्री 
के काहिरा भ्रमण ने faa में रूपी विरोधी भावना को समाप्त कर दिया । 
इसी मध्य कुछ कारणवश faa में चुनाव नहीं कराये जा सके, अतः 16 जन- 
वरी को एक नये संविधान की घोषणा की गयी । इसी के साथ देश की 
राष्ट्रीय सभा को नवम्बर में बुलाने की घोषणा की mul जिसके अन्तर्गत 
अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता घोषित की गयी 
तथा राष्ट्रीय सभा को अधिकार एवं सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार भी दिये गए 
परन्तु ये समस्त अधिकार एवं स्वतन्त्रताएँ एक निश्चित सीमा तक ही प्रदान 
को गई थीं। 

23 जून, 1956 को नासिर fae के राष्ट्रपति घोषित किये गये । इस 
घोषणा के शीघ्र ही पश्चात्‌ 'क्रान्तिकारी कमान परिषद्‌” को भंग कर दिया 
गया जिसके फलस्वरूप नासिर ने अपने उद्देश्यों को पुरा करना प्रारम्भ कर 
दिया | eto लिटिल अपनी पुस्तक niga इजिप्ट में लिखते हैं कि मिस्र में 
नासिर के राष्ट्रपति बनने के कारण ब्रिटिश ओर फ्रांसीसी प्रभाव लगभग 
समाप्त हो गया तथा विदेशी समुदायों का सामाजिक एवं आथिक मामलों में 
भी प्रभाव काफी कम हो गया था । नासिर ने अपने शासनकाल में साम्रःज्यवरद 
का अन्त कर दिया। इसके अतिरिक्त इन्होंने सामन्तवाद को समाप्त करने हेतु 
कपि gen में कमी की तथा मजदूरों को अनेक आर्थिक सुविधाएँ प्रदान की 
गई । इन्होंने भुमि-एकाधिकार तथा उद्योग-एका धिकार को समाप्त करने में भी 
अपनी बुद्धिमत्ता का पुर्ण परिचय दिया । उनके शासन-काल में सामाजिक 
न्याय का पुर्ण ध्यान रखा गया तया भ्रष्टाचार का समून नाश कर दिया 
गया । सैनिकों की शिक्षा के लिये जमन जनरल आटो कामंवेचर को नियुक्‍त 
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किया गया । इस प्रकार इन समस्त कार्यों के द्वारा एक संकुचित सीमा के 
अन्दर गणतन्त्रीय व्यवस्था लागू की गई । 


स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 

मित्र के राजनेतिक स्वरूप को बदलने के लिए नासिर को एक सुअवसर 
तव प्राप्त हुआ जव असवान बाँध के निर्माण में अमेरिकी सहायता के प्रस्ताव 
को अमेरीकी विदेशी weal जान फॉस्टर डलेस ने वापस ले लिया था | इसके 
विरोध स्वरूप नासिर ने स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी । 
के० लव की पुस्तक Aa में लिखा है कि इसका विदेशों में विरोध हुआ 
परन्तु मिस्र में नासिर की इस नीति का अत्यधिक स्वागत हुआ । नासिर की 
स्वेज के प्रति नीति के कारण अक्टूबर-नवम्बर, 1956 में ब्रिटेन एवं फ्रांस ने 
मिस्र पर आक्रमण कर दिया तथा युद्ध के पश्चात्‌ पोटं सईद पर ब्रिटिश एवं 
फ्रांसीसी सेनाओं का अधिकार हो गया । पोर्ट सईद पर ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी 
अधिकार के कारण नासिर की प्रतिष्ठा को अत्यधिक आघात पहुँचा परन्तु 
सिताई पर इसराइली विजय ने उसको और अधिक धक्का पहुंचाया | 


इन समस्त राजनैतिक परिवर्तंनों के उपरान्त भी जुलाई, 1957 को 
आम चुनाव कराये गये तथा राष्ट्रीय सभा का निर्माण हुआ । परन्तु फरवरी 
1958 में सीरिया के साथ संगठत के कारण नासिर को राष्ट्रीय सभा भंग 
करने का अवसर मिला । नासिर ने वचन दिया कि नयो राष्ट्रीय सभा को 
faa एवं सीरिया की राष्ट्रीय सभाओं के संयुक्त सदस्यों में से चुना जायेगा d 
परन्तु मिस्र का शासन आन्तरिक मन्त्रालय के हाथ में आ गया, अतः प्रत्येक 
प्रदेश के राज्यपाल का पुलिस अफ़सर होना जरूरी हो गया D इस प्रकार 
1967 में भान्तरिक मन्त्रालय ने राष्ट्रीय सभा के लिए नये चुनाव करने का 
कार्यक्रम बनाया किन्तु यह एक लम्बे समय तक टलता रहा जिसके परिणाम- 
स्वरूप प्रदेशों का नियन्त्रण राष्ट्रपति के हाथों में स्थानान्तरित हो गया । 

अतः नासिर की शक्ति में ह्लास होने के उपरान्त यह कहना उचित ही 
होगा कि गमाल अब्दुल नासिर एक उच्च कोटि के देशभक्त थे । नासिर के 
सम्मुख कोई सरल उद्देश्य नहीं थे परन्तु शासन-काल की समस्त सामाजिक, 
आथिक, राजनेतिक एवं विदेशी समस्याओं के उपरान्त भी नासिर ने सरकार 
पर कड़ा नियन्त्रण रखा। उन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा समस्त समस्याओं 
का समाधान किया । यद्यपि गमाल अब्दुल नासिर को राज्य सत्ता की बहुत 
अधिक चाह नहीं थी, परन्तु wg कहना उचित ही होगा कि उन्होंने सत्ता का 


—— 
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सद्पयोग मिस्न के उत्थान हेतु किया। उन्होंने अनेक चिरस्मरणीय सुधार 
किए जो निम्त थे :-- 
कृषि एवं भूमि सम्वन्धी सुधार 
मिस्र में कृषि ही देश की अर्थ-व्यवस्था का आधार रही है, परन्तु द्वितीय 
विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ मिस्र के खाद्य आयात में बड़ी मात्रा में कमी कर देने के 
कारण देश मे एक अशान्ति का वातावरण व्याप्त हो गया | इसी कारण राष्ट्रीय 
आय तथा रहन-सहन के स्तर में गिरावट आ गयी । इस प्रकार 1952 में देश 
की 65 प्रतिशत जनता कृषि पर निभंर थी तथा 70 प्रतिशत जनता कृषि 
उद्योगों में कार्य करती थी । अतएव 9 सितम्बर, 1953 को faa में सुधार 
नियम की घोषणा की गई। भुमि-वितरण के लिए पुन: एक उच्च परिषद्‌ का 
गठन क्रिया गया । इसका निर्देशक सईद मेरी था परन्तु सरकार इस परिषद्‌ 
की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ धी । पीटर मेन्स-फोल्ड के अनु- 
सार अत: सरकार ने आथिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कठोर कदम 
उठाये जिसके परिणामस्वरूप 1953 तक इस विभाग ने, जो बाद में “भूमि 
सुधार की उच्च. परिपद्‌” के नाम से विख्यात हुई जिसने बहुत ही व्यवस्थित 
ढंग से कार्य किया । इस परिषद्‌ के अन्तर्गत भुमि-स्वामित्व की सीमा faat- 
रित कर दी गई तथा उसके द्वारा प्राप्त अतिरिक्‍त भूमि का वितरण भूमिहीनों 
को कर दिया गया । 
यद्यपि नासिर से पूर्व भूमि-सम्बन्धी सुधार हेतु किसी संगठन की 
संरचना नहीं हुई थी तथापि सितम्बर 8, 1952 को भूमि-सुधार अधिनियम 
की घोषणा की गयी । इस नियम के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च समिति 
का निर्माण किया गया । तत्पश्चात्‌ 1953 के अन्त में भूमि सम्बन्धी सुधारों 
को कार्यान्वित करने के लिए एक उच्च समिति का संगठन किया गया । इसके 
अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने के लिए ast मात्रा में तकनीकी प्रणाली अपनाई 
गई । अधिक पैदावार हेतु अच्छे किस्म के बीजों की व्यवस्था की गई 1 इसके 
अतिरिक्त उत्तम किस्म की खाद तथा उसके प्रयोग की सही जानकारी उप- 
asa कराई गई । कीड़ों को मारने के लिए विज्ञान के नवीन उपकरणों का 
उपयोग किया Ta इस प्रकार इन समस्त प्रयासों के पश्चात्‌ कृषि के क्षेत्र में 


अभूतपूर्व उन्नति हुई । 


शिक्षा एवं सामाजिक विकास 
यद्यपि faa में मुहम्मद अली के शासन-काल में शिक्षा में विकास एव 
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उन्नति की ओर ध्यान दिया गया था तथा खदीव इस्माइल ने उसके विकास- 
कार्ये हेतु ठोस नींव रखी परन्तु इन समस्त प्रयत्नो के उपरान्त भी शिक्षा के 
क्षेत्र में कोई विशेष उन्नति दृष्टिगोचर नहीं हई । 1952 तक faa में इन 
प्रयासों के लिए शिक्षा का कोई दृढ़ आधार नहीं था, में सैनिकों ने 
इसका नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया था । अतएव स्वतन्त्र अधिकारी at 
ने, जो अधिकांशतः गाँवों में आये थे, “एकता, अनुशासन, काम” के नारे के 
अन्तर्गत शिक्षा में मूलरूप से सुधार लाने का निश्चय किया 1 

सैनिक शासन के विचार से शिक्षा ही सामाजिक विकास का आधार 
थी, अतः एक स्कूल प्रति-दिन के हिसाव से खोलने के लिए आवश्यक धन को 
व्यवस्था की गई । इसके अनुसार 1955 से 1964 तक लगभग 4 000 स्कूलों 
की स्थापना की गयी तथा इन स्कूलों की संरचना का काम स्कूल निर्माण 
विभाग को दे दिया गया । इन विद्यालयों में शिक्षा मन्त्रालय ने योग्य अध्या- 
पकों की नियुक्ति की । इन विद्यालयों के अन्तर्गत मिस्र में प्राथमिक पाठ- 
शालाओं का भी निर्माण विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु किया गया । 
इन समस्त विद्यालयों में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त कृषि 
एवं उद्योग-सम्बन्धी शिक्षा का पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया गया । यद्यपि 
सैनिक शासन ने प्राथमिक शिक्षा को बड़े उत्साह के साथ प्रारम्भ किया था, 
परन्तु सरकार अपनी आथिक दुर्बलता एवं अव्यवस्था के कारण शिक्षा के 
विकास की ओर ध्यान केन्द्रित नहीं कर सकी । अतः सामाजिक विकास के 
तरीकों में कुछ परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया जिसके फलस्वरूप एक नवीन 
समाज का उद्भव हुआ | 


सामाजिक विकास के लिए उच्च शिक्षा में भो परिवर्तन आवश्यक हो 
गया । क्रान्ति से पूर्वं मिस्र में विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर बहुत ही 
निम्न था । विद्यालयों की संख्या aga अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप 
शिक्षक, शिक्षा तथा शोध आदि पर ध्यान केन्द्रित करने में असमर्थ थे सादिक 
Udo सम्मन के मत से इसी के समानान्तर माध्यमिक विद्यालथों की स्थिति 
थी तथा सरकारी अधिकारी नये स्तातकों से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वे शास- 
कीय कार्यों को पूर्ण करने में अपने को पूर्णतया असफल पाते थे । इस प्रकार 
मिस्र की शिक्षा के स्तर में सुधार लाने हेतु बहुत से प्रस्ताव रखे गये; उदा- 
gwg, विश्वविद्यालयों में 1957 में प्रवेश पर रोक लगा दी गयी, माध्यमिक 


स्कूलों के स्नातको को 60 प्रतिशत से अधिक अंक पर कालेज में प्रवेश दिया 


जाने लगा, तकनीकी विद्यालयों में प्रवेश हेतु भी दृढ़ कदम उठाये गये तथा 


au- T 
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तकनीकी शिक्षा का विकास किया गया । शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु नये कार्य- 
क्रमों की रूप-रेखा तैयार की गई जिसके फलस्वरूप शिक्षा के स्तर में वृद्धि 


हुई । 

सन्‌ 1956 के बाद मिस्र की शिक्षा में नवीन विकास हेतु विदेशों द्वारा 
संचालित विद्यालयों को बन्द कर दिया गया । यद्यपि ये विद्यालय मिस्र में 
उच्चकोटि की शिक्षा प्रदान करते थे परन्तु कुछ राजनेतिक ब्यवधानों के कारण 
इन विद्यालयों की समाप्ति आवश्यक हो गई थी । इस प्रकार क्रान्ति के 
पश्चात्‌ शिक्षा का व्यय पहले की अपेक्षा लगभग दूना हो गया था । अतएव 
मिस्र के शिक्षा-उत्थान में सरकार ने अथक प्रयत्न किये जिसके परिणामस्वरूप 
faa की निरक्षरता का उन्मूलन सम्भव हो सका | 


ग्रामीण विकास 
मिस्र में शिक्षा के विकास ने देश के सामाजिक उत्थान में उल्लेखनीय 
कार्य किया परन्तु नासिर का विचार था कि देश में सामाजिक विकास के 
साथ-साथ राजनेतिक विकास भी आवश्यक है। अक्टूबर 17, 1953 
को 'जन-कल्याण सेवा को स्थायी परिषद्‌” का निर्माण किया गया तथा 1954 
में अब्दुल लतीफ़ बगदादी को नगर एवं ग्रामीण मन्त्रालय का मन्त्री बनाया 
गया । इस परिषद्‌ का काम शिक्षा, स्वास्थ्य, पुननिर्माण तथा सामाजिक 
कार्यों हेतु एक बृहद कार्यक्रमों की रूपरेखा तेयार करना था । इस समिति 
ने सम्पुर्ण देश में 864 संयुक्त सेवा इकाइयों की स्थापना की जो एक महत्व- 
पुर्ण कदम था । प्रत्येक विभाग को पन्द्रह हजार के समुदायों की सेवा करने 
का कार्यं दिया गया । इन विभागों को स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण उद्योग तथा 
प्राथमिक विद्यालयों के क्षेत्र में जनता को सुविधाएँ प्रदान करना था, परन्तु 
कुशल एवं योग्य अधिकारियों के अभाव के कारण प्रशासन जनता में अपने 
सुधार कार्यक्रमों को रूपरेखा को पूर्णरूप से कार्यान्वित T कर सका | 
द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ मकानों की एक जटिल समस्या थी । अत- 
एव 1949 में सरकार ने कम wb के मकान मजदूरों को देने के लिए एक 
कार्यक्रम बनाया जिसके अन्तगंत क्रांतिकारी सरकार ने मकान बनाने के लिए 
बड़े पैमाने पर आशिक सहायता देना शुरू किया । इसके अतिरिक्त 1953 में 
लोकप्रिय हाउसिंग एवं विकास कम्पनी की स्थापना की गई | इस कम्पनी 
को सरकार द्वारा मकान बनाने हेतु बड़ी Arar में आथिक ऋण दिया गया। 


इस प्रकार मकानों की समस्या सुलझाने हेतु सरकार ते हाउसिंग कोआपरेटिव 
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के विकास को प्रोत्साहन दिया । 

1952 में समझौतों, मध्यस्थता, सामुहिक सौदे को वेधानिक मान्यता 
दी गयी, मजदूरों के कल्याण हेतु 'ट्रेड युनियन” के संगठन को बढ़ावा दिया 
गया तथा देश में प्रथम बार कृषि मजदूरों को संगठित होने की अनुमति दी 
गई । सितम्बर, 1953 में श्रमिकों को उच्च सलाहकार समिति का पुनर्गठन 
किया गया तथा उसमें मजदूरों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया । 1955 Ñ 
faei ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई तथा 1957 में एक मिस्री मजदूर संघ 
की स्थापना हुई । 1955 में मजदूरों की सुरक्षा हेतु वीमा एवं बचत कोष 
अधिनियम का निर्माण हुआ । इसके अनुसार मजदूरों को अपने भत्ते का पाँच 
प्रतिशत इसमें जमा करना होता था तथा इसके अतिरिक्त सात प्रतिशत 
मालिक देता था । Sto वैरिनर के अनुसार मजदूरों को मुआवजा, पेंशन तथा 
बीमारी की छूट्टी आदि की व्यवस्था इस अधिनियम के अन्तर्गत की गयी । 
1953 में नागरिक सेवक बीमा पेंशन कोष बनाया गया जिसमें नागरिकों को 
अपने भत्ते का दस प्रतिशत देना होता था और इतना ही प्रतिशत सरकार 
देती थी । इस प्रकार इनं दोनों संस्थाओं ने faa में सामाजिक कल्याण के 
लिए अभूतपूर्व कार्यं किये । 


आर्थिक विकास ud औद्योगीकरण 

मिस्र की अर्थव्यवस्था पूर्णतया उद्योगों पर निर्भर नहीं रही अपितु यह 
कृषि पर आधारित रही । मोहम्मद अली के कार्यकाल में उद्योगीकरण हेतु 
कई प्रयास किये गए परन्तु सदेव असफलता ही मिली । इसके अतिरिक्त कच्चे 
माल, बिजली एवं कुशल कारीगरों के अभाव के कारण सामाजिक उत्थान में 
सदेव व्यवधान ही उपस्थित हुए परन्तु नासिर के सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 
बीसवीं सदी में प्रथम ‘fae बैक? की स्थापना हुई । इस बेक ने कई उद्योग 
स्थापित किये । द्वितीय विश्वयुद्ध के मध्य मिस्र के उद्योगों में बहुत अधिक 
वृद्धि हुई तथा युद्ध के पश्चात्‌ मिस्र बेक एवं अन्य उद्योगों में भी वृद्धि हुई । 
पी०के०ओ ब्रायन के मत से 1951-52 में सरकार ने उद्योग धन्धो की स्थापना 
में गत वर्षों की अपेक्षा दूना धन व्यय क्रिया जिसके फलस्वरूप 1952 में देश ने 
अपार मात्रा में निर्यात किया । 


सैनिक क्रान्ति के समय मिस्र की माथिक अवस्था बहुत ही शोचनीय 


"fri परिणामस्वरूप 1952 में उत्पादन विकास के लिए स्थायी परिपद्‌ कः 


निर्माण किया गया । इसको तीन वर्षीय विकास कार्थेक्रम बनाने को कहा 


1 8 ume 
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गया । इस परिषद्‌ के अन्तर्गत तेल के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों को बराबर- 
बराबर लाभ पर सुविधाएँ देने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अतिरिक्त 1957 
में उद्योगों के शीघ्र विकास हेतु एक पंच वर्षीय कार्यक्रम भी बनाया गया | 
आशिक विकास में कृषि की भूमिका मुख्य होने के कारण इस पर 
अधिक ध्यान दिया गया । नील नदी की घाटी में पानी की कमी देश की 
उन्नति के लिए अवरोधक थी । इस नदी की बाढ़ के कारण प्रत्येक वषं केवल 
एक हो फसल हो पाती थी । अतएव 1952 में sto ईस्ट ने feat सरकार 
के अनुरोध पर नील नदी के आर पार एक बाँध बनाने की योजना पर कायं 
शुरू किया । नील नदी की योजना के लिए विदेशी विशेषज्ञों को भी आमंत्रित 
किया गया । तत्पश्चात्‌ 1954 में इस कार्यक्रम को अन्तिम रूप प्रदान किया 
गया | परन्तु इसके कार्यान्वयन में एक समस्या प्रस्तुत हो गई कि नील नदी 
के पानी का वितरण किस तरह किया जाय ? Qao Fo até के अनुसार 
यद्यपि मई 20, 1955 को नासिर ने इस समस्या को समाप्त करने का प्रयास 
किया परन्तु उसको वास्तविक सफलता कुछ वर्षो के पश्चात्‌ बांग्ल-मिस्रो 
समझौते के समापन के फलस्वरूप प्राप्त हुई । नील नदी के इस बांध के निर्माण 
हेतु धन की व्यवस्था करना भी एक बड़ी समस्या थी। इसमें करीब 
1, 80, 00, 00, 000 पाउण्ड के खरच का अनुमान किया गया जिसमें 
60, 00, 00, 000 पाउण्ड विदेशी मुद्रा की जरूरत थी । अतः 1953 के 
दिसम्बर में एक जमंन बैंक प्रतिनिधि मण्डल इस विषय में काहिरा गया तथा 
1954 में फ्रांसीसी एवं 1953 में अन्तरराष्ट्रीय पुननिर्माण एवं विकास बँक ने 
इस दिशा में प्रयास किये परन्तु ये समस्त प्रयास असफल रहे । Uo बोनी के 
मत में यद्यपि 1954 में अमेरिका ने भी तथा 1955 में रूसियों ने भी इस 
दिशा में प्रयास किये परन्तु इस विषय में कोई समझौता सम्भव न हो सका 
जिसके परिणाम-स्वरूप नासिर ने इस समस्या के समाधान हेतु अपनी बुद्धि- 
मत्ता का परिचय दिया । तत्पश्चात्‌ नासिर ने इस समस्या का अन्त कर एक 


सुदृढ़ एवं सशक्त राज्य का निर्माण किया । 


छः दिवसीय युद्ध 

इस युद्ध का उल्लेख इसराएल के अध्याय में किया गया है । इस युद्ध के 
कारण नासिर ने स्वयं को मिस्र की पराजय का उत्तरदायित्व देते हुए त्याग- 
qq देने का निर्णय लिया । जनता ने राष्ट्रपति के इस निर्णय का विरोध 


किया और नासिर को जन मत का निर्णय स्वीकार करना पड़ा । 


TH | 
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छ: दिवसीय युद्ध के परिणाम 

1967 के युद्ध ने cu नहर के राजस्व में 80 मिलियन dios की हानि 
पहुंचाईं । faa की युद्ध द्वारा महान क्षति को कुछ तो खारतूम सम्मेलन में 
95 मिलियन पौण्ड की वाषिक सहायता ने तथा कुछ तेल की खोज में 
सफलता ने काफ़ी सीमा तक पूर्ण कर दिया । इसके अतिरिक्त 'हाई डेम'* 
क्षति ग्रस्त न होने के कारण तथा रूस से सहायता प्राप्त हो जाने की वजह 
से भी मिस्र को अपने कृषि, उद्योग, तकनीकी विकास इत्यादि क्षेत्रों को 
विकसित करने का अवसर प्राप्त हो गया | 


faa : 1967- 

जून 1967 के पश्चात्‌ मिस्र की सेनिक स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई 
थी । इसके अतिरिक्त नासिर की उस तस्वीर को जो fae जनता के हृदय 
पटल में थी कुछ धब्बे आ गये थे । नासिर को इस स्थिति का पूर्णोचित ज्ञान 
था । ऐसे समय में जब कि मिस्र को सैनिक सहायता की सर्वाधिक ataga- 
कता थी, रूस ने शस्त्र सामग्री देना आरम्भ किया । पी० मेन्सफील्ड अपनी 
पुस्तक 'नासिरज़ इजिप्ट' में लिखते हैं कि जुलाई 23, 1967 को नासिर ने 
कई सप्ताह के मौन को भंग करते हुये अपने जन सम्बोधन में कहा कि इस- 
राएल का लक्ष्य faa की क्रान्ति को समाप्त करना था ओर इसराएल का 
यह ध्येय पूर्ण नहीं हो सका | आर० स्टीफ़नुज् ने अपनी पुस्तक 'नासिर' में 
लिखा है कि नासिरने युद्ध के राजनेतिक पक्ष का उत्तरदायित्व तो अपने 
ऊपर लिया परन्तु सैनिक दायित्व उन्होंने सैनिक अधिकारियों पर ही रखा। 
उनके अनुसार उन्होंने इसराएल के Afan संकट की सुचना अपने सेनिक 
अधिकारियों को बहुत पहले से दे दी थी । 

अब्द अल-रहीम ने ख़ारतूम सम्मेलन की समीक्षा करते हुये लिखा है 
कि तदोपरान्त अगस्त में 'खारतूम अरब सम्मेलन! हुआ जिसमें केवल सीरिया 
ने भाग नहीं लिया । नासिर ने इस सम्मेलन के द्वारा स्वयं को दो प्रकार से 
लाभान्वित किया । प्रथम उन्होने Had, साऊदी अरब, तथा लीबिया को 
ब्रिटेन एवं अमरीका से तेल सम्बन्धी 'सम्बन्ध समापन, तब तक जारी रखने 


* असवान हाई डैम मिस्र के आथिक विकास का पूज है । इस डेम का 
qub व्यय लगभग 404 मिलियन पोण्ड अनुमानित है जिसमें वाषिक लागत 
पृथक है । डैम 1969-1970 में पूर्णतया तेयार हो गया था । 300 मील लम्बी 
“लेक नासिर” 1974 में अपने जल संग्रह में पूर्ण हो गई । 
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को कहा जब तलक ये दोनों देश faa तथा जाडंन को विपुल धनराशि देकर 
युद्ध fagi को साफ़ न कर दें | दूसरे नासिर ने शाह फैजल से यमन पर 
समझौता कर 1967 के अन्त तक समस्त 40, 000 fasit सेनिको के निष्क्रमण 
के प्रस्ताव की मान्यता प्राप्त कर ली । 

यद्यपि अक्तूबर 1967 में पुनः मि्रोजनित एक नीसँनिक झड़प में ga- 
राएल ने स्वेज नहर के तटीय क्षेत्रों को भारी नुक्सान पहुंचाया । पीटर 
मेन्सफील्ड के अनुसार नासिर धीरे-धीरे पश्त्रिमी एशिया की समस्या को 
सुलझाने हेतु 'सैनिक पक्ष” के स्थान पर 'राजनेतिक cer’ को महत्व देने लगे । 
थे । अपनी उपरोक्त नीति का समर्थन नासिर ने जुलाई 1969 की रूस यात्रा 
में प्राप्त किया किन्तु ga: मिस्री-इसराएली सैनिक झड़पों ने मि्र-इसराएल 
सम्बन्धों को ‘Ja tar पर ही स्थित रखा । राष्ट्रपति नासिर को उनकी 
नीतियों के कारण फ़िलिस्तीनी संघ ने उन्हें आलोचनात्मक दृष्टि से देखा । 
अन्ततः गमाल अब्द अल-नासिर पश्चिमी एशिया की समस्या के समाधान को 
पूर्णरूप दिये बिना ही 28 सितम्बर 1970 को स्वर्गवासी हो गये । 

नासिर की मृत्यु ने मिस्र में 'राजनेतिक शून्यत!” उत्पन्न कर दी । 
यद्यपि नासिर ने अनवर सादात को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, पर 
सादात को मिस्र की राजनेतिक स्थिति को संभालने और समझने में काफ़ी 
समय लग गया । 
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अध्याय 45 


इसराएल 
सियोनबाद ब यहुदीबाद 


चाल्स मलिक mita अफेयर्स में लिखते हैं कि सम्पूर्ण विश्‍व में इसराएल 
ही एक ऐसा देश है जिसके राष्ट्रीय afta की विशिष्ठता उसकी जाति, 
ad एव भाषा में निहित है। इस विशिष्टता के कारण ही इसराएल पश्चिमी 
एशिया पचमेल देशों की अपेक्षा अधिक संगठित और अनुशासित है । दक्षिण- 
पश्चिम में मिस्र, उत्तर में लेबनान, सीरिया एवं दक्षिणपूर्व में जार्डन द्वारा 
घिरे इसराएल की भौगोलिक स्थिति भुमध्यसागर के पूर्वी तट पर स्थिति 
होने के कारण व्यापारिक, राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से और भी अधिक 
महत्वपूर्ण हो जाती है। इस क्षेत्र पर शताब्दियों तक सदेव किसी न किसी 
साम्राज्य का आधिपत्य रहा । इस क्षेत्र के विभिन्न प्रदेशों-अमान, इसराएल, 
जुदा एवं फिलीस्तीन का नामकरण बीजनटन साम्राज्य के अन्तर्गत किया 
गया । उपर्युक्त फिलीस्तीन प्रदेश के नाम से ही यूनानियों ने इस क्षेत्र का 
नाम फिलीस्तीन रखा । रोमन एवं आटोमन सम्राट इस क्षेत्र को सीरिया 
का अंग मानकर इस पर प्रशासन करते रहे । सातवीं शताब्दी में यहाँ पर 
अधिकतर अरब निवास करने लगे परन्तु अल्पसंख्यक यहूदी समुदाय सदैव 
वहाँ बना रहा | नाहुम, शोकोलोव की “दि हिस्ट्री ऑफ ज्ञायोनिज्म में कहा 
” गया है कि प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ जब तुर्की से सीरिया हस्तगत कर 
लिया गया, फिलीस्तीन पर ब्रिटिश अधिदेश पद्धति का आरम्भ हुआ | 


यहूदी अल्पसंख्यक होते हुए भी सम्पूर्ण यूरोप, अमरीका उत्तरी अफ्रीका 
तथा पश्चिमी एशिया में निवास करते थे । समय के साथ-साथ यहूदी लोगों 
ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति की । डेविड टॉम्सन के अनुसार उन्नीसवीं 
शताब्दी से यहुदीवाद तीन वर्गों में विभाजित हो गया । प्रथम वर्ग में यूरोप के 
पुरातनपन्थी यहूदी थे जो जन-यहृदी न्याय एवं मान्याताओं के समथंक थे, 
द्वितीय वर्ग मध्य तथा पश्चिमी यूरोप और अमरीका की आधुनिक विचार- 
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धाराओं से प्रभावित था, एवं तृतीय वर्ग उन मावसंवादी यहुदियों का था 
जिन्होंने पुरातन विचारधारा को त्याग कर आधुनिक माक्‍संवाद का समथंन 
किया । 


परन्तु 1880 में यहूदियों के विरुद्ध वातावरण ने सियोनवाद को जन्म 

दिया जिसने यहूदी राष्ट्रवादी भावना का विस्तार किया । यहूदी राष्ट्रवाद 
ओर सियोनवाद का आधार हिब्रू धर्म का इतिहास है । यद्यपि यहूदी, 
ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मी में ईश्वरपरक ऐतिहासिक समानता है; फिर 
भो यहूदी धमं aiar पृथक है क्योंकि इस धमं के अनुसार यहूदी तथा गर 
हृदी लोगों के जन्म, पेतृकता और सद्भावना में भिन्नता है । यहुदियों के 
अनुसार यहुदियों ने इब्राहीम भोर मसीहा के द्वारा see एक विशेष प्रसंविदा 
के aata जन्म दिया है। इसके अतिरिक्त ईश्वर ने इनके रहते के लिए 
एकविशिष्ट सीमायुक्‍त प्रान्त भी बनाया है जो पुरातन समय में कनान और 
आधुनिक समय में फिलिस्तीन कहलाता है । इस धर्म के अनुयायियों के अनु- 
सार इस स्थान पर, जो विशेष रूप से उनके लिए ही बनाया गया है, केवल 
यहूदी ही शान्ति से एवं निर्भय होकर अपने जीवन एवं धर्म का परिपालन 
कर सकते हैं याहिया अरमाजॉनी के अनुसार समय के साथ-साथ यहूदी धमं 
में भी दो विचारधाराएं उत्पन्न हो गयीं । एक याजकीय प्रवृत्ति जो अनुष्ठान 
एवं नियोजन में आस्था रखती थी । इस घामिक प्रवृत्ति के अनुयायी मुसा के 
न्याय में अक्षरशः आस्या और fagara रखते थे । दूसरी तरफ पंगम्वरी 
विचारधारा के प्रवर्तक अनुष्ठान के विरुद्ध थे, तथा एकीकरण में विश्वास 
रखते थे । इसके अतिरिक्त वे घामिक न्याय को आध्यात्मिक मान्यता प्रदान 
करने के इच्छुक थे । यहूदी सम्पूणं विश्व में फले हुए थे । परन्तु जहाँ भी ये 
गये अपने साथ उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं को संजोये रहे जिसके परिणाम- 
स्वरूप दोनों विचारधाराओं के अनुयायी अपने अपने धार्मिक वर्ग की शिक्षा 
का परिपालन करने लगे । पैगम्बर धमं वर्ग के अनुयायियों को अपने निर्वा- 
सित स्थानों में ही प्रत्येक सामाजिक कर्तव्य निभाने का आदेश था परन्तु 
राजकीय धर्म को मानने वाले केवल येहसलम को ही अपना धर्म-स्पान मानते 
थे, अर्थात्‌ “याजकीय स्कूल” के अनुयायी येरुसलम में निवास करना अपना 
जीवन-धर्म समझते थे। इसके अतिरिक्त “पंगम्वरी स्कूल” के अनुयायी अपने 
धामिक संस्थान को सारचंजनिक मान्यता प्रदान करने के सम्थंक़ थे परन्तु 
“राजकीय विचारधारा के अनुयायी धार्मिक संस्थान को केवल यहूदियों के लिए 
ही मान्यता देते थे । इस सियोती धार्मिक वादविवादों के सन्दर्भ में प्रह बताना 
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प्रासंगिक होगा कि याजकीय स्कूल के अनुयायियों की संख्या अधिक थी क्योंकि 
शताब्दियों तक यहूदियों को बताया गया था कि येरुसलम के अतिरिक्‍त 
प्रत्येक क्षेत्र अपवित्र और विदेशी है । इसमें संशय नहीं कि यहूदी लोग अपने 
अपने क्षेत्रों मे निवास करते हुए भी कभी अपने पवित्र स्थान को नहीं भूल पाते थे 
क्योंकि जब कभी यहूदियों पर अन्याय होता था, वे अपने यहुदी राज्य का 
स्वप्न साकार करने में प्रयत्नशील हो जाते थे | यहुदियों की इस प्रकार की 
विचारधारा प्राकृतिक एवं तकंसंगत थी । 


राजनेतिक सियोनवाद 

19वीं शताब्दी के अन्त में सियोनवाद केवल धार्मिक न रहकर सामा- 
जिक, राजनेतिक एवं राष्ट्रवादी आन्दोलन बन गया | करहाडं होल्डहाइम 
के अनुसार इसराएल की अनुभूति राजनीतिक सियोनवादी आदर्शो पर आधा- 
रित थी । उनके अनुसार इस समस्या का समाधान सीमाओं के अर्जन से ही 
सम्भव था । यूरोप में रहने वाले यहुदी लोगों में एक नवीन विचारधारा ने 
जन्म लेकर एक बौद्धिक और राजनीतिक आन्दोलन का स्वरूप धारण कर 
लिया । यूरोप के यहुदियों को समय समय पर ईसाई लोगों ने अत्यधिक त्रस्त 
किया जिसके फलस्वरूप बहुत से यहूदी मासं के समाजवाद से प्रभावित होते 
गए परन्तु फिर भी एक वर्ग पुरातनपन्थी यहुदियों का शेष रह गया जो इसमें 
विशवास रखता था कि एक दिन मसीहा अपने अनुयायियों को फिलीस्तीन ले 
जाएंगे ओर यहूदी राज्य स्थापित हो जाएगा d 

उपर्युक्त नवीन राष्ट्रवादी विचारधारा ने उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम 
चरण में यहुदियों के राजनेतिक, धार्मिक एवं आथिक मतभेदों को समाप्त 
कर उनका राष्ट्रीय संगठन करना प्रारम्भ कर दिया । यहुदियों को संगठित 
एवं सशक्त राजनेतिक मागं प्रदर्शन करने का कायं सर्वप्रथम तेडोर हर्त्सल ने 
किया । तेडोर geda (1860-1904) एक बौद्धिक व्यक्ति एवं पत्रकार था 
जिसने प्रसिद्ध ड्रेस मुकदमें*को अपने वियाना के समाचारपत्न में विशेष रूप 


* कैप्टन एल्फडं She नामक यहूदी फ्रांसीसी सेना में एक अधिकारी 
था | उसपर फ्रांसीसी सरकार ने एक अपराध का आरोप लगाकर मुकदमा 
चला दिया, जबकि यर्थाथ रूप में अपराध एक अभिजात at के सदस्य ने 
किया था | goa केवल यहूदी होने के कारण दोषी ठहराया गया | यद्यपि 
कुछ उदार एवं प्रबुद्ध midifaal की सहायता से ड्रेफस को दोषमुक्त कर 
दिया गया परन्तु Agel यह अपमान भुल न सके । 
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से प्रकाशित क्रिया । gebe ने अपनी पुस्तक “द ज्यूइल स्टेट” में अपने 
विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट किया | उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि 
यहुदियों की विशिष्ट राष्ट्रीयता को कदापि समाप्त नहीं किया जा सकता d 
ओर यहूदी समस्या का समाधान केवल इस समस्या को राजनेतिक रूप प्रदान 
करने से ही प्राप्त हो सकता है । हरजल के अनुसार विश्व के सभ्य एवं समर्थ 
राष्ट्रों को यहुदी प्रश्‍न पर हर प्रकार से ध्यान देकर इस विश्व समस्या का 
समाधान करना चाहिए 1 हरजल ने 1897 में डिवेल्ट नामक साप्ताहिक 
प्रकाशित किया जो अन्त में सियोनवाद का मुख्य Ta बन गया । 


आधुनिक सियोनवाद 19वीं शताब्दी में यहूदी चिन्ताओं के दो प्रवाहों 
का आपस में विलीन हो जाना था । प्रथम यहुदी विरोधी कार्यक्रमों एवं 
अत्याचार से सुरक्षा हेतु यहुदी राज्य स्थापित करने की धार्मिक इच्छा से 
सम्बन्धित एवं द्वितीय 19वीं शताब्दी के उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा यहूदी 
राज्य बनाकर मानवता के ह्रास को समाप्त करना था । धर्म-निरपेक्ष ag- 
दियों के विचार में भी यहूदी राज्य की स्थापना द्वारा ही सियोनवाद की 
सुरक्षा सम्भव थी । सियोनवाद आन्दोलन में उपर्युक्त मतभेदों को समाप्त कर 
थियोडोर हरजल ने 1897 में “विश्‍व सियोनी dear’ की स्थापना कर राज- 
नैतिक सियोनवाद को एक निर्णायक रूप प्रदान किया। इस संस्था का प्रमुख 
ध्येय फिलीस्तीन में एक यहूदी स्वदेश बनाना था । इस संस्या का द्वितीय 
ध्येय समस्त यहूदी समुदाय को संगठित करता तथा यहूदी लोगों में राष्ट्र- 
भावना एवं राष्ट्र जागरण को संचारित करना था । हत्संल के अनुसार ag- 
fadi का आन्दोलन एक सामाजिक अथवा धार्मिक आन्दोलन नहीं था अपितु 
एक राष्ट्रीय प्रश्‍न था जिसको विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करना उनका प्रमुख 
उद्देश्य था 1897 में प्रथम विश्व सियोनी कांग्रेस स्विट्जरलेण्ड में बेज़ल 
नामक स्थान पर सम्पन्न हुई । इसके अतिरिक्त हत्संल ने यहूदी देश के लिए 
अन्यान्य प्रयत्न किये । फ़िलीस्तीन के उपनिवेशीकरण के लिए आवश्यक 
आथिक समस्या के हल हेतु हत्संल के नेतृत्व में व्यापारिक एवं राजनंतिक 
संगठनों का गठन हुआ।उदाहरण स्वरूप यहूदी-उपनिवेशी न्यास,उपनिवेशीकरण 
आयोग,यहूदी राष्ट्री य कोष,फिलिस्तीन कार्यालय एवं फिलिस्तीन भूमि-विकास 
कम्पनी इत्यादि | माटोमन साम्राज्य के दिवालिया हो जाने के समाचार के 
पश्चात्‌ ह॒र्त्सल 1901 में सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय से मिला | उसने आटोमत्त 
सुल्तान के समक्ष दो प्रमुख प्रस्ताव रखे जिनके अन्तर्गत एक यहूदी बैंकर 
fafsse के द्वारा तुर्की को विदेशी ऋणों से मुक्त करवा दिया जाए एवं यह 
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अनुरोध क्रिया कि एक आज्ञापत्र के द्वारा यहुदी उपनिवेश स्थापित करने की 
अनुमति प्रदान कर दी जाय | लॉयड जाजं के मत में हत्संल की उपर्युक्त 
राजनीतिक युक्तियाँ कार्यान्वित न हो सकीं क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद 
किसी भी रूप में यहूदी प्रदेश स्वीकार करने को तैयार नहीं था । 

सन्‌ 1903 में हत्संल ने युगाण्डा में एक यहुदी राज्य बनाने की इच्छा 
व्यक्त की । इस परियोजना की समालोचना व्यापारी वर्ग ने भी की परन्तु 
यहूदी राष्ट्रीय आवास एव पूर्वजों की भूमि से सम्बन्धों के प्रति उनमें विचार- 
चंषम्य था तथापि उन्होंने आरजेन्टाइना, fang, केनिया या अन्य कहीं भी 
यहूदी राज्य की स्थापना की सम्मति प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, परन्तु 
1904 मे ही geder की मृत्यु से यहूदी नेतृत्व विजमन के Heat पर आ पड़ा। 
डॉ० खाइम tamaa (fazana) एक रसायन वैज्ञानिक एवं ब्रिटेन के am- 
रिक थे 1 उन्होंने विश्वयुद्ध में ब्रिटेन के लिए एसीटोन द्रव्य के सस्ते उत्पादन 
को खोज की विज्ञमन के इस कायं द्वारा ब्रिटेन को युद्ध में भोतिक लाभ हुआ 
जिसमें परिणामस्वरूप ब्रिटेन यहुदियों के प्रति सद्भावना प्रदर्शित करने के 
लिए तत्पर हो गया | 

बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में अमरीका और ब्रिटेन में भी यहुदी 
आन्दोलन आरम्भ हो गया । वहाँ के निवासियों में सियोनवाद ने एक नवीन 
चेतना एवं जागृति उत्पन्न की p यद्यपि प्रथम विश्वयुद्ध के मध्य सर्वप्रथम 
जमनी ने सियोनवाद का समर्थन किया एवं एक यहूदी राज्य बनाने के लिए 
तुर्की पर प्रभाव डाला परन्तु युद्ध में मित्राष्ट्रों के शत-प्रति-शत विजयी होने 
को आशाओं तथा विजमन के नेतृत्व ने यहुदियों को ब्रिटेन की ओर भाक- 
faa किया । 16 अबटूबर, 1916 को विश्व सियोनवादी संघ ने फिलिस्तीन 
प्रशासन से सम्वन्धित एक ज्ञापन-पत्र ब्रिटेन को दिया कि यह राज्य अंग्रेजी 
प्रभाव के क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाय ।* 

aas कोन ने लिखा है कि प्रथम विश्वयुद्ध के मध्य ही ब्रिटेन की 
राजनीतिक विचारधारा में महान्‌ परिवर्तन हुआ । फ्रांस के साथ एक गुप्त 
सन्धि (मई 1916 का साइक्स-पीक्रो समझोता ) at गई जिसमें फिलिस्तीन 
के आन्तरिक प्रशासन का प्रस्ताव था। डेविड लायड जाजं के अनुसार 1916 
तक अग्रेजों की कोई भी सन्धि-योजना फिलिस्तीन से सम्बन्धित नहीं थी । परन्तु 


+ qua इतिहासकार जोजफ़ कोन के अनुसार यह ज्ञापन-पत्र विज़मन 
एवं अंग्रेजों के मध्य मतभेदो के कारण दिया गया, जिसका अन्त बालफ़ूर 


घोपणा के साथ हुआ | 


सियोनवाद व यहुदीवाद|987 


मिस्र में नियुक्त तत्कालीन अंग्रेज उच्चायुक्त हेनरी मैकमोहन से वार्तालाप 
(हुसेन-मैकमोहन वार्तालाप, 1915-1916) के मध्य अरबों का यह आश्वा- 
सन दिया गया कि यदि वे जमंनी एवं तुर्की के विरुद्ध ब्रिटेन को सहयोग 
देंगे तो fata अरब स्वतन्त्रता एवं अरब राज्य की स्थापना करने में सहयोग 
प्रदान करेगा । प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की के विरुद्ध वमनस्य ने अन्त में अंग्रेजों 
को सियोनवाद की ओर आकर्षित करना प्रारम्म कर दिया । 

इसके विपरीत ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीतियों के सम्त्रन्ध में लिखते 
हुए प्रथम विश्वयुद्ध के समय लेनिन ने कहा कि अंग्रेज किसी भी कीमत पर 
फिलिस्तीन एवं मेसोपोटामिया पर अधिकार स्वीकार नहीं करेगा । Alas 
जाजे ने यह स्वीकार किया है कि अंग्रेज प्रारम्भ से ही इस सिद्धान्त पर 
विश्वास करते थे कि फिलिस्तीन कभो यहुदियों का राज्य नहीं बन पायेगा । 
परन्तु इसके साथ साथ अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति मध्य-पूर्व एशिया के 
तेल कूपो पर भी निर्भर एवं आधारित थी । धीरे धीरे अंग्रेजों ने सियोनी 
आन्दोलन को समर्थन देना प्रारम्भ किया। रूस में भी केवल माक्‍संवादी यहू- 
दियों के अतिरिक्‍त बहुमत सियोनवाद के समर्थन में ही था। 
यथार्थ में सियोनवाद को ब्रिटेन का समर्थन प्रदान कराने में विजमन के ही 
प्रयत्नों का प्रमुख योगदान था। Yo फ़ेज के अनुसार 20 मई 1917 को विज- 
मन ने ब्रिटिश-सियोनी सम्मेलन में कहा था कि मुझे यह अधिकार प्राप्त है 
कि मैं इस सभा में ब्रिटिश सरकार की ओर से यहुदियों के राष्ट्रीय देश के 
प्रति समर्थन का आश्वासन दे सकूँ । विजमन की उपर्युक्त घोषणा से इस 
बात का स्पष्टीकरण हो जाता है कि ब्रिटेन ने सियोनवाद को पूर्णतया 
समर्थन देने का निश्चय कर लिया था । अन्ततोगत्वा 2 नवम्बर 1917 को 
बालफ़ूर घोषणा* की गई जो अंग्रेजी सरकार के मध्य-पूर्व एशिया में स्वतंत्रता 
पुर्वक हस्तक्षेप के सिद्धान्त पर आधारित थी । ऐश्वी घोषणा करने से पूर्वं 
अंग्रेजों ने कोई भी सूचना फिलिस्तीनी अरबों को नहीं दी । इस घोषणा 
के अन्तर्गत यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य 
की स्थापना के पक्ष में है परन्तु इसके साथ साथ यहुदियों को यह भी स्पष्ट 
कर दिया गया था फिलिस्तीन के गंर-यहूदी at के धार्मिक ud नागरिक 
अधिकारों पर कोई आक्षेप नहीं आना चाहिए | बालफ़ूर घोषणा में यह भी 


* grex घोषणा ब्रिटेन के राज्य एवं विदेश सचिव लाड बालफूर के 
द्वारा लार्ड राशचाइल्ड को लिखे गये पत्र के रूप में की गयी थी । 


ज ey 


9४8/एशिया : उद्भव एवं विकास 


कहा गया था कि अन्प्र देशों में रहने वाले यहुदियों को भी अपने अधिकारों 
में क्षति नहीं उठानी चाहिए | उपर्युक्त घोषणा को ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल एवं 
अमरीकन राष्ट्रपति विलसन का समर्थन प्राप्त था। Ho फ्रेडरिक ने लिखा 
है कि इस घोषणा के अन्तर्गत फिलिस्तीन अधिदेश को अमरीका के अधिकार 
में रखना निश्चित किया गया था परन्तु इस प्रस्ताव के विरुद्ध लन्दन में तीब्र 
विरोध प्रारम्भ हो जाने के कारण अन्त में ब्रिटिश विदेश मन्त्रालय के एवेत- 
qa में यह निश्चय क्रिया गया कि यह अधिदेशी शासन fata के ही अधीन 
रहेगा | 
अंग्रेज कूटनीतिज्ञ यह स्वीकार करते हैं कि वालफूर घोषणा केन्द्रीय 
शक्तियों को कमज़ोर एवं faa राष्ट्रों को शक्तिशाली बनाने के लिए की 
गई थी एवं यह पूर्णतया ब्रिटिश सामरिक सिद्धान्तो पर आधारित थी तथा 
इसका लक्ष्य विश्व के समस्त ugfaui को प्रभावित करना एव अमरीका के 
स्त्रणं व्यापारियों को अपने प्रभाव में लेना था क्योंकि faa राष्ट्र अमरीकी 
सोने को खरीदने में ही अशक्त हो चुके थे । 
साथ ही साथ ब्रिटेन स्वयं भी मध्य-पूर्व एशिया में अपनी स्थिति सुदृढ़ 
करने का इच्छुक था, ऐसा 1917 के संसद के बालफ़्र घोषणा से सम्बन्धित 
वाद-विवादों स विदित होतां है | संसद में लाडे वालफ़ूर से यह प्रश्न किया 
गया कि “इस घोषणा की सूचना मित्र-राष्ट्रों को है या नहीं! एवं ‘ag faa- 
राष्ट्रों का युद्ध लक्ष्य है अथवा स्वयं ब्रिटेन का' । इन दोनों प्रश्नों के उत्तर 
में विदेश सचिव ने केवल इतना कहा कि “किसी भी प्रक्रार मित-राष्ट्रो को 
इसकी सूचना नहीं ! 
इस घोषणा के परिणामस्वरूप जॉर्डन के पश्चिम में फिलिस्तीन की 
समस्या ओर अधिक गम्भीर हों गई । ब्रिटिश नीति ने यहुदी और अरबों के 
मध्य वेमतस्य एवं प्रतिस्पर्धा को तीब्रता प्रदान कर दी जिसके फलस्वरूप 
यहूदियों के विरुद्ध 1929, 1933 और 1937 में अरब विद्रोह व्यापक रूप में 
हुए । ब्रिटिश सरकार को सेना का प्रयोग करने तथा 1937 मे फिलिस्तीन 
को विभाजित करने का सुझाव दिया गया जिका 1939 में अरबों तथा ag- 
feai ने तीब्र विरोध किया । उपरोक्त घोषणा ने अरब निवासियों को विरोध 
प्रकट करने पर बाध्य कर दिया था परन्तु अंग्रेजों ने अरबों क नेता शाह 
gaa को आश्वासन देकर शान्द कर दिया । प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ फ़जल- 
व्रिजमन समझौते (जनवरी 1919) के अन्तर्गत यहूदी आध्रवासी aga अधिक 
सख्या में फिलिस्तीन आने लगे । आगामी वर्षों में अश्रवास की समस्या 
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बढ़ती ही गई । तत्पश्चात्‌ पेरिस शान्ति सम्मेलन में राष्ट्रपति विल्सन के 
अनुरोध पर उस क्षेत्र में किग-क्रेन आयोग भेजा गया । परन्तु इस आयोग से 
कोई सफलता नहीं प्राप्त हो सकी । अतः राबर्ट लीन्डन के मतानुसार शान्ति 
सम्मेलन के अन्त में सियोनवाद बालफ़ूर घोषणा को राजनेतिक रूप में परि- 
णत कराने में सफल हो गया एवं इस प्रकार 1919 से सियोनवाद अपनी नींव 
सशक्त करके अपने राष्ट्र-स्थापन-मार्ग पर अग्रसर हुआ | 


युद्धोपरान्त इसराएल 

सैन रेमो सम्मेलन में जत्र फिलिस्तीन को ब्रिटिश अधिदेश पद्धति के 
अधीन किया गया तो उसी समय यहुदियों को अपने कार्ये सुविधा हेतु एक 
यहूदी एजेन्सी (ज्यूइश एजेन्सी) रखने का भी प्राविधान किया गया । ag 
एजेन्सी अधिदेश शासन के अन्तर्गत एक स्वयं में प्रशासन था जिसका एक 
मात्र ध्येय यहुदियों के कल्याण कार्यं करना था। इस संदर्भ में यह जान लेता 
रुचिकर है कि ऐसा कोई प्राविधान अरबों के प्रति नहीं किया गया था । 


aa रेमो सम्मेलन के पश्चात्‌ ब्रिटेन से सर gad सेमुअल को फिलि- 
स्तीन का उच्चायुक्त नियुक्त (किया गया । सर सँमुअल दो हजार वर्षों से भी 
अधिक समय के पश्चात्‌ प्रथम यहुदी थे जो फिलिस्तीन के शासक के रूप में 
नियुक्त किये गये । gad सँमुअल ने यहूदी होने कें नाते अरब वर्ग को प्रततन्न 
करने हेतु हज अमीन-अल-हुसँनी को येरु्लम का मुफती नियुक्त किया । मुफ़ती 
धामिक धमंस्व का संरक्षक था ओर उनके वक्फ की आय लगभग 3 लाख डालर 
प्रतिवर्षं थी ag विडम्वना थी कि मुफ़्ती द्वितीय विश्वयुद्ध में afaa से ag- 
faai एवं मित्र राष्ट्र के विरुद्ध वक्तव्य देने लगे थे। 


प्रथम सियोनी विरोधी उपद्रव duse में 1921 में हुआ । इन उप- 
wal की जाँच हेतु एक स्थानीय जाँच समिति सर थामस हेक्राफ्ट की 
अध्यक्षता में नियुक्त की गई p हेक्रापट जो कि फिलिस्तीन के मुख्य न्याया- 
धीश थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह निर्णय दिया कि यहुदी राष्ट्रवादियों 
के कार्यक्रम से भयभीत होकर अरबों ने उपद्रव आरम्भ किये । विनिस्टन 
चर्चिल ने जो उस समय उपनिवेश कार्यालय के अध्यक्ष थे एक विस्तृत वक्‍तव्य 
दिया जिसका अभिप्राय दोनों अरबों और यहुदियों को प्रसन्न रखना था । 
faraca afaa ने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि “ग्रेट ब्रिटेन का ध्येय फिलि- 
स्ती को इतना यहुदी बना देना नहीं था, जितना कि इंरलेण्ड अंग्रेजों के 
fat है” । च्चिन ने यह भी कहा फि यहूदी लोग फिलिस्तीन में यद्यपि 
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अधिकारस्वरूप हैं किन्तु उनके प्रत्येक कायं को मौन स्वीकृति नहीं दी जायेगी । 
ग्रेट ब्रिटेन ने अपने तीस साल के अधिदेश पद्धति के शासन में दो पारस्परिक 
विरोधी व्यावसीय नीतियों का उपयोग किया । प्रथम ब्रिटेन यहूदियों को 
फिलिस्तीन में “राष्ट्रगृह” देने में सहायक था और दूसरी ओर अरबों के 
नागरिक एवं धामिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना चाहता था | ब्रिटेन 
के लिए एक ही समय में दोनों नीतियों का प्रयोगात्मक रूप देना सम्भव नहीं 
था क्योंकि यहुदी अरब दो समानांतर रेखाओं की भांति थे जो कभी भी एक 
नहीं हो सकते थे । 
फ़िलिस्तीन में 1921 के उपद्रवों के पश्चात्‌ प्रायः आठ वर्षो तक शान्ति 
पुर्ण वातावरण रहा । इसी मध्य यहूदी एजेन्सी ने अपने कार्यक्रम को विस्तृत 
करना आरम्म कर दिया । इस एजेन्सी का सर्वप्रथम ध्येय फिलिस्तीन में 
यहुदी अप्रवास में वृद्धि करना था ताकि फ़िलिस्तीन में अरबों से अधिक ag- 
दियों की संख्या हो जाय | याह्या अरमाजानी ने अप्रवास के प्रति अपनी 
पुस्तक में लिखा है कि 1922 में फिलिस्तीन की जनसंख्या 7 लाख, 44 
हजार थी । जिसमें से 83 हजार यहुदी थे । 1922-30 के मध्य अरव जन- 
संख्या में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई जवकि यहुदी जनसंख्या में शत प्रतिशत 
फलतः 1940 तक फिलीस्तीन की 30 प्रतिशत जनता यहूदी थी । 
Sto भार० garea ने फिलिस्तीन में यहूदी जनसंख्या के विषय में 
निम्नलिखित तथ्य की जानकारी को स्पष्ट किया है । 
(1) यहूदी asata भधिदेश पद्धति से लेकर 1932 तक aga अधिक 
नहीं था । 
(2) अधिकतर यहूदी जो अप्रवास के इच्छुक थे । वे पोलेण्ड और रूस 
के थे। 
(3) इन मप्रावासियों में बहुसंख्या फिलिस्तीन न जाकर अमरीका 
और अन्य पश्चिमी देशों में जाने की इच्छुक थी । 
(4) यहूदी तभी फिलिस्तीन W आना चाहते थे जब मूल देशों में 
gaat उत्पीड़नता का आभास होता था | 
(5) अमरीका की अप्रवास प्रतिबन्ध नीति के कारण फिलीस्तीन में 
अप्रवास की संख्या में वृद्धि हुई । 1925 में अमरीका के अप्रवास कानून बना 
देने के पश्चात केवल दस हजार यहूदी अमरीका जा सके जबकि 1924 में 


50 हजार गये | 
(6) agfaat का अप्रवास फिलिस्तीन में हिटलर की नीति के कारण 
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अत्याधिक हुआ । यदि हिटलर का क्रमबद्ध यहूदी समापन कार्यं आरम्भ न 
हुआ होता तो सम्भवतः इतना यहुदी फिलिस्तीन में न आया होता । फल- 
स्वरूप फिलिस्तीन एक शांतिपूर्ण यहूदी राष्ट्रगूहू होता । परन्तु यह धारणा 
भी आधुनिक इतिहास की दीर्घ “यदि” होकर रह गई | 


यहुदी एजेन्सी फिलिस्तीन में राजनेतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, 
आथिक तथा शैक्षिक कार्यं करने आरम्भ कर दिये। यहूदी एजेन्सी ने तिस्त- 
रीय हिब्रू शिक्षा पद्धति स्थापित की जिसके अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक 
तथा उच्चतर शिक्षा आरम्भ की गई 1 इसके अतिरिक्त वास्तुकला, सगीत की 
शिक्षा का भी प्रयोजन किया गया । हिब्रू विश्वविद्यालय की स्थापना के साय 
ही फिलिस्तीन,हिव्रू शिक्षा का ga स्थल” बन गया | यहूदी एजेन्सी ने तक- 
नीकी शिक्षा का प्रबन्ध किया और फिलिस्तीन का ओद्योगीकरण आरम्भ 
किया । इस क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हुआ । उदाहरणतया 1939 तक 
90 प्रतिशत उद्योग यहुदियों के थे । 


औद्योगीकरण ने इतना मतभेद नहीं उत्पन्न किया जितना कि asara 
और भुमि क्रय ने विषमता उत्पन्न की । यहूदिथों ने अरब भुमिधरो से ऊचे 
मूल्यों पर भुमि क्रय की । इस प्रकार उन्होंने फ़िलिस्तीन में अरबों से अधिका- 
धिक भुमि हस्तगत कर ली । भूमि विक्रय से अरब सामन्तवगं को तो विशेष 
अन्तर नहीं पड़ा, किन्तु भूमि श्रमिक इसके द्वारा बेरोजगार हो गये | इस 
प्रकार यहूदी एजेन्सी ने भूमि, उद्योग, कृषि, एवं शिक्षा के विस्तार के द्वारा 
यहूदियों को फ़िलिस्तीन में पूर्णतया स्थापित कर दिया । इस यहूदी व्पवस्था- 
qq का एक रूचिकर अध्ययन करते हुये हैमण्ड, सीडनी एव एलेग्ज्ञाण्डर ने 
लिखा है, कि जो यहूदी अप्रवास के लिये आ रहे थे ag अधिकतर पोलेण्ड 
और wu के थे और उनका पोषण करने के लिये धनराशि पश्‍चिमी युरोप 
और अमरीका से आ रही थी । अतः माक्संवादी आदर्शों से युक्त जनता का 
पोषण साम्राज्यवादी देश कर रहे थे । फिलिस्तीन में यहुदियों की राजनेतिक 
घारणा में विविधता थी । फिलिस्तीन के यहूदी निवासियों में साम्पवाद से 
पूंजीवाद तक और धर्म से ध्म निरपेक्षता तक की विचारधारा को लेकर राज- 


नैतिक दल थे। यहूदी नेताओं में भी अपने राष्ट्रवादी विचारों में मतभेद था । 


afaa के शब्दों में सियोनवादियों का आदर्श लक्ष्य इसराएल था जो ‘feat 
लोगों की भूमि के लिये बिना भुमि के लोग” । 

एक अन्य सियोनवादी वर्ग, जो स्वयं को संशोधनवादी कहते थे, 
-सियोतवादियों के मुख्य नेताओं की आधुनिक्रीकरण की नीहि के जिरुद्ध भे, 
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ag ब्रिटिश अधिदेश पद्धति को समाप्त,कर समस्त क्षेत्र पर यहूदी राज्य (राष्ट्र- 
गृह) बनाने के इच्छुक थे । इस प्रकार की माँग 1919 के पेरिस शान्ति 
सम्मेलन में सियोनी नेताओं ने प्रेषित की थी, उस समग्र उनके प्रेषित मान- 
faa में ट्रॉस-जार्डन, सीरिया और लेबनान का भी मुख्य हाथ UT । एक अन्य 
सियोनी वर्ग अरबों के साथ गठवन्धन का समर्थक था इस सियोनी वर्ग ने 
‘gga’ (यूनियन पार्टी) का संगठन किया, इस दल को कार्यनियोजित करने 
वाले मुख्य लोगों मे fea, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जुडा मैगनस, दार्शनिक, 
चिन्तक afea बबर तथा अन्य बुद्धिजीवी लोग थे । इन लोगों का वास्तविक 
लक्ष्य फिलिस्तीन में द्विराष्ट्ररीय राज्य की रूप रेखा प्रस्तुत करना था । 
अपने इस कार्यक्रम में ये लोग सियोनवाद आन्दोलन के समक्ष नितान्त अस- 
फल रहे । 
इसी मध्य यहूदी एजेन्सी जिसने यहूदियों को सामाजिक, आथिक एवं 
राजनेतिक तथा सांस्कृतिक संगठन प्रदान किया था, अपना कार्य सुचारु रूप 
से कर रही थी । बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में एजेन्सी ने यहूदियों की कृषि 
उद्योग तथा अन्य सुरक्षा हेतु सुरक्षा सेना का निर्माण किया । एक सुरक्षा 
संगठन बना जिसका नाम MAT था, प्रथम विश्वयुद्ध के मध्य, एक अन्य 
सुरक्षा सेना का निर्माण किया गया जिसका नाम 'हाग्नाह्‌' था, इसका मुख्य 
ध्येय फिलिस्तीन में यहूदियों के व्य्रवस्थापनों की सुरक्षा करना था । इस सेना 
को हिस्त्रादूत (यहूदी श्रमिक संघ) तथा यहूदी एजेन्सी से आथिक सहायता 
मिलती थी । एक अन्य सैनिक संगठन संशोदकीय दल के द्वारा संगठित किया गया, 
इस युयुत्सुक सेना का नाम 'इरगुन था”, परन्तु सर्वाधिक राष्ट्रवादी संगठन 
(स्टनंग्रुप) इसराएल की स्वाधीनता के उग्रवादी स्वरूप का पोषक था | यहूदी 
एजेन्सी ने इन संगठनों की ada आलोचना की किन्तु 1948 में इसराएल- 
अरब युद्ध के समय समस्त दल एक सूत्र में बंध गये । 
जाजं लॅन्जोबिस्को के मत में यहूदियों की एजेन्सी की तुलना में अरब 
समुदाय का कोई भी सुनियोजित कार्यक्रम नहीं था । अरबों में केवल धामिक 
सस्याओं के अधिष्ठाता थे, परन्तु राजनेतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं 
सांस्कृतिक रूप से एकसुत्री गठवन्धन करने हेतु कोई भी नेतृत्व संस्था नहीं 
थी । अरबों की शिक्षा का प्रवन्ध केवल अधिदेश पद्धति की शिक्षा संस्थानों 
पर निर्भर था । इस प्रकार अरव किसी भी क्षेत्र में यहुदियों की तुलना में 
नहीं आते थे | इसलिए atai के पास केवल दो ही अस्त्र रह गये थे, विरोध 


प्रगट करना मौर उपद्रव करना | 
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प्रथम गम्भीर अरब उपद्रव अगस्त 1929 में यहूदियों के विरुद्ध आरम्भ 
हुआ | येरसलम, हेब्रीन तथा अन्य नगर इन उपद्रवों के अहेर थे । इन उपद्रवो 
की जाँच करने हेतु एक समिति व आयोग सर वॉल्टर शॉ की अध्यक्षता में 
गठित किया गया । इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में अरबों को उपद्रवो के 
प्रति आरोपित किया और ag भी कहा, कि अप्रवास भूमिक्रय तथा भूमि 
स्थानान्तरण के प्रति स्पष्ट नीति होनी चाहिए । यहूदियों ने at प्रतिवेदन 
को अपने विरुद्ध समझ कर विरोध प्रकट किया । इस विरोध पर ग्रेट ब्रिटेन ने 
सर ata होप सिम्सन की अध्यक्षता में भूमि समस्या के अध्ययन हेतु एक 
आयोग भेजा | इस आयोग की रिपोर्ट अथवा प्रतिवेदन ही पॉसफील्ड 
श्वेत पत्रका आधार था । श्वेतपत्न ने अरब और सियोनी उग्रवादियों की 
माँग को स्वीकार किया और मत व्यक्त किया कि दोनों वर्गों में सहयोग होना 
चाहिये । 

इस पत्र ने सियोनी सम्प्रदाय में aad की भावना का प्रादुर्भाव कर 
दिया । श्वेत पत्र के विरोध में सियोनी संगठन तथा यहुदी एजेन्सी के अध्यक्ष 
बिजमन ने त्यागपत्र दे दिया । फलस्वरूप यूरोप और अमरीका के यहु दियों 
ने ग्रेट fata सरकार के श्वेत पत्र का घोर विरोध किया । ब्रिटेन के प्रधान 
मन्त्री tag मैक्डौनेल्ड ने विजमन को एक ca लिखा जिसमें उन्होंने अप्रवास 
तथा भुमिक्रय के प्रति यहूदी समुदाय की शंका का निराकरण किया । अरबों 
में प्रधान मन्त्री के इस पत्र को “काला पत्र” कहा । 

1933-36 के मध्य ब्रिटिश अधिदेश पद्धति में अनेक अरब उपद्रव हुये 
जिनमें से अधिकतर ब्रिटिश अधिदेश पद्धति के विरुद्ध थे । 1936 में अरब 
राजनेतिक दल येरुसलम के मुफ्ती हज अमीन अल हुसँनी के नेतृत्व में आम 
हड़ताल का आह्वान किया | इस हड़ताल के मध्य उपद्रवों ने हिंसात्मक रूप 
लेकर अरब-यहूदी संघर्ष के वेमनस्य को और अधिक तीब्र कर दिया । ग्रेट 
ब्रिटेन अपनी arago नीति तथा परस्पर विरोधी वचनों के कारण पुनः इस 
अरब यहूदी उपद्रवो में ग्रस्त हो गया | 

ग्रेट ब्रिटेन के पास जाँच आयोग के अतिरिक्त कोई और उपचार न था । 
अतः अक्टूबर :936 में लाड पील की अध्यक्षता में तथ्यों की जाँच करने हेतु 
आयोग भेजा गया | पील आयोग ने यह निर्णय दिया कि ब्रिटिश सरकार 
एक ही समय में अरबों को स्वायत्त शासन और यहुदियों को राष्ट्रीय गृह | 
प्रदत्त नहीं कर सकती | अत: पील आयोग ने फिलिस्तीन को अरब और 
यहूदियों में विभाजित करने का सुझाव दिया तथा eu और बेयलहम 
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को अधिदेश पद्धति के आधीन ही रखने का समर्थन किया । 
विभाजन के इस प्रस्ताव पर मिश्रित प्रतिक्रियायें हुई । यहूदी और 
अरबों में कुछ ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया किन्तु अधिकतर यहूदियों 
ait अरबों ने इसका विखण्डन किया । इसी मध्य द्वितीय विश्वयुद्ध के मेघ 
आच्छादित हो चुके थे और युद्ध प्रारम्भ हो चुका था | हिटलर की नीतियों 
के कारण यहूदी सत्रस्त थे और जर्मन यहूदी अधिक से अधिक फ़िलिस्तीन 
आना चाहते थे । ऐसी स्थिति में फ़िलिस्तीन में गृहयुद्ध की पुरी सम्भावना 
थी । स्थिति पर नियन्त्रण करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने फरवरी 7, 1939 को 
आयोग न भेजकर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया । इस सम्मेलन 
में ग्रेट ब्रिटेन सरकार ने नमं पन्थी और उग्र पन्थी और फिलिस्तीनी अरबों 
को सियोनवादी और गैर सियोनवादी agfeat को तथा मिस्र, इराक, सऊदी 
अरेबिया और ट्रांस-जार्डन के प्रतिनिधियों को युरोप और अमरीका के यहूदी 
नेताओं को आमन्त्रित किया । इस सम्मेलन में ब्रिटेन ने दोनों पक्षों के नेताओं 
से वार्तालाप कर समझौते हेतु समाधान करने की चेष्टा का विचार किया 
था, किन्तु अरमाजॉनी के शब्दों में अरबों ने इस आमन्त्रण को अस्वीकार कर 
दिया और ag सम्मेलन प्रतिनिधियों को मेज के इदं गिदे fasià में भी सफल 
नहीं हुआ । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भित भय ने योरोपीय क्षितिज पर जर्मनी के 
भय को अंकित कर दिया था । tat स्थिति में ग्रेट ब्रिटेन ने मई 17, 1939 
को एक श्वेत पत्र प्रेषित किया । इस श्वेत पत्र के अन्तर्गत अरबों के प्रति 
ब्रिटिश सरकार की स्पष्ट पक्षपातपूर्ण नीति लक्षित थी । इस श्वेत पत्र में 
यह योजना प्रस्तुत की गई कि फिलिस्तीन को दस वर्षो के लिए हिराष्ट्रीय 
राज्य बनाकर स्वतन्त्रता दे दी जाय । इसके अन्तर्गत 75 हजार अप्रवासियों 
को भागामी 5 वर्षो में फिलिस्तीन में आने की छूट दी गई और इससे अधिक 
asara को अरबों की स्त्रीकृति पर निर्धारित करने के लिए कहा गया । 
भूमि विक्रय पर अधिकतर प्रतिबन्ध लगा दिया गया | इस श्वेत पत्र का 
आशाय तथा लक्ष्य द्वितीय विश्वयुद्ध में अरबों को अपने साथ रखना था । 
ब्रिटिश सरकार की यह योजता असफल रही क्योंकि दोनों ओर से इस श्वेत 
qq को अस्वीकार किया गया | 
द्वितीय विश्वयुद्ध में हिटलर ओर ग्रेट ब्रिटेन के मध्य यहूदियों के पास 
ब्रिटेन के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था । बेन गुरियाँ के शब्दों में “हप 
gaa पत्र का ऐसे विरोध करेगे जसे युद्ध नहीं है और युद्ध में पुणंतया सहयोग 
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देंगे जसे श्वेत पत्र नहीं ! 

युद्ध में यहूदियों ने अरबों से अधिक जर्मनी के विरुद्ध मित्रराष्ट्रों का 
साथ दिया i 

1944 में ब्रिटेन ने यहूदियों को अपनी सैनिक ब्रिगेड निर्माण (संगठन) 
करने की अनुमति प्रदान कर दी। इस सैन्य fats के लिये अपनी स्वयं को 
पताका एवं सैनिक fug का भी प्रयोजन किया गया । इस सेना ने युद्ध के 
अन्तिम वर्षो में मित्र राष्ट्रों को अत्याधिक सहयोग प्रदान किया । 


विल्टमोर सम्मेलन 


युद्धोमध्य एक घटना ने फिलिस्तीन समस्या को अत्याधिक प्रभावित 
किया । और यह घटना थी बिल्टमोर योजना 11 मई, 1942 को अम- 
रीकन सियोनवादी सघ ने एक स्योनवादी सम्मेलन बिल्टमोर होटल equis 
में संयोजित किया । इस सम्मेलन का लक्ष्य युद्ध कालीन परिवतंनशील स्थिति 
में यहुदियों की माँग को प्रस्तुत करना था । विल्टमोर योजना ने निम्न- 
लिखित निर्णय लिये । 

(1) बालफ़ुर घोषणा के मूल तत्वों की मान्यता प्रदान करना । 

(2) यहूदी राज्य की स्थापना करना । 

(3) 1939 के श्वेत Ta का खण्डन करना । 

(4) यहूदी सेना का निर्माण करना । 

(5) अप्रतिबर्धित अप्रवास के द्वारा यहुदियों को फ़िलिस्तीन में प्रवास 
कराना । 

(6) यहूदी एजेन्सी को और अधिक भूमि अधिकार प्रदत्त करना | 

इस योजना के विरुद्ध इहुद दल के बुद्धिजीवी सदस्यों ने इसका विरोध 
किया । 

सी० साईक्स ने उपरोक्त सम्मेलन का निष्कषं देते हुए लिखा है कि 
बिल्टमोर योजना ने दो मुख्य कार्य किये : प्रथम बिल्ठमोर सम्मेलन ने 
सियोनवाद को ग्रेट ब्रिटेन से ge कर अमरीका पर आश्रित कर दिया । इस 
प्रकार 30 साल से चली भा रही अशांत एवं संकुचित ब्रिटिश-सियोनी सम्बन्ध 
समापन की ओर अग्रसर हो गये । द्वितीय कायं इस योजना ने सियोनवाद 
संघर्ष को त्वरित कर सम्पन्न किया । 

युद्धोपरान्त यहू दियों के अप्रवास की समस्या और अधिक गम्भीर हो 
गई। अमरीका के राष्ट्रपति हैरी ट्र,मन ने ब्रिटिश सरकार को फ़िलिस्तीन 
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में एक लाख यहूदी शरणार्थियों को आश्रय देने के लिये कहा। ब्रिटिश प्रधान 
मन्त्री क्नीमैन्ट एटली ने फिलिस्तीन की समस्या को गम्भीरता का उल्लेख 
करते हुये अमरीकी राष्ट्रपति को एक आंग्ल-अमरीकी आयोग संगठित कर 
वास्तविक स्थिति की जाँच करने का परामर्श दिया । 


आंग्ल-अमरीकन आयोग 

आंग्ल-अमरी कन आयोग ने अपना कार्यं ऐसे वातावरण में आरम्भ किया 
जबकि फिलिस्तीन में विद्वेष और असुरक्षा की waar ada विद्यमान थी | 
यहूदी गुप्त dea संस्थायें अंग्रेजो के विरुद्ध अपना कार्य कर रहीं थी । उदा- 
SAAT इरगुन, हागनाह तथा स्टर्न आतंकवादी संस्थायें रेल, तेल के कार- 
खाने, वेक, पुल तथा अंग्रेजी सेनिकों पर भाक्रमणशील थीं । अंग्रेजी प्रशासन 
ama नहीं था, क्योंकि यहुदी नागरिक इन संस्थाओं को पूणं सहयोग दे रहे 
थे । सार्वंधिक मुख्य घटना येरुसलम में किंग डेविड होटल में स्थिति ब्रिटिश 
सैन्य मुख्य कार्यालय का वमकांड था । यह कार्य इरगुन संस्था का था, इसमें 
लगभग 10 कर्मचारी हताहत हुये | 

आंग्ल-भमरीकन आयोग ने अप्रैल 30 1946 को अपनी रिर्पोट प्रस्तुत 
की । अपने प्रतिवेदन के सुझाव में इस आयोग ने कहा कि फ़िलिस्तीन ugat 
अरब राज्य न रहकर द्विराष्ट्रीय ud द्विभाषीय राज्य हो जिसमें अरबों और 
यहूदियों के राज्य की सुरक्षा की जाय। आयोग ने एक लाख यहूदियों के as- 
वास का सुझाव भी दिया । राष्ट्रपति टू.मन अप्रवास के सुझाव में अत्यन्त 
रुचि रखते थे ओर जिस सायंकाल ag रिर्पोट प्रकाशित हुई राष्ट्रपति ने 


एक लाख अप्रवास का पुन: समथंन किया । 

प्रधान मन्त्री एटली ने केवल अप्रवास के सुझाव को मानने से इंकार कर 
दिया । उनका कथन था कि प्रतिवेदन पूर्ण तरह से उपेक्षित होना चाहिये । 
इसी मध्य ब्रिटिश सरकार ने अरब-यहूदी सन्धि करवाने की चेष्टा की कितु 
वेन गुरियाँ के नेतृत्व में उग्रवादी सियोनी अब पूर्णतया अपना राज्य स्थापित 
करने के पक्ष में थे । इस उग्रवादी आन्दोलन में अमरीका के यहूदी सर्वाधिक 
सहयोग कर रहे थे । 

ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन समस्या को संयुक्त राष्ट्र को सौंप देने 
का निर्णय दिया । यह निर्णय फरवरी 18, 1947 को ब्रिटिश विदेश सचिव 
afar ने घोषित किया । संयुक्त राष्ट्र की आमसभा ने सितम्बर में एक 
आयोग नियुक्त किया । फ़िलिस्तीन के प्रति संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति 
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में ग्यारह राज्यों की सदस्यता थी । यह राज्य थे--आस्ट्रेलिया, कंनेडा, 
चेकोस्लोवाकिया, ग्वाटेमाला, भारत, ईरान, नीदरलँण्ड, पेरु, स्वीडन, उरुग्वे 
और युगोस्लाविया । 


संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति सर्वसम्मत प्रतिवेदन देने में असमर्थ 
रही । भारत, ईरान और युगोस्लाविया ने अल्पसंख्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर 
फिलिस्तीन राज्य संघ का परामशं दिया । अन्य सदस्यीय देशों ने विभाजन 
का प्रस्ताव रखा । यहुदियों ने विभाजन को स्त्रीकार किया कि तु अरबों ने 
अस्वीकार कर दिया | फलतः संयुक्त राष्ट्र की राजनेतिक समिति ने fant- 
जन के प्रस्ताव को स्वीकार किया । इस समिति ने फिलिस्तीन को 6 भागों 
में विभक्त किया--तीन अरबों का भाग था ओर तीन यहूदियों का । प्रत्येक 
क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर फ़िलिस्तीन का 56 प्रतिशत क्षेत्र यहूदियों 
को दिया गया; 43 प्रतिशत अरबों को ओर शेष एक प्रतिशत में येर्सलम 
और बेथलहम पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण का परामर्श दिया गया । विभाजन 
योजना संयुक्त राष्ट्र के सदन में 13 के मुकाबले 33 वोटों से समर्थित हुई 
इसमें 1] देश अनुपस्थित थे i 


गृह युद्ध और यहूदी राज्य को स्थापना 


राष्ट्र संघ के निर्णय के तुरन्त पश्चात संयुक्त फिलिस्तीन में गृह युद्ध 
प्रारम्भ हो गया । ब्रिटिश सेना ने निहंस्तक्षेप की नीति रखी, क्योंकि वह 
अपने प्रत्याक्रमण में रुचि रखते थे । अरवों को पड़ोसी अरब राज्यों ने युद्ध 
सामग्री से सहायता दी और यहूदियों को अमरीका और चेकोस्लोवाकिया ने 
पूरा सहयोग दिया । अरबों की तुलना में यहुदी अधिक सन्य प्रशिक्षित और 
युद्ध सामग्री से युक्त थे | डान ate के अनुसार यहुदियों के अनेक सँन्याधि- 
कारी तथा सैनिक द्वितीय विश्वयुद्ध के योद्धा थे । दोनों ओर से बम विस्फोट 
और हिंसात्मक कार्य आरम्भ हुये । उदाहरणतया ईरगुन-स्टनं संस्था ने 254 
अरब पुरुष, स्त्री और बच्चों की हत्या की । और अरबों ने कुछ ही दिनों के 
पश्चात्‌ यहूदियों के एकरक्षा दल पर आक्रमण कर 80 डाक्टर, नर्स और 
छात्रों को हताहत किया । {इस प्रकार विभाजन योजना ने फिलिस्तीन को 
रक्त रंजित गृह युद्ध में परिर्वातत कर दिया । 
इस रक्तपात से हज़ारों मील दूर संयुक्त राष्ट्र के सभा भवनों में फिलि, 
स्तीन का भाग्य निर्धारित किया जा रहा था । विभाजन योजना को कार्य- 
बद्ध करने की असफलता ने न्यासिता (ट्रस्टशिप) का नवीन नुस्खा प्रस्तुत 
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किया । इसके अनुसार क्योंकि विभाजन योजना को लागू करना था, इसलिये' 
फिलिस्तीन को संयुक्‍त राष्ट्र न्यासिता के अधीन रखा जाय । जव संयुक्त 
राष्ट्र में इस पर वार्तालाप चल रहा था बेन गुरियां तथा उसके राष्ट्र समिति 
के सदस्यों ने मई 14, 1948 को तल अवीव में यहूदी राज्य के उदय की 
घोषणा कर दी । इस घोषणा के कुछ ही मिनट पश्चात्‌ राष्ट्रपति टू मन ने 
इस नये राज्य को मान्यता प्रदत्त कर दी । भतः विश्व में एक नया यहुदी 
राज्य स्यापित हो गया जिसके राट्रपति sto खाइम विजमन और प्रधान- 


मन्त्री वेन गुरियाँ बनाये गये । 


अरव इसराएल युद्ध 
इसराएल के उदय की घोषणा के दूसरे ही दिवस अर्थात मई 15, 
1948 को छः अरब राज्यों (मिस्र, इराक, जार्डन, लेबनान, सऊदी अरब 
तथा सीरिया) ने इसराएल पर आक्रमण कर दिया । अरव राज्यों की 
सम्मलित सेना सत्तर हजार से अधिक नहीं थी ate उनकी तुलना में ga- 
राएल की साठ हजार सेना थी | अरबों की सेना में केवल दस हजार सैनिक 
ही प्रशिक्षण प्राप्त थे जबकि इसराएल की सेना पूर्णतया deu प्रशिक्षित थी। 
इसराएली सेना में 300 से अधिक ब्रिटिश द्वारा प्रशिक्षित अधिकारी थे और 
20 हजार द्वितीय विश्वयुद्ध के योद्धा थे । इसके अतिरिक्त 3 हजार विशेष 
कमाण्डों (पलमख) प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त सैनिक अधिकारी थे । 
इसराएल और अरब देशों के नेतिक साहस, निष्ठा, युयुत्सा की भावना 
में भी अन्तर था | यहूदी सदेव अपने देश के प्रति निष्ठावान रह कर वर्षो 
संघर्षरत रहे | इस कारण उनमें संगठन, एकता और त्याग की भावना प्रचु- 
रता में विद्यमान थी | इससे दूसरी ओर अरबों में एकता और संगठन का 


अभाव था | 

युद्ध के आरम्भ में जहां तक युद्ध सामग्री का प्रश्‍न था, दोनों देश 
अपर्याप्त उपकरणों से सज्जित थे । युद्ध के विस्तार के साथ ही इसराएल को 
अमरीका तथा यूरोप के यहुदियों ने युद्ध सामग्री एवं वायुयान चालक भेजे । 

ag के प्रथम चरण में अरब सेनायें काफी आगे बढ़ गयीं थी । मिस्र 
की सेनाओं ने नेगेब, जार्डन पुरातन “येरुसलम पर नियन्त्रण किया तथा 
ईराकी सैनिक हैफा से 15 मील दुर रह गये जब प्रथम युद्ध विराम जून,” 
1948 को हुआ, सुयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम लगाने से qd दोनों के क्षेत्र पृथक 
कर दिये थे ! युद्ध विराम के अन्तर्गत अपने-अपने स्थान पर दोनों सेनाओं- 
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को रहना था और अपनी संन्य शक्ति का प्रबलीकरण नहीं करना था। 
परन्तु दोनों ओर से युद्ध विराम के दूसरे भाग का उल्लघंन किया गया। 
यद्यपि अरब उतनी युद्ध सामग्री एकत्र नहीं कर सके जितना कि इज़राएल ने 
एकत्रित कर ली। इज़राएल ने चेकोस्लावाकिया से उत्तम युद्ध सामग्री 
प्राप्त की, अमरीका से फलाइंग फोट्रेसेज तया ब्रिटेन से व्यूफाइटसँ इजराएल 
में तस्करित किये गये । 

संयुक्त राष्ट्र ने स्वीडन के काउंट फोक adale को युद्ध विराम का 
मध्यस्थ बनाकर भेजा । काँउंट ने अपनी ओर से एक सुझाव प्रेषित किया 
जिसमें फिलिस्तीन और जार्डन को आथिक रूप से संगठित करने का घ्रावि- 
धान किया और यहूदी राज्य को स्वायत्त शासन देने का परामशं दिया i 
स्पष्ट रूप से इस योजना के अन्तगंत येरुसलम और नेगेव अरबों को स्थानां- 
तरित किये जाने थे और पूर्ण गेलीली इसरायल को मिलना था । दोनों पक्षों 
ने इस योजना को अस्वीकार किया और जुलाई 9, को पुनः युद्ध आरम्भ हो 
गया । इस 10 दिन के युद्ध में इसराएल ने काफी भाग हस्तगत किया । 
संयुक्त राष्ट्र ने 19 जुलाई को द्वितीय युद्ध विराम लागु किया । sige वनं 
डोट इस मध्य इस समस्या का निदान करने में लगे थे कि सितम्बर 17, 
1948 को स्टनं संस्था के एक सदस्य ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी । 


द्वितीय विराम भी प्रथम की भांति असफल रहा। इसराएल ने सितम्बर 
के अन्त में भारी आक्रमण कर ata से मिस्री सैनिकों को बाहर कर दिया 
और उत्तरी गेलीली पर भी अपना अधिकार कर लिया । सयुक्त राष्ट्र में 
पुनः फिलिस्तीनी प्रश्‍न पर वाद-विवाद होने लगा। View बुन्शे को इस वार 
मध्यस्थ निर्वाचित किया गया । बुन्शे ने रोहड्स द्वीप में अपने मुख्य कार्या- 
लय में अरब और इजराएली प्रतिनिधियों को पृथक पृथक men में एकत्रित 
किया । यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि पृथक कक्ष इसलिए रखे गये 
fe अरबों ने इसरायलों के साथ बैठना अस्वीकार कर दिया । ew बुन्शे 
फरवरी 24, 1949 को मिस्र और इसराएल में विराम सग्धि कराने में सफल 
हुये । तत्पश्चात्‌ 23 मार्च को लेबनान के साथ, 3 अप्रेल को जाडंन के साथ 
और 20 जुलाई को सीरिया के साथ विराम सन्धि हुई । इस प्रकार बुन्शे के 
कार्य से प्रकट रूप से युद्ध विराम हो गया ओर इस सफलता हेतु leo बुन्शें 
को नोबेल शान्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया । ई० ato aura ने 
अपनी पुस्तक अरब-इत्ञरायलो वॉर में कुछ मूल प्रश्‍नों की ओर ध्यान आकर्षित 
किया है । उनके तीन प्रश्‍न फिर भी उत्तरविहीन छोड़ दिये गये अर्थात 
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निम्नलिखित तीन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया : 


(1) सीमाओं की समस्या 


मिस्न-इस राएल युद्ध विराम की धारा 5 के अनुसार ही सारे युद्ध विरामों 
में यह कहा गया कि युद्ध विराम की विभाजक रेखा को किसी प्रकार भी 
राजनेतिक अथवा सीमा रेखा की मान्यता नहीं मिलेगी इसके अतिरिक्त 
प्रत्येक अधिकार एवं तत्कालीन परिस्थितियाँ अन्तिम व्यवस्था के रूप में 
किसी भी वर्ग को स्वीकार नहीं थीं । इसराएल को वापस अपनी सीमाओं के 
भीतर जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बाध्य नहीं किया । इसराइलियों 
के विरुद्ध अरबों की सीमा-संघर्षो को रोकने के लिए अर्सनिक क्षेत्रों का निर्माण 
किया गया । परिणामस्वरूप गाजा पट्टी मिस्र को दे दी गई परन्तु लेबनान 
की सीमाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया । दूसरी ओर gear झील 
के अतिरिक्त सारे गेलिली सागर एवं उत्तरी जार्डन नदी पर इसराएल ने 
अधिकार कर लिया तथा जार्डन के अब्दुल्ला ने जाडंन नदी के पश्चिमी क्षेत्र 
को अपने अधीन कर लिया एवं उस पर जार्डन के ही अधिकार को मान्यता 
मिली । इसराएल की सीमाओं के अन्तगंत प्राचीन येरससलम भी शामिल था। 
इस प्रकार इस अस्थायी व्यवस्था से इसराएल को 20 प्रतिशत अधिक फिलि- 
स्तीनी भुमि का लाभ हुआ | 


(2) येरुसलम 

राजनीतिज्ञों के समक्ष प्राचीन एवं नये येरुसलम की समस्या का समा- 
धान करना द्वितीय प्रश्‍न था । बेथलहम एवं येरुसलम दोनों नगर संयुक्त राष्ट्र- 
संघ के आदेशानुसार अन्तं रराष्ट्री य नियन्त्रण में थे। प्राचीन येरुसलम एवं बेथ- 
aga पर जार्डन का अधिकार था जवकि नये पेरुसलम के अधिकांश क्षेत्रों 
पर इसराएल का अधिकार हो गया था । संयुक्त राष्ट्रसंघ ने वैसे येरुसलम 
के अन्तरराष्ट्रीय मत का बहिष्कार नहीं किया था, परन्तु यहाँ भी युद्ध-विराम 
सन्धि की विभाजक नीति को मान्यता दी गई । अतएव येरुसलम केवल एक 
विभाजित नगर होकर रह गया । 1949 में इसराएल ने येरसलम को अपनी 
राजधानी बना लिया परन्तु विदेशी कूटनीतिज्ञों ने अपना दूतावास तल अवीव 
में ही रखा । येरुसलम के विसंन्यीकरण के पश्चात्‌ भी इसराएल ने येरसलम 
में अपनी सेनाओं का प्रदर्शन किया 1967 के द्वितीय युद्ध के पश्चात यह 
समस्या स्वयं समाप्त समझ ली गई । 


m WI ES तक 
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(3) अरब शरणार्थी 

अरबों एवं यहू दियों की प्रतिस्पर्धा से सम्बन्धित तृतीय एवं अत्यधिक 
कष्टप्रद समस्या अरबी शरणार्थियों की थी। युद्ध के अन्त में लगभग 7,50,000 
अरब शरणार्थी faa, जॉर्डन, लेवनान एवं सीरिया में फेले हुए थे । एक ओर 
इसराएल के अनुसार शरणाथियों की संख्या में वृद्धि का कारण अरबों की देश 
रक्षा की नीति थी, जिसके अन्तगंत अरव अपना निवास स्थान त्याग, सेना 
में भर्ती होकर, इसराएल को परास्त करना चाहते थे। परन्तु इस नीति को 
मान्यता प्रदान करने से पहले यह प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि यदि अरव “देश 
बचाओ नीति” के कारण केवल युद्ध के ही लिए अपने निवास स्थानों को 
त्याग रहे थे, तो उन्होंने अपने साथ परिवारों को किसलिए रखा ? इस प्रश्‍न. 
का कोई THAT उत्तर उपलब्ध नहीं है । दूसरी ओर अरबों के विचारा- 
नुसार इसराएलियों ने अपने शरणार्थियों की व्यवस्था के लिए अरवो देश- 
वासियों को निष्कासित किया था । इस प्रकार उपर्युक्त प्रश्‍न को त्यागकर 
आंशिक रूप से तो दोनों ही मतों की प्रामाणिकता उपलब्ध है, तथापि संयुक्त 
राष्ट्रसंघ द्वारा निष्कासित अरबों को अपनी जन्म-भुमि वापस दिलाने के सारे 
प्रयास असफल सिद्ध हुए । अतः इन शरणाथियों की यथा सम्भव सहायता 
संयुक्त राष्ट्रसंघ ने की | मिस्र शरणाथियों को आश्रय देने में सहयोग नहीं 
दिया था क्योंकि वहाँ की जनसंख्या स्वयं अधिक थी । सीरिया एवं लेबनान 
में इन शरणाथियों ने अपने लिए नौकरियों की व्यवस्था करके वहाँ की नाग- 
रिकता प्राप्त कर ली । बहुत से अरब निवासी अध्यापक होकर कुवेत एवं 
सऊदी अरब भी चले गये । केवल जॉड॑न ने ही शरणाथियों को पूर्ण आश्रय 
एवं उन्हें पूर्ण नागरिकता प्रदान की । 


युद्ध के परिणाम 

इस युद्ध के फलस्वरूप एक उच्च श्रेणी के संन्यीकीकरण का जन्म इसरा- 
एल में हुआ । अप्रैल 3, 1949 के द येरसलम पोस्ट” ने लिखा कि तल अवीव 
के सरकारी प्रवक्ता के अनुसार वास्तव में इसराएल की महत्ता विश्‍व में उसकी 
सैनिक शक्ति की सफलताओं पर आधारित थी | वतमान इसराएल एक संनिक 
शिविर के समान था क्योंकि अरब-इसराएल युद्ध ने देशव्यापी सेन्य-जागरुकता 
उत्पन्न कर दी थी 15 मई, 1948 के युद्ध ने द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ 
मध्य-पुवं एशिया को सन्य प्रभाव क्षेत्र बताये रखने के इच्छुक विरोधी दलों 
अमरीका एवं ब्रिटेन में शक्ति-सन्तुलन को लगभग अमरीका के पक्ष में कर 
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दिया क्योंकि इसराएल की विजय ने इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया 
था । इसका दूसरा पक्ष यह भी था कि अरब यह समाचार छुपाने में असमर्थ 
रहे कि उन्होंने fata से शस्त्र प्राप्त किये d) जनवरी 1949 के ʻa Agia 
रिव्यू ने sga किया कि अरव पत्रकारों के अनुसार ब्रिटेन एवं अरब में एक 
afa दोनों देशों के सम्बन्धों को भविष्य में तुलनात्मक दृष्टि से अधिक सफल 
बनाने हेतु की गई थी । पई 1948 के करेन्ट हिस्ट्री में व्यक्त एक विचारा- 
नुसार दूसरा पक्ष यह भी था कि अमरीका ने भी यथासम्भव प्रत्येक प्रकार 
की सहायता इसराएल को दी क्योंकि "m Wa इसराएल को युद्ध सामग्री से 
सम्पन्न बनाने को तैयार हैं,” इस प्रकार की राजनेतिक जनश्रुतियाँ अप्रैल 
1948 में प्रकाशित की गई थीं । लैन्जोजिस्को के अनुसार अमरीकी युद्ध- 
पारगंत स्वयं-सेवकों के रूप में इसराएल की सेना में भरती हुए थे । 

Wis ए०सिधाग ने अपनी पुस्त दि अरद-इजराएल कॉन्फिलक्ट में लिखा 
है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ ने युद्ध-विराम इसलिए कराये क्योंकि युद्ध का परिणाम 
अरबों के विरुद्ध चला गया था | इस युद्ध-विराम ने आपसी मतभेदों को कम 
करने के स्थान पर उसकी वृद्धि ही की थी । अरबों के प्रतिकूल अपने पक्ष 
में पश्चिमी शक्तियों को लगाने के लिए ही इसराएल पश्चिमी राष्ट्रों के साथ 
अर्धं सैनिक सन्धि का इच्छुक था | 

15 मई, 1950 को त्रिपक्षीय सन्धि के acata ब्रिटेन, फ्रांस एवं संयुक्त 
राज्य अमरीका अबाध ST से अरब एवं इसराएल को हथियार देने को तैयार 
हो गये । जून 5, 1950 के डिपार्टमेन्ट ऑफ स्टेट बुलेटन के कथनानुसार यह 
पग मध्य एशिया में साम्यवादी एवं समाजवादी रूप के विस्तार को रोकने 
के लिए उठाया गया था । 

धीरे-धीरे अरब-इसराएल संघर्ष जटिल एवं गम्भीर होता गया । 1954 
में इसराएल ने संघर्षो के राजनेतिक स्वरूप के साथ-साथ आथिक स्वरूप भौ 

अपना लिया । 1955 के प्रारम्भ तक अरब-इसराएल सीमा सम्बन्धी विवाद 
A-A सैनिक संघर्षों में परिवर्तित होता गया । 


1956 का युद्ध 

जुलाई 26, 1956 को मिस्र ने स्वेज नहर कम्पनी का राष्ट्रीयकरण 
कर दिया | उपर्युक्त राष्ट्रीयकरण पश्चिमी शंक्तियों के लिए उनकी राज- 
नंतिक qur कूटनीतिक असफलैतां कें संमान था, अतः पश्चिमी राष्ट्रों ने 
स्वेजं नहँर कम्पनी के राष्ट्रीयकरण का प्रयोग अरब राज्यों के विरुद्ध आंक्र- 
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मण करने के लिए आवश्यक कारण के रूप में लिया । 29, अक्टूबर, 1956 
को आग्ल-फ्रांसीसी-इसराएली सेनाथों ने faa के विरुद्ध आक्रमण कर दिया । 
मार्च 1958 के मिडिल ईस्टनं अफ़ेयर्स के अनुसार 29 अक्टूबर को केवल 
इसराएल ने आक्रमण किया था तथा ब्रिटेन एवं फ्रांस ने युद्ध रोकने की 
चेतावनी दी थी । जब इसराएल तथा faa पर उपर्युक्त चेतावनी का कोई 
प्रभाव नहीं हुआ तब ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी सेनाओं ने 1 नवम्बर को साइनाई 
पर हवाई आक्रमण किया। प्रत्यक्ष रूप में अमरीका इस युद्ध में शामिल नहीं 
था, परन्तु अप्रत्यक्ष रूप में अमरीका के शासकों को fra के विरुद्ध युद्ध का 
सम्पूर्ण ज्ञान था एवं वह अरब राष्ट्रों को अशक्‍त कर पश्चिमी एशिया में अपनी 
स्थिति सुदृढ़ करना चाहता था | एन्यनी ईडन ने अपने संस्मरण में लिवा है 
कि अमरीका को यह भली-भांति ज्ञात था कि faa पर आक्रमण होगा। 
ggg ग्योरयी तथा graè fue ने लिखा है कि 1956 में इसराएल तथा मिस्र 
क दूसरे के विरुद्ध आक्रमण एवं प्रत्याक्रमण कर रहे थे, परन्तु मुख्य रूप से 
उपर्युवत आक्रमणों का उत्तरदायी मिस्र ही था। इस प्रकार अरब राष्ट्रों 
द्वारा इसराएली अर्थ-व्यवस्था पर बार-बार भाघात किया जा रहा था । अन्त 
में इसराएल के आक्रमण के दो दिन पश्चात्‌ अंग्रेज़ी एवं फ्रांसीसी सेनाओं ने 
मिस्र पर आक्रमण कर विश्व को आश्‍चर्यचकित कर दिया । इस समस्या ने 
शीघ्रतापूर्वक AST रूप धारण कर लिया एवं इसराएल की स्थलसेना तथा 
वायुसेना ने 29 अक्टूबर को गाजा पट्ट पर अधिकार कर लिया तथा साइ- 
नाई (सिनाई) क्षेत्र को पार कर स्वेज एवं अक़ाबा की खाड़ी की दिशा में 
बढ़ने लगी । अगले दिन फ्रांस एवं ब्रिटेन ने इसराएल तथा मिस्र दानों को 
ug धमकी दी कि युद्ध बन्द कर दिया जाय एवं स्वेज़ नहर से दोनों राष्ट्रों 
की ate 10-10 मील दूर रहें । इसके अतिरिक्‍त मिस्र पर दवाव डाला कि 
वह पोटं सईद, इस्माइलिया एव  स्वेज क्षेत्र में अस्थायी रूप से आंग्ल-फ्रांसीसी 
सेनाओं को प्रवेश करने का अधिकार प्रदान करे । इस चेतावनी की अवधि 
केवल 12 घण्टे थी अन्यथा उसके पश्चात्‌ आंग्ल-फ्रांसीसी सेनाएँ हस्तक्षेप 
करने पर बाध्य होंगी | जब मिस्र पर धमकी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा 
तो 31 अक्टूबर को आंग्ल-फ्रांसीसी सेनाओं ने आक्रमण कर दिया । 5 नवम्बर 
को मिस्र की सीमा के अन्दर आक्रमणकारी Ade स्वेज नहर की दिशा में 
अग्रसर होने लगीं । 
इसराएली आक्रमण के साथ ही संयुक्त राष्ट्रसंघ युद्ध-शान्ति का प्रयास 
करने लगा था । सोवियत संघ एवं अमरीका ने सुरक्षा परिषद्‌ में इसराएल 
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की सेनाओं को पीछे हटने का प्रस्ताव रखा, परन्तु ब्रिटेन एवं फ्रांस ने इसके 
विरुद्ध वीटो का प्रयोग किया । तत्पश्चात्‌ युगोस्लाविया द्वारा शान्ति प्रस्ताव 
के लिए संयुक्‍त राष्ट्रसंघ की एक विशेष आपातकालीन dem बुलाने का 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया | 2 नवम्बर से 5 नवम्बर तक समस्या पर विचार 
होता रहा । संयुक्त राष्ट्रसंघ के मुख्य सचिव ने एक आपातकालीन अन्त- 
राष्ट्रीय सेना के निर्माण की योजना बनायी । 6 नवम्बर को ब्रिटेन एवं फ्रांस 
ने अन्तराष्ट्रीय सेना की उपस्थिति में यह क्षेत्र छोड़ना तथा युद्ध रोकना 
स्वीकार कर लिया । नवम्बर 12, को मिस्र भी अच्तराष्ट्रीय सेनाओं के 
प्रवेश पर तैयार हो गया । 16 दिसम्बर से आपातकालीन अन्तरराष्ट्रीय 
सनाएं मित्र में प्रवेश कर गयीं तथा आंग्ल-फ्रांसीसी सेनाओं ने यह क्षेत्र छोड़ 
दिया v तथापि fuer के विजित क्षेत्र में निष्क्रमण करने के सम्बन्ध में सुरक्षा 
परिषद्‌ के निर्णय को इसराएल ने पाँच महीनों तक मान्यता नहीं प्रदान की । 
विजित क्षेत्रों पर से अपना अधिकार त्याग देने से पुवे इसराएल amiar की 
खाड़ी! द्वारा अपने यातायात का अधिकार एवं गाजा पट्टी पर आपातकालीन 
अन्तर्राष्ट्रीय सेनाओं का अधिकार अपनी सुरक्षा हेतु चाहता था | इसराएल 
स्वेज नहर में भी यातायात के अधिकार का इच्छुक था परन्तु नासिर ने इसके 
विपरीत tas नहर को पुनः खोलने के लिए आवश्यक सफ़ाई कराने से तब 
तक इनकार कर दिया जब तक इसराएल fra के विजित क्षेत्रों को छोड़ नहीं 
देगा । ग्योरगी तथा fasg के अनुसार इस समस्या के समाधान हेतु अमरीका 
के तत्कालीन राष्ट्रपति आइजनहावर ने फरवरी 2, 1957 को इसराएल को 
यह विशवास दिलाया कि (1) अक़ावा की खाड़ी ud तीरान के जलडमरुमध्य 
(स्ट्रेटस) को अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग की मान्यता प्रदान की जाएगी तथा इसमें 
यातायात बिना किसी भेदभाव के होगा, (2) गाजा पट्टी एवं शरम अल-शेख 
में अन्तर्राष्ट्रीय सेनाएँ रखी जायेगी तथा इन क्षेत्रों से किसी प्रकार इसराएल 
पर आक्रमण नहीं होगा, (3) इसराएल द्वारा यह क्षेत्र छोड़ने के पश्चात्‌ 
गाजा पट्टी का प्रशासन भी अन्तर्राष्ट्रीय सेनाओं द्वारा होगा । उपर्युक्त 
घोषणा के पश्चात्‌ इसराएल ने मार्च 8, 1957 को faa के विजित क्षेत्र से 


निष्क्रमण कर लिया i 


अरव-इसराएल मतभेद (1963) 

जीरीस साबरी ने अपनी पुस्तक “(द अरब्ज इन इसराएल' में लिखा है अरब- 
इसराएल मतभेदों का मूलभूत कारण स्वयं इसराएल में अरबों के प्रति प्रति- 
स्पर्धां की भावना थी। इसराएल में अरबों को यहूदियों के बराबर ही समा- 
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नता का अधिकार प्राप्त था, ऐसी जनुश्रुतियाँ इसराएल में थीं परन्तु वहाँ की 
राजनैतिक स्थिति स्वयं ही उपर्युक्त जनश्रुतियों का खण्डन कर देती R I 
अरबों का जीवन 1945 में ब्रिटिश अधिकारियों के सिद्धान्तों पर आधारित 
आपातकालीन सँनिक प्रशासन द्वारा संचालित था । इसी तथ्य की व्याख्या 
करते हुये हैनरी Hea ने अपनी पुस्तक द सर्च फ़ार जस्टिस में sad किया है 
कि अरब-इसराएल सम्बन्धों में वेमनस्य का मुख्य कारण उनकी दो विरोधी 
शक्तियां थीं---राजनेतिक सियोनवाद एवं अरव राष्ट्रीयता । अन्य मतों के 
अनुसार यह मतभेद साम्राज्यवाद के कारण था, न कि राष्ट्रीय विरोधी भावना 
के कारण + उनके वेमनस्य में और अधिक कटुता उत्पन्न करने का मुख्य कारण 
तीन सभस्याएँ थीं--प्रयम, सीमा सम्त्रन्धी मतभेद, द्वितीय, फिलिस्तीन 
शरणार्थी; एवं तृतीय, जॉर्डन नदी के पानी का प्रयोग । 

मई 12, 1949 को लोज़ान सन्धि के अन्तगंत दोनों विरोधी राष्ट्र 
संयुक्‍त राष्ट्रसंघ द्वारा सीमा-निर्धारण को मान्यता प्रदान करने पर सहमत 
हो गये थे । परन्तु फ़ैज सियाद के अनुसार अरब इसराएली युद्ध-विराम को 
अस्थायी, सैनिकी एवं अराजनेतिक मानते थे i 

माचे 1961 को पाँच अरव राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में अरव शरणा- 
fadi को अपना निवासस्थान वापस दिलाने का प्रस्ताव रखा | नवम्बर 
1962 में इसराएल ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । फिलिस्तीन 
शरणाशथियों की समस्या पर 1963 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की जनसभा में 
विचार विमर्श हुआ । इसी वर्ष जाँडंन नदी के पानी के विभाएवं प्रयोग पर 
भी अरब-इसराएलियों में मतभेद पदा हो गया । 

सितम्बर 5, से सितम्बर 11, 1964 के एलेग्जान्ड्रिया में आयोजित 
तेरह अरब राष्ट्रों की सभा ने यह निर्णय लिया कि जॉर्डन के पानी का एक 
पक्षीय प्रयोग करने के लिए अरब सैनिक शक्तियों को एकत्रित होकर इस- 
राएल पर आक्रमण करना चाहिए । इस सभा ने नासिर के उस मत को 
मान्यता प्रदान की जिसके अनुसार फिलिस्तीन की स्वतन्त्रता ही अरब राष्ट्रों 
का अन्तिम एवं एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए | इसराएल की प्रधान मन्त्री 
गोल्डा-मायर ने विश्व के शान्ति प्रिय देशों से अरब सभा के निर्णयों को 
“निष्क्रिय करने की याचना की । पुनः काहिरा में अरब राष्ट्रों के सम्मिलित 
“प्रधान मन्त्रियों की सभा में जनवरी 1965 में जाईन नदी के पानी के fanr- 
*जन की योजना को उसी संघ में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया। 1964 
X सीमाओं पर सैनिक dud प्रारम्भ हो गये थे । इस वर्ष के अन्त एवं 1965 
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से प्रारम्भ तक ss सी, जॉर्डन सीमा, लेबनानी एवं मिस्र की सीमाओं पर 
सैनिक कार्यवाहियों ने तेजी प्राप्त कर ली । शान्ति की व्यवस्था बनाये रखने 
के सारे प्रयास विफ़ल हो चुके थे एवं युद्ध की आशंका प्रतिदिन बलवती 
होती जा रही थी । मई 27, को इसराएल ने प्रतिशोधात्मक आक्रमण प्रारम्भ 
कर दिये । 

न्यु आउटलुक में एक लेख में yo कापलिक ने लिखा है कि मई-जून, 
1965 में काहिरा, सितम्बर 1965 में कासा ब्लांका में अरब राष्ट्रों की 
सभाओं ने यह निश्चय किया कि यहूदियों के आक्रमण से पूर्व ही सुरक्षात्मक 
तैयारियाँ पूरी हो जानी चाहिए एवं अरब राष्ट्रों में एकता बनाये रखने का 
हर सम्भव प्रयास होना चाहिए । उपर्युक्त सम्भावनाओं के पश्चात्‌ 1966 के 
मध्य तक अरब एवं इसराएल की सीमाओं पर विभिन्न संघर्ष हुए । 


छह दिवसीय युद्ध (जून 5, 1967 से जून 10, 1967 तक) 
अरबों पर जून 5, 1967 को इसराएल का भाक्रमण ताकिक रूप से 
यहूदियों की विस्तारवादी नीति एवं अमरीका की साम्राज्यवादी नीति पर 
आधारित ur) इससे qd माचे 1963 के द Agia रिव्यू में एक संवाददाता 
सम्मेलन में नासिर ने “मध्य-पुर्व एशिया” के पारस्परिक संघर्षो की विवेचना 
करते हुए यह कहा : “इसका मुख्य कारण इसराएल की स्थापना है जिसके 
द्वारा अरब वतन का मुख्य क्षेत्र इसराएल को घेर कर और वहाँ के निवासियों 
को बलपूर्वक निष्कासित कर दिया है । उन्होंने कहा इसरायल इससे भी 
सन्तुष्ट नहीं है एवं नील से यूफ्रेटस तक के क्षेत्र में अपना सीमा-विस्तार करने 
को इच्छुक हैं। इसके अतिरिक्‍त इसरायल शान्ति की स्थापना भी युद्ध के 
द्वारा ही चाहता है । इस स्थिति में हमें इसराएल के विरुद्ध युद्ध के लिए 
सदा तत्पर रहना चाहिए | यह युद्ध केवल इसराएल के विरुद्ध ही नहीं परन्तु. 
साम्राज्यवादी एवं प्रतिक्रियावादी देशों के विरुद्ध भी होगा” । पिछले छ: 
मास से इसराएली नेता युद्ध के लिए अनुकूल वातावरण का निरीक्षण कर 
रहे थे । युद्ध की प्रारम्भिक तैयारियों के मध्य इसराएल ने अरब सीमाओं. 
पर संघर्ष प्रारम्भ कर दिया था । यह संघर्ष वास्तव में आने वाले युद्ध के 
अन्तर्गत थे । उसी मध्य तल भवीव की सरकार निरन्तर अमरीका, ब्रिटेन 
एवं पश्चिमी जमंनी से राजनेतिक सम्बन्ध बनाये हुए थी । इन संघर्षो का 
प्रारम्भ नवम्बर 13, 1965 को जार्डन के अससामु नगर पर आक्रमण के उप-- 
रान्त ही प्रारम्भ हो गया था । aà यह युद्ध भी जुलाई 14, 1966 कोः 
सीरिया के विरुद्ध इसंराएल के प्रतिशोधात्मक संघर्षो के घटनाक्रम के अन्तर्गतः 
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ही था । संयुक्‍त राष्ट्रसंघ की जाँच के अनुसार इसराएल ने जॉर्डन के विरुद्ध 
80 टैकों, 12 मिराज़ विमानों एवं दो स्थल सेना की टुकड़ियों का प्रयोग 
13 नवम्बर को किया | इस आक्रमण में जॉर्डन के दो ग्राम नष्ट कर दिये 
गये । परिणामस्वरूप जार्डन ने युद्ध विराम की प्रार्थना संयुक्‍त राष्ट्रसंघ से 
की । जॉर्डन के विरुद्ध उपर्युक्त आक्रमण को संयुक्त राष्ट्रसंघ की घोषणा के 
उल्लंघन के रूप में स्वीकार किया गया । उक्त घोषणा फरवरी 1957 में 
युद्ध के विरोध में की गई थी । अमरीका एवं ब्रिटेन ने भी इस आक्रमण की 
तीव्र भर्त्सना की । सुरक्षा परिपद्‌ के हस्तक्षेप के कारण फरवरी 1967 तक 
इसराएल ने इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं दोहरायी । 

मुख्यतया इसी भध्य दिसम्बर, 1966 के वाद छोटे छोटे संघर्ष सीरिया 
के असँनिक क्षेत्रों में हुए । इसको साधारणएया “मशीनगन संघर्ष” का नाम 
दिया गया । 1951 के पश्चात्‌ पुनः सीरिया-इसराएल युद्ध विराम आयोग 
की बैठक जनवरी 25, जनवरी 27 एवं फरवरी 2, 1966 को हुई। इस 
आयोग का परिणाम किसी प्रकार भी सन्तोषजनक नहीं था ! विभिन्न wat 
के परिणामस्वरूप यहूदियों ने इन घटनाओं को सुरक्षात्मक कदम का नाम 
देने में सफलता प्राप्त कर ली । जनवरी 12, 1967 के येरसलम पोस्ट ने इस- 
राएली प्रधान मन्त्री के पत्रकार सम्मेलन को व्याख्या करते हुये लिखा कि प्रधान 
मन्त्री ने बताया i कि ''इसराएल शक्ति का उत्तर शक्ति से देगा एवं स्थान 
तथा युद्ध सामग्री का चुनाव वह स्वयं करेगा ।'' 


जनवरी 17, 1967 को संसद (ARE) को प्रधान मंत्री ने यह सूचित 
“किया कि सीरियाई माक्रमणों के उत्तर में इसराएल परिस्थितियों के अनुकूल 
कदम उठायेगा। तत्कालीन निष्क्रियता का उत्तर संसद्‌ के दो वर्गो के विवादों 
एवं मतभेदों से स्पष्ट है । सरकारी वर्ग जहाँ कूटनीतिक हथियारों के प्रयोग 
"पर बल दे रहा था, वहीं विरोधी दल सेनाओं का प्रयोग चाहता था । अम- 
रीका भी स्वयं सीरिया के आक्रमणों के विरुद्ध प्रतिक्रिया का अनुयायी नहीं 
"WT d 

“सी रिया-इसराएल युद्ध -विराम आयोग” के कार्यो पर विचार के लिए 
-आयोजित फरवरी 14, 1967 की संसद्‌ की बेठकों में शक्ति परीक्षण के 
“लिये एक दूसरे छोटे आक्रमण की तैयारी पर बल दिया गया । अप्रैल 7, को 
“सीरिया के विरुद्ध तीबरीयास झील के पास इसराएल ने गम्भीर आक्रमण 
"कर दिया ga आक्रमण में इसराएली सेना 70 किलोमीटर अन्दर तक 
“सीरिया की सीमा में प्रवेश कर गई । इसराएल के अनुसार उसकी सेनाओं 
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ने दमिश्क पर भी गोले वरसाये, परन्तु इसरायल सीरिया की प्रतिष्ठा एवं 
उत्तर-जीविता के विरुद्ध अपने राजनेतिक लक्ष्यो को प्राप्ति के लिये इस 
आक्रमण के परिणामों से सन्तुष्ट नहीं था | तत्पश्चात्‌ युद्ध की तँयारी के 
तृतीय भाग का समय मध्य अप्रैल से 5 जून तक का था । 
इसराएल के विरुद्ध अक्टूबर एवं नवम्बर 1966 में अरब आतंकवादियों 
का कार्यं अल फतेह के नाम से जाना जाता है। नवम्बर 4, 1966 को सीरिया 
एवं मिस्र में एक सुरक्षात्मक सन्धि पर हस्ताक्षर हुए । अरब आतंकवादियों 
के विरुद्ध इसराएली प्रतिक्रिया के प्रति राष्ट्रपति नासिर अत्यधिक व्याकुल 
थे । मित्त में संयुक्त राष्ट्रसंघ की आपातकालीन सेना की उपस्थिति से राष्ट्र- 
पति नासिर aa भी अपमानित थे । यह सेना 1956 में स्वेज नहर सकट के 
सम्त्रन्ध में भेजी गई थी। इसकी उपस्थिति के कारण मिस्र-इसराएल विरोधी 
प्रतिक्रियाओं में भाग नहीं ले पा रहा था जिसके कारण अरब संघ में राष्ट्र- 
पति की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी । मई 15, 1967 को नासिर की 
सेनाओं ने काहिरा से स्वेज नहर की ओर बढ़ना प्रारम्भ किया । अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति बनाये रखने के लिये संयुक्त राष्ट्रसंघ के मुख्य सचिव ऊ थांट ने 
संयुक्त राष्ट्र सेनाओं को मिस्र से हटाने का आदेश दे दिया । लालसागर के 
तिरान एवं asiar की खाड़ियों को नासिर ने युद्धपोतों के लिए बन्द घोषित 
कर दिया । नासिर की उपर्युक्त घोषणा के विरुद्ध इसराएल ने युद्ध की धमकी 
दी । समी हृदावो के मत में धीरे-धीरे सोवियत संघ ने मिस्र एवं ब्रिटेन तथा 
अमरीका ने इसराएल के पक्ष में होकर अन्तर्राष्ट्रीय संकट को जन्म दे दिया । 
निम्नलिखित दो सम्भावनाओं के प्रति इसराएली सरकार चिन्तित नहीं थी : 
प्रथम ag कि तीरान की खाड़ी को खूलवाने के प्रयास में इसराएली प्रति- 
क्रिया का 1956 की भाँति अमरीका विरोध नहीं करेगा तथा द्वितीय सोवि- 
यत संघ इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा | 
मोशे दयान के मत में पश्चिमी एशिया में प्रचारित धारणाओं के 
अनुसार साइ-नाई में उपस्थित शक्तिशाली fae सेना के कारण इसराएली 
अपनी सैनिक तैयारियों के प्रति पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं थे । “इसराएल इन 
विपरीत परिस्थितियों में आक्रमण करने की स्थिति में नहीं है” जसी 
अरव धारणाओं के विरुद्ध इसराएल ने अचानक विस्मयजनक आक्रमण करने 
का fasaa किया । 5 जून को प्रातःकाल इसराएल ने मिस्र पर हवाई आक्र- 
मण कर दिया | इस आक्रमण में लगभग सारी मित्री हवाई सेना समाप्त कर 
दी गई | समान रूप से इसराएल को लेबनान एवं सीरिया में भी सफलता 
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प्राप्त हुई । संयुक्त राष्ट्रसंघ के वार वार युद्ध बन्द करने की घोषणा के 
पश्चात्‌ 10 जून की शाम को युद्ध-विराम सम्भव हो सका | इस युद्ध ने इस- 
राएल को पश्चिमी एशिया में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रकट किया तथा 
इसके विपरीत अरबों की एकता छिन्न-भिन्न हो गयी । इसराएल ने इस युद्ध 
में गाजापट्टी, शरम अल शेख, साइ-नाई प्रायद्वीप से स्वेज नहर तक, येरुसलम 
के प्राच्य नगर जाडंन के पश्चिमी तट एवं गोलन की पहाड़ियों पर अधिकार 
कर लिया i 


So gao रॉबटंस के मतानुसार वास्तव में छह: दिवसीय युद्ध ने किसी 
भी समस्या का कोई समाधान नहीं किया क्योंकि समय एवं तेल (पेट्रोलियम) 
की शक्ति ने अरबों की भावनाओं को उत्प्ररित किया तथा शरणाथियों की 
समस्या को और अधिक जटिल कर दिया । इसके साथ ही साथ इस युद्ध ने 
इसराएल की सँनिक शक्ति के लिए नया आयाम प्रस्तुत किया । इस युद्ध के 
कारण अरबों में द्वेष एवं शत्रुता की भावना में वृद्धि हुई । इम युद्ध के पश्चात्‌ 
ब्रिटेन अदन से अपना अधिकार समाप्त कर पिया से अपने सम्बन्धो के 
नवीनीकरण पर पुनः विचार करने लगा क्योंकि ब्रिटेन तेल के लिए पश्चिमी 
एशिया पर पूर्णरुपेण आधारित था । यही कारण था कि ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्रों 
में अरब-इसराएल शान्ति प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये सर्वाधिक 
उत्सुक था । इसराएल को मान्यता प्रदान करने के लिए ब्रिटेन ने इसराएली 
सेनाओं को पीछे हटने की शर्त रख दी एवं 1971 में पशिया की खाड़ी aa 
से अपनी सेनाओं को हटाकर अरबों से सम्बन्ध बनाने का प्रयास करने लगा। 

इस युद्ध के पश्चात्‌ जान, सीरिया एवं मिस्र से लगातार गुरिल्ला 
आक्रमण प्रारम्भ हो गये । 1963 तक मिस्र की सेना अपेक्षाकृत अधिक आधु- 
निक युद्ध-सामग्री से सुसज्जित हो गयी । 1970 में अरब गुरिल्लाओों ने इस- 
राएल से वह अरब भुमि छीन ली एवं इस प्रकार एक बार पुन: युद्ध की 
आशंका प्रारम्भ हो गयी d 


रॉजस योजना 


दिसम्बर 9, 1969 को अमरीका के विदेश सचिव dro tiad ने 
पश्चिमी एशिया की समस्या के समाधान के लिये एक योजना प्रस्तुत को d 
इस योजना में अधोलिखित प्रस्ताव थे : 

(1) नवम्बर 22; 1967 के सुरक्षा-परिंषद्‌ प्रस्ताव की पुर्ण मान्यता 
के अनुसार शान्तिपूणे वार्तालाप द्वारा ही निर्णायक सन्धि होनी चाहिये । 


] 
I] 


edm mm m n 
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(2) “ga सन्धि तटस्थता” की स्थिति को समाप्त होना चाहिये । 

(3) सीमाओं की सुरक्षा के लिये विस्तृत शर्ते होनी चाहिये । 

(4) अरब विजित क्षेत्रों से सेनाओं का निष्क्रिमण होना चाहिये । 

(5) येरसलम को संयुक्त नगर घोषित कर प्रत्येक राष्ट्र को व्यापारिक 
सुविधा मिलनी चाहिये तथा प्रत्येक धर्म एवं राष्ट्रीयता के व्यक्तियों को नगर 
में प्रवेश का अधिकार मिलना चाहिये। येरुसलम में जॉर्डन एवं इसराएल 
दोनों राष्ट्रों के सामाजिक, आथिक एवं धार्मिक जीवन को मान्यता मिलनी 
चाहिये । 

परन्तु यहु दियों ने इस योजना का वहिष्कार इस आधार पर कर दिया 
कि इसमें प्रत्यक्ष वार्तालाप उद्धृत नहीं था । संयुक्त अरब गणराज्य तथा अन्य 
अरब राष्ट्रों ने इस योजना को इसराएल के पक्ष में बताया | इसके पश्चात्‌ 
संयुक्त राज्य अमरीका ने जून 25, 1970 को द्वितीय रॉजसं योजना प्रस्ता- 
वित की । इस नवीन योजना में दो मुख्य प्रस्ताव थे : 

(1) कम से कम 90 दिन के लिये युद्धविराम । 

(2) gare mifer की मध्यस्थता में दोनों राष्ट्रों की ओर से शान्ति 
वार्तालाप का पुनराम्भ हो | जुलाई 20, 1970 को संयुक्त अरब गणराज्य, 
जॉर्डन, लेबनान, कुवेत, मोरक्को, ट्यूनीशिया यथा सूडान ने एवं 4 अगस्त 
को इसराएल ने उपर्युक्त योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी अतएव 7 अगस्त 
को युद्ध-विराम-सन्चि कार्यान्वित हो गयी । 

agfeat एवं अरबों कां Wd लगभग 50 वर्षो तक राजनेतिक रूप से 
चलकर युद्ध में परिणत हो गया । जून, 1967 के युद्ध के समय अरबों के 
विचारानुसार इसराएल का अन्त निकट था । परन्तु युद्ध के परिणामस्वरूप 
यहूदिथों ने सोचा कि शान्ति का समय प्रारम्भ हो चुका है, जब कि युद्ध के 
तीन वर्षो पश्चात्‌ परिस्थितियों ने यह सिद्ध कर दिया कि वह qa निरन्तर 
वृहत्‌ संघर्षो के रंगमंच का अघिनायक था i 


1973 का युद्ध एवं साइनाई सन्धि 

1970-71 में नवीन फिलिस्तीन संस्थाओं को जॉर्डन, इसरायल तथा 
अमरीका के संयुक्त प्रयासों के कारण अत्यधिक हानि उठानी पड़ी । अगस्त, 
1973 में सीमाओं के निर्धारण के लिये नयी योजनायें बनायी गयीं, नये नगर 
निमित किये गये, अरब भूमि का सम्पत्तिहरण किया गया, यहुदी राष्ट्रीय 
कोष द्वारा विजित क्षेतों में भूमि क्रय की गई, येरुसलम के नगर अधिकारी 
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को अपना अधिकार क्षेत्र द्विगुणित करने का निदेश दिया गया. अतएव अरब 
yfr को अधिकृत करने की आवश्यकता पड़ी | विशेषतया अधिकारिक मज- 
दूर दल द्वारा एक चुनाव योजना प्रस्तावित की गई जिसके अन्तर्गत संयोजन 
की नीति शामिल थी ! गोलन की पहाहियों पर एक व्यावसायिक नगर 
निर्मित करने की योजना वनायी गयी । उपर्युक्त योजनाओं ने इसराएन द्वारा 
1967 से ही अस्थायी अरव zi um समामेलन की नीति को सत्य fag कर 
दिया । इसराएल को अपनी der शक्ति पर पूर्ण विश्वास था । इसराएल को 
उपर्युक्त योजनायें ही अन्ततोगत्वा 1973 के युद्ध का कारण बनीं | इस्राएल 
का अपनी समामेलन की नीति के कारण ही राजनेतिक पृयककरण हो गया 
एवं “तेल-हथियार”” के विरुद्ध जो भौ राष्ट्र इसराएल की सहायता चाहते 
थे उन्होंने अपनी नीतियाँ परिवर्तित कर दी । सितम्बर 1973 की समामेलन 
की नीति एक आंशिक सफलता थी । ag विशवास किया जा रहा था कि 
शीघ्र ही इसराएल युद्ध-अस्त्रों के सम्वन्ध में आत्मनिर्भर हो जायेगा एवं 
उसकी सेनायें उच्चस्तरीय हो जायेंगी | जून 1973 में जनरल मोशे दयान ने 
कहा “जब तक हमारे पास यहूदी सँनिक 2, अमरीका हमारा सहयोगी है, 
TAT नहर हमारी deg सीमा है तथा शत्रु के रूप में अरब है, हमें भय नहीं 
है ।” ata चौम्सकी ने एक सरकारी प्रवक्ता किस्शे को उद्धत करते हुये लिखा 
है कि इसराएली सैन्य उच्चता के ही कारण मई 1972 में ब्रेजनेव ने निक्सन 
को सूचित किया कि सोवियत रूस “मिस्र-इज़रायल dag” में कोई भाग 
नहीं लेगा । जुलाई 1972 में इसी कारण सोवियत परमशंदाता वापस बुला 
लिये गये । 
इसी नये वातावरण में अक्टूबर 6, 1973 को मिस्र एवं सीरिया की 
सेनाओं ने इसराएल द्वारा विजित क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया । आक्रमण 
के लिये अरबों ने इसराएल के वाषिक धामक दिवस याम किपर को चुना । 
उस दिन इसराएल में उत्सव के कारण agal सैनिक अपने घरों में जब अव- 
काश मना रहे थे, तभी अस्कमात्‌ अरबों ने माक्रमण कर दिया । इस आकस्मिक 
आक्रमण का आरम्भ मिस्र की सेना ने स्वेज नहर को पार कर किया जब कि 
सीरिया की सेना ने उत्तर में गोलन पहाड़ियों पर बमबारी प्रारम्भ कर दी । 
प्रारम्भ में 103 मील लम्बे स्वेज नहर के सम्पूर्ण पूर्वी तट पर मित्र ने अधिकार 
कर लिया तथा सीरिया इसराएल में गोलन पहाड़ियों के केन्द्र तक पहुँच गया । 
परन्तु 24 घन्टे के अन्दर ही इसराएल ने अरब दबाव को निष्क्रिय कर प्रतिः 
क्रियात्मक आक्रमण प्रारम्भ कर दिया | इस आक्रमण की प्रतिक्रिया में इस- 
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राएल की प्रधानमन्त्री गोल्डा मायर ने कहा कि मिस्र तथा सीरिया का यह 
आक्रमण विक्षिप्त, उन्मत्त संनिक उन्माद का द्योतक था । यह सत्य है कि 
इस आक्रमण के द्वारा अरबों ने विशव-राजनीति में इसराएल की हास होती 
प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिस्थापित कर दिया । तीन दिन के ही भीतर इसराएल 
ने मिस्र तथा सीरिया की सेनाओं को पुनः पीछे हटा दिया । 
मित्र के राष्ट्रपति सादात अपनी जनता को दिये वचनों के अनुसार 
1967 में पराजित क्षेत्रों को वापस लेना चाहते थे, परन्तु इसरायल की 
प्रधानमन्त्री West मायर ने कहा कि इसरायल के विरुद्ध आक्रमण सम्भव 
हीं है। aia चौम्सकी अपनी पुस्तक पीस इन द मिडिल ईस्ट में कहते 
हैं । कि दक्षिणी सीमा के सेनाधिकारी 'एरिक शेरान' ने कहा कि 
इसरायल किसी भी यूरोपीय शक्ति से अधिक शक्तिशाली है एवं आवश्यकता 
पड़ने पर GINGA, बगदाद तथा अल्जीरिया तक का क्षेत्र एक सप्ताह में 
विजय कर सकता है | यद्यपि इस युद्ध में इसरायल को अत्यधिक हानि wordt 
पड़ी तथापि पूर्व-विजित क्षेत्रों की अधिकता के कारण इसरायल ने युद्ध-विराम 
तक अपना प्रभाव बनाये रखा | इसके पश्चात्‌ एक तनावपूर्ण शीत युद्ध का 
वातावरण जनवरी 1974 तक बना रहा । इस शीत युद्ध के मध्य तेल की 
कूटनीति ने विश्व की राजनीति को इस समस्या पर पुनविचार करने के 
लिये बाध्य कर दिया | यूरोप, जापान एवं संयुक्त राष्ट्र को तेल का निर्यात 
बन्द करके अरबो ने इसरायल को प्राप्त बाह्य सहयोग से वंचित करने का 
सफल प्रयास किया । जनवरी 18, 1974 को संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयासों द्वारा 
सन्धि समन्वय सम्भव हो सका | इसरायल इस सर्न्धि के अन्तर्गत स्वेज नहर 
से अपनी सेनाओं को 32 किलोमीटर दुर रखने पर तैयार हो गया एवं मिस्र 
ने अपने क्षेप्यास्त्रों को edu से 13 किलोमीटर gx रखना स्वीकार कर 
लिया । 


इस सन्धि की निम्नलिखित धाराण थीं 
(1) इसराएली सेना स्वेज नहर के पूर्वी तट से 32 fro मी० दूर 


रहेगी । 
(2) स्वेज नहर क्षेत्र में मित्र 7,000 सैनिक एवं 30 टैंक रखने का 


अधिकारी होगा | 
(3) faa अपने क्षेप्यास्त्रों को 13 कि० मी० दूर रखेगा । 


(4) संयुक्त राष्ट्रसंघ की सेनायें मित्र एवं इसरायल के मध्य नियुक्त 
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की जायेंगी | यह क्षेत्र उत्तर से साइ-नाई सहारा, पश्चिम में गिड्डी Facer, 
दक्षिण में उन मूसा तथा पूवं में Aa तक होगा आदि । 

इसरायल की माँग पर सीरिया अपनी आतंकवादी आङ्रमणों पर रोक 
लगाने को तैयार हो गया । मई 31, 1974 को की सिजर के प्रयास द्वारा पूर्ण 
शान्ति के लिये एक सन्धि का आयोजन हुआ । अमरीका तया सोवियत संघ 
दोनों ने इस सन्धि पर हस्ताक्षर किये । परन्तु अब भी गोलान पहणड़ियों 
पर पूर्ण शान्ति सम्भव नहीं हो सकी है । पश्चिमी एशिया में पुनः युद्ध को 
सम्भावनाये बढ़ने लगी हैं क्योंकि अरब राष्ट्र सोवियत संघ तथा अमरीका 
से पुनः युद्ध सामग्री क्रय करने का प्रयास करने लगे हैं इसके साय ही अम- 
रीका के दवाव के पश्चात्‌ भी इसरायल 1967 के विजित क्षेत्रों को छोड़ने 
पर तैयार नहीं है । सितम्बर 1974 को इसरायली प्रधान मन्त्री ने एक 
घोषणा की जिसके अनुसार इसरायल विजित ape से तव तक निष्क्रमण 
नहीं करेगा जब तक इसके फलस्वरूप पश्चिमी एशिया में पुणं शान्ति हो 
जाने की सम्भावना नहीं हो जाती । प्रधान मंत्री के अनुसार इस क्षोत्र में 
फ़िलिस्तीन राज्य की स्थापना का अर्थ यहूदी राज्य का अन्त होगा । उपर्युक्त 
अरब-इसरायली समस्या ने विभिन्न समस्याओं को जन्म दिया और इसरायल 
में उत्पन्न समस्याओं के मूल्यांकन के लिए अरब नीति, महाशवितयों की भूमिका 
"इसरायली सैन्य शक्ति, गुरिल्ला समस्या तथा शरणार्थी समस्या की व्याख्या 
आवश्यक है । 


अरब-नीति 


पश्चिमी एशिया में अरब लोगों ने अपना विशिष्ट राजनेतिक स्थान 
'प्राप्त करने की चेष्टा मे तीन बार यहुदियों से पराजय प्राप्त की । इस 
सामरिक एवं राजनेतिक पराजय ने अरबों को “कूटनीतिक लज्जा” से परि- 
qui कर दिया जिसके फलस्वरूप उन्होंने किसी भी सन्धि वार्तालाप में भाग 
नहीं लिया और सदा एक स्वर से इसराएल के अस्तित्व को मिटाने की बात 
करते रहे । अरबों के मतानुसार इसराएल की सुदृढ़ स्थिति के पीछे पश्चिमी 
-शक्तियों का,हाथ था । चाल्सं डी क्रेमन ने अपनी पुस्तक दि अरब एण्ड द वल्ड 
'मे लिखा है कि मई, 1960 में राष्ट्रपति नासिर ने अमरीका के प्रति आक्षेप 
"लगाते हुये कहा : “मैं अपने अमरीकन भाईयों तथा वहाँ के संसद्‌ को स्पष्ट 
“कह देना चाहता हूं कि यदि इसराएल और सियोनवाद दोनों अमरीको ससद्‌ 
qa अमरीकी जनता पर हावी है तो इसका एकमात्र कारण सियोनवाद का 
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विशिष्ट अमरीकी लोगों को भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी के द्वारा प्रभावित 
करना है।” नासिर के अनुसार इसराएल के प्रत्येक दृष्टिकोण को अमरीका 
के पत्रकार पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं परन्तु अरबों के प्रति विचार भी नहीं 
करते । इसी सन्दर्भ में और अधिक स्पष्टीकरण करते हुए faa के राष्ट्रपति 
नासिर ने कहा कि अमरीकी पत्नों पर सियोनी नियन्त्रण, सरकार पर सियोनी 
प्रभाव, अमरीकी बुद्धजीवियों पर सुविधायें आदि बातें इस दृष्टिकोण की 
पुष्टि करती हैं कि अमरीका अरबों के प्रति सहानुभुति नहीं रखता । 

1954 के पश्चात्‌ इसरायल के अनुसार मिस्र की विदेश नीति दो आव- 
एयक लक्ष्यों-प्रथम, काहिरा के अन्तगंत अरब राज्यों का एकीकरण एवं द्वितीय 
अरबों के पक्ष में फ़िलिस्तीन समस्या के समाधान के प्रति आकर्षित थी । 
यद्यपि छह दिवसीय युद्ध में इसराएल को विजय मिली थी तथापि यह 
निश्चित है कि इस युद्ध के पश्चात्‌ अरबों में राजनेतिक, आथिक एवं 
सन्य सहयोग की भावना की वृद्धि हुई। इसराएलियों के अनुसार नासिर 
की नीति “इसराएल के साथ कोई शान्ति समझौता नहीं, इसराएल राज्य 
को कोई मान्यता नहीं एवं फ़िलिस्तीन सीमाओों एवं जनता का कोई उत्पीड़न 
नहीं” में निहित थी । 


महाशक्तियों की भुमिका 

इसरायल राज्य की स्थापना के पीछे संयुक्त राज्य अमरीका एवं 
सोवियत संघ के पारस्परिक मतभेदों का पूर्ण हाथ था। 1948 में सोवियत 
संघ ने इसरायल का पक्ष लिया जवकि अमरीका ने साइनाई के अल अरिस 
Ga से इसरायली सेनाओं के ert जाने को मांग की थी । 1949 में रोड्स 
युद्धविराम के पश्चात्‌ विश्व की कोई भी शक्ति शान्ति स्थापना कराने में 
सफल न हो सकी । 1955 की अमरीकी-प्रभावित बगदाद सन्धि ने 1955 में 
इसरायल-अरब संघर्षो को तीव्र किया एवं 1956 में, जिसके कारण मित्र को 
साम्यवादी देशों से Atal की सहायता प्रारम्भ हो गई, एक अमरीकी राज- 
नैतिक भुल के कारण स्वेज् नहर का राष्ट्रीयकरण हो गया जिससे इसरायल 
के साथ ग्रेट ब्रिटेन एवं फ्रांस का सहयोग अरबों के विरुद्ध सम्भव हो गया । 
अमरीका a अपनी स्थिति sea एवं लेबनान में सशक्त बनाये रखी एवं 
इसरायल को शस्त्र-सहायता जारी रखी | 


सोवियत-नीति 


रूस अथवा सोवियत संघ की रुचि मुख्य रूप से रूस के दक्षिण तटीय 
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क्षेत्र में, पश्चिमी एशिया की प्राकृतिक सम्पत्ति में तथा यूरोप एवं हिन्द- 
महासागर के मध्य सेनिक मार्गों के नियन्त्रण में निहित थी । वॉल्शेविक 
क्रांति से स्टालिन की मृत्यु तक सोवियत नीति सदेव संयत एवं सुरक्षात्मक 
रही । यह सोवियत संघ के पड़ोसी राज्यों तुर्की एवं ईरान पर केन्द्रित थी । 
सोवियत नीति अमरीका द्वारा प्रभावित बगदाद सन्धि के विरुद्ध अत्यन्त 
प्रतिक्रियात्मक थी । इसरायल के अनुसार सोवियत संघ इस ata के संघर्षो 
के प्रति सदेव जागरुक था एवं प्रयास में अभिरुचि रखता था । रूस की इस 
रुचि का कारण कुछ अमरीकी इतिहासकारों के अनुसार रूस-अमरीका की 
कूटनीति के विरोधाभास में निहित था। यदि इस क्षेत्र में स्थायी शान्ति 
का वातावरण वना रहता तो दोनों देश समान रूप से आथिक प्रगति हेतु 
अपना सहयोग एवं योगदान देते परन्तु युद्ध की स्थिति में रूस को अरबों के 
प्रति युद्ध सामग्री आपूर्ति का अवसर प्राप्त होता | इस उपर्युक्त उल्लिखित 
कूटनीति ही के कारण साम्यवादी देश अरबों को युद्ध सामग्री देने का आइवा- 
सन बारम्बार देते रहे । 

इसके विपरीत सोवियत मतानुसार सोवियत संघ प्रभावित इसराएली 
संसद्‌ के साम्यवादी दल ने सदेव युद्ध का बहिष्कार किया तथा रूस अरब- 
इसराएल समस्या का केवल शान्तिपूर्ण रूप से समाधान करने का इच्छुक था। 
इसके लिए इसराएल को साम्राज्यवादी देशों से नीतियों का आयात वन्द 
करना होगा | साम्यवादी नेता भोर विल्मर के अनुसार साम्यवादी इस्राएल 
की सुरक्षा एवं शान्ति के इच्छुक थे तथा इसके साथ ये साम्राज्यवादी देश 
fata एवं अमरीका की dea नीतियों के समर्थक नही थे । जून 23, 1967 
के द येरसलम पोस्ट के अनुसार मोर विल्मर का कहना था कि इसराएल 
सोवियत संघ के विरुद्ध कंसे जा सकता है जिसने लाखों यहुदियों को नाजियों 
से बचाया एवं इसराएल राज्य की स्थापना में सहयोग प्रदान किया । मोर 
facut ने एक समाचार पत्र एतयूनिश को बताया कि साम्यवादी अरब अथवा 
इसराएल के विरुद्ध नहीं थे अपितु वे साम्राज्यवादी नीतियों के पूर्ण विरोध 
8 थे । 

शान्ति एवं व्यवस्था के प्रश्‍न पर सुरक्षा परिषद्‌ में सोवियत सघ ने 
"ww 5, 1967 को यह कहा कि इसराएल इस युद्ध का qur परिहार कर सकता 
-था जैसा शान्ति प्रिय देशों ने आग्रह किया था, परन्तु उसने इसकी अवहेलना 
की । जून 1, 1967 को इसराएली नेताओं को सोवियत संघ ने सुरक्षा परि- 
'खदू के आदेशों की अवहेलना के प्रति चेतावनी दी एवं 20 जून को यह घोषित 
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किया कि सोवियत संघ का कूटनीतिक सम्बन्ध इसराएल से था । 

अमरीका के मतानुसार, विशेषतया जून 1967 से अब तक, सोवियत 
सन्य सहायता से सीरिया, मिस्र, यमन, अल्जीरिया, सूडान एवं लीबिया में 
सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ता रहा । पुर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्रों (लेवान्त) 
में रूसी युद्धपोतों को मिस्र एवं सीरिया के बन्द रगाहों में एकत्रित होने दिया 
गया था । इस सैनिक जमाव के पीछे तीन मुख्य लक्ष्य थे : 

(1) पश्चिमी शक्तियों को मिस्र एवं सीरिया को पुन: प्रभावित करने 
से रोकना | 

(2) भमरीकी छठे समुद्री as को निष्क्रिय करना तथा सम्पूर्ण नाटो 
सुरक्षा व्यवस्था को समाप्त करना | 

(3) अमरीका द्वारा मध्य-पुवे एशिया को प्रभावित भागों में बाँटने 
पर विवश करना । 


अमेरिकन नीति 

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ अमरीका ने मध्य-पूर्व एशिया के पूर्वी 
भुमध्यसागरीय क्षेत्रों में ब्रिटेन के प्रभाव फो हस्तान्तरित करना प्रारम्भ किया । 
एक ओर अमरीका आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैन्य रुचियों में अरबों के प्रति 
आकपित था, दूसरी ओर वह इसराएल में पाश्चात्य मूल्यों से प्रभावित जन- 
तांत्रिक सरकार तथा अमरीकी जनता की यहूदियों के प्रति सहानुभूति के 
कारण इसराएल का समर्थक था । 1970 में सोवियत संघ की मिस्त में नयी 
afas कार्यवाहियों ने अमरीकन नीतियों को इसराएल की तरफ़ आकषित 
किया । इस स्थिति में इसराएल ने ag सोचा कि अमरीकी नीति तीन 
दिशाओं में प्रगति कर सकती है : 

(1) सोवियत संघ के साथ मिलकर विश्व-शान्ति के लिये शान्तिपूर्ण 
समाधान का प्रयास । 

(2) इस्रायल को सुरक्षा के लिये भविष्य में शान्ति समझौतों की 
सम्भावना के कम होने पर हथियारों का निर्यात करते रहना । 

(3) इसरायल के निर्धारित हथियारों के प्रभाव को अरब विश्व पर 
कम करने के लिये इसरायल से छुट की माँग करना । इसरायलियों को 
विश्वास था कि अमरीकी जनता अन्तिम शतं पर कभी भी तैयार नहीं होगी । 

«um जकारिया ने व्यक्त किया है feq विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर 
मोशे सोट्ख़ के अनुसार अरब में इसरायल को साम्राज्यवादियों का आधारः 
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होने एवं मिस्र तथा aisa अरब राज्यों की एकता के प्रति भयानक भय 
af i 


इसराएल 


1973 के अरब-इसरायल युद्ध ने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि अरबों 
की स्थिति भुतपूर्वे तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा श्रेष्ठ है ¦ प्रथम वार अरब 
देशों ने सऊदी अरब के नेतृत्व में तेल प्रतिबन्ध लगाकर तेल उपभोक्ता देशों 
के लिये संकट उत्पन्न कर दिया । इसके कारण पूरे विश्व में पेट्रोलियम की 
दर में वृद्धि हो गयी । 1973 के युद्ध ने अरब राष्ट्रों में एकता का भाव प्रवाहित 
किया और इसरायल को भी इसका अनुभव हुआ कि अरब देश इतने नि:सहाय 
तथा भशक्त नहीं है । 

इसरायल ने तत्कालीन अनुभवों के आधार पर fafaa योजना तथा 
तत्पश्चात्‌ राष्ट्रपति कार्टर के द्वारा केम्प डेविड समझौते में पूर्ण रुचि प्रद- 
faa की । इस समझौते के द्वारा इसरायल ने अपने शक्तिशाली शत्रु fra 
(इजिप्ट) से मुक्ति पा ली । मिस्र ने इसको इसलिये भी स्वीकार कर लिया 
कि अपनी शक्ति का प्रयोग अरब देशों के हितों हेतु संचित कर सके । 

कैम्प डेविड समझौते के अनुसार इसराएल को मिस्र साइनाई क्षेत्र को 
पाँच वर्षो के अन्दर खाली कर देना था । अप्रेल 25, 1982 को इसराएल ने 
पुर्ण रूप से साइनाई क्षेत्र को रिक्त कर दिया और अस्थाई रूप से संयुक्त 
राष्ट्र की शान्ति सेना इस क्षेत्र को सुरक्षा कर रही थी । 

इसराएल में वह उत्साह शक्ति और आक्रामक प्रतिभा नहीं रही जो 
इससे qd थी । इसराएल के कुछ कार्यां की विश्‍व जनमत ने भर्त्सना की 
जिसके फलस्वरूप अरब देशों को समर्थन प्राप्त हुआ। उदाहरणस्वरूप ई राक 
के 'न्यूकलिअर रिऐक्टर” पर इसराएली आक्रमण की विश्व के देशों में और 
विशेष कर ‘gala विश्व” देशों में कटू आलोचना की गयी | 

इसराएल की तत्कालीन स्थिति यदि संत्रास का रूप धारण नहीं किये 
हुये हैं, किन्तु गम्भीर अवश्य है। आथिक स्थिति में मुद्रा स्फीत्ति के आधिक्य ने 
आथिक असमानता उत्पन्न कर दी है ओर अधिक से अधिक यहूदी अपना देश 
छोड़कर अमरीका और फ्रांस में अप्रवास हेतु जा रहे हैं । यह भी विडम्बना 
है कि द्वितीय विश्वयुद्ध पूर्वं अधिक से अधिक anata फिलीस्तीन में हो 

रहा था | ५ 
इसराएल साइनाई क्षेत्र को सरलता से त्यागना नहीं चाहता है क्योंकि 


eme. 


1018/एशिया : उद्भव एवं विकास 


इस क्षेत्र में तेल पुंज पाये जाने की आशा की जाती है । फलस्वरूप इसराएल 
किसी ऐसे सुअवसर की तलाश में है जिसके द्वारा वह साइ-नाई को वापस 
ले ले। 
अरब क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने का उत्तरदायित्व बहुत सीमा तक 
इसराएल पर है। यदि इसराएल अपनी विस्तारवादी नीति ब महत्वकांक्षाओं 
को सीमित कर लेता है तो कतिपय शान्ति का स्थायित्व बना रह सकता Ba 
इ सका एक मूल कारण 'फ़िलीस्तीन स्वाधीनता संघ (पी० एल० so) के 
अध्यक्ष यासर अराफ़ात की यह घोषणा है कि संघ शक्ति और भय की नीति 
स्थगित कर राजनेतिक रूप से विश्व से सहानुभूतिक मत प्राप्त करने की 
चेष्टा करेगा । 
अभी हाल में ही मई 21, 1982 को यासर अराफ़ात ने अपनी भारत 
यात्रा के मध्य पश्चिमी देशों की युयुत्सुक नीति तथा पश्चिमी एशिया में युद्ध 
सामग्री अनुदान की भर्त्सना की है । उन्होंने अमरीका द्वारा हिन्द-महासागर 
भूमध्य सागर तथा लाल सागर की घेराबन्दी को साम्राज्यवादी षडयन्त् 
बताया है | यासर अराफ़ात की भारत यात्रा के समय तक पश्चिमी एशिया 
की स्थिति के प्रति यह धारणा निर्धारित नहीं की जा सकती थी कि इस- 
राएल लेबनान के प्रति आक्रामक नीति का परिपोषण कर फिलिस्तीन du 
को निमूल कर देगा। इंसराएल के लेबनान के प्रति उपरोक्त नीति ने 
थश्चिमी एशिया की राजनेतिक स्थिति में कटु विषमता उत्पन्न कर अनेक 
नवीन दृष्टिकोण प्रदत्त कर दिये $a यद्यपि रूस इस समय कतिपय मौन, 
द्रष्टा बना रहा है परन्तु अमरीका की नीति को आघात पहुँचा है । राष्ट्रपति 
रेगन के किसी भी समझौते एवं शर्त को मूलतः मान्यता नहीं दी गई है । 
चीसवीं शताब्दी के उत्तरार्धं पश्चात्‌ मध्य-पूर्वं एशिया व पश्चिमी 
एशिया में क्षेत्रों ने विदेशी शासन अथवा प्रभाव को समाप्त कर स्वयं में 
स्वतन्त्रता एवं राष्ट्रीयता की अनुभुति की । शीघ्र ही इसरायल के उदय 
ने अरबी भाषी क्षेत्रों के प्रति संकट अंकुश लगा दिया। ag भी एक 
विडम्बना थी कि पश्चिमी एशिया के देश विशेष कर अरब क्षेत्र एक 
भाषा एवं धर्म के हो कर भी एक सूत्र में न बंध सके । इसराएल के विरुद्ध 
यदि स्वार्थं सिद्धि हेतु एकजुट हुये भी तो इसराएल उन भर भारी पड़ा । 
अत: स्वतन्त्रता संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन एवं इसराएल का भय भी अरब 
क्षेत्रो में एकता की भावना को प्रेरित नहीं कर सका । पश्चिमी एशिया की 


स पारस्पारिक विषमता ने पुनः विदेशी शक्तियों को इस क्षेत्र में प्रभाव 
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स्थापित कर ‘aa उपनिवेशवाद” का अवसर प्रदान किया । इसमें संशय नहीं 
कि पश्चिमी एशियाई देशों ने समाजिक एवं आथिक वृद्धि की परन्तु राज- 
नैतिक विवधता ने प्रत्येक क्षेत्र को एक पृथक “थल द्वीप” का रूप प्रदान कर 
दिया । उदाहरणस्वरूप किसी देश में अधिनायक तन्व, किसी में गणतन्व, 
कोई शुद्ध इस्लामिक राज्य, कुछ एक शेखाधीन ओर कुछ आये दिवस शासन 
परिवर्तन में लगे हैं । ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में राजनेतिक स्थिरता एवं 
परिपक्वता आ हो नहीं सकती और जब राजनैत्तिक रूप से क्षेत्र शिथिल 
रहता है तो रिक्तता पूर्ण करने हेतु सहायता प्राप्त करता है जो आधुनिक 
युग में 'शक्ति कूटनीति” व “नव उपनिवेशवाद' का रूप धारण कर विदेशी 
प्रभाव को लाभान्वित करती हे । 

इसके अतिरिक्त पश्चिमी एशिया के पारस्परिक संघर्षो ने अन्य पश्चिमी 
देशों को स्वर्ण अवसर प्रदान किया है । सीरिया, ईरान-इराक़्, जॉर्डन, इस- 
रायल और मिस्र के आपसी मतभेद ने पश्चिमी एशिया को विश्व का 'तनाव- 
ग्रस्त’ क्षेत्र बना दिया है । 


ग्रन्थ-निर्देश सं दाका 
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पश्चिमी एशिया तिथि पत्र 


मुहम्मद अली का आगमन | 
आँग्ल-पशिया निर्णायक सन्धि । 

तुकंमनचई की afer । 

faa को सीरिया विजय à 

तुर्की में खत-ए-शरीफ़ । 

पिया में बाबवाद | 

पशिया में बाहावाद | 

तुर्की में ख़त-ए-हुमायूं | 

स्वेज़ नहर निर्माण । 

जमंनी का पांचवीं युरोपीय शक्ति के रूप में ऑटोमन साम्राज्य 
में प्रवेश । 

faa पर ब्रिटिश अधिपत्य i 

इब्राहीम टीमों द्वारा (एकता एवं प्रगति” की संस्था की स्थापना 
पशिया में आथिक साम्राज्यवाद को प्रगति । 

प्रथम विश्व सियोनी सम्मेलन स्विटज्रलैण्ड में बेसल नामक स्थानः 
पर हुआ | 

पशिया के शाह नसीरुद्दीन की हत्या । 

परिया का संविधान | 

आंग्लःरूस afa जिसमें पशिया को अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों में 
विभाजित किया गया | 

युवा तुकं क्रांति । 

अमरीकी वित्त परामर्श दाता मार्गन शुस्तर का पशिया से 
निष्कासन। . 

हुसेन-मैक्मोहन पत्त व्यवहार | 


1921 


1922 


1923 


1924 


1925 


1923-39: 


1933 
1935 
1936 
1937 


1938 


1939 
1941 


.. ०० 
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साईक्स-पीको समझोता | 

बालफ़ूर घोषणा । 

दम्शिक (डेमस्कस) में शाह फेजल की सेना का प्रवेश । 
आंग्ल-पशिया गुप्त समझोता । 

सेक्सन में अतातुकं का आगमन | 

सेन रेमो समझोता | 

सीरिया से फंज़ल का निष्कासन d 

aa की सन्धि । 

qfsrar में रजा खां द्वारा विपलव । 

रदाक में GAT का शाह होना | 

ट्रासजार्डन का जन्म । 

फ़िलिस्तीन में saa सियोती विरोधी उपद्रव । 

qara पर तुर्की विजय | 

अमरीकी वित्त परामशंदाता मिल्सपाओ के शिष्टमण्डल का 
पशिया में आगमन | 

लोजान की afea । 

रज्ञा खां का पशिया का प्रधानमन्त्री होना । 

टर्की गणतन्त्र की घोषणा । 

मुस्तफा कमाल पाशा का टर्की का राष्ट्रपति बनना | 
अरब के इबन साऊद का उदय । 

खलीफा पद्धति की सामाप्ति। 

रजा खां का इरान का शाह होना और पहलवी वंश का आरम्भ 
ईरान भोर टर्की में सुधार युग d 

नवीन आंग्ल-पशिया तेल समझौता | 

STAT का नामकरण रजा शाह ने ईरान किया | 
जलडमरूमध्य (स्ट्रेट्स) के प्रति मान्त्रोय सम्मेलन ।: 
अफगानिस्तान, ईरान, ईराक तथा टर्की के मध्य सादाबाद 
समझौता । 

अतातुक का निधन । 

टराँस-ईरान रेलवे योजना का परिपुणं होना | 
फिलिस्तीन में ब्रिटिश श्वेत-पत्न । 

ईरान में मित्रराष्ट्रों को सेना का आगमन । 


1942 
1944 
1945 
1946 


1947 


1948 


1949 


1950 
1951 


1952 
1953 
1954 
1956 
1957 
1958 


1960 
1961 


1962 
1963 
1967 


1968 
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रजा शाह का अधित्याग । 

ईराक में गेलानी विप्लव । 

ईराक सीरिया तथा लेबनान पर ब्रिटिश आधिपत्य i 
सियोनी बिल्टमोर होटल योजना | 

अरब लोग की स्थापना | 

अज रबाईजान का पृथक्तावादी आंदोलन | 

ईरान से रूसी सेना का निष्क्रमण d 

फिलिस्तीन पर आंम्ल-अमरीकी आयोग | 

ब्रिटेन द्वारा संयुक्त राष्ट्र को फिलिस्तीन का उत्तरदायित्व 
सम्भालने का आग्रह | 

इसरायल का उदय | अरब-इसरायल युद्ध । 

gaa सिद्धान्त i 

संयुक्त राष्ट्र संघ के राल्फ़ Few को 1949 के अरब इजरायल 
समझोते के लिये शान्ति का नोबुल पुरस्कार | 

टर्की में um दलीय सत्ता की समाप्ति । 

टर्की का उत्तरी एटलांटिक सन्धि-संघ का सदस्यता ग्रहण करना i 
ईरान द्वारा तेल का राष्ट्रीयकरण | 

नजीव-नासिर विप्लव द्वारा शाह PER का अधित्याग । 
ईरान में sto gafen का पतन | 

faa से ब्रिटेन का निष्क्रमण । 

स्वेज नहर कम्पनी का राष्ट्रीयकरण | 

आइजनहावर सिद्धांत । 

faa सीरिया संगठन | 

ईराक में हैरामाईट शासन का अन्त | 

टर्की में afaa विप्लव । 

टर्की का द्वितीय गणतन्त्र | 

सीरिया-मिस्न संगठन का समापन | 

यमन में विप्लव । 

Sua में एवेत क्रांति का आरम्भ | 

अरब-इसरायल युद्ध । 

शाह ईरान का राज्याभिषेक । 

अरब-इसराएली सीमा समझौता प्रयास । 


1969 
1970 


1971 


1973 


1974 


1975 


1977 


1978 


1979 


1981 
1982 
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TIT नहर पर गोलाबारी । 

वाशिगटन द्वारा शान्ति समझौते का प्रयत्न । 

अमरीकी राज्य सचिव विलियम रोजसं की इजरायल अरबं- 
यात्रा | 

रोजसं द्वारा इज़रायल, इजिप्ट और जाडंन में विचार-विमर्श की 
भूमिका निर्माण । 

सीरिया-मिस्नी-लीविया संघ i 

अरब-इज़रायल युद्ध । 

गोलन क्षेत्र का समझौता | 

इजरायल और सीरिया की सेनाओं का निष्क्रमण | 

sto किसिजर की आसवान, इजिप्ट और येरूसलम की यात्रा 
इजिप्ट (मिस्र) और इसराएल का दूसरा साइनाई समझोता । 
पश्चिमी एशिया में शान्ति की नई युक्तियां । 

राष्ट्रपति असद तथा सादात में वार्ता । 

काहिरा सम्मेलन d 

कम्प डेविड समझौता i 

शाह-ईरान का निष्कासन | 

ईरान का इस्लामिक गणतन्त्र । 

सादात की हत्या | 

इसरायल द्वारा सिनाई से निष्क्रमण 1 

ईरान-ईराक युद्ध की dla वृद्धि । 


2 


उपसंहार 


एशिया सदेव से ही योरोपीय शक्तियों का आकर्षण केन्द्र रहा है । 
मार्कोपोलो, वास्कोडिगामा तथा मैग्गेलन के साहसिक अभियानों ने योरोपीय 
आकर्षण को प्रोत्साहन दिया । शने: शने: योरोपीय देशों ने एशिया में अपना 
उपनिवेशवाद स्थापित किया । योरोपीय आधुनिक दासता ने जहाँ एक ओर 
आर्थिक शोषण आरम्भ किया । वहाँ दूसरी ओर अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रभाव ने 
राष्ट्रवाद का बीजारोपण किया । 
सम्भवतः Sto सुनयात सेन ने एशियाई राष्ट्रवाद की व्याख्या करते 
हुये ठीक ही कहा, कि एशियाई लोग रेत के कागज के समान पृथक-पृथक 
कणों में विभक्त थे । उपरोक्त कथन में पुर्ण सार्थकता है क्योंकि. पश्चिमी 
शिक्षा से पूर्व एशियाई देश परिवारवाद, वर्गवाद व समुदायवाद से ग्रस्त थे। 
अतः उनमें राष्ट्रवादी भावना का सम्यक अभाव था | पश्चिमी शिक्षा ने 
द्विमार्गीय स्वरूप ग्रहण कर एशिया में एक नये युग का सुत्रपात किया । 
प्रथम पश्चिमी शिक्षा ने योरोप एवं अमेरिका के साहित्य, क्रान्तियों संवेधा- 
निक आन्दोलनों से परिचय कराया । निःसन्देह 1776 की अमरीका की 
क्रान्ति और 1789 की फ्रांस की क्रान्ति 1830 एवं 1848 की योरोप की 
क्रान्ति 1911 की चीन की क्रान्ति और 1917 की रूस की क्रान्तियों ने 
एशियाई राष्ट्रवाद को प्रस्फुटित और विकसित होने में अपना असीम ag- 
योग प्रदान किया । यहाँ यह बताना उच्ति होगा कि 1904-5 के रूस-जापान 
युद्ध ने भी एशियाई देशों में राष्ट्रीयता की भावना को त्वरित किया । 
शिक्षा के द्वितीय मागं के द्वारा एशियाई युवकों को पश्चिमी साहित्य अध्ययन 
ने राष्ट्रीय प्रेरणा से अविभुत कराया । एशियाई छात्रों ने टॉमसपेन, जेफर- 
aa, aiaeag. रूसो, वॉल्तेयर, अल्फीरी, गेटे, अनातोले फ्रांस, शेक्सपियर 
इत्यादि के साहित्य का अध्ययन कर स्वयं में एक नव विधा का समन्वय 
क्रिया । अपने देशों में लोट कर इन छात्रों ने देशवासियों को पुनंजाग्रत 


किया । 
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इस प्रकार एशियाई देश उपनिवेशिक दासता से राष्ट्रवाद की ओर 
अग्रसर होकर अपने अपने स्वाधीनता संघर्ष में लीन हो गये । प्रत्येक क्षेत्र 
में समयानुकूल स्वाधीनता संघर्ष की विधा में क्रमशः विकास के चरण 
दशित होते रहे | द्वितीय विश्वयुद्धोपरान्त क्रमशः एशिया के देशों में स्वतन्त्रता 
की सुखद अनुभूति को स्पशं किया । 


स्वतन्त्रता उपरांन्त एक ओर जहाँ सभी एशियाई देश राजनेतिक, 
सामाजिक, आर्थिक समस्त स्तरों पर विकास की ओर अग्रसरित थे, वहाँ 
दूसरी ओर एक 'नव-सास्राज्यवाद' व “नव उपनिवेशवाद' ने 'तव afer 
संगठनवाद' (पैक्टाइटिस) एवं 'आथिक साम्राज्यवाद” के रूप ने जन्म लिया । 
पश्चिमी देशों ने नव सन्धि संगठनवाद को एशिया में सहानुभूति के रूप में 
प्रेषित कर अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाये रखने की स्वार्थ सिद्धि की भावना 


'को सार्थक किया । संक्षेपतः इन सन्धि-संगठनों पर भो दृष्टिपात करना 
आवश्यक है । 


Z WW का सिद्धान्त 


gaa सिद्धान्त सर्वप्रथम 1947 में यूनान-टर्की की सकट ठप्रवस्था के 
कारण घोषित हुआ यूनान में वाम पन्थियों और दक्षिण पन्थियों के कारण 
राजनैतिक अव्यवस्था थी | स्टालिन यूनान में हस्तक्षेप कर टर्की को अपना 
प्रभाव क्षेत्र बनाना चाहता था, क्योंकि डाडेनल्स क्षेत्र में रूस सदैव अपने 


प्रभुत्व-स्थापन का इच्छुक था । यूनान में गृहयुद्ध के कारण वहाँ की सरकार 


ने ब्रिटेन से सहायता मांगी परन्तु ब्रिटेन स्वयं आथिक संकटग्रस्त होने के कारण 
सहायता प्रदान करने में असमर्थ था । No एम० ala के अनुसार ऐसी 
स्थिति में रूस के प्रभाव को रोकने के लिए तथा उस क्षेत्र में राजनेतिक 
रिक्तता की ufa हेतु अमरीका के राष्ट्रपति टूमन ने माचे 12, 1947 को 
एक घोषणा की जिसमें राष्ट्रपति ने स्पष्टतया उल्लेख किया कि अमरीका 
-सदेव स्वतन्त्र देशों का हितैषी रहा और ag हर प्रकार के बाह्य प्रभाव के 
द्वारा अधीनीकरण का बिरोधी रहा है । यह अमरीका की हस्तक्षेप विरोधक 
नीति थी । अतएव अमरीका को इस नोति को टू मन सिद्धान्त कहा गया d 
-येलमर 'कन्डक्ट ऑफ अमेरिकन डिप्लोमेसी में कहते हैं अमरीका की इस नीति 
A यूनान और टर्की को नवीन उत्साह प्रदान कियाईुतथा रूस को “हस्तक्षेप 
‘Sara’ की नीति को असफल किया । इस सिद्धान्त की नीति को व्याख्या में 
राष्ट्रपति ने कहा कि यदि अमरीका . स्वतन्त्र द्रेश की जनता को सहायता 
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नहीं करेगा तो विश्व शान्ति के लिए संकट उत्पन्न हो जायेगा । राष्ट्रपति मे 
इसके अतिरिक्त विश्‍व-राजनीति का उल्लेख करते हुए कहा कि घटनाओं की 
तीब्रता के कारण अमरीका अपना निर्णय लेने पर बाध्य है तथा Zara और 
टर्की में सहायता पहुँचाना उसका कर्तव्य है। राष्ट्रपति टू मन ने कहा कि 
सर्वसत्तात्मक शासन ने, जो स्वतन्त्र जनता पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आक्र- 
मणों के द्वारा सौंप दी गयी है, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की बुनियाद को gia 
कर दिया है जिससे अमेरिका की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो गथा है । 
इसी उद्देश्य से प्रभावित होकर aag (कांग्रेस) को यूनान एवं टर्की को अनु- 
दान देने के लिए कहा यह भी सुझाव रखा गया कि अमेरिकी dea एवं 
प्रशासकीय अधिकारी एवं टर्की के अधिक।रियों को प्रशिक्षण प्रदान करें । 
वास्तव में पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुननिवेशन अमरीकी अनुदान का प्रथम 
कार्यक्रम था; तथापि सोवियत रूस एवं कुछ अन्य पूर्वीय युरोप के देशों को 
इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया । यद्यपि प्रतिग्राहक देशों के 
पुननिवेशन के इस कार्य में कुछ असुविधा अवश्य हुई क्योंकि रूस की सीमित 
आथिक नीति को अमेरिका की उदार आथिक नीति के साथ समाविष्ट करने 
में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगीं । जाफ़र इमाम के आधार पर तदुपरान्त 
अमरीकी राष्ट्रपति saa के विदेश मन्त्री जनरल जार्ज मार्शल की योजना 
(जून 1948) का मुख्य आधार पश्चिमी युरोपीय देशों की आथिक स्थिति 
को सुदृढ़ करने में निहित था जिससे यूरोपीय देश अपनी आथिक कठिनाइयों 
के परिणामस्वरूप साम्यवाद को अंगीकार न करे । इस प्रकार टू मन के 
सिद्धान्त तथा मार्शल की योजना ने अमरीका में एक नयी विदेशी नीति का 
मार्गदर्शन किया जो सन्तुष्टि के सिद्धान्त की भाधार-शिला पर स्थित थी । 
सोवियत रूस की साम्यवादी नीति का आशय ही विस्तार से सम्बन्धित था। 
इस विस्तारात्मक नीति को रोकने के हेतु अन्य राष्ट्रों की सहायता आवश्यक 
हो गयी थी, तथापि सीमा के चारों ओर de तेयारियाँ नहीं की जा सकती 
थीं अतः सोवियत रूस ने अपने समस्त सामरिक स्थलों की सुरक्षा हेतु कार्य 
प्रारम्भ कर दिये | हेज़ के मतानुसार इसके साथ रूस एवं अमेरिका में 
आपसी वमनस्य बढ़ता गया । रूसी नीति के परिणामस्वरूप सितम्बर के अन्त 
तक इसके निदेश पर नो (9) साम्यवादी (कम्युनिस्ट) देशों का पोलैण्ड में 
सम्मेलन हुआ तथा “केन्द्रीय सुचना केन्द्र” अर्थात्‌ कम्यून फार्मको स्थापना पर 
बिचार किया गया । रूस के प्रतिनिधि asda ने कहा कि पश्चिमी देशों की 
विदेशी नीति का आधार रूस को प्रत्येक क्षेत्र से पृथक्‌ करने में निहित है । 


EE 
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अतः कम्यून फार्म की स्थापना का मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवादी नीतियों को 
अवहेलना करना ही था । टू मन के सिद्धान्त ने यूनान एवं टर्की को सोवि- 
यत रूस के प्रभाव से अलग रखा तथा भुमध्यसागर एवं मध्य एशिया में रूस 
के प्रभाव का अन्त किया ओर इसी नीति के फलस्वरूप de सुदृढ़ीकरण हेतु 
पश्चिमी यूरोप के समस्त देशों (कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नारवे, 
आइसलैण्ड, डेनमार्क, नीदरलेण्ड, वेल्जियम, लक्जमवर्ग तथा पुतंगाल) ने मिल 
कर अप्रेल 4, 1949 को वाशिगटन में रक्षात्मक सन्धि अर्थात्‌ “नार्थ ऐटलांटिक 
ट्रीटी भारगनाइज़ेशन' की स्थापना की । 


मध्य-पूर्व एशिया सुरक्षा संगठन एवं faa (मीडो) 

इसराएल देश की स्थापना ने अरब में पश्चिमी देशों के विरुद्ध राष्ट्र- 
वादी आन्दोलनों को तीब्र कर दिया । जनवरी 1950 में मिस्र में qua दल 
के शासनारूढ़ होने के साथ ही, मिस्र में अंग्रेजी आधिपत्य की समाप्ति के 
लिये कार्य प्रारम्भ हो गये । मध्य-पूर्व एशिया में रूस के प्रभाव का अन्त 
करने हेतु पश्चिमी सैन्य तैयारियाँ होने लगीं, साथ ही पश्चिमी देशों के मध्य 
एशिया में बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध सुरक्षा हेतु नये नये तरीकों एवं संगठतों 
का निर्माण आवश्यक हो गया d 

` इस नये संगठन के निर्माण के लिए अमरीका प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हो 

गया । इसके अतिरिक्त ‘art ऐटिलान्टिक ctet आरगेनाईजेशन' को अन्य 
यूरोपीय देशों में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त करना अनिवायं हो गया । 
मई 19, 1950 को श्री बेविन एवं अमेरिका के विदेश मन्त्री श्री एचिसन ने 
अपने विचारों द्वारा व्यक्त किया कि उनका देश टर्की, ईरान एवं यूनान की 
स्वतन्त्रता के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील है । अतः मई 25 में फ्रांस, इंगलेण्ड 
एवं अमेरिका ने मध्य qd एशिया में शान्ति एवं स्थिरता बनाये रखने हेतु 
अपनी अपनी रुचि प्रदर्शित की एवं इत शक्तियों ने यह भी घोषित किया कि 
वे इस कार्य के लिये संयुक्त राष्ट्रसंघ में भो इसको स्थिरता को बनाये रखने 
हेतु कार्य करेंगे | जलियस de के अनुसार इन्हीं asg समझौते ने मध्य 
एशिया के देशों को अपनी सुरक्षा हेतु सचेत भी किया । 

इसी उद्देश्य के परिणामस्वरूप नवम्बर 1950 में faa की सरकार ने 
1936 की आग्ल-मिस्र afa की पुनरावृत्ति की माँग को, जिसके आधार पर 
fata को शान्ति काल में faa पर से अपनी सनिक शक्ति को हटा लेना था। 
अतः ब्रिटिश सरकार ने मिस्र की सरकार को उसकी सुरक्षा हेतु नये प्रस्ताव 
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प्रस्तुत किये परन्तु fra की सरकार ने इसके विरुद्ध 1936 में आंग्ल-मित्र 
सन्धि की समाप्ति का ही प्रस्ताव रखा । अक्टूबर 13 को सैन्य कार्यवाही की 
अपेक्षा ब्रिटेन ने स्वेज नहर पर आग्ल-मिस्र वैमनस्य की समाप्ति हेतु नये 
पाश्चात्य प्रस्ताव रखे । ये प्रस्ताव मित्र के सम्मुख फ्रान्स, टर्की, इंग्लेण्ड एवं 
अमेरिका ने मध्य-पुवं एशिया में सुरक्षा संगठन हेतु रखा । रिचर्ड पी० eat, 
स्टेबन्स 'द युनाइटेड स्टेट्स इन aes अफ़ेयसं में लिखते हें कि इन समस्त चार 
शक्तियों ने मित्र को एक समान शक्ति के रूप में सम्मिलित किया ! बाद में 
इस सुरक्षा संगठन में कामनवेल्थ की अन्य तीन शक्तियाँ अर्थात्‌ ऑस्ट्रेलिया, 
न्यूजीलंण्ड तथा दक्षिण अफ्रीका भी सम्मिलित हो गयीं । परन्तु 1954 में 
'सीएटो' की स्थापना के साथ ही 'नाटो' एवं 'सीटो' को सम्बन्धित कर, 'मीडो!” 
का निर्माण तर्कसंगत प्रतीत हुआ । इससे पूर्व 1951 तक मीडो असफल 
रहा । 


दक्षिण-पूर्वं एशिया सन्धि संगठन (सीएटो) 

फिलिप do fest के अनुसार प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में भारत, 
बर्मा एवं इन्डोनेशिया की तटस्थता की नीति के कारण शक्ति-सन्तुलन को 
बनाये रखने हेतु, अन्य शक्तियों ने सुरक्षा एवं सामरिक दृष्टि के फलस्वरूप 
नयी सुरक्षा एवं सामरिक दृष्टि से सम्बन्धित योजनाओं का निर्माण करना 
प्रारम्भ कर दिया । परन्तु इस योजना का निष्पादन सुचारु रूप से न हो 
सका क्योंकि अमेरिका ने फ़ारमोसा, जापान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया 


तथा न्यूजीलेण्ड के साथ मिलकर एक पृथक्‌ सुरक्षा की व्यवस्था कर रखी 
थी । साथ ही सिंगापुर का महत्वपूर्ण समुद्री तट ब्रिटेन के आधिपत्य में था 


तथा मलाया पर भी ब्रिटिश सेना का आधिपत्य था । अत: इन उपर्युक्त A 
कारणों के फलस्वरूप प्रशान्त सागर के क्षेत्र में एक सुव्यवस्थित संगठन, : 


“उत्तरी अटलांटिक सन्धि संगठन' को भांति निर्मित हो पाना कुछ कठिन 
अवश्य था । इस कारण एक सुरक्षा समिति के अन्तर्गत, मित्र एशियायी देश, 
प्रशान्त के अधिकृत देशों एवं पश्चिमी सम्मिलित देशों के नेताओं को संगठित 
करना था जो सुरक्षा के लिए कार्य कर सकते थे । यद्यपि पश्चिमी शक्तियों 
एवं प्रशान्त सागर शक्तियों के संघ की सहायता के बिना इस प्रकार का 
सुरक्षा संगठन सम्भव नहीं था, परन्तु एशिथांयी मित्र देशों को अनुपस्थिति ने 
अमेरिका के इस क्षेत्र में प्रभाव को भौर भी प्रबल कर दिया | नारमन डी० 


पामर के अनुसार सितम्वर 8, 1954 को ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, न्यूज़ीलैण्ड, 
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fata, अमरीका, फिलीपाइन्स, थाईलेण्ड qur पाकिस्तान से मिलकर, मनीला 
नामक स्थान पर चिरस्थायी एवं स्वत: सुरक्षा हेतु समझोता किया, गया जो 
“दक्षिण-पूर्व एशिया सन्धि संगठन” के नाम से विख्यात है । यह संगठन उत्तरी 
ऐटिलांटिक सन्धि संगठन एवं अन्य सुरक्षा संगठनों का पूरक है ओर प्रशान्त 
महासागर की शक्तियों में मध्य-पूर्व सुरक्षा संगठन का प्रतिरूप है । दक्षिण 
वियतनाम, लाओस तथा कम्बोडिया के साम्यवादी हस्तक्षपों के कारण ये 
देश इस सुरक्षा संगठन में सम्मिलित नहीं किये गये यद्यपि इन देशों को 
अप्रत्यक्ष रूप से साम्यवाद से बचाने हेतु इस संगठन में सम्मिलित कर लिया 
गया था। इसके विपरीत फ़िलीपाइन्स, थाईलेण्ड ओर पाकिस्तान ने इस 
क्षेत्र में सुरक्षा हेतु कोई वास्तविक कार्य नहीं किया था, जबकि पाकिस्तान 
तथा फ़िलीपाइन्स dem सूत्रों में पश्चिमी देशों से सम्बन्धित थे । ये समस्त 
सुरक्षा संगठन साम्यवादी सिद्धान्तों को रोकने हेतु किये गये थे । 


बगदाद समझौता 


1955 तक अमरीका के साथ पा्किस्तान-तुर्की समझोता एवं पाकिस्तानी 
पारस्परिक सुरक्षा सहायता समझोता सम्पन्न हुआ । fus के अनुसार 
तत्पश्चात्‌ फरवरी 24, 1955 को तुर्की एवं इराक के मध्य भी एक पारस्परिक 
सहयोग समझौता सम्पन्न हुआ | वास्तव में यही बगदाद समझौता था, जिसमें 
ब्रिटेन, पाकिस्तान तथा ईरान उसी वपं क्रमश: ard, सितम्बर एवं नवम्त्रर 
में इस बगदाद समझौते में सम्मिलित हो गये । इस बगदाद सुरक्षा संगठन 
(फरवरी 24, 1955) के अनुच्छेद 1 के अनुसार यह निश्चित हुआ कि संग- 
ठन के प्रत्येक सदस्य सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा के लिये एक दूसरे सदस्य की सहा- 
यता करेंगे । इस संगठन के इस रक्षात्मक रूप ने अमेरिका को भी सदस्पता 
ग्रहण करने के लिये विवश कर दिया और इस प्रकार अमरीका ने भी faga- 
शान्ति हेतु इन सम्मेलनों में सक्रिय भाग लेना प्रारम्भ कर दिया | परन्तु इस 
बगदाद समझोते का मुख्य लक्षण बाद में दृष्टिगोचर होने लगा जब अमेरिका 
ने, जो संगठन के प्रत्येक सदस्य को de एवं अनुदान प्रदान करता था, अपनी 
सदस्यता समाप्त कर दी । इस प्रकार अमेरिका के इस दृढ़तापूर्ण निश्चय से 
ब्रिटेन की स्थिति मध्य एशियायी क्षेत्रों में सुदृढ़ एवं महत्वपूर्ण हो गयी । 

बगदाद समझौते को तटस्थ की एशिथायी देशों में कटु आलोचना हुई 
तथा रूस ने इसे अपनी सुरक्षा हेतु एक भय का कारण बताया | साथ ही रूसी 
सरकार ने अरब के उन देशों के प्रति अपने सम्बन्ध और अधिक सुदृढ़ करने 
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का प्रयास किया, जो बगदाद समझौते के आलोचक थे । रूस ने इन क्षेत्रों 
में पश्चिमी प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से लीबिया, सऊदी अरेबिया 
तथा यमन आदि राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर लिये। रूस ने ga- 
राएल पर भी आक्षेप किया क्योंकि उसका विश्वास था कि यह अरब राष्ट्र 
के विरुद्ध पश्चिमी देशों के हाथों का खिलोना है। रूस ने अपनी स्थिति अरब 
राष्ट्र में सुदृढ़ करने हेतु, उसे असीमित आथिक सहायता प्रदान की । साथ 
ही मिस्र की ओर भी रूस ने अपनी रुचि प्रदर्शित की । जाकर इमाम के मत 
से रूस ने मिस्र को यह आश्वासन दिया कि वह अपनी सुरक्षा हेतु किसी भी 
साम्यवादी राष्ट्र से आयुध सम्बन्धी वस्तुयें wa कर सकता है तथा उसने 
राष्ट्रपति नासिर को सोवियत रूस के अवलोकन हेतु आमंत्रित भी 
किया 1 


आइजनहावर सिद्धान्त 
वाशिंगटन के राजनीतिज्ञों को मध्य-पुवे एशिया में आंग्ल-फ्रांसीसी प्रभाव 
के समापन के कारण यह शंका होने लगी कि यदि मध्य एशिया के इन क्षेत्रों 
पर से पश्चिमी देशों का प्रभाव समाप्त हो जायेगा, तो ये क्षेत्र अवश्य ही 
सोवियत रूस के प्रभाव में आ जायेंगे । परिणामस्वरूप अमेरिका ने एक ऐसी 
नीति का परिपालन किया जिसके माधार पर उसने अरब देशों को रूसी 
प्रभाव की समाप्ति हेतु dem अनुदान देने का वचन दिया क्योंकि अमेरिका 
को qui विश्वास था कि अरब राष्ट्रवाद साम्यवाद के विरुद्ध है । अतः इस 
के अनुसार अमरीका पश्चिमी एशिया के प्रत्येक ऐसे राष्ट्र को, जो साम्यवाद 
से आतंकित थे, सन्य एवं आथिक सहायता प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया | 
इस नीति के द्वारा अमरीका का उद्देश्य मध्य एशिया में रूस के प्रभाव का 
विरोधात्मक कार्य करने में निहित था एच० qao गिब्स के अनुसार इस 
सिद्धान्त के अन्तर्गत मध्य-पुर्व एशिया के राज्यों की स्वतन्त्रता की अखण्डता 
को बनाये रखने का अमरीका को स्वयंसिद्ध अधिकार था और यदि आव- 
श्यकता प्रतीत हुई तो अमरीकी राष्ट्रपति किसी भी देश के अनुरोध पर सैनिक 
प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत थे । अमरीका की यही नीति 'आइजनहावर 
सिद्धान्त’ के नाम से विख्यात है । इस प्रकार आइजनहावर सिद्धान्त ने मध्य 
एशिया में अत्यधिक तनाव एवं रुग्णता उत्पन्न कर दी तथा नवम्बर 29, 
1956 को स्वेज युद्ध के पश्चात्‌ अमेरिका के विदेश मन्त्रालय ने यह घोषणा 
कर दी थी कि यदि बगदाद समझौते के राष्ट्रों अर्थात्‌ इराक, ईरान, टर्की एवं 
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पाकिस्तान की सुरक्षा एवं क्षेत्रीय अखण्डता के लिये भय E हुआ तो 
अमेरिका, इसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगा । 


आईजनहावर सिद्धान्त का मुख्य ध्येय अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के प्रभाव 
को मध्य-पुर्वं एशियायी क्षेत्रों में से समाप्त करना था । राष्ट्रपति नासिर 
ने इस सिद्धान्त का अध्ययन करने के पश्चात्‌ कहा कि रूस ने मिस्र को der 
सहायता प्रदान की जबकि पश्चिमी देशों ने मित्र के उत्थान हेतु कुछ कार्य 
नहीं किया, अपितु अपनी असमर्थता ही व्यक्त की । उन्होंने ug भी लिखा कि 
पश्चिमी देशों ने आयुध सहायता हेतु असमर्थता व्यक्त की जबकि रूस ने 
सहायता प्रदान की; रूस ने स्वेज़ नहर की अन्तर्राष्ट्रीयता में समर्थन प्रदान 
किया जबकि पाश्‍चात्य देशों ने अपनी व्यग्रता ही प्रकट की; साथ ही जब 
पाश्चात्य देशों ने मित्र पर आक्रमण किया तो रूस ने आक्रमणकारी देशों को 
aast दी तथा जब अन्य देशों ने अनाज सम्वन्धी सहायता प्रदान करने से 
इनकार कर दिया तो रूस ने न केवल अनाज का अनुदान दिया अपितु तेल 
का भी अनुदान दिया, द टाइम्स जनवरी 18, 1957 के अनुसार रूस के राज- 
नीतिज्ञो ने 'उत्तरी अटलान्टिक सन्धि संगठन,'-'दक्षिण-पूर्व एशिया सन्धि संगठन 
तथा “बगदाद समझोतों' आदि की कटु आलोचना को क्योंकि इन संगठनों ने 
शान्ति के सूत्रों को भंग कर दिया तथा इन समझोतों ने मध्य-एशिया में शान्ति 
की अपेक्षा युद्ध की सम्भावना अधिक उत्पन्न कर दी थी । 


अतः पश्चिमी देशों की विशेषतया महाशक्तियों की इस नव नीति को 
सन्तुलित करने हेतु ‘ge निरपेक्ष नीति” का समावेश किया गया । नेहरू, 
नासिर तथा सुकार्णो ने अविकसित देशों को प्रत्येक रूप से सजग करने हेतु पार- 
anf सहयोग की भावना को जाग्रत किया । यद्यपि भारतीय प्रायद्वीप के 
चार संघर्षो* और पश्चिमी एशियाई संघर्षो** तथा दक्षिण पूर्व एशियाई राज- 
नीति ने महाशक्तियों को सुनियोजित अवसर प्रदान किया । रूस-अमरीका 
की त्रीति के मध्य स्वयं की सुरक्षित रखने हेतु तृतीय विश्व आन्दोलन (थडे- 
acs मूवमेन्ट) स्वयं में एशियाई देशों को संगठित कर शान्ति एवं विकास 


* 1948 का कश्मीर युद्ध, 1962 का भारत-चीन युद्ध, 1965 का भारत 
पाक युद्ध तथा 1971 बंगला देश स्वाधीनता युद्ध | 


**अरब-इसराएल संघर्ष, लेबनानी AIG, ईरान-इराक संघर्ष, 
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की ओर अग्रसरित होने के प्रयास में हे । निःसन्देह बेलग्रेड से हरारे* तक 
Je निरपेक्ष आन्दोलन ने अपनी असफलताओं के साथ एक लम्बा मार्ग तय 
किया & | आशा की जा सकती है कि la विश्व भविष्य में किसी एक 
सार्थक नीति का परिपालन कर पश्चिमी 'नव उपनिवेशवाद? को निरुत्तर 


करने की चेष्टा में रहेगा । 


* सर्वप्रथम गुट-निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में युगोस्लाविया में बेलग्रेड में 
हुआ, 1964 में faa में काहिरा में, 1970 में जाम्बिया में लूसाका में, 1973- 
में अल्बीरिया में अलजी रियंस में, 1976 में श्री लंका में कोलम्बो में, 1979 में 
क्यूबा में हवॉना में, 1988 में भारत में न्यू दिल्ली में तथा 198 मे 


ज़िम्बाववे में हरारे में हुआ । 


